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मुदक शीतल ब्रिस्टर्स जयपुर 


भूमिका 


बीते दशक मे अर्थव्यवस्था पर एक सौ पच्चीस रो अधिक लेख तथा छह 
सदर्भ पुस्तके प्रकाशित होने के बाद "भारत मे आर्थिक पर्यावरण' आपके हाथो 
मे सौंपते हुए अपार हर्ष की अनुमूति हो रही है। विश्व मे आर्थिक पर्यावरण 
चर्चित विषय रहा है। भारत स्वतत्रता के पचास वर्ष से अधिक का समय पार 
कर लेने के बाद नई सहस्त्राद्दि में प्रवेश कर चुका है। आज की भाति भविष्य 
में भी विश्व में मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की कारगर भूमिका होगी। भारत 
ने विगत दशकों में आर्थिक पिछडेपन पर प्रहार करने वास्ते योजनाबद्ध विकास 
तथा ताजे दशक में आर्थिक उदारीकरण का मार्ग आत्मसात किया है जिससे 
देश मे आर्थिक विकास का वातावरण सृजित हुआ है। राजस्थान की मरुभूमि भी 
राजीव हो उठी है। किन्तु अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याओ यथा गरीबी, बेरोजगारी, 
बीमारी, आर्थिक विषमता का मुहबाए खडे रहना चिन्ताप्रद बात है। भारत में 
प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो की बहुलता के कारण आर्थिक विकास की 
विपुल सभावनाए है। आज दुनिया का कोई देश भारत की उपेक्षा करने की 
स्थिति मे नहीं है। अनेक देशो के निवेशक भारत मे विनियोजन बढाने के लिए 
प्रयासरत हैं। अत भविष्य मे भारत के आर्थिक पर्यावरण में मजबूती की आशा 
की जाती है। नीतिगत पहल और प्रभावोत्पादक कदम उठाकर भारत विश्व के 
प्रतिस्पर्धी देशों की श्रेणी मे खडा हो सकता है। 
भारत मे आर्थिक पर्यावरण जैसे सर्वाधिक चर्चित विषय को छात्रो के 
दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए प्रभावी बनाने वास्ते ताजातरीन घटनाक्रमो का 
समावेश किया गया है। पुस्तक को लिखने मे लब्ध प्रतिष्ठित सदर्भों यथा 
इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, भारत-सन्दर्म ग्रन्थ, हिन्दू सर्वे आफ इण्डियन इश्डस्ट्री, 
आठवीं पचवर्षीय योजना, नौरवी पच्वर्षीय योजना, कुरुक्षेत्र, योजना, तथ्य भारती, 
* आर्थिक जगत उद्योग व्यापार पत्रिका, इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान पत्रिका, 
नवभारत टाइम्स, आर्थिक समीक्षा राजस्थान, आय व्ययक अध्ययन राजस्थान, 





स्टेटिस्टिकल एब्सट्रक्ट राजस्थान, बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान, इडियन 
इकोनॉमी स्टेटिस्टिकल ईयर बुक, पापूलेशन ऑफ राजस्थान आदि का उपयोग 
किया गया है। 

मुझे पूर्ण विश्वास हे कि प्रस्तुत पुस्तक प्रबुद्ध व्याख्याताओ, छात्रों तथा 
आर्थिक पर्यावरण मे रुचि रखने वाले सुधी पाठकों के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
होगी। यह पुस्तक का प्रथम सरकरण है। अत कमिया होना स्वाभाविक है परन्तु 
सुधी पाठक सवाद, सहभागिता और अमूल्य सुझावों से इन कमियो को दूर 
करेगे। जिससे पुस्तक को उत्तरोत्तर प्रासगिक बनाने मे मदद मिलेगी। 

अन्त मे में पुस्तक के प्रकाशक आर वी एस ए के श्री दीपक परनामी 
के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होने पुस्तक को बेहतरीन ढंग से 
प्रकाशित करने मे तत्परता दिखाई। 


'शाति दीप' डा ओ पी शर्मा 
जटवाडा मानटाऊन 


सवाईमाधोपुर - 32200 (राज) 
दूरभाष - (07462)-2998 


विषय सूची 
((07/श॥$) 


इकाई] 


आर्थिक पर्यावरण अर्थ ज्ञथा आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित 
करने वाले घटक 

(8९णाण्ाए शिाण्राला + 'चैर्याशर गाते गिएटाण$ 
#पील्णाएहु हिट्गाग्रार शिश्राणाणदया) 

आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण का अर्य, आर्थिक पर्यावरण 
की विशेषताएँ, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले 
त्तत्त्त। 


भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की 
मौलिक विशेषताएँ 

(पाना ४०णाणार हवाशाग्रायशां भाव 838९ ए2४ए25 
ता पाता 2९णाणाए) 

आर्थिक परिदृश्य, भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय 
अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएँ, सम्पन्नता के बीच गरीबी, 
भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के कारण। 


नई आर्थिक नीति 

(बट 8८०7णाट एगाएए) 

नई आर्थिक नीति, आर्थिक सरचना में मूलभूत बदलाव, आर्थिक 
सुधारो का दूसरा चरण, आर्थिक उदारीकरण का बदलता 
स्वरूप, उदारीकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन, आर्थिक 
सुधारों की उपलब्धियाँ, आर्थिक सुधारों के दुष्पारिणाम, आर्थिक 
सुधारो के संतुलित प्रभावो की आवश्यकता। 


भारतीय अर्थव्यवस्था का भावी परिप्रेक्ष्य 
(एप्प 'एालए छा [एतचा ६९०0०) 


अर्थव्यवस्था का भावी परिप्रेक्ष्य, कृषि अर्थव्यवस्था का भावी 
परिप्रेक्ष्य । 
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ड आर्थिक नियोजन का अर्थ और महत्त्व 9-0 
(भटथाा॥ए भ9व॑ गाएजांग्राटट ण ४एणाण्यार ए]कापर्) 
आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाएँ, आर्थिक नियोजन 
की विशेषताएँ आर्थिक नियोजय का महत्त्व अथवा नियोजित 
अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क, आर्थिक नियोजन की सीमाए 
अथवा पियोजित अर्थव्यवस्था के विपक्ष मे तर्क, आर्थिक 
वियोजन की पूर्व अपेक्षाए अथवा आर्थिक नियोजन की सफ़लता 
की आवश्यक शर्ते । 


6 भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियाँ ]-29 
(0ए6लाए25 क्षात #लाहएशफल्ग्रा3 0 पवाबा ४९७॥णाार 
शंक्याग्रगठ) 
आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, भारत में आर्थिक नियोजन की 
उपलब्धियाँ आर्थिक नियोजन की असफलताए। 


५ भारत में आर्थिक नियोजन के पाच दशक 30-4] 
(#ए€ 06८३0९5 0 8९0७॥०॥॥० ९]॥ण्राएडु पा ॥709) 
योजना परिव्यय और प्राथमिकताएं, आठवी पचवर्षीय योजना 
और आर्थिक विकास 


8... नौरी पंचवर्षीय योजना 442 448 
(राजा एएट १८ ए]७0॥) 
नौर्दी पचवर्षीय योजना के उद्देश्य योजना परिव्यय, वित्त पूर्ति 
के स्रोत। 


9्र भारत में नियोजन की तकनीक योजना निर्माण, क्रियान्वयन 
ओर मूल्याकन ]49 69 
(९तफ़ाबवुण्ट5 ण 709 ऐ]भगाए३ + शिक्षा 7कापावाणा, 
छिल्एपाणा भातठे ४एगैपनाणा) 
योजना सगठन, योजना का निर्माण, योजना की जाच और 
रवीकृति योजाा का क्रियान्वयन योजना का मूल्याकन, 
भारतीय योजगा आयोग। 


इकाई ॥ा 


]0.. भारत में जनराख्या -- विशेषताएं और वृद्धि ]70 204 
(?णण॑गाणा व 003. (एकम्रबललाइा25 बात छाण्शा)) 


विषय सूची 
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॥3 


व4 


परिचयात्मक भानव साधनों का महत्त्व, भारत में जनसख्या 
की मुख्य विशेषताए, भारत मे जनसख्या वृद्धि, भारत में 
जनसख्या वृद्धि के कारण, जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के 
उपाय, भारत में जनसख्या सबधी कुछ तथ्य भारत में जनसख्या 
का घनत्व, कार्यशील जनसख्या का व्यावसायिक वितरण, 
सहस्त्राब्दी जनगणना - वर्ष 200, मारत मे जनाधिक्य की 
समस्या। 


भारत में जनसख्या की समस्याएं --- आर्थिक विकास पर 
प्रभाव 

(90फृप्रॉभाणा ?700[€गा5 पा वंग्रएं।3 + डिडिएॉड 09 
छ९०४०णाा6 06र९०कगशाओ 

'जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रमाव] 


'जनसख्या नीति तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम एव उनका 
मूल्याकन 

(?एफ्णेभाणा एणगाट३, सथ्रागरा> एलशिर १(९३४ण८5$ गत 
ए्रबाप्थभाएणा) 

भारत में जनसख्या नीति, भारत में जनसख्या नीति की 
आलोचनाए, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार कल्याण 
कार्यक्रम का अर्थ, परिवार कल्याण के उद्देश्य, परिवार कल्याण 
के त्तरीके, परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति, परिदार 
कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धिया, परिवार कल्याण कार्यक्रम 
की कमिया/बाघाए, परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता 
के सुझाव। 


भारतीय कृषि और उसका महत्त्व 

(क्चकका 4 8हल्योए/ट 284 775 |गरएु०:/ाट८) 

भारतीय कृषि की विशेषताए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का 
महक, ल्पियेकत, वात, मे, क्छपिएह, त्पिछात्स, भ्या्प्रीएय चृत्ि "के 
पिछडेपन के कारण। 


नवीन कृषि व्यूहरचना अथवा हरित्तक्राति 

(र९ए #शा८्पाप्रार 5#ब०ह/ ण 0९छक एटए०पाणा) 

नवीन कृषि व्यूहरचना के मुख्य तत्त्व, नवीन कृषि व्यूहरचना 
की उपलब्धिया, हरित क्राति की विफलताए, हरित क्राति को 
सफल बनाने के सुझाव। 


(00) 


205-24 
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26-283 


(७५) 
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विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि 

(ए्र०ा6 पाउकट 0हभ्राकथाण 999 [9 #छ॥८प।णट) 
हटकर और व्यापार सबंधी सामान्य समझौता (गैट), डकल 
प्रस्ताव और भारतीय कृषि, विश्व व्यापार सगठन, विश्व व्यापार 
रागठन और भारतीय कृषि। 


सामुदायिक विकारा कार्यक्रम 

(ए०ग्राण॥ाए 0९एल०ज़ाला शिण्ट्राशगाल) 
सामुदायिक विकार का अर्थ, रामुदायिक विकास कार्यक्रम 
की विशेषताएं, सामुदायिफ विकास के उद्देश्य, रामुदायिक 
विकास के अर्न्तगत कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
का सगठा, सामुदायिक विकारा के चरण, पचवर्षीय योजनाओं 
में सामुदायिक विकास की प्रगति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
की आलोचनाए, रामुदायिक विकास कार्यक्रम की राफलता के 
रुझाव। 


कृषि वित्त के सोत 

(8007९९$ ० #ह80एप९ [॥73॥८6) 

कृषि वित्त के प्रकार, भारत में कृषि साय के स्रोत, कृषि वित्त 
की प्रगति, भारत में कृषि वित्त की कमिया, कृषि वित्त में 
सुधार के सुझाव। 


भारत में भूमि सुधार 

(गत शिटाजा।क ॥0 वात) 

भूमि सुधार का अर्थ भूमि सुधार के उद्देश्य और महत्त्व, भारत 
में रवतन्त्रता प्राप्ति के रामय प्रचलित भू-रवामित्व व्यवस्था, 
भारत में रवतत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार, आठवीं पच्चवर्षीय 
योजना और भूमि सुधार, आर्थिक उदारीकरण और भूमि 
सुधार, भूमि सुधार कार्यक्रमों की आलोचनाए, भूमि सुधारों की 
राफलता के सुझाव! 


इकाई वा 


भारत में औद्योगिक विकारा 

(ए0शब्राडे 0९४ट८०फादा। पर [045) 

औद्योगिक विकास का मरत्त्व, पचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक 
विकारा, पचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकारा का मूल्याकम 
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सार्दजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिदेश, भारत में 
औद्योगिक विकास की समस्याए। 


भारत मे बडे पैमाने के उद्योग 

([.आ286 5९४६6 |7005७८5 प [003) 

लोहा एव इस्पात उद्योग, सीमेण्ट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, 
जूट उद्योग, चीनी उद्योग। 


भारत में लघु उद्योगों का महत्व एव विकास 
(एएणगरॉआए०ट भव [0९ए८]०७०ा। ०६ धाओ पात॑पद्धाट5$ 
पा ॥0609) 

लघु उद्योगों की परिभाषा और वर्गीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था 
में लघु उद्योगों की भूमिका, पचवर्षीय योजनाओं मे लघु 
उद्योगों का विकास, लघु उद्योग तथा राजकीय प्रयत्न, लघु 
उद्योगों की समस्याए, लघु उद्योगो के विकास हेतु सुझाव। 


भारत में औद्योगिक नीति तथा उसमें नवीन परिवर्तन 
([605धाग ९००५ शा ऐलटला। (कश्ाए९५ ॥ [00/9) 
औद्योगिक नीति का महत्त्व, औद्योगिक नीति के उद्देश्य, भारत 
मे औद्योगिक नीति, स्वतत्रता पूर्व औद्योगिक नीति, स्वतत्र 
भारत की प्रथम औद्योगिक नीति अर्थात औद्योगिक नीति, 
948, औद्योगिक दिकास एव नियमन अधिनियम, 95, 
औद्योगिक नीति, 956, 977 में घोषित औद्योगिक नीति, 
औद्योगिक नीति, 980, वर्तमान औद्योगिक नीति अर्थात 
जुलाई 99] मे घोषित नीति, लघु उद्योगो के लिए औद्योगिक 
मीति, औद्योगिक नीति मे नवीन परिवर्तन। 


भारत में विदेशी पूजी निवेश 

(एए्टाए॥ (०छांबे [पारट$5चारा। ग [09) 

विदेशी पूजी निवेश का अर्थ और विशेषताए, विदेशी पूजी 
निवेश की आवश्यकता अथवा विदेशी पूजी निवेश के पक्ष मे 
तर्क अथवा विदेशी सहायता का दर्शन, विदेशी पूजी निवेश के 
खत्तरे, विदेशी पूजी निवेश के विभिन्‍न स्रोत, विदेशी पूजी 
निवेश की राजकीय नीति, भारत मे विदेशी पूजी निवेश के 
स्रोत, मारत मे दिदेशी सहायता की उपलब्धिया, मारत मे 
विदेशी सहायता की समस्याएं और समाधान के सुझाव 
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अप्रवासी भारतीय द्वारा भारत मे पूजी निवेश 

(पाश्टज्ञाथा 0 (99४० ॥ 74॥9 ४५७ शर5) 

अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीयो द्वारा विनियोग, अप्रवासी 
विनियोगो की प्रगति, अप्रवासी भारतीयों को सुविधाएँ। 


निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका 

(ए06 ० शिाए्गर 5९९०० जात शएण्शााजाणा॥ (णए- 
09॥075) 

बहुराष्ट्रीय नियम का अर्थ और विशेषताए,भारत मे निजी क्षेत्र 
एव बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका, विदेशी निजी क्षेत्र तथा 
बहुराष्ट्रीय निगमो के सभावित खतरे, बहुराष्ट्रीय निगम और 
सरकार की नीति। 


इकाई[७ 


भारत का विदेशी व्यापार आकार, सरधना और दिशा 
(एणढ्ाएुए 77966 तवता3 श0ताणा:, 007ए०च्आणा थात॑ 
एछाएत्ला०ा) 

विदेशी व्यापार का अर्थ, विदेशी व्यापार का महत्त्व, स्वतत्रता से 
पूर्व भारत का विदेशी व्यापार, स्वातन्त्र्योत्तर भारत का विदेशी 
व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, प्रतिकूल व्यापार 
शेष के कारण, भारत के विदेशी व्यापार की सरचना, विदेशी 
व्यापार की दिशा, भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं 
अथवा आधुनिक प्रवृत्तिया। 


आरत में निर्यात सम्वर्द्धन 

(छएफुणा शिक्राणात्ा ॥ 3) 

निर्यात स्र्द्धन का अर्थ, निर्यात सवर्द्धन की आवश्यकता और 
महत्त्व, निर्यात सर्द्धन के लिए सरकार द्वारा किये यए प्रयास, 
निर्यात सवर्द्धन की उपलब्धिया, निर्यात सवर्द्धन के सुझाव, 
आयात प्रतिस्थापन। 


नई निर्यात आयात नीति, 997 2002 

(१४९७ ६8२०त-वैव्ा्ुण ऐगार>, 4997-2002) 

तिर्यात आयात नीति, 992-97, नई तविर्यात आयात नीति, 
]997-2002, नई सशोधित तिर्यात-आयात नीति। 
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भारत में रेल परिवहन 

(ऐड प्रक्काएएणां ए जिवठ) 

भारतीय अर्थव्यवस्था मे रेल परिवहन का महत्त्व, पचवर्षीय 
योजनाओं में रेलो का विकास, रेल परिवहन की आधुनिक 
प्रवृत्तिया, आर्थिक उदारीकरण और रेल परिवहन, रेलवे की 
दार्षिक योजनाए, रेल वित्त, रेल परिवहन की समस्याए, भारत 
में रेल परिहवन की सभावनाए। 


भारत में सड़क परिवहन, 

(र030 'चेक्लाएएणां ॥7 ॥709) 

सडक परिहवन की विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था में सडक 
परिवहन का महत्त्व, भारत में सडकों का वर्गीकरण, भारत में 
सडक परिवहन का विकास, योजनाकाल में सड़क विकास, 
सडक परिवहन का राष्ट्रीयकरण, मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण 
के पक्ष में तर्क, मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण से हानिया, 
सडक परिवहन की समस्याए, सडक परिवहन की समस्याओ 
में सुधार के सुझाव, भारत में रेल-सडक प्रतिस्पर्धा, रेल-सडक 
समन्वय, सडक परिवहन की श्रैष्ठता। 


भारत में वायु परिवहन विकास, समस्याएं और सभावनाए 
(4 पीगाफऊ़ुणां पा वराताब 2०४९००फाशां, शि०्णेशाड 
बात ?णल्ाा॥ाए5) 

वायु परिवहन का महत्त्व, वायु परिवहन का विकास, पचवर्षीय 
योजनाओं में वायु परिवहन का विकास, भारत में वायु परिवहन 
की वर्तमान स्थिति, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, वायु 
परिवहन की समस्याए एव समाधान, भारत में वायु परिवहन के 
विकास की सभावनाए। 


भारत में जल परिवहन विकास 

(7७ शक्कर ण एगल 75707 ए ॥9079) 

'जल परिवहन का महत्त्व, भारत मे सामुद्रिक परिवहन अथवा 
'जहाजरानी, पचवर्षीय योजनाओ में जहाजरानी का विकास, 
जहाजरानी के विविध आयाम, भारत में जहाजरानी की समस्याएं 
और सुझाव, आन्तरिक अथवा अन्तर्देशीय जल परिवहन, 
पचवर्षीय योजनाओं में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास, 
अन्तर्देशीय जल परिवहन की वर्तमान स्थिति, राष्ट्रीय जल 
मार्ग, अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की समावनाए। 


(शा) 


573-592 


593-6]2 


63-629 


630-646 


(शाप) 


33 


उब 


35 


36 


37 


इकाई - ५ 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं 
(8998९ (एभब:ध्व॥ा०5 ण॑ ए८णाणाएओ ण रि8]990श7) 
अर्थव्यवस्था की आधारमूत विशेषताए, राजस्थान की नौर्वी 
पच्चवर्षीय योजना, वार्षिक योजनाए, राजस्थान में आर्थिक 
उदारीकरण, राजस्थान का बजट, 999-2000, राजस्थान 
के तीव्र आर्थिक विकास मे बाघाए। 


भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का स्थान 

(03८९ ता ऐेु१जाशा था )090॥ £९07०॥१) 

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति, मारतीय परिप्रेक्ष्य 
में राजस्थान की औद्योगिक रिथति। 


राजरथान में जनसख्या की विशेषताएं 

(एशग्लशाआा०5 ० 7०9एणै20०ा ॥ 9]०४॥9)) 
जनसख्या की विशेषताए, शजस्थान मे जनसख्या वृद्धि के 
कारण, जनसख्या वृद्धि रोकथाम के उपाय, मानव ससाधन 
विकास के प्रयास, राजस्थान की जनसख्या नीति, 7999। 


राजस्थान में कृषियत विकास 

(#श्ञाएणाणने 06रटो०्फशञाला। प 79]25047) 

पचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास, राजस्थान में कृषि 
विकास में बाघाए तथा समाधान के सुझाव। 


राजस्थान का औद्योगिक विकास 

([705धा9े 0९ए९८०फगढा। गा ए9]१0गा) 

राजस्थान की औद्योगिक पृष्ठभूमि, पचदर्षीय योजनाओं मे 
राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान में प्रमुख वृहद्‌ 
उद्योग, राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम, 
राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत के 
औद्योगिक विकास मे राजस्थान की रिथिति, राजस्थान के 
औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका, राजस्थान में 
औद्योगिक नीति, राजरथान के औद्योगिक विकास मे प्रमुख 


दाधाए औद्योगिक विकास हेतु सुझाव, शजस्थान में औद्योगिक 
विकास की भावी समावनाए। 
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राजस्थान में लघु उद्योग 

(शा 5एग९ [#वच्ञाट$ 7 रे/गञशञीशा) 

लघु उद्योग की परिभाषा, लघु उद्योगो का विकास, राजस्थान 
मे हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग। 


राजस्थान में ऊर्जा विकास 
(फएव्श्लु०्जाता ण 705०९ का रिल्‍ुञआोजा) 
राजस्थान मे ऊर्जा विकास | 


राजस्थान मे परिवहन विकास 

(96र्टाफ्रगाका। ० ग507 ॥ (७]980॥97) 
राजस्थान मे सडक परिवहन, मोटर परिवहन का विकास, 
ग्रामीण सडके, राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम, राजस्थान 
मे रेल मार्ग, आर्थिक उदारीकरण मे राजस्थान में रेल विकास, 
राजस्थान में रेल परिवहन की समस्याए और समाघान, राजस्थान 
में वायु मार्ग। 


(७) 
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आर्थिक पर्यावरण - अर्थ तथा 
आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित्त करने 
वाले तत्त्व 


(7टता0गर८ िाएंकठ्गाशा + शैरज्न्नाए थात॑ फ््नट075 
#तल्एपंजए ए९एच्रणआंर एफचा॥0फ्ाएा 0) 








आर्थिक पर्यावरण (8९८०७०च्रार छाजाण्ढ्गा) 

आज से लगभग चार दशक पूर्व पर्यावरण शब्द यदा-कदा ही पढने और सुनने 
में आत्ता था। कितु हाल ही के वर्षो मे भारत मे ही नहीं अपितु समूचे विश्व मे पर्यावरण 
चर्चा का विषय है। विकारा के साथ प्रदूषण बढा है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण 
तुलनात्मक रुप से अधिक चर्चित है। पर्यावरण ब्रेहद व्यापक है। इसमे आर्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक आदि घटनाओ को सम्मिलित किया जाता है। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी आवश्यकत्ताए अनत है। मनुष्य को 
आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते अनेक आर्थिक क्रियाए करनी पडती हैं। इन आर्थिक 
क्रियाओं पर वात्तावरण का प्रभाव पडता है। मानव वातावरण की उपज है। आज मनुष्य 
वातावरण को पक्ष में करने के लिए प्रधासरत है| मनुष्य की आर्थिक क्रियाओ का प्रभाव 
वातावरण घर भी पडता है। बदले परिवेश मे आर्थिक पर्यावरण की धारणा महत्त्वपूर्ण हो 
गई है। 
आर्थिक पर्यावरण का अर्थ (४८४गध९ ० ४८णा०तग्रा० एिक्शाणागक्ा) 

आर्थिक पर्यावरण जटिल अवधारणा है। आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर 
बना है पहला आर्थिक तथा दूसरा पर्यावरण | आर्थिक पर्यावरण को जानने से पूर्व इन 
दो शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है। 
आर्थिक का अर्थ ([४६४७॥०४ णी एएशाण०००) 

अर्थशास्त्र सीमित साधनों के वितरण तथा रोजगार, आय ओर आर्थिक विकास 
के निर्धारक तत्त्वो का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में उन सब क्रियाओ को सम्मिलित किया 
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जाता है जो मनुष्य द्वारा आवश्यकता की पूर्ति तथा धनोपार्जन वे उद्दश्य से सम्पन्न की 
जाती हे तथा जिन्हें मुद्रा के मापदण्ड द्वारा मापा जा सके। आर्थिक क्रियाओं में जिन 
मानवीय निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है वे इस प्रकार हैं - () क्या उत्पादन हागा?े 
(2) वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाएगा? (3) वस्तुओ का उत्पादन किसके लिए 
किया जाएगा, (4) साधनों का पूर्ण उपयोग, (5) आर्थिक अनुरक्षण, विकास तथा लोच। 


अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रिया यह बताती है फि सीमित साधनों का कुशलता से 
प्रयोग करके वस्तुओ का उत्पादन किया जाए जिससे आवश्यकताओ की पूर्ति की जा 
सके। राक्षेप में आर्थिक क्रिया के सीमित साधन, उत्पादन, विनिमय व वितरण, उपभोग, 
आवश्यकताओ की सन्तुष्टि पाच भाग होते हैं। 


पर्यावरण का अभिष्राय (४६था्९ ० पगाशाणायला) 


पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, हमारे चारों और छाया आवरण (परि+आवरण 
# पर्यावरण)। जीवन और पर्यावरण मे अटूट सवध है। प्रकृति मे जल, वायु, भूमि, 
पड-पौधो, जीव-जतु आदि मे एक सतुलन कायम है। यह सतुलन ही प्राणी के 
अस्तित्व का आधार है। 


वेवस्टर शब्द कोष के अनुसार "पर्यावरण से अभिप्राय उन घेरे रहने बाली 
परिरिथतियों, प्रभावों एव शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एव साकृतिक दशाओ 
के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करता है।" 


विलियम एवं लारेन्स के अनुसार, "पर्यावरण उन समस्त बाह्य घटकों को 
सम्मिलित करता है ज़ो उपक्रम को अवसरों अथवा जोखिमों की ओर अग्रसर करते हैं। 
यद्यपि ऐसे कई घटक हैं तथापि इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक सामाजिक, आर्थिक, 
प्रौद्योगिकी, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धा एव सरकार है।" 

सारत पर्यावरण से अभिप्राय मनुप्य के चारों ओर की प्राकृतिक, सामाजिक, 
सास्कृतिक एव मानवकृत शक्तियों से है जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित 
करती है। 
आर्थिक पर्यावरण (7८०590990 छिशाफराशध्य) 


आर्थिक क्रिया तथा पर्यावरण का अर्थ समझ लेने के पश्चात आर्थिक पर्यावरण 
की व्याख्या सहज हो जाती है। आर्थिक पर्यावरण एक जटिल अवधारणा है। आर्थिक 
पयविरण में अनेक तत्त्व सम्मिलित हैं जिनमें आर्थिक नीतिया, प्राकृतिक एव भौगोलिक 
दशाए, प्रौद्योगिकी एव तकनीकी दशाए, अतर्राष्ट्रीय दशाए, सामाजिक एव सास्कृतिक 
दशाए, राजनीतिक परिरिथतिया, जनसख्या सबधी दशाए, वैधानिक दशाए आदि मुख्य 
है। ये तत्त्व परिस्थिनियें| क अनुस्गर परिवर्तित होते रहते हैं परिणामरवरुप आर्थिक-पर्यावरण 
गत्यात्मक है। ये तत्त्व अर्थव्यवस्था में चहु ओर दृष्टिगोचर होते हैं एव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष 
रुप से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं । 

सक्षेप म आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय मानव के निकटवर्नी उन परिस्थितियों 
से है जो सामाजिक, सास्कृतिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रीय दशाए, प्रौद्योगिकी 
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एवं तकनीकी दशाओ के रुप मे व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओ को प्रभावित करती हैं। 
आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं (0॥श/ग्टलाज९$ ् 8९णाणागार पाशाणागाएं 

. गत्यात्मक (0शञाआगा०) - आर्थिक पर्यावरण सदैव स्थिर नहीं रहता। आर्थिक 
पर्यावरण के घटक देश, काल एव परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं. नतीजन 
आर्थिक पर्यावरण भी परिवर्तनशील होता है। आर्थिक पर्यावरण पर न केवल राष्ट्र की 
आतरिक परिस्थितियो अपितु अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी प्रभाव पडता है। इनके 
परिणामर्वरुप अर्थव्यवस्था "व्यापार चक्र" से प्रभावित होती रहती है। 


2. विभिन्‍न घटक ( ५४०७५ छशा॥शा७ ) - आर्थिक पर्यावरण मे प्राकृतिक, 
सामाजिक, सास्कृतिक, जनसख्या, प्रौद्योगिकी एव तकनीकी, आर्थिक नीति, वैधानिक 
दशा, राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रीय दशा आदि घटक होते हैं| ये घटक परस्पर सबधित हैं 
तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमे से मानवकृत घटको पर नियत्रण सभव है, 
कितु प्राकृतिक घटको पर प्राय नियत्रण सभव नहीं है। 


3, आर्थिक क्रियाएं ( 8070० #लाशार5$ ) - आर्थिक पर्यावरण में उद्योग, 
कृषि, व्यापार, बैंक, बीमा, सचार, सार्वजनिक वित्त आदि आर्थिक क्रियाए सम्मिलित की 
जाती हैं। 


4, आधुनिक संरचना ( ॥(०००॥ ॥79४70०07८०) - आधुनिक सरचना में 
ऊर्जा, परिवहन, सचार, पानी, बैंक, बीमा आदि को सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक 
सरचना का आर्थिक पर्यावरण पर प्रमाव पडता है। जिन देशो में आधुनिक सरचना 
उपलब्ध होती है वहा आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। 


5, पर्यावरणीय प्रभाव (पाणा०्ध्राट्व७| सरी००0 - पर्यावरण जटिल एवं 
व्यापक है। आर्थिक पर्यावरण भी पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण भाग है। आर्थिक पर्यावरण, 
भौगोलिक, सामाजिक एव राजनीतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। अनुकूल भौगोलिक 
स्थिति और पर्याप्त प्राकृतिक ससाधन आर्थिक विकास मे सहायक है। पुरानी 
विचारधारा, रुढीवादिता विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। राजनीतिक वातावरण भी 
विकास को प्रभावित करता है। जहा राजनीतिक स्थायित्व है वहा विकास की गति 
तुलनात्मक रुप से अधिक होती है। 


6. आर्थिक प्रणाली (5८०॥००४८ 5५ञ९८॥)) - आर्थिक प्रणाली में पूजीवाद, 
समाजवाद, साम्यवाद आदि को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक प्रणाली का 
आर्थिक-पर्यावरण पर व्यापक प्रमाव पडता है। चीन मे साम्यवादी आर्थिक प्रणाली के 
कारण सार्पजनिक उपक्रमों को बढावा मिला है। अभरीका मे पूजीवादी आर्थिक प्रणाली 
के कारण निजी क्षेत्र को बढावा मिला है। भारत मे मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण 
सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र को गति मिली है । आर्थिक सुधारो को लागू किए जाने 
फे बाद भारत मे निजी क्षेत्र तुलनात्मक रुप से अधिक विकसित हुआ है। 


7. सरकार की भूमिका ( १०६ ० 050र८गाणत्मा ) - आर्थिक पर्यावरण में 
सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक पर्यावरण पर सरकार का मार्गदर्शन 
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और नियत्रण हांता है। नियोजित अर्थव्यवस्था मे ससाधनो पर राज्य का अधिकार होता 
है जबकि पूजीवादी व्यवस्था मे राजकीय हस्तक्षेप कम होता है। 


8. पूजी (2०9५) - आर्थिक पर्यावरण मे पूजी महत्त्वपूर्ण होती है। पर्याप्त पूजी 
से प्राकृतिक-ससाधनो का विदोहन तथा मानवीय ससाधनो का पूर्ण उपयोग सभव है। 
पूजी की उपलब्धता से आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित होती है। 


आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले त्तत्त्त (78८०३ #्लिएह8 ४००४०आआ० 
झाशाणाशालाएओ 


आर्थिक पर्यविरण के अनेक अग है जिनमे आर्थिक नीतिया, प्रौद्योगिकी एव 
त्तकनीकी दशाए, राजनीतिक परिस्थितिया, अतर्राष्ट्रीय दशाए, जनसख्या आदि मुख्य 
हैं। आर्थिक पर्यावरण के ये अग निरन्तर परिवर्तनशील है परिणामरवरुप आर्थिक 
विकास निरन्तर जारी रहता है। आर्थिक विकास का आर्थिक पर्यावरण पर भी प्रभाव 
पडता है। समूची अर्थव्यवस्था मे विभिन्‍न तत्त्वो का परस्पर प्रमाव पडता है। अनुकूल 
आर्थिक पर्यावरण अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्याओ यथा गरीबी, बेकारी, आर्थिक 
विपमता से निपटने म॑ कारगर भूमिका निभाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल आर्थिक 
पर्यावरण से आर्थिक विकास की गति धीमी पड जाती है। आर्थिक पर्यावरण को अनेक 
घटक प्रभावित करते हैं जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं- 


. प्राकृतिक ससाघन (एथण० [१९४००८९७ ) - प्राकृतिक ससाधन प्रकृति 
द्वारा प्रदत्त निशुल्क उपहार होते हैं। प्रकृति ससाधनों के आवटन मे भेदभाव नहीं 
करती। जिन देशों ने उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया है वे देश 
आज विकास की दृष्टि से सिरमौर है। प्राकृतिक ससाधनो की बाहुल्यता वाले देश 
विदोहन के अभाव में विकास की दौड़ मे पिछड गए हैं। इनमे अधिकतर विकासशील 
देश हैं। 


प्राकृतिक ससाधना मे देश की रिथति और आकार, मिट्टी, जल, वन, खनिज, 
शक्ति के साधन आदि को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक पर्यावरण मे प्राकृतिक 
ससाधनो का विशेष महत्त्व होता है। प्राकृतिक ससाधनों की अनुकूलता और वहुतायत 
वाले देशों का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। प्राकृतिक ससाधनो के अभाव में 
विकास की गति को बढाया जा सकता है कितु ऐसे देशो का आर्थिक विकास सीमित 
होता है तथा उन्हे विकास के लिए अन्य देशो पर निर्भर रहना पडता है। तीव्र आर्थिक 
विकास के लिए सभी किस्म के प्राकृतिक ससाधनो का योगदान आवश्यक होता है। 
आर्थिक विकास का रवरुप प्राकृतिक ससाधनों पर निर्भर है। 


भारत प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से दुनिया का एक सम्पन्न देश है। भारत 
की भौगोलिक रिथिति अनुकूल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व मे सातवा स्थान 
है। भारत खनिजो का अजायबघर है। यहा अनेक प्रकार के खनिज प्रचुर भात्रा में 
उपलब्ध हैं। कुछ खनिजो के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। आर्थिक और 
औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज भारत मे पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हैं। 
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भारत ने पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक ससाघनो के विदोहन पर बल दिया 
है। परिणामस्वरुप भारत की गिनती आज औद्योगिक देशो मे की जाने लगी है | कितु 
भारत मे उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो का भरपूर उपयोग नहीं किया गया है। कई 
प्राकृतिक ससाधनो विशेषकर खनिज सम्पदा अल्पशोषित अवस्था मे है और जिन 
ससाधनो का पर्याप्त विदोहन किया गया उनका अच्छा उपयोग कम किया गया है। 
कच्चे लोहे की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम रथान माना जाता है कित्ु भारत इसका 
अधिकाश भाग कच्चे माल के रुप में ही निर्यात कर देता है। यदि भारत कच्चे लोहे पर 
आधारित और लोहे एवं इस्पात उद्योग की स्थापना करे तो इस्पात निर्यात से अधिक 
विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे सरकार की 
भूमिका औद्योगीकरण मे कम हो गई है। अत लगता नहीं कि कच्चे लोहे पर आधारित 
औद्योगीकरण की गति बढे | कुल मिलाकर भारत प्राकृतिक सपदा का बेहतरीन उपयोग 
नहीं कर सका नतीजतन औद्योगीकरण के क्षेत्र मे विकसित देशो की तुलना मे भारत 
बहुत पीछे है। जापान प्राकृतिक ससाघनों के अभाव वाला देश है इसके बावजूद वह 
औद्योगीकरण के मामले में दुनिया का सर्वाधिक विकसित देश है। जापान ने खनिजो 
का आयात करके औद्योगीकरण को तीव्र गति दी। अमरीका, रुस, खाडी के देश, 
पश्चिम के विकसित देश प्राकृतिक ससाधनो के बूते पर ही विकास की ओर अग्रसर 
हुए। अत प्राकृतिक ससाधनों का आर्थिक पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव पडता है। 


2. मानव ससाधन (प्ृण्शाआ !१९५5०७४८८७) - प्राकृतिक ससाधनो के बाद 
आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण घटक मानव ससाधन है। 
'जनसख्या आर्थिक गतिविधियो का साधन और साध्य दोनो होती है। जनसख्या में 
गुणात्मक वृद्धि का आर्थिक पर्यावरण पर अनुकूल तथा सख्यात्मक वृद्धि का प्रतिकूल 
प्रभाव पडता है। जनसख्या के अनुकूलतम स्तर से अधिक होने पर इसका आर्थिक 
विकास पर विपरीत प्रभाव पडता है | विकासशील देशा मे जनसख्या वृद्धि दर अधिक 
होने के कारण आर्थिक विकास की गति तीव्रता से नहीं बढ सकी। 


भारत मे मानव ससाधघन आर्थिक विकास मे अवरोध सिद्ध हुआ हैं। यद्यपि 
जनाधिक्य के कारण भारत दुनिया के बडे बाजार के रुप मे उभरा है। सस्ती श्रम शक्ति 
के कारण विदेशी निवेशकों का आकर्षण बढ रहा है। कितु जनसख्या की बहुलता से 
अनेक समसस्‍्याए यथा गरीबी, बेरोजगारी, पिछडापन मुखर हो गई है। आर्थिक प्रगति 
जनसख्या रुपी बाढ मे बह जाती है। निरक्षरो की भरमार के कारण जनसख्या मे 
गुणात्मकता का अभाव है। जनसख्या का अनुकूलतम स्तर आर्थिक विकास मे सहायक 
होता है। भारत की जनसख्या आज एक अरब से अधिक है। वर्ष 99] मे भारत मे 
साक्षरता दर 522] प्रतिशत थी। लगभग 48 प्रतिशत लोगो के निरक्षर रहते तीव्र 
आथिक विकास मुश्किल काम है। 


3. आर्थिक नीति (8:००ग्रा८ 7०८५) - आर्थिक पर्यावरण आर्थिक नीतियों 
से प्रभावित होता है। आर्थिक नीति का अभिप्राय सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमन 
और नियत्रण के सवध में अपनाई गई विचारपूर्ण नीति से होता है। सरकार आर्थिक 
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उद्देश्यो को प्राप्त करा क लिए राजकोपीय पीति मौद्रविक तीति वित्रिमय दर प्रत्यक्ष 
नियत्रण और सरथागत परिवर्ता आदि उपकरणो को काम में लेती है। रारकार विशिष्ट 
उद्देश्यौ को प्राप्त करो के लिए पिश्वित कार्यक्रम आत्मसात कर सकती है। रसारकार 
आय के न्यायोचित वितरण क॑ लिए ऊची आय वाले लोगो पर ऊची दर से कर लगा 
सकती है। आर्थिक तीतिया से विछास दर रोजगार आर्थिक विषमता कृषि विवास 
औद्योगीकरण सार्वजीक उपक्रम 7र्यात सम्बर्द्न मूल्य स्तर आदि प्रमावित होते हैं। 
ये सभी घटक आर्थिक पर्यावरण के अग होते हैं। केन्द्रीय बजट राजकोपीय नीति का 
उपकरण हाता है। राजकापीय नीति मे सरकारी आय-व्यय और सार्वजनिक ऋण 
अर्थव्यवस्था की दिशा गरिर्धारित करने मे सहायक है। मौद्रिक ग्रिति मे रारकार मुद्रा की 
उपलब्धि ओर व्याज दर म परिवर्तन करती है जिससे मुद्रा व साख की मात्रा प्रभावित 
होती है। वित्रिमय दर जीति म॑ एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य 
निर्धारित किया जाता ऐ। सरकार आवश्यकताजुसार आर्थिक क्रियाओ को प्रत्यक्ष रुप 
में वियप्रित कर राकती है। विशिष्ट उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सस्थाओ 
की स्थापता की जा सकती है। 


भारत में आर्थिक नियोजन 95] से 990 तक प्रभावी रहा। विश्व के 
परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल वास्ते 99] से आर्थिक उदारीकरण 
की नीति को आत्मसात किया। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे अर्थव्यवस्था मे अनेक 
सरधगात्मक बदलाव किए गए। परिणामस्वरुष विकास में सरकार की भूमिका गौण और 
पिजी क्षेत्र की भूमिका प्रमुख हो गई। तई आर्थिक गीतियो के अपनाने से भारत का 
आर्थिक पर्यावरण परिवर्तित हो गया। स्पष्ट है कि आर्थिक नीति आर्थिक पर्यावरण को 
प्रभावित करती है। 


4. राष्ट्रीय आय - (१३३॥०४०। [70076 ) - राष्ट्रीय आय आर्थिक पर्यावरण का 
प्रमुख घटक है। बढती राष्ट्रीय आय आर्थिक प्रगति का यूचक है। राष्ट्रीय आय के बढ 
से चहुओर युशहाली का मार्म प्रशस्त होता है। राष्ट्रीय आय का सत्तर यीचा होने पर 
राष्ट्र पिछड जाता है। राष्ट्रीय आय कम होगे अथवा धीमी गति से बढ रो निर्धभता 
प्रभावपूर्ण माग की कमी बचत व पूजी निर्माण में कमी बाजारों की सीमितता आदि 
समस्याए उत्पत हो जाती हैं। विकसित राष्ट्रो की खुशहाली का एक प्रमुख कारण 
बढती राष्ट्रीय आय है। विकासशील राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर धीमी है। 
राष्ट्रीय आय मे वृद्धि से ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि यहीं होती। राष्ट्रीय आय के बढे 
के साथ प्रति व्यक्ति आय के बदने से कल्याण में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में 
बचत प्रवृति और अच्छा उपभाग आपश्यक है| यदि बढी हुई आय का दुर्व्यसनों में 
उपयोग होता है तो आर्थिक पर्यावरण बिगडत्ता है। अमरीका ब्रिटेन जापाग जर्मनी 
आदि देशों म राष्ट्रीय आय का रत्तर बहुत ऊचा है। 


वर्ष 993 94 के चालू मूल्यो पर त्वरित अगुमानों के अतुसार ॥997 ५8 में 
भारत का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 72 65 67 करोड रुपए तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्त्पाद 3 93 रपए था। वर्ष 995 मे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जापान 
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मे 39,640 डालर, जर्मनी मे 27,50 डालर, फ्रास में 24,970 डालर, अमेरिका में 
26,980 डालर था। जबकि भारत मे 340 डालर तथा चीन में 620 डालर ही था। 
राष्ट्रीय आय कम होने के कारण भारत मे गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याए मुहबाए 
खड़ी हैं। 

5 आर्थिक विकास (९०7०१०९ 70590) - आर्थिक विकास आर्थिक पर्यावरण 
मे समाहित है। आर्थिक विकास पर्यावरण को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करता है। तीच्र 
आर्थिक विकास से उत्पादन व रोजगार र्त्तर मे वृद्धि होती है। विकसित देश उत्पाद 
की आधुनिकतम तकनीक आत्मसात करके विकास की दौड में आगे बढे । विकासशील 
देशो के आर्थिक विकास में पुरानी तकनीक, पूजी का अभाव, ऊची उत्पादन लायत, 
'जनाधिक्य आदि समस्याए है। भारत मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 997-98 में 5 
प्रतिशत तथा 998-99 में 6 प्रतिशत थी। भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 
विकसित्त देश की तुलना मे कम है। आर्थिक विकास का नीचा स्तर होने के कारण 
भारत की व्यावसायिक गतिविधिया धीमी हैं तथा बेरोजगारी की समस्या मुखर है। 


6, व्यापार संतुलन एवं भुगतान सतुलन (छ8०गा९८ ० ग्राबत6 &१0 छे/बाए० 
0॥7३/गाथा0 - आज वैश्विक आर्थिक पर्यावरण पर व्यापार सतुलन और भुगतान 
सतुलन का अत्यधिक प्रभाव पडता है। व्यापार सतुलन की स्थिति से अर्थव्यवस्था की 
दिशा और दशा निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता बडी सीमा तक व्यापार 
सतुलन की रिथति पर निर्भर करती है। व्यापार सतुलन के अनुकूल होने से भुगतान के 
मोर्चे पर स्थिति सुधरती है। विकसित देशो मे व्यापार सतुलन के अनुकूल होने से 
अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूठ हुई | इन देशो मे व्यापार सवुलन के अनुकूल होने से 
भुगठान शेष की रिथिति अच्छी होती है। विश्व के अधिकाश विकासशील देशो विशेषकर 
भारत मे व्यापार शेष की निरन्तर प्रतिकूलता के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय 
है। अनेक बार भुगतान सतुलन की स्थिति बिगडी। व्यापार शेष की निरन्तर प्रतिकूलता 
से आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है । भुगतान सतुलन के प्रतिकूल होने से भारतीय 
आर्थिक पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पडता है। भारत का व्यापार घाटा 997-98 मे 
6,277 मिलियन डालर था। भुगतान सतुलन के चालू खाते का घाटा 6,473 
मिलियन डालर था। भारत का भुगतान शेष 997-98 मे 4,5] मिलियन डालर 
अनुकूल स्थिति मे था। इस वर्ष मारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 68 मिलियन डालर 
का पुर्नक्रय किया तथा विदेशी विनिमय भण्डार मे 3,893 मिलियन डालर की वृद्धि 
हुई | वर्ष 7997-98 मे चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के ] 6 प्रतिशत था। 

7. विदेशी ऋण (एऊ८४8॥॥ 0000 - विकासशील देशौ मे आर्थिक विकास की 
गति तेज करने वास्ते विदेशी ऋण की आवश्यकता होती है। कितु विदेशी ऋण का 
सीमा से अधिक उपयोग घातक होता है। वित्तीय ससाधनो के अमाव मे अनेक 
विकासशील राष्ट्र विदेशी ऋण भार में डूबे हुए हैं। इन देशो मे विदेशी ऋण भार इतना 
बढ गया है कि ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पडता है। ऋण भार मे अधिक डूबे 
होने के कारण कई देशों की भुगतान के मोर्चे पर स्थिति बिगड गई। ऋणदाता देश 
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भी विकाराशील देशो का शोषण करने रो नहीं चूकते। विकसित देश ऋण के साथ 
प्रतिकूल शर्ते जोड देते हैं । ब्राजील, मेक्सिको, भारत आदि दुनिया के बडे ऋणी देश 

। भरत पर सितम्बर 998 में 95,95 मिलियन डालर (प्रोविजनल) विदेशी ऋण 
भार था। आज भारत के सामने विदेशी ऋण के मूल और ब्याज चुकाने की जटिल 
रामरया है। विदेशी ऋण के मामले मे भारत की रिथिति अन्य बड़े देशों की भाति 
इसलिए नहीं विगडी क्योकि कुल विदेशी ऋण में अल्पायधि त्रदणो का भाग बहुत कम 
है। मार्च, 998 में कुल विदेशी तऋरदण मे अल्पावधि ऋणों का भाग 54 प्रतिशत था। 
कितु भारत मे मार्च 998 मे विदेशी ऋण राकल घरेलू उत्पाद का 23 8 प्रतिशत था। 
अर्थव्यवस्था के ऋण भार गे डूबी होने के कारण भारत विकास की दौड़ मे दुनिया के 
विकरित देशो की तुलना में पीछे है। सतोष की बात यह है कि भारत विदेशी ऋण 
अदायगी के मामले में 'डिफाल्टर' घोषित नहीं हुआ। 


8. आधारिक रारचना (]रीगआपएटाए/८) - आर्थिक पर्यावरण आधारिक रारचना 
से सीधा प्रभावित श्ोता ऐै। आधारिक रारचाग रो तीव्र आर्थिक विकास शोता है। जिन 
देशों मे पटले आधारिक रारचा। का विकारा और फिर उद्योगो की रथापागा हुई वहा 
औद्योगिक विकास का अच्छा बातावरण सृजित हुआ है। विकसित देशो मे आधारिक 
रारचा यथा रेलवे, राडकें, विद्युत, सिचाई, बैंक, सचार आदि बेहतर हैं। भारत रारीखे 
विए्रराशील देश इरा दृष्टि रो पिछड़े हुए हैं। भारत मे पचवर्षीय योजनाओं मे वित्तीय 
रासाधनों के अभाव में आधारिक रारचना के विकारा पर अपैक्षित ध्यान नहीं दिया गया। 
परिणामरवरुप आज तीव्र औद्योगीकरण में आधारिक रसरचना का अभाव प्रमुय्य बाधा बना 
हुआ है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकार ने आधारिक रारचना के विकारा पर 
ध्यात केन्द्रित किया ९ै। इरा दिशा में रारकार विदेशी निवेशकों को आमत्रित करने 
बारते प्रयारारत है। 


9. औद्योगिक नीति ( ॥00509 ९०॥८५ ) - औद्यागिक विकास देश विशेष 
वी औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है। राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता ऐ कि बह 
औद्योगिक विफारा को कैसी दिशा देना चाहता है। इसके लिए दिशा-निर्देश औद्योगिक 
नीति मे समाश्ति होता ऐै। अत देश की औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास की 
आधारशिला रमझी जाती है। वर्तमान मे बदलते आर्थिक परिदृश्य मे तो औद्यागिक 
नीति की उपादेयता और भी बढ गई है। भारत मे रवतजता पूर्व रो लेकर आज तक 
औद्योगिक नीति यी घोषणा अनेक बार की गई। आर्थिक उदारीकरण प्रारग्म किए जाते 
रो पूर्व 7956 की औद्योगिक नीति भारत का आर्थिक राविधान समझी जाती थी। इस 
नीति रो भारत मे औद्योगिक विकास का बातावरण बना जिसमे रार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रम फलीमूत हुए। गब्बे के दशक के प्रारग्म रो आर्थिक उदारीकरण की शुरआत 
हुई। जुलाई 99] में नवीन औद्योगिक नीति घोषित की गई जिरामें ।9%6 की नीति 
को बडी रीमा तक तिलाजलि दे दी गई। वर्तमा] औद्योगिक नीति मे निजी क्षेत्र और 
विदेशी पूजी गिवेश का बोलबाला है। गई औद्योगिक नीति की घोषणा से औद्योगीकरण 
में रारयार वी भूमिका गौण हो गई है। स्पष्ट है कि औद्यागिक नीति आर्थिक पर्यावरण 
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को प्रभावित करती है। 


]0 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ( 7एण0० $ल्‍ल० एगरतद्यागगा85 ) - भारत मे 
सार्दजनिक क्षेत्र के उपक्रम आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। पचवर्षीय योजनाओं 
मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का खूब विकास हुआ। भारत के औद्योगीकरण मे 
सार्वजनिक उपक्रमो ने कारगर भूमिका निभाई। सरकार की अरबो रुपए की पूजी 
सार्वजनिक उपक्रमों मे विनियोजित है। लाखो देशवासियो को इन उपक्रमो मे रोजगार 
मिला हुआ है। आर्थिक उदारीकरण मे विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका कम हो 
गई है। इसके बावजूद भी महत्त्वपूर्ण उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। भारत 
में आर्थिक सुधारो को लागू करने के बाद सार्वजनिक उपक्रमो का विकास थम सा गया 
है। सार्वजनिक उपक्रमो की भूमिका घटने के प्रमुख कारण इनके द्वारा विनियोजित 
पूजी पर अपेक्षित प्रत्याय दर अर्जित नहीं करना है। आर्थिक उदारीकरण मे सार्वजनिक 
उपक्रमो मे विनिवेश की प्रक्रिया जारी है, कितु सार्वजनिक उपक्रमो की आर्थिक दशा 
अच्छी नहीं होने के कारण विनिवेश के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके | वर्ष 
997-998 में सार्वजनिक उपक्रमो म॑ विनिवेश का लक्ष्य 7,000 करोड रुपए 
निर्धारित किया गया कितु विनिवेश से केवल 907 करोड रुपए ही उगाये जा सके। वर्ष 
999-2000 के केन्द्रीय बजट मे सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश का लक्ष्य 0,000 
करोड रुपए निर्धारित किया गया । विनिवेश का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने के कारण 
सार्वजनिक उपक्रमो की खस्ता हालात हैं। 


गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लगातार घाटे की समस्या से 
ग्रसित होने के बावजूद नियोजन काल मे ये भारत के आर्थिक पर्यावरण पर छाये रहे। 
सावजनिक क्षेत्र के उपक्रमो द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के कारण सरकार ने 
घाटे के भार को ढोया। 


. ओद्योगीकरण (000५७४४2४४०७) - औद्योगीकरण आर्थिक वातावरण सृजित 
करने का आधारभूत घटक है। विकासशील देशो मे आधारमूत सरचना और वित्तीय 
ससाघनो के अभाव मे औद्योगीकरण गति नहीं पकड पाता नतीजतन इन देशो मे गरीबी 
ओर बेकारी की समस्या मुखर रहती है । आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव मे विकासशील 
देश विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में पिछड जाते हैं भारत मे पचयर्षीय योजनाओ मे उद्योगों 
पर सार्वजनिक परिव्यय मे वृद्धि के कारण औद्योगीकरण का अच्छा वातावरण बना। 
नियोजन काल मे निद्धी क्षेत्र राजकीय सरक्षण के कारण पनपा। आर्थिक उदारीकरण 
"के दौर मं 'मारत के औद्योगिक दरवाजे विदेशी 'निवशका के जलिए खेल देने के कारण 
निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा मे टिकने के लिए सघर्षरत हैं। आर्थिक उदारीकरण के वाद 
औद्योगिक विकास ने गति पकडी है। औद्योगिक वृद्धि दर 995-96 मे 66 प्रतिशत 
तथा 997-98 मे 2 8 प्रतिशत थी] 


2. ओद्योगिक रुग्णता ( प्ातण्तधाश डालता८55 ) - आर्थिक पर्यावरण पर 
औद्योगिक रुग्णता का प्रभाव पडता है| उद्योगो के बद होने से बेरोजगारी की समस्या 
पनपती है। भारत के आर्थिक विकास मे औद्योगिक रुग्णता बडी बाधा है। ओचद्यागिक 
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रुग्णता से लागो क स्गम) रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक 
रुग्णता से निर्याता पर भी विपणीत प्रमाव पडने लगता है। भारत मे मार्च 995 मे कुत 
रूग्ण इकाइया 2 7 लाख थी। जिन पर 43,739 करोड रुपए का बैंक ऋण बकाया 
था। लघु क्षेत्र डद्योगा म रुण्णता की समस्या भीषण है। 


3. वैंक (89) - आर्थिक पर्यावरण पर बैंकिग व्यवस्था का प्रभाव पडता है। बैंक 
छोटी-छांटी बचता को एकत्र कर पूजी निर्माण मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभात हैं। बैंक 
औद्योगिक विकास वास्त ऋण सुविधा मुहैया कराते हैं। भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैका ने गावो क गरीब लागा का साहूकारो के चुगल से बचाने मे महन्वपूर्ण पहल की 
है। ग्रामीण क्षेत्रा मे वैकिग विकास से गावो का कायाकल्प हुआ है। भारत में जनसख्या 
की अधिकता और बढती आर्थिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए बैंकिंग विकास को 
गति देने की आवश्यकता है। भारत में सितम्बर 998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको 
की सख्या 67, प्रति व्यक्ति बैंक जमा 6,597 रुपए, प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 3,542 
रुपए था। 


]4. पूजी बाजार (0०9४3) ४८८0 - आज के आर्थिक युग मे पूजी बाजार की 
परिस्थितिया आर्थिक पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित करती है। पूजी बाजार उद्योगो 
को मध्यमकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय ससाधन मुहैया कराकर अर्थव्यवस्था को 
गति प्रदान करते हैं। समृद्ध पूजी बाजार आर्थिक विकास मे सहायक होता है। भारत 
का पूजी बाजार विकसित है कितु राजनीतिक अस्थिरता और आकरिभक सकट की 
घडी में पूजी बाजार म उच्चावचन की प्रवृति दृष्टिगोचर होती है। पूजी बाजार की सुरती 
का आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पडता है। 


5. व्यापार चक्र (309॥८5५ (५/८।८) - पूजीवादी देशो की अर्थव्यवस्थाए चक्रीय 
आर्थिक उच्चावचना से गुजरती रहती है। इन देशों को व्यापार चक्रों की अवरथाए यथा 
मदी या सफुचन (0८7:८50॥), पुनरत्थान (ए९८००४८७), तेजी ( 80097 ) तथा 
सुस्ती ( ९८८८५5५०॥ ) क प्रभावा का सामना करना पडता है। मदी मे आर्थिक क्रियाएं 
निम्न स्तर पर आ जाती हैं| मदी मे उत्पादन का र्त्तर बहुत नीचा होता है जिससे 
व्यापक बेरोजगारी हांती है। कीमते नीची होने से लाभ बहुत नीचे होते हैं। फर्मो का बहुत 
घाटा होता है। पुनरत्थान मे व्यापारिक क्रियाओ का उठना शुरु होता है। पुनरुत्थान 
को शुरु करते वाले तत्व एक या अधिक हो सकते हैं। उत्पादन में वृद्धि अर्थवगवस्था 
को मदी से बाहर निकालती है। तेजी) में आर्थिक क्रियाए चारो तरफ बहुत तेजी रे ऊचे 
स्तर पर होती है। कीमत लागत की तुलना में बहुद तेजी से बढती है। विनियोग और 
लाभ बढ़ते हैं | उत्मदन का स्तर ऊचा और बठता हुआ रहता है। सुस्ती या अधोगति 
(१९८८5५४०॥ ) म॑ आर्थिक क्रियाओ के स्त्तर में पर्याप्त गिरावट आ जाती है। तेजी और 
मदी दोनो का अर्थव्यवस्थाओ पर बुरा प्रमाव पडता है। वर्ष 998 मे विश्य के अनेफ 
देश मंदी की चपट म थे। मदी काल में कीमतो में कमी, उत्पादन व रोजगार के रत्तर 


को घटा देती है। विकासशील देशों में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया 
जाता है। 
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46. आर्थिक नियोजन (६८छा०गग्रा० ऐबकाप्घड)- भारत में आर्थिक नियोजन ने 
आर्थिक पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित्त किया है। भारत का वर्तमान आर्थिक 
पर्यावरण आर्थिक नियोजन की देन है। भारत मे आर्थिक नियोजन की शुरुआत अप्रैल 
95] से हुई। वर्ष 95] से लेकर 999 तक के 48 वर्षो के नियोजन काल मे आठ 
पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी तथा 997-98 से नौर्वी 
पचवर्षीय योजना क्रियान्दयन में है। आर्थिक नियोजन में भारत ने अर्थव्यवस्था के 
अनेक क्षेत्रो विशेषकर कृषि तथा उद्योगो के विकास में अच्छी प्रगति की है। रार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमो ने ओद्योगीकरण मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई कितु बढती गरीबी, 
बेरोजगारी, आर्थिक विषमता नियोजन की विफलताए हैं। 

7. शिक्षा (500८४॥०॥) - शैक्षिक विकास अच्छे आर्थिक पर्यावरण में सहायक 
होता है। भारत के आर्थिक पर्यावरण के अच्छा नहीं होने का एक प्रमुख कारण शिक्षा 
का अभाव है। शिक्षा के अभाव में भारत मे अनेक समस्याएं पनपी। जनसख्या की 
अधिकता का कारण शिक्षा का अभाव ही है | यदि पचवर्षीय योजनाओ मे सामाजिक 
विकास के शिक्षा सवधी महत्त्वपूर्ण पहलू पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता तो आज दुनिया 
के सर्वाधिक भारतीय नहीं होते। निरक्षरो की भीड सर्यनत्र दृष्टिगोचर होती है जिसका 
आर्थिक विकास मे अधिक योगदान नहीं है। भारत की प्रगति निरक्षर लोगो की बाढ मे 
बह जाती है। 

8, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाए (5029 भाव 0पच्ाण३। (णावाप05) - 
आर्थिक पर्यावरण मे सामाजिक और सास्कृतिक दशाए महत्त्वपूर्ण होती हैं। भारत के 
आर्थिक पर्यावरण के विकास के मार्ग मे सामाजिक और सास्कृतिक परिस्थितियों ने 
अडचने पैदा की। ग्रामीण परिवेश का बडा भाग निरक्षरता के कारण रुढिवादिताओ और 
अधविश्वासो मे डूबा हुआ है। पढे लिखे लोगो की मानसिकता भी कमोबेश ऐसी ही है। 
आम लोग जातिप्रथा, परम्पराओं और सामाजिक मूल्यो के कारण बदलाव मुश्किल से 
रवीकार करते हैं। नतीजतन भारत सरीखे विकासशील देशो मे आर्थिक विकास की 
गति धीमी बनी हुई है। 

9. प्रौद्योगिकी विकास (टलग्राण०8०० 96ए८ा०फला) - आज आर्थिक 
पर्यावरण प्रोद्योगिकी पर निर्भर है। विकसित देश शोध एव अनुसधान पर बडी राशि खर्च 
करते हैं। इन देशो का उत्पाद नवीन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होता है। बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियाँ विकसित देशो की देन हैं। विकासशील देश प्रौद्योगिकी के लिए बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों और विकसित देशो पर निर्भर है। नई प्रौद्योगिकी वास्ते विकासशील देशों को 
भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पडती है। अनेक बार विकसित देश पुरानी तकनीक 
हस्ताननरित कर देते हैं। भारत मे शोध एव अनुसधान पर बल देने के कारण प्रौद्योगिकी 
विकास हुआ है कितु अभी विकसित देशों की तुलना मे रिथति कमजोर है। भारत मे 
उच्च शिक्षा पर परिव्यय बढाने की आवश्यकता है। 

20. राजनीतिक दशाए (?णाधटन 0ण्राताप्वणा5) - राजनीतिक स्थायित्व से 
आर्थिक पर्यावरण मे तीव्र विकास वास्ते अनुकूल परिस्थितिया बनती है। देशी और 
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विदेशी|निवेशको का अर्थव्यवस्था मे विश्वास बढता है। इसके विपरीत राजनीतिक 
अरस्थिरता से आर्थिक पर्यावरण मे अनिश्चितता की स्थिति जोर पकडती है। भारत मं 
आथिक पियोजत के चार दशको में (95] 990) राजनीतिक स्थायित्व था। कुछेक 
वर्षो को छोडफर फन्द्र मे काग्रेस पार्टी सत्तारुढ रही | राजनीतिक स्थायित्व से आर्थिक 
नीतियो मे भारी बदलाव 7हीं हुआ। सरकारो के बदलने के साथ आर्थिक नीतियो मे 
सामान्यतया परिवर्तन किया जात्ता है। यब्बे के दशक मे भारत मे राजतीतिक अस्थिरता 
वी समस्या थी। भारत मे दिसम्बर 989 से जू 99 तक डेढ वर्ष की समयावधि में 
केन्द्र मे द। बार सरकारे बदली । राजनीतिक अर्थिरता के कारण भारत को तत्कालीय 
याडी युद्ध जगत आर्थिक सकट से गिपटो मे कठियाई हुई। वर्ष 996 के बाद भारत 
में फिर राजनीतिक अस्थिरता शुरु हुई जो सितम्बर 999 तक रही। इस समयावधि 
म॑ केन्द्र म वार-बार सरकारें बदली। गरीब भारतीयो को सितम्बर 999 में तेरहवीं 
लोकसभा चुनाव का सामा करना पडा। बार-बार आम चुताया से भारत की 
अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ वढा है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के दोर में 
राजनीतिक अरिथिरता चिताप्रद है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 998 99 में 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मे भारी कमी आई। भारत मे अच्छे आर्थिक पर्यावरण के लिए 
राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। रुस पाकिस्तान बाग्लादेश आदि देशा म राजीतिक 
अरि्थिरता के कारण आर्थिक पर्यावरण विगड गया है। 


2] अन्तर्राष्ट्रीय परिरिथतिया (प्राश्ाक्राणा9 (0०॥०॥00०॥$) - अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियो का आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पडता है। भारत द्वारा मई ]998 में 
प्राकरण मे परमाणु विस्फोट करते के बाद अमरीका ने भारत के खिलाफ आर्थिक 
प्रतिबधा बी घाषणा की। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओ यथा विष्व बैंक और आई एम 
एफ आदि न आर्थिक सहायता रथगित की। आर्थिक प्रतिबधो क कारण भारत की 
अगेक बडी परियाजगए पिर्घारित समय म पूर्ण नहीं हो सकी | वष 99] मे खाडी युद्ध 
जनित आर्थिव सकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति विगडी। वर्ष 998 
की विश्वव्यापी मदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडा। वित्त वर्ष 7997 98 
और ॥998 99 मे भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिण पूर्व एशियाई सकट से भी प्रभावित 
हुई। दक्षिण एशियाई देशो की मुद्रा का भारी अवमूल्यन होने क कारण भारत के पियाता 
पर विपरीत प्रभाव पडा। भारत पर 'सी टी दी टी पर हस्ताक्षर करने का भारी दबाव 
है। इतर सब घटताओ का भारत के आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पडा है। 


आज के आर्थिक पर्यावग्ण को समृद्ध बाते वास्‍्ते अन्तर्राष्ट्रीय शाति और 
सहयोग महत्त्वपूर्ण है। सीमा पर तगाव और युद्ध से आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है। मारत के आर्थिक पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय परिरिथतियों विशेषकर पडौसी 
राष्ट्रो वा रुख का अनुडूल प्रभाव नहीं पडा। स्वतत्रता के पाच दश्ों मे भारत को पाच 
युद्धा वा सामगा करता पडा। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। बार-बार युद्ध 
थापे जाते स आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पडा। मारत मे आज सामाजिक विकार 
परिव्यय में वृद्धि की आवश्यक्ता है कितु पाकिस्ताग वे बार-गार आक्रमण के कारण 
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रक्षा खर्च मे बढोतरी करनी पडी। जून-जुलाई 999 मे पाकिस्तान ने कारगिल मे 
घुसपैठ की, पाकिस्तानियो को खदडने के लिए भारत को दो माह से अधिक तक 
सैनिक कार्यवाही करनी पडी जिससे करोडो रुपए का दित्तीय बोझ देश पर पडा | भारत 
की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के कारण कारगिल सकट का अर्थव्यवस्था पर विशेष 
प्रभाव नहीं पडा अन्यथा युद्ध के समय अर्थव्यवस्था की स्थिति सकटग्रस्त हो जाती है। 


22. पर्यावरणीय सरक्षण (साशाणागल्गान शणव्त्वणा) - आज विश्व में 
पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या है। पृथ्वी पर बढते प्रदूषण के कारण ओजोन' त्तक 
प्रभावित हो गई है। पृथ्वी का तापमान निरन्तर बढता जा रहा है। परमाणु कचरे के 
कारण प्रदूषण की समस्या मयावह हो गई है। प्रदूषण के बढने का प्रमुख कारण 
औद्योगीकरण और बढती जनसख्या है। भारत मे औद्योगिक विकास और जनसख्या के 
बढने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या मुखर हो गई है। बडे शहर-औद्योगिक 
सन्‍्केन्द्रण के कारण प्रदूषण की चपेट मे हैं। वर्तमान मे सरकार औद्योगीकरण करते 
समय पर्यावरण सरक्षण वास्ते सतर्कता बरतती है। आम लोगो मे भी पर्यावरण सरक्षण 
के प्रति जागरुकता बढती है। भारत मे राजकीय प्रयासो ओर जनता की जागरुकता 
के बावजूद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढती जा रही है। गरीबी के कारण वनो की 
अन्धाधुध कटाई हो रही है। बहुसख्यक जनसख्या प्रदूषित जल पीने के लिए अभिशप्त 
है। शहरो मे कोलाहलपूर्ण वातावरण है। ध्वनि और वायु प्रदूषण ने गभीर रुप धारण कर 
लिया है। सरकार और देशवासियों को पर्यावरण सरक्षण के प्रति सचेष्ट रहने की 
आवश्यकता है। 

23 आर्थिक प्रणाली (8८०४०णा० $५8/थ॥) - आर्थिक पर्यावरण राष्ट्र विशेष द्वारा 
आत्मसात की जाने वाली आर्थिक प्रणाली पर निर्भर करता है! वर्तमान मे विश्व के देशो 
मे पूजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणलिया 
दृष्टिगोचर होती हैं। ये आर्थिक प्रणलिया अलग-अलग तरीके से आर्थिक पर्यावरण को 
प्रभावित करती हैं 

(क) पूजीवादी आर्थिक प्रणाली ((०्छा४75 8९०४०ा७) - विश्य में आज 

पूजीवाद सर्वाधिक प्रचलित आर्थिक प्रणाली है। विकसित देशो ने पूजीवाद को 
आत्मसात कर आर्थिक विकास की गति तोद्र की। पूजीवाद की आर्थिक 
विकास मे बढती उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए दूसरे देश भी पूजीवाद की 
ओर मुखातिब हुए। अमरीका, जापान, जर्मनी, बिट्रेन, फ्रास, कनाडा आदि देशो 
ने पूजीवाद द्वारा ही तीव्र विकास किया। पिछले एक दो दशको मे विश्व 
आर्थिक सक्रमण के दौर से गुजरा । विश्व के प्राय सभी विकासशील देशो ने 
परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करते हुए आर्थिक नीतियो मे 
मूलभूत परिवर्तन किए। विकासशील देश पूजीवाद की ओर मुखातिब हुए। 
भारत ने 99] से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। अर्थव्यवस्था के 
अनेक क्षेत्रों मे सरचनात्मक बदलाव किया जा चुका है। 


(ख) साम्यवादी आर्थिक प्रणाली (ग्रह छ८०ा००५) - साम्यवाद भी 


भारत में आर्थिक पर्यावरण 


महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रणाली थी। सोवियत सघ जे साम्यवादी प्रणाली से तीव्र 
आर्थिक विकास किया क्तु अब सोवियत सघ विघटित हो चुका है। रुस ?| 
आर्थिक सक्रमण के दौर मे नयी आर्थिक नीति अपनाई। विश्व मे आज 
साम्यवाल का अधिक प्रभाव यही है। वर्तमान मे साम्यवाट चीत और य्यूवा मे 
दष्टिगाचर होता है। चीन साम्यवादी प्रणाली में आज आर्थिक रुप से समद्ध है। 
साम्यवाद म समस्त आर्थिक गतिविधिया राज्य द्वारा सचालित होती है। 


(य) समाजवादी आर्थिक प्रणाली ($००४॥५( 820०गा५) - समाजवाद साम्यवाद 


का रप है कितु यह साम्यवाद जिता बठोर नहीं होता है। समाजवाद में 
आर्थिक गतिविधिया अधिकाशत सरकार के द्वारा सचालित्त हाती है। इसमे 
प्रतिस्पर्धा सीमित होती है। गैर-आरक्षित क्षेत्र के उद्योगों म अवश्य प्रतिस्पर्धा 
होती है। भारत ने सोवियत सघ से प्रेरणा लेकर समाजवादी आर्थिक प्रणाली 
का आत्मसात किया। सरकार आर्थिक क्षेत्र मे सर्वेस्वा होती है। आर्थिक 
गतिविधियो का नियमन और तियत्रण सरकार के हाथो मे होता है। भारत 
समाजवादी आर्थिक प्रणाली से प्रमुख आर्थिक समरयाओ से उभर नहीं सका 
परिणामस्वरुप आज भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर उन्मुख है। 

(घ) मिश्रित अर्थव्यवस्था (४०८८० 2४८०ाणा५) - भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित 
अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूजीवाद और साम्यवाद का उदार रुप 
हाती है। इसमे पिछी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सयुकत क्षेत्र सहकारी क्षेत्र सभी 
को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर होता है | भारत के आर्थिक पर्यावरण मं 
इन सभी क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आर्थिक उदारीकरण के दौर 
में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का बालवाला है। विभिन्‍न क्षेत्रों की भूमिकाओं मे 
अवश्य बदलाव हुआ है। उदारीकरण में अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के 
स्थान पर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ रही है। क्ति सार्वजग्िक क्षेत्र क॑ उपक्रमों 
का अस्तित्व अब भी बना हुआ है। 


उपर्युक्त विवरण रे आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक पर्यावरण 


पर अनेक घटका का प्रभाव पडता है। आज विश्व के देश पर्यावरण को प्रभावित करने 
वाले घटको का अनुकूल बे वास्ते प्रयासरत हैं ताकि विकास की तज गति प्राप्त की 
जा सफ्रे। भरत मे आर्थिक पर्यावरण को प्रमावित करो बाले घटकों की रिथति प्रतिकूल 
हाने के कारण आर्थिक विकास वी गति धीमी है। मानव-ससाधन बढता विटेशी ऋण 
प्रतिष्ल व्यापार शेष आधारमूत सरचना का अभाव आदि घटक विकास ये माग में 
बाधक ये हुए हैं। 


प्रश्न एव राकेत 


लघु प्रश्न 


] भारतीय आर्थिक पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 
2. आर्थिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
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भारत मे उदारीकरण का आर्थिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पडा है। 


4. औद्योगिक विकास आर्थिक पयावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। 
निबन्धात्मक प्रश्न 
] आर्थिक पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत के आर्थिक पर्यावरण को 
प्रभावित करते वाले घटकों का विवेचन कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे आर्थिक पर्यावरण का अर्थ बताइए तदुपरात 
आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। द्वित्तीय भाग मे अध्याय मे दिए गए 
आर्थिक पर्याग्रण को प्रभावित करने वाले घटकों को विस्तार से लिखिए ।) 
2 आर्थिक पर्यावरण के निम्नाकित घटको पर टिप्पणी लिखिए। 
(0)... प्राकृतिक ससाधन 
(7) राष्ट्रीय आय 
(४). आधारभूत सरचता 
(५) सामाजिक और सास्कृतिक दशाए 
(सकेत - अध्याय मे आर्थिक पर्यावरण को पभावित करन वाले तत्त्वा मे से 
प्रश्न मे लिखित घटकों का आर्थिक पर्यावरण पर पड़े वाले प्रभावों का वर्णन 
देना है।) 
3. आर्थिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। निम्न तत्त्व किसी राष्ट्र के आर्थिक 


पर्यायरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं - 
( बैंक 
(४) पूजी बाजार 
(00) आर्थिक नियोजन 
(९) व्यापार चक्र 

(3,0.5. एफ ६७, 5|067 998) 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे आर्थिक पर्यावरण का अर्य और परिभाषा देनी 
है तथा द्वितीय भाग मे प्रश्न मे लिखित तत्त्वो का आर्थिक पर्यायरण पर प्रभाव 
विस्तार से लिखना है। 


कि 


रा 


भारतीय आर्थिक पर्यावरण और 
भारतीय अर्थव्यवस्था की 
मौलिक विशेषताएं 


(ग्ञपांन्रा ६८एशणागांए साधभीा'0णशाधवशा भाप 8950९ 
कह्ब्रापा'९४ 0 वा6ता9॥ ॥९०॥०॥५) 





आर्थिक परिदृश्य 


भारत सार कृतिक विरासत और विदविधताओं के कारण दुनिया म॑ प्रसिद्ध है। 
भारत ने स्वात्न्त्रयोत्तर पचास वर्षों में बहुआयामी आर्थिक और सामाजिक प्रगति वी 
है। वर्तमान में भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तथा विश्व के औद्योगिक देशो 
में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। जनहित में प्रकृति पर विजय पाने हेतु अतरिक्ष में जाने 
वाले दशा म भारत का छठा स्थान है। 

अतीत म विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का गौरवपूर्ण रथान था। भारतीय 
उत्पाद पिश्वविख्यात थ। चहुओर खुशहाली थी। भारत सोन की चिडिया के नाम स॑ 
जाना जाता था। भारत वी समृद्धि पर विदेशी आतताइया की लालचमरी दृष्टि पडी। 
अग्रेज व्यापारी की हैसियत रो भारत आए और हमे राजगीतिक रुप से गुलाम बना 
दिया। भारत दीर्घवधि तक बिट्रेन का उपनियेश रहा। अग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था 
का मनमाफिक शोषण किया। भारत के कच्चे उत्पादों पर इग्लैण्ड के औद्यागीकरण 
की नींव रखी। भारतीय बाजारों को इग्लैण्ड मे बने निर्मित्त उत्पादों से पाट दिया। 
गुलामी के दिना म अग्नजा ने भारत के विकास के लिए कारगर प्रयास 7हीं किए। 
भारत समृद्ध स गरीब दश मे परिवर्तित हो गया। कृषि और उद्यागा के क्षेत्र में भारत 
बहुत पिछड गया। अग्रजा वी प्राकृतिक और मानव सपदा के शाषण दी प्रवृत्ति सीमा 
लाघ गईं। अन्तत भारतीया ने अग्रेजा को देश से उखाड फको की साची। 
असख्य बलिदाना की कीमत पर भारत को ॥947 म स्वतंत्रता मिली। 

पिछड़ी अर्थव्यवस्था भारत को विरासत म मिली। अब राजनीतिक बागडार 
भारतीया क हाथा म थी। गुलामी के दिया मे बिगडी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने 
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वास्ते पच्रवर्षीय योजनाओ द्वारा विकास का मार्ग चुना! भारत की अर्थव्यवस्था पर 
देश विभाजन का विपरीत प्रभाव पडा। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गए। 
भारत की आजादी के पचास साल बीत चुके हैं। भारत विश्व मे शाति का पक्षघर रहा 
है। भारत की प्रगति कुछ देशो को नहीं सुहाती। स्वतत्रता के बाद पाकिस्तान ने 
]947, 965 और 497! मे तीन बडे युद्ध थोपे। अनेक बार भारत को आतरिक 
रुप से कमजोर करने का प्रयास किया। वर्ष 962 मे चीन ने भारत पर आक्रमण 
किया। जून 999 में कश्मीर के कारगिल मे भारत-पाक के बीच सीमित युद्ध हुआ। 
भारत को पाकिस्तान सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ के कारण सैनिक 
कार्यवाही करनी पडी। भारत को कारगिल में घुसपैठ से निपटने के लिए प्रतिदिन 30 
से 35 करोड रुपए खर्च करने पडे। कारगिल मे अनेक भारतीय जवान शहीद हुए। 
सीमा पर तनाव की स्थिति थी। 


स्वत्तत्नता के पचास वर्षो मे भारत को चार बडे युद्ध और कारगिल मे सीमित 
युद्ध का सामना करना पडा। युद्धों का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक था। भारत विकासशील देश है। यद्यपि युद्धों मे शत्रु देश को माते 
खानी पडी कितु भारत को विकास के ससाधन युद्धों मे झोकने पडे | भारत को रक्षा 
खर्च मे बढेत्तरी करमी पडी। तृतीय पचवर्षीय योजना (96-66) मे दो बडे युद्धो 
के कारण वित्तीय ससाधनो के अभाव की समस्या थी। नतीजतन चतुर्थ पचवर्षीय 
योजना से पूर्व 966-69 तीन वार्षिक योजनाए क्रियान्वित की गई। 


बीसर्वी शताब्दी के अस्सी और नब्बे दशक में विश्व आर्थिक सक्रमण के दौर 
से गुजरा। भारत ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने 
वास्ते 99-92 मे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उदारीकरण के प्रारभिक 
प्राच वर्ष मे भारत की अर्थव्यवस्था मे सरचना सबधी मूलभूत परिवर्तन किए गए। वर्ष 
996-97 से 999-2000 तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। 
बार-बार केन्द्र मे सरकारें बदली। केद्र मे सत्तारुढ सभी सरकारो ने न्यूनाधिक 
आर्थिक सुधारों को गति दी। 
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(गवाशा €८00०गराल डाजशाणा।ला गाए 8356 72४९5 0 [परतक्षा 00007) 


. विशाल देश (88 7५४४०) - भारत विश्व की बडी अर्थव्यवस्था है। 
भोगोलिक रुप से भारत का क्षेत्रफल 3] मार्च 9872 को 32,87,263 वर्ग 
किलोमीटर था जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियो से लेकर दक्षिण के 
उष्णकटिबधीय सघन वनो तक फैला हुआ है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्घ मे स्थित 
है। इसकी मुख्य भूमि 8०५' और 37% ' उत्तरी अक्षाश और 68"7' ओर 97075: पूर्वी 
देशान्तर के बीच फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,24 
किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा 
लगभग 5,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की कुल लम्बाई 7,57 किलोमीटर 
> | भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवा और जनसख्या की दृष्टि से विश्व 
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का दूसरा बडा देश है। जनसख्या और क्षेत्रफल भारत की विशालता क॑ परिचायक 
है। 


2. राष्ट्रीय आय (शक्षाक्ताव ॥00॥6)- राष्ट्रीय आय सामान्य रुप से देश में 
पिवास करे वाले नागरिकों द्वारा उत्पादन के साधनों से अर्जित वह आय है, जिसमे 
से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दी उत्पादन लागत वे 
बराबर होती है। भारत की राष्ट्रीय आय 980-8] के मूल्यों पर 983-84 मे 
,29,392 करोड रुपए थी जो बढकर 992-93 म ॥ 93,222 करोड रुपए हा 
गई। भारत की राष्ट्रीय आय में 983-84 से 992-93 क॑ बीच 9 वर्षो मं 493 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमात मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 983-84 में । 66,550 
करोड रुपए थी जो बढकर 992-93 में 5,44,935 मे कराड रुपए हो गई। वर्तमान 
मूल्यों पर राष्ट्रीय आय मे ।983-84 से ॥992-93 तक के 9 वर्ष मे 227 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई। नयी श्रृूखला (आधार वर्ष 993-94) के अनुसार साधन लागत पर 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय) चालू मूल्यों पर 997-98 म॑ ॥2 65,/67 
करोड रुपए तथा स्थिर मूल्यों पर 9,26,420 कराड रुपए था। 

3 प्रति व्यक्ति आय (?८/ 089॥9 ॥0007०) - भारत मे प्रति व्यक्ति आय का 
स्तर बहुत नीचा है। प्रति व्यक्ति आय का रत्तर विकासशील राष्ट्रों से भी कम है। 
प्रति व्यक्ति आय केवल कम ही नहीं अपितु इसकी वृद्धि धीमी एव अनियमित है। प्रति 
व्यक्ति आय कम होने का प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ रही जासख्या है। भारत 
म॑ प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एल (३9 पिटा जाण्ता3) (2000८) वर्ष 
980-8 के मूल्यों पर 950-5॥ मं ।,827 रुपए था जा बढकर 990-9। मे 
2,222 रुपए 99-92 में घटकर 2,75 रुपए तथा ॥992-93 मे थोडा बढकर 
2 243 रुपए हो गया | नई श्रूखला ]993-94 आधार वर्ष के मूल्यो के अनुसार प्रति 
व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 993-94 में 7902 रुपए था जो बढकर ॥997-98 म 

3,93 रुपए हा गया। 

चालू मूल्यो पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 995-96 म ॥7 प्रतिशत 
तथा 997-98 म 0 १ प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 995-96 मे ।47 प्रतिशत तथा ॥997-98 म 9 
प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। रिथर कीमता पर 997-98 म शुद्ध राष्ट्रीय आय 
वृद्धि दर 4 8 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी। 

4. सफल! वरेलू! उत्याए (धीछडड ग्रेणापए+ ४४ गरेछथ५७२) - भ्राएक् का सपा 
घरलू उत्पाद 993-94 के मूल्या पर 995-96 में 926 4 हजार कराड रुपए था 
जा चढकर 997-98 म ,049 2 हजार कराड रुपए (त्वरित अनुमान) हो गया। 
सकल घरलु उत्पाद वृद्धि दर में उच्चावचः की प्रवृत्ति व्याप्त है। सकल घरेलू उत्पाद 
वृद्धि पर 4995-96 म7 6 प्रतिशत थी जो 997-98 म घटकर 5 प्रतिशत (त्वरित 
अनुमान) रह गई। वर्ष /998-99 क अग्रिम अनुमातरों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 
दर 5 8 प्रतिशत थी। तियोजन काल म कई बार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर [, 
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प्रतिशत अथवा ऋणात््मक रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 957-58 मे 
ऋणात्मक ।.2 प्रतिशत, ॥965-66 मे ऋणात्मक 37 प्रतिशत, 966-67 में । 
प्रतिशत, ।97-72 मे एक प्रतिशत, |972-73 मे ऋणात्मक 0 3 प्रतिशत, 979- 
80 मे ऋणात्मक 52 प्रतिशत थी। वर्ष 965 तथा 97] मे भारत-पाक युद्ध का 
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडा। आर्थिक उदारीकरण के प्रारभ मे खाडी युद्ध 
जनित आर्थिक सकट के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 99]-92 मे 0 8 
प्रतिशत रही। स्वातत्र्योत्तर सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 988-89 में 
१0 6 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। इससे पूर्व सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 983-84 
मे 82 प्रतिशत तथा 967-68 मे 8। प्रतिशत रही थी। वर्ष 975-76 में भी 
सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9 प्रतिशत उत्साहवर्द्धक थी। 


5. वार्षिक विकास दर (#्राएव 02077००॥० 0500श रिक्वा८) - भारत में 
औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 970-980 के बीच 32 प्रतिशत तथा 
१980-95 के बीच 5 6 प्रतिशत थी। भारत आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से कई एशियाई 
देशो से पिछडा हुआ है। औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर !980 से ॥995 के 
बीच चीन मे )) ) प्रतिशत, इण्डोनेशिया में 6 6 प्रतिशत, कोरिया मे 87 प्रतिशत, 
मलेशिया में 64 प्रतिशत तथा थाइलैण्ड मे 7 9 प्रतिशत थी जो भारत की 56 
प्रतिशत वृद्धि की तुलना मे अधिक थी। भारत में विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओ में 
आर्थिक वृद्धि दर उत्साहवर्द्धक नहीं रही | पचवर्षीय योजनाओ मे आर्थिक वृद्धि दर 
के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त महीं किए जा सके। भारत में पचवर्षीय योजनाओं और 
वार्षिक योजनाओ में वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर इस प्रकार रही- स्थिर मूल्यो पर सकल 
राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर प्रथम योजना में 37 प्रतिशत, द्वितीय योजना में 4॥ 
प्रतिशत, तृतीय योजना मे 27 प्रतिशत, तीन वार्षिक योजनाओ (966-69) में 3 9 
प्रतिशत, चतुर्थ योजना में 3 4 प्रतिशत, पाचर्वी योजना मे 5 प्रतिशत, वार्षिक योजना 
979-80 मे ऋणात्मक 4 9 प्रतिशत, छठी योजना में 5 5 प्रतिशत, सातवीं योजना 
मे 58 प्रतिशत, दो वार्षिक योजनाओं में (990-92) 2 9 प्रतिशत तथा आठवीं 
योजना मे 6 8 प्रतिशत। 

6. कृषि की प्रधानता - आर्थिक नियोजन के लगभग पचास वर्ष बाद भी 
अर्थव्यवस्था मे कृषि की प्रधानता बनी हुई है। जनसख्या का बडा भाग गावो मे 
निवास करता है तथा कृषि आय का मुख्य सोत है। राष्ट्रीय आय का अधिक भाग 
कृषि से प्राप्त होता है। इसके अलावा तिर्यात्तित आय मे भी कृषि की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि की कारगर भूमिका है कितु कृषि 
अन्य देशों की तुलना मे पिछडी हुई है। भास्त में कृषि विकास की गत्ति को त्तेज करने 
मे सफलता नहीं मिल सकी | भारत के सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र 
के योगदान मे भारी कमी आयी। सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि एवं सबध क्षेत्र का 
योगदान 95]-52 मे 56 4 प्रतिशत था जो घटकर 995-96 भे 30 | प्रतिशत्त 
जथा ]997-98 के त्वरित अनुमानो मे 28 7 प्रतिशत रह गया | निर्याते व्यापार मे भी 
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कृषि की भूमिका मे बदलाव आया है। तिर्यात में कृषि तथा सदद्ध क्षेत्र वा योगदात 
]960 6। म 442 प्रतिशत था जो घटकर ॥995 96 मे 99 प्रतिशत तथा 
997 98 मे और घटकर १8 8 प्रतिशत रह गया। खाद्यात उत्पादग में अवश्य वृद्धि 
हुई। खाद्यान्न उत्पादा 950 5। मे 50 8 मिलिया ट3 था। आज कृषि देश की 
विशाल जउसख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति मे सक्षम है। हाल वे वर्ष मे खाद्यासनो 
का तिर्यात भी होने लगा है। वर्ष ।996 97 मे खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादा 99 4 
मिलियन टा हुआ। वितु खाद्यान्न उत्पादय मे उत्तरोत्तर वृद्धि वी प्रवृति यहीं आ 
सकी | वर्ष 9997-98 में खाद्यान्न का उत्पादव 92 4 मिलियत टत्र था जो गत वर्ष 
की तुला मे 3 5 प्रतिशत कम था। कृषि उत्पाद। वृद्धि दर मे भारी उच्चावचा है। 
कृषि उत्पाद) वृद्धि दर ॥996 97 में 9। प्रतिशत ॥997 98 में ऋणात्मक 6 
प्रतिशत तथा 998 99 में 3 9 प्रतिशत (प्राविजाल) थी। उर्वरकों का उपभोग बढ़ने 
से प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढी है। उर्वरको का उपभोग ॥970 7 में 22 
मिलियन टन था जो बढकर 997-98 मे 62 मिलियन ट7 हो गया। खाद्यानो 
का प्रति हैक्टेयर उत्पादग ।960 6। मे 70 किलोग्राम से बढकर 997-98 में 
55] किलोग्राम हो गया। भारत कृषि समाव्यता का पूरा लाभ यहीं उठा सका है। 
सिचाई सुविधाआ का विकास करके कृषि की दशा को बेहतर बनाया जा राकता है। 


7 औद्योगीकरण को प्राथमिकता - अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधाव होते के 
बावजूद उद्योग को प्राथमिकता दी गई। रवतत्रता के तुरन्त बाद !948 में औद्योगिक 
नीति की घोषणा की गई कितु पचास वर्षो के बाद भी कृषि जीति को ॥999 2000 
तक मूर्त रुप पहीं दिया जा सका। तियोजाय काल मे उद्योगो को प्राथमिकता देने रो 
भारत की गिनत्ती औद्योगिक विकास की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देशो मे की जाती 
है। नियोजित विकास में सार्वजत्रिक उपक्रमो की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। कितु 
सार्वजत्रिक उपक्रमों वितियोजित पूजी पर अपेक्षित आय अर्जित “हीं कर पाते के 
कारण जाता पर बोझ रिद्ध हुए। वर्ष ।996-97 मे सार्वजजिक क्षेत्र के उपक्रमो 
(20७॥९ $९०८०४ (0407085) की रसख्या 236 विनियोजित पूजी 2020 2 
विलिया। रुपए सकल लाभ 3057 बिलियन रुपए कर पश्चात लाभ ॥547 
बिलियन रुपए था। सार्वजनिक उपक्रमो में 4996 97 में वितियोजित पूजी पर 
सकल लाभ ।5 | प्रतिशत तथा शुद्ध पूजी (४९० ए४०४७॥) पर कर पश्चात लाभ 94 
प्रतिशत था। आज आर्थिक उदारीकरण मे सार्वजत्रिक उपक्रमो मे वितिवेश की 
प्रक्रिया जारी है। वर्ष 999] की औद्योगिक नीति से अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी 
निवेशकों के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों मे उदारीकरण की नीतियो के 
कारण विदेशी प्रत्यक्ष पिवेश मे वृद्धि हुई है। भारत मे विदेशी प्रत्यक्ष गिविश का 
वास्तविक प्रवाह 99॥ मे 35। करोड रुपए था जो बढकर 995 मे 6 820 करोड 
रुपए तथा |997 मे और बढकर 6 425 करोड रुपए हो गया। जाववरी-अक्टूबर 
998 में विदेशी प्रत्यक्ष विवेश का वास्तविक प्रवाह !! 82। करोड़ रुपए था। वर्ष 
994 से अक्दूबर 998 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 5 0 222 55 
करोड था। भारत में सर्वाधिक एफ डी आई विवेशक अमरीका मारीशस, 
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दक्षिण कोरिया तथा जापान है। दक्षिण कोरिया ने जनंवरी ॥999 मे सर्वाधिक 
30,850 ।। मिलियन रुपए का भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निविश किया। जनवरी-दिसम्बर 
998 मे अमरीका ने 35,69 6 मिलियन रुपए, मारीशस ने 3 659 07 मिलियन 
रुपए, बिट्रेन ने 32,008 44 मिलियन रुपए, दक्षिण कोरिया ने 3,683 54 मिलियन 
रुपए तथा जापान ने ।2,828 24 मिलियन रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया।॥ 
पूजी निवेश के बढने से औद्योगिक उत्पादन को बल मिला है। औद्योगिक वृद्धि दर 
995-96 में 2 8 प्रतिशत तक पहुची। औद्योगिक वृद्धि दर 996-97 मे 5 6 
प्रतिशत, 997-98 मे 6 6 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 998-99 में 3 5 प्रतिशत 
थी। 


8. मिश्रित अर्थव्यमस्था (१/॥४६० 8८णा०॥9) - भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था 
को अगीकृत किया। विकास के क्षेत्र मे सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सयुकत क्षेत्रों को 
फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत को 
विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजन वास्ते अर्थव्यवस्था में भारी 
फेरबदल नहीं करना पडा। भारत मे समाजवाद व पूजीवाद का अच्छा समन्वय है। 
वर्ष 95] से 990 तक भारत मे नियोजित विकास की कारगर भूमिका रही इसके 
बाद आर्थिक उदारीकरण मे निजी क्षेत्र की भूमिका बढी। 


9, रुढ़िवादी समाज - भारतीय समाज रुढिवादिता मे डूबा हुआ है। रुढिवादिता 
का प्रमुख कारण गरीबी और निरक्षरता है। भारत मे लगभग 30 प्रतिशत लोग गरीबी 
की रेखा से नीचे है तथा 48 प्रतिशत जनसख्या निरक्षर है। समाज का बडा भाग 
मृत्यु भोज, बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, सयुक्त परिवार, जादू-टोना आदि परम्परावादी 
विधारधाराओ से जकडा हुआ है। गरीब लोगो को मजबूरन रुढिवादिता का पालन 
करना पडता है। 


0. कृषि की मानसून पर निर्भरता - स्वतत्नता के पचास वर्षों के बाद भी 
भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता समाप्त नहीं हुई है। सिचाई सुविधाओं के 
अभाव मे कृषि विकास मानसून पर निर्भर है। नब्बे के दशक में भारत में मानसून 
अनुकूल रहा। इस कारण आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषि विकास से अर्थव्यवस्था 
विकास की पटरी पर बनी रही | कितु नियोजन काल में कई बार मानसून के अनुकूल 
नहीं होने के कारण कृषि के पिछडने से आर्थिक विकास की दर घटी। 


. बच्चत्त और पूजी निर्माण - भारत के लोगों मे गरीबी है। निरक्षरता के कारण 
आह्ातहा, औै५पफीस्याऐ। वे, अस होते चे क्ाएण मयर फम हेती। कैप यढ्षि। झुए आय को 
गरीब दुर्व्यसनों पर और धनी विलासिता पर खर्च कर देते हैं। परिणामस्वरुप बचत 
और पूजी निर्माण दर विकसित देशो की तुलना मे कम है। भारत मे सकल घरेलू 
बचत दर (नयी श्रूखला आधार 993-94) वर्ष 995-96 मे 24॥ प्रतिशत तथा 
997-98 मे 23 । प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी तथा सकल घरेलू पूजी निर्माण दर 
१995-96 मे 25 8 प्रतिशत 997-98 में 24 8 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। 

,2. क्षेत्रीय विषमता (२८07 ए/5एथ॥॥65) - नियोजन काल और आर्थिक 
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उदारीकरण के दौर मे क्षेत्रीय विषमता यो बढावा मिला । आर्थिक उदारीकरण के दौर 
में आध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र का तेजी रो विकास हुआ जबकि मध्यप्रदेश विहार 
असम आदि विकास वी दौड में पिछड गए। वर्ष ।980 8। की रिथर कीमतों पर 
99। 92 से ।996 97 के बीच राज्यवार सफल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर इस प्रकार 
थी - आध्च प्रदेश 7 90 प्रतिशत उुजरात 8 23 प्रतिशत महाराष्ट्र 7 96 प्रतिशत 
पश्चिम बगाल 6 82 प्रतिशत विहार 056 प्रतिशत मध्यप्रदेश 4 23 प्रतिशत 
राजस्थान 5 58 प्रतिशत उत्तर प्रदेश 3 24 प्रतिशत। अन्य आर्थिक सूचक की दृष्टि 
से भी क्षेत्रीय विषमता दृष्टिगोचर होती है। यदी श्रृखला चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति 


शुद्ध घरेलू उत्पाद 997 98 मे तमिलनाडु में ।2 989 रुपए था। णबकि यह 
राजस्थान मे केवल 9 25 रुपए ही था।? 


॥3 जनराख्या (2000०) - पचास वर्षों की प्रगति का बड़ा भाग तेज गति 
से बढ़ रही जगसख्या हडप गई। जनसख्या 4950 5] में केवल 36] ] मिलियन 
थी जो बढकर ]995 96 में 934 2 मिलियात हो गई। जासख्या की वार्षिक वृद्धि 
को ?8॥ 9 के वीच 2 ।4 प्रतिशत रही। यदि जनसख्या वृद्धि दर यही बनी रही 
तो भारत आने वाले कुछ दशको में जरराख्या के आकार में चीन को पीछे छोड 
देगा। जनरास्या के तेजी से बढने से घनत्व 274 व्यक्ति प्रति वर्ग 

पक जा पहुचा। देश मे हर जगह भीड भाड नज़र आती है। रावसे दुखद 
पहलू यह है कि देश के 478 प्रतिशत लोग पढ़ लिख नहीं सकते। महिलाओं में 
निरक्षरता चोंकाने वाली है। गौरतलब है कि महिलाओं मे निरक्षरता 60 7 प्रतिशत है। 
लोगो म तप, पैश के विकारा में बावक सिद्ध हो रहा है। आर्थिक 
विकास के क्षेत्र मे भारत एशियाई देशों से भी पिछड़ा हुआ है। मायव ससाधा विकास 
के क्षेत्र मे भी भारत की रिथति देयतीय है। वर्ष 997 मे प्रति हजार शिशु मृ यु दर 
7। मृत्यु दर 89 तथा जन्म दर 272 थी। की औसत आयु 60 3 वर्ष 
है। जयसख्या की वहुलता तथा मागव ससाधा की दयगीय रिथति से देश के सामने 
अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याए उत्पन्न हो गई है। 

4 वेरोजगारी ((/आध्याए॥0)900) - जनसख्या के तीव्रता से बढ से बेराजगारी 
की समस्या उमरी। आज देश मे लोगो को 'राजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया नहीं 
है । वेराजगारी से अपराध प्रवृति को बढावा मिला। जाजीवन असुरक्षित और कष्टप्रवँ 
है| गया है। गावा म बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल है। कृषि के क्षेत्र में 
जल लकता स अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। तियोजत काल म ग्रामीण 

रा 7 बढावा नहीं मिलने से रोजगार के अवसर सृजित -हीं हो सके। 
शहरों में उद्योग धन्धो के बद पडे होगे के कारण श्रमिक बेकार बैठे हैं। बेरोजगारों 
के लिए राजी-रोटी जुटाना मुश्किल काम हो गया है । परिवार पर भार बने हुए है। 
शिक्षित म बेराजगारी के कारण उनकी बौद्धिक क्षमता का उपयोग राष्ट्र के विकास 
नहीं हा पाता है। गरीबों को काम नहीं मिलने से उनमे मिश्षा प्रवृत्ति बढ़ी है। 
भिखारियों की सख्या तेजी से बढ़ रही है। हर जगह लोगो को भीख मागते देखा जा, 
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सकता है। गरीब माता-पिता अपने बच्चो को स्कूल भेजने के रथाय पर कमाई के 
लालच में काम-काज पर भैज देते हैं। महिलाए जो मजदूरी पर जाती है अनेकों के 
साथ शोषण की घटनाए होती है। उनको पुरुषौ की तुलना मे कम मजदूरी दी ज़ाती 
है। भारत म बेरोजगारी के आकडे चौकाने वाले हैं। दिसम्बर ।997 मे रोजगार 
कार्यलयो मे रोजगार चाहने वालो की सख्या 380 लाख थी। बेरोजगारो की सख्या 
नौंवी योजना मे 590 लाख तक पहुचने की सभावना है। बेरोजगारों मे प्रतिवर्ष |॥8 
लाख की वृद्धि हो रही है। 

5 गरीबी (?०५थ॥५) - बहुतेरे लोगो के हाथो मे काम नहीं है। लोगो के पास 
आय के स्रोत नहीं हो पाने के कारण गरीबो की सख्या तेजी से बढ रही है। गरीबों 
की बढती सख्या के बीच सरकार की गरीबी उन्मूलन और रोजगार परख योजनाए 
कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही हैं। गरीबों को भरपेट रोटी नहीं मिल पाती है। अनेको 
गरीब भूखे सोते हैं! रुपयो-पैसे के अभाव मे बीमारी का इलाज नहीं करा पाते। 
थोडी बहुत जमा राशि होती है उसे रुठिवादिता मे खर्च कर देते हैं। गरीबी मे लोग 
तडपतै दम तोड देते हैं। आज गरीबी व्यक्ति का सबसे बडा शत्रु है। गरीब व्यक्ति 
का हर तरह से मरना है। गरीब परिवार मे जन्म लेने वाला बच्चा भी राफ्मान्यतया 
गरीब ही रहता है। वह पढ-लिख नहीं पाने के कारण अपने पैरो पर खडा नहीं हो 
पाता। वह या तो भीख मागेगा या फिर इधर-उधर मजदूरी करके जीवन बसर 
'करेगा। भूखे पेट रहकर मजदूरी से अर्जित आय को गरीब दुर्ष्यसनो पर खर्च कर 
देते हैं। गरीबी का ऐसा ताण्डव नृत्य सामान्यतया दृष्टिगोचर होता है। केन्द्र सरकार 
ने नियोजन काल के प्रार॒भिक वर्षो से ही गरीबी उन्मूलन के खूब प्रयास किए और 
आज भी गरीबो के लिए रोजगार कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है, कितु विडम्बना 
है कि न तो देश मे गरीबों की सख्या कम हुई और न ही गरीबो की बिगडी दशा 
मे सुधार ही हुआ। गरीबो की दुर्दशा विकास योजनाओ पर प्रश्न चिन्ह है। वर्ष 
993-94 मे 320 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे जो 
कुल जनसख्या का 36 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्र मे 244 मिलियन तथा शहरी क्षेत्र 
मे 76 मिलियन गरीब थे। वर्ष 996-97 मे सम्पूर्ण देश मे 29 2 प्रतिशत लोग 
गरीदी में जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे। गरीबी ग्रामीण क्षेत्र मे 30 5 प्रतिशत तथा 
शहरी क्षेत्र मे 25 6 प्रतिशत थी। 


6 निम्न जीवन रत्तर ([.0एा [शधाह8 59700) - देश मे गरीबों की 
बहुतायत है। विगत वर्षो मे भारतीयो की प्रति व्यक्ति आय बढी है। कितु अभी भी 
अन्य देशो की तुलना मे बहुत कम है| भारत म॑ लोगो की आय कम होने के कारण 
जीवन र्त्तर अच्छा नहीं है। बहुत कम लोग सतुलित आहार पाते हैं। अनेक लोग आय 
पर्याप्त होने के बावजूद आहार पर कम खर्च करते हैं। औसत भारतीय को जीवन के 
लिए आवश्यक केलोरीज भोजन नहीं मिल पाठा है | वर्ष [997-98 मे उपभोग के 
कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता इस प्रकार थी- खाद्य तेल 7 6 
किलोग्राम, वनस्पति एक किलोग्राम, चीनी 4 5 किलोग्राम कपड़ा 30 9 मीटर, चाय 
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636 ग्राम कॉफी 58 ग्राम। उपमोग वी दस्तुओ की प्रति व्यक्ति निम्न उपलब्धता 
सुखी जीवन के लिए पर्याष्त नहीं है। 


7 महंगाई - बढती महगाई का आम लोगो पर बुरा प्रभाव पडा है। गरीबों की 
तो महगाई ये कमर तोड दी। कैलोरीज़ भाजन कम होने का कारण महगाई भी है। 
बढती महगाई का कारण कालाबाजारी कृषि की मानसून पर निर्मरता, उत्पादन का 
अमाव अधिक माग आदि है। तथाकथित कारणो से 998 मे प्याज की कीमते 
इत्त) वर्दी कि आम लोगो की पहुच से प्याज दूर चला गया। देश मे कालाबाजारी 
के कारण आम उपभोग की वस्तुओ की कीमतो मे भारी वृद्धि की प्रवृति देखते को 
मिलती है। थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर (पाइट-दू-पाइट) 
॥993-94 में 0 8 प्रतिशत, ]994-95 मे 0 4 प्रतिशत तथा 996-97 मैं 53 
प्रतिशत थी । वर्ष 998-99 मे मुद्रास्फीति तरियत्रण में रही। 30 जनवरी ।999 को 
मुद्रास्फीति की दर 46 प्रतिशत थी। जून 999 मे मुद्रास्फीति 3 प्रतिशत के 
आस-पास है जो केद्र सरकार के लिए सतोष की बात रही। कितु उपभोक्ता मूल्य 
सूचकाक पर आधारित मुद्रास्फीति अधिक बनी हुई है। औद्योगिक श्रमिको के लिए 
उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति |997-98 म 83 प्रतिशत तथा दिसम्बर 
998 में 53 प्रतिशत थी। 


8 राजकोपीय घाटा (78८8 0८०७) - राजकोषीय घाटा बढती मुद्रास्फीति 
का कारण रहा है। केन्द्र सरकार को राजकोपीय घाटे को नियत्रित करने में अपेक्षित 
सफलता नहीं मिली है। राजस्व घाटे के बढने से राजकोषीय घाटा बढा है। 
सार्वजत्रिक उपक्रमों में विनिदेश से प्राप्त राशि का उपयोग कर लेने के बाद भी 
राजकोपीय घाटे मे कमी यहीं आ सकी। वित्त वर्ष 7999-2000 में कारगिल में पाक 
घुसपैठियो को खदडते मे भारी राशि खर्च करनी पडी, परिणामरवरुप राजकोपीय 
घाटा बढा। राजकोपीय घाटा 990 9] मे 44,632 करोड रुपए था जो बढकर 
996 97 मे 66 733 करोड रुपए तथा 999-2000 में और बढकर 79,955 
कराड रुपए (बजट अनुमान) हो गया। गौरतलब है 998-99 मे राजकोपीय घाटा 
| 03,737 करोड रुपए (सशोधित अनुमा)) तक जा पहुचा, जो आर्थिक उदारीकरण 
लागू होने के बाद सर्वाधिक था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में 
राजकोपीय घाटा कम हुआ है। राजकोपीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 990- 
9। में 77 प्रतिशत था जौ घटकर 996-97 म 47 प्रतिशत रह गया। यह फिर 
बढ़कर ॥997-98 में 55 प्रतिशत (सशोषित अनुमान) तथा 998-99 में 5 
प्रतिशत (बजट अनुमान) तक पहुच गया। 

9 व्यापार घाटा - स्वातन्त्रयोत्त एक दो वर्षों को छोडकर शेष सभी वर्षों में 
व्यापार शेष प्रतिकूल रहा। व्यापार घाटे के बढने से अर्थव्यवस्था में मजबूती नहीं आ 
सकी। इसके अलावा भुगतान के मोर्चे पर भी स्थिति बिगडी। रुपए के भारी 
अवमूल्यन के बावजूद भी निर्यात वृद्धि मे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। निर्यात 
शवर्द्धन का अमाव और उत्पादा का प्रतिस्पर्धी नहीं होना व्यापार घाटे का प्रमुख 
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कारण माने जा सकते हैं। व्यापार घाटा ]950-5 मे केवल 4 मिलियन डालर था 
जो बढकर 997-98 मे 6799 मिलियन डालर (प्राविजनल) हो गया जो नब्बे के 
दशक का सर्वाधिक व्यापार घाटा था। अप्रैल-दिसम्बर 998-99 मे व्यापार घादा 
तेजी से बढकर 7,296 मिलियन डालर तक जा पहुचा। निर्यातों के नहीं बढने से 
व्यापार घाटे की स्थिति विषम हुई। निर्यात वृद्धि डालर 997-98 में केवल | 5 
प्रतिशत (प्रोविजनल) तथा अप्रैल-दिसम्बर 998-99 मे ऋणात्मक 29 प्रतिशत्त 
(प्रीविजनल) थी। 

20, विदेशी ऋण - सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र मे विकास के गति नहीं पकड़ने 
के कारण अर्थव्यवस्था की विदेशी ऋण पर निर्भरता बढती गई। बीते वर्षो मे विदेशी 
ऋण मे भारी वृद्धि हुई। नतीजतन विदेशी ऋण के मूल और ब्याज अदायगी की 
समस्या मुखर हो गई है। स्थिति इतनी बिगड गई कि अनेक बार ऋण चुकाने के 
लिए ऋण लेना पडा। भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च, 99 में 83,80 
मिलियन डालर था जो बढकर मार्च, 998 मे 93,908 मिलियन डालर तथा 
सितम्बर, 998 मे और बढकर 95,95 मिलियन डालर (प्राविजनल) हो गया। 
भारत दुनिया का बडा ऋणी देश है। ऋण और ब्याज का भारी बोझ है। बढते 
विदेशी ऋण की समस्या से निपटने के लिए भारत को आतरिक ससाधनों से विकास 
का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते प्रभावोत्पादक कदम 
उठाने की आवश्यकता है। 

कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। लम्बे 
नियोजन और आर्थिक उदारीकरण के काल के बावजूद भारत विकास के मामले में 
अनेक एशियाई देशो से भी पीछे है। खाद्यान उत्पादन मे आत्मनिर्भरता का ढिढोरा 
पीटा गया। कितु कृषि अर्थव्यवस्था को अपेक्षित मजबूद्ी नहीं दे सकी। जनसख्या का 
बडा भाग गरीबी की रेखा से नीचे है तथा बहुतेरे लोग भूखे पेट रात बिताते है। गाव 
और गरीबों की बिगडी दशा अर्थव्यवस्था की दिशाविहीनता को दर्शाते हैं। अर्थव्यवस्था 
को राही दिशा देने के लिए कृषि अर्थव्यवस्था मे सुधार की महती आवश्यकता है। 
आर्थिक उदारीकरण मे ग्रामीण परिवेश उपेक्षित रहा है। भारत की खुशहाली आज 
कृषि विकास मे निहित है। आर्थिक विकास के लिए कृषिगत्त क्षेत्र में पूजी निवेश 
बढाने की आवश्यकता है। गावो मे कृषि आधारित उद्योगो की स्थापना से लोगो के 
लिए रोजगार के अवसर मुहैया होगे। जिससे गरीबी की समस्या से निपटने मे मदद 
मिलेगी। 

सम्पन्नता के बीच गरीबी 
(ए?०श्डा 9 शिवा) 
अथवा 
भारत समृद्ध देश है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। 
(ापा4 ॥5 खिल (०एता परआाश्त 9५ कर 0007 96०09!6) 


भारत के सदर्भ मे यह कहा जाता रहा है कि भारत एक घनी देश है, लेकिन 
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भारत में पिर्घन लोग निवास करते हैं। यह बात बडी सीमा तक साही भी है| प्रकृति 
न भारत को उपहार उदारतापूर्वक दिए हैं। भारत मे प्राकृतिक और मानवीय 
ससाधयो की बहुतायता है। कितु इनका विवेकपूर्ण उपयाग गहीं हो पाने के कारण 
भारत आर्थिक दृष्टि से कमजार राष्ट्र रहा है। प्रकृति ससाघनों के आवटन में भेदभाव॑ 
नहीं करती है। प्राकृतिक ससाधनो का अच्छा उपयोग करो वाले देश आज आर्थिक 
प्रमति के शिखर पर हैं। इसक॑ विपरीत भारत सरीखे कई विकासशील देश ऐसे भी 
हैं जिन्‍्हाए प्रकृत्ति प्रदत्त ससाधनो का पूर्ण विदोहन उपयोग और सरक्षण नहीं किया 
है। परिणामरवरुप इन देशों में आर्थिक विकास गति यहीं पकड सका। प्रस्तुत अध्याय 
में यह बताते का प्रयास किया गया है कि सम्पन्नता के वीच गरीबी की बात भारत 
के सदर्भ म कहा तक चरितार्थ होती है? 


भारत एक सम्पन्न देश है 
(हाड 5 4 किला (0009) 


भारत में प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो की बहुलता से सम्पन्नता की पुष्टि 
होती है। उपलब्ध ससाधनो क॑ पूर्ण विकास और विदोहन से निर्धनता के कुचक्र को 
तोडकर भारत विकास की तीव्र गति को पकंड सकता है। 


। आकार (४।7९७) - आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में महत्त्वपूर्ण रथान 
है। भौगोलिक रूप से भारत का क्षेत्रफल 3मार्च ॥982 को 32 87 लाख वर्ग 
किलोमीटर था। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3 2)4 किलोमीटर और पूर्व 
स पश्चिम 2 933 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा ]5 200 किलोमीटर है। मारत 
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का रातवा बडा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल 
क्षेत्रफल का 24 प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विट्रेन का लगभग 3 गुत्रा तथा 
जापान का 8 गुना है। विशाल आकार भारत की सम्पन्नता का परिचायक है। बडे 
आकार में ससाधनों की वहुलता की सभावगा होती है। 


2 अनुकूल भौगोलिक स्थिति - भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्घ मे स्थित है। 
इसकी मुख्य भूमि 84 और 37% उत्तरी अक्षाश ओर 68" और 97९25 पूर्वी 
देशान्तर के बीच फैली हुई है। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों 
में उत्तम स्थान है। प्रकृति ने भारत को भौगोलिक एकता प्रदान की है। पर्वतोी और 
समुद्रों के द्वार्य भारतत शष एशिया से पृथक है। भारत के समुद्र तट की लम्बाई 
755 किलोमीटर है जिसका व्यापारिक दृष्टि स विशष महत्त्व है| कर्क रेखा देश 
क ब्ीचावीच से गुजरती है। जिससे भारत में उप्ण और शीतोष्ण जलवायु के कारण 
विविध फसलो का उत्पादन होता है। 

3 जलवायु (ट]7792) - भारत की जलवायु अर्द्ध उष्ण प्रदेशीय मानसूनी 
जलवायु है। जलवायु की दृष्टि से भारत की रिथति अच्छी है। जलवायु के अच्छा 
होते के कारण विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। 

4 वन सम्पदा (एण८७)) - भारत वन सपदा की दृष्टि स धनी देश है। वना 
से विविध प्रकार की लकडी प्राप्त होती है| इसके अलावा वनों से अनक उद्योगों यथा 
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कागज, रबर, रेशम, प्लाईवुड, दियासिलाई आदि के लिए कच्चा माल प्राष्त होता है। 
वनो मे वन्य जीव अभयारण्य हैं जिनसे पर्यटन विकास होता है। भारत मे 7 5 करोड 
हैक्टेयर क्षेत्र मे बन फैले हुए हैं जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23 प्रतिशत 
है। वनो की अधाधुध कटाई के कारण वनो का क्षेत्रफल कम हुआ है। बढती 
जनसख्या से भी वनो का विनाश हो रहा है। 


5. जल ससाधघन (५५४९: (८5०७7८८५) - भारत मे जल साधन काफी मात्रा में 
विद्यमान है। देश में सदैव बहने वाली अनेक नदिया  है। वर्षा पर्याप्त मात्रा मे होती 
है। भूमिगत जल का अथाह भण्डार है। भारत में लगभग ,680 अरब घन मीटर जल 
स्रोत हैं। कितु उपलब्ध जल स्रोत का बहुत कम अश सिचाई एव विद्युत उत्पादन मे 
प्रयोग किया जाता है। पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाने के कारण अधिकाश जल समुद्र 
में बह जाता है। 


6 सामुद्रिक सम्पदा - भारत के समुद्र तट की कुल लम्बाई 7,55 किलोमीटर 
है। समुद्र से मछलिया, नमक, बहुमूल्य मोती, खनिज तेल प्राप्त होता है। भारत तीन 
ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जो सुरक्षा व जलवायु की दृष्टि से अनुकूल है। समुद्री 
लहरो से विद्युत उत्पादन सभव है। विशाल समुद्र तट के कारण मछली उत्पादन में 
उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। भारत मे सामुद्रिक मछलियो का उत्पादन 95]-52 में 5 3 
लाख टन था जो बढकर 990-9] मे 23 लाख टन तथा 996-97 में ओर बढकर 
29 7 लाख टन हो गया। भारत से 996-97 मे 3 8 लाख टन सामुद्रिक मछलियों 
के निर्यात से 43।करोड रुपए की आय हुई। 


7. पशु सम्पदा (#॥वा8 050४7079) - भारत पशु सम्पदा की दृष्टि से 
सम्पन्न है। छोटे और सीमात किसानो तथा खेतीहर मजदूरों के लिए उपयोगी 
रोजगार की व्यवस्था करने में पशुपालन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। नेशनल सैम्पल सर्वे 
सगठन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों मे [972-88 के दौरान पशुधन क्षेत्र के रोजगार में 
लगभग 4 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई जबकि कृषि क्षेत्र मे केवल । । प्रतिशत 
की वृद्धि हुई। भारत के पशुधन में बहुत अधिक अनुवृद्धि की विविघता हे जो अपने 
आपको परिस्थितियो के अनुरुप ढाल सकते हैं। पशुधन की 987 की गणना के 
अतिम आकडो के अनुसार भारत मे लगभग 9 6 करोड गाये, 77 करोड मभैसे, | 4 
करोड भेडे, 49 करोड बकरिया, 7 करोड सूअर तथा 25 8 करोड मुर्गी आदि थे। 
पशुधन परिवार की पूरक आय बढाने और रोजगार देने के अतिरिक्त भोजन की 
पौष्टिकता भी बढती है। दूध, अण्डे और मास से भोजन अधिक प्रोटीनयुक्त हो जाता 
है। भारत में दूध उत्पादन 990-9] मे 53 9 मिलियन टन था जो बढकर ॥997- 
98 मे 70 5 मिलियन टन (पूर्व अनुमान) हो गया। भारत मे प्रति व्यक्ति दूध 
उपलब्धता 203 ग्राम प्रतिदिन है। अण्डो का उत्पादन 997-98 मे 28,400 
मिलियन (पूर्व अनुमान) था। 

8. जनसख्या (?0एण॑थ०7) - भारत मानव ससाधनों की दृष्टि से दुनिया का 
सम्पन्न देश है। चीन के बाद सर्वाधिक जनसख्या भारत की है। भारत की जनसख्या 
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95। मे 36॥ | मिलियन थी जो ॥990-9] मे बढ़कर 846 3 मिलियन हो गई। 
वर्ष 9995-96 में ज़नसख्या 954 2 मिलियन तक जा पहुची। वर्तमान मे भारत की 
'जनसख्या ।,000 मिलियन से अधिक है। जनसख्या की अधिकता के कारण भारत 
मे न केवल पर्याप्त व सस्ता श्रम उपलब्ध है बल्कि दुनिया का बडा बाजार भी है। 
जनसख्या की गुणात्मकता मे भी वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता 52.2॥ प्रतिशत है। 
पुरुष साक्षरता 64 ॥3 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39 29 प्रतिशत है। साक्षरता के 
बढने से मेघावी व कुशल श्रम शक्ति बढी है। 


9. खनिज सम्पदा - प्रकृति ने खनिज प्रदान करने में उदारता बरती। भारत 
खनिजों का अजायबघर है। यहा धात्विक, अधात्विक व आणविक खनिज पाये जाते 
हैं। भारत में उत्तम श्रेणी के कच्चे लोहे के विशाल भण्डार है| कच्चे लोहे की दृष्टि 
से भारत का विश्व में प्रथम रथान है। विश्व के लोहे भण्डारों का लगभग एक-चौथाई 
भाग भारत मे है। मैगनीज के उत्पादन मे रुस के बाद भारत का स्थान है। इसके 
अलावा भारत विश्व का सबसे बडा अभ्रक उत्पादक देश है। भारत से अभ्रक का 
निर्यात विश्व की कुल माग का 80 प्रतिशत पूरा करते हैं। भारत मे यूरेनियम, 
मोनेजाइट और वेरियम आणविक खनिज भी पर्याप्त मात्रा मे पाए जाते हैं| भारत में 
लौह अयरक का उत्पादन 95] में 4,52 हजार टन था जो बढकर ]996-97 मे 
66,672 हजार टन हो गया। वर्ष 996-97 में मैंगनीज का उत्पादन ।,836 हजार 
टन, सोना उत्पादन 2,72 किलोग्राम था। 

0. शक्ति के साधन - भारत में शक्ति के साधनों के पर्याप्त भडार है। कोयले 
के विशाल भण्डार हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भी बहुतायत में है। वर्ष 
996-97 मे कोयले का उत्पादन 3,32,00 हजार टन, लिग्नाइट उत्पादन 
8,792 हजार टन तथा पेट्रोलियम क्रूढ का उत्पादन 32,532 हजार टन था। 

भारत के लोग गरीब हैं। 
(वाया ?९०एछा०5 बढ ९००) 

'उपर्यक्त विवरण से भारत के सम्पन्न होने की बात को बल मिलता है। यह 
कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि भारत में विपुल ससाधन हैं, कितु विडम्बना है 
ससाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन नहीं किया जा सका है। परिणामस्वरुप विकास तेजी 
से नहीं हो सका। आर्थिक विकास के गति नहीं पकडने के कारण गरीबी राष्ट्रीय 
समस्या के रुप में उभरी। गरीबी की समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि सरकार 
की लाख कोशिशे के बावजूद गरीबों की सख्या बढती जा रही है। विकास की 
सुनियोजित व्यूहरचना के अमाव में विश्व के देशो की तुलना में भारत पिछड़ गया 
है। निम्नाकित विवरण से भारत में लोगों के गरीब होने की सहज पुष्टि हो जादी है- 

. जनाधिक्य - वर्ल्ड डबलपमेट रिप्रोर्ट 997 के अनुसार विश्व की जनराख्या 
995 के मध्य में 5,673 मिलियन थी जिसमे भारत की जनसख्या 929 मिलियम 
थी। विश्व की कुल जनसख्या म भारत का भाग ]6 4 प्रतिशत था। जबकि भारत 
का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत है। स्पष्ट है कम भू-भाग में 
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बडी जनसख्या निवास करती है। चीन का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 72 
प्रतिशत है और विश्व की जनसख्या मे चीन का भाग 2 2 प्रतिशत है। विकसित 
देशो की जनेसख्या वैश्विक परिप्रेक्ष्य मे बहुत कम है। विश्व की कुल जनसख्या में 
आस्ट्रेलिया का भाग 0 3। प्रतिशत, कनाडा का भाग 0 52 प्रतिशत, फ्रास का भाग 
॥ प्रतिशत तथा अमरीका का भाग 4 63 प्रतिशत है। आज विश्व का हर छठा आदमी 
भारतीय है। भारत मे जनसख्या के अधिक होने से ढेरों समस्याएं उभरी जिनके 
कारण भारत की जनसख्या का बडा भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर 
रहा है। 


2. प्रति व्यक्ति आय - भारत मे प्रति व्यक्ति आय विकसित देशो की तुलना मे 
ही नहीं अपितु विकासशील देशो की तुलना मे भी कम है। भारत की प्रति व्यक्ति 
आय चीन, घाना, पाकिस्तान, श्रीलका, जाम्बिया आदि विकासशील देशो से कम है। 


विश्व की प्रति व्यक्ति आय 995 मे 4,880 डालर थी। अल्पविकसित और 
विकासशील देशो की प्रति व्यक्ति आय विश्व की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। 
भारत की प्रति व्यक्ति आय 340 डालर के मुकाबले जापान की प्रति व्यवित्त आय 
39,640 डालर आर्थिक विषमता का परिचायक है। 


3. औसत आयु (6 ६५9८८४७०५) - भारत में चिकित्सा सुविधाओ का 
अभाव है| लोगो की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। गरीबी मे जीवन बसर करने के 
कारण भारतीयों की ओसत आयु विश्व के अन्य देशो की तुलना मे कम है। औसत 
आयु आस्ट्रेलिया मे 77 वर्ष, जापान मे 80 वर्ष, अमरीका में 77 वर्ष है जबकि भारत 
में औसत आयु 62 वर्ष ही है। 


4. जन्म एव मृत्यु दर (8॥॥॥ 200 0८७0 ०) -- भारत में जन्म दर, मृत्यु 
दर, शिशु मृत्यु दर, औसत जनसख्या वृद्धि दर अधिक है जो भारत मे गरीबी की 
पुष्टि करते है। वर्ष ।993 मे भारत मे प्रति हजार जन्म दर 29, मृत्यु दर ॥0, शिशु 
मृत्यु दर 995 मे प्रति हजार 68 थी जबकि अमरीका मे जन्म दर ॥6, मृत्यु दर 
9 तथा शिशु मृत्यु दर 8 ही थी। 


5, औसत वार्षिक वृद्धि दर (#एटाग2८ #णापव) 00ता रिह८) - भारत मे 
औसत वार्पिक वृद्धि दर कम होने के कारण लोग गरीब हैं। वर्ष 990-95 की 
अवधि में ओसत वार्षिक वृद्धि दर के मामले मे भारत एशियाई देशो से पीछे रहा। 
भारत में [990-95 की अवधि में औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 4 6 प्रतिशत, 
कृषि वृद्धि दर 3 | प्रतिशत, औद्योगिक दृद्धि दर 5 | प्रतिशत, सेवा क्षेत्र वृद्धि दर 6॥ 
प्रतिशत, निर्यात वृद्धि दर 25 प्रतिशत थी। गौरतलव है कि 990-95 की 
समयावधि में विकसित देशो की वार्षिक वृद्धि दर बहुत कम रही जबकि एशिया के 
कुछ देशो की वार्षिक वृद्धि दर तेजी से बठी और ये देश एशियन टाइगर्स के रुप 
में उमरे। कितु भारत की अर्थव्यवरथा एशियन टाइगर्स की भाति विकास की गति 
नहीं पकड सकी | लेकिन एशियन टाइगर्स की आर्थिक दशा शीघ्र ही अर्थात /998 
में धराशायी हुई जबकि भारत की स्थिति इन देशो की भाति नहीं बिगडी। 
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6 श्रम शक्ति ((.9000 #ण८८) - भारत म॑ श्रम शक्ति दीन क दाद सबस 
अधिक ह। दष 995 म॑ भारत की श्रम शक्ति 398 मिलियन ठया चीन वी 709 
मिलियन थी कितु श्रम शक्ति वृद्धि दर मारत की अधिक है। दप 990-95 क बीच 
श्रम शक्ति की औसत वार्षिक दृद्धि दर मारत म2 प्रतिशत तथा चीन में ) ) प्रतिच्चत 
शी। भारत और चीन दानों जनाधिक्य दाले दशो में श्रम शक्ति का बडा भाग कृषि 
क्षत्र में लगा हुआ है। जबकि उद्याग और सदा क्षत्र म कम श्रम शक्ति नियाज्ित है। 
विकसित दशा मे श्रम शक्ति और उसकी वृद्धि दर कम है त्या श्रम शक्ति का बडा 
माय कृषि क्षत्र की तुलना म सदा और उद्योग क्षेत्र में अधिक नियोजित है। भारत में 
श्रम शक्ति के अधिक हाने तथा बडे भाग का कृषि क्षेत्र में नियाजित हान के कारण 
निर्धन जनता की बहुतायत है। 


7 गरीबी (?0०५७४७)- भारत में गरीदी की समस्या सदैव मुहबाए खड़ी है। 
दश की लाएनय 30 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रखा स नीचे जीवन जीने के लिए 
अभिशप्त है। बडी सख्या में लोग भूखे पेट रात बिवाते हैं। मारत मे लागें को प्रतिदिन 
2 230 कैलारीज मोजन निलता है जा विकासघील देशों की तुलना म भी कम है। 
चीन में लागा को प्रतिदिन 2,640 कैलारीज भोजन मिलता है। यह अर्जन्टीना म 
3,070 कैलोरीज, ईयन म 3 020 कैलोरीज, मारीशत में 2900 कैलारीज मैक्सिकों 
में 3.060 कैलारीज़ दक्षिण अफ्रीका में 3,।30 कैलोरीज है। गरीदी क कारण मारत 
में भिच्वारियों की सख्या बहुत अधिक है। दर्ष 997] की जनगागना के अनुसार मारत 
में 75 लाख भिद्धारी थे। 


8 चिकित्सा सुविधा (म्रट्गं शणा८2)- भारत में लागों को पर्याप्त द्िकित्सा 
सुदिघा मुहैया नहीं है। गादों में चिकित्सा सुविधाओं के अमाव म लाग दम तोड देते 
हैं। तपेदिक तथा मलेरिया स देशवासियों को निजात नहीं मिला है। एडस रोगियों 
की सख्या तजी से बढती जा रही है। भारत म प्रति लाख जनसख्या पर 22 लोग 
तप्रदिक स 242 लाग मलेरिया स तथा 9 लोग एडस से पीडित हैं। उपचार के 
लिए चिकित्सकों तथा नर्सो का अमाव है। 988-9] की अवधि म 2,439 लागों पर 
एक डाक्टर तथा 3,353 लागों पर एक नर्स थी। भारत में चिकित्सा सुदिधाओं पर 
कम राशि खर्च की जाती है। वर्ष 990 में भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च 
सकल घरेलू उत्पाद का केवल | 3 प्रतिशत था जबकि थाइलैण्ड में 4 ] प्रतिशत 
था। 


9 बेरोजगारी (एाध्णाफ्रॉ०आा।8तॉ)- बढती बेराजगारी निर्घनता का दर्शाती 
है। रोजगार के अवसरों के घटने से गरीबी बढी है। जनाधिक्य और आर्थिक 
पिछडापन बेरोजगारी का कारण है। आर्थिक उदारीकरण क दौर में पूजी प्रधान 
तकनीक को प्राथमिकता दने को वेरोजगारी मुखर हुई। सार्वजनिक उपक्रमा का 
विकास थम सा गया है इस कारण भी बेराजगारी बढी है। दिसम्बर ॥997 में 
रोजगार कार्यालया में रोजगार चाहन दालों दी सख्या 380 लाख थी। बेराजगारा में 
प्रतिवर्ष | 8 करोड की वृद्धि हो रही है। 
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0. बचत और पूजी निर्माण (58शाए था। (४ [0गराधाणा)- भारत म 
बचत ओर पूजी निर्माण की दर अनेक देशो की तुलना मे क्रम है। बचत और पूजी 
निर्माण की दर के कम होने के कारण भारत विकास की दौड में पिछडा। आर्थिक 
पिछडेपन के कारण भारत मे निर्धनता बढी। भारत मे बचत व पूजी निर्माण की दर 
बढी है कितु अभी भी यह विकसित देशो की तुलना मे कम है। भारत मे ।995-96 
में सकल घरेलू पूजी निर्माण दर 25 8 प्रतिशत तथा सकल घरेलू बचत दर 24 
प्रतिशत थी। वर्ष ।995 मे सकल पूजी निर्माण दर चीन मे 40 प्रतिशत, इण्डोनेशिया 
में 38 प्रतिशत तथा जापान मे 29 प्रतिशत थी। 


]।. विदेशी ऋण भार - भारत बडा ऋगणी देश है तथा मूलघन तथा ब्याज 
अदायगी का भारी बोझ है। विकासगत जरुरतो को पूरा करने के लिए आज भी 
विदेशी ऋण पर निर्मरता बनी हुई है। मई 998 मे परमाणु विस्फोट के कारण बाद 
मे विदेशी ऋण प्राप्त करने मे कठिनाई आई। परमाणु परीक्षण के कारण भारत के 
खिलाफ आर्थिक प्रतिवधो के बाद भारत ने 6 जुलाई 999 को विश्व बैक से 38 6 
करोड डालर का बडा ऋण प्राप्त करमे में सफलता प्राप्त की। प्राप्त ऋण का 
उपयोग महिला एव बाल विकास परियोजना तथा राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा 
परियोजना पर खर्च किया जाएगा ! भारत का कुल विदेशी ऋण सितम्बर 998 मे 
95,]95 मिलियन डालर था। कुल विदेशी ऋण मे अल्पावधि ऋणों का भाग 3 7 
प्रतिशत तथा रियायती ऋणो का भाग 377 प्रतिशत था। भारत का विदेशी ऋण 
सकल घरेलू उत्पाद का 22 9 प्रतिशत था। भारत वर्ष 994 मे विश्व का चोथा बडा 
ऋणी देश था। भारत से अधिक ऋणी देश ब्राजील, मैक्सिको तथा चीन थे। वर्ष 
994 मे ब्राजील का विदेशी ऋण ।5] विलियन डालर, मेक्सिको का विदेशी ऋण 
]28 बिलियन डातर, चीन का विदेशी ऋण 0। बिलियन डालर तथा भारत का 
विदेशी ऋण 99 बिलियन डालर था। 


कुल मिलाकर भारत प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो की दृष्टि से बहुत 
समृद्ध देश है कितु वित्तीय ससाधनो के अभाव मे उपलब्ध ससाधनो का अनुकूलतम 
विदोहन नहीं कर पाने के कारण विकास की दोड मे दुनिया के देशो की तुलना मे 
पिछड गया। भारत का विदशी कर्ज बढता गया। कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने 
की नौबत आई। प्राप्त विदेशी ऋण का पूरा उपयोग पिकास में नहीं हो सका 
नतीजतन गरीबो की दशा सुधर नही सकी। भारत मे लोगो के गरीब होने की बात 
सही चरितार्थ हाती है। आज भारत न केवल विकसित देशो यथा अमरीका, जापान, 
फ्रास, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशो से पिछड़ा हुआ है बल्कि विक्रासशील देशो जैसे 
चीन, इन्डोनेशिया, मलेशिया, थाइलैण्ड, दक्षिण कोरिया आदि से भी विकास की दोड 
में पीछे है। हाल के (॥998-99) वैश्विक आर्थिक सकट मे अनेक देशो की 
अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगडी। कितु भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील देशो की 
बजाय बेहत्तर स्थिति म है। इसका कारण अर्थव्यवस्था का व्यापक आधार, बेहतर 
प्रबधन तथा अल्पावधि के पूजी प्रवाह पर कम निर्मरता है। 
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भारतीय अर्थव्यवरथा के पिछडेपन के कारण 
((9प56५ णी 8380७8847८55 0॥93॥9 टिंट्णाण79) 


भारत के विकास की अवस्था 


प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था र्वतप्रता प्राप्ति के बाद 
947 से ही 'स्वय स्फूर्त अवस्था मे प्रवेश कर गई। विकसित देशो ने स्वय स्फूर्त 
अवस्था काफी पहले प्राप्त कर ली थी। रवय रफूर्त अवस्था अमरीका ने 843-60, 
जापान ने 878-900 तथा रुस ने ।890-94 म प्राप्त कर ली। स्वय रफूर्त 
अवरथा के बाद लगभग 60 वर्षों मं परिपक्वता की अवस्था आ जाती हैं। अमरीका, 
जर्मनी, फ्रास, जम, ब्रिटेन परिषक्ता की अवस्था पार कर चुके हैं। भारत 
परिपक्वता की अवस्था में नहीं पहुचा है। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था मे विभिन्‍न 
अवर्थाओ का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। भारत रेल सडको के विकास में पीछे 
है। सरकार आधारभूत सरचना के विकास वास्ते प्रयासरत है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में 
भारत में आधारभूत सरचना की स्थिति दयनीय है। भारत मे 992 मे विद्युत शक्ति 
उत्पादन 373 किलोवाट प्रति व्यक्ति, ।982 मे सडक घनत्व प्रति दस लाख लोगों 
पर 893 किलोमीटर था, जो विश्व क अन्य देशो की तुलना में बहुत कम है। 


भारत मे भूमि सुधार कार्यक्रम अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाए। वर्ष 990 में 
श्रम शक्ति का 64 प्रतिशत भाग कृषि मे लगा हुआ है जबकि यह अमरीका मे 3 
प्रतिशत है। भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशा की तुलना में कम है। सकल 
घरेलू उत्पाद की औसत वार्पिक वृद्धि दर ]990-95 मे 46 प्रतिशत थी जबकि यह 
चीन में 2 8 प्रतिशत थी। इस समयावधि म कृषि वृद्धि दर 3 | प्रतिशत थी। भारत 
में बचत व पूजी निर्माण की दर अवश्य अधिक थी। वर्ष 995-96 मे सकल घरेलू 
पूजी निर्माण दर 25 8 प्रतिशत तथा सकल घरेलू बचत दर 24 | प्रतिशत थी। 

कुल मिलाकर भारत में नियोजन काल और आर्थिक उदारीकरण से अर्थव्यवस्था 
में विकास के चिन्ह प्रकट हुए हैं कितु यह नहीं कहा जा सकता कि भारत पिछडेपन 
से निपट चुका। भारत आज भी विकास की दौड मे दुनिया के देशो से पीछे है। 
भारत की अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है जिनमे से 
निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं- 


भारत की अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के कारणो को सुविधा की दृष्टि से 

आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक, राजेत्रीतिक भागों मे विभक्त करना समीचीन होगा। 
(देखे चार्ट पर 33 पर) 

(अ) अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के आर्थिक कारण 
(€८०णा०॥८ (६5८5 ०६ छ८५ ए76/९5५ ता 8207079) 

. कृषि की प्रधानता (थद्-007क्षाप८ ण &हञा८प/7९) - कृषि की 

प्रधानता अर्थव्यवस्था के पिछडेपन का प्रमुख कारण रहा है। आज भी देश की 

बहुसख्यक जनसख्या गावो मे जीदन बसर करती है। राष्ट्रीय आय का बडा भाग 


भारतीय आर्थिक पर्यावरण ओर भारतीय अर्थव्यवस्था 
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बृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय म भी कृषि वी उल्लेखगीय भूमिका है। क्रितु 
मृषि प्रधा। अर्थयवरथा म॑ कृषि पिछडी हुई अवरथा में है। कृषि के मातयूत पर विर्भर 
होगे क॑ कारण कृष्िगत उत्पादा में उच्चावद्ा वी प्रवृत्ति व्याप्त है। कृषि का 
पिछडापत अर्थव्यवस्था को मजयूत आधार प्रदात यहीं फर सका है। परिणामरवरप 
भारत की अर्थव्यवस्था पिछडी अवस्था म है। 


2 ओद्योगीकरण का अभाव (.8८६ ० ॥0905$09॥5800॥) - आधारमूत 
उद्यागा के अभाव मे अर्थव्यवस्था जा हीव्र गति से विज्ञास यहीं हो राफा। पियोजा 
काल के प्रारभिक वर्षो में गिजी क्षेत्र ते औद्योगीकरण यी विशेष पहल 7हीं की। 
सरकार ये सार्वजातिक उपक्रमो के माध्यम से विकास वी गींव रखी पितु सार्वजीय 
उपक्रम भी विभियोजित पूणी पर अपेक्षित लाथ अर्जित यहीं कर राबे। अधिकाश 
सार्वजक्िक क्षेत्र के उपक्रम घाटे पी समरया रो ग्रसित हैं। आर्थिक उदारीक्रण वे 
दोर मे विकास मे गिजी क्षेत्र और विदेशी गिवेशका यी भूमिका यछी है फितु देश में 
आधारमूत रारचगा का अभाव औद्योगीफरण म पूजी गिवेश वे मार्ग में बाधा बा हुआ 
है। 

3. आधारभूत रारचना का अभाव (.8९) 0 |#ि१चएटरप्ाट) ५ अर्थव्यचस्था 
फे विफास क लिए रेल सड़क राचार बैंक बीमा आदि आवश्यक है। व्रियोज़ा 
फाल में आधारभूत सरवा ये विशयाश मे प्रयात किए गए कितु भारत में आज भी 
आधारभूत सरचा वी दृष्टि रो रिथति दयगीय है। भारत मे रेलों बी लग्बाई ॥997 
98 में 62 5 हजार किलोमीटर थी वितु इराम से विद्युतीकृत रेल मार्गों की लम्बाई 
केवल 4 हजार किलोमीटर थी। फुल रैल मार्गों में विद्युतीकृत रैल मार्गों का भाग 
कंवल 22 4 प्रतिशत था। राडका यी कुल लग्याई 4995 96 में 339 6 हजार 
क्लोमीटर थी। राष्ट्रीय यणमार्गों का अभाव है। शप्ट्रीय याजमार्गो थी कुल लम्बाई 
995 96 मे येवल 34 5 हजार किलोमीटर थी। विद्युत का भी अभाव है। मार्च 
१995 तक टश फे ।4 प्रतिशत गावा म द्िजली उहीं थी। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 
बहुत कम है। यह 994 95 म कवल 320 क्लावाट था। बैंकिंग सुविधाओं या भी 
अधिक विकास “हीं हुआ है। शिततग्यर 998 म प्रति लाख जासख्या पर बेबल 7 
बैंक थ। ये सब बातें आवारभूते ढांचे वी दयागीय रिथति यो दर्शाती है। 

+ बचत व पूजी निर्माण वी नीची दर (0.०७ रक९ ० 5क्छत[, आव॑ (कतवां 
#0गाक्षाणा) - भारत म लागा 0 बचत कम है। बचत ये लिए आज भी लोग द्वारा 
पुशो तरीके अपागाय जाते हैं। भारतीयां या स्वर्ण जंवरी के प्रति विशेष आकर्षण है। 
भारत म शो। वी प्रति व्यक्ति खपत दुतिया म तुलात्मक रूप से अधिक है| जुलाई 
994 में सोते की य्रीमत बहुत गिरी। सोजा रटेण्टर्ड की यीमत नई दिल्‍ली म 9 
जुलाई 999 को 4 040 प्रति दस ग्राम थी। राग वी कीमतें गरिरो रो लोगा मे 
बचत को सोता यरीदो म काम म ले। की प्रवृति बढेगी। पचत दर वे फ्म होते से 
पूंजी तिर्माण की हर भी क्रम है जिसस आर्थिक विकास की गति कम रही पर्ष 

997 98 म्‌ राफत घरलू उचत 23 | प्रतिशत तथा सफल घरेलू पूजी तिर्माण 24 8 
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प्रतिशत था। 


5, पिछड़ी प्रौद्योगिकी (8800रए उटणा॥००४५) - विश्व के परिवर्तित 
आर्थिक परिदृश्य मे तीव्र विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अति आवश्यक है। 
आज विकसित देश मे शोध एवं अनुसधान पर भारी राशि खर्च की जाती है। 
वहुराष्ट्रीय कम्पनिया नवीनतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है। विडबना है कि भारत 
अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो मे स्वतत्रता के पचास वर्ष बाद भी पुरानी तकनीक को 
आत्मसात किए हुए है। कृषि क्षेत्र मे आज भी बैलगाडी दृष्टिगोचर होती है। भारत 
मे हरित क्राति की तकनीक पुरानी पड चुकी है। कृषिगत उत्पादन में ठहराव की 
स्थिति आ गई है। डकल प्रस्तावों के बाद कृषि बेहतरीन तकनीक बाजार मे प्रवेश 
कर चुकी है। भारत के उद्योगो की स्थिति भी कमोबेश यही है। बरसो पुराने उद्योगों 
की खस्ताहालत है। उद्योगो का नवीनीकरण नहीं किये जाने से उत्पाद की किस्म 
घटिया होती है तथा लागत अधिक बेठती है। ऐसी स्थिति मे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धा मे टिक नहीं पाते हैं। 


6. औद्योगिक अशाति (॥005074 (८५) - उद्योगपतियो और श्रमिकों मे 
मधुर सबंध नहीं है। उद्योगपति अधिक लाम अर्जित करना चाहते हैं और श्रमिक कम 
काम पर अधिक वेतन और सुविधाए चाहते हैं। नतीजतन आए दिन हडताल और 
तालेबदी की नौबत आती है। निजी क्षेत्र के अनेक उद्योग घाटे के कारण बद पडे 
हैं। श्रमिको के सामने भूखो मरने की समस्या है। ओद्योगिक सघर्ष से उत्पादन पर 
विपरीत प्रभाव पडता है। उत्पादन के कम होने से कालाबाजारी को बढावा मिलता 
है। औद्योगिक अशाति के कारण मानव दिवसो की क्षति होती है। भारत में ।998 
(सितम्बर तक) मे 350 औद्योगिक हडताले हुई | जिनमे 3 9 मिलियन मानव दिवसों 
की क्षति हुई इसके अलावा 25] उद्योगों मे ताले बदी से 4 मिलियन मानव दिवसों 
की क्षति हुई। इसी प्रकार वर्ष 998 (सितम्बर तक) मे औद्योगिक सबंधो की 
घटनाओ मे 79 मिलियन मानव दिवसो की क्षत्ति हुई। 

7. व्यापक बेरोजगारी (५७॥४८५.७४९४० (गराल्ाँ9/0)एथा) - बेरोजगारी की 
समस्या भीषण है। विकास की घीमी गति के कारण बेरोजगारी की समस्या बढी। 
आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद पूजी प्रधान तकनीक को बढावा देने से 
वेरोजगारी की समस्या और मुखर हुई। गावो मे गरीबी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। 
उदारीकरण के वर्षों मे तो कृषि क्षेत्र मे पूजी निवेश नहीं बढने से रोजगार के अवसर 
सृजित नहीं हो सके। गावो मे ओद्योगीकरण पर जोर नहीं दिया गया। शिक्षित 
बरोजगारी भी व्याप्त है। लोगो को योग्यता के अनुरुप काम नहीं मिला हुआ है। 
बहुमूल्य मानव सपदा का समुचित उपयाग नहीं होते से विकास गति नहीं पकड 
सका। दिसम्बर, 997 मे रोजगार कार्यालयों मे रोजगार चाहने वालों की सख्या 
380 लाख थी। बेराजगारो की वास्तविक सख्या कहीं अधिक है क्योकि सभी 
बेरोजगार रोजगार कायालयो मे पजीकरण नहीं करवाते हैं। 


8. गरीदी (?0५९॥)) - भारत मे गरीबी का ताण्डव नृत्य दृष्टिगोचर होता है। 
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महगाई के युग मे गरीब का मरना है। गरीब विकास मे भूमिका निमात्र वी स्थिति 
में नहीं हे। वह मुश्किल से रोजी-रोटी की व्यवस्था कर पाता है। बडी सख्या में लोग 
भूखे पेट रात बिताते हे। गरीबो के नाम पर करोडो रुपए भ्रष्टाचार की बाढ में यह 
गए। गरीबो की दशा मे सुधार की प्रवृति देखने को पहीं मिली। देश की लगभग 20 
प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से जीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। 
अर्थव्यवस्था निर्घधनता के कुचक मे फस गई है। वित्तीय ससाधगो वे अभाव मे 
निर्धाता के कुचक्र को तोड़ना कठिन सिद्ध हो रहा है। निर्धनता भारत की 
अर्थव्यवस्था का दुखद पहलू है। 


9 विदेशी मुद्रा भण्डार का अभाव ((.4<६ ० 70दाड्ठा। (7९१८) रि८5९/४८) 
- आर्थिक सुदृढता विदेशी विनिमय भण्डार पर पिर्भर करती है। निर्यात वृद्धि विदेशी 
मुद्रा भडार का प्रमुख ग्रोत है। ग्ि्यात्रों के तेजी से नहीं बढ़ने के कारण विदेशी 
विनिमय भण्डारो की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी। विदेशी विनिमय भण्डार के अभाव 
मे खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट के कारण 990 9] में भारतीय अर्थव्यवस्था 
सकटगप्रस्त हो गई थी। विदेशी मुद्र। भण्डार 990 9] मे 2 236 मिलिय] डालर के 
रसातल स्तर तक पहुच गया था। बाद में इसमे वृद्धि हुई। जनवरी 999 मे विदेशी 
मुद्रा भण्डार 27 429 मिलियन डालर था। विदेशी विनिमय के अभाव में विकासगत 
जरुरतो को पू॥ करने म भारी कठिनाई आती है। 


0 प्रभावी व्यूहरचना का अभाव (8९६ ण £#6िलाए९ 50८०५) - विकास 
के लिए नियोजित विकास का मार्ग चुना गया। वर्ष ।95] से ।990 तक इसक चार 
दशक बीत गए क्तु भारत की समस्याओ को दृष्टिगत रखते हुए पियोजन काल 
अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सका। देश में गरीबी बीमारी बेकारी की समस्या 
यरथावत रही | पूजीवादी देश विकास की दौड मे तुलनात्मक रुप से आगे तिकल गए। 
भारत ने 99॥ से आर्थिक उदारीकरण का मार्ग आत्मसातु किया है। पूजी निवेश 
के बढने से विकास की गति बदने की सम्भावना है। 


॥] उपभोग की गलत प्रवृत्ति - जनसख्या मे निम्नवर्गीय परिवारों की बहुतायत 
है। आर्थिक विकास के बढने से देशवासियो की प्रति व्यक्ति आय बढ रही है | कितु 
विडबना है भारत मे निर्धव व्यक्ति बढी हुई आय को दुर्व्यसत्रों पर खर्च कर देते हैं। 
बढती उपभोग अधाजुगमन की प्रवृति के कारण मध्यमवर्गीय परिवार बढी आय को 
विलास़िता पर खर्च कर देते हैं। देशगसियो का विदेशी उत्पादों के प्रति आकर्षण बढा 


है। इससे विदेशी वस्तुओ के आयात को बढावा मिला है। उपभोग की बढती प्रवृति 
के कारण बच्चत दर कम है 


2 अल्पशोषित प्राकृतिक ससाधन - प्राकृतिक ससाधनो की वहुलता है। कितु 
वित्तीय ससाधनो और तकतीकी के अभाव में उपका पूर्ण विदोहन नहीं किया जा 
सका है परिणामस्वरुप अर्थव्यवस्था पिछडी हुई अवस्था मे है। भारत मे लौह-अयस्क 
के सर्वाधिक भण्डार है। लोह-अयस्क पर आधारित लोहा एवं इस्पात उद्योगों की 
स्थापना करके देश को आर्थिक रुप से मजबूत किया जा सकता है कितु ऐसा नहीं 
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हो सका। लौह-अयस्क का अधिकाश भाग कच्चे माल के रुप मे जापाय को निर्यात 
कर दिया जाता है। जल ससाधन प्रचुर मात्रा मे हैं इसके बावजूद सिचाई सुविधाओं 
का अभाव है। वडी मात्रा मे जल समुद्र मे बह जाता है। तेल एव प्राकृतिक गैस के 
भण्डारो की भी कमी पहीं हैं कितु इनका विवेकपूर्ण विदोहन नही हो रहा है। विशाल 
श्रम शक्ति पूजी की कमी के कारण अल्प प्रयुक्त दशा मे है। इस प्रकार भारत मे 
भूमि, वन, जल, खनिज, जल ससाघनों का सतुलित विकास नहीं होने के कारण तीव्र 
गति से विकास नहीं किया जा सका है। 


]3. बिट्रेन की भारत विरोधी नीति - भारत लम्बे समय तक बिट्रेन का उपनिवेश 
रहा। गुलामी के दिनो मे बिट्रेन ने भारत की अर्थव्यवस्था का विदोहन किया। अग्रेजो 
की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण भारत समृद्ध देश से पिछड़े देश के रुप में परिवर्तित 
हो गया | विदेशियों ने भारत के औद्योगिक विकास में रुचि नहीं दिखाई। उन्होने लघु 
उद्योगों का पतन करके लोगो को कंगाल बना दिया। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से 
किसान की रीढ तोड़ दी। अग्रेजो ने भारत को आर्थिक रुप से इतना जर्जर बना 
दिया कि स्वात्न्त्रयोत्तर दीर्घावधि तक भी अर्थव्यवस्था सबल नहीं हो सकी। 


4, प्राकृतिक आपदाए (क्षण (9शागध०5) - स्वतत्रता के पचास बरसों 
बाद भी अर्थव्यवस्था की रीढ कृषि की मानसून पर निर्भरता बनी हुई है। कृषि 
उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसके अलावा देशवासियो को निरन्तर 
अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, महामारिया आदि प्राकृतिक आपदाओ का 
सामना करना पडता है जिसमे जान व माल की बडी क्षति होती है। मानसून के 
अनुकूल नहीं होने की दशा मे अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो जाती है। 


(ब) आर्थिक पिछडेपन के सामाजिक कारण 
(8669 (क्षाइट५ ता ९०006 398९0९छएथ्ाध९55) 


. निरक्षरता (॥॥९॥8८५) - बढती निरक्षरता एक ऐसा सामाजिक कारण है 
जिसकी वजह से भारत आर्थिक क्षेत्र मे पिछडा हुआ है। निरक्षरता अभिशाप है। विश्व 
के सर्वाधिक निरक्षर भारत मे है। आजादी के पचास वर्षो बाद भी लोगों को शिक्षा 
जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं है। वर्ष 99] मे साक्षरता 52 2] प्रतिशत थी। 
पुरुषो मे साक्षरता 64 ॥3 प्रतिशत तथा महिलाओं मे साक्षरता 39 29 प्रतिशत थी। 
साक्षरता के नितात अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना कैरों की जा सकती है। 

2. जनाधिक्य (0५९ 7०7ण॑भा०) -- भारत जनसख्या की दृष्टि से चीन के 

बाद दुनिया का सर्वाघिक जनसख्या वाला देश है। ज़नाधिम्य के कारण, री, देश, मे, 
गरीबी, वेरोजगारी व आर्थिक पिछडापन की समस्याए उमर्री। आर्थिक प्रगति जनसख्या 
रुपी वाढ मे बह जाती है। आज भी जनसख्या तेजी से बढ रही है। जनसख्या 
950-5] मे 36। | मिलियन थी जो 995-96 मे बढकर 934 2 मिलियन हो 
गई । नियोजन काल मे जनसख्या की दृष्टि से एक नए भारत का निर्माण हो गया 
है। जनसख्या ।98-9। में 2 ।4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बी | यदि जनसख्या 
इसी गति से बढती रही तो हम शीघ्र ही इस क्षेत्र मे चीन को पीछे छोड देगे। 
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3. स्त्रियों की दयनीय आर्थिक दशा (?066 ६८०णाणा॥र रि0तज्ञाणा ० 
५/णााशा) - भारत म वर्ष 499। की 846 करोड की जनसख्या में 40 7 करोड 
करोड जनसख्या महिलाओ की है। महिलाए कुल जनराख्या का 48 प्रतिशत है। 
कितु विकास के क्षेत्र मे महिलाओं की तुलनात्मक रुप से कम भूमिका है। दश की 
बहुसख्यक महिलाए आर्थिक रुप से पुरुषों पर निर्भर हैं। महिलाओ का भारत के पुरुष 
प्रधान समाज मे पुत्री क॑ रुप मे, बहु के रुप मे तथा मा के रुप म शापण की प्रवृति 
व्याप्त है। देश मे लगमग 6] प्रतिशत महिलाए निरक्षर है। गावा म महिलाओ में 
साक्षरता की स्थिति चितनीय है। महिलाओं की आर्थिक परतत्रता और दयनीय रिथति 
के कारण भारत पिछडा रह गया। वर्तमान मे महिलाओं मे शैक्षिक विकास के साथ 
रिथति मे बदलाव आया है। 


4. दोषपूर्ण सामाजिक ढाचा (0९८८४८ 5023] 0एथ॥58000) + सामाजिक 
परिरिथतिया आर्थिक विकास के पूर्णतया अनुकूल नहीं हैं। जाति प्रथा और सयुक्त 
परिवार प्रथा आर्थिक विकास मे बाधक है। इसके अलावा बाल-विवाह, पर्दाप्रथा आदि 
दोषपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाए भी देश के आर्थिक पिछडेपन के कारण है। 


5, रुढिवादिता (788॥0078॥ 502९9) - भारत की अधिकाश जनसख्या 
शैक्षिक विकास के अभाव में रुदिवादिता मे डूबी हुई है। लोग नवीनता को आसानी 
से रवीकार नहीं करते हैं। पढे-लिखे लोग भी रुढिवादिता से ग्रसित है। 

6. अधविश्वारा (90[८:४0907) - ग्रामीण परिवेश और कुछ सीमा तक शहरों 
में भी अधविश्वास प्रचलित है। घरों में टोना, बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाना, 
किसी के छींकने पर नये काम को रोक देना, चौराहे पर टोटके आदि घटनाए लागा 
की विकृत मानसिकता और देश के आर्थिक पिछडेपन के परिचायक हैं। 


7. रातोष प्रवृत्ति - भारत के लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले हैं। लोगो में 
सतोष की प्रवृति विद्यमान है। कितु आज के भौतिक युग मे रातोष प्रवृत्ति विकास में 
बाधक है। जहा सतोष हैं वहा विकास रुक जाता है| 

8. अनुत्पादक व्यय ((7904ए9टा४८ ६५४9८॥5८५)- भारत म गरीबी की 
समस्या के बावजूद लार्गा को ग्जबूरन अनुत्पादक व्यय करने पडते हैं। इसका कारण 
दोषपूर्ण रीति-रिवाज है। लोग जमाराशि का बडा भाग मृत्यु भोज, धार्मिक गतिविधियों, 
विवाहो म सर्च करते हैं इनका गरीबों की आर्थिक रिथिति पर बुरा प्रभाव पडता है। 
वे कर्जमार म डूब जाते हैं। देशवासियों की माली हालत दयमीय होने से भारत के 
विकास म बाधा पहुची है। 

(स) आर्थिक पिछडेपन के राजनीतिक कारण 
(?0#९9| (९३७६८$ 0 £८00ण7९ 830९७ ॥3॥९५55) 

4. राजनीतिक विचारधारा (?०॥0८४| 7#0पह९॥0 + राजनीतिक पार्टियों की 
विचारधारा का आर्थिक विकास पर बडा प्रभाव पडता है। भारत में स्वातृन्व्यात्तर लम्बे 
समय तक विकास के लिए पचवर्षीय योजनाओं का मार्ग अपनाया गया। वर्ष ॥99। 
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म तत्कालीन सत्तारढ राजनीतिक पार्टी ने आर्थिक उदारीकरण का माग आत्मसात 
किया, जिसका विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया। देश मे हायतौबा मची। 
देश राजनीतिक रुप से गुलाम हो जाएगा, बाते भी कहीं गई। राजनीतिक लाभ 
बटोरने वास्त अन्य राजनीतिक दल द्वारा स्वदेशी आदोलन को बढावा दिया गया। 
काग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद आर्थिक उदारीकरण की गति धीमी पडी। बाद 
के वर्षों मे सभी राजनीतिक दलो ने आर्थिक सुधारो को न्यूनाधिक गति दी। आर्थिक 
उदारीकरण के प्रारभिक वर्षों मे राजनीतिक पार्टियों द्वारा बावेला मचाए जाने का 
प्रभाव देश के आर्थिक बिकास पर पडा। गौरतलब है कि एक सरकार के आर्थिक 
निर्णयो को दूसरी सरकार के द्वारा परिवर्तित किया गया। इस तरह की घटनाओ से 
विदेशी निवेशकों का विश्वास डगमगाया। 


2. राजनीतिक अस्थिरता (20॥02८98। ]0980॥9) > राजनीतिक स्थावित्व 
विकास के लिए आवश्यक है। भारत मे 947 से लेकर एक दिसम्बर [989 तक 
राजनीतिक रिथिरता थी। बियालीस वर्षो के राजनीतिक इतिहास में बीच मे 24 मार्च 
॥977 से 28 जुलाई ॥979 हक मोरारजी देसाई के नेतृत्व मे जनता पार्टी के 
शासन को छोडकर बाकी वर्षो मे काग्रेस ही सत्तारुठ रही। यह अलग बात है कि 
योजनाओ के उचित क्रियान्वयन के अभाव मे देश विकास की गति नहीं पकड़ सका। 
दिसम्वर !989 से लेकर जून 99] का समय राजनीतिक अर्थिरता का रहा। डेढ 
वर्ष की इस समयावधि मे दो बार प्रधानमत्री बदले। चन्द्रशेखर सरकार तो केवल ।॥ 
नवम्बर, 990 से 8 जून, 99। तक ही सत्तारुढ रही कितु इस सरकार के 
कार्यकाल में भारत को खाडी युद्ध का सामना करना पडा और अर्थव्यवस्था की 
स्थिति को बिगडने से बचाने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पडे। वर्ष 996 
के बाद भारत मे फिर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति सितम्बर ॥999 तक बनी 
रही। इस समयावधि मे बार-बार सरकारे बदलीं। एच डी देवगोडा, इन्द्रकुमार 
गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमत्री बने। वार>द्वार आम चुनावों से गरीब 
जनता के दुर्लभ वित्तीय ससाधनो की बर्बादी होती है। भारत की आर्थिक रिथिति 
इतनी अच्छी नहीं कि आम चुनावों का भार अधिक वहन किया जा सके। राजनीतिक 
अस्थिरता से विदेशी पूजी निवेश प्रभावित होता हे। आज के परिवर्तित आर्थिक 
परिदृश्य में विदेशी पूजी निवेश के घटने से आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडता 
है। पूजी निवेश के आकर्षित नहीं होने से भारत विकास की दौड मे दक्षिण एशियाई 
देशो की तुलना मे बहुत पिछड गया। 


3. विदेशी आक्रमण - विडबना है कि भारत को स्वतत्रता के पचास वर्षो में पाच 
युद्धों का सामना करना पडा। स्वतत्रता के तुरत बाद 947-48 मे पाकिस्तान से 
युद्ध करना पडा। वर्ष ।962 मे चीन ने भारत पर आक्रमण किया। भारत समल भी 
नहीं पाया कि पाकिस्तान ने 965 मे फिर आक्रमण किया। वर्ष ॥97] मे फिर 
भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इसमे बाग्लादेश आजाद हुआ। भारत पर 
बार-बार युद्ध थोपे गए। जून-जुलाई 999 मे कारगिल मे भारत-पाक सीमित युद्ध 
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हुआ। पाकिस्तान सैनिको ने भारत क कश्मीर म घुसपैठ वी। भारत की सीमा में 
चोरी-छिपे कारगिल बटालिक, द्वास तक आ घुसे। पाकिस्तान सैनिकों को सीमा घार 
खदडने के लिए भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पडी | विश्व वी सर्वाधिक उचाई 
वाली वर्फीली चोटियो पर भारतीय सेना को युद्ध लडना पडा। भारतीय सैनिकों ने 
बहादुरी से लडाई लडी। पाकिस्तानी सेना के दात खटटे किए। पाकिस्तानी सैनिको 
को सीमा पार खदडने मे लगभग दो माह का समय लगा। कारगिल सकट की घड़ी 
म पूरा दश एकजुट था। अनेक सैनिक देश की रक्षार्थ काम आए। इस युद्ध मे भारी 
वित्तीय ससाधन खर्च करने पडे। पाकिस्तान का हर बार युद्ध में मात खानी पडी, 
कितु उसके इरादे भारत के प्रति नापाक है। 


4 बदता सुरक्षा खर्च (प्राद्नटवश्आाए 0टलिाट £१एशाव॥०7८) - भारत पर 
विदेशी आक्रमण का खतरा मडराता रहा है। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा सर्वोपरि 
है। पडौसी देशा ने यौद्धिक साजो-समान का जखीरा खडा कर रखा है। पाकिस्तान 
ने अन्य देशो से परमाणु विस्फोट की तकनीक प्राप्त की। विदेशी आक्रमण के खतरे 
को, मडराते देखकर भारत ने पोकरण मे मई ॥998 को परमाणु विस्पोट कर विश्व 
को चौंका दिया। पाकिस्तान ने भी तुरत वाद परमाणु विस्फोट कर दिखाया। ऐसी 
स्थिति मे रक्षा खर्च में बढोतरी अपरिहार्य हो जाती है। 


भारत सरकार का रक्षा खर्च 


(करोड रूपये) 
वर्ष रक्षा खर्च सकल घरेलू 
उत्पाद का प्रतिशत 
990-9 0874 9 
994-95 6426 6 
995-96 उ884 5 
996-97 20997 5 
997-98 (सअ) 26802 7 
7998 99 (व) 30840 उ्र7 


999-2000 (बअ) 45694 
स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 998-99, 999-2000 





केन्द्र सरकार का रक्ष। खर्च 4990-9] म ॥0,874 करोड रुपए था जो 
996-97 में बढ़कर 20,997 करोड रुपए हो गया। वर्ष 999-2000 में रक्षा खर्च 
45,694 कराड रुपए था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में रक्षा खर्च घट है। वर्ष 
990-9 मे रक्षा खर्च घरेलू उत्पाद का ]9 प्रतिशत था जो घटकर ]996-97 
में ] 5 प्रतिशत तथा ॥998-99 मे ।7 प्रतिशत रह गया। वर्ष 999-2000 के 
बजट अनुमाना मे रक्षा खर्च में गत वर्ष की तुलना म 48 प्रतिशत की वृद्धि की गई। 
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भारत मे केंद्र सरकार के खर्च का 4 5 प्रतिशत रक्षा (0८८८) पर खर्च 
किया जाता है। जबकि यह पाकिस्तान मे 269 प्रतिशत तथा अमरीका मे 93 
प्रतिशत है। गौरतलब हे भारत मे केद्र सरकार के कुल खर्च का केवल 22 प्रतिशत 
शिक्षा पर और । 9 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। भारत में 995 मे 
सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत रक्षा पर खर्च किया गया जबकि यह 
पाकिस्तान मे 65 प्रतिशत, चीन मे 57 प्रतिशत था। प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च भारत 
मे 9 डालर, पाकिस्तान में 28 डालर तथा चीन मे 26 डालर था। स्पष्ट है कि भारत 
की तुलना मे चीन और पाकिस्तान मे रक्षा व्यय ज्यादा है। भारत में रक्षा खर्च बढाने 
की आवश्यकता है। 


भारत मे प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च दुनिया के देशो विशेषकर चीन पाकिस्तान से 
बहुत कम है। भारत को सीमा पर बढते सकट को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा खर्च मे 
बढ़ोतरी करनी चाहिए। बढते रक्षा खर्च का देश के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव 
पडता है। भारत में सामाजिक विकास के क्षेत्र यथा शिक्षा, चिकित्सा उपेक्षित है। 
कितु देश की सुरक्षा बहुत जरुरी है। 

उपर्यकत विवरण के आधार पर यह सहज कहा जा सकता है कि भारत के 
पिछडेपन के कारणो मे जनाधिक्य, सामाजिक विकास क्षेत्र की दयनीय स्थिति और 
विदेशी आक्रमणो को मुख्य रुप से सम्मिलित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं 
होगी। आर्थिक पिछडेपन को दूर करने के लिए तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता 
है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता जरुरी है। दयनीय आर्थिक 
दशा सुधारने के लिए सामाजिक विकास पर परिव्यय मे वृद्धि की जानी चाहिए। कुछ 
देशो के नापाक इरादो को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा खर्च बढोतरी मे कोताही नहीं 
बरतनी चाहिए | हर्ष की बात है भारत आज अपनी सीमाओ की रक्षा फरने मे पूर्व से 
अधिक सक्षम है। 


सन्दर्भ 
दी इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्‍ली, 20 जून 999 


ड इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, /998-99, एस-2 
हि. राजस्थान पत्रिका, 7 जुलाई, 999 
4 इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, [998-99 
5 सजस्थान पत्रिका, 9 जुलाई, 999 
प्रश्त एव संकेत 
लघु प्रश्न 


]. भारतीय आर्थिक पर्यावरण पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
2. भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओ का सक्षेप मे वर्णन कीजिए। 
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३... भारीय अर्थ यवरथा 3 छ७7] + सामाजिक शारणों यो लिरखिए। 
4... भारीय अर्थपवस्था 4 तीछजय] 3 राज कीय यारण 4 । 7 37र सी 
ऐै। 
नियन्धात्मद प्रशा 
॥ .. भारगीय अर्थ यारथा 2 पृष विशेषञओं या यर्णग बीजिए। 
(सयोग - अध्याय मे दी गई भारतीय अर्थव्ययस्था वी विधेषव्ाओं शो लिय गा 
है) 
2... भारत एय समृद्ध "ैश है जिसते कि । लो | तियास 3 री हैं। इस 3 व वी 
विवे गत वीजिए | 
(शयोत - प्रश्व 3 प्रथम भाग मे अध्याय मे दी गई भारा यी समृद्धि की गये 
यो लिया है इसा गा प्रशा + दूसो भाग मे तीर्धतगर दर्शाते वाली बातो 
या उल्लेय एरया है॥) 
3. भारीय अर्धप्यवरथा क गीछड़ैएत + वारणो जो रामझारए। 
(रायेतग.. अध्याथ में दिए गये अवस्था ये फ्िएडेपता ये आप 
रामाजित और राज गए कारणों के लिखा है। 
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(१९७+#४८णा०ा7रांट 90९९) 








भारत स्वतत्रता के पचास दर्ष पूरे कर चुका है। दिकास के निपोजित मार्ग 
मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी हैं। वर्तमान 
मे नौर्वी पचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है जिसकी समयावधि !997 से 2002 
निश्चित की गई है। वर्ष 995 से !990 तक पच्च्षीय योजनाएं विकास पर छाई 
रही। योजना आयोग को 'सुपर केबिनेट' का दर्जा प्राप्त था। नियोजन काल मे 
भारी भरकम पूजी विनियोजन किया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक 
क्षेत्र परिव्यय ,960 करोड रुपए था जो सातवी पचवर्षीय योजना मे बढकर 
2,8,730 करोड रुपए तक जा पहुचा। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 
विकास की तेज गति नहीं पकड सकी। भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से दुनिया 
के विकसित देशो की तुलना मे पिछडा रहा। आर्थिक पिछडेपन के कारण ढेरो 
आर्थिक समस्याए यथा गरीवी, बेरोजगारी, बीमारी, आर्थिक विषमता, गावों का पिछडापन 
आदि मुहबाएँ खडी हैं। आर्थिक पिछडेपन की समस्या से निपटने देथा विश्व के 
परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कब्मताल करने वास्ते 99] से आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की गई। भारत मे आर्थिक सुधारो को आत्मसात किए एक 
दशक का समय बीत चुका है। अर्थव्यवस्था मे बडे पेमाने पर सरचनात्मक बदलाव 
किए जा चुके हैं तथा वर्ष दर वर्ष उदारीकरण की यति जारी है। आर्थिक सुधारों 
के परिणाम भी आना शुरु हो गए हैं| नई आर्थिक जीतियो के फलीमूत होने के 
साथ दुष्परिणाम भी दृष्टिगोचर हुए हैं। व्यापक विश्लेषण की दृष्टि से आर्थिक 
उदारीकरण को निम्नाकित शीर्षको मे विभाजित करना समीचीन होगा - 
आर्थिक सरचना में मूलभूत बदलाव (99-92 से 995-96) 
2. आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण (996-97 से 997-98) 
3 आर्थिक उदारीकरण का बदलता स्वरुप (]998-99 से 999-2000) 
4 उदारीकरण का आर्थिक ओर सामाजिक दर्शन 
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(अ) आर्थिक सरचना में मूलभूत बदलाव (99-92 से 995-96) 

वर्तमात आर्थिक सक्रमण काल म विश्व के अनेक देश अपगी आर्थिक 
नीतियो को बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ समायाजित करत के वास्ते प्रयासरत 
हैं। कोई भी देश बदले आर्थिक परिवेश वी आादखी 7हीं कर रहा जिस फ़िसी 
देश ये उपेक्षा की वह विश्व क आर्थिक पटल स अलग-थलग हो गया है या कर 
दिया गया। आर्थिक सुधारो को लागू करने की गति वी दृष्टि से सभी देशो में 
समरुपता 7हीं है कुछ दशों ॥ अल्पावषि म ही भारी आर्थिक बदलाव कर दिखाए 
हैं तो। कुछ देशो की गति घीमी भी रही है। प्राय विभिन्‍न देशो ने आवश्यकतातुसार 
और वित्तीय ससाधनो की उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर ही सुधारो के स्वरुप व 
गति को आत्मसात किया है। आर्थिक सुधारो के चलते सोवियत सघ के विघटन 
का प्रभाव अन्य राष्ट्रों के आर्थिक सुधारों पर भी पडा है। 


जहा तक आर्थिक सुधारो के परिप्रेक्ष्य मे भारत का सवाल है हमने विश्व 
के बदले आर्थिक माहोल फे साथ अपनी अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के लिए 
विगत की पृष्ठभूमि एव भावी आवश्यकताओ को मद्दनजर रखते हुए योजनाबद्ध व 
नीतिगत पहल की है तथा आर्थिक सुधारों की गति इस कदर अच्छी रही कि 
दुनिया के सभी देशो की दृष्टि भारत पर टिकी और न केवल प्रशसरा हुई अपितु 
विकसित राष्ट्रों समेत विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सरथाआ ने भी आर्थिक सुधारों 
को गति देने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की। 


अमेरिकी काग्रेस की विदेश मामलों की समिति की एकरमन उपसमिति | 
दक्षिण एशिया पर एक रिपोर्ट में भारत के आर्थिक सुधारा के सदर्भ में टिप्पणी की 
कि भारत इस सदी के अत्त तक पूर्व सावियत सघ या पूर्वी यूरोपीय देशों से कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक खिलाडी बन जाएगा। भारत ने बहुत ही दूरगामी परिणामों 
वाले आर्थिक सुधार के कार्यक्रम पश किए हैं। ये सुधार पूरे दक्षिण एशिया के 
परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्त। की ताकत रखत हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र म पूर्व 
सोवियत सघ या पूर्वी यूराप के देशो की तुलना मे भारत कहीं अधिक क्षमताओं से 
भरा पडा है। 


दृष्टव्य है कि भारत ने स्वतग्रता उपरान्त मिश्रित अर्थव्यवस्था को अगीकृत 
किया इसम सार्वजनिक क्षेत्र के भी फलो-फूलने का पर्याप्त अवसर था। यह 
भारतीय योजगाकारा की दूरदशिता की सुखद परिणति है कि आज आर्थिक सुधारों 
के साथ समायोजित करत के वास्त अर्थव्यवस्था म समूल परिवर्तन की आवश्यकता 
नहीं है। इस कारण लागू किये जा रहे आर्थिक सुधारा का जन विराब का सामना 
नहीं करना पड रहा है और फिर झा सुधारा के अनुकूल परिणाम शीघ्रतिश्ीघ्र 
दृष्टियाचर होगे लग गए जिसस सरकार को सुधारा की गति को तेज करने के 
लिए सम्बल मिला। 


आर्थिक सुधारा को लागू करने का सिलसिला दश क राजनीतिक सक्रमण 
काल से उबरने क ठीक पश्चात जुलाई 99] स प्रारम्भ हुआ। दस वर्ष पूरे हो 
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चुके हैं, इस दोरान अर्थव्ययस्था के महत््वपूण भागा मे बदलाव किया जा चुका है। 
अभी भी यह दोर माह-दर-माह जारी है। किए जा चुके आर्थिक सुधारों का 
विवरण निम्नाकित है - 

. रुपये की विनिमय दर मे कमी 


भारत ने जुलाई, 99] के प्रथम सप्ताह मे रुपये की विनिमय दर मे कमी 
करके रुपये को विश्व की प्रमुख मुद्राओ के मुकाबले यथा पौण्ड स्टालिंग 2] 04 
प्रतिशत, अमरीकी डालर 23 07 प्रतिशत जर्मन मार्क 20 78 प्रतिशत, जापानी येन 
22 33 प्रतिशत तथा फ्रासिसी फ्राक 2] प्रतिशत सस्ता कर दिया। भारत ने यह 
गम्भीर कदम आर्थिक सकट से उबरने विदेशी मुद्रा जुटाने तथा निर्यात बढाने के 
लिए उठाया। इससे पूर्व भारत ने 949 मे और ]966 में रुपये का अवमूल्यन 
किया था। 


अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे हमारे निर्यातो की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढाने के 
लिए यह निर्णय आवश्यक था। इस निर्णय से गैर आवश्यक वस्तुओ का आयात 
हतोत्साहित हुआ तथा विदेशी मुद्रा सकट को हल करने मे मदद मिली। भविष्य में 
हम निर्यात बढाने मे कहा तक सफल होगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे हमारे उत्पाद की माग की लोच कैसी हे तथा घरेलू बाजार 
मे निर्यात हेतु अतिरेक उत्पाद की उपलब्धता क्‍या है। 
2. रवर्ण हस्तान्तरण 

भारत को भारी विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पहली बार सोना बाहर भेजना 
पडा। मई, 99] मे सरकार ने 20 करोड डालर की विदेशी मुद्रा के लिए स्विस 
व्यापारिक बैंक मे जब्त किए गए सोने के भण्डार से 20 टन सोना पुन खरीदे जाने 
की शर्त पर बेचा। जुलाई, 99 मे अप्रत्याशित विदेशी मुद्रा सकट को दूर करने 
के लिए अल्पावधि ऋण के लिए 46 9। टन सोना बैक ऑफ इग्लैण्ड को रेहन 
पर रखा, इससे भारत को 40 करोड डॉलर के रुप मे मिल सके। भारत भुगतान 
के मामले में 'डिफाल्टर' घोषित होने से बचा। विषम परिस्थितियां मे भारतीय रिजर्व 
बैंक के स्वर्ण भण्डार का 5 प्रतिशत सोना विदेशों मे गिरवी रखा जा सकता है। 
3. खुली औद्योगिक नीति 


केद्र सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति मे व्यापक परिवर्तन करके, भारत 
का आर्थिक सविधान समझी जाने वाली 956 की औद्योगिक नीति को काफी हद 
तक इतिहास क॑ हवालै कर दिया हैं। यह मौजूदा वदली हुई आर्थिक परिस्थितियां 
के साथ तालमेल के लिए आवश्यक भी था। वैसे सरकार औद्योगिक नीति मे 
समय-समय पर हेर-फेर करती रही है मगर इस बार बिल्कुल नई इबारत लिख 
दी गई है। अब अडचने नहीं रही हैं। उद्योगो के लिए शिकायत का कोई कारण 
नहीं। अब उद्योगों म जनता की सीधी भागीदारी के और अवसर पिलेंगे। निजीकरण 
केवल बैद्यारिक आधार पर नहीं किया गया है बल्कि यह आज की आवश्यकता है। 
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सावजनिक क्षत्र का सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन; में सही भूमिका निमात की अनुमति 
होगी। दश क उचद्यागा का आधुनिक व गतिशील अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना 
करना है। 


नई औद्योगिक नीति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाइसेस राज के 
खात्मे की शुरुआत है। नए प्रावधान के अनुसार अब निर्धारित 6 उद्यांगों को 
छोडकर अन्य के लिए लाइसस वी आवश्यकता नहीं होगी। इससे जटिल कागज़ी 
कार्यवाही कम हाने से भ्रष्टाचार उन्मूलन का मदद मिलेगी। नीति का दूसरा महत्त्वपूर्ण 
पहलू प्रत्यक्ष विदेशी पूजी निवेश 40 प्रतिशत से बढाकर 5] प्रतिशत कर देना है। 
इसस विदशी पूजी आकर्षित हागी तथा उच्च तकगीक के आयात को प्रोत्साहन 
मिलेगा। उच्च प्रोद्योगिकी क निर्धारित क्षत्र के शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी विनियोग 
किया जा सकता है। एमआर टीपी कानून स उद्योगा का छूट दी गईं है इससे 
उद्यागी क विकास और विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा। 
4. नई व्यापार नीति 


एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमे विदेशी व्यापार विनिमय और 
लाइसेस नियत्रण की मात्रा का कम करने के साथ-साथ निर्यात को प्रोत्साहन 
प्रदान किया जाए, 4 जुलाई 99] को व्यापार नीति में आमूलचूल परिवर्तन एव 
सुधारों के साथ व्यापार नीति मे काफी उदारीकरण कर दिया है। नकद क्षततिपूर्ति 
योजना स्थगित कर दी गई है। "पुनर्भरण लाइसस योजना" निर्यातों पर आधारित 
आयात का प्रमुख उपकरण बन गई। 

देश मे पहली बार पचवर्षीय योजना वी समयादधि क समरुप अप्रैल, 
992 में पाच वर्ष के लिए (992-997) नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा 
की गई। इसमे कई वस्तुओ के आयात पर रोक लगा दी गई। अब निर्यातक 
निर्यात सवर्द्धन के उद्देश्य से कत्िपय सामाना का आयात कर सकेगे। विशेष 
आयात लाइसस थांजना के अर्न्तगत आयात निर्यात केवल व्यापार घराना, स्टार 
व्यापार घरानों और निर्माताओं द्वारा किया जा सकेगा। कई वस्तुओं के आयात पर 
रो प्रतिवध हटा लिया गया है जो पहले निषिध सूची में थी। नई नीति के दीर्घकालीन 
होने के कारण अर्थव्यवस्था में कुछ निश्चितता आ सकेगी। 


30 मार्च, 993 को आयात नियांत नीति मे व्यापक परिवर्तन करते हुए 
कृषि क्षेत्र मे निर्यातान्मुसी इकाइयों लगाने पर और छूट देने तथा बैंक व अन्य सेवा 
क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजना की घोषणा की। नई व्यापार नीति से आयात स्वत 
ही विनियमित हाम तथा एक स्वसतुलनकारी तत्र लागू करने मे मदद मिलेगी। 

केद्र सरकार ने 22 अगस्त, 4996 को व्यापार नीति में सशोधन करते हुए 
उपमोक्‍्ता वस्तुआ के आयात को और उदार बनाते के उद्देश्य से चालीस वस्तुआ 
को आयात की नकारात्मक सूची स बाहर निकालने की घोषणा की। अब वीडियो 
कैमरा, केमकोडर, फोटो आप्टिक लैम्प, सगीतमय खिलौना क॑ उपकरण, पेन निब 
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और सौन्दर्य प्रसाधन जैसे उत्पादों का लाइसेस मुक्त आयात किया जा सकेगा। 
इसके अलावा कॉर्डलेस टेलीफोन, वेल्डिग मशीन, पचास अमरीकी डालर से 
अधिक की ओडियो प्रणाली, बिना रिकार्ड किए कौम्पेक्ट डिस्क, आठ एम एम 
खाली कैसेट जैसे चौदह उत्पादों को आयात की नकारात्मक सूची से निकालकर 
विशेष आयात लाइसेस के दायरे मे लाया गया है। इन दोनों सूचियो मे सशोधन 
करने के साथ मोटर साइकिल व स्कूटर के आयात के नियमों मे भी सशोधन 
किया है। 


भारत सरकार ने सार्क देशो के साथ व्यापार बढाने के उद्देश्यों से सार्क 
के सदस्य देशो से 23 वस्तुओ का आयात लाइसेस मुक्त करने का निर्णय किया 
है। यह उत्पाद अब तक आयातो की नकारात्मक सूची मे शामिल थे। इसी प्रकार 
आठ उत्पादो को नकारात्मक सूची से निकालकर विशेष आयात लाइसेस के दायरे 
मे लाया गया है।' 
5. इस्पात विनियत्रण 


भाड़ा समानीकरण की नीति देश के सतुलित औद्योगिक विकास के नाम 
पर साढे तीन दशक पूर्व लागू की गई थी। बाजार पर अधिक निर्भरता के दौर मे 
यह नीति मूल्य नियत्रण युग की सम्भवत सबसे बडी विसगति बनी। देश के 
इस्पात उत्पादक राज्यों द्वारा काफी समय से इस्पात विनियत्रण की माग की जाती 
रही है। सरकार ने जनवरी, 992 मे इस्पात उद्योगों की कीमतों को नियत्रण मुक्त 
करने तथा भाडा समानीकरण नीति की समाप्ति की घोषणा की। 

भाडा समानीकरण नीति के रहते भारत के लगभग सभी स्थानों के इस्पात 
ढुलाई का समान भाडा अदा करते थे भले ही वास्तविक दुलाई कुछ और हो, 
इससे कारखाने के नजदीक उपभोक्ता वास्तविक दुलाई भाडे से अधिक भुगतान 
करते रहे है तथा इसका लाम दूर के उपभोक्ताओं को होता रहा है। भाडा समानीकरण 
की समाप्ति से नजदीक के उपभोक्‍ताओ को फायदा होगा और दूर के उपभोक्ताओं 
को नुकसान नहीं होगा क्योकि उनसे किसी भी स्थिति में पूर्व निर्धारित भाडे से 
अधिक भाडा वसूल नहीं किया जाएगा। 
6 चादी का आयात 


सरकार ने विदेश से लौट रहे किसी भी भारतीय या भारतीय पासपोर्ट- 
धारी को, जो कम से कम छ महीनो त्तक विदेश मे रहने के बाद भारत लौट रहा 
हो, अपने सामान के साथ आधिकतन' एफ जौ किलोग्रान चादी के लाने की छूट दी 
है। चादी के आयात पर 500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विदेशी मुद्रा मे 
सीमा शुक्ल का भुगतान करना होगा। आयातित चादी मे चादी के गहनों की भी 
छूट होगी लेकिन फेरा के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने कीमती पत्थरो से जडे आभूषणो 
और चादी के सिक्‍को को इस छूट से बाहर रखा है। सरकार के इस ऐिर्णय से 
चादी की तस्करी की प्रवृति को काफी सीमा तक कम करने मे मदद मिलेगी। 


4९ भारत में आर्थिक पर्यावरण 


7 अप्रयारी भारतीयों को छूट 

भाणीय अर्थव्ययस्था मे वित्ियोज) वी दृष्टि रो अप्रवासी भारतीयों वा 
महत्त्वपूर्ण रथात ऐै। इगही महत्ता का देयते हुए भारत सरायार अप्रवासी भारतीयों 
ने विवियोग यो आपर्पित वरो के लिए राचेष्ट रहती है। अप्रवारी भारतीयों को 
भारत में ओफ सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 

ऐरो अप्रगासी भारतीय जो भारत मे रोजगार या कारोगार के लिए लौट रहे 
है| उट्टे रिजर्य बैंक यो पेरा के तहत विदेशी मुंद्रा रो अपने यातों या सम्पत्ति पी 
घोषणा बरो वी जररत यहीं होगी तथा ऐसे अप्रवासी भारतीय जो भारत में स्थायी 
रुप से लौट रहे हो उड्ले भारत मे किसी भी बैंव मे गितवा विसी सीमा यो विदेशी 
मुद्रा मे खाता घोलो गी मजूरी शोगी। गियारी भारतीय यात्रियो फो अब विदेश 
जाते रामय अपने साथ एक लाय रुपये तक रवर्ण और गैर रवर्ण आभूषण ले जाते 
की मजूरी होगी। पहले यह सीमा 20 जार रुपये थी। तत्यालीए वित्त मप्री डॉ 
मामोह। सिष्ट ने अप दूरारे बजट में अप्रयासी भारतीयों तथा भारतीयों को जो वि 

पिदेश से लोट रहे हैं प्रति यात्री 5 बिलोग्राम रोग़ा ला। यी घोषणा की सरकार 

ये इस तिर्भय रो सोते यी तस्वरी को खत्म करो में मदद मिलेगी। 
8 रुपये की परिवर्तनीयता 


वर्ष 992 93 के बजट मे रुपये को आशिक रप से परिवर्ततीय बाग 
दिया गया जिससे तहत विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग रारकारी विशिमय दर 
पर तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार विर्धारित दर बदले जाते यी व्यवस्था थी। 993 
94 के बजट मे रपए यो पूर्ण परिवर्तीय बता दिया गया। जिसकी मांग विगत 
वर्षों से की जा रही थी। रुपये की दोहरी वित्रिमय दर वी समाप्ति की घोषणा से 
तिर्यातको में हर्ष वी लहर दौडगा स्वाभाविक है। आर तिर्यातक अपगी कमाई का 
शत-प्रतिशत भाग गराजार दरो पर अभ्यर्षित फर सकेगे। सरकार के इस निर्णय के 
बाद तिर्यात व विदेशो में कार्यरत लोगो से देश में डॉलर की आवक बढी है। रुपये 
वी पूर्ण परिवर्तगीयता से गिर्बाध गति से #िर्यात राब्द्धी सम्भय हो! सकेगा। बर्तमा 
में हमारा विदेशी मुद्रा झा भण्डार सुविधाजाक रिथिति में है। भविष्य में हम तिर्यात 
वृद्धि हेतु सचेत रऐहेगे अत रुपये की परिवर्ततीयता के परिणाम अपुकूल ही शेगे। 
9 रवर्ण बाण्ड योजना 


सरकार ने काले धत्र को सफेद मे बदलो की बहु-प्रतीक्षित स्वर्ण बाण्ड 
योजगा फरवरी 993 में घोषित की। योजगा 5 मार्च ॥993 से प्रारम्भ होकर 
4 जूप ।993 को रामाप्त हो गई। इस योजाा वा मुख्य उद्देश्य देश मे आम 
लोगो के पारा पड़े तिक्किय सोते को बाहर तिकलाता था। इराके अतिरिक्त इा 
बाण्डो का उद्देश्य स्रेने वी तस्करी को रोफ़गा तथा इसकी कीमतो में कमी लाता 
भी था। 


रवर्ण बाण्ड योजगा मे कोई भी भारतीय नियासी व्यक्ति विशेष हिन्दु 
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अविभाजित परिवार, न्यास, फर्म, कम्पनियों निविश कर सकते थे। न्यूनतम सब्सक्रिप्शन 
500 ग्राम सोना, अधिकतम की सीमा नहीं | यदि जेवर है तो पिघलाने की व्यवस्था 
सोने की परीक्षा सरकारी टकसाल द्वारा की गई। सोना देने की तारीख से 5 वर्ष 
बाद सोने की 0 995 शुद्धता मे बॉण्डस का मोचन होगा। मोचन के समय 0 995 
शुद्धता के सोने पर 40 रुपए प्रति आम के हिसाब से एक मुश्त ब्याज, रुपयो मे 
देय होगा। परिष्करण की हानि को घटाने के बाद 0995 शुद्धता होने के वजन 
के बॉण्ड जारी किए जाएगे, ये बॉण्ड जी पी नोट-स्टॉक सर्टिफिकेट के स्वरुप मे 
होगे। स्टॉक सर्टिफिकेट के एक मात्र घारक के लिए नामाकन सुविधा उपलब्ध, 
बॉण्डस हस्तातरणीय है। बैंक से ऋणपत्र प्राप्त करने के लिए बॉण्ड प्रतिभूति मात्र 
है। सोने के स्रोत से सम्बन्धित जानकारी देने तथा कर अधिकारियों द्वारा पूछताछ 
एव जॉच पडताल से बॉण्ड के मूल सब्सक्राइबर पूरी तरह मुक्त, कर मुक्त ब्याज 
का लाभ तथा दीर्घकालीन पूजी लाभ, उपहार कर से छूट का लाम प्राप्त था। 
स्वर्ण बॉण्ड योजना को काफी उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया मिली। योजना के 
तहत सोने का मूल्य ,500 करोड रुपए आका गया है जबकि बजट अनुमान सिर्फ 
300 करोड रुपये का था। पूरे देश मे 69 शहरो में 83 केन्द्रों पर स्वर्ण बॉण्ड 
योजना का काम किया गया। जनता ने जिस उत्साह से इसमे हिस्सा लिया वह 
काफी सराहनीय था। इतनी उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया के बावजूद योजना की 
अवधि नहीं बढाई गई। सरकार को इस योजना को पुन प्रारम्भ करने पर विचार 
करना चाहिए। 
0, विदेशी सस्थागत निवेश 


सरकार ने देश के प्राइमरी और सैकण्डरी पूजी बाजार को विदेशी ससथागत 
निवेशकों के लिए खोल दिया है, लेकिन किसी एक कम्पनी मे ऐसे निवेशकों की 
कुल पूजी 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अब विदेशी म्युचुअल फड, पेशन 
फण्ड, इन्वेस्टमेट ट्रस्ट और सम्पत्ति प्रबन्धक कम्पनियों भी भारत प्राइमरी और 
सैकण्डरी पूजी बाजार मे निवेश कर सकेगी। एक विदेशी निवेश सरथा एक कम्पनी 
द्वारा कूल निर्गमित पूजी का केवल पाच प्रतिशत ही खरीद सकता है। विदेशी 
निवेशको को करो मे राहत मिलेगी, उन्हे लाभाश और ब्याज से मिलने वाली आय 
पर केवल 20 प्रतिशत तथा एक वर्ष से अधिक के केपिटल गैन पर केवल 0 
प्रतिशत कर देना होगा। प्राइमरी और सेकण्डरी बाजार मे निवेश के लिए पूजी 
लगाने की कोई न्यूनतम या अधिकत्तम सीमा निर्धारित नही की गई है ओर न ही 
समय की पाबदी है। पोर्टफोलियो निवेश के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई 
है। 

देश के आर्थिक खुतेपन की दिशा में उठाया गया यह सम्भवत सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण कदम हे। सरकार के इस निर्णय से व्यापारिक दूरी मिटाने मे मदद 
मिलेगी तथा अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। 


50 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


 पूजी बाजार में बडे निवेश को बढावा 

सरकार 3 एक 3'धियूचाा के माध्यम से सूचीबद्ध कम्पत्रिया मे भारतीय 
प्रवर्तको फो अपना अश पूजी मे 75 प्रतिशत अशदात की अमुमति द दी है। शेष 
25 प्रतिशत अश पूजी को आम विवेशकों से जुटाया जाएगा। इसस सीमित सार्वजीक 
भागीदारी वाली कम्पीयों के लिए पूजी बाजार में सक्रिय होने के लिए अनुकूल 
वातावरण बा गया है। अब तक जो कम्पातरियाँ अश पूजी में प्रवर्तकों वी भागीदारी 
को 40 प्रतिशत से बढाना चाहती थी उन्हे वित्त मत्रालय से अपुमति प्राप्त करगी 
होती थी। 
]2. फेरा में व्यापक बदलाव 


सरकार ने विदेशी मुद्रा नियमन (फेरा) कानूत मे व्यापक और आधारित 
परिवर्तन किए हैं। अब फेरा के तहत पजीकृत कपनियो को भारत मे सम्पत्ति 
खरीदने बेच के लिए अनुमति की जरुरत नहीं हागी। भारतीय गागरिकों को देश 
में 5 000 रुपय मूल्य या 500 डालर तक की नकद विदेशी मुद्रा अपो पास 
रखने की अनुमति होगी। सभी अनावश्यक प्रावधान रद्द कर दिए गए हैं। विदेशो 
में संयुक्त उपक्रमों| के लिए अब फेरा कानून के अन्तर्गत किसी अनुमति की आवश्यकता 
नहीं होगी। विदेश जाने वाले भारतीयों की प्रतिभूतियों और बैंक खातों पर लगे 
वाली रोक समाप्त कर दी गई है। भारत यात्रा के दौराग अनिवासियों पर विदेशी 
मुद्रा म भुगताय करने की शर्त समाप्त कर दी गई है। आयातित स्रोत और चादी 
के देश में इस्तेमाल के बारे में प्रतिदथ हटा लिए हैं। अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों 
का नियमवद्ध रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को दस हजार रुपए तक पैनल्टी 
लगाते का अबिकार दिया गया है। वर्ष से 999 2000 से फरा के स्थात पर 
फमा (विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम) लागू किया गया है। 
3 राजकोपीय नीति 


सरकार आर्थिक सुधारों को तेज गति देने वारते दृढ़ प्रतिज्ञ है। कन्द्रीय 
वित्तीय घाटे को भविष्य में सकल घरेलू उत्पाद के तीत पीरादी तक लाया जाएगा। 
ओसत सीमा शुल्क घटाकर पच्चीस फीसदी किया जाएगा; सार्दजतरिक व्यय को 
वर्तमान स्तर |0 फीसदी से घटाकर पच्चास फीसदी करने की तैयारी है। बैंकिंग 
क्षेत्र में वैधानिक नरलत्ा अनुपात (एसएलआर) को घटाकर 25 फीसदी तथा 
नकद आरक्षित अनुपात (सी आरआर) को !0 फीसदी किया जाएगा। आर्थिक 
विकास की दर 8 से 0 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। दीर्घावधि म॑ खाद्य 
उर्वरक विद्युत सिचाई सडक परिवहन तथा गैर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रों पर सब्सिडी 
समाप्त करनी ही पडेगी। कोशिश यह होगी कि रियायत केवल गरीब वर्गों को ही 


उपलब्ध हो। आर्थिक सुधारो को गति देन के लिए सभी उपभोक्ता वस्तुओं का 
आयात खाल दिया जाएगा। 
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4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 


बहुत से उद्योगों मे 5] प्रतिशत विदेशी हिस्सा पूजी के स्वामित्व की सीमा 
तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (एफ डी आई ) की स्वत स्वीकृति दी जाएगी। इससे 
पूर्व सभी विदेशी विनियोग सामान्यत 40 प्रतिशत तक सीमित थे। सरकार उच्च 
प्राथमिकता वाले उद्योगों मे प्रौद्योगिकी के लिए स्वत स्वीकृति प्रदान करेगी। विदेशी 
मुद्रा की आवश्यकता नहीं लेने वाले अन्य उद्योगो को भी यह सुविधा प्राप्त होगी। 

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वत स्वीकृति योजना में उच्च प्राथमिकता 
प्राप्त उद्योगो की सूची मे विस्तार होगा। 35 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग, यदि 
उनमें कुल स्वीकृति पूजी के 5] प्रतिशत तक विदेशी अश सहमभागिता है, मे प्रत्यक्ष 
विदेशी नियेश की स्वीकृति होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पारदर्शिता, जवाबदेही, 
उद्देश्यपूर्ण, स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा जिससे देश मे विदेशी पूजी निवेश का 
अच्छा वातावरण बने। दस मिलियन डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लक्ष्य को 
अर्जित करने के लिए विदेशों के भावी निवेशकों से सीधे सम्पर्क करना होगा। भारत 
को उद्योगो के आधुनिकीकरण, तकनीकी कौशल तथा पूजीगत आवश्यकता के लिए 
विदेशी निवेश की जरुरत है। मलेशिया ने सत्तर के दशक के प्रारम्भ में 'सेमीकन्डक्टर' 
क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढावा दिया। आज मलेशिया इस क्षेत्र मे बड़ा 
उत्पादक एवं सर्वाधिक निर्यातक करने दाला देश है। भारत को खाद्य प्रसस्करण 
क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमत्रित करना चाहिए। भारत को 7 प्रतिशत से 
अधिक विकास दर अर्जित करने के लिए 24 प्रतिशत चालू घरेलू बचत दर के 
विरुद्ध 30 प्रतिशत पूजी निर्माण दर की आवश्यकता है। 
5, रुपए की परिवर्तनीयता और अवमूल्यन 

आजादी से पूर्व भारतीय रुपया ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग से सम्बद्ध था। 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से रुपया स्टर्लिंग की दासता से मुक्त हुईग। 
अब रुपया स्वतत्र मुद्रा के रुप मे बहु पाक्षिक परिवर्तनशील मुद्रा है। आर्थिक 
सक्रमण काल (जुलाई 99] से प्रारम्भ) मे रुपये की परिवर्तनीयता सबधी मूलभूत 
बदलाव किया गया है। प्रारम्भिक चरण में वर्ष 992-93 मे रुपये को आशिक रुप 
से परिवर्तनीय किया जिसके तहत बिदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत सरकारी विनिमय 
दर तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार विनिमय दर पर बदले जाने की व्यवस्था की गई। 
वर्ष 993-94 मे रुपये की दोहरी विनिमय दर को समाप्त कर दिया गया अर्थात 
रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। रुपये को पूजी खाते में परिवर्तनीय नहीं 
बनाया गया है इसके लिए ठोस वित्तीय रिथिति और दक्ष वित्तीय प्रणाली का होना 
आवश्यक है। 

रुपये की विनिमय दर में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिता की बात 
है। आर्थिक सुधारों की सफलता काफी हद तक रुपये की विनिमय दर मे स्थायित्वता 
या इसकी मजबूती मे समाहित है। रुपये की विनिमय दर के गिरन से आयिफ 
सुधारों की गति के प्रभावित होने की आशका उत्पन्न हो गई है। डालर के मुकाउले 
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रुपये की विनिमय दर अप्रैल, 995 मे 3 4] रुपये प्रति डालर थी। इसके बाद 
४२88 विनिमय दर क। गिरना प्रारम्भ हुआ। सितम्बर, 995 में रुपये की 

दर 33 8 रुपये प्रति डालर, 9 अक्टूबर 995 को 34 0] रुपये प्रति 
डालर और 20 अक्टूबर 995 को रुपये गिरकर 359 रुपये प्रति डालर के 
न्यूनतम भाव को छू गया। रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बावजूद भारतीय रुपया अतर 
बैंक विदेशी विनिमय बाजार मे सर्वाधिक न्यूनतम स्तर तक पहुच गया। रिजर्द बैंक 
न रुपये के समर्थन मे छोटे-छोटे समूह मे डालर की ब्रिकी की जिसरो रुपये की 
विनिमय दर मैं सुधार आया।3 नवम्बर, !995 को रुपये की विनिमय दर 34 64 
रुपये प्रति डालर थी। विदेशी मुद्रा प्रदधको के अनुसार आयातको की भारी मांग 
के कारण तथा रिजर्व बैंक के समर्थन के अभाव में रुपये की विनिमय दर में 
गिरावट आई है। 


6 नई मुद्रा नीति 


भारत अस्सी के दशक के आखिरी वर्षों के अभूतपूर्व आर्थिक सकट पर 
निजात पाने तथा विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते 
जुलाई, 99 में आर्थिक सक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। बीते वर्षों मे 
आर्थिक सरचना मे महत्त्वपूर्ण आर्थिक बदलाव किये जा चुके हैं। आर्थिक सुधारों 
की बदोलत भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूती की ओर अग्रसर हो रही है। 
आर्थिक सुधारों की सफलता से प्रभावित होकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 
994 को नयी मुदा नीति की घोषणा की। घोषित नई नीति को यदि यैंकिग क्षेत्र 
में उदारीकरण की ओर बढता कदम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 

0) मुद्रा नीति में बदलाव - नई मुद्रा नीति में वित्तीय वर्ष 994-95 
के उत्तरार्द्ध के लिए दो लाख रुपये से अधिक कर्ज पर न्यूनतम व्याज दर समाप्त 
कर दी गई है। 25 हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज 
दर घटाकर साढे तेरह प्रतिशत कर दी गई है। बचत जमा ब्याज दर घटाकर साढ़े 
चार प्रतिशत तथा अप्रवासी विदेशी (एनआर आई) खातो म अधिकतर मियादी जमा 
दर घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई। विदेशी मुद्रा अप्रवासी (एफ सी एन आर ) खातो 
के लिए नकद रिजर्व अनुपात साढे 4 प्रतिशत घोषित किया तथा साविधिक तरलता 
अनुपात (एस एल आर) में भी कटौती की। वर्ष 994-95 के उत्तरार्द्ध के दौरान 
मुद्रा प्रसार को 6 प्रतिशत तक स्रीमित करने के लिए व्याएक रतर पर कदम 
उठाने का फैसला किया गया। सावधि जमा ऋण की व्याज दर पर छूट सीमा 
05 प्रतिशत और अन्य सभी प्रकार के ऋण की ब्याज दर पर 5 प्रतिशत तय 
की गई। एक नवम्बर, 994 से बचत खातों में जमा धन पर ब्याज दर 5 प्रतिशत 
वार्षिक से 05 प्रतिशत घटकर 4 5 प्रतिशत हो गई। लेकित सावधि जमा के तहत 
46 दिन की जमा पर ब्याज दर सात प्रतिशत बरी रहेगी। सभी सहकारी बैंकों की 
जमा और ऋण व्याज दरो को उन्हे स्वय तय करने की छूट दी गयी बशर्ते ऋण 
की न्यूपतम व्याज दर 2 प्रतिशत वार्षिक तक रखी जाए। प्रवासी भारतीय के 
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एनआरसी रुपया खाते मे ब्याज दर वर्तमान पाच प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत 
कर दी गई। 

(0) भौद्रिक नीति मे बडा फेरददल - भारतीय रिजर्व बैंक ने एक 
जुलाई, 996 को बैको के नकद सुरक्षित अनुपात (सीआर आर) मे ] प्रतिशत की 
कमी करने के साथ मौद्रिक नीति मे अनेक परिवर्तन की घोषणा की | 6 जुलाई, 
996 से बैंको की सीआर आर 3 प्रतिशत से घटाकर ॥2 प्रतिशत कर दी गई। 
इससे बैंकिंग तत्र मे करीब 4,00 करोड रुपये की उपलब्धता बढेगी! सरकारी 
प्रतिभूतियों पर पुनर्दित्त सुविधा को 6 जुलाई, 996 से समाप्त कर दिया गया। 
इस सुविधा के समाप्त होने से भी बैंकिग क्षेत्र मे 400 करोड रुपये और बढेगे। 
इन उपायो से बैंको के मुनाफे पर भी अनुकूल असर होगा। 

रिजर्व वैंक ने वाणिज्यिक बैंको को उनकी सावधि जमा घरेलू योजनाओं मे 
एक वर्ष से अधिक की जमा योजनाओ मे ब्याज दर स्वयं तय करने की छूट दे 
दी है। अब तक बैंको को दो वर्ष से अधिक सावधि जमा योजनाओ पर यह छूट 
मिली हुई थी। एक वर्ष तक की जमा योजनाओ के लिए वार्षिक "] प्रतिशत से 
अधिक ब्याज नही" का फार्मूला अपनाया जाएगा। अब तक दो वर्ष तक की जमा 
योजनाओ पर ॥2 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं की नीति अपनायी गई। नई 
सशोधित ब्याज दरे केवल नई जमा योजनाओं पर अथवा पुरानी योजना के नवीनीकरण 
पर ही लागू होगी। 

रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार मे जारी गतिविधियो को ध्यान मे रखते हुए 2 
जुलाई, 996 से सावधि जमा राशि के लिए न्यूनतम समय सीमा 46 दिन से भी 
कम करने का निर्णय लिया। बैंको को यह भी हिदायत दी गई है कि किसी भी 
समय किसी भी एक बैंक की सभी योजनाओ पर एक समान ब्याज दर रहनी 
चाहिए जो कि सभी ग्राहकों पर समान रुप से लागू होनी चाहिए। 

रिजर्व बैंक ने चीनी और कपास की चालू कीमतों की समीक्षा करने के बाद 
इन वस्तुओ के स्टॉक के बदले कर्ज दर न्यूनतम मार्जिन मे 5 प्रतिशत कमी कर 
दी है। इनमें चीनी मिलों- के जारी किये गये स्टॉक के बदले पहले त्तथा अन्य को 
चीनी, खाडसारी और गुड के स्टॉक के बदले यह मार्जिन सुविधा दी जाएगी। 
कपास मिलो और कताई मिलों को छोडकर अन्य कारोबारियो के लिए कपास और 
रुई पर न्यूनतम मार्जिन भी 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है। उधर कर्ज की 
अधिकत्तम सीमा मूल अवधि के वर्तमान 00 प्रतिशत से बढाकर 0 प्रतिशत 
कर दी गई है। कताई मिलो सहित अन्य मिलो को विशिष्ट ऋण नियत्रण 
प्रावधान से अलग रखा गया है? 

(व) आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण (996-97 से 4997-98) 

भारत में जुलाई, 99] से आर्थिक सुधारो की शुरुआत की गई। वर्ष 
99 से मई 996 के बीच आर्थिक सरचना में मूलभूत बदलाव किए गये | इनमे 
खुली औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति, नई मुद्रा नीति, अप्रवासी भारतीयों से 
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सबधित नीति, रुपये की परिवर्तनीयता, रुपये का अवमूल्यन, सार्दजतिक उपक्रमों में 
विनिवेश, विदेशी पूजी निवेश आदि मुख्य हैं। जुलाई, 99] मे नई औद्योगिक नीति 
की घोषणा के साथ भारत की आर्थिक सविधान समझी जाने वाली 956 की 
औद्योगिक नीति को काफी हद तक इतिहास के हवाले कर दिया। 
एक जून, 7996 को सत्तारुढ हुई सयुकत मोर्चा सरकार को अच्छी 
अर्थव्यवस्था विरासत मे मिली। जबकि वर्ष 99] में भारतीय अर्थव्यवस्था सकट 
की रिथति में थी। तत्कालीन केन्द्र सरकार को अनेक अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने 
पडे थे। जुलाई, 99 मे भारत ने अप्रत्याशित विदेश मुद्रा सकट को दूर करने 
के लिए अल्पावधि ऋण के लिए 46 3] टन सोना बैंक ऑफ इग्लैण्ड में रहन पर 
रखा। अप्रवासी भारतीयों ने भी जमा राशि को निकलवाना प्रारम्भ कर दिया था। 
तत्कालीन सरकार ने सूझ-बूझ की नीति से विषम आर्थिक रिथ्रति को नियत्रित 
किया। जबकि जून, 996 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न आर्थिक सूचक 
प्रगति की ओर अग्रसर थे। 
सयुकत मोर्चा सरकार में विभिन्‍न राजनीतिक दल सम्मिलित थे। 5 जून, 
996 को सयुकत मोर्चा सरकार ने साझा दृष्टि से न्यूनतम कार्यक्रम की घोषणा 
की। इस कार्यक्रम मे अर्थव्यवस्था सम्बन्धी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं- 
। केन्द्र द्वारा प्रायोजित अधिकतर योजनाएँ राज्य सरकारों के अधीन लाई 
जाएगी। 
2. नौर्वी योजना के कार्यक्रमो और प्राथमिकताओं पर विस्तृत दस्तावेज छ 
माह के भीतर। 


3. देश के 00 सबसे अधिक निर्धन जिलो में ढाचागत विकारा की विशेष 
योजना। 

4 खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक 
कानून। 


5 वर्ष 2005 तक गरीबी और निरक्षरता हटाना तथा इस अवधि में सभी के 
लिए आवास मुहैया कराना। 

6 गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा। 
हर बेरोजगार को कम से कम 00 दिन की रोजगार की गारन्टी। 

4. उिपेशी निषेश' सर्फ्द्धन बोर्ड और औद्योगिक एव वित्तीय पुनार्निरमाण बोर्ड के 
कामकाज की समीक्षा। 

9 00002 वाले क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश को हतोत्साहित॑ 
करने के लिए समुचित वित्तीय और अन्य उपाय। 


१0 अधिकतर निदेश सचालस क्षेत्र में करने के लिए समुचित ऋण और 
कराधान नीतियाँ। 
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। खस्ताहाल सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्वास। 


2. गैर मूलभूत और गैर सामयिक क्षेत्र मे सार्वजनिक उपक्रमो को हटाने के 
बारे में विनिवेश आयोग की नियुक्ति॥ 


]3. वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रयास) 

]4 समाज के सम्पन्न वर्गों को सार्दजनिक वित्तरण प्रणाली से बाहर किया 
जाएगा। 

5 गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। 
जिस पर जरुरी चीजे सामान्य से आधे दामो पर मिलेगी। 


केन्द्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता 
दी है। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को कुछ फेरबदल के साथ जारी रखने, गरीबी 
और आवास की समस्‍या को सन 2005 तक समाप्त करने की घोषणा की। 
अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रो मे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने, सार्वजनिक 
उपक्रमों के शेयरों की बिक्री जारी रखने, दीमा क्षेत्र निजी और विदेशी कम्पनियों 
के लिए खोलने तथा विश्व व्यापार सगठन का सदस्य बने रहने की घोषणा की। 
सरकार ने 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा है। पाच साल मे कृषि क्षेत्र का 
ऋण दुगुना करने, औद्योगिक क्षेत्र मे निजी तथा विदेशी पूजी निवेश बढाकर 
विकास दर ॥2 प्रतिशत करने की घोषणा की। सार्वजनिक उपक्रमो को लगातार 
घाटे में चलने नहीं दिया जाएगा। गैर जरुरी क्षेत्रों मे सार्वजनिक उपक्रम जारी नहीं 
रहेंगे। नई आयात-निर्यात नीति में 20 वर्षों के अन्तराल बाद तटकर आयात को 
फिर से जीदित किया जा रहा है। घोषणा-पत्र मे कृषि पर विशेष जोर दिया गया 
है। इससे विश्व बाजार मे भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढेगी। कृषि क्षेत्र मे 
आधुनिकीकरण वास्ते पशुधन के लिए जैव तकनीक और कृषि उत्पादों के प्रसस्करण 
के लिए कोल्ड-स्टोरेज में निदेश से उत्पादन वृद्धि होगी, जिससे निर्यात भी बढ 
सकेगे। निम्न वरीयता वाले क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश को रोकने के 
लिए आयात लाइसेस और निवेश नियमन के जरिए अनौपचारिक नियत्रण काम मे 
लिए जायेगे। 

केद्र सरकार 7 से 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य सामने 
रखते हुए लोगों का जीवन रत्तर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। कृषि, आधारभूत 
ग्रामीण उद्योगो तथा लोगो की पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी बुनियादी 
जरुरते पूरी करने के लिए अधिक पूजी निवेश पर जोर देगी। घरेलू उद्यमशीलता 
को समर्थन तथा बढावा देने के लिए १2 प्रतिशत की चार्षिक औद्योगिक विकास दर 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुनियादी क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी समुन्नत करने 
के लिए विदेशी निवेश आकृष्ट करने के प्रयासों मे तेजी लाई जाएगी। वर्ष 2005 
तक निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार के अवसर बढाने, 
सम्पदा सृजन, लोगो की कामकाजी दक्षता बढाने और सर्वाधिक निर्धन वर्गों की 
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आमदनी मे बढोतरी के कार्यक्रमों वास्ते वृहद्‌ स्तर पर धर मुहैया कराया जाएगा। 
सरकार ने हर परिवार के लिए स्वच्छ पेयजल हर पाच हजार वी आबादी पर 
स्वास्थ्य केद्र प्रत्येक आवासहीन पिर्घन को भवन यनाने के लिए सहायता हर गाव 
म सम्पर्क सडक का निमाण व गशव परिवार के बच्चो को पापाहार हर गाव में 
उचित मूल्य वी दुकान का वादा किया। विश्व बाजार मे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा मे 
वृद्धि के लिए विकासोन्मुख औद्योगिक गीति की घाषणा वी ७एगी। गीर्यात वृद्धि 
के लिए उद्यागों को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। 

सरकार वित्तीय घाटे को कम करने के लिए प्रयासरत है। वित्तीय घाटे को 
सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से नीचे लाने वे लिए यर्चों में कटौती करो 
के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केद्र सरकार के वार्षिक खर्च में करीब 
30 अरब रुपये की कमी का लक्ष्य रखा गया है। लाम कमाने वाली सभी सार्वजीक 
उपक्रमा को न्यूनतम लाभाश घोषित कर) के लिए कह गया है। इरग्के लिए दो 
शर्तें रखी गई हैं। पहली शेयर धारकों को न्यूनतम 20 प्रतिशत लामाश तथा दूसरी 
कर अदायगी के बाद मुत्ञाफे से 20 प्रतिशत राशि लाभाश के रुप मे वितरित की 
जाए। इन दोनों में सो जा भी अधिक हो वैसा क्या जाए। लेकित तेल पैट्रोलियम 
रसायन तथा बुनियादी सुविधाओ के क्षेत्र मे कार्यक्रम उपक्रमो के लिए यह राशि 
30 प्रतिशत रखी गई है। मुनाफा कमाने वाली सभी कम्पिया जितमे सरकारी 
इक्विटी आधार कम है सरकार को आवश्यक रुप से बोगस शेयर जारी करेगी। 
इसके अलावा मुनाफा कमाने वाली सयुक्‍कत उद्यम कम्पत्ियाँ जिनमे सरकार भी 
ईक्विटीधारक है सरकारी शेयर पर कम से कम 20 प्रतिशत लाभाश अपश्य देगी। 


केन्द्र सरकार ने 6 सितम्बर 996 को पूछी बाजार को बढावा दने के 
लिए कई रियोयतों की घोषणा की। म्युचुअल फ्ड में निवेश पर पूजी लाभ शीमा 
बढ़ाने ब्याज आय पर छूट बढाकर ]5 हजार रुपये करो और शेयर और प्रद्नणपत्रों 
पर व्यक्तिगत ऋण सीमा 0 लाख रुपये कर ही रई है। 

मुद्रास्फीति को नियत्रित करने के लिए राजकोपीय घाटे को कम करने 
मुद्रा की आपूर्ति 6 प्रतिशत रखते तथा सीमा शुल्क कम करने के प्रयास करने 
हागे। इसके अभाव में विदेशी विनिमय सकट का सामगा करना पड सकता है। 


अर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए विदेशी पूजी निवेश की 
महती आवश्यकता है। विगत वर्षों में पूजी निवेश मे वृद्धि अवश्य हुई है। किन्तु 
विश्व के ओक देशों की तुलना में भारत में पूजी निवेश कम 8आ है और देश की 
अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विषमता मे दृद्धि हुई है। भारतीय उद्यमी बहुराष्ट्रीय कम्पनिया 
से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे नहीं है। अत विदेशी निवेश चयनित घेत्रो मे ही होना 
चाहिए ताकि भारतीय उद्यमियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे। 

विदशी पूजी निवेश के रम्म्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बात जो दृष्टिगोचर हुई यह है 
कि केन्द्र सरकार के पूजी निवेश को आकर्षित करने वे प्रयास वी आलोचना की 
जाती है और राज्य सरकारें विदेशी पूजी निवण को बढावा देने के लिए प्रयत्तशील 
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है। इस तरह की प्रवृति पूजी निवेश के मार्ग मे बाधक होती है। इसे रोकने की 
आवश्यकता है। भारत विश्व का बडा बाजार है। यहाँ सस्ता श्रम मोझूद है। 
बेशुमार प्राकृतिक सम्पदा है। विदेशी निवेशक शोषण करने से नहीं चूकते। विदेशी 
निवशको को आमन्त्रित करते समय स्वदेशी हितो पर आच नहीं आनी चाहिए तथा 
तकनीकी के क्षेत्र मे देश को लाभ मिलना चाहिए। 
(स) आर्थिक 'उदारीकरण का बदलता स्वरुप 
(998-99 से 999-2000) 

सयुक्‍त मोर्चा सरकार का कार्यकाल (996-97 और 997-98) राजनीतिक 
अस्थिरता से ओतप्रोत रहा। फरवरी, 998 मे बारहवीं लोकसभा चुनाव सम्पन्न 
हुए। मार्च 998 मे भाजपा गठबंधन सरकार केद्र में सत्तारुढ हुईं। 9 मार्च 
]998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमत्री पद की शपथ ली। वाजपेयी 
सरकार को पूर्ववर्ती सरकार से अच्छी अर्थव्यवस्था विरासत में नहीं मिली। बारहर्वी 
लोकसभा चुनाव तथा केन्द्र मे नई सरकार के सत्तारुढ होने के कारण ]998-99 
का केंद्रीय बजट नियत समय पर पेश नहीं किया जा सका। इसके स्थान पर चार 
माह के खर्च के लिए 25 मार्च 998 को लोकसभा मे अन्तरिम बजट पेश किया 
गया। 28 मार्च ।998, को वाजपेबी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। 


नई केन्द्र सरकार ने बिगडी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए निर्यात 
वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया। इसे दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन वाणिज्य मत्री 
रामकृष्ण हेगडे ने 3 अप्रैल, 998 को सशोधित निर्यात-आयात नीति की घोषणा 
की, जिसमे 20 प्रतिशत वार्षिक निर्यात वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। रिजर्म बैंक 
ने 998-99 की पहली छमाही की ऋण व मौद्रिक नीति की घोषणा की। नयी 
नीति मे बैंक दर मे प्रतिशत की कटौती कर उसे नौ प्रतिशत कर दिया है। 
नकद सुरिक्षित अनुपात (सी आर आर ) मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैंको 
को जमा तथा ऋण गतिविधियो के सचालन में ज्यादा आजादी दी गई है। बैंक 
दर ] प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत तक आ गई है। बैंक दर मे कमी से 
व्यावसायिक बैंको की प्रमुख ऋण दरे भी स्वत कम हो जाएँगी जिससे उद्योगो के 
लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। अब हर बैंक को मियादी जमाओ के आकार के 
हिसाब से अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश की आजादी रहेगी। 


रिजर्व बैंक ने निर्यात के लिए ऋण पुनर्वित्त पूथ सौ फीसदी बहाल कर 
दिया है। इसके साथ ही मियादी जमाओ की न्यूनतम परिपक्वता अवधि भी 30 
दिन से घटाकर 5 दिन कर दी हैं। सशोधित निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा 9 मई, 
998 से लागू है। इसके अलावा जहाज दर लदान से पूर्व माल पर दिये जाने 
वाले 80 दिन तक के निर्यात ऋण की ब्याज दर [2 प्रतिशत से घटाकर ॥ 
प्रतिशत कर दी है। भारतीय रिजर्य बैंक ने 30 अक्टूबर, 998 को पित्त वर्ष 
998-99 की दूसरी छमाही की नौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा की। नई 
नीति मे अल्पकालिक उपायो मे किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। बैंकिंग 
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योत्र में रुधार 7 लिए रसिक्रा समिति थी दूसरी रिपोर्ट बे आपार पर नई 
चूरगामी रिपारिश यी हैं। शी क्षेत्र मे सुधार हे संपदा में वेग ) जोधित भरी 
परिसपतियों रे गुरारले यूावम पूणी या अगुपात कागा) आठ प्रधिशत से बढ़ाकर 
मार्घ 2000 तय 9 प्रीशा करो यी घोषणा री। गुदा गजार यो और अधिस 
गहरा ये तथा 4यों तथा ग्राथमित डीलरों गो ब्याज ये उतार-घढ़ाय से जोधिम 
रो पिपटो मैं रामर्थ यो य भिए 3) अफ्टूबर 998 रो रैपो के यायदे में एणिर 
सौर थाती रेछी पार्य" गैल पर यूतिम आपि यी बाप यम यरो वी घोषणा 
यी है। तई वीति गे वै। ब्याज जरों ययाई सुरक्षित अगुपात (री आर आर) और 
ईपों दरों में किसी प्रहार का उ'लाव 7हीं किया है। तई मौद्रिय और ऋण तीीी 
या भारत यी अर्थव्यार्था पर अगुएल प्रभाव पड़ो थी राभावगा है। वर्ष ॥998 में 
विश्य आर्थिक गदी से ग्रसित था। इससे पू विश्व 9975 4980 तथा 990 में 
भी आर्थित मंदी यी चपेट में था। भारतीय रिजर्व वैक के गा डॉ गिगल जाला 
के आगुसार यर्ष ।998 99 थे दौरात "श थी अर्थव्यास्था या प्रदर्शा अष्छा था। 
गरतीय अर्थग्यररथा री रिथति “क्षिण पू३ एशियाई देशों बी तुला में उेहशर है। 

पेद्र रारार १24 अक्टूबर 998 यो अर्थव्ययरथा में रुधार 3 लिए गये 
आर्थिक पैशेज वी घोषणा गी। आर्थिक पैकेज बी महत्त्यपूर्ण बाते इरा प्रशार ऐ> 
भारतीय प्रतिभूति एप जरीमय यो (रोबी) यो दिशानीर्देशों ये तहत परग्पीयों शो 
शेयरो ही पुतराशिद शी अुमत्ति प्रदाता वरगा यष्पीयों के आफ में गिवेश 
राग्यधी प्रतित्र्धों गो हशाता फम्पीयों है अधिग्रहण ये बारे में य्यायाधीश भगवती 
भी शिप्रारिशों यो अवुरध यप्परीयों सो अपिग्रहीत किये जे वाले शेयरों पी 
सीमा पढ़ा) री अगुगी। प्रश) करगा राजितीक उपक्रमों ये शेयरों थी विद्यी के 
बाद एक महीते में पारदर्शी विशिवेश योजा थी घोषणा श्ीमा क्षेत्र में विदेशी 
क्प्पीयों यो अल्यमत थी ऐिरोदारी देगा शेयर बाजारों में कागज रश्ति उीमैट 
यारोबार और गिपटा) यी यर्तम प्रणाली में सुधार पई यग्पी अधितियग और 
विदेशी मुद्रा प्रगप अधितियम गौ शीघ्र पारित कराया तथा प्रस्तावित मी लोडिंग 
फायूए हे बारे में उद्योगों गे साथ विवार-विनर्श भारतीय यूत्िट ट्रस्ट है वर्ष 
998 + रायट ये गायजूर सरयार या पूर्ण समर्थ) देश में युतियादी सुपिधाओं 
मे वितरास वे लिए फयाजुमारी से पश्मीर और शिल्धर रे शौरापूर तय रात 
एजार +िलोगीटर वे साझा ऐेटवा' पर 28 हजार फरोड़ रपए शा पिवेश तीत 
महीये के भीतर गई दूर सवार नीति देश में ऐरो पाथ शहरों की पहचा] जहा शत 
प्रतिशत विदेशी गिपेश से हवाई अददों, का एमण या पणए पल रोज पे लिए 
नई सुविधाएं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यारर्था में परिवर्तन थो लिए छह सूत्रीय अवधारणा 
पत्र ऐैयार करा अन्ार्रष्ट्रीय ब्रेडिट रेंटिंग एजेरिरियों और अन्तर्राष्णीय याणिज्यिक 
बैंकों थी कार्यप्रणाली मे आमूलचूल शुधार प्रा का प्रयास यरगा अनार्ीय 
मुद्दा कोष और विश्व बैग ३ पुरर्गठा था प्रयास करण दोषी प्रवर्तकों यो घिलाप 
तीग माह में दडात्मक कार्यवाही आजि| रारकार 3 30 अक्टूबर 998 को बड़ी 
प्ररियोजगाओं वे माध्यग से एरीव 20 हजार मेगायाट क्षमता तक थी शिजली परो 
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की स्थापना के लिए ऊर्जा नीति को मजूरी दी! इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की 
आठ बीमार इकाइयो के करीब ग्यारह हजार कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानियृत 
योजना के तहत 57 करोड रुपए देने की घोषणा की। केन्द्रीय मत्रीमण्डल ने बी 
आई एफ आर की सार्वजनिक क्षेत्र की आठ कम्पनियो को बद करने और कर्मचारी 
देयताएं करने के बाद उन्हे निजी उद्यमियो को बेच देने का फैसला किया गया। 

केन्द्र सरकार ने 28 दिसम्बर 998 को उर्वरक सब्सिडी मे भारी वृद्धि 
की। देशी फास्फेट पर सब्सिडी 3,900 रुपए से बढाकर 4,400 रुपए प्रतिटन, 
आयातित फास्फेट पर सब्सिडी 2000 रुपए प्रति टन से बढाकर 3,000 रुपए प्रति 
टन कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय से सब्सिडी पर होने वाल खर्च मे भारी 
वृद्धि होगी। उर्वरक सब्सिडी आर्थिक सुधारो से अछूती है। आर्थिक उदारीकरण के 
आठ वर्षो मे केन्द्र सरकार सब्सिडी जैसे सवेदनशील मसले पर कटौती सबंधी 
निर्णय नहीं ले सकी। केद्र सरकार के उर्वरक सब्सिडी मे वृद्धि के निर्णय से 
शजकोपीय घाटे मे वृद्धि होगी। बढता राजकोषीय घाटा सरकार के लिए पहले से 
ही सरदर्द बना हुआ है। बढी उर्वरफ सब्सिडी क्रा लाभ बडे किसान हडप ले जाते 
हैं। देश के गरीबों में बडी सख्या भूमिहीन किसानो व सीमात कृषको की है जिनकी 
माली हालत खस्ताहाल है। बडी सख्या मे किसानो के पास जोतने के लिए जमीन 
ही नहीं है। देश में अनेक गरीब किसान तो बधुआ मजदूरी के रुप मे काम करते 
हैं। ऐसी स्थिति में गरीबों को सब्सिडी का लाम कहा मिल पाता है उल्टा राजकोपीय 
घाटे के बढने से बडी हुई महगाई की चपेट मे आ जाते हैं। यदि अनावश्यक राज 
सहायताओ में कमी कर दी जाए तो राजकोपीय घाटा कम होगा इससे मुद्रा स्फीति 
भी नियत्रित होगी। महगाई के कम होने का लाभ सब गरीबो को मिलता है। 

केन्द्र सरकार का सर्वोपरि निर्णय देश की सामरिक सुरक्षा से सबधित 
रहा। भारत ने मई 998 में राजस्थान के पोकरण में पाच परमाणु परीक्षण किए। 
भारत के प्ररमाणु परीक्षणों को लेकर विश्व मे बावेला मचा। अमरीका ने आर्थिक 
प्रतिबधों की घोषणा की तथा विश्व बैक ने भारत की दी जाने वाली आर्थिक 
सहायता स्थगित की। पाकिस्तान ने भी भारत के विरुद्ध परमाणु परीक्षणो के बाद 
28 मई, 998 को परभाणु परीक्षण किए। भारत के आर्थिक प्रत्तिबधो से रुपए की 
विनिमय दर मे ऐतिहासिक ग्रिरावट आई। परमाणु परीक्षण आच्छादित वातावरण में 
वित्त मत्री श्री यशवत सिन्हा ने एक जून 998 को लोकसभा मे 998-99 का 
केंद्रीय बजट पेश किया। केन्द्रीय बजट में कृषि तथा उद्योगो के विकास को 
प्राथमिकता दी गई है। बजट में स्वदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाने के 
प्रयास किए गए हैं। 

26 जून, 998 को राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन सरकार ने सौ दिन पूरे 
किये। सौ दिनों में नई सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए। इसमे कृषि के लिए 
योजना राशि मे 58 प्रतिशत की वृद्धि, शिक्षा के लिए 998-99 के बजट में 50 
प्रतिशत वृद्धि, कमजोर वर्ग के लिए प्रत्येक वर्ष 20 लाख नई आवासीय इकाइयों 
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का निर्माण फिल्म व्यवसाय को उद्योग का दर्ज़ा भारतीय कम्पनियों को भारत से 
टीवी प्रसारण अपिलिकिग सुविधा राजरव बढाने की सरल समाधान और सम्मान 
योजनाए लघु उद्योगो का अधिक सुविधाएं इस्पेक्टर राज की समाप्ति के लिए 
कदम सरकारी नौकरी की पात्रता आयु मे 2 वर्ष की वृद्धि आदि मुख्य थे। 


(द) उदारीकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन 


भारत में आर्थिक चुधारो को लागू किये जाने के बाद विदेशी ऋण पू्ी 
निवेश मे भारी बढोतरी हुई। प्रत्यक्ष विनियोग तथा पोर्टफोलियो वित्रियोग में चृद्धि 
उल्लेखनीय रही। वर्ष 99] 92 मे प्रत्यक्ष विनियोग 50 मिलियन डालर था जो 
992 93 बढ़कर में 34; मिलिया डालर 993-94 में और वढकर 620 मिलियन 
डालर हो गया। अप्रैल-दिसम्बर 994-95 मे प्रत्यक्ष वितियोग 756 मिलियन 
डालर हुआ। इसी प्रकार पोर्टफोलियों विनियोग 99-92 वर्ष में 8 मिलियन डालर 
था जो बढ़कर 993-94 में 3493 मिलियन डालर हो गया। भारत में कुल 
विदेशी विनियोग 99] 92 में 58 मिलियन डालर था जो वढकर 993-94 में 
4]3 मिलियन डालर हो गया। उदारीकरण के फलस्वरुप विदेशी विवेश प्रवाह 
में वर्ष 993 94 994 95 तथ' 995 96 तीन वर्षों मे 00 प्रतिशत प्रतिवर्ष 
की औसत से वृद्धि हुई। 

भारत में हाल ही के वर्षों मे विदेशी पूजी प्रवाह में लगातार वृद्धि हो रही 
है। परन्तु वास्तविक प्रवाह मे मजूरशुदा निवेश के मुकाबले काफी कमी है। वर्ष 


994 में मजूर शुदा निवेश [4] 9 अरब रुपये था जबकि वास्तविक प्रवाह केवल 
29 72 अरब रपय ही था। 


विदेशी विनिमय कोष में बढोतरी आर्थिक सुधारों की सफलता का महत्त्वपूर्ण 
पहलू है। वष 99] म विदेशी कोष रसातल की स्थिति में पहुच गए थे। अन्तर्राष्ट्रीय 
दायित्वा के निपटारे में भारी कठिनाई हुई। विषम आर्थिक स्थिति से तिपटो के 
लिए गह्य सहायता फ़ी आर मुखातिब होना पडा। स्वर्ण गिरदी रखने जैसे अमूतपूर्व 
आर्थिक निर्णय लने पडे। आर्थिक सुधारों की घोषणा के साथ विदेशी विनिमय कोष 
की स्थिति सुधरने लगी। विदेशी विनिमय कोष पर्याप्त होने के कारण देश के 
आर्थिक निर्णय बाह्य दवाव से मुक्त रहे। वर्ष 99]-92 में विदेशी मुद्रा कोष 922 
बिलियन डालर था जो बढ़कर अगस्त 994 मे 2] 94 बिलियन डालर हो गया। 
जनवरी 995 मे विदेशी मुद्रा कोष 9 6 बिलियन डालर था। वर्ष 995-96 में 
विदेशी मुद्रा कोष म॑ कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई | जून, 996 मे विदेशी मुद्रा 
'कोप 9 6 बिलियन डालर था। वर्ष ॥995 96 मे विदेशी मुद्रा कोष सतोषजनक 
स्थिति मे था। विदशी विनिमय कोष मे अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवश तथा विदेशी 
ससथागत निवेश फा भाग अधिक है। ये दोना! ही निवेश चलायमान प्रवृत्ति क हैं। 
पिषम आर्थिक रिथिति में इपके द्वारा नियेश राशि आहरित कर लिए जाने के कारण 
'सकट की स्थिति का सामगा करना पड सकता है। 


हाल ही के वर्षों म॒ भारत के निर्यातो मे भारी बढोतरी हुई। निर्यात वृद्धि 
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का प्रमुख कारण आयात-निर्यात नीति मे व्यापक बदलाव तथा भारतीय बाजार को 
प्रतिस्पर्धा बनाने के उद्देश्य से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। आज 
भारतीय उत्पाद नवीन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे टिकने लगा है। किन्तु निर्यात वृद्धि के साथ आयातो 
मे भी तेजी से बढोतरी होने के कारण व्यापार असतुलन मे सुधार की प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर नहीं हुई। 

थोक मूल्य सूचकाक आधारित मुद्रास्फीति नियत्रण में है। मुद्रास्फीति 993- 
94 और 994-95 के १0 प्रतिशत से अधिक के स्तर से घटकर 995 के अत 
मे 6 प्रतितत और 27 जनवरी, 4996 को और घटकर 5 प्रतिशत रह गई। 
गौरतलव है कि थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 
99-92 के अत में 3 6 प्रतिशत थी। सरकार का लक्ष्य मुद्रास्फीति की दर को 
4 प्रतिशत तक सीमित करना है। मुद्रास्फीति के कम होने से निर्यातो मे बढोतरी 
हो सकेगी, साथ ही रुपये की विनिमय दर मे भी सुधार होगा। किन्तु थोक मूल्य 
सूचकाक आधारित मुद्रास्फीति मे कमी का लाभ आम लोगो को नहीं मिला। आम 
लोगो का वास्ता फुटकर मूल्य सूचकाक आधारित मुद्रास्फीति से होता है जो आज 
भी दहाई अक मे बनी हुई है। ग्यारहवी लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग 
ने चुनाव खर्च को कम करने मे कारगर भूमिका निभाई अन्यथा चुनावो के बाद 
मुद्रास्फीति आम लोगो पर कहर बरपा देती। मुद्रास्फीति क कम होने का प्रमुख 
कारण सरकार द्वारा प्रशासित कीमतो में वृद्धि नहीं करना भी था। सयुक्‍त मोर्चा 
सरकार ने 3 जुलाई, 996 से पेट्रोल की कीमत 25 प्रतिशत, रसोई गैस की 
कीमत 30 प्रतिशत और हाई स्पीड डीजल की कीमत मे 30 प्रतिशत की बढोतरी 
की | बाद में जनता के दबाव के कारण डीजल की कीमतो में की गई वृद्धि को 
30 प्रतिशत से घटाकर १5 प्रतिशत कर दिया। इन उत्पादो की कीमतो मे की गई 
भारी वृद्धि से भुद्रास्फीति की मार जनता को सहनी होगी। 

वर्ष 99] में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर अवस्था मे थी। आर्थिक उदारीकरण 
की बदौलत तथा काफी हद तक अच्छी वर्षा और पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के 
कारण आर्थिक सूचको में सुधार की प्रवृन्ति दृष्टिगोचर हुई॥ नई सरकार आर्थिक. 
नीतियो को सूझ-बूझ के साथ लागू करती हे तो इक्कीसर्वी सदी के शुरुआती वर्षो 
मे भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की एक बडी अर्थव्यवस्था के रुप मे उजागर होगी। 
आर्थिक उदारीकरण के गत वर्षो मे आर्थिक वृद्धि दर मे सुधार, निर्यातों मैं भारी 
वृद्धि, औद्योगिक स्ृद्धि दर मे वृद्धि हुई है। 
उपेक्षित आर्थिक सूचक 


आर्थिक उदारीकरण का प्रारम्भिक चरण सम्पन्न हो जाने के बावजूद भी 
अनेक आर्थिक पहलू ऐसे हैं जो आज भी अर्थव्यवस्था के लिए चिताप्रद बने हुए हैं। 
भारत विश्व का एक बडा कर्जदार देश है। पिश्व बैंक ऋण तालिका 994-95 
के अनुसार भारत वर्ष 993 मे विश्व का तीसरा सबसे बडा ऋणी राष्ट्र था। 
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भारत पर 9] 78 +लिया डानर या ऋण था जो ब्राजील तथा मैक्सिको वे याद 
सर्वाधिव था। 


भारत पर 990 9] में विदेशी ऋण ॥633] वरोड रपये था। यह 
सवल परेलू उत्पात के 285 प्रतिशत था। विदेशी ऋण बढ़कर 993 94 में 
284 204 करोड रुपये हो गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 36॥ प्रतिशत था। 
सितम्बर 99$ ये आग मे विदेशी ऋण तेजी से यढवर 3 37 800 करोड रपये 
तक जा पहुया। भुगतात सतुलग वी रिथिति पहले से ही विषग है। बढते विदेशी 
ऋण गे रिथति यो और भयावह बाग दिया है। पुराने कर्ज को चुका) के लिए गया 
कर्ज लेगा पड रहा है। कर्ज का अधिकाश भाग मूलधा और ब्याज अदायगी में ही 
खर्च हो जाता है। 


वित्तीय अनुशासा आर्थिक रुघार ढार्यक्रम का मुख्य पहलू है। वित्त इसमें 
अपेक्षित राफलता हीं मिली। बढता राजस्व और राजकोपीय घाटा अर्थव्यवस्था यो 
लिए चित्ताजाक वात है। राजरव घाटा वर्ष 990 9] मे राकल घरेलू उत्पाद का 
35 प्रतिशत था। जो पढकर 993 94 मे (सशोधित अनुभाग) 43 प्रतिशत हो 
गया। राकल रायफपीय छाटा छठी पचवर्षीय योजागा में सकल घरेलू उत्पाद का 
औसतन 63 प्रतिशत था जो बढ़कर सातर्वी पचवर्षीय योजगा में औसता 82 
प्रतिशत हो गया। वर्ष 995 96 के सशोधित अयुमाओं में राजरव घाटा 33 33 
करोड़ रपये था। वर्ष ।996 97 के बजट अनुमाएं में 33 495 करोड रुपये का 
राजस्व घाटा छाडा गया। वर्ष के ।995 96 के राशोषित अगुमाएों मं राजफोपीय 
घाटा 64 00 करोड रपये था। वर्ष 996 97 में अनुमात्ित राजकोपीय घाटा 
64 404 करोड रुपये छोड! गया जो राकल घरेलू उत्पाद का 59 प्रतिशत है। 
राजकोपीय घाटे के बढो से मुद्रास्फीति वियत्रण में जहीं रही। भारतीय रुपया 
डालर ये मुक़ायले दूटा। 20 अक्टूबर )995 को भारतीय रुपया गिरवर 35 9 
रुपये प्रति डालर के न्यूगतम भाव को छू गया। विदेशी सुद्रा रक्ट के साथ ही 
कालमी सफंट भी उत्पन्न हो गया। गयम्बर 995 में कालमीगी बाजार मे ब्याज 
दर पाघ-छ& प्रतिशत के सामाय सत्र से उछलकर 00 प्रतिशत को पार कर 
गया। रिथित्रि से तिपटने के लिए रिजर्व बैंक गे करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा बाजार 
में पेके जिससे माग मुद्रा के स्रात सूख गए। माग मुद्रा बाजार में जबरदरत तगी 
के चनते ंफों वो पास अतिरिक्त धा उपलब्ध कराते वारते भारतीय रिजर्व बैक 
ने अनुसूतित यराणिज्यिक बैकों के लिए नकद सुरक्षित अनुपात (सी आर आर ) 5 
प्रतिशत रो घटाकर !45 प्रतिशत कर दिया। 
आर्थिए सुधारों का सामाजिक दर्शन 


भारत में दर वर्ष पूर्व प्रारग्ण शिए गए आर्थिक सुधारों के दौर म सरधाा 
शब्बश्थी बदजाव विये जाते के कारण आर्थिक घटकों वी रिथिति मे शुधार की 
प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। किन्तु भारत गायों वा देश है। बहुसख्यक आबादी गादों मे 
जीवा बरार परी है। आकड़ों के टिसाव रो आज भी बीस फीरादी आबादी गरीदी 
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की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है! बडे पैमाने पर आर्थिक विषमता 
व्याप्त है। दूरदराज के ग्रामीण जन आर्थिक समृद्धि के लाभ से वचित है। उनकी 
न्यूनतम आवश्यकताओ वी पूर्ति भी मुश्किल से हो पाती है। महगाई का सबसे 
ज्यादा असर गरीब तबकों पर ही पडता है। 

नियाजित विकास के चार दशको में गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाएँ 
सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई किन्तु योजनाओ का अपेक्षित लाम निर्घनो तक नहीं 
पहुच सका। आज भी देश मे निरक्षरों की भरमार है। पेयजल समस्या भयावह है। 
स्तरीय चिकित्सा सुविधा सीमित लोगो का ही मुहैया है। उदारीकरण के दौर में 
सरकार ने ग्रामीण जन की दशा सुधारने के लिए भारी भरकम विनियोजन का 
प्रावधान किया है। 


ग्रामीण विकास के प्रयास 


ग्रामीण विकास का मुख्य ध्येय ग्रामवासियो का जीवन स्तर सुधारना है। 
गरीबी उन्मूलन से ही यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में गरीबी 
उन्मूलन कन्द्रित अनेक योजनाएँ क्रियान्वयन में है, जिनमे जवाहर रोजगार योजना, 
समन्चित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम, नेहरु रोजगार योजना प्रधानमत्री रोजगार 
योजना मुख्य हैं। ग्रामीण विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों को बढावा देने के लिए 
आठवीं पचवर्षीय योजना में 34,425 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। जो 
कि सार्वजनिक योजना परिव्यय का 79 प्रतिशत है। 


समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकार का मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
है। इसका उद्देश्य लक्षित वर्गों के परिवारों का रहन-सहन गरीबी की रेखा से ऊपर 
उठाना और गांवों में स्व-रोजगार के पर्याप्त अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना है। 
सातवीं योजना के दौरान कुल मिलाकर 8,688 35 करोड रुपए खर्च कर 8] 8 
लाख परिवारों की सहायता की गई, जबकि छठी याजना मे 4,762 78 करोड 
रुपए का खर्च कर 65 6 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी।' वर्ष 994- 
95 मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 675 करोड रुपए योजना 
परिव्यय से 2] 82 लाख परिवार लाभान्वित किए गए। जवाहर रोजगार योजना में 
3,535 करोड रुपए कुल परिव्यय से 9.57 09 लाख मानव दिवस सृजित किये 
गए। नेहरु रोजगार योजना मे 70 करोड रुपए योजना परिव्यय से ! 25 लाख 
परिवार लाभान्वित किये गये। प्रधानमंत्री रोजगार योजना मे 25 करोड रुपये 
योजना परिव्यय से 2 7/ लाख मानव दिवस सृजित किये गये।॥ 


ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर भारी विनियोजन के 
बादजूद बेरोजगारी की समस्या भयावह बनी हुई है। शहरो क्की तुलना मे गावो 
बेरोजगारी की समस्या विषम है। रोजगार की तलाश मे गावों से लोगों के पलायन 
के कारण शहरो में अनेक समस्याएँ घर कर गई है। गावो के औद्योगीकरण के 
बिता समस्या से निपटना कठिन काम है। बेरोजगारी उन्मूलन सबधी कार्यक्रमो को 
भी कारगर ढंग से लायू करने की आवश्यकता है। 
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वबरोजगारी के बढो से गरीबी की समस्या मुखर हो उठी है। आऊ भी बीरा 
फीसदी आवादी गरीदी की रेखा से जीचे है। आर्थिक ससाधनो पर प्रभावी लोगों की 
मजबूत पकड आर्थिक विषमता का दर्शाती है। समाग्न्तर अर्थव्यवस्था सरफारी 
योजनाओं को कारगर सिद्ध “हीं हाते देदी। देश मे भ्रष्टाचार की जड़े गहरी है। 
हाल ही क्रमिक रुप स बडे घोटाले उजागर हुए। जनराख्या विस्फोटक स्थिति में 
है। ये सब ऐसी समस्याएँ है जिनका समाधान आवश्यक है। 


आर्थिक सुधारो के परिणामस्वरुप अर्थव्यवस्था में अवश्य ही सुधार की 
स्थिति दृष्टिगोचर हुईं है। किन्तु सामाजिक पश्ष तुलनात्मक रुप से उपेक्षित है। 
आर्थिक सुधारों वे प्रारम्भिक दस वर्ष आर्थिक सरचनो में बदलाव और आर्थिक 
ठिकास को समर्पिट रहे हैं। अब आर्थिक सुधारो के दूसरे चरण मे सामाजिक 
विकास पर ध्यात केन्द्रित किये जाने की महती आवश्यकता है। भारत एक विशाल 
देश है। यहाँ की परिस्थितियां विकसित राष्ट्रों से पृथक हैं। यहाँ विफास का 
सामाजिक पहलू भी उताग ही प्रासगिक है जितना कि आर्थिक पहलू। 


आर्थिक सुधारों की उपलब्धियाँ 
(#0० शा्या5 ० 56०0०7१८ हि2/०775) 

वतमान में भारत विश्य के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ अपगी अर्थयवस्था 
को समायोजित कर के वारते आर्थिक परिवर्तनो के दौर से गुजर रहा है। देश 
मे आर्थिक सुधारों को पूरी तरह से लागू करो के लिए दस वर्ष का समय िर्धारित 
फिया गया है। आर्थिक सुधारो के शुरुआती चरण म अनेक महत्त्वपूर्ण तीतिगत 
फदम उठाए जा चुफे हैं। इस दौरान आर्थिक सुधारों की गति इस कदर तेज रही 
कि भारत की छवि अतर्राष्ट्रीय समुदाय मे तीव्र आर्थिक सुधार कर्यक्रमा वाले देश 
के रुप में उभर कर सामने आयी। चीन ने आर्थिक सुधार अस्सी के दशक के 
प्रारम्भ से शुरु किए नियत्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार काफी नियत्रित थे। 


मारत ने कम समय मे तुलनात्मक रुप से अधिक आर्थिक सुधार लागू कर दिखाए 
हैं। 


आर्थिक सुधारों का प्रारम्भिक चरण पूरा हो चुका है। विदित है कि सुधारों 
को लागू किए जान से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था खाडी युद्ध के समय आर्थिक 
सकट की भयावहता से जूझ रही थी। भुगतान के मोर्चे पर स्थिति बहुत ही विषम 


हो गई थी। सरकार की ज्ीतिगत पहल से तात्कालिक सकट पर निजात पाओ में 
सफलता मिल सवी। 


आर्थिक सुपारो ऊ शुरुआती वर्षो मे असामथिक घटनाएँ घटी इफ्मे 992- 
93 का प्रतिमूति घाटाला दिसम्बर, 4992 की घटगए जनवरी 994 के साम्पदायिक 
दगे मार्च 994 में बम्बई बम विस्फोट आदि घटनाएँ प्रमुख हैं। इपके बावजूद 
आर्थिक सुधारा वी गति अविचलित रही। यह इस बात का रपष्ट द्यौतक है कि 
भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर अग्रसर है तथा इसमे असामय्रिक झटकों को 
झेल की असीम क्षमत्ता मौजूद है। भारत वी सकट से तिपटो की यह क्षमता 
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देशी-विदेशी निवेशको को आकर्षित करने मे सहायक सिद्ध हुई। 


आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम दृष्टिग्रोचर हुए हैं। देश के आर्थिक 
परिदृश्य पर दृष्टिपात करे तो स्थिति उत्साहवर्द्धक परिलक्षित होती है। 


. विदेशी मुद्रा -कोष में वृद्धि (0९35८ ॥ एणचह8० टणाधा०ए रेट्डकश्ट) 


वित्तीय वर्ष 99-92 में भारत का विदेशी भुद्रा कोष घटकर 9.22 बिलियन 
डालर तक रसातल तक की स्थिति मे पहुच गया था। आर्थिक सुधारा की बदौलत 
सकट की स्थिति काबू मे आई। अब भुगतान सतुलन की रिथिति में स्थिरता है। 
अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ रही है। दीर्घकालीन बढोतरी की राह से रोडे, 
व्यापार और विदेशी निवेश मे उदारीकरण से समाज्त हो गए हैं। विदेशी मुद्रा कोष 
फिर से समृद्ध हो गया है। 993-94 मे यह बढकर 9 25 बिलियन डालर तक 
पहुच गया है। विनिमय कोष के बढने से इसके उपयोग की समस्‍्याएँ उत्पन्न हो 
गईं | मुद्रास्फीति के बढने का खतरा उत्पन्न हो गया। मुद्रास्फीति को काबू में रखने 
के लिए प्रशासिन कीमतो में तत्काल परिवर्तन नहीं किया गया। विकासगत जरुरतो 
तथा बाह्य दायित्वों फे निपटारे के कारण विनिमय कोष घटा। विनिमय कोष घटने 
का प्रमुख कारण आयात बिल का अधिक होना था। वर्ष 995-96 में विनिमय 
कोष में 85 बिलियन डालर की कमी हुई। जनवरी, 999 में से विदेशी विनिमय 
कोष सतोषप्रद स्थिति मे है। भारत आर्थिक सुधारों को गति देने की स्थिति मे है। 


विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि 
(बिलियन डालर में) 
वर्ष विदेशी मुद्रा कोष 
990-9] 583 
99-92 922 
7992-93 983 
993-94 9 25 
994 95 25 9 
995-96 ]704 
996-97 22 37 
997-98 25 98 
998 99 29 52 
दिसम्बर 999 3 99 





50प्राप्ट वहबाबा £टमागाग्रट उम्घा20, 998 99 3॥0 999 2000 


2 मुद्रास्फीति पर नियत्रण (एक्राप्रण णा चग्घालए फीशाणा) 


आर्थिक सुधारो की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सफलता मुद्रास्फीति पर नियत्रण 
मानी जानी चाहिए। थोक मूल्य सूघकाक पर आयारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 
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]99) 92 क अत म 36 प्रतिशत तक पहुच गई थी जा घटकर जाबरी 
993 का 69 प्रतिशत तक रह गई 3 जुलाई 993 को समाप्त हुए सप्ताह मे 
यह और घटयर 5 8 प्रतिशत ही रह गई। 996 97 मे मुद्रारफीति वी दर बढकर 
७9 प्रतिशत हा गई जो चिताप्रट स्थिति थी। थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित 
मुद्रास्पीति वी दर 3। जुलाई 999 को समाप्त हुए सप्ताह में ] 62 प्रतिशत रह 
गई। घटी हुई मुद्रास्फीति की दर आर्थिक उदारीकरण की उल्लेखगीय वात है। 
पिछले वर्षो मे बढी हुई मुद्रास्पीति का प्रमुख कारण केन्द्र सरकार द्वारा प्रशारित 
कीमतो यथा पेट्रोल रसोई गैस डीजल आदि वे मूल्यों म॑ वृद्धि करना रहा है। 
वर्तमान सरकार का लक्ष्य मुद्रासफीति की दर को 4 प्रतिशत तक सीमित करा है। 
सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर किये गये आर्थिक सुधारो के कारण मुद्रास्फीति मे 
कमी आई है। तेज गति से बढ़ रही मुद्रास्फीति के कम होने से तिम्न व मध्यम 
वर्ग के लोगो को राहत महसूस हुई है। 

3 राज्कोपीय घाटे में कमी ([00८९०७६९ ॥ #ि5०थ लाला) 


राजफोपीय घाटे का अधिक होना विगत वर्षों मे बढी मुद्रास्फीति का मुख्य 
कारक रहा है। पिछले वर्षों मे सरकार ये राजकापीय घाट को सीमित रखने का 
प्रयास किया है। केन्द्र सरकार का राजकोपीय घाटा 990 9। के सकल घरेलू 
उत्पाद के 77 प्रतिशत से घटकर 994 95 मे 5 6 प्रतिशत 996 97 मे 47 
प्रतिशत रह गया कितु ॥997 98 में राजकोपीय घाटा बढकर सकल घरेलू उत्पाद 
का 55 प्रतिशत हो गया जबकि लक्ष्य 47 प्रतिशत का रखा गया था। राजकोपीय 
घाटे की इस बढोतरी के लिए आयात शुल्को मे कटौती तिर्यातों में बढ़ोतरी 
उम्मीदों के अमुसार नहीं होना सब्सिडी पर नियत्रण वास्‍्ते मूल्य समायोजगा आदि 
को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है| राजकोपीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 
]998 99 के बजट अनुमान में 5 प्रतिशत था। 


देश मे वित्तीय और मौद्रिक अवुशासत म उल्लेखगीय सुधार लाने तथा 
रिजर्व बैंक को प्रभावी मौद्रिक प्रवध वे लिए अवसर प्रदान करने के वास्ते भारतीय 
रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार की आर से अधिकतम उधार लेते की सीमा तय कर 
दी गई है। यह प्रावधान वर्ष 994 95 के लिए ठदर्थ ट्रेजरी बिल की सीमा छह 
हजार करोड रपए रखी गईं। तदर्थ टेजरी बिलो की व्यवस्था 997 98 से पूरी 
तरह समाप्त कर दी जाएगी। तदर्थ ट्रेजगी बिल की अधिकतम राशि लगातार दस 
कार्य दिनों तक नौ हजार करोड रुपये से अधिक होते पर रिजर्व बैंक स्वत तदर्थ 
ड्रैजजी बिता की राशि को क्रम कर देगा। ऐफा' ट्रेजसी बिलों को नीलाया करके 
अथवा प्रतिभूति को बाज़ार मे बेच कर क्या जायेगा। अत सरकार निर्धारित की 
गई सीमा से अधिक भा रिजर्व बैंक से स्वय गहीं ले पाएगी। 994 95 की प्रथम 
तिमाही मे सरकार "े रिजर्व बैंक से जे। घा लिया वह रवय पिर्घारित सीमा से 
काफी कम था। स्पष्ट है सरफ़ार वित्तीय घाटे मे कमी वास्ते सचेष्ट है। 
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राजकोगरीय छाटा (करोड रुपए) 
वर्ष राजकोपीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 
990-9] 44632 77 
994-95 37704 56 
995-96 60243 49 
996-97 66733 47 
997-98 (सअ) 86345 55 
998-99 (बअ) 9]025 57 
_999-2000 (बअ) 79955.  4[ 
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4... सकल घरेलू उत्पाद (ज०55 90729॥० श्रि०ताए) 

केन्द्रीय साख्यिकी सगठन के अनुमानें। के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद मे 
वृद्धि की दर 99-92 मे 08 प्रतिशत थी जो 992-93 मे 5] प्रतिशत हो 
गई। रिजर्व बैक की जुलाई, 992 से जून, 993 तक की वार्षिक रिपोर्ट के 
अनुसार 993-94 के दौरान कृषि और उद्योग में अच्छे प्रदर्शन के कारण सकल 
घरेलू उत्पाद (जी डी पी) मे वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 994- 
95 म 63 प्रतिशत तथा 995-96 मे और बढकर 7 6 प्रतिशत हो गई। आर्थिक 
रिथिति मे आमतौर पर सुधार होने क॑ कारण आर्थिक सभावना उज्ज्वल है। भारत 
मे विश्व के अन्य देशो की तुलना मे सकल घरेलू वृद्धि दर कम है। सिणापुर में 
996 मे वृद्धि दर 9 प्रतिशत थी तथा अगले पाच वर्षो मे अच्छी वृद्धि दर के बने 
रहने की सभावना है। भारत मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 997-98 में 5 
प्रतिशत तथा 998-99 के अग्रिम अनुमानो में 58 प्रतिशत थी। 





सकल घरेलू वृद्धि दर 
5 8 2 20222 8 अ्लिशत पं) < 
वर्ष सकल घरेलू दर 
99-92 08 
992-93 5] 
993-94 59 
994-95 63 
995 96 76 
995 97 78 
997-98 50 
998-99 (अग्रिम अनुमान) 58 
929 2000 (अग्रिम अनुमान) 59 


$ण्राएर ॥# गीक4 :००),्रतकाट 5छछत 5, 998-99 900 999-2000 
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] पूजी निवेश में बदोतरी (फ्ाटाटब5८ ॥॥ (2ज़ाने #िष८ञणाला) 


उद्याप, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र में दी चदी नीतिगत पहल का परिणाम 
अत्यविक उत्साहदर्द्धक रहा। नई औद्यागरिक नीति दी घाषणा के बाद से दश में 
प्रत्यक्ष विदशी निदेश में काफी वृद्धि हुई है। नई नीति में अनेक उद्योगों वे लिए 
लाइसेंस समात कर दिफ है तथा कइ मामलों में लाइसेंस दने दी प्रक्रिया को 
सरल और कारगर दना दिया गया है इसस अद्याग्रिक दिकास का अत्यविक 
प्रात्साहन मिला है तथा महन्दपूण औद्याग्रिक क्षेज्ा में पूजी निदश में और अधिक 
वृद्धि हाने की सनावना है। रिजर्द बैंक दी रिपार्ट क अनुसार वर्ष 993-94 के 
दौरान दशः में दिदशी निदेश में तरी से बढातरी हुई है। व 99-92 के दौरान 
दश में ।5 करोड 80 लाख और 992-93 क दौरान 43 करांड 30 लाख डालर 
का विदेशी निदश हुआ जा 993-94 के दौरान अप्रत्याशित रुप स बढ़कर 4] 
कराड डालर हा पया। अप्रैल-दिसम्बर, 7794-95 में 38977 कराड डालर वा 
विदेशी निदेश हुआ इसमें 756 कराड डालर प्रत्यम विनियाग तथा 34 ] करोड 
डालर पार्टफालियन दिनियोग था। मजूरशुदा विदशी प्रत्यक्ष निवेश और दास्तविक 
प्रदाह में मारी अतर है। दर्ष 99] में मजूरशुदा दिदेशी प्रत्यक्ष तिवश 534 कराड 
रुप्रए था जबकि दास्तविक प्रदाह बदल 35] कराड रुपए ही था। दप 997 में 
मजूरशुदा दिदयी प्रयत निदेश 54,89] कराड रुपए तथा दास्तदिक प्रदाह 6,425 
कराड रुपए था। 


मारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 





(कराड रुपए) 
दप मजूरशुदा प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निदश 
विदेशी निदेश दास्टविक प्रवाह 
99] 534 35] 
992 3888 675 
993 8859 ]787 
994 490 3289 
995 ३2070 6820 
996 36]50 0389 
997 5489] 6425 
998 (अक्टूबर) 24454 82] 
999 (डक्टूबर) 23795 8॥093 


8006६ दा £८०7०४2 उम072, 998-99 250 999 2000 
6 आद्योगिक वृद्धि दर (00002 (०! ए८) 


ठदायिरक 


#द्यातिक दृद्धि दर 992-93 में 23 प्रतिशत रही जा पिछल दब 99- 
92 म06 प्रतिय्द वी दर स अधिक थी। औद्यामिर सदृद्धि दर 995-96 में 
तेजी से बदकर 28 प्रतिशत दक जा पहुदी थी। दृपि पैदावार में दृद्धि का 
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सकारात्मक असर औद्योगिक उत्पादन पर पडा। बाद के वर्षो में औद्योगिक वृद्धि 
दर में कमी हुई। औद्योगिक वृद्धि दर 996-97 में 5 6 प्रतिशत, 997-98 में 
66 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 998-99 मे 3 5 प्रतिशत रही। 








औद्योगिक दर 
ब्डि (प्रतिशत) 
वर्ष औद्योगिक वृद्धि दर 
99-92 06 
]992-93 23 
993-94 60 
994-95 84 
995-96 ]2 8 
996-97 56 
997-98 66 
998-99 (अप्रैल-दिसम्बर) 35 
999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर) 62 


8006८ [#वंका £0070क्ाट उध्ाए८ए, 998-99 380 999-2000 


7. कृषि वृद्धि दर (8870एपल्‍/८ 00ण॥॥ ९४6) 


आर्थिक उदारीकरण के दौर मे कृषि वृद्धि दर सतोषप्रद रही। वर्ष 992- 
93 मे कृषि क्षेत्र मे रिकार्ड 599 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई। विगत दस वर्षो 
(989-98) में मानसून अनुकूल रहा। वर्ष 996 का मानसून पिछले पाच वर्षों मे 
सबसे अच्छा रहा। अच्छे मानसून के कारण कृषि विकास पर अनुकूल प्रभाव पडा। 
कृषि वृद्धि दर !994-95 में 5 प्रतिशत, 996-97 में 9] प्रतिशत तथा 998- 
99 मे 39 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। वर्ष 998-99 मे खाद्यान्न उत्पादन 95 2 
मिलियन टन था। वर्ष 995-96 मे 4,93] करोड रुपए के खाद्यान्न का निर्यात 
किया गया। 





विकास 
कृषि (करोड रुपए) 
वर्ष कृषि वृद्धि दर खाद्यान्न उत्पादन 
(प्रतिशत) (मिलियन टन) 

994-95 50 ]9 5 

995 -96 न्‍27 ]80 4 

996-97 9] ]99 4 

997-98 न्‍50 92 4 

998-99 (प्रा) ३9 95 2 

999 2000 (प्रा) -22 ]99 
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8 निर्याता में उल्लेखनीय वृद्धि (#ल८३५८ ॥7 >जएुणा5) 


प्ुद्ारपीती दर शो एक अक तक कायू में रस जा। विदशी पूजी विवेश 
का बढ़ावा दिए जाय तथा रुपय की परिवानीयता से भारतीय वस्तुओं के विर्यात 
मे प्रतिस्पर्धा यढी है। भारत का निर्यात 99] 92 मं 44 04] कराड स्पए था जो 
चढफर 995 96 में 06 353 करोड़ स्पए तथा 997 98 मे और बढ़कर 
| 26 286 फराड़ रुपए हा गया। तिर्यात वृद्धि दर ।99। 92 म 353 प्रतिशत 
993 94 मे 299 प्रतिशत तथा ॥995 96 म 286 प्रत्तिशत थी। 


वर्ष )995 96 म डाजर म तिर्याता में 207 प्रतिशत यी पूद्धि उल्लेखीय 
रही। वाणिज्य मग्रालय 4 अगले पाच वर्षों क लिए प्रति वर्ष 20 प्रतिशत निर्यात 
वृद्धि (डालर) का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य रान्‌ 2000 में तियात 75 डिलियन 
डालर तर पहुचाते को ध्यात मे रखकर वीर्धारित क्या गया है। वर्ष 995-96 
मे पियात 3 797 मिलिया डालर था ऊबकि 994 95 म॑ 26 330 मिलिया 
डाजर का ऐि्यात हुआ। आयाता में भी तेजी स बढातरी हुई। वष ॥994 95 में 
आयात 28 654 मिलियन डालर था जो बढक़र 995 96 में 36 678 मिलियन 
डाजर तक जा पहुचा। आयाता म॑ 28 प्रतिशत वी तीव्र बढातरी हुई। 


देश का व्यापार घाटा कम हाकर वर्ष 99] 92 में 3 880 करोड रुपए 
रह गया। वर्ष 993 94 के म व्यापार घाटा 3350 क्राड रुपए था भारतीय 
रिज़र्व वैंफ़ दी वर्ष 994 की रिपोर्ट के अगुसार 993-94 के दौरात बाहरी ऋण 
की मात्रा म मामूली तौर पर बढोतरी हुई। पूजी याते म सकारात्मक शेष बनाते 
के लिए यह जररी है कि निर्यात विकास दर को 5 प्रतिशत क आसपास बनाया 
रया जाए। व्यापार घाट को कम करके ही आतरिक वित्तीय जरुरतों बे लिए ऋण 
लो थी प्रवृत्ति पर अफुश लगाया जा राकता है और सकल परेलू उत्पाद वी 
तुला म याहरी ऋणा म आनुपातिक कटौती की जा सकती है. वर्ष 994 95 
म॑ व्यापार घाटा 2027 मिलिया डालर था जो तेजी रा पदकर 995 96 में 
4 539 मिजियन डालर तर जा पहुचा। 
दृष्टिकोण (#॥707486) 


आर्थिक रुधारा क परिणाम अति उत्साही पहीं है। कुछ आर्थिक सूचरों में 
सुखद परिणामा क॑ लिए ऊृषि क्षेत्र का राह्यागी रुख उल्लेखगीय रहा है। आर्थिक 
सुपरारा के शुरुआती वर्षी में औद्योगिक सवृद्धि दर का कापी कम होना अर्थव्यवस्थो 
के लिए एक चिताीय पहलू था। अस्सी के दशक में औद्यागिस सायृद्धि टर आर्थिव 
रारचा के अय क्षेत्रा स अधिक थी आर्थिक सुधारा का लागू किए जाते के साथ 
यह अपलित गति से नहीं बढी 99] 92 म तो औद्योगिक सवृद्धि दर शून्य के 
आरया-पास रही। आर्थिक राक्र्मण काल मे औद्यागिक विकास दर मे वृद्धि आर्थिक 
सुधारों मी प्राराधिक्ता और आज दी आवश्यक्ता है। 


आथिए सुधारा क चलते गरीबी और वेकारी का नियत्रित करो ये लिए 
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प्रभायोत्पादक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर 
रोजगार योजना क॑ अन्तर्गत वर्ष 7993-94 म॑ गत वर्ष की तुलना में अधिक राशि 
आवटित की गई। दर्ष 992-93 मे इस योजना के अत्तर्गत 2,556 22 करोड 
रुपये का आवटन किया गया, जिसे 993-94 मे बढाकर 3,306 करोड रुपये 
कर दिया गया। शिक्षित बेरोजगारों के लिए नई 540 करोड रुपये अनुदान वाली 
स्वरोजगार योजना 2 अक्टूबर, 993 से लागू की गई, इससे देश के दस लाख 
शिष्क्षित बेरोजगारों को रोजगार के नये अवसर मिल सकेगे। वर्तमान में गरीबी, 
बेकारी की भयावह समस्या को देखते हुए ये प्रयास थोडे हैं। आज देश में 30 
फीसदी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने को अभिशप्त है तथा अगस्त 
992 के अत मे 37] लाख शिक्षित बेरोजगार थे जबकि देश मे 48 प्रतिशत लोग 
निरक्षर हैं। अत देश के कुल बेरोजगारों की सख्या दिल दहला देने वाली है। 
भारत सरकार ने कुल बजट प्रावधानों का अधिकाश भाग ग्रामीण विकास के लिए 
निर्धारित किया है। फिर भी ग्रामवासियो की माली हालत मे सुधार की प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर नहीं हुई। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे रोजगार सृजन के क्षेत्र मे कम 
सफलता मिली। भारत में श्रम शक्ति मे 2 5 प्रतिशत वार्षिक बढोतरी हो रही है जो 
जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है जबकि रोजगार वृद्धि दर केवल 23 प्रतिशत ही 
है। आठवीं पचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों मे केवल 24 मिलियन रोजगार 
मुहैया कराए गए जबकि माग 94 मिलियन रोजगार की थी। आज भारत में 
लगभग 25 मिलियन बाल श्रमिक हैं। /4232>8 ५7 

बहुराष्ट्रीय निगमो ओर विदेशी निवेश को आमत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित 
कर लेना चाहिए कि इनसे राष्ट्रहित प्रभावित न हो, जहाँ तक नवीन टैक्नोलोजी 
का सवाल है, जो कि आज की अनिवार्यता है, अनावश्यक रुप से विरोध करना 
भी लाजिमी नहीं है। 

भारत में आर्थिक सुधारों के परिणाम (गरीबी, बेकारी) को छोडकर उत्साहवर्द्धक 
रहे हैं?! कम समय में इनसे अर्जित उपलब्धियो को कम आक कर नहीं चलना 
चाहिए फिर अभी तो हमने आर्थिक सुधारो को पूरी तरह से लागू भी नहीं किया 
है। कुछ क्षेत्रा मे अवश्य नियाशा मिली है मगर इसके लिए आर्थिक सुधार जिम्मेदार 
नहीं होकर देश मे घटित असामयिक घटनाएँ उत्तरदायी हैं। आर्थिक सुधारों ने देश 
को सकट की स्थिति से उबार कर सबल प्रदान किया! आर्थिक सुधारो की 
'सफतत्ता से भारत की 'छीवि आर्थिक जगत में निखर कर सामने आई है। विकासशील 
देशो मे बढती हुई मुद्रास्फीति के शिकजे ने आर्थिक सुधारो को बुरी तरह से 
प्रभावित किया वहीं भारत ने इस पर नियत्रण रखने में सफलता प्राप्त की है। 

आर्थिक सुधारो के अच्छे परिणामों को देखते हुए इनकी गति को तेज किये 
जाने की आवश्यकता है। अफूते क्षेत्रों को शीघ्र ही आर्थिक सुधारो के दायरे में 
लिया जाना चाहिए। जिस मुस्तैदी से केन्द्र सरकार आर्थिक सुधारों को लागू कर 
रही है, राज्य सरकारों को चाहिए कि बे इसमे सहयोग करे। ऐसा होने से देश मे 
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औद्योगिक विकास तथा जनता मे आर्थिक सुधारो के प्रति अनुकूल वातावरण बनेगा। 
आर्थिक सुधारो का अनावश्यक विरोध नहीं हो, सकारात्मक आलोचना हो, जिससे 
इन्हे राष्ट्रहित भे लागू करने मे मदद मिल सके। 
आर्थिक सुधारों के दुष्परिणाम 

]. आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय विषपमता (:८०॥०॥० रिटागा5 990 रिव्ट्राणाओं 
95997९5) 

आज आर्थिक सुधारों के प्रारम्मिक दस वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं। जहाँ 
तक आर्थिक सुधारों के फलितार्थ का प्रश्न है। समर्थकों द्वारा सफलता का ज्यादा 
ढिढोरा पीटा जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि नवीन आर्थिक नीतियो के 
ऋणात्मक फलितार्थ ज्यादा हैं। आम देशवासियों को नई नीतियों से अपेक्षित राहत 
नहीं मिली। गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता, असतुलित विकास आदि समस्याएँ 
आज भी व्याप्त हैं। आकड़ों के लिहाज से गरीबो की सख्या अवश्य कम हुई है। 
वर्ष 987-88 में 25 फीसदी आबादी गरीदी की रेखा से नीचे जीवन जीने के 
लिए अभिशप्त थी। वर्ष 993-94 में 9 फीसदी लोग गरीबी की रेखा रो नीचे 
थे। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी की समस्या विकट है। आज 
भी 2] फीसदी ग्रामीण तथा 8 2 फीसदी शहरी आदादी गरीबी की रेखा से नीघे 
है। गरीबी के इन आकर्डो पर दृष्टिपात करने से यह परिलक्षित होता है कि देश 
की बडी आवादी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुकी है, मगर वास्तविकता कुछ 
और ही है। देश के अनेक भागों मे आज भी लोग बदतर जीवन जीने के लिए 
मजबूर हैं। 

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, फिन्‍्तु 
नियोजित विकास के चार दशकों मे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमो की तुलना में 
निजी क्षेत्र को कम तरजीह दी गई। आज आर्थिक खुलेपन के दौर मे निजीकरण 
का बोलवाला है किन्तु इन्हें बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ खुली प्रतिस्पर्धा मे छोड 
दिया गया है| स्वदेशी उद्यमी इस स्थिति मे नहीं है कि वे बहुराष्ट्रीय निगमो से 
प्रतिस्पर्धा मे टिक सके, नतीजतन देश के उद्यमी बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के साथ 
समन्वय तथा सयुक्त उपक्रप के लिए दाघ्य हो रहे हैं। 


भूमडलीकरण के दौर में विकासशील देशों मे भारी विदेशी पूजी निवेश 
हुआ। भारत अपेक्षाकृत कम विदेशी पूजी आकर्षित कर सका। वर्तमान में विदेशी 
पूजी निवेश के क्षेत्र मे कडी प्रतिस्पर्धा है। विकसित राष्ट्र भारत की उपेक्षा करने 
की स्थिति में नहीं है। भारत विश्व का बड़ा बाजार है। यहाँ सस्ता श्रम बहुतायत 
में है। प्राकृतिक ससाधनों की कमी नहीं हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे भी भारत प्रगति 
के पथ पर है। अर्थव्यवस्था के भूमडलीकरण से हाल के वर्षों मे भारत में विदेशी 
पूजी निवेश बढा है। 


आर्थिक खुलेपन में जितना विदेशी पूजी निवेश स्वीकृत किया गया है। 
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उसके मुकाबले वास्तविक पूजी निवेश काफी कम है। वास्तबिक विदेशी पूजी निवेश 
मे सतुलित विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण देश मे क्षेत्रीय 
विषमता की समस्या मुखर हो उठी है। विदेशी पूछी निवेश ऐसे राज्यो मे अधिक 
आकर्षित हुआ है जहाँ विकास की कोई समस्या नहीं है। उल्टा विकसित राज्यों 
में अधिक विदेशी पूजी निवेश से तीव्र औद्योगीकरण जनित समस्याओ में बढोतरी 
हुई। प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्यो यथा राजस्थान, बिहार, 
उड़ीसा आदि की. पूजी विनियोजन की दृष्टि से उपेक्षा की गई। इन राज्यों में 
वित्तीय ससाधनो का अभाव है। विदेशी पूजी विनियोजन के साथ-साथ केन्द्रीय 
पूजी विनियोजन की दृष्टि से भी ये राज्य कुछ उपेक्षित्त रहे, नत्तीजतन औद्योगिक 
विकास गति नहीं पकड़ पाया। बढती क्षेत्रीय विषमता भारतीय अर्थव्यवस्था के 
लिए अच्छा सकेत नहीं है। किसी भी क्षेत्र का पिछडापन समूची अर्थव्यवस्था के 
लिए खतरा है। 

पूजी विनियोजन का सर्वाधिक लाम महाराष्ट्र एव गुजरात को मिला है। इन 
राज्यों के पाध जिलो सूरत, मडौच, जामनगर, मुम्बई एव रत्नगिरी में जितना पूजी 
निवेश हुआ है, वह पूरे पजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 
दिल्‍ली, विहार एव चण्डीगढ में हुए निवेश से कहीं ज्यादा है। 


भारत विदेशी पूजी निवेश के क्षेत्र मे अधिक देशों को आकर्षित नहीं कर 
पाया। अमेरिका, बिट्रेन, जापान, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों ने ही अपेक्षाकृत अधिक 
पूजी निवेश किया। अगस्त, 799] से अक्टूबर, 994 तक स्वीकृत कुल विदेशी 
पूजी निवेश 239 मिलियन डालर में विभिन्‍त देशों का योगदान इस प्रकार 
रहा-अमेरिका 34 5 प्रतिशत, ब्रिटेन 0 3 प्रतिशत, जापान 6.3 प्रतिशत, स्विट्जरलैण्ड 
6 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया 2 6 प्रतिशत, हालैण्ड 2.9 प्रतिशत, इटली 3 प्रतिशत। 

देश मे केन्द्रीय पूजी विनियोजन भी क्षेत्रीय विषमता का प्रमुख कारण है। 
केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमो में अन्य राज्यों के मुकाबले मे राजस्थान मे बहुत ही 
कम निवेश हुआ है। वर्ष 993-94 मे किए गए एक अध्ययन के अनुसार केन्द्रीय 
सार्वजनिक उपक्रमो मे जो कुल निवेश हुआ, उसमे से मात्र ] 80 प्रतिशत ही 
राजस्थान मे निवेश हुआ, उस समय राजस्थान मे कुल 3,576 करोड रुपये ही 
केन्द्र की हिस्सा पूजी थी। इसके मुकाबले गुजरात में 6 60 प्रतिशत, महाराष्ट्र मे 
]9 76 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश मे 806 प्रतिशत तथा आच्र प्रदेश में 806 प्रतिशत्त 
विनियेजन हुआ। राजस्थान मे केन्द्र सरकार की अगुलियों पर गिने जा सकने 
वाली औद्योगिक परियोजनाएँ हैं। 

प्राकृतिक ससाधनें। से समृद्ध राजस्थान, उडीसा, बिहार आदि राज्य आर्थिक 
विकास की दृष्टि रो अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर 
निजात पाने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार कम विकसित राज्यों में 
अधिकाधिक पूजी विनियोजन पर ध्यान केन्द्रित करे। राजस्थान मे तेल शोधक 
कारखाना नहीं है। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा मे तेल शोधक कारखाने 


य4 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


स्थापित हो चुके है। 
2 राष्ट्रीय रमरयाओ के घेरे में आर्थिक सुधारों की प्रासगिकता 


भारत में बेतहाशा गति से बढती आबादी प्रमुख समस्या है। आग्दी यी 
विकरालता के सामो देश वी अथाह सपदा सीमित गजर आते लगी है ।99] वी 
जगगणगा ये जतुसार जासख्या फ्री टशकीय वृद्धि दर 23 85 प्रतिशत रही। 
यद्यपि यह वृद्धि दर 9$। की जागगणा की दशवीय वृद्धि दर 24 66 प्रतिशत 
की तुला में फम है फिर भी यह भयावह है। वर्तमाग में जनसख्या की औसत 
वृद्धि दर 2 4 प्रतिशत अन्य देशो के मुकाबले आयधिक है। 


भारत री राष्ट्रीय आय 980 8 के मूल्यों पर वर्ष 984 85 में २9 808 
करोड रुपये थी जो बढकर 993 94 मे 202 670 करोड़ रुपए हो गयी। 993- 
94 में समाप्त तो वर्षों मे राष्ट्रीय आय मे 45 प्रतिषरत की यृद्धि हुई। जबकि प्रति 
व्यक्ति आय मे इसी दोराग केवल 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति प्यत्ति आय 
980 8] वे मूल्यो पर वर्ष |984 85 में ।88! रुपये थी जो बढकर 993 
94 मे 2 282 रुपये ही हो पायी। देश की राष्ट्रीय आय मे तो तेजी से बढोतरी 
हो रही है किन्तु जनसख्या तेजी से बढो के कारण प्रति व्यक्ति आय अपेक्षित गति 
से 7हीं बढ पा रही है। रपष्ट है कि आबादी आर्थिक वृद्धि मे बाधक बनी हुई है। 
(0). भरीवी पर निजात मुश्किल काम 


भारत में गरीबी का मूल कारण अुकूलतम रत्तर को पार कर चुकी जासख्या 
ही है। गरीबी प्रमुख राष्ट्रीय समरया के रुप मे उभरी है। देश मे पर्याप्त मात्रा मे 
उपलब्ध प्राकृतिक ससाधगो का विवेकपूर्ण दोह] कर गरीबो। की सख्या को अवश्य 
ही कम किया जा सकता है। ऐसी बात तहीं कि सरकार ” गरीबो के उत्थाः वास्ते 
प्रयास पहीं किए हो। सवतत्रता के प्रारम्भिक वर्षो से ही गरीबी उन्मूला सबंधी 
आओ क कारगर योजाए घोषित की गईं। आज भी वर्ष दर वर्ष गवीय योजगओ की 
घोषणा की जा रही है। हाल ही के वर्षो मे ग्रामीण विकास व्यय में भारी बदोतरी 
वी गई है किन्तु जिस तरीके से गरीबी उन्मूलत योजगाओ का क्रियान्दया हो रहा 
है और ब्रेतदाशा राशि खर्च की जा रही है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि गरीब 
लोग लाभान्यित हो रहें है। यदि गरीबी उन्मूलन सबधी योजवाओ फे क्रियान्वया 
में सुधार गहीं आता है तो यह गिश्चितता के साथ महीं कहा जा सता है कि 
इक्फीरर्वी सदी फे आते-आते राष्ट्र गरीबी पर विजात पा सकेगा। त्रियोजित विकास 


के दोसत सद्यषि शशैयों की सख्या भे कमी आई है किन्तु आज भी गरीबी क॑ 
आकड़े चौंकाते वाले ही 


भारत मे वर्ष 983 84 मे 27 0 करोड व्यक्ति गरीबी की रेया रो नीचे 
जीवग बसर कर रहे थे। वर्ष 987 88 मे गरीबों की सख्या कम होकर 23 77 
करोड़ रह गई। वर्ष 983 84 से 987 88 के बीच गरीबी मे ]4 पीसदी कमी 
आई | फिर भी देश मे वर्ष 987 88 मे 29 9 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा 
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से नीचे जीवन जीने को अभिशप्त थी। कुछ राज्यो में त्तो गरीबी का खुला ताण्डव 
नृत्य मौजूद है। उडीसा मे 447 प्रतिशत बिहार म 40 8 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश मे 
35 प्रतिशत, तमिलनाडु मे 32 8 प्रतिशत, कर्नाटक मे 32 प्रतिशत, राजस्थान में 
24 4 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। समृद्ध राज्य भी गरीबी की 
समस्या से अछूते नहीं है। गुजरात मे 8 4 प्रतिशत हरियाणा में ! 6 प्रतिशत, 
प्रजाब मे 72 प्रतिशत, महाराष्ट्र मे 29 2 प्रतिशत जनराख्या गरीबी की रेखा से 
नीचे जीवन बसर कर रही है। 


देश के गरीबो में बहुसख्यक आबादी ग्रामवासियों की है। आजादी के 
अनेक बरस बीत जाने के बावजूद थी ग्रामवासियो वी स्थिति बेहतर नहीं हो सकी 
है। गरीबो की सख्या तो शहरों मे भी कम नहीं है। किन्तु शहरो मे गेम-केन 
प्रकारेण गरीब लोग रोजी-रोटी की व्यवस्था कर ही लेते है। शहरी क्षेत्रों मे जो 
गरीब हैं प्राय वे गावो से शहरो की ओर पलायन करके आए लोग ही है। गावो 
मे ससावने के अभाव मे कष्टप्रद जीदन से छुटकारा पाने दे; लिए णे मजबूरण 
शहरो की ओर पलायन करते हैं किन्तु विडम्बना ही है कि शहरों मे भी गरीबी 
इनका पीछा नहीं छोडती। गरीबी की समस्या पर निजात पाने के लिए भारी भरकम 
विनियोजन को प्रामीण भारत की ओर मोडना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ कारगर 
पहल की आवश्यकता भी है। 
(॥) आर्थिक सुधारों से रोजगार सृजन 

देश मे रोजगार चाहने वालो की सख्या और रोजगार के उपलब्ध अवसरों 
के बीच भी अतराल है नतीजतन बेरोजगारी की समस्या मुखर हो उठी है। वर्ष 
994-95 मे रोजगार के योग्य लोगो की सख्या में 82 50 लाख की वृद्धि हुयी 
जबकि रोजगार के अवसर 60 लाख लोगो को ही मिल पाये हैं! इस अतराल को 
उद्योग-धघो एव व्यावसायिक गतिविधियो का विस्तार करके पाटा जा सकता है। 
जिस तरह का रोजगार देश में उपलब्ध हैं और जैसा रोजगार युवक चाहते हैं इनके 
बीच अतर भी बढती बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। 3 मार्च, 498। को नियोजन 
कार्यालयों में रोजगार चाहने वालो की सख्या 78 38 लाख थी) यह सख्या 
बढकर दिसम्बर, 99 मे 363 लाख हो गई | एक दशक के अतराल में राजगार 
चाहने वालों की सख्या में 03 फीसदी वृद्धि हुई। 

आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक वर्षो मे यह दृढ़ता के साथ नहीं कहा जा 
सकता है कि रोजगार के अवसरो मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आर्थिक खुलेपन में 
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आधुनिकतम मशीनो का अत्यधिक प्रयोग 
हो रहा है। मानवीय शक्ति का उपयोग विशत वर्षो की तुलना में कम हुआ है। फिर 
भी आर्थिक सुधारों की अवधि (]990-95) मे रोजगार 2 प्रत्तिशत्त की दर से बढ़े 
हैं। रोजगार के अवसर मे ढाचागत बदलाव अवश्य आया है। अनुभव यह बताता 
है कि भारत में श्रम प्रधान तकनीक की उपादेयता आगामी वर्षों तक बनी रहेगी। 
अत भारत की बहुसख्यक ग्रामीण आबादी को दृष्टिगत रखते हुए, हाल ही के वर्षो 
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में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सीमित हुई भूमिका से बचे हुए वित्तीय 
ससाधनो को ग्रामोत्थान सबधी योजनाओं मे विनियोग किया जाना चाहिए। 


देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सगठित उद्योगों मे रोजगार की 
स्थिति बेहतर नहीं है। वर्ष 992 मे सार्दजनिक और निजी क्षेत्र के सगठित 
उद्योगो मे 270 56 लाख व्यक्ति नियोजित थे। इसमे सार्दजनिक क्षेत्र मे 92 0 
लाख तथा निजी क्षेत्र मे 78 56 लाख व्यक्ति नियोजित थे। 


रोजगार सृजन की दृष्टि से लघु एव कुटीर उद्योगों की महती भूमिका है। 
अब आर्थिक सुधारों के गति पकडने के साथ सगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर 
बढ़ने की सभावना है। निकट भविष्य मे स्वदेशी एवं विदेशी पूजी निवेश के और 
अधिक बढने से औद्योगीकरण को बल मिलेगा। उद्योगों में उत्पादन पूरी तरह होने 
के बाद उत्पादों के विपणन से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होगे। भारत मे 
रोजगार परख निर्माण और वाहन उद्योगो का तेजी से विकास हो रहा है। भविष्य 
में सगठित क्षेत्र मे रोजगार के अवसर बढने से बेरोजगारों को राहत मिल सकेगी। 
3. भूमडलीकरण से उपजते सकट 


भूमडलीकरण में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता आर्थिक सरचना में एक मूलभूत 
बदलाव था। देश मे बाजार भूमडलीकृत व्यवस्था के शुरुआती दर्षों मे रुपये की 
विनियम दर मे स्थायित्वता से अर्थव्यवस्था मे मजबूती की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने 
लगी। इससे आर्थिक सुधारो की गति को भी तेजतर करने में मदद मिली। किन्तु 
वर्ष 995-96 के सितम्बर, अक्टूबर माह मे रुपये के डालर की तुलना मे दूटने 
से भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चिताप्रद स्थिति उत्पन्न हो गई। गौरतलद 
है कि दिसम्बर, 994 से अक्टूबर, |995 तक डालर के मुकाबले भारतीय रुपये 
का लगभग दस प्रतिशत अवमूल्यन हो गया। देश मे आर्थिक सुधारो की शुरुआत 
ही रुपये की विनिमय दर मे कमी से की गई। सरकार ने जुलाई, 99] में दो 
बार रुपये का अवमूल्यन किया। मूमडलीकरण के पहले साढे चार वर्षों में भारतीय 
रुपया डालर के मुकाबले तकरीबन 30 फीसदी सस्ता हो गया। 

रुपये की कमजोरी के व्यापक प्रमाय अन्तर्निहित है । अभी भारत आर्थिक 
सुधारो के प्रारम्भिक चरणों मे है। यहाँ की आर्थिक समस्याएँ अन्य राष्ट्रों से विषम 
हैं। गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता आदि समस्याए मुँहबाए खडी हैं। इन समस्याओं 
के रहते आर्थिक सकट की स्थिति से निपटना मुश्किल काम है। खाडी युद्धजनित 
आर्थिक सकट को अमी हम भूले नहीं है। ध्यातव्य है कि युद्ध के दौरान भारत की 
अर्थव्ययस्था जर्जर हो गई थी। अर्थव्यवस्था में अमी भी इतनी मजबूती नहीं आ पाई 
है कि आर्थिक सकट की स्थिति का सामना बिना किसी बाह्य सहायता के कर 
सके। अत आर्थिक क्षेत्र में सजगता की बेहद जरुरत है। सक्रमण काल में उत्पन्न 
किसी आर्थिक सकट को प्रारम्भिक अवस्था में ही नियत्रित करना आवश्यक है। 
जरा भी डील से स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। 'मैक्सिको सकट' ज्वलत है। 
वहां की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। मैक्सिको के अभूतपूर्व सकट से 
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विश्व के समक्ष बडा सकट उत्पन्न हा गया था। मैक्सिको समृद्धि की ओर अग्रसर 
था। भारी विदेशी पूजी निवेश था। मुद्रासप्कीति भी काबू में थी। मेक्सिको मे सत्ता 
परिवर्तन के साथ भुगतान सतुलन की दशा को सुधारने के लिए 'पेसो' का अवमूल्यन 
किया गया। पेसो का अवमूल्यन तथा अन्य आर्थिक कारणो का वहाँ के अर्थतत्र 
पर ऐसा विषम प्रभाव पडा कि विदेशी निवेशकों ने अपना निवेश अन्यत्र स्थानान्तरित 
करना प्रारम्भ कर दिया। मैक्सिको सकटग्रस्त हो गया। मैक्सिको का विदेशी मुद्रा 
भडार 29 सितम्बर, 995 को 4 699 अरब डालर रसातल तक पहुँच गया। 
मैक्सिको मे कर छूट, साख-सुविधा के जरिए उत्पादन बढ़ाना, बेरोजगारी उन्मूलन 
आदि सुविधाएँ भी उत्पादन बढाने मे कारगर स्थित नहीं हो पायी हैं। 

भारत को मैक्सिको सकट से सबक लेना चाहिए। ऐसा कोई कदम नहीं 
उठाना चाहिए जिससे देश मे मैक्सिको सकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। डालर 
के मुकाबले रुपये की विनिमय दर मे कमी को रोकने के लिए प्रभावोत्पादक कंदम 
उठाने की आवश्यकता है। रुपये के और टूटने से देश मे आर्थिक सकट के शुरु 
होने की सभावना से इकार नहीं किया जा सकता है। बदले परिवेश मे विदेशी 
निवेशको के विश्वास में आई जरा भी कमी से अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो सकती 
है। 
आर्थिक सुधारों के संतुलित प्रभावों की आवश्यकता 

भारत में लायू किये गये आर्थिक सुधारो की अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में अनुकूल 
प्रतिक्रियाएँ हुईं। इससे सुधारों की गति को त्वरित बल मिला। हल्के विरोध को 
छोडकर समूचे देश मे आर्थिक सुधारो के प्रति सकारात्मक वात्तावरण है। किन्तु 
आर्थिक सुधारों के सतुलित प्रभावों की ओर दृष्टिपात करे तो यह प्रश्न उठना 
लाजिमी है कि आर्थिक सुधारो से क्या देश के सभी राज्य लाभान्वित हुए हैं? 

भारतीय अर्थव्यवस्था असतुलित विकास का शिकार रही है। योजनाबद्ध 
विकास के विगत चार दशको में सतुलित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। 
आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षों मरे भी इस दिशा में विशेष पहल नहीं की 
गईं। बिहार और उडीसा सहित पूर्वी तथा पूर्वोत्तर आर्थिक दृष्टि से पिछडा है, 
इनकी तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात, पजाब तथा हरियाणा जैसे पश्चिमी तथा उत्तरी 
भारत के राज्य समृद्धि की ओर बढ़ते जा रहे है। समृद्ध क्षेत्र औद्योगिक उत्पादो 
के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं और औद्योगिक इकाइयॉं, बाजार की निकटता 
प्राप्त करने के लिए समृद्ध क्षेत्रो मे ही स्थापित की जाती है। महाराष्ट्र गुजरात 
और दिल्‍ली की ओर विदेशी निवेशक अधिक आकर्षित हुए हैं। 993-94 मे 
महाराष्ट्र मे ,668 68 करोड रुपये तथा दिल्ली मे 957 94 करोड रुपये के पूजी 
निवेश की पुष्टि हुई। इसके विपरीत बिहार तथा पश्चिमी बगाल में नाम मात्र का 
पूजी निदेश हुआ। बिहार मे 5] 97 तथा पश्चिमी बगाल मे 48 94 करोड रुपये की 
पूजी निवेश की पुष्टि हुई। विदेशी घूजी निवेश प्रस्तावों की सख्या की दृष्टि से तो 
रिथिति और भी दयनीय है। महाराष्ट्र मे विदेशी निवेश के 36 प्रस्ताव पास किये 
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गए जबकि विहार में यह सख्या मात्र 4 थी। 

विदेणी पूजी निवेश से सम्बन्धित चितगीय पहलू यह है कि इसके लिए हम 
कुछ ही देशों पर तिभर हैं जवकि इसमे विविधता हानी चाहिए अर्थात्‌ अधिकाधिक 
देशो द्वारा पूजी निवेश हो तथा वर्ष दर वर्ष निवेश मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो जिससे 
अर्थव्यवस्था मे उतार-चढाव न आए। भारत मे यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। 

वर्ष 993 मे 8205 72 करोड रुपये का विदेशी पूजी निवेश हुआ जो 
कि ॥99] से 994 के बीच हुए कुल निवेश 4 470 करोड रुपये के आधे से 
अधिक हे अमरीका )े आर्थिक उदारीकरण के पहले तीए वर्षों में कुल विदेशी 
निवेश का एक तिहाई 5 452 62 करोड रुपय लगाए थे 994 की पहली छमाही 
में केवल 573 39 करोड रुपये ही निदेश किया। 


पिदेशी पूजी तिवेश के सबंध में दो बात स्पष्टत सामने आई है कि एक 
तो विदेशी पूजी निवेश ऐसे क्षत्रों की ओर आकर्षित हुआ है जो पहले से ही समृद्ध 
है एव जो बुर्यादी सुविधाओ से सुसज्जित है तथा दूसरी बात लाभप्रद उद्योग में 
ही अधिक वेश हुआ है। स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूजीगत वस्तुओ के क्षेत्र 
में पूजी निवेश आकर्षित नहीं हुआ है। 

आर्थिक खुलेपन के दौर मे कृषि क्षेत्र की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया 
जाए चिताजनक वात है। उदारीकरण के दौर में कृषि के लिए जो कुछ भी किया 
गया है वह अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए अत्यल्प है। 
विश्व के सबसे बडे कृषि प्रधान देश भारत में 80 फीसदी आबादी कृषि से ही 
जीवन बसर करती है। राष्ट्रीय आय मे भी कृषि की महत्त्वपूर्ण मागीदारी बनी हुई 
है। कृषि उद्योगों का आधार तथा अर्थव्यवस्था की रीढ है। ऐसे में कृषि की उपेक्षा 
आश्चर्यजनक है। औद्योगिक क्षेयों में मूल्य निर्धारण करते समय उत्पादक को 
अपना पक्ष रखो वी पर्याप्त छूट मिलती है। किन्तु कृषि क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर नहीं होती। 

भारत आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक चरण में है किन्तु परिणामों में परिपक्वता 
स्पष्टत परिलभित होती है। अभी आर्थिक सुधारो का लग्बा सफर तय करना है! 
आशा की जानी चाहिए कि अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों की ओर विकास वार्ते 
मुरतैदी से ध्यान दिया जाएगा। विदेशी पूजी व्िवेश ऐसे क्षेत्रों की ओर मोडा जाना 
चाहिए जा विकास से अछूते हैं। इसे लामप्रद उद्योगों से विकर्षित कर प्राथमिम्ता 
वाले उद्योगो की ओर आकर्षित किया जाग चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के अभाव 
के कारण अनेक क्षेत्र पिछडे हुए हैं। अत विदेशी निवैश को उर्जा परिवहन तथा 
सचार जैठी मूलभूत सुविधाओं वी ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा 
कोष में रिकार्ड वृद्धि हुई है यह 99] 92 के 563 बिलियन डालर के मुकाबले 
दिसम्दर 2000 मे 3)9 बिलियन डालर तक बढ़ चुका है। बढ़े हुए विदेशी मुद्रा 
कोष का विज्ञासोगुकूत उपयोग आवश्यक है अन्यथा यह मुद्रास्फीति का एक बडा 
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कारण बा सकता है। ओद्योगिक उत्पादन और दितिवेश गतिविधिया को बढान के 
लिए प्रभावोत्पयादक कदम उठाए जाने की महती आवश्यकत्ता है। 


सन्दर्भ 


] शजर्थान पत्रिका 23 अगस्त 996 पृ ॥4 
2... वही 2 जुलाई 996 


प्रश्न एव सकेत 
लघु प्रश्न 
].. नवीन आर्थिक नीति पर टिपणी लिखिए। 
2. उदारीकरण के आर्थिक और सामाजिक दर्शन क' उल्लेख कीजिए) 
3 आर्थिक उदारीकरण के बदलते स्वरूप का सक्षेप में वर्णन कीजिए। 
4. आर्थिक सुधारों के सतुलित प्रभावो की आवश्यकता पर सक्षिप्त लेख लिखिए। 
पिबन्धात्मक प्रश्न 
। भारतीय अर्थव्यवस्था मे आर्थिक उदारीकरण के दौर मे किये गए बदलायो का 
वर्णन कीजिए। 
(सकेत - अध्याय मे नई आर्थिक नीति मे सम्मिलित शीर्षको यथा सरचना मे 
मूलभूत बदलाव आर्थिक सुधारो का दूसरा चरण उदारीकरण का बदलता 
स्वरूप उदारीकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन का उल्लेख करना है|) 
2 आर्थिक उदारीकरण की उपलब्धियो की विवेचना कीजिए। 
(राकेत - प्रश्न के उत्तर मे अध्याय मे दी गई आर्थिक उदारीकरण की 
उपलब्धियो को लिखना है।) 
आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणामो का वर्णन कीजिए। 
(सकेत - अध्याय में दिए गए आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणामों को लिखना 
है।) 


३ 


[4] 


भारतीय अर्थव्यवस्था का 
भावी परिपिक्ष्य 


(एप्रॉपणंआट शांल्ए णी वितंशा ॥९००त०7५) 








बीसदी सदी के लगभग पाव दशऊ गुजर जा) के बाद राजनीतिक बागडोर 
भारतीयों के हाथो मे आई। आतताइयो न प्राचीमकाल की समृद्धि को तहस-हस 
करने में कोई कसर नहीं छोडी॥ स्वात्त््योत्तर जर्जरित अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थात 
वास्ते नियोजित यिकास का मार्ग चुना गया। अप्रैल 95 से पहली पांच साला 
योजना की शुरुआत हुई। निरन्तर चार दशक तक सरकारी प्रवृत्तित योजनाएँ 
आर्थिक विकास पर छाई रहीं। विश्व के विकासशील राष्ट्रो में मारत महत्त्वपूर्ण राष्ट्र 
के रुप मे उभरा। कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति नियाजित विकास की महत्त्वपूर्ण देन है। 
विशाल जनतख्या के लिए खाद्यान्न की अतिरक आपूर्ति अवश्य ही उल्लेखगीय 
चात है। इसके अलावा प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र के रुप में भी छवि उभर कर सामने 
आई। किन्तु त्॒जी स॒ बढती आग्रदी ने अर्जित उपलब्धियो को समेंट कर रख 
दिया। देश की जनसख्या वृद्धि यदि सामान्य रहती तो भारत आज विफास की 
दृष्टि से अग्रिम पक्ति के राष्ट्रों मे होता। 


आजीदी के शुरुआती म ही अगीकृत की गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की यह 
खूबी रही कि भारत विश्व मे होने वाले आर्थिक बदलाव के साथ अर्थव्यवस्था का 
समायोजित कर लेता है। नियोजित विकास म सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्र्मो ने देश 
के विकास में सारगर्भित भूमिका निभाई । वर्तमान मे समूचा विश्व आर्थिक सक्रमण 
के दौर म है। भारत म निजी छेत्र की भूमिका तेजत्तर गति से बढ़ रही है। यहाँ 
वर्ष 99] स आयिक सुधारों को सहजता से लागू किया जा रहा है। इक्दीसर्वी 
8 क्‌ प्रारम्भिक वर्षों म भारतीय अर्थव्यवस्था क। परिवेश काफी बदल चुका 

गा) 

भारत में विकास की अकूत समादााए भरी पड़ी हैं। वित्तीय ससाधना तथा 

आधुतिक्तम टेक्नालाजी क अभाव क कारण प्राकृतिक ससाधा का भरपूर विदोहन 


( 


नहीं किया जा सका है। सरता और कुदरती मेहनत्ती दिल पर्यापा मात्रा में 
मौजूद है। तकनीशियनो का भी यहा अभाव नही है। ऐसी भेसेयति 'मे लाभ बटोरने 
वास्ते अधिकाधिक विदेशी निवेशक आकर्षित होगे। विश्व का हरेक्क सक्षम देश भारत 
के विशाल बाजार के लाम से विमुख नहीं होना चाहेगा। स्वदेशी उद्यमियो को भी 
जागरुक होना पडेगा। विदेशी उद्योगो से प्रतिस्पर्धा मे देश के कुछ ही औद्योगिक 
घराने सक्षम है। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे उपभोक्ताओ को लाभ होना स्वाभाविक है, 
किन्तु अनेक स्वदेशी उद्योगो के बाजार से बाहर हो जाने का भय व्याप्त हो 
जाएगा। इस रिथिति से निपटने के लिए विदेशी निवेशकों के साथ सयुक्त क्षेत्र के 
उपक्रमो की स्थापना को बल मिल सकता हे। 

व्यावसायिक ऋणो में बढोतरी 


बढ रहे वित्तीय घाटे की समस्या पर निजात पाने के लिए वर्ष 994-95 
के बजट मे किये गए प्रावधानो के मुत्ताबिक केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक से लगातार 
दस दिन तक 9,000 करोड रुपए का ऋण नहीं ले सकेगी। अन्यथा रिजर्व बैक 
ऋण-पत्र जारी कर केन्द्र सरकार से प्रचलित व्यावसायिक ब्याज वसूल करेगा। 
दूसरे रुप मे रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार का बजट घाटा पूरा करने के लिए नोट 
छापना बद करेगा। पिछले वर्षो मे सरकार की आय की तुलना में खर्चो में कमी 
नहीं की जा सकी नततीजतन रिजर्व बैंक को केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार घाटे की 
पूर्ति के लिए नोट छापने पडे। वित्तीय घाटा सफल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के 
रुप में बढता ही चला गया। बढते हुए वित्तीय घाटे ने मुद्रास्फीति की दर को 
त्वरित गति से बढाया। वित्तीय घाटा 990-9 मे सकल घरेलू उत्पाद के 84 
प्रतिशत तक पहुच गया तथा मुद्रास्फीति भी दहाई अक को पार कर गई। 993- 
94 में वित्तीय घाटा राकल घरेलू उत्पाद के 73 प्रतिशत था जबकि लक्ष्य इसे 
4 प्रतिशत तक सीमित करने का था। अब केन्द्र सरकार द्वारा रिजवे बैंक से लिए 
जाने वाले धन की सीमा तय कर दिये जाने से सरकारी खर्च पर अकुश रखने 
में मदद मिलेगी और वित्तीय घाटा भी कम हो सकेगा। तीन वष के भीतर अथौत्त 
996-97 त्तक रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिल व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार को ऋण देना 
और बजट घाटा पूरा फरने के लिए अतिरिक्त नोट छापना वद कर देगा। 996- 
97 के बाद केद्ध सरकार को बजट घाटा पूरा करने और तात्कालिक वित्त आवश्यकता 
पूरी करने के लिए ब्याज की प्रचलित दरो पर बाजार से व्यावसायिक ऋण लेना 
पडेगा। राज्य सदेव केन्द्र से वित्तीय अनूड्रान बढाने की माग करते रहते हैं।, अब 
केन्द्र के साथ-साथ राज्यो को भी वित्तीय अनुशासन बरतना पडेगा। 
आर्थिक और सामाजिक सपन्‍नता 


देश और विदेशो मे भारत की आर्थिक प्रगति के बारे मे इतना दृढ़ विश्वास 
पैदा हो गया है कि प्रतिभूति घोटाले के बावजूद वर्ष 993-94 मे देश के उद्योगो 
मे 7 अरब डालर की विदेशी और 28,000 करोड रुपये की देशी पूजी लगाई 
गई। यदि देश की अर्थव्यवस्था मे सुधारों की गति इसी प्रकार बनी रही तो धर्म, 


भारतीय अर्थव्यवस्था का भावी परिपेक्ष्य | [ 8 
| 


ड2 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


जाति भाषा और क्षेत्रीयता जेसे सफीर्ण मतभेदो के रथान पर व्यक्तिगत और सामाजिक 
'फमग्पन्नाता देश की एकता की रथायी कडी बा जाएगी। छ्िसी भी लोकतात्रिक एव 
गतिशील अर्थप्यवस्था मे शुरुआत मे सामाजिक और राजगीतिक तग्य हो सकते 
है लेकित इसका एकमात्र समाधात आर्थिक पिकारा की गति तेज बाएए रखना है। 
भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बडी खूबी यह रही है कि कुछ अपवादो को छोडकर 
देश के आर्थिक ढाचे ओर प्रणालियो मे आमूल-चूल परिवर्तन में वह सामाजिक 
कठिनाइया और तयाव नहीं आये जो अन्य कई देशो को भुगतो पडे | 

आर्थिक सुधारो के शुरुआती भे यह आशका व्यक्त की गई थी कि देश 
विदेशी ऋण के जाल मे फस जाएगा। मगर हकीऊृत यह है कि विटेशी ऋण 
993 94 मे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 40 प्रतिशत था जो वर्ष 994 95 में 
घटकर 35 प्रतिशा रह गया है। देश का विदेशी मुद्रा भण्डार लगातार बढकर देश 
के आठ माह के आयात खर्च के बराबर हो गया है 


पिकास दर मे बढोतरी आवश्यक 
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अर्थव्यवस्था को 990 के दशक के उत्तरार्ध मे कम से कम सात के आठ प्रतिशत 
वार्षिक विकास की दर से बढानी होगी। 


मजबूत होती अर्थव्यवस्था 


अर्थव्यवस्था मे हुए बदलावो से विश्व मे भारत की विश्वसनीयता बढी है। 
क्रय शक्ति के आधार पर यदि विनिमय दर की गणना की जाए तो चीन और भारत 
दुनिया की सबसे बडी अर्थव्यवस्था होगी। भारत के तेजी से बढते हुए उपभोक्ता 
बाजार को दृष्टिगत रखते हुए अमरीका भी आर्थिक सबंधो में बढोतरी का इच्छुक 
है। विश्व बैक ने कहा है कि भारत में अगले ॥5 वर्षो में प्रति व्यक्ति आय की 
वार्षिक दर 3 5 प्रतिशत हो जाने की सभावना है। पिछले 5 वर्षो मे यह दर 25 
प्रतिशत रही है। भारत में पिछले वर्षों मे किये गये आर्थिक सुधारो के फलस्वरुप 
यह वृद्धि समव हो सकेगी। 
कृषि में वाणिज्यीकरण पर बल 


कृषि क्षेत्र मे पूजी निवेश मे बढोतरी की जाए तो आर्थिक विकास की गति 
भी बढ सकती है। सातवीं पच्रवर्षीय योजना के दौरान कृषि म कूल 2,450 
करोड रुपये का पूजी निवेश किया गया। इसमे सरकारी क्षेत्र का 33 27 प्रतिशत 
तथा निजी क्षेत्र का 67 73 प्रतिशत योगदान रहा। आठवी पचवर्षीय योजना के 
पहले वर्ष [992-93 मे कृषि मे 4,687 करोड रुपय्रे का पूजी निवेश किया गया। 
प्रभावोत्पादक प्रयासों से कृषिगत उत्पादन को त्वरित गति से बढाया जा सकता है। 
डुकल प्रस्तावो की स्वीकृति से भारन को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ 
मिलेगा। अतर्राष्ट्रीय परिवेश मे अग्प्काधिक लाभ अर्जित करने वास्ते भारतीय कृषि 
का बाणिज्यीकरण करना होगा। देश की सर्वाधिक गरीत्री गावो में हे। कृषिगत 
वाणिज्यीकरण देश का कायाकल्प कर सकता है। कृषि मे सरकारी निवेश काफी 
'कम है। कृषिगत अनुसधान पर सरकार को बल देने की आवश्यकता है। कृषिगत 
अनुराधानो से कृषि उत्पादिता मे ठहराव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उत्पादिता 
और गुणवत्ता मे वृद्धि बिना स्वर्णिम अवसरो के लाभ से वचित हो सकते है। 
व्यापक सुधारों की आवश्यकता 


भारत को 7 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विकास दर प्राप्त करने के लिए 
व्यापक सुधारो की आवश्यकता है। भारत रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमो और घाटे में 
चल रहे विद्युत बोर्डो की भारी कीमत चुका रहा है। ऐसे मे उसे आर्थिक सुधारो 
के अधूरे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूजी निवेश की आवश्यकता 
है। पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था से समरसता के लिए भारत मे और सुधार तथा 
सात प्रतिशत या उससे भी अधिक विकास दर प्राप्त फिया जाना आवश्यक है। 
हाल ही के वर्षो (995-96) में देश मे औद्योगिक और आर्थिक विकास की गति 
मे रिकार्ड वृद्धि हुई है, लेकिन गति तेज करने के लिए सुधार कार्यक्रम जारी रखना 
तथा विदंशी निवेश प्रोत्साहित करना आवश्यक है। किन्तु ऊर्जा का अभाव, खस्ताहाल 
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सडके रेल परिवहन तथा बदरगाहों सहित अविक्सित आधारभूत ढाचागत आदि 
विकास म॑ प्रमुख बाधा हैं। देश मे आधारभूत ढाचा क्षेत्र निवेश आकर्षित करने 
के प्रयास जारी हैं| देश मे बिजली दूर सघार सडकों और वदरगाहो की स्थिति 
म पर्याप्त सुधार के लिए अगले पाच वर्षों मे (996 2000) कुल 200 अरब 
डालर के घरेलू और विदेशी निवश की आवश्यकता है। 


विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (अगस्त 996) के अनुसार विश्व बैंक का 
आकलन है कि भारत को सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 6 प्रतिशत विकास दर 
बनाये रखने क लिए वर्ष 996 मे आठ अरब डालर और अगले चार वर्ष तक प्रति 
वर्ष 3 अरब डालर की आवश्यकता है। भारत का मानना है कि सकल घरेलू 
उत्पाद की 6 प्रतिशत विकास दर को बनाए रखने के लिए प्रयेक वष लगभग दस 
अरब डालर के विदेशी निवेश की जरुरत है| विश्व बैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि 
यदि सरकार ने खाद्यानना और उर्वरको के लिए सहायता कम नहीं की तो आर्थिक 
सुधारों के लाभ जल्दी ही समाप्त हु; जाएगे। विश्व बैंक का मते है कि सरकार को 
सार्वजनिक क्षेत्र वी कम्पनिया को वेचकर सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगारो के अवसरों 
में कमी करनी चाहिए बैंक ने सरकार द्वारा वजट घाटा कम कर सकल घरेलू 
उत्पाद क लगभग 3 5 प्रतिशत तक किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए 
कहा है कि इससे प्रति वर्ष 7 प्रतिशत विकास दर के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। 
दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवरथा विकसित 
हो रही है। 99] के आर्थिक सकट से देश तेजी से उभरा है और देश म 99 
से 4996 क बीच विकास की गति स्थायीकरण और ढाचागत सुधार कार्यक्रम लागू 
करने वाले अन्य देशो की तुलना मे अधिक रही है। 
विकास की भावी प्राथमिकताए 


भारत में आठवीं पचवर्षीय योजना मार्च ।997 म समाप्त हो चुकी है। एक 
अप्रैल 997 स नोर्वी पचवर्षीय योजना क्रियान्दयन मे है। भारत इक्कीसर्वी सदी 
मे प्रवेश के समय नौर्वी याजना ही क्रियान्वयन मे रहेगी। दूसरे शब्दा मे इक्कीसर्वी 
शताब्दी मे भारत क आर्थिक विकास का मार्ग नई योजना प्रशस्त करेगी। भारत के 
आर्थिक विकास म नियाजित विकास दी प्रभावी भूमिका रही किन्तु आज भूमडलीकरण 
का युग है। समय के बदलाव के साथ नियोजित विकास वी प्राथमिकताओं को 
बदलना प्रासंगिक हा गया है| प्राथमिकताओ को बदलते बक्त भारत की आर्थिक 
एरिरिथरिया क्यो ध्यान मे रखना आवश्यक है। नियोजित विकास मे ग्रति व्यक्ति 
आय में वार्षिक वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी यह विश्व में तुलनात्मक रुप स कापी 
कम है। नियाजित विकास में प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि इस प्रकार रही-- 
प्रथम योजग् ]7 प्रतिशत द्वित्तीय योजना ]9 प्रतिशत तृतीय योजना 0 प्रतिशत 
चतुर्थ योजना 09 प्रतिशत पाचवी योजना 2 6 प्रतिशत छठी योजना 3 2 प्रतिशत 
तथा सात्तवीं याजग्र 3 6 प्रतिशत। भारत में आर्थिक विकास की दर भी अपेक्षाकृत 
कम है परिणामस्वरुप प्रति व्यक्ति अगिवार्य वस्तुआ की उपलब्धता कम है। साढे 
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चार दशक के नियोजन काल में भारी विनियोजन के बावजूद भी गरीबी की 
समस्या का समाधान नहीं हो सका है। नियोजित विकास की भावी व्यूह रचना में 
साक्षरता, मानय ससाघन, प्राकृतिक ससाघन, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, प्रौद्योगिकी, 
ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय असतुलन, आर्थिक विषमता आदि विकास कार्थो पर विशेष 
बल दिये जाने की आवश्यकता है। इक्कीसर्वी सदी मे प्रवेश के समय आघारमूत 
प्राथमिक आवश्यकताएँ यथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धि, चिकित्सा सुविधाएँ, गावो 
में सम्पर्क संडके, आवास आदि नियोजित विकास की प्राथमिकताएँ हो। 

आबादी एक अरब के पार 


भारत की आबादी 5 अगस्त, 7999 को एक अरब की सीमा पार कर 
गई। इस तरह भारत चीन के बाद एक अरब की आबादी पार करने वाला दुनिया 
का दूसरा देश हो गया। वाशिगटन स्थित पर्यावरण अनुसधान सगठन "वर्ल्ड वाच" 
ने भविष्यवाणी की है कि भारत को अब मुख्य खतरा अन्य देश द्वारा सैनिक 
आक्रमण से नहीं हो सकता है, लेकिन एक अरब की आबादी रो भारत को खतरे 
का सामना करना पड सकता है। मौजूदा समय मे भारत अपने सकल घरेलू 
उत्पाद का 2 5 प्रतिशत सेना पर खर्च करता है। जबकि स्वास्थ्य पर सिर्फ 07 
प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। स्वास्थ्य में परिवार नियोजन भी शामिल है। 


भारत के लिए एक अरब की आबादी पार करना खुशी की बात नहीं है 
क्योकि आधी आबादी निरक्षर है। आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 
एक-तिहाई लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर कर रहे हैं। एक अरब 
की सीमा पार करने से पहले ही भारत की आबादी की माग उसके प्राकृतिक 
ससाधन आधार से आगे निकल गई है। इस स्थिति में भारत को अपनी प्राथमिकताएँ 
तेजी से पुनर्निर्धारित करनी पडेगी वरमा भारत के समक्ष जनसख्या के दुष्वक्र मे 
फसने का खतरा पैदा हो जायेगा। 
निवेश बढने की संभावना 


अमरीका समेत अन्य बडे औद्योगिक देशो मे रह रहे अनिवासी भारतीय 
(एनआर आई ) तथा दूसरे निवेशकों के भारत में पूजी निवेश बढाने की सभावना 
है। पूजी निवेश मे वृद्धि मारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों की राह मे मौजूद 
बाधाओ को दूर करने के लिए उठाए गए कदमो पर निर्भर करेगा। इन बाधाओ में 
'पर्थिजनाओ की भजूरी ने चिलनन्‍्द तथा लन्‍्दी प्रक्रियाए शामिल हैं। अर्थव्यवस्था का 
लगावार उदारीकरण भी आवश्यक है। जून-जुलाई 999 के कारगिल सकट से 
22 भली-भाति निपट जाने से विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास काफी 
बढा है। 
ब्याज दरो में कमी की सभावना 


वित्तीय विश्लेषकों के अनुसार वर्ष 999 मे मुद्गास्फीति की निम्न दर, 
डालर के मुकाबले रुपए की स्थिरता और औद्योगिक सुधार के सकेतो को दृष्टिगत 
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रखते हुए रिजर्व बक द्वारा ब्याज दरो में कमी किय जाये की समावाा है। विश्लैषकों 
के अनुसार डालर के मुकाबले रुपया करीब-क्रीब स्थिर बना हुआ है ओर आने 
वाले दिनो मे मुद्रास्फीति के नियत्रित रहने की उम्मीद है। उद्योगों मे प्रारभिक 
सुधार के लक्षण नजर आगे लगे हैं। ऐसे मे व्याज दरो में कटौती के लिए मजबूत 
आधार दृष्टिगोचर होता है। अप्रेल-मई 999 2000 मे औद्योगिक उत्पादन की 
विकास दर 63 प्रतिशत रही है और कई क्षेत्रो मे सुधार के ठोस प्रमाण है। 
कारगिल सकट के बावजूद देश में विदेशी मुद्रा भडार भी काफी है। 


गरीबो के घटने की सभावना 


योजना आयोग के आकलन के अपुसार नौर्वी योजना के अत तक गरीबी 
की दर का मौजूदा स्तर 29 8 प्रतिशत से घटकर 7 98 प्रतिशत रह जाएगी। 
सन्‌ 200-02 तक ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी की दर मौजूदा 30 55 प्रतिशत से 
घटकर 86 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों मे 25 58 प्रतिशत से घटकर 6 46 
प्रतिशत होगी। सन्‌ 208-2 तक यरीदी की दर 4 37 प्रतिशत पर लाने के लिए 
कृषि क्षेत्र के विकास के जरिये रोजगार के नये अवसर पैदा किये जाने चाहिए। 
नौर्वी योजना अवधि के दौरात श्रम शक्ति 4500 लाख हो जाएगी और इस 
अवधि के दौरान 4430 लाख कार्य शक्ति का सृजन किया जाएगा। नौर्दी योजना 
अवधि के दौरान श्रम शक्ति की वृद्धि सर्वाधिक होगी और अधिक तेजी की रिथति 
में सरचनात्मक कारणो से वृद्धि को मूर्त रुप पहीं दिया जा सकेगा। योजना बाद 
की अवधि मे पूर्ण रोजगार के प्रयास किये जाने चाहिए। सन्‌ 2007 तक तक पूर्ण 
रोजगार का लक्ष्य अनौचित्यपूर्ण नहीं होगा। दाद की योजना मे आर्थिक वृद्धि 74 
प्रतिशत वार्षिक होगी। तौदी योजना अबधि मे बेरोजगारी मे वृद्धि टालने के लिए 
कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए आर्थिक वृद्धि तेज करने की आवश्यकता होगी। 
जवाहर रोजगार योजना झशैसे कार्यक्रमों को क्षेत्रीय रुप दिया जाना चाहिए। यदि 
नौर्दी योजना में सात प्रतिशत के लक्ष्य के बजाय आर्थिक बृद्धि आठ प्रतिशत तक 
पहुच जाती है तो योजना अत तक बेरोजगारी 70 लाख लोगों के बजाय 20 लाख 
लोगा की सख्या म ही रहेगी। इसके लिए उत्पादन एव सम्बद्ध रोवा क्षेत्रा को और 
बढाया देना पडगा। इसस सन्‌ 2007 तक बेरोजगारी नगण्य हो जायेगी। 
कृषि अर्थव्यवस्था का भावी परिप्रक्ष्य 


नौवीं योजग़ा मे जमीन की कमी भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
का एक चुततीपूण तथ्य बा जाएगा और जल एवं भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग 
विकास प्रक्रिया के केन्द्र विन्दु होगे। भारत पहली बार पूर्वी एशियाई देशो जैसे 
आबादी घात्व का सामाा कर रहा है। भारत की जासख्या ॥99॥ में 846 
करोड थी तथा जाराख्या घात्व प्रति वर्ग किलोमीटर 274 था। योजना आयोग के 
आकलन क॑ अनुसार 996 97 म॑ जासख्या 93 8 करोड थी। जयसख्या के 
200-02 मं 0] 06 करोड तथा 2006 में 09 9 करोड हो जाने का अनुमाः 
है। जासख्या की वार्षिक वृद्धि दर 98-9] में 2 4 प्रतिशत रही। योजना 
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आयोग के आकलन अनुसार भारत में कृषि योग्य भूमि 4 करोड 0 लाख हैक्टेयर 
पर स्थिर बनी हुई है। योजना की प्रारम्भिक अवधि के दौरान कुल बुवाई क्षेत्र मे 
सालाना ! प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बाद के दशकों मे पहले घटकर लगभग 0 6 
प्रतिशत तथा फिर 0 3 प्रतिशत रह गई और अब इसमे कोई वृद्धि नहीं हो रही है॥ 
कुल बुआई क्षेत्र 99-92 मे !4 करोड हैक्टेयर था जो बढकर 996-97 में 
केवल 4 । करोड हैक्टेयर होने का अनुमान है तथा इसके 200-2002 में भी 
]4 | करोड हैक्टेयर होने का अनुमान है। समग्र बुआई क्षेत्र म मामूली बृद्धि का 
अनुमान है। समग्र बुआई क्षेत्र ।99]-92 मे 8 2 करोड हैक्टेयर था जो बढकर 
996-97 मे 9 ! करोड हैक्टेयर हो गया। इसके 200|-02 मे ]9 7 करोड 
हैक्टेयर हो जाने का अनुमान है। 


राष्ट्रीय गरीबी अनुपात की प्रलम्बता 





(प्रतिशत) 
क्षेत्र 996 97. 200-02.. 2006-07... 20-2 
ग्रामीण 30 55 786। 964 43] 
शहरी 25 58 6 46 928 4 49 
कुल 29 8 ॥7 98 953 437 


स्रोत दी इकोनोमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 2 मार्च 998 


भारत की कृषि में कुल बुआई क्षेत्र मे स्थिरता और समय बुआई क्षेत्र मे 
मामूली वृद्धि की दशा मे सिचित क्षेत्र में वृद्धि ही एक ऐसा तरीका है जिससे कृषि 
की उत्पादिता बढाकर बढती आबादी की अतिरेक माग को पूरा किया जा सकता 
है तथा कृषिगत उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, 
जिसकी आज महती आवश्यकता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हाल की 
प्चवर्षीय योजनाओ ओर वार्षिक योजनाओ में सिचाई सुविधाओ के विस्तार पर बल 
दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र उपरिव्यय मे सिचाई पर व्यय मे वृद्धि की गई है। 
आठवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र उपरिव्यय मे सिचाई बाढ नियत्रण पर 
32,525 3 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया, जिसे बढाकर नोवीं योजना 
में 57,735 करोड रूपए कर दिया गया जो गत योजना की चुलना में 775 
प्रतिशत अधिक है। सार्वजनिक परिव्यय मे वृद्धि के परिणामस्वरुप समग्र सिचित 
क्ैत्र मे वृद्धि हुई। समग्र सिचित क्षेत्र 99[-92 मे 76 करोड हैक्टेयर था जो 
बढकर [996-97 मे 89 करोड हैक्टेयर हो गया, इसके 200-02 मे 02 
करोड हैक्टेयर हो जाने का अनुमान है| भविष्य मे भूमिगत जल भण्डारों के सीमित 
होने की सम्भावना है। अत भदिष्य में पानी के भण्डारण और विवेकपूर्ण उपयोग की 
आवश्यकता होगी। सिचाई सुविधाओ का विस्तार करके फसल उत्पादन क्षमता में 
बृद्धि की जा सकती है। योजना आयोग के आकलन के अनुसार उत्पादन सघनता 


88 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


99-92 में 30 तथा 996-97 मे 35 थी। फसल उत्पादन सघनता कम 
होने का कारण सिचित क्षेत्र का अमांव रहा है। भारत मे आज भी समग्र बुआई क्षैत्र 
की तुलना में समग्र सिचित क्षेत्र का प्रतिशत कम है। यह 99-92 में 4].5 
प्रतिशत तथा ]996-97 मे 46 9 प्रतिशत था। समग्र सिचित क्षेत्र के 200-02 
मे 57 प्रतिशत होने का अनुमान है। 


याजना आयोग ने कृषि वृद्धि तेज करने के लिए चार सूत्री रणनीति अपनाने 
का सुझाव दिया है। नौर्वी योजना मे कृषि वृद्धि दर 45 प्रतिशत्त निर्धारित की गई 
है। जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र मे साढे तीन से 
4 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। नौवी योजना में कृषि क्षेत्र में निवेश 
2,20,260 करोड रुपए तक बढाने को कहा गया है जो आठवीं योजना के 
मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है। आठवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र मे निवेश में 
काफी कमी हुई। 
कृषि क्षेत्र की चुनौतिया 


कृषि क्षेत्र की भावी चुनौतिया उतनी ही कडी हैं जितनी की बीते कल की 
थी। कृषि की चुनौतिया का साहस और बुद्धिमता के साथ सामना करना होगा। 
कृषि की चुनौतियों का सामना करके ही भारत न केवल घरेलू आवश्यकताओं की 
पूर्ति कर सकता है। वल्कि विश्व व्यापार सगठन के तहत्‌ प्राप्त अवसरों का लाभ 
उठाकर कृषि उत्पादों का निर्यात भी बढा सकता है। उससे किसानों की आय 
बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र की भावी चुनौतियों मे 20-2 तक वर्तमान (999) खाद्यान्न 
उत्पादन 20 करोड 30 लाख टन को कम से कम डेढ गुणा करना, दुग्घ उत्पादन 
कम शे कम तिगुना करना, कृषि भूमि की उत्पादकता बढाना तथा नौवीं, दसर्वी 
और ग्यारहरवी योजना अवधि में दलहन उत्पादन मे क्रमश 3 5, 49 तथा 5.7 
प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि शामिल है। 


भारत के सामने एक प्रमुख रामस्या भूमि की है। शहरीकरण और औद्योगीकरण 
के कारण भविष्य में भूमि और घटेगी। ऐसी रिथिति मे कृषि योग्य भूमि बढाने का 
एक मात्र उपाय बजर, लवणीय क्षारीय और जलमग्न भूमि का पुनरुद्धार है। ऐसी 
भूमि की उर्वरता सामान्य कृषि भूमि से कम होगी। ऐसी स्थिति में कृषि योग्य भूमि 
की उर्वरता बढाने वास्ते समुचित प्रौद्योगिकी विकास करना कृषि वैज्ञानिकों के लिए 
एक चुनौती है। एक अन्य चुनौती समेकित फसल प्रबंधन से सभी फसलों विशेषकर 
नकदी फसलो की उत्पादन लागत घटाना और उसकी ग्रुणवत्ता बढाना। तभी विश्व 
व्यापार संगठन के तहत भारत कृषि उत्पादों का निर्यात बढा सकेगा। कृषि वैज्ञानिकों 
को विशष परिश्रम से फसलो की ऐसी किस्मे दिकसित की जानी चाहिए जिनके 
लिए उर्वरकों और कीटनाशको की कम जरुरत हो तथा जिनसे पर्यावरण को भी 
फायदा पहुंचे और प्राकृतिक ससाधन भी सरक्षित व सुरक्षित रहे। 
ग्रामीण विकास पर बल की आवश्यकता 


देश वी; कुल आबादी में ग्रामीणों का भाग 74 प्रतिशत है जो छह लाख 
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से अधिक गावो मे जीवन बसर करते हैं। ग्रामीण जनो की माली हालत दयनीय 
है। गावो के पिछड़ेपन को दूर करने तथा गॉववासियो की आर्थिक दशा सुधारने के 
लिए विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाए क्रियान्वयन मे है। 
किन्तु ग्रामाण विकास योजनाओं की कारगर क्रियान्विति नहीं होने से ग्रामीण परिवेश 
की दशा मे सुधार की प्रवृति दृष्टिगोचर नहीं हुई। नौर्वी पच्वर्षीय योजना तथा 
वार्षिक योजनाओ मे ग्रामीण विकास पर बल दिया गया हैं। आठवीं पचवर्षीय 
योजना मे ग्रामीण विकास पर 34,4254 करोड रुपए का सार्वजनिक परिव्यय 
निर्धारित किया गया जिसे बढाकर नौर्वी पचदर्षीय योजना मे 74,942 करोड़ रुपए 
कर दिया गया है जो कि गत पचवर्षीय योजना से 77 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 
997-98 मे ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार पर 8,356 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) 
व्यय किया गया जो 998-99 के बजट के अनुमानो मे 8 6 प्रतिशत बढकर 
9,92 करोड रुपए हो गया। 

विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर 995-96 के सशोधित 
अनुमानो के अनुसार केन्द्रीय योजना परिव्यय इस प्रकार रहा जवाहर रोजगार 
योजना 2,955 करोड रुपए, रोजगार आश्वासन योजना ,86 करोड रुपए, 
समन्चित ग्रामीण दिफास कार्यक्रम 6566 करोड रुपए, इन्दिरा आवास योजना 492 
करोड रुपये, मेहरु रोजगार योजना 68 करोड रुपए तथा प्रधानमत्री रोजगार योजना 
45 करोड रुपए। रोजगार योजनाओं पर परिव्यय वृद्धि से विशेष रोजगार और 
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की भूमिका बढी है। वर्ष 995-96 के सशोधित अनुमानों 
मे जवाहर रोजगार योजना से 8,958 25 लाख, रोजगार आश्वासन योजना से 
3,465 27 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हुआ। समन्दित ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम से 20 90 लाख परिवार लाभान्वित (प्राविजनल) तथा ट्राइसेम से 2 87 
लाख युवक प्रशिक्षित किये गए। शहरी क्षेत्रों की प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना 
नेहरु रोजगार योजना से 25 लाख परिवार लाभान्वित, 9295 लाख मानव 
दिवस रोजगार सृजन तथा 67 हजार व्यक्तियों का प्रशिक्षित किया गया। 

नियोजन काल के गत पचास वर्षों में देश मे गरीबी उन्मूलन की अनेक 
योजनाएं बनी। ग्रामीण विकास की योजनाओ पर भारी भरकम विनियोजन किया 
गया। किन्तु योजनाओ का कारगर क्रियान्वयन नहीं हो सका। योजनाएँ कागजो 
त्तक ही सिमट कर रह गई। विकास की योजनाओं से जरुरतमद व्यक्तियो को 
अपेक्षित लाम नहीं मिल सका, परिणामस्वरुप आकडों मे ही गरीबी कम हो सकी। 
देश में आज गरीबी का ताण्डव है। गाव और गरीबो की दशा सुधारने के लिए 
सामाजिक विकास और ग्रामीण अवसरचना पर बल देने की आवश्यकता है। 


सन्दर्भ 
॥| कुरुक्षेत्र, अप्रैल, 997 
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प्रश्व एव सकेत 
लघु प्रश्न 
] कृषि अर्थव्यवस्था के भावी परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए। 
2. फृषि की चुततियो की विवेधना कीजिए। 
7 निवन्धात्मक प्रश्न 

। भारतीय अर्थव्यवस्थ के भावी परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। 
(सकेत - अध्याय म दिए गए भारतीय अर्थव्यवस्था के भावी परिदृश्य को 
लिखना है।) 


| 


आर्थिक नियोजन का अर्थ 
और महत्त्व 


(शल्ब्राांतरठु श्ञात वराए007ज्वा72९ 0 
एछल्णाणा[८९ श्रागगांगए) 








आर्थिक नियोजन का सक्षिप्त परिचय 


वर्तमान में विश्व के सभी देश परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल 
करने वास्ते प्रयासरत हैं। आज के आर्थिक उदारीकरण के युग में भी आर्थिक 
नियोजन के महत्त्व को स्वीकार किया जाता है। विश्व के पूृजीवादी अथवा साम्यवादी 
देशों मे आर्थिक नियोजन की चर्चा की जाती है। विकसित ओर विकासशील देशो 
मे भी आर्थिक नियोजन की उपादेयता रही है। विकासशील देशों मे त्तो आर्थिक 
नियोजन का विशिष्ट महत्त्व होता है क्योकि इन देशो मे विकासगत जरुरतो को 
पूरा करने के लिए वित्तीय. ससाधनो का अभाव होता है। सभी देशो के लिए 
आर्थिक नियोजन का सारगर्भित महत्त्व है। विश्व के देशो ने आर्थिक बिकास को 
त्वरित करने के लिए आर्थिक नियोजन को आत्मसात किया है। सर्यप्रथम सोवियत 
रुस ने 928 मे आर्थिक नियोजन को अपनाया। रुस से प्रेरणा लेकर अनेक 
विकासशील राष्ट्रो ने आर्थिक नियोजन के मार्ग का अनुरारण किया। आर्थिक 
नियोजन के सबध में प्रो यबिन्स के ये शब्द उपयुक्त हैं "आर्थिक नियोजन हमारे 
युग की रामरत समस्याओ के निय्यकरण की एक अचूक रामबाण औषधि है। 
कल्याणकारी राज्य क आदर्श की प्राप्ति का एक मात्र साधन आर्थिक नियोजन ही 
है|" इसी बात को दृष्टिगत रखत्ते हुए एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के 
कई देशो ने आर्थिक नियोजन के महत्त्व को स्वीकारा। दिश्द के किसी भी भाग 
में गरीबी विश्व शाति और समृद्धि को खतरा है। यही कारण है कि विकसित देश 
विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने वास्ते प्रयासरत है। 

आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाए 
(निर्श्ाा३ आ। ९ग््रा।0१8$ ७ एएणागाार ९38) 


दिश्व के विभिन्न देशो फी भौगोलिक प्राकृतिक और आर्थिक परिर्थित्िया 
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पृथक-पृथक हैं जिसके परिणामस्वरुष विभित्र दशो की आर्थिक प्राथमिकताए भी 
अलग-अलग हैं। ऐसी स्थिति म॑ आर्थिक गिय्याजा मे विभिज बाता पर अलग-अलग 
स्तर पर बल दिया गया है। अत आर्थिक तियोजाः की सर्वमान्य धारणा नहीं है। 
कुछ अर्थशारित्रयो ने आर्थिक तियोजत की परिमाषा मे तकनीक व विनियोग पर 
बल दिया है तो कुछ अर्थशारित्रयो ने इसके उद्दश्यो पर ध्यात केन्द्रित किया है। 
इस प्रकार आर्थिक तियोजन के कई रुप बन गए हैं। विभिन्न अर्थ विशेषज्ञों द्वारा 
दी गईं आर्थिक तियोजन की परिभाषाए इस प्रकार हैं- 


].. ऐ जले गुगर मिर्डल के भ्रयुसार आर्थिक तियोजन राष्ट्रीय प्रशासन की वह 
महत्त्यपूर्ण व्यूह रचता हे जिसके आधार पर रारकार द्वारा बाजार तत्र की 
रवतत्रता में हस्तक्षेप कर सामाजिक विकास की प्रक्रिया को ऊचा उठाने 
के प्रयास किए जाते हैं। 


प्रो गुन्नार मिर्डल विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक नियोजा में सरकारी 
हस्तक्षेप को रवीकार करते है तथा अर्थव्यवस्था सबधी व्यूह रचना में सरकार 
की सक्रियता पर बल देते हैं। 


2... प्रोएचडी डिकिन्सन के अनुसार नियोजन मुख्य आर्थिक निर्णय की 
क्रिया है जिसमे क्या और कितना उत्पादत कराया है कैसे कब और कहा 
उत्पन किया जाना है तथा निणयिक सत्ता के सजग निर्णय व रामर्त 
अर्थव्यवस्था के विरतृत सर्वेक्षण के आधार पर उसे किसको आवटित किया 
जाग है। इन सब बातो के विषय मे सबंधित अधिकारी द्वारा सपूर्ण 
अर्थव्यवस्था की व्यापक परीक्षा के पश्चात्‌ सचेष्ट एवं महत्त्वपूर्ण निर्णय 
करने की प्रक्रिया को आर्थिक तियोजन कहते हैं। 
प्रो डिफिन्सन उत्पाद एवं वितरण पर सुत्रिश्चित व अधिकृत प्रणाली स्थापित 
करने को आर्थिक तगियोजन समझते हैं। 

3 श्रीमती वार बारा यूटन के अवुसार किसी सार्वजीतिक रुत्ता द्वारा विचारपूर्वक 
एवं जात-बूझकर आर्थिक प्राथमिकताआ के चया की क्रिया को आर्थिक 
तियाजा वहते हैं।" 
श्रीमती बूटा] आर्थिक तियोज]) को एक प्रणाली मातती है जिसके अन्तर्गत 
कल के विय्रयण द्वायय गिर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न किये जाते 

। 

4. रे हेयक ऐ अपुसार उत्पादन क्रियाओं पा एक केन्द्रीय सत्ता धारा 
विर्देशन आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्रो हेयक आर्थिक तियोजा मे 
केवल निर्देशा तत्त्व पर ध्याय देते हैं। 

5. डॉ डाल्टन के अनुसार व्यापक अर्थ म आर्थिक वियोजय व्यापक साधगो 


के प्रमारी व्यक्तिओ द्वारा आर्थिक क्रियाओ को चुते हुए लक्ष्य की ओर 
जा।बूझकर पिर्देशित करना है। 
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6 प्रौ रोविन्स के अनुसार एक दृढ निश्चय अभिप्राय एव विकल्प लेकर 
कार्य करना ही नियोजन है उन्होने अन्यत्र लिखा है कि आर्थिक नियोजन 
उत्पादन व विनिमय की निजी क्रियाओ का सामूहिक नियत्रण या दमन है। 
रोबिन्स की घारणा है कि जीवन के सामान्य व्यवहार मे अनेक विकल्पो को 
सामने रखकर यदि कोई कार्य सौद्देश्यपूर्ण ढग से सम्पन्न किया जाता है 
तो वह नियोजन है। अनेक विकल्पो मे सर्वोत्तम विकल्प को चुनकर पूर्व 
निर्धारित उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु किसी कार्य फे करने को रोबिन्स आर्थिक 
नियोजन कहते हें। 


पृ श्री एल लोरबिन के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक सगठन की 
ऐसी योजना है जिसमे व्यक्तिगत इकाई उपक्रम एवं उद्योग को सप्पूर्ण 
प्रणाली की समन्वित इकाई माना जाता है और जिसका उद्देश्य एक निश्चित 
अवधि मे समस्त उपलब्धो के प्रयोग द्वारा लोगो की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करके अधिकतम सतुष्टि प्राप्त करना होता है। 

8. पण्डित जवाहरलाल नेहरु के अनुसार नियोजन का अर्थ केवल कार्यसूची 
बना लेना नहीं है न ही यह राजनैतिक आदर्शवाद है। नियोजन बुद्धिमत्तापूर्ण 
विवेकपूर्ण व वैज्ञानिक पद्धति है जिसक अनुसार हम अपने आर्थिक व 
सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं एव प्राप्त करते हैं। नेहरु जी 
आर्थिक नियोजन में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यो की प्राप्ति पर बल देते 
हैं। 


9. भारतीय योजना आयोग ने आर्थिक नियोजन को इस प्रकार परिभाषित 
किया है. आर्थिक नियोजन मूल रुप में साधनो के सगठन की एक पणाली 
है जिसके अतर्गत सुनिश्चित सामाजिक उद्देश्यो की पूर्ति हेतु साधनों का 
उपयोग अधिकत्तम लाम के लिए किया जाता है। 


]0.. विश्व बैंक के अनुसार 'विकास कार्यक्रम की तकनीक प्रत्येक अर्थव्यवस्था 
को उपलब्ध समस्त साधनो की सूची बनाने व तत्पश्चात उपलब्ध साधनों 
को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओ को क्रम देने के सार 
रुप में निहित है। 


उपर्युक्त परिभाषाओ के आधार पर आर्थिक नियोजन की उत्तम परिभाषा 
इस प्रकार दी जा सकती है "आर्थिक नियोजन एक सतत और दीर्घकालीन प्रक्रिया 
है जिसके अन्तर्गत राज्य आर्थिक शक्तियो एव गतिविधियो को इस प्रकार नियत्रित 
करता है कि उपलब्ध साधनो का विमिन्र क्षेत्रो मे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 
अनुकूलतम उपयोग हो सके। आर्थिक नियोजन में पूर्व निर्धारित उद्देश्यो की प्राप्ति 
हेतु अर्थव्यवस्था की स्वतत्र शक्तियो को राज्य द्वारा नियत्रित किया जाता है। 
आर्थिक नियोजन से राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊचा उठता है। 
आर्थिक नियोजन के प्रमुख तीन अग इस प्रकार हैं--] विकास के लक्ष्यों को 
निर्धारित करना। 2 उपलब्ध साधनो का आवटन। 3 विकास कार्यों का मूल्याकन। 
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आर्थिक नियोजन की विशेषताएं 
(एागब्टाशाओ2ट5 ण ४०ण१णाार )क्मा॥गाड़) 
आर्थिक तियोजन की शर्वमान्य धारणा नहीं है। विभिन्न विद्वानों और 
अर्थशास्त्रियो ने आर्थिक नियाजन की अलग-अलग परिभाषाए दी। हरेक विद्ठात 
की परिभाषा में आर्थिक नियोजन की किशी-त-किसी विशेषता का आभास होता 
है। आर्थिक नियोजन की निम्नलिखित विशेषताए उल्लेखनीय हैं- 


] सतत और दीर्घकालीन प्रक्रिया ((0०0॥एए78 आव॑ [.णाह वलाा 
छएा0८८55४) 


आर्थिक नियोजय तिरन्तर चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रिया है। एक बार 
प्रारम होते के बाद इसका क्रम लगातार चलता रहता है क्योकि विकास की कोई 
अन्तिम सीमा नहीं होती है। उत्तरोतर विकास के ऊचे सत्र पर पहुचने के लिए 
एक योजना के बाद दूसरी योजाा बनाई जाती है। अल्पकालीन योजनाओं को 
दीर्घकालीन योजनाओं में समन्वित किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की 
शुरुआत 95] 52 में हुई जो आज तक अनवरत जारी है। आर्थिक उदारीकरण 
के दौर म भी आठवीं पचवर्षीय योजना क्रियान्वित हुई तथा वर्तमान में नौंवी पचवर्षीय 
योजना क्रियान्वयन मे है। 
है केन्द्रीय सत्ता (एट्याबी 7०७८) 


अर्थव्यवस्था मे आर्थिक नियोजन का सचाला रचत बाजार पक्रिया द्वारा 
नहीं होकर सरकार द्वारा वियत्रित हांता है। केन्द्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था की 
दिशा का मार्ग निर्धारित किया जाता है। भारत मे आर्थिक नियोजन का कार्य 
भारतीय योजना आयोग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। योजगाआ का निर्माण 
क्रियान्विति मूल्याकन आदि कार्य केन्द्रीय नियोजा सस्था द्वारा किया जाता है। 
3 उद्देश्यों का निर्धारण (0लव्गाग्रभागा ० 00]९९0४८५) 

आर्थिक तियाजन म उद्देश्य पिर्घारित किए जाते हैं। उद्देश्ये को देश की 
परिस्थितिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य राजनीतिक आर्थिक व 
सामाजिक परिरिथतिया के अनुसार हा सकत हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाए 
बनायी जाती हैं। उद्देश्या का तिर्धारण कठिन काम हाता है। विकसित देशो मे 
आर्थिक नियाजा स्थायित्व के लिए और विकासशील राष्ट्रा के लिए सामाजिक 
कल्याण और आर्थिक विकास के लिए होता है। भारत म रुभी पचवर्षीय योजताओं 
के (लिए शल्ए-श्लम प्रणुख झदेशण तिर्यरित फिऐ गए। शात्तदी पचदर्णी५ ऐोजन, 
का प्रमुख उद्देश्य रोटी काम और उत्पाद था। 
हि प्राथमिकताओं का निर्धारण (0लशायधबाणा ता [यात्ताह$) 


दश दे ससाधात सीमित हांत हैं। सीमित ससाघाों स अर्थव्यवस्था के 
विभिन्न क्षेत्रों के विकास का प्रयास किया जाता है। साथना की सीमितता के कारण 
विभिन्न लक्ष्या म॑ भी प्राथमिकता निर्धारित दी जाती है। इसी कारण बारवरा बूटन 
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ने कहा कि शआर्थिक नियोजन आर्थिक प्राथमिकताओ के चयन की प्रक्रिया है। 
5... विकास की प्रणाली (5५अंदा णि 0९रट०ादाओ 

आर्थिक नियोजन विकास की एक प्रणाली है जिसमे विभिन्न परिस्थितियों 
को दृष्टिगत रखते हुए सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्व करने के लिए 
उत्पादन और वितरण से सबधित अनेक बातों का निर्णय करती है। 
6. व्यापक दृष्टिकोण (एकाफ्ादशाहए८ #्रप्रव) 

आर्थिक नियोजन प्राय राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है और योजनाएं 
सपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती है। कभी-कभी कतिपय 
क्षेत्रों के लिए भी योजनाए बनायी जाती हैं। आर्थिक नियोजन से आम आदमी को 
लाभ पहुचता है। इसमे केवल बर्तमान को ही नहीं अपितु भविष्य को भी ध्यान मे 
रखा जाता है। 


7. साधनों का आवंटन (#0९क0॥ णी ९5०प्रा८८5) 


आर्थिक नियोजन मे प्राय यह निर्धारित किया जाता है कि सीमित साधनों 
का क्‍या उपयोग किया जाना है, उसे किसको आवंटित किया जाना है। सरकार 
पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओ के आधार पर ससाधनो का 
आवटन और प्रयोग करती है। मारत मे नियोजन काल मे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 
अधिक ससाधन आवटित किए गए। वर्ष 95] से लेकर आज तक सार्वजनिक क्षेत्र 
परिव्यय मे भारी वृद्धि हुई। 
8... निर्धारित समय ([रिड९त ८) 

आर्थिक नियोजन मे पूर्व निर्धारित उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए निर्धारित 
समय आवश्यक समझा जाता है। निर्धारित समय मे ही लक्ष्यों की प्राप्ति आर्थिक 
नियोजन की सफलता का द्योत्तक है। भारत मे पचवर्षीय योजनाओ के निर्धारित 
उद्देश्य निर्धारित समय मे प्राप्त नहीं किये जा सके है। 
9, नियोजन सगदन (ए]9णाशह 08ग्राष्याणा) 


योजनाआ के निर्माण, उनका क्रियान्वयन त्तथा प्रगति मूल्याकन के लिए 
नियोजन सगठन होता है। नियोजन सगठन नियोजन सबधी समस्त कार्य यथा 
साधनो का सर्वेक्षण, उद्देश्यों का निर्णयन, प्राप्य और समावित साधनों के बीच 
समन्दय आदि कार्य करता है। भारतीय योजना आयोग इस प्रकार के सगठन का 
अच्छा उदाहरण है। 
]0... साधनो का ज्ञान (६॥0४0८686 0 २९5०७7८८५) 


आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए साधनों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। 
साधनो के पूर्ण ज्ञान के पश्चात ही आर्थिक नियोजन के लक्ष्य निर्धारित किए जात्ते 
हैं। इसके लिए विभिन्न साधनो से सबधित पर्याप्त और व्यवस्थित समक उपलब्ध 
किये जाने चाहिए। नियोजन की सफलता के लिए मानव ससाधन, प्राकृतिक 
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ससाधन, बचत, पूजी निर्माण आदि से सबंधित आकडे उपलब्ध होने चाहिए। भारत 
म प्राकृतिक ससाधनो के आधार पर बडे आकार की योजनाए बनायी जा सकती 
हैं। 


]4.. रासाधनों का कुशल उपयोग (70 [56 ० रिट४०७९८५) 

उपलब्ध सीमित ससाधनो का पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में इस प्रकार 
उपयोग किया जाता है कि उनका अधिकतम लाभ सभव हो सके। रासाधनो का 
श्रेष्ठठम ढंग से कुशल उपयोग किया जाता है। 
2.. राजकीय नियंत्रण (00४थाशिा। 0णा।0]) 


आर्थिक नियोजन मे अर्थव्यवस्था सबधी गतिविधियो पर उचित राजकीय 
नियत्रण आवश्यक माना जाता है। आर्थिक नियोजन पे स्वत्तत्र अर्थतत्र को समाप्त 
अथवा सीमित कर दिया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम केन्द्र अथवा राज्य सरकार 
द्वारा सचालित होते हैं। सयुक्त क्षेत्र मे सरकार की भागीदारी होती है। निजी क्षेत्र 
की आर्थिक गतिविधियों पर राजकीय हस्तक्षेप होता है। आर्थिक नियोजन पर 
राजकीय हस्तक्षेप अथवा नियत्रण का एद्देश्य नियोजन के लक्ष्यों को निर्धारित 
समय मे प्राप्त करने के लिए होता है। 
3. सार्वजनिक उपक्रमों का विकारा (0८एल०फला( ण एफार 5०९०० 
[रठटा।ंधगा25) 


आर्थिक नियोजन में सरकार सार्वजीक उपक्रमों की स्थापना करके औद्योगिक 
विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना का उत्तरदायित्व 
प्राय सरकार पर ही होता है। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की रथापना करके 
क्षेत्रीय असतुलन को दूर करने का प्रयास करती है। भारत मैं आर्थिक नियोजन मेँ 
सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या तथा उनमें विनियोजन मे भारी वृद्धि हुई। 


4. आर्थिक एवं सामाजिक ढादे में परिवर्तन (टभ्राहु८5 छा 8000-2000070० 
$00९४:८) 


आर्थिक नियोजन से सामाजिक और आर्थिक ढाचा बदलता है। आर्थिक 
क्राति के लिए सामाजिक क्राति अनिवार्य है। समाजवादी और साम्यदादी देशों मे 
आर्थिक नियोजन से सामाजिक और आर्थिक ढाचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। 
आर्थिक नियोजन से आर्थिक घटक यथा बचत और विनियोग दर, बैंकिंग, बीमा, 
आर्थिक सगठन, व्यापार आदि में सरचनात्मक बदलाव आता है। आर्थिक परिवर्तन 
सामाजिक क्षेत्र म॑ं मूलभूत परिवर्तन ला देते हैं। अर्थव्यवस्था का रुढिवादी ढाचा 
धराशायी होकर प्रगतिशील सरथाओं को जन्म देता है। 
5... सामाजिक कल्याण (5०८शक फ़लभिष्) 


आर्थिक नियोजन का अतिम उद्देश्य कल्याण को अधिकतम करना होता है। 
नियोजन में देश के उपलब्ध ससाधनों का समुचित प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय 
आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा इनकी सरचना में परिवर्तन से अधिकतम 
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कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। 
6..._ जन सहयोग (एपफ्शाट 0०-ककशग्राणओ) 

आर्थिक नियोजन की सफलता जन-सहयोग पर निर्मर है। जन-सहयोग 
के अभाव में योजनाओ की सफलता सदिग्ध ही होती है। जन-सहयोग जन जाग्रति 
से राभव होता है। भारत मे योजनाओ के सफल नहीं होने का प्रमुख कारण जन 
सहयोग का अभाव रहा है। भारत के लोगों की यह घारणा है कि योजनाए त्तो 
सरकार की है, विकास में बाधा है। 
7. . मूल्यत्तत्र पर नियंत्रण (000० 0४ शा०९७) 


आर्थिक नियोजन मे मूल्यतत्र पर केन्द्रीय नियोजन सत्ता का प्रभावी नियत्रण 
रहता है जिससे मूल्यतत्र प्राय प्रभावहीन हो जाता है। मूल्यतत्र जनित आर्थिक 
अस्थिरता आर्थिक नियोजन के कारण समाप्त हो जाती है। सरकार हस्तक्षेप करके 
बाजार शक्तियों को वाछित दिशा देती है) 


8. प्रगति मूल्यांकन (शण्ट्टा5४४ 8५४/एथ्राणा) 


आर्थिक नियोजन मे प्रगति मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसके लिए योजनाओं 
के लक्ष्य और प्राप्तियो के अतर का विश्लेषण किया जाता है। योजनाओं का 
मूल्याकन भावी योजना की सफलता का आधार बनता है। योजनाओं के लक्ष्य 
प्राप्ति वास्ते मध्यावधि मूल्याकन भी आवश्यक समझा जाता है। मूल्याकन से बदली 
हुई परिस्थितियो। को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य की योजनाओं को व्यावहारिक 
बनाया जा सकता है। 


उपर्युक्त विशेषताओ को आर्थिक नियोजन के सामान्य तत्त्व नाम से भी 
सम्बोधित किया जाता है। सभी देशो मे आर्थिक नियोजन में सभी विशेषताओं का 
पाया जाना अनिवार्य नहीं होता है। अलग-अलग देशो के आर्थिक नियोजन मे 
अलग-अलग विशेषताए विशेष महत्त्व रखती हैं। 


आर्थिक नियोजन का महत्त्व अथवा नियोजित 
अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क 

(8एग्राटग्राएट ्वाए 57एएणाशा5 थे ए३एणा 
ण ए9फ्राव्त 8०णा०ा) 


विश्व के प्राय सभी देशो मे आर्थिक नियोजन का न्यूनाधिक महत्त्व है। 
सभी देश आर्थिक नियोजन के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। अर्थव्यवस्था की 
विभिन्न समसस्‍्याओ का समान आर्थिक नियोजन से समद है। इसलिए आर्थिक 
नियोजन को पूजीवादी तथा समाजवादी सभी देशो ने आत्मसात किया है। कितु 
विकसित देशो की अपेक्षा विकासशील देशो मे आर्थिक नियोजन का अधिक महत्त्व 
है। प्रोफेसर रोबिन्स का यह कथन आर्थिक नियोजन की महत्ता को दर्शाता है, 
"आर्थिक नियोजन हमारे युग की एक अचूक महौषधि है |" (82णाणा॥० ७॥गनाघाग३ 
॥5 3 हाग76 940८3 ० ०० ब९९) 
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विकसित देशों के लिए आर्थिक नियोजन क्री महत्ता 
(र.फुणावालर री 4००ग्रणाएर श्लाग्रागड़ 
607 005९007६0 (:०प्ा॥65) 


विकसित देशो की आर्थिक समस्याएं विकासशील देशो से अलग होती हैं। 
पिकसित देशो मे आर्थिक रथायित्व को बनाए रखने की समस्या मुखर होती है। 
इन देशो मे अधिक उत्पादा आर्थिक विषमता श्रम समस्या ओद्योगिक मदी 
एकाधिकारी प्रवृति क्षेत्रीय असतुलन आदि समस्याओ का भय सदैव बना रहता है। 
इन समस्याओ के समाधान के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। 
विकसित देशो मे आर्थिक समस्याओं के समाधान वास्ते सरकार हस्तक्षेप करके 
योज बनाती है तो उसे पूजीवादी आर्थिक त्रियोजत कहा जाता है। समय-समय 
पर आगेक पूजीबादी देशों। मे महत्त्वपूर्ण उद्योगें। का राष्ट्रीयकरण किया गया। सामाजिक 
सुरक्षा वास्ते कानून बनाये गये। इसके अलावा मुद्रास्फीति पर नियत्रण वास्ते प्रयास 
किए गए। विकसित देशों ने आर्थिक त्रियोजन की उपादेयता के कारण इसे व्यवहार 
में भी आत्मसात किया है। 


विकासशील देशों के लिए आर्थिक नियोजन की अनिवार्यता 
(एआ१९णपंब6 0 ४एणाणा।< ?िक्षाताह णि 
छ96४6णृणह ९०प्राध८५) 


भारत सरीखे विकासशील देशो के लिए आर्थिक व्ियोजन अपरिहार्य है। 
रवतप्रता के पाच दशको में भारत में आर्थिक नियोजन की उपादेयता उत्तरोत्तर 
बढी | विकासशील देशो की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास की गति को तेज करने 
की होती है। उसके अलावा विकासशील देशों में गरीबी भुखमरी बीमारी बेरोजगारी 
आर्थिक पिछडापन महंगाई वित्तीय ससाधोरों का अभाव आदि समस्याए सदैव मुह 
बाए खड़ी है। इन देशों में रुठिवादी सामाजिक बातावरण आर्थिक विकास में अनेक 
रुकाबट पैदा करता है। जनसख्यां की तीव्र वृद्धि दर विकास में बाघा होती है। 
आर्थिक पिछडेपत की दशा में नियोजन ही विकासशील देशों के उत्थान का एकमात्र 
तरीका है। कम विकसित देश योजााबद्ध विकास के द्वारा सीमित ससाधनों का 
वियेकपूर्ण उपयोग कर आर्थिक कठिनाइयों पर निजात पा सकते हैं। अत विकासशील 
देशो के लिए आर्थिक तियोजन वह प्रकाश स्तम है जिसके आलोकित विकास पथ 
में वे सफलता पूर्वक आगे बढ सकते हैं। 

आर्थिक नियोजन के महत्त्व को निम्नाकित शीर्षकों में विवेचन किया जा 
राफतेी है) 

] उपलब्ध ससाधनों का सर्वोत्तम उपयोग (0कग्राणा एगाइगाणा 
+घ४श|००८ 8९5०प्ाए८5). अशोषित और अल्पशोषित प्राकृतिक सासाधाएं के कारण 
दुतिया दे ओक देश आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आर्थिक नियोजन 
में उपलब्ध ससाधों में विवेकशीलता लाने का प्रयास किया जाता है। इसके 
अन्तर्गत प्राथमिकताओं के आधार पर ससाघनों का समुचित आवटन किया जाता 
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है। ससाधनो के समुचित आवटन से ससाधनो का अपव्यय रुकता है। आर्थिक 
नियोजन मे इस बात की भी चेष्टा की जाती है कि उत्पादित माल का उचित 
प्रकार से वितरण किया जाए जिससे देश मे अमन-चैन की रिथिति बनी रहे। 


2. पूजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से मुक्ति (९९००० गा एट हशा$ 
८थका/भेष्ठा ६८०००) - पूजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक दोष समाहित हैं) व्यवसाय 
चक्रो का प्रभाव, अधिक उत्पादन, वर्ग सघर्ष, एकाधिकारी प्रवृत्ति आदि बाते प्राय 
देखने को मिलती हैं। आर्थिक नियोजन प्रतियोगिता को कम करके अपव्यय को 
रोकता है। इस दृष्टि से आर्थिक नियोजन के महत्व को अनेक पूजीवादी देशो ने 
स्वीकार किया है। आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछडे देशो में पूजीवाद का 
आधिक महत्त्व नहीं होता है। मनु भाई शाह ने इस सदर्भ मे ठीक ही कहा कि 
"हमारे गरीब देश मे पूजीवाद निरर्थक, निष्फल तथा उपयोगिताहीन है।" 


3. सामाजिक कल्याण (50००४ ५/८४४०८) आर्थिक नियोजन मे अधिकतम 
सामाजिक कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। योजनाओ के लक्ष्य स्वहित 
प्रेरित नहीं होकर सामाजिक कल्याण की भावना से ओत-प्रोत होते हैं। आर्थिक 
विकास के लाम को समाज के सभी वर्गों तक पहुचाने का प्रयास किया जाता है। 
आर्थिक शोषण और वस्तुओ के कृत्रिम अमाव को समाप्त करने पर जोर दिया 
जाता है। 


4. आर्थिक स्थायित्व (800४०ा/८ 5७७0॥9) . नियोजन आर्थिक स्थायित्व 
का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। आर्थिक नियोजन में राजकीय हस्तक्षेप होता है। इस 
कारण आर्थिक गतिविधियो के सचालन से माग व पूर्ति मे सतुलन बनाये रखना 
सभव है| नियोजन सगठन द्वारा उत्पादन का समन्वय किए जाने से अर्थव्यवस्था 
में व्यापार चक्रो के कुप्रभावो पर रोक लगती है। 


5. सामाजिक समानता (5०८०) 54४०॥५) आर्थिक नियोजन मे धनिको और 
गरीबो के मध्य खाई को पाटने का प्रयास किया जाता है। नियोजन के माध्यम से 
सुनियोजित प्रयासो द्वारा सामाजिक समानता प्राप्ति की चेष्टा की जाती है। प्रगतिशील 
करारोपण और सामाजिक व्यय से आर्थिक विषमता मे कमी आती है। आर्थिक 
नियोजन में मूल्य सयत्र द्वारा निर्णय नहीं लिए जाकर केन्द्रीय सत्ता द्वारा प्राथमिकताए 
निर्धारित की जाती हैं। ससाधनों का वितरण गरीबों के पक्ष मे करने पर बल दिया 
जाता है। 


6. सतुलित विकास (8»आ०९० (०४४७) रशष्ट्र विशेष के लिए सतुलित 
विकास बहुत आवश्यक होता है। क्षेत्रीय असतुलन की स्थिति मे जनविरोध का 
सामना करना पछत्ता है। आर्थिक नियोजन से संतुलित विकास सभव होता है। 
नियोजन सगठन द्वारा समूचे देश के विकास के लिए योजनाए बनाई जाती हैं। 
इसमे सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। कि सभी क्षेत्रो मे उद्योगो की 
स्थापना हो। औद्योगीकरण को गति देते समय उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो पर 
ध्यान केन्द्रित किया जाता है। गावो में कृषि आधारित उच्योगो की स्थापना पर बल 
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दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों मे सतुलन बनाये रखने के लिए 
नियोजन आवश्यक है। 


4, तीव्र विकास के लिए उपयोगी (पलफऊ़ञष्चि! णि रिएछ्ञाठ 00७0) विकासशील 
देशो के तीव्र विकास के लिए आर्थिक नियोजन का विशेष महत्त्व है। पडित 
जवाहरलाल नेहरु ने कहा, "हम विकसित राए्ट्रो द्वारा प्राप्त आज की रिथति तक 
पहुचने मे एक-एक कदम और धीरे-धीरे चलकर सौ वर्ष नहीं लगाने वाले हैं। 
हमारी विकास की गति और लय निश्चित रुप से अधिक तेज होनी चाहिए।" 
आर्थिक नियोजन मे उपलब्ध ससाधनो का नियोजित ढंग से प्रयोग करके विकास 
की गति की तीव्र किया जाता है। नियोजन मे अधिक महत्त्व की परियोजनाओं को 
ग्रथोचित महत्त्व दिया जाता है। देश मे आधारिक सरचना यथा-विद्युत, यातायात, 
सिचाई, सचार आदि को विशेष रुप से विकसित किया जाता है। इन सुविधाओं के 
पनपने से विकास की गति को बल मिलता है। 


8. पूणी निर्माण की ऊची दर (पताप्ठा। २26 ० (४9॥9 एणग॥00०)) आर्थिक 
विकास के लिए पूजी निर्माण की दर का ऊची होना आवश्यक है। कितु विकासशील 
राष्ट्रों मे बघत कम होने के कारण पूजी निर्माण की दर नीची होती है। आर्थिक 
नियोजन में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ सरकारी आय के रुप मे अर्थव्यवस्था 
में पुन विनियोजित होता है। इस प्रकार पूजी निर्माण की गति तीव्र होने लगती है। 
इसके अलावा नियोजन मे साधनों के अनुकूलतम उपयोग से उत्पादन व रोजगार 
मे वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरुप बचत और पूजी निर्माण की दर बढती है। 

9. मानव ससाधर्नों का समुचित उपयोग (०एथ एधर5800 ए प्रप्रागशा 
छ८४०७४८९४) विकासशील देशो मे जनसख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास मे 
बाधक होती है। आर्थिक नियोजन मे सरकार के द्वारा मानव ससाधनों के विकास 
का प्रयास किया जाता है। परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के 
द्वार जनसख्या नियप्रण के प्रयत्न किए जाते हैं। जनसख्या मे गुणात्मक वृद्धि पर 
बल दिया जाता है। नियोजन मे सरकार के द्वारा सामाजिक विकास परिव्यय में 
वृद्धि की जाती है। जिससे लोगों मे शैक्षिक विकास होता है। चिकित्सा सुविधाओं 
के विस्तार को बल मिलता है। विकासशील देशो मे मानव ससाधनो का विकास 
योजनाओ के लक्ष्य के रुप में रदीकार किया जाता है। 


0. खुले नेत्र वाली अर्थव्यवस्था (8॥ 8007रणगा+ जय ००९॥ ९४६४) नियोजित 
अर्थव्यवरथा म निर्णय दूरदर्शितापूर्ण होते हैं। केन्द्रीय नियोजन सत्ता भावी परिप्रेक्ष्य 
को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक निर्णय लेती है। भविष्य में परिरिथितियों में होने वाले 
परिवर्तनों से सामन्‍जस्य बैठाने का प्रयास किया जाता है। पचवर्षीय योजनाओं का 
मूल्याकन किया जाता है। केन्द्रीय नियोजन सत्ता सदैव अर्थव्यवस्था पर निगाह 
रखती, है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का कारगर प्रयास किया जाता है। 

]. सामाजिक लागर्तों की कमी [एटठएलाणा ण॑ 502० 2055). आर्थिक 
नियोजन की अनुपरियति में अर्थव्यवस्था में अनेक आर्थिक बुराइया यथा चक्रीय-बेकारी, 
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औद्योगिक गदी बस्ती, प्रदूषण, दुर्घटनाए, अत्यधिक भीड-भाड का लोगों को सामना 
करना पड़ता है। प्रोफेसर पीणू इन आर्थिक बुराइथो को पूजीवाद का दिवालियापन 
कहते हैं। आर्थिक नियोजन द्वारा इन बुराइयो को दूर करने की प्रक्रिया प्रारम की 
जाती है और उचित ध्यान देकर सामाजिक लागतों को कम करने का प्रयास किया 
जाता है। 


2 कट्टर प्रतिस्पर्धा का समापन (#0णााएणा ण॑ एमस्‍-फ्ण्य 0णाएलाएणओ) 

पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे लोगो को कटटर प्रतिस्पर्धा के दोषो का सामना करना 
पडता है। इसमे विज्ञापन और विक्रय पर भारी व्यय किया जाता है। उपभोक्ताओ 
को वस्तुओं की बढी हुई कीमते चुकानी पडती है। उत्पादक विक्रय वृद्धि के लिए 
राशिपातन का सहारा लेते है। प्रो डर्बिन ने इस सबध मे दीक ही ही कहा, "कटटर 
प्रतिस्पर्धा आर्थिक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दिशा में नहीं ले जाती।" नियोजित 
अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण मे सरकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कारण 
'कटटर प्रतिस्पर्धा बहुत सीमित हो जाती है। 


]3 युद्ध के समय सर्वाधिक कारगर व्यवस्था (५०४ एिलाढा( 8ए४ढण पा 
9/») आर्थिक नियोजन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। आज सभी देश 
सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाना चाहते हैं ताकि युद्ध के समय शत्रु देश के साथ 
बखूबी मुकाबला किया जा सके। भारत में सुरक्षा सबधी उपकरणों का उत्पाद 
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण के दौर 
में भी सुरक्षा उत्पाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। भारत को स्वतत्रता 
उपरात पाकिस्तान के साथ तीन बडे युद्ध और चीन के सष्थ एक युद्ध तथा 
जून-जुलाई 999 मे कारगिल मे पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध लडने पडे। 
ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन भारत के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 

4. कृषि विकास (#हगरा८्णाणान 7005८०७97००) विकासशील देशों में कृषि 
विकास वास्ते आर्थिक नियोजन भहत्त्वपूर्ण होता है। विकासशील देशों में जनसख्या 
का बड़ा भाग जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर होता है। इसके अलावा रोजगार, 
निर्यातित आय तथा राष्ट्रीय आय मे भी कृषि की कारगर भूमिका होती है। इसके 
बावजूद इन देशो में कृषि पिछडी हुई अवस्था में होती है। आर्थिक नियोजन से 
कृषि विकास गति प्रकड़ता है। केन्द्रीय नियोजन सस्था कृषि विकास के साथ 
ग्रामीण परिवेश मे कृषि आधारित उद्योगो के विकास पर बल देती है। कृषि विकास 
के लिए अपरिहार्य सिचाई सुविधाओ का विकास किया जाता है। सरकार किसानो 
को आवश्यकतानुसार उर्वरक मुहैया कराती है। गरीबो के हित्तार्थ उर्वरक सब्सिडी 
देती है। राजकीय प्रयासो से कृषि क्षेत्र मै प्रगति का वातावरण निर्मित होता है। 

5 औद्योगिक विकास (55 ए८४ट०एाला). आर्थिक नियोजन 
औद्योगीकरण मे सहायक होता है। सरकार औद्योगिक नीति के द्वारा औद्योगीकरण 
की दिशा निर्धारित करती है| समय-समय पर औद्योगिक नीति मे सशोधन किया 
जाता है! औद्योगीकरण में स्वय सरकार कारगर भूमिका निमाती है तथा निजी क्षेत्र 
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के लिए ओद्योगीफ़रण का अच्छा वातावरण पिर्मित करती है। औद्योगीकरण को 
गति देने के लिए विदेशी पूजी निवेशकों को आमत्रित करने का प्रयास किया जाता 
है। भारत में आर्थिक नियोजन मे सार्वजनिक उपक्रमो का तीव्र विकास हुआ तथा 
निजी क्षेत्र को भी फलन-फूलने का पर्याप्त अवसर दिया गया। केन्द्र सरकार ने 
आधारभूत उद्योगो तथा निजी क्षेत्रों ने उपभोग उद्योगों मे खूब पूजी निवेश किया। 
भारत की गिनती आज औद्योगिक विकास की दृष्टि से बडे देशो मे की जाती है। 


6. निर्यातो में वृद्धि (रत८३४७८ ॥ ह#एणा5) आर्थिक नियोजन मे केन्द्र 
सरकार तिर्यात वृद्धि के प्रयास करती है। अनावश्यक आयातो को हतोत्साहित तथा 
निर्यातो को प्रोत्साहन द्वारा व्यापार सतुलन किया जाता है। निर्यातों को बढाने के 
लिए उिर्यात सवर्द्धन का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा सरकार स्वय 
निर्यात व्यापार मे भाग लेती है। उत्पादो का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार 
किया जाता है। उत्पादो को श्रेष्ठ बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है तथा 
उत्पादों की लागत को नीचे रखा जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की 
प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे टिकने मे मदद मिलती है॥ 


]7 गरीबी उन्मूलन में सहायक (सटएणि ॥ ?०एथा३ एऐ॥शणाआणा) नियोजन 
मे व्यक्ति को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता है। विकासशील राष्ट्रो मे मानव ससाधनो 
की रिथिति दयनीय होती है। ग्रामीण परिवेश मे गरीबी का ताण्डव दृष्टिगोचर होता 
है। आर्थिक नियोजन में सरकार गरीबों की सुध लेती है। पचवर्षीय योजनाओं में 
आ्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाओं का सचालन किया जाता 
है। हरेक वर्ष केन्द्रीय बजट मे गरीबी उन्मूलन योजनाओ के लिए भारी भरकम 
पूजी का प्रावधान किया जाता है। भारत मे आर्थिक नियोजन के कारण बडी सख्या 
में लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे है। 


8 शात्रि और सुरक्षा (८8८८ 00 $०८०॥७/) आर्थिक नियोजन अन्तर्राष्ट्रीय 
शाति का मार्म प्रशर्त करता है। विश्व के किसी भी कोने मे गरीबी सपूर्ण मानवता 
के लिए खतरा है! विश्व के देशों का अमीर और गरीब देशों में बटे होने से तनाव 
की स्थिति का भय बना रहता है। विकासशील राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मचों पर एकजुट 
होते का प्रयास करते हैं जिससे विकसित देशो पर सहायता मुहैया कराने के लिए 
दबाव डाला जा सके। आर्थिक नियोजत से देश विकासशील स्थिति से उभरकर 


दा पर की ओर अग्रसर होते हैं। जिससे विश्व मे शातिमय वातावरण सृजित 
ता है। 


9 आर्थिक रुरक्षा (:८०॥णाए८ 56००५) . आर्थिक नियोजन में सरकार 
देशवासिया के लिए बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, मृत्यु, दुर्घटना आदि से सुरक्षा की 
व्यवस्था करती है। सरकार लोगो के लिए रोजगार मुहैया कराने के साथ आर्थिक 
समानता न्यायोचित वितरण का भी प्रयास करती है। 


20. मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन (णाआए० भा प्रणयाका शैयहार ० धाह्णा) 
आर्थिक तियोजप से देश पिछडेपन की सीमा लाधकर विकास की ओर अग्रसर 
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होते हैं जिससे देशवासियो के मानवीय दृष्टिकोण मे परिवर्तन आता है। विकास के 
कारण लोगो को गरीबी से निजात मिलता है। गरीबी से छुटकारा मिलने के कारण 
लोगो का नैतिक उत्थान होता है। भ्रष्टाचार नियत्रित होता है। 


उपुर्यक्त विवरण इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि आर्थिक नियोजन 
विकासशील देशो मे तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने मे सहायक है। नियोजन 
की मदद से विकासशील देशो मे चहुओर खुशी की लहर दौडाई जा सकती है। 
नियोजित अर्थव्यवस्था की सहायता से पूजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषो को बडी 
सीमा तक नियत्रित किया जा सकता है! आर्थिक नियोजन की महत्ता के कारण 
ही अमेरिका ने 'न्यूडील' योजना लागू की। 


आर्थिक नियोजन की सीमाए अथवा नियोजित 
अर्थव्यवस्था के विपक्ष में तर्क 


(आयाबाणा5 0 8८णाण्रार शिक्षाणह 0 शवाएप्रध्या$ 
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यद्यपि आर्थिक नियोजन का विकसित और विकासशील देशो मे विशेष 
महत्त्व है फिर भी यह समस्याओं से अछूता नहीं है। आर्थिक नियोजन की समस्याओं 
के कारण पूजीवादी अर्थव्यवस्था के रामर्थक नियोजन को दासता का मार्ग कहते 
है। खामियो के कारण देशवासियों को कभी-कभी आर्थिक नियोजन से अपेक्षित 
लाभ नहीं मिल पाता। आज आर्थिक नियोजन मे अनेक सीमाए दृष्टिगोचर होती हैं 
जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं- 


]. व्यक्तिगत रव॒तत्रता का हनन ([.055 ० [हताश०० ए:८००७ा) - आर्थिक 
नियोजन में व्यक्तिगत स्वतत्रता का हनन होता है। इसमे समूचे आर्थिक निर्णय 
सरकार के हाथो मे केन्द्रित हो जाते है। लोगो की व्यावसायिक स्वतत्रता ओर 
उपभोक्ताओ की प्रमुसत्ता सीमित हो जाती है। योजनाओ का निर्माण, क्रियान्वयन 
व मूल्याकन सभी सरकार के द्वारा किए जाते है। उत्पादन और उपभोग सबधी 
निर्णय भी नियोजन अधिकारियो द्वारा लिए जाते हैं। प्रोफेसर हेयक ने आर्थिक 
नियोजन को दासता का मार्ग कहा हे। सभी प्रमुख आर्थिक निर्णय सरकार के द्वारा 
लिये जाने के कारण त्रुटि रह जाने की स्थिति मे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है। 


2. लाल फीताशाही का डर (८ ०६ ए८१-७ए७ञज्) -- नियोजित अर्थव्यवस्था 
में सभी आर्थिक क्रियाओं का सचालन ओर नियत्रण सरकारी अधिकारियों के द्वारा 
सम्पन्न किया जाता है। इससे अधिकारियो, लिपिकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की 
अधिक आवश्यकता पडती है। अधिकायीतत्र पनपता है। अनेक बार योग्य एव, 
प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाते नत्तीजतन अकुशल व्यक्तिओं से काम चलाना 
पडता है। निर्णयो के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब से लालफीताशाही का 
बोलबाला बढता है। भारत में आर्थिक नियोजन के सफल नहीं होने में लालफीताशाही 
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बाधक रही | 


3 प्रेरणा का अभाव (8८. ० ॥0८॥॥४६७) - नियोजित अर्थव्यवस्था में 
कर्मचारियों में प्रेरणा का नितात अमाव पाया जाता हे। आर्थिक नियोजन में कर्मचारियों 
के कार्य की दशाए उनकी मजदूरी पदोन्नति आदि बातें किसी विश्चित योजना 
के अनुसार पहले ही निर्धारित कर दी जाती है परिणामस्वरुप श्रमिकों में कार्य 
करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अनियोजित अर्थव्यवस्था में 
निजी लाभ का जादू कर्मचारियों को प्रेरणा देता है। तियोजा मे त्रिजी लाभ गहीं 
होने के कारण अथवा आवश्यक उद्घेरणा के अभाव में कार्य की कुशलता में 
शौ-शौ हास होता है। 


4 भ्रष्टाचार और अकुशलता व्याप्त होने का भय (#€87 ० $छ्ञा६४80 
ए०्मण्एएव्त्र भाव गरशीलला०५) - आर्थिक नियोजन मे केन्द्रीय नियत्रण और 
निर्देशन को बढावा मिलो से अर्थव्यवस्था मे प्रतियोगिता कम होती है। नतीज॑तन 
अकुशलता और भ्रष्टाचार के बढ़ने का भय रहता है। आर्थिक नियोजन के सबंध 
में यह बात सही चरितार्थ होती है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और 
पूर्णसत्ता उसे पूर्णत भ्रष्ट बना देती है। पियोजन में सरकार के द्वारा आर्थिक भत्ता 
के केन्द्रीयकरण के कारण अधिकारियो| और कर्मचारियों मे भ्रष्टाचार पनपता है। 


5 तानाशाही प्रवृत्ति का विरतार (/9कृक्ाइणा ० 0008005॥ 676९॥०)) 
- आर्थिक नियोजन के कारण कई बार तानाशाही प्रवृत्तियो को प्रोत्साहत मिलता 
है। आर्थिक गियोजन में सरकार सर्वेसर्वा होती है। सरकार के पास आर्थिक रात्ता 
के सक्रेन्द्र०; के कारण सरकार की तानाशाही का विस्तार होता है। चीन व रुस 
आदि देशा मे राजकीय तानाशाही दृष्टिगोचर होती है। 

6 रासाघनो का अविवेकपूर्ण आवटन (वागाणाब] #॥0०१0णा ती ए९5०प्८९5) 
- आर्थिक तियोजन म निर्णय पूर्व विर्धारित उद्दश्यो को ध्या] में रखते हुए वियोजन 
अधिकारियों द्वारा लिये जाते है। कितु ओक बार ऐिर्णय राजनीति से प्रेरित होते 
हैं। जहा की राजगीति प्रभावी है वहा औद्यागीकरण में वक्त नहीं लगता। प्रभावशाली 
राजनीतिज्ञ अपर चुएव क्षेत्रा मे अपुछ्ूल दशाए नहीं होने के बावजूद उद्योगों की 
रथापगा करवाने में सफल हो जाते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति के कारण आर्थिक 
नियोजन में ससाधता के अविवेक्पूर्ण आवटन का खतरा बाग रहता है। 

7 अस्त ब्यरत्त अर्थव्यवस्था (१४४०४८० 82००५) - कुछ लोगों की मान्यता 
है कि मूल्य-तत् के अभाव म नियोजित अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है 
क्योंकि इसमे कृत्रिम मूल्य प्रणाली प्रभावी हो जाती है जिससे उत्पादग व वितरण 


सबधी पिर्णय अविवेकपूर्ण हाते हैं। अनेक गडबडियों के पतपने से अर्थव्यवस्था 
दलदल की ओर बढ जाती है। 


8 'सक्रमण काल मैं अप्रभावी - सक्रमण काल में नियोजित अर्थव्यवस्था का 
प्रभाव कम हा जाता है। वियोजय शे जग आकाक्षाएं अधिक होती है किन्तु राक्रमण 
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काल में योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति मे सरकार को जनता 
के विरोध का सामना करना पडता है। भारत की अर्थव्यवस्था 990-9] और 
99[-92 में आर्थिक सक्रमण मे थी। विदेशी विनिमय भण्डार के रसातल तक 
पहुच जाने के कारण भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी। 

9. राजनीतिक अस्थिरता (एगाएट्न [ए5७४७७४७७) - आर्थिक नियोजन मे 
राजनीति अर्थनीति को प्रभावित करती है। राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन के बाद 
आर्थिक नीतियो मे बदलाव आता है। भारत मे आर्थिक नियोजन के गति पकड़ने 
का एक प्रमुख कारण काग्रेस के लम्बे समय तक सत्तारुढ़ होना था। वर्ष 995- 
96 के बाद काग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद आर्थिक सुधारो की गति मद 
पडी | नब्बे के दशक के उत्तरार्ट मे राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। केन्द्र मे 
बार-बार सरकारे बदलीं। सरकारो के बदलने से योजनाओ की प्राथमिकताए बदली। 
गौरतलब है मारत मे राजनीतिक अस्थिरता के कारण नौर्वी पचवर्षीय योजना 
निर्धारित समय पर कार्यान्वित नहीं हो सकी। इसके आरभिक दो वर्ष बिना योजना 
क्रियान्वयन के बीत गए। प्रो जैक्स ने ठीक ही कहा कि "राजनीतिक अस्थिरता 
के बातावरण मे दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाए नहीं पनप सकतीं |" 

0. नियोजन की सफलता सदिग्ध - आर्थिक नियोजन में कई बार नवीन 
विधियों एव प्रणालियों को लागू करने में सरकार को भारी मात्रा मे धन विनियोग 
करना पडता है। अनेक बार इसमें भी अपव्यय की आशका रहती है। इसके 
फलस्वरुप आर्थिक नियोजन के प्रति जनता का विश्वास कम हो जाता है जिससे 
नियोजन की सफलता सदिग्ध हो जाती है। नियोजन के सुचारु रुप से नहीं चलने 
पर मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सकट, कम उत्पादकता आदि समस्याए उत्पन्न हो 
जाती हैं। 

आर्थिक नियोजन की उपादेयता और खामियो पर दृष्टिपात करने के बाद 
यह सहज रुप से कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन विकासशील देशो के 
पिछडेपन पर प्रहार करने का सशक्त माध्यम है। आर्थिक नियोजन को आत्तमसात्त 
करके विकासशील देश राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओ का निराकरण कर सकते है। 
आर्थिक नियोजन के जा दोष हैं उन्हें प्रभावोत्पादक प्रयासों से दूर किया जा सकता 
है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। 
आर्थिक नियोजन की उपादेयता के कारण ही पूजीवादी देश नियोजन द्वारा आर्थिक 
समस्याओ के निराकरण के लिए प्रयासरत हैं। 

आर्थिक नियोजन की पूर्व अपेक्षाए अथवा आर्थिक नियोजन 
की सफलता की आवश्यक शर्ते 

(ए€ इढ्दुए5७९८5 0६ ६९०6007॥८ ?![8७एछहछ छा छ5९शादवं (णातैणा$ एि 

$9९९९५5 0एई 8९0॥०गापर ?]कगगगहए) 


अर्थव्यवस्था का विकास आर्थिक नियोजन से प्रभावित होता है। आर्थिक 
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पियोजय की सफलता से राष्ट्र का त्तीव्र आर्थिक विकास होता है जबकि विफलता 
रो गरीबी बेरोजगारी पिछडाप) आदि समस्याएं उभरकर सामो आती हैं। आर्थिक 
पियोजत की सफलता के लिए सुदृढ़ तियोजा सगठन के साथ कुशल प्रशासन का 
होना भी आवश्यक है। इसके अलावा नियोजन की सफलता में योगदान करो वाले 
सामाजिक और आर्थिक तत्त्व भी अर्थव्यवस्था मे विद्यमान होने चाहिए। आर्थिक 
गियोजन की पूर्वपिक्षाओं को सरल शब्दों मे आर्थिक नियोजन की आवश्यक शर्दे 
भी कहा जाता है। आर्थिक नियोजय की सफलता के लिए निम्नाकित पूर्वपिक्षाओं 
का होना आवश्यक है- 


राजनीतिक स्थायित्व (?०॥0८० $099॥79) - आर्थिक नियोजन की 
सफलता के लिए राजगीतिक स्थायित्व की महती आवश्यकता होती है। स्थिर 
सरकार योजनाओ के त्क्ष्यो को आसानी से पूर्ण कर सकती है। सरकारों के 
बार-बार बदलने से योजनाओ के निर्धारित लक्ष्य भी परिवर्तित कर दिए जाते हैं। 
जिससे पूर्ववर्ती सरकारों के गिर्धारित लक्ष्य अपूर्ण रह जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता 
से योजनाओ का निर्माण रुक जाता है। गौरतलब है कि राजीतिक बदलाव के 
कारण भारत में छठी पचवर्षीय योजना दो वार बनी। पहली बार बनी योजना की 
समयावधि ]978 83 तथा दूसरी वार वनी योजना की समयावधि 980 85 थी। 
इसी प्रकार नौर्दी पचवर्षीय योजना के निर्माण में विलम्ब हुआ। राजनीतिक परिवर्तन 
के कारण कई वार दूसरे देशा से सबधो मे अनिश्चितता आ जाती है। इसका भी 
आर्थिक नियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अत आर्थिक नियोजग की सफलता 
के लिए राजगीतिक र्थायित्व की अत्यन्त आवश्यकता होती है। 


2 उपयुक्त नियोजन सगठन (#फछक्तागर ए]क्रागराह 078गभ5॥07) ८ 
याजनाआ का निमाण और क्रियान्वयन पैचीदगीपूर्ण कार्य है। योजगाआं की निर्माण 
प्रक्रिया अनेक चरणा से गुजरती है। याजगाआ क क्रियान्वयन वे समय उसकी 
प्रगति पर भी ध्याउ रखना पडता है। योजनाओं का मध्यावधि मूल्याकन भी किया 
जाता है। इग सब कार्यों के लिए उपयुक्त गियोजा संगठन की आवश्यकता होती 
है। नियोजा सगठन के उपयुक्त हाते पर आर्थिक नियाजन सबधी कार्य सफलतापूर्वक 
सपन होते हैं। इसके अभाव मे वियोजा कार्य अवरुद्ध हो जाता है । 


3 कुशल प्रशासन (हल्ला #तागरागराइएणाणा) - प्राफ्सर लुईस आर्थिक 
नियोजग वी सफलता की पहली शर्त सुदृढ याग्य और ईमायदार प्रशासतर को 
माते हैं। कुशल प्रशासाग के अभाव मे अच्छी से अच्छी योजगाओं की सफलता भी 
सदिग्ध रहती है। अर्द्धवेकसित देशा में अकुशल प्रशासन आर्थिक तियोजा की 
सफलता में बाधक होता है। अत कुशल प्रशासन सफ्ल आर्थिक नियोजन के लिए 
अपरिहार्य आवश्यकता होती है। 

4 सुनिश्चित प्राथमिकताए और लक्ष्य (प्रता चाए<व गिए्तारड 270 
पआ४०७) - आर्थिक तियाजत की सफलता के लिए आवश्यक है कि योजनाआ 
वी प्राथमिक्ताए और लक्ष्य ययार्थवादी हों। आर्थिक प्राथमिक्ताए व्यापक सामाजिक 
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और आर्थिक हितो से सबधित होनी चाहिए। साथ ही व्यावह्मरिक और कार्यान्वित 
करने लायक भी होनी चाहिए। योजनाओ के लक्ष्य इतने महत्त्वाकाक्षी नहीं होने 
चाहिए कि वे प्राप्त ही नहीं किए जा सके। इसके विपरीत इतने नीचे भी नही होने 
चाहिए कि विकास की गति ही मद पड जाए। 


5. पर्याप्त वित्तीय संसाधन (#,उ८०७४६ एक७8॥९६ रि८5057८८४) - नियोजन 
की सफलता के लिए पर्याप्त वित्तीय ससाधनो का होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय 
रत्तर पर आत्मसात्त किये गये आर्थिक नियोजन के लिए अधिक वित्त की आवश्यकत्ता 
होती है। वित्तीय ससाघनो के अभाव मे अच्छी योजनाए भी असफल हो जाती है। 
वित्तीय ससाधनो को अधिकाधिक गतिशील बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल 
बनाया जा सकता है। आज अनेक देश विकास वास्ते विदेशी पूजी पर निर्भर हैं। 
किन्तु विदेशी पूजी के अनेक खतरे हैं। अत आर्थिक नियोजन मे यथासमव आतरिक 
ससाधनो का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ पूजी विनियोग के लिए हीनार्थ 
प्रबधन (02०॥०॥ ए्रभाव्णाढ) का उचित सीमा तक हीं प्रयोग करना चाहिए। 
अनुत्पादक और अनावश्यक खर्चे नियत्रित होने चाहिए। 


6. सांख्यिकी आकर्डो और सूचनाओं की उपलब्धता (/8६३0079 ० $0805705 
92७ थआत [्रणिएआा०) - साख्यिकी आकडो और सूचनाओ के बिना आर्थिक 
नियोजन असभव है। नियोजित अर्थव्यवस्था मे विकास सवधी विभिन्न कार्यक्रम 
समकों के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। योजनाओ के लक्ष्य निर्धारण में भी 
समकों की आवश्यकता होती है। यहा तक की योजनाओ की प्रगति के मूल्याकन 
के लिए भी समक आवश्यक माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था मे समको की उपादेयता 
को दृष्टिगत रखते हुए समक सही ओर पर्याप्त होने के साथ-साथ ठीक समय पर 
उपलब्ध होने चाहिए। समको के सही प्रस्तुतीकरण के लिए देश में कुशल साख्यिकीय 
सगठन होना चाहिए। पिछडे और विकासशील देशो मे विश्वसनीय आकडो का 
अभाव नियोजन की सफलता मे बाधक होता है॥ 


7. शैक्षिक विकास (506प८४0०घ4| 70०४८०फगथ्य) - शिक्षा बिना जीवन 
अधूरा है। विकासशील देशो मे अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शिक्षा के 
विकास में समाहित है। कुशल प्रशासन के लिए दृढ शैक्षिक आधार आवश्यक है। 
शिक्षा नियोजन की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण पूर्वापेक्षा मानी जाती है। सफल 
नियोजन ज्ञान और ज्ञान के उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अत 
नियोजन की सफलता के लिए सशक्त शैक्षिक आधार होना चाहिए। 


8. जन सहयोग (एप्रछ0८ 0०-०92४०धणा) - आर्थिक नियोजन की सफलता 
के लिए जन सहयोग अपरिहार्य है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को दूसरो पर 
थोपा नहीं जा सकता है। इसके लिए लोगो के सहयोग की आवश्यकता होती है। 
आर्थिक नियोजन दलीय राजनीति के ऊपर होना चाहिए। उरो सभी दलो का 
समर्थन मिलना चाहिए। जन उत्साह के सदर्भ मे प्रो लुईस ने कहा, "जन सहयोग 
नियोजन के लिए लुब्रिकेटिग तेल तथा आर्थिक विकास का पेट्रोल दोनो है-यह 
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एक ऐसी प्रावैगिक शक्ति है जो प्राय सत्र चीजा को समव बाााती है। अत 
गियोजाः के प्रति जन साधारण में जागरुकता उत्पन की जानी चाहिए। 

9 विपक्षी राजनीतिक दलो का सहयोग (0० कुलनामा 9५ भ 097०आधणाः 
7०॥0८३३| 796॥८5) -- नियोजित अर्थव्यवस्था में योजनाओं क लक्ष्य प्राथमिकताए 
नीतिया वित्तीय आवटन आदि के प्रति विपक्षी राजीतिक दलों वे सहयोग की 
आवश्यकता होती है। जहा आवश्यक हो सकारात्मक आलोचा हो। सरकार की 
अच्छी तीतियो वी सराहगा की जानी चाहिए। भारत मे प्राय विपक्षी राजीतदिक 
दलों द्वारा रात्तारुढ पार्टी वी आर्थिक नीतियों की आलोचना की जाती है। अनावश्यक 
आलोचनाओं से आर्थिक गियोजा के प्रति आम लोगो में गलत सूचा पहुंचती है। 


१0 अर्थव्यवस्था में सतुलन (88]9006 ७४ ००॥७७५) - आर्थिक पियौजन की 
सफतता के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सतुल। की आवश्यकता होती है। 
विभिन्न विकास सूचकों यथा कृषि उद्योग व्यापार आधारभूत सरचना विदेशी विनिमय 
फोष मुद्रास्फीति आदि में सतुलन रहआ चाहिए। रातुलनो को बागाए रखो के लिए 
सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाते चाहिए। 

] निजी क्षेत्र की भूमिका (२0९ ० 77४४९ ५९८०) - आर्थिक नियोजन 
की सफलता के लिए जिजी क्षेत्र भी कारगर भूमिका तिभाता है। भारत मे आर्थिक 
नियोजा वी सफलता मे जिजी क्षेत्र गे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिजी क्षेत्र 
द्वारा अपेक्षित योगदात मिल जाने से सरकार पर विकास का बोझ थोडा कम हो 
जाता है। सरकार आधारभूत उद्योगो के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर 
सकती है। सरकार द्वारा पिजी क्षेत्र को आर्थिक विकास मे अधिकतम योगदा॥ देमै 
का अवसर देगा चाहिए। नियोजा मे कुछ क्षेत्रों को िज़ी क्षेज वो लिए छोड देना 
चाहिए। एरी नीतिया आत्मसात वी जाए जिससे ीजी क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ 
की प्रतिस्पर्धा से दच राकें। निजी क्षेत्र को भी विकास के लिए सरकार वी और 


ताका वहीं घाहिए। जिजी क्षेत्र को उत्पाद वृद्धि और वीर्यात के क्षेत्र म बढ़कर 
भूमिका तिभानी चाहिए। 


[2 उपयुक्त मूल्य नीति (॥]97०ए्ञ॥८ ०९८ ?0॥0५) - महगाई के तेजी रो 
बढ़ने से आर्थिक तियोजत की सफलता खतरे म॑ पड़ जाती है। अत वस्तुओं और 
सेवाआ 7 मूल्य म रथायित्व के प्रयास क्य जाने चाहिए। उपयुक्त मूल्य प्रीति 
द्वारा मुद्रास्पीति पर तिययण आवश्यक है। ताकि योजनाओं के कार्यक्रम निर्विध्न 
साम्पत्र हा साके। बढती महगाई से सर्वाधिक गरीब प्रभावित होता है। भारत में गरीबों 
की बहुतायत है। ऐसी रिथति मे बढती महगाई से लोगों का नियोजाा से विश्वास 
डगमगाओे लगता है। 

3 उच्च राष्ट्रीय चरित्र और त्याग (ताष्ठी िशाणाव। (॥क्रउलल भा0 
$9078%2५७) - आर्थिक तियोजा वी सफलता राजगरीय प्रयासता के साथ देशवासियों 
के राक्रिय सहयाग पर भी बडी सीमा तक तिर्मर करती है। तियोजा की सफलता 
के लिए लागा था परिश्रती ईमागदार काव्यितिष्ठ राष्ट्रमत्ति त्याग की भावाा 
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आदि का होना आवश्यक है। जापान उच्च राष्ट्रीय चरित्र के कारण आर्थिक जगत 
मे सिरमौर बना हुआ है। भारत मे आर्थिक नियोजन के अपेक्षित सफल नहीं होने 
का कारण राष्ट्रीय चरित्र का अमाव रहा है। आर्थिक नियोजन मे भारत के लोग 
रामान्यतया यह मानकर चलते है। कि देश के विकास का उत्तरदायित्व केवल 
सरकार का है। ऐसी प्रवृत्ति के कारण भारत विकास की दौड मे पिछडा रह गया। 

आर्थिक नियोजन की उपर्युक्त पूवपिक्षाओं के अलाबा अनेक तत्त्व और भी 
ऐसे हैं जिन पर आर्थिक नियोजन की सफलता निर्भर करती है। इनमे अनुकूल 
प्राकृतिक दशाएं, आतरिक शाति व सुरक्षा, बाह्य आक्रमणो से सुरक्षा, अतर्राष्ट्रीय 
सहयोग, राष्ट्रीय आय का ययोचित वितरण, उपयुक्त आर्थिक नियत्रण, पडौसी 
राष्ट्रों से सबध आदि उल्लेखनीय हैं। इनमे से अनेक मामलो मे भारत की स्थिति 
कमजोर है। भारत में कई बार साम्प्रदायिक दगों से विकास की गति प्रभावित हुई। 
विदेशी पर्यटको और निवेशको के भारत की ओर बढते कदम थमे। कुछ पडौसियो 
के भी भारत के प्रति इरादे अच्छे नहीं है। जून-जुलाई 999 मे कारगिल मे भारत 
को पाक घुसपैठियों को खदेडने के लिए सीमित सुद्ध लडना पडा। इसके अलावा 
भारत मे आर्थिक विषमता भी बढी। अनेक धनिको की सम्पदा रातोरत बढ जाती 
है। उधर गरीब बेहाल स्थिति मे है। भारत आर्थिक नियोजत के द्वारा ढेरों आर्थिक 
समस्याओं से नहीं निपट पाने के कारण 99-92 से आर्थिक उदारीकरण की 
ओर मुखातिब हुआ। 


प्रश्न एव संकेत 
लघु प्रश्न 
] आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाएं बताइए। 
2 आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताओ का उल्लेख कीजिए। 
3 आएरथिंक नियोजन की सफलता की आवश्यक शर्त बताइए। 
4 आर्थिक नियोजन के महत्त्व को सक्षेप मे समझाइए। 
निबन्धात्मक प्रश्त 
] आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आधुनिक युग मे इसके महत्त्व को समझाइए। 
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाए 
देनी है तथा द्वितीय भाग मे आर्थिक नियोजन के महत्त्व को लिखना है। 
2 नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष ओर विपक्ष मे तर्क दीजिए | 
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग अध्याय मे दिए गए नियोजित अर्थव्यवस्था के 
पक्ष मे तर्क तदुपरात विपक्ष मे तर्कों को लिखना है।) 
3 आर्थिक नियोजन से क्‍या आशय है? एक अल्प विकसित राष्ट्र के विशेष सदर्भ 
में आर्थिक नियोजन के महत्त्व को समझाइए। 
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे आर्थिक नियोजन का अर्थ और विशेषताए 
लिखिए तथा प्रश्न के द्वितीय भाग में अध्याय में दिए गए आर्थिक नियोजन के 
महत्त्व को लिखना है।) 


]0 
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आर्थिक तियोजन स आप क्‍या समझत हैं? एक तियाज़ित अर्थव्यवस्था 
अनियाजित अर्थव्यवस्था स किस प्रकार उत्तम हे | 

(सकेत - प्रश्य क प्रथम भाग में आर्थिक नियाजन का अर्थ और विशेषताएं 
लिखिए। प्रश्त क द्वितीय भाग म नियोजित अर्थव्यवस्था के महत्त्व को लिखना 
है।) 


भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य 
और उपलब्धियाँ 


(0फ7[८०लार€5 ज्ाव0 4टाांस्एशाला$ ० 4िटणा0्ग्रांट 
शशा।!रार) 








आर्थिक नियोजन के उद्देश्य 


(00]९९७४९६ ० 8९८णाण्रा८ 0]4॥98) 


भारत की बहुसख्यक जनसख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने के 
लिए अभिशप्त हे। सामाजिक विकास की दृष्टि से भी देश की स्थिति दयनीय है। 
नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध मे भारत राजनीतिक अस्थिरता की समस्या से भी ग्रसित 
रहा है। देश की सीमा पर सकट मुहबाए खडा है। जून-जुलाई 999 मे भारत 
को घुसपैठियों को खदडने के लिए कारगिल मे पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध 
लड़ना पडा। भारत ने विशाल जनसमुदाय का सामाजिक और आर्थिक स्त्तर ऊचा 
उठाने के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग आत्मसात किया। देशवासियो को अभावों 
से मुक्त कर यथोचित प्रतिष्ठा प्रदान करना ही आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य 
है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यो के सबध मे इलियट ने कहा है कि, "नियोजन की 
क्रिया सोद्देश्य क्रिया है, बिना उद्देश्यो के नियोजन के विषय मे सोचना सभव नहीं 
है।" नियोजन के उद्देश्य समय के बदलाव के साथ परिवर्तित होते हैं। आर्थिक 
नियोजन के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो सकते हैं। आर्थिक 
नियोजन के उद्देश्यों का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है- 

(अ) आर्थिक उद्देश्य (8८णाणा८ 00]6श४६5) 

भारत में ढेरो आर्थिक समस्याए हैं जिनमे आर्थिक पिछडापन, गरीबी, बेरोजगारी, 
आर्थिक विषमता आदि मुख्य हैं। ये समस्याए आर्थिक कारणो से पनपी | नियोजन 
का मूल उद्देश्य आर्थिक होता है। तियोजन से आर्थिक समस्याओ फो दूर कर 


लोगों! को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मुहैया कराया जा सकता है। नियोजन के 
प्रमुख आर्थिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं- 





भारत मे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियां ॥3 


4. उत्पादन बृद्धि (हट९95९ 45 शि000९८०॥) -+ आर्थिक नियोजन का प्रमुख 
उद्देश्य उत्पादन वृद्धि होता है। नियोजन मे उत्पत्ति के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग 
करके कम से कम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन वृद्धि पर बल दिया जाता है। 
कृषि और औद्योगीकरण के विशेष प्रयास किए जाते है। उत्पादन वृद्धि से लोगो को 
आवश्यक वस्तुए पर्याप्त मात्रा में मुहैया होती है। इससे साधारण जनता को आर्थिक 
नियोजन के महत्त्व का आमास होता है। अधिकतम उत्पादन से सामाजिक समृद्धि 
होती हे। 


2. आधारमूत सरचना का विकास (96४ले्फुमला। ० च्ीबशाप्रटण०) - 
आधारभूत सरचना के अभाव मे आर्थिक विकास समव नहीं है। विकास के लिए 
आज आधारभूत सरचना का विकास अनिवार्य शर्त है। विकासशील देशो में 
आधारभूत सरचना के अभाव मे विकास गति नहीं पकड सफा। आर्थिक नियोजन 
का उद्देश्य आधारभूत सरचना का विकास करना होता है। नियोजन मे सडके, रेलवे, 
जलापूर्ति, विद्युत के विकास का लक्ष्य रखा जाता है ताकि विकास की क्रियाओ में 
किसी प्रकार की बाघा नहीं हो। 


3. रोजगार सृजन (एंक्फ्रीग्श़ाला एग्रलक्षाणा) + आर्थिक नियोजन का 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानव ससाधनो का समुचित उपयोग करना होता है। नियोजन मे 
उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य रोजगार वृद्धि से जुडा होता है। नये क्षेत्रो मे उद्योगो की 
स्थापना तथा विद्यमान उद्योगो की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि से रोजगार सृजन होत्ता 
है। भारत में लोगो को आधिकाधिक रोजगार मुहैया कराने वास्ते लघु कुटीर उद्योगों 
के विकास पर अधिक जोर दिया गया। गुन्नार मिर्डल ने कहा कि, "नियोजन मे 
विकास का लक्ष्य उस श्रम शक्ति का उपयोग होना चाहिए जिसका इस समय 
बहुत कम उपयोग हो रहा है।" रुस ने नियोजन को आत्मसात कर प्रथम योजना 
मे ही बेरोजगारी पर काबू पा लिया। अमरीका ने बेरोजगारी दूर करने के लिए 
'न्यूडील' योजना क्रियान्यित की। भारत मे श्रम शक्ति वृद्धि की तुलना मे रोजगार 
के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। भविष्य मे श्रम शक्ति की वृद्धि को कम करने 
के लिए जनसख्या को सीमित करने की आवश्यकता है। 

4. आर्थिक विषमत्ता मे कमी (06८7६३५८ ७ £८७०रणाश० 0॥5980069)- 
आर्थिक नियोजन के माध्यम से रोजगार वृद्धि के इस प्रकार प्रयास किए जाते है 
कि गरीब व्यक्तियो की आय मे अधिक वृद्धि हो। इससे धनिर्का और गरीबो के बीच 
असमानता कम होती है। विकासशील देशो मे आर्थिक विषमता बड़े पैमाने पर 
दृष्टिगोचर होती है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य उत्पादन के सांधनो का न्‍्यायोघित 
वितरण करना होता है। इससे समाज मे व्याप्त आर्थिक विषमता दूर होती है। 
भारत में आर्थिक विषमता को कम करने वास्ते 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया 
गयद्या। आर्थिक नियोजन मे नियोजक इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि आय का 
अधिक भाग गरीब लोगो को प्राप्त हो। नियोजको के प्रयासो के बावजूद यह 
आवश्यक नही कि आय का वितरण न्यायपूर्ण हो। आय का वितरण समान नहीं 
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होने से समाज मे असतोष पनपता है। अत नियोजः का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक 
असमानता को कम करना है। 


5 सतुलित क्षेत्रीय विकास (छ०भा०८०१ रिट्झाणा॥ 0ा0ल्‍शा) ८ आर्थिक 
नियोजन का एक उद्देश्य यह होता है कि आर्थिक परियोजनाए इस प्रकार बनाई 
जाए कि पिछड़े क्षेत्रो का अधिक विकास हो। विकासशील देशो मे क्षेत्रीय असतुलन 
की समस्या मुखर रहती है। इसका कारण वित्तीय ससाधना का अभाव तथा आर्थिक 
निर्णयो का राजनीति प्रेरित होना है। आर्थिक वियोजन म॑ सभी क्षेत्रों के सतुलिंत 
विकास से सर्वागीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। भारत में नियोजित 
विकास के दौरान राजस्थान के मरुरथल मे सिचाई विकास तथा पेयजल मुहैया 
कराने को प्राथमिकता दी गई। होजपेट सलेम तथा मथुरा म आधारभूत उद्योगो की 
र्थापमा की गई। ग्रामीण क्षेत्रो मे विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार 
के निर्णयो से क्षेत्रीय असतुला को कम करो मे मदद मिली। 


6 प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन (६/9[0ध्बध० ० ्बाधा॥। (९४०५४०९७) 
- आर्थिक तियोजन का उद्देश्य उपलब्ध सीमित ससाधना का श्रेष्ठतम उपयोग 
करा होता है। विकासशील देशो मे प्राकृतिक ससाधत्रों की बहुलता होती है कितु 
वित्तीय ससाधनों के अभाव मे इनका समुचित विदोहन यहीं हो पाता है। इस कारण 
ये देश पिछडे रह जाते हैं। विकासशील देशो मे प्रभावी लोग ससाधनों का बडा 
भाग अपने लाभ के लिए काम मे ले लेते हैं। आर्थिक नियोजन मे उपलब्ध प्राकृतिक 
ससाधनों यथा भूमि व॥ जल खगिज का अधिकाधिक लोगो के हित मे उपयोग 
का प्रयत्न किया जाता है। प्राकृतिक ससाधनो के विवेकपूर्ण विदोहन से तीव्र 
आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। 

7 आर्थिक स्थायित्व (8००7०४८ 590॥9) - दुतिया के अनेक देश बढती 
मुद्रास्फीति की समस्या से ग्रसित हैं। विकसित देशो की तुलना मे विकासशील 
देशों में बढती महगाई की समस्या मुखर है। विकासशील देश कर और ऋण द्वारा 
ससाध। जुटा 7हीं पाते हैं। ये देश विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का 
सहारा लेते हैं। भारत म घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रास्फीति बढी। के एन 
भटटाचार्य के अनुसार घाटे की वित्त व्यवरथा की तुलगा अग्नि से की जा सकती 
है. अगर इसका नियमन 7हीं किया जाए तो यह भारी बर्बादी उत्पन्न कर सकती 
है परन्तु यह त्ियमन के साथ प्रकाश तथा गर्मी प्रदान करती है। घाटे की वित्त 
व्यवस्था का सहारा औषधि की भाति थोडी मात्रा में ही लिया जाना चाहिए। 
मुद्रास्पीति से अच्छी स अच्छी योजग के सफल होने वी सभावग धूमिल हो जाती 
है कि आर्थिक तियोजय में उत्पाद वित्तरण तथा माग का इस प्रकार समन्वय 
किया जाता है कि आर्थिक स्थायित्व वगा रह सके। आर्थिक नियाजन की सफलता 
के लिए आर्थिक स्थायित्व का उद्देश्य आत्मसात करना वाछनीय होता है। 


8 कृषि विकास (#छा८ण।णल 5ा0जत॥) - भारत की अर्थव्यवस्था कृषि 
ग्रधान है। बहुसख्यक ज़नसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्मर है। कृषि 
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भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कितु किसानो की माली हालत दयनीय है। भारत 
(मे नियोजन का एक उद्देश्य कृषि का विकास करना है। पचवर्षीय योजनाओं में 
कृषि विकास को प्रमुखता दी गई। प्रथम पचवर्षीय योजना कृषि प्रधान थी। बाद 
की पचवर्षीय योजनाओं में कृषि को कमोब्रेश बल दिया गया। कृषि क्षेत्र के सार्वजनिक 
परिव्यय मे वृद्धि की गई। कृषि विकास से खाद्यान्न आपूर्ति लो सुगम होती ही है। 
इसके साथ ओद्योगीकरण को भी बल मिलता है। कृषि के विकास से गावों में 
खुशहाली की लहर दौडती है। 


9, ओद्योगिक विकास ([005७8 570७0) - आज यह बात सिद्ध हो 
चुकी है कि औद्योगिक विकास बिना गरीबी निवारण सभव नहीं है। विकासशील 
देश औद्योगीकरण की दृष्टि से काफी पिछडे हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य 
औद्योगिक विकास की गति को तेज करना होता है। दुनिया के अनेक देशो ने 
ओद्योगीकरण के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया है। भारत की द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना उद्योग-प्रधान थी। औद्योगिक विकास आर्थिक नियोजन का प्रमुख 
उद्देश्य रहा है। प नेहरु ने इस सबंध में कहा, "भारत मे नियोजन की नीति 
औद्योगीकरण की है।" आज जापान आर्थिक जगत का सिरमोर है। जापान ने 
औद्योगिक विकास से प्रमुख समस्याओ को हल किया। जापान का ओऔद्योगीकरण 
विकासशील देशो के लिए प्रेरणा स्रोत है। नियोजन के माध्यम से औद्योगिक 
विकास को तेज करने का प्रयास किया जाता है। 


0. आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण समाप्त करना (89७०0 0 (शाशब्रीआणा 
०६ ए०णाणा८ ९०७८) - नियोजन का उद्देश्य आर्थिक सत्ता का सकेन्‍्द्रण 
समाप्त करना होता है। नियोजन मे सत्ता का सकेन्द्रण समाप्त कर उसे अधिक 
से अधिक व्यक्तियों मे बाटने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिशील कर प्रणाली में 
धनिको पर अधिक कर लगाया जाता है। कर से प्राप्त राशि की गरीबो के हितार्थ 
प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार कर 


रखा है[ उनका यह अधिकार बेसहारा व्यक्तियो को बाटने का प्रयास किया जाता 
है। 


१4. आत्मनिर्भरता ($ल९-४एगिटाशा८५) - विश्व के प्राय रुभी देश आत्मनिर्भरता 
के लिए प्रयासरत हैं। कितु विकासशील देश आर्थिक विकास वास्ते विकसित देशो 
की सहायता पर निर्भर हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अन्तत आत्मगनिर्भरता प्राप्त 
करना होता है| भारत आर्थिक नियोजन के मार्ग द्वारा आत्मनिर्मरता की ओर बढा 
है। वर्तमान मे भारत खाद्यात्र के क्षेत्र मे आत्मनिर्मर है। अर्थव्यवस्था मे आत्मनिर्मरता 
प्राप्ति नियोजन का प्रमुख लक्ष्य है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्राकृतिक 
ससाधनो के विदेकपूर्ण विदोहन ओर मानव ससांधव विकास की आवश्यकता है। 
आत्मनिर्मरता से आवश्यकताओं के लिए अन्य देशो पर आशितत्ता कम हो जाती है। 
भारत के विकसित नहीं हो जाने तक विकसित देशों पर निर्मरता बनी रहेगी। 
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4 राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि (्राणाद०४७ था गण 
प#९णा।ल गएत॑ ९०४ (09७॥9 प्राप०्याट) - राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मै 
वृद्धि आर्थिक विकास के सूचक है। बढती राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास को दर्शाती 
है। क्तु यह आवश्यक हीं कि राष्ट्रीय आय के बढने से प्रति व्यत्ति आय मे वृद्धि 
हा। भारत वी राष्ट्रीय आय मे वृद्धि हुई। कितु जवाधिक्य के कारण प्रति व्यक्ति 
आय म॑ अपेक्षित वृद्धि यहीं हुई। आर्थिक त्रियोजय वा उद्देश्य राष्ट्रीय आय मे वृद्धि 
के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय मे भी वृद्धि करता होता है। प्रति व्यक्ति आय के 
बढ़ते रो देश आर्थिक समृद्धि वी ओर बढता है तथा सामाजिक कल्याण का मार्ग 
प्रशरत होता ऐै। भारत की सातर्वी पचवर्षीय योजता मे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि का 
5 प्रतिशत लक्ष्य था। 


3 युद्ध के बाद पुनर्निर्माण (८८णाआएएटाणा वीक ४४आ) - युद्ध से 
सुरक्षा व्यय में भारी वृद्धि होती है। बहुमूल्य ससाधनो को युद्ध की ओर मोडना 
होता है। किसी देश मे युद्ध के लम्बा खींचने से अर्थव्यवस्था वी रिथत्रि दयनीय 
हो जाती है। देश मे आवश्यक वस्तुओ का अभाव हो जाता है। वुछ रवार्थी तत्त्व 
बरतुओ की कालाबाजारी में सलग हो जाते हैं। गियोजा युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था 
को वापत्त पटरी पर लागे में सहायक होता है। आर्थिक तियोजय के माध्यम से 
रवय सरकार विकास में भूमिका निगाती है। जापान की पुतत्रिर्माण योजना यूरोप 
मे मार्शल योजना युद्धोपरान्त पुरर्निर्माण के उदाहरण हैं। भारत को स्वतत्रता के 
पाघ दशकों में चार बडे युद्ध और कारगिल में सीमित युद्ध लडमा पडा। इ्य युद्धों 
का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडा। तृतीय पचवर्षीय योजगा मे भारत को 
962 में चीन से तथा 965 मे पाकिस्तान से युद्ध लडगा पडा। एक ही पचवर्षीय 
योजा मे दो युद्धों वे कारण भारत मी अर्थव्यवस्था को झटका ला॥। चतुर्थ 
पचवर्षीय योजगा के स्थात्र पर तीन वार्षिक योजनाएं (966 69) बनी पडी। 
वियोजा। के माध्यम रो अर्थव्यवस्था को सबल मिला। 


]4.तीग्र आर्थिक विवारा (२०छात ६००॥०॥॥० 009/॥॥) - आर्थिक नियोजा 
का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देश का तीव्र विकास करना होता है। नियोजन में 
उपलब्ध ससाधगा का अधिकतम उपयोग किया जाता है। आतरिक ससाधनो के 
अभाव में विकास की गति बढाते में विदेशी सहायता प्राप्त की जाती है। कृषि 
विकास तथा औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जात्ती है। तीव्र विकास के सवध में 
गुन्नार मिर्डल ने कहा. ओओेक कम विकसित देश आज राष्ट्रीय नियोजन के 
माध्यम से विकार कार्यों का सचालन करने और विकारा की गति को तेज करने 
के लिए वचाबद्ध हैं।" 

5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास (0र८क्ग्राला( ण 7फ्री।र 
$₹ल०ण एगत॑धाशता३5) - विकासशील देशो में गिजी क्षेत्र आधारभूत उद्योगों 
और जोसिम भरे क्षेत्रो में पूजी तिवेश तहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में सरकार 
पर विवास का बडा दायित्व आ जाता है। आर्थिक नियोजन में औद्योगीकरण की 


भारत मे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियाँ 6॥ 


गति को त्तेज करने के लिए सरकार सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना करती है। 
भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो ने औद्योगिक विकास मे कारगर भूमिका 
निभाई। यद्यपि ये उपक्रम विनियोजित पूजी पर अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं कर 
सके। ऐसा सार्वजनिक उपक्रमो के सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के कारण हुआ। 
भारत के सार्वजनिक उपक्रमो में सरकार के खरबों रुपए विनियोजित है। लाखो की 
तादाद मे देशवासियो को रोजगार मिला हुआ है। 


(ब) सामाजिक उद्देश्य (30८2४ 0एछ९९०९८5) 


विकासशील देशो की स्थिति सामाजिक विकास की दृष्टि से दयनीय होती 
है। समाज निरक्षरता के अधकार के कारण रुढिवादिता ओर अधविश्वासो मे डूबा 
होता है। आर्थिक असमानता के कारण गरीबों का शोषण होता है। आर्थिक नियोजन 
द्वारा सामाजिक विसगतियो को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक 
नियोजन के सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं - 


. सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता (#एर्ग्रांग्जाप/ ण 8०८4 $2४7०९5) 
“ आर्थिक विकास के लिए देशवासियों का शिक्षित, प्रबुद्ध और स्वस्थ होना जरुरी 
है। अच्छे शैक्षिक वातावरण के बिना नियोजन की सफलता सदिग्ध है। आर्थिक 
नियोजन का महत्त्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य लोगो की शिक्षा और चिकित्सा सुविधा 
मुहैया कराना होता है। जापान सामाजिक सेवा की दृष्टि से विकसित देश है। 
भारत में पच्रर्षीय योजनाओं मे सामाजिक विकास पर बल दिया जिससे साक्षरता 
के स्तर मे वृद्धि हुई है, कितु मारत की स्थिति आज भी सामाजिक विकास के क्षेत्र 
में विश्व के देशों की तुलना मे कमजोर है। 


2. सामाजिक सुरक्षा (5०८० 5९८णा३५) - आर्थिक नियोजन द्वारा देशवासियो 
के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सुविधाए मुहैया कराने का प्रयास किया जाता 
है। समाज फे व्यक्तियो को गरीबी, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना आदि से 
सुरक्षा प्रदान की जाती है। समाज के वृद्धों, विधवाओं, अपगों तथा असहाय व्यक्तियों 
को पेंशन या मासिक वृत्ति की व्यवस्था की जाती है। विश्व के कई देशो में 


प्यक्तियो को सामाजिक बीमा योजनाए लागू कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती 
है! 


3. सामाजिक सहायता ($०2००े #५७॥४४॥८८) - आर्थिक नियोजन का उद्देश्य 
समाज के सभी वर्गों मे समानता के अवसर प्रदान करना होता है ताकि समाज मे 
प्रत्येक व्यक्ति को समानता का दर्जा प्राप्त हो सके। सरकार फे द्वारा आर्थिक 
नियोजन में पिछडा दर्गे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति त्तथा गरीब व्यक्तियों 
के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। समाज के पिछडे वर्गों को आगे बढाने 
बास्ते आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गरीब वर्ग के छात्रो को अनुदान और 
छात्रवृत्तिया दी जाती हैं। 


4. वर्ग सघर्ष का समापन (800॥7 ० 08955 5४०४४।९) - आर्थिक 
विषमता के कारण समाज के धनी और निर्घन वर्गो मे बट जाने के कारण वर्ग 


॥8 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


सघर्ष का जन्म हाता हे। आर्थिक तियोजन म सरकार वर्ग संघर्ष को कम फरने 
का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार आर्थिक समानता, स्माजिक समानता पर 
जोर देती है। 


5 सामाजिक कल्याण (8००७ ५४८।७४८) - नियोजा मे रारकार सामाजिक 
कल्याण के लिए प्रयास करती है। न्याय और आर्थिक समानता से सामाजिक 
कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज म॑ फैली बुराइयो और कुरीतियो को 
समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। 


6. नैतिक उत्थान ((ण०० एएाधाथा() - देश के आर्थिक विकास मे 
मानव का सर्वागीण विकास निहित है। शेक्षिक विकास से देशवासियो का बौद्धिक 
उत्थान होता है। नियोजन मे अनावश्यक ओर हानिकारक उत्पादों पर रोक लगाई 
जाती है। 


(स) राजनीतिक उद्देश्य (?000९॥॥ 09]८८॥४८७) 
आर्थिक नियोजन के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्या के अलावा राजनीतिक 
उद्देश्य भी होते हैं। आज सरकार की आर्थिक नीतियो पर राजनीतिक छाप स्पष्ट 


रुप से दृष्टिगोचर हाती है। प्रजातात्रिक सरकारे जनता से विभिन्न वायदे करती हैं। 
आर्थिक नियोजन के राजनीतिक लाभ निम्नलिखित हैं- 


3. राजकीय नीति को सफल बनाना (0 ॥ग७४ 00एटगगला। ?0॥0/ 8 
$0९०८५५) - आर्थिक नियोजन सरकारी नीति को प्रतिविम्बित करता है। प्रत्येक 
सरकार सामान्यतया समाजवाद, साम्यवाद, पूजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था में से 
किसी एक को चुनती है। आर्थिक नियोजन को चुनी हुई नीति की सफलता के 
उपकरण की तरह काम मे लिया जाता है। भारत मे आर्थिक नियोजन का प्रमुख 
उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। यहा की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक 
और निजी क्षेत्र को फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर है। 


2. सीमा सुरक्षा (909८ $८८७ा७/) - जिन देशो के पडौसियों के इरादे 
नापाक हाते हैं तथा लडाई-झगडे के लिए तैयार रहते हैं, अघोषित युद्ध छेडे रखते 
हैं, रीमा का अतिक्रमण कर घुसपैठ करते हैं ऐसे पडोसिया स बचाव के लिए 
सुरक्षा सबधी उद्योगा का विकास करना पडता है। शक्तिशाली देश की ओर कोई 
उगली नहीं उठा सकता। आर्थिक नियोजन में देश की सरकार अपनी सीमाओं को 
बाह्य आक्रमणो से सुरक्षित रखती है। भारत ने रदतत्रता के पाच दशकों में पाच 
युद्धों के कारण सुरक्षा के साथ विकासोन्मुख नीति आत्मसात की। 

3. आतरिक शाति (पाशगव 7८३८८) - आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश मे 
शात्ति व्यवस्था बनाए रखना है। आज चुनावो में स्थानीय मुद्दे महत्त्वपूर्ण हाते हैं। 
जता की आकाक्षाए सतत बढती है। जनता चुने हुए प्रतिनिधियों से अधिकाधिक 
सुविधाए पाने का प्रयास करती है। आर्थिक नियोजन में निर्णय राजनीति से प्रेरित 
होते है। कई बार आधारभूत उद्योग, महाविद्यालय, सडकें, नहरें आदि के बारे में 


भारत मे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य ओर उपलब्;ियाँ 49 


जनता की माग के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। ताकि जनसाधारण मे शाति बनी 
रहे। 

4, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ([#0555७०॥७। (०-0फ८३७०७) - आर्थिक नियोजन 
का एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना होता है। 
विभिन्न देशो के बीच मघुर सबधो के लिए आर्थिक नियोजन सहायक है। इससे 
अन्य देशो के साथ व्यापारिक ओर आर्थिक सबंध मजबूत होते है। 
निष्कर्ष ((णा०घञञ०ा) 


आर्थिक नियोजन के उद्देश्य देश के विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। 
नियोजन के उद्देश्यों के आधार पर यद्यपि आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को आर्थिक, 
सामाजिक तेथा राजनीतिक भागो मे विभक्त किया गया है कितु ये परस्पर 
सबधित हैं। अल्पकाल मे परस्पर विरोधी हो सकते हैं कितु दीर्घकाल में भेद समाप्त 
हो जाता है। इनमे कभी-कभी राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्रधानता 
होती है तो कभी-कभी आर्थिक दद्देश्यों को महत्त्व दिया जाता है। युद्धजनित 
सकट काल में राजनीतिक व आर्थिक रद्दैश्यो की महत्ता होती है तो शाति के 
समय सामाजिक उद्देश्यों की प्रधानता रहती है। आर्थिक नियोजन सदैव उद्देश्यों के 
सदर्भ में किया जाता है और उद्देश्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 


भारत मे आर्थिक नियोजन की उपलब्धिया 
(#प्याल्एलाशाड 0 8९0०्रा ऐ]भािार था तताव) 


- भारत का अठीत आर्थिक रुप से घनाढय रहा है। भारतीय उत्पाद विश्वविख्यात 
थे। अन्तर्राष्ट्रीय वाजार मे यहा के उत्पादों की व्यापक माग थी। व्यापार सतुलन 
सदैव पक्ष मे रहता था। हस्तशिल्प रोजगारोन्मुख व धनोपार्जन का ग्रोत ही नहीं 
अपितु दुनिया मे कला और सास्कृतिक वैमव की साक्षात अभिव्यक्ति था। लोहे की 
गलाई व द्ुलाई मे भारत काफी आगे बढ चुका था। भारत की इस समृद्धि पर 
विश्व के अनेक देशो की लालचभरी दृष्टि पडी। अग्रेज व्यापारी फी हैसियत से 
यहा आए और कूटनीति से हमे गुलामी के शिकजे मे जकड लिया। यहीं से भारत 
के ओद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की शुरुआत हुई। अठारहवी शताब्दी के 
अत से परम्परागत उद्योगो का एक-एक करके खात्मा होने लगा। उद्योगो के 
उजडडने की प्रक्रिया सूत्ती वस्त्र उद्योग से प्रारभ होकर अन्य उद्योगो तक व्यापक 
हो गई। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र से कृषि प्रधान देश के रुप में परिवर्तित हो 
ग्फ्यप 

बिट्रिश सरकार ने भारत के औद्योगीकरण मे कतई रुचि नहीं ली। विदेशियों 
ने भारत की प्राकृतिक सपदा का मनमाफिक दोहन किया। विद्वेषपूर्ण नीति से बिट्रेन 
में औद्योगीकरण को तीज्र गति मिली, कितु भारत का औद्योगिक आधार टूट गया। 
स्वतत्नता की पूर्व सध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था बद से बदतर थी। औद्योगीकरण 
के नाम पर लघु इकाइया थी। प्रति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार 


भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियाँ ॥2 


2. राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय (गाणाब ध०णार भात ऐश (बू॥७ 
[77076) - राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन लागत के बराबर 
होती है। राष्ट्रीय आय सामान्य रुप से देशवासियो द्वारा उत्पादन फे साधनों से 
अर्जित वह आय है, जिसमे से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। राष्ट्रीय आय मे 
जनसख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। 

वर्ष 950-5] से 992-93 तक की 42 वर्षों की अवधि के दौरान 
राष्ट्रीय आय 980-88 की की कीमतो के आधार पर 40,454 करोड रुपए से 
बढकर १,95,602 करोड रुपए हो गई। इस हिसाब से वार्षिक विकास दर 4 
प्रतिशत रही। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 983-84 मे ,66,550 करोड 
रुपए थी जो 990-9) मे बढ़कर 4,8,074 करोड रुपए तथा 997-98 में 
और बढ़कर 2,65,67 करोड रुपए हो गई। 

प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) 980-8! के मूल्यों 
पर वर्ष 950-5) मे ),727 रुपए थी जो 990-9] मे बढकर 2,223 रुपए 
तथा ॥992-93 मे और बढकर 2,243 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यो पर प्रति 
व्यक्ति आय 990-9] मे 4,983 रुपए तथा 997-98 के त्वरित अनुमानों में 
3,/93 रुपए थी। 


साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और - 
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 





(वर्तमान मूल्यों पर) 

वर्ष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय 
(करोड रुपए) उत्पाद (रुपए) 

950-5] 8,574 239 
960-6] 34,242 328 
970-7 36,503 675 
980-8! ,0,685 630 
990-9 4,8,074 4983 
995-96 9,75,645 70525 
996-97 4,40,895 2099 
997-98 (त्वरित अनुमान) 2,65,67 ]393 
998-99 (त्वरित अनुमान) 4,3,527 4682 


स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 998-99 तथा 999-2000 


3, आर्थिक वृद्धि दर (8८णक्‍णा८० (आण०एफ रेट) 


नियोजित विकास की विभिन्न पचवर्षीय योजताओ में सकल राष्ट्रीय उत्पाद 
(980-8] भूल्यो पर) की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही। प्रथम योजना 37 


22 भारत म आर्थिक पर्यावरण 


प्रतिशत, द्वितीय योजना 4 ] प्रतिशत तृतीय योजना 27 प्रतिशत, तीन वार्षिक 
966-69 याजनाएं 39 प्रतिशत, चतुर्थ योजना 34 प्रतिशत पाचवी याजना 50 
प्रतिशत, वार्षिक योजना (979-80) 49 प्रतिशत, छठी योजना 55 प्रतिशत, 
सातर्वी योजना 58 प्रतिशत, वार्षिक याजना (990-9]) 5 2 प्रतिशत, वार्षिक 
योजना (99-92) 05 प्रतिशत। 

आठवीं याजना के पाच वर्षो की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही ८ 
992-93 में 52 प्रतिशत, 993-94 म 62 प्रतिशत, 994-95 में 77 प्रतिशत, 
995-96 में 78 प्रतिशत तथा 996-97 म 8] प्रतिशत। आठवी याजना में 
आर्थिक वृद्धि दर 58 प्रतिशत रही जो आठवीं योजना की आर्थिक वृद्धि दर के 
लक्ष्य $ 6 प्रतिशत से अधिक थी। 


सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आर्थिक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) 





वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 
(प्रतिशत) 

95]-52 25 
960-6 70 
970-7] 5] ि 
]980-8 है! 
990-9 52 
995-96 78 
996-97 75 
997-98 (अस्थायी) 50 
998-99 (त्वरित अनुमान) 68 
999-2000 (अग्रिम अनुमान) 59 





स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 4998-99 तथा 999-2000 


4. पूजी निर्माण और बचत दर (एडफ्ञाप एणाश्रआएणा ॥॥6 53४78 रि2०) 


सकल घरेलू पूजी निर्माण दर (सकल घरेलू उत्पाद क॑ प्रतिशत मे) वर्ष 
9303 मे में 02 प्रतिशत थी जो दढकर 990-9] म 277 प्रतिशत हो गई। 
पूजी निर्माण दर 992-93 में 23 9 प्रतिशत तथा 997-98 क त्वरित अनुमानों 
मे 24 8 प्रतिशत रही। सकल घरेलू बचत दर वर्ष 950-5] मे 04 प्रतिशत 


थी जो बढकर 990-9] म 243 प्रतिशत हो। गई। दष 997-98 के त्वरित 
अजुमाना मे बचत दर घटकर 23 | प्रतिशत रह गईं। 
5. कृषि में प्रगति (97087९5९ वतन #छ्ाव्पाघाट) 


आरत गावा का दश है। अस्सी प्रतिशत आबादी गावा म निवास ढरती है। 


भारत मे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियोँ 23 


बीस प्रतिशत आदादी गरीबी फी रेखा से नीचे जीवन जीवन जीने के लिए अभिशप्त 
है। गावो के विकास बिना देश का आर्थिक विकास अधूरा है और गावों का विकास 
कृषिगत विकास में समाहित है। फिर भारत विशाल आबादी वाला देश है। इन समी 
बातो को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन काल मे कृषि विकास को प्राथमिकता दी 
गई। 

भारत की विशाल जनसख्या के लिए अधिक खाद्यात्र की आवश्यकता है। 
औद्योगीकरण की गति भी एक बडी सीमा तक कृषिगत उत्पादन पर निर्भर है। कृषि 
की प्रगति के लिए 966-67 मे नवीन कृषि व्यूहरचना प्रारम की गई। आठवीं 
पचवर्षीय योजना मे कृषि के लिए 22,467 2 करोड रुपए का आवटन किया गया 
जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 52 प्रतिशत था। नियोजित विकास मे कृषिगत 
प्रगति पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण खाद्यात्र उत्पादन मे वृद्धि हुई। वर्ष 
950-5] में खाद्यान्न उत्पादन 508 करोड टन था जो बढकर 990-9] में 
]7 64 करोड टन हो गया। वर्ष 997-98 में खाद्यान्न उत्पादन बढकर 9 24 
करोड टन तक जा पहुचा। 


कृषि एवं सबंद्ध क्षेत्र पर वास्तविक परिव्यय 





(करोड रुपए) 
योजना परिव्यय कुल सार्वजनिक परिव्यय 
का प्रतिशत 
तृत्तीय योजना 7088 9 2 7 
चौर्थी योजना 2320 4 ]47 
पाचवी योजना 4864 9 23 
छठी योजना (केवल कृषि) 6623 5 6] 
सातर्वी योजना 32792 6 58 
आठवीं योजना (प्रस्तावित) 22467 2 हद 
भौर्वी योजना (प्रस्तावित) 36658 0 42 





स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 994-95 तथा आठवीं पचवर्षीय योजना, वोल्यूम 
प्रथम से सकलित | 


भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, कितु विगत वर्षो मे मानसून अनुकूल 
रहा है। कृषि उत्पादन मे बढत और विविधता लाने पर जोर दिया गया है ताकि 
अनाज उत्पादन में आल्ननिर्भरता प्राप्त की जा सके ओर निर्यात के लिए भी 
अतिरेक उत्पादन किया जा सके। खाद्यान उत्पादन को बढाने के लिए सिचाई 
क्षमता मे वृद्धि के प्रयास किए गए। वर्ष 950-5] में सिचाई क्षमता 2 26 करोड 
हैक्टेयर थी जो बढकर 99-92 मे 788 करोड हैक्टेयर हो गई। इन सव 


ए 


2 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


प्रतिशत द्वितीय योजया 4] प्रतिशत तृतीय योजया 27 प्रतिशत तीण वार्षिक 
]966 69 योजागाए 39 प्रतिशत चतुर्थ योजा ३4 प्रतिशत पाचवी योजगा 50 
प्रतिशत वार्षिव योजया (979 80) 49 प्रतिशत छठी योजातरा 55 प्रतिशत 
सातवी योजाया 58 प्रतिशत वार्षिक योजगा (990 9) ५2 प्रतिशत वार्षिक 
योजता (99] 92) 05 प्रतिशत। 

आठवी योजाया ये पाच वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही - 
]992 93 में 52 प्रतिशत !993 94 में 62 प्रतिशत |994 95 में 77 प्रतिशत 
995 96 में 78 प्रतिशत तथा 996 97 म 8] प्रतिशत। आठवी योजाा में 
आर्थिक वृद्धि दर 58 प्रतिशत रही जो आठवीं योजा की आर्थिक वृद्धि दर के 
लक्ष्य 5 6 प्रतिशत से अधिक थी। 


सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आर्थिक वृद्धि दर (रिथिर मूल्यों पर) 





वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 
(प्रतिशत) 
95] 52 25 
960 6 70 
]970 7 * है! 
980 8॥ 73 
990 9] 52 
995 96 78 
996 97 75 
॥997 98 (अस्थायी) 50 
998 99 (त्वरित अनुमान) 68 
999 2000 (अग्रिम अवुमात) 59 





स्रोत इण्डिया इक्मेग्रेम्रिक सर्वे 4998 99 तथा 999 2000 


4. पूजी निर्माण और बचत दर (09्ञाण [ग्याबागा गाव 59७08 सिम) 


सकल घरेलू पूजी तिर्माण दर (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे) वर्ष 
950 5] में 02 प्रतिशत थी जो। बढकर 990 9] म 277 प्रतिशत हो गई। 
पूजी तिर्माण दर 992-93 में 23 9 प्रतिशत तथा 997-98 के त्वरित अुमाी 
मे 248 प्रतिशत रही। सफल घरेलू उचत दर वर्ष 950 $] मे 04 प्रतिशत 
थी जो बढफर 990 9] में 243 प्रतिशत हो गईं। वर्ष 997 98 फे त्वरित 
अगुमाना में बचत दर घटकर 23॥ प्रतिशत रह गई। 
६5 कृषि में प्रगति (९0९5५ ॥7 हक्षात्णापाट) 


भारत गावा का देश है। अरसी प्रतिशत आग्ादी गावो में व्रिवास करती है। 


भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियाँ [23 


बीस प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीवन जीने के लिए अभिशप्त 
है। गांवों के विकास बिना देश का आर्थिक विकास अधूरा है और गावो का विकास 
कृषिगद विकास में समाहित है। फिर भारत विशाल आबादी वाला देश है। इन सभी 
बातो को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन काल मे कृषि विकास को प्राथमिकता दी 
गई। 

भारत की विशाल जनसख्या के लिए अधिक खाद्यात्र की आवश्यकता है। 
औद्योगीकरण की गति भी एक बडी सीमा तक कृषिगत उत्पादन पर निर्भर है। कृषि 
की प्रगति के लिए १966-67 भे नदीन कृषि व्यूहरचना प्रारम की गई। आंठव्वी 
पचवर्षीय योजना मे कृषि के लिए 22,467 2 करोड रुपए का आवटन किया गया 
जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 52 प्रतिशत था। नियोजित विकास मे कृषिगत 
प्रगति पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण खाद्यात्र उत्पादन मे वृद्धि हुई। वर्ष 
950-5 मे खाद्यान्न उत्पादन 508 करोड टन था जो बढकर 990-9] मे 
7 64 करोड टन हो गया। वर्ष 997-98 मे खाद्यात्र उत्पादन बढकर 9 24 
करोड़ टन त्॒क जा पहुचा। 


कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर वास्तविक परिव्यय 





(करोड रुपए) 
योजना परिव्यय कुल सार्वजनिक परिव्यय 
का प्रतिशत 
तृतीय योजना ]088 9 827 
चौथीं योजना 2320 4 ]47 
पाचवी योजगा 4864 9 823 
छठी योजना (केवल कृषि) 6623 5 67 
सातवीं योजना 2792 6 58 
आठवीं योजना (प्रस्तावित) 22467 2 52 
नौवीं योजना (प्रस्तावित) 36658 0 42 





स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 7994-95 तथा आठवीं पचवर्षीय योजना वोल्यूम 
प्रथम से सकलित | 


भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, कितु विगत वर्षो मे मानसून अनुकूल 
रहा है। कृषि उत्पादन मे बढत और विविधता लाने पर जोर दिया गया है ताकि 
अनाज उत्पादन मे आत्मनिर्मरता प्राप्त की जा सके ओर निर्यात के लिए भी 
अतिरेक उत्पादन किया जा सके। खाद्यान उत्पादन को बढाने के लिए सिचाई 
क्षमता मे वृद्धि के प्रयास किए गए। वर्ष 950-5] में सिचाई क्षमता 226 करोड 
हैक्टेयर थी जो बढफर 99-92 मे 788 करोड हैक्टेयर हो गई। इन सब 


]24 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


प्रयाग की सुखद परिणत्ति खाद्यात्र उत्पादा में बढोतरी के रुप मं परिलक्षित हुई। 
वर्ष ।949 ५0 से 992 93 के चीच ऊृषि उत्पादा मं 27] प्रतिशत की चक्रवृद्धि 
हर बढोगरी हुई। परिणामस्वरुप प्रति व्यक्ति अगज वी उपलब्धता जो 950 के 
टशक म 395 ग्राम थी बढ़कर [99॥ में 50 ग्राम के स्तर तक गहुच गई। 


6 ऑयोगिक विकारा (00509! एटश्टीक्ग़ाल्णा) 


कृषि प्रधाग देश होते हुए भी भारत ये औद्योगिज विकास पर विशेष बल 
दिया। इस बात की पुष्टि आजादी के शुरुआती मे ही घोषित औद्योगिक नीति से 
सहज ही हो जाती है। द्वितीय पच्चर्षीय योजना उद्योग प्रधाव थी। तियोजित 
विकास में औद्योगिक प्रगति फे लिए मारी पूजी तिवेश किया गया। 

पद्चवर्षीय योजनाओं मे रार्वजातिक क्षेत्र में किये गए वारतविक योजाा 
प्ररिध्ययण पा उद्योग 4 खा विकारा शीर्ष पर आवटा इस प्रकार रहा - तीरारी 
पचवर्षीय योजग़ा ! 726 3 करोड रुपए चौथी पचवर्षीय योजागा 2864 4 करोड 
रूपए पाचर्वी योजग 8988 6 करोड रुपए छठी योजगण 6947 5 करोड रुपए 
सातवीं योजगा 29 2203 करोड़ रुपए आठवीं पद्मवर्षीय याजना में उद्योग व 
खा] पर 4692]7 करोड रुपए का प्रावधात किया गया है जो सार्वजीक 
योजना परिव्यय का 0 8 प्रतिशत था। वर्ष 995 96 की वार्षिक योजना के 
राशोधित अगुमाो मे उद्योग पर 087 28 करोड रुपए खर्च किया गया। वर्ष 
]999 2000 वी ]03 52। करोड रुपए (बजट अगुमा7) की वार्षिक योजना में 
उद्योग के लिए 8672 फ्रोड रुपए का प्रावधात किया गया। 


गियोजित विफ़ारा की एक बडी उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 
तेजी से विकास है। पहली पचवर्षीय योजाग॥ फे प्रारभ में रार्वजातिक क्षेत्र के 
उपक्रमा की राख्या 5 थी तथा उगमे 29 करोड रुपए का कुल पूजी पिवेश था। 
सार्वजतिक उपक्रमो की राख्या रातर्दी योजगा के अत में (मार्च 990) बढ़कर 
244 हो गई तथा उगमे पूजी गिवेश चढकर 99 329 करोड रुपए हो गया। 3! 
मार्च 993 को सार्वजकिक क्षेत्र के 245 उपक्रमों मे | 46 97] करोड रुपए का 
पूणछी विवेश था। 


गियोजा काल मे सार्वजत्रिक उपक्रमो वी सख्या तथा कुल पूजी विवेश में 
भारी वढोपरी हुई कितु अधिफाश सार्वजीीक उपक्रम घाटे वी रमरया से ग्रसित 
हैं। ये उपक्रम वितियोजित पूछी पर अपेक्षित प्रत्याय अर्जित पहीं कर रहे हैं 
नतीजता आर्थिक उदारीफरण के दौर में सार्वजत्रिक उपक्रम चर्चित रहे। महत्वपूर्ण 
बदलाव के रुप म॑ इममे विभिवेश वी प्रक्रिया प्रारभ री गई। वर्ष 999 2000 में 
रार्वजतिक उपक्मा सु 0 000 करोड़ स्पए ये विवेश का लक्ष्य विर्धारित किया 
गया। 

भारत में औद्योगिक सवृद्धि दर 98] 82 पे बाद के वर्षों में कुछेक वर्षों 
को छौडकर 8 प्रतिशा से अधिक रही। वर्ष 982 83 में औद्योगिक सावृद्धि दर 
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32 प्रतिशत, 983-84 में 67 प्रतिशत तथा 987-88 में 73 प्रतिशत रही। वर्ष 
98-82 में यह 93 प्रतिशत तथा 986-87 मे 92 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। 
वर्ष 498-82 से 990-9] के बीच औसत औद्योगिक सवृद्धि दर 79 प्रतिशत 
रही। 








विशिष्ट उद्योगो का उत्पादन 

(मिलियन टन) 
मद 950-5। 990 9] 992-93 997-98 998 99 
सीमेंट 27 48 8 547 82 9 88 0 
विद्युत उत्पादन* 5॥ 264 3 304 4206. 448 4 
कच्चा तेल 03 330 270 33 9 2 4 
कोयला 323 225 5 2549 390 3॥57 
तैयार इस्पात ]04 3 53 | 23 4 23 8 





स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे, 998-99 तथा 999-2000 
*विद्युत उत्पादन बिलियन किलोवाट में। 


औद्योगिक सवृद्धि दर 99-92 में 06 प्रतिशत, 992-93 में 23 प्रतिशत 
तथा 993-94 मे 6 प्रतिशत थी। वर्ष 99-92 मे नीची औद्योगिक सवृद्धि दर 
का कारण आर्थिक सकट था। आर्थिक सुधारो के परिणामस्वरुप औद्योगिक वृद्धि 
994-95 के 84 प्रतिशत से बढकर 995-96 मे 28 प्रतिशत तक जा 
पहुची। अप्रैल-अक्टूबर 998-99 में खनन में-- प्रतिशत, निर्माण में 37 
प्रतिशत तथा विद्युत म॑ 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 


अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगो की भी भूमिका बढी। कुल औद्योगिक उत्पादन 
में लघु उद्योगों का योगदान 990-9] मे 4 प्रतिशत, 99-92 मे 39 प्रतिशत, 
992-93 मे 39 46 प्रतिशत और 993-94 में 40 62 प्रतिशत रहा। वर्ष 997- 
98 में 304 लाख लघु इकाइया थी उनमे चालू मूल्य दर 4,65,।7] करोड 
रुपये का उत्पादन हुआ। लघु उद्योगों में 67 20 लाख व्यक्ति नियोजित थे तथा 
43,946 करोड रुपए की निर्यातित आय हुई। 
सामाजिक विकास के कुछ सूचक (8076 5०6 9९एट०फञब्यों पराताट#05) 

नियोजन काल मे सामाजिक विकास क्षेत्र मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
हुई है। वर्ष 99-92 मे प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपमोग 82 किलोग्राम था। पुरुषो 
की औसत आयु 99-92 मे 577 वर्ष तथा महिलाओ की औसत आयु 587 
वर्ष हो गई। वर्ष 99-92 मे प्रति हजार जन्म पर शिशु मृत्यु दर 78, प्रति हजार 
पर मृत्यु दर 0 तथा प्रति हजार पर जन्म दर 289 थी। शहरी क्षेत्रों में 75 
प्रतिशत तथा गावो मे 27 प्रतिशत परिवार विद्युत उपभोग करते हैं। भारत निरक्षरता 
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के अघकार मे डूबा हुआ था। वियोजित विकास मे साक्षरता वृद्धि दर पर जोर 
दिया गया। जिससे साक्षरदा मे बढोतरी हो रही है। वर्ष 950-5] मे साक्षरता 
प्रतिशत 8 33 था जो बढकर 960-6] में 28 3] प्रतिशत ॥970-7] में 34 45 
प्रतिशत 980 8] मे 43 56 प्रतिशत तथा 990 9 में 52 2 प्रतिशत हो गया। 
आज भी आधी आबादी निरक्षरता के अधकार मे है। महिलाओ मे साक्षरता केवल 
39 3 प्रतिशत ही है। पुरुषो की साक्षरता को और बढाने की आवश्यकता है। 
साक्षरता वृद्धि से ही आर्थिक विकास मे बढोतरी सभव है। 


आर्थिक नियोजन की अंसफलताएं 
(#आण<5 छा ए८०णरा८ शगाएए) 


भारत तियोजित विकास की लम्बी यात्रा तय कर चुका है। पचास वर्षो के 
तियोजन काल में आठ प्रचवर्षीय योजनाए सम्पत्न हो चुकी। इसी दौरान छह 
वार्षिक योजयाए भी पूरी हुईं। नौवीं पचवर्षीय योजता मार्च 2002 मे पूर्ण होगी। 
नियोजन काल मे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र मे भारी वितियोजन किया गया। 
आठवीं योजना में सार्दजनिक क्षेत्र का योजना परिव्यय 434 )00 करोड रुपए 
निर्धारित किया गया है। आठवी योजना का वास्तविक परिव्यय 4 85 457 करोड 
रुपए रहा। नियोजित विकास की पाच दशक की यात्रा और अरबो रुपए के 
विनियोजन बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर दृष्टिपात करे तो तस्वीर 
घुधघली नजर आती है। विश्व परिप्रेक्ष्य मे आज भी भारत एक विकासशील राष्ट्र है। 
यहाँ अनेक समस्याए मुहबाए खडी हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की दिशाविहीनता 
को दर्शाती हैं। गरीबी बेरोजगारी महगाई क्षेत्रीय असतुला आर्थिक विषमता आदि 


से भारतीय अर्थव्यवस्था घिरी हुई है। इन समस्याओ के रहते हुए कृषि और उद्योगो 
के क्षेत्र में हुई प्रगति फीकी है। 


] बेरोजगारी (एाधाए॥/0/9९१॥0 - नियोजित विकास मे बेरोजगारी में कमी 
नहीं हो सफी। इसका प्रमुख कारण रोजगार चाहते वालो की तुलता मे रोजगार के 
अवसरो मे वृद्धि पहीं हाना है। शिक्षा पद्धति भी रोजगार परख नहीं रही। 
जनाधिक्य भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी की 
समस्या भयावह है। कृषि क्षेत्र म छिपी हुई बेरोजगारी बडे पैमातरे पर व्याप्त है। 
शहरी क्षेत्रा मे भी लोग योग्यता के अमुरुष काम पर लगे हुए नहीं है। 


भारत में वर्ष 987 88 भ बेरोजगारी दर (श्रम शक्ति के प्रतिशत में) 
377 प्रतिशत थी। सामान्य मुख्य कार्य दिवस वी दृष्टि से कुछ राज्यो में बेरोजगारी 
दर चितगीय है। यह असम म॑ 5 652 प्रतिशत हरियाणा में 586 प्रतिशत, केरल 
में 707 प्रतिशत बगाल में 606 प्रतिशत है। राजस्थात मे बेरोजगारी दर 2 68 
प्रतिशत है। 

रोजगार कार्यालयों मे रोज़गार के इच्छुक व्यक्तियो की दर्ज राख्या 3 
दिसम्बर 992 त्तक 78 36 लाख थी जो 3। दिसम्बर 992 तक बढकर 366 
लाख हो गई। वास्तव म बेरोजगारों की सख्या कहीं अधिक है। बेरोजगारों की 
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सख्या बढकर 997 मे 380 लाख हो गई | रोजगार कार्यालय कुछ सीमा तक 
ही बेरोजगारी की प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। 


2. गरीबी (?०शथा३) - देश में गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाए सम्पन्न 
हो चुकी है। वर्ष दर वर्ष गरीबो के लिए नई योजनाए घोषित की जा रही हैं। 
करोडो रुपए इन योजनाओ मे आवटित किए गए, किन्तु भारत को गरीबी की 
समस्‍या से निजात नहीं मिली। आकडो के हिसाब से गरीबो की सख्या मे अवश्य 
कमी हुई है। किन्तु गरीबी मे कमी नहीं हुई है। 


विश्व बैंक की 990 की रिपोर्ट के अनुसार भारत मे विश्व के कुल गरीबों 
'का 35 40 प्रतिशत है। भारत के योजना आयोग के अनुसार 973-74 मे ग्रामीण 
क्षेत्र में गरीबी 56 4 प्रतिशत थी जो घटकर 987-88 मे 39 | प्रतिशत रह गई। 
शहरी क्षेत्र मे इस समयावधि में गरीबी 49 प्रतिशत से घटकर 38 2 प्रतिशत रह 
गई। अखिल भारत स्तर पर गरीबी 973-74 मे 549 प्रतिशत थी जो घटकर 
977-78 मे 5 3 प्रतिशत, 983-84 मे 44 5 प्रतिशत तथा 987-88 में 38 9 
प्रतिशत रह गई। वर्ष 993-94 मे अखिल भारत स्तर पर गरीबी 36 प्रतिशत थी। 
वर्ष 9995-96 में ॥9 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर 
करने के लिए अभिशप्त थी। उडीसा, बिहार, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, 
मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक मे गरीबी की समस्या ज्यादा है। 


3. विदेशी ऋण (0७४१ 0500) - भारत में लोगो के गरीब होने के कारण 
वित्तीय ससाधनों का अभाव रहा, नतीजतन प्राकृतिक ससाधनों का भरपूर उपयोग 
नहीं किया जा सका। आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए नियोजित 
विकास मे विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे भारी भरकम विनियोजन का प्रावधान 
किया गया। ससाघनों के अभाव मे योजनाओं की दित्त पूर्ति क॑ लिए विदेशी ऋण 
पर निर्मर होना पडा। आज भारत दुनिया का तीसरा बडा कर्जदार है। अनेक बार 
कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पडा। कर्ज का अधिकाश भाग ब्याज और 
मूलथन अदायगी मे खर्च हो जाता है। ऋण के साथ ऋणदाता राष्ट्र की प्रतिकूल 
शर्ते भी बाध्य होकर स्वीकार करनी पडती है। भारत पर दर्ष 989-90 मे ,30,278 
करोड रुपए का विदेशी ऋण था यह सकल घरेलू उत्पाद का 28 5 प्रतिशत था। 
विदेशी ऋण भार बढकर 993-94 में 2,84,204 करोड रुपए तक जए पहुचा जो 
कि सकल घरेलू उत्पाद का 36व प्रतिशत था। भारत का विदेशी ऋण 997- 
98 मे 3,7,565 करोड रुपए तथा सितम्बर 998 मे 4,05,004 करोड रुपए 
था। डालर मे विदेशी ऋण 990-9] मे 83,80] मिलियन डालर था जो बढकर 
997-98 मे १3,908 मिलियन डालर तथा सितम्बर 998 में और बढकर 95,]95 
मिलियन डालर हो गया। विदेशी ऋण भार बढने का प्रमुख कारण स्वीकृत विदेशी 
सहायता का पूरा उपयोग नहीं होना रहा। स्वीकृत विदेशी सहायता के उपयोग का 
प्रतिशत वर्ष 980-8॥ म 56 ॥9 प्रतिशत था। वर्ष 993-94 मे स्वीकृत विदेशी 
सहायता का 84 प्रतिशत उपयोग हो सका। 


28 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


4 राजकोपीय घाटा (&८ग एऐला८७) - नियोजित विकास मे राजकोपीय 
घाटा तेजी से बढा। वर्ष 975 76 मे राजकोपीय घाटा सफल घरेलू उत्पाद के 
4 प्रतिशत था। छठी पचवर्षीय योजगा मे औसतन राजकोषीय घाटा 63 प्रतिशत 
था जो बढकर सातदी योजना मे औसतन 82 प्रतिशत हो गया। वर्ष 99]-92 
मे राजकोपीय घाटा 83 प्रतिशत तक जा पहुचा। वर्ष 996-97 में राजकोषीय 
घाटा 66 733 करोड रपए था जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 47 प्रतिशत था। 
वर्ष १998 99 के बजट में राजगोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद वे 5] 
प्रतिशत तक सीमित रो का प्रावधान किया गया। 


< मुद्रास्फीति (90०7) - राजकोपीय घाटे के बढ से मुद्रास्फीति मे 
भारी बदोतरी हुईं। थोक मूल्य सूचकाक (आधार वर्ष 98] 82) 950 5! में 
]6 9 था जो बेतहाशा गति से बढकर 990 9] मे 82 7 हो गया। वर्ष ]992 
93 मे थोक मूल्य सूचकाक 228 7 अक तक जा पहुचा। इसी प्रकार उपभोक्ता 
मूल्य सूचकाक (आधार वर्ष 982500) 950 5] मे ॥7 अक था जो बढकर 
]990 9] में 93 तथा 992 93 मे और बढकर 240 हो गया। हाल के वर्षों मे 
थोक मूल्य यूचकाक मुद्रास्फीति अवश्य कम हुई है। यह 993 94 और 994- 
95 के 0 प्रतिशत से अधिक थी जो घटकर ॥995 96 में 44 प्रतिशत और 
997 १8 मे 53 प्रतिशत रह गई। यह ३) जुलाई 999 को | 62 प्रतिशत थी। 
इसके बायजूद लोगो को महगाई से राहत नहीं मिली। उपभोक्ता मूल्य सूचकाक 
मुद्रास्फीति अभी भी अधिक है। गरीबों पर महगाई की मार अधिक है। 


5 जनाधिक्य (00९ ?०फणंथा००) - तियोजित विकारा की असफलता में 
जवाधिक्य उत्तरदायी है। ]98] मे जासख्या की औरत वार्पिक वृद्धि दर 222 
प्रतिशत थी तथा ताजी जग॒गणा। के अनुसार जासख्या वृद्धि दर 24 है। 
जताधिक्य के कारणो में शिक्षा का अभाव परम्परावादी दृष्टिकोण वरि्घाता सामाजिक 
सुरक्षा का अभाव आदि मुख्य हैं। देश मे वित्तीय ससाधतरो का अभाव है और 
विफास मूलक योजगाओ का कारगर क्रियान्वया यहीं हो पाता है। दश मे प्राकृतिक 
ससाधगरें का अभाव पही है। विकास की गति को बढाएे के लिए ससाधा वे 


विवेकपूर्ण विदोह। की आवश्यकता है। मातवीय ससाधतों के उपयोग के लिए 
प्रभावोत्पादक कदम उठाते होगे। 


प्रभ्न और स्केल 
लघु प्रश्न 
] आर्थिक वियोजा के उद्देश्यों को सक्षेप मे समझाइए। 
2. नियोजः के आर्थिक उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए | 
3 आर्थिक गियोजत के सामाजिक उद्देश्यो का वर्णन वीजिए। 
4. भारत में तियोजन वी उपलब्धियों पर सक्षिप्त विवरण दीजिए। 
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निबन्धात्मक प्रश्न 


2 






हल 
न (र्णन कीज़िए | 
(भारत मे आर्थिक 
0५ 


भारत मे आर्थिक नियोजन के उद्दश्य और 
भारत मे आर्थिक नियोजन के उद्देश्यो का विवेचन 
नियोजन के उद्देश्य कह तक पूरे हुए हैं। 






(सकेत - दोनो प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए! नियोजन 
के उद्देश्य लिखने है तथा दूसरे भाग मे आर्थिक शे जपूलब्धियों पर ” 
प्रकाश डालना है।) चर 


"नियोजन की क्रिया सौद्देश्य क्रिया है, वित्न उद्देश्य नियोजन के विषय मे 
सोचना सभव नहीं है।' इस कथन को स्पष्ट करते हुए नियोजन के उद्देश्यों पर 
प्रकाश डालिए। 

(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले नियोजन के उद्देश्यो की 
आवश्यकता बतानी है फिर विस्तार से आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को 
लिखना है।) 

भारत मे आर्थिक नियोजन की विफलताओ का वर्णन कीजिए। 

(सकेत - अध्याय मे दी गई आर्थिक नियोजन की विफलताओआं को लिखना 
है।) 





भारत में आर्थिक नियोजन के 
पांच दशक, योजना परिव्यय 
और प्राथमिकत्ताएँ 


(॥5० 7८८्धात0९5 ण॑ (९णाणाधर ियागाएह ता वीपेय : 
ए9]॥ 0प्र9) 2700 शि0ण7॥25) 








भारत के अतीत मे चहुओर खुशहाली थी। घर-घर में बिखरी पडी स्वर्ण 
मुद्राए भारत की समृद्धि की परिचायक थी। भारत की विश्व में सोते की चिडिया के 
रघ म॑ पहचाग थी। आर्थिक समृद्धि का लाभ बटोर) के लिए अग्रेज विदेशी व्यापारी 
की हेसियत से आए और भारत को राजगतिफ रप से गुलाम बता दिया। भारत लम्बे 
अरसे तक गुलाम राष्ट्र रहा। विदेशियो " भारत के प्राकृतिक ससाधगो का 
मनमाफिफ दाहन विया। यहा के प्राकृतिक ससाधागों और कुशल कारीगरो के बल 
पर अप द३ में औद्योगीकरण को मजबूती दी और भारत कच्चे माल के उत्पादक 
को स्प मे परिवर्तित हो गया। यहा के बाजारों को विदेशी उत्पादों स पाट दिया गया। 
भारतीया बी आर्थिव रीढ़ तोड दी गई। समृद्धि मे जीव] जीगे के अभ्यस्त भारतवारी 
दा जूत राटी ये लिए बिलराने लगे। अन्तत भारतीयों " सघर्ष जी ठाती। असख्य 
बलिदाग पी यीमत पर अगस्त 947 मे भारत वो रवतग्रता मिली। सा्‌ 95। में 
भारत 7 जियोजित विकास का मार्ग चुना। पाच दशक की लम्बी दीघविधि तक 
पचवर्षीय योजगाए भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाई रही। 
शोजना परिव्यय आर प्राथमिकताएं (0७७ 0४७०५ गा एगण ४६७ 


रगातत्र्यात्तर आठ पचवर्षीय योजग्ए सपर हो चुफी। नौर्दी पच्वर्षीय योजया 
की सम यधि 997 स 2002 ॥िर्धारित की गई है। तियोजित विकार के दौर मै 
सुद्धजत्रि। रिथति तथा राजगीतिक व आर्थिक कठियाइयो के कारण कुछ वार्षिक 
गाए भी सम्पन्न हुई जिउमे 966 67 से 968 69 979-80 तथा ॥990- 
9] 4 99-92 की वार्षिक योजनाए मुख्य हैं। 
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नियोजित विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का 
वास्तविक योजना परिच्यय 


(करोड रुपए) 

वर्ष समयावधि योजना परिव्यय 

(वास्तविक) 
प्रथम पच्चवर्षीय योजना 495-56 960 0 
द्वितीय पचवर्षीय योजना 956-6] 4672 0 
तृतीय पचवर्षीय योजना 396-66 8576 5 
वार्षिक योजनाए 966-69 6625 4 
चतुर्थ पचवर्षीय योजना १969-74 5778 8 
पाचवी पचवर्षीय योजना 974-79 39426 2 
वार्षिक योजना 3979-80 )276 5 
छठी पचवर्षीय योजना 980-85 0929] 7 
सातर्वी पचवर्षीय योजना 985-90 28729 62 
वार्षिक योजना १990-9] 58369 3 
वार्षिक योजना 99-92 6475] 2 
आठर्दी पचवर्षीय योजना 992-97 485457 2 
नौर्वी पचवर्षीय योजना 997-2002 875000 0 


(अनुमानित) 





स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 994-95 तथा 999-2000 


प्रथम पचवर्षीय योजना 


प्रथम पचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल 95 से मार्च 956 थी। 
योजना में कृषि, सिचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 
प्रथम योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 960 करोड रुपए 
था। इस योजना मे पूजी निदेश की दर राष्ट्रीय आय के 5 प्रतिशत से बढाकर 
लगभग 7 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था| प्रथम पचयर्षीय योजना के निर्धारित 
किए गए लक्ष्य मे निम्नाकित दो प्रमुख थे 
॥| द्वितीय विश्वयुद्ध और देश के विभाजन से उत्पन्न हुए असतुलन को दूर 
करना। 
ह देश का चहुमुखी सतुलित विकास। 
दितीय पचवर्षीय योजना 


दूसरी योजना की समयायघि अप्रैल 956 से मार्च 96] निर्धारित की गई। 
इसमें औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक 
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योजना में विकास की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 57 प्रतिशत रखी गई थी। 
योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का योजना परिव्यय 5,778 4 करोड रुपए था। योजना 
परिव्यय के क्षेत्रीय आवटन मे कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र पर 2,320 04 करोड रुपए, 
सिदच्चाई व बाढ नियत्रण पर 354 | करोड रुपए, ऊर्जा पर 2,93। 7 करोड रुपए, 
आमीण और लघु उद्योगो पर 2426 करोड रुपए, उद्योग व खनन पर 2,864 4 
करोड रुपए तथा यातायात व सचार पर 3,080 4 करोड रुपए खर्च किए गए। 
योजना परिव्यथ मे थाताघात व सचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस मद पर कुल 
योजना परिव्यय का 9 5 प्रतिशत खर्च किया गया। 

पाचवीं पच्चवर्षीय योजना 


पाचवी पचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल 974 से मार्च 4979 
निर्धारित की गई थी। योजना का प्रमुख उद्देश्य आल्ननिर्भरता प्राप्ति तथा गरीबी 
उन्मूलन था। योजना मे मुद्रास्फीति पर नियत्रण और आर्थिक स्थिति मे र्थायित्व को 
प्राथमिकता दी गई। पाचर्वी योजना के दौरान देश मे राजनीतिक बदलाव आया। सन 
978 में काग्रेस की पराजय हुई, जनता पार्टी केन्द्र मे सत्तारुढ हुई। तत्कालीन नई 
सरकार ने पाचदी योजना को समय से पूर्व अर्थात 978 में ही समाप्त कर दिया 
और 978 से 4983 तक के लिए छठी पचवर्षीय योजना को मूर्त रुप दिया। वर्ष 
]980 के आम चुनाव में काग्रेस फ्रिर सत्तारुढ हुई। पराचवीं योजनावधि की चार 
वार्षिक योजनाओं को पूरा किया गया। बाद मे फैसला किया गया कि पाचर्वी योजना 
को 978-79 की वार्षिक योजना के साथ-साथ समाप्त कर दिया जाए तथा नई 
प्राथमिकताओ और ने कार्यक्रमों को लेकर नई योजना का कार्य शुरु किया जाए। 

पाचर्वी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 39,426 2 
करोड रुपए था। योजना परिव्यय के क्षेत्रीय आवटन मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र पर 
4,864 9 फरोड रुपए, सिचाई व बाढ नियत्रण पर 3876 5 करोड रुपए, ऊर्जा पर 
7,399 5 करोड रुपए, ग्रामीण और लघु उद्योग पर 592 5 करोड रुपए, उद्योग व 
खनन पर 8,988 6 करोड रुपए तथा यातायात व सचार पर 6,870 3 करोड रुपए 
खर्च किया गया। योजना परिव्यय मे उद्योग व खनम और ऊर्जा को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई । इन विकास शीर्षो पर योजना परिव्यय का क्रमश 22 8 प्रतिशत 
तथा 8 5 प्रतिशत खर्च किया गया। 

वार्षिक योजना 979-80 मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यथ 
१2,॥78 5 करोड रुपए था। इसमें से कृषि व सबद्ध क्षेत्र पर ,996 5 करोड रुपए, 
ऊर्जा पर 2,240 5 करोड रुपए, उद्योग व खनन पर 2,383 5 करोड रुपए खर्च 
किया गया। 
छठी पंचवर्षीय योजना 


छठी पच्रवर्षीय योजना की अवधि अप्रैल 980 से 985 निर्धारित की गई 
थी। गरीबी हटाना छठी पचवदर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। छठी योजना की 
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कार्यनीति यह थी कि कृषि और उद्योग दोनो के आधारभूत ढाचे को मजबूत किया 
जाए जिससे निवैश उत्पादन और निर्यात क्षेत्र को गति मिल सके। इस योजना में 
औसत वार्षिक विकास दर 52 प्रतिशत रही जो योजना की निर्धारित विकास दर भी 
थी। योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय ,09,29] 7 करोड 
रहा जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 97,500 करोड रुपए की व्यवस्था की गई थी। 
योजना के आकार मे | प्रतिशत की वृद्धि हुई। 


छठी योजना में सार्दजनिक क्षेत्र का वास्तविक 
योजना परिव्यय का क्षेत्रीय आवटन 











विकास शीर्ष परिव्यय योजना परिव्यय 
(करोड रुपए). (प्रतिशत मे) 

] कृषि 6623 5 6] 
2 ग्रामीण विकास 6996 8 64 
3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 580 3 ]4 
4. सिधाई और बाढ नियन्त्रण. 0929 9 0 0 
5. ऊर्जा 3075 3 28 ] 
6 उद्योग और खनिज 6947 5 ]55 
7 परिवहन 4208 4 030 
8. सघार तथा सूचना प्रसारण. 3469 5 32 
9. विज्ञान और टेक्नोलोजी 020 4 09 
30.. सामाजिक सेवाए १596 6 ]4 5 
]. अन्य 847 5 08 
कुल 30929] 0 00 0 





छठी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक योजना परिव्यय मे केन्द्रीय 
योजना 57 825 2 करोड रुपए राज्य योजनाए 49,458 2 करोड रुपए तथा केन्द्र 
शासित प्रटेशो की योजनाए 2,008 3 करोड रुपए थी। छठी योजना के परिव्यय में 
ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई इस मद पर 30,75] 3 करोड रुपए खर्च किए 
गए जो कि कुल योजना परिव्यय का 28 ] प्रतिशत था। 
सातवीं पघ्रर्षीय योजना 

सातवीं योजना की रमयावधि अप्रैल ॥985 से मार्च 990 तिर्धारित वी 


गई। योजना मे खाद्यान्न रोजगार और उत्पादकता पर विशेष जोर दिया गया। 
योजगावधि में गरीदी उन्मूला तथा बेरोजगारी कम करने के लिए जवाहर रोजगार 


भारत में आर्थिक नियोजन के पाच दशक 35 


योजना प्रारम की गई। सातरवी योजना मे खाद्यान्न उत्पादन दर 2 68 प्रतिशत रही | 

सातर्वी योजना मे सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि औसत विकास दर 
56 प्रतिशत रही जो लक्ष्य से 06 प्रतिशत अधिक थी। योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र 
का वास्तविक योजना परिव्यय 2,8,729 62 करोड रुपए रहा जबकि सार्वजनिक 
क्षेत्र में कुल ,80,000 करोड रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार 
योजना परिव्यय मे 2। 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 


सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक 
योजना परिव्यय का क्षेत्रीय आवटन 


वर्ष परिव्यय योजना परिव्यय 
(करोड रुपए) (प्रतिशत में) 
] कृषि व सबद्ध गतिविधिया. 2792 60 58 
2. ग्रामीण विकास 5246 5 70 
3. विशष क्षेत्र कार्यक्रम 3470 3 ]6 
4. सिचाई और बाढ नियन्त्रण... 6589 9 76 
5. ऊर्जा 6689 3 28 2 
6 उद्योग और खनिज 29220 3 3 4 
7 परिवहन 29548 73:5 
8 सचार 8425 5 39 
9 विज्ञान और टेक्नोलोजी त्तथा 
पर्यावरण ३023 9 ]4 
१0.. सामान्य आर्थिक सेवाए 2249 6 0 
]7.. सामाजिक सेवाए 34959 7 60 
(2 _ सामान्य सेवाए ]583 8 07 
कुल 28729 6 700 0 


स्रोत इण्डियन इकोमोमिक सर्वे, 4994 95 सारणी एस- 46 


सातवीं योजना मे केन्द्रीय योजना ,27,59 5 करोड रुपए, राज्य योजना 
87,492 4 करोड रुपए तथा केन्द्र शासित प्रदेशो की योजनाए 3,777 करोड 
रुणए शी, एल, ऐजतए ऐे ऊर्जा, साणगित्क रेफर, रियल सथ। सच्योणय च सख्यस 
पर विशेष बल दिया गया। ऊर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र मे 6व,689 3 करोड रुपए खर्च 
किया गया जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय का 282 प्रतिशत था। 

नियोजन विकास के चार दशक (95॥-990) मे व्यापार, वाणिज्य, कृषि, 
उद्योग आदि क्षेत्रो मे प्रगति हुई। सातवीं योजना तक औद्योगिक विकास के लिए 
आवश्यक आधारभूत ढाचा तैयार हो चुका था। विश्व मे भारत की औद्योगिक राष्ट्र 
के रुप मे पहचान बनी। खाद्यात्र के क्षेत्र मे भी भारत आत्मनिर्भर हो गया। सातवीं 
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योजा के आसिर मे भारत को खाड़ी युद्ध जीत आर्थिक सफट फा सामना करना 
पड़ा। देश मे राजवीतिक उक्त-पोह का दौर भी था। नतीजतत आठयीं योजगा नियत 
समय पर पारभ नहीं की जा सकी। यर्ष 990-9॥ और 99-92 को यार्षिक 
थोजनाओ के रुप मे स्वीकार किया गया। एन वार्षिक योजवाओ मे मुख्य जोर 
रोजगार फे अधिक अयसर और सामाजिक परिवर्तन पर दिया गया। वर्ष ॥990-9॥ 
में सार्दजािक क्षेत्र मे बास्तविक योजता परिव्यय 58 3693 करोड रुपए तथा 
99-92 में 64 75। 2 करोड रपए था। 


सातयी योजता की समाप्ति तक (मार्च, 990) भारत मे तियोजित विकास 
प्रभावी रहा। अप्रैल 992 से प्रारभ हुई आठवी पच्रयर्षीय योजया में आर्थिक सुधारों 
का व्यापक प्रभाव पडा है। देश में आर्थिक उदारीफरण फी शुरुआत यर्ष 99। मे 
पारम की जा चुकी थी। वर्तमान आर्थिक उदारीकरण के दौर मे योजना आयोग की 
भूमिका मे फमी आई है। 
आउगी योजतवा और आर्थिक विकास 


अरसी के दशक के आखिरी यर्षों मे भारत को अभूतपूर्व आर्थिक सकट से 
जूझना पडा। आर्थिक सकट के साथ राजबीतिक उद्ापोर का दौर भी घल्ा। आर्थिक 
सकट और राजनीतिक अर्थिरता फे कारण भारतीय अर्थव्ययस्था जर्जर हो गई। 
परिषम आर्थिक रिथित्रि से तिपटो के लिए अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेते पड़े। 
राजनीतिय इदलाय यी रिथिति में सातवीं पंचवर्षीय घोजनां फे तुरत बाद आठयीं 
पच्चरर्षीय योजता प्रारभ उहीं हो सकी। 


खाड़ी युद्ध जग्रित आर्थिक सकट और दिश्य के आर्थिक परिदृश्य मे बदलाव 
वी पृष्ठभूमि यो दृष्टिगत रखते हुए आठयी पच्चर्षीय योजया तैयार की गई। इसवी 
चोजवायधि अप्रैल 992 से मार्थ 997 तक ऐिर्पारित की गई। आउवी गोजग को 
राष्टीय वियास परिषद्‌ द्वारा 23-24 दिसम्बर ॥99| वो मजूर और अुमोदित किया 
गभा। 

भीतिगत पहल - वियोजित वियास फे पारमिक घार दशकों में भारतीय 
बोजग॥ आयोग फो 'सुपर येबियेट' या दर्जा प्राण था। पिकास में परधरर्षीय योजगाए 
छाई रही। अब आर्थिक उदारीकरण वे दौर भे थोजतया मात्र दिशा-पिर्देशक होगी। 
विशास परत्चिया मे पिजीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। उद्योग और थ्यापार मे 
सरवार की भूमिया रो कम किया जाएगा। 

आउजी योजग़ व मुख्य उद्देश्य देश थी योजग्र को यया मोझ देना है। 
अगैक आर्थित समस्याए यथा बढ़ता वित्तीय घाटा घालू खाते का घाटा, गैर 
योजगागत रा्च मे वृ्धि सार्यजजीक शेष ये उपऊमो में घाटा आदि से पिपटो के 
लिए सरगार 9े अपेक नीतिगत उपाध विए। 


योजना थी प्रायथपिकताए - आउयी पच्चर्षीय योजया मे जो प्राथमिकताएं 
तिर्मारित की भई वे इस प्रकार है 


भारत में आर्थिक नियोजन के णच दशक [37 


। रोजगार सृजन 
2. जनसख्या पर नियत्रण 
3. निरक्षरता दूर करना 
4. शुद्ध पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाए मुहैया कराना 
5 खाद्यान्न मे आत्मनिर्मरता और निर्यात के लिए अतिरिक्त अनाज का उत्पादन 
करना। 
6 मूलभूत सुविधाओ की बढोतरी। 
योजना परिव्यय 


आठवीं योजना मे 7,98,000 करोड रुपए का राष्ट्रीय निवेश का स्तर 
प्रस्तावित है। सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय में 4,34,।॥00 करोड रुपए का 
तक्ष्य निर्धारित किया है। इसमे केन्द्रीय योजना 2,47,865 करोड रुपए, राज्य 
योजनाएं ,79,985 करोड रुपए तथा केन्द्रशासित प्रदेशो की योजनाएं 6,250 
करोड़ रुपए की है। 


आठवीं योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के योजना 
परिव्यय का क्षेत्रीय आवंटन 








विकास शीर्ष परिव्यय सार्वजनिक योजना 
(करोड रुपए) परिव्यय का प्रतिशत 
) कृषि घ सबद्ध गतिविधिया. 22467 2 52 
2. ग्रामीण विकास 34425 4 79 
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 6750 6 
4. सिचाई और बाढ नियन्त्रण. 325253 75 
5 ऊर्जा 7556 ! 266 
6 उद्योग और खनिज 46927 ]0 8 
7 परिवहन 55925 6 ]2 9 
8 सचार 250 0 58 
9 विज्ञान और टेक्नोलोजी तथा 
पर्यावरण 9047 27 
]0.. सामान्य आर्थिक सेवाए 4549 5 ]0 
]। सामाजिक सेवाए 790]] 9 ]8 2 
]2.. सामान्य सेवाए 880 5 04 
कुल 43400 ]00 0 





स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे, 994-95 


आठवीं योजना मे ऊर्जा, सामाजिक सेवाए, शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण, 
आवास, शहरी विकास, परिवहन, उद्योग व खनन पर अधिक परिव्यय का प्रावधान 
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किया गया है। ऊर्जा पर ।,5,56] | करोड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कि कुल 
सार्वजनिक परिव्यय 26 6 प्रतिशत है। ग्रामीण विकास के लिए योजना में 34,425 4 
करोड रुपए प्रावधान किया गया है। 

वित्त पूर्ति के झ्ोत - आठवीं योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय की वित्त 
पूर्ति के ग्रोत निम्नलिखित हैं- 





स्रोत (करोड रुपए) 
(।) घरेलू ससाधन 

(0) चालू राजरव शेष 35,005 

(0). सार्वजनिक उपक्रमों से अशदान ],48,840 

(0४) बाजार ऋण 2,02,255 

कुल 0 से शा) 3,85,400 
(2) विदेशो से पूजी का शुद्ध आगम 28,700 
(3) घाटे की वित्त व्यवरथा 20,000 
(4). योग (+2+3) 4,34,00 


स्रोत आठवीं पचवर्षीय योजना, 992-97, प्रथम खण्ड। 


आठवीं योजना की वित्त पूर्ति मे घरेलू ससाधनो का योगदान 88 78 प्रतिशत 
है। इसके अलावा विदेशों से पूजी का शुद्ध आगम का थोगदान 6 6। प्रतिशत तथा 
घाटे की वित्त व्यवस्था का योगदान 4 60 प्रतिशत है। आर्थिक उदारीकरण के दौर 
में सरकार घाटे वित्त व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। विगत वर्षों मे 
वित्तीय घाटा काफी बढा। घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थात हीनार्थ-प्रबंधन से मुद्रार्फीति 
बढती है। बढती महगाई को दृष्टिगत रखते हुए आठवीं पच्चर्षीय योजना की वित्त 
व्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था के योगदान को 4 6 प्रतिशत से कम करने की 
आवश्यकता है। योजना की वित्त पूर्ति में विदेशी पूजी का योगदान 6 6] प्रतिशत है। 


भारत विश्व का बडा कर्जदार देश है। ऐसी स्थिति में विदेशी पूजी का उपयोग कम 
ही होना चाहिए। 


योजना की वित्त पूर्ति मे घरलू ससाधनो का योगदान 88 78 प्रतिशत होने 
पर सातोष व्यक्त किया जा सकता है। वित्त पूर्ति में चालू राजस्व शेष का 806 
प्रतिशत, सार्वजनिक उपक्रमो से अशदान का 34 3 प्रतिशत तथा बाजार ऋण का 
46 59 प्रतिशत यागदान है। सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे मे हैं तथा उनम 
विनियेश की प्रक्रिया प्रारम हा चुकी है ऐसी स्थिति मे वित्त पूर्ति का 34 3 प्रतिशत 
सार्वजनिक उपक्रमों से जुटाना कठिन हो सकता है। बाह्य ऋणों की भाति 


भारत में आर्थिक नियोजन के पाच दशक ॥39 


अर्थव्यवस्था पर आतरिक ऋण का बोझ भी अधिक है। अत योजना की वित्त पूर्ति 
के लिए राजस्व बढाए जाने की महती आवश्यकता है। 


वार्षिक योजनाए 


आठवी याजना का कुल परिव्यय 7,98,000 करोड रुपए निर्धारित किया 
गया है। इसमे सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय 4,34,]00 करोड रुपए है। कुल 
परिव्यय मे सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय (प्रोजेक्टेड) कम हुआ है। कुल परिव्यय मे 
सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय पाचर्वी योजना मे 57 6 प्रतिशत था जो घटकर 
छठी योजना मे 52 9 प्रतिशत सातवीं योजना में 47 8 प्रतिशत तथा आठवीं योजना 
में और भी घटकर 45 2 प्रतिशत ही रह गया। 


वर्ष 3992-93 की वार्षिक योजना 72,852 4 करोड रुपए थी इसमे केन्द्रीय 
योजना 43693 8 करोड रुपए, राज्य योजनाए 27,96 7 करोड रुपए तथा केन्द्र 
शासित प्रदेशों की योजनाएं ,24] 9 करोड रुपए थी। वार्षिक योजना मे सर्वोच्च 
ध्यान ऊर्जा पर केन्द्रित किया गया तथा इस विकास शीर्ष पर 20,289 8 करोड 
रुपए खर्च किया गया जो कि वार्षिक योजना परिव्यय का 27 9 प्रतिशत था। इसके 
अलावा सामाजिक सेवा तथा परिवहन विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 
993-94 की वार्षिक योजना 88,080 7 करोड रुपए की थी। दर्ष 994-95 की 
वार्षिक योजना का परिव्यय 98,67 3 करोड रुपए था। इसमे केन्द्रीय योजना 
59,053 6 करोड रुपए, राज्य योजनाएं 37,459 | करोड रुपए तथा केन्द्र शासित 
रज्यो की योजनाएं ॥6544 करोड रुपए थी। वार्षिक योजना 995-96 का 
परिव्यय ।,07,380 4 करोड रुपए था जिसमे केन्द्रीय योजना 63493 7 करोड 
रुपए, राज्य योजना 42044 3 करोड रुपए तथा केन्द्रशासित राज्यो की योजनाए 
842 5 करोड रुपए की थीं। वार्षिक योजना 996-97 का परिव्यय । 8,976 4 
करोड रुपए था। 
योजना के घोषित लक्ष्य 


आठवीं योजा॥ के निर्धारित किये गए लक्ष्य इस प्रकार से हैं- 


। सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि (प्रतिशत प्रतिवर्ष) 56 
2 घरेलू बचत (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे 2।6 
#." विनियोग दर (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे) 232 
4 चालू खाते का घाटा (सकल घरेलू उत्पाद के 

प्रतिशत मे) ]6 
5. इनक्रीमेन्टल केपिटल आऊटपुट रेशो 4 
6. वृद्धि दर 

(0... निर्यात (प्रतिशत प्रतिवर्ष) 6 

(॥) आयात (प्रतिशत प्रतिवर्ष) 84 


स्रोत आठवी प्रचवर्षीय योजना 992-97, वोल्यूम प्रथम। 


40 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


योजना मूल्याकन 


आदी योजा की समयावधि अप्रैल 4992 स मार्च ॥997 तक थी। दिभिन्न 
आर्थिक सूचको की वार्पिक वृद्धि दर के आधार पर अर्थव्यवस्था की तस्वीर की 
समीक्षा की जा सकती है। 


आठवीं योजना मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का लक्ष्य 56 प्रतिशत 
विर्धारित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 992-93 में 52 
प्रतिशत 993-94 म 62 प्रतिशत, 994-95 म 77 प्रतिशत, 995-96 में 78 
प्रतिशत तथा 996-97 म 8 | प्रतिशत रही । आठवदीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि 
दर 68 प्रतिशत बैठती है जो निर्धारित लक्ष्य (56 प्रतिशत) से अधिक है। वर्ष 
992-93 में सकल घरेलू दघत (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे) 22 प्रतिशत 
रही। यह दर्ष )993-94 मे 2] 8 प्रतिशत, 994-95 में 24 2 प्रतिशत, 4995-96 
म 24 | प्रतिशत तथा 996-97 में 24 4 प्रतिशत थी। योजना में सकल घरेलू 
बचत का लक्ष्य 2। 6 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। योजना म सकल घरेलू बचत का 
निर्धारित लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है। सकल घरेलू पूजी निर्माण वर्ष 992-93 
में 24 प्रतिशत तथा वष 993-94 में 20 8 प्रतिशत रही। वर्ष 994-95 में सकल 
घरेलू पूजी निर्माण 22 2 प्रतिशत लथा 995-96 में 25 6 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर 
पर पहुच गया। दर्ष (9994-95 में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के ॥.5 
प्रतिशत था जो निर्धारित लक्ष्य ॥ 6 प्रतिशत के अनुरुप ही है। 


योजनाववि में निर्यात वृद्धि दर उल्लेखनीय रही॥ वर्ष ॥992-93 में निर्यात 
वृद्धि दर 2] 9 प्रतिशत रही। यह दर्ष ॥993-94 में 29 9 प्रतिशत, 994-95 में 
8 प्रतिशत, 995-96 में 28 6 प्रतिशत तथा 996-97 में ॥॥ 7 प्रतिशत थी। 
योजना में निर्यात वृद्धि दर का लक्ष्य (3 6 %) तो प्राप्त कर लिया गया, कितु 
आयात वृद्धि दर को नियत्रित करने में दिफलता मिली। योजना की आयात वृद्धि का 
लक्ष्य 84 प्रतिशत प्रतिद५ की तुलना में आयात वृद्धि दर 992-93 में 324 
प्रतिशत, ।993-94 में 5 3 प्रतिशत, 4994-95 में 23 ॥ प्रतिशत, 995-96 में 
36 4 प्रतिशत तथा 996-97 में 3 2 प्रतिशत थी। आयात वृद्धि दर के अत्यधिक 
बढ जाने त्ते निर्यात दृद्धि दर के अर्जित लक्ष्य फीके पड गए। नतीजतन ध्यापार घाटा 
फिर कादू से बाहर हो गया। 


दिनिन्न पचर्पीय योजनाओं के जा लक्ष्य निर्धारित किए गए उन्हें प्राप्त नहीं 
किया जा सका है। इसका प्रमुख कारण निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ऊचा होना 
है। लक्ष्य तो ऊचे निधारित कर दिए गए लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए कारगर 
प्रयास नहीं किये “ए। निवारित लक्ष्य पहुच म होने चाहिए। योजगागत लक्ष्य इतने 
कम भी पहीं हाने द्राहिए कि बदले परिदेश में अन्य देशों की तुलना में पिछड जाए। 
हाल ही ८ कन्द्र सरकार न 7 से 8 प्रतिशत आर्थिक दिकास दर और 2 प्रतिशत 
औद्येगीक दिकास दर का लक्ष्य रखा है। आर्थिक दिकास की आदश्यकता और 
मौतिक द मानदीय ससाधना का दृष्टिगत रखत हुए लक्ष्य निधारित किय जाए और 


मारत म आर्थिक नियोजन के पाच दशक [5॥॥ 


उन्हे अर्जित करा के भरपूर प्रयास हों | तभी भारत को गरीबी के ताण्डव उृत्य ओर 
सुरसा के मुह जैसी बढती बेकारी की समस्या स निजात मिल सकती है। 


प्रश्न एव सकेत 
लघु प्रश्न 
। .पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय वताइए। 
2. आठदी पचवर्षीय योजग्ञ की प्राथमिकताओ को स्पष्ट कीजिए। 
3 आठवीं पच्नवर्षीय याजना मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय बताइए । 
निबन्धात्मक प्रश्न 
] आर्थिक नियाजन के पाच दशकों के योजना परिव्यय और प्राथमिकताआ का 
वर्णन कीजिए। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए विभिन्न पचवर्षीय 
योजनाओ के योजना परिव्यय ओर प्राथमिकताओ को लिखग्ा है।) 
2 आठवीं पचवर्षीय योजना के उद्देश्या की कहा तक पूर्ति हुयी है? विवचना 
कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई आठवीं पचवर्षीय योजना 
को विस्तार से लिखना है।) 
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(साफ एए९ एछ्या शञंत्रा) 








आर्थिक विकास के लिए राजीतिक रथायित्व आवश्यक है | भारत मैं आठवीं 
और यौर्वी पचवर्षीय योजगा राजनीतिक अर्थिरता वी शिकार रही। आठवीं पचवर्षीय 
योजगा अप्रैन 990 म प्रारम्भ हो जाती चाहिए थी किन्तु तथाकथित शाजगीतिक 
कारणों रो यह तियत शमय पर प्रारम नहीं हो सकी। वर्ष 990 9 और ॥99] 
92 को वार्षिक योजगाआ के रुप में स्वीकार किया गया। आठवीं योजगा की 
समयावधि 992 97 गिर्धारित वी गई। भारत म आर्थिक उदारीकरण की गीतियाँ 
को लागू किए जाग के बाद पच्चवर्षीय योजगाओ की प्रासग्रिक्ता प्रभावित हुई है। 
आर्थिक उदारीकरण मे आर्थिक विग्ास के क्षेत्र म रारकार वी भूमिका वियोजित 
विकास वी तुला] म कम हो गई है। वर्तमात म॑ तिजी क्षेत्र वी अधिक भूमिका है। 

विडम्बता है तीर्यी पचवर्षीय याजना क क्रियान्यया में राजीतिक औरिथिर्ता 
के कारण विलम्ब हुआ। आठवीं पचवर्षीय योजता 3 मार्च 997 को समाप्त हो 
चुकी थी लेकिय 7ोर्वी पत्रवर्षीय योजना + पहल दो वित्तीय वर्ष 997 98 और 
]998 99 बिग पंचवर्षीय योजना क्रियान्दयत वे दीत गए। लौर्दी योजना के पियत 
समय पर क्रियान्वित यहीं शेते के प्रमुख कारण केंद्र सरकार का बार-बार बदला 
रहा। गौरतलब है कि मई 996 क लाकसमा चुगावा के बाद देश में तीए सरकारें 
बा) और फ्रि गिर गईं। 6 मई ]996 को केन्द्र में भाजपा सरकार का गठा हुआ 
किन्तु 28 मई 996 को लोकसभा म विश्वास प्रस्ताव गिर जाने रो मतदा से पूर्व 
आजपा रारशर ते इस्तीफा दिया। एक जूत 996 को एच डी देवगौडा ने वहुदलीय 
सयुक्त मोर्चा सरकार वे प्रधाउमती वा धद समाला। वाग्रेस ने इस सरवार को बाहर 
से समर्थत दिया। ।] अप्रैल 997 को दवेगौडा ने विश्वास प्रस्ताव गिरी के बाद 
प्रधायमत्री पद रो इस्तीफा दे टिया। 2] अप्रैल 997 को इद्र कुमार गुजराल देश 
के ]3वैं प्रधाामत्री बो। याग्रसा के समर्थन वापसी से गुजराल सरकार गिरी। फरवरी 
998 में बारी लोक्‍्समा चुग्व रन्पठ हुए। ॥9 मार्च ।998 को बहुदलीय भाजपा 
मरवार के अटल बिहारी वाजपेयी 3 प्रधातमत्री पद की शपथ ली। 
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बारहवीं लोकसभा चुनाव की मतगणना प्रारम होने से ठीक एक दिन पहले 
(एक मार्च 998) को योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मघु दण्डवत्ते ने नौवीं 
यांजना का मसौदा प्रस्तुत किया । नौर्वी योजन्त्र के दृष्टिकोण पत्र को राष्ट्रीय विकास 
परिषद ने 6 जनवरी 997 की बैठक मे सर्वसम्मति से मजूरी दे दी थी। इस प्रारुप 
को योजना आयोग की एक मार्च 998 की बैठक मे स्वीकृत कर लिया गया था। 
वाजपेयी सरकार ने 2] मार्च 4998 को जसवत सिह को योजना आयोग का नया 
उपाध्यक्ष नियुक्त किया। भाजपा गठबंधन सरकार नौर्वी योजना के प्रारुप और बदली 
हुई उन प्राथमिकताओ की समीक्षा करेगी, जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की 
आत्मनिर्मरता से सवधित और सरकार के राष्ट्रीय एजेडा से जुडी हुई थी। नौवीं 
योजना के सशोधित ड्राफट को 998 मे मूर्त रुप दिया गया। नई सरकार ने नौर्वी 
योजना में आधारभूत सरचना, कृषि, ग्रामीण विकास और सिचाई पर अतिरिक्त 
आवटन क़िया। 
नौर्वी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य 


योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रो मधुदण्डवते ने एक मार्च 998 को 
नौवीं योजना का मासौदा जारी किया। योजना की समयावधि एक अप्रैल 997 से 
3] मार्च 2002 निर्धारित की गई। नौर्वी पंचवर्षीय योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित 
हैं- 

नौवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि एव ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता 
देफ़र गरीबी और वेरोजगारी को दूर करने का सकल्प व्यक्त किया गया है। नौर्वी 
योजना के नो लक्ष्य निर्धारित किये गए है - 

) पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करना और निर्धनता का उन्मूलन करने के 
लिए कृषि ओर ग्रामीण विकास को प्राथमिकता। 

2. मूल्यो मे स्थायित्व के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज करना। 

3 सभी के लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एव पोषण 
की सुरक्षा सुनिश्चित करना। 

4. सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा, सार्वभौमिक प्राथमिक 
शिक्षा ओर आवास की मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करमा और समयबद्ध 
तरीके से सभी के साथ सम्बद्धता। 

5 जनसख्या वृद्धि की दर को नियत्रित करना | 

6 सामाजिक मेलजोल एद सभी स्तरों पर लोगो की भागीदारी के माध्यम से 
विकास प्रक्रिया की पर्यावरण सबधी क्षमता को सुनिश्चित करना। 

7 सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एव विकास के कारक मे महिलाओ तथा 
सामाजिक रुप से वचित समूहो को शक्तिया प्रदान करना। 

8. जन भागीदारी वाली सस्थाओं जैसे पचायती राज ससथाओं, सरकारी सस्थाओं 
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तथा रवयसोवी समूह को प्रात्साहा देगा एवं उग्र विकास करता। 
9. आत्मीर्भरता लाते क लिए प्रयासों को बढाता। 
योजना परिव्यय (7॥॥ 0०799) 


लौदीं पच्वर्षीय योजा॥ मे सार्वजडिक क्षेत्र के जितेश री राशि 875 000 
करांड रुपए विर्धारित जी गई है। यह आठवीं याजाया ये वास्तविक व्यय से 5] 
प्रतिशत और प्रस्तावित व्यय से 35 प्रतिशत अधिक है। गिवेश की राशि मे वेन्‍्द्रीय 
परियोजगाओ व लिए 5 08 02] करोड रुपए और राज्य रारफारा की परियोजाओं 
के लिए 3 66 979 कराड़ रुपए रखे गए हैं। वे द्रीय पोषण (ए८ाब। 59979ण) 
3 74 000 कराड रुपए प्ररतादित है। इनम 2 06 895 करोड रुपए ऊेद्रीय क्षेत्र के 
लिए है तथा । 67 05 कराड रुपए शज्यो को दिए जाएगे। योजना चालू राजस्व 
रो अधिशेष (99०९ 0ा 0प्राद्या रिव्स्ल्राट्प) रो ।25 667 फरोड रुपए 
बाजार उधार 3 33 59 बरोड रुपए तथा विदेशी प्रत्यक्ष तिविश रो 80 0!8 करोड़ 
रुपए द्वारा धोषित होगी। 
रार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का क्षेत्रीय आवदन 


नौर्वी योजया में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किन्तु आदर्वी 
यौजगा की तुला मे ऊृषि क्षेत्र का हिस्सा कम किया गया है। आठवीं योजया के 
दौरा महत्त्वपूर्ण ढाचागत क्षेत्र में तिवेश वी कमी पर खेद व्यक्त करते हुए दस्तावेज 
में शार्वजतिव क्षेत्र के उपक्रमा के बारे मे व्यावगायिक पजरिया अपगाते और 
प्रौद्योगिक क्षेत्रों में सीधे विदेशी विदेश के साथ-साथ गिजी तिविश आकर्षित करो के 


उपाय अपयाओे पर जोर दिया गया है। योजाा में शामाउिक क्षेत्र के विवेश में भी 
कमी की गईं है। 


नौर्वी योजा में ऊर्जा सामाजिक रोवा तथा कृषि एव राबधित क्षेत्र पर विशेष 
गल दिया गया है। ऊर्णा के लिए 22] 973 करोड रुपए व्यय का प्रावधात किया 
गया है जो फुल सार्वजात्रिफ क्षेत्र परिव्यय फा 25 4 प्रतिशत है। रामाजिक रोवाओं 
के लिए ] 89 93] करोड रुपए का प्रावधात है जो कुल रार्वजतिक क्षेत्र योजा 
परिव्यय का 207 प्रतिशत है। ृपि तथा सावधित गतिविधियों पर भी योजा में 
विशेष जोर दिया गया है। योजना म कृषि व सावध सिचाई और बाढ़ वियत्रण 
ग्रामीण विकास व विशेष कार्यक्रम पर । 73 25 करोड़ रपए व्यय प्ररतादित है जो 
कुल सार्वजतिक क्षेत्र परिव्यय का 9 8 प्रतिशत है। इसके अलावा कुल सार्वजनिक 
क्षेत्र परिव्यय वा उद्योग व खत्रिज़ पर 82 प्रतिशत सचार पर 5 6 प्रतिशत विज्ञान 
प्रौद्योगिकी ब पयविरण पर 3 प्रतिशत सामान्य आर्थिक रोवाओं पर ] 8 प्रतिशत तथा 
शामान्य सेवाओं पर | 4 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है। 
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नौरवी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का क्षेत्रीय आवटन 





क्षेत्रक 


सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र 





परिव्यय परिव्यय के प्रतिशत मे 
(करोड रुपए) 
] कृषि व सबद्ध गतिविधिया 36,658 42 
2 सिचाई और बाढ नियन्त्रण 57,735 66 
3. ग्रामीण विकास 74,942 86 
4. विशेष कार्यक्रम 3,790 04 
5. ऊर्जा 2,2,973 254 
6 उद्योग और खनिज 7,684 82 
7 परिवहन ,24,88 4 2 
8 सचार 48,79] 56 
9 विज्ञान और टेक्नोलोजी तथा 
पर्यावरण 26,343 30 
]0.. सामान्य आर्थिक सेवाए 5,569 १8 
)4 सामाजिक सेवाए 2.396 ]4 
]2.. सामान्य सेवाए ,80,93 207 
कुल | से ॥2 8,75,000 00 0 
स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 4994-95 
वित्त पूर्ति के झोत 
नौर्दी योजना के सार्दजनिक क्षेत्र परिव्यय की विन पूर्ति के स्रोत्त निम्नलिखित 
हैं - 
वित्त पूर्ति के स्रोत 
प रा (करोड रुपए) 
स्रोत करोड रुपए कुल का प्रत्तिशत 
चालू राजस्व शेष ,26,000 गब4 
साक्रैजनिक छप्क़मों से अश़दान 3.56 725 कक 
बाजार ऋण 3,32,500 380 
विदेशो से पूजी का शुद्ध आगम 60,375 69 
घाटे की वित्त व्यवस्था 00 00 





स्नोत्त दी इकोनोमिक टाइम्स, 2 मार्च 998, (पत्तिशत के आघार पर वित्त पूर्ति 


करोड रुपए निकाले गए हैं।) 
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वैकल्पिक विकास स्वरूप 
(#पश्या॥॥५८ 0॥0७0 ?ग्याटाट5$) 
(प्रतिशत मे) 
सूचक आठर्दी ]5 वर्षीय योजना रवरूप 
योजना. शेनारियोः. शैनारियो-ा 
। जीडीपी वृद्धि दर 65 65 75 
2. नियेश पर 250 274 29 5 
(अ).. निजी ]67 ॥8 5 20 ] 
(ब). सार्वजनिक 83 89 94 
3. बचत पर 24 ] 253 272 
(अ) निजी 225 236 23 8 
(ब). सार्वजनिक ]6 ॥7.... 34 
4 चालू खाता घाटा 09 ६0 23 
(सकल घरेलू उत्पाद के 
प्रतिशत मे) 
5 आई सीओ आर (पूर्ण) 39 42 39 
6. वेरोजगारी दर 2 2.2] -06 
(वर्ष क॑ अन्त मे) 





स्रोत दी इकोनीमिक टाइम्स, 2 मार्च 998 


नौर्वी पचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाए 

वष ]997-9& की वार्षिक योजना का आकार | 39,625 9 करोड (सशोधित 
अनुमान) था जिसम कन्द्रीय योजना 8,033 9 करोड़ रुपए, राज्य याजनाए 
55,8।5 2 करो> रुपए तथः केन्द्रशासित प्रदेशो की योजाए 2,776 7 कराड रुपए 
थी। वष 998-99 फी केन्द्रीय योजना का आकार ,58,598 4 करोड रुपए 
(सशाधित पनुमान) तथा ॥999-2000 की वार्षिक याजना का आकार ,03,52] 
करोड रुणए (दरचट अनुमान) था। 

नौर्दी पचरयर्धय योजना के क्रियान्वयन मे विलम्ब हुआ प्रारम्भिक तीन यर्षो 
में आर्थिक वृद्धि दर विर्घारित लक्ष्य से कम रही। सकल घरेलू बृद्धि दर (993-9+ 
के मूल्या पर) १997-98 मे 50 प्रतिशत (अस्थायी) ]998-99 में 6 8 प्रतिशत्त 
(त्वरित अनुम।॥, तंच। 999 2000 में 59 प्रतिशत (अग्नमिम अनुमान) थी। 
दृष्टिफोण 

नौर्वी याजन' के दा वित्तीय वर्ष 7997-98 और 9०५-99 बिना योजना 
क्रियान्ययन के ही बीउ गये और इन दा वर्षों मे भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा 
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उत्साहवर्धक नहीं थी। शेष वर्षो की प्रगति के आधार पर गौंवी योजना के लक्ष्य 
अजित करना कठिन होगा। नौंवीं योजना के मसौदे मे जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत 
निर्धारित की गई है। जीडीपी वृद्धि दर 997 98 म 7 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 
केवल 5 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 999 2000 म जीडीपी वृद्धि दर के बढने की 
सम्भावना कम है। ऐसी स्थिति मे योजना के 7 प्रतिशत विकास लक्ष्य को अर्जित 
करो के लिए शेष वर्षों म जीडपी वृद्धि दर को 8 प्रतिशत करने की आवश्यकता 
हागी। नई केन्द्र सरकार अर्थव्यवस्था की दशा को देखकर नौंवी योजाा का विकास 
लक्ष्य 7 प्रतिशत से घटाकर 6 5 प्रतिशत करने पर विचार कर राकती है। 


आर्थिक बृद्धि दर मे कृषि और औद्यागिक विकास का महत्त्वपूर्ण योगदान 
होता है। नौंवी योजना मे कृषि और ग्रामीण विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई 
है। ग्रामीण परिवेश पर जोर देने से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद 
मिलेगी | किन्तु हाल के वर्षो में विशपकर 999 2000 मे कृषि क्षेत्र से निराशा हाथ 
लगी है। ओद्यागिक उत्पादन मे भी गिरावट हुई है। कृषि और उद्यागों की दयनीय॑ 
दशा का प्रभाव निश्चित रुप स आर्थिक वृद्धि दर पडेगा। परमाणु परीक्षणों के कारण 
भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना नहीं रहेगे। 
दक्षिण-पूव एशियाइ सकट और अगेक दशो की मुद्राआ के अवमूल्यम के कारण 
4 5 प्रतिशत निर्यात वृद्धि दर लक्ष्य अर्जित करना कठिय होगा। पौर्दी योजना के 
जिधारित्र लक्ष्य को अजित करने के लिए कारणर प्रयासो वी आवश्यकत्ता है। 


स्रोत 
] दी इकोगमिक टाइम्स 2 मार्च 998 


प्रश्न एव सकेत 

लघु प्रश्न 

] नौर्वी पचवर्षीय योजना के उद्देश्य वताइए। 

2. गोरी पचवर्षीय योजगा के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का विवरण दीजिए। 
निवन्धात्मक प्रश्न 

। भारत की गौर्वी पचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए। 

कल - अध्याय म दी गई नौर्वी पचवर्षीय योजग़ा को विस्तार से लिखना 
7) 


भारत में नियोजन की त्तकनीक 
योजना निर्माण, क्रियान्वयन 
और मूल्याकन 


(९जावप्टड एव! शिक्षाप्रपा३ + शिक्षा | 0गराएैकाणा, 
छलएप्राणा थ6 8एक्लौपथआाणा) 





आर्थिक नियोजन का एक जटिल प्रक्रिया है। नियाजन को कई अवस्थाओ 
में से गुजरना पडता है। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को निश्चित करना 
पडता है तत्पश्चात योजना का निर्माण किया जाता है। इसके बाद योजनाओं का 
कार्यान्वयन सम्पन्न करना होता है। अत मे योजना मे हुई प्रगति का मूल्याकन किया 
जाता है। नियोजन स्वय एक तकनीक है, किन्तु इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए 
"नियोजन की तकनीक' का उपयोग किया जाता है। नियोजन और योजना समरूप 
नहीं हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशो में योजना बनी हो वहा विकास के लिए 
नियोजन अपनाया हुआ हो। विश्व के कई देशो यथा ब्राजील, घाना, इण्डोनेशिया, 
बर्मा, नेपाल आदि मे योजना बिना नियोजन के भी बनी। परिरिथितियो के अनुसार 
नियोजन की त्तकनीक मे परिवर्तन हो जात्ता है। रूस ने आर्थिक नियोजन की 
तकनीक को अनुभवों से दोष रहित बनाया। कितु भारत नियोजन की तकनीक को 
रूस की भाति सही दिशा देने मे सफल नहीं हो सका। आर्थिक विकास की दृष्टि 
से नियोजन की तकनीक के स्वरूप तथा आधार अलग-अलग होते हैं। राष्ट्र विशेष 
को उपलब्ध ससाधनो को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन की तकनीक को आत्मसात 
करना चाहिए। नियोजन की तकनीक का सबंध आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित 
चरणो से होता है - 
योजना सगठन 
योजना का निर्माण 
योजना की जाच एव स्वीकृति 
योजना की क्रियान्वयन 
योजना का मूल्याकन 


पके पर के ह+ 
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भारत मे नियोजन की तकतीक निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्याकन 5॥ 


] योजना सगठन (एक्रागशाए 0एथाथाणा) 

देश मे नियोजन को गति देने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करते 
होते हैं। इनमे योजनाओ के उद्देश्यो का निर्धारण, योजनाओ का निर्माण याजनाओ 
की जाच एव स्वीकृति, योजनाओ का क्रियान्वयन और अत मे योजया का मूल्याकन 
आदि मुख्य है। इनके अलावा योजना बनाने से पूर्व प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो 
का सर्वेक्षण करना पडता हे। अर्थव्यवस्था के भावी परिप्रेक्ष्य के अनुमान की 
आवश्यकता होती है। इन सब कार्यो को सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय नियोजन 
सगठन की आवश्यकता होती है। भारत मे योजना सबधी गतिविधियो को सम्पन्न 
करने के लिए भारतीय योजना आयोग' क्रियान्वयन मे है। केन्द्रीय नियोजन सगठन 
की सफलता के लिए आवश्यक हे कि इसका गठन सविधान के अनुसार हो ताकि 
यह राजनीतिक हितो से परे स्वतत्रतापूर्वक कार्य कर सके। केन्द्रीय नियोजन सगठन 
में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रा क पिशेषज्ञ सम्मिलत होने चाहिए जिससे देश के 
विशेषज्ञों के अनुभयों का लाभ विक्स के क्षेत्र में किया जा सके। योजनाओं के 
बखूबी सचालन के लिए जः प्रतिनिधियो ओर विशेषज्ञों के बीच सामन्‍्जस्य होना 
आवश्यक है। 

केन्द्रीय नियोजन सगठन को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास का 
उत्तरदायित्व निभाना होता है। इसके लिए नियोजन सगठन अर्थव्यवस्था के सभी 
अगो के लिए नियोजन करता है। अत केन्द्रीय नियोजन सगठन के अन्तर्गत अनेक 
सहायक विभाग होते हैं जो इस प्रकार हैं 

. वित्तीय संगठन (ए्रक्नाणाव 0784॥0580७)) - योजनाओ के सफल संचालन 
के लिए वित्त का महत्त्व अपरिहार्य है। वित्तीय सगठन योजनाओ के लिए वित्तीय 
ससाधन मुहैया कराने तथा वित्त के मार्ग मे आने वाली वाधाओ के निराकरण के 
उपाय सुझाता है। 

2. कृषि संगठन (॥870८एॉएव। 08॥॥5900॥) - भारत की अर्थव्यवरथा मे 
कृषि का अत्यधिक महत्त्व है। कृषि की प्रगति के साथ असख्य भारतीयों की 
रोजी-रोटी का सवाल जुडा है। कृषि सगठन कृषि विकास सबधी नियोजन का कार्य 
करता है। कृषि प्रगति के लिए कृषिगत उत्पादन मे वृद्धि, कीटनाशक, उर्वरक, भूमि 
कानून, यत्रीकरण, उन्नत बीज ऊगदि आवश्यक हैं। कृषि सगठन मे कृषि विशेषज्ञ होते 
है। कृषि सगठन के माध्यम से कृषि विशेषज्ञ सेवाए देकर कृषि विकास में भूमिका 
निभाते हैं। 

3 उद्योग और व्यापार संगठन (॥रताड0) बात परा6० 0एथ्शाइआणा) - 
भारत सरीखे विकासशील देशो मे गरीबी निवारण के लिए औद्योगीकरण आवश्यक 
है। उद्योग और व्यापार सगठन में उद्योगो से जुडे विशेषज्ञ उद्योग और व्यापार 
संबंधी नियोजन का कार्य करते हैं। यह सगठन औद्योगीकरण त्तथा उसके मार्ग मे 
आने वाली बाघाओ का निराकरण करता है। 
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4 प्रबंध सयठन (शा३घश्ाला। 0/६ 5200) - वियोजाय की सफलता 
अच्छे प्रबदफीय कौशल पर निर्भर वरती है। प्रबय सगठन युशल व्यक्तियो व विशेषज्ञों 
का चयन अच्छे प्रशासतिक तरीको की खाज विभागों और उपविभागो मे तालमेल 
योजनाओ का मूल्याकन आदि कार्य ऊरता है। 


5 सास्यिकी और अनुसघान सगठन ($ञब्राट३/ 96 एच्ड्काटी 
08थगा5४॥०॥) - यह सगठय आर्थिक तियाजन के लिए सर्वेक्षण विश्वसनीय 
सूचत और आक्डो का सकल का कार्य करता है। इसके अलावा विभि्र क्षेत्रो में 
शोध एवं अनुसंधान कर पवीत उत्पादन विधियों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। 


6 परिवहन और राचार सगठन ([7्राक्ुणााकणा व 0०ग्रागरशयाट३0०) 
- आधारभूत सरचया के विकास बिता औद्योगीकरण समव नहीं है। आज आर्थिक 
विकास बडी सीमा तक आधारभूत सरचता के विकास पर निर्भर करता है। परिवहन 
और राचार सगठत रेत्ये सडक वायु एव जल यातायात के विकास की योजनाएं 
बगाता है। इस सगठत द्वारा सचार क विकाच और विस्तार सब्धी नियोजग पर भी 
ध्यात केन्द्रित किया जाता है। सगठय आधारभूत सरचना के विकास के मार्ग मे आने 
वाली बाघाओ का पिराकरण भी करता है। 


7 जन सहयोग विभाग (?एञ॥० (७० 0ुथथाणा 00 शा5़बराणा) + जन 
सहयोग के बिता योजगा के सफल सचालत वी घात सोच्ची भी यहीं जा सकती है। 
जन सहयोग विभाग जत॒ता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करो के यये-नये तरीको 
की खोज करता है। जन सहयोग प्राप्त होते से योजनाओं की सफलता का प्रतिशत 
बढ जाता है। अपक्षित जन सहयोग के अभाव म अच्छी से अच्छी योजनाए भी धरी 
रह जाती हैं। भारत मे परिवार नियोजप कार्यक्रम अपेक्षित जनसहयोग के अभाव में 
सफल नहीं हो सवा। 


8 सामाजिक सेया सगठन (50८9 ५७१८९ 070भ॥54 ०) - सामाजिक 
सेवा सगठन शिक्षा चिकित्सा सामाजिक-सुरक्षा रामाज कल्याण परिवार कल्याण 


आदि से सबंधित याजा बचाता है। इसके अलावा इन योजनाओ वे प्रभावी 
क्रियान्वयत॒ की व्यवस्था करता है। 


9 सूचना और प्रसारण सगढन (व्रग्गाआता आते छाठ36 ९८48) 
07:-9॥59007) - सूचना और प्रसारण सगठय योजयाओ की सपूर्ण जागकारी 
जनता को मुहैया कराता है। विकास सदधी जानकारी जनता को उपलब्ध करा 
आवश्यक होता है। भारत मे जनता को वियास की जानकारी मुहैया कराते वास्‍्ते 
सूचाा और प्रसारण मयालय द्वारा प्रमुख मासिक योजना का प्रकाशन किया जाता 
है। 

2 योजना का निर्माण 
(शुआ ए0क्रापीआता) 


योजता पिडि 7 समयावधि मे गिघारित लक्या को प्राप्त करो की दृष्टि स 
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अपनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा (8]0९ 959)) होती है जिसमे 
विभिन्न भोतिक और वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रूप से बतलाये जाते है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 
को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक योजना का निर्माण किया जाता है। योजना का 
निर्माण एक जटिल काम है अत योजग के निर्माण वास्ते दो-तीन चर्ष पूर्व ही कार्य 
प्रारभ कर दिया जाता है। योजना मे भविष्य के अनुमान भी प्रस्तुत किए जाते हैं। 
अत योजनाओ का ढाचा उपलब्ध आकडो पर बहुत अधिक निर्मर करता है। 
विकासशील देशो मे विश्वसनीय आकडो के अमाव मे योजनाआ वे निर्माण मे 
कठिनाई आती है। योजनाओं के निर्माण का कार्य योजना आयोग अथवा नियोजन 
प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किया जाता है। योजना निर्माण सबधी प्रक्रिया मे अग्रलिखित 
तत्त्वो पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाता है - 


]. योजना के उद्देश्य ओर व्यूहरचना का निर्धारण (>ललााणा ता 
ए|॥ 00]6९०॥१९५ 406 $802(९६८५) -- योजताओ के निर्माण में उद्देश्यों का 
निर्धारण महत्त्वपूर्ण कार्य है। आर्थिक नियोजन में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित किया 
जाता हे। रद्देश्या का निर्धारण देश की सरकार द्वारा अथवा याजना आयाग या 
वियाजन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। उद्देश्यो के निधारण से आर्थिक विकास की 
प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान की जाती है। विश्व के देशो मे आर्थिक और सामाजिक 
परिस्थितियो के अनुसार उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं। देशो मे आर्थिक नियोजन 
के अलग-अलग उद्देश्य होते है। एक देश में भी सब समयो मे उद्देश्य समान नहीं 

होते हैं। उद्देश्यो का निर्धारण व्यापक हितो से सबद्ध तथा राष्ट्रीय लाभ की दृष्टि से 
होना चाहिए। इसके अलावा उद्देश्यो मे सामन्‍जस्य होना चाहिए तथा उनका निर्धारण 
इतना व्यावहारिक हो कि उन्हे प्राप्त किया जा सके। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य 
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो सकते हैं। नियोजन के आर्थिक उद्देश्यों मे 
अधिकतम राष्ट्रीय उत्पादन, मूल्य नियत्रण, कृषिगत विकास, औद्योगीकरण, न्यायोचित 
वितरण पूर्ण रोजगार, सतुलित विकास सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक उद्देश्यों 
में शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण, सास्कृतिफ चेतना जनसख्या पर नियत्रण, सामाजिक 
समानता सामाजिक सुरक्षा आदि को सम्मिलित किया जाता है। राजगीतिक उद्देश्या 
में दश की सुरक्षा को सशक्त बनाना, ससाधनो का सामरिक दृष्टि से नियोजन, 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, राजनीतिक स्थायिच आदि उल्लेखनीय है। इन उद्देश्यों की 
पूर्ति से समस्त विश्व मे आर्थिक विकास का अनुकूल वातावरण सृजित होता है। 

2. योजनावधि का निर्धारण (0ल८ाग्शभा०ण ० 29३ एला००) - आर्थिक 
नियोजन समय से बघा हुआ कार्यक्रम होता है। नियोजन के उद्देश्यो को पूरा करने 
मे योजनावधि का निर्धारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। योजनाए अल्पकालीन 
मध्यकालीन त्तथा दीर्घकालीन से सबधित हो सकती है। अल्पावधि योजनाए प्राय 
चार्षिक, मध्यावदि योजननाए तीन से सात्त वर्ष तथा दीर्घावधि योजनाएं 0 से 20 दर्ष 
अथवा अधिक अवधि की हो सकती है। कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्यो की पूर्ति वास्ते 
दीर्घावधि नियोजन की आवश्यकतः होती है] दीर्घावधि नियोजन के अन्तर्गत 
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अग्यावधि याजयाए यथा पचर्ग्पय योजगा बगायी जा सकती हैं| पचवर्षीय याजग़ाओं 
मे बार्पिक योजगाए बगागी जाती है। अल्पकालीत योजग़ाओ का आर्थिक गियोजा के 
साथ समन्वय आवश्यक है ताकि योजना के उद्देश्यो को सुगमतापूर्वः प्राप्त क्या णा 
सवे | विकासशील देशो मे योजनाओ के निर्धारित उद्देश्यों को विश्यित समयायि में 
प्राप्त कराता कटिय काम होता है| दीर्घकाली। योजाएए प्राय आर्थिक सामाजिक व 
राजनीतिक परिवर्ता। के कारण अनिश्चित होती है। वार्षिक याजगाओ मे ऐसे 
परिवर्तन दृष्टिगोचर पहीं होते हैं। अत योजा निर्माण में योजगावधि प्रासगिक होती 
है। तियोजन की तकगीक योजगावधि के अनुरूप होनी चाहिए। 


3 प्राथमिक्ताओ का निर्धारण (फललाग्राशशाणा ण शाणा॥६७) 5 
विकासशील दशा में ससाधतो की सीमितता होती है। अत सराधग के विवेकपूर्ण 
उपयोग के लिए प्राथमिक्ताओ का गिर्घारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम है। प्राथमिकताओं 
का विर्धरिण उद्योग व कृषि वे आधार पर उत्पादन और वितरण के आधार पर तथा 
क्षेत्रीय आवश्यकताओं एव विगियोग के आकार आदि को ध्यान मे रखकर निश्चित 
की जाती है। देश के लिए महत्त्वपूर्ण परियोजनाओ को उच्चतम प्राथमिकता दी जा) 
च्राहिए तथा कम महत्त्व की परियोजगाओ को वाद में रथान दिया जाना चाहिए। 
प्राथमिकताओ के गिर्धारण मे लचीलापन होना चाहिए ताकि उन्हें देश की आवश्यकता 
के अनुसार परिवर्तित क्या जा सके। 

प्राथमिकताओ के तिधरिण की समस्या प्राय अनेक रूपो में सामो आती है- 


(0) कृषि और उद्योग (#हव०एण/णा८ 976 [060%79)... प्राथमिकताओ को 
विश्चित करते समय यह ध्या। रखना चाहिए कि देश में कृपि तथा उद्योग में 
ज्यूनताए उत्पन्न व हो जाए। जिससे विकासशील अर्थव्यवस्था मे बढ़ती हुई मांग के 
लिए विशिन्न वस्तुओ की पर्याप्त पूर्ति हो ताकि कीमत रत्तर नहीं बढ | राष्ट्र कौ यह 
निर्धारित करता होता है कि कृषि अथवा उद्याग मे से किसे अधिक प्राथमिकता दे। 
विकासशील राष्ट्र कृषि को अधिक प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इग देशों में बहुसख्यक 
जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर तिर्मर होती है। साथ ही राष्ट्रीय आय का 
बडा भाग कृपि से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा देशवासियों को खाद्याज्न मुहैया 
कराए तथा उद्याग। को कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम भी कृषि का ही होते 
है। दश क विकास वी ओर अग्रसर होने पर उद्याग! को प्राथमिकता दी जाद्ी है 
क्याकि तीव्र विकास के लिए उद्योगो का विकास अत्यन्त आवश्यक है। विकरितत 
राष्ट्रों म औद्योगीकरण सम्पन्नता का प्रतीक होता है। जनराय्या का बडा भाग उद्योगों 
म लगा हुआ होता है। विकसित देशों में फपि को भी पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है। 

(॥) श्रम प्रधान उद्योग अथवा पूजी प्रधान उद्योग (9०07 [राटा5६९ बाएं 
(ब्शाएा प्राध्वाक्ाब० पव५5७7९४) आर्थिक तियोजर की प्राथमिकता डिर्धारित करते 
समय यह समस्या आती है कि श्रम प्रधान और उद्याग प्रधान उद्योगो म से क्से 
अधिफ प्राथमिकता दी जाए। विकासशील राष्ट्र श्रम प्रधान उद्योग को अधिक महत्त 
देते हैं क्याकि इत राष्ट्रो मे बेरोजगारी की समस्या मुखर होती है। लेकिए तीव्र 
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विकास को दृष्टिगत रखते हुए कुछ आधारभूत पूजी प्रधान उद्योगो के विकास पर भी 
ध्यान केन्द्रित किया जाता है। विकसित देशो मे पूजी प्रधान उद्योगो को अधिक 
प्राथमिकता दी जाती है। 


(॥7) आधारमूत उद्योग अथवा उपभोग उद्योग (रीवा ॥त:ा९ट5 
बाएं (:"घचशाल 0फ%507९5) प्राथमिकठाओ के निर्धारण मे देश को यह निर्धारित 
करना होता है कि आधारभूत उद्योगो अथवा उपभोग उद्योगो मे से किसको अधिक 
प्राथमिकता देगा। आर्थिक विकास को आगे बढाने के लिए आधारभूत उद्योगो का 
विकास आवश्यक होता है। विकासशील देशो मे सपूर्ण जनराख्या के लिए उपभोग 
सामग्री की आवश्यकता होती है। पिछडे देशो मे दीव्र विकास के लिए आधारभूत 
उद्योगो को प्राथमिकता देने से औद्योगीकरण का वातावरण बनता है तदुपरात उपभोग 
उद्योगो के पिकास का मार्ग प्रशस्त होता है। विकसित देशो मे विकास का आखिरी 
लक्ष्य जनता के आर्थिक कल्याण मे वृद्धि करना होता है। अत विकसित राष्ट्रो मे 
उपभोग उद्योगो को प्राथमिकत्ता देना उपयुक्त रहता है। 


(०) घरेलू और विदेशी व्यापार (प्ृ०्गाल भाव ए0९ट्टा 77906). प्राथमिकताओ 
का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि घरेलू ओर विदेशी व्यापार 
मे सतुत्तन रहे ताकि विदेशी विनिमय व भुगतान शेष की कठिगाइया उत्पन्न न हो। 
राष्ट्र की समृद्धि बडी सीमा तक विदेशी व्यापार की अनुकूलता पर निर्मर करती है। 
विकासशील देश व्यापार घाटे की समस्या से ग्रसित हे। अत ऐसे देशो को विदेशी 
व्यापार वृद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 


(५) सामाजिक और आर्थिक पूजी (8०८३4 शाते ८णा०्ण्पाल 0कएश). देश 
मे सामाजिक और आर्थिक पूजी का यथोचित निर्माण होना चाहिए। इसका तात्पर्य 
यह है कि परिवहन, विद्युत, श्रमिक वर्ग आदि की न्यूनताए अर्थव्यवस्था मे बाघाए 
उत्पन्न न करे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर योजना मे प्राथमिकताए निर्धारित 
की जानी चाहिए। 

(४) विनियोग और उपभोग ([ए८अआगलय भाएं 00ा5घाफ/णा). आर्थिक 
नियोजन मे प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय नियोजक यह निर्धारित करते हैं 
कि विनियोग व उपभोग मे से किसे प्राथमिकता दी जाए। देश मे प्राय विनियोग को 
प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है त्तथा उपभोग का राशनिग करो तथा 
राजकीय नीतिया से नियोज्ति करने का प्रयास किया जाता हे। विकासशील राष्ट्रो 
में विनियोग को प्राथमिकता देना उपयुक्त रहता है | विकसित राष्ट्रों मे मदी क॑ समय 
उपभोग को प्राथमिकता दी जाती है। प्रजातात्रिक आर्थिक नियोजन मे विनियोग और 
उपभोग दोनो म॑ समन्वय बेठाने का प्रयास किया जाता है। 


(४४) उत्पादन और वित्तरण (ए7०6४८४ण 2०ए 9.70णाणा) नियौजक यह 
निर्धारित करता है कि उत्पादन को कितना मब्त्त्व दिया जाएगा तथा उत्पादित 
वस्तुओं के वित्तण को कितना महत्त्द दिया जाएगा। प्राय विकासशील देशो मे 
वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावपूर्ण नहीं होती है। अत इन देशो में उत्पादन वृद्धि पर 
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अधिक ध्यान कनच्द्रित क्या जाता है। 


(शा) क्षेत्रीय प्राथमिकताए (ए८ट्आाणाब्ं शा०70९53).. आथिक नियोजाय मे 
क्षेत्रीय असतुलन का दूर करा तथा सतुलित आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय 
प्राथमिक्ताओं पर ध्यान मेद्ित किया जाता है। राष्ट्र के विशाल हाने तथा कुछ क्षत्रों 
के पिछड़े हाने वी रियति म सतुलितत विकास का महत्त्व और बढ जाता है। नियोजक 
राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना चाहगे तथा क्षेत्र विशेष वी 
सभाव्यता को दृष्टिगत रखत॑ हुए क्षेत्रीय विकास का भी प्रोत्साहित करंगे। 


(४) आर्थिक विकास अथवा प्रतिरक्षा (£८0॥0ग्रार ९एश९०कफशा। 0 
४शा८०) विश्व व कुछ देशो में बढती तगावपूर्ण रिथति को दृष्टिगत रखते हुए 
नियोजा की प्राथमिक्ताओ में प्रतिरक्षा को महत्त्व देना आवश्यक है। नियोजकों को 
यह ध्यान रयना होता है कि योजाआ प्रतिरक्षा से सबधित होगी अथवा उसका प्रमुख 
लक्ष्य विकास होगा। भारत सरीखे विकासशील देशो को विकास को अधिक 
प्राथमिकता! देनी चाहिए लेफ़ि प्रतिरक्षा के मामले में भारत के कदु अनुमब रहे हैं। 
भारत को स्वतय्रता के पाच दशक में चार बडे युद्ध और कारगिल सीमित युद्ध लड़ने 
पड़े। एसी स्थिति में भारत को गियोजन की प्राथमिकता में प्रतिरक्षा को अधिक महत्त्व 
देना पडा। 


सारत योजना निर्माण में प्राथमिक्ताओ का गिर्धारण करना तियाजक का 
प्रमुय काम है। कितु किसी एक गिरिचित व कठोर नियम के आधार पर प्राथमिकताए 
पिश्चित नहीं की जा सकती हैं। उनका निर्धारण देश विशेष में समय विशेष पर पाई 
जाने वाली परिस्थितियों के सदर्भ में करना ही उपयुक्त रहता है। 


4 भौतिक लक्ष्यो का निर्धारण (फरबाणा पाजशल्व [आएू25) - भौतिक 
साधा के नियोजन से आशग्न आर्थिक नियोजन के लक्ष्यों को पाते बारते योजगागत 
लक्ष्यो को भौतिक इकाइयो मे व्यक्त करने से है। इसके अन्तर्गत देश के भौतिक 
साधनों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजय किया जाता है। भौतिक राधनों में भूमि श्रम 
पूजी प्रबंध साहस तथा प्राकृतिक साधना को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक 
लक्ष्यों के निर्धारण में यह देखा जाता है कि इनवी वर्तमान रिथति क्‍या है तथा भविष्य 
में सम्भावित परिवर्ता क्या है? योजन! निर्माण में नियाजकों को यह निर्धारित करना 
पड़ता है कि लक्ष्य किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य अर्थव्यवस्था के 
प्रत्येक पक्ष को समाविष्ट करने वाले होते चाहिए उदाहरणार्य खाद्यान उत्पादन और 
विभिन उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य विद्युत उत्पादन इती किलोवाट रेलमार्गो और 
सडको की लम्बाई इतने क्लोमीटर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में इतनी 
वृद्धि इत)ी प्रशिक्षण सरथाओं वी रथापागा आदि लक्ष्यों का निर्धारण करना पडता है। 

भौतिक लक्ष्य का पिर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि देश के 
उपलब्ध ससाधग्रे का बखूबी उपयोग किया जा सके। लक्ष्यों का निर्धारण नियोजन 
के पूर्व निर्धारित उद्देश्यो यो दृष्टिगत रखते हुए कूल भौतिक पूजी मानव ससाधन 
सबची आक्डों के सदर्भ मे किया जाना चाहिए। मौतिक लक्ष्यों का निर्धारण केवल 
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सार्वजनिक सस्थाओ क॑ लिए ही नहीं, निजी क्षेत्र के लिए भी निर्धारित किए जाने 
चाहिए | भोतिक लक्ष्यों का निर्धारण जटिल काम है अत इनके निर्धारण मे विशेषज्ञों 
की सवाए ली जानी चाहिए। केन्द्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों की जाच 
पडताल कर उनमे उचित समन्वय स्थापित करना चाहिए। 

5. योजना का आकार ($22 ०7999) - योजना का आकार निर्धारित करते 
समय अनेक बातो का प्रभाव पडता है जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है 


(॥) आर्थिक स्थिति (६८णा०गराल आप्ययण०). योजना का आकार देश की 
आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। विकासशील देशो की आर्थिक स्थिति 
कमजोर होती है इसलिए इन देशो के आर्थिक नियोजन मे योजना का 
आकार उत्तरोत्तर बढता है। 

(9) उद्देश्य (00०८0४८७) योजना के आकार निर्धरिण मे उद्देश्य महत्त्वपूर्ण 
होते हैं। नियोजन के उद्देश्यों के आधार पर भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते 
हैं और ये भौतिक लक्ष्य ही योजना के आकार को प्रभावित करते हैं। रेलवे 
विकास सबधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बडे आकार की योजना की 
आवश्यकता होती है। 

(8) वित्तीय ससाधन (ध.॥८78| २९5००४०८5). योजना का आकार देश के 
आतरिक ससाधन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करता है। विदेशी ससाधनों 
पर अधिक निर्मर रहने से देश के सकटग्रस्त होने की सभावना रहती है। 
योजना का आकार वित्तीय ससाधनो को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित करना 
युक्तिसगत रहत्ता है। 

(९) प्रशासनिक व्यवस्था (8॥0ग्रपा॥37४९ १४३०४॥८०५७) योजना का आकार 
पिर्धारित करते समय प्रशासनिक व्यवस्था को भी ध्यान मे रखा जाता है। 
निष्फिय प्रशासन के कारण अच्छी योजनाएं भी विफल हो जाती है) 
प्रजातात्रिक देशो मे प्रशासन के अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण बडी 
योजना की सफलता सदिग्ध रहती है। 

(५) आकारक्षाएं (:79८०४४४०४५) प्रजातात्रिक देशों मे जनता की सरकार से 
आकाक्षाए होती है। सरकार योजना का आकार निर्धारित करते समय जनता 
को दिये गए दचन और लोगो की आकाक्षाआ को पूरा करने की बात ध्यान 
मे रखत्ती है। 
कुल मिलाकर सरकार योजना के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने वास्ते 

योजना परिव्यण निर्धारित करती है। 

6. विनियोजन के मापदण्ड (]ए८४एटा( (पाश्ा3) - योजना का आकार 
निर्धारित करने के बाद यह रामस्या उभरती है कि अर्थव्यवस्था के विमित्र क्षेत्रा व 
उद्योगो मे विनियोजन किस प्रकार और कितना-कितना किया जाए। विनियोजन के 
मापदण्ड नियोजन के उद्देश्य तथा देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक 
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परिस्थिटियो पर तिर्भर करते हैं। अर्थव्यवरथा के विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर सबावित होते 
के कारण एक क्षेत्र का वितियाग दूररे क्षेत्र क वितियोग स जुडा होता है। भारत 
सरीरयोे जवाधित्र और श्रम बहुल देश में वितियोग यथासमव श्रम प्रधात होगा 
चाहिए। इसक विपरीत विकसित देशो मे ज़ासख्या वृद्धि दर कम हाती है तथा 
बेरोजगारी यी समस्या विकट उहीं होती है। अत इन देशो मे वितियोग पूजी प्रथात 
होता चाहिए। एक देश को वित्ियाग के मापदण्ड म गिम्नलिखित बाला को ध्यात मे 
रखा चाहिए 


(४) विदेशी विनिमय कोष का श्रेष्ठ उपयोग (865 एग्काश्थाणा ण सिणथझा 
॥<४भा8९ १८5७६८). विकासशील देशो मे प्रभायोत्यादक प्रयासा से 
विदेशी विनिमय कोपो मे वृद्धि हो पाती है। अत योजना का विव्रियोजन 
विदेशी वित्रिमय का समुचित उपयोग वाला होग' चाहिए। विनियोज३ से एसी 
परियोजनाओ वी स्थापना वी जाए जिजके उत्पाद के निर्यात से भुगतात शेष 
की स्थिति पर अमुकूल प्रभाव पडे। 


(7) अधिक उत्पादन (क्राग्रा्या गरि०एंपघ८४०४). तीव्र बिकास के लिए 
उत्पाद+ वृद्धि आवश्यक है। अत विनियोजन उत्पादन विनियोग अनुपात को 
बढावा दने वाला होता चाहिए अर्थात वितियोजन ऐसा हो जिससे उत्पादन 
अधिकतम हो। ऐसे विनियोग को प्राथमिकता दी जावी चाहिए ज़िरासे सीमित 
ससाधगो स अधिकाधिक उत्पादन हो। अधिक उत्पादा रो राष्ट्रीय आय में 
वृद्धि होती है। 

(07) रोजगार सृजन ( क्राए/0५॥/७७१ (7८0०) विकासशील देशो म॑ वेरेजगारी 
वी समस्या मुखर हाती है। अत विनियोजन ऐसे क्षेत्रो म किया जाया चाहिए 
जिससे अधिफाधिक लोगो को रोजगार के अवसर मुहैया हो सफे। 


(५) वितरण में सुधार ([ज्ञा०५थयाल्ता ॥ ])5009॥07).. भारत रारीसे 
प्रिफासशीन देशा मे सार्दजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन मे ह्ान के 
बादजूद जरूरतमद व्यक्तियो को अनेक बार राशन मुहैया यहीं हो पाता। 
वस्तुआ क॑ उत्पादा के अभाव में कालाबाजारी होती है। देश म ऐस विनियोग 
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे लोगो की आधारभूत आवश्यक्ताआ 
की पूर्ति गी जा सफ्रे। 

7 तकनीक का चुनाव (पउल&ला० ० ]6८॥११०९5) याजगा क विर्माण में 
तकगीक का युगाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। देश म श्रम-प्रधात तकनीक और पूजी- 
ग्रयात, राकतीक 7५ प्रपोण किय। जाता है। अन-प्रधान तकनीक मे श्रम दी सा 
अपभावृतर 3पिक और पूजी की माग कम होती है। पूजी प्रधान तकगीक म॑ पृजी यी 
माग अधिक और श्रम की माग अपेक्षाकृत कम रहती है। प्रश्न उठता है कि इत दोनों 
तवीयों म से किरा चुना जाए? प्रत्येक देश अपगी परिस्थितियों के अनुरार विश्नि 
प्रकार की तकगीको का चुनाव करता है। रायुक्त राष्ट्र सघ न एक अध्ययन क 
अनुसार अल्पविफरित राष्ट्रा के लिए श्रम प्रधात त्कवीक को अधिक उपयुक्त मारा 
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गया है। अल्पविकसित देशो मे श्रम की प्रचुरता तथा पूजी की कमी रहती है। 
अल्पविकसित देशा म श्रम प्रधान तकनीक के पक्ष मे रोजगारोन्मुख मुद्रास्फीति पर 
नियत्रण आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को रोकना फैक्ट्री व्यवस्था के दोषों को दूर 
करये आयातो मे कमी द्वाया विदेशी विनिमय मे बचत अ»दि को प्रस्तुत क्रिया जा 
सकता है। इन राव तर्को के वावजूद विकासशील देशो मे पूजी प्रधात तकनीक का 
महत्त्य कम नहीं होता है। विकासशील देशो मे श्रम के अधिक गतिशील नहीं होने फे 
कारण आर्थिक विकास के लिए पूर्ज' प्रधान तकनीक की उगवश्यकता महसूस की 
जाती है। दीग्र आर्थिक विकास के लिए पूजी प्रधान तकनीक अत्यधिक सहायक होती 
है। अनेक अर्थशास्त्री जिनमें हर्शमेन गलेन्सन लाईनेन्कटाइन सम्मिलित हे विकासशील 
दशा मे तीग्र आर्थिक विकास के लिए पूजी प्रधान तकग्रिक अपनाये पर जोर देते हैं। 
पूजी प्रधान तकनीक से बचत और पूजी निर्माण की दर बढती है उत्पादन तीव्र गति 
स होता है उत्पादन की अच्छी किस्म तथा लागत कम आती है दीर्घकाल मे रोजगार 
सृजन होता हे। 


दोनो ही प्रकार की तकनीको के पक्ष मे दिए गए विभिन्न तर्को को दृष्टिगते 
रखत॑ हुए श्रम व पूजी प्रधाउ तकनीक का प्रयोग गभीरतापूर्वक विचार करके किया 
जाना चाहिए। दानो तकनीफों का समुचित युनाव करना चाहिए। दोनो में अच्छा 
सामन्‍्जस्य स्थापित किया जाना चाहिए। विकासशील देशो मे परिस्थितियां के 
अनुसार श्रम प्रधान तकनीक के साथ पूजी प्रध्चान तकनीक का प्रयोग भी जरूरी है। 
बुशल तकनीक वह होती है जिसमे उत्पादन लागत कम स कम आए अथवा 
नियोजित साधना की सहायता से उत्पादन में उत्तरात्तर वृद्धि हो सके | 

8 सराधनो की उपलब्धता और गतिशीलता (#रगांवआ[॥9 गाव (०७ 

$300॥ 0 १९५०प०८७) योजना निर्माण मे वित्तीय ससाधना की उपलब्धता ओर 
गतिशी लता का अत्यधिक महत्व होता हे। भोतिफ लथ्यो क निर्धारण क साथ-सप्श 
वित्तीय लथ्य पिर्धारित किए जाने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भौतिक लक्ष्यों को 
प्राप्त करने ये लिए कितने वित्तीय ससाधनों की आवश्यक्ता पडेगी। योजना निर्माण 
के समय वित्तीय ससाधनों के पूर्ण सग्रहण की व्यवस्था करनी चाहिए। भौतिक 
नियोज] और ब्रित्तीय नियोजन पारस्परिक सबधित है। ये दोनी एक दूसरे के पूरक 
है। 

वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता आतरिक ओर बाह्य स्रोतो पर निर्मर कग्ती 
है। आतरिक स्रोतों मे घाटे की वित्त व्यवस्था सार्वजनिक उपक्रमों से आय कर 
बाजार ऋण अल्प बचत्त तथा बाह्य स्रोता मे ऋण व अनुदाग विषिष्ट वित्तीय 
संस्थाओं से ऋण विदेशी निजी निवेश आदि सम्मिलित है आर्थिक योजना के 
निर्माण मे विनिन्न स्रोतों से साधन सप्रह का अनुमान लगाकर वित्तीय योजना बताते 
समय ण्ह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे मुद्रास्फीति नहीं बड़े | 

9 आर्थिक विकास दर (8८णाणगाल (0ःशा 4९) - याजना के निर्माण मं 

विकप्स दर का निर्घारण बहुत आवश्यक है। नियोज्कों को यह निधारित करना होल 
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है कि योजना के अत मे कौनसी सभावित विकास दर प्राप्त करनी है। आर्थिक 
विकास दर के साथ कृषि वृद्धि दर, औद्योगिक सवृद्धि दर, निर्यात वृद्धि दर, बचत 
व विनियोग दर आदि निर्धारित की जाती है। सरकार जनता मे अधिक लोकप्रियता 
पाने के कारण ऊची विकास दर निर्धारित कर देती है। योजना के अत मे निर्धारित 
विकास दर प्राप्त नहीं होने पर सरकार को आलोचना का सामना करना पडता है। 
विकास की दर निर्धारित करते समय नियोजकों को अत्यन्त सावधानी बरतनी 
चाहिए। नियोजको को यह देखना चाहिए कि वर्तमान परिरिथतियों में कितनी विकास 
दर प्राप्त की जा राकती है। विकास की दर निर्धारित करते समय भावी आवश्यकताओं 
को भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए। विकास की ऊची दर निर्धारित करने पर उसे 
प्राप्त करने का कारगर प्रयास करना चाहिए। विकासशील देशो में विकास की दर 
कृषि विकास दर पर निर्मर करती है। भारत मे कृषि विकास आर्थिक विकास को बहुत 
प्रभावित करता है। 

0. योजना में संतुलन (84]4॥7९८5 ॥॥ ?]आआआगधए) - आर्थिक नियोजन का 
लक्ष्य समूची अर्थव्यवस्था यथा सभी राज्यो मे सतुलन, विभिन्न उत्पादन क्षैत्रो, मौद्रिक 
सतुलन आदि मे रातुलन स्थापित करता है। अर्थव्यवस्था मे सतुलन स्थापित करते 
समय देश की परिर्थितियो तथा विविध तकनीको का भी घ्यान रखना आवश्यक 
होता है। सभी क्षेत्रो मे सतुलन आर्थिक नियाजन को सफल बनाता है। विकासशील 
देशों मे वित्तीय ससाधना के अमाव में सतुलित विकास मे कठिनाई आती है। वित्तीय 
ससाधनो के अभाव मे असतुलित विकास ही विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। 
हर्शमैन ने इस सवध मे कहा कि एक आदर्श रिथति उस समय निर्मित होती है जबकि 
एक असतुलन अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रेरित करता है जो कि आगे चलकर रवय 
असतुला उत्पन्न करता है और ऐसा लगातार चलता रहता है। अगर असतुलित 
विकास की ऐसी श्रृखला रथापित की जा सके तो आर्थिक नीति निर्माता दर्शक-दीर्पा 
मे बैठकर मात्र दर्शक वन सकते है। 


]7, पूरक योजना (50फफञालशाल्यांग/ ९भ्गगए) - विकासशील राष्ट्र 
सामान्यतया वित्तीय ससाधनो के अमाव से ग्रसित होते हैं। ऐसी स्थिति मे देश एक 
ही योजना को दो भागो मे विभक्त कर सकता है। पहला आवश्यक भाग (70८ 
ए?7०)०९) होता है जिसे हर हालत मे क्रियानवित किया जाता है क्योकि इसके लिए 
देश के पास पर्याप्त ससाधन उपलब्ध होते हैं। दूसरा समाव्य भाग (0गरागाहथा 
ए?7ण००0) होता है इसकी क्रियान्विति वित्तीय ससाधनो की उपलब्धता पर निर्भर 
करती है। निकट भविष्य मे वित्तीय ससाधनो के उपलब्ध होने पर इस माग को पूरा 
करने की चेष्टा की जाती है। योजना के दो भाग होने क कारण मूल योजना में 
परिवर्तन नहीं करना पडता है। भारत में वर्ष 957 में विदेशी विनिमय सकट था 
परिणामस्वरूप द्वितीय पचदर्षीय योजना को आवश्यक भाग और सभाव्य भाग में बाटा 
गया था। 


2. नियोजन मे लोचशीलता (एाल्हाणाए> था छब्माण्णाह) - भविष्य में 
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अनिश्चितता की सभाचना रहती है। अर्थव्यवस्था मे भविष्य मे लोगो की उपभोग 
प्रवृत्ति, तकनीकी, अनुसधान, बचत व जीवन रत्तर मे परिवर्तन हो सकता है। योजना 
में परिवर्तित परिस्थितियो के अनुसार बदलाव के लिए लोच होना आवश्यक है। कितु 
लोचता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि योजना का मूल स्वरूप ही बदल जाए। भारत 
में आर्थिक निश्चितता के साथ राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजना में लोच का 
होना प्रासगिक हो गया है। नौरवी पचवर्षीय योजना राजनीतिक अस्थिरता के कारण 
आरमभिक दो वर्षो त्क मूर्च रूप नहीं ले सकी। भारत मे छठी पचवर्षीय योजना दो 
बार बनाई गई। 
3. योजना की जाच और स्वीकृति 
(€ञगह भाते 86%ाग्राड रण शिवा) 

योजना आयोग या नियोजन प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त ढंग से योजना की 
रुपरेखा तैयार कर लेने के बाद आर्थिक नियोजन की तकनीक की आगे की प्रक्रिया 
योजना की जाच और उसमे आवश्यक सशोधन कर स्वीकृति प्रदान करना होता है। 
योजना की जाच में विशिष्ट परिषद द्वारा यह देखा जाता है कि योजना निर्माण के 
घटक देश की परिस्थितियो के अनुकूल हैं अथवा नहीं। परस्पर सतुलन और 
सामजस्य को भी ध्यान में रखा जाता है। योजना निर्माण मे कमी या असतुलन को 
दूर करने का प्रयास किया जाता है। योजना के प्रारुप को प्रसारित कर जनसाधारण 
क॑ रचनात्मक सुझाव आमत्रित किए जाते हैं। योजना के प्रारुप पर केन्द्रीय 
मत्रीमण्डल और राष्ट्रीय दिकास परिषद्‌ द्वारा भी विचार विमर्श किया जाता है। 
योजना आयोग द्वारा सशोधनो का समावेश करते हुए योजना का अतिम प्रारुप तैयार 
किया जाता है। योजना के अन्तिम प्रारुप को स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा 
जाता है। योजना की स्वीकृति सरकार या सरद द्वारा दी जाती है। ससद स्वीकृति 
देने से पूर्व योजना के सभी पहलुओ पर विचार विमर्श करती है। आवश्यकता पडने 
पर उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। ससद योजना के अन्तिम प्रतिवेदन पर 
आवश्यक सशोघनों के बाद स्वीकृति की मुहर लगाती है! ससद की स्वीकृति के बाद 
योजना के क्रियान्वयन पर प्रश्न उठता है। सामान्यतया ससद योजना के अन्तिम 
प्रारुप म विशेष परिवर्तन नहीं करती क्योकि एक परिवर्तन के परिणामस्वरुप योजना 
के कई घटकों मे परिवर्तन हो जाता है जो एक पैचीदगीपूर्ण काम होता है। 

4. योजना का क्रियान्वयन 
(छऋशलपाणा ्ी ऐट एड) 

सतद छाए जब थेजनः के स्वैल्ृतीति ऋर हे। ऊरी। है त्तत्वश्यात योजना के 
क्रियान्वयन का महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारम हो जाता है। योजना को क्रियान्वित करने का 
दायित्व सरकार का होता है। यह कार्य विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से 
सम्पन्न किया जाता है। योजना को कार्यान्वित करने मे जनसहयोग भी प्राप्त करने 
का प्रयास किया जाता है। योजना के क्रियान्दयन सबधी विभिन्न विभाग आयोग से 
सतत्‌ सपर्क में रहते हैं ताकि नई परिस्थितियो के अनुरूप योजना को समायोजित 
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किया जा सके। योजत़ा वी सफलता के लिए योजागा का भली-भाति क्रियान्ययन 
जरुरी है। आर्थिक नियाजःग स्वय मे कठित होता है कितु योजता का क्रियान्वयन 
ओर भी अधिक कठिन हाता है। योजा वे सही क्रियान्वयन स आर्थिक विवास तीव्र 
गति पकड़ता है। 

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यथार्थवादी उद्देश्य पर्याप्त वित्तीय 
ससाधा विश्वसनीय आकंड याग्य और ईमायदार प्रशासन दा होना आवश्यक है। 
इसके अलावा देश म राजनीतिक स्थिरता हागी चाहिए और सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
योजना के क्रियान्वयन मे पर्याप्त जात सहयोग की है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक 
क्षेत्र में पररपर सहयाग से योजमा का क्रियान्वयन सहज हो जाता है। 

योजना के प्रभावी क्रियान्वया के लिए निम्नाकित बाते आवश्यक है- 

(॥) परियोजना का क्रियान्वयन (6 8ह९८एणा॥०॥ ० ?0)९०७) योजना के 
क्रियान्वयन मे सबसे पहले यह देखा जाता है कि योजना में क्या-क्या कार्य 
करो हैं। क्रियान्वयन के समय यह जान लेना चाहिए कि याजाग मे 
आवारमभूत सरचना सामाजिक विकास के क्षत्र तथा कृषि विकास के बारे में 
क्या प्रावधान किए गए है। 

(४७) खण्डीय कार्यक्रमो का क्रियान्चयन (८ एऋ€०प्राणा णी $ल्‍80० 
एण््रागगाध) यह देखा जाना चाहिए कि विभिन्न खण्डीय कार्यक्रमों यथा 
कृषि योजना औद्योगीकरण योजना परिवहन योजना आदि के लिए क्‍या 
योजउाए बनाई गई हैं ताकि इनका समुचित ढग से क्रियान्दयन किया जा 
सकं। 

(00) आर्थिक नीतियो का क्रियान्चयन (प्र6 8ऋ९०पराता 0 8९णाणा[९ 
ए०)ल«७) आर्थिक तिघोजन में सरकार समय-समय पर आर्थिक नीतियों 
दी घोषणा करती है। योजाआ क्रियान्वयन मे आर्थिक नीतियों का समुचित 
पालन होना चाहिए। आर्थिक उदारीक्रण मे सरकार ने यदि वजट मे कृषि 
व ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित क्या है तो योजना क्रियान्वयन मे कृषि 
विकास पर जोर देश चाहिए। कृषि विपणा कृषि साख सिचाई विकास के 
प्रयास किए जाते चाहिए ताकि कृषि सबधी नीति का पालन प्रभावी ढंग से 
सपज् हो सके | 

(५) वित्तीय योजना का क्रियान्वयन (]06 ऋटत्पाण ० [पशादात णिंआ) 
विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करने का काम वित्त मत्रालय का होता है। 
याजना ऊे प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय योजना का उचित पालन 
आवश्यक है। वित्त मयालय के द्वार दश के बिकास की आवश्यकता के 
अनुसार विभिन्न क्षेत्रो से वित्त साधते को जुटाना चाहिए। 

(४ निजी क्षेत्र द्वारा क्रियान्चयन (#लटएएणा 57 गि५2९ 52८०) निजी 
क्षत का भी विकास म॑ महत्त्वपूण यागदान हाता है। याजना म निजी क्षेत्र के 
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लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। निजी 
क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाली योजनाए घोषित की जानी चाहिए। 


(५॥) वार्षिक कार्यक्रम (#7गर/० शण्ड्राभाण्ाट). परिवर्तित परिस्थितियों के 
कारण योजना के कार्यान्वयन मे उचित समायोजन करने वास्ते वार्षिक 
कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए। 


योजना सबधी कार्यो क॑ सुचारू क्रियान्वयन वास्ते उपयुक्त ससथा की 
स्थापना की जानी चाहिए। सस्था से सवधित व्यक्ति योग्य और कुशल होने चाहिए। 
इसके अलावा निरीक्षण कार्य की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यह पता चल 
सके कि कौन व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है। 


5. योजना का मूल्याकन 
(छरब्रएड७०७5 ०९ ?]57) 


योजना का मूल्याकन नियोजन की त्तकनीक की अतिम अवस्था है मूल्याफन 
के अन्तर्गत योजना की सफलता अथवा असफलता की जाच की जाती है। जाच पूर्व 
निर्धारित माचको के अत्तर्गत की जाती है। मूल्याकन का उद्देश्य योजना मे 
आवश्यकतानुसार सुधार के लिए तुरन्त व निरन्तर सूचनाए उपलब्ध कराते रहना है। 
मूल्याकन के माध्यम से योजना मे हुए वास्तविक कार्य का पता लगता है। योजना 
क्रियान्दधन के मूल्याकन से योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने मे आने वाली बाधाओं 
का निराकरण किया जाता है। 


भारत में योजना का क्रियान्वयन केद्र और राज्य सरकारो द्वारा किया जाता 
है जबकि योजना का निर्माण भारतीय योजना आयोग द्वारा किया जाता है। योजना 
की प्रगति का सही और वास्तविक विवरण सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता 
है। भारतीय योजना आयोग में योजना क्रियान्वयन का मूल्याकन करने वास्ते 
"कार्यक्रम मूल्याकन सगठन" स्थापित है। याजना के निरीक्षण कार्य से योजना की 
उपलब्धियो और कमियो का निरन्तर ज्ञान होता रहता हे जिसके परिणामस्वरूप 
आवश्यक सशोधन और सुधार कर योजना की व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता 
है। योजना का निरीक्षण अपर्याप्त और कमजोर रहने पर योजना के क्रियान्वयन पर 
प्रतिकूल असर पडता है। सारत मूल्याकन योजना को सफल बनाने मै सहायक होता 
है। योजना का मध्यावधि मूल्याकन भी किया जा सकता है ताकि शेष अवधि मे 
आवश्यक परिवर्तन करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नियोजन की 
तकनीक द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, राजनीतिक उत्थान के लिए सर्वागीण 
विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। 

भारतीय योजना आयोग 
(एताभा शेक्षाणाए एणफशाध्डणा) 

भारत में योजना आयोग सलाहकार सस्था होते हुए भी इतनी महत्त्वपूर्ण है 

कि इसे समानान्तर सरकार, गाडी का पाचवा पहिया अथवा सुपर कैबिनेट के नाम 
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से जाना जाता है। भारत मे योजना के लध्ष्यो और सामाजिक उद्देश्यों का आधार 
हमारे सदिधान मे वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धात हैं। आर्थिक नियोजन मे 
95। से 990 तक आधारमूत और भारी उद्योगों मे व्यापक पूजी निवेश के लरिए 
सार्दजनिक क्षेत्र के विकास की व्यवस्था की गई कितु 994 के शद विकास के क्षेत्र 
मै सरकार की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं रही। आज आयोजना अधिकाधिक 
सकेतात्मक है। 

भारत मे योजना आयोग का गठन 4950 में किया गया था। इसका उद्देश्य 
देश की समस्त आवश्यकताओं और ससाधनो को ध्यान में रखते हुए विकास की 
रूपरेखा तैयार करना था। वर्तमान मे भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमत्री 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा उपाध्यक्ष श्री के सी पत है। 


योजना आयोग के कार्य 
(फ#णालाणा5 ण एंउारए. 0णाणा$$0्गो 


आरतीय सउिधान के सदर्भ में भारतीय योजना आयोग इस ढंग से योजनाओं 
का निर्माण करता है कि देश में आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण नहीं हो। प्रत्येक नागरिक 
के लिए जीवन जीने के पर्याप्त साधन मुहैया हो सके तथा सपूर्ण भौतिक ससाघनों 
का सामाजिक हित की दृष्टि से वितरण हो सके। भारत सरकार के ]5 मार्च 4950 
के प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग के निम्नाकित कार्य हैं - 

]. साधनों की जानकारी ((८५०७०८४ 595८५) - मारतीय योजना आयोग 
का कार्य भौतिक, मानवीय तथा पूजीगत ससाधनों का सही अनुमान लगाना है। 
आयोग इस बात की भी जाच करता है कि देश में कौनसे ससाधनों की कमी है तथा 
उनमे कैसे वृद्धि की जा सकती है। 


2, योजना का निर्माण (ऐथ एजगाएण॑आ०7) + योजना आयोग देश के 
ससाधनो की जानकारी प्राप्त करने के दाद उनके प्रभावी और सतुलित उपयोग वास्ते 
थोजनाओं का निर्माण करता है। 


3. प्राथमिकताओं और चरणों का निर्धारण (0ल्‍6ल्‍ताप्रगशातर ण॑ श0परा८5 
0 59:९४) - योजना आयोग नियोजन के लिए प्राथमिकताओ का निर्धारण करेगा 
तथा उन विभिन्न घरणों को परिभाषित करेगा जिनके आघार पर योजनाएं फ्रियान्वित 
की जायेगी। आयोग प्रत्येक चरण के लिए ससाधनों का आवटन भी करेगा। 

4. बाघक तत्वों की खोज करना (5८चलाजह थी शंकर 0र०णपल्‍्डे 
- योजना आयोग उन तत्त्वों का पता लगाता है जो राष्ट्र के आर्थिक दिकास में 
बाधा उत्पन्न करते हैं। दाघक तत्त्दों की जानकारी के आधार पर वर्तमान सामाजिक 
और राजनीतिक परिस्थितियों में समादित दाघाओं को दूर करने के उपायों की खोज 
करता है। 

$. योजना क्रियान्ययन के लिए उपयुक्त रूंपठन की स्थापना (६5$छएणछापप्टा 
0 87ए/०एग८ 0:गाहाणा एज एस [गक्ञौव्फल्त्रणघणा) + योजना आयोग 
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नियोजन के प्रत्येक चरण की सफलता के लिए उपयुक्त सगठन सबचधी सुझाव देत्ता 
है जिससे योजना के सभी पहलुओं को क्रियान्वित किया जाता है। 

6. मूल्याकन (5९४ ०४४००) - योजना आयोग योजना के प्रत्येक चरण के 
क्रियान्वयन मे हुई प्रगति को समय-समय पर मूल्याकन करता है वाकि योजना की 
नीति-रीति मे उचित सुधार किया जा सके। 

प्‌. सुझाव ($घ४४८5घ०५) - आयोग दिए गये कार्यो के दायित्यो को पूरा 
करने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है। सुझाव वर्तमान आर्थिक स्थिति, नई 
आर्थिक नीति तथा विकास कार्यक्रमो से सबधित होते हैं। सचालन के सुधार के 
उपाय सुझाने से सपूर्ण कार्य प्रणाली उचित रूप से सच्चालित होत्ती है। 


योजना आयोग का संगठन 
(08भाइबा07 ता ए]8गरश॥रए 0णग्राणा$डागा) 


भारतीय योजना आयोग अपने कार्यों को विभिन्न विभागा के माध्यम से सम्पन्न 
करता है। आयोग के आतरिफ सगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमे समन्वय 
विभाग, सामान्य विभाग, विषय विभाग, विशिष्ट विभाग तथा अन्य सगठन होते है। 
योजना आयोग के विभिन्न विभागों को निम्नलिखित भागो मे बाटा जा सकता है - 
(अ) समन्वय विभाग ((०-गरकआधाड एिशत्रण्ण) 


कार्यक्रम प्रशासन विभाग (90०2/गगर कैक्रागा5/ब्राण 9एस8णा) 
2 योजना समन्वय विभाग (श्रणणाड़ 0०-णकाशनाणा एशइाण)) 


(ब) सामान्य विभाग (0लालाश 0एछाणा) 
| आर्थिक विभाग (8८०७/णाए चाहत) 
2 दृष्ट नियोजन विमाग (?शञ्ल्लाए८ ९्ा्रा़ ऐ।शडणा) 
3 श्रम, रोज़गार और मानव शक्ति विभाग (5०७, छिाफ०फशलशाप आ5 
(शा ए0च्रश शृआगओडर एणाशछणा) 
4 साखि्यिकी त्तथा सर्वेक्षण विभाग (5000ञ८० भाव 5प्राए८/ एाशहाणा) 
$ सराधन और पैज्ञानिक अनुसधान विभाग (छ८5०एा०८ बात 50शा॥० 
ए८5९३०णं एाशडाणा) 
6 प्रबंध तथा प्रशासनिक विभाग ()(क्षा3807ला! ॥90 4 0तााइ/गबाणा 
फीाशञणा) 
(सं) विषय विभाग ($छण८ण ऐशजआ0ण) 
[ कृषि एवं ग्रामीण विकास विमाग (शाप थञाव ऐप 
एस्लण्ज़्ाला णिजशकाणा) 
2 सिचाई विमाग (78गाण एशशञण्ज) 
3 शक्ति एवं उर्जा विमाग (ए०७छढ क्वव एलहज छिशज्णा) 
4 भूमि सुधार विभाग (भा एटा छशहणग) 
$ उद्योग दे खनिज विभाग (व्रताञ्माग बात (फल छिशझत्णे 
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6 परिवहा तथा सचार दिमाग ([9ऋ%्णा जा4 (णराधधाएआऑआणा 
एछप्राश0ा) 
7 शिक्षा विभाग (:00८थाणजा एधछण०ो 
8 स्थास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग (#था। था५ गाय 9 
छग्गाए 05800) 
9 गृह निर्माण विमाग (मण्राआ्गढ़ 06 धक्ग्राद्ा। 00भणा) 
१0 समाज सेवा विमाग (862८2 $0546६ [0/0807) 
(द) विशिष्ट विभाग (596८4 05807) 


] ग्रामीण क्षेत्र विकास विमाग (एछर्ग #व८३ 005९०फ़गाला 
9679) 
2 जन सहयोग विभाग (?फ्रा० (० ठएुलगाणा 05छ0गे 
(य) सबधित अन्य सगठन 
] कार्यक्रम मूल्याकन सगठन (श०्ह्राशाणर6 8५ गप्ञाणा 
0हआ5जआणा) 
2 शोध कार्य्क्रम समिति (८5८श० |०ह/णाणा९ 00056) 
3 राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ (गगागान शिगग्राया8 0०णाशा) 
4 राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (शगाणा३। 0०5९०कञाग्था। (.०ए७८ा) 
5 केन्द्रीय साख्यिकी सगठन (एल्ाघग 5पराउ्घट॥ 0हआा5इआणा) 
भारतीय योजना आयोग एक बृहत संगठन है। इसमे 3500 से अधिक व्यक्ति 
नियोजित है। भारत सरकार का योजना आयोग पर भारी वार्षिक व्यय होता है। 
भारतीय योजना आयोग ही वस्तुत्त भारत का नियोजन त्तत्र है। आर्थिक पियोजन में 
भारतीय योजना आयोग की कारगर भूमिका है। 


भारतीय योजना आयोग की आलोचनाए (एदाक्ला5 रण [था एकागगह 
(0शशयधा$ड07) 


भारत के आर्थिक नियोजन म योजना आयोग का महत्त्वपूण योगदान है किंतु 
इसके गठन और कार्य प्रणाली म अनेक दोष व्याप्त है। भारतीय योजना आयोग की 
प्रमुख आलोचनाए निम्नलिखित हैं - 


] आयोग का वैधानिक अस्तित्त्व नहीं - भारतीय योजना आयोग का निर्माण 
केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव द्वारा होने के कारण इसका वैधानिक उऊस्तित्वद नहीं है! 
आयोग एक सलाहकार सस्था के रूप मे कार्य करता है। आयोग मे मत्रीमण्डल के 
सदस्या की नियुक्ति के कारण स्वतत्र कार्यप्रणाली मे बाधा आती है। 

2 लालफीताशाही - भारतीय योजना आयोग की कार्यप्रणाली मे अन्य सरकारी 


विभमागो की भाति नौकरशाही का बोलदाला होते द॑ कारण निर्णयो में अनावश्यक 
विलम्ब होता है। 
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3. समन्वय का अभाव -- योजना आयोग म विभागा और उपविमागो की भरमार 
है। योजना आयोग में समन्वय विभाग, सामान्य विभाग, विषय विभाग, विशिष्ट विभाग 
तथा सबधित्त अन्य विभाग होते है। इन विभागों मे भी अनेक उप-विभाग होते हें। 
विभागो की अधिकता के कारण इनमे परस्पर सभन्‍्वय और सहयोग नहीं हो पाता हे 
नतीजतन निर्णयो मे देरी होती है। 


4. अधिक व्यय - भारतीय योजना आयोग मे अत्यधिक कर्मचारी कार्यरत है। 
आयोग के व्यय मे भारी वृद्धि हो रही है। इस कारण आर्थिक विकास और वित्तीय 
साधनो पर बुरा प्रभाव पड रहा है। 


5. तकनीकी ज्ञान का अभाव - भारतीय योजना आयोग के सदस्यों मे 
सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या चुनाव हारे राजनीतिज्ञ होते हैं। इन सदस्यों मे 
तकनीकी ज्ञान फा अभाव होता है। योजनाओ की प्राथमिकताओ के मूल्याकन में 
नवीन तकनीक का लाम नहीं उठाया जाता है। योजना आयोग लागत लाभ विश्लेषण 
जैसी तकनीक प्रयोग नहीं करके परम्परागत विधियो के माध्यम से प्राथमिकताए 
निर्धारित करता है। 


6. सदस्यों की नियुक्ति मे भनमानी - योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा 
सदस्यो की नियुक्ति मनमाने तरीके से की जाती हे। सदस्यो को जब चाहे नियुक्त 
कर दिया जाता है और जब चाहे हटा दिया जाता है। सदस्यों की योग्यताओ के 
सबंध मे कोई लिखित प्रावधान नहीं होता है। 


7. वित्तीय सहायता और अनुदान देने मे पक्षपात - वित्तीय सहायता ओर 
अनुदान देने के मामले मे योजना आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णरूपेण राजनीतिक आधार पर होती है। 
केन्द्र मे सत्तारूढ पार्टी की सरकार वाले राज्यो को बडे आकार की योजना स्वीकृत 
कर दी जाती है। कमजोर और पिछड़े राज्य अपेक्षित वित्तीय सहायता से उपेक्षित 
रह जाते हैं। 

8. राज्यों मे योजना आयोग का नहीं होना - भारत के राज्यो म योजना 
आयोग नहीं बनाए गए हैं इस कारण राज्यो की योजनाए भी योजना आयोग द्वारा 
बनाई जाती हैं। इससे योजना आयोग पर कार्य का दवाव अधिक हो जाता है। 

9, ग्योजना के निर्माण और क्रियान्वयन भे रामन्यय का अभाव - भारत में 
योजना का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है ओर योजना क्रियान्वयन 
केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है। समन्वयन के अभाव मे योजना के 
क्रियान्वयन मे देरी होने के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। 

0. गलत वित्तीय अनुमान - योजना आयोग द्वारा पच्चवर्षीय योजनाओं के 
'लगाये गए वित्तीय अनुमान कसोटी पर खरे नही उतर पाते हैं | वित्तीय अनुमानो का 
खरे नहीं उतरने का कारण वैज्ञानिक आघार का अभाव है। 


॥. कार्यो का दोहरीकरण - योजना आयोग मे विभागो और उपविभागो के 
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अधिक होने के कारण कई जगह कार्यो का दोहरीकरण हो जाता है। इसका कारण 
भारतीय योजना आयोग और वित्त आयोग दोनो को राज्यो के विकास के लिए धन 
के वितरण का कार्य सौंप देना है। 
योजना आयोग के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव 
भारतीय योजना आयोग के दोषो को दूर करने के लिए सुझाव देने वास्ते 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग ने अतरिम प्रतिवेदन 967 में 
प्रमुख सिफारिशे की जिनमे कुछ इस प्रकार थी 


प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया कि योजना आयोग का अध्यक्ष 
आयोग का रदस्य ही होना चाहिए। आयोग में कोई भी मत्री रादसय नहीं होना 
चाहिए। योजना अयोग का कार्य केवल उद्देश्यो का निर्धारण, प्राथमिकताओं का 
निर्धारण, योजना निर्माण और योजना मूल्याकन होना चाहिए। योजना आयोग के 
सदरयों की सख्या 7 उपयुक्त है। सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान रखने वाले होने 
चाहिए। सदस्या की नियुक्ति निश्चित समय के लिए तथा पूर्णकालिक होनी चाहिए। 
राष्ट्रीय नियोजन परिषद्‌ की नियमित रूप से अधिक बैठके होनी चाहिए ताकि वह 
विकास योजनाओ के सवध मे निर्देश प्रदान करती रहे। 

योजना आयोग के दोषों को दूर करने के लिए निम्न सुझाव सहायक सिर्दध 
हो सकते हैं - 


, वैधानिक अरितित्व -- भारतीय योजना आयोग का वैधानिक अस्तित्व होना 
चाहिए। आयोग के कार्यों मे राजनीतिक दखलनदाजी कम से कम होनी चाहिए। 
प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी मत्रियो को आयोग की सदस्यता का विरोध किया। 


2. कर्मचारियों की संख्या में कभी - कर्मचारियों की अधिकाधिक सख्या 
आयाग की कार्यप्रणाली का पमुख दोष है। अत कर्मचारियों की सख्या को कम किये 
जाने की चेष्टा करनी चाहिए। 

3. विशेषज्ञों की नियुक्ति - योजना आयोग नियोजन सबधी महत्त्वपूर्ण कार्य 
करता है। देश का आर्थिक विकास बडी सीमा तक आयोग की गतिविधियों पर 
निर्भर करता है। अत आयोग में सदरयो के रूप मे राजनीतिज्ञो की नियुक्ति नहीं की 
जाकर दिषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए। 

4. कार्यप्रणाली में सुधार - आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना 
चाहिए। आयोग को सरकारी विभागो की लालफीताशाही से दूर रखा जाना चाहिए 
जिससे निर्णय सही समय पर लिये जा सके। 

$. राज्य स्तरीय नियोजन त्त्र - भारतीय योजना आयोग के कार्यमार को 
कम करने क लिए राज्य र्त्तरीय नियोजन तत्र की स्थापना आवश्यक है। प्रत्येक 


राज्य में राज्य योजना परिषद्‌, विभागीय नियोजन सरथाए तथा जिला स्तरीय 
नियोजन सस्थाए होनी चाहिए। 
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6, सलाहकार संरथा - भारतीय योजना आयोग पूर्णरुषेण सलाहकारी सस्था 
होनी चाहिए। योजना क्रियान्वयन व सचालन का काम केन्द्र और राज्य सरकार का 
है। 


7. राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ का पुनर्गठन - राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ का पुनर्गठन 
करके इससे प्रधानमत्री, उप प्रधानमत्री, वाणिज्य, परिवहन, ओद्योगिक विकास, 
जहाजरानी, रेल, शिक्षा, श्रम, सिचाई, रोजगार, सभी राज्यो के मुख्यमत्री, योजना 
आयोग के सभी सदस्य सम्मिलित किये जाने चाहिए। 


भारत के आर्थिक विकास में भारतीय योजना आयोग की प्रासगिक भूमिका 
रही। विकास के क्षेत्र मे योजना अयोग की बढती उपादेयता के कारण इसे सुपर 
कैबिनेट नाम दिया गया। भारतीय योजना आयोग ने स्वतत्रता के पाच दशकों मे नौ 
पंचवर्षीय योजनाओ का निर्माण किया। पचदर्षीय योजनाओ के द्वारा ही भारत के 
आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित हुई। किन्तु भारत को योजनाओ के निर्धारित 
लक्ष्यो को प्राप्त करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वर्ष 99] मे भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरूआत हुई। आर्थिक उदारीकरण के दौर में विकास के क्षेत्र मे 
सरकार की भूमिका गौण हो गई | नतीजतन भारतीय योजना आयोग की भूमिका भी 
आर्थिक नियोजन की तुलना मे आज कम हो गई है। आज भारतीय योजना आयोग 
की सुपर कैबिनेट वाली पहचान लगभग समाप्त हो गई है। भारत मे आर्थिक 
उदारीकरण को अन्य देशो की तुलना मे घीमी गति से आत्मसात किया गया है। 
विकास में आज भी पचवर्षीय योजनाओ की भूमिका है। अत भारत में योजना आयोग 
की भूमिका आगामी अनेक वर्षो तक बने रहने की सभावना है। 


प्रश्न एवं सकेत 
लघु प्रश्न 
। नियोजन की तकनीक से आप कया समझते है? 
2 योजमा की मूल्याकन विधि पर प्रकाश डालिए। 
3 भारत मे योजनाओ का निर्माण किस प्रकार होता हैं? 
निबन्धात्मक प्रश्न 
] भारत मे नियोजन की तकनीक के भागो को विस्तार से समझाइए। 
2. नियोजन की तकनीक से आप क्या समझते है? योजना निर्माण, क्रियान्वयन 
द घूल्पाकन के सदर्भ मे विस्तार से समझाइए॥ 
3 भारतीय नियोजन की तकनीको का वर्णन कीजिए। 
(.0.5. एश्शांड> 39४९०, 998) 
(संकेत - सभी प्रश्नों के प्रथम भाग मे नियोजन की तकनीक का अर्थ बताना 
हे इसके बाद अध्याय मे दिए गए नियोजन की तकनीको के भागो को लिखना 
) 
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(?6एणेशी०ावा गवी4 - (979९6९75॥05 
270 070७ ४॥) 








परिचयात्मक 


भारत जनसख्या के आकार की दृष्टि स चीन क दाद दुनिया का सबस 
बडा देश है। चीत की जनसख्या भारत स अधिक है क़ितु भारत जनराख्या वृद्धि 
दर प चीत से आग है। भारत की जनसख्या दप ॥99] की जनगणना के अनुसार 
84 6 कराड थी। इसम पुरुषा की जनसख्या 439 कराड तथा महिलाओं दी 
जनसख्या 407 कराड थी। कुल जनसख्या म ग्रामीण जनसख्या 62 9 कराड तथा 
शहरी जनसंख्या 2। 8 कराड थी। 


वष 99] म कुल जनसख्या मे पुरुष 5] 89 प्रतिशत तथा महिलाए 48 ॥0 
प्रतिशत थी। कुल जनसख्या म ग्रामीण जासख्या 74 28 प्रतिशत तथा शहरी 
ज़ासख्या 257 प्रतिशत थी। वष ]98] 9] म जनराख्या वी वार्षिक वृद्धि दर 
२ 4 प्रतिशत रही। कुल जासख्या म 0 स 6 वई दक क बच्चा का ॥794 
प्रतिशत था। जनसख्या वा घनत्व प्रति वग किलामीटर 274 था। भारत वी 
साक्षतत 99] म 52 2। प्रतिशत थी। इसन पुरुष साभरता 643 ॥ महिला 
साक्षरता 39 29 प्रतिशत थी। कुल जउसख्ग म श्रमिका का भाग 37 46 प्रतिशत 
थी ड्ञाप्र पुरुष का भाग 5) 55 प्रतियत तथा महिलाआ का 22 25 प्रतिशत था। 

भारत न रवातन्द्यात्तर प्रत्यक क्षेत्र म उल्लेयागय प्रगति की। भारत की 
अथव्यवस्था विश्व वी छठी वी अथव्यवस्था है। भारत का तीमरी दुनिया वी बडी 
औद्यागिक शक्तिया म मित्ा जाता है। लक्गि इसरऊ बावजूद भी आम आदी के 
जीवन रचर म विशष ददलाव नहीं आया है। आज दश म सामाजिक विकास के 
क्षेत्र म अंक समस्याए मुहदाए खड़ी हैं। जिउम परीरी बराजगारी निरशसतां 
कुपाषाय वी समस्या मयावह है। मारत दी तजी रा बढती जयसस्या ने विकास के 
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लाभो को फीका कर दिया है। यदि तीव्रता से बढ रही जनसख्या पर नियत्रण नहीं 
किया गया तो आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। भारत मे शिशु मृत्यु 
दर, प्रौढ साक्षरता तथा औसत आयु की दृष्टि से स्थिति एशियाई देशो की तुलना 
में कमजोर है। 
मानव संसाधनों का महत्त्व (गएणांगआारट ण॑ सिणागा एट5०7/९८5) 

जनसख्या का अनुकूलतम सत्र आर्थिक विकास मे सहायक होता है। 
विकसित देशो में बढती जनसख्या ने विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निमाई है। 
इराके विपरीत विकासशील देशो में बढती जनसख्या विकट समस्या है। किसी 
राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय जनसंख्या ही उसकी अमूल्य 
निधि एव प्रेरक शक्ति है। 


. श्रम शक्ति : श्रम उत्पादन का प्रमुख साधन है। उत्पादन में मनुष्य के श्रम 
की भूमिका विशेष महत्त्व रखती है। जनसख्या श्रम शक्ति के स्रोत के रुप मे 
आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण कारक होती है। जिस देश में जनसख्या जितनी 
अधिक होगी श्रम शक्ति उतनी ही अधिक होगी। भारत में जनसख्या की अधिकता 
के कारण श्रम शक्ति का अभाव नहीं है। भारत के श्रमिक देश में ही नहीं अपितु 
विदेशों में भी उत्पादन में योगदान कर रहे हैं। भारत मे सस्ते श्रम की उपलब्धता 
के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनिया आकर्षित हो रही हैं। 


2, श्रम प्रधान तकनीक मे सहाथक : अधिक मानवीय ससाधन श्रम प्रधान 
तकनीक मे सहायक होते हैं। भारत सरीखे विकासशील देशो मे पूजी प्रधान 
तकनीक का अभाव होता है। श्रम प्रधान तकनीक मे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता 
होती है जिसकी पूर्ति मानद ससाधनो से ही समव है। 


3. शक्ति : राष्ट्र विशेष की शक्ति मे मानव ससाघनो का विशेष महत्त्व होता 
है। आज के विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र अमरीका और रुस अधिक जनसख्या 
वाले देश हैं। चीन की ग्रिनती भी शक्ति सम्पन्न देशों मे की जाती है। भारत भी 
हाल के वर्षो मे सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र के रुप में उभरा है। 


4. विस्तृत बाजार - आज विश्व के विकसित देशो की निगाहे बडे बाजारों पर 
टिकी हैं। दुनिया का कोई देश आर्थिक दृष्टि से चीन और भारत के बड़े बाजार 
की उपेक्षा करने की रिथति मे नहीं है। भारत और चीन अधिक आबादी के कारण 
विश्व के बड़े बाजार के रुप में उभरे हैं। 


5. आर्थिक विकास * अनुकूलतम जनसख्या आर्थिक विकास मे सहायक है [ 
पर्याप्त जनसख्या से देश के आर्थिक और प्राकृतिक ससाधनो का विदोहन होता है 
जिससे आर्थिक विकास गति पकड़ता है। 


6. शोध व अनुसंघान - जनसख्या की बहुलता अनेक समस्याओं की जनक 
होती है। जनसख्या जनित समस्याओ से निपटने के लिए शोध व अनुसघान पर 
बल दिया जाता है। भारत में जनसख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई 
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इससे गिपटने के लिए कृषि अनुसधान पर बल दिया गया। कृषि क्षेत्र में मवीन 
व्यूह रचना लागू की गई नतीजतन आज भारत खाद्यात्र के क्षेत्र में आत्मनिर्मर है। 


7, साधन और साध्य : सभी आर्थिक क्रियाए मानव द्वारा की जाती हैं और 
मानव के लिए होती हैं! अत देश की जनसख्या आर्थिक क्रियाओ का आदि और 
अत है। देश की जनसख्या उत्पादन के साधन के अलावा सारे उत्पादन व्यवसाय 
का साध्य भी है। 


8. अमूल्य निधि राष्ट्र की शिक्षित, स्वस्थ तथा प्रगतिशील जनराख्या अमूल्य 
निधि होती है। गुणात्मक दृष्टि से बढती जनसख्या राष्ट्र की समृद्धि का प्रतिबिम्ब 
होती है। 


भारत में जनसख्या की मुख्य विशेषताएं 
(एफार्थ टशक्रब्टाशाआ९5 0 [तथा 709०) 

भारत एक विशाल देश है। यहा की जनसख्या मे अनेक विशेषताएं 
दृष्टिगोचर होती हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भू-भाग का 242 प्रतिशत 
है जवकि यहाँ विश्व की जनसख्या का ॥6 प्रतिशत भाग निवास करता है। 
जनसख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में हर घण्टे में 
2 हजार 400 बच्चे जन्म लेते है। प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया हमारी जनसख्या में जुड 

जाता है। भारत मे जनसख्या की मुख्य विशेषताएं एव प्रवृत्तिया निम्नलिखित है 
]. विशाल जनसख्या . भारत की जनसख्या 95 में 36 ] करोड, 96 में 
43 9 करोड, 97] मे 548 करोड व 98] में 683 करोड थी। 99] की 
जनगणना के अमुसार भारत की जनसख्या 84 63 करोड थी। वर्तमान मे भारत की 
जनसख्या एक अरब को पार कर चुकी है। वाशिगटन रिथित पर्यावरण अनुसंधान 
सगठन 'वर्ल्ड वाच' ने भविष्यवाणी की थी कि भारत की आबादी 5 अगस्त 999 
को एक अरब की सीमा को पार कर जाएगी। इस तरह भारत चीन के बाद एक 
अरब की आबादी पार करने वाला दुनिया का दूसरा देश होगा।' उत्तरप्रदेश देश 
में सर्वाधिक जनसख्या वाला राज्य है इसकी जनसख्या 99] में 3 9] करोड 
थी । सिक्किम की जनसख्या 406 लाख थी, जो देश में सबसे कम जनसख्या 
वाला राज्य है। केन्द्र शासित प्रदेशों मे 499] म दिल्‍ली की जनसख्या 9420 


0९५ जो सर्वाबिक है तथा लक्ष्यद्वीप की जनसख्या 5,707 थी जो कि सबसे 
कम है। 


2. औसत वार्पिक घातांक वृद्धि दर : भारत की जनसख्या की औसत वार्पिक 
घाताक वृद्धि दर 95। में 25 प्रतिशत थी जो बढकर 96] में 96 प्रतिशत, 
97] म 220 प्रतिशत तथा 98] मे और बढकर 222 प्रतिशत हो गई। 
जवराख्या की औसत वार्षिक घाताक वृद्धि दर स्वातृन्त्रयोत्तर की गई जनगणनाओं 
के बाद पहली बार 99] मे घटकर 2 4 प्रतिशत रह गई। 


3. दशक वृद्धि दर दशक वृद्धि दर 95] में 3 3] प्रतिशत थी जो बढकर 
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96 मे 2 5 प्रतिशत तथा )97] में और बढकर 24 80 प्रतिशत हो गई। बाद 
की जनगणना मे दशक वृद्धि दर मे कमी हुई। जनसख्या की दशक वृद्धि दर 
98] मे घटकर 24 66 प्रतिशत रह गई तथा 99] मे और घटकर 23 85 
प्रतिशत रह गई। 

4. कृत्रिष वृद्धि दर जनसख्या की कृत्रिम वृद्धि दर 95] मे 5] 47 प्रतिशत 
थी जो बढकर 96] मे 84 25 प्रतिशत, 97] मे 29 94 प्रतिशत तथा 98 में 
और बढकर 86 64 प्रतिशत हो गई। जनसख्या की कृत्रिम वृद्धि दर 99] में 
255 प्रतिशत थी। (देखे टेबिल-) 


जनसख्या वृद्धि दर 





(प्रतिशत में) 

वर्ष दशक वृद्धि औसत वार्षिक 90! के बाद की 
दर वृद्धि दर कृत्रिम वृद्धि दर 

प्रा 575 056 575 
छठ -03] -003 542 
93 ]00 ]04 702 
94] ]4 22 333 3367 
95 833॥ 25 5| 47 
96 शा १96 84 25 
9 24 80 220 29 94 
१98॥ 24 66 222 86 64 
99 23 85 244 255 00 





स्रोत मारत वार्षिक सदर्भ, 994 पृष्ठ सख्या -8 


5 औसत आयु (..6 >फ्णथ्वाट)) भारत में चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाओ 
में विस्तार के कारण जनसख्या की औसत आयु मे वृद्धि हुई है। औसत आयु 
95 में 324 वर्ष थी जो बढकर 96। में 4] 3 वर्ष, 97] मे 45 6 वर्ष तथा 
98। में 504 वर्ष थी। वर्ष 99] में जनसख्या की औसत आयु 59 4 वर्ष थी। 
992 में औसत आयु बढकर 60 8 वर्ष हो गई! 


6. जन्म दर (800 ४०) भारत में जनसख्या वृद्धि का प्रमुख कारण ऊची 
जन्म दर है) जन्म दर 395। में 399 प्रति हजार थी जो बढ़कर 96 में 4॥7 
प्रति हजार हो गई। जन्म दर 97 में 36 9 प्रति हजार तथा ॥98) मे 33 9 प्रति 
हजार थी।-वर्ष 99] मे जन्मदर घटकर 29 5 प्रति हजार रह गई। भारत में हाल 
के वर्षों मे परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के गति पकड़ने के 
कारण जन्मदर में थोडी कमी हुई है। वर्ष 994 में जन्म दर 28 7 प्रति हजार थी! 


7 मृत्यु दर (0८80 99०) नियोजित विकास में चिकित्सा सुविधाओं में 


4 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


विस्तार के कारण मृत्यु दर में कमी हुई है। मृत्यु दर 95] मे 27 4 प्रति हजार 
थी जो घटकर 96। मे 22 8 प्रति हजार, 97 मे 4 9 प्रति हजार तथा 98] 
में और घटकर 2 5 प्रति हजार रह गई | वर्ष 99] मे मृत्यु दर और घटकर 98 
प्रति हजार रह गई। मृत्यु दर 994 मे 93 प्रति हजार थी। 


8. शिशु मृत्यु दर (हरा! /०ाआए 26) भारत मे शिशु मृत्यु दर अन्य 
देशो की तुलना मे अधिक है। देश मे नियोजित विकास में शिशु मृत्यु दर में थोडी 
कमी हुई है। शिशु मृत्यु दर 95] म ]46 प्रति हजार थी जो 96। में भी 46 
प्रति हजार तथा 97] में घटकर 29 प्रति हजार रह गई। वर्ष 98। में शिशु 
मृत्यु दर और घटकर 0 प्रति हजार रह गई। शिशु मृत्यु दर 99] में 80 तथा 
]994 मे 74 प्रति हजार थी। 


9, राक्षरता (,ाटा3०७) देश मे साक्षरता मे वृद्धि हुई है। इसके बावजूद 
दुनिया के सर्वाधिक निरक्षर (विश्व के एक-तिहाई) भारत मे है। भारत मे साक्षरता 
दर 95] मे 8 33 प्रतिशत थी जो बढ़कर 96। में 28 3 प्रतिशत तथा 97] 
में और बढकर 34 45 प्रतिशत हो गई। वर्ष 95], 96] और 97 की साक्षरता 
दर मे 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगो की जनसख्या ली गई है। वर्ष 98] 
की तथा 99 की दरो मे सात वर्ष या उससे अधिक आयु क॑ लोगो की जनसख्या 
ली गई है। वर्ष 98] मे साक्षरता दर 43 56 प्रतिशत तथा 99] में साक्षरता दर 


5 2] प्रतिशत थी। वर्ष 99] मे पुरुष साक्षरता दर 64 3 प्रतिशत तथा महिला 
साक्षरता दर 39 29 प्रतिशत थी। 


भारत के केरल राज्य मे साक्षरता दर 89 8[ प्रतिशत है। यह देश का 
सर्वाधिक साक्षर राज्य है। विहार में साक्षरता की न्यूनतम दर 38 48 प्रतिशत है 
ओर राजस्थान भी इसके निकट ही है जहा साक्षरता दर 38 55 प्रतिशत है कितु 


राजरथान मे साक्षर स्त्रियों की सख्या न्यूनतम 2044 प्रतिशत है जबकि शाक्षर 
पुरुष सख्या 54 99 प्रतिशत है। 


0. रत्री पुरुष अनुपात (8८४७०) भारत में स्त्री ओर पुरुषो की सख्या का 
अनुपात स्त्रिया के प्रतिकूल है अर्थात एक हजार पुरुषों के मुकावले स्त्रियों की 
सख्या सामान्यत एक हजार से कम है। स्त्रियों के प्रतिकूल होने के साथ-साथ 
यह अनुपात पिछले दशक में कम भी हो गया है। 98 की जनगणना में इस 
स्थिति मे जो मामूली सा सुधार दिखाया गया था, वर्ष 99] की जनगणना में बना 
नहीं रह सका और वर्ष 98] की तुलना में 99] मे यह 934 से 927 हो गया 
अर्थात इसमे सात अको की कमी आई। स्त्री-पुरुषो की सख्या में पाई जानें वाली 
यह असमानत्ता और गत वर्षों मे आई गिरावट महिलाओ की उपेक्षा को दर्शाता है। 

॥. अनुसूछित जातिया और अनुसूचित जनजातिया ($लाद्तप्राट6 (9॥०5 
गाव $ला८तरण॑८० पा८५). भारत में 98] की कुल जनसख्या में अनुसूचित 
जातिया 5 8 प्रतिशत्त तथा अनुसूचित जनजातिया 7 8 प्रतिशत थी। वर्ष 09! में 
अनुसूचित जातिया 6 32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातिया 8 प्रतिशत थी। 
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2. ग्रामीण तथा शहरी जनसख्या (एप ७०१ तब ?णाणाबध०ण) भारत मे 
ग्रामीण जनसख्या शहरी जनसख्या की तुलना मे अधिक है। देश मे विगत दशको 
में ग्रामाण जनसख्या मे उत्तरोत्तर कमी हुई। आर्थिक विकास के साथ शहरीकरण 
मे वृद्धि हुईं है। वर्ष 98] मे ग्रामीण जनसख्या 524 मिलियन थी जो कुल 
जनसख्या का 767 प्रतिशत था। वर्ष 99] मे ग्रामीण जनसख्या बढकर 629 
मिलियन हो गई कितु कुल जनसख्या मे ग्रामीण जनसख्या का भाग घटकर 74 3 
प्रतिशत रह गया। शहरी जनसख्या 98 मे 59 मिलियन थी जो बढकर 99] 
में 278 मिलियन हो गई। कुल जनसख्या मे शहरी जनसख्या का भाग 98] मे 
233 प्रतिशत से बढकर 99] मे 257 प्रतिशत हो गया। 


3. आयु सरचना भारत की जनसख्या मे वर्ष 990 मे 0-4 आयु वर्ग का 
भाग 2 85 ग्रतिशत, 5-4 आयु द्वर्ग-का माग 23 5 प्रतिशत, 5-59 आयु वर्ग 
का भाग 57 5 प्रतिसक्त क्या 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग फा भाग 649 प्रतिशत 
था। आयु सरचना मे वर्ष 990 मे वर्ष 985 की तुलना मे 0-4 व 5-4 आयु का 
भाग घटा है जबकि 5 59 तथा 60 से ऊपर आयु वर्ग का भाग बढा है। 

]4 दस लाख से ऊपर की जनसख्या वाले शहर॒भारत मे वर्ष 98] की 
जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक जनसख्या वाले 2 शहर थे, जिनके 
नाम इस प्रकार से हैं-कलककत्ता, ग्रेटर मुम्बई, दिल्‍ली, चेन्नई, बगलूर, हैदराबाद, 
अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ त्तथा जयपुर। वर्ष 98] मे कलकत्ता 
की जनसख्या 9] 94 लाख तथा जयपुर की जनसख्या 0 5 लाख थी। 

5. धर्मानुसार जनसख्या . भारत में सभी धर्मो के लोग बडी सख्या मे रहते 
हैं। वर्ष 998] मे कुल जनसख्या मे हिन्दू धार्मिक वर्ग का भाग 82 6 प्रतिशत था 
जबकि मुसलमान धार्मिक वर्ग का भाग केवल 4 प्रतिशत था। इनके अलावा 
ईसाई धार्मिक वर्ग का भाग 2 4 प्रतिशत तथा सिख धार्मिक वर्ग का भाग 2 प्रतिशत 
था। बोद्ध धर्म का भाग 07 प्रतिशत व जैन घर्म का भाग 05 प्रतिशत था। 


]6 भाषाओ के अनुसार जनसख्या भारत की प्रमुख भाषा हिन्दी है। वर्ष 
98] मे 264 5 मिलियन लोगो की मुख्य भाषा हिन्दी थी। इसके अलावा बगाली, 
तेलुगू, मराठी भी बडी सख्या मे लोगो की मुख्य भाषा है। भारत मे उर्दू 349 
मिलियन लोगो की मुख्य भाषा है। 

भारत में जनसख्या वृद्धि 
(ए०फणैगाणा 07एशा था ता) 
भारत की जनसख्या विस्फोटक स्थिति मे है। भारत मे जनसख्या वृद्धि दर 
दुनिया के अगेक देशो की तुलना में अधिक है| वर्ष 99] मे अमरीका में 
जनसख्या वृद्धि दर 09 प्रतिशत, इग्लैण्ड मे जनसख्या वृद्धि दर 02 प्रतिशत तथा 
जापान मे 05 प्रतिशत थी । भारत की जनसख्या की वार्पिक वृद्धि दर 2 प्रतिशत 
इन देशो की तुलना मे बहुत अधिक थी। 
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बीसर्वी शताब्दी मे भारत की जनसख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष )90॥ 
में भारत की जनसख्या 23 8 करोड थी जो बढकर 94] मे 3) 9 करोड हो गई। 
स्वात्‌न्व्योत्तर भारत की जनसख्या मे तेजी से वृद्धि हुई। स्वतत्र भारत की पहली 
जनगणना 95] हुई, उस समय मे भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी जो 
बढ़कर 96] मे 439 करोड, 97] मे 54 8 करोड़ तथा ॥98] में और बढकर 
68 3 करोड हो गई। वर्ष 99] मे भारत की जनसख्या 84 6 करोड थी। 


जनसख्या की दशक (98-9]) वृद्धि दर 23 85 प्रतिशत तथा औसत 
वार्षिक घाताक वृद्धि दर 2 4 थी। जासख्या की औसत दार्पिक घाताक वृद्धि दर 
98 मे 222 प्रतिशत थी। देश मे साक्षरता मे वृद्धि होने के कारण जनसंख्या 
वृद्धि दर मे थोड़ी कमी हुई है। फिर भी दुनिया के देशो की तुलना में जनसख्या 
वृद्धि दर अधिक है। यदि भविष्य मे जनसख्या की वृद्धि दर 2 प्रतिशत से अधिक 
बनी रहती है तो वह दिन दूर नहीं जब हम जनसख्या की दृष्टि से विश्व के 
सिरमौर होगे। 


भारत की जनराख्या 


वर्ष जनसख्या (करोड मे) 
90 238 
39 252 
92] 25व 
937 279 
94] 39 
95॥ 36] 
964 439 
भरा 548 
498] 683 
99 84 6 
१999 (अनुमानित) ]00 00 


स्रोत मारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 994 


भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के कारण 
((०७७ 0 माह 0ए्णी। ऐश ण॑ ?०काशाणा) 
भारत में जनसख्या वृद्धि दर के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। भारत 
आर्थिक विकास की दृष्टि से लम्बे समय तक पिछडा रहा। सामाजिक विकास की 
दृष्टि से आज भी स्थिति मे अपेक्षित रुघार नहीं हो पाया है। देश में गरीबी य॑ 
बेरोजगारी की समस्या भयावह है। निरक्षतता आज भी समाज के लिए अभिशाप है। 
पचवर्षीय योजनाओ में चिकित्सा परिव्यय मे वृद्धि के कारण चिकित्सा सुविधाओं 
का विस्तार हुआ है जिससे मृत्यु दर में कमी दृष्टिगोचर हुई है। जनसख्या वृद्धि 
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का एक बडा कारण राजनीति भी रहा है। भारत शरणार्थियो की समस्या से ग्रसित 
है। सुविधा की दृष्टि से जनसख्या वृद्धि के कारणो को तीन भागो में विभक्त कर 
सकते है - 
(अ). ऊची जन्म दर। 
(ब)..नीची मृत्यु दर। 
(सं) राजनीतिक कारण। 
(अ) ऊची जन्म दर के कारण ((०प5९४ ० सछ छेणा। ०४९) 

ऊची जन्म दर जनसख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। भारत मे जन्म दर 
विश्व के देशों की तुलना मे अधिक है। भारत मे जन्म दर 98] मे 33 9 प्रति 
हजार थी। बाद के वर्षों मे जन्मदर में लोगो मे जागरुकता तथा राजकीय प्रयासो 
के कारण कमी हुई है परिणामस्वरुष 99] मे जन्म दर कम होकर 29 5 प्रति 
हजार रह गई। वर्ष 994 मे जन्म दर और कम होकर 287 प्रति हजार रह गई 
है। भारत मे ऊची जन्म दर के पमुख कारण इस प्रकार है 

4, निरक्षरता (23८५) भारत मे निरक्षरता ऊची जन्म दर का मुख्य 
कारण है। देश मे साक्षरता विशेषकर महिला साक्षरता की स्थिति शोचनीय रही है। 
महिलाओ मे नीची साक्षरता ने ही जनसख्या वृद्धि को बल दिया है। वर्ष 99] मे 
7 वर्ष से अधिक की जनसख्या मे 47 89 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। महिलाओ मे 
निरक्षरता 60 58 प्रतिशत थी। रुढिवादिता और पुरातन परम्पराओ में जकड़ी 
निरक्षर महिलाओ के विचार एवं सोच साक्षर और शिक्षित महिलाओ की भाति 
विदेकपूर्ण नहीं होते है। यही बात पुरुषों के सदर्भ मे भी लागू होती है। 

शिक्षित महिलाए छोटे व बडे परिवार के लाभ व अलाभ को बखूबी 
समझती हैं और छोटे व सुखी परिवार के प्रति राचेष्ट रहती हैं। जहा शिक्षा का 
प्रसार है, महिलाए शिक्षित हैं, वहा जन्म दर तुलनात्मक रुप से कम है। केरल 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहा साक्षरता 89 8] प्रतिशत है और जनसख्या वृद्धि 
दर कम 34 प्रतिशत ही है। 

निरक्षर महिलाओ मे प्रजनन दर की प्रवृत्ति अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय फोरम 
की एक बैठक में भारत सरकार द्ारा प्रस्तुत प्रबथ के अनुसार एक निरक्षर महिला 
मे जहा प्रजनन दर 5 प्रतिशत है, वहीं एक साक्षर किन्तु माध्यमिक स्कूल रो कम 
शिक्षा प्राप्त महिला में प्रजनन दर 45 प्रतिशत है, माध्यमिक स्कूल तक कितु 
मैट्रिक से कम पढी महिला मे प्रजनन दर 40, मैट्रिक कितु स्नात्तक तक से कम 
पढी महिलाओ मे 3 तथा स्नात्तक मे 2 है।? 

2. गरीबी (7००८७) गरीबी की समस्या भयावह है। देश के बहुसख्यक 
लोग गावो मे जीवन बसर करते हैं। दम्पति जन्म लेने वाले बच्चे को 'आर्थिक 
इकाई के रुप मे देखते हैं। बच्चो को छोटी आयु मे ही मेहनत-मजदूरी के लिए 
लगा दिया जाता है। गरीब दम्पति के लिए बच्चे आय का स्रोत होते हैं! जितने 
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अधिक बच्चे होगें, परिवार की आय उतनी ही अधिक होगी| 


जज. बाल विवाह (टग्राव १/गग०8८) देश मे आज भी बाल विवाह प्रथा 
प्रचलित है। शारदा कानून बना हुआ है जिसके अनुसार लडके और लडकी की 
विवाह योग्य आयु क्रथ 2। और व8 वर्ष है। शारदा कानून का पालन नहीं होना 
चिताप्रद है। आखाततीज पर इस कानून का खुला उललघन देखा जा सकता है। 
अधिकाश युवक व युवतियो का विवाह 5 वर्ष से कम आयु मे कर दिया जाता है। 
कम आयु में विवाह के दुष्परिणाम दम्पत्ति को भुगतने पडते हैं। लडकियाँ कम उम्र 
में मा बन जाती हैं। जिससे उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा बच्चा 
भी कमजोर होता है। देश में बढ़ती विधदाओं की सख्या का एक बडा कारण 
बाल-विवाह ही है। बाल-विवाह से प्रजनन उम्र भी अधिक होती है। युवतिया लम्बे 
समय तक बच्चों को जन्म देती हैं। 


4. बहु विवाह (१(ए७०!८ १(०घ758०) देश मे बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। 
सम्प्रदाय विशेष के लोगों को बहु विवाह की अनुमति है। लोग एक से अधिक 
पत्निया रखते हैं। अधिक विवाह से सतान उत्पन्न करने का 'रोटेशन' बढ जाता है। 
विगत मे कुछ जातियों में विधवा विवाह नहीं होते थे कितु आज समाज सुधार के 
कारण विधवा विवाह होने लगे हैं जिससे भी जनसख्या वृद्धि बढी है। 


5. विवाह की अनिवार्पता एपल्प्थ्ड्शाछ ण 8(७98०).. भारत में विवाह 
सामाजिक अनिवार्यता है। अविवाहित पुरुषों व स्त्रियों को अच्छी नजरों से नहीं 
देखा जाता है। भारत में लगमग सभी युवतिया, चाहे वह कितनी ही उच्च शिक्षा 
प्राप्प हो, वियाह करना पसद करती हैं। विकसित देशो मे ऐसा नहीं है वहा बडी 
सख्या मे युवतिया अविवाहित रहती हैं। भारत मे महिलाए सरक्षण वास्ते पति की 
आवश्यकता महसूस करती है। 

6 गर्म जलवायु (००० ८४८) भारत की जलवायु उष्ण व गर्म है। 
इस कारण युवक व युवतिया कम उम्र मे ही परिपक्व हो जाते हैं। कम उम्र में 
परिपक्व होने के कारण सनन्‍्तानोपत्ति की अवधि अधिक होती है। गर्म जलवायु के 
कारण स्त्रियों की प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है। 


7. मनोर॑जन के साधनों का अभाव (80८ ण छाशां्राग्राशा। 50068) 
भारत मे मनोरजन के साधनों का अमाव है। बहुसख्यक जनसख्या गरीबी मे जीवन 
जीने के लिए अभिशप्त है। वह महगे मनोरजन के साधनो का उपयोग नहीं कर 
पाती है। गरीब जनता के लिए स्त्री-सहवास ही मनोरजन का प्रमुख साधन है। 
शहरों में यद्यपि मनोरजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं अन्तत मनोरजन का प्रमुख 
साधन स्त्री ही है। डॉ चन्द्रशेखर के अनुसार स्त्री सहवास भारत का राष्ट्रीय खेल 
है। इसी द्ारण भारत के शयन कक्षों का उत्पादन खेतो के उत्पादन से अधिक है। 

8. बडे परिवार की इच्छा (शशा। णा,भष्टठ #ब्गा9) भारत में बडे परिवार 
को सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न माना जाता है। गावों मे जिस पिता के जितने 
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अधिक पुत्र होते हैं वह सुरक्षित और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। लोगो 
में बडे परिवार की भावना जन्म दर को बढा देती है। 


9. धार्मिक अधविश्वास (ए८॥ह्वा०0७5 50्फुथ्ाइणा०ा).. भारत में धार्मिक 
अधविश्वास ऊची जन्मदर का बडा कारण है। आज भी यह परम्परा प्रचलित है कि 
पुत्र के जन्म बिना पितृ-ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा पुत्र द्वारा 
पिण्डदान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। कनन्‍्यादान को सबसे बडा दान माना गया 
है। देश मे इस प्रकार धार्मिक अधविश्वास के कारण दम्पत्ति सतानोपत्ति करते चले 
जप्ते हैं। दम्पत्ति पुत्र की लालसा मे कन्‍्याओ की लाइन लगा देते हैं तो कुछ 
कन्या की लालसा मे कई पुत्रों को जन्म देते हैं। इस कारण भी जन्म दर अधिक 
है। 


0. आवास का अभाव ([.38८८ ०/ धर००५८५) देश मे आवास समस्या मुखर है। 
अनेक गरीब लोग गदी बस्तियों मे जीवन बसर करते हैं। लोगो को कच्चे घर 
अथवा झोपडी में ही गुजारा करना पडता है। एक ही झोपडी मे अधिक सहवास 
होता है इस कारण गदी बस्तियो मे जन्म दर ऊँची है। शहरो मे भी मकानों का 
अभाव है। जनसख्या के अधिक बढने से मकान किराया भी बढ जाता है। मजबूरन 
दम्पत्ति छोटे व सकड़े मकानों मे रहते हैं इस कारण भी जन्म दर ऊची है। 


]. शयुक्त परिवार प्रथा (70 एथ्ाभाए 5५5९॥) भारत में सयुक्त परिवार 
प्रथा प्रचलित है। हाल के वर्षो मे इस प्रथा मे अवश्य कमी हुई है। सयुक्त परिवार 
प्रथा के कारण जन्म दर बढी। सयुक्त परिवार मे बच्चे के पालन-पोषण का भार 
माता-पिता पर नहीं रहता। इस परिवार मे दम्पत्तियो का काम सतानोपत्ति होता 
है। बच्चे के पालन मे आने वाली कठिनाइयो का आभास दम्पत्ति को नहीं होता है। 


42. भाग्यवादिता (छा06 60॥09३ ० रथाहाणा) गावों मे अशिक्षित और 
अज्ञानी लोग बच्चे को भगवान की देन मानते हैं। जन्म लेने वाले वध्चा अपना 
भाग्य साथ लाता है। लोग बच्चे के जन्म को भगवान की देन होने के कारण जन्म 
दर रोकने के लिए परिवार नियोजन के साधनों को काम मे नहीं लेते हैं। 


3. सामाजिक सुरक्षा का अभाव (3८८ ० 5024 8९७09). सामाजिक 
सुरक्षा के अभाव के कारण जन्म दर ऊची है। व्यक्ति वृद्धावरथा अथवा सकटकाल 
मे पुत्रों को सहारे के रुप मे देखता है। देश मे दीमा सुविधाओ का अपेक्षित विकास 
नहीं ने दा है। बेरोजगारी की समस्या अधिक है। राज्य बीमा का लाभ केवल 
कर्मचारियों को ही सुलम है। अत बहुदेरे लोगो के लिए बुढापे का सहारा उनके 
पुत्र ही होते हैं इस कारण भी जन्म दर ऊँची है। 

4. परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता ([स्‍स्‍शिश्ाट८ क्‍09/905 मिधा॥॥ 
ए]गणाए8) देश की जनता में परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता का अभाव 
है। गावों में परिवार नियोजन सुविधाओ का अभाव है। लोग परिवार नियोजन के 
साधनों को नहीं अपनाते हैं। अनेक वार परिवार नियोजन के साधन असफल हो 
जाते हैं जिससे लोगो का परिवार नियोजन के प्रति मोह भग हो जाता है। लोग 
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आपरेशन से भय खाते हैं। 


5. अधिक शिशु मृत्यु दर (॥७८४ 062॥ २2८) भारत मे शिशु मृत्यु दर 
993 में 74 प्रति हजार थी। चीन में यह 44 प्रति हजार थी। शिशु मृत्यु दर 
अधिक होने के कारण दम्पत्ति अधिक सतान पैदा करना चाहता है। मृत्यु दर 
अधिक होने के कारण दम्पत्ति को पत्ता नहीं कि भविष्य मे कितने बच्चे जीवित रह 
पायेगे। 


6 स्त्रियों का आत्मनिर्मर नहीं होना ([.3ल८ ण $०[-5णरीशला०ए 9 १४०प्राधण) 

भारत मे स्त्रिया आर्थिक रुप से पुरुषो पर निर्भर है। जबकि विकसित देशो में 
अधिकाश महिलाए आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती है। नौकरीशुदा महिलाए 
अनेक कारणो से विशेषकर समयाभाव से कम बच्चे चाहती हैं। भारत मे कामकाजी 
महिलाओ का अभाव है उनके काम विशेषकर बच्चो का लालन-पालन होता है 
इसलिए भी भारत मे जन्म दर अधिक है। 


]7 बच्चो के बीच जन्म अतराल का अभाव (26६८ ० गाध्याभ 00७ 
छएढ्छा जञा॥ ० (क्रा0था) जन्म दर ऊची होने का एक प्रमुख कारण बच्चो 
फे बीच जन्म में अतर का अभाव भी है। परिवार नियोजन के साधनो के प्रति 
जागरुकता नहीं होने के कारण दम्पत्तियों के बच्चे जल्दी-जल्दी होते हैं। दम्पत्ति 
का एफ बच्चा ढंग से चलने-फिरने भी नहीं लगता कि महिला गर्भवती हो जाती 
है। बच्चे। के जन्म के बीच अतर कम होने से मा व बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पडता है। इसके अलावा स्त्रिया उनकी प्रजनन अवधि मे अधिक बच्चो को जन्म 
देती हैं। 


(ब) नीची मृत्यु दर 
(,०ण४ णि8थ॥ ऐेआट) 
स्वातन्त्योत्तर पचवर्षीय योजनाओ मे सामाजिक विकास पर ध्यान केन्द्रित 
किये जाने के कारण मृत्यु दर मे कमी हुई जिससे लागो की 'अति-जीवन' दर बढ़ 
गई। मृत्यु दर में कमी हाने के कारण जनसख्या वृद्धि हुई है। नीची मृत्यु दर के 
कारण निम्नलिखित है - 

. जीवन स्तर में सुधार (धाप््ञाग्रथ्रादग पथ शाह 500040).. भारत 
में 998 मे आजादी की स्वर्ण जयती मनाई। स्वतत्रता के पचास वर्षों मे आर्थिक 
विकास मे वृद्धि हुईं। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के बढने से लोगो के 
जीवन स्तर मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। आज देश मे लगभग एक अरब 
की जनसख्या मे उच्च ओर मध्यमवर्गीय परिवारों की बहुलता है। देशवासियो के 
जीवन रुत्तर मे सुधार के कारण मृत्यु दर मे तीव्रता से कमी आई है परिणामस्वरुप 
जनसख्या मे दृद्धि हुई है। 

2. चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार (छःकुआडइत तर जल्कत्न एडल्ट) 
स्वतन्त्नता के प्रारम्मिक वर्षों मे देश में चिकित्सा सुविधाओ का अभाव था। 
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महामारियों में लोगो की मृत्यु सामान्य थी। बाद के चर्षों मे सरकार में चिकित्सा 
सुविधाओ का विस्तार किया। अनेक बीमारियो पर पूरी तरह नियत्रण किया गया। 
हाल के वर्षो (997-98) मे देश में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक 
सचालित किया गया। चिकिसा सुविधाओ के विस्तार से शिशु मृत्यु दर कम हुई 
तथा महिलाओ की प्रसवकाल मे होने वाली मृत्यु दर भी घटी है। 


3. अकाल मृत्यु पर नियंत्रण ((०ाप० ० एग्राए८ 0८50). देश में 
प्राकृतिक आपदाओ के कारण होने वाली मृत्यु दर मे कमी आई है। आज अकाल, 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, भूकम्प, बाढ से मरने वालो की सख्या कम हुई 
है। आज देश खाद्यान्न के मामले मे आत्मनिर्मर हो गया है। इसके अलावा सिचाई 
सुविधाओ के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान जैसे मरुप्रदेश मे आज 
अकाल से लोग नहीं मरते हैं। 


4. शिक्षा का प्रसार (छक्कआज्रणा ० 209८5४०॥) देश में शिक्षा का विकास 
हो रहा है। निरक्षरो को साक्षर किया जा रहा है। प्रौद शिक्षा प्रगति पर है। शैक्षिक 
विकास से परिवारों मे जागृति आई है। लोग छोटे परिवार के लाभ को समझने 
लगे हैं। छोटे परिवारों मे सदस्यो की देशभाल अच्छी तरह से होती है। इससे मृत्यु 
दर में भारी कमी आई है। 


5. औसत आयु में वृद्धि (रत्व८४४८ ॥ #सथञ2० &8८). आर्थिक विकास 
और चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाओं मे विस्तार के कारण भारतीयो की औसत आयु 
बढी है। भारतीय नागरिको की औसत आयु 90-] में 22 9 वर्ष थी जो बढकर 
94-5 मे 32 । वर्ष तथा 97-8॥ मे और बढकर 50 4 वर्ष हो गई। 98- 
9] मे भारतीय नागरिको की औसत आयु 58 6 वर्ष तथा महिलाओ की औसत आयु 
59 0 वर्ष थी। 


(स) राजनीतिक कारण 
(९०ैंआट॥ ३८०७७) 
भारत मे जनसख्या वृद्धि के लिए राजनीतिक कारण भी उत्तरदायी हैं। 
जनसख्या वृद्धि के राजनीतिक कारण निम्नलिखित है - 


]. शरणार्थी ([प्रा्राक्ृ॥0०0). देश में शरणार्थियों का आगमन जनसख्या 
वृद्धि का बडा कारण रहा है। वर्ष ]947 मे तथा 97] मे देश मे बडे सख्या में 
शरणार्थी आए। 962 मे भी चीन आक्रमण के समय तिब्बती शरणार्थी मारत आए। 
श्रीलका से भी गृह युद्ध के कारण बडी सख्या में शरणार्थी भारत आए। 

2. प्रवासी भारतीयों की वापसी (एेलणाण ० ाह्ठाआ5). विदेशों में जाकर 
बसे भारतीय मूल के लोग अनेक कठिनाइयो के कारण भारत वापस लौटे। इतत 
कारण भी देश की जनसख्या बदी। भारतीय मूल के अनेक लोगो को युगान्डा, _ 
श्रीलका, नेपाल, केन्या, बर्मा आदि देशों से निकाल दिया गया है। 


3. जनसंख्या संबंधी समंक सुधार (्राएाण्श्लाक्टा। पर टैटत5७५ 029) 
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स्वतत्रता से पूर्व जनसख्या समक दोषपूर्ण थे। जनसख्या के सही आकड़े 
उपलब्ध नहीं हो पाते थे। स्वतत्रता पश्चात जनसख्या गणना की विधियो मे सुधार 
किया गया है। जनसख्या के वास्तविक समक आने के कारण जनसख्या वृद्धि हुई। 


4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व (20॥02८2 ?२६[श८5००४७४०) देश मे ससद और 
विधानसभाओ की सीटो की सख्या का आधार जनसख्या है। कर राजस्व वितरण 
के आधार में जनसख्या महत्त्वपूर्ण है। जनसख्या की महती भूमिका के कारण 
राज्यो की जनसख्या मे कमी करने की रुचि कम होती है। 


5. घुसपेठ (77750) भारत मे घुसपैठ की समस्या भी है। भारत की 
अन्तर्राष्ट्रीय सीमाए पाकिस्तान, बाग्लादेश, श्रीलका, नेपाल आदि देशो से लगी हुई 
है। पाकिस्तान तथा बाग्लादेश से बडी सख्या में घुसपैठिए भारत आते हैं। 
नतीजतन सीमावर्ती जिलो मे जनसख्या तेजी से बढी है। 


6. सत्ता परिवर्तन का भय (एट७४ ०एशाएंड ष्युप८ण४ा (३582९ 
60८९४) देश मे जनसख्ण को नियत्रित करने के लिए राजनीतिक पार्टिया 
शक्ति प्रयोग से भय खाती है क्योकि पूर्व मे आपात काल के दौरान नसबदी के 
कारण देश मे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान मे सभी राजनीतिक 
पार्टिया स्वैच्छिक परिवार नियोजन पर बल देती है। 


जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के उपाय 
(भ९३5ण९5 ॥0 एाल्लेर एक्र्णेश्राणा जाणएजा) 

भारत मे जनराख्या वृद्धि पर नियत्रण आवश्यक है। यदि तेजी से बढती 
हुई जनसख्या पर नियत्रण नहीं लगाया गया तो आर्थिक विकास जनसख्या रुपी 
बाढ में बह जाएगा। हाल के वर्षों मे राजकीय प्रयासों व जनता की जागरुकता के 
कारण जनसख्या वृद्धि दर थोडी कम हुई है। जनसख्या की औसत वार्पिक वृद्धि 
दर 98] मे 2 22 प्रतिशत थी जो घटकर 99] मे 2 4 प्रतिशत रह गई। कितु 
99] की 2 !4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दुनिया के देशो की तुलना 
में अधिक है। जनसख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर को कम किए जाने की 
आवश्यकता है। जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर 
सिद्ध हो सकते हैं - 


]. शिक्षा (207८४॥/०) जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के वास्ते शिक्षा का 
प्रसार आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राप्त दम्पत्ति तुलनात्मक रुप से कम बच्चे चाहते 
है। शिक्षित दम्पत्ति बच्चे को वेहतरीन शिक्षा मुहैया कराकर अधिक योग्य बनाना 
चाहते हैं। भारत शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। साक्षरता दर बहुत कम 
है| स्त्रियों मे नीची साक्षरता दर चितताप्रद है। वर्ष 99] मे भारत मे साक्षरता दर 
प्रतिशत 5 2] थी। पुरुषषों मे साक्षरता 64 ॥3 प्रतिशत तथा महिलाओ मे साक्षरता 
39 29 प्रतिशत थी। बिहार तथा राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से देश के पिछड़े 
हुए राज्य है। भारत के जिस राज्य मे साक्षरता अधिक है वहा जनसख्या वृद्धि दर 
कम है। वर्ष 99] मे केरल मे साक्षरता वृद्धि दर 89 8 प्रतिशत थी और 
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जनराख्या की वार्षिक वृद्धि दर | 34 प्रतिशत थी जो कि अन्य राज्यो की तुलना 
में कम थी। अत शिक्षा व साक्षरता का विस्तार जनसख्या वृद्धि दर नियत्रण का 
कारगर उपाय है। 


2. गरीबी उन्मूलन (0ए८ा हाण्गराआ0०)) भारत की बहुतेरी जनसंख्या 
गरीबी की रेखा स नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। गरीबी के कारण 
जनसख्या बढी। जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के लिए गरीबी उन्मूलन आवश्यक 
है। गरीबी की समस्या पर निजात पाने के लिए ग्रामीण विकास और गरीबी 
उन्मूलन की योजनाओ का विस्तार किया जाना चाहिए। पहले से चल रही 
योजनाओ का उचित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। गरीबी समाप्त होने अथवा 
कम होने पर गरीब दम्पत्ति बच्चो को आर्थिक इकाई के स्थान पर आर्थिक भार 
समझेगे। वे बच्चो को खेत-खलिहानो अथवा अन्य कामो पर भेजने क स्थान पर 
स्फूल भेजेगे। अत गरीबी उन्मूलन जनसख्या नियत्रण मे सहायक है। 

3, बाल विवाह पर नियत्रण (एणााण 0०5श (00 'ैथा3९०). बाल 
विवाह पर नियत्रण से जनसख्या बृद्धि को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। 
भारत मे कानूनन लडको व लडकियो के लिए विवाह योग्य आयु क्रमश 2] वर्ष 
३ 8 वर्ष निर्धारित कर रखी है। कितु विवाह की इस उम के कानून का पालन 
नहीं होता है। आज भी गावो मे ही नहीं अपितु शहरो मे भी बालविवाह प्रचलित 
है। जनसख्या पर नियत्रण के लिए शारदा कानून का सख्ती से पालन किया जाना 
दा । जनसख्या पर नियज्रण क लिए विवाह योग्य आयु मे वृद्धि की आवश्यकता 

। 


4 बहु विवाह पर रोक (7रणाणाएणा ०१ ?०09ह०8५) जनसख्या वृद्धि दर 
नियत्रण के लिए बहु-विवाह पर रोक आवश्यक है। एक पत्नी होने से बच्चो का 
जन्म 'रोटेशन' कम होगा। कितु भारत मे लोगो मे एक से अधिक पत्निया रखने 
की प्रवृत्ति है। बहु-विवाह पर कामूतन नियत्रण लगाया जाना चाहिए। 

5. मनोरजन के साधनों का विकास (9०5८9्‌ण्था नी सालागाधाा।ा। 
$0ण८८७) देश मे ग्रामीण परिवेश और गदी बस्तियो में ममोरजन के साधनों का 
अभाव है। इस कारण दम्पत्ति मनोरजन के लिए परस्पर लिप्त रहते हैं। इस प्रवृत्ति 
को रोकने के लिए ग्रामीण परिवेश मे मनोरजन के साधनो का विकास किया जाना 
चाहिए। मनोरजन के साधनों का विकास होने से पति-पत्नी कई घटे एक-दूसरे 
से घर के बाहर रह सकेगे। जिससे जनसख्या को थोडी कम करने में मदद 
मिलेगी। गरीब वर्गों के लिए मनोरजत के साधन सस्ते होने चाहिए। 

6. आवास विकास (प्र॒०पञ्जा2 0०ए८०फ़ाथा) जनसख्या वृद्धि को कम 
करने के लिए आवास विकास पर बल देना चाहिए। यद्यपि केन्द्र सरकार ने 
आवास विकास की अनेक योजनाए चालू कर रखी है। आवास विकास के लिए ' 
वित्तीय सरथाए भी ऋण सुविधा मुहैया कराती है। कितु उपलब्ध आवास विकास 
सुविधाए बढती गरीबी और बेघरो की सरथा को दृष्टिगत रखते हुए कम है। अत 
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आवास विकास के क्षेत्र में कारगर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बड़े 
आवास उपलब्ध होने पर दम्पत्ति कुछ पल पृथक रह सकेगे जिससे जासख्या वृद्धि 
को कुछ कम करने में मदद मिलेगी। 


7. सामाजिक सुरक्षा (5०८9 3ल्‍८ण7७) भारत मे सामाजिक सुरक्षा का 
अभाव तीव्र गति से बढती जनसख्या का मुख्य कारण रहा है। सामाजिक सुरक्षा 
को बढावा देकर जनसस्या को नियत्रित किया जा सकता हे। सामान्यतया व्यक्ति 
वृद्धावस्था और सकट की स्थिति मे पुत्र की ओर मोहताज हांता है। यदि व्यक्ति 
सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सुनिश्चित है तो वह पुत्र प्राप्ति की लालसा में 
कन्याओ की कतार भी नहीं लगाएगा। स््माजिक सुरक्षा को बढावा देने के लिए 
जीयन दीग्ग, राज्य बीमा, सामाजिक बीमा, वृद्धावस्था पेशन, बेरोजगारी भत्ता आदि 
सुविधाए मुहैया की जानी चाहिए। 


$. परिवार नियोजन (079५ ए।क909) भारत में परिवार नियोजन को 
अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसका कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम का 
स्वैच्छिक हाना है। देश मे बहुसख्यक दम्पत्ति परिवार नियाजन के दायर से बाहर 
है और फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता पर अनेक बार प्रश्नधिन्ह लगे 
हैं। जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के लिए आवश्यक है कि परिवार नियोजन को 
प्रभावी ढग से क्रियान्वित किया जाए। दम्पत्ति को इस बात के लिए प्रेरित किया 
जाए कि वह दो से अधिक सतान को जन्म नहीं दे। 


9. शिशु मृत्यु दर पर नियत्रण ((त्राए0 0५6 एश्राविशा थैग्रांगा 26) 
भारत मे शिशु मृत्यु दर अधिक है इस कारण दम्पत्ति अधिक बच्चे चाहते हैं। 
शिशु मृत्यु दर पर नियत्रण के लिए चिकित्सा सुविधाओ का विस्तार किया जाना 
चाहिए। शिशु मृत्यु दर नियत्रित होने पर ऊची जनसख्या वृद्धि दर कम होगी। 

0, स्त्रियों की आत्मनिर्भरता (786एशाठथा०» ० ७४०णा८०) आर्थिक रुप से 
आत्मनिर्भर स्त्रिया कम सतान चाहती हैं। ग्रामीण परिवेश मे तो निरक्षर महिलाओं 
में अनेक बार बच्चे पैदा करने की प्रतिस्पर्धा देखी जाती हे। जनसख्या दर नियत्रण 
के लिए महिलाओ को आत्मनिर्भर वाया जाना चाहिए। महिलाओ मे आत्मनिर्भरता 
के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। महिलाआ के उत्थान के लिए राजकीय 
सेवाओ, ससंद 4 विधान समाओ मे आरक्षण किया जाना चाहिए। औद्योगीकरण मे 
भी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 

११. 'शरणार्थियें। के आधयनन चर सेक (ऐब्या ठा क्ाएएवे ती ग्रशाह्ञक्०ड) 
भारत में शरफ्कर्थियों के आगमन पर रोक प्रभावी होनी चाहिए। भारत में जो 
शरणार्थी विदेशों से आकर बस “ए हैं उन्हे गपस उनके देश मे भेजे जाने की 
व्यवस्था करनी चाहिए। शरणार्थियो के आगमन को रोकने के लिए सीमा पर 
चौफसी बढाई जानी चाहिए। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियो को भी रोका 
जाना चाहिए। 


86 आरत में आर्थिक पर्यावरण 


82. छीद्र विकास (72.94 0०+टंकुफल्मा) भारत में आर्थिक विकास वी दर 
विकसित देशो वी तुलना मे कम है। जबकि यहा दिफास की दिपुल समाइनाए 
विद्यमान है। आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर जनसख्या की दृद्धि को बडी 
सीमा हक कम किया झा सकता है। आर्थिक विकास स जीदन स्तर में सुधार 
होता है। उच्च वर्ग और उच्च मध्यम दर्गीय परिवार कम बच्चे चाहते हैं। वे बच्चों 
को अधिकतम चुस-सुद्धाए मुहैया कराना चाहते हैं। 

[3. सामाजिक जागरुकता (5०८2 &%थ८०९५५) देश में सामाजिक चेवना 
का अभाय है। अशिक्षित ही नहीं अपितु बडी सख्या में शिक्षित भी परम्परादादी 
दृष्टिकाण रखते हैं। देश मे सामाजिक जागृति को बढावा देकर परम्परादादी 
दृष्टिकाण यथा धार्मिक अधविश्वास, रुढिदादी दृष्टिकोण, बाल विदाह आदि को 
बदला जा सकता है। 


4. जनसख्या का सदुलित वितरण (शक 05फएघणा ण ?709030००) 

दश के कई भागो का जनसख्या घनत्व अधिक है क्षेत्र विशेष की घनी आबादी 
जनसख्या म तीव्र वृद्धि करती है। अत घनी आबादी वाल क्षेत्रों से लोगों को कम 
अबादी वाले क्षेत्रा में बकाया जाना चाहिए। इससे कम विक्सित क्षेत्रा का विकास 
भी हो सकेगा। 


45. नैतिक सयम का पालन (]राज्ञाल्ाध्यागागा ० $०(007४०) आज के 
नौतिकदादी युग मे नैतिक सयम का पालन दुर्लम है। प्राचीनकाल में नैतिक सयम 
पर बल दिये जाने के कारण जनसख्या दृद्धि दर कम थी। वर्तमान में नैतिक सयन 
पर बल जनसख्या नियत्रण मे कारगर सिद्ध हो सकता है। अत लोगों को देश की 
बढती जनसख्या नतीजतन बढ़ती कठिनाइयों को दृष्टियव रखते हुए जबसख्या 
वृद्धि के कार्य में थोडा सयम बरतना चाहिए। 


भारत में जनसख्या सबंधी कुछ तथ्य 
($07स्‍ट 8356 ३८७ ० [873'5 709ण॑ंब०7) 


भारत मे जनसख्या की तीद्र वृद्धि दर के अलादा कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों का 
अध्यया भी आवश्यक है। भारत एक विशाल देश है। यहा राज्यों और केन्द्रशासित 
प्रदेशों की सख्या 35 है। प्रत्येक राज्य की जनसख्या की जनसख्या सदधी 
विशिष्टत'ए है। भारत में जनसख्या सबंधी कुछ तथ्यों में जनसख्या का प्राकृतिक 
विदरण, जनसख्या घनत्व, जनसख्या का व्यादसायिक दितरण, राज्यों में साक्षरता 
आदि का अध्ययन उल्लेखनीय है। 

]. भारत में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की जनसख्या भारत में 
जनसस्या का असतुलित वित्तग्ण है। कुछ राज्यों की जनसख्या बहुत अधिक है। 
जबकि कुछ राज्यों मे जनसख्या का अमाव है। उत्तरप्रदेश देश का सर्दोधिक 
जनसपय्या वाला राज्य है। वर्ष 98 मे देश की कुल जनसख्या म उत्तर प्रदेश का 
मांग 622 प्रतिशत था। दर्ष 99] की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश 
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जनसख्या 3 9] करोड थी जो देश की कुल जनसख्या का 6 44 प्रतिशत था। 
राजस्थान का भी जनसख्या की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 98] में 
राजस्थान का जनसख्या की दृष्टि से देश मे न॒वा स्थान था। 999] की जनगणग 
के अनुसार राजस्थान की जनसख्या 440 करोड थी जो देश की कुल जनसख्या 
का 5 20 प्रतिशत था। 


2 भारत मे जनसख्या का घनत्व (लान्नाए ण॑ ए0फणैबाणा 7 [॥09) 
जनसख्या घनत्व से आशय देश विशेष मे रहने वाले व्यक्तियो की प्रति वर्ग 
किलोमीटर औसत सख्या से है। जनसख्या घनत्व जनसख्या और क्षेत्रफल में 
सबंध दर्शाता हे। जनसख्या के घनत्व को ज्ञात करने के लिए कुल जनराख्या में 
कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। जनसख्या घनत्व क्षेत्र विशेष मे औरात 
जनसख्या को दर्शाता है| जनसख्या घनत्व को ज्ञात करने के लिए निम्न गणितीय 
सूत्र का प्रयोग किया जाता है। 


कुल जनसख्या 
जनसख्या घनत्व + ----..--+ 
कुल क्षेत्रफल 


भारत मे जनसख्या घनत्व 

स्वातन्त्रयोत्तर भारत के जनसख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 95 
में भारत का जनसख्या घनत्व 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो बढकर 
98] में 230 तथा 99] मे और बढकर 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 
भारत के जनसख्या घनत्व मे 98] में 24 9 प्रतिशत तथा 99] मे 8 4 प्रतिशत 
की महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। 


भारत मे जनसख्या घनत्व 





वर्ष व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 
957 ]3 
96] 338 
॥97 ॥77 
98] 230 
99 273 


स्रोत भारत वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ 4994 


विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों का जनसख्या घनत्व 


देश मे जनसख्या घनत्व में असतुलन है। केन्द्रशासित प्रदेशो में आबादी 
का घनत्व दिल्ली में सर्वाधिक 6 352 है। इसके बाद चण्डीगढ का नम्बर आता है 
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जहा यह 6 532 है। सबसे कम आबदी वाला लक्ष्यदीप तीसरे नम्बर पर आता है। 
जहा आबादी का घात्व ] 66 व्कक्ति प्रति वर्ग किलामीटर है। पाडिचेरी का घनत्व 
]642 है जा व नम्दर पर आता है और इसव बाद दमन व दीप जहा आबादी 
का घनत्व 907 है। अरुणाचल प्रदश ययूनतम घनत्व वाला प्रदश है जहा यह 
सख्या ॥0 व्यक्ति प्रति वगे किलोमीटर है। दश के दस अत्यविक बस जिले हैं 
फ्लकत्ता चैतल्नई वृह॒त्तर मुम्बई हैदराबाद दिल्‍ली चण्डीगढ माह हावड़ा बानपुर 
शहर और बंगलूर। इन सभी म आबादी का घाव दा हजार व्यक्ति प्रति बग 
क्लिमीटर स अधिक है और इन जिला मे देश की कुल आवादी के 50 प्रतिशत 
लाग रहत हैं। इन दस जिला म आबादी का ओसत घनत्व 6 888 है। 


विरव के देशों में जनसख्या घनत्व 


राष्ट्र विशष क दशवासियों का जीवन स्तर और पालन-पोषण प्राकृतिक 
ससावना की उपलब्धता और औद्यागीकरण पर निर्मर करता है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि जनसख्या धात्व और आर्थिक विकास म घनात्मक सबब होता है। 
प्राय विकसित क्षत्रा म जन घनत्व अवश्य अधिक होता है। 


अमरीका क जनराख्या घनत्व का कम हाना इस बात का परिचायक नहीं 

है कि यह आर्थिक विकास की दृष्टि स विकसित नही है। अमरीका म जीवन रत्तर 
का उच्च होना अयन्त अनुकूल मनुष्य-मूमि अनुपात और प्राकृतिक सुसाबातो वी 
उपलब्धता है। मारत दा जनसख्या घनत्व अमरीका स बहुत अबिक हैं कितु भारत 
आर्थिक विकास की दृष्टि स पिछडा है। इसका कारण भारत में प्रावृतिक 
ससाघनो के विदेक्पूर्ण विदोहन का अभाव तकनीकी का अमाव तथा अधिकाश 
'जयसख्या का कृषि पर निर्भर हाना है। हालैण्ड तथा जापान का जनसख्या घनत्व 
अधिक है। य दाना विकसित दश है। य राष्ट्र आधुनिकतम तकनीलाजी के कारण 
विम्पस वी उच्च अवस्था में पहुच हैं। प्राय जनसख्या घनत्व न ता किसी राष्ट्र 
वी सम्पत्रता का सृयक है और न ही विपन्नता का। 

जनसख्या घनत्व को प्रमावित करने वाले घटक 

(#बल०5५ 4 ट्लिए8 एशाज्ञाए ० 70फपए/भा०्णे 

अथवा 
भारत में जनसख्या घनत्व में मित्रता के कारण 
((फ.८5 06 ५गाशाणा ता 7शाज्ञाए ठती ए0एपंभाणा) 
जनससख्या घनत्व पर अनैक तत्त्वा का प्रमाव पढ़ता है। जनसख्या घनत्व 

का आर्थिक राजनीतिक शैक्षिण्प्क धार्मिक एव मौगोलिक तत्त्व प्रमावित करत हैं। 
भारत पे विभिन्न राज्या म जनसख्या घात्व वी मित्ऋत्ा का कारण क्षेत्र विश का 
आर्थिक विय्ात्॒ है। मारत मे सवाधिक जासख्या घनत्व दिल्ला का है। इसका 
कारण दिल्ली का राज्धानी हाना तथा ठीव्र विकास हैं। जनसख्या घनत्व का 
प्रमादित करने दाले घटक उिम्नलिखित हैं- 
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(अ) आर्थिक कारण 


जनसख्या घनत्व पर आर्थिक घटकों सर्वाधिक प्रभाव पडता है। आर्थिक 
दृष्टि से विकसित क्षेत्रो मे जनसख्या के पलायन की प्रवृत्ति के कारण जनसख्या 
घनत्व अधिक होता है। जनसख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक 
निम्न प्रकार हैं- 

]. औद्योगिक विकास ([705धा्णश 0९ए८/०एग्रट०). जो क्षेत्र औद्योगिक 
पिकास की दृष्टि से विकसित होते हैं, वहा जनखख्या घनत्व अधिक होता है। क्षेत्र 
विशेष में उद्योगों की स्थापना होने से लोगो की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता 
है। औद्योगीकरण से क्षेत्र मे चहुओर खुशहाली दृष्टिगोचर होती है। भारत में 
औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में जनसख्या घनत्व सर्वाधिक है। 
औद्योगीकरण के कारण सर्वाधिक जनसख्या घनत्व वाले जिले हैं - कलकत्ता, 
चैन्नई, वृहत्तर मुम्बई, हैदराबार, दिल्‍ली, चण्डीगढ, कानपुर, हावडा आदि। भारत 
में ओद्योगीकरण की दृष्टि से विकसित राज्य यथा पजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र मे 
जनसख्या घनत्व अधिक है। इसके विपरीत औद्योगीकरण में पिछडे राज्य यथा 
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में जनसख्या घनत्व कम है। 


2. आधारभूत सरचना (|्रदबष्पप्थणाट) आधारमूत सरचना का जनसख्या 
घनत्व पर अधिक प्रभाव पडता है। आघारभूत सरचना मे रेल, सडक, सिचाई, 
संचार आदि सुविधाओं को सम्मिलित करते हैं। जिन क्षेत्रों में आधारभूत सरचना 
पर्याप्त विकसित होती है वहा जनसख्या घनत्व अधिक होता है। भारत के मैदानी 
क्षेत्रो में विकसित आधारभूत सरचना के कारण जनसख्या घनत्व अधिक है जबकि 
पश्चिमी राजस्थान मे मरुस्थल के कारण आधारभूत सरचना विकसित नहीं होने के 
कारण जनसख्या घनत्व कम है। 

3. आवास ([708008009) आवास जीवन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। 
जिन क्षेत्रों मे आवास सुविधा पर्याप्त व सस्ती होती है वहा जनसख्या घनत्व 
अधिक होता हे। आवास सुविधा के अमाव मे जनसख्या घनत्व कम होता है। 

4, कृषि (&झ्ञाट्णेणया) जहा कृषि क्षेत्र अधिक ओर उपजाऊ है वहा 
'जनसख्या घनत्व अविक होता है। उत्तर प्रदश, पजाब व हरियाणा आदि राज्यो मे 
कृषि विकास के कारण जनसख्या घनत्व अधिक है। 

5 सिचाई सुविधा (प्राहभाणा 9०॥॥65). भारत कृषि प्रधान देश है। आज 
भी कृषि मानसून का जुआ बनी हुई है। जिन क्षेत्रो मे सिचाई सुविधाए यथा नहरे, 
तालाब, नदिया आदि उपलब्ध है वहा जनसख्या घनत्व अधिक है। 

6. खनिज उत्पादन (शाद्यण ऋट्शष्) - जिन क्षेत्रो भे खनिज पदार्थ 
बहुतायत से पाये जाते हैं वहा जनसख्या घनत्व अधिक है। बिहार मे जनसख्या 
घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण वहा खनिज पदार्थों की प्रचुरता है। 


7. व्यापारिक केन्द्र (8पल्‍॥९55 (८7४८४) व्यापारिक केन्द्रो पर जनसख्या 
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घनत्व अधिक होता है। व्यापारिक केन्द्रों पर लोग अन्य स्थायों से आकर बसा 
प्रारम बर देते हैं। भारत के कापपुर अहमदाबाद लुधियात मुम्बई आदि थेत्रो मे 
व्यापारिक केन्द्रों के कारण ही जनरख्या घनत्व अधिक है। 


8 बदरगाह (7०7) बन्दरगाहों पर जनसख्या घनत्य अधिक होता है। 
बदरगाह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के केन्द्र होते हैं। यहा से बडी मात्रा मे माल का 
आग्रात व प्िर्पात होता ऐ। बदरगाहों के बडा व्यापारिक केन्द्र होते के कारण 
व्यापार ३ साथ व्यापार की सहायक द्रियाओ यथा बैंक बीमा आदि का भी विकास 
होता है। भारत के सभी बदरगाहो पर जनसख्या घात्व अधिक है। 


(३) धार्मिक, शैक्षेणिक व राजनीतिक फारण 


जनसरस्या घात्य को धार्मिक शैज्ेणिफ और राजनीतिक कारण भी प्रभावित 
बरते ऐै। भारत मे धार्मिक स्थानों शैक्षिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रो तथा राज्यों की 
राजधातियो में जनराख्या घात्व अधिक है। जनसरव्या पप्रत्व के सबधित प्रमुख 
कारण इस प्रकार हैं - 


धार्मिक स्थल (ए८॥९०७5 7]९०७) धार्मिक स्थारें पर जनसख्या पनत्व 
अधिक होता है। धर्म स्थलों पर धर्मावलम्बियों का ताता लगा रहता है। देश-विदेश 
से यात्री दर्शनार्थ आते हैं। धार्मिक स्थल तचीर्थाटन की दृष्टि से विकसित हो जाते 
हैं। धार्मिक स्थलो पर उद्योग-धन्पे विकसित हो जाते है। अनेक क्षेत्रों से लोग 
व्यगसाय उद्योग आदि स्थापित करने के लिए आते हैं परिणामस्थरुप धार्मिक 
र लो का जपसख्या घत्रत्व तेजी से बदने लगता है। भारत मे अवेक सथातर यथा 
काणी प्रयाग हरिद्वार वाराणसी अजमेर अमृतसर आदि शहरों का जासख्या 
घात्व पार्मिक स्थल होते के कारण अधिक है। 


2. शैक्षिफ विकास (६80८३४०७५ 0०५६८०/४॥७॥) शिक्षा मानव की मूलभूत 
आवश्यकता है। अच्छे जीवत के लिए शिक्षा अपरिहार्य है। जि क्षेत्रो मे स्तरीय 
शिक्षा सुविधा मुहैया है। वहा शिक्षा प्राप्ति वास्ते अन्य क्षेत्रों से लोग आकर बसने 
लगते हैं। पतीजतत ज़ासख्या घनच अपेक्षकृत अपिक होता है। राजस्थान मे 
अजमेर जयपुर कोटा व यनस्थती मे अच्छी शिक्षा सुविधा के वारण जनराख्या 
घनत्व अन्य जिलो की तुलना मे अधिक है। भारत के दिल्ली पैन्तई व बम्बई में 
अधिक जउसख्या घनत्व का कारण तीव्र विकास के अलावा स्तरीय शैविक 
सुविधाए भी हैं। 

3 ऐतिहासिक रथान (पाज्णा८/ 02८८0) ऐतिहासिव स्थानों पर जाराख्या 
घनत्व अधिक होता है। आज विश्व में पर्यटन का महत्त्व बढता जा रहा है क्योकि 
पर्यटाग भे कम पूजी तरिवेश से अधिक आय झ्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जित वी जा 
सकती है| पर्यटत को बढाण देते मे ऐतिहासिक स्थानों की महत्ती भूमिका होती 
है। देश मे दिल्ली आगरा जयपुर हैदराबाद चित्तौडगढ़ उदयपुर भादि वा 
जनसख्या घनत्व ऐतिहासिक मचचत्त्व के कारण अधिक है। 


9] 


भारत मे जनसख्या - विशेषताएँ और वृद्धि 


श2४.. 8 

58 ४8३७७७ . / 
प्थप्प 0 

ब्गाणध कुक. 5 शुठ्क. $ फशलि ४8. $ 
कप ि शव + ३४ 

धशड3. ६ &॥% 29.६ मिथ ६ 

ह0७७. ९? 8५७ ०७७ ४००४७ डोध्याआई.. ॥ 

0) 20% »90॥3 ४३०४॥ ५३०४४. | 

02% ४&॥२॥(०७४.. (४) 42७ ४8-४५४ ४ 20७९७॥३ ४०५५४ | 028% ४)॥॥. (थे 
0 23-८3 4-3 पतन +पन--+-- न प+ञ+-+ मसल 


92 मारत में आर्थिक पर्यावरण 


4. राजनीति (#णापव्ड भारत में अनेक बार आर्थिक निर्षाय क्षेत्र विशेष में 
उपलब्ध प्राकृतिक सस'बना के आघार पर नहीं लिये जाटे हैं। आर्थिक निर्णयों में 
आज राजनीति प्रभावी है। आर्थिक दिकास मै राजनीति की भूमिका बढी है। जहा 
राजनीति प्रभावी है वह्य का विकास तीव्र गति पकडने मे लगता है, चाहे ससायनों 
का अभाय ही क्‍या न हो। देश के राजनीतिक प्रनावित क्षेत्रों मे जनसख्या घनत्व 
अधिफ है। राज्या की राजधानियो का तुलनात्मक रुप से अधिक उनसख्या घनत्व 
इसका उदाहरण है। 

5 शाति (९८३८८) जीवन मे शाति की महत्त्वपूर्ण भूमिफा है। भारत म शाति 
का अमभाय दृष्टिगोचर होन लगा है। आज व्यक्ति ऐसे स्थानों पर ज्गने और रहने 
के लिए उत्सुक है जहा शाति है। जहा विकार तीव्र है परन्तु शाति नहीं है वहा 
व्यक्ति रहना पसद नहीं करेग। धनोपार्जन दी मजबूरी अलग बात है, कितु जैसे 
ही व्यक्ति को धनोपाजन का विकल्प उपलब्ध हागा वह तुरन्त अशात् क्षेत्र को छोड 
देगा। व्यक्ति एसे क्षेत्र म जाकर बसना चाहेगा जहा उसका जीवन शातियूबक चते, 
बह अपने को सुरक्षित महसूस करे और उसके जीवन का जो निघारित तथ्य है, 
उसे पूण॑ं कर सफं। जत जनसख्या घनत्व में शाति की उल्लेखनीय भूनिका है। 

(स) भौगोलिक कारण 
(066०७४७४८० ६३८०७) 
जनसख्या घनतच को भौगोलिक तत्त्व भी प्रभापित करते हैं। औगोलिफ 
तत्त्यो मे जलव'यु धरातल स्थिति, तापमान वर्षा, प्राकृतिक ससाधन जल स्रोत, 
भूमि डेल्टा क्षेत्र समुद्र तट आदि को सम्मिलित करते हैं/ जनसख्या घनत्व को 
प्रमादित करने वाल भौगेलिफ कारण निम्नलिखित हैं - 

॥ मूमि (00) जनसख्या घनत्व मे भूमि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उपजाऊ 
भूमि दाले क्षेत्रा म जनसस्या घनत्व अधिक हांता है क्योकि उपजाऊ भूमि में कृषि 
कार्य को आसानी से सम्पत्र किया जा सकता है। मारत में तो 74 प्रतिशत 
जनसख्या णवा म जीवन बसर करती है जिनकी रोजी-रोटी का आधार कृषि है। 
इसी कारण मारत म॑ उपजाऊ भूमि वाले राज्यो मे जनसख्या घनत्व अधिक है। 
देश के गगा यमुना एय बह्मपुत्र के मैदानी भागा मे जनसख्या धनत्त्व अधिक है। 

2 जलवायु ((॥॥४6) व्यक्ति उत्तम जलवायु से रहना अधिक पसद करते 
है। अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी दाले क्षेत्रो मे व्यक्ति रहना कम पसद करते 
है। व्यक्ति सामात्यतया सम॑ जलवायु मे ही रहना पसद करते हैं। सम-शीताष्ण 
वाले क्षेत्रा में जनसख्या घनत्व अधिक होता है। अर्ले बीशों के शब्दों में “जलवायु 
का जनसख्या के वर्तमान वितरण और घनत्व से अधिक सबंध है।” भारत के 
महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पश्चिम बगाल राज्यो मे उत्तम जलवायु के कारण जनसख्या 
घनाच अधिक है 

3 घरातल (00००4 5प्ा३९८) भूमि का घरातत जनसख्या घनत्व का 
प्रभावित करटा है। मैदानी भागों में जनसख्या घनत्व अधिक होता है क्योकि मैदानी 
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भागो में आधारभूत सरचना का विकास आसानी से किया जा सकता है। आधारभूत 
सरचना के विकसित होने से मैदानी भागों का तीव्र आर्थिक विकास होता है। 
मैदानी भागो मे आर्थिक विकास जनसख्या घनत्व को बढाता है। इसके विपरीत 
पहाडी, रेगिस्तानी व दलदली धरातल मे जनसख्या का घनत्व कम होता है। 
पजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश मे मैदानी धरातल के कारण जनसख्या घनत्व अधिक 
है। जबकि राजस्थान, जम्मू कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश मे जनसख्या का घनत्व 
कम है। 


4, वर्धा (२७॥/9॥]) पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रो में जनसख्या घनत्व अधिक होता 
है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि वाले क्षेत्रो मे व्यक्ति कम रहना पसद करते है। भारत 
के पजाब, उत्तरप्रदेश व पश्चिमी बगाल मे पर्याप्त वर्षा के कारण जनसख्या घनत्व 
अधिक है, जबकि राजस्थान मे कम वर्षा के कारण जनसख्या घनत्व कम है। 


5. प्राकृतिक संसाधन (३७०००) 7८४०७7०८५) .. प्राकृतिक ससाधनों की 
उपलब्धतता वाले क्षेत्रों मे जनसख्या घनत्व अधिक होता है| प्राकृतिक रासाधनो के 
कारण क्षेत्र विशेष का तीव्र आर्थिक विकास होता है। बिहार का जनसख्या घनत्व 
खनिजो की उपलब्धतता के कारण अधिक है। 

6. जल स्रोत ((/श८ 7२९5०एा८८७) - पानी जीवन का तो आधार है ही इसके 
अलावा औद्योगीकरण भी जल स्रोत पर बडी सीमा तक निर्भर करता है। भारत में 
बडे शहर नदियों के किनारे बसे हैं। जहा का जनसख्या घनत्व अधिक है। जिन 
क्षेत्रो में पीने का मीठा जल मुहैया है बहा का जनसख्या घनत्व ऐसे क्षेत्रों से 
अधिक होता है जहा प्रदूषित पानी जैसे अधिक फलोराइड हो। 

3. कार्यशील जनसख्या का व्यावसायिक वितरण 
(0०९फुमभागा॥ं फोाञ्ञा0एणाणा ण ग्रांका३ ?06्पंभाग) 

राष्ट्र विशेष के अर्थतत्र में जनसख्या की व्यावसायिक सरचना का प्रत्यक्ष 
प्रभाव पडता है। जनसख्या के अधिकाश भाग का कृषि व्यवसायो मे लगे होना 
आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन तथा जनसख्या के अधिक भाग का उद्योग व अन्य 
व्यवसायो मे लगे होना आर्थिक दृष्टि से विकसित होने का परिचायक है। भारतीय 
'जनसख्या की व्यवसायवार सरचना विकसित देशो की तुलना में अलग है। भारत 
में 72 प्रतिशत व्यक्ति कृषि में लगे हैं जबकि जापान मे केवल !94 प्रतिशत ही 
कृषि मे लगे हैं, बिट्रेन मे 5 प्रतिशत तथा अमरीफा मे 2 5 प्रतिशत ही कृषि में 
लगे हैं। उद्योगों मे लगे व्यक्ति अमरीका मे 30 प्रतिशत तथा बिट्रेन मे 43 प्रतिशत 
हैं। 
कार्यशील जनसंख्या (एग्रांघा३ एक्॒णंगाण्य) 

देश की समूची जनसख्या कार्यशील नहीं होती है उसका कुछ भाग ही 
कार्यशील जनसख्या होता है। आर्थिक दृष्टि से कार्य मे सक्रिय व्यक्तिओ को 
कार्यशील जनसख्या मे सम्मिलित किया जाता है। एक व्यक्ति जो वर्ष मे 83 दिन 


]9्रव भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


अथवा अधिक आर्थिक उयादग गतिविधियों में सहभागिता करता है वह मुख्य 
श्रमिक माया जाता है तथा जो व्यक्ति वर्ष मे ।83 दिनो से कम आर्थिक गतिविधि 
मे सालगा रहता है वह सीमात श्रमिक माआ जाता है। इसके अलावा वह व्यक्ति जो 
वर्ष मे किसी समय कोई कार्य नहीं करता वह गैर श्रमिक (२णा 'गांप्श) माता 
जाता है। इस श्रेणी मे छात्र सेवात्रिवृत व्यक्ति भिखारी किसी भी निर्भर व्यक्ति 
और गृहकार्यो मे सलग्न व्यक्ति आदि को सम्मिलित करते हैं। 


भारत में विगत दो दशकों मे कार्यशील जासख्या मे वृद्धि हुई है। 
कार्यशील जनसख्या 97] मे 329 प्रतिशत थी जो बढकर 98] में 35 3 तथा 
99] में और बढ़कर प्रतिशत 37 5 प्रतिशत हो गई। वर्ष ।99] की जनगणा के 
अगुसार भारत में 625 प्रतिशत जनसख्या गैर कार्यशील थी जिसका आर्थिक 
उत्पादन गतिविधियों मे कोई सहभागिता नहीं थी। देश के कुछ राज्य तो ऐसे हैं 
जिममे गैर कार्शशील जासख्या का प्रतिशत भारत की गैर कार्यशील जायसख्या से 
अधिक है। पजाब मे गैर कार्यशील जनसख्या का भाग 69 2 प्रतिशत है। इसके 
अलावा केरल मे 68 57 प्रतिशत उत्तरप्रदेश मे 67 80 प्रतिशत पश्चिमी बगाल में 
67 8। तथा हरियाणा मे 69 प्रतिशत गैर कार्यशील जनसख्या है। राजस्थान मे गैर 
कार्यशील जाराख्या मारत के औसत से कम है। राजस्थात मे कुल जनसख्या का 
१ 62 प्रतिशत मुख्य श्रमिक (भ॥ ५४०/६९5) 7 25 प्रतिशत सीमात श्रमिक 
तथा 6। ]3 प्रतिशत गैर श्रमिक हैं। 

वर्ष ॥99॥ मे भारत की जासख्या 84 6 करोड थी इसमे पुरुष 43 9 करोड 
तथा महिलाए 407 करोड थी। पुरुषा की कुल सख्या का 5] 55 प्रतिशत तथा 
महिलाओं की कुल राख्या का 22 25 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसख्या का था। 
राजरथात की जनसख्या 440 करोड़ थी। राजस्थात की कुल जनसख्या का 
58 87 प्रतिशत भाग कार्यशील जासख्या था। कुल पुरुषो का 49 30 प्रतिशत तथा 
कूल महिलाओ का 27 40 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसख्या का था। 


कार्यशशील जनराख्या का व्यावसायिक वितरण 








(प्रतिशत) 
जनगणना वर्ष प्राथमिक क्षेत्र. द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र 
95 72] 0 6 8] 
7968 723 ॥3 768 
97] 72 ]2 67 
898] 700 ॥28 ]72 
899 670 ]50 200 
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जनगणना 99] म मुख्य श्रमिकों की औद्योगिक श्रेणी को पर भागों मैं 
विभक्त क्या गया हे जा इस प्रफार है ] कृषि 2 कृषि श्रमिक 3 पशुपालन 
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बन च्यदसायथ, मछली पालन, शिकार, पौधारोषण आदि, 4 खनन 5(अ) घरेलू 
उद्योगों मे निर्माण, प्रोसेसिग, मरम्मत, 5(ब) घरेलू उद्योगो के अलावा अन्य उद्योगों 
में निर्माण, सेवा मे मरम्मत 6 निर्माण, 7 व्यापार और वाणिज्य, 8 ट्रान्सपोर्ट, 
सग्रहण और सचार, 9 अन्य सेवाए। सुविधा की दृष्टि से कार्यशील जनसख्या के 
व्यावासियक वितरण को तीन भागों मे विभक्त किया जा सकता है। 


कार्यशशील जनसख्या के व्यावसायिक पित्तरण मे प्राथमिक क्षेत्र (श्राआ9 
8४८४०) में कृषि, पशुपालन, वन व्यवसाय, मछलीपालन तथा खनन सम्मिलत होते 
है। द्विततीयक क्षेत्र (5९८०क्‍१४७ $८८टाण) में बडे व मझौले पैमाने क उद्योग 
सम्मिलत होते हैं तथा तृतीयक क्षेत्र मे (परदपाभ> $०८०) वाणिज्य, सचार, 
परिवहन, बीमा, दित्त, प्रबथ आदि सम्मिलित होते हैं। 
विकासशील अर्थव्यवस्था (0९ए९८०:ण९४ ४८०णाणा9) 


जनसख्या के व्यावसायिक वितरण की दृष्टि से भारत को विकसित 
अर्थव्यवस्था की श्रेणी मे नहीं रखा जा सकता है। भारत विकासशील देश है। 
वर्तमान मे भारत अर्थव्यवस्था के सार्वगौमिकीकरण द्वारा व्यावसायिक ढाचे में 
बदलाव के लिए प्रयासरत है। नियोजित विकास के गत चार दशकों (95-9) 
मे भारत को व्यावसायिक ढाचे के बदलाव के क्षेत्र मे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 
वर्ष 99] में भारत की 743 प्रतिशत जनसख्या गायो में जीवन वसर के लिए 
अभिशप्त थी। इसके अलाबा कुल कार्यशील जनसख्या का 67 प्रतिशत भाग 
व्यावसायिक ढावे के प्राथमिक क्षेत्र में सलग्न था। जबकि कुल कार्यशील जनसख्या 
का केवल ॥3 प्रतिशत भाग द्वितीयक क्षेत्र मे तथा 20 प्रतिशत भाग तृतीयक क्षेत्र 
में सलग्न था| 

प्रख्यात्त अर्थशास्त्री कोलिन क्लार्क के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के कम 
होने का प्रमुख कारण अधिक जनसख्या का प्राथमिक क्षेत्र मे कार्यरत होना है। 
भारत की डालर मे प्रति व्यक्ति आय विकसित देशो की तुलना मे ही नही अपितु 
विकासशील देशो की तुलना मे भी बहुत कम है। भारत मे प्रति व्यक्ति आय के कम 
होने का कारण कार्यशील जनसख्या का 67 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र मे कार्यरत 
होना है। भारत मे ट्वितीयक ओर तृतीयक क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। 
विख्यात अर्थशास्त्री साइमन कुजनेटस के अनुसार एक अविकसित्त अर्थव्यवस्था मे 
66 प्रतिशत जनसख्या कृषि क्षेत्र पर निर्मर करती है। इस दृष्टि से भी भारत 
विकसित, झ्र्थवण्व्स्था, मे सम्मिस्तित, नहीं ह्वाठा है क्योकि भारत की, कुल, जला, 
का 72 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। 


भारत के लिए चिताप्रद वात यह है कि कार्यशील जनसख्या मे अपक्षित 
वृद्धि नहीं हुई। कार्यशील जनसख्या 96] मे 43 प्रतिशत थी जो घटकर 99 
मे 37 5 प्रतिशत रह गई। यद्यपि कार्यशील जनराख्या मे [98] की तुलना मे थोडी 
वृद्धि अवश्य हुई हे। विकसित देशो मे कार्यशील जनसख्या का प्रतिशत 50 
प्रतिशत से अधिक होता है। दूसरी चिता की बात यह है कि स्वतत्रता के पचास 
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वर्षो मे कार्यशील जनसख्या के व्यावसायिक ढाचे मे विशेष बदलाव नहीं आया है। 
लगभग पाच दशका मे व्यावसायिक ढाचे क॑ प्राथमिक क्षेत्र में कमी नहीं आ सकी | 
ट्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र मे वृद्धि नगण्य रही। वर्ष 95] मे द्वितीयक क्षेत्र का 
भाग 06 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का भाग 73 प्रतिशत था जो !99 में 
मामूली वढकर क्रमश 3 प्रतिशत और 20 प्रतिशत ही हो पाया। कार्यशील 
जनसख्या के व्यावसायिक ढाचे से भारत का आर्थिक पिछडापन परिलक्षित होता 
है। 
ढाचे में बदलाव की आवश्कता (]१८८८5आ७ लि ट।गाह6 घ 50॥टण९) 

भारत मे कार्यशील जनसख्या का बडा भाग प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि 
में नियोजित होना आर्थिक पिछडेपन का प्रतीक है। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं 
जिन्हाने कृषि के आधार पर तीव्र आर्थिक विक्य्स किया किन्तु भारत में बीते पचास 
वर्षों मे कृषि क्षेत्र की प्रगति उत्साहवर्द्धक नहीं रही। कृषि के पिछडेपन का प्रमुख 
कारण कम निजी और सार्वजनिक पूजी निदेश रहा है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था 
की रीढ़ है और आज भी राष्ट्रीय आय मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है कितु कृषि 
की दशा सुधारने मे अपेक्षित ध्यान महीं दिया गया। किसान और गरीब लोग 
सेठ-साहूकारो के चगुल में फसे रहे। 

आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कार्यशील जनसख्या के 
व्यावसायिक ढाचे में बदलाव आवश्यक है। इसके लिए व्यावसायिक सरधना के 
द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण 
और कृषि आधारित उद्योगो का विकास करके कृषि पर जनसख्या का भार कम 
किया जा सकता है तथा ग्रामीण परिवेश में बेयेजगारी भी कम हो सकेगी। 
कृपिगत विकास के लिए ग्रामीण परिवेश मे आधारभूत सरचना का विकास किया 
ज़ाना चाहिए। हाल के उदारीकरण मे आर्थिक विकास मे सरकार की भूमिका में 
नियोजन काल की तुलना मे कमी आई है, कितु व्यावसायिक सरचना कौ दृष्टिगत 
रखते हुए सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता आज भी है। विकास की तीव्र गति 
वास्‍्ते पूजी निवेश को विशेषकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आधारिक सरचना की 
ओर मोडना चाहिए। केन्द्र सरकार को सामाजिक क्षेत्र मे अधिक सार्वजनिक 
परिव्यय पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। 


4. सहस्त्राब्दि जनगणना - वर्ष 200] 
(शा।शाशएा (६१505 - 200) 
भारत म॑ अगली सहत्त्राब्दि के पहले वर्ष में होने वाली सहस्त्राद्दि जनगगना 
के लिए तैयारिया शुरु हो चुकी हैं। इन्हीं तैयारियों के अर्न्चगत नई दिल्‍ली स्थित 
विज्ञान भवन में 24-25 अप्रैल, 998 को तत्सवधी आकडे इस्तेमाल करने वालों 
का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत के महापजीयक और जनगणना 
आयुक्त डा एम विजयनउन्नी के अनुसार भारत की अगली जनगणना के लिए 
तैयारिया जोर-शोर स शुरु हो गई हैं। इस जनगणना के लिए एक मार्च, 200 
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के सूर्योदय को सदर्भ बिदु माना जाएगा। 


वर्ष 200। मे की जाने वाली जनगणना भारत मे प्रति दस वर्षो मे अनवरत 
रुप से सपन्न की जाने वाली चौदहर्वी और इक्कीसर्दी शताब्दी की पहली जनगणना 
होगी। यद्यपि प्रत्येक जनगणना अपने-आप मे महत्त्वपूर्ण होती है, फिर भी वर्ष 
200॥ की जनगणना अनूठी होगी क्योकि इससे एक ऐसे समय मे देश के समाज, 
जनसाख्यिकी और अर्थव्यवरथा के बारे मे महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक आकड़े प्राप्त 
होगे जिसमे अगली शताब्दी का ही नहीं, बल्कि नई सहस्त्राब्दि का भी सूत्रपात 
होगा। यही कारण है कि इसे सहतस्त्राब्दि जनगणना कहना उचित होगा। इससे 
अगली शताब्दी और सहस्त्राब्दि के दौरान देश के निर्यात को नियत करने में 
अदभुत और महत्त्वपूर्ण आकडे प्राप्त होगे। 


वर्ष 200 मे की जाने वाली जनगणना मे पहली बार एक अरब से अधिक 
के व्यक्तियो की गणना की जाएगी। 99[ मे पिछली जनगणना के समय भारत की 
जनसख्या 84 6 करोड थी। भारत की अगली जनगणना विश्व मे किसी भी सरकार 
द्वारा किया गया अब तक का एक विशालतम प्रशासनिक उपक्रम होगी। जनगणना 
सगठन से देश के 33 लाख वर्ग किलोमीटर के भू-भाग पर 20 करोड परिवारों के 
रुप में रह रही अनुमानत 0]2 करोड जनसख्या की गणना करने के लिए 
व्यवस्था करने की आशा की जाती है। इस कार्य मे निहित फील्ड वर्क के लिए 20 
लाख गणना कर्मियो को काम पर लगाया जाएगा। यह सख्या अपने आप मे 
सिगापुर जैसे देश की सपूर्ण व्यस्क जनसख्या से कहीं अधिक हे। 99] की 
जनगणना उस वर्ष हुई थी जब भारत में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। 
इसलिए उक्त जनगणना से अर्थव्यवस्था के बारे मे उपयोगी आधारभूत आकड़े पाप्त 
हुए। वर्ष 200। की जनगणना से भी अध्ययन के लिए अत्यत उपयोगी आकडे 
प्राप्त होगे। जनगणना आयुक्त ने वर्ष 200] का जनगणना सबघी कार्य पूरा हो 
जाने के बाद एक सप्ताह के भीतर जनसख्या सबधी अन्तिम आकडे, दो वर्ष के 
भीतर जनगणना सबधी बुनियादी आकडे तथा तीन वर्ष के भीतर विस्तृत तालिकाए 
जारी करने की योजना बनाई है ताकि प्रमुख आकडे शीघ्रतापूर्वक मुहैया कराये जा 
सके। 

5. भारत में जनाधिक्थ की समस्या 
(शाला ० ०शल एणृणेग<्त ॥ 703) 

भासत ने जनाधित्व के सबय ने नतैकय यार अभाय है भारत की अर्थव्यवस्था 
में मुहबाए ढेरो समस्याओ को दृष्टिगत रखते हुए धनाधिक्य के होने की सहज 
पुष्टि होती है। इसके विपरीत भारत प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से एक समृद्ध 
देश है। विगत वर्षो मे अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो मे प्रगति दृष्टिगोचर हुई हे 
जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत मे अमी जनाधिक्य नहीं है। अत 
भारत में जनाधिक्य सबघी विचारो को दो भागो मे विभक्त किया जा सकता है। 
पहले भाग मे भारत के जनाधिक्य होने तथा दूसरे भाग मे जनाधिक्य नहीं होने 


898 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


सवधी विचारो को सम्मिलित कर सकते हैं। भारत मे घगाधिक्य सवची विचार इस 
प्रकार हैं - 


। वचेरोजगारी (एव्णा्राग्श्राध्याऐ). भारत म बेरोजगारी सुरसा के मुह की 
तरह बढती जा रही है। स्वतग्रता के पचास वर्षों और पचवर्षीय योजनाओं में मारी 
वित्रियोजन के बावजूद वेरोजगारी की समस्या से निजात नहीं मिला है। बढती 
बेरोजगारी का कारण जनाधिक्य वी रिथिति है। देश मे जिस गति से जनसख्या 
बढ रही है उस गति से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे है। वर्तमान मे 
वेरोजगारो के आकडे चौका देने वाले हैं। रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरो 
में दर्ज व्यक्तियो की सख्या कुछ सीमा तक बेरोजगारों की प्रवृत्ति की जानकारी दैते 
हैं। रोजगार कार्यालय मुख्यत शहरी क्षेत्रो मे होते हैं। इन कार्यालयों मे सभी 
बेरोजगार अपने नाम पजीकृत यहीं करवाते। इसके अलावा पहले से रोजगार मे 
लगे कुछ व्यक्ति भी बेहतर रोजगार पाने के उद्देश्य से अपने नाम इन कार्यालयों 
मे पजीकृत करवाते हैं। रोजगार कार्यालयो में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियो के दर्ज 
नामो की सख्या 3] दिसम्बर 98] तक 78 36 लाख थी जो 3] दिसम्बर 992 
तक बढकर 368 लाख हो गई। वर्तमान मे (998) रोजगार कार्यालयों में बरोजगारों 
की राख्या 450 लाख से भी अधिक है। 


2 गरीबी (?0४था)) भारत में गरीबी की समस्या भयावह है। पच्वर्षीय 
योजनाओ म॑ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो पर भारी भरकम राशि खर्च कर दी गई 
कितु लाभ अपेक्षी तक नहीं पहुच पाने के कारण गरीबी की समस्या कम नहीं हों 
सकी | देश मे चहुओर गरीबी का ताण्डव आज भी मौजूद है। बढती झुग्गी-झोपडिया 
बढती गरीबी की दर्दनाक स्थिति को दर्शाती है। देश में कानू। वो होने के 
बावजूद वाल श्रमिको की समरया कम नहीं हो साकी। देश मे चहुओर भिखारी देखे 
जो सकते हैं। गरीबी की समस्या गावो मे विषम है। शहरों मे तो जैसे-तैसे 
छोटे-मोटे रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया हो जाते हैं। गावों मे रोजगार के 
अवसरो का अमाव है। गावो की यहुसख्यक जनसख्या कृषि कार्य मे लगी हुई है। 
कृषि क्षेत्र मे पहले से ही अविछिन्न बेरोजगारी की समस्‍या व्याप्त है। कृषि का बडा 
क्षेत्र सिचाई सुविधाओं के अभाव के कारण मानसून का जुआ बना हुआ है। जहा 
पर्याष्त वर्षा होती है वहा अतिदृष्टि तथा बेमौसम बरसात के कारण बहुत नुकसान 
होता है। देश के समूचे परिवेश मे गरीबी दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 996 97 में 
देश की कुल जनसख्या का 29 8 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से जीचे जीवन 
जीने के लिए अभिशप्त था। गावों में शहरा की तुलना मे गरीबी अधिक है। ग्रामीण 
परिवेश मे गरीबी 30 55 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों मे गरीबी 25 58 प्रतिशत थी। 
बीसर्दी शताब्दी के अत तक देश में गरीबी की समस्या मुखर बनी हुई थी। 

3. खाद्यात का अभाव (3०८ ०६79०8ट्वाबध०).. भारत गावों का देश है। 
बहुतेरी जनसख्या गावो मे जीवन बसर करती है। 99] की जनगणना के अनु्तार 
ग्रामीण जनसख्या का भाग 74 प्रतिशत था। कृषि प्रधान देश होते के बावजूद 
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भारत लम्बे समय तक खाद्यात्र के मामले मे आत्मनिर्भर नहीं हो सका। वर्तमान में 
खाद्यान्न आत््मनिर्भरता का ढिढोरा पीटा जा रहा है। हाल के वर्षों मे खाद्यात्र 
उत्पादन मे अवश्य वृद्धि हुई है इसका श्रेय बडी सीमा तक अनुकूल मानसून को 
जाता है। खाद्यान्न उत्पादन मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। देश के लगभग 20 
प्रतिशत लोगो के गरीबी रेखा से ऊपर उठने पर अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता 
होगी। भारत मे खाद्यान्न उत्पादन की तुलना मे जनसख्या वृद्धि दर अधिक है। 
परिणामस्वरुप विगत्त वर्षों मे खाद्यान्न का आयात करना पडा है। दर्ष 974-75 में 
खाद्यात्न सकट था। वर्ष 979-80 मे अकाल के कारण खाद्यान्न कीमतों में भारी 
वृद्धि हुई। भारत ने 993-94 मे 290 करोड रुपए, 994-95 मे 92 करोड तथा 
995-96 मे 80 करोड रुपए का खाद्यात्र उत्पादन का आयात किया। 


4. मुद्रास्फीति (90007) जनाधिक्य के कारण उत्पादों की माग और पूर्ति 
में भारी अतराल है। माग के अनुरुप पूर्ति नहीं होने से वस्तुओ की कीमतो मे वृद्धि 
हुई। देश के एक अरब लोगो की माग की पूर्ति करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। 
ऊचे मूल्य के कारण काला बाजारी की प्रवृत्ति बढती है। 


5. भूमि पर बढता भार भूमि सीमित है और जनसख्या बढती जा रही है। 
विश्व की कुल जनसख्या का 5 प्रतिशत भाग भारत मे निवास करता है जबकि 
भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का केवल 24 प्रतिशत ही है। भारत मे 
जनाधिक्य के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता घट गई है। 


6. ज़नसख्या घनत्व में वृद्धि ([7८7९७5८॥॥ ९००४० ए0थाबआ>) भारत मे 
तीव्र जनसख्या वृद्धि दर के कारण जनसख्या घनत्व मे भारी वृद्धि हुई है। भारत 
का जनसख्या घनत्व विश्व के देशो से तुलनात्मक रुप से अधिक है। भारत मे 
जनसख्या घनत्व 95] मे केवल 3 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर था जो बढकर 
98] मे 230 तथा 399] मे 273 व्यक्ति प्रति दर्ग किलोमीटर हो गया। बढता हुआ 
घनत्व जनाधिक्य का परिचायक है। 


7. जनसख्या की विस्फोटक वृद्धि (छक्ा०डाएट छा०छाए ० ९०फगा07) 
भारत मे जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 4 प्रतिशत है। यहा हर डेढ सैकेण्ड 
में एक बच्चा पैदा होता है। एक मिनिट मे 40 बच्चे जन्म लेते हैं। एक दिन मे और 
रात मे 57,600 बच्चे जन्म लेते हैं। देश की जनसख्या मे हर महीने 73 लाख 
बच्चे बढ जाते हैं| वर्ष 498-9] के दौरान भारत की जनसख्या मे [63 करोड 
की वृद्धि हुई। यह आस्ट्रेलिया की जनसख्या का दस गुना और जापान की 
जनसख्या से अधिक है। 

8. आवास समस्या (स्ण्पञ्ा३ ०एं८्या) भारत में अधिक जनराख्या के 
कारण आवास समस्या मुखर हो गई है। देश मे बेघरो की सख्या बढती जा रही 
है। झुग्गी-झोपडियो मे रहने वालो की सख्या भी बढी है। गावो मे आज अधिसख्यक 


लोग कच्चे घरो मे रहते हैं। देश मे आवास की बढती समस्या जनाधिक्य की ओर 
सकेत करती है। 


200 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


9. अनिवार्यताओं का अभाव भारत मे जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के 
कारण प्रति वर्ष एक आस्ट्रेलिया के बरावर जयसख्या बढ जाती है। प्रति वर्ष डेठ 
करोड से अधिक जनसख्या के लिए अतिरिक्त अनाज, मकान, कपडा, शिक्षा, 
रवास्थ्य आदि अनिवार्यताए जुटाना भारत के लिए मुश्किल है। 


0. मात्थस का जनरख्या सिद्धात लागू होना भारत में खाद्यात्र की तुलना 
म ज़नसख्या वृद्धि दर अधिक है। देश म जनसख्या ज्यामित्तीय रुप णैसे ,2, 4, 
8, 0 - की तरह बढ़ रही है। एसी स्थिति म प्रकृति जनराख्या पर रोक 
लगाती है। भारत मे जगराख्या को कम करो के लिए प्राकृतिक आपदाओं का 
घटित होना कुछ सीमा तक मात्थस के जनसख्या सिद्धात के लागू होने को बल 
प्रदान करता है। 


]7. कम पूजी निर्माण विकसित देशो में बढती जनसख्या पूजी निर्माण में 
सहायक है। भारत मे जनसख्या के बढने से पूजी निर्माण मे वृद्धि महीं हुई है। 
भारत की 20 प्रतिशत जनसख्या गरीदी वी रेखा स नीचे है। देश में गरीबी के 
कारण बचत दर कम है। मध्यमवर्गीय और उच्चवर्गीय परिवारों मे उपभोग की 
प्रवृत्ति अधिक है। 

2. असामान्य परिस्थितिया भारत मे हर जगह लम्बी-लम्बी कतारे नजर 
आती हैं। रेलवे तथा वस स्टेशना, अस्पतालो, राशन की दुकानों, सिनेमाघरों आदि 
जगहों पर लम्बी कतारे लगी रहती हैं। रेलगाडियो की सख्या मे वृद्धि के बावजूद 


कोच खचाख़च भरे होते हैं। रौकडों छात्र कॉलेजों: मे प्रवेश से वचित रह जाते 
। 


3. ऊची जन्म व मृत्यु दर भारत मे जन्म व मृत्यु दर विश्व में तुलनात्मक 
रुप से अधिक है। भारत में 994 मे जन्म दर 287 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 
73 प्रति हज़ार तथा शिशु मृत्यु दर 74 प्रति हजार थी। 


उपर्युक्त विवरण स भारत मे जनाधिक्य होने की पुष्टि होती है। जनाधिक्य 
की समस्या से निपटने के लिए भारत ने परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर 
अपताया। गोरतलव है कि भारत सरकारी रत्तर पर परिवार नियोजन की अपनाने 
वाला विश्व का पहला देश है। 


भारत में जनाधिक्य नहीं है 

अतीत में भारत 'सोने की चिडिया' था। देश में चहुओर समृद्धि थी। विश्व 
के देशो की भारत की समृद्धि पर लालच भरी दृष्टि पड़ी) भारत को आर्थिक और 
राजनीतिक रुप से गुलाम बयाया। गुलामी के दिनों मे विदेशियों ने भारत का 
मनेमाफिक दोहन किया और भारत को गरीब देश बनाकर छोडा। वर्ष 947 में 
भारत को रदतग्रता मिली। भारतीयो ने विरासत मे मिली विगड़ी अर्थव्यवस्था की 
दशा; सुधारने के लिए पचवर्षीय योजनाओ क माध्यम से विकास की ब्यूहरचना 
तैयार की। भारत स्वतप्रता के पाच दशक पूरे कर चुका है। हमने हाल ही 
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स्वतत्नता की पचासर्वी वर्षगठ उल्लास से मनाई। 


बीते पचास वर्षो मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह एक वर्षीय योजनाएं 
सम्पन्न हुई। वर्तमान मे नोवी पचवर्षीय योजना का कार्यकाल अप्रैल 997 से मार्च 
2002 है। यद्यपि राजनीतिक बदलाव के कारण नौवीं पचवर्षीय योजना नियत 
समय पर मूर्त रुप नहीं ले सकी| नियोजित विकास के पाच दशको में भारत ने 
अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की। विश्व मे हाल के वर्षो मे 
घटित ताजातरीन घटनाक्रमो को दृष्टिगत रखते हुए भारत की उपलब्धि आर्थिक 
सकट उत्पत्र नहीं होना माना जा सकता है। विदित है कि पिछले कुछ वर्षो मे 
एशिया मे उपजे 'एशियन टाइगर्स' देशो की आर्थिक दशा वर्ष 997-98 मे 
बिगडी। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशो ने अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से बैश्वीकरण 
किया। इन देशो ने भारी विदेशी पूजी विवेश को आमत्रित किया तथा मुद्रा को 
पूजी खाते मे पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया। नतीजतन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशो 
को घोर आर्थिक सकट का सामना करना पडा। इण्डोनेशिया मे मुद्रास्फीति चीव्रता 
से बढी। वहा की सरकार बिगडी अर्थव्यवस्था के कारण बदल गई। विश्व की 
आर्थिक ताकत जापान की मुद्रा येन का भारी अवमूल्यन हुआ। रुस को रुबल 
सकट का सामना करना पडा। भारत मे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के जैसा आर्थिक 
सकट उत्पन्न नहीं हुआ यद्यपि रुपए का अवमूल्यन अवश्य हुआ है कितु भारतीय 
रुपए मे स्थायित्य की प्रवृत्ति वनी हुई है। मुद्रास्फीति भी इकाई अक तक सीमित 
है। 
. खाद्यान्न उत्पादन (09087०७5 ९४000८0णा) 


भारत ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र मे उपलब्धि अर्जित की है!| इसका श्रेय 
बडी सीमा तक किसानो को जाता है। सरकार ने फ़ृषि क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता के 
लिए कारगर पहल की । उदारीकरण के वर्षों मे डकल प्रस्तावों को स्वीकार किया। 
भारत ने दिश्व व्यापार सगठन की सदस्यता ग्रहण की। इनके अभाव मे भारत के 
विश्व के देशों से अलग पड जाने का भय था। भारत मे खाद्यान्न के उत्पादन में 
आत्मनिर्भरता का श्रेय हरित क्राति को जाता है। हरित क्राति और क्षि क्षेत्र मे 
आधुनिकत्तम त्तकनीक से देश मे खाद्यान्न उपलब्धता तो बढी कितु सभी ग्रामीणजनी 
की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकी। गायो मे घोर आर्थिक विषमता व्याप्त है। 
गरीबी की समस्या भी गावो मे अधिक है। गाव सामाजिक विकास की दृष्टि से भी 
पिछड़े हुए है। आज बजट के बडे भाग का प्रावधान ग्रामौण विकास के लिए किया 
जाता है| ग्रामीण वजट के खर्च के समय सरकार को इसके रदुपयोग पर ध्यान 
रखना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ग्रामीणो की जागरुकता के अभाव मे बजट 
के भाग को भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हडप कर जाए। सरकार को वित्तीय 
ससाघन जुटाने के लिए बडे किसानो को| आयकर के दायरे मे लेने के लिए विचार 
करना चाहिए। ग्रामीण परिवेश से एकत्रित की गई राशि को कृषि के उत्थान और 
ग्रामीण औद्योगीफरण पर खर्च की जानी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षैत्रो का आर्थिक 
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विकास होने से गरीबी वी रामस्या कम हो सकेगी। ग्रामीण विकास से खाद्यात 
उत्पादा मे वृद्धि होगी। भारत में खाद्यात वा उग्यादा 4993 94 में !843 
मिलिया टन था जो बढ़कर 999 2000 मे 99 | मिलिया टा (प्राविजनल) हो 
गया। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 4993 94 मे 27 प्रतिशत तथा 998 99 में 56 
प्रतिशत थी। जो भारत वी वार्षिक जनसख्या वृद्धि दर 24 प्रतिशत से अधिक 
है। खाद्यान्न उत्पाद वृद्धि दर के जनसख्या वृद्धि दर से अधिक होने के आधार 
पर कहा जा सकता है क्रि भारत में जयसख्या का माल्थस सिद्धात खरा नहीं 
उतरता है। कितु भारत मे खाद्यान्न उत्पाद में उच्चावग की प्रवृत्ति व्याप्त है। वर्ष 
995 96 मे खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर ऋणात्मक 34 प्रतिशत थी। भारत में 
तीव्रता से बढत्ती जनसख्या के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने वे लिए आवश्यक है कि 
कृषि क्षेत्र मे खाद्यात्र उत्पादन वृद्धि के प्रभावोत्पादक प्रयास हों। देश के खाद्यात्र 
उत्पादन को आतरिक माग की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रखा जाए अपितु खद्यात्र 
निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जानी चाहिए। 

2 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 


आर्थिक विकास के लिए सरकार की नीतिगत पहल पचवर्षीय योजनाओं 
के क्रियान्दया वर्तमान मे आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को आत्मसात किया 
जाता तथा देशवासियों की कडी मेहनत के परिणामस्वरुप सकल राष्ट्रीय उत्पाद 
राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि हुई। भारत जैसे जनसख्या बहुल देश 
में प्रतिव्यक्ति आय का बढ़ना महत्त्वपूर्ण बात है क्योकि प्रति व्यक्ति आय की गणना 
के लिए राष्ट्रीय आय मे जनसख्या का भाग दिया जाता है। विश्व परिप्रेक्ष्य में 
प्रगति के मापदण्ड को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत 
की छुलगा विकसित राष्ट्रो रो करना समीचीय नहीं है। चीन से इस मामले में 
तुलगा की जा सकती हैं। जनसख्या की विकरालता के बावजूद भी भारत की प्रति 
व्यक्ति आय निरन्तर बढ रही है। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर विश्व के देशो की 
तुलना मे अवश्य कम है। वर्ष 980 8] के मूल्यों पर भारत का सकल घरेवूं, 
उत्पाद 994 95 मे 252 3 हजार करोड रुपए था जो बढकर 997 98 में 307 
हजार करोड रुपए (प्राविजनल) हो गया। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 994 
95 में 7 8 प्रतिशत तथा 997 98 मे 5 2 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। सकल परेंत्ू 
उत्पाद के बढों से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। वर्ष 980 8] के मूल्यों पर भारत 
की प्रति व्यक्ति आय | 84] रुपए थी जो वढकर 992 93 मे 226 रुपए हो 
गई। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 985 86 मे 2 730 रुपए थी जो बढकर 
992 93 में 6 248 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 985 86 मे 
206 ॥33 करोड़ रुपए थी जो बढकर 992 93 मे 544 935 करोड रुपए हो 
गई | बढती राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कहा जा सकता 
कि भारत में जवाधिक्य की समस्या नहीं है। 
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3. प्राकृतिक ससाधनो की प्रचुरता 


भारत प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से विश्व का एक घनी देश है। भारत 
मे विहार और राजस्थान को खनिजो का अजायबघर कहा जाता है। भारत में 
धात्विक, अधात्विक तथा शक्ति उत्पादक खनिज प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है| भारत 
मे खनिज लोहा, मैंगनीज, टगस्टन, क्रोमाइट, ताबा, जस्ता, बाक्साइट, सोना व 
चादी, सीसा, लाइमस्टोन, अभ्रक, खनिज तेल, यूरेनियम, बेरीलियम, जिरकोनियम 
आदि खनिज पाए जाते हैं। भारत मे प्राकृतिक ससाधनो का विवेकपूर्ण विदोहन 
किय्या जाए तो लम्वे समय तक अधिक जनसख्या का स्तरीय भरण-पोषण किया 
जा सकता है। कितु वित्तीय ससाधनो के अभाष मे उपलब्ध प्राकृतिक सपदा का 
विदोहन नहीं किया जा सका। वर्तमान मे स्थिति मे बदलाव आया है। भारत ने 
प्राकृतिक ससाधनो के आधार पर औद्योगीकरण का ढाचा खडा किया है। 
4, मानव संसाधन 


भारत में तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियो की सख्या बहुत अधिक है। विश्व 
का सस्ता श्रम भारत मे उपलब्ध है। भारत का मानव ससाधन न केवल देश का 
अपितु विश्व के अनेक देशो के आर्थिक विकास मे कारगर भूमिका निभा रहा है। 
प्राकृतिक ससाधनो के अतिरिक्त सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण बहुराष्ट्रीय 
कम्पनिया भारत मे प्रवेश के लिए उत्सुक हैं। भारत ने तकनीकी कौशल के बूते 
पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे उपलब्धिया अर्जित की हैं। भारत ने मई 
998 मे परमाणु परीक्षण कर विश्व को चौका दिया है। रक्षा और अतरिक्ष के क्षेत्र 
मे भी भारत महत्त्वपूर्ण देश बन गया है। अक्टूबर 998 मे डॉ अमर्त्य सेन को 
अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना जाना भारत के लिए गर्व की बात है। 
जन्म लेने वाला बच्चा खाने के लिए मुह ही नहीं लेकर आता बल्कि काम करने 
के लिए दो हाथ ओर सोचने के लिए मस्तिष्क भी साथ लेकर आता है। भारत मे 
प्रतिभाए बिखरी पडी हैं आवश्यकता उनकी दशा सुधारने और सही दिशा देने की 
है। 


सारत जनसख्या की 2 4 प्रतिशत ओसत वार्षिक वृद्धि दर, जनसख्या 
की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बडा देश, निरक्षरता का अधकार, गरीबी का 
ताण्डव, बेरोजगारी, महगाई, नीची आर्थिक वृद्धि दर, घटते आवास, चहुओर भीड 
आदि बाते भारत मे जनाधिक्य की पुष्टि करते हैं। देश मे प्राकृतिक ससाधनो की 
बहुलता अवश्य है कितु जनसख्या मे गरीबो के बढने के कारण बचत व पूजी 
निर्माण की दर नीची रहने से वित्तीय ससाधनो का अभाव रहा। नत्तीजतन 
प्राकृतिक ससाधनों का उपयोग विकास की गति बढाने मे नहीं हो सका। जनाधिक्य 
ही एक ऐसा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारत विश्व के देशो की तुलना मे 
आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड गया। तीव्र आर्थिक विकास के लिए जनाधिक्य 
पर नियत्रण आवश्यक है। जनाधिक्य की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार 
को निरक्षरता और गरीबी को दूर करने के लिए नीतिगत पहल करनी होगी। 


ग्0व 
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गरीबी उन्मूलन की योजनाए प्रारागिक हों तथा उनका उचित हम हों। 
इसरो अभाव में देश की आर्थिक प्रगति बढते निरक्षर लोगो की बाढ में बह जायेगी। 


सन्दर्भ 
] 


राजस्थान पत्रिका, 4] अगस्त 999 


2 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, पू स 6 
ह भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश पृ 237 
प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
].. मानव ससाधनो का महत्त्व स्पष्ट कीजिए। 
2. भारत मे जनसख्या की विशेषताए बताइए। 
3 भारत म॑ ऊची जन्म दर के कारणों को बत्ताइए। 
4. 'भारत मे निर्घनता जनाधिक्य का परिणाम है।" य्याख्या कीजिए। 


निवन्धात्मक प्रश्न 


] 


भारत मे जनसख्या वृद्धि के कारणो को समझाइए। 

(सकेत - इस प्रश्व के उत्तर के लिए जनसख्या वृद्धि के कारणों यथा ऊची 
जन्म दर, नीची मृत्यु दर, राजनीतिक कारण को लिखना है।) 

भारत में जनराख्या की क्‍या विशेषताए है? जनसख्या वृद्धि के कारणों को 
बताइए। जनसख्या वृद्धि को किस प्रकार नियत्रित किया जा सकता है। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे जनसख्या की विशेषताओ को लिखना है 
तदुपरात जनराख्या वृद्धि के कारणो को बताना है। प्रश्न के तृतीय भाग में 
अध्याय में दिए गए जनसख्या वृद्धि पर नियज्रण के उपाय लिखने है।) 
जनसख्या घनत्व से आप क्‍या समझते है? जनसख्या घनत्व को प्रभावित 
करने वाले घटको का वर्णन कीजिए। 

(राकेत् - प्रश्न के प्रथम भाग मे जनसख्या घनत्व का अर्थ बताना है तथा 
ह्वितीय भाग मे अध्याय में दिए गए जनसख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 
घटका को लिखना है।) 

जनरख्या के व्यावसायिक वितरण को समझाइए। व्यावसायिक ढाचे के 
वित्तणण को किस प्रकार बदला जा सकता है। 

(सकेत्त - प्रश्त के प्रथम भाग मे अध्याय में दिए गए जनसख्या के 
व्यावसायिक वितरण को तथा दूसरे भाग म॑ व्यावसायिक ढाचे मे बदलाव का 
लिखना है। 

क्या भारत मे जनाधिक्य है? स्पष्ट कीजिए। 

(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर को दा भागा मे लिखना है पहले माग में 
अध्याय में दिए गए जनाधिक्य राबघी विचारो को लिखना है तथा दूसरे भाग 
में भारत मे जनाधिक्य नहीं है को लिखना है। अत में निष्कर्ष मे जनाधिक्य 
की बात को चरितार्थ करना है।) 


ह। 


भारत में जनसंख्या की समस्याएं 
आर्थिक विकास पर प्रभाव 


(ए0फ्ांणा 770शा व गावां4 + गीटिट$ 0 
फऋ९णा0णगांट 0९९९०१॥शा) 








'जनसख्या और आर्थिक विकास मे घनिष्ठ सबंध है। विश्व के विकसित 
देशो मे जनसख्या का अनुकूलतम रुत्तर आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। 
विकासशील देशो मे बढती जनसख्या के कारण आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव 
पडा है। भारत मे तीव्रता से बढ रही जनसख्या आर्थिक विकास के मार्ग में बडी 
बाधा है। भारत मे ज्रकृतिक सराधन प्रचुरता मे नहीं होते तो आज विशाल आबादी 
के भरण-पोषण की कठिनाई उत्पन्न हो जाती। भारत मे बढती जनसख्या के 
कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आज भारत की स्थिति उस पित्ता की 
भाति हो गई है जिसके पास आवास और सुविधाओं का अभाव है और बहुत सारे 
मेहमान आ गए हो और ऐसी स्थिति मे वह 'किकर्त्तव्यविमूढ' की स्थिति मे आ 
जाता है। भारत मे बढती जनसख्या के सबध मे एक पक्ति का उल्लेख किया जाना 
समीचीन है, "परवरिश नहीं जो हम कर पाए फूलो की, घर मे फूलवारी लगाना 
गलती हे।" 


भारत मे जनसख्या की विकरालता है तथा इसका आर्थिक विकास पर 
विपरीत प्रभाव पड रहा है। व्यक्ति अनेक बार जीवन की अनिवार्यताओ का अभाव 
महसूस करते हैं। राजकीय प्रयासों के बावजूद आवास समस्या कम नहीं हो सकी 
तथा गरीबी, बेकारी नियत्रण से बाहर है। इसके बावजूद भारत की स्थिति मानव 
ससाधन के मामले मे विश्व के अन्य जनाधिक्य वाले देशो की तुलना मे बेहतर है। 
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक है। वर्तमान मे यह परिवार कल्याण 
कार्यक्रम के रूप में सचालित है। आज भारत में जनसख्या नियत्रण के लिए 
राजकीय दबाव नहीं है। जबकि विश्व के सर्वाधिक जनसख्या बहुल देश में दम्पत्ति 
को मात्र एक सतान के लिए बाध्य किया जा रहा है। वहा भ्रूण हत्या निरन्तर बढ 
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रही है। भारत मे भी भ्रूण हत्या होती है कितु इसका कारण अधिक जासख्या नहीं 
बल्कि बढती दहेज प्रवृत्ति है। अन्य दश में भूण हत्या अत्यधिक जउसख्या और 
सरकारी बाध्यता के कारण होती है। 


जनसख्या राष्ट्र के लिए सम्पत्ति और दायित्व दोनो हैं। प्रोफेसर हिपल के 
अनुसार एक राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति उसकी भूमि जल वनो, खानो, पशु 
सम्पत्ति या डालरो मे निहित न होकर उस राष्ट्र के धनी ओर प्रसत्न जन समुदाय 
में निहित होती है। भारत मे जनसख्या सम्पत्ति वी तुलग मे दायित्व अधिक सिद्ध 
हुई है। बढती जनसख्या के कारण भारत मे ढेरो समस्याए उत्पन हो गई हैं। 
जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। भारत आज 
जनाधिक्य के कारण विश्व का बडा बाजार है। प्राकृतिक और मानवीय ससाधनों 
की बहुलता के कारण कोई देश भारत की उपेक्षा करो वी स्थिति में नहीं है। 
कितु केन्द्र सरकार के लिए बढ़ती जनसख्या दायित्व रिद्ध हो रही है। जनसख्या 
जनित समस्याओं को निपटाने में सरकार को सफलता हीं मिली। सरकार इस 
दिशा में अवश्य प्रयासरत है। 


'जनराख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव 
(छीटिटा5 ० पाहाटबड5ट का 206फपारगाणा गा रिट्णाणाएं 00ए॥ ० 70) 


जतसख्या वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है। अर्थतत्र का 
हरेक पहलू बढती जनसख्या से प्रभावित हुआ है। जनसख्या वृद्धि का आर्थिक 
विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 


] राष्ट्रीय आय मे धीमी वृद्धि दर (5॥09 श०0ह655 ग पिब॥णा॥] [0076) 
भारत में जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के कारण राष्ट्रीय आय म॑ वृद्धि नहीं हो 
सकी। देश के उत्पादन का वडा भाग जनसख्या हडप कर जाती है। अनेक बार 
देश का उत्पादन जनसख्या की माग की तुलग़ा में कम पड जाता है। अतिरेक 
माग की पूर्ति आयातो से करनी पड॒ती है। जनसख्या को नियश्रित करने के लिए 
तथा जउसख्या ज़नित समस्याआ) से निपटने के लिए भारी सार्वजनिक उपरिव्यय 
की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन सब बातो का आथिक विकास पर विपरीत प्रभाव 
पडता हे। भारत मे जासख्या वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय म धीमी वृद्धि हुई है। 
राष्ट्रीय आय सामाय रुप से देश मे निवास करने वाले नागरिको द्वारा उत्पादन 
के साधनो स अर्जित आय है जिसम से प्रत्यक्ष कर यहीं घटाए गए हैं। यह शुद्ध 
राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन लागत के बराबर होती है। 
चालू मूल्यों पर भारत की राष्ट्रीय आय 980 8। म॑ । 0 685 करोड 
रुपए थी जो बढ़कर 990 9] मे 4 8 074 करोड रुपए हा गई वर्ष 992-93 
मे राष्ट्रीय आय 5 46 023 करोड रुपए थी। वर्ष 980 8॥ स 992-93 तक 2 
वर्षो में राष्ट्रीय आय मे पाच गुपा वृद्धि हुई। वर्ष 992-93 म राष्ट्रीय आय मे 4 
प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 7980-8] के मूल्या पर राष्ट्रीय आय 980 8] मं ) 0 685 
करोड रुपए थी जो बढकर 990-9] मे [ 86 446 कर्सेड रुपए तथा 992 93 
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म और वढकर ,95 602 करोड रुपए हो गई | भारत मे जनसख्या की बहुलता के 
कारण राष्ट्रीय आय तीव्रता से नहीं बढ सकी। 





अन्य आय, (करोड रुपए) 
वर्ष चालू मूल्य पर 980-8॥ के मूल्यो पर 
980-8॥ ,0,685 ,0,685 
985-86 2,06,33 ,39,025 
990-9] 4,8,074 3,86,446 
99-92 4,79,62 ,86,97 
]992-93 5,46,023 १,95,602 
995-96 9,75,645 8,7,489 
997-98 2,65,67 9,26,420 
998-99 4,3,527 9,49,525 





स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे, 4998-99 तथा 999-2000 


2, प्रति व्यक्ति आय (एल ८०७०॥8 [70076) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के 
बावजूद जनसख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि नहीं हो सकी। प्रति 
व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय मे जनसख्या का भाग देकर की जाती है। 
वर्तमान म॑ भारत की जनसख्या एक अरब से अधिक है तथा जनसख्या 2 ]4 
प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से बढ रही है नतीजतन राष्ट्रीय आय वृद्धि दर 
की तुलना मे प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कम है। 

वर्तमान मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 985-86 मे 2,,730 रुपए थी जो 
बढ़कर 990-9] मे 4,983 रुपए तथा 995-96 मे ओर बढकर 0,525 रुपए हो 
गई। प्रति व्यक्ति आय मे गत वर्ष की तुलना मे 4990-9] मे 44 6 प्रतिशत तथा 
99%-96 मे ।47 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 992-93 मे राष्ट्रीय आय में ॥4 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । अधिक जनसख्या वृद्धि के कारण वर्ष 992-93 मे प्रति 
व्यक्ति आय वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर की तुलना मे कम रही। वर्ष 980- 
8। के मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 983-84 मे ,790 रुपए थी जो बढकर ]995- 
96 मे 8,89 रुपए हो गई। बारह वर्षो की अवधि मे प्रति व्यक्ति आय मे तीद्र वृद्धि 
नहीं हो सकी। 


3, सकल घरेलू उत्पाद (57055 700769॥० 00070) विकसित देशो की 
तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद मे कम वृद्धि हुई इसका प्रमुख कारण 
विशाल जनसख्या और उससे उत्पन्न समस्याए हें। सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक 
विकास का सूचक होता है, कितु भारत के सकल घरेलू उत्पाद मे विकास की 
प्रवृत्ति कम दृष्टिगोचर होती हे। जनसख्या वृद्धि के कारण आर्थिक साधनों पर 
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अउुत्पादक उपभोक्ताओ का भार बढ जाता है। 


प्रति व्यक्ति आय ् 
बी 7 प्नतते व्यक्ति आय. गत वर्ष की तुलना मे वृद्धि 
(वर्तमान मूल्य पर). (प्रतिशत) 
985 86 2,730 9 
986 87 2,962 85 
987-88 3,285 09 
988 89 3,842 69 
989-90 4,346 ]3] 
990 9] 4,983 ]46 
99] 92 5,603 24 
992-93 6,262 ]88 
993 94 7,902 ]4 9 
994 95 9,78 6! 
995 96 १0,525 ]47 
996-97 (रत) 2,099 450 
997 98 ( 3,93 90 
998 99 (त्वरित) 4,682 ]83 


स्रोत विभिन्‍न आर्थिक सर्वेक्षणों से सकलित। 


वर्ष 980-8] के मूल्यो के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद 987-88 में 
]70 3 हजार करोड रुपए था जो बढ़कर 99-92 म 2!4 2 हजार करोड रुपए 
तथा 997-98 मे और बढकर ,049 2 हजार कराड रुपए हो गया। सकल घरेलू 
उत्पाद ॥993-94 के मूल्या पर 998-99 के अग्रिम अनुमानों मे बढ़कर ,]0 
हज़ार करोड रुपए हो गया। 


सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर मे उच्चावचन की प्रवृत्ति विद्यमान है। सकल 
घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 988-89 मे 0 9 प्रतिशत थी जो अगले ही वर्ष घटकर 
]989-90 मैं 5 6 प्रतिशत रह गई । उसके बाद 993-94 तक सकल घरेलू उत्पाद 
वृद्धि दर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। गोरतलब है 99-92 से भारत में आर्थिक 
उदारीकरण लागू किया गया। जनसख्या की तीव्र वृद्धि के कारण आर्थिक सरवना 
में मूलभूत वदलावों का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पर विशेष प्रभाव नहीं पडा। 
वर्ष 994-95 मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7 8 प्रतिशत थी जो 997-98 म 
फिर घटकर केवल 5 प्रतिशत रह गई। विश्व के देशों में घटित आर्थिक घटनाक्र्मो 
और भारत की औद्योगिक मदी को दृष्टिगत रखते हुए सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि 
की सभावना कम है। सकल घरेलू उत्पाद मे यृद्धि के लिए जनसख्या नियत्रिण 
आवश्यक है। इसके अलावा कार्यशील जनसख्या में वृद्धि के प्रयास किए जाने 
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चाहिए। 


4. गरीबी (९०४८७) भारत मे गरीबी का प्रमुख कारण जनसख्या है। आज 
जनसख्या की बहुलता के कारण प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध देश के प्राकृतिक 
ससाधन सीमित नजर आने लगे हैं। नियोजित विकास के पाच दशको में गरीबी 
उन्मूलन की समस्या समाप्त नहीं हो खकी। बढती गरीबी आज केन्द्र सरकार और 
योजनाकारो के लिए सबसे अधिक चिता की बात है। 


भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सफलता नहीं मिली। गरीबी 
उन्मूलन कार्यक्रमों के नाम पर भारी राशि व्यय कर दी गई। देश के लोगो को 
गरीबी की समस्या से निजात नहीं मिल सका। यद्यपि यह सही है कि गरीबी का 
बडा कारण जनाधिक्य है कितु यदि गरीबो के लिए बनाई गई योजनाओं का 
कारगर क्रियान्वयन होता तो गरीबी कि समस्या समाप्त हो चुकी होती, कितु ऐसा 
नहीं हो सका। नतीजतन आकडो के हिसाब से 996-97 मे देश की 29 8 
प्रतिशत जनसख्या गरीब थी ओर योजना आयोग के आकलन के अनुसार 20]- 
2 मे भी देश को गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। 20-2 मे भी 4 37 
प्रतिशत जनसख्या गरीबी मे जीवन बसर करेगी। गावो मे गरीबी की समस्या 
अधिक है। वर्ष 996-97 मे 30.55 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे 
जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी। शहरी गरीबी 25.88 प्रतिशत थी। नौवीं योजना 
मे राष्ट्रीय गरीबी के 'प्रोजेक्जन' के अनुसार 20-2 में ग्रामीण गरीबी 4 3] 
प्रतिशत तथा शहरी गरीबी 4.49 प्रतिशत होगी। स्पष्ट है फि सरकार का ग्रामीण 
गरीबी उन्मूलन पर अधिक बल है। 


योजना आयोग के आकलन के अनुसार 993-94 में 763 लाख व्यक्तियो 
को शहरी गरीब के अर्न्तगत रखा गया जो कुल शहरी आबादी का 32.36 प्रतिशत 
था। स्वर्ण जयत्ती शहरी रोजगार योजना मे इन सभी 763 लाख व्यक्तियों को 
गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन 
कार्यक्रम अन्तर्गत 995-96 से 999-2000 के दोरान 50 लाख शहरी गरीबों की 
गरीबी दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। गोरतलब है नेहरु रोजगार योजना गरीबो 
के लिए बुनियादी सेवाओ और प्रधानमत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन 
कार्यक्रम को 'स्वर्ण जयती शहरी रोजगार योजना' मे समाहित कर दिया गया है।' 


5, बेरोजगारी ((7८०ा०।0)४८०0) बढती जनसख्या के अनुरुप रोजगार के 
अवसर सृजित नहीं होने के कारण बेरोजगारी की समस्या मुखर हो गईं। देश मे 
'गशैबी का प्रमुख कारण बेरोजगारी है। पचवर्षीय योजनाओं म रोजगारोन्मुखी 
कार्यक्रम सचालित किए गए कितु वे कारगर सिद्ध नहीं हो सकं। आज देश म॑ 
बेरोजगारी के सभी प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं! गावो मे अविछिन्न बेरोजगारी की 
समस्‍या विद्यमान है। आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कृषि कार्यो मे लगे हुए है। 
व्यक्तियों को योग्यता के अनुरुप काम नहीं मिलता है। 
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विडम्बता है कि एक तरफ देश म व्यक्तिया का राजगार के अदसर मुहैया 
नहीं है दूसरी तरफ मासूम बच्च काम के बाझ तल दए हुए हैं। आज गादों मे, बड़ी 
सीमा तक शहरा में भी मध्यमवर्शीय परिवारा तक म छोटी उम्र क बच्चों स दबाव 
मे घर के काम-काज करवाए जाते हैं। मरीय परिद्ार के बच्चा का धापार्जन के 
लिए 'काम' पर मजा जाता है। दश में दाल श्रमिक जी समरया मुखर है। इस 
दिल्ला म राजवीय कानून कायदे सहायक सिद्ध नहीं हा पाए। गाव और शहरों मैं 
आग परिवार थाड धापार्जन क लालच म >थ्रा माता-पिता स्वय के काम का 
कम करन के लालच में वच्चा क मविप्य क साथ घिलवाड करते हैं। इस दिशा 
म परिवार के मुखियाओं अथवा महिलाओं स दात वी जाती है तो वे बडे गर्व से 
कशत है कि बच्चे घर के काम-काज में और आय अजित करन में भी बडी मदद 
करत हैं। मयर उन्हें नहीं मालूम बच्चों क प्रति उनका यह दृष्टिकोण बच्चा के 
मविष्य को प्रमावित कर रहा है। एस बच्च और परिवार आज वी दौड में बहुत 
पिछड जात हैं। बच्च देश का मविष्य हैं। उन्हें अधिकाबिक स्कूलों और खेल के 
मैदाया की आर भजा जाया चाहिए। उन्हें घरों म अध्ययन और सूजनात्मक कार्यों 
के लिए समय मिलना चाहिए। दच्चा के द्वारा परिवार का खर्च चलाए जाने वी 
प्रवृत्ति को क्तइ स्वीकार नहीं किया जाता चाहिए। परिवार क लिए बच्चा जरुरी 
है हितु आज जनसंख्या जनित प्रदूषण में शातिमय दातावरण भी बेहद ज़रूरी है। 
भारत में देरोजगारी का सही आकलन बहुत कठिन काम है। सभी देरोजगार 
सजाणर फार्योलया मे नाम पजीकृत नहीं करवात है। शिक्षित वेराजगारों दी हो 
फिर भी राज़गार कार्यालयों के माध्यम स गणना यी जा सकती है। क्तु गारत 
मे हा घार निरश्वरता है। निरक्षर वेराजयार्य वी सख्या ज्ञात करना मुश्किल है। 
एस्ग लाता है कि महिलाए हो घर क कामकाज क लिए ही पैदा हुई हैं। भारत 
म महिलाभा जा शिक्षा के स्थान पर घरलू काम-काज़ में दक्ष बनाते पर ध्यान 
दिय' जाता है। इस प्रवृत्ति में ददलाव आदश्यक है। 


भारत मे राजगार कार्यालयों में रोजणर के इच्छुक व्यक्तियों के दर्ज नामों 

की ससद्या 3। दिसम्बर 98 त्तस 78 36 लाख थी जा 3] दिसम्बर 985 तक 
बढ़कर 30] 3। लाख तथा 3] दिसम्बर 992 तक और बढकर ३68 लाख हा 
पड। दप 986 म चालू रजिस्टरों में वरोजगारों की वृद्धि दर सदस अधिक ॥47 
प्रतिशत थी। वर्ष 992 में बेरोजगारी वृद्धि दर ।3 प्रतिशत रही। विषत वर्षों में 
राजायर कार्यालयों की सख्या में वृद्धि हुई। रोजगार कार्यालयों की सख्या !98 
में 663 थी जा बढकर 992 में 860 हो गई। वष 992 मे पजीकरण 530॥ 
लाख, अधिसूचिद रिक्तिया 420 लाख तथा नियुन्टिणि 2 39 लाख थी। राजवीय 
प्रयासा के बादजूद चालू रजिस्टरों में टर्ज़ बेराज्पारा वी सख्या कम नहीं 
सती बढती बराजारी भारत का क्रणात्मक आर्थिक पहलू है। जनसख्या वृद्धि 
पर तियप्रण और राज़गार सृजन द्वारा बराज्गारी का समाप्त क्या जा सक्‍्हा है। 
6 निरक्षरता (ताल3०५) जासख्या की दीत्न वृद्धि क॑ कारण निरक्षरला की 
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समस्या उत्पन्न हुई। विगत वर्षों मे सरकार ने साक्षरता वृद्धि के प्रयास किए। 
साक्षरता उपरिव्यय में भी वृद्धि की गई। देश के विभिन्न भागो मे निरक्षरता उन्मूलन 
अभियान चलाया जा रहा है। कितु देश मे गरीबी की समस्या व्याप्त होते के कारण 
साक्षरता वृद्धि में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दुनिया के बहुसख्यक निरक्षर भारत 
में हैं जबकि विश्व के अनेक देशो मे यथा अमरीका, जापान आदि मे निरक्षरता 
समाप्त हो चुकी है। भारत मे सरकार शिक्षा प्रसार के लिए स्कूल खोल सकती है। 
शिक्षा प्रसार सबधी कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है, कितु लोगो को शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। भारत के लोगो मे साक्षरता के लिए 
आज भी इच्छा शक्ति का अभाव है। नतीजतन निरक्षरता मे विशेष कमी नहीं हो 
सकी। 


विगत दशको मे निरक्षरता कम हुई है कितु आज भी देश मे निरक्षरो की 
भरमार है। देश मे 99] मे 48 79 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। महिला निरक्षरता 
चिताप्रद है। जब तक देश मे महिलाए शिक्षित नहीं होगी, समस्याओं का कम होना 
मुश्फिल हे । निरक्षर महिलाओं के परिवारों के सदस्यो फी सख्या अधिक होती है। 
उनके बच्चो मे शिक्षा के प्रति रुझान कम होता है। निरक्षर महिलाओ के कारण 
परिवारों मे शेक्षिक वातावरण भी अच्छा नहीं बन पाता है। वे शिक्षा विकास मे एक 
तरह से बाधक होती हैं। निरक्षर महिलाओं के कारण परिवारों मे मानवाधिकार का 
उल्लंघन होता है। इन सभी समस्याओ से निपटने के लिए महिलाओं मे शैक्षिक 
विकास बेहद आवश्यफ है। महिलाओ को शिक्षित करके देश की अनेक समस्याओं 
को समाप्त किया जा सकता है। 


7. अनुपात्दक उपभोक्ता (07970०ए८०४४८ 0०४5ए८७7४५) - जनसख्या वृद्धि के 
कारण अनुन्पादक उपभोक्ताओ की सख्या बढी। अनुत्पादक उपभोक्ता आर्थिक दृष्टि 
से सक्रिय नहीं होते हैं। इस श्रेणी मे सेवानिवृत्त व्यक्ति, मिखारी, निर्भर व्यक्ति आदि 
को सम्मिलित करते हं। भारत की कुल जनसख्या मे अनुत्पादक उपभोक्ता का भाग 
96) मे 57 प्रतिशत था जो बढकर 97 मे 67 ] प्रतिशत हो गया। अनुत्पादक 
उपभाक्ताओ का भाग 98। में 64.7 प्रतिशत तथा 899] मे 62 5 प्रतिशत था। 


8. कृषि पर बढता भार (ल६०95९० छणत॑शा 00 #हञात्प्रोणाट) ; भारत की 
बहुसख्यक आबादी जीवन वसर के लिए कृषि पर निर्भर है। स्वत्त्रता के पाच 
दशक बीत चुके हैं, कितु कृषि पर निर्मर जनसख्या मे विशेष कमी नहीं आई है। 
भारत की कुल जनसख्या में 37 5 प्रतिशत कार्यशील जनसख्या है। कार्यशील 
'जनसख्या का 67 प्रत्तिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र बथा कृषि, कृषि श्रमिक, पशुपालन, 
बन व्यवसाय, मछली पालन तथा खनन में नियोजित है। 

9. खाद्यान्न अभाव ([.4७४६ ० १0०१$थ75) पचवर्षय योजनाओ म॑ खाद्यान्न 
उत्पादन में वृद्धि हुईं है, कितु बढती जनसख्या के कारण कृषि योग्य भूमि मे कमी 
हो रही है। खाद्यय्र उत्पादन म उच्चादचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। मानसून के 
अनुकूल नहीं हाने की दिशा में खाद्यान्न उत्पादन मे कमी हो जाती है। सिचाई 
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सुविधाओ का अभाव बना हुआ है। जासख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में 
वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न का आयात करना पडा है। खाद्यात़ और खाद्या्र 
उत्पादन का आयात 980 मे 700 करोड रुपए 990 9] मे 82 करोड रुपए 
992 93 में 966 करोड रुपए 993 94 में 290 करोड रुपए तथा 995 96 में 
80 करोड रुपए का था। 


0. नगरीकरण की रामरया (शर०्छाला ॑ (८१७०). गावो का तुलनात्मक 
रुप से कम विकास हुआ है दूसरी ओर गावो मे जासख्या तीव्रता से बढी है। गावों 
के लोग रोजी-रोटी की तलाश मे शहरों की ओर पलाया करते हैं परिणामस्वरुप 
देश में गगरीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। 


भारत मे 95] मे शहरी जनसख्या केवल 62 मिलियन थी जो कुल 
जारख्या का [73 प्रतिशत था। वर्ष 99। में शहरी जाराख्या बढकर 2]8 
मिलियन हो गई जो कुल जनसख्या का 25 7 प्रतिशत था | रोज़ी-रोटी वी तलाश 
मे ग्रामीणा की शहरों की ओर भागने की प्रवृत्ति बढ रही है। विगत वर्षों में 
नगरीकरण की रामरया बढी है। गावो के विकास के बावजूद भी शहरों में पलायन 


की प्रवृत्ति चित्राजतक है। दस लाख से ऊपर जनसख्या वाले शहरों की दस 
बढकर 99 मे 2 हो गई। 


]। आवारा की समरया (प्ृ०५४४8 2०7) वढती जासख्या के कारण 
आवास समरया उत्पन्न हो गईं है। महानगरों मे तो आवास रामरया भीषण है। 
शहरो मे बडी सख्या मे लोग झुग्गी झोपडियो और खुले आकाश तले रात विताते 
हैं। वढती जनसख्या के कारण सरकार की आवास योजनाए अपर्याप्त सिद्ध हों 
रही हैं। गाव शहरो मे बदल रहे हैं। गावो का विकास भी हो रहा है कितु ग्रामीण 
परिवेश में बहुतेरे लोग कम आमदगी के कारण कच्चे घरो मे रहो के लिए मजदूर 
हैं। दूसरी ओर प्रभावी व्यक्तियों के शहरों के निकट गावो की जमीनो पर 'फार्म 
हाउस' विकसित हो रहे हैं। देश मे आवासो की कमी के कारण कच्ची बर्तियों की 


झोपडियो आर शहरा वी घर्नी आबादी वाले क्षेत्रो मे लोग भेड बकरियों की तरह 
भरे होते हैं। 


2 बुनियादी सुविधाओं का अभाव (6६ ० [9८ [८॥॥8).. तो 
जतसख्या वृद्धि के कारण सभी देशवासियो को बुतियादी सुविवाए मुहैया नहीं हे 
सकी। आज देश मे पाच वर्ष से कम आयु के लगभग 6 करोड 20 लाख 
कुपोषण फे शिकार हैं। देश मे 6 वर्ष से कम आयु के जा बच्चे हैं उनमें से 
लगभग एक तिहाई मेहप्त-मजदूरी करने को विवश हैं। आज भी देश के लगी 
साढे तेरह करोड लोगो को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध पहीं हैं। 22 करोड 
60 लाख लोगो का एंसा पागी पीया पडता है जिसे सुरक्षित यहीं मात्रा जाता €4 
करोड लोग अर्थात जासख्या का लगभग दो-तिहाई हिस्‍सा ऐसा है जिसे बुनियादी 
सफाई सुविधाएं उपलब्ध पहीं हैं। देश मे 29 करोड 0 लाख व्यक्ति विर्क्षर हैं। 
आकडो की जुग्ागी भारत के 44 प्रतिशत लाग बेहद गरीबी म जीवा व्यत्तीत करते 


भारत मे जनसख्या की समस्याएँ - आर्थिक विकास पर प्रभाव 23 


हैं। ।5 से 49 वर्ष की आयु मे गर्भवती होने वाली महिलाओ मे से लगभग 88 
प्रतिशत रक्त की कमी की शिकार हैं।' 


3. सिकुडते ससाघन (छक्ाग्रात्ट्त ए8टण$३) * भारत में समस्याओं का मुख्य 
कारण जनाधिक्य है। तीव्रता से बढती जनसख्या ने आर्थिक विकास के लाभो को 
अवरुद्ध कर दिया है। प्राकृतिक ससाधन यथा भूमि, जल, वन, खनिज आदि 
सीमित है जिनसे सीमित जनसख्या को ही बेहतर सुविधाए मुहेया हो सकती है। 
आज प्राकृतिक ससाधनो के अधाधुध विदोहन के कारण वनो का क्षेत्रफल सीमित 
हो गया है। तापमान में तीव्र वृद्धि हो चुकी है। जनसख्या के दबाव के कारण कृषि 
योग्य भूमि कम हो गई है। पीने का स्वच्छ पानी मुश्किल से मुहैया हो पाता है। 
बडी नदिया गदे नालो मे परिवर्तित हो गई है। यमुन्या का अस्तित्व सकट मे हैं। 
उज्जैन की पवित्र नदी क्षिप्रा प्रदूषित हो गई है। 


4. पारिस्थितिकी असतुलन (80००8४7८४ ॥792072०) जनसख्या की तीव्र 
वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी असतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। अनियत्रित 
आवादी के कारण जल, वायु, खनिज, ऊर्जा के स्रोत आदि का अनियोजित दोहन 
किया गया। कृषि योग्य भूमि और वनो का क्षेत्रफल घटा है। भूमि की उर्वरा शक्ति 
घटी है। आज भूस्खलन, ज्वालामुखी, आधी, सूखा, बाढ, अकाल, अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, ओलावृष्टि आदि आपदाए बढी हैं। पारिरिथतिकी सतुलन के सबंध में 
ब्रश एल लैण्ड उरेस्की का कथन महत्त्वपूर्ण है उनके अनुसार 'प्रकृति सर्वाधिक 
उपयोगी तभी बनी रह सकती है जब पारिस्थितिकी सिद्धातो का परिपालन किया 
जाए।” 

सारत यह कहने में कतई सकोच नहीं कि भारत ने नियोजन फाल और 
आज के आर्थिक उदारीकरण के युग मे अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो मे महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि अर्जित की है। आज भारत की गिनती औद्योगिक शक्तिणे मे की जाती 
है। भारत विश्व की एक बडी अर्थव्यवस्था है। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र मे हम 
आत्मनिर्भर हैं। भारत विकास के क्षेत्र मे विकासशील देशो के लिए प्रेरणा स्रोत है। 
स्वतत्रता के पाच दशकों मे आम आदमी की जीवन धारा बदली है कितु इसके 
बावजूद देश के सामाजिक विकास के क्षेत्र मे विशेष परिवर्तन नहीं आया है। 


पचवर्षीय योजनाओ मे सामाजिक क्षेत्र उपरिव्यय मे भारी वृद्धि की गई 
फिर भी देशवासियो को गरीदी, बीमारी, भुखमरी, कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी 
आदि समस्याओ के निजात नहीं मिला है। यह विडबना नहीं तो और क्‍या हे कि 
देश मे औद्योग्रीकरण के बावजूद बेरोजगारी बढी, शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के 
बावजूद निरक्षरता यथावत्‌ है। चिकित्सा केन्द्रो घर रोगियो की कतारे कम नहीं 
हुई। भारत के सामाजिक क्षेत्र मे पिछडने का प्रमुझ्ध कारण त्ती्र गति से बढती 
जनसख्या है। अगली जनगणना 200] मे भारत की जनसख्या एक अरब से 
अधिक होगी। बढती ऊनसख्या ने गत पाच दशको के आर्थिक विकास के लाभों 
को छीन लिया है। भारत मे सामाजिक विकास के क्षेत्र की दशा सुधारे बिना 
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आर्थिक विक्शस का कोई अर्थ नहीं है। देश के सामाजिक विकास की दशा सुधारने 
के लिए जनसख्या की तीव्र दृद्धि पर नियत्रण आवश्यक है। जनसख्या वृद्धि को 
शीघ्रातिशीघ्र नियत्रित किया जाना चाहिए। आज देश में ऐसी प्रवृत्ति व्याप्त हो गई 
है कि एक समुदाय के लोन अन्य समुदाय के लोगो से जनसख्या की दृष्टि से पीछे 
रहने को तैयार नहीं है चाहे उनका जीवन दरिद्रता मे ही क्यो नहीं बीते। यह 
प्रवृनि दश के लिए घातक है। आज देश के प्राकृतिक ससाघन सीमित हो गए है। 
जनसख्या असीनित होती जा रही है। भारत आर्थिक रूप से सुदृढ नहीं है। विदेशी 
मुद्रा मण्डार बढती जनसख्या की अतिरेक माग की पूर्ति के लिए आयात दास्ते 
सीमित है। अत भारत को जनसख्या वृद्धि दर पर नियत्रण के अभाव में गमीर 
समस्याआ का सामना करना पड सकता है। जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के तिए 
शिक्षा का विकास आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के परम्परावादी 
दृष्टिकोण में भी बदलाव आवश्यक है। आज व्यक्ति का नाम उसकी सतानों की 
तुलना में ज्ञान से अधिक चलता है। अत परिवार सीमित और ज्ञान का खजाना 
होना चाहिए। 


सन्दर्भ 
] योजना, अक्टूबर, 998 
2 योजना, जुलाई, 998 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
। भारत मे जनसख्या की प्रमुख समस्याएं बताइए। 
2 जनसख्या वृद्धि किस प्रकार राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। 
3. भारत मे वेराजगारी का कारण जनसख्या वृद्धि है," स्पष्ट कीजिए। 
निवन्धात्मक प्रश्न 
] भारत की सबसे कठिन समस्या उसकी तेजी से बढती जनसख्या है। इसके 
समाधान क॑ लिए उचित सुझाव दीजिए। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रथम भाग में अध्याय में दी गई 
जनसख्या की समस्याएं लिखिए तथा दूसरे आग में जनसख्या वृद्धि की 
नियत्रित करने के उपाय लिखिए। 
2. जनसख्या वृद्धि आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। 
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गईं भारत में जनसंख्या 
की समस्याए - आर्थिक दिकास पर प्रमाव को लिखना है।) 


2 


जनसख्या नीति त्तथा परिवार कल्याण 


कार्यक्रम एवं उनका मूल्यांकन 
(ए0फ्पात्राणा ?0९6ए शातव स्षगा।ए "शत्रा९ 
फैदाशा९5 बाते पशाशाः ॥एशाजउ007) 





भारत में जनसख्या नीति 
(?0फण॑बकएणा 00९४ णा ॥ताणे 

जनाधिक्य भारत की मुखर समस्या है। बढती जनसख्या के कारण वनों 
का विनाश, भूमिगत जल का अनावश्यक दोहन, कृषि योग्य भूमि की कमी, 
आवासीय कालोनियो का प्रसार, ऊर्जा की कमी आदि समस्याए उत्पन्न हो गई हैं। 
भारत मे जनसख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण आम भारतीय की अर्थिर मानसिकता 
है। देश के आर्थिक विकास के बावजूद भारतीय दम्पत्तियों की मानसिकता अधिक 
बच्चे पैदा करने की है। अधिक जनसख्या राष्ट्रीय समस्या है कितु आम भारतीय 
इस समस्या के प्रति चिन्तित नही है। भारत के सुप्रसिद्ध न्यायाधीश और राज्यसभा 
सदस्य श्री रणनाथ मिश्र ने एक बार कहा था-"बच्चे को जन्म देकर उसका सही 
ढा से लालन-पालन न करना मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है।" इसलिए 
भूखे, नगे, निरक्षर, अस्यस्थ लोगो की भीड़ बढाने का कोई अर्थ नहीं है। भारत मे 
स्वैच्छिक परिवार नियोजन से जनसख्या नियत्रित नहीं हो सकी इसलिए अब 
कानून ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जनसख्या को नियत्रित किया जा सकता है। 
भारत का परियार नियोज कार्यक्रम विश्व मे अनूठा था, कितु पाच दशको मे इस 
कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। आज अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों 
के घरा मे बच्चों की सख्या परियार नियोजन कार्यक्रम का खुला उल्लघन है। ऐसे 
व्यक्तियो को राजकीय सेवा मे और राजनीति मे कानूनन हतोत्साहित किया जाना 
चाहिए। जनसख्या नीति मे परिवार नियोजन कार्यक्रम का उल्लधन करने वाले 
व्यक्तिय: के विरुद्ध कानूनन हतोत्साहित करने के तरीकों का उल्लेख किया जाना 
चाहिए। कानून की सख्ती से क्रियान्विती सुनिश्चित की जानी चाहिए। पाच दशक 
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की प्रतीक्षा के वाद अब कानून ही ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बाजारा, सडको, 
बसो, अस्पतालो, सिनेमाघरो, राशय की दुकानो, रेलगाडियो, शिक्षण सरथाओं मे 
बढती भीड़ को कम किया जा सकता है। 


विकसित्त देशो की तुलना में विकासशील टेशो मे जनसख्या की शमस्या 
विकट है। भारत मे जनसख्या के मामले में स्थिति और भी भयावह है। भारत में 
समुदाय विशेष के लोग जनसख्या को स्वेच्छा से नियत्रित करने को तैयार नहीं हैं। 
दश में वोट आधारित राजनीति भी इसके लिए बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है। 
सरकार को बढ़ती जनसख्या को राजनीति से दूर रखने की दिशा में कारगर 
प्रयास करना चाहिए। विश्व के विभिन्न देशो ने जनसख्या के सुनियोजित विकास 
के लिए जनसख्या नीति बनाई। 


जनसख्या नीति का अर्थ 
(४८थाशाह३ एण ?6फणंगाणा 70009) 


जनसख्या नीति का अभिप्राय उस सरकारी मान्यता से होता है जिसके 
अनुसार जनसख्या वृद्धि को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित किया जाता है। जनसख्या 
नीति मे जनसख्या को पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुरुष नियोजित और नियत्रित 
किया जाता है। जनसख्या नीति के उद्देश्य सभी देशो के लिए समान नहीं होते हैं। 
जनसख्या नीति का आधार देश विशेष के प्राकृतिक रसासाणन और औद्योगीकरण 
से निर्मित होता है। प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से सभी देशों की रिथिति एक 
जैसी नहीं होती है। प्राकृतिक ससाधन प्रफृति द्वारा प्रदत्त निशुल्क उपहार है। इस 
दृष्टि से कुछ देश सम्पन्न और कुछ देश विपन्न होते हैं। प्राकृतिक ससाधनों की 
बहुलता और उच्च प्रौद्योगिकी रत्तर वाले देश में जनसख्या वृद्धि को प्रोत्साहित 
किया जाता है। विश्व के देशों में जनसख्या सबधी समस्याएं अलग-अलग होने के 
कारण जनसख्या नीति भिन्न होती है। चीन की जनराख्या नीति जनसख्या को 
नियत्रित करने, जापान की जनसख्या नीति जनसख्या के समान भौगोलिक 
वितरण, इग्लैण्ड की जनसख्या नीति विदेशी प्रदासियों पर रोक तथा कनाडा की 
जनसख्या नीति कनाडा मे कुशल श्रमिको के प्रवेश को प्रोत्साहन से सबधित है। 
भारत की जनसख्या नीति अन्य देशों की तुलगा में अलग है। मारत मे जनसख्या 
वृद्धि विकास में बाधक बनी हुई है। अत भारत की जनसख्या नीति परिवार 
नियोजन सबधी नीति है। 
राष्ट्रीय जनसख्या नीति, 976 (२३॥०णवा एमृष॑गागा 20०५, 976) 


स्वात्न्त्योत्तः 6 अप्रैल, 976 को काग्रेस सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य 
और परिवार नियोजन मत्री डॉ करण सिह मे जनसख्या वृद्धि को सीमित करने 
के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसख्या नीति की घोषणा की थी। इस जनसख्या नीति की 
प्रमुख बाते निम्नलिखित हैं- 


[, विवाह की आयु (#ह८ ि 'थैथगब्टूट) जनसख्या नीति 976 के 
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अनुसार विवाह की आयु लडकियो के लिए 5 वर्ष से बढाकर [8 वर्ष और लडकों 
के लिए 8 वर्ष से बढाकर 2] वर्ष कर दी गई। विवाह की न्यूनतम आयु मे वृद्धि 
से जन्म दर कम होगी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पितृत्व का विकास होगा। नीति में 
विवाह के पजीकरण करने पर विचार करने की बात की गई है। 


2. व्यापक नीति (५३५४ 7०८०) : अप्रैल 976 मे एक व्यापक राष्ट्रीय 
जनसख्या नीति तैयार की गई, जिसके तहत परिवार नियोजन को सपूर्ण सामाजिक, 
आर्थिक विकास और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ, अधिक सार्थक ढग से जोड़ा 
गया। 


3. सदस्यों की संख्या (२० ० १/८४७९८६७) * भारत बढती जनसख्या की 
समस्या से ग्रसित है। केन्द्र और राज्य सरकारे जनसख्या नियत्रण के लिए 
प्रयारारत हैं कितु कुछ राज्य सरकारो को जनसख्या नियत्रण के प्रयासो से ससद 
सदस्यो और राज्य विधानसभा सदस्यों की सख्या कम होने का भय उत्पन्न हो 
गया। इस रिथिति से निपटने के लिए राज्य विधानसभाओ और लोकसभा मे 
प्रतिनिधित्व के लिए 97। की जनसख्या को ही मानदण्ड मानने का निश्चय किया 
गया तथा यह व्यवस्था सन्‌ 200] तक बनी रहेगी। 


4. राज्यों को केन्द्रीय सहायता (0८४० ॥$$520८ ॥0 8805) - केन्द्र 
सरकार द्वारा * यो को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का 8 प्रतिशत भाग 
राज्यों को परिवार न्योजन कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए कहा। राज्य 
सरकारो द्वारा ऐसा नहीं करने पर उनको प्रदान की जाने वाली दित्तीय सहायता 
कम कर दी जाएगी। राज्यों को केन्द्रीय सहायता तथा करो की आय के वितरण 
आदि के लिए 2000 ई तक के लिए 97] की जनसख्या को ही मानदण्ड रखने 
का निश्चय किया गया। 

5. बन्ध्याकरण के लिए मोद्रिक सहायता ([श(णालभ #$॥5भ८९८ 0ि 
0७७0८४७०७) देश के गरीब व्यक्तियो को परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के 
प्रति आकर्षित करने के लिए बन्ध्याकरण कराने पर दी जाने वाली प्रोत्सगहन राशि 
मे वृद्धि की गई॥ राष्ट्रीय जनसख्या नीति के अतर्गत । मई, 976 से प्रोत्साहन 
राशि दो या कम जीवित बच्चो वाले व्यक्तियों को 50 रुपए, तीन जीवित बच्चों 
वालो को 00 रुपए तथा चार या अधिक जीवित बच्चो वालो को 70 रुपए दी 
जाएगी। यह प्रावधान स्त्री व पुरुषो पर समान रुप से आज भी लागू है। 

6. चन्दे की रकम आय कर से मुक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए 
सरकारी, गैर-सरकारी मान्य सस्थाओ अथवा स्थानीय निकायो को दी जाने वाली 
चन्दे की पूरी रकम आयकर से मुक्त होगी। 

7. समूह प्रेरणा (070५७ |८८॥४८) - परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र मे 
जिला परिषदो, पचायत समितियो, शिक्षको, डाक व चिकित्सा व्यवसाय से 
सबधित व्यक्तियो, मजदूर सघो द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने की दिशा में सामूहिक 


28 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


पुरम्फारो वी घोषणा दी गई। यह पुरस्कार कारखातो मे कैण्टीन गायों में कुए 
तथा सामुदायिक केन्द्र आदि के रुप मे दिए जायेगें। 

8 जनराख्या शिक्षा (.0ए0८शाणा रेट्डगरवगड़ 7000१४०). भारत मे स्कूलो 
और महाविद्यालया क पाठयक्रमो मे जनसख्या सबची शिक्षा को सम्मिलित नहीं 
करो के कारण युवक व युवीयो को जनसख्या जनित समस्याओं की अंबिक 
जानकारी नहीं ह। राष्ट्रीय जनसख्या नीति मे जनसख्या सबधी घटको को शिक्षा 
सबधी पाठयक्रमा मे राम्मिल्िित करो पर जोर दिया जाएगा। स्कूलो-कालेजों मे 
शिक्षाधिया को बढती जासख्या और उसके कुप्रमावा के बारे मे जरुरी जानकारी 
देने पर भी जोर दिया गया। इससे छात्र-छात्राओ मे जनसख्या समरया के बारे 
मे उत्तरदायित्व की भावा उत्पन्न हो सबेगी। जनसख्या को शिक्ष' में सम्मिलित 
करने से छात्र प्रारम से ही सीमित परिवार के महत्त्व को समझ सकेगे। 


9 लडकियों की शिक्षा (5975 :67:॥0०) देश मे महिला शिक्षा का 
नितात् अभाव है। तीव्रता से बढती जनसख्या का प्रमुख कारण महिला शिक्षा की 
अभाव रहा है। अत महिला शिक्षा के विस्तार पर अधिक जोर दिया जाएगा। इस 
रबध म पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए माग्त का शिक्षा 
मत्रालय राज्या से महिला शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने तथा अधिक वित्तीय 
ससाधन आवटित करने के लिए कहेगा। 

30 सीमित परिवार का सिद्धात (57रभ एथ्वाए/ शग्ाटाए९).. केन्द्र सरकार 
के कर्मचारियो को सीमित परिवार का सिद्धात अपनाना होगा। इसके लिए 
सेवातियमा में आवश्यक परिवर्तन किए जाएगें। राज्यो मे परिवार नियोजन अपनाने 
वाले व्यक्तिया को मकाग़े व ऋण आदि प्रोत्साहन देने का मामला राज्य सरकारों 
पर छोड दिया गया है। 


! अनिवार्य बन्ध्याकरण ((णाफ्ृणडगज शधाटभाणा). केन्द्र सरकार 
प्रशासकीय और स्वास्थ्य साधन पर्याप्त नहीं होने के कारण फिलहाल 
बन्ध्याकरण का कोई कानून नहीं बनाएगी। राज्य सरकारे चाहे तो इस सबंध मै 
राज्य विधानसभा मे कानून बना सकती है। 

राष्ट्रीय जनसख्या नीति में सशोधन 977 
(#जए८ए।रंछाशा। % फबाणाए एकफ्र्ण॥णा ?००५, 497) 

आपातकाल म॑ तत्कालीन सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्दत 
में जोर-जबरदस्ती और कुछ गडबडियों आदि के कारण जन असतोष भड़का और 
977 के आम चुनावों मे काग्रेस आजादी के बाद पहली बार भत्ता से बाहर हुई 
केन्द्र में जनता सरकार सत्तारुढ हुई। जनता सरकार के रवास्थ्य मत्री श्री राज 
नारायण ने राष्ट्रीय ज़नरुख्या नीति के सशोधित स्वरुप की घोषणा की 
निम्नलिखित सशोवन उल्लेखतीय है- 


॥ नाम में परिवर्तन (टमख्मा8०॥0 ॥86 जञा०) राष्ट्रीय जनसख्या नीति के 
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परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया 
गया है। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मत्रालय का नाम बदलकर स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया है। नाम परिवर्तन लोगो का कार्यक्रम के प्रति 
स्वत आकर्षण बढाने के उद्देश्य से किया गया। 

2. क्षतिपूर्ति (00घ्राएथ520०7) - परिवार कल्याण कार्यक्रम के कारण होने 
वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। 


3. उपचार (]7८४४गा०॥) : परिवार कल्याण के कारण उत्पन्न होने वाली 
व्याधियों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। परिवार 
कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबदी कराने के बाद दम्पतियों क बच्चे की मृत्यु 
हो जाने की स्थिति में पुन निशुल्क आपरेशन करने का निर्णय लिया गया। 


4, रवैच्छिक कार्यक्रम (५०ैफ्ञा॥> शण्ड्राआधाट) परिवार कल्याण कार्यक्रम 
को स्वैच्छिक बना दिया गया है। आपातकालीन अनिवार्य आपरेशन व्यवस्था को 
समाप्त किया गया। दम्पत्तियो को परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने के लिए दबाव 
नहीं डाला जाएगा। 


वर्तमान मे वर्ष 4977 मे जनता सरकार द्वारा लागू किए गए सशोधन तथा 
शेष बातें राष्ट्रीय जनसख्या नीति 976 की लागू हैं। वर्तमान मे परिवार नियोजन 
का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है लेकिन वास्तव में 
नये नाम के अनुरुप, उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए कोई विशेष काम नहीं 
हुआ। परिणामस्वरुप पाचवी पचवर्षीय योजना के अतिम दो वर्ष (977-78, 
978-79) तथा वार्षिक योजना 979-80 मे परिवार कल्याण की दिशा मे प्रगति 
नहीं हो सकी। परिवार कल्याण कार्यक्रम मे उदार नीति आत्मसात करने के कारण 
जनसख्या वृद्धि को नियत्रित करने के प्रयासो को झटका लगा। नसबदी आपरेशनो 
की सख्या 976-77 मे 82 लाख थी जो घटकर 977-78 मे केवल 64 लाख रह 
गई। लूप लगाने मे भी 60 प्रतिशत की कमी हुई। लेकिन बाद के वर्षों मे, एक बार 
फिर परिवार कल्याण कार्यक्रमों मे राष्ट्र की आस्था पुन पैदा हुई और बढती 
जनसख्या पर रोक लगाने के लिए, दीर्घकालीन कार्यक्रम निर्धारित करने की दिशा 
मे, कई नए कदम उठाए गए, जिनके दूरगामी परिणाम की आशा है। 
भारत की जनसंख्या नीति की आलोचनाएं 
(एत07लज्ञा5 0 ]70935 ?ए0कप्रगाएत्र 700०५) 
भारत मे जनसख्या को नियत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई जनसख्या 
नीति की अनेक लोगो ने कठु आलोचनाए की हैं। जनसख्या नीति की प्रमुख 
आलोचनाए निम्नलिखित है- 
६. विलम्व से घोषणा ([-808 0९८४०) - भारत मे बढत्ती जनसख्या की 
समस्या आजादी के प्रारमिक वर्षों मे ही उत्पन्न हो गई थी। वर्ष 95 मे भारत की 
जनसख्या 36] करोड थी ठथा जनसख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर ]25 
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प्रतिशत थी। जनसख्या बढकर 97] मे 54 8 करोड हो गई तथा जनसख्या की 
वार्षिक वृद्धि दर तेजी से बढकर 2 20 प्रतिशत हो गई) इसके बावजूद भी भारत 
मे जासख्या की नीति की घोषणा नहीं की गई। जनसख्या नीति की घोषणा 
स्वतत्रता के 29 वर्षों बाद वर्ष 976 मे की गई। भारत की जनसख्या इस समय 
तक तीव्रता से बढ चुकी थी। यदि स्वतत्रता के प्रारमिक वर्षों मे ही जनसख्या 
नीति की घोषणा कर दी जाती तो बढती सनसख्या को शुरु में ही नियत्रित किया 
जा सकता था। 


2. अनिवार्यता का अभाव (2८८ ० एणाएणाब्ञाओ) * भारत में जनसख्या 
नीति स्वैच्छिक है। जनसख्या नियत्रण के लिए जो उपाय नीति मे सुझाये गए है 
उनको अपनाने के लिए इस नीति में सर्वथा अभाव है। देश में जनसख्या की 
बहुलता को देयते हुए दो दच्चों के बाद नसवदी आपरेशन कानूनन अनिवार्य होगी 
चाहिए। 


3. यौन शिक्षा की उपेक्षा (९एक्‍8थ०८ ० 5९% एत५८गणा) : जमसख्या 
नीति मे यौन शिक्षा की उपेक्षा उचित नहीं है। यद्यपि सरकार ने जनसख्या और 
योन शिक्षा को पाठयक्रमों मे सम्मिलित करने को सिद्धातत स्वीकार किया है। 
कितु सरकार का दृष्टिकोण इस दिशा में उदासीन दृष्टिगोचर होता है। यौन शिक्षा 
को पाठयक्रमो का अनिवार्य अग बना दिया जाना चाहिए जिससे युयक-युवतिया 
पहले ही सतर्क हो जाए। 

4. ऊचे लक्ष्य (व!2॥ 75). पच्वर्षीय योजनाओ में परिवार कल्याण 
कार्यक्रम के लक्ष्य उचे निर्धारित किये गए हैं उन्हे प्राप्त नहीं किया जा सका है। 
योजनाओ मे परिवार कल्याण कार्यक्रम पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय प्रावधान की 
तुलना मे वास्ताविक व्यय बहुत कम हुआ है। नसबदी आपरेशन के लक्ष्य भी ऊचे 
निर्धारित किए जाते हैं कितु परिवार नियोजन की अनिवार्यता के अमाव में प्राप्त 
नहीं किए जा सके हैं। 

5. अफुशल क्रियान्वयन (पाशीशाला। पराफश्ताशा७0०॥) : जनसख्या नीति 
केन्द्र सरफार ने तैयार की है कितु इसके क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों 
हे है। राज्य सरकारे पर्याप्त अनुदान के अभाव मे क्रियान्वयन मे रुचि नहीं लेती 

। 

6. सेद्धातिक विवेचन (प॥९०ता८४ गाधए्ाधागाणा) - भारत की जनसख्या 
नीति सैद्धांतिक अधिक तथा व्यायहारिक कम है। इस नीति को देश के सभी धर्मों 
तथा वर्गों पर लागू करने मे अनेक व्यावहारिक कठिनाइया उपरिथत हुई हैं। 

सशाधित जनसख्या नीति की घोषणा को दो दशक से अधिक का समय - 
बीत चुका है। इस दौरान जनसख्या की सरचना मे व्यापक बदलाव आया है। 
वर्तमान मे देश की ज़नसख्या की बहुलता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन जनसख्या 
नीति की आवश्यकता है। जनसख्या नीति ऐसी हो जो बढती जनसख्या को 
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नियत्रित करने मे कारगर हो। जनसख्या नीति स्वैच्छिक नहीं हो, इसे अनिवार्य 
घोषित किया जाए। आज जनसख्या का मामला देश के विकास से सीधा जुडा 
हुआ है। अत जनसख्या सबधी निर्णय राजनीति प्रेरित नहीं होने चाहिए। 
भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम 
(फज्ञाए9 जटागिर श0एगरायार तर चा09) 


विश्व का 24 प्रतिशत भू-भाग ही भारत मे है जबकि विश्व की कुल 
आबादी क। [46 प्रतिशत भाग यहा निवास करता है। यह एक कटु सत्य है कि 
स्वातन्त्रयोत्तर 50 वर्षो मे देश की जनसख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई॥ पिछले दशको 
में एक ओर जनसख्या वृद्धि तीव्र हुई वहीं दूसरी ओर चिकित्सा और स्वास्थ्य 
सुविधाओ मे विस्तार के कारण मृत्यु दर मे कमी हुई। मनुष्य के जीवित रहने की 
औसत्त आयु मे वृद्धि हुई परिणामस्वरुप भारत मे जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न 
हुई। भारत मे जनसख्या वृद्धि की सचयी दर राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की सचयी दर 
से अधिक है। जनसख्या वृद्धि की ऊची दर देश के आर्थिक विकास मे बाधक है। 
भारत ने बढती हुई जनसख्या की समस्या से निपटने के लिए परिवार नियोजन को 
राष्ट्रीय नीति के रुप मे अपनाया। परिवार नियोजन की पहल करने वाला भारत 
दुनिया का पहला देश था। 


भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम समय की सबसे बडी आवश्यकता बन 
गया है। वर्तमान मे राजकीय प्रयासों और लोगो की जागरुकता के कारण परिवार 
कल्याण कार्यक्रम को बढावा मिला और यह लोगो का जाना पहचाना कार्यक्रम बन 
गया है। भारत म॑ परिवार नियोजन का प्रतीक 'लाल त्रिकोण' चचित रहा है। समूचे 
देश मे परिवार नियोजन का सदेश पहुचा। छोटे परिवार के बारे मे आम लोगो के 
मन म॑ एक चेतना जागृत हुई। यह अलग बात है कि आज भी लोगो की मनोवृत्ति 
अधिक बच्चा क॑ प्रति ही है। 


पूर्व प्रधानमत्री इंदिरा गाधी ने परिवार नियोजन को एक जन आदोलन 
बनाने की जरुरत पर जोर देते हुए कहा था "हम अपने बच्चो को एक ऐसा ससार 
देना चाहते हैं, जो हमारे आज के ससार से हर लिहाज से बेहतर, खूबसूरत और 
खुशहाल हो" परिवार नियोजन को सुखी और खुशहाल जीवन की कुजी कहा 
जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत मे परिवार नियोजन की आवश्यकता 
के सबध मे डा चद्रशेखर के विचार महत्त्वपूर्ण हैं' उनके अनुसार 'हम बहुत जल्दी 
मे हैं और एक रात की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते है।पाच मिनट की हर भूल से 
बच्चे का जन्म हो जाता है और प्रतिवर्ष देश मे एक आस्ट्रेलिया के बराबर 
जनसख्या जुड जाती है। परिवार नियोजन के बिना प्रत्येक बात हमारे लिए एक 
भयावह रवप्न है।" बढती जनसख्या के सबंध मे डासी लेमेण्ट मार्केट के विद्यार भी 
महत्त्वपूर्ण हैं उनके अनुसार "जो राष्ट्र मृत्युदरों को नियत्रित करते हैं उन्हे जन्म 
दरो को भी नियत्रित करना चाहिए या ऐसे समय के लिए तैयार हो जाना चाहिए 
जबकि उनके निवासियों को खडा रहना पडेगा क्योकि उस समय न बैठने की 
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जगह होगी ओर न लेटने की ।" डा मार्केट क कथन से भारत को सरचेष्ट होने की 
जरुरत है। यदि भारत की बढती जनसख्या नियत्रित नहीं होती है तो भारत के 
साम| ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऋग्वेद म भी बडे परिवार के प्रति दोष 
सबधी कथन का उल्लेख है कि "एक मनुष्य जिसका परिवार बडा है दु खो मे डूब 
जाता है। 


परिवार कल्याण का अर्य (ट्य्या॥8 रण 77 एल) 


परिवार कल्याण का अर्थ है परिवार को नियाजित करना या सीमित 
रखना। परिवार से अभिप्राय है पति-पत्नी और उनके बच्चे। परिवार कल्याण का 
मतलब ह कि विवाह के बाद पत्ति-पत्नी मिलकर, आपस मे सलाह-मशविरा 
करके, यह तय कर कि घर में कितने बच्चे होंगे, कब-कब होगे तथा परिवार में 
कब और वच्च नहीं चाहिए। वच्चो की सख्या को दा तक सीमित रखा जाए वो 
अच्छा है। एस परिवारा को नियोजित परिवार कहा जाएगा। वर्तमान में भारत मैं 
जनसख्या की वहुलता ओर उससे उत्पन्न समस्याआ को दृष्टिगत रखते हुए 
परिवारा को एक बच्च तक सीमित रखे जाने की महती आवश्यकता है। परिवार 
नियोजन मूल रुप से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तथा देश की बेहतरी और 
खुशहाली की कुजी है। 

परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार को सतर्क रुप से सीनित रखना 
अथवा बच्चो के जन्म म॑ पर्याप्त अतर रखना। परिवार नियोजन म॑ अविवेक पूर्ण 
मातृत्व पर राक लगाई जाती है इसके अलावा सतानहीन को मातृत्व लाभ दिलागा 
है। 
परिवार कल्याण के उद्देश्य (0€णा५७ ० एगगए प्रति) 

परिवार नियोजन कार्यक्रम एक परिवार कल्याण कार्यक्रम है जिसे अपताकर 
व्यक्ति परिवार को सीमित, अविवेकपूर्ण मातृत्त्व पर रोक तथा सताना का रामुचित 
पाल-पोषण कर सकता है। परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण का उद्देश्य 
है बच्चे का जन्म इच्छा सु हो चूक से नहीं, सोच समझकर हां, सयोग से नहीं) 
भारत म परिवार कल्याण कायक्रम के उर्देश्य निम्नलिखित हें- 

] सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना | एक परिवार में सतानों 
की रुख्या दो तक सीमित हा ताकि उनका भली-आति पालन पोषण ऊिया 
जा सऊक। 

2. सतानोत्पनि के बीच अतराल हो जिससे मा के स्वास्थ्य पर विष्रीत प्रमाव 
नहीं पडे और बच्चे वी देखभाल भी उचित रुप से हा सके। 
सतानात्पत्ति नियत्रण के तरीकों की जानकारी देना तथा रात्तानोत्पत्ति 
नियत्रण क सस्ते साधन मुहैया कराना। 


4 परिवार नियोजन के तरीकों की खाज व अनुसधा7 कार्यो का प्रोत्गहव 
देना | 


पड 
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5 जनसख्या की विस्फोटक स्थिति को नियत्रित करना। 
जनराख्या मे गुणात्मक सुधार करना। 


परिवार कल्याण कार्यक्रम से परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति 
का मार्ग प्रशस्त करना। 


परिवार कल्याण के त्तरीके (४८०१5 ० एब्या9 एलशविए) 


भारत म परिवार को सीमित रखने के लिए अनेक तरीके काम मे लेने के 
लिए उपलब्ध हैं। दम्पत्ति सुविधानुसार परिवार नियोजन के साधन काम मे ले 
सकते है। 


. निरोध गर्भनिरोधक उपायों मे 'निरोध/ सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। 
इसका इस्तेमाल दिन-प्रतिदिन बढ रहा है। यह एक सस्ता, सरल और विश्वसनीय 
साधन हे। इसका प्रयोग अधिकतर दौ बच्चों के जन्म मे अतर रखने के लिए किया 
जाता है। नवदम्पत्ति निरोध का इस्तेमाल पहले बच्चे के जन्म को कुछ वर्षो तक 
टालने के लिए करते हैं ताकि वे विवाहित जीवन का अधिफाधिक आनद ले सके। 


निरोध परिवार कल्याण का एक यात्रिका तरीका है। भारत मे निरोध का 
उत्पादन हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता हे। इसकी स्थापना ]966 
में सार्वजनिक उपक्रम के रुप मे त्रिवेन्द्रम मे की गई॥ इस कारखाने की प्रारभिक 
उत्पादन क्षमता 4 करोड 40 लाख निरोघो की थी। वर्ष 977 मे इतनी ही क्षमता 
पाला एक आर प्लाट लगाया गया था। इस प्रकार इसकी क्षमता बढकर 28 करोड 
80 लाख निरोध प्रति वर्ष हो गई। विस्तार प्रोजक्ट के अन्तर्गत बलगाव मे एक 
ओर निरोध उत्पादन प्लाट लगाया गया। 


2. नसवदी तथा आपरेशन परिवार कल्याण के स्थायी साधनो मे पुरुष और 
महिला नसबदी को ज्यादा अपनाया जा रहा है। इसमे पुरुष व स्त्री का आपरेशन 
फरफे सन्तानोत्पत्ति करने वाली नस को बाघ दिया जात! है। नंसबदी को परिवार 
पूरा हो जाने पर अपनाया जाता है ताकि आगे बच्चे के जन्म की चित्ता से बचा जा 
सके। प्रारम्भिक वर्षों में सरल और आसान होने के कारण पुरुष नसबंदी को खूब 
बढाया मिला लेकिन पिछले वर्षो में लैपरोस्कोपि विधि से महिला नसबदी बहुत 
लोकप्रिय हा रही है। 


3 सयम प्राचीन काल में परिवार को सीमित रखन के लिए सयम रखा 
जाता था। मनुस्मृत्ति के अनुसार व्यक्ति 25 वर्ष बह्मचर्य आश्रम मे रहता था । व्यक्ति 
का विवाहित जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष तक सीमित था। जनसख्या को नियन्रितत 
करने क लिए ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। देर से शादी ओर सयम 
परियार नियोजन का उपयुक्त तरीका है। वर्तमान मे सयम की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
नहीं होती है ' नवविवाहित दम्पत्ति के लिए सयम की बात करना ठीक उसी प्रकार 


है जिस प्रकार भूखे के सामने स्वादिष्ट व्यजन पर्ेसकर उसे खाने से रोकने की 
सलाह देना है। 
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4 रासायनिक तरीके (टालात८» 'वैला०१५) परिवार कल्याण के क्षेत्र में 
अनुसधात जारी है। वर्तमात मे परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक खाने की 
गोलिया का प्रयोग किया जाता है। 


परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति 
(शण्ट्राट55 ण॑ +िगाग्राए एलशिव शिण्ह्राभाएटो 


भारत मे र्वतत्रता के प्रारमिक वर्षों से ही जनसख्या को नियत्रित करने के 
प्रयास किए गए। भारत दुतिया का सबसे पहला देश था जिसने परिवार तियोजन 
को एक राष्ट्रीय नीति के रुप मे अपनाया। परिवार नियोजन को राष्ट्रीय विकास 
योजताओ का एक अभित्र अग माना गया है। स्वात्स््योत्तर 95! में देश के 
गियोजित विफ्रास के लिए प्रयास शुरु किए गए। इसके लिए पचवर्षीय योजनाएँ 
बनाई गई। पहली पच्चवर्षीय योजगा के साथ ही बढती जनसख्या और उस पर 
नियत्रण की बात भी महसूस की गई। यह भी अनुमव किया गया कि जन साधारण 
का जीवन स्तर ऊचा उटाने और लोगो के जीव) मे सुख समृद्धि लाने के लिए 
स'माजिक-आर्थिक विकास कार्यो को जनसख्या के साथ जोडा जाए। उस समय 
यह माना गया विः लोगो के जीवन स्तर में सुधार और शिक्षा का व्यापक 
प्रचार-प्रसार विशेष तौर पर महिलाओ मे जन्म दर मे कमी लाने में सहायक 
सिद्ध होगा। लेकिन साथ ही परिवार नियोजन के विभिन्न तरीके अपनाने और एन 
पर अमल करते की जरुरत भी महसूस की गई। इसी के अनुरुप देश में 952 
मे परिवार तियोजत का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। पाच दशकों के तियोजन 
काल में परिवार कल्याण कार्यक्रम मे निम्नवत प्रगति हुई 


॥_प्रथम पंचवर्षीय योजना 95] 56 (पान पिरल एल्थ शेष)... प्रथम 
पच्चवर्षीय योजना मे परिवार तियोजन कार्यक्रम प्रारभिक अवरथा मे था यद्यपि उस 
समय भी प्रजन7 सक्षम दम्पत्तियो को परिवार नियोजन सबधी सलाह तथा साधन 
और सेवाए सुलभ कराने का प्रयास किया गया। पहली पचवर्षीय योजता में 
परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 65 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधात था जो 
सार्वजग्िक क्षेत्र परिव्यय का केवल 03 प्रतिशत था। इस योजना में परिवार 
नियोजन पर वास्तविक व्यय वेवल 8 लाख रुपए ही हुआ। योजनावधि में 953 
मे परिवार नियोजन अगुसधान एवं कार्यक्रम समिति तथा 954 में परिवार 
गियोजग अनुसधान आयाग गठित किए गए। योजाा में परिवार तियोजा में रुचि 
रखने वाल दम्पत्तियां को सलाह और चिकित्सा सुविधाए प्रदान करने के तिएं 
कुछ केन्द्रों की स्थापना की गई। 

2 द्वितीय पचवर्षीय योजना 956 6] (5८०४० #0७ फ८श 7057). दूसरी 
योजग मे परिवार तियोजय कार्यक्रम को बडे पैमाने पर लेने और जासख्या वृद्धि 
पर काबू पाते के लिए सक्रिय प्रयास करने का काम शुरु किया गया। द्वितीय 
पचवर्षीय याजना में परिवार गियोजा कार्यक्रम पर 497 करोड रुपए व्यय का 
प्रावधान था जबकि वास्तविक व्यय ३05 करोड रुपए हुआ। योजयावधि में परिवार 
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नियोजन कार्यक्रमों का काफी विस्तार हुआ। कुछ राज्यो मे स्वैच्छिक नसबदी की 
सुविधाएं और सेवाए सुलभ की गई। 3[ मार्च 96] को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों 
(एकाप्रआ9 ९०/0४ 0एटवए८$) की सख्या 2565 थी। 


परिवार कल्याण कार्यक्रम पर योजना परिव्यय (वारत्तविक) 








(करोड रुपए) 
पचवर्षीय याजनाए समयावधि परियार कल्याण पर कुल योजना 
योजना परिव्यय परिव्यय का 
(वास्तविक) प्रतिशत 
प्रथम पचवर्षीय योजना 95॥ 56 08 009 
द्वितीय पचवर्षीय योजना 956 6 305 007 
तृतीय पच॒वर्षीय योजना 3%] 66 24% 03 
वार्षिक योजना 966-69 704 ]। 
चतुर्थ पचवर्षीय योजना 969 74 2780 8 
पाचयी पच्वर्षीय योजना 974 79 49॥ 8 डे 
वार्षिक योजना 399 80 ॥8 5 0 
छठी पचवर्षीय योजना 980 85 34]2 2 3 
सातर्वी पचवर्षीय योजना 3985 90 320 8 ]4 
वार्षिक योजनाएं 990 92 805 5 ]56 
आठवीं पचवर्षीय योजना ॥992 97 (प्रावधान). 06500 00 85 
नौदी पचदर्षीय योजना 4997 2002 (प्रावधान 
4997 98 (सशोधित)._829 4 ]3 
998 99 (बजट) डेब89 4 रब 
$909 2000 (बजट) 29200 28 





स्रोत इकोनोमिक सर्वे 4998 ०9 स॑ सकलित! 


3 तृतीय पचवर्षीय योजना 96]-66 (प्गव ए६४ ४८ ?[.8०) परिवार 
नियोजन कार्यक्रम को गति ओर स्फूर्ति मिली। जनसख्या वृद्धि को देश की प्रगति 
और विकास के लिए बडी बाधा माना गया। योजना मे जनसख्या वृद्धि को स्थिर 
रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तीसरी योजना मे परिवार नियोजन कार्यक्रम 
पर 27 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जबकि वास्तविक व्यय 249 
करोड रुपए था जो सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिष्यय का 03 प्रतिशत था। तीसरी 
योजना के अतिम वर्ष यानी 966 मे स्वास्थ्य मत्रालय मे अलग से परिवार 
नियोजन विभाग की स्थापना की गई जो अपने आप मे एक सपूर्ण विभाग था। 
इससे परिकर नियोजन कार्यक्रम को नए रुप मे गठित करने ओर इसमे तेजी लाने 
मे मदद मिली। तीसरी योजना मे 433 लाख नसबदी आपरेशन किये गए तथा 4 
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लाख लूप लगाए गए। 

4 तीन वार्पिक योजनाएं 966 69 ([#८६ /॥४० 7295). तीए वार्षिक 
योजताआ म॑ परिवार तियाजा कार्यक्रमो को गति दी गई। तीयो वार्षिक योजनाओं 
म॑ परिवार वियोजन कार्यक्रम पर 704 करोड रुपए व्यय किया गया जो सार्वजनिक 
योजना परिव्यय का ]] प्रतिशत था। 


5 चतुर्थ पचवर्षीय योजना 969 74 (#0णा हट शट्श एणा) चौर्थी 
याजना में परिवार तियोजन कार्यक्रम को अधिक गति प्रदान करो के प्रयत्न किए 
गए। राष्ट्रीय रत्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम वी जरुरत और अहमियत को 
समझते हुए चोर्थी योजा मे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। जासख्या वृद्धि की 
दर को कम करने के लिए एक समयवद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया। चौथी योजाा 
में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 35 करोड रुपए व्यय का प्रावधात किया गया 
जबकि वास्तविक व्यय 278 करोड रुपए था जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 
।8 प्रतिशत था। इस योजना मे 00 लाख नसवदी की गई 24 लाख लूप लगाए 
गए तथा 24 लाख व्यक्तियों ने परिवार नियाजन के अय साधनो का प्रयोग किया 
गया। योजना के अत मे सुरक्षित दम्पत्ति 5 प्रतिशत थे। वर्ष 972 मे गर्भपात को 
कायूनी मान्यता दी गई। 


6 पाचवी पचवर्षीय योजना 974 79 (00 हए6 ४८श 7]॥) योजनावधि 
में परिवार नियोजन कार्यक्रमो के क्रियान्दयन मे सख्ती बरती गई | तसबदी के लिए 
जोर जबरदस्ती की गई। जाता सरकार देश म सत्तारुढ हुई। परिवार नियोजन 
कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम किया गया। योजनावधि के 
अतिम दो वर्षो मे [977-78 व 978-79 मे परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गति 
को धक्का लगा। पाचर्यी योजत़ा से परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 498 कर्येड 
रुपए व्यय किए गए जो सार्वजीिक क्षेत्र परिव्यय का 2 प्रतिशत थ। पाधर्वी 
योजया में 43 लाख नसबदी आपरेशन किए गए तथा ]95 लाख लूप लगाएं 
गए। योजना मे सुरक्षित दम्पत्ति का प्रतिशत 22 8 था। 


7 वार्षिक योजना 979 80 (#ग्राएव ?]80). वर्ष 979-80 की वार्षिक 
योजना म॑ परिवार कल्थाण कार्ग्रक्रमो पर 85 करोड रुपए व्यय किए गए जो 
वार्षिक योजना परिव्यय का एक प्रतिशत था। 

8 छठी पचवर्षीय योजना 980 85 (छात्ताए6 एट्य शत्थ) छठी योजना 
मे चिकित्सा और परिवार कल्याण पर 283॥ करोड रुपए व्यय का प्रावधान था 
वास्तविक व्यय 3422 करोड रुपए हुआ जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 3! 
प्रतिशत था। योजगा मे ]70 लाय नसबदी आपरशन 70 लाख लूप (आई यूं 


डी) तथा 0 लाख पिराब काम म लिए गए। याजनावधि मे सुरक्षित दम्पत्तियो 
का प्रतिशत 32 था। 
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सातवीं योजना मे परिवार कल्याण के लक्ष्य 

सातर्वी योजना (985-90) लक्ष्य वास्तविक उपलब्धि 

परिवार कल्याण परिव्यय (करोड रुपए) 32563 320 8 

बन्ध्याकरण (लाख) 300 2000 


आई यू डी, लूप (लाख) 


नियोजन श25 220 
परिवार नियोजन के अन्य साधनों के गण 
उपयोगकर्ता (लाख) ]45 
सुरक्षित दम्पत्तियों का प्रतिशत 42 433 





9. सातर्वी पचवर्षीय योजना 985 90 सातवीं योजना मे परिवार कल्याण 
कार्यक्रम पर 3,2563 करोड रुपए व्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविक व्यय 
3,।208 करोड रुपए हुआ था जो सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय का ]4 
प्रतिशत था। सातर्दी पचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण के अधिक व्यापक लक्ष्य 
निर्धारित किये गए। 

सातर्वी योजना मे परिवार कल्याण के साधनो को अपनाने वाले सुरक्षित 
दम्पत्तियो, का प्रतिशत्त 42 के मुकाबले 433 प्रतिशत्त पहुंच गया। योजनापधि मे 
200 लाख नसबदी आपरेशन किए गए तथा 22 लूप लगाए गए। योजनावधि मे 
बच्चों के जन्म मे अतर, लडकियो के प्रति भेदभाव कम करने तथा विवाह सबधी 
कानून को प्रभावी ढग से लागू करने पर बल दिया गया। 

१0 बार्षिक योजनाएं 990 92 (#गगप्रश ९]9॥) .. परिवार कल्याण कार्यक्रम 
पर 990-9] मे 7822 करोड रुपए तथा 99--92 मे ,0233 करोड रुपए 
व्यय किये गए जो वार्षिक योजना परिव्यय का क्रमश 3 प्रतिशत तथा ]6 
प्रतिशत था। वर्ष 990-9] मे 256 लाख बन्ध्याकरण, 767 लाख लूप तथा 
56 80 अन्य तरीके परिवार नियोजन के लिए काम मे लिए गए। वर्ष ]99-92 
में 4055 लाख बन्ध्याकरण तथा 432] लाख लूप लगाए गए इसके अलावा 
]53 76 लाख लोगो ने परिवार नियोजन के अन्य तरीक अपनाए। 

]। आठवीं पचवर्षीय योजना 992-97 (छाश्ठा। ६९ ४८७ ९07) आठवी 
यौजना में परिवार कल्याण पर 6500 करोड रुपए व्यय का प्रावधान था। 
योजनावधि के दोरात वार्षिक योजनाओ मे परिव्यय की स्थिति को तालिका में 
दर्शाया गया हे। 

आठदी योजना मे कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का ]5 प्रतिशत परिवार 
कल्याण कार्यक्रम पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। योजना क अत मे जन्म दर 
का घटाकर 26 प्रत्ति हजार करने का लक्ष्य रखा गया; इसके अलावा 5 फरोड 
नसबदी आपरेशन तथा 5 करोड लूप लगाने का लक्ष्य रखा गया। योजनाववि में 
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परिवार तियोजन के तरीबे अपगाते वालो की सख्या 992-93 में 26655 लाख 
]993-94 में 25207 लाय 994-95 म॑ 323 89 लाख तथा 995-96 में 
334 64 लाख थी। 


आठवीं योजना मे परिवार कल्याण परिव्यय 








(करोड़ रुपए) 
वर्ष लक्ष्य. वार्षिक योजना का 
प्रतिशत 
992 97 008 । 4 
993 94 32 6 5 
994 95 १684 9 7 
995 96 ]743 5 ]6 
996 97 2237 02 





! नौवी पचवर्षीय योजना 997 2002 (गा गिर १०श ?आ).. नौर्यी 
योजना में परिवार कल्याण पर 997-98 में 8222 करोड रुपए यार्च किया 
गया जो 997-98 की वार्षिक योजना परिव्यय का 26 प्रतिशत था। परिवार 
कल्याण पर 998-99 में 2 253 करोड रुपए (सशोधित अनुमात) खर्च किया गया 
जो 998-99 की वार्षिक योजया परिव्यय का 4 प्रतिशत था। परिवार कल्याण 
पर 999 2000 मे 2920 करोड रुपए (बजट अनुमान) खर्च किया गया। 


परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धिया 
(#०॥९एशाहा।$ ० स्ा॥9 जत्वशिर 7०ह:शण॥आ०८) 

भारत मे परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण कार्यक्रम सरकारी स्तर 
पर ]952 मे अपनाया गय था। परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू हुए 998 मे 
46 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आठवीं पच्वर्षीय योजना के पूर्ण होन तक परिवार कल्याण 
कार्यक्रम पर 5 825 करोड रुपए व्यय हा चुका है। भारत में आपात काल के 
दौरान 976-77 म 826 लाख नसवदी आपरेशन किए गए थे। वतमान में 
परिवार कल्याण कार्यक्रम का सचालप पूर्णत स्वैच्छिक रुप से किया जा रहा है। 
गत पाच दशको म परिवार कल्याण कार्यक्रम ने ओक उपलब्धिया अर्जित की हैं। 
परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धिया निम्नलिखित है- 

] परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय में वृद्धि (07९5८ ॥ छडफ़टावाएर 
था [ामो। फरधण्िल 0्ञग्गागाट) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की 
शुरुआत वास्तव म प्रथम पचवर्षीय याजना मे हुई। विभिन्न पचवर्षीय याजनाओं में 
परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय मे उत्तरौत्तर वृद्धि हुई। पचवर्षीय योजनाओं में 
परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय इस प्रकार रहा - प्रथम पचवर्षीय योजना 8 
लाख रुपए द्वितीय पचवर्षीय योजना 305 करोड रुपए तृतीय पचवर्षीय योजना 
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249 करोड रुपए, चतुर्थ पचवर्षीय योजना 278 करोड रुपए पाचवी परचवर्षीय 
योजना 498 करोड रुपए, छठी पचवर्षीय योजना मे 3,422 करोड रुपए, 
सातवीं पचवर्षीय योजना 3,।208 करोड रुपए तथा आठवीं पचवर्षीय योजना 
6,500 करोड रुपए (प्रावधान)। 


2 परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना (8४४णाज्राषाला' ण॑ एथ्शए फलक्षि९ 
(थाप०) परिवार कल्याण केन्द्र परिवार कल्याण कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण बिन्दु हैं। 
इन केन्द्रों ने शहरो एवं गावो मे परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारत मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सख्या 95] 
में 725 थी जो बढकर 99] मे 20,450 तथा 996 मे और बढकर 2,853 हो 
गई। उपकेन्द्रो को सख्या 99] मे ,30,984 थी जो बढकर 996 मे ,32,727 
हो गई # 

3 जन्‍म नियत्रण तरीके (८४००५ (० 0ण्राप० छेतए १४८) भारत मे 
वर्तमान मे चार प्रकार के जन्म नियत्रण तरीके उपलब्ध हैं ये हैं बन्ध्याकरण, लूप, 
निरोध तथा खाने की गोलिया। भारत मे परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वालो 
की सख्या 989-90 मे 2/52 लाख थी जो 990-9] मे 8703 लाख, 
99-92 में 23752 लाख, 992-93 मे 26655 लाख, 993-94 में 25207 
लाख, 994-95 मे 323 89 लाख तथा 995-96 मे और बढकर 334 64 लाख 
हो गई। वर्ष 995-96 ने 4380 लाख बस्याकरण, 680 लाख लूप तथा 
22274 लाख अन्य तरीके काम * लिये गए। 


4 गर्भ की समाप्ति (70 ० ?८87०॥०५) भारत मे महिलाओ को स्वास्थ्य 
सबधी जोखिम से बचाने के लिए गर्भ समाप्ति अधिनियम 97 मे लागू किया। 
इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाएं 20 हफते तक गर्भ समाप्त कर सकती 
है। अप्रेल 972 मे सरकार ने गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी, त्ताकि 
अवाछित सनन्‍्तानोपत्ति को रोका जा सके। गर्भपात तभी किया जा जाता है जब यह 
लगे कि गर्भ का परिणाम अस्वस्थ बच्चे का जन्म होगा या लगातार गर्भ धारण से 
मौजूदा हालत मे मा के स्वास्थ्य को नुकसान होने की समावना हे या फिर गर्म 
निरोध उपाय विफल हो गए हो। पहली तिमाही मे गर्मपात सुरक्षित होता है। 
महिलाओ को स्वास्थ्य की क्षति कम करने के लिए मासिक धर्म के रुकते ही गर्भ 
समाप्ति के लिए जाना चाहिए। भारत मे अप्रेल 972 मे कार्यक्रम शुरु होने से 
लेकर सितम्बर 993 तक गर्भ सर्माष्ति अधिनियम के अन्तर्गत 906 करोड गम 
समाप्त किए गए हैं।* 

5 माता और स्वास्थ्य कार्यक्रम (गाल ध्ाव घथ्वप्त छग्ड्राभाणार) * विश्व 
लक्ष्य "सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य' के सदर्भ मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 
983 कार्यरत है। इसके अन्तर्गत सन 2000 तक माता और शिशु स्वास्थ्य की 
देखभाल से सबधित मानकीय लक्ष्य रखे गए हैं। ये लक्ष्य हैं -(क) शिशु मृत्यु दर 
को घटाकर 60 प्रति हजार से नीचे लाना, (ख) मातृ मृत्यु दर को घटाकर 200 
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प्रति लाख से जीचे लागा (ग) चार वर्ष तक की आयु के बच्चा की मृत्यु दर 0 
प्रति एक हजार स नीच लाना। गौरतलव है कि भारत के महापजीकरण कायक्रम 
द्वारा चलाई पई यमूगर पजीकरण प्रणाली के अजुसार 992 में शिशु मृत्यु दर 79 
प्रति हजार थी। देश के विभिन्र भागा मे मातृ मृत्यु की मौजूदा मृत्यु दर 400 से 
600 प्रति एक लाख है तथा बच्चा की मृत्यु दर [990 म॑ अनुमानत 263 प्रति 
हजार है। 


माता एवं शिशु स्वास्थ्य सबधी लक्ष्या का प्राप्त करने क लिए भारत 
सरकार न ॥992 म बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्त्व (सी एसएसएम) 
कायक्रम शुरु किया। यह कार्यक्रम माताआ एवं शिशुओ के लिए पाषाहार अनाव 
तथा विटामिन ए की कमी दूर करने की प्रोफिलैप्सिस परियोजग्रआ, औरल 
रिहाइड्रेशन थिरपी एआर आइ कायक्रम तथा दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम को टीवाक्रा 
कायक्रम स मिलाकर बनाया गया है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध रुप स चलाया छा 
रहा है। कायक्रम के दोनो पहलू दाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व देश के 
सभी जिलो मे लागू है। कार्यक्रम के परिषामस्वस्प ]984 में शिशु मृत्यु दर 04 
प्रति हजार थी जो 994 में 74 प्रति हजार तक आ गई है। 

6 जन्‍म दर में कमी (0८९६०5९ ॥ छेपा। ए३०) परिवार कल्याण कार्यक्रम 
के क्रियान्वयन से देश में जन्म दर म॑ थोडी कमी हुई है यद्यपि यह अनी भी 
अधिक बनी हुई है। भारत मे जन्म दर 95-6 में 47 प्रति हजार थी जो 
घटकर 98। म 372 प्रति हजार तथा 992 में और कम होकर 29 प्रति हजार 
रह गई। आठवीं पचवर्षीय याजना के अत तक (मार्च, 4997) जन्म दर 260 प्रति 
हजार करने का लक्ष्य था। 

7 दम्पत्ति सरक्षण दर (000का८ ए0ए८०0०च २४०). परिवार कल्याय कादर 
के कारण सुरभित दम्पत्तिया का प्रतिशत बढा है। मारत मे सुरक्षित दम्पत्तियों वा 
प्रतिशत 970-7] म॒ केदल 04 प्रतिशत था जो बढकर ]98] म 22 8 प्रत्रिश्त 
तथा ॥992-93 म और बढकर 434 प्रतिशत हो गया। आठर्वी पच्चवर्षीय योजना 
के अत तक म'च 997 दम्पत्ति सरक्षण दर 56 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य था। 
दर्य मे लगभा 5 करोड सनन्‍्तानोत्पत्ति याग्य दम्पत्ति है। 

8 परिवार नियोजन उपकरर्णो का उत्पादन और वितरण (?7000था० भाव 
एड तर एक््ाए़ 0]क्‍फाह फछाण्याटाछ). दश में परिदार तियोजन 
उपकरपा का बडे पैसाने पर उत्पादन किया जा रहा है। पीरोध' के उत्पादव दं 
लिए सार्उज़निक क्षत्र क अन्तर्गत 966 में 'हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटड' कारखाना 
विदेन्द्रम मे लगाया गया इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 977 मे 28 कराड 80 
लाख फिन्थ प्रत्ि दप थी। बलयाव और कानपुर म॑ भी निराध दनाने के वारखान 
है। दश म सर्वत्र सस्ती और रियायती दरा पर निराध उपलब्ध हैं। परिवार 


28% कन्द्रो मं ता पिराध और गर्म निरोधक गालिया निशुल्क दितरित की 
जज हं। 
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9 अनुसधान (८5८४०) भारत मे 8 लाख जनसख्या केन्द्रों के माध्यम 
से जयसाख्यिकी तथा सचार कार्य के क्षेत्र मे गतिविधिया जारी हैं। भारतीय 
चिकित्सा अनुसधान परिषद्‌ केन्द्रीय औषधि अनुसधान सस्थान अखिल भारतीय 
आयुर्विज्ञान सस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राष्ट्रीय ससथान प्रजनन 
जीव विज्ञान तथा सन्तानोत्पत्ति नियत्रण के क्षेत्र मे जैव चिकित्सा अनुसघान कार्यो 
में लगे हैं। 

१0 प्रशिक्षण (प8४0४) नर्स दाई के लिए देश मे कार्यरत 463 प्रशिक्षण 
स्कूल हैं जिनमे 39 276 की प्रवेश क्षमता है। नर्स दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की 
अवधि 8 महीने है और इसके लिए आधारमूत शैक्षणिक योग्यता ]0वीं पास है। 
देश मे 8। पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण स्कूल हैं। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष 
है और आधारभूत शैक्षिणिक योग्यता 0वीं पास है। वर्ष 994 मे । 25 2 नर्स 
दाई और 64 46 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता ग्रामीण क्षेत्र मे कार्यरत थे।? 


]] लोकप्रियता (?क्रणगा>) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतया 
स्वैच्छिक है। शहरो तथा दूर दराज के गावो मे रहने वाले लगभग 5 20 करोड 
प्रजनन-वय दम्पत्तियो तक पहुचो के लिए व्यापक जन प्रशिक्षण तथा प्रेरणा 
कार्यक्रम चलाया गया। सूचना और प्रसारण मत्रालय तथा अन्य प्रचार सगठनों 
द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति देश 
मे अनुकूल वातावरण वना है। आज दम्पत्ति कितना सुदर कितना प्यारा छोटा सा 
परिवार हमारा के सिद्धात पर विश्वास करने लगा है। दम्पत्ति परिवार नियोजन 
के उपकरणों के उपयोग के लिए जागरुक हुए हैं। 

परिवार कल्याण कार्यक्रम की कमिया/बाधाए/कठिनाइया 
(जआाणा[|रणाधाए, 095432९5, श00९॥ ० एशा॥|५ जलगिर श०2शाशाल) 


विश्व मे परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले सरकारी रत्तर पर भारत 
में ।952 में प्रारम किया गया था इसके बावजूद भारत आज जनसख्या विस्फोट 
की रिथिति मे पहुच गया है। भारत जनसख्या के आकार की दृष्टि से चीन के बाद 
विश्व मे सबसे अधिक जनसख्या वाला देश है। भारत मे आज भी जन्म दर विश्व 
के देशो की तुलना मे अधिक बनी हुई है। यह बात मारत मे परिवार कल्याण 
कार्यक्रम की विफलता को दर्शाती है। भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम को 
अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं - 


१ शिक्षा का अमाव ([.3०८ ० ९20०८४॥०7) भारत मे परिवार नियोजन की 
विफलता मे शिक्षा का अभाव प्रमुख कारण है। भारत मे शिक्षा का नितात अभाव 
है| महिला साक्षरता विशेषकर ग्रामीण महिलाओ मे साक्षरता की स्थिति दयनीय 
है। वर्ष 99] मे साक्षरता दर 52 प्रतिशत थी। महिला साक्षरता दर केवल 
39 29 प्रतिशत ही थी। स्पष्ट हे कि भारत मे दर्ष [99! मे 48 79 प्रतिशत व्यक्ति 
निरक्षर थे। निरक्षर व्यक्तियो मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो के प्रति जागरुकता का 
अभाव होता है| परिवार को सीमित करने के मामले मे निरक्षर व्यक्तियो को ही क्यों 
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दोष दिया जाए। भारत मे तो अभी भी शिक्षित व्यक्तियों मे परिवार को सीमित 
रखने की प्रवृत्ति अधिक विकसित नहीं हो सकी है। 


2. गरीबी (2०५८५) भारत मे गरीबी प्रमुख समस्या है। रबतत्रता के पाच 
दशक और आठ पचर्षीय योजनाओ की समाप्ति के बाद भी देशवासियों को गरीबी 
की समस्या से निजात नहीं मिल सका है। आज भी लगभग 20 प्रतिशत जनसख्या 
गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है।गरीव को पहले भरपेट भोजन की 
आवश्यकता है उसके बाद ही बह परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में सोच 
सकता है। गरीब परिवार इस रिथति मे नहीं है कि वे गर्भनिरोधक के तरीके काम 
में ले सक। यद्यपि रसारकार परिवार कल्याण केन्द्रों के माध्यम रो गर्भनिरोधक के 
तरीके यथा निरोध व खाने की गोलिया निशुल्क मुहैया कराती है कितु गरीब लोग 
अज्ञानता और सकोच के कारण इन सुविधाओ का लाभ नहीं उठा पाते हैं। 


3 सुरक्षित दम्पत्तियो का अभाव (36६ ० ९८७९१ 000९७) : वर्तमान मैं 
भारत में लगभग 5 करोड प्रजनन-वय दम्पत्ति है। वर्ष 992-93 में सुरक्षित 
दम्पत्ति केवल 434 प्रतिशत थे जिन्हाने परिवार कल्याण कार्यक्रमो को अपनाया। 
देश में लगभग 57 प्रतिशत दभ्पत्ति ऐसे हैं जिन्होने परिवार कल्याण कार्यक्रम को 
नहीं अपनाया है। परिवार कल्याण से असुरक्षित दम्पत्ति परिवार सीमा का खुला 
उल्लघन कर रहे हैं। 


4 कम प्रचार प्रसार ([.70८ ० ॥70फ8भ09) देश की बहुतेरी जनसख्या 
गावो में जीवन बसर करती है। ग्रामीण जनसख्या का बडा भाग निर्धन और निरक्षर 
है। गावों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का बहुत कम प्रचार-प्रसार है। गावों में 
चिकित्सा सुविधा ओर परिवार नियोजन केन्द्रों का अभाव है। गावो मे चिकित्सक 
बहुत कम पहुचते हैं। चिकित्सा सुविधाओ के अभाव में गावो में परिवार कल्याण 
कार्यक्रमा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। 5 


5 यौन शिक्षा का अभाव ([.8८६ ०( 5९६ /.0:८४४०) - विद्यालयी पाठयक्रमों 
में यौन शिक्षा को सम्मिलित नहीं किए जाने क कारण युवक-न्युवत्ियों में यौन 
शिक्षा का अभाव है। इस कारण परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता उत्पन्न नहीं 
हो पाई हैं। 


6 चिकित्सकों का अभाव (6. ० 0०८०७) देश मे चिकित्सकों का 
अभाव है। चिकित्सकों का वितरण भी असमान है। अधिकाश चिकित्सक शहरों में 
कार्यरत हैं। चिकित्सक गादो मे सुविधाओ के अमाव के कारण जाना कम पसाद 
करते हैं। ग्रामीण जनता को प्रशिक्षित चिकित्सकों की सुविधाएं बहुत कम 
उपलब्ध हैं। 

7 उचित देखभाल का अभाव (उत: व छ्कुल [.00८-क्षीश) : परिवार 
कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्या की पूर्ति के लिए बडे पैमाने पर मसबदी आपरेशन 
किये जाते हैं कितु बच्ध्याकरण के पूर्व और पश्चात्‌ उचित देखभाल का अभाव है। 


जनसख्या नीति तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम एव उनका मूल्याकन 233 


इससे रोगी को परेशानी उठानी पडती है। 


8 साम्प्रदायिक एव धार्मिक मान्यताए (एेलाए्वाएघ5 बात (एग्राशणानं 
(९००६॥१०४७५). भारत में कतिपय साम्प्रदायिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण 
परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। राजनेताओं तथा 
धार्मिक गुरुओ द्वारा परस्पर विरोधी विचार एव प्रचार से देशवासियो मे अनेक 
भ्रातिया उत्पन्न हो गई है कि बन्ध्याकरण से उनकी जनसख्या के कम होने का भय 
उत्पन्न हो गया है। 


9 चन्ध्याकरण पर अधिक ध्यान [रण श्रालाएण णा जत्यागयक्षाणा) 
परिवार कल्याण के कार्यक्रमो मे बन्ध्याकरण पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया 
है। परिवार कल्याण की अन्य विधियो व तरीकों की अपहेलना हुई है। 


]0 स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव (0एण्शाल छह्लि ० प्रल्शाव).. परिवार 
कल्याण कार्यक्रम के साधनों के प्रयोग से अनेक बार दम्पत्तियो के स्वास्थ्य पर 
विपरीत प्रभाव पडा है। इससे लागो में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति रुचि 
कम हुई है। 

! आपरेशनो का असफल होना (एशाण€ ० 0फथथ्घा०१5) देश मे आपरेशन 
के बाद महिलाओ के सतान हुई। देश में ऐसे अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं। 
महिला पुन आपरेशन नहीं कराना चाहेगी। ऐसी घटनाओ से परिवार कल्याण 
कार्यक्रमों के प्रति रुचि समाप्त होती है। 


2 राजनीतिक प्रोत्साहन का अभाव ([.3०८ ० एगा॥टक एगाए३धण) देश 
मे आपातकाल के दौरान 975-76 मे परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन 
में सख्ती बरती गई जिससे लोगा में परिवार नियोजन के प्रति रुचि कम हुई। 
जबरन बन्ध्याकरण के कारण राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ। वर्ष 977-80 के 
मध्य परिवार कल्याण कार्यक्रम की गति मद रही। परिवार नियोजन से राजनीतिक 
बदलाव के कारण राजनीतिक प्रोत्साहन मे कमी आई। 

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के सुझाव 
(9028९ह॥॥05 णि 500९९55 ० फा]।ए ऐलवगिट शणएड्ाथाणा०) 


भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रमों की विफलता के कारण जनसख्या 
वृद्धि नियत्रित नहीं हो सकी। कम जनसख्या की स्थिति मे भारत तीव्र गति से 
विकास कर सकता है। पडित नेहरु ने कहा था "यदि हमारी जनसख्या अभी जो 
है उसकी आधी होती तो हम अधिक प्रगतिशील राष्ट्र होते। भारत मे लोग परिवार 
कल्याण कार्ग्रक्रम को अपनाने के लिए उत्सुक तो रहते हैं कितु चिकित्सा सुविधा 
के विश्वसनीय नहीं होने के कारण उन्हे मय है कि सतान की मृत्यु की स्थिति में 
वृद्धावस्था का सहारा छिन न जाए। अत परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता 
के लिए मजबूत चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता हे। जब त्तक देश के ग्रामीण 
परिवेश मे स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का जाल यहीं फैल जाता मृत्यु दर कम 
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नहीं हो जाती बाल मृत्यु दर “्यूनतम नहीं हो जाती तब तक भारत मे परिवार 
कल्याण कार्यक्रम की सफलता सदिग्ध रहेगी। मारत में परिवार कत्याण कार्यक्रम 
की सफलता के लिए निम्न उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं - 


] चिकित्सा सुविधाओ का विस्तार (#क्ुराडाणा ० ४८१८० ग्थिटा6शे 
ग्रामीण भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए चिकित्सा सुविधाओं 
का विस्तार आवश्यक है। चिकित्सा सुविधा विश्वसनीय हो। गावो मे चिकित्सालय 
ता खोल दिए जाते हैं कितु चिकित्सक नियुक्त यहीं होते हैं और यदि चिकित्सक 
नियुक्त होते हैं तो गावो मे सेवाए बहुत कम दे पाते हैं। मुदालियर समिति के 
अनुसार तीस हजार की जनसख्या पर एक प्राथमिक स्वारथ्य केन्द्र होना चाहिए। 
उसमे 75 बिस्तर 6 नर्स तथा 6 डाक्टर होने चाहिए। इसके अलावा 5 000 हजार 
की जनसख्या पर एक उपकेन्द्र होना चीहिए। 


2 सीमित परिवार की अनिवार्यत्ता (28$60॥8॥9 ता [॥॥760 था) 
देश मे जनसख्या की विकरालता और उससे उत्पन्न समस्या को दृष्टिगत रखते 
हुए दो बच्चों के वाद परिवार त्रियोजन को अयिवार्य बना दिया जाना चाहिएं। इस 
कानून को कठोरता से लागू किया जाए। परिवार नियोजन नहीं अपनाने वालो की 
सुविधाओं से वचित कर दिया जाग्ग चाहिए। परिवार नियोजा के विभिन्न साधनों 
में से कोई भी अपनाने की उसे छूट दी जाए। 


3 रास्ती साप्रगी का वित्तण (0 0007 ० (लक शैगधाओ), शिक्षित 
व्यक्तियो ने कुछ सीमा तक परिवार नियोजन को अपना लिया है। गरीब परिवार 
वियोजन से अछूते हैं। आज गरीब परिवारा मे ओर झुग्गी ओपडियो में रहन वाले 
व्यक्तियों के बच्चो वी सख्या अधिक होती है। गरीबो क लिए मप्रेरजन के अन्य 
साधगे का अभाव है। गरीब व्यक्ति इस स्थिति मे नहीं होते कि वे परिवार नियोजन 
के महगे साधा काम मे ल सके। अत गरीब बस्तियों मं परिवार तरियोजन वी 
सामग्री को सस्ते दामो पर मुहैया कराया जाना चाहिए। जहा तक समभव हो वहा 
सामग्री का वितरण निशुल्क हो। देश मे निरोध निशुल्क वितरित किया जाना 


चाहिए। गरीबों की वस्तियां में तो निशुल्क निरोध वितरण केन्द्र स्थापित किये 
जाये चाहिए। 


4 यौन शिक्षा (8०६ ॥00०५0०7) भारत म यौन शिक्षा का नित्तात अमाव है। 
खुवक-युवतियों को यौग सदवो की बहुत कम जानकारी हाती है। देश मे आज भी 
बच्चो के जम को ईश्वरीय देग माना जाता है। इस विचारधारा को बदलने के 


लिए यौन शिक्षा का प्रचार आवश्यक है। यौन शिक्षा को विद्यालयी पाठयक्रमों मेँ 
सम्मिलित किया जाग चाहिए। 


5 जनसख्या शिक्षा को बढावा (0९एल०फमाला एकणगात 567४०) 
दश में लगभग पचास फीसदी लोग निरक्षर हैं। शिक्षित व्यक्तिया मे जनसख्या 


शिश्ा वा अभाव है] परिणामस्वरुप जउसख्या जग्ित समरयाआ की दशवासियाँ 
का जानकारी पहीं है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को रुफल बनाने के लिए भारत 
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मे जनसख्या वृद्धि और उसके दुष्परिणाम को सभी पाठयक्रमों मे सम्मिलित किया 
जाना चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालयी स्तर पर जनसख्या शोध का बढावा 
दिया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम को पाठयक्रमो मे विस्तार से रथान दिया 
जाए। 

6 पर्याप्त प्रचार प्रसार (5णीलथ्ा शण्फब्ड्भात9). शहरों में तो परिवार 
कल्याण कार्यक्रमो का पर्याप्त प्रचार-प्रसार है, कितु गावो मे कार्यक्रम का अधिक 
प्रचार नहीं हुआ है। अत परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गावो 
मे प्रचार-प्रसार की अधिक आवश्यकता है। कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार इस प्रकार 
हो कि गावो के पिरक्ष? लोग उसे आसानी से समझ सके । प्रचार-प्रसार मे क्षेत्रीय 
भाषा का प्रयोग हो। मनोरजन सबधी कार्यक्रमों मे जनसख्या पहलुओ को सम्मिलित 
किया जाना चाहिए। 


7 परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता (श०ग ि एथा।, फ्रल[गि९ 
एछा०ट्टाआश्गा०) विगत पाच दशको मे सम्पन्न हो चुकी आठ पचवर्षीय योजनाओं 
और वार्षिक योजनाओ मे परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता नहीं 
दी गई। परिवार कल्याण कार्यक्रमो पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय अत्यल्प रहा। 
परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए पचवर्षीय योजनाओ मे इसे सर्वोच्च 
प्राथमिकता देनी की आवश्यकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम पर सार्वजनिक क्षेत्र 
परिव्यय को बढाकर दोगुना किया जाना चाहिए। दसवीं योजना का मुख्य लक्ष्य 
जनसख्या नियत्रण होना चाहिए। 


8 जन सहयोग (?प७७८ 0००००४०)  जनसख्या को नियत्रित करना, 
परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाना अकेले सरकार का काम नहीं है। 
परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में जन सहयोग आवश्यक है। सरकार 
परिवार नियोजन के तरीके खोज सकती है, उनके वितरण की व्यवस्था कर 
सकती हैं, कितु उनका उपयोग करना जनता पर निर्भर है। स्वयंसेवी सरथाए 
परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने मे सहायक सिद्ध हो सकती हे। 
सरकार द्वारा स्वयसेवी सस्थाओ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 


9 शिक्षा प्रसार (500900०79 0८४८४०ए7्7थ०) . विकास के लिए शिक्षा 
पहली प्राथमिकता है। शिक्षा के प्रचार बिना सभी विकास प्रयास निरर्थक हैं। 
स्वतत्रता के पाच दशक बाद भी निरक्षर लोगो की बहुलता चिता की बात है। 
'िरक्षरत्ता' के करुणा लोग यरप्यतवादी विवाप्से और कुढियो' से पिरे होते हैं। मारत 
मे 99] मे 4879 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। पुरुषो में निरक्षरता 35 87 प्रतिशत 
तथा महिलाओ मे निरक्षरता 607] प्रतिशत थी। निरक्षरता के इस घोर अघकार' 
मे परिवार कल्याण कार्यक्रमों की सफलता सदिग्ध है| जब तक देश मे शिक्षा का 
प्रचार नहीं हो जाता, देशवासी शिक्षित नहीं हो जाते तब तक परिवार कल्याण 
कार्यक्रम की दिशा मे राजकीय प्रयासों के सकारात्मक परिणाम नहीं होगे। भारत 
को सर्वाधिक जोर निरक्षरता के अधकार को मिटाने मे देना होगा। 
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॥0 नारो मे परिवर्तन (एकशाह८॥0 9]02आ5) भारत में परिवार नियोजन 
विश्य मे सरकारी स्तर पर सबसे पहले 952 मे लागू किया गया था। उस समय 
परियार नियोजन के जो नारे बने थे वे आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। आज दो या 
तीन बस जैसे नारो की प्रासम्रिकता नहीं हैं। नारो मे एक अथवा दो बच्चों की 
प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटे परिवार के महत्त्व को य्यादा से ज्यादा प्रचारित 
किया जाना चाहिए। 


]। चिकित्सा प्रणालियों में समन्वय (0०-णक्काबघणा अआणगाह विट्यगाला। 
ए०ए८ग5) भारत मे आयुर्वेद जैसी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति समृद्ध है। आयुर्वेद 
चिकित्सा पद्धति मे जडी-बूटियो के माध्यम से गर्म निरोध को बढावा दिया जाना 
चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा का स्थास्थ्य पर विपरीत प्रभाव तुलनात्मक रुप से कम 
पडता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम मे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियो यथा आयुर्वेद, 
होम्योपैथिक एवं ऐलोपैथिक मे सामन्‍्जस्य और समन्वय स्थापित किया जाना 
चाहिए। 


]2. बनन्‍्ध्याकरण उपरात सेवा (5000८5 #वील 5व्ताय्याणो ४ परिवार 
कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन महिलाओ और पुरुषों का बन्ध्याकरण किया 
गया उनकी बस्याकरण के बाद उचित देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
बस्याकरण से उत्पन्न किसी परेशानी का निराकरण होना चाहिए। 

3 प्रशिक्षित कर्मचारी (प्रदत्त छगापा०१८८७) हमारे देश में अभी भी गर्म 
निरोधक के तरीकों के विपरीत प्रभाव का डर है। अत ऐसे कर्मचारियों की 
आवश्यकता है जो लोगो को मनोयैज्ञानिक दृष्टि से सतुष्ट कर सके। इसके लिए 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की महत्ती आवश्यकता है। 

]4 चल चिकित्सालयों में वृद्धि (रत्ट5८ था जचठ्णार 0च्रूला5आ८5) + देश 
में विशेषकर ग्रामीण परियेश मे चिकित्सा सुविधाओ का अभाय है। ऐसी स्थिति मे 


चल चिकित्सालयो की सख्या मे वृद्धि की जानी चाहिए जिससे ग्रामवासियों को 
निकटस्थ परिवार कल्याण सबधी सुदिधाए प्राप्त हो सके। 


रद 
| 
है 


यांजना, 6 30 अप्रेल 985 

इफ्गेग्रेमिक सर्ये, 996-97, एस-42 

सातदी परदवर्षीय योजना, 985-90, पृ 28] 
योजना, जुलाई 998, पृ 29 

इकौनोमिक रा्े, 996-97, पृ 90 

मारत वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 7994, पृ 2॥] 
वही, पृ स 24 
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प्र 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 

। भारत सरकार की जनसख्या नीति पर प्रकाश डालिए। 

2. भारत की जनसख्या नीति की आलोचनाए बताइए। 

3 भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्‍या उद्देश्य है। 

निबन्धात्मक प्रश्न 

] भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो की प्रगति की समीक्षा कीजिए। इसमे 
सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए। 

(संकेत - प्रश्न के प्रथम माग मे अध्याय में दी गईं परिवार कल्याण 
कार्यक्रम की प्रगति लिखिए तथा दूसरे भाग मे परिवार कल्याण कार्यक्रम को 
सफल बनाने के सुझाव लिखने है।) 

2 परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्‍या अभिप्राय है? भारत सरकार की जनसख्या 
नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 

(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम का अर्थ बताना 
है तथा दूसरे भाग मे भारत सरकार की जनसख्या नीति तथा उसकी 
आलोचनाए लिखनी है |) 

3. भारतीय जनसख्या की प्रमुख विशेषताओ का वर्णन कीजिए और भारत में 
परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षात्मक जाच कीजिए। 

(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले जनसख्या की प्रमुख विशेषताओं 
को लिखना है, तदुपरात भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियों 
तथा कमियो को बताना है।) 

4 भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा तक सफल हुआ है। परिवार 
कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव दीजिए। 

(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियों 
व कमियो को लिखिए तथा दूसरे भाग मे परिवार कल्याण कार्यक्रम को 
सफल बनाने के सुझाव को बताना है।) 

5 "तेजी से बढती जनसख्या भारत के आर्थिक विकास मे बाघा है।" इस 
कथन की विवेचना कीजिए तथा भारत सरकार की जनसख्या नीति की 
सक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 

(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर 
प्रभाव बताना है तथा दूसरे भाग म॑ भारत की जनसख्या नीति को लिखना 
है।) 


43 


भारतीय कृषि और उसका महत्त्व 


(गावांशा 5ए7९चाच्राः-् ग्रात (5 9एग्ञोी0९श्रा0९ 








विश्व के प्राय सभी विकासशील देश निर्यातित आय के लिए उपभोग 
वस्तुओ के निर्यात पर निर्भर है और इनम भी परम्परागत निर्यातो यथा कृषि एव 
सवद्ध उत्पाद की बाहुल्यता रहती है। स्वाभाविक है कि भारत सरीखे कई 
विकासशील देशो को निर्यातित आय मे बडी भारी हाति उठानी पडती है। ये राष्ट्र 
इस स्थिति म॑ यहीं होते कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे विकसित राष्ट्रो से 
प्रतिस्पर्धा कर सके। विकासशील राष्ट्रो के पास प्राकृतिक ससाधय्ों का अभाव उहीं 
है। कितु अपक्षित वित्तीय ससाधतों का अभाव प्राकृतिक ससाधना के विदोहन मं 
मुख्य बाधा है फिर ये राष्ट्र अद्युनातत टैक्नोलाजी के अभाव में उपलब्ध ससाधना 
का मामाफिक दोहत नहीं कर पाते इसके लिए इज राष्ट्रा को विकसित राष्ट्रों 
बहुराष्ट्रीय कम्पतियों की ओर सत्तत मुखातिव रहना पडता है। 

हाल ही के वर्षो मे भारत ने कृपिगत क्षत्र म आशातीत सफलता अर्जित की 
है क्तु यहा की कृपि ओक विकसित देशा की भाति ओद्योगिक विकास का 
आधार नहीं वन सकी! कई विकसित राष्ट्रो ने सर्वप्रथम कृषि का विकास किया 
तदुपरात कृषि ते आद्योगिक विकास मे प्रभावी भूमिका निभाई। भारत मे कृषि द्वारा 
इस तरह की भूमिका नहीं गरिमा पाते का मुख्य कारण यहा वी कृषि वा अन्य 
राष्ट्रो की तुला मे कापी पिछडा हुआ होना है। ओद्योगिक उत्पादन म कच्च माल 
के रुप म प्रयुक्त होते याली व्यावसायिक फसला का कम उत्पादत भी इसका मुख्य 
कारक है। आज भारत ने भले ही खाद्यात्र उत्पादा क क्षेत्र म॒ तथाकथित 
आत्मपिर्मरता प्राप्त कर ली हा क्तु वर्तमाग म बदलते आर्थिक परिवेश बी 
ज़रुरत के मुताबिक कृषि का समुचित विकास यहीं हुआ है 

कृषि प्रधात अर्थव्यवस्था म जब कृषि ही) पिछड़ी हुई अवस्था म हो तब 
कृषि औद्यागिक विकास का आधार वा की यात कंसे की जा सकती है। आर्थिक 
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नियोजन के पाच दशक उपरात भी कृषि का समस्याग्रस्त होना एक चितनीय पहलू 
है। ग्रामीण परिवश मे जो समस्याएं अतीत मे थी, आज भी देखने को मिलती है। 
प्राकृतिक आपदाओ के कारण कृषि उत्पादन मे भारी उच्चावचन है। सिचित क्षेत्र 
कृषिगत जरुरतो के अनुरुप नहीं है। ऋणग्रस्तता की समस्या बेडी भयावह है, 
साहूकारो के चगुल से किसान ही नहीं उसकी सतति भी मुश्किल से ही निजात 
पाती होगी। पिछले कुछ वर्षों मे देश के बडे किसानो की आय मे बेतहाशा वृद्धि 
हुई है, इससे ग्रामीण परिवेष मे 'आर्थिक विषमता' की समस्या उठ खडी हुई है। 
ग्रामीण परिवेश की आर्थिक विषमता शहरी परिवेश की आर्थिक विषमता से अधिक 
भयावह है, क्योकि ग्रामीण क्षेत्र मे प्रभावी व्यक्तियो द्वारा भोले-भाले, निरक्षर और 
निर्धन ग्रामीणों का शोषण आसानी से कर लिया जाता है। 


भारतीय कृषि की विशेषताए 


(एगगबटाटाआए5ड 0० परत 5 87०णाएट) 


भारत की 74 प्रतिशत जनसख्या गावो मे निवास करती है तथा इत्तनी ही 
जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद भारत की कृषि 
आर्थिक विकास मे कारगर भूमिका नहीं निभा सकी। भारतीय कृषि की प्रमुख 
विशेषताए निम्नाकित हैं- 


] मानसून पर निर्भरता (06एथ70७॥०७ था ०5००) भारत में सिचाई 
सुविधाओ का पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण भारतीय कृषि आज भी मानसून 
पर निर्भर है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की स्थिति मे कृपिगत उत्पादन कम 
होने के कारण आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडता है। देश की 74 प्रतिशत 
ग्रामीण जनसख्या की आर्थिक स्थिति वर्षा पर निर्भर है। जहा सिचाई सुविधाए 
मुहैया हैं वहा का किसान भी सिचाई के लिए बादलो की ओर देखता है। वर्षा होने 
के कारण किसान का सिचाई व्यय वचता है। भारतीय कृषि अनावृष्टि अतिवृष्टि, 
ओलावृष्टि, शीतलहर आदि से प्रभावित्त रहत्ती है इसका प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद 
पर पडता है। 

2 खाद्यान्न फसलो का उत्पादन (छा०ठणलाण ्ण 70०0 (४०95) भारतीय 
कृषि मे अधिकतर खाद्यान्न फसलो का उत्पादन किया जाता है। कुल कृषि क्षेत्र 
में लगभग 75 प्रतिशत खाद्यान्न फसलो की खेती होती है। इसके बावजूद भारत 
लम्बे समय तक खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर नहीं हो सका आज भी 
भारत मे ख़ाद्याश्र क़ा ज्य्रात क्रिया जाता है। 

3 विविध फसले (आलिया (7०0७) फसलो की विविधता भारतीय कृषि 
की प्रमुख विशेषताए है। खेतो का आकार छोटा होने के बावजूद किसान विभिन्न 
फसलो उगाते का प्रयास करता है। देश के कृषिगत क्षेत्र मे खाद्याल तिलहन, 
दलहन व्यावसाथिक फसले आदि का उत्पादन होता है। 


4 लघु कृषकों की बहुलता (गुणाए ० 5णगा एशागश७) भारत लघु 
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कृपका का दश है ग्रामीण परिवेश मे लघु सीमात कृपक तथा खेतिहर व बन्चुआ 
मजदूरों को बहुलता है। भारत मे एक हैक्टयर तक जातो के कृषक सीमात कृपक 
तथा एक से दो हैक्टेयर जोतो के कृपक लघु कृपक कहलाते हैं। इसके अलावा 
ऐस व्यक्ति जिनकी स्वय की कृषि याग्य भूमि नहीं होती कितु आमदनी का 50 
प्रतिशत से अधिक भाग कृषिगत मजदूरी से प्राप्त करते हैं वे खेतिहर मजदूर 
कहलाते हैं। भारत मे उत्तराधिकार के दोपपूर्ण पियम के कारण छोटे कृपका की 
सख्या बढती जा रही हे। 


5 कृषि जोत (#६7८णाए€ #00॥६) भारत म वष 980-8 में लगभग 
894 करोड कृषि जोत थी जिममे से सीमात कार्यशील जोत (एक हैक्टेयर तक) 
564 प्रतिशत तथा लघु कार्यशील जोते (-2 हैक्टेयर तक) !8 | प्रतिशत थी 
इस प्रकार देश मे 2 हैक्टेयर तक की जोते 745 प्रतिशत थी। सीमात और लघु 
जोता के कारण अधिक उत्पादग सभव नहीं हा पाता है। 


6 प्रति हैक्टेयर कम उत्पादन ([.८55 श077रलागा फथ प्रथ्टाछट) भारत मं 
विभित्र फसला का प्रति हैक्टेयर उत्पादग वहुत कम है। विश्व के देशों की तुलना 
में भारत में चावल मूगफली गगत्रा गेहूं, कपास तम्बाकू का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 
कम ह। भारत म वर्ष 989 मे विभिन्न फसलो का प्रति हैक्टेयर उत्पादन इस 
प्रकार था चावल 2590 किग्रा मूगफली 988 किग्रा गन्ा 5657! किग्रा गेहूं 
224] किग्रा कपास 607 किग्रा तथा तम्बाकू ]236 किग्रा । 


7 यश्नीकरण का अभाव ([.9९६ ० /९८४०७॥5४४०७) विगत वर्षो म विश्व मे 
कृपि क्षत्र में तीव्र गति से यत्रीकरण हुआ है कितु भारत में आज भी बडे पैमाने 
पर खेती के पुरात तरीके काम मे लिए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण कृषि जोता 
का छोटा होना तथा लघु कृषकों की वहुलता है। लघु जाता में यत्रीकरण का 
प्रयोग लामदायक सिद्ध नहीं हा पाता है| भारत म किसाया का परिवार अपेक्षाकृत 
बडा है जबकि उसके खत का आफ़र छोटा हे। परिवार के लोग ही खत पर काम 
कर+| वाल बहुत हा जात हें एसी स्थिति म यत्नीकरण की आवश्यकता कम होती 
हे। 


8 व्याप्त अदृश्य बेरोजगारी (५३३ 958फ5०१ (द्याए ०). भारतीय 
कृषि म अदृश्य बराजगारी व्याप्त ह। कृषि कार्य म आवश्यकता सर अधिक लोग 
लग हुए हैं। भारत क कृषि क्षेत्र से लगभग आवे श्रमिका का हटा भी लिया जाए 
तो कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं हागा। इसक अलावा भारतीय किसान को वर्ष भर 
काम नहीं मिलता हे। सिचित क्षेत्रा म किसात अवश्य वर्षपयन्त व्यस्त रहता है। 
असिचित क्षेत्रो म किसान को वर्ष म आसतत 90 दिन ही काम मिल पाता है। हाल 


के वर्षो म कृषि क्षेत्र मे यवीकरण का थोडा बढावा मिला है इसके कृषि श्रमिक 
अधिक बराजगार हा गए हैं। 
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भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व 
(8छग्राशर्शि०ट 0 4ैहाएणाप्ट ॥ पता £०णाणाओ) 


भारत गावो का देश होने के कारण बहुसख्यक जनसख्या जीवन बसर के 
लिए कृषि पर निर्भर है। आर्थिक विकास मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
राष्ट्रीय आय का बडा भाग कृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय में भी कृषि तथा 
सवद्ध क्षेत्र की अच्छी भागीदारी है। नयी केन्द्र सरकार ने कृषि विकास पर ध्यान 
केन्द्रित किया है। अप्रैल 3998 मे जारी आर्थिक एजेन्डा मे कृषि निवेश बढाने पर 
बल दिया गया है। सरकार कृषि ग्रामीण विकास, सिचाई तथा सबधित ग्राम्य 
पचायत विकास मे सार्वजनिक निवेश क लिए पर्याप्त योजनागत कोष की व्यवस्था 
करेगी। पधानमत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पाच सूत्री विकास मार्ग मे कृषि 
विकास को दूसरा सूत्र मानते हुए अगले दशक मे कृषि उत्पादन को दोगुना किये 
जाने प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार ने 998-99 के बजट मे कृषि विकास 
की नयी पहल की है। वर्ष [998-99 की वार्षिक योजना मे कृषि परिव्यय 2,854 
करोड रुपए का प्रावधान किया है जो 997-98 के सशोधित अनुमान ,807 
करोड रुपए की तुलना मे 58 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार 
विकास शीर्ष पर भी परिव्यय मे वृद्धि की गई है। वर्ष 997-98 मे ग्रामीण क्षेत्र 
और रोजगार परिव्यय 8,356 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) था जिसे बढाकर 
998-99 मे 9,92 करोड रुपए बजट-अनुमान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र और 
रोजगार परिव्यय में 86 प्रतिशत की वृद्धि की गई। वर्ष 998-99 के केन्द्रीय 
बजट मे नाबार्ड द्वारा प्रबंधित ग्रामीण अवसरचना विकास निधि मे आवटन बढाकर 
3,000 करोड रुपए कर दिया गया है। नाबार्ड की अशपूजी मे 500 करोड रुपए 
की वृद्धि की गई है। बजट मे किसानो को कृषि आदानो और उत्पादन सबंधी 
जरुरतो के लिए नकदी प्राप्त करने में मदद के लिए नाबार्ड द्वारा किसान क्रेडिट 
कार्ड योजना शुरु करने का प्रस्ताव किया गया। वर्तमान मे कृषि भारतीय 
अर्थव्यवस्था की रीढ बनी हुई हैं। अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्व इस प्रकार है - 
] राष्ट्रीय आय मे योगदान ((ण्रापाएणाणा था ]48॥078| 72076) - भारत 
की राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान मे राष्ट्रीय आय का 
30 से 40 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। विगत वर्षो मे राष्ट्रीय आय मे कृषि 
की उपादेयता घटी है। फिर भी अन्य क्षेत्रो की तुलना मे इसका योगदान अधिक 
है। 


पर्ष 9980-8] की कीमतो पर सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर वर्ष 
950 5] में 42,87। करोड रुपए था जिसमे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का उत्पाद 
24,204 करोड रुपए था जो सकल घरेलू उत्पाद का 5646 प्रतिशत था। सकल 
घरेलू उत्पाद 997-98 मे 0,49,9] करोड रुपए (त्वरित अनुमान) था जिसमे 
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का उत्पाद 3,0],436 करोड रुपए था जो सकल घरेलू 
उत्पाद का 2873 प्रतिषत था। नब्बे के दशक मे सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि की 
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भूमिका बहुत घट गई है। इसका कारण कृषि एव सम्बद्ध क्षेत्र परिव्यय मे कमी है। 
आठरटवी पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का केवल 52 प्रतिशत कृषि 
एव सबद्ध क्षेत्र पर व्यय किया गया। मौर्दी पचवर्षीय में भी कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र 
परिव्यय मे वृद्धि नहीं की गई। इसके बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि का 
योगदान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। वर्ष 997-98 के त्वरित अनुमानो मे 
सकल घरेलू उत्पाद मे निर्माण क्षेत्र का भाग 2473 प्रतिशत, यातायात, संचार, 
और व्यापार का भाग 23 27 प्रतिशत, बैकिग बीमा व्यावसायिक क्षेत्र आदि का भाग 
] 42 प्रतिशत तथा सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओ का भाग !835 
प्रतिशत था जबकि कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का भाग 2873 प्रतिशत था। 


सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भूमिका 








(करोड रुपए) 
वर्ष सकल घरेल उत्पाद कृषि एव सब्रद्ध/ सकल घरेल 
साधन लागत पर क्षेत्र का उत्पाद उत्पाद मे 
(980-8] की कृषि का 
कीमतो पर) प्रतिशत 
950 5] 42,87 24,204 5646 
960 6 62,904 32,793 52]3 
970-7 90,426 4,385 4577 
980 8! ],22,427 48,536 3964 
990 9 2,2,253 69,860 329] 
99] 92 2,3,983 68,480 3200 
]992-93 2,25,240 72,42] 32]5 
993 94 7,99,077 2 62.40 32 8] 
994 95 8,6,064 2,77,033 32 ]7 
995 96 9,26 42 2,79,204 30 ॥4 
996 97 (प्रोविजनल)... 9,98,978 3,03,572 3039 
997-98 (त्वरित अनु) 0,49 9] 3,0] 436 28 73 
998 99 (त्वरित अनु) 0,8,834 3,5,45 29 6 
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० 79॥9 वर्ष 993-94 से सकल घरेलू उत्पाद 993 94 की कीमतों पर 
आधारित है।) 


2 रोजगार (छाफ्ना०>गथा) भारत मे जनसख्या का बडा भाग जीविकापार्जन 
क लिए कृषि पर निर्भर है। डा राजेन्द्र प्रसाद क॑ अनुसार, “खेती से इस देश के 
सबसे अधिक लागों को रोजगार मिलता है जो बडे तथा छाटे अन्य सव उद्योगों 
स्‌ प्राप्त सम्मिलित राजगार स अधिक है |' भारत की 74 प्रतिशत जनसख्या गावों 
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में जीवन बसर करती है। वर्ष 799] की जनगणना के अनुसार भारत मे कूल 
कार्मिक 3] 4] करोड थे जिनमे 282 कांड सीमान्त कार्मिक तथा 2859 करोड 
मुख्य कार्मिक थे। मुख्य कार्मिको मे काश्तकार 07 करोड, कृषि श्रमिक 746 
करोड तथा पशुधन, वन आदि में 60 लाख कार्यरत थे। इस प्रकार मुख्य कार्मिको 
का 669 प्रतिशत कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र मे कार्यरत था। ग्रामीण मुख्य कार्मिक 
2233 करोड थे जिनमे से 8 28 करोड कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र मे कार्यरत थे जो 
मुख्य कार्मिको का 822 प्रतिशत है) शहरी मुख्य कार्मिक 636 करोड थे जिनमे 
85 लाख कृषि व सबद्ध क्षेत्र मे कार्यरत थे जो कि शहरी मुख्य कार्मिको का 
34 प्रतिशत था। 


3, खाद्यान्न उत्पादन (7०००७छ४०॥५ ?०65०४०)) भारत जनाधिक्प वाला 
देश है तथा अधिकाश जनसख्या शाकाहारी है। कृषि क्षेत्र द्वारा खाद्यान्न की माग 
पूरी की जाती है। भारत मे चावल, गेहू, मोटा अनाज तथा दालो का उत्पादन होता 
है। वर्ष 996-97 मे चावल का उत्पादन 8]3 मिलियन टन, गेहू का उत्पादन 
69.3 मिलियन टन, मोटा अनाज का उत्पादन 343 मिलियन टन तथा दालों का 
उत्पादन 45 मिलियन टन था। खाद्यात्र उत्पादन 7996-97 मे 993 मिलियन 
टन था। प्रमुख वाणिज्यिक फसलो में तिलहन, गन्ना, कपास, जूट और मेस्ता का 
उत्पादन होता है। वर्ष 3996-97 मे प्रमुख वाणिज्यिक फसलो का उत्पादन इस 
प्रकार था-तिलहन 25 मिलियन टन, गन्ना 2773 मिलियन टन, कपास 443 
मिलियन गाठे तथा जूट व मेस्ता 88 मिलियन गाठे। 


कृषि क्षेत्र मे नवीन व्यूह रचना लागू किए जाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र 
परिव्यय मे वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। खाद्यान्न 
उत्पादन 950-5 मे 508 मिलियन टन था जो बढकर 990-9] मे 764 
मिलियन टन तथा 997-98 मे और बढकर ॥924 मिलियन टन हो गया। वर्ष 
98-82 को आधार मानते हुए कृषि उत्पादन सूचकाक 950-5] मे 462 था 
जो बढकर 990-9] मे 484 तथा 997-98 मे और बढकर 649 हो गया। 
विगत दशको मे प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन ओर पैदावार मे वृद्धि हुई। 
कुल अनाज का क्षेत्रफल 950-5 मे 782 30 लाख हैक्टेयर से बढकर ]989-90 
में ।033 58 लाख हैय्टेयर, उत्पादन 950-5] में 4244 लाख टन से बढकर 
989-90 में ),56079 लाख टन तथा पैदावार 950-5 मे 542 किलोग्राम 
पति हैक्टेयर रो बढ़कर 989-90 मे ,530 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई। वर्ष 
989-90 मे कुल दलहन का क्षेत्रफल 234 ]5 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 28 65 
लाख टन तथा पैदावार 549 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। 

खाद्यान्न का क्षेवरफल 950-5] मे 9732 लाख हैक्टेयर था जो 989-90 
में बढ़कर ],267 73 लाख हैक्टेयर हो गया। खाद्यान्न पैदावार 3950-5] में 522 
किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से बढकर 989-90 मे !349 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो 
गईं। वर्ष 7989-90 मे कुल तिलहन क्षेत्रफल 228 लाख हैक्टेयर, उत्पादन 


र44 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


69 09 लाख टन तथा पैदावार 742 किलोग्राम प्रति हैक्देयर थी। इसके अलाया 
वाणिज्यिक फसलो यथा गन्ना कपास, पटसन, मेस्ता के क्षेत्रफल, उत्पादन व 
पैदावार म॑ वृद्धि हुई। 


भारत मे खाद्यान्न उत्पादन 


७. >> ६0 >> कक लक त० नम >> 3०० कक नम बस मन न नमन नम 


वर्ष खाद्यान्न उत्पादन कृषि उत्पादन सूचकाक 
(मिलियन टन) आधार (98-82) 
950-5] 508 462 
960-6 820 68 8 
7970-77 08 4 859 
980-8 29 6 02 
990 9 764 ]484 
99] 92 68 4 ]45 5 
992-93 79 5 55 
993-94 84 3 8573 
994-95 9] 5 65 2 
995-96 80 4 607 
996-97 99 4 754 
997-98 924 649 
998 99 (प्राविजनल) 953 बर3 
999-2000 (प्राविजनल) 99 ] ]733 


$50छाए८८ ६००८ 50880 4998 99 तथा 999-2000 


खाद्यातर का उत्प'दन बदने से प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता बढी। वर्ष 
99। मे प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्ता 50 ग्राम के स्तर तक पहुच गई थी 
जबकि 950 के दशक के प्रारभिक वर्षो मे प्रति व्यक्ति 395 ग्राम अनाज 
उपलब्ध था। तथापि वष 993 मे एक अतिम अनुमान के अनुसार अनाज की प्र्ति 
व्यक्ति दैनिक उपलब्धि कुछ कम होकर 464 ग्राम हो गई। ' प्रति व्यक्ति खाद्यात्र 
उपलब्धता 993 मे 694 किलोग्राम दार्षिक थी जो बढकर 994 में ॥72 
82 995 मे 853 किलोग्राम तथा 996 मे 83 किलोग्राम वार्षिक हो 
गई। 

+ निर्यातित आय मे योगदान ((0त्राफ्पप्णा 9 एच्रुणप) भारत के विदेशी 
व्यापार म कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारत से बडी मात्रा मे कृषि एय सम्बद्ध 
उत्पादों का निर्यात किया जाता है। कृषिगत निर्यातो मे काफी, चाय खली, काजू, 
मसाले तम्बाझूं चीनी कच्चा जूट चावल, फल सब्जी दाले आदि मुख्य है। 
स्वतत्रता के समय स लंकर 980 तक भारत के तिर्याता मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र 
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की उल्लेखनीय भूमिका थी। वर्ष 960-6] मे भारत का कुल निर्यात 642 करोड 
रुपए था जिसमे कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 284 करोड था जो कुल निर्यात 
का 4424 प्रतिशत था। बाद के दशको मे विर्यात मे कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र की 
भूमिका घटी। वर्ष 980-8 में निर्यात 6,7] करोड रुपए था जिसमे कृषि एव 
सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 2,057 करोड रुपए या जो कुल निर्यात का 30 65 प्रतिशत 
था। नब्वे के दशक मे निर्यातो मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र की भूमिका उत्तरोत्तर कम 
हुई। कुल निर्यात मे कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का भाग 990-9] मे 940 प्रतिशत, 
992-93 मे 76॥ प्रतिशत, 993-94 मे ]8 67 प्रतिशत तथा 994-95 में 
658 प्रतिशत था। वर्ष 997-98 मे कुल निर्यात ,26,286 करोड रुपए था 
जिसमे कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 23,69 करोड रुपए था जो कुल नियति 
का 876 प्रतिशत था। भारत्त की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृपिगत उत्पादन 
को बढाकर निर्यात व्यापार मे कृषि की भूमिका को बढाया जा सकता है। नोबल 
पुरस्फार विजेता डॉ' नार्मन ई बोरलॉग के अनुसार "भारत मे खाद्यान्न उत्पादन को 
आगामी चालीस वर्षो मे चार गुना करने की क्षमता विद्यमान है।” खाद्यान्न उत्पादन 
का बडा भाग देश मे ही खप जाता है। निर्यात के लिए अतिरेक खाद्यान्न बहुत कम 
बच पाता है। अत खाद्यान्न निर्यात वृद्धि के लिए भारत मे जनाधिक्य वृद्धि को 
रोकना आवश्यक है। 





निर्यात व्यापार मे कृषि क्षेत्र की भूमिका कर 
(्‌ रुपए) 
वर्ष कुल निर्यात कृषि तथा सबद्ध॒ कुल निर्यात मे कृषि तथा 
क्षेत्र सबद्ध क्षेत्र का प्रतिशत 
960-6 642 284 44 24 
970-7 ,535 487 3] 73 
980-8 6, 2,057 30 65 
990-9].. 32,553 6,377 9 40 
992-93. 53,688 9,457 प6 
993-94.. 69,75॥ ॥3.02 8 67 
994-95.. 82,674 [3,72 8658 
]995-96.. ,06,353 2,38 9 87 
996-97.. ,8,87 24,239 2040 
997-98.. ,26,286 23,69॥ 8 76 
998-99. 4,4,604 26,64 8 48 
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भारतीय अर्थव्ययस्था मे कृषि की प्रभावी भूमिका है। कृषि की उपादेयता 
को दृष्टिगत रखते हुए आयात-निर्यात नीति मे कृषिगत प्रावधानों मे वृद्धि की गई 
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है। वाणिज्य मत्रालय ने जुलाई, 992 में आयात-निर्यात नीति में उत्पादन की 
परिभाषा में कृषि, मछली पालन, पशुपालन, पुष्पोदपालन, बागवानी, मुर्गीपालन 
तथा रेशम पालन आदि को शामिल किया गया। 30 मार्च, 4993 को आयात-निर्यात 
नीति मे व्यापक परिवर्तन करते हुए कृषि क्षेत्र मे निर्यातोन्मुखी इकाइयों लगाने पर 
और छूट देने की घोषणा की। 

हाल के वर्षों मे भारत से गैर परम्परागत मदो के निर्यात में बढोतरी हुई 
है। साठ के दशक मे निर्यात व्यापार मे कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का वर्चस्व था। बाद 
के दशकों में कृषि एव सबद्ध क्षेत्र के निर्यात में भारी कमी आई है, जो चितनीय 
बात है। भारत रादैव भुगतान सतुलन की असाम्यावरथा से ग्रसित रहा है। कृषि 
एव सबद्ध वस्तुओ के निर्यात मे बढ़ोतरी द्वारा भुगतान अरातुलन की समस्या से 
काफी हद तक निदान पाया जा सकता है। नियोजित विकास के चार दशक तथा 
आर्थिक उदारीकरण के दस वर्षों में अर्थव्यवस्था में समृद्धि दृष्टिगोचर होने लगी 
है। फिर भी कृषि अर्थव्यवस्था समस्याओं से अछूती नहीं है। कृषि क्षेत्र में अनेक 
समस्याए मुहवाए खडी हैं। उनमे सीमात कृषक, आर्थिक पिछडापन, क्षैत्रीय 
विषमता, वेकारी, अशिक्षा, निम्न उत्पादकता आदि मुख्य हैं। इनका रथायी समाधान 
दूढा जाना शेष है। 


5 कृषि परिव्यय में वृद्धि (0०७८॥॥ #7:0/(ए८ 00॥9)) : भारत मैं 
आर्थिक नियोजन की सफलता कृषि विकास पर निर्भर है| अर्थव्ययस्था में कृषि की 
उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि परिव्यय मे 
वृद्धि की गई। तृतीय पचवर्षीय योजना मे कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र परिव्यय ,0889 
करोड़ रुपए था जो बढकर सातर्वी पचवर्षीय योजना में 0,523 6 करोड रुपए हो 
गया। आठवीं पच्वर्षीय योजना मे कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र परिव्यय 22,467 करोड़ 
रूपए था जो कुल योजना परिव्यय का 52 प्रतिशत था। नौर्वी योजना मे कृषि एवं 
सबद्ध क्षेत्र परिव्यय 36,658 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है। विश्व आर्थिक 
फोरम द्वारा 29 नवम्बर, 998 को आयोजित भारतीय आर्थिक शिखर में केंद्र 
सरकार द्वारा घोषित बारह सूत्रीय मध्यकालीन आर्थिक एज़ेण्डा मे कृषि को 
प्रमुखता दी गई है। इसमे कृषि विकास सुनिश्चित करमा और कृषि व 
प्रसस्करण उद्योग में व्यापक्त निजी निवेश को बढावा देकर ग्रामीण समृद्धि का 
विस्तार करना सम्मिलित है। कृषि परिव्यय मे उत्तरोत्तर वृद्धि तथा आर्थिक एजेण्डा 
| कृषि को प्रमुख स्थान दिया जाना अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता को दर्शाता 

| 


6 विश्व परिध्रेक्ष्य में भारतीय कृषि (98 #802णघा८ ॥ १४०११ 8५०) 
भारत एक क्ृृषि प्रधान देश है। आजादी के प्रारमिक वर्षों मे भारतीय कृषि 
अर्थव्यवस्था की रिथति दयगीय थी। हाल ही के वर्षों मे भारत ने कृषि के क्षेत्र में 
प्रगति की है। आज भारत न केवल विशाल आबादी के लिए खाद्यान्न उत्पादन कर 
रहा है अपितु विश्व के देशो को खाद्यान्न का निर्यात भी कर रहा है। वर्ष 
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979-8] को आधार मानते हुए भारत का कृषिगत उत्पादन सूचकाक वर्ष 989 
में 4] 86 था जो विश्व औसत 2 26 से अधिक था। वर्ष 989 मे विश्व के 
अनेक देशो का कृषि उत्पादन सूचकाक भारत से कम था। विभिन्न देशों का 989 
में कृषि उत्पादन सूचकाक इस प्रकार था - अर्जैम्टीना 9620, आस्ट्रेलिया 
]3 48, कनाडा )] 9, मैक्सिको 2] 39, बिट्रेन 05 76, अमरीका 02 36 
आदि। भारत मे 989 मे चावल, गेहू, मक्का व कपास बीज का उत्पादन अन्य 
देशो की तुलना मे अधिक था। 


विश्व के अनेक देश विशेषकर विकासशील देश ऐसे हैं जहा श्रम शक्ति का 
बडा भाग कृषि मे सलग्न है। वर्ष 98] मे श्रम शक्ति का भारत में 7] प्रतिशत, 
बाग्लादेश मे 74 प्रतिशत, चीन मे 74 प्रतिशत, केन्या मे 78 प्रतिशत, नेपाल में 
93 प्रतिशत, पाकिस्तान मे 57 प्रतिशत, श्रीलका मे 54 प्रतिशत कृषि कार्य में 
सलग्न था जबकि श्रम शक्ति का आस्ट्रेलिया मे केवल 6 प्रतिशत, कनाडा 5 
प्रतिशत, फ्राप्त मे 8 प्रतिशत्त, जर्मनी में; ५ प्रतिशत, कुपैत्त में; 2 प्रतिशत, अणरीका 
में 2 प्रतिशत, बिट्रेन मे 2 प्रतिशत कृषि कार्य मे सलग्न था। स्पष्ट है कि विकसित 
देशों मे श्रम शक्ति का अत्यल्प भाग कृषि कार्य मे लगा हुआ है। विकसित देशो में 
कृषि कार्य मे यत्रीकरण का अधिक प्रयोग होता है। वर्ष 986 मे अमरीका में 
4,676 हज़ार ट्रेक्टर, जापान मे ,834 हजार ट्रेक्टर, फ्रास मे ],527 हजार 
ट्रेक्टर, अर्जेन्टीना मे 74 हजार ट्रेक्टर उपयोग में थे जबकि भारत मे केवल 
649 हजार ट्रैक्टर, बाग्लादेश मे एक हजार ट्रेक्टर, केत्या में 9 हजार ट्रैक्टर 
उपयोग मे थे। भारत मे हरित क्राति लागू किए जाने के बाद कृषिगत क्षेत्र में 
यत्रीकरण का उपयोग बढा है। भारत मे आज कृषि आधुनिकतम उपकरणों से की 
जाने लगी है। हाल के वर्षों मे कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिये जाने के 
कारण भविष्य मे कृषिगत क्षेत्र मे यत्रीकरण वृद्धि की समावना है। 

7 औद्योगिक कच्चा माल (60ध78| २३७ !४०7»)) - भारत में कृषि 
औद्योगिक विकास का आधार है। कृषि से अनेक उद्योगों को कच्चा माल 
उपलब्ध होता है| मानसून के प्रतिकूल होने की दशा मे कृषिगत उत्पादन कम होने 
का सीधा प्रभाव औद्योगीकरण पर पडता है। कृषिगत उत्पादन में वृद्धि तीव्र 
औद्योगिक विकास मे सहायक होती है। भारत में कृषि आधारित उद्योगो की 
बहुलता है। ऐसी रिथति मे कृषि का महत्त्व और भी बढ जाता है। भारत मे सूती 
यस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनरपति उद्योग, जूट, चाय, रबर, कागज उद्योगो के 
लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। भारत मे वर्ष 997-98 मे तिलहन का 
उत्पादन 237 मिलियन टन, गन्ने का उत्पादन 2602 मिलियन टन, कपास 
उत्पादन ]]4 मिलियन गाठे, जूट और मेस्ता उत्पादन 98 मिलियन गाठे था। 

8 सरकारी आय का प्रमुख स्रोत (जया 50छ065 णी॑ 90एशाप्राधाा! [लणाद) 

कृषि राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत है। कृषि से राज्य सरकारो को 
भू-राजस्व, कृषि आयकर, सिचाई वसूली तथा व्यावसायिक फसलो से कर द्वारा 
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लगभग 800-2500 करोड रुपए की वार्षिक आय होती है। इसके अलावा केन्र 
सरकार को कृषि आधारित उद्योगो से कृषि सम्पत्ति कर, उत्पादन कर, निर्यात कर 
आदि से प्रति वर्ष करोडो रुपए की आय अर्जित होती है। 


9 पशु पालन एवं डेयरी उद्योग की समृद्धि (0050 ण॑ #णाश॥ं 
प्रा5एगात॑आ३> भाव 099 ]700507९5) : डेयरी उद्योग पशुपालन पर आधारित है 
और पशुपालन पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। भारत में पशुधन की बहुलता है। 
पशुधन किरगन की आय का अतिरिक्त स्रोत है। कृषि के पिछडने की दक्ञा में 
पशुधन भी क्षीण हो जाता है। 


]0 बडा उपभोक्ता वर्ग (५३५ 00फणाध्ा ठ020)) : भारत की बहुसख्यक 
जनसख्या गावो में जीवन बसर करती है तथा कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण समुदाय 
न केवल उद्योगों व अन्य क्षेत्रों की माग की पूर्ति करता है अपितु बडा उपमोक्ता 
वर्ग भी है। कृषि क्षेत्र द्वारा विभिन्न औद्योगिक उत्पादित वस्तुएँ यथा रासायनिक 
खाद, कीटनाशक, मशीन एव औजार, विद्युत आदि का बडी मात्रा मे उपयोग किया 
जाता है। कृषि की प्रगति के साथ ग्रामीण परिवेश मे मध्यमवर्गीय परिवारों की 
सख्या मे वृद्धि हुई है। धनी कृषक परिवारों मे विलासिता वस्तुओ की माग बढी है। 

. राजनीतिक महत्त्व (20॥0८० [7एणआ०८) भारत में कृषि का राजनीतिक 
दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। जनसख्या का बडा भाग गावों मे जीवन बसर करता 
है। गावो में अत्यधिक राजनीतिक जागरुकता है। लोकसभा और विघानसभा 
सदस्यों के चुनाव में ग्रामीणजनों की बडी भूमिका होठी है। अच्छे कृषि उत्पादन 
का राजनीति पर सीधा प्रभाव पडता है। कृषिगत उत्पादन के अनुकूल होने की 
दशा मे मूल्य रत्तर भी सामान्य रहता है। ग्रामीण परिवेश की उपादेयता को 
दृष्टिगत रखते हुए आज बजट का बडा भाग ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाता 
है। 25 नवम्बर, 998 को राजस्थान, मध्य प्रदश, दिल्ली मे सम्पन्न हुए विधानसभा 
चुनावों मे कपिगत उत्पादन यथा आलू ब प्याज़ की बेतहाशा कीमतों ने प्रमुख 
चुनादी मुद्दे का रुप लिया। महगाई के कारण दिल्ली व राजस्थान की सरकारे 
बदली। भारत मे महगाई का सीधा असर राजनीति पर पडता है और महगाई 
कृषिगत उत्पादन से प्रभावित होती है। भारत मे गरीब किसानों के दस हजार रुपए 
तक ऋण माफ करा राजनीतिक निर्णय था। ग्रामीणों को लुभाने के लिए वोट 
आधारित राजनीतिक निर्णेय लिये जाते हैं। किस्गनों को निशुल्क बिजली, उर्वरक 
सब्सिडी, कम दरों पर सिचाई सुविधा आदि निर्णय राजनीतिक प्रेरित होते हैं। 

2 यातायात में भूमिका (॥790/गाप्ट . पाआऋ्र॒णां) : दश में रेल व सडक 
यातायात विकास में कृषि की कारगर भूमिका है। उद्यायो की तुलना मे कृषि का 
अधिक पा है। कृषिगत उत्पादन का मण्डिया तक पहुचान, कृपिजन्य कच्चे 
माल को उद्योगा तक पहुचाने, निर्मित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने में 


यातायात विकास को बल मिलता है। इसके अलावा देश का बैंकिंग कारोबार भी 
बडी सीमा तक कृषि पर निर्भर है। 
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कृषि की भूमिका मे बदलाव के बावजूद भारत मे प्रति व्यक्ति कम होती 
भूमि की उपलब्धता कृषि की मुखर समस्या है। जनसख्या वृद्धि के साथ-साथ प्रति 
व्यक्ति भूमि की मात्रा घटत्ती जा रही है। नियोजन काल मे कृषिगत क्षेत्र मे अवश्य 
प्रगति हुई। भारत के खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढे। कितु भारतीय 
कृषि समस्याओ से अछूती नहीं है। आज भी अनेक समस्‍्याए मुहबाए खडी हैं। 
ग्रामीण परिवेश मे गरीबी की समस्या व्याप्त है। किसान सेठ-साहूकारों के चगुल 
से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए है। गावा मे निरक्षरता के कारण परम्परावादी दृष्टिकोण 
की समस्या विकट है। किसान आय का बडा भाग अनुत्यादक कार्यो मे खर्च करते 
हैं। छोटा किसानो की बहुलता है। कृषि जोत का आकार निरन्तर कम होता जा 
रहा है। कृषि सब्सिडी का अधिकाश भाग बडे किसान हडप जाते है। हरित क्राति 
का लाभ सीमित क्षेत्र विशेषकर सिचित भागो को ही मिला। सिचाई सुविधाओं का 
निरन्तर अभाव है। कृषि की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण अवसरचना का विकास 
आवश्यक है। इसके लिए कृषि क्षेत्र मे अधिक पूजी निवेश की आवश्यकता है। 
अर्थव्यवस्था मे कृषि की उपाद॑यता को दृष्टिगत रखते हुए पच्चवर्षीय योजनाओ मे 
कृषि व सबद्ध क्षेत्र परिव्यय वर्तमान रत्तर 42 प्रतिशत से दोगुना किया जाना 
चाहिए। 


नियोजन काल में कृषिगत विकास 
(#शा०परप्रट 0९४९०फव्ता गा एशिगा एटा00) 


भारत मे पच्चास वर्ष के नियोजन काल मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा 
छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी हैं।॥ नौवीं पचवर्षीय योजना की समयावधि 
अप्रैल, 997 से मार्च 2002 तक निर्धारित की गई है। पचवर्षीय योजनाओ में कृषि 
पर सार्वजनिक परिव्यय मे वृद्धि की गई, कितु आर्थिक उदारीकरण लागू होने के 
बाद कृषि निवेश में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई नतीजतन कृषि विकास की तीव्र 
गति नहीं पकड सकी। आर्थिक सुधारो का लाभ शहरो और उद्योगो तक ही 
सीमित रहा। समूचा ग्रामीण परिवेश आर्थिक उदारीकरण के लाभ से वचित है। 
डकल प्रस्तावों को लेकर जरुर गावो में हलचल मची। आज नीम, हल्दी, बासमती 
का पेटेट हो चुका है। भारतीय कृषि मे बहुराष्ट्रीय कम्पतियो से प्रतिस्पर्धा करने की 
शक्ति नहीं है। कृषि क्षेत्र मे पूजी निवश के तीव्रता से नहीं बढने के कारण कृषि 
की दशा दयनीय हो गई है। चुनौतियो के वावजूद कृषि विकास की ओर अग्रसर 
हुई है। 
3. कृषि निवेश (#शञा०्णाप्राट 7६९5प्राल्यां) 

तृतीय पचवर्षीय योजना मे कृषि एव सदद्ध विकास शीर्ष परिव्यय ,088 9 
करोड रुपए था जो कुल योजना परिव्यय का [27 प्रतिशत था। चतुर्थ पचयर्षीय 
योजना में कूल योजना परिव्यय का 47 प्रतिशत व्यय किया गया। बाद की 
प्रचवर्षीय योजनाओ मे कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र परिव्यय मे निरन्तर कमी हुई। विभिन्न 
पंचवर्षीय योजनाओ मे कुल योजना परिव्यय का कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर 
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व्यय प्रतिशत इस प्रयार रहा-पाचवी पचवर्षीय योजना ॥23 प्रतिशत, छठी 
पचवर्षीय याजना 6] प्रतिशत, सातर्वी पचवर्षीय याजना 58 प्रतिशत, आठवीं 
पच्चरर्षीय योजना 52 प्रतिशत। नौवीं पचवर्षीय योजना का सार्वजनिक शेत्र 
परिव्यय 8 75 000 करोड रुपए निर्धारित किया गया इसमे कृषि तथा सबद्ध क्षैत्र 
परिव्यय 36 658 करोड रुपए रखा गया है जो कुल योजना परिव्यय का केवल 
42 प्रतिशत है। 


कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र सार्वजनिक परिव्यय 








(करोड रुपए) 

योजनाए योजना परिव्यय कृषि एवं सबद्ध कुल यंजना 
क्षेत्र परिव्यय परिव्यय 

का प्रतिशत 
तृतीय पचवर्षीय योजना 8576 4 088 9 827 
वार्षिक योजनाएं (966-69) 6625 4 ]007] ]67 
चतुर्थ पच्वर्षीय योजना 5778 8 2320 4 47 
पराचवी पचवर्षीय योजना 39426 2 4864 9 23 
वार्षिक योजना (979-80) 2765 996 5 ]64 
छठी पचवर्षीय योजना 09297 6623 5 6 
सावती पचवर्षीय योजना. 800000.._ 0523 6 58 
वार्षिक योजना (१990-9). 58369 3 34054 58 
(99]-92) 647582 3850 5 59 
आठवीं पचवर्षीय योजना 43400..._ 224672 )2 
नोरवी पचवर्षीय योजना 875000.. 36658 0 42 


न पल घी: 0 की ;44 वजह ट४0८४>फ कक नमी धिनय कक 
स्रोत इकोनोमिक सर्वे 998-99 से सकलित, तथ्यभारती मार्च |998 पृ 8 


छटी पचवर्षीय योजना के बाद कृषि एव सबद्ध क्षेत्र परिव्यय में भारी कमी 
चिताप्रद है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। इसके 
बावजूद भी कृषि परिव्यय मे कमी की गई। गौरतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद 
में कृषि का अशदान 294 प्रतिषत है तथा देश की श्रम शक्ति का 64 प्रतिशत 
े में नियोजित है। देश के कुल निर्यात मे भी कृषि का बहुत बड़ा भाग होता 

| 

साठ के दशक मे निर्यात व्यापार में कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का वर्चस्व था। 
वाद के वर्षो म गिर्यातित आय में कृषि की भूमिका घटी। इसका बडा कारण कृषि 
एव राबद्ध क्षेत्र परिव्यय में भारी कमी है। वर्ष 960-6॥ मे कुल निर्यात में कृषि 
दथा राबद्ध क्षत्र का भाग 4425 प्रतिषत था जो घटकर 980-8] में 3065 ' 
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प्रतिशत रह गया। 993-94 मे कुल निर्यात मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का भाग और 
घटकर केवल 8 67 प्रतिशत रह गया। वर्ष 997-98 में कुल निर्यात ,26,286 
करोड रुपए था जिसमे कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 23,69] करोड रुपए था 
जो कुल निर्यात व्यापार का 87 प्रतिशत था। 
2. कृषि वृद्धि दर (887०पराष्घ८ 070०जत रिट) 

भारत में सिचाई सुविधाओं का अभाव है। कृषि योग्य क्षेत्र का केवल 37 
प्रतिशत भाग सिचित है। आज भी भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। नतीजतन 
कृषि वृद्धि दर विश्व के देशो की तुलना मे कम है। उर्वरको की कुल खपत की 
दृष्टि से हमारा देश अमेरिका, पूर्व सोवियत सघ तथा चीन से पीछे है। भारत म 
949-50 से वर्ष 99-92 के बीच कृषि उत्पादन में 27] प्रतिशत की चक्रवृद्धि 
दर से वृद्धि हुई। हरित क्राति के बाद की अवधि मे 967-68 से 99-92 तक 
कृषि उत्पादन की वृद्धि दर लगभग 284 प्रतिशत वार्षिक रही । आठवीं पचवर्षीय 
योजना (992-97) के दोरान कृषि की वार्षिक वृद्धि दर 35 प्रतिशत दर्ज की 
गई तथा खाद्यात्र उत्पादन वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी। नौवीं पचवर्षीय योजना में 
कृषि विकास दर का लक्ष्य 45 प्रतिशत रखा गया है। 





कृषि दर 
कृषि वृद्धि (प्रतिशत मे) 
योजनाए कृषि वृद्धि दर 
99-92 -9 
992-93 6] 
993-94 37 
994-95 5] 
995 96 -30 
996-97 79 
997-98 -20 
998-99 74 
999 2000 (प्राविजनल) 22 


स्रोत दी इकोनोमिक टाइम्स, नई दिल्‍ली, 29 मई 998 तथा इण्डियन इकॉनोगमिक 
सर्वे, 7999-2000 


कृषि उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। गत सात वर्षों में 
99]-92 से 997-98 मे कृषि वृद्धि दर का तीन बार ऋणात्मक क्षेत्र चिताप्रद 
है। कृषि वृद्धि दर वर्ष 799-92 मे 9 प्रतिशत, 995-96 में 3 प्रतिशत तथा 
997-98 मे 20 प्रतिशत ऋणात्मक थी। वर्ष 997-98 मे कृषि वृद्धि दर के 
ऋणात््मक होने का अर्थिक वृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव पडा। इस वर्ष आर्थिक 
वृद्धि दर घटकर 5 प्रतिषत रह गई। वर्ष 996-97 मे कृषि वृद्धि दर मे 79 


252 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इससे पूर्व कृषि वृद्धि दर 992-93 में 
62 प्रतिशत 993-94 मे 37 प्रतिशत तथा 994-95 में 5। प्रतिपत थी। कृषि 
वृद्धि दर 997-9& मे कृषि उत्पादन के सूचकाक के आधार पर ऋणात्मक 37 
प्रतिशत थी। 


खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन 


(मिलियन टन) 
फसले 995 96. ॥9% 97 3997 98. ॥997 १8 999 2000 
ज्यों उत्पादन मे 796 97 की (अनुमानित) 
तुलना मे % 
वृद्धि/कमी 
चावल का0 83. 830 835 27 हा5 
गेहू 620... 693 685. 664 न्च2 687 
मोटा आज 290 343 335 3॥4 जड़ 292 
दालें 023.. ]45 450.._3॥ -१96 95 
खाद्यान्न 804 993 2000 क्र 26 ]99। 
खरीफ 95॥. 044.._ 7055 ॥037 07 4032 
रबी 853... 949 945... 904 न्ब? 959 
तिलहन श] 2860 ->868- 2397 -52 2॥6 
गन्ता 284. 273. 2800. 2602 62 35] 
कपारा (मिलियन 
गाठे) ]29._ ॥43 ]48. ॥4 203 2। 
जूट और मेर्ता. 88. ॥॥0 ग्रह. 98 |09 06 
(मिलियन गाठे) 


स्रांत इकोनोमिक सर्वे 4908 99 ॥999 2000 प्रतिशत निकाले गये हैं। 


3. खाद्यान्न उत्पादन (६००08/गा5 .007८ध०ा) 


नत्बे के दशक के दौरान 996-97 को छोडकर खाद्यात्र उत्पादन वार्षिक 
वृद्धि दर ]7 प्रतिशत रही जो अस्सी के दशक की औसत वार्पिक वृद्धि दर 35 
प्रतिशत की तुलना मे कम है। 996-97 में खाद्यान्न उत्पादन 993 मिलियन 
टन था। जिससे कृषि उत्पादन की समग्र वृद्धि 93 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर 
पहुच गयी थी। 

वर्ष ]997-98 में खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन 94 ] मिलियन टन था 
जो 996-97 के 993 मिलियन टन की तुलना में 26 प्रतिशत कम है। वर्ष 
997-98 में चावल का उत्पादन 835 मिलियन टन, गेहूँ का उत्पादन 664 
मिलियन टन, मोटे अनाज का उत्पादन 3]) मिलियन टन तथा दालों का 
उत्पादन 3] मिलियन टन था। गेहूँ, मोटा अताज तथा दालों के उत्पादन मैं 
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क्रमश 42 प्रतिशत, 92 प्रतिशत तथा 96 प्रतिशत कमी हुई। खाद्यात्र फसलो में 
केवल चावल के उत्पादन मे ही 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि की उन्नति मे 
बाधा का एक प्रमुख कारण रबी की फसल के दौरान प्रचण्ड मौसम के कारण गेहू 
की बुआई में विलम्ब था। 


4. वाणिज्यिक फसले (0०छ शारदा (7ण5) 


वाणिज्यिक फसलो मे वर्ष 997-98 में तिलहन, गन्ना और कपास के 
उत्पादन में गत वर्ष की तुलना मे क्रमश 52 प्रतिशत, 62 प्रतिशत तथा 203 
प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। ठिलहन का उत्पादन 997-98 मे 237 मिलियन 
टन अनुमानित है जो 998-99 के 24 मिलियन टन की तुलना मे कम है यद्यपि 
यह 995-96 के 2! मिलियन टन की तुलना में अधिक था। वर्ष 997-98 
मे गन्ना उत्पादन 2602 मिलियन टन तथा कपास का उत्पादन 4 मिलियन 
गाठे तथा जूट और मेस्ता उत्पादन 99 मिलियन गाठे अनुमानित है। वर्ष 
997-98 मे बगीचा फसले यथा चाय, काफी, प्राकृतिक रबर के उत्पादन मे गत 
वर्ष की तुलना मे वृद्धि हुई। 


केन्द्र सरकार ने [997-98 में गेहू उत्पादन में हुई कमी के कारण वित्तीय 
वर्ष 9998-99 में गेहू का आयात करने का निर्णय किया है। वर्ष 998-99 में 
राज्य व्यापार निगम द्वारा आस्ट्रेलिया से 224 मिलियन डालर अनुमानित कीमत से 
]5 लाख टन गेहू का आयात किया। गेहू के आयात से किसानों के हित प्रभावित 
नहीं होगे। इससे देश मे गेहू की कमी की पूर्ति हो सकेगी। किसान अपना गेहू 
न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्धारित वसूली मूल्य अथवा खुले बाजार मे बेचने के लिए 
स्वतत्र है। सरकार ने 998-99 में रबी विपणन सत्र में गेहू का न्यूनतम समर्थन 
मूल्य 455 रुपए प्रति विचटल निर्धारित किया था। सरकार ने एक मार्च से 0 जून 
998 तक वसूली सस्थाओ को गेहू बेचने पर 55 रुपए प्रति व्विटल बोनस की 
घोषणा की। सत्र मे गेहू की वसूली अच्छी रही! 
5. खाद्यान्न उपलब्धता (8009ह87भा३ #१ग्रोगजाए) 


भारत मे खाद्यान्न का उत्पादन घटने तथा जनसख्या के तीव्र गति से बढने 
के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता घटी है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की 
उपलब्धता 993 मे 694 किलोग्राम प्रतिवर्ष थी जो 994 और 995 मे बढकर 
क्रमश [720 किलोग्राम, 85 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष रह गई। वर्ष 996 में खाद्यात्र 
की उप्रलब्धता 83 किलोग्राम प्रतिवर्ष थी जो गत वर्ष की तुलना मे 22 प्रतिशत 
कम थी। 


एक सौ करोड की जनसख्या के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना कृषि की 
बडी जिम्मेदारी है। अस्सी के दशक में खाद्यान्न वृद्धि दर जनसख्या वृद्धि दर की 
तुलना मे अधिक थी। कितु नब्बे के दशक में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर अपेक्षाकृत 
कम है। 99]-92 से 997-98 के बीच कृषि वृद्धि दर के त्तीन बार ऋणात्मक 
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होने के कारण देश का याद्यात्न का अभाव का सामना करना पड सकता है। कृषि 
प्रधान राष्ट्र मे खाद्यात्र का अमाव और निर्यात में खाद्यान्न की नगण्य भूमिका 
चिताप्रद वात हे। योजना आयोग ने 998-99 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 2 
करोड टन निर्धारित किया था। जिसमें से गेहू 740 लाख टन, चावल 860 लाख 
टन, मोटे अनाज 345 लाय टन व दाले 55 लाख टन शामिल है। खाद्यात्र 
उत्पादन का निर्धारित क्ष्य महत्वाकाक्षी है जिसे अर्जित करने के लिए पुरजोर 
प्रयास करने होगे। वर्ष 997-98 मे चावल को छोड़कर शेष खाद्यान्न और 
वाणिज्यिक फसलो के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। 


भारतीय कृषि के पिछडेपन के कारण 
((४५९5 णी 34९एब्रा 07८55 ० पाती # शाध्परापार) 

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद भी 
कृषि विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया परिणामस्वरुप कृषि क्षेत्र में 
उल्लेखनीय सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। किसान की माली हालात मे भी 
विशेष बदलाव नहीं आया। भारत प्रति हैक्टेयर कृपिगत उत्पादन और ग्रामीण 
अवसरचना की दृष्टि स विश्व के अनेक देशो की तुलना में पीछे है। गावो मे 
न्यूनतम बुनियादी सुबिधाओ का अभाव है। पेयजल सुविधाओ के अभाव के कारण 
ग्रामीणजन प्रदूषित पानी पीने के लिए अभिशप्त हैं! बहुतेरे गाव सडको से जुडे हुए 
नहीं हैं। चिकित्सा सुविधाओ का नितात अभाव है। ग्रामीण परिवेश में निरक्षरता 
आज भी अभिशाप है। गावों की दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाएं बनी। 
ग्रामीण विकास ओर गरीबी अन्मूलन के लिए भारी-भरकम पूजी का प्रावधान किया 
गया। योजनाएं कागजो तक ही सिमट कर रह गई। योजनाओ के लिए आवटित 
राशि खर्च मद मे दिखा दी गई] पचास सालों में भी गाव और किसान की दशा 
सुधर नहीं सकी। 


भारत में कृषि के पिछडेपन के अनेक कारण हैं जिन्हे सुविधा की दृष्टि से 
प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सस्थागत आदि शीर्षक मे बाटा जा 
सकता है। कृषि के पिछडेपन के कारण निम्नलिखित हैं- 
(अ) प्राकृतिक कारण (२३एण०] (095८5) 

[. मानसून पर निर्भरता (छककुलावेधा०८ थ ध०ा५०००) - भारतीय कृषि 
मानसून पर निभर है। मानसून के अनुकूल नहीं होन की दशा मे खाद्यान्‍्च और 
वाणिज्यिक फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रमाव पडता है। भारत म॑ कृषिग् 
उत्पादन कम हाने स आर्थिक विकास की दर घट जाती है। नब्बे के दशक में 
मानसून क अच्छा होने के कारण आर्थिक वृद्धि दर सततोपप्रद रही) भारतीय कृषि 
की मानसून पर निर्मरता के सबध में डा मोल्स ने कहा "भारत से मानसून न आए 
तो कृषि उद्याग मे तालावन्दी हो जाए।" 

2. टिट्डियों का आक्रमण (#9ल६८ ण॑ 5359॥0572५) * भारत के कुछ शेत्रों 
विशेषकर राजस्थान, हरियाणा व पजाव में टिड्डियों के आक्रमण के कारण कृषि 
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उत्पादन का बडा भाग नष्ट हो जाता है। देश के मरुस्थलीय क्षेत्रों में टिड्डी 
आक्रमण की समस्या विषम है! 


3. भू कटाव की समस्या (छा्तशट्य ० 7.00-50०) : भारत में भू-सरक्षण 
कार्यों के अभाव में कृषि योग्य भूमि का अधिकाश भाग बेकार हो जाता है। भूमि 
कंटाव के कारण कृषि उत्पादकता भी कम हो जाती है। भारत में लगभग 20 
करोड एकड क्षेत्र भू-कटाव से ग्रसित है। 


4. प्राकृतिक प्रकोप (शफरशं (००४7७) * भारतीय कृषि अकाल, बाढ, 
ओलावृष्टि, अत्तिवृष्टि, अनावृष्टि की समस्या से ग्रसित है। देश में फसले अमेक 
बार बाढ से नष्ट हो जाती है तो कई बार वर्षा के अमाव मे फसले सूख जात्ती है। 


5. सीमित कृषि क्षेत्र ([.ग्राए/20 #हा००॥ए० 566) ४ भारत में कृषि 
योग्य भूमि सीमित है। जनाधिक्य के कारण कृषि पर जनसख्या का भार बढत्ता जा 
रहा है। भारत में जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 98]-9] में 24 प्रतिशत थी। 
योजना आयोग के आकलन के अनुसार भारत की जनसख्या 996-97 मे 93 8 
करोड थी। वर्तमान मे जनसख्या एक अरब से अधिक है। भारत मे कृषि योग्य भूमि 
4 करोड़ 0 लाख हैक्टेयर पर स्थिर बनी हुई है। 


6. कृषि रोग (8॥.700॥07९ 0/5285९5) : भारत मे फसले बडे पैमाने पर कृषि 
रोगों से नष्ट हो जाती हैं। अनेक बार तो सम्पूर्ण फसले रोगों से नष्ट हो जाती 
है। पौधो की बीमारियों तथा कीडे-मकोडे से भी कृषि उत्पादन मे क्षति होती है। 
किसान निर्घनता और अज्ञानता के कारण कीटनाशको का प्रयोग नहीं कर पाता 
है। 

(ब) आर्थिक कारण (8८07णगा८ (8४5८5) 


. कम पूंजी निवेश (,0५४ 0»०॥3। 7५८58॥2॥) - पचवर्षय योजनाओ मे 
कृषि क्षेत्र मे कम पूजी निवेश किया गया। आर्थिक उदारीकरण मे विकास क्षेत्र मे 
सरकार की भूमिका घटने के कारण कृषि निवेश और कम हो गया। तृत्तीय 
पचवर्षीय योजना मे योजना परिव्यय का 27 प्रतिशत कृषि और सबद्ध क्षेत्र पर 
व्यय किया जो घटकर आठर्वी पचवर्षीय योजना मे केवल 52 प्रतिशत रह गया। 
नौर्यी पचवर्षीय योजना में कृषि व सबद्ध क्षेत्र परिव्यय पर 36,658 करोड रुपए 
व्यय का प्रावधान है जो नौर्वी योजना परिव्यय 8,75,000 करोड रुपए का केवल 
42 प्रतिशत हे। कृषि क्षेत्र में सर्वजनिक निवेश उत्तरोत्तर घटने के कारण कृषि 
विकास गति नहीं पकड सका। कृषि निदेश घटने के कारण कृषि वृद्धि दर भी 
घटी। कृषि वृद्धि दर 995-96 में ऋणात्मक 3 प्रतिशत तथा 997-98 में भी 


ऋणात्मक 2 प्रतिशत रही जो भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के लिए चिन्ताप्रद 
बात है। गे 


2. राख सुविधाओं का अभाव (36८ ण॑ एाव्ठ। हथाए८७) : देश के 
आमीण परिवेश में लम्बे समय तक साख सुविधाओ का अभाव रहा। किसानों की 
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साख सुविधाओ की पूर्ति वास्ते आज भी बडी सीमा तक रोठ-साहूबारों पर 
निर्भरता बनी हुयी है। सठ-साहूकार गरीब किसानो की दयीय रिथिति का लाभ 
उठाते है। वे शिसायों स अधिक ब्याज वसूली के अलावा उपका मनमाफिक शोषण 
भी करते हैं। तत्कालीन सरकार " गरीब किरानों के दस हजार रुपए तक के 
कण माफ करक वाह-वाही लूटी किन्तु इस निर्णय से बैंको की स्थिति विगडी। 
भारत वे गिरक्षर किसाय्ा को बैंको की पैचीदगी ऋण प्रणाली से असुविधा होती 
है। वह ऋण लेये मे विचौलिए ऐऐ चाबर मे फ्रा जाता है। हाल के वर्षों मे बैंव) 
में भी भ्रष्टाचार यढा है। ऋणो की स्वीकृति में रिश्वत ली जाये लगी है। 
दूर-दराज वे क्षत्रा में बैंक शाय्राओं का तितान्त अभाव है। गरीबी के कारण 
फ़िसात इस रिथति म “हीं कि वे बुआई के समय रवय के ससाधनों सा बीज व 
खाद खरीद सके। सिचाई के लिए भी किसागो को अधिक वित्त की आवश्यकता 
होती है मजबूरन किसान प्रभावी लागो वे चगुल मे फस जाता है। 


3 अनुत्पादक व्यय (फाज्ा०व0एए८ 9फशाताएार)। बहुसख्यक किसानों 
की माली हालत दयीय है। गरीबी मतुष्य वा बडा दुख है। भारत के किसान 
गरीबी की रामस्या से ग्रसित तो है ही इसके अलावा वह रुढिवादिता से भी घिरा 
हुआ है। कम आय के बावजूद कियाएों और गरीबों को कर्ज लेकर सामाजिक 
रीति-रिवाजों पर व्यय कराता पडता है। इनके अभाव में समाज उहे जीते 7हीं 
देता है। कर्ज की बडी राशि अगुत्पादक व्ययो में खर्च हो जाती है। कर्ज राशि का 
कृषि भे गिवेश यहीं हो पाता इसके भयकर परिणाम किसान को भुगतने पडते हैं। 
अनुत्पादक व्ययों की दाहरी मार किसायो पर पड़ती है एक तो इस व्यय से आय 
प्राप्ति यहीं होती दूसरी ओर उसकी कृषि पिछड जाती है। नतीजतन किसान कर्ज 
में डूब जाता है। 

4. मूल्य वृद्धि का कम लाभ ([.८5५ छणी( 99८ ॥0 शा [#८6०४८).. हीले 
के वर्षों में कृषिगत उत्पादा वी कीमतों मे भारी वृद्धि हुई, किन्तु बडी हुई कीमतों 
का लाभ किसाओ को नहीं मिला। बढी हुई कीमतो का लाम दलाल, विचौलिएं 
आदि हडप जाते हैं। किसा। गरीबी के कारण बढी हुईं कीमतों का लाभ उठाने 
की स्थिति मे नहीं होते हैं। किसाग्रो के कर्ज मे डूबे होने के कारण उसकी उपज 
का अधिकाश भाग रालिहान से ही सेठ-साहूकार उठा ले जाते हैं पिर किस का 
परिवार अपेक्षाकृत यड़ा होता है। वर्ष भर खाने के लिए अधिक अनाज की 
आवश्यकता होती है। इसके बाद जो कुछ फराल बचती है उसे धन की महती और 
शीघ्र आवश्यकता होने के कारण बाज़ार में देचगी पडती है। उसके पास राग्रहण 
क्षमता का अभाव होता है. झिसाय के पास बेचो योग्य उपज कम होगे तथा कृषि 
उपज मण्डियो के दूर हाते के कारण वह रास्ते दामो पर उपज को बेच देता है। 
कृषि उत्पादा की बड़ी हुई कीमतो से उल्टा किसाठो का शोषण होता है। वर्ष 
] टी म मे (अक्टूबर-“वम्बर) आलू-प्याज की कीमतें बेतटाशा बढी। क्या बढी हुई 
कीमतो का लाभ किसायों का मिला। बढ़ी हुई वीमतो के कारण किसान आन 
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प्याज खाने तक के लिए तरस गया। प्याज के बीज की कीमते भी तीव्रता से बढी। 
नतीजतन किसान बुआई के लिए बीज नहीं खरीद सके। बडी हुई कीमतो का 
लाभ तो बिचौलिए ले उडे, किसान तो ताकता रह गया। सरकार कालाबाज़ारी को 
रोकने मे सफल नहीं हो सकी। 


5, यंत्रीकरण का अभाव (2८८ ० |शटकगा।5७४०४) : भारत गावो का देश 
है। गावो के लोग अधिकतर निरक्षर है तथा उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। 
गावो में साख सुविधाओ का अभाव है। सरकार ने कृषि विकास की ओर अपेक्षित 
ध्यान नहीं दिया। कृषि प्रधान देश मे कृषि नीति की घोषणा वर्ष 999 तक नहीं 
की गई। कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत में बड़े पैमाने पर खेती 
पशुओ से की जाती है। भारतीय कृषि मे यत्रीकरण का अभाव है। समय पर और 
उचित तरीके से जमीन तैयार करने, फसल की कटाई के बाद के कार्यो तथा एक 
साथ कई फरले प्राप्त करके उत्पादन और उत्पादकता बढाने मै कृषि सबधी यत्र 
और मशीने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निमाते हैं। हालाकि हाल ही क॑ वर्षों में 
खेतीबाडी में कृषि सबधी यत्रो तथा उपकरणो का बडे पैमाने पर उपयोग होने लगा 
है, लेकिम यह स्थिति आम तौर पर उत्तर प्रदेश मे और सिचाई की सुविधा वाले 
कुछ क्षेत्रो तक ही सीमित रही है। जहा तक ट्रैक्टरों का सवाल है 992-93 मे 
,44,330 ट्रेक्टरों की बिक्री हुई। हरियाणा, पजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मे 
कुल सख्या के 70 प्रतिशत ट्रेक्टर बिके। इसी प्रकार 992-93 मे 8,642 पावर 
टिलर बेचे गये जिनमे से 8 प्रतिशत असम, पश्चिम बगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, 
केरल और महाराष्ट्र मे बिके। वर्तमान मे भारत में 2 लाख से अधिक कुल ट्रेक्टर 
है. और पावर टिलर भी 53,000 से अधिक है। फिर भी कृषि-यत्रो की दृष्टि से 
भारत कई एशियाई देशो से भी पीछे है।' 


6. सिंचाई के साधनो का अमाव ([.ब८८ णीघाहभा०७ रि८४०४०८४) ; सिचाई 
सुविधाओ के अभाव के कारण भारतीय कृषि पिछडी हुई दशा मे है। आजादी के 
पाच दशक बाद भी किसान सिचाई के लिए बादलों की ओर देखने को मजबूर हैं। 
देश के समग्र सिचित क्षेत्र का अभाव है। समग्र सिचित क्षेत्र 99]-92 मे 76 
करोड हैक्टेयर तथा 996-97 मे 89 करोड हैक्टेयर था। समग्र बुआई क्षेत्र की 
तुलना में समग्र सिचित क्षेत्र भी कम है। समग्र बुआई क्षेत्र 996-97 मे 9 
करोड हैक्टयर था। समग्र बुआई क्षेत्र की तुलना में समग्र सिचित क्षेत्र 99-92 
मे 45 प्रतिशत तथा 996-97 मे 469 प्रतिशत था। देश के जल ससाघनो का 
विकास और समुचित उपयोग महत्त्वपूर्ण है। अक्टूबर 985 में सिचाई विभाग का 
नाम बदलकर जल ससाधन मत्रालय रखा गया तथा सितम्बर 987 में राष्ट्रीय 
जल नीति अपनायी गई। आठवीं पचवर्षीय योजना में सिचाई और बाढ नियन्त्रण 
पर 32,5253 करोड रुपए व्यय का प्रादघान किया गया इसके बावजूद सिचाई 
क्षमता का अपेक्षित विकास नहीं हुआ और जो कुछ सिचाई क्षमता का विकारा हुआ 
उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा सका नत्तीजतन कृषि की दशा मे उल्लेखनीय 
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सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। योजना पूर्व (95] तक) सिचाई क्षमता 
226 लाख हैक्टेयर वार्षिक थी जो बढकर 992-93 तक 835 लाख हैक्टेयर 
वार्षिक ही हो सकी। वर्ष 9992-93 तक सिचाई क्षमता का उपयोग 754 लाय 
हैक्टेयर था। स्पष्ट है कि 0 प्रतिशत सिधाई क्षमता का उपयोग नहीं किया गया। 
देश म वैस ही सिचाई सुविधाओं का अभाव है ऐसी स्थिति उपलब्ध सिचाई क्षमता 
का उपयोग वहीं किया जाना चिन्ताप्रद बात है। 


7 रासायनिक खाद की कमी (3०८ ० (कद्याए्व (भाषा) : भारत की 
अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि के लिए खाद 
आवश्यक है। भारत मे खाद का नितान्त अभाव है। परम्परागत खाद णैसे गोवा 
को जलाकर राख कर दिया जाता है। रासायनिक खाद का उत्पादन माग की 
चुलना में बहुत कम है। देश म॑ बुआई के समय रासायनिक खाद की किल्लत 
रहती है| बडे पेमाने पर खाद की कालाबाजारी होती है। किसानो को महतगे दामों 
पर खाद खरीदना पडता है। राजस्थान में अक्टूबर नवम्बर 998 मे रवी फसल 
बुआई के समय रासायनिक उर्वरकों का अमाव और उसकी कालाबाजारी के 
कारण किसानो मे आक्रोश था। इसका प्रभाव 25 नवम्बर 998 के राज्य के 
विधानसभा चुनाव पर पडा। वर्ष 990-9] मे उर्वरक उत्पादन 9,045 हजार टन, 
उर्वरक आयात 2,758 करोड रुपए तथा उर्वरक सब्सिडी 4,389 करोड रुपए थी। 
वर्ष 995-96 में उर्वरक उत्पादन !,335 हजार टन, उर्वरक आयात ,93 
करोड रुपए तथा उर्वरक सब्सिडी 6,235 करोड रुपए थी। रासायनिक खाद का 
उपयोग 990-9 मे 25 मिलियन टन तथा 995-96 में 39 मिलिया टन 
था। भारत की तुलना में प्रति एकड रासायनिक खादों का उपयोग इग्लैण्ड, 
जापान, जर्मनी, बैल्जियम, नीदरलैण्ड आदि देशों में कई गुना अधिक होता है। 

भारत में रासायनिक उर्वरकों की कमी के साथ उत्तम बीजों व कीटाणुनाशक 
औषधियों का भी अमाव है। यद्यपि भारत म हरित क्राति की शुरुआत काफी पहले 
की जा चुकी है, किन्तु इसका लाम सीमित क्षेत्र को ही प्राप्त हो सका है। उत्तम 
बीजो की उपलब्धि और पौध सरक्षण औषधिया सामान्य किसान की पहुच से बाहर 
है। 
(रा) सबद्ध सगठनात्मक कारण ((छाजणाणा३ ए2९05) 

$ दोपपूर्ण भूमि व्यवस्था (0८८लाए८ [.आा0 898८णा).. स्वतन्त्रता से पूर्व 
भारत की भूमि व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अग्रेजों के शासनकाल में जागीरदारी और 
जर्मीदारी प्रथा प्रचलित थी। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के कारण भारत की कृषि पिछड 
गई। जागीरदारो तथा जमीदारों ने भारत के क्साना का मनमाफिक शोषण करके 
उन्ह इत॥ कमजोर कर दिया कि दशका तक किसान आथिक रुप से मजबूत 
नहीं हा सका। रवतन्त्र भारत में अब जर्मीदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन 
हा चुका है किन्तु इसका पराक्ष प्रमाव आज भी दृष्टिगोचर होता हैं| 
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2. भूमि सुधारों की धीमी यति (80७ श०8८५5 ०4.390 ८०5) भारत 
मे स्वतत्नता प्राप्ति के बाद भूमि रुघार कार्यक्रमों को गति नहीं मिल सकी। आज 
भी देश मे भूमिहीन किसानों की बहुलता है। कुछ कृषक परिवारों के पास 
आदश्यकता से अधिक भूमि है। भूमि की असमानता कृषि विकास मे बांधा है। 
कानूनों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण भूमि सुधार कार्यक्रमों को गति 
नहीं मिली। 


3 भूमि का उपविमभाजन (500-0श»०ण ०६ [,00) भूमि का उपखण्डन 
और उपविभाजन कृषि विकास में बाधक है। भारत के खेत छोटे छोटे टुकडो मे 
विभाजित हो गए हैं और विभाजन का क्रम जारी है। खेतो के छोटे-छोटे टुकडो 
मे श्रम य पूजी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। भारत मे वर्ष 980-8] मे कुल 
जोतों मे 56 5 प्रतिशत सीमात जोतो (एक हैक्टेयर से कम) का, 8 प्रतिशत लघु 
जोतों (एफ से 2 हैक्टेयर तक) का, 4 प्रतिशत अर्द्ध मध्यम जोतो (2 से 4 
हैक्टेयर तक) का, 94 प्रतिशत मध्यम जोतों (4 से !0 हैक्टेयर त्तक का तथा 
24 प्रतिशत बडी जोतो (0 हेक्टेयर व अधिक) का है। भूमि के उप विभाजन और 
उपखण्डन की बुराई को चकबन्दी के माध्यम से रोका जाना चाहिए। 

4. कृषि विशेषज्ञों का अमाव (.8९०८ ०६ 8४87८0।ए४। 59९८४॥5७) - विगत 
वर्षो में देश में कृषि विशेषज्ञों व प्रशिक्षित कर्मचारियो की सख्या मे वृद्धि हुई है 
किन्तु कृषि अनुसधान सुविधाए समूची कृषि अर्थव्यवस्था को देखते हुए बहुत कम 
है। देश मे आज भी कृषि विश्वविद्यालयो का अभाव है। भारत मे कृषिगत शोध व 
अनुसंधान विकसित देशों की तुलना मे नगण्य है। 

(द) सामाजिक और राजनीतिक कारण (50०७9] गत 700८ (8७५८5) 

. सामाजिक कुरीतियां (5००4 8५॥5) * भारत की बहुसख्यक जनसख्या 
निरक्षर होने के कारण रुढिवादिता में डूबी हुई है। देश के किसान भाग्यवादिता 
और परम्परागत दृष्टिकोण के कारण खेती के आधुनिकतम तरीको को नहीं 
अपनाते है। अधिकतर क्सिन रीति-रिवाजो को निमाने मे वित्तीय कठिनाईयो का 
शिकार हो जाते हैं| किसान कृषि विकास पर पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं। 

2 कृत्रि पर जनसख्या का बढता मार (पाद्यदब55० [,088 64 70:प्रैभाणा 
0०7 # 7०9८) - भारत जनसख्या विस्फोट की स्थिति मे पहुच चुका है। बढती 
जनसख्या आर्थिक विकास में बडी बाधा है। अधिकाश जनसख्या जीवन बसर के 
लिए कृषि पर निर्भर है। स्वतत्नता के पाच दशक के पश्चात भी जनसख्या की 
व्यावसायिक सरचना मे कृषि तथा सबधित क्षेत्र की अधिक भागीदारी है। प्रोफेसर 
रमेल के अगुसार भारत में प्रति सौ एकड भूमि पर 48 व्यक्ति आश्रित हैं जबकि 
पौलेण्ड मे 3] व्यक्ति तथा ब्रिट्रेन मे 6 व्यक्ति ही आश्रित हैं। 

3 राजनीतिक कारण (०८५ 4८०५) राजनीति भी कृषि के पिछडपन 
का कारण है। भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करना राज्य सरकारों का काम है। 
कृषि विकास सबंधी निर्णय राजनीति से ओत-प्रोत्त होते हैं। 
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कृषि विकास के पिछडेपन में उपर्युक्त कारणों के अलावा गिम्न उत्पादकता, 
ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अपर्याप्त परिवहन साधन, भण्डारण क्षमता का अभाव, निरक्षरता, 
ग्रामीण परिवेश मे लघु एव कुटीर उद्योगो का अभाव, मूल्यो मे उच्चावचन आदि 
कारण भी कृषि विकास में बाधक है। 


भारत में कृषि की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण अवसरचना का विकात्त 
आवश्यक है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अधिक पूजी निवेश की आवश्यकता है। 
अर्थव्यवस्था मे कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए पचवर्षीय योजनाओं में 
कृषि एवं सदद्ध क्षेत्र परिव्यय वर्तमान स्तर (42%) से दो गुना किया जाना 
चाहिए। 


सन्दर्भ 


] भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 994 पृ 368 
2 टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, 2 मार्च 997 
3 भारत, वार्पिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 4994 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्म 
] भारतीय कृषि की विशेषताए बताइए 
2. भारतीय अर्यव्यवस्था मे कृषि के महत्त्व को सक्षेप मे समझाइए। 
3 भारतीय कृषि के पिछडेपन के चार प्रमुख कारण बताइए | 
निवन्धात्मक प्रश्न - 
]. भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि के महत्त्व का वर्णन कीजिए। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए भारतीय 
अर्थव्ययस्था म कृषि के महत्त्व को लिखना है। 
2. नियोजन काल मे कृषिगत विकास की व्याख्या कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ में कृषिगत 
विकास को लिखना है) 
3. भारतीय कृषि के पिछडेपन के कारणों पर प्रकाश डालिए। 
(सकेत्त - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए कृषि के पिछडेपन 
के कारणो को लिखना है।) 


]4 


नवीन कृषि व्यूहरचना अथवा 
हरित -क्रान्ति 


(र९टफज्त 8700९ 5॥चब्वा्ए/ 07 
(#९शा २े९ए०ैष्चां 0) 








आजादी के प्रारभिक वर्षों मे भारतीय किसान की माली हालात दयनीय 
थी। गुलामी के दिनो में विदेशी आतताइयो ने कृषि की दशा और दिशा सुधारने 
के प्रयास नहीं किए | स्वतत्रता के समय अनेक समस्याएँ विरासत में मिलीं, जिनमे 
कृषि का पिछडापन प्रमुख समस्या थी। बहुसख्यक आबादी कृषि पर निर्भर थी और 
गाँवों में निवास करती थी। समूचा ग्रामीण परिवेश ऋणग्रस्तता मे डूबा हुआ था। 
कृषि की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता काफी कम थी। खेतो का उत्पाद किसानो के 
लिए वर्षपर्यन्त दो जून रोटी के लिए पर्याप्त नहीं था। अनेक बार तो समूचे उत्पाद 
को खलिहान से ही सेठ साहूकार उठा ले जाते और किसान तथा उसका परिवार 
ताकते रह जातै। किसान इस स्थिति मे नहीं थे कि वे स्वय अपने पैरो पर खडा 
हो सके। उनके खेत गिरवी रखे हुए थे। किसान खेतो पर बधुआ मजदूर के रुप 
में काम करने को मजबूर थे। 


स्वातृन्त्रयोत्तर सत्ता भारतीयों के हाथ मे थी फिर भी कृषि की सुघ नहीं ली 
गई। तत्कालीन सरकार को औद्योगीकरण की सूझी | कृषि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं 
को ताक मे रखकर पहली मर्तबा 948 मे औद्योगिक नीति की घोषणा कर 
औद्योगिक विकास की आधारशिला रखी गई। कृषि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया 
गया। 

आर्थिक विकास के लिए वर्ष 95] से नियोजित विकास का मार्ग चुना। 
प्रथम पचवर्षीय योजना मे कृषियत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस 
योजना मे जो कृषिगत लक्ष्य रखे गए उनकी प्राप्ति की बात याजना की समाप्ति 
पर जोर-शोर से कही गई। दूसरी योजना मे कृषिगत विकास की तुलना मे 
औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। 
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के सात जिला यथा साहबावाद (बिहार), पश्चिमी गोदावरी (आच्यप्रदेश) तेजापूर 
(तमिलनाडु), लुधियाना (पंजाब), रामपुर (मध्य प्रदेश), अलीगढ (उत्तर प्रदेश), 
पाली (राजस्थान) में गहन कृषि जिला कार्यक्रम लागू किया। इन सभी जिलों में 
बाढ व सूखे की समस्याएं कम थी तथा सिचाई सुविधाए पर्याप्त थीं। अक्टूबर 
]965 में गहन कृषि ज़िला कार्यक्रम को देश के 4 जिले तक व्यापक कर दिया 
गया। भारत में हरित क्रान्ति की शुरुआत का श्रय प्रोफेसर नार्मन बारलोम को 
जाता है। भारत सरकार ने 3966 से अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम वा 
शुमारम किया। कृषि की नवीन व्यूह रचना में कृषि पडतों के समन्वित उपयोग से 
वैज्ञानिक कृषि द्वारा कम समय में अधिक कृषिगत उत्पादन करना तथा कृषि 
उत्पादो की माग व पूर्ति के अन्तराल को पाटना है। कृषि वी नवीन व्यूहरचना के 
मुख्य तत्त्व निम्नाकित हैं 


] उन्नत बीर्जो का प्रयोग (पाष्ठा शलव एब्यालए श०्क्रणायाल, ४१) 
भारत में अनाज का उत्पादन बढाने के लिए यह कार्यक्रम 966-67 में शुरु किया 
गया था। हमारी कृषि नीति का यह यह महत्त्वपूर्ण आधार है। अधिक उपज देने 
वाले बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत नई परियोजनाए जैसे विशेष खाद्यान्न उत्पादत 
कार्यक्रम- गेहूं, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-मक्का बाजरा, समन्वित घान 
विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन विशेष कार्यक्रमों का उद्देश्य पैदावार बढ़ाने 
की आघधुनिकतम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढानां है। 
मिनीकट प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य फसलों की नई किस्मो को लोकप्रिय बनाना 
तथा खेतों में उगाने के लिए परीक्षण करमा है। इसके लिए 0.25 किलोग्राम से 0 
किलोग्राम तक के बीजों के मिनीकिट किसानों को मामूली कीमत पर दिए जाते 
हैं। 


भारत में उन्‍नतशील बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 
966-67 में 89 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 986-87 में 56]8 लाख 
हैक्टेयर, 7990 9] में और बढकर 639 लाख हैक्टेयर हो गया। उन्‍नतशील बीज 
कार्यक्रम क अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 999-92 मे 647.24 लाख हैक्टेयर 
था। 


बीज खेतीवादी के लिए बुनियादी वस्तु है और पैदावार बढाने में इसकी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार कृषि उत्पादन बढाने में बीजों के महत्त्व की 
समझते हुए 963 मे राष्ट्रीय बीज नियम और 969 में भारतीय राज्य फार्म नियम 
की स्थापना की। शष्ट्रीय बीज निगम बीज उत्पादकों से ठेके पर आधार बीज और 
प्रमाणित वीज का उत्पादन करता है और उसकी बिक्री की व्यवस्था करता है। 
राष्ट्रीय बीज नियम द्वारा 990-97 में 24,980 क्विन्टल तथा 99-92 में 
2,96,98] विविन्टल बीज का उत्पादन किया; 
हु प्रमाणित और क्वालिटी बीजों का वितरण 985-86 में 55] लाख क्विन्टल 
था जो बढकर ]990-9] में 344॥ लाख क्विन्टल तथा 995-96 में और 
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बढकर 699 लाख क्विन्टल हो गया। वर्ष 998-99 मे 83 लाख विविन्टल 
प्रमाणित और क्वालिटी बीजो के वितरण का लक्ष्य था। 


2 उर्वरकों का उपयोग (5८ ० एशा॥2८$)- कृषि की उत्पादकता बढाने 
के लिए उर्वरक महत्त्वपूर्ण है। भारत मे कृषि उत्पादन मे 70 प्रतिशत वृद्धि उर्वरको 
के उपयोग से ही समव हो पाई है। हरित क्रान्ति मे उर्वरको के उपभोग में 
उत्तरोत्तर वृद्धि पर बल दिया गया। उर्वरको की कुल खपत 960-6] में 02 
मिलियन टन थी जो बढकर 990-9] मे 725 मिलियन टन तथा 995-96 मे 
और बढ़कर 39 मिलियन टन हो गई। उर्वरकों की खपत 997-98 में 62 
मिलियन टन तक जा पहुची। 


भारत में उर्वरक खपत 





(मिलियन टन) 
वर्ष नाइट्रेजज फास्फेट. पोटाश कुल 

(एन) (पी) (के). (एनपीक ) 
960 6 02 + हट 02 
970-7 ]5 05 02 22 
980-8 37 ]2 06 55 
990-9 80 32 ]3 ]25 
99-92 80 33 ]4 827 
992-93 84 29 09 22 
993-94 88 27 09 24 
994-95 95 29 ॥] 36 
995-96 98 29 स्‍52 3 9 
996-97 03 ३30 0 43 
997-98 09 ३39 ]4 62 
998-99 ॥23 व 5 8 2 
999 2000 (अनुमानित) ]24 49 8 9 ] 


स्रोत इकोनोमिक सर्के 998-99 तथा 999-2000 


उर्वरको के उपयोग का आदर्श अनुपात 4 2 ] हैं। किन्तु 995-96 मे 
नाइट्रोज़न, फास्फेट व पोटाश उपयोग अनुपात 85 25 ] रहा। भारत में 
गाइट्रोजन का उपयोग तुलनात्मक रुप से अधिक है। जिसका प्रभाव उर्वरको की 
कीमतो पर भी पडता है। अगस्त 992 मे फास्फेट और पोटाश उर्वरक (डी ए पी, 
एम ओ पी काम्पलेक्स ग्रेड उर्वरक सहित) को नियत्रण मुक्त किया गया था। केवल 
यूरिया (नाइट्रोजन उर्वरक) मूल्य नियत्रण प्रणाली के अन्तर्गत है इसकी कीमत को 
नियत्रित करने के लिए बडी मात्रा मे सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 992 मे उर्वरको 
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को नियत्रण मुफ्त करने से फास्फेट और पोटाश की कीमतें तेजी से बर्ढीं। 

भारत म उर्वरको का उत्पादन आवश्यकता से कम है। उर्वरका की माग 
और पूर्ति के अन्तराल को पाटने के लिए बडी मात्रा में उर्वरको का आयात किया 
जाता है। उर्वरको की बढती कीमतों को नियत्रित करने वास्‍्ते भारत सरकार 
आयातित और घरेलू उर्वरक पर सब्सिडी देती है। वर्ष 995-96 मे उर्वरक 
उत्पादन ,335 हज़ार टन था जिसमे नाइट्रोजन 8,777 हजार टन तथा फास्फेट 
2,558 हजार टन था। पाटाश का उत्पादन नहीं था। वर्ष 995-96 मे उर्वस्क 
आयात 3955 हजार टन था। विगत वर्षों मे उर्वरक सब्सिडी तीव्रता से बढी। वर्ष 
992-93 मे उर्वरक सब्सिडी 5,796 करोड रुपये थी। फारफेट और पोटाश 
उर्वरक को नियत्रण मुक्त करने के बाद उर्वरक सब्सिडी कम हुई। वर्ष 993-94 
में उर्वरक सब्सिडी 4,400 करोड रुपये थी। बाद के वर्षो मे उर्वरक सब्सिडी फिर 
बढी। वर्ष 995-96 मे उर्वरक सब्सिडी 6,235 करोड रुपये हो गई इसमें 
आयातित उर्वरक सब्सिडी 4,935 करोड रुपये तथा घरेलू उर्वरक सब्सिडी 4,300 
करोड रुपये थी। भारत सरकार ने दिसम्बर 998 मे उर्दरक सब्सिडी में और 
बढोतरी की। उर्वरक सब्सिडी ॥998-99 में 9,983 करोड रुपये (वजट अनुमान) 
तक जा पहुची। 


उर्वरक उत्पादन, आयात और सब्सिडी 


(हजार टन) 

हज जज अब हज अजब लय >किस 2:34 पक 28:23 
वर्ष उत्पादन आयात सब्सिडी 

(करोड रुपए) 

पी 22 मम १ कमीज: अमर 2 जनक दमिप >> डक जे: 3222 
988-89 8964 608 320 
990-9 9045 2758 4389 
99]-92 9863 2769 4800 
992-93 9736 2988 5796 
993-94 9047 366 4400 
994-95 0438 2965 5थ्वा 
995-96 335 3955 6235 
996-97 व55 975 609 
997-98 3062 उा74 0026 
7998-99 (व आ) 0424 265* 9983 
999-2000 (व अ) 442 3094++ 3250 





स्रोत इकोनोमिक सर्वे, 998-99, पृ स वठ 
* नवम्वर 998 तक, ** अक्टूबर 999 तक 


3. सिचाई सुविधा (त्राहभागा 7४०॥७)) - हरित क्राति में सिचाई सुविधा के 
विकास पर विशष बल दिया गया। भारत में सिचाई के लिए बड़ी,मध्यम व लधु 


/ इक ३. अच 
दो पूछ पे 
6 आह 
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सिचाई परियोजनाए है। नहरो और कुओ द्वारा अधिक (की ज़ाठी है। हरित 

क्राति प्रारम्भ किए जाने के बाद भारत मे सिचाई टी विखर हुआ है। 

किन्तु सिचाई सुविधाओ का पूरा उप्रयोग नहीं हो पा रहा [७ >क 
विगत दशको मे शुद्ध सिचित क्षेत्र में सिचाई स्रोतों मेंज्दलाव |की प्रवृत्ति " 

दृष्टिगोचर हुई! वर्ष 950-5 मे शुद्ध सिचित क्षेत्र मे नहरो का भाम 398 प्रतिशत 

था जो घटकर 4992-93 में 36 [ प्रतिशत रह गया। इस समयावधि मे कुओ द्वारा 

सिदचाई में भारी वृद्धि हुई। शुद्ध सिचित क्षेत्र में 9950-5॥ में कुओ का भाग केवल 

287 प्रतिशत था जो बढकर 4992-93 मे 53 प्रतिशत हो गया। शुद्ध सिचित क्षेत्र 

मे तालाबों की भी भूमिका घटी है। 


सिंचाई क्षमता और उसका उपमोग 
(प्राइभागर एतशाएे कराते [8 एचा॥९5) 






(मिलियन हैक्टेयर) 
वर्ष सिचाई क्षमता उपभोग 
(समस्त योजनाएँ) 

3950-57 226 226 
980 8॥ 587 $4! 
990-9] 80 729 
499]-92 8 728 
992-93 830 745 
993-94 84 9 762 
994-95 (78 प79 
995 96 894 799 
996-97 89 4 807 
998-99 928 837 


जोत्र छत्॒ढीं एक्र्र्डीय गोलेद्रा 2998-99 और इक्रोग्रेमिक सर्वे 2996-97, 
999-2000 


विगत वर्षों मे सिचाई क्षमता मे घीमी गति से वृद्धि हुई इसके अलावा 
उपलब्ध सिचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। वर्ष 980-8? मे सिचाई क्षमता 
587 मिलियन हैक्टेयर और सिचाई क्षमता उपयोग 543 मिलियन हैक्टेयर था। 
इस प्रकार सिचाई क्षमता का 92 प्रतिशत ही उपयोग हो सका। वर्ष 995-96 में 
सिचाई क्षमता और उसके उपयोग मे वृद्धि हुई किन्तु क्षमता और उपयोग मे अतराल 
बना रहा। सिचाई क्षमता 995-96 मे 894 मिलियन हैक्टेयर हो गई किन्तु सिचाई 
क्षमता का उपयोग 799 मिलियन हैक्टेयर्स था अर्थात सिचाई क्षमता का 89 
प्रतिशत ही उपयोग हो सका) 


सिचाई सुविधा मे लघु सिचाई परियोजनाओ की अधिक भूमिका है। इसका 
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कारण लघु सिचाई परियाजताओ में कम वित्त की आवश्यकता तथा शीघ्र लाम 
मिलना हैे। वष 994-95 में कुल सिचाई क्षमता (प्ाहइगाणा 7एणलाए्श) ह87 
मिलियन हेक्टयर थी इसमे लघु सिचाई परियोजनाओं का भाग 548 मिलियन 
हैक्टेयर था जबकि बडी एवं मध्यम सिचाई परियोजनाआ का माग 323 मिलिया 
हैक्टेयर ही था। 


भारत म सातवीं याजना के अत मे अर्थात 989-90 में सिचाई का उपयोग 
68 6 मिलियन हैक्टेयर था इसमें बडी और मध्यम सिचाई परियोजनाओं का उपयाग 
255 मिलियन हेक्टयर तथा लघु सिचाई परियोजनाओं का उपयोग 43 | मिलियन 
हैक्टेयर था। 


वर्ष 990-92 के दौरान सिचाई उपयोग में 4.2 मिलियन हैक्टेयर की वृद्धि 
हुई। आठवीं पचवर्षीय योजना 992-97 में सिचाई मत्ता 5 80 मिलियन हैक्टेयर 
तथा सिचाइ उपयोग 3 6] मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य रख गया। आठवीं पचवर्षीय 
याजना म भी लघु सिचाई योजनाओ के विकास पर बल दिया गया। आठर्वी योजना 
म लघु सिचाई क्षमता 07] मिलियन हैक्टेयर तथा उपयोग 9 36 मिलियन हैक्टेयर 
का लक्ष्य रखा गया ज्बकि बडी और मध्यम सिचाई परियोजनाओ की सिचाई क्षमता 
509 मिलियन हैक्टेयर तथा उपयोग 4.25 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। 
आठवीं योजना के अत मे सिचाई क्षमता 8944 मिलियन हैक्टेयर तथा उपयोग 
8069 मिलियन हैक्टेयर अन्तरिम था। 


4. कीटाणुनाशक औपधिया और पौध सरक्षण (ए८॥८०८४ बाव ऐिंगा 
शा०८८७णा) - पाध सरक्षण के क्षेत्र म समन्वित महामारी प्रबन्ध और अपेक्षाकृत 
सुरक्षित कीटताशको की उपलब्धि पर ध्यान दिया जा रहा है। जिससे फसल की 
पैदावार को हानिकारक कीटो और दीमारियो से बचाया जा सके | आर्थिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण फेसला म फैलने वाली महामारियों और रोगों पर निगरानी रखने के लिए 
993 म लगभग 788 लाख हैक्टेयर क्षत्र में नमूना सर्वेक्षण कराया गया तथा 
महत्त्वपूर्ण फसलो म महामारी की रोकथाम के लिए 346 लाख परजीवी छोडे गए। 
जैव नियत्रण के अन्नर्गत आने वाला क्षेत्र 325 लाख हैक्टेयर है। समन्वित महामारी 
प्रबन्ध वी नीति अपनाने के कारण कपास, चने, गन्ने के पइरिला कीडो के कारण 
हाने वाली हीलिपाथिस बीमारी नियत्रण मे रटी। थार मरुस्थल में सभी महत्त्वपूर्ण 
स्थानों पर 28 केन्द्रों स टिडिडयों पर नजर रखी जाती है। 


भारत म वीटाणुनाशक औषधिया का उपभोग १974-75 में 47 हजार टन 

तथा 984-85 मे 50 हजार टन था। वर्ष 997-98 मे कीटाणुनाथक औषधिया 

का उपभाग 86 हजार टन (अनुमानित) था। पौध सरक्षण कार्यक्रम 965-66 में 

66 लाख हैक्टथर ॥973-74 म 630 लाख हैक्टेयर तथा 996-97 में ,350 
लाख हैक्टेयर (अनुमानित) क्षेत्र में था। 

5 कृषि में यत्रीकरण (& छणव्णाण् विणाआ5काणा) - नवीन कृषि व्यूहरचना 

में कृषि म यत्रीकरण के बढावे को दल दिया गया है। कृषि में यत्रीकरण के लिए 
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सभी राज्यो में कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए है। कृषि उद्योग निगम किराया 
क्रय पद्धति के आधार पर किसानो को कृषि यत्र उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 999-92 
मे ट्रेक्टरो का उत्पादन | 52 लाख था जो बढकर 994-95 मे 64 लाख तथा 
995-96 मे और बढकर ॥ 9] लाख (अनुमानित) हो गया | इसी प्रकार पादर टिलर 
का उत्पादन ]99-92 में 7,580 था जो बढकर 994-95 मे 8,334 तथा 
4995-96 में और बदकर 0,239 हो गया। हरित क्राति के कारण टेक्ट्ररो और 
पावर टिलरो की बिक्री मे भी वृद्धि हुई। ट्रैक्टरो की बिक्री 99-92 मे 5] लाख 
थी जो बढकर 994-95 मे 65 लाख तथा 995-96 मे और बढकर 9] 
लाख हो गई। पावर टिलरो की बिक्री 99-92 मे 7,528 से बढकर 994-95 में 
8,376 तथा 995-96 मे 0,048 (अनुमानित) हो गई। चतुर्थ पचवर्षीय योजना में 
टेक्ट्ररो की पूर्ति मे वृद्धि के लिए उद्योग को लाइसेस मुक्त कर दिया गया। 

6 कृषि वित्त (887०फ्रीण्मार गिशभाव्याष्ट) - भारत मे हरित क्राति लागू किये 
जाने के बाद गरीब किसान को सेठ-साहूकारो के चगुल से बचाने के लिए कृषि 
वित्त विकास के प्रयास किए गए। ग्रामीण परिवेश मे सहकारी समितियों का विकास 
किया गया है। व्यापारिक बैंक किसानो को अल्पकालीन ऋण तथा भूमि विकास बैंक 
दीर्घकालीन ऋण मुहैया कराते है। कृषि वित्त के लिए 982 मे शीर्ष सस्था के रुप 
मे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (8श्वा 0ि ]एथा०ा० ॥8९णै/ए९ बात 
एज 0०५००ण्था0 की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास 
बैंक (नाबार्ड) ने ।996-97 तक कृषि वित्त वास्ते 47,600 करोड रुपये की वित्तीय 
सहायता स्वीकृत की तथा 3,064 करोड रुपये वितरित किए। 

कृषि सस्थागत साख ]99-92 मे ,202 करोड रुपये थी जो बढकर 
994-95 मे 2!,424 करोड रुपये हो गई | वर्ष 996-97 में कृषि सस्थागत साख 
28,87 करोड़ रुपये लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 994-95 मे सहकारी बैंको 
द्वारा ,96 करोड रुपए व्यापारिक बैंको द्वारा 8,256 करोड रुपये तथा क्षेत्रीय 
ग््रमीण बैंको द्वारा ।,252 करोड रुपये कृषि साख मुहैया की गई। 

7. कृषि विपणन (#झ्ञाट्पराप्णाओं १व८८०गाछ्) - गावों में किसानों की मालीहालत 
खस्ताहाल होने तथा सग्रहण की पर्याप्त सुविधा नही होने के कारण अधिकाश कृषक 
खेती की पैदावार को बिचौलिए को बेच देते है। बिचौलिए द्वारा शोषण के कारण 
किसानो को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हरित क्राति मे 
किसानो को शोषण से बचाने के लिए कृषि विपणन की व्यवस्था की गई है जिससे 
किसानो को उनके उत्पाद का सही दाम मिल सके | कृषि विपणन के लिए नियत्रित 
मडियो की स्थापना, वस्तुओ का प्रमापीकरण और श्रेणीकरण, सहकारी विपणन 
समितियों का विकास आदि प्रयास किये गए। कृषि विपणन की सहकारी व्यवस्था मे 
जिला व ग्राम स्तर पर सहकारी विपणन समितिया, राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन सघ 
तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन सघ की स्थापना की गई है। 
नब्बे के दशक मे कृषि विषणन विकास के प्रयास किए गए। वर्ष 990-9 मे कृषि 
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रायमित बाजार (#झञाप्एरष्णग रच्ट्टरण॑ग८० ्रा5) 6,640 थे जो बढकर 
995-96 म॑ 6,968 हो गए। कृषिगत वस्तुओ के श्रेणी प्रमाणीकरण सख्या 
990-9] में ।42 से बढकर 995-96 मे 53 हो गई। कृषि अवशीतन केन्द्री की 
सख्या 990-9] में 2,930 तथा क्षमता 7 68 मिलियन टन थी। यह सख्या बढकर 
995-96 में 3,253 तथा क्षमता 873 मिलियन टन हो गई। 

8. भूमि सुधार कार्यक्रम ([.॥0 एटाणा5) - कृषि और किसानो की दशा 
सुधारने क॑ लिए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। भूमि सुधारों के अन्तर्गत सभी 
राज्यों मे कृषि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 
भी भूमि सुधारो का प्रावधान किया गया। राजकीय प्रयासो के बावजूद भूमि सुधार 
कार्यक्रमो को अपेक्षित गति नहीं मिली। आज भी किसानों के पास निर्धारित सीमा 
से अधिक भूमि है दूसरी ओर सेतिहर और सीमान्त कृपकों की सख्या में विशेष वृद्धि 
नहीं हो सकी। 

7. शुष्क कृषि (009 एथ॥४ए४) - भारत मे सिचाई सुविधाओं का अमाव है। 
आज भी कृषि मानसून पर निर्भर हैं। मारत में 990-9॥ में कूल फसल क्षेत्र का 
केवल 35 प्रतिशत भाग सिचित था। कुल फसल क्षेत्र में सिचित क्षेत्र का भाग 
बढकर 993-94 में 387 प्रतिशत ही हो सका। वर्ष 993-94 में खाद्यान्न 
सिचित क्षेत्र 482 मिलियन हैक्टेयर था। गौरतलब है लगभग 52 खाद्यान्न फसल 
क्षेत्र असिचित है। अत हरित क्राति में शुष्क कृषि पर बल दिया गया है। शुष्क कृषि 
को बढावा देकर भारत भी इजरायल की मरुस्थली खेती की भाति थार मरुरथल को 
लहलहाते खेतो मे परिवर्तित कर सकता है। शुष्क कृषि पर शोध व अनुसधान करके 
शुप्क कृषि के अनुकूल बीजो का उत्पादन किया जा सकता है। 

0. वहुफसल कार्यक्रम (४७४-0०7ए8 !ण्ड्राश्गागा०) - हरित क्राति में 
बहु फसल कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। उन्‍नत तथा विशिष्ट किस्म के बीजों 
का प्रयोग करके, कम समय में पकने वाली फसलो की खेदी करके, कृषिगत 
उत्पादन को बढाने का प्रयास किया जा रहा है। बहु फसल कार्यक्रम के अन्तर्गत 
क्षेत्र !967-68 मे केवल 30 लाख हैक्टेयर था जो अब बढकर 365 लाख हैक्टेयर 
से अधिक हो गया है। 

]. फराल बीमा योजना (ए० प्राडषणभा८८ 5८४८४८) - किसानो को किसी 
भी प्रकार से होने वाली हानि से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य भै फसल 
बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। फसल बीमा लागू होने से प्राकृतिक आपदाओं यथा 
अनावृष्टि, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से होने दाले हानि की पूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा 
भुगतान करने की व्यवस्था है। 

2. कृषि के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंघान (2#रगात्य गाठ एलडट्बाला व 6 
लदा4 ० #हया०णणार) - वर्ष 973 में कृषि मत्रालय के अन्तर्गत कृपि अनुसधान 
और शिक्षा विभाग की रथापना की गई। यह विमाग कृषि, पशुपालन और मह्य 
पालन के क्षेत्र मे अनुसधान और शैक्षिक गतिविधिया सचालित करने के लिए 
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उत्तरदायी है। 


43. पशुपालन विकास (0८एलठ्फगालाए ण 4 प्रचषछयादा>) + परिवारों 
की आय बढाने मे तथा कमजोर वर्गों, छोटे और सीमात किसानो और खेतिहर 
मजदूरो के लिए उपयोगी रोजगार की व्यवस्था करने मे पशुपालन की भूमिका होती 
है। नेशनल सैम्पल सर्वे संगठन के अनुसार ग्आमीण क्षेत्र मे )972-88 के दौरान 
पशुधन क्षेत्र मे रोजगार मे लगभग 4 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई थी जबकि 
कृषि क्षेत्र में केवल ] प्रतिशत की हुई थी। पशुधन विकास से मनुष्य के भोजन 
की पौष्टिकता भी बढती है और दूध, अण्डो और मास से भोजन अधिक प्रोटीन 
युक्त हो जाता है। इसलिए नवीन कृषि व्यूहरचना में पशु रोगो की रोकथाम, पशुओ 
के चारे की व्यवस्था, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, डेयरी उद्योग, नस्ल 
सुधार आदि पर बल दिया गया है। 


नवीन कृषि व्यूह रचना की उपलब्धियोँ 
(शैलारएशाला।5 68८७ #एा८णाणरट 50८९५) 
अथवा 
हरित ऋति कहा तक हरी है? 
(मर 0ाव्शा 35 छाल्टा रिटएणेएाणा) 


कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ है। देश की बहुसख्यक जनसख्या जीवन 
बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय का बडा भाग कृषि से ही प्राप्त होता 
है। देश की औद्योगिक प्रगति भी बडी सीमा तक कृषि विकास के साथ जुडी है 
क्योकि अनेक उद्योगो को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत की 
अर्थव्यवस्था मे कृषि की बडी भूमिका होने के बावजूद गुलामी के दिनो में विदेशियों 
ने कृषि विकास के प्रयास नहीं किये नतीजन कृषि फी दशा बिगड गई। किसान भी" 
आर्थिक रुप से बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पित्तीय ससाधन सीमित थे। भूमि 
पर जमीदारो का प्रभाव था। आर्थिक रुप से किसान सेठ-साहूकारो के चगुल में 
था। जब देश की रीढ ही कमजोर हो तो देश कैसे विकास की गति पकड सकता 
है। स्वतत्रता के तुरन्त बाद भी कृषि और ग्रामीण परिवेश की सुध नहीं ली गई। 
यद्यपि प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर थोडा ध्यान अवश्य दिया गया था, 
किन्तु कृषि की बिगडी दशा सुधारने का स्वतन्त्र भारत का यह प्रथम प्रयास अत्यल्प 
था। भारत के विकास के लिए कृषि क्षेत्र मे क्रातिकारी कदम उठाए जाने की 
आवश्यकता थी। भारत मे स्वतत्रता के प्रारमिक दो दशक तक कृषि विकास की 
कारगर नीति नहीं अपनाई गई। कृषि प्रधान देश मे लम्बे अरसे तक कृषि की उपेक्षा 
आश्चर्यजनक थी। भारत विशेषकर ग्रामीण परिवेश के पिछडेपन के लिए प्रमुख 
कारण कृषि की उपेक्षा माना जा सकता है। 


भारत कृषि क्षेत्र मे पूजी निवेश और ग्रामीण सरचना का विकास करके 
आर्थिक पिछडेपन को समाप्त कर सकता है। किन्तु कृषि क्षेत्र मे उपरिव्यय विभिन्‍न 
पचवर्षीय योजनाओ मे उत्तरोत्तर कम हुआ है और गावों मे सडको, सचार, 


272 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


चिकित्सा, अशिक्षा आदि की रिथिति शोचनीय है। कृषि विकास का प्रारभिक प्रयास 
दर्प 966-67 मे किया गया जिसको हरित क्राति का नाम दिया गया जिसके 
परिणामस्वरूप भारत क कदम याद्यानन आत्मनिर्मरता की और बढ़े | हरित क्राति वी 
ही बदोलत भारत आज एक अरब लोगो के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने में समर्थ हो 
सका है। किन्तु कृषि मे विकास की जो समावनाए है उनका विदोहन पूरी तरह नहीं 
कर पा रहे है। आज कृषि केवल देशवासियों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है 
उसमें भी कभी-कभी सकट खडा हो जाता है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था को 
अपेक्षित मजबूती दन में सफल नहीं हो सकी है। भारत की हरित क्राति की 
तकनीकी वहुराष्ट्रीय कम्पनियो की तकनीक के मुकाबले हल्की है। भारत मे हरित 
क्राति को लागू हुए साढे तीन दशक स अधिक का समय हो गया है। हरित क्राति 
का भारत की अर्थव्यवस्था मे बडा योगदान है। किन्तु हरित क्राति का लाम देश के 
विकसित क्षेत्रों को ही मिला। हरित क्राति का लाभ बडे किसान हडप गए | गरीब 
किसान हरित क्राति का लाभ पाने के लिए आज भी ताक रहे हैं। 


भारत में हरित क्राति की उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण रही हैं जिनमे से विम्नलिखित॑ 
उल्लेखनीय है - 


. कृषि वृद्धि दर (#हग00स्‍ण८ 0090 7१३6) - हरित क्राति लागू किये 
जाने के बाद कृषि विकास को गति मिली है। सातवीं पचवर्षीय योजना (985 90) 
में कृषि व सवध क्षेत्र की औरात वार्षिक वृद्धि दर 34 प्रतिशत थी । आठवीं पच्वर्षीय 
योजना (992-97) मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र के विकास में उच्चावधन की प्रवृत्ति व्याप्त 
रही | कृषि व सवद्ध क्षेत्र वृद्धि दर ]992-93 में 6॥ प्रतिशत, 993-94 में 36 
प्रतिशत, 994-95 मे 46 प्रतिशत (प्राविजनल), 995-96 ऋणात्मक 04 
प्रतिशत (त्वरित अनुमात) तथा 996-97 में 37 प्रतिशत (अनुमानित) थी। आठर्वी 
पचवर्षीय योजना मे कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र की औसल वार्षिक दर 36 प्रतिशत रही। 
आठवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र मे विकास तीव्र गति से नहीं हो 
सका। आठवीं योजना मे कृषि क्षेत्र मे वृद्धि सातवीं योजना से केवल 02 प्रतिशत 
अधिक थी। कृषि उत्पादन वृद्धि दर 997-98 मे ऋणात्मक 6 प्रतिशत तथा 
998-99 में 39 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। 


2. कृषि उत्पादन सूचकाक ([0068 ० #ट्ाध्प्रौषाद श०(॥०॥०॥) - कृषिगत 
उत्पादन (प्रमुख फसले) का सूचकाक 993-94 मे 573 था जो बढकर 994-9 
में [65, 995-96 में 607, तथा 996-97 में !754 हो गया। कृषिगत 
उत्पादन शूचकाक वृद्धि दर ।994-95 मे 50 प्रतिशत, 995-96 में ऋणामक 
27 प्रतिशत तथा 998-99 मे 39 प्रतिशत (अनुमानित) थी। 

3. खाद्यान्न उत्पादल (99वहाभाव$ ?000८४०४) - खाद्यान्न उत्पादन 
99-92 म॑ 684 मिलियन टन था जो बढकर 992-93 म [795 मिलियन 
टन, [993-94 में 843 मिलियन टन, 994-95 में ।9] 5 मिलियन टन था। 
वर्ष 7995-96 म खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य (7भ2ट०) 92 मिलियन टन था जबकि 
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उत्पादन 804 मिलियन टन ही हो सका। इसी प्रकार 3996-97 में खाद्यान्न 
उत्पादन लक्ष्य 493 5 मिलियन टन रखा गया जबकि उत्पादन 994 मिलियन टन 
हुआ। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि 99]-92 म ऋणात्मक 45 प्रतिशत, 992-93 में 
66 प्रतिशत, 995-96 मे ऋणात्मक 58 प्रतिशत तथा 996-97 में 05 
प्रतिशत थी। खाद्यान्न उत्पादन मे गेहूँ, चावल मोटा अनाज व दालो के उत्पादन 
को सम्मिलित किया जाता है। 


4. वाणिज्यिक फसलो का उत्पादन (शर०वलागा ण एगराप्राद्मणा३। (7095) 
- वाणिज्यिक फसलो मे गन्ना, तिलहन, जूट का उत्पादन बढा है। गन्ने का 
उत्पादन 970--7] में 26 37 मिलियन टन था जो बढकर 980-8। में 54 54 
मिलियन टन, 990-9] मे 2405 मिलियन टन तथा 998-99 में 2897 
मिलियन टन (प्राविजनल) हो गया। तिलहन का उत्पादन वर्ष 990-9] मे 8 6] 
मिलियन टन था जो बढकर 994-95 मे 2] 34 मिलियन तथा 998-99 मे 
24.2 मिलियन टन (अनुमानित) हो गया। जूट का उत्पादन 970-7] म 69 
मिलियन गाठे था जो बढकर ]980-8] मे 86 मिलियन गाठे, 990-9] मे 
9.23 मिलियन गाठे हो गया। जूट व मेस्ता का उत्पादन 997-98 में ] 
मिलियन गाठे तथा 998-99 में 93 मिलियन गाठे (अनुमानित) था। कपास का 
उत्पादन 995-96 29 मिलियन गाठे तथा 998-99 मे 4 मिलियन गाठे 
(अनुमानित) था। 

5. खाद्यान्न उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर (#ग्राणव (70ज व व 0008 क्‍क्षा 
॥0०१०८४०॥) - खाद्यान्न उत्पादन की मिश्रित वृद्धि दर 967-68 से 995-96 
के बीच 267 प्रतिशत, 980-8॥ से 995-96 के बीच 286 प्रतिशत तथा 
990-9॥ से 997-98 के बीच 66 प्रतिशत रही। वर्ष 990-9] से 997-98 
के बीच मिश्रित वृद्धि दर चावल की 33 प्रतिशत, गेहूँ की 367 प्रतिशत तथा दालो 
की 076 प्रतिशत थी। 


खाद्यान्न उत्पादन की वार्पिक वृद्धि 








(प्रतिशत) 
वर्ष चावल गेहूँ दाले खाद्यान्न 
मिश्रित वृद्धि दर 
967-68 से 995-96 290 472 093 267 
980-8 से 995-96 335 ३ 62 ]2] 286 
990-9] से 997-98 53 367 076 66 


989-90 से 998-99 (प्रा ) 360 362 -048 ]80 
च्ोत इकोनोबरिक सर्द, |996-97, पृ ।99, 995. 99706 से, 996-97, पृ 42, 998-99, 999-2000 





6 खाद्यान्न निर्यात (70०व./था5 ए५5छणा) - हरित क्राति के कारण खाद्यान्न 
का उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्न उत्पादन बढन से न केवल देश में खाद्यान्न की 
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में केवल 226 मिलियन हैक्टेयर था जो बढकर 980-8[ मे 54] मिलियन 
हैक्टेयर, 4990-9] मे 729 मिलियन हेक्टेयर तथा 994-95 मे और बढकर 77 9 
मिलियन हैक्टेयर हो गया। वर्ष 994-95 में सिचाई उपयोग बडी व मध्यम 
परियोजनाओ का 276 मिलियन हैक्टेयर तथा लघु परियोजनाओ का 502 मिलियन 
हैक्टेयर था। सिचाई सुविधाओ के विस्तार से कृषि उत्पादन मे वृद्धि होगी। 


0. उर्वरको के उपभोग में वृद्धि (हए7९४५९ ॥ 0०तज्ञग्राज्ञाणा ० एशधपर८) 
- भारत मे हरित क्राति के कारण उर्वरको के उपयोग मे क्रातिकारी वृद्धि हुयी है। 
आज भारत के किसानो को उर्वरको के प्रयोग के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता 
नहीं होती है। भारत का किसान जागरुक हो गया है। रासायनिक, उर्वरको का 
उपयोग 970-7। मे केवल 22 मिलियन टन था जो बढकर 980-8। मे 55 
मिलियन टन, 990-9] में ।25 मिलियन टन तथा 997-98 मे ओर बढकर 
62 मिलियन टन हो गया। वर्ष 997-98 मे नाइट्रोजन का उपयोग ॥09 
मिलियन टन, फास्फेट का उपयोग 39 मिलियन टन तथा पोटाश का उपयोग 
]4 मिलियन टन था। 


. कृषिगत यत्रीकरण (#७7८णाएगथ !/९८४७॥६आ॥००) - हरित क्राति के 
कारण देश मे ट्रैक्टरो के उत्पादन और बिक्री मे तीव्र वृद्धि हुई है। आज खेती के 
काम में पशुओ का प्रयोग कम हो गया है। ट्रैक्टरो का उत्पादन 99-92 में 
52 लाख था जो बढकर 994-95 में 64 लाख हो गया। ट्रेक्टरो की बिक्री 
]99-92 मे 5] लाख से बढकर ॥994-95 मे 65 लाख हो गई। वर्ष 
994-95 में पावरटिलर का उत्पादन 8,334 तथा बिक्री 8,376 थी। 


2. प्रमाणित बीजों का वितरण (9500000प ० 0श॥07९० 5९९०५) - हरित 
क्राति के दौर मे प्रमाणित बीजो के वितरण मे वृद्धि हुई है। प्रमाणित बीजो का 
वितरण 992-93 मे 6033 लाख क्विटल था जो बढकर 993-94 मे 622 
लाख क्विटल, 994-95 मे 65 9 लाख क्विटल तथा 997-98 मे 756 लाख 
क्विटल हो गया। प्रमाणित वीजों की वितरण वृद्धि दर 995-96 मे 6 प्रतिशत थी। 


3. श्वेत क्राति की आधारशिला (8995 0िा ५४४६ पे८४०प७५॥०१) - हरित 
क्राति के कारण श्वेत क्राति को भी बल मिला हैं। भारत के स्वायत्त सस्थान 'राष्ट्रीय 
डेयरी विकास बोर्ड' (एन डी डी बी) ने पश्चिम गुजरात के हिस्सो मे लाखा किसानो 
और चरवाहो की जिन्दगी बदल दी है। देश के लगभग सभी राज्यो मे डेयरियो की 
शथापना हो चुकी है। एन डी डी बी से जुडे लगभग नब्बे लाख किसान और 
चरवाहे हर रोज एन डी डी बी को तीन-तीन, चार-चार किलो दूध बेचते है। भारत 
की एन डी डी बी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों यथा ग्लैक्सो, नेस्ले, केडबरी से प्रतिस्पर्धा 
के लिए तैयार है। भारत मे दूध उत्पादन 950--5] मे ]7 मिलियन टन था जो 
बढकर 990-9] मे 539 मिलियन टन तथा 996-97 मे और बढकर 683 
मिलियन टन प्राविजनल तक पहुचा। वर्ष 997-98 मे दूध उत्पादन का लक्ष्य 
705 मिलियन टन था। वर्ष 994-95 मे दूध उत्पादन वृद्धि दर 58 प्रतिशत थी। 
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विश्व # 46 मिलिया टाव से दूध उत्पादन में भारत का हिस्सा ॥5 प्रतिशत है। 
भारत मे 2020 नजर 22 से 25 करोड टा दूध का उत्पाद की सभावा है जो 
विश्व वे अगुमातित दूब उत्पाद] 62 स 65 करोड टा का एक तिहाई से भी 
अधिक हिरसा होगा 


[4 किसानो का व्यावरायिक दृष्टिकोण (प्र्णल्द्ाणा॥ ४५७० शााए$) 
शरित क्राति क॑ कारण किराएं के दृष्टिकोण मे बदलाव आया है। किसात येती को 
परिवार के भरण-पोषण कै साधा के रुप मे यहीं देखता है। आज कृषि क्सा7 के 
लिए लामप्रद व्यवसाय है। क्सान खाद्याम्न पसलो के रथात पर व्यावसायिक 
फराला क उत्पादन पर अधिक जोर देता है। ग्रामीण परिवेश म योती फ॑ प्रति 
दृष्टिफोण म पदलाव फे कारण किसाओं की आय में वृद्धि हई है। 


हरित क्राति की विफलताए 
(गभांपिल$ त ठात्या रेटर०णपाणा) 


हरित क्राति के फ़ारण भारत याद्याग्न उत्पादन में आत्मतिर्भरता वी ओर 
अग्रसर हुआ है। हाल क वर्षों मे कुछ याद्यान्‍न उत्पादों का गिर्यात भी होगे लगा है। 
पिन्तु हरित ब्राति का अपेक्षित लाभ देशवासियों फो यहीं मिला हैं। आज भी देश 
फे अगेफ हिस्से हरित क्राति के लाभ रो वचित है। गरीब क्रिस] उृषि विकास से 
लाभान्पित यहीं हुआ है। विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत की कृषि आज भी बहुत पीछे हैं। 
हरित व्राति वी ढेरो विफलताए अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर होती है - 

। चयनित फरारलों का प्रति हैक्टेयर औरात उत्पादन ([५॥ ]6८2० ॥६८१४९ 
(000८0 ण॑ 5९॥९०४७७७ (४०95) - भारत में हरित क्राति को लागू किए तीन 
दशक से अधिफ वा समय बीत चुका है। इस दौरात भारत का याद्यान्त उत्पादन 
बढा है किन्तु विश्य फे देशों से तुला करे तो भारत अगेक परालो ऊे प्रति हैक्टैयर 
उत्पाद के मामले मे पिछड़ा हुआ है। भारत में फरालों का उत्पादा विश्व और 
एशिया औसत से कम है। भारत फरालो के उत्पादा में जगाधिक्य वाले देश ची। 
रो भी पीछे है। यर्ष 995 में भारत मै चावल का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पाद 79 
फ्विटल था| जबकि विश्व औसत 37 क्विटल एशिया औसत 38 क्विटल ची में 
60 व्विटल तथा जापाए में 68 क्विटल था। गेहूँ का प्रति हैस्‍्टेयर औसत उत्पादा 
25 क्विटल था जबकि विश्व औसत 25 क्विटल एशिया औसत 26 व्विटल भी 
में 35 क्विटल तथा जापाग में 36 क्विटल था। भारत ते हरित क्राति फे कारण गेहूँ 
के प्रति हैक्टेयर उत्पादा मे विश्व और एशिया के औसत उत्पादा की वरावरी करे 
ली है। किन्तु चावल का उत्पादन विश्व और एशिया के औसत उत्पाद से कम है। 
गेहूँ का उत्पादन बढ़ने के कारण भारत मे हरित क्राति फो गेहूँ क्राति के नाम से 
जाता जाने लगा है। 

2 सकल घरेलू सत्पाद में कृषि उत्पादन की भागीदारी (7०6 ० #ञाए्णाएर 
ग040८७एा॥ था 57055 90098 00५८0) - भारत के सकल घरेलू उत्पाद 
कृषि की भागीदारी अधि है जो पिछडेपा की स्थिति को दर्शाते है। विश्व के 
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विकसित देशो की अर्थव्यवस्थाओ मे निर्माण क्षेत्र की भूमिका अधिक है। विकासशील 
देशो में कृषि की भूमिका अधिक है और कृषि क्षेत्र मे सिचाई सुविधाओ का अभाव 
है परिणामस्वरुप मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा मे विकासशील देशो की 
अर्थव्यवस्था लडखडा जाती है। वर्ष 99] मे सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि उत्पादन 
का योगदान भारत मे 3] प्रतिशत, बाग्लादेश मे 30 प्रतिशत, केन्या मे 29 प्रतिशत, 
पाकिस्तान मे 25 प्रतिशत, जाम्बिया मे 34 प्रतिशत था। जबकि मैक्सिको में 8 
प्रतिशत ही था। 


3, प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन सूचकाक (एल (श्वूजए #0048/भा5 शए0096णा 
]70९)) - भारत मे प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन सूचकाक विश्व के अनेक देशो की 
तुलना मे कम है। वर्ष )978-8] को आधार वर्ष मानते हुए 99 मे भारत में खाद्य 
उत्पादन सूचकाफ 9 था जबकि यह ब्राजील मे 32, चीन मे 38, इण्डोनेशिया 
में [35 तथा नेपाल मे 27 था। 


4. खाद्य आयात निर्भरता दर (70०० ॥7णा 009९742:०५ ८) - भारत 
में हरित क्राति लागू होने के बाद भी खाद्य आयात निर्भरता दर अधिक है। वर्ष 
988-90 के दौरान भारत मे खाद्य आयात निर्भरता दर 84 प्रतिशत थी जबकि 
यह अर्जेन्टीना मे 04 प्रतिशत, ब्राजील मे 34 प्रतिशत, चीन मे 47 प्रतिशत तथा 
इण्डोनेशिया मे 57 प्रतिशत थी। 


5. सीमित क्षेत्र ([.077/20 5ए9॥2८५) - हरित क्राति समूचे देश मे लागू नहीं 
की गई। हरित क्राति का लाभ केवल ऐसे क्षेत्रों को मिला जहा सिचाई सुविधा 
पर्याप्त मात्रा मे है। हरित क्राति का लाभ पजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आन्धप्रदेश 
एव मध्य प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों को ही मिला। पिछड़े हुए क्षेत्र आज भी हरित 
क्राति के लाभ से वचित है। 


6. सीमित फसले ([.97/60 (४०७७) - हरित क्राति में कुछ ही फसलो को 
सम्मिलित किया गया है। हरित क्राति मे गेहूँ उत्पादन वृद्धि पर पिशेष बल दिया गय 
है। नतीजतन खाद्यान्न उत्पादन मे गेहूँ का भाग बढता गया। प्रति हैक्टेयर गेहूँ 
उत्पादन मे भी वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन मे गेंहूँ का भाग 960-6 में 34] 
प्रतिशत था जो बढकर ]99]-92 मे 33 07 प्रतिशत तक जा पहुचा। हरित क्राति 
"गेहूँ क्राति' के नाम से चर्चित हुयी। हरित क्राति का थोडा लाभ चावल, ज्वार, 
बाजरा तथा मक्का को भी मिला। जबकि हरित क्राति मे वाणिज्यिक फसलो के 
उत्पादन पर कम ध्यान दिया गया। भारत मे तिलहन व दलहन वाणिज्यिक फसलो 
के उत्पादन का अभाव हैं। 

4. भ्रष्टाचार (0णाण्ए्7०)) - हरित क्राति के कारण कृषि पदार्थों की पूर्ति 
और वितरण मे भ्रष्टाचार को बढावा मिला है। देश मे एक ओर उर्वरकों का अभाव 
है तथा दूसरी ओर फसलो की बुआई के समय कृषि पदार्थों का कृत्रिम अभाव 
उत्पन्न कर दिया जाता है। विक्रैता किसानो से अधिक कीमत वसूल करते है। कृषि 
प्रदार्थों के वितरण मे प्रशासनिक ढिलाई, विलम्ब तथा असमान वित्तण के कारण 
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भ्रष्टाचार का बल मिना है। 


8 कृपकों की अनभिज्ञता (7णथा८९८ ०७ एशागश5) - ग्रामीण परिवश मैं 
घोर गिस्क्षरता है। विरक्षरता के कारण किसायरों को कृषि की नवीगतम तकतीक को 
आत्मसात करने म कठिनाई होती है। किसानो को सामान्यता यह मालूम नहीं हाता 
कि उसके खत की मिटटी की किस्म कैसी है तथा उस किस्म में कौनसी खाद का 
उपयोग बेहतर होता है। कीटनाशको की भी किसातरी को अल्प जागकारी होती है। 
बाज़ार में आज वहुराष्ट्रीय त्िगमों द्वारा उत्पादित फसलो के बीज उपलब्ध है किन्तु 
भारत का गरीब किसान अनमभिज्ञ हैं। यदि जानकारी है भी तो उसकी आर्थिक स्थिति 
अनुकूल नहीं है। 

9 परिरिथतियों के विपरीत (#ह०7॥50 धाष आए३0०) - भारतें की कृषिगत 
परिरिथतिया हरित क्राति के मार्ग मे बाधक है। एक तो बहुराख्यक किसागो की 
माली हालात खस्ता है तथा देश के कृषि जोत का आकार बहुत छोटा हैं। अधिकतर 
कृषि जात अनार्थिक है। लघु कृषि जोतो मे कृषिगत यत्रीकरण का उपयाग बेहतर 
तरीके से नहीं हो पाता है। 

0. आर्थिक विपमता (00070०॥८ 05990/) - हरित क्राति के कारण ग्रामीण 
परिवेश मे आर्थिक दिपमता बढी है। ग्रामीण आर्थिक विषमता शहरी आर्थिक विषमता 
से अधिक भयावह है। गावा में गरीबी की रेखा से जीचे रहने वाल लोगों की बहुलता 
है। गरीब किसाना के पास कृषि भूमि का अभाव है तथा वे उन्नत बीज व॑ सिदाई 
सुविधा पाने वी स्थिति म यहीं होते हैं। हरित क्राति का लाभ धनी किसान उठाते 
है परिणामस्वरुप धनियो और निर्धनों के मध्य खाई बढती जा रही है। 


। खाद्यान्न आयात (एक्वणा ० ह09वंहाबाग$) ८ हरित क्राति क बाद भी 
भारत मे खाद्यान्न उत्पादन मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। मानसून के अनुकूल 
नहीं होत की दशा म खाद्यान्न अभाव का सामना करना पडता है। खाद्याल 
आत्मनिर्मरता के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। हाल के वर्षों मै 
खाद्यान्न का आयात हरित क्राति की सफलता पर प्रश्नचिन्द्‌ लगाता है। भारत मे 
अनाज और अनाज उत्पाद का आयात 993-94 मे 290 करोड रुपये 994-9 
म 92 कराड रुपये तथा 995-96 म 80 कराड रुपये था। 

2. कृषिगत पदार्थों की कमी (.3०६ ० # 7९0) धाबा [(॥65) - हरित क्राति 
लागू किए जाने के बाद देश म उन्‍नत बीज कीटनाशको तथा रासायनिक 
की माग तीव्रता स वढी है। किन्तु इग पदार्थों का उत्पादन माग के अपुरुष नही 
यढा। भारत रासायतिक उर्वरको का बडे पैमान पर आयात करता है। उर्वरक 
आयात 990-9] मे 2 758 हजार टन था छो बढकर 995-96 में 4 008 हजारे 


ड]त तक जा पहुचा। इसी प्रकार उन्‍नत बीज व कीटनाशको का भी देश में अभाव 
है। 
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बदलाव की आवश्यकता ([गरए०चंग्राल्ट ण टाआएट) 


हरित क्राति की अनेक खामियो के बावजूद भारत कृषि की नवीन व्यूहरचना 
क्यो आत्मसात करके खाद्यान्न उत्पादन को बढाने मे सफल हो सका है। भारत मे 
खाद्यान्न का उत्पादन हरित क्राति लागू किये जाने से पूर्व 960-6] मे केवल 
508 मिलियन टन था जो बढकर 997-98 मे 92 मिलियन टन तक जा पहुचा। 
आज भारत हरित क्राति के कारण देश के एक अरब से अधिक लोगो के लिए 
खाद्यान्न मुहैया कराने की स्थिति में पहुच सका है। यह कम महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
नहीं है। किन्तु कृषि प्रधान देश होठे के नाते खाद्यान्न मे आत्मनिर्भरता अधिक महत्त्व 
नहीं रखती। नियोजन काल के पाच दशक पूरे होने के बाद भी कृषि भारत की 
अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती नहीं दे सकी। अर्थव्यवस्था की सुदृढता तो दूर की 
बात खेत जोतने वाले किसान की माली हालत तक मे अपेक्षित सुधार नहीं आया है। 
ऐसी रिथिति मे हरित क्राति के क्रियान्वयन मे कारगर बदेलाव की महती आवश्यकता 
है। गरीब किसान के लाभान्वित हुए बिना हरित क्राति की प्रासगिकता नहीं है। 


हरित क्राति को सफल बनाने के सुझाव 
(5प88४८॥०णा$ णि 50९९९$५णिं [गफ़रौशाट्रॉव0ा 0 ठाल्‍ला रिटए00ए॥०0) 

यह लिखने मे कतई अतिशयोक्ति नही कि असख्य गरीब किसानो को हरित 
क्राति का अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। भारत मे हरित क्राति से पूजीवादी कृषि को 
बढ़ावा मिला है। बडे किसानो के दबाव में तथा कृषि उत्पादों की बडी लागतों के 
कारण प्रत्येक वर्ष फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिये जाते हैं। इससे बडे 
किसान तो लाभान्वित होते है। किन्तु गरीब किसानो की रीढ टूट जाती है। उसका 
खेत तो इतना छोटा है कि कडी मेहनत के बावजूद परिवार के वर्ष पर्यन्त उदरपूर्ति 
के लिए खाद्यान्न उत्पाद नहीं हो पाता है उसकी यूर्ति बाजार से खरीदकर पूरी 
करनी पडती है। कृषि उत्पाद की बडी हुई कीमतो की मार गरीबो को सहनी पडत्ती 
है। गरीब किसानो के हितो को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्नों और उर्वरको पर 
सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है तथा समय-समय पर सब्सिडी मे बढोतरी भी की 
गई है किन्तु सब्सिडी का लाभ गरीब तबको को नहीं मिला। हरित-क्राति से देश 
मे क्षेत्रीय और आर्थिक विषमता को वढावा मिला है। हरित क्राति से कुछ ही फसलो 
का उत्पादन बढा है और बढा हुआ उत्पादन भी विश्व स्तर को पीछे है। हरित क्राति 
से समृद्ध क्षेत्रो मे और समृद्धि बढी जबकि कृषि विकास की विपुल सभावनाए वाले 
क्षेत्र आज भी प्यासे है। स्पष्ट है हरित क्राति के क्रियान्चयन मे खामी रही है। हरित 
क्राति को लागू किये जाते समय समूचे देश के हित को ध्यान मे नही रखा गया है| 
नतीजन अनेक क्षेत्र के किसानो मे आक्रोश है तथा वे आन्दोलन की ओर उन्मुख है। 
भारत कृषि प्रधान देश है यहा की भौगोलिक स्थिति विविध फसलो के उत्पादन के 
लिए अनुकूल है और उत्पादन होता भी है किन्तु हरित क्राति मे सर्वोच्च प्राथमिकता 
गेहूँ के उत्पाद वृद्धि पर ही दी गई। वाणिज्यिक फसले हरित क्राति से कम 
लाभान्वित हुई, इसका विपरीत प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पडा। कृषि आधारित उद्योगो 


280 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


के लिए कच्चे माल की कमी बनी रही इसके अलावा खाद्य त्तेल का बडे पैमाने पर 
आयात जारी है। महत्त्वपूर्ण वात यह हे कि जिस गेहूँ फसल को हरित क्राति में 
प्रमुखता से सम्मिलित किया गया है इसके गर्यात की रिथिति मे भारत नहीं पहुंच 
पाया है। 


] गरीब किसानो को प्रोत्साहन (सा००पराभुध्ा्षया 0200 शागराशा5) ८ 
देश मे गरीबी की समस्या विषम है। शहरो की तुला म गावो में गरीबी अधिक है। 
भूमिही। ओर सीमान्त कृपका वी स्थिति दयगीय है। इन्हे हरित क्राति का अपैक्षित 
लाभ नहीं मिला। हरित क्राति म प्रयास ऐसे होने चाहिए कि गरीब किसान की 
आर्थिक रिथति सुधरे | हरित क्राति मे गरीब किसानो को सरते दामो पर बीज खाद 
मुहैया कराते की व्यवस्था की जानी चाहिए। गरीबी के कारण बहुसख्यक किसानों 
को कृषि सबधी नवीन तकग्रीक की जाजकारी नहीं होती। ग्राम पंचायतों मे नियुक्त 
कृषि अधिकारी किसानो की मदद कर सकते है। कृषि अधिकारियों को समय-समय 
हरित क्राति रो सबंधित जागकारी किसानो को देगी चाहिए। 


2 सिचाई सुविधाओं का विस्तार ([9९४९०छाला। णीचाइभाणा एनला।068) 
- सिचाई सुविधा विना हरित क्राति की सफलता सदिग्ध है। भारत मे सिद्चाई 
विकास की विपुल सभावगाए है कित्तु सिचाई विकास को अपेक्षित गति नहीं मिली। 
विगत वर्षों मे माउसूत अनुकूल रहा है इससे कृषि उत्पाद भी बढा है। भारतीय 
कृषि की मानसून पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है। ग्राम पचायवें 
सिंचाई विकास म कारगर भूमिका तिमा राकती है। गावो म तालाबो के निर्माण पर 
बल दिया जाया चाहिए। इससे गावा के लोगा को बहुत लाभ प्राष्त होगे। तालाबों 
के निर्माण से गाव के लोगा को रोजगार मिलेगा। नतीजता उनकी आर्थिक स्थिति 
मे सुधार होगा। सिचाई सुविधाओ व॑ विस्तार के साथ गावो के पेयजल सबधी 
समस्या भी वडी सीमा तक हल हो सकेगी। 


देश मे छोटी-वडी नदिया री कमी नहीं है। औक नदियों का पानी विन! 
उपयाग के बह जात्ता है। छोटी यदियो के पाती को बाध बग़ाकर राका जा सकता 
है। ग्रामीण विकास पर वर्तमात सरकारा का ध्यात्र बढ़ा है। बजट मे भी ग्रामीण 
विकास पर परिव्यय मे वृद्धि का प्राववान किया जाते लगा है। गावा के लिए 
आवटित वजट का उपयाग आधारभूत सरचगा के विकार के लिए किया जाना 
चाहिए। किसान की खुशी लहलहाती फसला पर तिर्भर करती हैं। मानूरन और 
नदियों य पागी से उृषिगत उत्पाद म क्रातिकारी बदलाव किया जा राकता 
किन्तु उपलब्ध सिचधाई सुविधा खामिया से परे नहीं है। पहरो द्वारा सिचाई से बड़े 
किसान लाभ उठा ले जात॑ है। पहरा की छोटी शाखाओं द्वारा सिचाई म 
छार वाले किसाय ओगक वार सिचाई से वचित रह जात हैं। अत व्यवस्था ऐसी हो 
जिसस सभी फ्साता को सिचाई सुविधा मुहेया हो। 


3 कृषि वित्त व्यवस्था (#[.0:एापाड गिाक्काटल 'थाउ8टयटवा(- भरत के 
ग्रामीण परिवेश की गरीदी जगजाहिर ह। बैंको म राष्ट्रीयकरण से पूर्व ग्रामीण 
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प्ररिवेश मे बैकिग सुविधाओ का अभाव था। पचवर्धीय योजनाओ मे गावो मे बैंक 
शाखाओ का विस्तार हुआ है। किन्तु बैंको से ऋण प्राप्ति मे भारत का किसान आज 
भी कठिनाई महसूस करता है। इसका बडा कारण किसानो का निरक्षर होना तथा 
उनकी गरीबी है। इसके अलावा बैंको की ऋण प्रक्रिया जटिल है नतीजन किसान 
ऋण प्राप्ति मे मध्यस्थो के चगुल मे फस जाता है। बैंको की जटिल प्रक्रिया और 
व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गावो मे आज भी सेठ-साहूकारो का प्रभाव है। देश में 
सहकारी आन्दोलन को भी अपेक्षित सफलता नही मिली। किसानो की आर्थिक 
स्थिति मे सुधार किए बिग हरित क्राति का गति पकडना कठिन है। आज किसान 
को पग-पग पर वित्त सुविधा की आवश्यकता है। आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भ 
होने के बाद गावों में बैंक शाखाओ का विस्तार थम गया है। इस प्रवृत्ति के चलते 
निकट भविष्य में ग्रामीण परिवेश मे साख सुविधाओं का अभाव उत्पन्न हो सकता है 
जिसका प्रभाव ग्रामीण परिवेश पर पडे बिना नहीं रहेगा। बदले आर्थिक परिवेश मे 
गावो मे कृषि वित्त की अधिक आवश्यकता होगी। कृषि परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते 
हुए आवश्यक है कि सरकार ग्रामीण दित्त के क्षेत्र मे अपनी भूमिका को कम नहीं करे 
तथा निजी वित्त को भी बढावा दिया जाना चाहिए। 


4. सूमचे देश मे क्रियान्चयन (रक्ञौलालायाणा [0200० 06 0०णा0५) 
- भारत में हरित क्राति ने क्षेत्रीय विषमता की समस्या खड़ी कर दी है। हरित क्राति 
का लाभ समृद्ध क्षेत्रों को ही मिला है। सिचाई सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्र आज 
भी हरित क्राति के लाभ से वचित हे। हरित क्राति मे ऐसी नवीन तकनीक विकसित 
की जानी चाहिए जिससे कम सिचाई वाले क्षेत्रों मे भी कृषिगत उत्पादन बढाया जा 
सके। राजरथान के मरु भाग मे खाद्यान्न उत्पादन दृद्धि के प्रथास किये जाने 
चाहिए। 


5. कार्यक्रमों का विस्तार (9फ्थ्याआमणा 048८॥५॥0८$) - हरित क्राति की एक 
बडी खामी यह रही है कि इसे कुछ ही फसलो पर लागू किया गया हैं। हरित क्राति 
के कारण गेहूँ, घावल, ज्वार, बाजय आदि का ही उत्पादन बढ सका है। भारत में 
वाणिज्यिक फसलो का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। खाद्य त्तेत और दालो 
का बडे पैमाने पर आयात करना पडता है। हरित क्राति को दलहन, तिलहन 
उत्पादन मे भी क्रियान्वित्त किये जाने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालयो मे 
वाणिज्यिक फसलो के उन्नत बीज विकसित किए जाने चाहिए। 


6. सहकारी कृषि पर बल (80255 णा (000फुशाभआाए८ #877एपा९) - भारत 
में कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है जिससे कृषि मे यत्रीकरण तथा नवीन 
तकनीक का कारगर उपयोग नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे 992 के 
अनुसार ग्रामीण परिवेश मे प्रतिशत परिवार पूर्ण रुप से मूमिहीन है और 3] 
प्रतिशत ऐसे परिवार है जिनके पास 02 हैक्टेयर से कम भूमि है अर्थात 42 प्रतिशत 
परिवार या त्तो भूमिहीन हैं या उनके पास 02 हैक्टेयर से कम भूमि है। छोटी कृषि 
जोत वाले किसान सहकारी कृषि को आत्मसात कर हरित-क्राति का लाभ अर्जित 
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कर सकते है। सहकारी कृषि मे कृषि पडतो का क्रय एव उपयोग आसान होता है। 


7 रासायनिक उर्वरको की पूर्ति (50७) णी 7शाधारथ$) +- हरित क्राति की 
सफलता के लिए उर्वरको फा उपयोग आवश्यक है। देश मे उर्वरको की माग व पूर्ति 
में अतराल है। फसलो की बुआई के समय उर्वरको का अभाव स्पष्ट रुप से 
दृष्टिगोचर होता है। इससे उर्वरकों की कालाबाजारी को बल मिलता है। इा 
समस्याओ से निपटने के लिए आवश्यक है कि देश मे उर्दरक उत्पादन को बढावा 
दिया जाए। आज देश मे आर्थिक उदारीकरण का दौर जारी है। निजी क्षेत्र में 
उर्वरक उद्योगो की स्थापना को प्रोत्साहित कर उर्वरक उत्पादन मे वृद्धि की जा 
सकती है। उर्वरक उत्पादन मे वृद्धि के साथ सरकार द्वारा उर्वरको के वितरण की 
उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पिर्घन किसात उचित मूल्यों पर रासायीक 
उर्वरको की खरीद कर सके। 


8 मिट॒टी की जाच ([>थगरा॥0०१ ० (099) - भारत मे मिटटी की विविधता 
है। हरित क्राति लागू किए जाने से पूर्व किसान परम्परागत खाद का उपयोग 
बेहिचक करता था किन्तु कृषि मे नवीन प्रौद्योगिकी लागू किए जाये के बाद किंसान 
की अज्ञानता और तिरक्षरता कृषि विकास मे बाधा है। आज किसानो को इस बात 
की जानकारी बहुत कम है कि किस मिट॒टी मे कौनसी उर्वरक अधिक उपयोगी है। 
उपयुक्त रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होने पर कृषि उत्पादन पर विपरीत 
प्रभाव पडता है। इन समस्याओ से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मिट्टी 
की जाच की जानी चाहिए। मिट्टी की जाच की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत किसायो को दी जायी चाहिए साथ ही किसायो को यह भी बताया जाया 
चाहिए कि मिट्टी की किस किस्म मे कौनसी रासायत्रिक उर्वरक का प्रयोग लाभप्रद 
है? क्षेत्र विशेष की मिट्टी की किस्म और उर्वरको के प्रयोग सबंधी जानकारी मीडिया 
द्वारा प्रचारित की जानी चाहिए। रेडिया और दूरदर्शन द्वारा भी किसानो को 
अधिकाधिक जानकारी दी जानी चाहिए। 

9 ग्रामीण औद्योगीकरण पर बल (50८55 णा रण ॥7005079॥50007) “ 
ग्रामीण परिवेश मे बेरोजगारी की समस्या पहले ही गभीर थी। हरित क्राति लागू 
किये जाने के बाद यह समस्या और मुखर हो गई। कृषि में यत्रीकरण को बढावा 
देने स भी बेरोजगारी बढी | यत्रीकरण के बढने से पहले गावा मे बेरोजगारा के लिए 
रोजगार के अल्पकालिक अवसर थे। फसलो की कटाई बुआई लदान आदि 
श्रमिका का वहुतायत मे रोजगार मिलता था। हरित क्रांति से समृद्ध किसानो की 
स्थिति वहुत मजबूत हो गई है किन्तु गरीबों की दयीयता बढ गई है। ग्रागीण 
औद्योगीकरण के द्वारा गावो मे लोगो को रोजगार मुहैया किया जा सकता है। गायों 
म कृषि उत्पादों पर आधारित लघु एव कुटीर उद्योगा वी स्थापना को बढावा दिया 
जा सकता है। इसके अलावा गावो म॑ बडे उद्योगो की भी स्थापना की जाती चाहिए। 
ग्रामीण औद्योगीकरण के अगेक लाभ दृष्टिगोचर होंगे। सबसे वडा लाभ गावो से 
शहरो की ओर लागो का पलाया थमेगा। गावो में समृद्धि वी लहर दौडेगी। गायों 
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मे चहलकदमी बढेगी। गावो मे गेर प्रदूषणकारी इकाइयो की स्थापना अधिक हो। 
प्रदूषणकारी इकाइयो से गावो की हरियाली पीली पड सकती है। 

गावो की समृद्धि और गरीबों की खुशहाली म भारत का विकास निहित है। 
देश के सभी गावो को हरित क्राति का लाभ मिले तो भारत का कायाकल्प होने में 
समय नहीं लगेगा। 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
। न॒दीन कृषि व्यूहरचना का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। 
2. नवीन कृषि व्यूहरचना के मुख्य तत्त्व बताइए। 
3 हरित क्राति की चार उपलब्धिया बताइए। 
4 हरित क्राति की विफलताओ पर प्रकाश डालिए। 


निबन्धात्मक प्रश्न 
। भारत मे कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना क्‍या है? इसकी आलोचनात्मक 
समीक्षा कीजिए। 


2. भारत से हरित क्राति से आप क्‍या समझते है? इसकी सफलताओं एवं 
असफलंताओ की विवेचना कीजिए। 

3 हरित क्राति की उपलब्धियो की चर्चा करते हुए इसकी कमियो पर प्रकाश 
डालिए। इन्हे दूर करने के सुझाव दीजिए। 

4 हरित क्राति के प्रमुख तत्त्व कौन-कौन से है? भारत मे हरित क्राति का क्या 
प्रभाव हुआ है। 

5 'हरित क्राति ने मारतीय कृषि की काया ही पलट दी' इस कथन की विवेचना 
कीजिए। 
(सकेत - सभी प्रश्नो के उत्तर के लिए हरित क्राति का अर्थ बताते हुए 
उसकी सफलता और असफलताओ को लिखना है।) 


5 


विश्व व्यापार संगठन और 
भारतीय कृषि 


(५००व पफन0९ 07एशा$ना0ा जाते 
पातांता 42५४0०प्रॉाए्ए९) 








तटकर आर व्याप'र सवधी सामान्य समझौता (गैट) (6क्षाशभ॑ 
#&87०लाशा। ० प97/5 ॥0 7790०) - तटकर आर व्यापार सबधी सामान्य 
समझौता अर्थात गेट' की स्थापना 948 म हुई। यह एक वहुराष्ट्रीय (वहुपक्षीय) 
सबि हैं जिसम वहुपक्षीय व्यापार से सबधित सर्वसम्मत नियम निर्धारित किये गए 
है। गैट मूलत अन्तराष्ट्रीय व्यापार सगठन के एक भाग के रूप म तब शुरू किया 
गया था जब इस अतर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन क लिए घाषणा पत्र के बाबी तत्त्व 
पर सहमति -हीं हो पाई थी। समय गुजरने के साथ साथ गैट' अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार मसला पर वाता ओर विचार विमर्श के लिए एक मय के रूप में विकसित 
हाता गया। विदेशी व्यापार के नियमन हतु एक अन्तराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 
के प्रयास 948 म व पुत्र ]955 म॑ भी किय गए थ किन्तु अमरीका की शका के 
कारण इन्ह व्यावहारिक रूप “हीं दिया जा सका। अमरीका को इस प्रकार के 
सगठन की रथापता से उसकी सम्प्रमुता के कमजोर हाते का सदेह था। 

0 अक्टूबर 947 को जनेवा में 23 राष्ट्र त प्रशुल्क एवं व्यापार से 
सयधित एक सामाय समझोते (गट) पर हस्ताक्षर किए। एक जावरी 948 से 
प्रभावी यही समझौता कालान्तर म्‌ व्यापार का सजग प्रहरी बत्र गया। गैट की 
सदरय सख्या माच 994 म ]8 थी। गट' म॑ समय-समय पर बहुराष्ट्रीय 
सबधी वाताए शुरू की जाती जितका उद्दश्य तटकर म कमी करक अथवा उम्त 
हटाफर गेर-तटकर गियज्रणा द्वारा अन्तराप्ट्रीय व्यापार को उदार बातया धंता 
और गट क ग्रियमा और विषया क ढाच म सुबार लागा होता है। 

भरत ]947 म गट क जन्म लन के समय रा ही इसका सदस्य रहां है। 
विश्व व्यापार क 90 प्रतिशत माग का सचालन ऊरः वाले ॥7 देशा )े बहुपक्षीय 
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व्यापार दार्ता के उरूग्वे चक्र मे भाग लिया। यह वार्ता दिसम्बर 993 मे सम्पन्न 
हुई। 

गैट के उद्देश्य (09]धलार८ड ० 05#77) - गैट का मुख्य उद्देश्य 
प्रशुल्क दरो मे पर्याप्त कमी करना तथा व्यापार एव विस्तार मे आने वाली बाधाओं 
को कम करके परस्पर लाम पहुचाने वाले निम्नलिखित उद्देश्यो की पूर्ति करना 
हैं 
सदस्य देशो की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की दिशा मे अग्रसर करना। 
सदस्य देशो के नागरिको के जीवन स्तर मे सुधार करना। 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे वृद्धि करना। 
विश्व के उत्पादन मे वृद्धि करना। 
वास्तविक आय और प्रभावपूर्ण माग मे वृद्धि करना। 
विश्व मे उपलब्ध साधनो का अनुकूलतम उपयोग करना। 


उरूच्वे राउण्ड (78039 २००७०) - गैट के अन्तर्गत उरूग्वे दौर की 
वार्ता सितम्बर 986 मे उरूग्वे देश के शहर पुटा डेल एस्ट में गैट के आठवे 
अधिवेशन मे शुरू हुई। उरूग्वे दोर की वार्ता को 990 तक पूरा हो जाना था 
लेकिन गैट के सदस्य देशो के वीच अनेक विषयो पर भारी मतभेद के कारण 
निर्धारित समय मे पूरी नहीं की जा सकी | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सबध मे यह अब 
तक की सबसे कठिन और लम्बी वार्ता थी। इसमे बातचीत के उन परिणामों को 
शामिल किया गया था जिनके सबध मे उस समय तक सहमति हो गई थी और 
उन क्षेत्रों के लिए भी प्रस्ताव पेश किए मए जिनमे मतभेद बने हुए थे। बातचीत 
में गैट के परम्परागत विषयो यथा सीमा शुल्क, सब्सिडी, रक्षोपाथ तथा तीन नये 
विषय यथा व्यापार से सबधित बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकार, व्यापार से सबधित 
निवेश की कार्यवाही ओर सेवाओ मे व्यापार शामिल किए गए। उरूग्वे दौर की 
बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का अतिम दौर ॥5 दिसम्बर, 993 को जिनेवा में पूरा 
हुआ। इसमे भाग लेने वाले 7 देशो ने समझौते की शर्तों को स्वीकार किया। 
इसी के साथ विश्व व्यापार मे नये युग का श्रीगणेश हुआ। 


भारत गैट के सस्थापक सदस्यो मे था। भारत का 90 प्रतिशत व्यापार गैट 
के सदस्य देशो के साथ होता है। भारत उरूग्वे दौर की वार्ता मे शामिल नहीं 
होता तो उसे 6 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने यडते। द्विपक्षीय 
व्यापार समझौते मे काफी समय लग जाता। यह भी सभव है कि आर्थिक दृष्टि से 
सपन्न देश समझौता करते समय भारत पर मनमानी शर्ते थोपने का प्रयत्न करते। 
अत भारत ने गैट समझौते स्वीकार करने का फैसला किया। 

डुकेल प्रस्ताव (0ण्ा८। शक्ृ०5४) अन्तर्राष्ट्रीय परिवश मे डुकेल 
प्रस्ताव चर्चित विषय रहा है। डुकेल प्रस्तावों का मसौदा जनरल एग्रीमेंट ऑन 
टैरिफस एड ट्रेड (गैट) के महानिदेशक आर्थिर डुकेल ने तैयार किया था। 
दिसम्बर, 99] मे तैयार इस दस्तावेज मे शुल्क, गैर शुल्क, कृषि, बहुपक्षीय 
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व्यापार समझौते सवा क्षेत्र के व्यापार वोद्धिक-सम्पत्ति अधिकार आदि तिर्णया को 
सम्मिलित किया गया। इस प्रस्ताव का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू निजी पेटेट 
कानून का समाप्त कर है। आर्थर डुकेल ने सभी प्राकृतिक ससाधनो को सपूर्ण 
मानव जाति की सपत्ति माना है। प्रस्ताव मे व्यक्ति की बौद्धिक उपलब्धि को उसकी 
वैयक्तिक सपत्ति मातते हुए तथा उसके अधिकार को सरक्षित रखते हुए 20 वर्ष 
तक पेटट देने की वात्त मुख्य है। प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से जानवर तथा 
पेड-पौव के जीवन रक्षक उत्पाद पटट के दायरे मे आने से सम्पूर्ण कृपि पर 
विकसित देशो तथा वहुराष्ट्रीय कम्पियों का नियत्रण हो जाएगा। 


भारत द्वारा डुकेल प्रस्ताव का स्वीकार कर लेने पर कृषि से सबधित 
सारगर्भित निर्णय यथा समर्थन मूल्या वी घोषणाए सब्सिडी सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली आदि सरकार द्वारा नहीं लिए जाकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां द्वारा लिए 
जाएगे। किसानो को कृषि सबधी तकगीक एवं उन्नत बीजो के लिए इन कम्पनिया 
की ओर मुखातिब होना पडेगा। डुकेल प्रस्ताव के अनुसार किसान फसल से उत्रत 
बीज सबय करके पहीं रख सकते उन्‍हें हर वार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से बीज 
खरीदने हांगे। ये उन्नत किस्म के वीज बहुत महगे होगे साथ ही भारतीय किसानों 
को कीटनाशक उर्वरक कृषियत्र आदि भी ऊची कीमतो पर खरीदने को बाध्य 
होना पडेगा। कृषि से सबधित उच्रत तकनीक का लाभ भारत में केवल बडे किसान 
ही उठा सकेगे। छोटे और मझोले किसान अपने सीमित ससाधनो के कारण 
लाभार्जन की स्थिति मे नहीं होंगे। विदित है भारत में कृषि जोत का आकार बहुत 
छोटा है। अधिकाश किसान सीमात कृपका की श्रेणी म है। छोटे किसानों को 
डुकेल प्रस्ताव का लाभ नहीं होने के कारण इन्हे अपती कृषि भूमि को बेचने को 
बाध्य होना पडेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रा मे वेरेजगारी के फेलने की समस्या भयावह 
हो जाएगी। आज भारत म लगभग चार करोड शिक्षित बेराजगार हैं. बीसरवीं 
शताब्दी के अत तक यह सख्या दस करोड हो जाएगी। कृषि क्षेत्र मे तो पहले से 
ही छिपी-हुई बेरोजगारी की विकट समस्या है। 


डुकेल प्रस्ताव में उन्नत किस्म के वीजो पर विशेष बल है। विसदेह इनके 
द्वारा कृपिगत उत्पादन मे अत्यधिक वृद्धि कर अल्प समय मे ही कृषि को लामप्रद 
व्यवसाय के रूप मे परिवर्तित किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में 
सफलता की आर अग्रसर हरित क्राति म उज्नत किस्म के दीजो का प्रयोग तीग्र 
गति स बढा है कृषिगत क्षेत्र म सजगत्ता बढी हे किसान स्वय उम्रत तकनीकों को 
आत्मसात करने के लिए प्रयलशील रहत हैं। व वकग्रेलाजी के लाभ को बखूबी 
समझने लगे हैं। फिर भारत कृषि अनुसधान ओर आधुतिक कृषि तकीक मेँ 
विफसिव दशो स पीछे पहीं हे। हमारे दश म अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि विशेषज्ञ 
हैं। एसी स्थिति म डुकेल प्रस्ताव स कृषि म क्रातिकारी परिवर्तन एवं उसके 
सवव्यापक लाभ की स्थिति म ही प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रासगिकता हागी। 


यदि हम विस्तृत दृष्टि से देखें तो डुकल प्रस्ताव हरित-क्राति को और 
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बेहतर तकनीक मुहैया कराने का स्रोत है, किन्तु यहाँ हम विकासशील राष्ट्रो की 
परिस्थितियो को दरगुजर नहीं कर सकते जो विकसित्त राष्ट्रो के सर्वथा विपरीत 
होती हैं। विकसित राष्ट्रो की तकनीक को इन राष्ट्रो मे हू-ब-हू लागू नहीं किया 
जा सकता है। अप्रेक्षित सफलता के बावजूद भारतीय कृषि की माली हालात किसी 
से छिपी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति मे डुकेल प्रस्ताव कितने कारगर सिद्ध होगे। 
इसका पता तो आगामी वर्षों मे ही चल सकेगा। 


जहा तक अद्युनातनन तकनोलॉजी का सवाल है चाहे इसका इस्तेमाल 
पूजीगत वस्तु उत्पादन मे हो या फिर उपभोग वस्तु उत्पादन मे, वर्तमान में 
परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य मे इसकी वढती उपादेयता की उपेक्षा करना एक 
अविवेकपूर्ण निर्णय है। अर्थतत्र के विविध क्षेत्रो मे नवीन तकनीक को अगीकृत कर 
हम न केवल देशवासियो को जीवन जीने के 'प्रचुर साधन' उपलब्ध करा सकते हैं 
वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सिरमौर भूमिका का निर्वाह भी कर सकते हैं। अत देश 
मे नवीन तकनीक विकसित की जाती है या अन्यत्र से हासिल करने की बात आती 
है तो उसका अनायास ही विरोध नहीं कर "वह हमारी अर्थनीति में कितनी सार्थक 
सिद्ध हो सकती है" पर सूक्ष्मा से अध्ययनोपरात आत्मसात करना अधिक 
सारयर्मित है। कृषि क्षेत्र मे हमने उन्नत तकनीक का प्रयोग किया उसके बेहतर 
परिणाम हमारे सामने हैं। 


वर्तमान मे आर्थिक सुधारो के दायरे मे कृषि को भी सम्मिलित किया जाना 
अत्यावश्यक है ऐसा करने से समूचे कृषितत्र में त्तीव आर्थिक प्रगति व चहुँओर 
खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसा कि पूर्व मे स्पष्ट किया जा चुका है कि 
भारत मे उन्नत तकनीक को अपनाने से कृषि की दशा मे 'क्रातिकारी सुधार' आता 
है तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की नवीनतम तकनीक को आत्मसात करने मे कतई 
सकोच नहीं करना चाहिए। तकनोलॉजी के क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का कोई 
सानी नहीं, इनकी मदद से हम बेहतर किस्म का उत्पाद करते है बदले मे ये थोडा 
लाभ स्वदेश ले जाती है यह लाजिमी भी है, तो हमे अनावश्यक रूप से आर्थिक 
गुलामी का ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि ये कम्पनिया 
विकासशील राष्ट्रो का शोषण नही करतीं। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया विकसित राष्ट्रो 
की देन है। ये कम्पनिया विकासशील राष्ट्रो मे समझौते के समय आकर्षक शर्तों 
के साथ प्रवेश कर जात्ती है अपना बाजार बनाने के पश्चात्‌ वायदो से मुकर जाती 
है। विकासशील राष्ट्र उन्नत तकनीक से विमुख बने रहते हे। अत इनसे समझौता 
करते समय राष्ट्र हित की अनदेखी न हो, को ध्यान मे रखने की महती 
आवश्यकता है। 


भारत मे डुकेल प्रस्ताव लागू करते समय "अब तक हमारे देश मे कृषि मे 
हुई प्रगति प्रभावित न हो ' को ध्यान मे रखना होगा। प्रस्ताव की कठोर शर्ते जैसे 
समर्थन मूल्य की घोषणा, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को जहा तक 
सभव हो स्वीकार नहीं करना चाहिए। देश मे गरीबो की सख्या को देखते हुए 
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इनकी उपादेयता अन्तर्निहित है वैसे मारत सरकार सब्सिडी के असहनीय भार का 
कम करते क लिए उत्सुक है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो द्वारा पूजी निवेश, तकनीकी 
ज्ञा] मुत़्ाफे का स्वदेश ले जाते से सबधित अधिकार भारत सरकार को अपने 
पास सरक्षित रखने चाहिए साथ ही नवीत तकनीक (डडुकेल प्रस्ताव) के अपनाने से 
लघु व मझोले कृपको को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की मुकम्मल व्यवस्था होनी 
चाहिए। 


डुकेल प्रस्ताव की जा शर्ते भारत के हितो के विपरीत है उन्हे विकासशील 
राष्ट्रा के सहयोग से मारत को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सशोधित कराने का 
प्रयास करना चाहिए। भारत विश्व का एक विस्तृत बाजार है, यहा प्राकृतिक व 
मानवीय ससाधनो की प्रचुरता है, किसी दश द्वारा भारत की उपेक्षा मुमकिन नहीं। 
विदित है भारत ने 2 जुलाई, 989 को गैट मे डुकेल प्रस्ताव पर सशोधित प्रस्ताव 
रखे जिसकी विकासशील राष्ट्रो ने प्रशसा की, वही विकसित देशो ने हाय-तौबा 
मचायी | भारत को आर्थिक सुधारो की श्रृखला मे निर्णय बाह्य शक्तियो के दबाव 
में नहीं लिए जाकर, ये स्वविवेक तथा राष्ट्र हित से आत-प्रोत होने चाहिए। 

विश्व व्यापार सगठन 
(प्रज्ञा गरौ356 0:एकआाा5०7) 


आठ वर्षों से भी अधिक समय तक चले “गैट' के उरू्बे वार्ता चक्र क 
परिणामस्वरूव एक नये सगठन विश्व व्यापार सगठग (डब्ल, टी ओ) की स्थापना 
हुई। एक जनवरी 995 से इस सगठन का कार्य प्रारम्भ हुआ। विश्व व्यापार 
सगठन की स्थापना एक ऐतिहासिक घटना के रूप म विश्व इतिहास मे अकित की 
जाएगी। सयुक्त राष्ट्र सघ की विशिष्ट एजेन्सी के रूप मे मान्यता प्राप्त विश्य 
व्यापार सगठन को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) त्तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
पुनर्विमाण और विकास बैक (विश्व बैंक) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के तीसरे 
स्तभ के रुप मे मात्रा जा रहा है। विश्व व्यापार सगठन की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार मे प्रतिबधो मे भारी कमी होगी तथा विश्व बाजार का विस्तार होगा। व्यापार 
के विस्तार के परिणामस्वरूप सबधित राष्ट्रा म आय का स्तर भी ऊचा उठेगा। 


सदस्यता ((शा८४॥७) - 5 अप्रैल 994 को मोरक्को की राजधानी 
मराकश में भारत सहित 25 राष्ट्रो ने विश्व ध्यापार सगठन में शामिल होने की 
स्वीकृति प्रदाता कर दी थी। एक जनवरी, ]995 को इस सस्था की औपचारिक 
स्थापना तक भारत सहित 77 राष्ट्रो ने सदस्यता के लिए आवश्यक औपचारिकताएं 
पूर्ण कर ली थी तथा इस सबघ मे गैट को अविसूचित कर दिया था। औपचारिकताएं 
पूर्ण करन के लिए विकासशील राष्ट्रों को दी गई छूट के अन्तर्गत 8 और राष्ट्रा 
ने 995 म औपचारिकताए पूर्ण कीं। विश्व व्यापार सगठन के 85 सस्थापर्क 
सदस्य हैं। 


भारत विश्व व्यापार सगठन का सस्थापक सदस्य है। भारत सरकार द्वारा 
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उरूग्वे दौर समझौते के अनुमोदन की औपचारिक सूचना जेनेबा स्थित भारतीय 
राजदूत ने 30 दिसम्बर, 4994 को ही जन "गैट' के मुख्यालय मे दे दी थी। 
विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता हेतु पूर्ण करने के लिए भारत के 
राष्ट्रपति ने 3। दिसम्बर, 994 की रात्रि को दो अध्यादेश जारी करके 970 के 
पेटेण्ट अधिनियम व 975 के सीमा शुल्क अधिनियम मे सशोधन किए। पेटेन्ट 
अधिनियम मे किये गये सशोधन मे कृषि, रसायन व औषधियो के क्षेत्र मे प्रक्रिया 
पेटेण्ट के स्थान पर उत्पाद पेटेण्ट व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सीमा 
शुल्क अधिनियम में सशोधन करके राशिपातन विरोधी प्रशुल्को (एण्टी डपिग 
डयूटीज) को उरूग्वे चक्र समझौते के अनुरूप सशोधित किया गया है। 


मुख्यालय (प्ट्ब6वषथ्ाध्य) - विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ) का 
मुख्यालय स्विटजरलैण्ड की राजधानी जेनेवा मे स्थिति है। डब्ल्यू टी ओके 
मुख्यालय के लिए जर्मनी ने भी प्रेशकश की थी, किन्तु जेनेवा मे ही मुख्यालय 
स्थापित करने का निर्णय जुलाई 994 में ही ले लिया गया था। 


डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक (7०८० 0लाटा> ० शप0) - डब्ल्यू 
टी ओ की स्थापना के समय सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो पाने के कारण गैट के 
महानिदेशक आयरलैण्ड के पीटर सदरलैण्ड को अन्तरिम अवधि के लिए डब्ल्यू 
टी ओ का महानिदेशक बनाया गया। पीटर सदरलैण्ड डब्ल्यू टी ओ के प्रथम 
महानिदेशक है। गौरतलब है कि डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक पद के लिए तीन 
बडे क्षेत्रों-उत्तरी अमरीका, यूरोप तथ एशिया प्रशात के प्रभावी दावे रहे हैं। 

प्रशासनिक सरचना (#०प्रात्ाघ४४४५९ 50एल८ए८) -- विश्व व्यापार सगठन 
(डब्ल्यू टी ओ) की प्रशासनिक सरचना इस प्रकार है - 

. सर्वोच्च प्रशासनिक पद (पतान्‍्ठाी०४ ॥०फर४ए४7५८ 7०५) - विश्व 
व्यापार सगठन मे सर्वोच्च प्रशासनिक पद महानिदेशक का है। महानिदेशक 
द्वारा सगठन के मत्रीस्तरीय सम्मेलन मे लिये गये निर्णयो का कार्यान्वयन 
सुनिश्चित किया जायेगा। 

2. मत्री रत्तरीय सम्मेलन (धव्राइला»ं [९४९ 0जाटि०ा०८) - नीति 
निर्धारण के लिए सदस्य राष्ट्रो का मत्री स्तरीय सम्मेलन शिख, इकाई 
होगा। सम्मेलन प्रति दो वर्ष मे कम से कम एक बार अवश्य आयोजित 
होगा। 

3... गामान्य परिषद्‌ (020४०! (०००८०) - झामान्य परिषद सामान्य प्रशासन 
की व्यवस्था करती है। इसमे सभी सदस्य राष्ट्रो के प्रतिनिधि होते" है। 
सामान्य परिषद्‌ का मुख्य कार्य व्यापार नीतियो की समीक्षा तथा व्यापारिक 
विवादों का निपटारा करना है। 

4. विशिष्ट परिषदे ($9८८० (0०ण/८$) - सामान्य परिषद के अधीन तीन 
विशिष्ट परिषदे होती है ये हैं - 
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वस्तुओ के व्यापार के लिए परिषद्‌, 
# सेवाओ के व्यापार के लिए परिषद्‌, 
३१. बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए परिषद्‌। 


5. विशेष समितियाँ (59९८७ 00ग्रा॥भ०८०) -- सामान्य परिषद द्वारा ती। 
विशेष समितियाँ गठित है ये है व्यापार और विकार समिति, भुगतान 
सतुलन समिति तथा बजट सबधी समिति। 


विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि 
(ज़णा4 पाउ6९ 00आआ5आणा थात गताशा #हाएपॉपि०) 


हाल ही के वर्षों मे विश्व व्यापार सगठन का आविर्भाव विश्व की एक 
महत्त्वपूर्ण आर्थिक घटना है। विश्व के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्य 
व्यापार सगठन का प्रभाव पडने की सभावना है। विश्व व्यापार संगठन, गैट की 
तुलन' मै अधिक अधिकार प्राप्त और व्यापफ सगठन है। वर्ष 948 मे स्थापित गैट 
का कार्यक्षेत्र बस्तुओ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उसके विस्तार में आने वाली 
बाधाओं को कम करने तक सीमित था। नवरथापित (995) विश्व व्यापार सगठन 
वरस्‍्तुओ फे साथ-साथ सेवाओ के व्यापार का भी नियमन करेगा। इससे बैंकिंग व 
बीमा सबधी सेवाओ का विश्वव्यापी विस्तार होगा। विश्व व्यापार सगठन अन्तर्राष्ट्रीय 
य्यापार में बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा करेगा। इसके द्वारा कापीराइट, 
पेटेण्ट, ट्रेड ब्राण्ड धारको के हितो की रक्षा की जावेगी। कृषि और कपडे का 
व्यापार की विश्व व्यापार सगठन के दायरे मे सम्मिलित हो गया है। कपडे का 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सबधी बहुततु समझौता यर्ष 2005 मे चरणों में रामाप्त 
हो जाएगा। 

कृषिगत वस्तुओ फे व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए कृषि क्षेत्र में दी 
जाते वाली सब्सिडी के लिए विशिष्ट नियमो का प्रतिपादन विश्व व्यापार संगठन 
के अन्तर्गत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य मे विश्व व्यापार सगठन का भारत की 
कृषि अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। कृषि भारत की 
अर्थव्ययस्था की रीढ है। विश्व व्यापार सगठन से कृषि के प्रभावित होने की 
समभावना है। 


. कृषि रावग्सिडी (#ह7८णाणा८ 5780)) - विश्व व्यापार संगठन से 
भारत द्वारा कृषि सबंधी नीतियो के पालन और कार्यक्रमों के अमल में कोई बाधा 
गहीं पहुंचती है। कृषि सबधी समझौते मे जिन अनुशासनो की व्ययरथा है, उनमे 
से कोई भी देश वी विकास विषयक योजगाओ घर लागू नहीं होता। कृषि रौ 
सबधित आर्थिक सहायता (कृषि सब्सिडी) (उत्पाद-उन्मुख आर्थिक राह्ययता और 
उत्पादेत्तर आर्थिक राहायता दोनो) की सीमा इतगी ऊची रखी गई है कि उस 
सीमा फो पार करना तो दूर, उस सीमा तक भारत के पहुचने की भी कोई 
समावना यहीं है। 
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कृषि सब्सिडी की सीमा कृषि उत्पादन मूल्य के विकासशील देशों के लिए 
]0 प्रतिशत तथा विकसित देशो के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। 
विकासशील देशो को कृषि सब्सिडी मे तभी कमी करनी होगी, जब उनकी कृषि 
सब्सिडी कृषि उत्पाद मूल्य के 0 प्रत्तिशत्त से अधिक हो। इस दृष्टि से भारत को 
कृषि सब्सिडी मे कमी करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योकि भारत मे दोनो तरह 
की कृषि सब्सिडी का जोड ]0 प्रतिशत से कम है। यह 7 प्रतिशत (अनुमानित) 
के आसपास है। यदि भारत चाहे तो कृषि सब्सिडी मे वृद्धि कर सकता है। अत 
यह आशका निराधार है कि विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व मे आने से और 
डकल प्रस्तावों की स्वीकृति से कृषि सब्सिडी मे कमी होगी। इसके विपरीत 
विकसित देशो को कृषि सब्सिडी में कमी करनी होगी क्योकि विकसित देशो द्वारा 
दी जा रही कृषि सब्सिडी कृषि उत्पाद मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है। विकसित 
राष्ट्रो द्वारा कृषि सब्सिडी में कमी करने से विकासशील राष्ट्रों को लाभ होगा। 
2. किसानों द्वारा बीजों की बिक्रीः (59)९ ०6 5९८१५ ७५ एथगग९$) - किसान 
को सुविदित किस्म के किसी भी किस्म के फालतू बीजो का दूसरे किसानों के 
साथ विनिमय करने की पूरी छूट होगी। किसान को अपने उत्पादन का मनमाफिक 
उपयोग की पूरी स्वतत्रता होगी। सरकारी सस्थाए बीजो का विकास करती रहेगी। 
किसान की इन बीजो का मनचाहा उपयोग करने की पूरी छूट होगी। 
बीजों के सबंध मे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रवानगी तौर पर अनुसधान 
करके विकसित बीज भी उपलब्ध रहेगे लेकिन किसानो को इस कोटि के बीज 
खरीदने की कोई मजबूरी नहीं होगी। इसके अलावा उन्हे एक फसल के बीजो को 
अगली फसल के लिए बचाकर रखने की आजादी होगी। एकमात्र प्रतिबंध 
अनुसधान करके विकसित बीजो के बारे में होगा कि किसान को इस तरह के बीज 
स्वय पैदा करके बेचने का खुला अधिकार नहीं होगा। इसके लिए उसे उस बीज 
के आविष्फार करने वाले की अनुमति लेनी होगी। 
भारतीय किसान पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के बीज खरीदने का कोई बधन 
नहीं है। विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व मे आने से पूर्व भी बीजो के आयात पर 
प्रतिबध नहीं था। बीजो का आयात आज भी बिना किसी रुकावट के किया जा 
सकते, टै। गौरतलब है बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के पास उन्नत किस्म के बीज है 
जिनके उपयोग से कृषिगत उत्पादन मे बेतहाशा वृद्धि की जा सकती है। उत्कृष्ट 
किस्म के बीज की सहज उपलब्धता स्वय भारतीय किसान के हक मे है। मारत 
में भी कृषि अनुसधान कार्य प्रगति पर है। भारत में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि 
अनुसधान केन्द्र बीजो की नई किस्म विकसित करने के लिए प्रयासरत् हैं। 
किसाग का उन्नत बीज बेरोक-टोक उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 
3, कृषि निर्यात में चृद्धि (फ॒लाध्व5७ कर #हव०एाग्ार ए5७णा) - विश्व 
संगठन की सदरयता के भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अनुकूल 
परिस्थित्या पेदा होगी। अब तक औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा अधिक सब्सिडी के कारण 


292 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


कृषि उत्पादों या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकृत अवस्था में था। गैट समझौते के 
कारण औद्योगिक राष्ट्रो फो कृषि सब्सिडी कम कर॥ी पडेगी और दूसरे देशो के 
कृषि उत्पादों के लिए अपो दरवाजे खोलते पडेगे। इससे भारत रारीखे दृषि 
प्रधाव देश अन्तर्राष्ट्रीय वाजार मे स्पर्धात्मक रिथिति मे आ णायेंगे। विश्व बाजार मैं 
ऊृषि प्रधात देशा के कृषि उत्पाद तथा कृषि उत्पादों से सबधित अन्य वरतुओं की 
अधिक सापत होगी। औद्योगिक राष्ट्रो द्वारा कृषि सब्सिडी कम करो के कारण 
कृषि उत्पादों फ्री फीमतो मे वृद्धि होगी इससे भारत फे किसान निर्यात के द्वारा 
उत्पादों के ऊचे दाम प्राप्त कर रकेगे। 


4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खतरा नहीं (3० राह ् गाए 
9॥॥0ए00७॥ $9॥ध॥) - भारत में गरीबो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करो के लिए 
चलाई जा रही सार्वजीक वितरण प्रणाली अथवा उचित दर की दुकातो द्वारा बेचे 
जा रहे खाद्यान्नों को मिलो वाली सहायता में कोई कमी यहीं की जाएगी। सरकार 
गरीबो की सहायता के लिए पूर्व वी भाति खाद्याननों फ्री रारकारी खरीद भण्डारण 
और बिक्री करती रहेगी। 


5 खाद्यान्न आयात (पाएगा ० 500487भ95) - गैट समझौते में खाद्यान्न 
व्यापार के लिए मडी योलो की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत घरेलू आवश्यकता 
नहीं होने पर भी याद्यान्नो का न्‍्यूततम आयात करता होगा। गैट समझौता लागू 
होते के पहले वर्ष मे सदस्य देश को खाद्यान्न के घरेलू उपभोग का न्यूनतम 2 
प्रतिशत आयात करा होगा जो दस वर्ष के अत तक 3 33 प्रतिशत तक होगा। 
लेकित यह व्यवस्था उत देशों पर लागू नहीं होगी जो भुगतात सतुला की 
कठियाईयो का सामना कर रहे हैं और जिन्होने वस्तुओ के आयात पर मात्रा 
राबधी प्रतिबध लगा रख हैं| भुगतात रातुलन के मोर्चे पर सकट का सामत्रा कर 
रहे विकासशील देशो ने विदेशी मुद्रा खर्च रोक) के लिए आयात पर मात्रा 
सबधी प्रतिबध लगा रखे है। गैट समझौते के बाद भारत को विदेशों से आयातित 
याद्यान्‍्न पर आयात शुल्क लगाते का अधिकार है। ये आयात शुल्फ खद्यात्नों पर 
00 प्रतिशत खाद्य ससाधित बस्तुओ पर 50 प्रतिशत और खाद्य तैलो पर 300 
प्रतिशत के आरा-पास होगे। ऊचे आयात शुल्को की अदायगी के बाद देशी 
मडियो मे आयातित खाद्यान्न के भाव बहुत अधिक हो जाएगे। अत यह आशकी 
पिराघार है कि गैट समझौते के बाद देश मे बडी मात्रा में खाद्यान्‍्नों का आयात 
होगा। गैट समझौते के बाद कुछ देशो यथा जापाय कोरिया को चाद्यानतो 
आयात के लिए अपने बाजार खोलने पडेगे। 


6 निर्यात राच्सिडी (:४एणा 3प्0आ१५) - गैट समझौते मे प्रत्यक्ष अनुदान 
के रूप म॑ दी जाते वाली तिर्यात सब्सिडी में कटौती फा प्रावधान है जिसके 
अन्तर्गत गिर्यात सब्सिडी म कटौती वजट परिव्यय तथा मात्रा को ध्यान में रखकर 
गिर्घारित करी होगी। निर्यात सब्सिडी म बजट परिव्यय और मात्रा में 6 वर्ष 
अवधि (993 99) म॑ क्रमश 36 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत क्री कटौती करी 


विश्व व्यापार सगठन और भारतीय कृषि 293 


होगी। वर्ष 994 मे अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच यह सहमति 
हुई कि मात्राओं के रूप मे कटौती की प्रतिबद्धता 24 प्रतिशत से घटाकर 24 
प्रतिशत कर दी जाएगी। विकासशील देशो को आतरिक परिवहन और निर्यात खेप 
पर मालमाडे की वधनबद्धताओ से मुक्त रखा गया है। मारत मे निर्यात सब्सिडी 
सबधी ऐसी कोई अनुदान नीति नहीं है जिसमे ऐसी कोई सूची हो जिसमे कटौती 
की वचनबद्धता को लागू किया जाए। भारत विदेशी विनिमय सकट के कारण 
निर्यात सब्सिडी का लाभ उठाता रहेगा। 


7, व्यापार से सबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार की रक्षा (शणर्लाणा 7 
पृघ80९ ए९॥७१९० [90]5८0० ?707279५) - डकेल प्रस्तावों की बुनियादी जरूरत 
यह है कि तकनीक के हर विभाग मे किये जा रहे आविष्कारों का पेटेट कराना 
होगा जिसका उपयोग अनुमति व अनुबन्ध के अन्तर्गत रॉयल्टी चुकाने पर ही करने 
तथा दुरूपयोग पर रोक की शर्त है। पेटेट की अवधि 20 वर्ष तक मानी गई है। 
अनिवार्य लाइसेस प्रणाली की जो कडी शर्त हैं उनकी वजह से सीधे स्वत 
लाइसेस देने का नियम निरस्त हो जाता है। 


पौधो की प्रजातियों के मामले में अन्य सिद्धातों को अपनाया जाएगा। इस 
सबंध मे सदस्य देशों को दो विकल्प दिये गए है जो निम्नलिखित हैं - 


] समझौता करने वाले देश पौध किस्म की रक्षा पेटेट से कर सकते हैं, 
अथवा 
2. 'रवे जेनेरिस' व्यवस्था से अथवा दोनो को मिलाकर कर सकते है। 


अगर पोधो की किस्मे पेटेट से सरक्षित की जाती हैं तो सरक्षित बीज की 
खरीद करने वाला किसान अपनी उपज से अगली फसल के लिए बीज नहीं रख 
सकता है। 'स्वे जेनेरिस' व्यवस्था के किसान उपनी उपज के एक भाग को अगली 
फसल के लिए बीज के रूप मे प्रयोग कर सकते है। स्वजेनेरिस व्यवस्था पेटेंट से 
पृथक है। स्वे जेनेरिस सरक्षण का अर्थ पेटेट जैसी प्रणाली से अलग किसी अन्य 
व्यवस्था से बौद्धिक सम्पदा की रक्षा करना है। 


सारत विश्व व्यापार सगठन के कारण भारत की कृषि पर फिलहाल 
विपरीत प्रभाव पडने की सभावना नहीं है। गैट समझोता लागू होने के बाद कृषि 
सब्सिडी में कमी नहीं होगी। औद्योगिक राष्ट्रो द्वारा कृषि सब्सिडी मे कमी करने 
से भारत से कृषि उत्पादो का निर्यात बढ़ने की समावना है। भारत को खाद्यान्नो 
के आयात के लिए मडियो के द्वार नहीं खोलने पडेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
पर गैट व्यवस्था का कोई असर नहीं पडेगा। खाद्य सुरक्षा के लिए पूर्व की भाति 
खाद्यान्न भडार बनाये जाएगे। भारत द्वारा स्वेजेनेरिस प्रणाली आत्मसात करने के 
कारण किसान अपनी फसल से अगली फसल के लिए बीज रख सकेगे उसकी 
अदला बदली कर सकेगे और फालतू बीज बेचे जा सकेगे। 
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सजग रहने की जरूरत (]३८६९ ० ४९ #लाओ 

विश्व व्यापार सगठा। के कारण भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था के 
प्रभावित होते की सभावना से इकार नहीं किया जा सकता हे। गैट समझौते के 
कारण घरलू बाजार मे प्रतिस्पर्धा मे उत्पन्न होगी। भारत की तकनीक अनेक क्षेत्रों 
मे बहुराष्ट्रीय कम्पतियो की चुनौती का सामना करने की रिथति मे नहीं है। हाल 
ही के वर्षो मे भी भारत विश्व व्यापार सगठन के कारण उत्पन्न हुई अनुकूल 
परिरिथितियो वा लाभ उठाने मे सफल नहीं हो सका है। विश्व व्यापार रागठन कौ 
स्थापना हुए छह वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। भारत वी विश्व व्यापार 
सगठन की रादस्यता ग्रहण करते समय खाद्यान्न निर्यात और भारत से तिर्यात॑ 
वृद्धि की सभावना व्यक्त की जा रही थी किन्तु गत वर्षों मे निर्यात के मोर्चे पर 
अपेक्षित सफलता नहीं मिली। गैट समझौते के तहत्‌ विकसित राष्ट्रों को कृषि 
राब्सिडी मे कमी करनी पडेगी। इससे उनका कृषिगत उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
में महगा होगा। भारत सरीखे विकासशील राष्ट्र कृपिगत निर्यातो में अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे होगे। किन्तु भारत जनाबिक्य वाला देश है और 
अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से पिछडी हुई है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि 
है ओर कृषि क्षेत्र मे काम मे ली जाने वाली तकनीक विकसित देशों की तुलना में 
कमजोर है। देश मे प्रतिवर्ष जितना खाद्यान्न उत्पादन होता है। तीव्रता से बढ रही 
जनसख्या हडप कर जाती है। बढती जनसख्या और कृषि के पिछडेपन के रहते 
हुए भारत विश्व व्यापार सगठन के कारण हाल ही उत्पन्न हुई अनुकूल परिस्थितियों 
का लाभ उठाने की स्थिति मे नहीं है। इस बात की पृष्टि गत वर्षों के निर्यात 
आकडों से सहज हो जाती है। भारत की निर्यात॑ वृर्दधि दश्-(डालर में) 499-78 
में | 5 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर १998-99 मे ऋणात्मक 29 प्रतिशत थी। 
कृषि और सबंधित वस्तुओं की डालर में निर्यात वृद्धि दर [997-98 में ऋणात्मक 
6 6 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 998-99 मे ऋणात्मक 6 4 प्रतिशत थी। अंत 
विश्व व्यापार सगठन के कारण भारत को बहुत की सजग रहने की आवश्यकर्ती 
है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार वी कडी प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए भारतीय उत्पादों को 
गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाए जाने की आवश्यकता है। देश मैं शोध और 
अनुसधाग से बढावा देकर, उत्पादन में नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करें 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बयूदी मुकाबला किया जा सकता है। 
सन्दर्भ 


॥| योजना 3] मार्च ]995, पृ 5 
है वहीं, 45 जुलाई, 994 
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प्रश्न एवं सकेत 


लघु प्रश्न 


विश्व व्यापार सयठन पर टिप्पणी लिखिए। 


2. विश्व व्यापार सगठा क्‍या भारत के लिए हितकर है। 
” 3 गैट के दद्देश्य बताइए। 
4. उरुग्वे राउण्ड क्‍या हे। 
निबन्धात्मक प्रश्न - 

]. विश्व व्यापार सगठन क्या है? विश्व व्यापार सगठन का भारतीय कृषि पर 
पडने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे विश्व व्यापार सगठन का अर्थ लिखिए तथा 
द्वित्तीय भाग मे अध्याय मे दिए गए विश्व व्यापार सगठन का कृषि पर प्रभाव 
को लिखना है।) 

2. निम्न पर टिप्पणी लिखिए 


(0) गैट 

(0). उरुग्वे राएण्ड 

(पा). विश्व व्यापार सगठन 

(५) डढकेल प्रस्ताव और भारतीय कृषि 


भ 


6 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम 


(एणाधधाप्राहए 0९ए९श०फाशा ?0ट्राशाशएधएशे 








भारत गावों का देश है। बहुसख्यक जनसख्या जीवन बसर के लिए गावों 
में निवास करती है। वर्ष 99] की जनगणता के अनुसार ग्रामीण जनसख्या 
629 करोड थी जो कुल जनसख्या 846 करोड का 743 प्रतिशत था। ग्रामीण 
जनसख्या छह लाख से अधिक गावों में रहठी है। स्वतत्रता से पहले ग्रामवासियों 
की माली हालत दयनीय थी। भारत दीघविधि तक गुलाम देश रहा है। गुलामी के 
दिमो मे विदेशी ताकतों ने भारत के लोगों का शोषण किया । ब्रिटिश राज में भारत 
के किसानों की स्थिति बद से बदतर थी। जर्मीदारी प्रथा क दौर में किसानों का 
मनमाफिक शोषण किया गया। भारतीय किसान आर्थिक रुप से बहुत कमजोर था। 
अधिकतर किसान सामतों के बघुआ मजदूर थे। किसानों से बेगार ली जाती थी। 
किसानों का समूचा जीवन ऋणी के रुप मे ही बीत जाता था। इसके अलावा गाव 
आधारभूत सरचना की दृष्टि से पिछडे हुए थे। गावों में सडकें, चिकित्सा, शिक्षा, 
सचार, यातायात आदि सुविधाओं का नितात अमाव था। कुल मिलाकर स्वतत्रता 
से पहले ग्रामीण परिवेश की दशा शोचनीय थी। 


अतीत में सामुदायिक विकास पर कार्य अवश्य हुए है। ग्रामीण विकास और 
पुनरुत्थान वास्ते महात्मा गाधी ने सेवाग्राम में, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टगौर ने शांति 
निकेतन मे, वायन ने गुडगाव (हरियाणा) में तथा स्पेन्सर हैच ने मार्तण्डम में प्रयास 
किए। 


स्वातन्त्योत्तर सामुदायिक विकास की शुरुआत (ए6छाफफह ्॑ एगाणा। 
0९7९0काशा। गीश [रठकुलावशा००) 

स्वातृन्त्योत्तः सामुदायिक विकास की दिशा में सुनियोजित प्रयास किए 
गए। राजकोषीय आयोग 949 की सिफारिश पर अधिक अन्न उपजाओ 
की शुरुआत हुई। जून 952 में अधिक अन्न उपजाओ जाच समिति ने रिपोर्ट 
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प्रस्तुत की। अधिक अन्न उपजाओ जाच समिति द्वारा की गई सिफारिशो मे राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू किया जाना, कार्यक्रम को अधिक केन्द्रीय सहायता 
तथा ग्राम योजनाओ के अनुकूल राज्य, जिला व ग्राम स्तर पर सरकारी व गैर 
सरकारी सगठनो की स्थापना आदि मुख्य थी। अधिक अन्न उपजाओ जाच समिति 
की सिफारिशो को योजना आयोग तथा सरकार ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपिता 
महात्मा गाधी के जन्म दिन के अवसर पर 2 अक्टूबर, 952 को सम्पूर्ण देश के 
55 केन्द्रों के 500 वर्गमील क्षेत्र की लगभग 2 लाख जनसख्या पर ग्राम विकास 
का सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। वर्ष [963 तक समूचे देश की 
ग्रामीण जनसख्या को स्गमुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि मे लाया गया। 


सामुदायिक विकास का अर्थ 
(४८क्काएड एज (एणए॥ज 0९एश०क्यला) 


सामुदायिक विकास ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास का माध्यम है 
जिसके द्वारा ग्रामवासियों का आर्थिक एव सामाजिक विकास किया जाता है तथा 
* ग्रामीण परिवेश मे राजनीतिक जागरुकता को बढावा दिया जाता है। कुल मिलाकर 
सामुदायिक विकास में ग्रामीण विकास के सभी पहलुओ को सम्मिलित किया जाता 
है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सबंध में पडित जवाहरलाल नेहरु का कथन 
महत्त्वपूर्ण है, उन्होने कहा था, "सामुदायिक विकास परियोजनाएँ सम्पूर्ण भारत में 
चमकीली, जीवन मे परिपूर्ण एव प्रावैशिक चिनगारिया है जिनसे शक्ति, आशा और 
उत्साह की किरणे प्रस्फुटित होती है। ये विकास के ऐसे ज्योति-स्तभ हैं जो घने 
अधकार मे तब तक प्रकाश फैलाते रहेगे जब तक कि समस्त भारतीय अर्थव्यवस्था 
आलोकित न हो उठे।" सामुदायिक विकास में प्रत्येक कार्य "सर्वजन हिताय 
सर्वजन सुखाय" को ध्यान मे रखकर सम्पन्न किया जाता हे। सामुदायिक विकास 
की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाए निम्मलिखित है - 

] भारतीय योजना आयोग के अनुसार, "सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण 
विस्तार की वह सस्था है जिसक द्वारा पचवर्षीय योजना ग्रामीण जनता के 
सामाजिक एव आर्थिक जीवन में सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ करना चाहती 
है।" 


2 श्री एसकेडे के अनुसार, "सामुदायिक विकास मे कृषि, पशुपालन, 
सिचाई, सहकारिता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक उत्थान, 
सन्देशवाहन, ग्रामपचायत तथा जीवन के वे महत्त्वपूर्ण तत्त्व सम्मिलित हैं, 
जिनका सबंध भारतीय जन समूह के 82 प्रतिशत जनसख्या से है।" 


योजना आयोग की परिभाषा मे पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामोत्थान 
पर बल की बात कही गई है। श्री एसके डे ने सामुदायिक विकास की परिभाषा 
मे ग्रामीण परिवेश मे जीवन बसर करने वाली बहुसख्यक जनसख्या के कल्याण के 
लिए विविध पहलुओ को सम्मिलित किया है। कुल मिलाकर सामुदायिक विकास 
एक बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम हैं जिसमे गावो के वाशिदो का सर्वागीण विकास 
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रामाहित है। 
सामुदायिक विकारा कार्यक्रम की विशेषत्ाएँ 
((कऋग्मम्टाशफ्रपवलटड ती (०कालाएाए 7672०ुग्राव्य! शिए्रारा 5) 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलियित हैं - 
4.. रवैच्छिक (४०७घा७॥५) - रामुदायिक विकास कार्यक्रम मे स्थानीय साहरा, 
प्रयत्ता और प्ररणाओ को महत्त्व दिया जाता है। इसमें कार्यक्रम ग्रामीण 
जयता की इच्छा को ध्यान म रखकर निर्धारित किए जाते है। कार्यक्रम 
रथानीय हाने के कारण बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त हाता है। 
2. व्यापक कार्यक्रम (9७७ 7४0./शाशग८) - यह एक व्यापक कार्यक्रम है। 
इसम रामाज के राभी वर्गों को सम्मिलिन किया जाता है। ग्रामोष्थान के 
सभी कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम में राम्मिलित किए जाते है। 
3. सपयुक्त प्रयास (700 2005) - सामुदायिक विकास कार्यक्रम रथातीय 
जनता तथा सरकार का रायुकत प्रयास है। सामुदायिक विकास के लिए 
रारकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया करायी जाती 
है। 
4. रावागीण विकास (#॥-०घघव 0८४८७्णा०ा0) - सामुदायिक विकास 
गावो क रावांगीण विकास रो सबवित है। इसमें ग्रामवासियों के आर्थिक, 
रामाजिक तथा राजनीतिक विकास के प्रयास किए जाते हैं। 
5 जनतात्रिक (१८॥७४७॥८था) - सामुदग्यिक विकास कार्यक्रम जनतातिक 
रिद्धाता पर आवारित है। कार्यक्रम के संगठन और राचालन में ग्रामवात्रियों 
का जनताप्िक आधार पर राहयाग लिया जाता है। 
6. राष्पूर्ण देश में लागू (वएव्णाधाध्याण वग00हवी०एछ 0०00१) + यर्तमान 
में पूरे देश वी ग्रामीण जनता सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिथि में 
आ चुकी है। 
7. कार्यक्रम के रतभ (गरल्ट्टाभाधरार शाथ$) - सामुदायिक विकारा कार्यक्रम 
में पचायते, सहकारी समितियाँ और पाठशालाए महत्त्वपूर्ण सस्था हाती है। 
सामुदायिक विकास के र्देश्य 
(070|६९०।४९5 6 (एणाधतकराओ 9८ए००ामला शि०ट्शाभ्या7८) 

सामुदायिक विकारा कार्यक्रम का प्रमुय् उद्देश्य ग्रामीण जनराख्या की 
सर्वांगीण विकास करना हैं| प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी ने सामुदायिक विकार 
कार्यक्रम को कृपको क जीवा में रा्वाधिक लाभप्रद क्राति वाला बताया है। भारतिं 
में सामुदायिक विकार कार्यक्रम के पूर्व प्रमुख सलाहकार डॉ डगलरा एन्समिजर 
ने सामुदायिक विकारा के उद्देश्या को रेखाकित किया है। सामुदायिक विकार 
कार्यक्रम क प्रमुय उद्देश्य निम्मलिखित हैं - 
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] प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास (0८एलक्कृग़ला( ण॑ शिग्ट्ा/25डए९ 
#भंधरापते०) - भारत भी ग्रामीण जनता रुढिवादिता मे डूबी हुई है। ग्रामीण परिवेश 
में रुढिवादिता के कारण समाज मे बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं किया 
जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों मे प्रगतिशील 
दृष्टिकोण का विकास करना है ताकि वे राष्ट्र के सर्वागीण विकास मे कारगर 
भूमिका निभा सके। 


2 उत्पादन वृद्धि (श०५४९॥७॥ [025९) - सामुदायिक विकास का उद्देश्य 
उत्पादन बढाना है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास कर 
उत्पादन बढाया जाता है जिससे ग्रामीणो की आय मे वृद्धि होती है। कृषिगत् क्षेत्र 
मे उत्पादन वृद्धि वास्ते कृषि में यत्रीकरण, उर्वरको का प्रयोग, उन्‍नत बीज व 
कीटाणुनाशक दवाओ का उपयोग, सिचाई सुविधाओ का विकास, कृषि आधारित 
लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास आदि इसके उद्देश्य है। 


3 रोजगार सृजन (छक्फ़ा०शगाथा। एाधथाणा) - भारत की अर्थव्यवस्था 
बेरोजगारी की समस्‍या से ग्रसित है। गावो मे छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या 
विकट है। समस्था से निपटने के लिए सामुदायिक विकास का उद्देश्य रोजगार में 
वृद्धि करना निर्धारित किया गया हैं। गावों मे रोजगार वृद्धि के लिए वृक्षारोपण, 
सडक निर्माण, ग्रामीण औद्योगीकरण, भवन निर्माण आदि कार्य किये जाते है। 


4 जनसहयोग (९०७७८ 0००फ८८था०णा) - विकास कार्यक्रमों के सफल 
क्रियान्वयन के लिए जनसहयोग लाजिमी है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य गावों 
मे लोगो के बीच सहकारी ढंग से काम करने की आदत डालना है। ग्रामीण जनता 
में आत्मविश्वास उत्पन्न कर विकास योजनाओं के प्रति उत्साहवर्द्धक वातावरण 
तैयार किया जाता है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन मे ग्रामीणों का सक्रिय 
सहयोग प्राप्त होता है। 

5 कृषि विकास (#870णप्ा6 0८ए९८०फञगाथ0 -- कृषि भारत की अर्थव्यवस्था 
की रीढ है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी कृषि पिछडी हुई दशा मे 
है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य कृषि का विकास करना है। सामुदायिक विकास 
मुख्यत कृषि विकास से ही सबधित है। कृषि विकास से ही देश मे विशेषकर 
ग्रामीण परिवेश में खुशी को लहर दौडना सभव है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
में कृषि विकास सबंधी काम यथा भूमि सुधार, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, कृषि 
विपणन आदि किये जाते हैं। 


6 परिवहन विकास (॥7ग%०ण 9€5४९०छ़ाटा॥/) - भारत मे ग्रामीण परिवेश 
के पिछड़े हुए होने का एक प्रमुख कारण परिवहन सुविधाओं का अभाव रहा है। 
बहुत से गाव आज भी सडको से जुडे हुए नहीं है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य 
गावो मे परिवहन विकास रखा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सभी गावों 
को कच्ची व पक्‍की सडको से जोडना, मोटर यातायात का विकास तथा सडकों 
की मरम्मत आदि कार्य किये जाते है। 
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4. आत्मनिर्भरता (3८-5७ ३०८४८५)- सामुदायिक विकास कार्यक्रम का 
उद्देश्य गावो को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम मे इस बात के प्रयास किए जाते 
है कि ग्रामवासियो को जीवन की प्राथमिक वस्तुए यथा रोटी, आवास और कपडा 
मुहैया हो सके। 


8 उन्नत जीवन स्तर (माही (श्या8 छभाव॑आ0) ५ गावो में समस्याओ के 
खडा होने के कारण ग्रामीणों के जीवन स्तर की दशा दयनीय है। सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणजनों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना है। उन्नत 
जीवन स्तर के लिए चिकित्सा सुविधा, सामाजिक सेवाओ का विस्तार तथा 
मनौरजन के साधनों के विकास पर बल दिया जाता है। 


9, सामाजिक एवं सारकृत्तिक उत्थान (5009 गा (धागे एडविधा॥) 
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीणो के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ 
उनके सामाजिक और सास्कृतिझ उत्थान के भी प्रयास किये जाते है। 


]0 मानव संसाधन का विकास (906ए८०फुण्द्या। ण प्रणाथा १९५०७०९४) ८ 
गावो में निरक्षरता के कारण मानव ससधान की स्थिति शोचनीय है। सामुदायिक 
विकास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे मानवीय ससाधनो का विकास करना है। इसके 
लिए यावो मे शिक्षा, चिकित्सा, साक्षरता, प्रौढ शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण की 
व्यवस्था की जाती है। 


7 प्रभावी नेतृत्व (800८॥४८ [,2४0०६४७) - सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
में गावा मे अनेक विकास कार्यक्रम सचालित होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
का उद्देश्य विकास कार्यक्रमो के सचालन द्वारा स्थानीय साहस और प्रभावशाली 
नेतृत्व का बढावा देना है। सामुदायिक विकास में युवक सघ, महिला मडल, 
पचायते, कृषक सगठन, विद्यालय, सहकारी समितियाँ, मनोरजन क्लब आदि 
स्थापित किए जाते हैं। ग्रामीण विकास से जुडे इन कार्यक्रमों की मदद से अनेक 
बार राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व उभरकर सामने आता है। 

सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम 
(?0झछग्रागार ि. एग्राप्राणपपातफ्र 02ए९०गदा) 
सामुदायिक विकास एक गहन और व्यापक कार्यक्रम है॥ इसमें ग्रामीण 
अर्थव्यवरथा सबधी अनेक पहुलओ को सम्मिलित किया जाता है। सामुदायिक 
विकास में सम्मिलित किये जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित है - 

]. कृषि विकास सबधी कार्यक्रम - भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय का बडा भाग कृषि से प्राप्त होता है। 
अर्थव्यवस्था मे कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक विकास के 
अन्तर्गत कृपि विकास सबधी अनेक कार्यक्रमों का समावेश किया गया हैं इसमे 
कृषि की दशा सुधारने वास्ते कृषि मे आधुनिक तकनीकी, कृषि का विस्तार, 
उर्वरको का प्रयोग, यत्रीकरण, उन्नत वीज, कीटनाशक, कृषिविषणन, कृषि वित्त, 
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सहाकारिता, पशुपालन, सिचाई विकास आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। 


2. सिचाई सुविधाओं का विकास - भारत मे सिचाई सुविधाओ का अभाव 
कृषि के पिछडेपन का प्रमुख कारण रहा है। कृषि विकास को गति देने के लिए 
सिचाई सुविधाओ का विकास आवश्यक है | सामुदायिक विकास मे गावों मे सिचाई 
सुविधाओ के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि योग्य भूमि के 50 प्रतिशत 
भाग पर सिचाई सुविधा मुहैया कराने के प्रयास किए जाते हैं। 


3 शैक्षिक विकास - भारत मे निरक्षरता का अधकार है। गावो मे साक्षरता 
की स्थिति दयनीय है| विशेषकर महिलाओं मे तो निरक्षरता बहुत ही चिन्ताप्रद है। 
ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण मे प्रगतिशील बदलाव के लिए शिक्षा का प्रसार 
आवश्यक है। सामुदायिक विकास मे ग्रामीण परिवेश मे शिक्षा सुविधाओ का विकास 
करना प्रमुख कार्यक्रम है। शैक्षिक विकास के लिए साक्षरता अभियान तथा व्यस्को 
के लिए प्रौढ शिक्षा सचालित है। 


4 महिलाओं की दशा में सुधार - देश मे महिलाओ की दशा दयनीय है। 
आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभावों मे महिलाओ की दशा सुधर नहीं सकी। सामुदायिक 
विकास मे महिलाओं की बिगडी दशा सुधारने के लिए महिला शिक्षा, महिला उद्योग 
आदि की व्यवस्था की जाती हैं। महिलाओ के उत्थान के लिए महिला एव बाल 
विकास विमाग कार्यरत है। 


5. ग्रामीण औद्योगीकरण - गादों मे बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी की 
समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों के 
लिए औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कारीगरो और शिल्पकारो को 
प्रशिक्षण दिया जाता है। 


6. यातायात विकास - सामुदायिक विकास मे गावो को कच्ची-पककी सडको 
से जोडने की व्यवस्था की जाती हैं। भारत मे बहुत से गाव सडकों से जुडे हुए 
नहीं है। सामुदायिक विकास में गावों को सडको से जोडने के लिए ऐच्छिक श्रम, 
सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक सस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। 


7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विकास - गावो म॑ स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का 
अभाव है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गावो मे चिकित्सालय, प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, पशु चिकित्सालय, छूआछूत बीमारियो पर नियत्रण आदि 
सम्मिलित किए जाते हैं। 


8. आवास, प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण - सामुदायिक विकास़ में 
आवास, प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम मे लोगो के लिए सुविधाजनक 
आवास मुहैया कराने के प्रयास किए जाते हैं| ग्रामीण विकास सबधी योजनाओ के 
सफल क्रियान्वयन के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती हैं। इसके 


अलावा खेलकूद और सामाजिक कल्याण के कार्यो का सचालन भी किया जाता 
है। 
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सामुदायिक विकार कार्यक्रम का सगठन 
(08भा5णा0 ण॑ (णराशप्राए 0९ए2ट०काला ०ट्टाभागार) 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे परिस्थितियों के अनुरुफ परिवर्ता किया 
गया है। कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था के लिए सगठनात्मक स्वरुप इस प्रकार 
है- 

॥ केन्द्रीय रतर पर - वर्ष 966 से पूर्व सामुदायिक विकास सबधी नीतियों 
के निर्धारण एव राचालन के लिए सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मत्रालय था। 
यह मग्रालय नीति निर्धारण अन्य मत्नालयो यथा कृषि मत्रालय, योजना आयोग 
आदि से परामर्श करता है। सामुदायिक विकास से सबधित सलाह मशविरे के लिए 
एक शयुवत्त केन्द्रीय समिति होती है जिसमे योजना आयोग के सदस्य एवं कृषि 
मनत्रालय के प्रतिनिधि होते है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति का मूल्याकन 
समय-समय पर योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्याकन सगठन द्वारा किया जाता 
है। 

2 राज्य स्तर पर - देश के सभी राज्यो में राज्य विकास परिषदे स्थापित 
है। राज्य विकारा परिषद्‌ का अध्यक्ष मुख्यमत्री होता है तथा सचिव राज्य का 
विकास आयुक्त होता है। विकास मत्री राज्य विकास परिषद्‌ का सदस्य होता है। 
सामुदायिक विकास सबधी नीति निर्धारण का काम राज्य विकास परिषद्‌ द्वारा 
किया जाता है तथा कार्यक्रमो के क्रियान्वयन का दायित्व विकास आयुक्त का होता 
है। विवास आयुक्त सामुदायिक विकास के मुख्य अधिकारी के रुप मे विकास 
अधिकारियों के कार्यों की देखभाल करता है। विकास आयुक्त की सहायतार्थ 
तकतीकी सलाहकार समिति होती है। विकास आयुक्त केन्द्र व राज्य के बीय 
रामन्वयक का कार्य करता है। 


3 जिला रतर पर - जिला स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को 
सम्पन्न करने के लिए जिला परिषदे कार्यरत हैं। जिलाधीश जिला परिषद्‌ का पदेन 
मुख्य अधिकारी होता हैं। जिला प्रमुख परिषद्‌ का कार्यकारी अधिकारी होता है। 
जिला परिपद्‌ में सबधित जिले के विधायक, सासद तथा पचायत समितियों के 
प्रधान सदरय होते हैं। रामान्यता एक जिला परिषद के अधीनस्थ ती। खड होते 
है तथा प्रत्येक यड मे औरुता 00 गाव होते है। जिला परिषदे सबधित जिले 
की पचायत समितियो तथा विकास खड़ो मे समन्वय का कार्य करती है। 


4 खड रतर पर - खड रतर पर पचायत समितिया होती हैं जिनमे खड 
विकास अधिकारी (बी डी ओ) मुख्य अधिकारी होता है। पचायत समिति म घुने 
हुए सरपच राम्मिलित होते हैं। विभिन्न क्षेत्रो के विशेषज्ञ और विस्तार अधिकारी 
पचायत समिति के विर्देशा मे काम करते हैं। इसके अलावा ऐच्फिक सगठाी रे 
भी पचायत समिति के कामकाज मे सहयोग लिया जाता है। 


5 ग्राम स्तर पर - ग्रामीण स्तर पर ग्राम पचायते होती हैं जिसमे गाव के 
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चुने हुए पच और सरपच होते हैं। गावो के छोटे-छोटे होने पर दो या तीन 
छोटे-छोटे गावो का बडे गाव की पचायत मे सम्मिलित कर दिया जाता है। ग्राम 
पचायत की सहायता के लिए पचायत का मुख्य कार्यकर्ता ग्राम सेवक होता है। 


रामुदायिक विकास के चरण 
(965 ण॑ (णराशाए्आऑए 02ए2०णाणा०ा। 70./भाजर) 
वर्ष )958 मे बलवन्त राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
की विभिन्न अवस्थाओ को समाप्त करने का सुझाव दिया था। वर्तमान में भारत में 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सचालन चार अवस्थाआ मे हांता है - 


पूर्व विस्तार अवस्था - सामुदायिक विकास की पूर्व विस्तार अवस्था में 
प्रस्तावित विकास खड का गहन अध्ययन और सर्वेक्षण किया जाता है तथा 
आवश्यक कर्मचारियो की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा खड स्थापना के 
लिए आवश्यक आधार तैयार किया जाता है। 


2. प्रथम अवस्था - पूर्वविस्तार अवस्था का काम पूरा हो जाने के बाद उन्हीं 
क्षेत्रो मे पाच वर्ष के लिए प्रथम अवस्था लागू होती है। इस अवस्था मे सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम पर 2 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है। प्रथम 
अवस्था मे निर्धारित राशि का उपयोग ग्रामीण औद्योगीकरण, कृषि विकास तथा 
सामाजिक सेवाओ के लिए किया जाता है। 


3 द्वितीय अवस्था - प्रथम अवस्था के सपन्न होने के पश्चात पाच वर्ष की 
अवधि के लिए द्वितीय अवस्था प्रारम्भ होती है। इस अवस्था मे 5 लाख रुपये व्यय 
किए जाने का प्रावधान होता है। इस अवस्था मे सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो 
को सुदृढ किया जाता है। 

4 अन्तिम अवस्था - अतिम अवस्था मे सामुदायिक विकास की योजनाए 
स्वय स्फूर्त हो जाती हैं। क्षेत्र विशेष के अपेक्षित विकसित नहीं होने की दशा में 
विकास को अनुकूल स्तर पर लाने के लिए सरकार एक लाख रुपए प्रति वर्ष 
आवटित करती है। 

पचवर्षीय योजनाओं मे सामुदायिक विकास की प्रगति 
(शिण्ट्टाद55$ ण (एग्राप्रफ्राफ़ 0९ए९०फअला। ए0शगाय[€र 
एण्ड ह॥४८ ४९४४ ९935) 
सरकार ने विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं मे सामुदायिक विकास पर ध्यान 
कन्द्रित किया नतीजन नियोजित विकास में स्ममुदायिक विकास कार्यक्रमों की 
उत्तरोत्तर प्रगति हुई। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं मे सामुदायिक विकास की प्रगति 
निम्नलिखित है - 

] प्रथम पचवर्षीय योजना - भारत मे गादो के सर्वागीण विकास के लिए 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 2 अक्दूबर 952 को चुने हुए 55 
केन्द्रो पर हुई। सामुदायिक विकास का उद्देश्य जाति उन्मुख परम्परागत समाज को 
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समुदाय उन्गुयय समाज मे बदलना था। इस योजना मे शुरु की गई 55 परियोजनाओं 
मे प्रत्येक मे 300 गाय व लगभग 2 लाख व्यक्ति सम्मिलित किए गए थे। प्रथम 
योजा में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर 4598 करोड़ रुपये व्यय किए गए 
जिससे सामुदायिक विकार कार्यक्रमों को बल मिला। 

2. द्वितीय पधवर्षीय योजना - योजनावधि मे सामुदायिक विकास आन्दोलन 
की प्रगति का मूल्याकब करने के लिए बलवत राय मेहता समिति की नियुक्ति की 
गई जिसने सामुदायिक विकारा के सबंध मे निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए - 

] लोकतात्रिक विकेन्द्रीयकरण 

2. योजनाएं जनता के द्वारा बनाना 

3. सामुदायिक विकारा मत्रालय द्वारा ग्राम विकास कार्यो का रामन्वय स्थापित 
करना। 
सामुदायिक विकार कार्यक्रम की विभिन्न अवरथाओ को समाप्त करना। 
कृषि य ग्रामीण उद्योगो को विकसित करना। 
कर्मचारियो का उचित ढंग रो उपयोग करना। 
सामुदायिक विकार कार्यक्रमों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर को समाप्त 
करना। ध 
रारकार ने बलवत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली। 
राजस्थान के नागौर जिले मे 2 अक्टूबर, 959 को देश मे रार्वप्रथम लोकतात्रिक 
विकेन्द्रीयकरण का सूत्रपात पडित नेहरु द्वारा किया गया। द्वितीय योजना में 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर 87 2 करोड रुपये व्यय किया गया। 

3 तृतीय पचयर्षीय योजना - इस योजना से सामुदायिक विकास पर 
2692 करोड रुपये व्यय किया गया। मार्च 966 तक सामुदायिक विकार 
कार्यक्रम 5,200 विकास यडो मे प्रगति पर था। योजनावधि मे देश का अधिकाश 
भाग सामुदायिक विकास की परिधि मे आ चुका था। 

4. तीन यार्षिक योजनाएं (966 69) - वर्ष 968-69 मे विकारा खडो की 
सरथा 5,265 थी। ली॑ वार्षिक योजनाओं मे सामुदायिक विकार पर 92 करोड़ 
रुपए व्यय किया गया। 

5 घतुर्थ पचवर्षीय योजना - चतुर्थ योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
पर ]52 करोड़ रुपये व्यय किया गया। योजनावधि में अनेक राज्यो में सामुदाबिक 
विकास राण्डो मे पुनर्गठन के कारण सामुदायिक विकास यण्डो की राख्या घटी। 
योजना में देश की समूची ग्रामीण जनसख्या सामुदायिक विकास की परिधि मैं आ 
चुकी थी। 

6 पायवी परचवर्षीय योजना - पाचवी योजना में सामुदायिक विकार मे 
पचायती राण पर 6] कराड़ रुपये व्यय किये गये। योजमा मे ग्रामीण क्षेत्रों मे 
कृषि उत्पादन तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। योजनायधि में सामुदायिक 


न्‍3 ७ मे 
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विकास पर वास्तविक व्यय, प्रावधानिक व्यय से कम था। योजना मे सामुदायिक 
विकास पर 2275 करोड रुपये व्यय का प्रावधान था। 


7. छठी पंचवर्षीय योजना - छठी योजना मे सामुदायिक विकास पर 352 
करोड रुपये व्यय का प्रावधान किया गया था। छठी योजना तक देश में 252 
जिला परिषदे, 5,500 विकास खड, 23 लाख ग्राम पचायते तथा 4,478 समितियाँ 
कार्यरत थीं। इस योजना मे देश के 544 लाख गावो की 407 करोड जनसख्या 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रही थी। 


8 सातवीं पंचवर्षीय योजना -- सातदीं योजना मे सामुदायिक विकास और 
प्रचायतती राज पर 465 करोड रुपये व्यय किये गये। योजना में सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता के अन्तर्गत सामुदायिक 
विकास को बजट बनाने तथा योजनाएँ सचालित करने की छूट दी गई। 

सामुदायिक विकास कार्य की आलोचनाएं 
((एआएशक्ाड 0 (कागणाएए 0९ए2०एणढ९आ शण्शबा।८) 


भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू हुए 48 वर्ष (अक्टूबर 
2000 को) पूरे हो चुके हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से गावो मे कुछ प्रगति 
अवश्य हुई है, किन्तु इस कार्यक्रम से जो आशाए की गई थी उतनी सफलता नहीं 
मिल सकी। आज गाव सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से शहरों की 
तुलना मे पिछडे हुए है। गावो मे गरीबी ओर बेरोजगारी की समस्या आज भी 
व्याप्त है। योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्याकन सगठन सामुदायिक विकास 
कार्यक्रमों की समीक्षा करता रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रमुख 
आलोचनाए अथवा असफलताए निम्नलिखित है - 

. राजनीति का केन्द्र (0शा४८ ० ?९०॥॥०५) - भारत मे सामुदायिक विकास 
केन्द्र गन्दी राजनीति का अखाडा बन गये है। देश मे सामुदायिक विकास के केन्द्र 
बिन्दु ग्राम पचायतें, सहकारी समितियाँ, पचायत समिति तथा जिला परिषदे आदि 
सर्वागीण विकास के लिए स्थापित किए गए है, किन्तु ये सव अब राजनीति के 
शिकार है। इनमे सत्ताधारी ओर विरोधी पक्ष परस्पर लडते रहते हैं। विरोधी दल 
सकारात्मक आलोचना के स्थान प्र विकास कार्यों मे अडचने उत्पन्न करते हैं। 
राज्यो मे पचायत चुनाव नियत समय पर नही कराये जाते है। 


2. खोखला कार्यक्रम (5८९५५ 07०/४शागग८) - सामुदायिक विकास एक 
खोखला कार्यक्रम है। स्वात्‌न्त्रयोत्तर गावो के विकास के नाम पर अनेक योजनाएं 
बनी, उनमे भारी भरकम पूजी का आवटन किया गया। किन्तु ग्रामीण विकास की 
योजनाओ से जरुरतमद को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। विकास योजनाओं की 
आबटित राशि तो खर्च मद मे दिखा दी जाती है लेकिन न तो गावो का विकास 
हुआ न ही किसान ओर गरीब की माली हालत सुधर सकी। विकास के नाम पर 
जो धन केन्द्र से जारी होता है उसका बहुत कम भाग गावों मे विकास वास्ते पहुच 
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पाता है। अधिकाश भाग भ्रष्टाचार की बाढ में बह जाता है। विकास योजनाओं के 
क्रियान्वयन मे लालफीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है। 


3. समन्वय का अभाव (36, ० 0०-ण४४०४०००) - सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम स्थानीय लागों तथा सरकार के समन्वय पर आघारित है। किन्तु सामुदायिक 
विकास में जन प्रतिनिधियों और राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच 
समन्वय का अभाव दृष्टिगाचर होता है। ग्राम पचायत स्तर पर पच, सरपंच और 
ग्राम सेवक, पटवारी के बीच, पचायत समिति स्तर पर प्रधान और खण्ड विकास 
अधिकारी के बीच तथा जिला परिषद्‌ स्तर पर जिला प्रमुख व अन्य कार्यकारी 
अधिकारी के बीच परस्पर मतभेद हो जाने के कारण विकास कार्य ठष्प पड जाते 
हैं। 


4 सरकारी ससाधनों पर निर्मरता (एवफथापशाल्ट छा 500 चए्रधा 
छ९६०७४८८५) - सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकारी साधनो पर आश्रित हो गया 
है और स्वय की मदद अपने आप करें के लक्ष्य से दूर हो गया हैं। सामुदायिक 
विकास के प्रारम्भ म॑ं यह कल्पना की गई थी कि 962 के बाद यह कार्यक्रम 
स्थानीय पहल और स्वय के ससाधनो पर निर्भर हो जाएगा। यह बात सही नहीं 
निफली। लम्बे समय दाद भी सामुदायिक विकास की राजकीय कोषों पर निर्भरता 
बनी हुई है। सातवीं योजना में सामुदायिक विकास को स्वायत्तता दी गई है। 

5 अपर्याप्त राजकीय सहायता (:एीटादा (05 टागशाटया पे) 7 
सामुदायिक विकास के कार्यक्रम बहुत व्यापक है। सामुदायिक विकास पर गादों के 
सर्वागीण विकास का दायित्व है। भारत के गाव बहुत पिछड़े हुए हैं। गावो के 
आर्थिक विकास के लिए भारी पूजी विनियोजन की आवश्यकता है। पित्तीय 
ससाधनो के अमाव मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सरकार से पर्यात 
सहायता नहीं मिल पाती है। अनेक बार सहायता प्राप्त करने मे अनावश्यक विताब 
हांता है क्योकि सरकारी कार्यालयों की भाति विकास खण्डो मे भी लालफीताशाही 
का बोलबाला है। 


6 जन सहयोग का अमाव ([.3०५ ० एपणाए (०00फुश३०णा) ५ सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमो को अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिला। श्रमदान को बेगार समन 
गया और लागो ने इसमे पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया। भ्रष्ट व्यक्ति सामुदार्यिर 
विकास पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं। योग्य और ईमानदार व्यत्ि ब्र्ट 
राजनीतिज्ञों स दूर रहना चाहते है। सामुदायिक विकास का लाभ चद सम्पत्र 
व्यक्ति और कुछ भू स्वामियो तक ही समिति रहा। ऐसे वातावरण मे जन 
कठिन होता है। 

7 कृषि का पिछडापन (836७ अपैश55 ७ #87८णीाणरट) ८ कृषि प्रधान 
अर्थव्ययस्थ मे कृषि पिछडी हुई दशा मे है। आज भी खाद्यात्रो और खाद्य तेतो व 
बडे पैमान पर आयात किया जाता है। मारत मे कृषि का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 
विश्व के देशों की तुलना म॑ कम है। सामुदायिक विकास का प्रमुख लक्ष्य दूषि 
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विकास को आज भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। जबकि सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम लागू किये 48 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। 


8 कल्याण कार्यो को प्रमुखता (४७७ 5065५ था श/९गशि९ #८पशा८४) - 
सामुदायिक विकास में आर्थिक विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न किए 
जाते हैं। सामुदायिक विकास मे कल्याण कार्यों को अधिक प्रमुखता दी गई 
परिणामस्वरुप गावो मे आर्थिक विकास सबघी कार्य यथा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण 
औद्योगीकरण, सहकारिता गति नहीं पकड सकें। गावो की अर्थव्यवस्था मे उत्पादकता 
का अभाव बना हुआ है। गौरतलब है कल्याण कार्यों पर अधिक बल दिये जाने के 
बावजूद भी गावो मे सडको, स्कूलो, अस्पतालों का आज भी अभाव है। 


विभिन्न खामियो के बावजूद सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण विकास 
को नया आयाम दिया है। आज गावो मे जागरुकता है। ग्रामीण अधिकारों के प्रति 
सचेष्ट है। उनका आसानी से शोषण नहीं किया जा सकता है। 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के सुझाव 
(9788९500$ लि ता गाप्ञा०श्श्याटा( ण (क्र 
96ए९००फञला शत्ड्रा्राग7९) 


सत्ता की बागडोर जन प्रतिनिधियो के हाथो मे थमा देने मात्र से विकास 
नहीं हो जाता। गावो के विकास के लिए नेतृत्त्व के दृष्टिकोण मे बदलाव भी 
आवश्यक है। देश मे भूमि सुधार कार्यक्रमों की क्रियान्विती और सुदृढ साख ढाचे 
के विकास से सामुदायिक विकास कार्यक्रम निर्धारित उद्देश्यो की प्राप्ति मे सफल 
हो सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए निम्नलिखित 
सुझाव कारगर सिद्ध हो सकते हैं - 

4 कृषि विकास पर जोर (50655 णा #शा०णापा€ 0९ए९०फ४7०॥५) - 
भारत में गावो की दशा सुधारने के लिए कृषि विकास पर ध्यान केन्द्रित किया 
जाना बहुत आवश्यक है। पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि विकास पर अपेक्षित ध्यान 
नहीं दिये जाने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं 
हुई | कृषि विकास सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्यक्रम है। इसके बावजूद कृषि 
का पिछड़े रहना चिताप्रद बात है। कृषि की दशा सुधारने के लिए भूमि सुधारों का 
सही क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण के दोर मे कृषि 
निवेश मे पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। हरित क्राति मे बदलाव की आवश्यकता 
है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे भारत की हरित क्राति की तकनीक पुरानी पड 
चुकी है। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के उन्नत किस्म के बीज बाजार में उपलब्ध 
है जिनके प्रयोग से कृषि उत्पादन को कई गुना बढाया जा सकता हे। कृषि क्षेत्र 
में नवीच तकनीकी आत्मसात करते समय भारतीय परिस्थितियो को ध्यान में रखना 
होगा। आज कृषि क्षेत्र मे सतुलित विकास की आवश्यकता है। पिछड़े क्षेत्रो मे कृषि 
विकास पर बल देकर आर्थिक विषमता की समस्या से निपटा जा सकता है। 
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2. ग्रामीण औद्योगीकरण (एपणा० [त059/2भा0०)) - गांवों में बेरोजगारी 
और अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या विकट हैं। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी 
व्याप्त है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे ग्रामीण उद्योगो को बढावा दिया जाना 
चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण वास्ते कृषि आधारित उद्योगो की स्थापना की जा 
सकती है। इसके अलावा हस्तशिल्प, लघु एव कूटीर उद्योगो की अधिक से 
अधिक स्थापना की जानी चाहिए। गावों में उद्योग धन्धे खुलने से ग्रामीणों को 
शेजगार मिलने से उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा। 


3. शिक्षा प्रसार (500८शाणाग फफथाह्ञणा) - शिक्षा और साक्षरता विकास 
सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्यक्रम है। किन्तु गावो में शिक्षा के क्षेत्र मैं कारगर 
प्रयास नहीं हाने से निरक्षरता की समस्या आज भी विद्यमान है। अत सामुदायिक 
विकास मे शिश्षा प्रसार पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। गावों मे शिक्षा के 
प्रसार से राष्ट्रीय समस्याओं का समाघात समव है। शिक्षा के विकास से गावों में 
बेकाबू जनसख्या को नियत्रित किया जा सकता है। जनसख्या के थोडा भी 
नियत्रित होने पर आर्थिक विकास की गति में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा के 
प्रसार से ग्रामीण परिवेश में रुढिवादिता, अज्ञानता, अधविश्वास को बडी सीमा तक 
दूर किया जा सकता है। 


4. गदी राजनीति से दूर (0 ७८ #७७३७ #07 0779 ९०॥0०9) -- सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों को गदी राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। क्षेत्र विशेष के 
विकास पर राजनीति आडे नहीं आनी चाहिए। सामुदायिक विकास को राजनीति 
से दूर रखने के लिए राजनीतिज्ञों को आचार सहिता का निर्माण करना चाहिए। 


5 उचित समन्वय (#फुछा०एप्रग (0 ग्रगश्वा०ा) ५ सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम में ऐसे प्रयास किये जाये जिससे जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के 
चीच परस्पर सहयोग की भावना बनी रहे । जन प्रतिनिधियो को भी अधिकारियों की 
भाति प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 


6 प्रशासनिक कुशलता (#6फ्राण५छ०॥५४ 89967८)) - सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम मे योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करमी चाहिए। अधिकारियों 
को ग्रामीण विकास परियोजनाओ की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आवश्यकता 
होने पर अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी 
चाहिए। सामुदायिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि 
योजनाओं का लाभ अपेक्षी तक पहुचे। गावों के लोग तुलनात्मक रुप से भोले 
होते हैं| वे आसानी से शोषण का शिकार हो जाते हैं। अत भ्रष्ट अधिकारियों और 
कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। 


6 जन राहयोग के प्रयास (८005 छ एप।र 00कशगाणा) - सामुदाविर्क 
विकास कार्यक्रमों को इसकी विफलता के कारण अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिला। 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की दशा में जन सहयोग 
स्वत प्राप्त होगा। जनसहयोग प्राप्त करने के लिए सामुदायिक विकास के 
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कार्यक्रमों को प्रचारित किया जाना चाहिए। जन सपर्क विभाग की गाड़ियों को 
गावो की ओर मोडा जाना चाहिए जिससे गावों के लोग विकास योजनाओ के बारे 
मे जागरुक हो सके। 

कुल मिलाकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास का एक 
व्यापक कार्यक्रम हैं। इसके कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास 
समाहित हैं। किन्तु सामुदायिक विकास राजनीति का अखाडा बनने से लक्ष्य प्राप्त 
मे अपेक्षित सफलता नहीं मिली जन प्रतिनिधियो और अधिकारियो मे परस्पर 
सहयोग स्थापित कर, पर्याप्त वित्तीय सुविधा मुहैया कराकर तथा जन सहयोग 
प्रोत्साहन से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति दी जा सकती है। 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है| 
2 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। 
3. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सगठन बताइए। 
4. सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। 


निबन्धात्मक प्रश्न 
] भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों और उपलब्धियों का वर्णन 
'कीजिए। 


(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गए सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम के उद्देश्य लिखने है तथा द्वितीय भाग में सामुदायिक विकास की 
उपलब्धियो को बताना है।) 

2 "सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारतीय ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास 
कार्यक्रम है" इस कथन की समीक्षा कीजिए। 
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए सामुदायिक 
विकास के कार्यक्रमो का वर्णन करना है।) 

3 पचवर्षीय योजनाओ मे सामुदायिक विकास की प्रगति बताइए। 
(संकेत -अध्याय मे की गई विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं मे सामुदायिक 
विकास की प्रगति लिखिए।) 

4. सामुदायिक विकास की आलोचनाए बताइए तथा इस कार्यक्रम की सफलता 
के सुझाव दीजिए। 
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय में दी गई सामुदायिक कार्यक्रम की 
आलोचना लिखिए तथा दूसरे भाग मे कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव 
देने है।) 


7 
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(80प्राट९5 ० 6 (वा0पप/९ कं॥॥0०९) 








भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थात है। देश की बहुसख्यक 
जनसख्या जीवन वसर के लिए कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय का बडा भाग 
कृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय में भी कृषि की कारगर भूमिका है। स्वतत्रता 
के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। इसका 
प्रमुख कारण ग्रामीण परिवेश में साख सुविधाआ वा अत्यन्त अभाव था। बैंकों के 
राष्ट्रीयकरण से पूर्व गावा में बैंक शाखाए बहुत कम थीं। परिणामस्वरुप किसान 
वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए पूर्णरुषेण सेठ-साहूकारो पर निर्मर था। 
किसान साहूकारों के चगुल में फसा हुआ था। साहूकारों मे किसानो का मनमाफिक 
शोषण किया | साहूकारो ये किसानों की आर्थिक रीढ् तोड़ कर रख दी। भारत के 
ग्रामीण परिवेश म साहूकारों का प्रमाव आज भी समाप्त नहीं हुआ है। बहुसख्यक 
किसान साहूकारो वे शोषण से आज भी ग्रसित हैं। साहूकारा के शापण की नीति 
के कारण किसान कर्ज में डूबा रहता है। क्सानों की आर्थिक स्थिति के बारे में 
यह कहावत चर्चित रही कि भारतीय किसान कर्ज म जन्म लेता है कज में पलता 
है तथा कर्ज मे ही मर जाता है। हाल ही के वर्षो मे किसानों की आथिक स्थिति 
मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोयर हुई है। फिन्तु यावों मे आर्थिक विषमता चिन्ताग्रद 
है। गरीव किसागा वी रिथिति शोचत्रीय है। विगडी आर्थिक दशा के लिए किसान 
भी रवय उत्तरदायी है। भारत का किसाग ऊची ब्याज दर पर प्राप्त साख को 
अनुत्पादक कार्यो में खर्च कर देता है। निरक्षर किसानों का रुढिवादी दृष्टिकोण 
विकास में भी बडी बाधा है। 
अब ग्रामीण परिवेश की रिथिति म बदलाव आया है। पच्वर्षीय योजनाओं 
में गायों म साख सुदिधाओं का विस्तार हुआ है। गाव-गाव में रकूल खुलने के 
* कारण क्साना के परम्परागत दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। हरित क्राति 
सृषि क्षेत्र में समृद्धि बढी है। आज ग्रामीण परिवेश म॑ बडी सीमा तक खुशहाली है। 
कृषि विकास वो साथ ग्रामीण परिवेश मे कृषि वित्त की आवश्यकता बढी है। 


कृषि वित्त के स्रोत है 


वर्तमान मे किसानो को कृषि मे यत्रीकरण, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि 
के लिए अधिक साख सुविधा की आवश्यकता है। भारत का किसान शिक्षित नहीं 
है। बैंको की ऋण प्रक्रिया जटिल है। बैंको द्वारा ऋण स्वीकृति मे भ्रष्टाचार है। 
किसान बिचौलिए के चक्कर मे फस जाता है। कृषि वित्त मे सुधार की महती 
आवश्यकता है। कृषि की तीव्र उन्नति के लिए किसानो की आर्थिक स्थिति मजबूत 
करने की आवश्यकता है। आसान कृषि वित्त इसमे सहायक सिद्ध हो सकता है। 
कृषि वित्त के प्रकार ([;फर5 ्ण॑ #87०एफ पागल) 

भारत में कृषि वित्त को किसानो की साख आवश्यकताओ के अनुसार 
अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन भागो मे बाटा जाता है। इनका 
सक्षिप्त विवरण निम्माकित है - 


]. अल्पकालीन साख (&गा-व्या 0८०0 - अल्पकालीन साख की 
अवधि 2 माह से 5 माह तक होती है। किसानो को अल्पकालीन साख 
उनके चालू खर्चे यथा बीज, खाद, फसल की बुआई-कटाई आदि के लिए 
दी जाती है। किसानो को अल्पकालीन सुविधा सहकारी समितियों तथा 
महाजनो द्वारा मुहैया करायी जाती है। 


2. मध्यमकालीन साख (५०-८७ (7९०) - मध्यमकालीन साख की 
अवधि 5 माह से लेकर 5 वर्ष तक की होती हैं इस प्रकार की साख कृषि 
में यत्रीकरण, सिचाई व्यवस्था तथा भूमि को समतल करने के लिए प्रदान 
की जाती है। मध्यकालीन साख कुछ अधिक अवधि की होती हैं तथा इस 
पर ब्याज की दर भी अधिक होती है। 


3. दीर्घकालीन साख ([.जआा8-'था॥ 07९6॥) - दीर्घकालीन साख की अवधि 
5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होती हैं। भूमि विकास बैंको द्वारा किसानो को 
दीर्घकालीन साख प्रदान की जाती है। दीर्घकालीन साख का उपयोग लघु 
सिचाई, भू-सरक्षण, भारी यत्रीकरण, ऋण भुगतान, ग्रामीण विद्युतीकरण 
आदि कार्यों में किया जाता है। 

भारत में कृषि साख के स्रोत 
($007९९5 ० 4 इग०एैार (टाटएा ॥ ]03) 


भारत मे कृषि साख के अनेक स्रोत है। मुख्य रुप से कृषि साख स्रोतो को 
तीन भागो मे बाटा जा सकता हैं--निजी व्यक्ति, वित्तीय सस्थाएऐं और सरकार। 
निजी व्यक्तियों मे सेठ-साहूकार, महाजन, दलाल व रिश्तेदारों को सम्मिलित 
किया जाता है। वित्तीय सस्थाओ मे रिजर्व बैंक ऑफ इडिया, भारतीय स्टेट बैंक, 
व्यापारिक बैंक, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियाँ आदि सम्मिलित की 
जाती हैं। केन्द्र और राज्य सरकारे भी कृषि कार्य के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कृषि साख सुविधा मुहैया कराती हैं। 


32 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


कृषि साख वितरण 
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]. देशी बैंकर ([7ठ8९॥005 8८९४) 


भारत में देशी बैंकर का ग्रामीण साख के रुप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा 
है। ग्रामीण परिवेश मे आज भी सेठ साहूकार, महाजन किसानो को साख सुविधा 
मुहैया कराते हैं। डा एल सी जैन के अनुसार "साहूकार अथवा महाजन वह 
व्यक्ति होता है जो अपने ग्राहकों को समय पर ऋण देता रहता है और देशी बैंकर 
वह व्यक्ति होता है जो ग्राहकों को ऋण देने के अतिरिक्त विशेष निक्षेप स्वीकार 
करने तथा हुण्डियो के लेन-देन का कार्य भी करता है।" भारतीय केन्द्रीय बैंकिग 
जाच समिति के अनुसार देशी-बैंकर वह व्यक्ति अथवा निजी फर्म है जो जमाए 
स्वीकार करने, हुण्डियो का व्यवसाय करने अथवा ऋण देने का कार्य करते हैं। 


देशी बैंकर आभूषण, बर्तन, भूमि, दुकान आदि गिरवी रखकर उचार देते 
है। इनकी ऋण प्रक्रिया बहुत आसान होती है। किसान सुविधा अनुसार इनसे कभी 
भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। देशी बैंकर से कृषि साख का लगभग 50 प्रतिशत 
प्राप्त होता है। देशी बैंकर किसानों का मनममाफिक शोषण करते है। भारत की कृषि 
के पिछडेपन का प्रमुख कारण साहूकारो द्वारा किसानो का किया गया शोषण भी 
है। कृषि साख के सदध मे यह कहावत लम्बे समय तक चर्चित रही कि भारतीय 
किसान कर्ज मे जन्म लेता है, कर्ज मे पलता है तथा कर्ज में ही मर जाता है। 
देशी बैंकर के दोष (0लग्लाड [गवाह शा९०५५ 8भातश॥) 


देशी बैंकर की कार्यप्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण तथा शोषण को बढावा देने 
वाली थी। देशी बैंकर द्वारा साख सुविधा मे अनेक दोष पाये जाते है - 


] ऊँची ब्याज दरें (छाहा। रव८ ० फाधटआ) - देशी बैंकर द्वारा ऋणों पर 
वसूल की जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। देशी बैंकर सामान्यतया 
24 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ब्याज वसूल करते हैं। देशी बैंकर्स किसानों से 
मूलघन स ज्यादा ब्याज वसूल कर लेते हैं। 

बज 
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2 अग्रिम ब्याज (#॥0एथा०८ |र/श्०5) - देशी बैकर अथवा साहूकार किसानो 
को ऋण देते समय ब्याज राशि अग्रिम काट लेते है जिससे किसानो को मूल ऋण 
भी कम प्राप्त होता है। 


3 हिसाब में गडबड (डघाभ्राबएटाटाई था &००००॥४५) - साहूकारों द्वारा 
ऋणो के हिसाब-किताब में भारी गडबडी रखी जाती हैं। इनके द्वारा किसानो को 
ऋणो का हिसाब-किताब नहीं दिखाया जाता है। कई बार साहूकार किसानो द्वारा 
ऋण की किस्त अदायगी की प्रविष्टि नहीं करते है। ब्याज की गणना भी ज्यादा 
कर ली जाती हैं। साहूकारो द्वारा ऋण जमा की रसीदें भी नहीं दी जाती हैं। 


4 गलत प्रत्तिज्ञा पत्र (रज्ञाकुद शएणाा55०५ )२०८) - साहूकार किसानो 
से ऋण राशि से अधिक का प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त कर लेता हैं। अनेक बार खाली 
प्रतिज्ञा पत्र पर किसानो के हस्ताक्षर करा लेते है। बाद मे अधिक रकम भर ली 
जाती है। 


5 बेगार (70०९० [.9000७7) - साहूकार ऋणी किसान से बेगार कराने से 
नहीं चूकते है। ऋणी किसाव का साहूकारो द्वारा शोषण होता है। साहूकार के घर 
न केवल किसान अपितु उसका परिवार काम-काज करता है। किसान के परिवार 
को साहूकार के खेत-खलिहानो मे काम करना पडता है। बेगार के बदले किसानो 
को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। 


6 फसल की खरीद (ए?ण्पग०॥७७८ ० (४०७५) - साहूकार किसान को इस 
शर्त पर ऋण देता है कि किसान की फसल तैयार होने पर वह उसे ही बेचेगा। 
साहूकार किसान की फसल का उचित मूल्य नहीं देता है तथा तौल मे भी गडंबड 
करता है। 


7 अन्य शुल्क (0005 78४८७$) - किसानो को ऋण देते समय साहूकार 
अनेक प्रकार की वसूलिया यथा धर्मादा, नजराना, गिरह खुलाई आदि कर लेता है 
जिससे किसानो पर अतिरिक्त भार पडता है। 


साहूकारो के अनेक दोष होने के बावजूद ग्रामीण परिवेश मे इनका अधिक 
प्रभाव हैं क्योकि स्वतत्रता के अनेक वर्षों बाद भी गावो मे सस्थागत साख का 
अभाव था। आज गावो मे बैंक शाखाए खुलने लगी हैं। किन्तु बेंको की ऋण 
प्रक्रिय जटिल है। इस कारण भारत का निर्धन और निरक्षर किसान बैंको से ऋण 
प्राप्त करने मे कठिनाई महसूस करता हैं। इसके विपरीत साहूकारों की ऋण 
प्रक्रिया बहुत ही आसान है। किसान जब चाहे साहूकारों से ऋण प्राप्त कर सफ़ता 
हैं। साहूकार किसानो को सभी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए ऋण देते हें। 
साहूकार ब्याज मिलते रहने पर मूलघधन पर कभी दबाव नहीं डालते है। 

भारत के किसानो की माली हालात को दयनीय बनाने में देशी बैंकर और 
साहूकारो को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। साहूकारो ने किसानो की मजबूरी 
का पूरा लाभ उठाया है। सरकार ने किसानो को आर्थिक शोषण से वचाने के लिए 


उप4 आरत में आर्थिक पर्यावरण 


साहूकारो की गतिविधियों पर नियत्रण रखने क लिए कई अधिनियम पारित किए 
है। वर्तमान में साहूकारो की गतिविधियों पर अकुश रखन तथा किसानो को शोषण 
से बचाने के लिए सरकार प्रयासरत हैं। विभिन्न अधिनियमा के अन्तर्गत साहूकारों 
को लाइसस लेना, ऋण व ब्याज भुगतान की रसीद देना तथा सही तरीके से 
हिसाब-किताब रखना आदि अनिवार्य कर दिया गया हैं। अब साहूकार किसान से 
मनमाफिक ब्याज वसूल नहीं कर सकता है तथा ऋषा के भुगतान के लिए भूमि, 
बैल, कृपिगत सामान आदि की कुर्की नहीं की जा सकती है। 


महाजनों का कृषि साख में भविष्य - भारत की अर्थव्यवस्था में राजकीय 
नियत्रणो के बावजूद साहूकारों का प्रभाव बना हुआ है। आज भी गादों में गरीदी 
का ताण्डव हैं। ग्रामीण परिवेश निरक्षरता के अधकार मे डूबा हुआ है। बैंकों के 
राष्ट्रीयकरण क बाद गादों मे बैंक शाखाए खुली हैं। ग्रानीण ईक शाखाओं के 
विस्तार से यह साचा गया कि भारत के किसान साहूकारा क चगुल से बचेंगे किन्तु 
किसानों के शोषण मुक्ति के काम में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बैंकों से ऋण 
प्राप्ति में किसान विधौलियो अथवा मध्यस्थों के चक्कर मे फस जाता हैं। दैंकों में 
व्याप्त प्रष्टाचार के कारण आज भी किसान का आर्थिक शोषण होता हैं। जब तर्क 
भारत के गावों मे आर्थिक समृद्धि नहीं आदी, किसान पढ लिख नहीं जाता तब 
सक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साहूकारों का प्रभाव बना रहेगा। 


2. कृषि सहकारी साख समितियां 
(१ 87०णाीएर 0०-०लवा६ ९ (7९३४ 5०९८९७) 

भारत का किसान सदैव ऋष मार मे डूबा रहा। किसान की कृषि के लिए 
सदैव दूसरों पर निर्भरता बनी रही। किसान के परावलम्बन के कारण सदैव उसका 
शोषण हुआ। देश के गरीब किसानो को शोषण स मुक्त कराने, स्वावलम्बी बनाने, 
कृषि के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करदाने के लिए कृषि सहकारी साख की 
आदश्यकता महसूस की गई। भारत मे कृषि सहकारी साख समितियों की स्थापना 
का प्रादुर्भाव 895 में फ्रेडरिक निकलसन के प्रतिवेदन से हुआ। वर्ष 90। मे 
लार्ड कर्जन द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशा पर 904 में भारतीय सहकारी 
साख अधिनियम पारित हुआ। 

भारत में सहकारी साय का ठाचा 'स्तूपाकार' (?'भाएव) है। यह सीय 
व्यवस्था पर आधारित हैं। इसमें प्राथमिक सहकारी साख समितिया ग्रामीण जता 
को प्रत्यक्त रुप स साख सुदिधाए उपलब्ध करवाती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक जिते 
में सहकारी राख के विकास और विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है। जिले बी 
समस्त प्राथनिक साख समित्तियाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक की सदस्य होती है। शी 
दैक' (#[.८६ 89900 राज्य की सहकारी साख व्यवस्था की सर्वोच्च सस्था होती है। 
सभी केन्द्रीय सहकारी दैंक इसके सदस्य होते है। शीर्ष बैंक का कार्य राज्य के 
सहकारी डान्दालन को दिशा देना व उस पर नियत्रण रखना है। 


दिगत वर्षों में भारत में सहकारी साख का विस्तार हुआ है किन्चु दृंडि 


कृषि वित्च के स्रोत 385 


साख मे सहकारी साख का योगदान कम हैं। सहकारी बैंको द्वारा कृषि साख मे 
अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। सहकारी बैको द्वारा कृषि साख 993-94 मे 0,॥7 
करोड रुपये थी जो बढकर 996-97 मे केवल ],944 करोड रुपए हो सकी। 
वर्ष 7998-99 मे सहकारी बैंको द्वारा कृषि साख का लक्ष्य 6,987 करोड रुपये 
निर्धारित किया गया है। 


कृषि साख मे सहकारी बैंको की भूमिका 








(कराड रुपए) 
वर्ष कृषि साख सहकारी बैंक कृषि साख में सहकारी 
बैंक का प्रतिशत 
993-94 6494 ]0007 63 
994-95 ]8744 9406 502 
995-96 22032 0479 476 
996-97 2644 पक्रक्व 452. 
997-98 3956 4085 440 
998-99 36897 596 43] & 
999-2000 (लक्ष्य) 44675 20665 463 





स्रोत इण्डिया इकोनॉमिक सर्वे ॥998-99 पृ 725 तथा 999-2000 


हाल ही क॑ वर्षो मे सस्थागत कृषि साख मे सहकारी बैंको की भूमिका कम 
हुई है। वर्ष 993-94 में सरथागत कृषि साख में सहकारी बैंको का योगदान 
63 प्रतिशत था जो घटकर 995-96 में केवल 476 प्रतिशत रह गया। वर्ष 
4999-2000 में सस्थागत कृषि साख में सहकारी बैंको का योगदान 463 प्रतिशत 
(लक्ष्य) था। 


3 भूमि विकास बैंक 
(व 7925 थै०्गगगादा छेथा:) 

कृषि विकास में भूमि विकास बैंको की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सहकारी बैंक 
किसानो को अल्पकालीन साख सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा 
नहीं दिया गया है, फिर भी किसानो को कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणो 
की आवश्यकता होती है। भूमि विकास बैक कृषको को भूमि खरीदने तथा भूमि मे 
स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं| भूमि विकास बैक भूमि को 
बधक रखकर ऋण मुहैया कराते हैं। 


भारत मे पहले भूमि विकास बैंक की स्थापना 920 मे हुई। बाद के वर्षो 
में भूमि विकास बैंको की स्थापना की गई। भारत मे भूमि विकास बैंको का सगठन 
दो प्रणाली पर आधारित है। राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला 
स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं। भारत मे वर्तमान मे 9 केन्द्रीय भूमि 
विकास बैंक है| वर्ष [986 मे 2,447 प्राथमिक भूमि विकास बैक कार्यरत थे। 


उा6 भारत में अर्थिक पयादराप 


भूमि विकास बैंकों की कार्यशील पूजी 989-90 में लगमा 4,793 करोड़ 
रूपये थी। पूजी एकत्र करने के लिए भूमि विकास बैंक 7 दष तक के द्रामीय 
ऋषणपत्र जारी कर सक्त हैं। दर्ष 799]-92 में केन्द्रीय मूमि विकास बैंकों ने 820 
'कराड स्पय के >ण प्रदान किये॥ केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के बकाया क्रण 
989-90 क अन्त मं 3499 कराड रुपये तथा जून 992 तक 4,055 कग्रेढ 
रुपय थी। भूमि विकास बैंक कृषि साख का बहुत कम भाग पूरा करते है। 

4 राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 

(११३४०73] छ4३डो८ 6 # हघटणाप्ट 306 रिएये छ८एटे०फफ््या) 

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास दैंक (नादाड) वी स्थापना 2 जुलाई, 
982 को हुई। नादार्ड का मारतीय रिजव दैंक के वृधि ऋण विमाग, ग्राम 
याजना तथा ऋण प्रकोष्ठ और कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम का कार्यनार 
सौंपा गया। माबाड की प्रदत्त और चुकता पूजी 00 करोड रुपये है। जिसे 
केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने आधा-आवा दिया हैं॥ नावार्ड की 
स्थापना कृषि लघु उद्योगों, कुटीर तथा ग्राम उद्यागा, दस्तवारियों और ग्रामीय 
क्षत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दने के लिए ऋण उपलब्ध कराने 
के वास्ते वी गई ताकि समक्त ग्रामीण विकास का प्रोत्साहित किया जा सके और 
ग्रामीण शत्रा को खुशहाल बनाया जा सके। नावार्ड कृषि वित्त की शीर्ष सस्था है 
जा ग्रामीण क्षेत्रा म कृषि तथा अन्य कायकलापा क लिए ऋण उपलब्ध करने की 
नीति योजना और काय सचालन प्रक्रिया सदधी मामलों वी देखमाल करती है। 
नाबार्ड के कार्य (एफाल्‍प०० ०(१४४8५४7०) 


]. ग्रामीण क्षेत्रा म विमित्र विकास कार्यो के लिए निवेश और उत्पादन ऋण 
दन दाली सस्याआ की शीर्ष पुनर्वित्त एजन्सी के रुप में काय करना। 
2. पुनदांस याजनाएं तैयार करने, उन पर निगरानी रखने, ऋण उपलब्ध 
कराने दाली ततस्थाआ का ढाचा सुधारने, क्मचारियों को प्रशिक्षित करने 
आदि के साथ-साथ ऊूण वितरघ प्रणाली की क्षमता बढाने के दास्ते 
सच्थायत व्यवस्था क विकसित करने के उपाय करता। 
3. क्षत्र स्तर पर विकास काय म लगी सनी सस्थाओ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दी 
जा रही दित्तीय व्यदस्था में वालमल बिठाना अगर कन्द्रीय/राज्य सरवार्ध 
व मारतीय रिज्व बैंक और नीति निम्रप स सम्बद्ध स्तर वी अन्य 
सरयाआ स सम्पर्क दागए रखना। 
4. उन परियाजनाआ वी निगरानी और मूल्याक्न करना जिनवी पुनर्दित 
व्यवस्था स्दय दी हा। 
नादाड वी पुनर्दित्त सुदिवा राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी दो 
अतुसूचित दायिज्य बैक जौर क्षत्रीय ग्रामाय दैंका का उपलब्ध हैं। निदेश वे 
जरिये साझा कम्पनियाँ शासकीय निगम और सहकारी समितियाँ लामान्वित 


कृषि वित्त के स्रोत उप 


सकती हैं। 

नाबार्ड की भूमिका - नावार्ड ने 499-92 में भूमि योजनाओं के तहत 
पुनर्वित्त के रुप में सावधि ऋण के रुप मे 2,054 करोड रुपये तथा स्वीकृत नयी 
योजनाओ के अन्तर्गत पुनर्वित्त सहायता के रुप मे 2,236 करोड रुपये दिये। 
नाबार्ड ने ।982-83 मे 4,957 योजनाए स्वीकृत की तथा उन्हे ,268 करोड 
रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। बाद के वर्षों मे स्वीकृत योजनाओं और 
मजूर वित्तीय सहायता मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी। नाबार्ड ने 990-9] मे 0,650 
स्वीकृत योजनाओ को 2,9 करोड रुपये की वित्तीय सहायता मजूर की। वर्ष 
]996 97 नाबार्ड ने 9,000 योजनाए स्वीकृत की तथा 0,300 करोड रुपये की 
वित्तीय सहायता मजूर की। नाबार्ड ने जुलाई 982 से लेकर 996-97 तक 
,50,000 परियोजनाए के लिए 47,600 करोड रुपये स्वीकृत किये। 

5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
(रेव््ाणग रिणागे 855) 

देश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगो को साहूकारो के चगुल से बचाने तथा गावों 
में बचत को बढावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय आमीण बैंको की स्थापना की गई। 
भारत मे 2 अक्टूबर, 975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की घोषणा की गई। 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे उन लोगो को बैंकिंग 
सुविधाए पहुचाने के उद्देश्य से की गई जहा पर बैंकिग सुविधाए नहीं थीं। क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंको की स्थापना का उद्देश्य कमजोर वर्गों को रियायती दरो पर सस्थागत 
ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रो मे बचत को बढावा देना तथा उत्पादक 
गतिविधियो को सहयोग देना था। 


क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा कृषि साख वितरण 


(करोड रुपए) 

वर्ष कुल सस्थात्मक क्षेत्रीय ग्रामीण सस्थागत साख मे क्षेत्रीय 

साख बैंक ग्रामीण बैंक का प्रतिशत 
993-94 6494 क्रय 59 
994-95 8744 083 58 
995-96 22032 ]88 63 
996-97 2&वा] 684 64 
997-98 3956 2040 64 
998-99 36897 2538 69 
999-2000 (लक्ष्य 44675 3443 का 


स्रोत इण्डिया इकोनॉमिक सर्के, 998-99 पृ 25 तथा 999-2000 


38 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


प्रगति - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सिक्किम को छोड़कर देश के 478 
जिलो मे से 398 जिलो मे 96 शाखाए है और उनकी देश के 398 जिलों में 
4,543 शाखाए है। मार्च 993 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा 4,60] 'करौड 
रुपये (बकाया) ऋण सहायता दी गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा मार्च 7993 तक 
6,908 करोड रुपये की रकम जुटाई गई । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का 
बुनियादी लक्ष्य बडी सीमा तक प्राप्त कर किया गया है लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 
की सक्षमता प्राय चिन्ता का विषय बनी रही है। 


विगत वर्षों मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा कृषि साख मे वृद्धि हुई है किन्तु 
कुल कृषि सस्थागत साख मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की भूमिका बहुत कम है। वर्ष 
993-94 में कुल कृषि सरथागत साख 6,494 करोड रुपये थी जिसमें क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंक का भाग 977 करोड रुपये था जो कुल सस्थागत साख का केवल 
5 9 प्रतिशत ही था। कृषि साख में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका धीमी गति से 
बदी हैं। वर्ष 996-97 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा ,684 करोड रुपये की कृषि 
साख प्रदान की गई जो कुल कृषि सस्थागत साख का 64 प्रतिशत था। व 
999-2000 मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा 3443 करोड रुपये की कृषि साख मुहैया 
कराने का लक्ष्य था। 


6 व्यापारिक बैंक 
(एग्ाग्राह्मणान छेथा55) 

बैंको के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ग्रामीण परिदेश में बैंक शाखाओं का अभाव 
था। वर्ष 969 मे ]4 बडे बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया इसके बाद 980 में 
6 और वैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद गावों में 
बैंक शाखाओं के विस्तार को गति मिली । व्यापारिक बैंक कृषि के लिए अल्पकालीन 
ऋणो की पूर्ति करते है। कृपको के हितो को दृष्टिगत रखते हुए बैंकों की 
कार्यप्रणाली को सरल बनाया गया है। लीड बैंक योजना के अन्तर्गत गावो में बैंक 
शाखाए खोली जा रही हैं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण 
शाखाओ का अभाव था। जून 969 मे व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाएं ,832 
थी जो व्यापारिक बैंको की कुल शाखाओ का 224 प्रतिशत था। बाद के वर्षो मे 
व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में तीद्र वृद्धि हुयी। जून 993 में व्यापारिक 
बैंकों की ग्रामीण शाखाए बढकर 33,850 हो गई जो व्यापारिक बैंकों की कुंत 
शाखाओ का 50 प्रतिशत था। 


हाल ही के वर्षों मे व्यापारिक बैंकों की कृषि साख मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी 
है। व्यापारिक बैंको की कृषि साख 993-94 मे 5,400 करोड रुपये थी 
चढकर 995-96 में 0,72 कराड रुपये तथा 996-97 में और बढकी 
१2,783 करोड रुपय हो गई। कुल कृषि सस्थागत झाख मे व्यापारिक वैंकी वीं 
योगदान बढा है। कृषि सुस्थागत साख मे व्यापारिक बैंकों का भाग 993-94 
327 प्रतिशत था जो बढकर 996-97 में 484 प्रतिशत तथा 998-99 में 50 


कृषि वित्त के त्रोत 39 








प्रतिशत हो गया। 
व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि साख 
(करोड रुपए) 
वर्ष कृषि साख 

993-94 5400 
]994-95 8255 
995-96 072 
996-97 ]2783 
997-98 583 
]998-99 8443 
4999-2000 (लक्ष्य) 20567 





स्रोत इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 4998-99 तथा 999-2000 


कृषि क्षेत्र में बैंक ऋणो की बकाया राशि 

जून 969 मे कृषि क्षेत्र मे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त अग्रिम खातो की 
सख्या 64 हजार थी जो मार्च 4997 मे बढकर 8,708 हो गई। कृषि क्षेत्र की 
बकाया ऋण राशि मे बेतहाशा वृद्धि हुई॥ कृषि क्षेत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बकाया 
ऋण जून ]969 मे 6243 करोड रुपये था जो तेजी से बढकर मार्च 997 मे 
बढकर 30,306 करोड रुपये तक जा पहुचे। 


कृषि क्षेत्रों में बैक ऋणों की बकाया राशि 








(करोड रुपए) 
वर्ष खातो की संख्या. बकाया ऋण कुल बकाया ऋण 
(हजारो मे) प्रत्यक्ष. अप्रत्यक्ष 

जून 969 64 403].. 22 2 ]62 4 
मार्च 994.. 2055] 892]..._ 2009 20930 
मार्च 9995.._ 9842 20562... 2766 23328 
मार्च 7996.._ 9344 22846. उका 26303 
मार्च [997._ ]8708 25962... 4344 30306 
मार्च 998 6722 2446... 53% 33]42 





स्रोत इण्डियन इकोनॉमिफ सर्वे, 998-99 एस-60 तथा 999-2000 


320 भारत मे आर्थिक पर्धावरण 


7 रटेट बैंक ऑफ इडिया 
(5४७6 छिड्या: ण पाता) 


भारत का स्टेट बैंक ऑफ इडिया कृषि वित्त मे सहयोग करता है। भारतीय 
स्टेट बैंक कृषि वित्त की पूर्ति मुख्यत गोदामो के लिए वित्त, भूमि विकास बैंकों 
के ऋण पत्र खरीद कर विपणन व प्रोसेसिग साख, सहकारी बैंकों को धन 
रथानान्तरण सुविधा तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे शाखाओ का विस्तार करके आदि तरीको 
से करता हैं। स्टेट बैंक ऑफ इडिया द्वारा कृषि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋणों की 
राशि 990-9] मे 4,345 करोड रुपये थी। 


8 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
(ऑट7४९३ रिपाग 72४टा०फञाला: शिण्ट्राशआए) 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचान किए गए गरीब 
परिवारों को अपनी आमदनी बढाने और गरीबी रेखा से उन्हे ऊपर उठाने के लिए 
पूजी सहायता तथा ऋण सहायता देने का प्रावधान किया गया है। बैंकिग प्रणाली 
ने छठी योजना अदधि में 66 करोड लाभभोगी परिवारों को सहायता देने के 
लिए 3,02 करोड रुपये का ऋण उपलब्ध कराया। इसी प्रकार सातर्वी योजना 
के दौरान । 82 करोड लाभभोगी परिवारों को सहायता देने के लिए 5,38 करोड 
रुपये उपलब्ध कराये गये। बैंकिंग प्रणाली ने 499-92 के दौरान 2537 लाख 
लाभभागी परिवारों को !,47 करोड रुपये उपलब्ध कराये। वर्ष 992-93 के 
दौरान 20 लाख से अधिक परिवारों को ,037 करोड रुपये के ऋण दिये गए। 
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 996-97 मे 92 लाख, 997-98 
मे 77] लाख तथा नवम्बर 998-99 तक 77 लाख परिवारों को सहायता दी 


गई। 
कृषि वित्त की प्रगति 


(070.7655 ० #एघ्ञा८पाणाट चार) 

कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त के रुप मे जो कुल अग्रिम राशिया दी जाती है, 
उनका ॥5 प्रतिशत लक्ष्य मार्च, 4985 तक पूरा करने के लिए बैंकों को समय 
दिया गया था। मार्च 990 तक के लिए इस लक्ष्य को बढाकर 8 प्रतिशत कर 
दिया गया। अक्टूबर, 993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मार्ग 
निर्देशक के अनुसार [8 प्रतिशत के लक्ष्य का आकलन करने के लिए कृषि के 
लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो ही प्रकार की अग्रिम राशियों को लेने का निश्यय 
किया गया बशर्तें कि कृषि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अग्रिम राशिया शुद्ध ऋग 
के [8 प्रतिशत के कुल कृषि ऋण लक्ष्य के एक चौथाई से अधिक न हो। मार्च 
993 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कृषि क्षेत्र के लिए कुल अग्रिम राशियों का 
]5 | प्रतिशत दिया।* 


हाल क॑ वर्षो में ग्रामीण परिवेश की दशा सुधारने के लिए कृषि वित्त के 


कृषि वित्त के स्रोत उ32 


क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण पहल की गई हैं। वर्ष 999-2000 के केन्द्रीय बजट मे जल 
सभरण विकास निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए केन्द्रीय 
सरकार नाबार्ड को आवश्यक समतुल्य सहायता उपलब्ध कराएगी। इस निधि से 
अगले तीन वर्षो के भीतर 00 प्राथमिकता वाले जिलो को लाभान्वित किया 
जाएगा। 

] ग्रामीण आधारभूत सरचना विकास निधि (एेणब! परिग्शञाएटॉपाल 
ए०ए८०णणाथा। 7०११, शि07) - राज्य सरकारों की ग्रामीण आधारभूत सरचना 
परियोजनाओ का वित्त पोषण करने के लिए "ग्रामीण आधारभूत सरचना विकास 
निधि' का एक महत्त्वपूर्ण स्कीम के रुप मे आविर्भाव हुआ है। वर्ष 998-99 मे 
आर आई डी एफ के अधीन बैंकिग क्षेत्रक से 3000 करोड रुपये आवटित किये 
गए। वर्ष 999-2000 मे आर आई डी एफ की सचित निधि बढाकर 3,500 
करोड रुपये कर दी गई। अदायगी की अवधि भी पाच दर्ष से बढाकर सात वर्ष 
किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम स्तर की आधारभूत सरचना परियोजनाओं के 
कार्यान्वयन के लिए ग्राम पचायतो, स्व सहायता दलो, अन्य पात्र सगठनो को ऋण 
प्रदान करने के लिए आर आई डी एफ को व्यापक बनाया जायेगा। 

2 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (एगागय एाध्दा। 0४० $लाथ्याह) - वर्ष 
998-99 मे सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरु की 
गई।| ये कार्ड किसाना को किफायती रुप से समय पर ऋण प्रदान करते है। वर्ष 
998-99 तक छह लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। सरकारी क्षेत्र के 
बैंको द्वारा इस स्फीम का दायरा बढाया जा रहा है। वर्ष 999-2000 मे 20 
लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजना है। 

3 कृपि क्षेत्र सारथानिक ऋण प्रवाह (09 ० पात्रापाणा्व सिल्वा: 40 
&8700पा९) - गत वर्षो मे बैंकिग क्षेत्रक से कृषि क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने 
मे सुधार के लिए अनेक उपायो की घोषणा की गई जिससे कृषि क्षेत्र के लिए 
सास्थानिक ऋण प्रवाह मे वृद्धि हुई। वर्ष 993-94 में कृषि के लिए सास्थानिक 
ऋण प्रवाह 6,494 करोड रुपये था जो बढकर 996-97 मे 26,4] करोड 
रुपये हो गया। कृषि के लिए सास्थानिक ऋण प्रवाह वृद्धि दर 993-94 में 
केवल 9 प्रतिशत थी जो बढकर 996-97 मे 20 प्रतिशत तथा 999-2000 मे 
2 प्रतिशत (लक्ष्य) हो गयी। 

कृषि के लिए सारथानिक ऋण प्रवाह मे अल्पकालीन ऋणो की अधिकता 
है। बीते कुछ वर्षो मे मध्यम और दीर्घकालीन ऋणो मे थोडी वृद्धि हुई है। नब्वे के 
दशक मे वर्ष 994-95 ही ऐसा वर्ष रहा जिसमे मध्यम और दीर्घकालीन ऋणो 
का भाग अल्पकालीन ऋणो से अधिक था। कृषि के लिए सास्थानिक ऋण प्रवाह 
में अल्पकालीन ऋणो का भाग 993-94 मे 684 प्रतिशत था जा घटकर 
996-97 में 644 प्रतिशत तथा 999-2000 मे और घटकर 609 प्रतिशत 
(लक्ष्य) रह गया। मध्यम और दीर्घकालीन ऋणो का भाग 993-94 मे ३॥6 
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प्रतिशत था जो बढकर 996-97 मे 356 प्रतिशत तथा 999 2000 मे और 
बढयर 39 प्रतिशत हो गया। वर्ष 7994-95 मे मध्यम और दीर्घकालीत ऋणों का 
भाग अंवदरमात बठकर 577 प्रतिशत हो गया था। 


कृषि के लिए सास्थानिक ऋण प्रवाह 


०२-५७. +++- 3-33... 3 न +-..>----+---म कविककनम»- मम िनम नमन कनइ>+»भकक 


वर्ष ऋण प्रवाह वृद्धि दर 
993 94 6494 9 
]994 95 8744 ]4 
995 96 22032 ]8 
996 97 264] 20 
997 98 3956 2 
4998 99 36897 ]6 
999 2000 (शक्ष्य) 44675 | 





स्रोत इण्डिया इकोनॉमिक सर्वे 998 99 पृ 325 तथा 999 2000 


4. कृषि अग्रिम की बयूली (२९०४८) ० #ह0८परपा८ #१४८८४) - केपि 
वित्त के विभिन स्रोतो व! वयूली प्रतिशत अलग-अलग है तथा वसूली के प्रतिशत 
में वृद्धि हुईं हैं। वर्ष 7997-98 में व्यापारिक बैंको का वसूली 63 प्रतिशत राज्य 
सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वा 60 प्रतिशत प्राथमिक सहकारी कृषि 
और ग्रामीण विकारा बैंक का 56 प्रतिशत राज्य सहवारी बैंकों का 8] प्रतिशत 
जिला केन्द्रीय सहकारी बैको का 66 प्रतिशत था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वरूली 
996-97 में 57 प्रतिशत थी। 


5 कृषि मे राकल पूजी निर्माण (0055 (-भ०७7 णग्राजाणा #ह87070:९) 
- कृषि में सकल पूजी विर्माण वे क्षेत्र में सार्वजतिक विवेश की गति धीमी रही। 
वर्ष 980-8 की कीमतों पर कृषि में सार्वजीक तियेश 980-8! में | 79 
करोड रुपये था जो घटकर ॥990-9] मे 54 करोड रुपये रह गया। वर्ष 
994-95 में कृषि में सार्वजतिक विदेश तीव्र बढ़कर | 36 फरोड रुपये हो गया 
फिन्तु यह ॥996-97 में फिर घटकर | 32 करोड रुपये रह गया। कृषि मे 
साजितिक विवेश मे उच्चायचा वी प्रवृत्ति व्याप्त हैं। यब्बे के दशक मे कृषि क्र 
में तिजी विवेश ये ठोस प्रगति की। वर्ष ।996-97 से कृषि मे तिजी विवेश 5 867 
करोड रुपये था| वर्ष 7993-94 को आधार वर्ष यगातरे के याद कृषि मे सार्वजनिर्क 
पिवेश में कमी की प्रवृत्ति स्पष्टत दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 993-94 की कीमत 
पर कृषि मे सार्वजतिक उिवेश 993-94 मे 4 468 करोड रपये था जो 997-9 
में घटवर 446 रुपये रह गया। 
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भारत में कृषि वित्त की कमिया 
(93५ ४99८५$ ण # शञा०परण्ट ँराभार्ट पा [99) 


भारत मे कृषि वित्त के क्षेत्र मे अनेक समस्याए मुहबाए खडी हैं। ग्रामीण 
परिवेश मे बैंक शाखाओ का अभाव होने के कारण बहुत से किसान सेठ-साहूकारो 
के चगुल मे फसे हुए है। पचवर्षीय योजनाओ मे ग्रामीण बैंक शाखाओ का विस्तार 
हुआ है किन्तु गावो मे निरक्षतता के कारण किसान बैंकिंग सुविधाओ का अपेक्षित 
लाभ नहीं उठा सके। कृषि वित्त की समस्याओ के कारण कृषि विकास को त्तेज 
गति नहीं मिल सकी। भारत मे कृषि वित्त मे अनेक कमिया है जिनमे से 
निम्नलिखित उल्लेखनीय है - 


 गावों में बैंक शाखाओं का अमाव (3०८ ० छा, छाग्मालाल$ ॥0 ५92९४) 
- बैंको के राष्ट्रीकरण से पूर्व गावो मे बैंक शाखाओ का अत्यधिक अभाव था। बैक 
शाखाओ के अभाव के कारण भारतीय किसान आर्थिक शोषण का शिकार था। 
किसानो को बैक ऋण सुविधाए प्राप्त नही थीं। कृषि से अर्जित आय को किसान 
लाभप्रद निवेश नहीं कर पाता था। बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद स्थिति मे सुधार 
आया है। किन्तु आज भी सभी गावो मे बैक शाखाए नहीं हैं। देश मे अनेक गावो 
के लोग बैंकिंग सुविधाओ के लिए कस्बो मे स्थित बैंक शाखाओ पर निर्भर हैं। 


2 विचौलियो पर निर्भरता (0८फथयाठशा०८ 00 ॥(९८१४०४४) - भारत में 
गरीबी की समस्या भयावह है। गावो मे गरीबो की दशा बदतर है। देश के 
अधिकाश किसान अनपढ है। इस कारण गाववासी सरकार के द्वारा मुहैया कराई 
जाने वाली सुविधाओ का लाभ नहीं उठा पाते। भोलेपन के कारण किसान 
बिचौलियो के चक्कर मे फस जाता है। किसान को उपलब्ध कराई ऋण सुविधा का 
बडा भाग बिचौलिए हडप जाते है। 


3 साहूकारो का प्रभाव ([ग्रीएथ7०९ ० ा०॥४थ) - स्वतत्रता के पाच 
दशक बीत जाने के वावजूद भी भारत के ग्रामीण परिवेश मे साहूकारो का प्रभाव 
चिन्ताप्रद बात है। साहूकार किसानो का मनमाफिक शोषण करते हैं। किसानो से 
बहुत ऊची ब्याज दर वसूलते हैं। किसानो द्वारा जमा कराये मूलधन और ब्याज की 
रसीदे नहीं दी जाती है तथा किसानो से बेगार लेते है। न केवल किसान अपितु 
उसका परिवार साहूकार के घर पर बिना पारिश्रमिक काम करता है। ऋणी 
किसान को साहूकार उसके कृषिगत उत्पाद को कम कीमत पर बेचने को बाध्य 
करते हैं। यदि भारत मे समय पर कृषि वित्त का विस्तार हो जाता ता किसानो की 
आर्थिक रिथथाते बदतर नहीं होती। 


4. निरक्षरता (08:9) - भारत मे निरक्षरता अभिशाप है। गावो में निरक्षरता 
देश की मुख्य समस्या है। निरक्षरता कृषि वित्त के क्षेत्र मे भी वाधक है। निरक्षरता 
के कारण लोग कृषि वित्त सुविधाओ का लाभ नही उठा पाते हैं। गावो मे बचत को 
लोग घरो मे रखना पसन्द करते हैं | बैंको से ऋण सुविधाए प्राप्त करने के स्थान 
पर निरक्षर लोग साहूकार के शरण मे चले जाते हैं। 


उरव भारत में आर्थिक पर्यावरण 


5. भ्रष्टाचार (0०7०७5७०॥) - कृषि वित्त मे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गावों 
मे बैंकिंग शाखाओ के विस्तार से किसानो को साहूकारो के शोषण से थोडी बहुत 
राहत मिली थी। किन्तु बैंकों मे भी भ्रष्टाचार के कारण समस्‍या ज्यों की त्यो है। 
किसान स्वीकृत ऋण राशि पूरी प्राप्त नहीं कर पाता है। उसे रिश्वत्त के रुप में 
कुछ राशि देनी पडती है। 


6 सस्थागत वित्त का अभाव (3०६ णी त्राध्राणाब] शिागवा००) ८ कृषि क्षेत्र 
मे सरथागत साख का अत्यधिक अभाव है। हरित क्राति लागू किये जाने के बाद 
कृषि के लिए वित्त की आवश्यकता बढी है। लेकिन गावों में सस्थागत वित्त का 
अपेक्षित विकास नहीं हुआ। सस्थागत वित्त के अभाव में किसान प्रमावी किसानों 
अथवा साहूकारो के चगुल मे फसने को मजबूर हो जाता है। 


4. कमजोर आर्थिक स्थिति (९०० 80ण"7०7॥० ?09007) - देश के बहुसख्यक 
किसानों की माली हालात दयनीय है। सतुलित कृषिगत विकास नहीं होने से 
ग्रामीण परिवेश मे आर्थिक विषमता बढी हैं। धनिको और गरीब किसानों के बीच 
की खाई निरन्तर बढती जा रही है। सिचाई सुविधाओ का अभाव है। साहूकारों का 
प्रभाव आज भी बना हुआ है इन सब कारणों से किसान की आर्थिक स्थिति 
सुधर नहीं सकी। आज अधिकतर किसान कमजोर आर्थिक रिथिति के कारण खेत 
को किसी प्रभावी किसान को साझे में दे देते है। बडा किसान पानी, बीज, खाद, 
कीटनाशक, यत्रीकरण आदि सुविधाए मुहैया कराने मे सक्षम होता है। ये सुविधाएं 
कीमती होती है। फसल तैयार होने के समय गरीब किसान, जो कृषि भूमि का 
स्वामी है, कृपिगत लागतो का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है परिणामस्वरुष 
फसल का अधिकाश भाग और कभी-कभी पूरा भाग प्रभावी किसान अपने पास है 
रख लता है। गरीब किसान ताकता रह जाता है। गरीब किसान के परिवार के 
लिए वर्ष भर उदर पूर्ति के लिए भी अनाज उसके घर नहीं पहुच पाता है। 


8 खेती के गलत तरीके (जाणाए एथआध्या5 04 0एएशा००) ८ देश के 
अनेक भागो में खेती परम्परागत तरीको से होती है। परम्परागत तरीका से खेती 
करना गलत वात नहीं है किन्तु आज अनेक किसान अपने खेत पर रवय खेती नहीं 
कर अथवा कृषि श्रमिकों से खेती नहीं कराकर एक मुश्त राशि लेकर खेत किसी 
बडे किसान को वर्ष भर के लिए दे देते हैं। बडा किसान उस खेत का वर्ष भर 
मनमाफिक उपयोग करता है और खूब लाभ कमाता है जबकि गरीब किसान द्वीग 
प्राप्त एक मुश्त राशि पर्याप्त नहीं होती है। खेती का यह तरीका उचित प्रतीत नहीं 
होता है। कृषि वित्त का विस्तार करके इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए अथ्वी 
गरीब किसान शोषित होगा। 

9. पक्षपात (०४72॥0/) - कृषि वित्त में पक्षपात देखने को मिलता है। प्राय 
समृद्ध किसान, जर्मीदार, राजनीतिक पार्टी से जुडे किसान आसागी से संस्था 
साख प्राप्त कर लेते है। जबकि जरुरतमद किसान आसानी से साख सुविधा प्रार्ष 
नहीं कर पाते है। 
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कृषि वित्त मे सुधार के सुझाव 


(5प82९$005 ति पाफ़ातस्शाला त 4शाप्णएपर एशएढ) 


समूचे ग्रामीण परिवेश की दशा सुधारने के लिए कृषि वित्त में सुधार 
आवश्यक है। कृषि वित्त के क्षेत्र मे जो खामिया हैं उन्हे प्रयास करके दूर किया 
जा सकता है, किन्तु इसके लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। 
किसानो की आमदनी बढाने वाले कारगर प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि वित्त में 
सुधार के लिए निम्नाकित सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते है - 


[ ग्रामीण औद्योगीकरण ((२ए० [70097254007) - ग्रामीण औद्योगीकरण 
को बढावा देकर गाव वालो की आर्थिक दशा मे सुधार किया जा सकता है। गावों 
मे कृषि आधारित उद्योग के विकास की अच्छी सभावनाए हैं। लोगो की आय बढाने 
के लिए लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास किया जा सकता है। गावों मे अब तक 
औद्योगीकरण के क्षेत्र मे बहुत कम पूजी निवेश हुआ है। सरकार को ग्रामीण 
औद्योगीकरण पर बल देना चाहिए । निजी निवेश को भी गावो की ओर मोडा जाना 
चाहिए। गावो मे उद्योगो को बढावा देने के लिए सवाईमाधोपुर जिले मे नाबार्ड की 
सहायता से प्रारम्भ की गई 'जिला ग्रामीण औद्योगीकरण योजना' (ड्रिप) जैसी 
योजनाए अन्य जिलो मे भी प्रारम्भ की जानी चाहिए। गावो मे औद्योगीकरण के 
बढने से किसानो की आय मे वृद्धि होगी जिससे किसानो की साहूकारों पर 
निर्भरता घटेगी। 


2. बचत आन्दोलन (54५४४ )४०९व८्याध्या) - गावो में बचत को बढावा देने 
के लिए बचत आन्दोलन प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है। गावो मे बचत 
एकत्रित करने के लिए उपयुक्त बचत एजेन्सिया प्रारम्भ की जानी चाहिए। गैर 
बैंकिंग वित्तीय कम्पनिया भी गावो मे बचत सग्रहण मे अच्छी भूमिका निभा सकती 
है। किन्तु ऐसी सस्थाओ पर राजकीय नियत्रण की आवश्यकता है क्योकि अनेक 
बार ये ससथाए जनता का घन हडप जाती है। डाकघर बचत योजनाए बचत 
आन्दोलन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्रामीणजनो मे बचत को बढावा 
देने के लिए ग्रामीण बैंक शाखाओ का विस्तार किया जाना चाहिए। 


3 सस्थागत साख मे वृद्धि (८68७८ ॥ 50003] ॥78706) - कृषि 
वित्त की आवश्यकता के अनुरुप ससथागत साख का अभाव है। ग्रामीणो की दशा 
सुधार के लिए गावो मे सहकारी बैक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तथा व्यापारिक बैकों की 
शाखाओं मे वृद्धि की आवश्कयता है। सस्थागत साख के विस्तार से किसानो की 
'साहूकारे; 'यर गिर्मएत। कम होगी: 

4 परम्परावादी दृष्टिकोण मे बदलाव (टभाए९5 जा प्र8ताणाव #फुछा००ा) 
- निरक्षरता के कारण बहुत से ग्रामीणजन परम्परावादी दृष्टिकोण से ग्रसित है। 
इस कारण किसान नवीनता को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। किसानों की 
आर्थिक दशा सुधारने के लिए पुराने रीति रिवाज और रुढियो को समाप्त करके 
सामाजिक अपव्यय को रोका जाना चाहिए। 
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5 पुराने ऋणों की जाच (व्रावणा# रण 04 [.०४95) - भारत के गरीब 
किसान साहूकारा द्वारा दिये गए ऋणो की चपेट मे है। ऋणो के पीछे किसान की 
चल और अचल सम्पत्ति गिरवी रखी होती है। पुराने ऋणो के कारण किसान 
आर्थिक रुप से मजबूत नहीं हो सकता है। सरकार के द्वारा किसानो के पुराने 
ऋणो की जाच की जानी चाहिए तथा यह भी देखा जाना चाहिए कि साहूकार, 
किसानो का शापण तो नहीं कर रहे हैं। शोषित किसानो के पुराने ऋणों को 
समाप्त किया जाना चाहिए तथा शोषण करने वाले साहूकारो पर पावदी लगायी 
जानी चाहिए। 


6 सुदृढ ग्राम पचायतें (80ण70 ५॥॥०8८ ॥55थ॥99) - ग्राम पचायतों को 
मजबूत बनाकर किसाना की आर्थिक दशा मे सुधार किया जा सकता है। किसाा 
मेहनत से अर्जित धन को तथा कभी-कभी ऋण राशि को पारस्परिक झगड़ों में 
खर्च कर देते है। ग्राम पचायतो को अधिकार सम्पत्र बनाने से किसानों के झगडों 
को निपटाया जा सकता है। 


7 उत्पादक ऋणों पर जोर (80655 ०7 07049८0४८ [,09) - किसान प्राय 
अधिकतर ऋण अनुत्पादक कार्यो के लिए लेते है। प्राप्त उत्पादक ऋण को भी 
अनुत्पादक कार्यो यथा विवाह, मृत्युभोज आदि कार्यो मे खर्च कर लेते हैं। किसानों 
को दिए जाने वाले अनुत्पादक ऋणों को नियत्रित किया जाना चाहिए। फिसानो 
को दिए जाने वाले उत्पादक ऋणो के उपयोग पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 


8 भ्रष्टाचार पर नियत्रण (0त्रापण० ०॥ 0०घरणए॥०7) - पिछले वर्षों मे कृषि 
सरथागत दित्त के क्षेत्र मे भ्रष्टाचार बढ़ा है। किसानों को ऋण स्वीकृति में 
अनावश्यक विलम्ब होता है। ऋण प्राप्त करने मे बैंक कर्मियो को रिश्वत देनी 
पडती है। ऋण प्राप्त करन मे किसान, बिचौलिए के चक्कर में फस जाता है। भ्रष्ट 
अधिकारिया को कठोर सजा दी जानी चाहिए। 

9 ऋक्रण सम्पत्ति के रुप में ([.0था7 था हल वृट्गा5ड ण 855८७) ८ किसान 
प्राय प्राप्त ऋण का उत्पादक कार्यों मे उपयोग नहीं करते है। किसानो की इस 


प्रवृत्ति का राकने के लिए उन्हे ऋण नकद में नहीं दिया जाकर सम्पत्ति के रुप 
में दिया जाना चाहिए। 


उपर्युक्त बातो को व्यवहार मे लाकर किसानो की आर्थिक दशा सुधारी जा 
सकती है। किसानो की समृद्धि मे भारत की समृद्धि समाहित है। 


सन्दर्भ 

भारत, वार्षिक सदर्भ ग्रथ, 994 
2 वही, पृ 33 

5 बही। 

4 वहीं, पृ 307 


कृषि वित्त के स्रोत 327 


प्रश्न एवं संकेत 


लघु प्रश्न 


॥। 


मे एप ० 


5 


कृषि वित्त के प्रकार बताइए। 

देशी बैंकर के दोषों का वर्णन कीजिए। 

कृषि वित्त की कमिया सक्षेप में समझाइए। 

कृषि सहकारी साख समितियों पर टिप्पणी लिखिए। 
कृषि वित्त की वर्तमान स्थिति बताइए। 


निबन्धात्मक प्रश्न 


] 


भारत मे कृषि साख के प्रमुख स्रोतो का वर्णन कीजिए। 

(सकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए कृषि साख के प्रमुख 
स्रोतो का वर्णन करना है।) 

भारत मे कृषि वित्त की प्रगति बताइए। कृषि वित्त की क्या कमिया है तथा 
कृषि वित्त में सुधार के सुझाव दीजिए। 

(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय मे दी गई कृषि वित्त की प्रगति 
लिखिए। प्रश्न के द्वितीय भाग मे कृषि वित्त की कमियो को लिखना है 
तदुपरात कृषि वित्त मे सुधार के सुझाव लिखिए।) 

निम्न पर टिप्पणी लिखिए - 

() नाबार्ड 

(0) क्षेत्रीय ग्रामीण बैक 

(00) देशी बैंकर 

(५४) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 
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भारत में भूमि सुधार 


(,भा0 १९(णा॥7३$ 7 ॥09) 








भारत कृषि प्रधान देश है। अतीत से अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है। राष्ट्रीय आय का बडा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। देश के 
बहुसख्याक लोगो की रोजी-रोटी का आधार भी कृषि है। इसके अलावा निर्यातित 
आय में भी कृषि की उल्लेखनीय भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का 
महत्त्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद अग्रेजो ने कृषि विकास पर ध्यान नहीं दिया। 
गुलामी के दियो मे अग्रेजो मे भारत के किसानो का मनमाफ़िक शोषण किया। 
अग्रेजो द्वारा लागू की गई दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के कारण किसानों की आर्थिक 
स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। भूमि जोतने वाले किसान का भूमि पर रवामित्र 
नहीं था। रवतत्रता के वाद राजनीतिक बागडोर भारतीयों के हाथो में आई। 
विरासत म पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली। भारत की अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने 
के लिए कृषि के क्षेत्र मे भूमि सुधार को लागू किया गया। पचवर्षीय योजनाओं मे 
भूमि सुधार को गति मिली। भूमि सुधार मे खेत मजदूरों को जमीन पर मातिकी 
हक देने के कार्यक्रम पर ध्यान दिया गया है। आज स्वतत्रता के पाच दशक बीत 
चुके हैं। भूमि सुधार लागू किए जाने के बावजूद निर्धन किसान और खेत मजदूं 
की दशा मे अपेक्षित सुधार यहीं हुआ है। योजनाकारों द्वारा ऐसे कदम उठाने की 
आवश्यकता है जिससे कृपको और खेत मजदूरों की उत्पादकता बढी। इसके तिए 
किसानो को ऋण सुलभ कराते म कठिनाईयो को दूर करो तथा ऋण स्वीकृति 
के नियमों को सरल बग्म] की आवश्यकता है। भूमि रुधार ग्रामीण विकार्स या 


मजिल हैं। भूमि सुधारा को गति दकर भारत वी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प किया 
जा सकता है। 


भूमि सुधार का अर्थ 
(थटशाशह छा [309 ए९णिया5) 


सयुक्त राष्ट्र सघ की तृतीय रिपोर्ट के अनुसार "कृषि प्रणाली दोषपूर्ण हो 
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के कारण सामाजिक व आर्थिक विकास के मार्ग मे आने वाली बाधाओ को दूर 
करने हेतु उपायो का एक समन्वित कार्यक्रम ही भूमि सुधार है।" 
सकुचित अर्थ मे भूमि सुधार का अभिप्राय काश्तकारो के लामार्थ भूमि का 
पुनर्वितरण करना है जबकि विस्तृत में कृषि व्यवस्था मे सभी प्रकार के आर्थिक व 
सस्थागत परिवर्तन भूमि सुधारो के अन्तर्गत आते हें। 
भूमि सुधार अत्यन्त व्यापक है इसमे निम्नलिखित कार्यक्रम मुख्यत सम्मिलित 
किये जाते है! 
] मध्यरथो की समाप्ति, जमीदारी व्यवस्था को समाप्त करके काश्तकारो के 
पक्ष मे भू-स्वामित्व का पुनर्वितरण, 
2. काश्तकारो की सुरक्षा हेतु काश्तकारी सुधार कानून पारित करके काश्तकारों 
को भूमि की बेदखली से बचाना, 
3 लगान का नियमन करना ताकि जर्मीदारो द्वारा काश्तकारो के शोषण को 
रोका जा सके, 
4. जोतो की अधिकतम सीमा का निर्धारण तथा अतिरिक्त भूमि का वितरण 
भूमिहीनो को करना, 
5 भूमि स्वामित्व सबधी लेखो का रख-रखाव वैज्ञानिक तरीकी से करना 
तथा इनको अद्यतन रखना, 


6 बिखरे हुए खेतों की चकबदी करके भूमि की उत्पादकता बढाना ताकि भूमि 
का श्रेष्ठतम उपयोग सभव हो सके, 


7 सहकारी खेती। 
भूमि सुधार के उद्देश्य ओर महत्त्व 


(0ए९लाए€5 भाव पफ़णांभारर 0 [70 पिट0िता5) 
महात्मा गाधी कहते थे "भारत की आत्मा गावों मे रहती है” भूमि सुधार ही 
ग्रामीण विकास की कुजी है। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस प्रस्ताव, 935 मे कहा गया 
है कि 'ग्रामीण जीवन को सुधारने का केवल एक ही मौलिक उपाय है 
तथापि, भूमि पर किसान के स्वामित्व के एक ऐसे तरीके को प्रारम्भ करना जिसके 
अन्तर्गत भूमि को जोतने वाला ही उसका स्वामी हो और वह किसी जमींदार या 
तालुकदार के माध्यम के विना ही सीधा सरकारो को मालगुजारी चुकाए।" भूमि 
सुधारों के परिणामस्वरुप कृषि ढाचा परिवर्तित हुआ है। निर्वाह खेती के स्थान पर 
व्यापारिक तथा वाजारोन्मुखी खेती की जा रही है। कृपि क्षेत्र मे साहसी वर्ग का 
उदय हुआ है जो कृषि उत्पादन मे वृद्धि करके देश के आर्थिक विकास मे 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निमा रहा है 
। आर्थिक विकास (5०००गा० 0०६८०) - भारत कृषि प्रधान देश 
है तथा बहुसख्यक जनसख्या गादों मे जीवन बसर करती है! कृषि का विकास 
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करके आथिक विकास की गति तजी की जा सकती है। भूमि रुघारो से किसानो 
की दशा सुधरती है। भूमि पर किसानो का स्वामित्व होगे से वह खेत पर अधिक 
मेहयत से काम करगा। इससे कृषिगत उत्पाद म वृद्धि होगी। उद्योग धन्धा को 
कच्चा माल मिलेगा देश की आयाता पर निर्भरता कम होगी। इससे आर्थिक 
विकास की गति बढेगी | आज भूमि सुधार आथिक विकास की आवश्यक शर्ते हैं। 
यदि हम दश की आर्थिक समस्याएं यथा बेरोजगारी जनाधिक्य आर्थिक विपमता 
आदि का हल चाहत हैं ता गावो की आर ध्यान दाग हागा। भूमि सुधारा का स्थाई 
हल दूढना होगा। भूमि सुधारों के बिना कृषि विकास के लाभों को अधिक नहीं 
बढाया जा सकगा। अर्थशास्त्र म नोबेल पुरस्कार स सम्मातित प्रोफेसर गुन्नार 
मिर्डल ने कहा, "कृषि क्षेत्र मे ही दीर्घकालीन आर्थिक विकास की लडाई का 
फैसला होगा। कृषि म भूमि सुधारो को लायू करके औद्योगिक कच्चा माल, 
श्रमिक याद्य पदार्थ, विवेश के लिए पूजी प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण परिवेश 
म लागा की आय बढ़ने से औद्योगिक वस्तुआ की माग भी बढती है। इत सबसे 
आर्थिक विकास की गति तीव्र हाती है। 


2 कृषि उत्पादन में चृद्धि ([#९३5९४ व #श्ञाप्एप्पार 00९०४) ० आर्थिक 
सुधारों से कृषि उत्पादन मे वृद्धि होती है। किन्तु भारत में उद्योगों की तुला मे 
कृषि को कम'महत्त्व दिया गया परिणामर्वरुष भारत को खाद्यात्र का आयात करनी 
पडता है। रवतत्रत्ता के प्रारम्भिक वर्षो मे कृषि उत्पादन बढाने और भूमि सुधार 
लागू करने क लिए औद्योगिक विकास की भाति प्रयास किए जाते तो भारत की 
र्थिति आज आर्थिक रुप से मजबूत होती। भारत मे कृषि को दूसरी श्रेणी का दर्जा 
दंकर उसकी ओर समुचित ध्यात नहीं दिया गया। बाद के वर्षा म भूमि शुधारो म 

जो जमीन जोत वहीं उसका मालिक हो" का सिद्धात प्रतिपादित किया गया और 
भूमि सुधारा को आगे बढाने मे पर्याप्त प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। कृषकों वो 
भू-स्वामित्व सोपने से किसाता में कुशलता और कृषि उत्पादन में वृद्धि सभव है। 

3 भूमि का रामान वितरण (860० 00% ए७॥७) ०.0) ८ र्वातन्त्रयोत्तर 
किसाना की सबस बडी रामस्या भूमि के समाग वितरण वी थी। जमीदारा के पार 
वडे-बड खेत और भू सम्पत्ति थी। दूसरी ओर बहुसख्यक किसाना के पास भूमि 
का एक छोटा टुकडा भी नहीं था। भूमि का अरामात वितरण गरीबी का मुरष्ण 
कारण था। इसलिए सरकार ने जर्मीदारी प्रथा का उन्मूलन किया और चकबदी वा 
काम हाथ में लिया। भूमि सीमा सबंधी कानून बग्कर भूमि के समान वितरण प्र 
बल दिया गया। भूमि का समात्र वितरण आर्थिक विषपमता को कम करता है तथी 
सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त होता है। 


4. थोषण से मुक्ति (7९6 65% :५एछ/ण६०0०) - भूमि सुधारों के लागू होते 
रा पहले भारत के किसाया का अत्यधिक शोषण किया जाता था। जमींदार 
किसाना का मामाफिक शोषण करन से नहीं चूकते, उनसे बगार तक लेते थे। 
भूमि सुधारा स किसागा को शोषण स मुक्ति मिली है। आज किसाता की जोत 
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सुरक्षित है तथा उनसे न्यायोचित लगान वसूल किया जाता है। 


5 सामाजिक परिवर्तन की कुजी (८५० $०ट८ाअ/ (9थआाए्ट०) - भूमि सुधारो 
से आर्थिक विषमता समाप्त होती है जिससे समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त 
करने मे मदद मिलती है। भारत में भूमि सुधार सामाजिक क्राति का बहुत बड़ा 
साधन बन सकते हैं। यदि भूमि सुधारों को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया 
जाता तो देश मे समानता पर आधारित समाज की रचना का सपना काफी हद 
तक पूरा हो जाता। कृषि राज्यो का विषय है किन्तु भूमि सुधारों की महत्ता को 
दृष्टिगत रखते हुए इसे समवर्ती सूची मे सम्मिलित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रो मे 
गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाकर खेतिहर मजदूरो तथा छोटे किसानो को 
अपनी आमदनी बढाने के अवसर दिए जा रहे हैं किन्तु भूमि सुधारो का अपेक्षित 
सफलता नहीं मिली। आज भी 7] प्रतिशत भूमि पर केवल 23 8 प्रतिशत लोगो का 
कब्जा है। वर्ष 999] की जनगणना के अनुसार देश मे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों 
की सख्या 7 करोड थी और उसमे हर साल औसतन 20 लाख की वृद्धि का 
अनुमान लगाया गया। भारत मे भूमि सुधार सामाजिक क्राति लाने का बहुत बड़ा 
साधन बन सकते हैं। 


6 किसानों मे आत्मसम्मान (527659९० #॥9०8 स्थागगाटा5) -- भूमि सुधारो 
को लागू किये जाने से पहले किसानो को अपनी उपज का 45 प्रतिशत भाग 
जर्मीदार को देना पडता था। साथ ही तरह-तरह की बेगार करनी होती थी। 
जमींदार बीज, खाद व सिचाई का खर्च नहीं देता था। नदी नाले, तालाबों पर 
जमींदार का कब्जा होता था। सार्वजनिक जमीन पर उगे पेड पर भी उसी का 
अधिकार था। पहले किसानो की कमर मे मारकीन के गमछे के सिवा और कुछ 
नहीं मिलता था। किन्तु आज उनके पूरे बदन पर कपडा, सिर पर छत और पेट 
भरने के लिए मोटा अनाज ही सही, जरुर मिल रहा है। प्रधानमत्री पडित 
जवाहरलाल नेहरु ने सविधान के लागू होने से पहले यह घोषणा कर दी कि 
राज्यो मे जर्मीदारी, जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के जितने भी कानून बनाये गए 
है, उन्हे न्यायालयों के विचार क्षेत्र से परे रखने के लिए सविधान मे सशोधन किया 
जाएगा। नरसिम्हराव सरकार ने भी भूमि सुधार सबधी विभिन्न राज्यो के 27 अन्य 
कानूनो को भी सविधान का सरक्षण दिलाने के लिए 8!वा सविधान सशोधन 
विधेयक पारित कराया। भारत सरकार यह नहीं चाहती कि भूमि सीमा कानून के 
साथ बार-बार छेडछाड की जाए। राज्यो को जोत की सीमा न तो घटानी चाहिए 
हे न ही बढानी चाहिए। भूमि सुधारो से किसानो के आत्म सम्मान मे वृद्धि हुई 

। 


सारत भारत मे भूमि सुधारो से कृषि की दशा मे सुधार की प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर हुई है। स्वतत्रता प्राप्ति के बाद जर्मीदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी 
सुधार कानून और भूमि सीमाबदी कानून के जरिए भूमि सुधारो को लागू करने का 


प्रयास किया गया। आर्थिक उदारीकरण के दोर मे निजी कम्पनियों के दबाव के 
> 
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बावजूद राराद मे 8।वे सदिधात सशोध द्वारा भूमि सुधारों दो सविधान की गौवी 
अनुसूची मे शामिल यरबे सरकार ये इन्हे प्रभावी ढंग से लागू करते की अपनी 
वच्चावद्धत्ता या प्रमाण दिया है। 


भारत मे रतत्नता प्राप्ति के समय प्रचलित भू स्वामित्य व्यवस्था 
([.)0 ॥(॥छट 59डट॥ कक [03 ता [९ ९६८ 07 ]70ल्‍श00१06) 


भारत मे किसारयों के शोषण की कहती बहुत पुराती है। किसान 
घरती-पुत्र के नाम से जाना जाता है वह रोत्त को मेहनत से लहलहा देता है 
किन्तु वह दाये-दाते के लिए तरसता रहा है। कर्ज मे डूबे होते के कारण खेत 
उगके हाथो रो त्रिकल गए। अग्रेजो के शासन से देश में सभी वर्गों की रिथिति 
बिगडी। किसायो की रिथिति सबसे ज्यादा यराब हुई। अग्रेजों ने किसागो का 
मनमाफिक शोषण फकिया। अग्रेजो वी शोषणपूर्ण नीति के कारण किसान का जमीन 
के साथ रिश्ता टूट गया। अग्रेजो गे भूमि की परम्परागत व्यवस्था को ध्वस्त कर 
दिया। ईरट इडिया कम्पनी ने मालगुजारी वयूलने की व्यवस्था आरम्भ की। हर 
साल माल गुणारी (भू-राजस्व) बढती गई। ईस्ट इडिया कपनी ने 794 में नियम 
बनावर रैयत के लिए जरमीदारो से कृषि भूमि वा पटटा लेना जरुरी बाग दिया। 
कायूत के जरिये किसातों को मालिकाना हक से वेदखल कर दिया गया। किसानों 
की भूमि जींदारों के हाथो मे चली गई। भूमि के असली मालिक खेत मजदूरों में 
परिवर्तित हो गये। किसानो को बधुआ मजदूरों मे परिवर्तित कर दिया गया। भारत 
मे स्वततता से पूर्व तीज प्रकार की भूमि व्यवस्थाए प्रचलित थीं - 

॥. रैयतवाडी व्यवस्था (एथणणउत 5)50थ॥) - रैयतवाडी व्यवस्था मे 
फाश्तवार ही भू-स्थामी होता था तथा भू-राजरय देगे का दायित्व काश्तकार की 
ही होता था। इस व्यवस्था मे किसान और रारफार के बीच सीधा सबंध था। 
फिसान द्वारा भू-राजस्व जमा पहीं कराते की रिथिति में उसे बेदखल किया छा 
सकता था। घीरे-धीरे रैयतवाडी व्यवस्था मे कई खामिया उत्पन्न हुई। किसात और 
सरकार के बीच भध्यस्थ पनपे॥ काश्तकारो ढा शोषण होने लगा। पूजीपतियों ने 
843 की भूमि को हृथिया लिया। उन्होने कृषि श्रमिकों से खेती कराता प्राएम 

या । 
मारत में भूमि वी रैयतवाडी व्ययस्था को 772 में थामस मुनरो ने चेतई 
में लागू वी जो बाद के वर्षों मे देश के अन्य भागों मे यथा बिहार असम 
मध्य परेश्च आदि मे प्रचलित हो गई। वर्ष 947 मे यह प्रथा महाराष्ट्र गुजरात 
मध्यप्रदेण आदि राज्यो मे प्रचलित थी। दर्ष 947-48 मे रैयतवाडी व्ययस्था देश 
की झुल भूमि के १६ प्रतिशत भाग पर लागू थी। 
2 महलवाडी व्यवस्था (जग७7७॥ 5)80ा॥) - महलवाडी व्यवस्था मे 


भू-स्थामित्व सामुदायिक होता था तथा गाव का मुझिया भू-राजस्थ एफंत्र कररे 
राज्य को देता था। इरामे सम्पूर्ण गाव को एक इकाई मानकर गाव के किसाओो का 
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लगान निर्धारित किया जाता था। महलवाडी व्यवस्था का दूसरा नाम सयुक्त ग्राम 
व्यवस्था भी था। भू-राजस्व का निर्धारण उत्पादन के अनुसार होता था। 


महलवाडी प्रथा 833 मे आगरा व अवध मे लागू की गई पर बाद के वर्षो 
मे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पजाब आदि मे प्रचलित हो गई। इस प्रथा मे किसानो 
को भूमि हस्तान्तरण व उपभोग का अधिकार था। भूमि पर परिवार का अधिकार 
होने के कारण सभी सदस्य कृषि कार्य मे रुचि लेते थे। 


3 जर्मीदारी व्यवस्था (ल्‍८०0»॥579 $9छ2॥) - जमींदारी व्यवस्था मे भूमि 
का स्वामित्व जमीदारा के हाथो में था तथा काश्तकार भू-स्वामी को लगान का 
भुगतान करके खेती करता था। लगान का कुछ भाग राज्य को भू-राजस्व के रुप 
में प्रदान किया जाता था। अग्रेजो ने सरकारी आय मे स्थिरता व निश्चितता के 
लिए जमींदारी प्रथा को लागू किया। जमीदार स्वय भूमि को नहीं जोतता था वह 
आधी बटाई पर उठा देता था। जर्मीदारी प्रथा के अन्तर्गत काश्तकार व राज्य के 
बीच मध्यस्थो की एक लम्बी श्रूखला के कारण काश्तकारो के शोषण को बढावा 
मिला। भारत मे जमींदारी प्रथा लार्ड कार्नवालिस द्वारा 793 मे प्रारम्भ की गई। 
इस प्रथा से अग्रेजो ने जमींदारो के रुप मे स्वामीभक्त तैयार किये। 

जर्मीदारी व्यवस्था के दोष 
(7क्कालाफ ता एटफएतशाहण 59घठा) 
भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान था, किन्तु जर्मीदारो 
ने भारत के किसानो की रीढ तोड दी। जमीदारो ने किसानो का मनमाफिक 
शोषण किया। इन्होने अग्रेजो की स्थिति बहुत ही मजबूत बना दी। भारत मे 
जमींदारी व्यवस्था के निम्नलिखित दोष उल्लेखनीय हैं - 

] मध्यस्थो की श्रूखला (टाथा ०६ ४९१॥४०७) - जमीदारी व्यवस्था के 
अन्तर्गत काश्तकार और राज्य के बीच मध्यस्थो की एक लम्बी श्रृखला के कारण 
काश्तकारों के शोषण को बढावा मिला। स्वतत्रता से पूर्व जमींदारो द्वारा वसूल 
किया जाने वाला लगान कुल उपज का 50-70 प्रतिशत तक पहुच गया था। बडे 
जमींदारों ने अधिकारों को छोटे-छोटे जमींदारो मे हस्तान्तरित किया बदले मे 
उनसे कुछ लाम लेने लगे। प्रत्येक मध्यस्थ लाभ कमाता था। क्लाउड कमीशन की 
रिपोर्ट के अनुसार बगाल मे जमींदार व किसान के बीच 50 से अधिक मध्यरथ थे। 

2. किसानों का शोषण ($क्|णांब।०॥ ए एशआआधा६) - जर्मीदारो ने किसानो 
का मनमाफिक शोषण किया। किसानो की उपज का अधिकाश भाग भू-राजस्व के 
रुप मे वसूल किया जाता था। उन्हे कभी भी भूमि से बेदखल किया जा सकता 
था। किसान, जमींदारो के घर बेगार करने के लिए बाध्य थे। किसान का परिवार 
जर्भीदारों के घर काम करता था। किसानो के द्वारा विरोध करने पर उन्हे यातनाए 
दी जाती थीं। जमींदारो के कर्मचारी तक किसानो का शोषण किया करते थे। 


3 सम्बन्ध विच्छेद (टणष्थाणशा। ० २९|४४००५) - जमींदारी व्यवस्था से 
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राज्य आर किसाता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध दूट यया। इगक बीच अगेक मध्यरथ आ 
गए। जर्मीदार ओर मध्यरथ कभी भी सरकार को फ़िसायों के कष्ट स अवगत नहीं 
कराते थे। जर्मीदार ही गाव का सर्वेसर्वा हाता था। 


4 राजकीय आय मे रिथिरता (गर्ग व 0०0शागा।ला। ताल्णाह) ५ 
जरमींदारी व्यवस्था मे अग्रेजो द्वारा जमीदारो रो एक निश्चित भू-राजस्व अथवा 
आय वसूल की जाती थी। उत्पादा म वृद्धि और परिस्थितियों के अनुसार 
भू-राजरव मे वृद्धि उहीं की गई। जर्मीदार प्रभाव का इस्तेमाल कर किसानो का 
शोषण करके मनमागा लगात वसूल करत 4। किन्तु सरकार को गिश्चित लगाए 
ही चुकाते थे। 

5 नेतिक पतम (००४) 00७79) - जर्मीदारी व्यवस्था का सबसे बडा 
दोप नेतिक पतय था। गाव के किसाय जर्मीदारा की कृपा पर विर्भर थे। शोषण 
प्रवृत्ति क कारण जर्मीदारा वी आय म वेतहाशा वृद्धि हुई। बढी हुई आय के कारण 
जमीदारा का जीवग विलासिता पूर्ण हा गया। जर्मीदार सामायतया नशे में घूर 
रहत थे। गावो की महिलाए उपक शापण का शिकार थीं। किसान और गरीब 
लोगा में जमींदारो के विरोध का साहस नहीं था। वे चुपचाप शोषण को स्वीकार 
करने को मजबूर थे। 


6 कृषि का पिछडापन (890-४थ०॥८55 ० #९0७ए९) ८ जर्मीदारी 
व्यवस्था म क्साग आर्थिक रुप से बहुत कमजोर हा गए थे। ऐसी स्थिति मे कृषि 
विकास गति नहीं पकड़ सका। उपज का बड़ा भाग जमीदार हडप लेता था तो 
किसान उत्पादन बढाते मे खूलन-पसीया क्‍या लगाते लगा। किसान मेँ भूमि 
दखल होने का भय सदेव व्याप्त था। इस कारण किसान भूमि में विनियोग करने 
से कतराता था। नतीजन कृषि उत्पाद म वृद्धि गहीं होती थी। 


प असान्‍्तोष (05इ005व०0७) - जरमींदारा | देशवासियों का मनमानी 
शोषण फिया। परिणामस्वरुप दशवासियों मे जर्मीदारो के प्रति असतोष बढी। 
जर्मीदारा ने देश मं अग्रेजा की जडे मजबूत करो का काम क्रिया था। इन्होंने 
स्वतय्नता सत्रापिया के प्रति दमयफ़ारी जीति अपगाई। इस कारण णनता 


जर्मीदारा की देशद्रोही क रुप म छवि बी यतीजा इपके प्रति जाता की रोप 
बढ़ता ही गया! 


8 मुकदमेवाजी (.८ए०॥७) जर्मीदारा की किसाना के प्रति शौषण प्रवृत्ति 
के कारण झगड़ा स मुकदमवाजी को बढावा मिला। किसाता की कडी मेहनत की 
कमाई जा जर्मीदारा क शापण के वाद बच पाती थी। वह भी मुकदमों पर सर 
हाए लगी। मुकदमबाज़ी + कारण फ़िसाग्रा में ऋणग्रस्तता बढती गई। 

9 आर्थिक जडता (0८००८ प्रल्ग0०) - जर्मीदारी व्यवस्था कृषि विकार 
के माग मं अवराब रिद्ध हुई जर्मीदारी व्यवस्था से समाज म किसाना के शाप 
करा वाल वर्ग का जन्म हुआ जा परजीवी वाकर विलासिता म डूब गया। कृषि 
विकास म जर्मीदारा की विशप रुचि यहीं थी। जर्मीदार शापण रा अजित आय वीं 
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अनुत्पादक कार्यो मे खर्च करते थे। नतीजन कृषि अर्थव्यवस्था मे जडता आ गई। 


भारत मे रखतत्ञता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार 
(रात एिटएग5 ए ॥903 शीद्धा तल्ुशातटा०6) 


भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति के समय अर्थव्यवस्था का स्वरुप ग्रामीण था। देश 
की 85 प्रतिशत जनसख्या गावो से जीवन बसर करती थी। खेती बहुसख्यक 
जनसख्या की रोजी-रोटी का आघार थी। स्वतत्रता के साथ ही देश के विभाजन 
के कारण प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गए जिससे खाद्यान्न कमी 
की समस्या उत्पन्न हो गई। स्वतत्रता से देश मे खुशी की लहर थी। गुलामी के 
दिनो मे किसानो ने बहुत अत्याचार सहन किये थे। स्वतत्नता से किसानो मे दशा 
में सुधार की अपेक्षा थी। सरकार ने भी भूमि सुधारों को लागू करने मे कारगर 
पहल की। कानून बनाकर जमींदारी समाप्त कर दी गई। कानून मे जमीदारो को 
मुआवजा देने की व्यवस्था थी लेकिन यह मुआवजा बाजार दर पर नहीं था। 
जमीदारो ने बाजार दर पर मुआवजे की माग की। अत जमीदारो ने जमीदारीं 
उन्मूलन कानून को चुनौती देने के लिए न्‍्यायालयो मे याचिकाए दायर की | सरकार 
ने चौथा सविधान सशोधन अधिनियम 955 पारित करके मुआवजे का विषय 
अदालतो के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। वर्ष 984 मे सविधान के 47वे 
सशोधन अधिनियम, ]984 द्वारा 4 अन्य भूमि कानूनो को सविधान की 9वीं 
अनुसूची मे शामिल कर दिया गया। नौर्वी अनुसूची मे शामिल 202 कानूनों मे से 
69 कानून भूमि सुधारों के बारे मे थे |? 

आज स्वतत्रता के पाचध दशक बीत चुके हैं। अर्थव्यवस्था मे कृषि का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय, निर्यातित आय तथा रोजगार मे कृषि की 
उल्लेखनीय भूमिका है। किन्तु राजकीय प्रयासों के बावजूद भूमि सुधारों को 
अपेक्षित गति नहीं मिली। जमींदारी का प्रभाव कभी-कभार आज भी दृष्टिगोचर 
होता हे। 


राजे-रजवाडो की समाप्ति और आजादी के पचास साल बाद भी जयपुर 
जिले के गोपालगढ की करीब साढे तीन हजार बीघा सरकारी भूमि पर राजपरिवार 
का कब्जा हैं। यहा तीन सौ से ऊपर खेतो मे सालो से खेती कर रहे ग्रामीणो पर 
आज भी सामतशाही की काली छाया मौजूद है। राज परिवार के नाम पर इन 
ग्रामीण से लगान वसूला जाता है। इन दिनो (अपेल, 4999) राज परिवार का 
कथित कारिदा खेतो मे जाकर ग्रामीणों से फसल का एक चौथाई से लेकर छठे 
भाग तक प्राप्त कर रहा है।' 


स्वतत्रता के बाद काश्तकारो को भूमि के स्वामित्व अधिकार दिलाने, 
जमीन के मालिक को पर्घारित मुआवजे की अदायगी पर काश्तकार की भूमि का 
स्वामित्व प्रदान करने, काश्त की अवधि को निश्चितता प्रदान करने और जमीन का 
उचित किराया निर्धारित करने के कानून देश के विभिन्न राज्यो में बनाए जा चुके 
हैं। भूमि सुधारो के व्यापक कार्यक्रम से दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का समापन हुआ है 
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जिसमे कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत में भूमि सुधारा का विवरण 
निम्नलियित है ( देख चार्ट) - 
॥ जर्मीदारी प्रथा का उन्मूलन (#७णाएणा ० ६ए१आाा) 

रवतत्रता से पहले जर्मीदारी प्रथा के कारण भारतीय कृषि की स्थिति बहुत 
ही दयनीय हो गई थी। शोषण के कारण किसात आर्थिक रूप से बहुत कमजोर 
हो चुका था। रखतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जर्मीदारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज 
उठी। सत 947 में अग्रेजो की वापसी के वाद राज्य रारकारो ने जर्मीदारी 
उन्मूला कायू। बाए। स्वतत्न भारत में जर्मीदारी उन्मूलग एक क्रातिकारी कदम 
था किन्तु जर्मीदार कायूत बगो और लागू, होते की लम्बी प्रक्रिया का लाम उठाते 
मे सफल रहे। बडे पैमाने पर वेदखलिया हुई और जर्मीदारो ने खुदकाश्त के नाम 
पर बहुत सी जमीय अपने कब्मे मे कर ली। वर्ष 948 मे कृषि सुधार समिति ने 
सिफारिश की कि भूमि पर रवामित्व किसान का होगा चाहिए और जि। यक्तियोँ 
ने 6 वर्ष तक किसी भूखड पर खेती की है उन्हे उस भूमि का स्वामी मान लेना 
चाहिए। भारत में 952 तक लगभग सभी राज्यो मे जर्मीदारी उन्मूलन अधितियन 
पारित किए जा चुके थे। इसके परिणामस्वरुप लगभग 2 करोड काश्तकार राज्य 
के सीधे सपर्क मे आए तथा लगभग 60 लाख हैक्टेयर भूमि को भूमिहीनो में 
वितरित किया गया। मगर जमरमीदारी उन्मूलन से बडे काश्तकार बहुत मजबृत्त हुए 
और ग्रामीण समाज पर सामती व्यवस्था की पकड दूसरे रुप में मजबूत हुई। "एक 
व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था से बडे किसाय्रो को छोटे किसाना और खेत मजदूर 
के वाट रो अपगी राजगीतिक सत्ता बढाने मे मदद मिली। 

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए विभिन्न राज्या ने अधितियम पारित कर 
भूमि अधिग्रहण की। भूमि अधिग्रहण के बदले 670 कराड रुपये मुआवजी देना 
निर्धारित किया गया जिसमे 42) करोड रुपये भूमि का मुआवजा 92 करोड रुपये 
पुन रथापा सहायता तथा 28 करोड रुपये ब्याज के थे। अब तक 450 करोड 
रुपये (अनुमात्रित) मुआवजा चुका दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा 
भुगता] उक्‍द और वाण्डा में किया गया। छोटे जरमींदारो और विधौलियों की 
भुगतान "कद में किया गया। बाण्डो पर 25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधात 
किया गया। भू-स्वामियो के लिए भूमि की सीमा तिश्चित कर दी गई तथा उन्हे 
खेती के लिए जमीन रखते की स्वतज़ता दी गई। जर्मीदारी प्रथा के उनवूलन 
काश्तकार का सरकार से प्रत्यक्ष सबंध स्थापित हो गया। काश्तकार लगान दीं 
भुगतान सीधे सरकार को करो लगे। 

जर्मीदारी प्रथा के उन्मूलन से किसातर शोषण से मुक्त हुआ है तथा वह 
खती करते मे रूचि लेते लगा है। आज किसात कृषि विकास के तरीके यहा 
चकबदी और सहकारी कृषि के कार्य म सहयोग कर रहा है। कृषि की भूमिकी 


अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। खेतिटर किसारी को जीवन विवाह हे 
साधन उपलब्ध हो गए हैं। 


337 


भारत में भूमि सुधार 


७%॥३६| 9७- ४२४०९ (५) 
3] 
७2|॥७] ॥०७- ४२0७९ (4) 
(७२७ %>९ 
॥७॥ (है (४7) २३४ कोड 2४४४॥७ 70 2००७) 
2800 (77) ७28४] ॥७४..2]॥9 [६० 8%0080% (॥॥) 
8५ ४॥४०३७ (॥) धो 20०४७ ६ ८६6 (7) 829 (६2 ४७3॥७ (7) 
७२७५४. 0) ०2४७ $ ॥2|38) ॥00 (0) रंग] % 0०. (0) ४४४७ 


#शुप्गी (4 शोध हुक... +# कगख करे (४ (४.६ भर छकफडाक... 2... 8 ॥बा छशएक 


[जप पएपएपखणयणय 


20% छरोंध ३१8 ४४ 00७४ ॥0॥-00२ & ४०॥६ 


338 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


ज्मींदारी प्रथा के उन्‍्मूला। म सरकार को अगेक कठियाईयो का सामना 
करना पडा। भू स्वामिया के लिए मुआवजे की राशि तथा भुगतान की प्रणाली बहुत 
जटिल थी विश्वसनीय आक्डो तथा कुशल कर्मचारिया के अमाव मे मध्यस्थों के 
समापन में कठिनाई आई। जर्मीदारा ने जर्मीदारी उन्मूलन को न्यायालयों मे 
चुनोती दी जिससे काएूनो के क्रियान्वयत म विलम्ब हुआ। बाद मे कानूनी अडचनों 
को सविधान मे सशोधा करके दूर किया। 


2 काश्तकारी सुधार ([लागा०, रिटाणाग) 


काश्तकारी सुधार कृपको को मुख्यत तीन प्रकार की सुविधाएं यथा उचित 
लगान का तिर्धारण भू-धारण की निश्चितता और भूमि स्वामित्व वा अधिकार 
प्रदा। करने क लिए किए गए। विभिन्न राज्या त॒ काश्तकारी सुधार हेतु अधिनियम 
पारित किए जिससे किसात़ों को कृषि विकास सबधी निर्णया के लिए अधिक 
अधिकार आर स्वतत्रता मिली। भूमि की लगान दर मे कमी आयी जर्मींदारों और 
जागीरदारो द्वारा स्वेच्छा से कृषकों को भूमि से वेदबल करे पर रोक लग गई 
तथा उनको भूमि के विक्रय बन्धफ एव स्वामित्व अन्तरण की रवतत्रता मिल गई। 
काश्तकारी सुधार सबधी विवरण तिम्नाकित हैं - 


] लगान का नियमन (ए6४ण॥७०ण ०.06 रा) - सतत्रत्ता पे पूर्व 
लगान की अधिकतम सीमा कुल उपज का 50-70 प्रतिशत हुआ करती थी। 
प्रचवर्षीय योजनाओ मे योजगा आयोग द्वारा लगाव को कुल उपज के 
20 25 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया। इस आधार पर अधिकाश राज्यों में 
लगान की उच्चतम दर पिर्धारित करो हेतु अधिनियम पारित हो चुके हैं। लगान 
की अधिकतम सीमा विभिन्न राज्यो म मिन्न-मित्र है। विभिन्न राज्यों ने अधिनियम 
पारित कर लगान की दरे निधांरित कर दीं। तिर्धारित दरों से अधिक लगाने 
वसूलना अवैधानिक है। किन्तु अभी भी देश मे लगान की दरे अधिक है। पजाब 
हरियाणा आन्धप्रदेश पश्चिम बंगाल जम्मूकश्मीर मे लगान उपज का /“ से 
]/2 भाग दिल्‍ली म ,55 भाग उडीसा म॑ ,/4 भाग तथा महरापष्ट्र गुजरात 4 
राजरथात मे ,/6 भाग है। लगान की ऊची दरों को नियमित करने 
आवश्यकता हे। 


2. काश्त की सुरक्षा (5ल्‍त्था> त॑ एशापाब) - काश्त की सुरक्षा वास 
अनेक राज्या मे काश्तकारी सुधार अधिनियम पारित किए गए है। इन कानूनों के 
प्राववानो के अनुसार दिल्ली व उत्तरप्रदेश म भू स्वामिया का पुत्र गिजी 
करने का अधिकार पहीं दिया गया। असम महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान और 
हिमाचल प्रदश म कुछ अवस्थाआ म सीमित क्षत्र पर भू-स्वामी पुत्र गिजी 
कर सकते हैं| तमिलगाड फनाटक केरल आशख्ध्र प्रदेश म काश्तकार की ददयती 
पर प्रतिबन्ध है लेक्यि कुछ अवस्थाआ म (जैसे लगान न देगा भूमि की उपजाऊ 
शक्ति को नुकसात पहुचाग़ा भूमि का उपकिरायेदारी पर देना आदि) काश्तकार की 
बदखल करके भू स्वामी द्वारा खती की जा सकती है। 
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काश्त की सुरक्षा से कृषिगत उत्पादन मे वृद्धि तथा सामजिक न्याय का 
लाभ प्राप्त होता है। किसान की काश्त की सुरक्षा के बाद उससे भूमि छीनी नहीं 
जा सकती है। योजना आयोग के अनुसार लगान के प्रभावी नियमन के लिए 
काश्तकारो को पटटेघारी की सुरक्षा आवश्यक है। मारत मे काश्त की सुरक्षा 
सबधी अधिनियम पारित किए जाने के परिणामस्वरुप कृषि योग्य भूमि में 9 
प्रतिशत काश्त की पूर्ण सुरक्षा, 59 प्रतिशत क्षेत्र मे आशिक सुरक्षा, 9 प्रतिशत 
क्षेत्र मे अस्थायी सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। कृषि योग्य 2 प्रतिशत भूमि मे काश्त 
सुरक्षा का अभाव है। 


3 काश्तकारो को स्वामित्व अधिकार (0ए7्रशशाए शिष्टा।5 णि [,्षापत॑ 
पृथ्ञाशा७) - काश्तकारो को भूमि के स्वामित्व अधिकार दिलाने, जमीन के मालिक 
को निर्धारित मुआवजे की अदायगी पर काश्तकार की भूमि का स्वामित्व प्रदान 
करने, काश्त की अवधि को निश्चितता प्रदान करने और जमीन का उचित किराया 
निर्धारित करने के कानून देश के विभिन्न राज्यो मे बनाए जा चुके है। इन प्रयासो 
से एक करोड 0 लाख 42 हजार काश्तकारो को ]44 29 लाख एकड भूमि (कुल 
खेती योग्य भूमि का 5 प्रतिशत) का स्वामित्व दिलाया गया है। छठी पचवर्षीय 
योजना मे यह घोषणा की गई थी कि अस्सी के दशक के शुरु तक सभी राज्यो 
में काश्तकारो को स्वामित्व प्रदान करने के लिए कानूनी उपाय कर दिए जाएगे 
किन्तु अनेक कारणो से ऐसा 993 तक नहीं किया जा सका। 


अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए काश्तकारो को स्वामित्व का अधिकार 
देना आवश्यक है। काश्तकारो के स्वामित्व अधिकार के सबंध मे आर्थर यग का 
कथन महत्त्वपूर्ण है। उनके अनुसार निजी सम्पत्ति का अधिकार रेत को भी सोना 
बना देता है। किसी व्यक्ति को उजाड बजर भूमि का सुरक्षित स्वामित्व कर दो वह 
इसे उपवन मे बदल देगा ओर अगर 9 वर्ष के ठेके पर उपवन दे दिया जाए तो 
मरुस्थल मे बदल देगा।" काश्तकारो को भूमि का स्यामित्व अधिकार मिलने से 
कृषि की उन्नति स्वाभाविक है। भारत मे काश्तकारो को भूमि स्वामित्व का अधिकार 
देते के लिए तीन प्रकार की व्यवस्थाए की गई जो इस प्रकार है - 

() उत्तर प्रदेश तथा केरल की राज्य सरकारों ने जमीदारो से भूमि के 
अधिकार प्राप्त कर काश्तकारो को मुआवजे के बदले रवामी बनने की छूट 
दी। 

(0) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान मे काश्तकारो को भूमि का 
ख्याल, योगिित, विए। गएए, साथ उनफके स्यरियें। को; नुआदजा फिश्ते। मे 
चुकाने का प्रावधान किया गया। 

(॥7) दिल्‍ली तथा कुंछेक अन्य राज्यों मे सरकार ने जमींदारों को मुआवजा 


चुकाया तथा काश्तकारो को भूमि का स्वामित्व अधिकार उचित किश्तो के 
बदले म सौंपा। 
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रपतप्रता यो रामय 947 में विट्रिश भारत थी सक्‍ल क्री भूमि पर 
जर्मीटाश का रामिया था और 99] में तीत चौथाई एृपि भूमि पर एफ घौथाई 
से भी यम लोगो बा ज्जा था। पर्ष 972 ये पटले और बाठ में रो फायू वी 
गिरफा] से ययों श लिए भू-रगामियों यो यहुत समय मिल गया। बहुत रो बैगामी 
एस्तास्तारण और ऐरा-पेरी ये जरिये यापूतर को धता बता दिया। रखतत्र पत्रयार 
जितेन्द्र गुप्त यो अगुरार अर्क्सामती ढाचे मे परिवर्तग विये वित्वा योती या गाय के 
वियारा थी योजागाएं रेत भे पहर बाग जैसी योशिशें ही सावित शेगी। यद्यपि 
भारत में आज याशायारों से गरेगार लेगा अवैधातगीफ़ है। प्रायृतित आपदा यथा 
अकाल याढ सूयरा आए ये रामय याश्तयारों से लगाए मे छूट फी व्यवस्था हैं। 
वाश्तगारो द्वारा लगात हीं चुने वी रिथति गे उराके यृषिगत रासाधा जैसे 
बैल एल प्ीयत्र पराल आदि जीलाम हहीं गिए जा राते ऐह। 
3 जोसो यी सीमा का निर्धारण (एल॥ए ० र0त॥89) 

जोतो यी शीमा था तिर्धारण भूमि सुधार या एय महत्त्वपूर्ण उपकरण है। 
जौतो थी शीमा पिर्धारण वा मूल उद्देश्य उप लोगो से जमीय लेकर जियये पास 
अधिक जमीग है उाको उपलब्ध फराता है जिययें पारा जमीय “हीं है पर कृषि 
ही जिएरी मुख्य आजीविका है। दूरारे शब्गें में बढ़ी भूमियों का सीमा गर्धरिण 
कराये अतिरित्ता भूमि को भूमिषीयों भे वितरित 7रता है। जोत वी सीमा तिर्धरिण 
के अन्य उद्देश्यों में अधियापिय लोगो यो लिए रोजगार मुएैया यराय प्रबन्धकीय 
सरलता पी दृष्टि रो भूयाण्डो वो उचित आय़ार में परिवर्तित करा) आदि भी है। 

सीमा निर्धारण वे घरण (१८७३ (० ]॥0॥7 #5६८कराटा) ५ )950 १ 
960 फे दशक में भूमि की सीमा समधी वायूत था दिये गए पर रत पर अमत 
कई घरणों मे हुआ। साप्रिथम राज्य रारगार ते बायूत में वीर्पारित सीमा से 
अधिफ भूमि रयो वालो थी जमीय यो अतिरिक्त घोषित गिया। फिर उस जमीः 
वो रारग़र गे अप्रो उब्णे में लिया। तीसरे चरण मे यह णमीत भूमिशीय किगाओं 
में वितरित यी जाती है। भूमि थी सीमा तिर्घरिण यो हर घरण में अडघों आयी। 
प्रमुय रामरया यह थी कि भूमि री अधियतम सीमा वी मूल इगाई परियार मोती 
जाये या व्यक्ति | 

972 से पूर्व भूमि पिर्धारण ([ आ6 /$६८5ड्झाशा। ठशणि८ 972) 7 
972 से पूर्व भूमि बी सीमा क्‍ीधरिण यी उयाई व्यत्ति होता था। भूमि की सीमा 
जिर्घरिण विहार भ प्रति व्यत्ति ॥0 से 30 एछ सध्य प्रदेश में 27 से 75 एकड़ 
उत्तर प्रदेश में 40 से 80 एकड़ विर्धारित थी गई। 

972 ये पश्चात भूमि सीमा विधरिण ([ ज्ञाव /5६९०४ब्लाला( /पीट ॥92) 
- 972 र पश्चात्‌ पी परी व बच्चो यो परियार रो सीमा वीघरिण हेतु इकाई 
मात्रा गया। इस चरण मे भूमि यी र्ीमा विधरिण प्रति परियार 9 रो 54 एकड़ यर्ष 
में दो पराल देगे वाली सिथ्ित भूमि ये राख मे प्रति परिवार 0 से ॥8 एंकर 
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त्ृथा फल ;देने वाली सिचित भूमि के सबंध में 4 से 27 एकड भूमि निश्चित है। 
भिन्न-भिन्न राज्यों मे कई अलग-अलग मामलो में भूमि की अधिकतम सीमा मे छूट 
दी गई। 

'उच्चतम सीमा निर्धारण के लाभ (५८०७ ० म्ाप्डोगटड [जाग है55९5ञशा।) 
- आजादी के पाच दशक बाद भी आज 238 प्रतिशत भू स्वामी 7] प्रतिशत भूमि 
पर कब्जा जमाए हुए है जबकि 873 करोड छोटे और सीमान्त किसानो के पास 
दो-दो हैक्टेयर से भी कम जमीन है। देश मे करोडो भूमिहीन मजदूर है और 
उनकी सख्या प्रतिवर्ष 20 लाख की दर से बढ रही है। भूमि की उच्चतम सीमा 
के निर्धारण से काम के अवसरो मे वृद्धि होगी तथा चकबदी, सहकारी कृषि, 
प्रब्धकीय कुशलता, समाजवादी व्यवस्था को भी बल मिलेगा। इसके अलावा 
आर्थिक विषमता में भी कमी होगी। 

उच्चतम सीमा निर्धारण के दोष (0व्मरध्या5 ० साएगरड (या 
45$८5थग८्या) - भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण के लाभ के साथ दोष भी हैं। 
भूमि की उच्चतम सीमा के प्रमुख दोष निम्नलिखित है - 

] भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारण से अतिरिक्त भूमि का आवटन भूमिहीनो 
को होगा, जो निर्धन तथा साधनहीन होते हैं। गरीबो को भूमि के आबटन 
से कृषि उत्पादन में कमी होगी। 

2 जोतो की उच्चतम सीमा के निर्धारण मे खामियो के कारण बहुत कम भूमि 
प्राप्त होगी जिससे भूमिहीनो की समस्या का समाधान नहीं होगा। 

3 सीमा निर्धारण से बडे-बडे भू-स्वामियो से भूमि लेना बहुत कठिन है। 
राजकीय दबाव से भूमि प्राप्त की जाती है। भू-स्वामियो से प्राप्त भूमि को 
आवटित करते समय वर्ग सघर्ष का भय बना रहता है। 

4 अतिरिक्त घोषित क्षेत्र का गरीबों मे आबटन छोटे-छोटे भूखण्डो मे किया 
जाता है। गरीब किसान छोटे भूखण्डो से परिवार के लिए वर्ष पर्यन्त 
उदरपूर्ति वास्ते खाद्यान्न उत्पादित नहीं कर पाते हैं। कृषि उत्पादों का , 
विपणन बहुत कम हो जाता है। 

5  जोतो की सीमा निर्धारण से बडे पैमाने की खेती नहीं हो पाने के कारण 
कृषि में यत्नीकरण सभव नहीं हो पाता है। 

6७  भू-स्वानिये के बडे खेतो घर अनेक मजदूर काम करते थे | भूमि की सीमा 
निर्धारण से ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो 
गई। 

7 जोतो की सीमा निर्धारण के बाद आबटित भूमि का उपविभाजन जारी रहने 
से अनार्थिक जोतो की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। 


8 जोतो की सीमा निर्धारण के बाद अधिकार में किए हुए क्षेत्र की क्षतिपूर्ति 


2 
बे 
रथ 
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का भार सरकार द्वारा उठाने की समस्या उत्पन्न हुई। 


जोता की सीमा पिर्धारण से प्राप्त लाभ इसकी हानियो कौ तुलना में 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। जोता की सीमा निर्धारण से देश में आर्थिक विपमता की 
समस्या कम हुई है। भूमिहीनो को भूमि मिली हैं। गरीब किसान शोषण मुक्त हुए 
हैं। उच्चतम सीमा निर्धारण के दोषो को प्रयास करके दूर किया जा सकता है। 
4 कृषि भूमि का पुनर्गठन (ह८-णह्ठआाब्थाणा ० #छ0एीए7९ [.970) 

स्वातन्त्रयोत्तर कृषि भूमि के पुनर्गठन मे चकबदी, सहकारी कृषि, भूदान 
आन्दालन, भूमि प्रवन्‍्ध आदि महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए। कृषि भूमि के पुनर्गठन से 
कृषि ने विकास की गति पकडी। 

]. चकबदी (४गाए॥8 ९ 80५709॥65) - भारत में कृषि जाते छोटी और 
विखरी हुई पडी है। वर्ष 9985-86 के एक आकलन के अनुसार देश भर की कुत 
977 लाख जोतो में से 746 लाख जोते दो एकड से कम आकार की थीं। इन 
746 लाख जोता में से भी 567 लाख जोतो का आकार एक एकड या उत्तसें कम 
था। इस तरह की जोतो में खेती कुशलतापूर्वक नहीं हो सकती है। छोटी और 
बिखरी जोते किसानो के लिए निरन्तर सिरदर्द का कारण रही हैं। ऐसी जोतो में 
खेती पर यर्चा ज्यादा आता है। मेढ या सीमा बनाने म काफी भूमि वर्बाद हो जाती 
है। ट्रेक्टर या मशीनो का प्रयोग नहीं हो सकता। व्यक्तिगत देख-रेख अच्छी तरह 
से नहीं हो पाती है। कृषि उत्पादकता बढाने के लिए आवश्यक है कि खेती की 
आधुनिकतम तकनीफे अपनाई जाए। कृषि जोतो का आकार आर्थिक बनाने के 
लिए सरकार ने चकवदी का कार्यक्रम हाथ मे लिया। चकवदी में भूमि के 
छोटे-छोट बिखरे हुए टुकडा को स्वेच्छा से या कानूनी दबाव से बड़े घको में 
परिवर्तित किया जाता है। 

भारत मे चकबदी के लिए प्राय सभी राज्यो में कानूनी प्रावधान कर दिए 
गए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पजाव, हरियाणा मे चकबदी का अच्छा काम हुआ 
है। बिहार, उडीसा और हिमाचल प्रदेश के काफी इलाकों में चकबदी जोर से 
चली | भूमि के हर टुकडे से मोह रखने वाले परम्परावादी किसानो को चकबदी के 
लिए राजी करना मुश्किल काम है। भारत मे चकबदी का कार्य लम्बे समय रो बल 
रहा हे। चकवदी सर्वप्रथम मध्यप्रदेश मे 905 मे प्रारम्भ की गई थी। 
पचवर्षीय याजना के आरम्भ तक लगभग 6,000 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर चकबदी 
का कार्य पूरा क्या जा चुका है जो देश मे कुल क्षेत्र का केवल 33 प्रतिशत है। 
नवम्बर ]994 तक ,528 76 लाख एकड भूमि की चकबदी हो गई थी। चकबदी 
निश्चित रुप से कृषि उत्पादन बढाने में सहायक हुई। चकबदी होने से भूमि पर 
आधुनिक मशीना का उपयोग सभव हुआ और कृषि की लागत मे कमी आई। 

2 राहकारी कृषि ((0०फुटाब्धट (घाश्वाणा) - सहकारी कृषि में भूमि के 
छोटे-छाटे टुक्डो का मिलाकर सयुक्त खेत्ती की जाती है। भारत में किसानों वीं 
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उर्वरक, उन्नत बीज, यत्र, कृषि उपकरण आदि खरीदने के लिए सहकारी कृषि पर 
बल दिया गया है। सहकारी कृषि की सहायता से उपविभाजन की समस्या को दूर 
किया जा सकता है। पाटिल शिष्ट मडल के अनुसार, "सहकारी कृषि के अन्तर्गत 
कृषि बडे पैमाने पर की जा सकती है तथा बडे पैमाने के उत्पादन की सभी 
मित्तव्ययताए प्राप्त करना सभव हो जाता है।" 

भारत मे सहकारी कृषि के अनेक रुप है, किन्तु सयुक्त सहकारी कृषि, 
सहकारी पट्टेदारी कृषि तथा सहकारी उन्नत कृषि प्रमुख है। सयुक्त सहकारी कृषि 
मे स्वामित्व प्रत्येक कृषक का रहता है तथा वे मिलजुल कर काम करते हैं। इसमे 
कृषि रूबधी सभी खर्चे सम्मिलित कोष से किए जाते है। बची आय को सभी सदस्य 
बाट लेते हैं। सहकारी पट्टेदारी कृषि मे सहकारी समिति भूमि को पट्टे पर उठाती 
है और लगान वसूली करती है। इसमे सदस्यो के लाभ का कुछ भाग समिति के 
सुरक्षित कोष मे रखा जाता है। सहकारी उन्नत कृषि मे किसान स्वय भूमि का 
मालिक होता है तथा वह कुछ कार्य जेसे बीज, खाद की खरीद, यत्रीकरण, उपज 
बिक्री आदि स्वय स्वतत्र रुप से करता है। पचवर्षीय योजनाओ मे ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सहकारी कृषि पर बल दिया गया। तीसरी 
पंचवर्षीय योजना मे 37 पायलेट परियोजनाओ मे प्रत्येक 70-0 सहकारी कृषि 
समितियो की व्यवस्था की गई। नतीजन 30 जून 974 तक सयुक्त सहकारी कृषि 
समितियों की सख्या 4985 थी तथा इनकी सदस्य सख्या 22 लाख थी। 

3. भूदान (8॥0009ा) - भूदान कार्यक्रम भूमि सुधार का एक ऐच्छिक 
कार्यक्रम है। आचार्य विनोबा भावे ने इस कार्यक्रम का शुभारभ 8 अप्रैल, 95] 
को किया था। इसमे व्यक्ति भूमि स्वेच्छा से दान करते थे। दान मे एकत्रित भूमि 
को भूमिहीन किसानो के बीच वितरित कर दिया जाता था। इससे गरीब किसानो 
को जीविका का सहारा मिल जाता था। 


]। सितम्बर, 895 को महाराष्ट्र के एक गाव में जन्मे आचार्य विनोबा 
भावे का जीवन विविधताओ से भरा रहा है। वर्ष 995 विनोवा जी का जन्म 
शताब्दी वर्ष था। भूदान कार्यक्रम भारत के भूमि सुधार कार्यक्रमों में गैर सरकारी 
प्रयासों की श्रृखला मे भागीरथ प्रयास था। विनोवा जी ने कहा "जिस जमीन के 
लिए खून, कत्ल, कोर्ट कचहरी होती है, वह जमीन दान मे मिली। इसके पीछे 
कोई सकेत होना चाहिए। रात भर मेरा चिन्तन चला और मुझे अनुभव हुआ कि 
लोग प्रेम से जमीन दे सकते हैं।" विनाबा जी मे भू-स्वामियो से कहा, "अगर 
सुम्हारे पाच बेटे होते तो तुम अपनी सपत्ति उनके बीच बरावर-बराबर बाटते। मुझे 
अपना छठा बेटा समझो। दरिद्र नारायण दीन क रुप मे प्रगट हुए भगवान के लिए 
मुझे अपनी जमीन का एक हिस्सा दो।” विनोबा जी को दिश्वास था कि भारत जैसे 
प्रजातत्र मे व्यापक भूमि सुधार लाने के लिए भूदान ही एक मात्र उपाय हे। यह 
लोगो के मनो और ह्ृदयो को छूता है। भूदान के लिए दिनोबा जी हिन्दू पोराणिक 
कथाओं यथा राजा बलि का दान, महाभारत मे वर्णित कौरव-पाडव युद्ध आदि 
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कथाओ का सहारा लेते थे। 

'भूदान कार्यक्रम की प्रगति (70ट्वाट55 णी ]000था #णातव+) - औले 
954 के अन्त तक 32 लाख एकड़ भूमि भूदान मे दी गई थी। इनमें से 20 लाख 
एकड भूमि व्यावहारिक रुप से अच्छी जमीन थी। भूदान करने वाले दाताओं की 
सख्या 2,30 000 थी जिनमे से एक तिहाई के विषय में कहा जाता है कि उनका 
हृदय परिवर्तन हो गया था। 60,000 एकड भूमि 20 000 परिवारों में बाटी गई। 

विनोवा जी ने 956-57 तक भूदान को जारी रखा। उनके अभियान से 
प्राप्त भूमि और उसके वितरण का ब्यौरा इस प्रकार है 


भूदान यज्ञ * प्राप्त भूमि और वितरण 





दान दी गई जमीन वितरित... शेष 


(लाख एकड मे) 
मल अकनन नमन मकर लट्ामल: घर कट 27 2:47 समन नर जलन किन 2 


] आन प्रदेश 96 ]00 096 
2 विहार 2। 8 695... 42 
3 गुजरात 034 027 0० 
| मध्य प्रदेश 40 243 ]67 
5 महाराष्ट्र ]0 083. 02 
6 उडीसा 639 580. 039 
पर राजस्थान 602 ]4] 46 
पु उत्तर प्रदेश 437 423 06 
9 अन्य राज्यों समेत योग 45 90 2323... 2260 


सोत कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, 985 


वियोबा भावे के भूदान यज्ञ मे 4590 लाख एकड भूमि प्राप्त की गई 
जिसमें से 2323 लाख एकड भूमि वितरित की गई तथा 2267 लाख एकड भूमि 
शेष है। आचार्य विनोबा भावे के अभियान मे 7 राज्यो से भूदान मे जमीनें मिली 
थी। सबसे अधिक भूमि बिहार से 2] 8 लाख एकड, उडीसा से 639 लाख एकड 
तथा राजस्थान से 602 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई। लेकिन पजाब, राजस्थान, 
विहार तथा कर्नाटक मे भूमि वित्तरण वी दशा खराब है। बिहार में [423 लास 
एकड तथा राजस्थान मे 46] लाख एकड भूमि वितरित की जानी है। 

भूदान म अगेक बाघाए आई। कई मामलो मे सरकारी, अन्य लोगो की या 
मुकदमबाजी मे फसी भूमि दान दे दी गई। अतिरिक्त भूमि के वितरण के नाम पर 
बहुत सी बजर जमीन भूमिहीत किसानो को दे दी गई जिससे गरीबो व 
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को कोई लाभ नही हुआ। विनोबा भावे के ऐतिहासिक भूदान आन्दोलन के साथ 
भी अक्सर ऐसा हुआ। फिर भी सदियो से वचित गरीब किसानो मे से कुछ को भूमि 
मिली है और अधिक लोगो को मिलने की सभावना बनी हे। इससे पूरी त्तरह न 
सही, आशिक रुप से सामाजिक विधमता कम हुई है। सामाजिक न्याय की कुछ 
पूर्ति हुई। किसानो की गरीबी दूर करने मे मदद मिली है। विनोवा भावे ने कहा 
कि "भूदान यज्ञ से जमीन का बटवारा होगा, यह इसका कम से कम लाभ है। 
इससे बडी चीज तो यह बनेगी कि जनता अपनी ताकत महसूस करेगी। आज 
जनता को हर वात मे सरकार की तरफ ताकने की जो आदत लगी है, उससे वह 
मुक्त होगी और उसे विश्वास आएगा कि वह भी कुछ कर सकती है।" 

4 भूमि प्रबन्ध ([.आत ७४०2८: - पचवर्षीय योजनाओं में भूमि 
प्रबन्ध मे उल्लेखनीय सुधार हुआ हैं। भूमि प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार के कारण 
खाद्यात्र उत्पादन 996-97 में 994 मिलियन टन तथा 998-99 में 3953 
करोड टन (प्राविजनल) तक जा पहुचा। अर्थव्यवस्था मे कृषि की भूमिका बढाने के 
लिए हरित क्राति, स्वर्ण क्राति तथा श्वेत क्राति लागू की गई। आज भारत विश्व 
का बडा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र है। वर्तमान मे कृषि में उन्नत बीज, उर्वरक, 
कीटनाशक, यत्रीकरण बडे पैमाने पर उपयोग होता है। कृषि वित्त की दशा में भी 
क्रातिकारी बदलाव हुआ है। 
आठवीं पंचवर्षीय योजना और भूमि सुधार (पस्‍छक्त्र छाए ४९श ९29 270 [.390 
पिशाीणाए) 

आठवीं पचवर्षीय योजना मे भूमि सुधार के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता 
पर बल दिया गया जिसमे मुख्य बाते निम्नलिखित हैं 

] समानता पर आधारित सामाजिक ढाचे की प्राप्ति के लिए कृषि सबधो की 

पुर्नसरचना। 

भू-सबधो मे शोषण की समाप्ति। 

जोतने वाले को जमीन के लक्ष्य को व्यावहारिक रुप देना। 

ग्रामीण निर्धनो के भूमि-आधार को विस्तृत कर उनकी सामाजिक आर्थिक 
स्थिति में सुधार। 

5 कृषि उत्पादकता ओर उत्पादन मे वृद्धि। 

ग्रामीण निर्घनो के लिए भूमि-आघारित विकास को प्रोत्साहन। 
7 स्थानीय सस्थाओ मे अधिक समानता। 
आठवीं पचवर्षीय योजना मे ग्रामीण विकास पर 34,4254 करोड रुपय का 
प्रावधान किया जो योजना परिव्यय का 79 प्रतिशत हे। दर्ष 995-96 की वार्षिक 
योजना मे ग्रामीण विकास पर 9,9672 करोड रुपये व्यय किया गया। वार्षिक 
योजना 997-98 में ग्रामीण विकास पर 0,62 5 करोड रुपये (सशोधित-अनुमान]) 
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व्यय किया गया जा वार्षिक योजना का 73 प्रतिशत है| आठवीं योजना दस्तावेज 
म प्रथम पचवर्षीय योजना काल में विर्धारित भूमि विकास नीति दोहराई गई है। 
इसमें बिचौलिया वी समाप्ति वास्तविक किसानो तथा बटाईदारों वी स्थिति मं 
सुधार भूमि सीमा चकवदी कानून के तहत फालतू घोषित जमीन का वितरण 
चकबदी ओर भूमि अमिलेखो मे सुधार शामिल है। 


आर्थिक उदारीकरण और भूमि सुघार (8८णाणाार [.टागाडवा0णा आए [880 
एरिषणाा5) 


कृषि क्षय म आर्थिक सुधार लागू किये जाये से आर्थिक विपमता से तीव्र 
वृद्धि की समावना है। कृषि मे आर्थिक उदारीकरण को बढावा देने से बड़े किसान 
ही लाभान्वित हागे। छोटे व सीमान्त क्सान भूमिहीन हो जाएगे। सब्सिडी समाप्त 
करने का दुष्परिणाम सीमान्त कृपको को गभीर रुप से प्रभावित कर सकता है। 
अत उनवी सुरक्षा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। उनके लिए रोजगार 
कार्यक्रमों का विस्तार करना होगा। वहुराष्ट्रीय कम्पत्ियों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश की 
अनुमति दिए जाने से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमो को ठेस पहुचेगी। 
बहुराष्ट्रीय कम्पनिया आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित होती हैं। भूमडलीकरण 
से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और पूजीपतियो की पूजी मे अत्यधिक वृद्धि होगी दूसरी 
ओर श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित रवदेशी उद्योगो भूमि सुधारों के स्थानीय 
तरीको का क्रमिक पतन होगा। भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए स्थानीय लोगो की 
सक्रिय भागीदारी अतिआवश्यक है। भूमि सुधारों मे जनसहभागिता की पहले ही 
कमी है | भूमडलीकरण से इसमें और कमी आने की सभावना है। आज लोग अपनी 
पहचा+ स्थानीय रतर पर नही बल्कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। 
विश्व अर्थव्यवस्था विशेषकर बहुराष्ट्रीय कम्पनिया स्थानीय बाजार को प्रभावित 
करती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सप्रेषण शक्ति तीव्र होती है इसे समझने के 
लिए विशेषज्ञा की आवश्यकता होती है। जब ग्रामीण जरुरत की चीजे वहुराष्ट्रीय 
निगम उपलब्ध कराएगे तो इससे ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणा द्वारा उत्पादन करने की 
जरुरत ही खत्म हो जाएगी। 
भूमि सुधार कार्यक्रमों की आलोचनाए (फधलञ्ञाड णी [.बा0 रिटणिए 
शिण्ड्ठाभ॥९05) 

स्वातन्त्रयोत्तर भूमि सुधार कार्यक्रमा को उत्साह के साथ लागू किया गया 
था किन्तु क्रियान्वयन मे खामियों के कारण भूमि सुशार की प्रगक्ति अपेक्षित नहीं 
रही। बडे किसानो के पास भूमि का सकनन्‍्द्रण है। भूमिहीत कृषि श्रमिकों की सत्या 
बढी है पिछले दशको मे उत्पादन वृद्धि का लाभ सीमित लोगा तक ही पहचा है। 
केरल राज्य मे अवश्य सामाय ग्रामीणजग का जीवन स्तर सुधरा है। योजता 
आयोग के एक कार्यदल जे भूमि सुधारा की धीमी प्रगति हतु उत्तरदायी वारण 
बगाए हैं। जिनमे राजगीतिक निष्ठा का अभाव छोटे किसाता की विफ़ियता 
प्रशासतिक कठिनाईया कप्नूग़ी अड्चों भूमि के अद्यतत व्यारा का अभाव वित्तीय 
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प्रावधान का अमाव आदि प्रमुख है। भारत मे भूमि सुधारो की धीमी प्रगति के कारण 
अथवा कमिया अथवा आलोचनाए निम्नाकित है - 


] भूमि वितरण में असमानताए (ाध्वुप्गा़ था शाप 9०) +- 
भूमि सुधार कार्यक्रमो मे गरीब लोगो मे वितरित करने के लिए बहुत कम जमीन 
मिली। यह देश की समस्त कृषि योग्य भूमि के मात्र दो प्रतिशत के बराबर थी। 
स्वतत्रता के पाच दशक बाद भी 23 8 प्रतिशत भू-स्वामी 7] प्रतिशत भूमि पर 
कब्जा जमाए हुए है जबकि 8 73 करोड लाख छोटे और सीमान्त किसानो के पास 
दो-दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। देश मे करोड़ो भूमिहीन मजदूर है और 
उनकी सख्या प्रति वर्ष 20 लाख की दर से बढ रही है। 


2 शजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव (35६ ण ?णावब पञ॥) - भूमि 
सुधारो के प्रभावी क्रियान्वयन मे राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। प्रभावशाली 
लोगो ने सत्ता के जोर पर बडे पैमाने पर भूमि हड॒प ली हैं। भूमि सुधार का 
क्रियान्यव राजनीतिक निर्णयो पर आधारित हे। भू स्वाभियो के त्ताकतचर राजनीतिक 
नेताओं ओर सरकारी अफसरो से पारिवारिक तथा अन्य रिश्तो के कारण भी 
कानून का कार्यान्वयन मुश्किल हो जाता हे। जमींदारी उन्मूलन से बडे काश्तकार 
मजबूत हुए और ग्रामीण समाज पर सामती व्यवस्था की पकड दूसरे रुप मे मजबूत 
हुई। एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था से बडे किसानो को छोटे किसानो और 
खेत मजदूरों के वोट से अपनी राजनीतिक सत्ता बढाने मे मदद मिली। 


3 भूमिहीनों की सख्या मे वृद्धि ([707९85८ ॥9 [.द्वा00८55 एक्वाएा5) - भारत 
मे छोटे और मध्यम किसानो की बहुतायत है। छोटे किसानो का भूमि के साथ 
लगाव होता है और कृषि की कुशलता को अपेक्षाकृत ऊचे स्तर पर बनाए रखते 
है और पूजीवादी कृषि की वृद्धि को रोकते है। भारत में भूमि सुधार इस दिशा मे 
निष्प्रभावी रहे हैं। देश मे भूमिहीनो की सख्या मे वृद्धि हुयी है। राष्ट्रीय नमूना 
सर्वेक्षण के दोर के अनुसार भूमिहीन मजदूरों की सख्या 97-72 मे 96 प्रतिशत 
से बढकर 987-88 मे 44 प्रतिशत हुई है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो 
ग्रामीण जनसख्या मे अधिक सख्या भूमिहीनो की होगी। 

4 भूमि की सीमा निर्धारण मे विलम्ब (0699 ॥ #55८$अआ्षा। 0 [.,॥0) - 
भूमि सुधारों के अधिकाश अधिनियम राज्यो द्वारा तुरन्त लागू न करके कुछ समय 
उपरान्त लागू किये गये। इस दौरान समृद्धशाली मध्यस्थ भूमि को अपने परिवारजनो 
के नाम हस्तातरित करके कानून की सीमा से बच निकले। कानून बचाने द 
क्रियान्वित करने मे इतना अधिक अन्तराल अन्य किसी क्षेत्र मे नहीं रहा। 


5 भूमि रिकार्ड का अभाव (36६ ० ।.0 7९८००) - भूमि सुधारों के 
क्रियान्वयन मे सबसे बडी बाधा भूमि रिकार्डो का अभाव रहा। भूमि रिकार्ड के 
अभाव मे सीमाबदी सुधार तथा मालिकाना हक सबधी मामले निपटाना मुश्किल है। 


भूमि रिकार्ड की कमी से जमींदारो और प्रशासनिक कर्मचारियो ने किसानो का 
शोषण किया है। 
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6 असन्तोषजनक प्रगति (एराबआइब्टाण० 77०श65७) - भूमि सुधारों दी 
प्रगति धीमी और असतोषजनक रही है। 987 में एम एल दातादाला ने तिखा 
कि जरींदारी उन्मूलन का छोडफर अन्य कसी दशा म॑ कोई विशष प्रगति नहीं वी 
जा सकी है। आज नी देश म॑ बहुत बड पैमान पर खेती काश्तकारों द्वारा की एादी 
हैं। अनक स्थानों पर लगान की दर ऊची है और बेदखली का डर कास्तकारों को 
है। सीम'बदी नीति क अन्तर्गत थोडी भूमि ही प्राप्त की जा सकी है तथा मूमिहीन 
और छोटे किसानो को बैंटदारा और भी कम रहा है। 


4. जन सहयोग का अमाव (22. ० ?का।< 0००7८गभा०7) - भूमि सुधारों 
को लागू करने म अपेक्षित जनसहयोग नहीं निला। कानून की घोषणा और इसके 
क्रियान्वयन के बीच के अतराल में लोग भूनि सुबारों से बचने के तरीके याज लेते 
है। देश के कुछ भागों में भूमि सुधार सदघी कानूनो की व्यवस्था का उल्लधन 
करत॑ हुए शक्ति सम्पन्न लोगों के बडे बडे फार्म हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 
मूपतियों पुराने जमींदारों और बडे किसाना की पफड इतनी मजबूत है कि भूनि 
सबधी सभी कानूनों की खुलेआम उपेक्षा की जाती है। सरकार इन कठिनाईयोँ का 
समाधान करन के लिए प्रयत्नशील है लकिन जनता के पूरे सहयोग के बिना इस 
कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। 


8 दित्तीय ससाधनों का अभाव ([.36६ ० ॥ाठर्थ 7२८४०ए०९5) + आज 
बजट का बडा भाग ग्रामीण विकास पर खर्च किये जाने का प्रावघान किया जाता 
है। किन्तु भूमि सुधारो के लिए अलग से वित्त का प्रावधान नहीं किया जाता है। 
प्रारम्भ से ही वित्तीय अभाव भूमि सुधारा की दुर्बलता का आधार रहे है। भूमि 
सुधारा वास्ते पचवर्षीय योजनाओं में भी अलग से वित्त की व्यवस्था नहीं की गई। 

9 समन्वय का अभाव (.3८॥ ण॑ 0० णवा04४०४) - भारत में भूमि सुधारों 
के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारो का है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमि 
सुधारो के सबध म अलग-अलग अधिनियम पारित किए है उनमें एकरुपता की 
अभाव है। विभिन्न राज्यो तथा एक राज्य क॑ विभित्न क्षेत्रों में भूमि की उच्चतम सीना 
म काफी अन्तर रहा है। सीमावदी कानून्गे मे एकरुपता लाने के उद्देश्य से जुलाई 
972 म॑ राज्य मत्रिया की मोष्ठी बुलाइ यई थी परत्ु तब तक काफी क्षति हो 
चुकी थी तथा विभिन्न किस्म के हस्तान्तरणा व भ्रष्ट तरीकों की वजह से बहुत कम 
भूनि अतिरिक्त भूमि क रुप मे प्राप्त हुई। सीमाबन्दी कानूनो से रियायतों और छूटों 
की सूची बहुत लम्बी थी। 

40 अनुकूल वातावरण का अमाव (बट: छ #एए्ृुृगगट टि5 प्रष्प्र्र्य) 
- भारत म मूमि सुधारों को आर्थिक विकास की मुख्यधादा से पृथक रखकर लायू 
किया गया तथा भिन्न-भिन्न समय पर मिर-नित्र अर्शों पर जोर डाला गया। अंत 
भूमि सुधार हतु अनुकूल वातावरण नहीं बन पाया। चकबदी कार्यक्रम को बिना 


ग्रानीय अद्य सरचना को विकसित किय लागू किया गया। अत वाछित परिणाम 
प्राप्त नही हा सक। 
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भूमि सुधारों की सफलता के सुझाव (5ए8०जञञाणाड लि 5फ9९९८5५व [ते 
रिटाजाग5ऊ) 

भारत मे ग्रामवासियो की आर्थिक दशा सुधारने के लिए भूमि सुधारों का 
कारगर क्रियान्वयन आवश्यक है। हमारे लिए भूमि सुधार की वही नीति ठीक होगी 
जो गावो के विकास तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति मे सहायक हो। भूमि सुधारो 
का प्रश्न आर्थिक है तथा राष्ट्रीय जीवन से सबधित है। जब तक भूमि सुधार 
कार्यक्रम ग्रामीण जीवन की तह तक नही पहुचेगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार 
एवं सुपर स्ट्रक्‍्चर दोनो ही कमजोर रहेगे।' भूमि सुधारो की सफलता के लिए 
निम्नाकित सुझाव दिए जा सकते हैं - 

. भूमि अभिलेखों की पूर्णता (0 (0०गाए/श6 [था २९८०००१७) - भूमि के 
सबध में सारे रिकार्ड पूरे व सही हो तथा समय के साथ इसमे आवश्यक 
सशोधन होते रहने चाहिए। कृषि विकास कार्यक्रमो के लिए समुचित भू राजस्व 
और भूमि अभिलेख प्रणाली की आवश्यकता है। भारत में भूमि अभिलेखो मे सुधार 
की पर्याप्त गुजायश है। अभिलेखो का अपडेटिग व निरीक्षण की व्यवस्था होनी 
चाहिए। सभी राज्यो मे राजस्व मशीनरी को सशक्त बनाया जाना चाहिए जिससे 
काश्तकारी व सीमा निर्धारण कानूनो का प्रभावी क्रियान्दयन किया जा सके। सभी 
बटाइदारों एवं काश्तकारो के रिकार्ड तैयार कर उन्हे जमीन के मालिकाना 
अधिकार देने की जरुरत है। देश मे वर्ष 999 तक 58 जिलो मे भूमि रिकार्ड 
का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका था जिसके लिए 8462 करोड रुपये की 
केन्द्रीय सहायता दी गई। 

2. सीमाबन्दी कानूनो का प्रभावी क्रियान्वयन (राणा! प्रक्ाट्ाद्ाबाता 
० [१ 507८ग९॥0) - सीमाबन्दी कानूनो को प्रभावी तरीके से शीघ्र लागू किया 
जाए। बेनामी हस्तान्तरणो को रोका जाए। राज्य द्वारा इस प्रकार के हस्तान्तरणो 
की जाच कराकर दोषियो को दडित किया जाये। वर्ष [980-8] की जनगणना 
पर आधारित अपने एक अध्ययन मे डा डी बदोपाध्याय ने सुझाव दिया कि यदि 
भूमि हृदबदी के वर्तमान कानूनो को सही ढग से लागू किया जाए तो 599 लाख 
हैक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा सकती है। 

3 भूमि सुधारों का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के हाथ मे हो (रफाटपरध्पाबाणा 
०,070 एऐटशिया5 ए (शाप 50एशगएगटा/) - भारत में कृषि राज्यो का विषय 
है। भूमि सुधारो का क्रियान्वयन राज्य सरकारो के हाथ में है। राज्य सरकारे 
राजनीतिक कारणो से तथा भू स्वामियो के प्रभावशाली होने के कारण भूमि सुधारों 
को कारगर ढंग से लागू नहीं कर पाती है। कई मामलों मे राज्य सरकारे केन्द्र 
सरकार को समय पर अपेक्षित जानकारी तक नहीं भेजती हैं। केन्द्र सरकार इस 
बात से चितित है कि भूमि सुधार क्रियान्वयन के मामले मे राज्य सरकारे पर्याप्त 
मदद नहीं कर रही है। भूमि सुधार का कार्य सविधान मे सशोधन करके केन्द्र की 
सूची मे सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे भूमि सुधार कार्यक्रम प्रभादी ढग से 
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सम्पञ्न हा राक। 


4 न्यायालय में चुनौती का अधिकार रामाप्त हो (70 [क्या फट काका रण 
(कश।ला६८ 9 (०ण७) - सभी भूमि सुधार कानूर्ों को सविधान वी जौर्वी 
अगुसूची मे अविलम्ब शामिल जरिया जाये जिससे मौलिक अधिकारों के उल्लघन के 
आधार पर इट्टे न्यायालय मे चुतती - दी जा सके। सविधान के 8]वे सशोधन 
में भूमि सुधार कायू॥ को सविधाय की यौर्वी सूची मे शामिल क्या जा चुका है। 


5 मुकदमों का शीघ्र निपटारा ([ग्रां इलाकादा। ण॑ [८8० (४४९८७ : 
भारत मे अभी तर (999) 065 लाख एक्ड जमीन विभिन्न स्तर के मुकदर्मों में 
उतझी हुई है। इत मुकदमो का शीघ्र निपटारा कर जमीय का वितरण किया जावा 
चाहिए अयथा आते वाले कई वर्षा तक वह जमीन यों ही उलझी रहेगी और बड़े 
भू-स्वामी इसका इस्तेमाल करते रहेगे। 


6 भूमि का शीघ्र वितरण (099 0500ए॥0॥ ० .आ0) - भूमि सुधार 
कार्यक्रम के अत्तर्गत सीमाबदी से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को शीघ्र भूमिहीनों में 
वितरित यी जाती चाहिए। अतिरित्त भूमि का पुरर्वितरण करके उसके वेचने व 
गिरवी रखा) पर रोक लगाई जाए। 


॥. जन राहयोग (700॥०८ 0००फ००४०) - भूमि सुधारों के पक्ष में जन 
राह्योग अति आवश्यक है। सभी रतरो पर प्रतितरिधि समितिया बनाई जानी घाहिए 
जिसमे जा प्रतितिवि लाभार्थिया सरकार के प्रतितिधियो एवं विशेषज्ञों को शामिल 
किया जाए। गोष्ठिया प्रचार व प्रसार क द्वारा भूमि सुधार के प्रति जगा में रुचि 
पैदा वी जाती चाहिए। 


8 भ्रष्टाचार पर नियत्रण (टणाधण 0८ (गापफ/एणा) + भूमि सुधारों के 
क्रियान्वया मे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाता चाहिए जिससे भूमि सुधारों फै 
क्रियान्‍्वयत मे अगवश्यक विलम्ब नहीं हो। 


9 गैर कृपकों को भूमि हस्तान्तरण पर रोक (छक्का ०४च भाव भाईवि३ 
207078 052 ध० ॥९ #90 7 97727:5) - भृमि सुधार कार्यक्रमों वी सफलता के 
लिए कृषि मे अतुपरिथत भू रवामित्व क॑ लिए कोई स्थान नहीं होगा धाहिए। 
भूमि-सुधार मे इस बात वी सख्त व्यवस्था हो कि गैर कृषकों को भूमि की 
हस्तान्तरण नहीं हो सके। वर्तमा] कायूत गैर कृपको को अधिकाश भूमि खुदकाशा 
यी आड में रखने वी अगुमत्ति देते हैं उन्हे समाप्त किया जाया चाहिएं। भूमि 
स्थामित्व का अधिकार प्रत्यक्ष रप से खेती करने वाले कृषक को ही मिलती 
चाहिए। 

भारत मे राज्य सरकारे अगर ईमाददारी से भूमि सुधारों की दिशा मैं वी 
बरे तो उषि और फाश्तकारों की दशा सुधर सकती है। सामाजिक “याय तथी 
समता पी जय आकाक्षाओं को पूरा करो के लिए यह जरुरी है कि भूमि सुधार 
के जितो कापू। हैं उन्हें कडाई से लागू किया जाए। तभी भूमि वितरण के मामले 


भारत में भूमि सुधार उठा 


मे व्याप्त विषमता दूर हो सकती है और बेनामी जमीन उसके असली मालिक को 
मिल सकती है। 
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प्रश्न एवं संकेत 


भूमि सुधार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 

भारत मे भूमि सुधार के उद्देश्य बताइए। 

भारत मे भूमि सुधार पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 

आठवी पचवर्षीय योजना मे भूमि सुधार की प्रगति बताइए। 
भारत मे भूमि सुधार की धीमी प्रगति के कारण बत्ताइए। 


न्धात्मक प्रश्न 


स्वाधीनता के बाद भारत मे भूमि सुधार की दिशा मे किये गये प्रयासो का 
सक्षेप मे व्याख्या कीजिए। 

(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये स्वतत्रता प्राप्ति 
के बाद भूमि सुधार को लिखिए ।) 

भूमि सुधार से क्‍या तात्पर्य है। भारत की अर्थव्यवस्था मे भूमि सुधार के 
महत्त्व को बताइए। 

(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे भूमि सुधार का अर्थ लिखना है तदुपरात 
अध्याय मे दिए गए भूमि सुधार के महत्त्व को बताना है।) 

भारत मे भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए तथा भूमि सुधारों 
की सफलता के सुझाव दीजिए। 

(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे स्वतत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार की 
प्रगति तदुपरात भूमि सुधारों की आलोचनाए लिखनी है। प्रश्न के दूसरे भाग 
में भूमि सुधघारो की सफलता के सुझाव लिखने है।) 


]9 


भारत में औद्योगिक विकास 


(्रातत्रहततां॥। 02९ए९०0एगञाशा ॥ पापी) 








अतीत में भारत का औद्योगिक विकास की दृष्टि से विश्व में गौरवमयी 
रथान था। औद्योगिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों की भारत पर 
लालचभरी दृष्टि पडी) सोने की चिडिया होने के कारण विदेशी आक्रमणो का 
सामना करना पडा। विदेशियों ने कूटनीति से भारत को गुलामी के शिकलजे में 
जकड लिया। विदेशी ताकतों ने भारत क॑ अथाह प्राकृतिक ससाधनों का मनमाफिक 
दोहन किया। स्वतत्रता प्राप्ति के समय गुलामी के दिनों में अग्रेजों दाग किए गए 
आर्थिक शोषण के कारण भारत औद्योगिक राष्ट्र से कृषि प्रधान राष्ट्र मे परिवर्तित 
हो चुका था। ब्रिटिश शासनकाल म॑ पूजीगत वस्तु उद्योगों के विकास का प्रयास 
नहीं किया गया और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि भी पिछडी हुई दशा में थी। 
स्वतत्रता की पूर्व सध्या पर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में पूजी की तीव्रता कम थी 
तथा मझौले उद्योग कम विकसित थे। इसके अलावा पूजी वस्तु उद्योगों की तुलना 
में उपभोग वस्तु उद्योगों की प्रधानता थी। 

औद्योगिक विकास का महत्त्व 
([गाएगांक्राट€ 07 [900ञञाएग एच्श्शक्गला) 

औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है। बिना औद्योगिक 
विकास के जीवन जीने के प्रचुर साघन उपलब्ध कराना महज कल्पना है। आज 
यह प्रमाणित हो चुका है कि गरीबी निवारण के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक 
है। विश्व के सभी विकसित्त देश औद्योगिक विकास के द्वारा ही आर्थिक विकर्ति 
की ऊची अवस्था तक पहुचे हैं। आज विकासशील राष्ट्र भी औद्योगिक विकास के 
मार्ग द्वारा आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रयासरत है। आजादी के पर्व 
दशक बाद भी भारत में बडी आबादी यरीदी की रेखा से नीचे जीवन बसर के लिए 
अभिशप्त है। भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने तथा निर्घनता के 
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कुचक्र को थामने के लिए औद्योगिक विकास को सावोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक 
है। भारत मे आर्थिक समस्याओ के समाघान के लिए औद्योगिक विकास रामवाण 
औषधि है| औद्योगिक विकास के महत्त्व को अग्राकित विवरण से समझा जा सकता 
है 


[. प्राकृतिक ससाधनों का यिदोहन (क्राण्रांधाणा णीषिब्वाणवी र९४5०प्ा०८५)-- 
औद्योगिक विकास मे बडे पैमाने के उद्योगो की स्थापना की जाती है। बडे पैमाने 
के उद्योगो में अनेक प्राकृतिक ससाधनो का कच्चे माल के रुप मे उपयोग होता 
है। भारत प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता वाला देश है। यहा विविध प्रकार के 
खनिज पदार्थ पाए जाते हे। खनिज पदार्थों का उपयोग ओद्योगिक विकास द्वारा 
ही सभव है। भारत मे तीव्र औद्योगीकरण के अभाव में वहुमूल्य खनिज सम्पदा 
बेकार पड़ी है। औद्योगीकरण के अभाव मे खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रुप 
मे ही निर्यात कर दिया जाता हे जिससे देश को आर्थिक क्षति होती है। 


2. कृषि पर जनसख्या के भार में कमी ([,255 उच्ातला ० ९0एपॉबाणा ता 
/शग०७/४४घ८) - भारत कृषि प्रधान देश है। यहा बहुसख्यक आबादी जीवन बसर 
के लिए कृषि पर निर्भर है। अत्यधिक जनसख्या के कृषि कार्यों मे लगे होने के 
कारण अविछिन्न बेरोजगारी की समस्या मुख्य है। भारत मे लोग विकल्प के अभाव 
मे आवश्यकता न होते हुए भी कृषि कार्या मे लगे होते हैं। औद्योगिक विकास से 
कृषि पर जनसख्या के भार को कम किया जा सकता है) ओद्योगिक विकास लोगो 
को रोजगार के विकल्प प्रदान करता है। 


3. कृषि विकास (#शा०्प्राष्म्य 0८ए९०एण्थाए - कृषि विकास के लिए 
औद्योगीकरण आवश्यक है। वर्तमान मे कृषि मे यत्रीकरण को बढावा दिया जा रहा 
है। भारत मे नवीन कृषि व्यूह रचना के आत्मसात से कृषि सक्रमण काल के दौर 
से गुजर रही है। भारत डकेल प्रस्तावों को स्वीकृत कर चुका है तथा विश्व व्यापार 
सगठन की भी सदस्यता ग्रहण का चुका है। इसका भारतीय कृषि पर प्रभाव पडना 
स्वाभाविक है। भारत को कृषि विकास को गति देने की आवश्यकता है केन्द्र 
सरकार ने भी हाल ही के वर्षो मे कृषि विकास पर जोर दिया है। कृषि विकास 
के लिए उन्नत बीज, उपफरण, कीटनाशक, उर्वरक आदि की आवश्यकता होगी। 
इनका उत्पादन औद्योगिक विकास द्वारा ही सभव है। 


4. सतुलित विकास (84क्षा०ट्व 9९४९०़ाथा - भारत में सभी राज्य) का 
समान आर्थिक विकास नही हुआ है। आज भी अनेक राज्य ऐसे है जो आर्थिक 
दृष्टि से पिछडे हुए हैं। औद्योगिक विकास द्वारा सतुलित विकास सभव है। पिछड़े 
हुए उज्यो में आधारभूत उद्योगो की स्थापना कर आर्थिक विकास को गत्ति दी जा 
सकती है। सार्वजनिक उपरिव्यय का बडा भाग पिछड़े हुए क्षेत्रो मे उद्योग व 
खनन पर खर्च कर सतुलित विकास किया जा सकता है। 


5. रोजगार (छा्ञा०) णथ्ग0 - भारत म बेरोजगारी की समस्या मुख्य है। 


उ54 भारत मे आथिक पर्यावरण 


भारत में अनुमानत 30 करोड लोगो के पास काम नहीं है। काफी लोग बेरोजगारी 
अथवा अर्ड्धबेरोजगारी की दशा मे जीवन व्यतीत कर रहे है। औद्योगिक विकास 
रोजग्पर के नये अवसर प्रदान करता है। औद्योगीकरण स प्रत्यक्ष रोजगार मे तो 
वृद्धि होती ही है इसके अलावा सहायक उद्योग-घघों के पनपने से अप्रत्यक्ष 
रोजगार मे भी वृद्धि होती है। 


6 आधारभूत सरचना का विकास (0 शणुआशध्य ७ [83555 ८0छ86) +- 
आधारभूत सरचा में ऊर्जा रेल सडक संचार आदि को सम्मिलित किया जाता 
है। औद्योगीकरण के द्वारा ही परिवहन एव सच्चार के साधग्ने का विकास होता है। 
रेल इजिन डिब्बे पटरिया समुद्री जहाज पट्रोल आदि का उत्पादन औद्योग्कि 
विकास द्वारा ही सभव है। 


4 राष्ट्रीय आय मे वृद्धि (रिच्च८35९ जा ४३१०७) ॥रा०एण॥६) - वर्तमान 
परिवेश मे कृषि इस स्थिति मे नहीं कि राष्ट्रीय आय मे तेजी से वृद्धि कर सके। 
औद्योगिक विकास के द्वारा न केवल राष्ट्रीय आय मे अपितु प्रति व्यक्ति आय मे भी 
तीव्र वृद्धि होती है। औद्योगिक विकास के द्वारा जन साधारण के ज्ीव-स्तर को 
ऊपर उठाया जा सकता है। औद्योगिक विकास से बचत और विनियोग मे भी वृद्धि 
होती है परिणामस्वरुप उत्पादन में वृद्धि होती है। 


8 राष्ट्रीय प्रतिरक्षा (२०४णा०ं 5९००५) - भारत को रखतत्रता के पश्चात 
भी बाह्य-आक्रमणो का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में भी पडौसी राष्ट्रो से 
सबध मधुर उहीं है। युद्धकाल मे अत्याधुनिव सुरक्षा सबधी उपकरणों की आवश्यकता 
होती है। जिनके उत्पादन वे लिए औद्योगिक विकास की नितात आवश्यकत। होटी 
है। भाज बाह्य आक्रमणो से रक्षा के लिए भारी इस्पात रासायनिक उद्योग एवं 
वायुयान उद्यागों के विकास की मारी आवश्यकता है। 


9 अनुकूल व्यापार सतुलन (78५४०४४०८ 83]3706 ० 7306.) - स्वातृन्त्रयोत्तर 
केवल दो वर्षों को छोडकर भारत का व्यापार सतुलन प्रतिकूल रहा है। औद्योगिक 
विकास को बढावा दंकर व्यापार सतुलन को अनुकूल किया जा सकता है। 
भोद्योगिक विकास से उत्पादा बढने से आयात मे कमी होती है। आयात-प्रतिरथापन 
को भी बढावा मिलता है। औद्योगिव उत्पादनों फा निर्यात हान से कालान्तर मे 
विदेशी विनिमय कोष मे वृद्धि होती है। देश स्वावलबन की ओर अग्रसर होता है। 


१0. अन्य महत्व (000 ]770970८९४) - औद्योगिक विकास से बडे पैमाने 
के उत्पादन वी बचतो का लाम अन्तत उपनोक्तताओ को प्राप्त होता है। सतुलित 
औद्योगिक विकास से पूजी एय श्रम वी गतिशीलता मे वृद्धि होती है और सबसे 
बडी बात औद्योगिक विकास से स्थायित्व विकास को बढावा मिलता है जा कृषिगत 
स कम सभव है क्‍्याकि कृषि विशेषकर भारतीय कृषि प्राकृतिक परिस्थितियों 
पर निर्भर है। 


ना 
भारत मे औद्योगिक विकास 


पंचवर्षीय योजनाओं मे औद्योगिक विकास 


(प्रवपद्मागें ऐटसलुण्आशा #फावड़ गिर १४९० ऐ॥॥ एटा00) 


भारत में पचवर्षीय योजनाओ में औद्योगिक दिकास ने गति पकडी है। 
पिछले पाच दशको के आर्थिक विकास की महत्त्वपूर्ण विशेषता औद्योगीकरण में 
अच्छी प्रगति रही। भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत 950 के दशक के शुरु 
के वर्षों मे सुविचारित नीति के तहत की गई थी। औद्योगीकरण*के लिए बडे पैमाने 
पर पूजी निवेश किया गया जिससे औद्योगिक उत्पादन मे विविधता आई। उत्पादन 
वृद्धि के साथ गुणवत्ता मे भी सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। आज भारत न 
केवल बुनियादी सामग्री ओर पूजीगत साज समान के उत्पादन में आत्मनिर्भर है 
अपितु विदेशों में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना, तकनीशियन प्रबन्धक और 
कुशलकर्मी उपलब्ध कराने की स्थिति मे पहुच गया है। पचवर्षीय योजनाओ मे 
औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति इस प्रकार हैं - 


प्रथम पचवर्षीय योजना (राह ॥५८ ४९४ 797) (95!-56) - योजना 
के प्रारम्भ मे भारत का औद्योगिक आधार सीमित था। औद्योगिक विकास मुख्य रुप 
से उपभोक्ता वस्तु उद्योगो तक सीमित था। वित्तीय ससाधनो की सीमितता, योजना 
का छोटा आकार तथा कृषि को अधिक प्राथमिकता दिए जाने के कारण ओद्योगिक 
विकास की कम महत्त्व दिया गया। 


योजना मे उद्योग व खनन पर सार्दजनिक व्यय केयल 55 करोड रुपये था 
जो योजना परिव्यय ,960 करोड रुपए का केयल 2 8] प्रतिशत था। दिजी क्षेत्र 
द्वारा औद्योगिक विकास पर 220 करोड रुपए व्यय किये गए। योजना मे जिन 
आधारभूत उद्योगो की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र मे की गई वे इस प्रकार है 
सिन्दरी का खाद कारखाना, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान 
एलीबायोटिक्स, हिन्दुस्तान केबिल्स, इटीग्रल कोच फैक्ट्री, नेषा न्यूज प्रिट मिल 
आदि | औद्योगिक उश्यन के वास्ते विशिष्ट वित्तीय सरथाओ की भी स्थापना की 
गई। राण्णे के वित्तीय निगमो की स्थापना योजना काल मे ही की गई। 954 मे 
राष्ट्री-औद्योगिफ विकास निगम तथा 955 मे भारतीय औद्योगिक साख एव 
विनियोग निगम की स्थापना की गई। योजना मे औद्योगिक उत्पादन सूचकाफ 
]95] को आधार मानते हुए वढकर 326 हो गया।! 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ($९८०४० पाए८ शध्था 00) (956-6]) - 
ट्वित्ती4 योजना उद्योग प्रधान थी। 956 मे आर्थिक सविधान समझे जाने वाली 
औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। योजनावधि मे ही समाजयादी समाज की 
स्थापना कय लक्ष्य रखा गया जिसे प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति मे 
सार्वजनिक उपक्रमो के विकास पर जोर दिया गया। योजना मे औद्योगिक विकास 
की निम्न प्राथमिकत्ताएँ निर्धारित की गई 
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लोहा-इस्पात, भारी रसायन, उर्वरक, इजीनियरिंग उद्योगो का विकास। 
राष्ट्रीय महत्व के उद्योगो का राष्ट्रीकरण। 
उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना। 
उपभोक्तता उद्योगों की उत्पादन क्षमता का विकास! 
सीमेण्ट, एल्यूमीनियम, रासायनिक उर्वरक, रग, रासायनिक लुग्दी आदि 
वस्तुओ की उत्पादन क्षमता का विस्तार। 
दूसरी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र उपरिव्यय 4,672 करोड रुपये था इसमे 
उद्योग व खनिज पर व्यय 938 करोड रुपए था जो कुल सार्वजनिक उपरिव्यय का 
20 प्रतिशत था। योजनावधि मे अनेक नई औद्योगिक इकाइया की स्थापना की 
गई | योजना की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र मे तीन बडे इस्पात कारखाने 
यथा भिलाई, राउरफेला, दुर्गापुर की स्थापना रही! ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की 
दृष्टि से पिछड़े हुए थे। 

औद्योगिक उत्पादन सूचघकाक 960 को आधार मानते हुए 96] में 
बढकर 09 2 हो गया। 96] मे आधारभूत उद्योगों का सूचकाक 2 7, पूजीगत 
वस्तु उद्योगो का सूचकाक ]8 तथा मध्यवर्ती वस्तुओं का सूचकाक !05 8 था। 
इसके अलावा उपमोक्ता वस्तु उद्योगो का औसत सूचकाक 066 था। स्थिर 
वस्तुओ (007०99/० 50095) को सूचकाक 0 8 तथा अस्थिर वस्तुओं का सूचकाक 
05 8 था। 

तृतीय पचवर्षीय योजना (प्रात ॥ए८ ४८४ ९9) (496] 66) - भारत 
मे दूसरी पचचर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास का सूत्रपात हो चुका था। तृतीय 
योजना म ओद्यागिक विकास आधार को और मजबूत बनाने का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया। तृतीय योजना म औद्योगिक विकास की निर्धारित की गई प्राथमिकताएँ 
इस प्रकार थीं 

] विदेशी विनिमय की कमी के कारण द्वितीय योजना की अधूरी परियोजनाओं 

को पूर्ण करना। 

प्रमुख आधारमूत कच्चे माल एवं उत्पादन वस्तुओ के उत्पादन म वृद्धि। 

उपभोक्ता वस्तु उद्योगो के उत्पादन में वृद्धि। 

आधारभूत उद्योगो की उत्पादन क्षमता का विस्तार तथा विविधीकरण 

करना। 

याजना म औद्योगिक विकास पर ,726 करोड रुपए व्यय किए गए जो 
कुल सार्वजग्रिफ योजना व्यय 8,577 करोड रुपये का 20 2 प्रतिशत था। योजना 
में भिलाई राअरकता, दुर्गापुर, इस्पात सयत्र की उत्पादन क्षमता म वृद्धि की गई 
तथा बाकारा म गय इस्पात सयत्र वी स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया। 
औद्याभिक वित्त क क्षेत्र म 964 मे भारतीय यूगिट ट्रस्ट तथा 94 म ही 
भारतीय औद्यायिक विकास बैंक की स्थापना की गई। 
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औद्योगिक उत्पादन सूचकाक ]96] को आधार मानते हुए 7966 मे 
बढकर १53 2 हो गया। आधारभूत उद्योगो का सूचकांक 729, पूजीगत वस्तु 
उद्योग 20 |, मध्यवर्ती वस्तु 36 7, उपभोक्ता वस्तु उद्योगो का औसत सूचकाक 
3 3 था। वर्ष 962-66 के बीच औद्योगिक सवृद्धि दर 825 प्रतिशत थी। 
योजना मे आधारभूत उद्यागों की सवृद्धि दर 98 प्रतिशत, पूजीगत वस्तु उद्योगों 
की वृद्धि दर 6 65 प्रतिशत्त, मध्यवर्ती वस्तुओ की सवृद्धि दर 640 प्रत्तिशत तथा 
उपभोक्ता वस्तुओ की सवृद्धि दर 457 प्रतिशत थी 


तीन वर्षीय योजना (८८ ४९४४ 095) (966-69) - तृतीय पचवषीय 
योजना के पश्चात आर्थिक शिथिलता, विदेशी सहायता की कमी तथा सूखे की 
स्थिति के कारण चतुर्थ पचवर्षीय प्रारम्भ नहीं की जा सकी। तीन वार्षिक योजनाओं 
में औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया। इन वार्षिक योजनाओं में उद्याग तथा 
खनन पर ,57] करोड रुपए व्यय किए गए जो सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक 
योजना परिव्यय 6,625 करोड रुपए का 237 प्रतिशत था। 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना (ए0एरा॥ ॥ए८ ४८७ ?]97) (969 74) - चतुर्थ 
योजना मे भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक शिथिलता से सुधार की और अग्रसर थी। 
किन्तु धूजीगत पदार्थों और इजीनियरी उद्योगो मे अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता थी। 
योजनावधि में ऐसी परियोजनाओ को पूरा करने पर जोर दिया गया जो पहले से 
ही स्वीकृत की जा चुकी थीं। आयात प्रतिस्थपना एवं निर्यात सवर्द्धन तथा 
आवश्यक वस्तुओ की बढी हुयी माग को पूरा करने के लिए उद्योगो की स्थापित 
क्षमता मे वृद्धि का प्रयास किया गया। इसके अलावा नवीन उद्योगों की स्थापना 
तथा उद्योगो के विस्तार पर जोर दिया गया। पिछली योजनाओ के अनुभवों को 
ध्यान में रखा गया। नियोजित औद्योगिक विकास के मार्ग मे आने बाली बाधाओं 
को दूर करने का प्रयास किया गया जिससे उद्यमियो को औद्योगिक विकास का 
अच्छा अवसर मिला। 

योजना मे उद्योग तथा स्थान पर 2,864 करोड रुपए व्यय किए गए जो 
चौर्थी योजना के सार्वजनिक परिव्यय 5,779 करोड रुपए का 8 ]5 प्रतिशत 
था। योजग में औद्योग्रिक उत्पादन में 8-॥0 प्रतिशत्त प्रत्ति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया किन्तु वास्तविक औद्योगिक वृद्धि दर 39 प्रतिशत प्रतिवर्ष 
रही । औद्योगिक उत्पादन मे गिरावट के प्रमुख कारणों मे कच्चे माल की कमी, 
माग की कमी, परिवहन सुविधाओ का अभाव, कोयला व बिजली की कमी, 
उत्पादन क्षमता का कम उपयोग आदि प्रमुख थे। 

पाचवी पचवर्षीय योजना (शी॥ 7६८ १८० 7?) (974 79) - पाचर्वी 
योजना मे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को दृष्टिगत 
रखते हुए औद्योगिक विकास की व्यूह रचना तैयार की गई। औद्योगिक विकास की 
वार्षिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत निर्धारित की गई योजनाकाल मे मूलक्षेत्र के उद्योगों 
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आठवीं योजना और औद्योगिक बिकास (शाष्या। शगा शाठे पाता 
एछ७६९]०फ७९१५) (]992-97) - भारत मे आठवीं पच्वर्षीय "योजना का निर्माण 
आर्थिक सक्रमण काल मे किया गया। गौरतलब है कि भारत मे वर्ष 99--92 से 
आर्थिक उदारीकरण का दौर जारी हैं। आठवीं योजना पर आर्थिक उदारीकरण की 
छाया दृष्टिगोचर हुई। उदारीकरण के परिणामस्वरुप आठवीं योजना अपेक्षाकृत 
कम चर्चित रही। 

वर्ष 99] की औद्योगिक नीति में औद्योगीकरण के क्षेत्र मे उद्यमियों को 
उत्साहवर्द्धन, विकास और अनुसधान मे निवेश, नई प्रौद्योगिक को आत्मसात 
करना, पूजी वाजार का विकास, उन्नत प्रौद्योगिक द्वारा लघु क्षेत्र का तीव्र विकास, 
सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र के लघु, मझौले, बडे उद्योगो को बढावा देने 
आदि उद्देश्य पिर्धारित किए गए हैं। सार्वजनिक ओर निजी क्षेत्र के कार्यभाग की 
समीक्षा पर बल दिया गया हैं। योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र को दक्ष और 
प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आधुनिकीकरण, विनिवेश, अधिक स्वायत्तता, निष्पादन का 
मूल्याकन, कुशल प्रबन्ध, प्रदेशों की सार्वजनिक इफाईयों के निष्पादन में खुधार 
आदि युक्ति अपनाने पर बल दिया गया है। 

आठवीं योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे 4,34,॥00 करोड रुपए व्यय का 
प्रावधान है। इसमें से उद्योग एव खनिज विकास शीर्ष के लिए 46,927 करोड़ 
रुपए व्यय का प्रावधान है जो योजना व्यय का 08 प्रत्तिशत है। 

योजनावधि में औद्योगिक सवृद्धि दर 992-93 में 2.30 प्रतिशत, 993-94 
में 60 प्रतिशत, 994-95 में 84 प्रतिशत ज्ञथा 995-96 में 2 8 प्रतिशत तथा 
996-97 में 5 6 प्रतिशत रही। 
पचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास का मूल्याकन (8५४|एब००ा ण 0क्‍परशगढ 
छ6५2९णागथा एप्रापए #एट एटआ शिश) 

भारत में नियोजित विकास के पाच दशकों में आठ पचवर्षीय योजना तथा 
छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी हैं। पचवर्षीय योजनाओं मे औद्योगिक विकास 
पर विशेष बल दिया गया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृपि नीति की तो कोई 
घोषणा नहीं की गई, किन्तु औद्योगिक नीति की घोषणा अनेक बार की गई। 956 
की औद्योगिक नीति महत्त्वपूर्ण रही। यह नीति न्यूनाधिक अस्सी के दशक के 
आखिरी तक उद्योग पटल पर छाई रही। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे घोषित 
की गई, खुली औद्योगिक नीति 99 उल्लेखनीय है। आज औद्योगिक सरचना में 
मूलभूत बदलाव किए जग चुके हैं जिनमें लाइसेस राज का खात्मा, विदेशी पूणी 
निवेश को बढावा, प्रौद्योगिक समझौते, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन आदि बाते मुख्य 
हैं। पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक व्यूह-रचना के अतिरिक्त उद्योग तथा खनन 
विकास शीर्ष पर सार्वजनिक क्षेत्र मं भारी पूजी निवेश किया गया नतीतजन 
औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रगति के आयाम दृष्टिगोचर हुए हैं। 
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]. सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी (२०९ ् [70फपाश 
$ज्रोधा& छा छी05 9ण्रारइ४2 शर०्तएलाण) - पचवर्षीय योजनाओं मे सकल 
घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र भागीदारी मे वृद्धि हुई है। बडे उद्योगों मे भारी 
पूजी निवेश से औद्योगिक उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई हे। आज भारत की 
गिनती बडे ओद्योगिक देशो मे होती है! सकल घरेलू उत्पाद मे उद्योग का हिस्सा 
(980-8। कीमतो पर) 950-5] मे केदल ॥5] प्रतिशत था जो बढकर 
980-8] में 244 प्रतिशत तथा 994-95 मे और बढकर 275 प्रतिशत हो 
गया। वर्ष 7993-94 की कीमतो पर 997-98 में सकल घरेलू उत्पाद मे निर्माण 
क्षेत्र का योगदान 247 प्रतिशत था। 


2. आधारभूत सरचना (परा5०४7एथा८) - औद्योगिक विकास के किए 
आधारित सरचना का निर्माण आवश्यक है। आज देश मे आधारभूत सरचना का 
अभाव अवश्य हे किन्तु नियोजनकाल मे इस क्षेत्र मे विकास के प्रयास हुए हैं। रेल, 
सडक, वायु एव जहाजरानी परिवहन के क्षेत्र मे विकास हुआ है। कोयले के 
उत्पादन में वृद्धि हुई हैं। देश पेट्रो रसायन युग मे है। तेल शोधन कारखानो की 
स्थापना की गई है और पाइप लाइनो का जाल बिछाया जा रहा है। सिंचाई क्षमता 
मे वृद्धि के प्रयास किए गए है इसके अलावा बैंक, बीमा, शिक्षा, रसाचार आदि 
सुविधाओ का विस्तार किया जा रहा है। 


सातवीं योजना मे (985-90) बिजली उत्मादन की वृद्धि दर 93 प्रतिशत 
रही। 950-5! में बिजली उत्पादन 78 अरब किलोवाट था जो बढ़कर 970-7 
मे 558 अरब किलोवाट तथा 99-92 मे और बढकर 2867 अरब किलों वाट 
हो गया। कोयला ईंधन का प्राथमिक साधन है। कोयला एवं लिग्नाईट का उत्पादन 
]960-6। मे 557 मिलियन टन था जो बढकर ]970-7] मे 763 मिलियन 
टन, [980-8! में 8 8 मिलियन टन, 985-86 मे 623 मिलियन टन तथा 
996-97 मे 308 2 मिलियन टन हो गया। 997--98 मे कोयला एवं लिग्नाईट 
उत्पादन 39 मिलियन टन था। क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन 960-6] में 
0450 मिलियन टन था जो बढकर 970-7] मे 68 मिलियन टन, 3980-8] 
मे 05 मिलियन टन, 990-9] मे 33 मिलियन टन हो गया। क्रूड पेट्रोलियम 
का उत्पादन 996-97 मे 329 मिलियन टन तथा 997-98 मे 339 मिलियन 
टन (प्राविजनल) था। 

3 ओद्योगिक उत्पादन की प्रणत्ति (905७0 फ |्ठ॑परञ्जञाभ शण0्त:८०ा०ा) - 
स्वातन्ज्योचर औद्योगिक क्षेत्र मे विविधता आई हैं। पूजी-वस्तु उद्योगो के जत्णादन, 
में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान मे भारत ने लगभग सभी उपभोक्ता वस्तुओं के 
उत्पादन मे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। औद्योगिक उत्पादन का निर्यात बढा है। 
पूजीगत वस्तुओ का आयात सीमित हो गया है। 
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औद्योगिक उत्पादन की प्रगति 











उद्याग 3970 7 90-8 ॥990 9 997-98 998 99 
। लौह अयरक (लाख टन) 3250. 4220. 5370 7570 700 
2 विऊय योग्य इस्पात (लाख टन) 48 528... 9340 2340... 238 0 
3 अल्यूमिनियम (हजार टन) 768 8 990 44900. 5544. 5368 
4. रेल माल डिब्बे (हजार सख्या) वा 436.. 2360 27 उन 
5 नाइट्रोजीनियस उर्वरक (हजार टन) 8300 2640 703॥ 50. 05380 0675 5 
6 रीमेट (लाख टन) ]430._ 870 48600. 8290. 880 0 
7 सूती वस्त्र (करोड मीटर) ग्रॉ22 5388 ॥60960 37८36 ॥7949 
8 चीनी (लाख टन) उाउ4 55 ॥॥990 0366 ॥552 
(सित-अक्टू) 

9 चाय (करोड किग्रा) 423. 5658 720 827. 850 
0 काफी (हजार टन) न >+. 700 2280... 2650 
स्रात ॥ भारत 994 वार्षिक सदर्भ ग्रन्थ, पृ 50 से 533 सकलित 


2. इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे 998-99, एस-35 तथा 999 2000 


4. उद्योग क्षेत्र पर परिव्यय में वृद्धि (#ल6३४६ थ7 0]4) णा गरतपशा।॥] 
४९८०५) - पचवर्षीय योजनाओं मे सार्वजनिक परिव्यय का बडा भाग औद्योगिक 
क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना मे उद्योग 4 खनन पर 
सार्वजनिक व्यय केवल 55 करोड रुपए था। दूसरी योजना उद्योग प्रधान थी, 
इसमे उद्योग व खनन पर 938 करोड रुपए व्यय किया जो कुल योजना व्यय का 
20 प्रतिशत था। बाद की पच्चवर्षीय योजनाओ मे उद्योग व खनन क्षेत्र पर व्यय इस 
प्रकार रहा तृतीय योजना ,725 3 करोड रुपए, चतुर्थ योजना 2,3644 करोड 
रुपए, पाचवी योजना 8,988 6 करोड़ रुपए, छठी योजना 6,997 5 रुपए, सातर्वी 
योजना 29,220 3 करोड़ रुपए। आठवीं योजना मे उद्योग व खनन क्षेत्र फे लिए 
4,692 7 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया है जो कुल योजना व्यय का 
08 प्रतिशत है। वर्ष 998-99 की वार्षिक योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 
],550 9 करोड़ रूपए व्यय का प्रावधान किया गया था| 


5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (060 ० पाठक श०त४८४०ए) ८ 
ग्राजनादद्ध दिक्ाय में औदोगिक उत्पादन के गूजपफ्राफ्त में डद्धि हुई है। बएए 4959 
को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकाक 956 में 326 था जो 
बढ़कर 980 में 463 तथा 985 में और बढकर 608 8 हा गया। तीस वर्षों में 
औद्योगिक उत्पादन सूचकाक से साढे चार गुना वृद्धि हुई। वर्ष 980-8! को 
आधार मानते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकाक [982 मे [093 था जौ बढकर 
985 में 307 तथा 99 मे 226 हो गया। अस्सी के दशक में औद्योगिक 
उत्पादन सूचकाक मे लगमग दो गुनी वृद्धि हुई। वर्ष 993-94 को आघार मातते 
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हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकाक 995-96 मे 223 तथा 997-98 मे 
]376 था। 

6 औद्योगिक सवृद्धि दर (एव ० ॥स्‍005079] 02४९०फा८०0) - पचवर्षोय 
योजनाओ मे औद्योगिक क्षेत्र मे भारी पूजी नियेश के कारण औद्योगिक सवृद्धि दर 
मे वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मे औद्योगिक विकास का अच्छा 
योगदान रहा। किन्तु नियोजन काल मे औद्योगिक सवृद्धि दर मे उच्चावचन की 
प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। 

ओचद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 962-66 में 825 प्रतिशत, 966-7! 

* में 402 प्रतिशत, 97]-76 में 46 प्रतिशत, 976-8] में 462 प्रतिशत तथा 

980-85 में 55 प्रतिशत तथा 987-9] मे 84 प्रतिशत रही। बाद के वर्षो मे 

औद्योगिक दर घटी। 992 से 996 के बीच औसत औद्योग्रिक सवृद्धि दर 6 

प्रतिशत रह गई। औद्योगिक सवृद्धि दर 7997-98 मे 66 प्रतिशत तथा 998- 
99 मे 4 प्रतिशत थी। ड़ 

4 औद्योगिक निवेश (00079 ॥7ए८४णा८४) - आर्थिक उदारीकैंण के 
बाद के वर्षों में देश में औद्योगिक निवेश मे वृद्धि हुई हैं। दर्ष 99] से 994 तक 
7,044 'इण्डस्ट्रियल एन्टरप्रेनर्स मेमोरेण्डम' (8)/5) नत्थी (7।००) किये गए 
जिनमे प्रस्तावित निवेश 3,45,000 करोड रुपए था। वर्ष 499] मे 3,034 आई ई 
एम मे प्रस्तावित निवेश 76,300 करोड रुपए था। वर्ष 994 मे 4,664 आई ई 
एम में 88,800 करोड रुपए प्रस्तावित निवेश था। 

लाइसेस मुक्त क्षेत्र के लिए आई इ एम आवेदन पत्र तथा लाइसेस क्षेत्र 
के लिए लेटर ऑफ इन्टेट (एल ओ आई) दर्ज किए जाते है। भारत मे अगस्त 
99 से अक्टूबर 996 तक 5,379 बिलियन रुपए (प्रस्तावित) के 27,743 आई 
ए एम तथा 889 बिलियन रुपए के 2,74 लेटर ऑफ इन्टेट स्वीकृत किये गयें। 
सर्वाधिक औद्योगिक निवेश गुजरात तथा महाराष्ट्र में हुआ है। राजस्थान में 
औद्योगिक निवेश तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। अगस्त 99] से अक्टूबर 
996 तक राजस्थान मे ,573 कुल प्रस्तावों मे केवल 26 हजार करोड रुपए 
का प्रस्तावित निवेश था इसकी तुलना में गुजरात मे !268 हजार करोड रुपये 
तथा महराष्ट्र मे 085 हजार करोड रुपये का प्रस्तावित निवेश था। किन्तु 
राजस्थान मे निवेश हरियाणा, पंजाब, ५ बगाल आदि राज्यो से अधिक था। 

8. सार्दजनिक उपक्रम (?70॥6 8०९८० [(ए्रतशा॥८ग2५६)- योजनाबद्ध विकास 
मै सार्वजनिक उपक्रमो ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक उपक्रमो की 
स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत तथा द्वरुत गति से 
औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना था। पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक 
उपक्रमो का तीव्र विकास हुआ। पहली पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ मे (एक अप्रैल 
95॥) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सख्या 5 थी तथा उनमें कुल पूजी 
निवेश 29 करोड रुपए था। 3 मार्च 997 को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानो की 
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राख्या बढकर 236 तथा पूजी तरिवेश 202 000 कराड रुपए हो गया। वर्प 
970-7] म सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे 660 लाख लागा का रोजगार मिला 
हुआ था। इन उपक्रमा को 45 करोड रुपए का सकल लाभ हुआ। पूजी पर 
सकल लाभ का प्रतिशत 4 था। वर्ष 7995-96 म रोजगार बढकर 205] लाख 
हो गया। सकल लाभ 27 990 करोड रुपए तक जा पहुचा। पूजी पर सकल लाभ 
का प्रतिशत 6] था। 


सार्वजतिक क्षेत्र के प्रतिष्हानो म 997-94 म लाभ अर्जित करा बाले 
उपक्रमे। की सख्या 20 तथा घाटा देने वाले उपक्रमो वी रुख्या ॥7 थी। 
वितियाजित पूजी 59 307 करोड रुपए थी। सफल उपात (6055 एरअआट्टाए) 
27 600 करोड रुपए सकल लाभ 8 438 करोड रुपए तथा शुद्ध लाभ 4 435 
करोड रुपए था। लाभ देते बाले उपक्रमा का लाम 9 722 करोड तथा घाटा देने 
वाले उपक्रमो का घाटा 5 287 करोड रुपए था। वित्रियोजित पूजी पर सकल उपात 
की दर ॥7 33 प्रतिशत तथा वितरियोजित पूजी पर सकल लाभ का प्रतिशत ] 59 
था । सार्वजतिक क्षेत्र के उपक्रमा में विगत दशक मे प्रत्याय दर में विशेष वृद्धि नहीं 
हुई है। विनियोजित पूजी पर शुद्ध लाम 98-82 मे 203 प्रतिशत था जो थोडा 
बढकर 990-9] मे 223 प्रतिशत हो गया। विनियोणित पूजी पर शुद्ध लाभ 
१99१-92 मे 2 प्रत्तिशत )992-93 के 233 प्रतिशत तथा ५99३-94 में 278 
प्रतिशत रहा। वर्ष 996-97 में 245 सार्वजनिक उपक्रम ऐसे थे जिन्हें पर्याप्त 
लाभकारी बनाते के लिए 7 खरव 30 अरब रुपए के पिवेश की आवश्यकता थी। 
इनमे से 30 उपक्रमों का मुग़फा करीब एक खरब 20 अरब रुपए का था। ये 
सरकारी यजाने मे 200 अरब रुपए का योगदा+ देते थे और ग्ियात्त से एक खरब 
40 अरब रुपए की आय करते थे। करीब 09 उपक्रम 50 अरब रुपए के भारी घाटे 
मे चल रहे थे। यह घाटा कुल मिलाकर 70 अरब रुपए वार्षिक बैठता है जिसके 
कारण सरकार को सभी सार्वजनिक उपक्रमो के सबध म सोचना पड़ रहा है। 


केन्द्र सरकार आशान्वित थी कि सार्वजत्िक क्षत्र के उपक्रम नियोजित 
विकास वे उद्दश्या जी पूर्ति क वास्ते गुरुत्तर दायित्व निमा सकेग। किन्तु समय के 
बीतन के साथ ससाधन जुटाना तो दूर ये उपक्रम अपये अस्तित्व को बग़ाये रखने 
वो लिए सरकारी सहायता दी आर मुखातिव होते लगे। सार्वजवरिक उपक्रमा का 
दी जाते वाली बजटीय सहायता में भारी वृद्धि हुई। आज घाटे मे चल रहे 
सार्वजतरिक उपक्रम फरेन्द्र सरकार पर भार बा हुए है। घाटा देते वाले उपक्रमो की 
संख्या ओर घाटा दाजों म वृद्धि हुई घाटा देते वाले उपक्रमों वी सख्या 98-82 
में 83 थी जा बढ़कर 990-9] म 7 तथा 993-94 मे और बढ़कर 77 हो 
गईं। इन उपक्रमा का घाटा 987-82 में 848 करोड रुपए था जो बढकर 
990-9] मे ५ ]22 कराड रुपए तथा 993-94 म 5 287 कराड रुपए तक जा 
पहुचा |! 


आर्थिक उदारीकरण म॒ सार्वजतिक उपक्रमों की भूमिका में बदलाव आया 
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है। गौरतलब है कि नियोजित विकास के प्रारम्भिक चार दशको मे सार्वजनिक 
उपक्रमो की सख्या और उनमे विनियोजित पूजी मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 
सार्वजनिक उपक्रमो फे विकास पर आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद विराम 
लग गया है। जुलाई 99] मे घोषित की गई औद्योगिक नीति मे सार्वजनिक 
उपक्रमो के सबध मे नीतिगत फैसले किए गए हैं जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय 
है 


] नई औद्योगिक नीति, 99] मे सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को मात्र 8 
क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। उनमे भी निजी क्षेत्र प्रवेश पा 
सकेगा। अन्य क्षेत्रो मे सार्वजनिक क्षेत्र को अब निजी क्षेत्र से टक्कर लेनी 
होगी। 

2. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों मे रक्षा से सबधित उत्पाद और 
सयत्र, परमाणु ऊर्जा, धातु, कोयला, तेल व अन्य खनिजो का खनन, 
अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनी वस्तुए और रेल परिवहन ही रह गया है। 
अन्य सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए खोले जा रहे हैं। 

3 घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमो की जाच औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण 
बोर्ड (छाएए) करेगा। 

4 सार्वजनिक उपक्रमों मे विनिवेश (0॥॥४८5पशाशा)) को बढावा। 
सार्वजनिक उपक्रमो के सबंध मे सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय इस 

क्षेत्र की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का हैं। अब तक सरकार केवल 30 प्रतिशत 
ही अपने सार्वजनिक उपक्रमो की हिस्सैदारी बेच सकती थी। 

9. सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश (050ए2507८३१६ 0 ?फ७)॥९ 5९००7 
एफ्रवध्तशया89) - अधिकाश सार्वजनिक उपक्रमो के घाटे और आर्थिक दुर्दशा 
को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिदेश का निर्णय किया गया। 
सार्वजनिक उपक्रमो के निजीकरण और विनिवेश का सुझाव 99] मे डा मनमोहन 
सिह ने दिया था। उस समय इस सुझाव का भारी विरोध हुआ क्योकि अर्थव्यवस्था 
में सार्वजनिक उपक्रमो की प्रासग्रिक भूमिका रही। वर्ष 995-96 मे कुल औद्योगिक 
उत्पादन मे सार्वजनिक उपक्रमो का योगदान इस प्रकार रहा - फोयला उत्पादन 
में 977 प्रतिशत, लिग्नाईट उत्पादन में 00 प्रतिशत, पेट्रोलियम उत्पादन में 
982 प्रतिशत, तैयार इस्पात मे 4 प्रतिशत्त, एल्युमिनियम मे 53 6 प्रतिशत, कॉपर 
मै १९७ प्रतिशत, जजिक मे 8४१7 प्रतिशत केगदान था। ऐसी स्थिति मे सार्वजनिक 
उपक्रमो के निजीकरण का विरोध स्वाभाविक था। आर्थिक उदारीकरण मे जुलाई 
99] मे घोषित की गई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उपक्रमो में विनिवेश का 
प्रावधान किया गया। केन्द्र सरकार ने उदारीकरण के वर्षो मे सार्दजनिक उपक्रमो 
मे विनिवेश का निर्णय लिया। 
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सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश 





(करोड रपए) 
वर्ष लक्ष्य विनिवेश 
994-95 4000 4843 
995-96 7000 362 
]996-97 5000 380 
997 98 4800 902 
998 99 5000 537] 
999-2000 0000 479* 


सोत इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 7998-99, *3 72 999 तक । 


सार्दजनिक उपक्रमों के निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके। वर्ष 
994-95 और 998-99 को छोडकर बाद के वर्षों म वितिवेश लक्ष्य और 
विनिवेश मे भारी अतराल बना रहा। वर्ष 4994-95 मे बाजार चरम पर था। इस 
कारण विनिवेश लक्ष्य से अधिक 4843 करोड रुपए था। बाद के वर्षों मे कोन्द्र 
सरकार को विनियेश में विफलता हाथ लगी। वर्ष 996-97 मे तो विनिवश से 
केवल 380 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके जबकि लक्ष्य 5,900 करोड रुपए का 
था। वर्ष 997-98 मे भी स्थिति सुधर नहीं सकी। इस वर्ष विनिवेश के 4800 
करोड रुपए के लक्ष्य वे मुकाबले केवल 902 करोड रुपए ही जुटाए जा सक। वर्ष 
]998-99 मे चार मुनाफा कमा) वाले उपक्रमो इडियन ऑयल, गैस ऑथोरिटी, 
विदेश सचार निगम एव कटेनर कारपोरेशन के शेयरो को बेचकर 5,000 कराड 
रुपए उगाहने या लक्ष्य रखा गया था। इडियय एयरलाइस के पूजी ढाचे मे 
परिवर्टन गरम अगले तीन वर्षो म इसकी आधी से अधिक पूजी 5 प्रतिशत को 
पिजी था सांप शामिल है। इसके अलावा साधारण मुनाफा वाले सार्वजनिक 
उपक्रमों की लगभग ठीन-चौथाई तक की पूजी निजी हाथो में सौंपना घाटे में 
चलने वाल उपक्रमो म कर्मचारियों वास्ते आकर्षक 'स्वैच्छिक अवकाश योजा" 
एवं इसके लिए एक पुर्नंगठन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 998-99 
में विविवेश कर लक्ष्य प्राप्त का लिया गया किन्तु ।999-2000 क लिए विनिवेश 
का बडा लक्ष्य 70 000 करोड रुपए निर्धारित किया गया हैं जो पूर्जी बाजार की 
खस्ताहालात का दंखते हुए प्राप्त करना कठिन है। अर्थव्यवस्था पर जून-जुलाई 
999 के कारगिल राकट का प्रभाव पडा। सितम्बर 999 में दश को तेरहर्वीं 


लोक सभा चुगाव का रूामना करना पडा। ऐसी स्थिति में लक्ष्य पूरा हाते की 
सभावना ययून है। 


भारत में औद्योगिक विकास 367 


भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं 
(शकमांधाड ता [च्रतए5एफक। एटएटा0फपालाएं पा तब) 


भारत का अतीत औद्योगिक विकास की दृष्टि से समृद्ध था। गुलामी के 
दिनो मे अग्रेजों की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण भारत औद्योगीकरण के क्षेत्र मे 
पिछड गया। स्वतत्रता की पूर्व सध्यः पर औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थिति 
दयनीय हो गई थी। स्वातन्त्रयोत्तर औद्योगिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया 
गया। नवीन औद्योगिक व्यूहरचना तैयार की गई। योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक 
वर्षो म ओद्योगिक आधार कृषि प्रधान था। पचर्ग्धीय योजनाओ में औद्योगिक क्षेत्र 
पर पूजी निवेश मे वृद्धि के कारण औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव की प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर हुई। भारत के औद्योगिक पटल पर सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र 
विकास एक उपलब्धि रही। देश में आधारिक सरचना (7035#0८०९) के निर्माण 
से पूजीगत वस्तु उद्योगों तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओ का तीव्र विकास हुआ। 
नौवें दशक मे धातु आधारित उच्योगों। के स्थान पर पैट्रो--रसायन, रसाथन तथा 
संबद्ध उद्योगों के विकास को गति मिली हैं। सकल घरेलू उत्पाद मे औद्योगिक 
क्षेत्र की शगदारी बढी हैं। वर्ष 7980-8! की कीमतो पर 994-95 में सकल 
घरेलू उत्पाद में उद्योग का हिस्सा 275 प्रतिशत हो गया जो 950-54 मे केवल 
5 प्रतिशत था। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे विश्व के अनेक देशो की दृष्टि 
भारत पर टिकी हुई है। आज भारत की गिनती औद्योगीकरण की दृष्टि से बडे 
देशो में होती है। किन्तु इन उपलब्धियो के बादजूद भारत में औद्योगिक क्षेत्र 
समरय'ओं से अछूता नहीं है। भारत मे औद्योगिक विकास की समरयाए इस प्रकार 
है 


॥ औद्योगिक रुण्णता (00508 5008९5$) - औद्योगिफ क्षेत्र मे बढती 
रुग्णता प्रमुख समस्या है। रुणण औद्योगिक इकाईयें| मे एसी इकाइयो मो सम्मिलित 
किया जाता है जिन्हे पिछले वर्ष में नकद हानि उठागी पड़ी हो तथा भविष्य में 
भी लाभार्जन की सभावना न हो। औद्योगिक रुग्णता के लक्षण मे कोषो का 
दुरुपयोग, खातो मे अनियमितता, वित्तीय आकडे तथा स्कन्ध विवरण प्रस्तुत न 
करना, झार्यशील पूजी में ह्मस, लाभो का उच्चाववन, विक्रय में गिरावट, ऋणों की 
किष्तो का भुगतान न करना, बैंको से बिगडते सम्बन्ध आदि प्रमुख है। भारत मे 
लघु उद्योग क्षेत्र तथा गैर लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक रुणणता की समस्या 
जटिल है। 

विगत दशक में औद्योगिक रुग्णता मे भारी दृद्धि हुई। रुण्ण इकाईयो की 
सख्या 980-8 में 26,758 थी जो बढकर 990-9] म 2,23,809 तथा 
993-94 में 2,58,000 हो गई। रुग्ण इकाइयों पर बकाया बैंक ऋण 980-8॥ 
में 2025 करोड रुपए था जो बढकर 990-9] में 0,768 करोड रुपए तथा 
993--94 मे ,832 करोड रुपए हो गया। दर्ष 99--92 मे रुगण इकाईयों की 
पिछले वर्ष की तुलना में १077 प्रतिशत वृद्धि त्तथा बकाया बैंक ऋण में पिछले वर्ष 
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की तुलना म 7]0 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 99-92 मे 2,45,575 रुग्ण लघु 
इकाइयों पर 3,0] करोड रुपए बैंक ऋण बकाया था। इसके अलाबा 4536 
रूग्ण गैर लघु उद्योग इकाइयो पर 5787 करोड रुपए तथा 8]3 गैर लघु उद्योग 
कमजोर इकाइयो पर 2,646 करोड रुपए का बैंक ऋण बकाया था। ]996-97 
में कुल रुग्ण इकाइया 237 लाख थी जिन पर 3,787 करोड रुपए बैंक ऋण 
बकाया था। 

भारत में अधिकाश औद्योगिक इकाइया कच्चे माल, विपणन, ऊर्जा, कार्यशील 
पूजी, यातायात आदि समस्याओ के कारण रुग्ण हैं। इसके अलावा औद्योगिक 
इकाइयो के आत्तरिक एव चाह्य कारण भी रुग्णत्ता के लिए उत्तरदार्यी हैं। आतरिक 
कारणों मे रवामियो के स्वहित, तीव्र मतभेद, कुप्रबन्ध, स्वामी श्रमिक तथा बाह्य 
कारणो मे सुरक्षा, साम्प्रदायिक सौहार्द्व का अभाव, ऊर्जा अभाव, आर्थिक मदी, 
आर्थिक नीतिग्ो मे परिवर्तन, प्रौद्योगिक परिवर्तन आदि मुख्य है। 

औद्योगिक इकाइयो मे प्रबन्ध व्यवस्था मै सुधार कर, मवीन तकनीक को 
आत्मसात कर, कामकाज में सुधार तथा उत्पादकता मे वृद्धि करके रुग्णता को 
नियत्रित किया जा सकता है। 

2. क्षेत्रीय विषमत्ता (२९87079! 7ग्रा०47०९५) -- भारत असतुलित औद्योगिक 
विकास का शिकार हैं | कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्‍ली आदि औद्योगिक 
विकास की दृष्टि से समृद्ध है इसके विपरीत अकूत प्राकृतिक ससाधनों वाले 
विहार, राजस्थान जैसे राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि रो तुलनात्मक रुप से 
कमजोर है। 

भारत में 987-88 मे ,02,596 फैक्ट्रिया थी इनमे 78,475 करोड रुपए 
की स्थिर पूणी विनियोजित थी। इन फैक्ट्रियो का कुल उत्पादन ,53,973 करोड 
रुपए था तथा 6,062 हजार लोगो को रोजगार मिला हुआ था। फैक्ट्री क्षेत्र की 
इन चुनी हुई विशेषताओं मे महाराष्ट्र, युजरात, आमन्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की 
भूमिका अत्यधिक है। 

3. निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ए:0णा 07060 ए॥5) - भारत के अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की मह्त्त्वपूर्ण भूमिका हैं आर्थिक 
उदारीकरण के दोर मे निर्यातोन्मुखी इकाइयो की सख्या में भारी वृद्धि हुई है। 
किन्तु निर्यातोन्मुखी इकाइया कुछ ही राज्यो मे अधिक केन्द्रित हुई है। 

भारत म अगस्त 99] से सितम्बर 996 के बीच शत प्रतिशत निर्यातीन्मुखी 
इकाइयों की सख्या 2,764 थी जिनमे प्रस्तावित विनियोग 49,889 करोड रुपए 
तथा प्रस्तावित येजगार 4,84,,6 था| शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइया 
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आम््प्रदेश, कर्माटक में केच्वित थी। इसके अलावा हिमाचल 
प्रदेश, पजाब, गोवा, केरल, उडीसा विहार आदि राज्यो मे निर्यातोन्मुखी इकाइयों 
का अमाय है। बिहार मे केवल 6 निर्याठोमुखी इकाइया थीं जिनमे प्रस्तावित निवेश 
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22 करोड रुपए था तथा 35 व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ था। 


4 विदेशी निवेशक (ए०टाएग 0५८5०) - भारत को विकास की ऊची दर 
प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002 तक आधारिक सरचना मे 50 बिलियन डॉलर 
तथा बाद के पाच वर्षों में 200 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। भारत में 
विदेशी निवेशकों की सख्या सीमित है। भारत का सबसे बडा निवेशक देश 
अमरीका है। एक जनवरी से 30 सितम्बर 996 के बीच शीर्षस्थ दस विदेशी 
निवेशको द्वारा मजूरी (87०४० 5) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस प्रकार था अमरीका 
80,435 मिलियन रुपए, दक्षिण कोरिया 27,006 मिलियन रुपए, अप्रवासी भारतीयों 
द्वारा निवेश 7,659 मिलियन रुपए, मारीशस 6,684 मिलियन रुपए, ब्रिटेन 
3,024 मिलियन रुपए, जापान 8,035 मिलियन रुपए, नीदरलैण्ड 6,3] मिलियन 
रुपए तथा सऊदी अरब 6,070 मिलियन रुपए । अप्रवासी भारतीय निवेश सुख के 
साथी हैं। अर्थव्यवस्था की रिथिति के बिगडने से ये निवेशित राशि निकलवाने से 
नहीं चूकते। अमरीका द्वारा निवेश से हाथ खींचने की स्थिति मे भारत का 
औद्योगिक विकास प्रभावित हो सकता है। 


5. ऊर्जा की कमी (ग्राढ ९०५८ 5॥07926) - ऊर्जा की कमी औद्योगिक 
विकास की प्रमुख समस्या है। ऊर्जा की माग की तुलना मे उपलब्धता कम है। 
ऊर्जा की कमी रे उद्योगो को विद्युत कटौती का सामना करना पडता है जिससे 
उत्पादन पर प्रतिकूल असर पडता है। 


ऊर्जा की माग में तीद्र वृद्धि हो रही है। दर्ष 4990--9] में ऊर्जा की माग 
26795 बिलियन किलोवाट थी जो बढकर 994-95 मे 35226 बिलियन 
किलोवाट हो गई।॥ चार वर्षों मे ऊर्जा की माग मे 3] 46 प्रतिशत वृद्धि हुई। ऊर्जा 
की उपलब्धता मे वृद्धि तो हुईं किन्तु माग की अनुरुप नहीं है। ऊर्जा की 
उपलब्धता 3990-9] मे 246 88 बिलियन किलोवाट थी जो बढफ़र 994-95 मे 
327 28 बिलियन किलोवाट हो गई। चार वर्षो में ऊर्जा की उपलब्धता मे 257 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऊर्जा की उपलब्धता मे वृद्धि से ऊर्जा कमी का प्रतिशत 
990-9] मे 786 था जो थोडा कम होकर 994-95 मे 770 प्रतिशत रह 
गया। विगत दो दशको से निरन्तर ऊर्जा का अभाव है। ऊर्जा की माग तथा पूर्ति 
मे अतराल का प्रतिशत 974-75 मे 4] प्रतिशत तथा 979-80 में 6 
प्रतिशत सर्वाधिक रहा। वर्तमान मे ऊर्जा की कमी का प्रतिशत घटा है किन्तु अभी 
भी ऊर्जा की कमी औद्योगिक विकास मे बाघा है। आर्थिक उदारीकरण में पूजी 
निवेश बढने से औद्योगिक विकास के गति पकडने की सभावना है। अंत ऊर्जा 
उपलब्धता बढाने पर जोर देना होगा। पचवर्षीय योजनाओ मे ऊर्जा पर सार्वजनिक 
क्षेत्र परिव्यय बढाए जाने की आवश्यकता है। सातर्वी पचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर 
34,273 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। वास्तविक व्यय 39,572 
करोड रुपए था जो योजना परिव्यय 2,22,64 करोड रुपए का ]78 प्रतिशत 
था। पाचदी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 8 8 प्रतिशत व्यय किया गया 
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था। नौर्वी पचवर्षीय योजना मे ऊर्जा पर अधिक व्यय की आवश्यकता है| वित्तीय 
ससाधनो मे वृद्धि के लिए राज्य विद्युत वोर्डो को समाप्त करना आवश्यक है। वर्ष 
]994-95 में महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल राज्य विद्युत वोर्डों को लाभ हुआ। 
इनके अलावा अधिकतर विद्युत बोर्ड घाटे मे थे। कुछ राज्यो के विद्युत बो्डों का 
घाटा इस प्रकार था--उत्तर प्रदेश 978 करोड रुपए, आख््र प्रदेश 829 करोड 
रुपए, गुजरात 550 करोड रुपए, पजाब 427 करोड रुपए, राजस्थान 4]] करोड 
रुपए। राज्य विद्युत बोर्डों का बढता घाटा चिठाप्रद है। 


6. सस्थापित क्षमता का कम उपयोग (.८5५ एध5ग0 ० पाल 
(००००७) - भारत औद्योगीकरण की दृष्टि से बडा देश है। नियोजन काल मे 
बडे पैमाने के उद्योगो का तीव्र विकास हुआ है। बडे पैमाने के उद्योगों मे लोहा एव 
इस्पात, सीमेट, चीनी, सूती वस्त्र, णटसन, रसायन, कागज आदि मुख्य हैं। बड़े 
उद्योगो की स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। भारत मे समन्वित 
इस्पात सयत्र (मिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, वोकारो, इसको) की कच्चा इस्पात 
क्षमता 0,990 हजार टन है। 992-93 में कच्चा-इस्पात का उत्पादन 9,827 
हजार टन था जो क्षमता का 894] प्रतिशत था। समन्वित इस्पात सयत्रो की 
विक्री योग्य इस्पात क्षमता 8,823 हजार टन है। वर्ष 992-93 मे विक्री योग्य 
इस्पात का उत्पादन 8,335 हजार टन हुआ जो क्षमता का 9447 प्रतिशत था। 
उद्योग सरथापित क्षमता का पूर्ण उपयोग हडताल और तालेबदी, कच्चे माल का 
अभाव, विद्युत कटौती, कुप्रबन्ध आदि कारणों से नहीं कर पाते है। हड़ताल और 
तालेवदी के कारण 99-92 में 34 2 मिलियन मानव दिवसो की क्षति हुई। 


7 ऊचे लक्ष्य (प्रा॥ 875) - तीव्र विकास के लिए ऊचे लक्ष्य आवश्यक 
है। किन्तु ऊचे लक्ष्यों की प्रासगिकता तभी है जब॑ उन्हें प्राप्त किया जा सके। 
भारत लक्ष्यों के निर्धारण के मामले में आगे है। पच्रवर्षीय योजनाओं के विकास 
शीर्षों के ऊचे-ऊचे लक्ष्य निर्धारित किए गए किन्तु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए 
जा सके। अनेक बार तो ऊचे लक्ष्या को प्राप्त करत में आकडा की जादुई कला 
को काम में लिया जाता है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र मे भी ऊचे लक्ष्य निर्धारित 
किए गए है। चतुर्थ पत्चवर्षीय योजना मे औद्योगिक सवृद्धि का लक्ष्य 8-0 
प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक औद्योगिक सवृद्धि दर 39 
प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। छठी योजना में औद्योगिक सवृद्धि दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष 
लक्ष्य के मुकाबले केवल 55 प्रतिशत रही। आठवीं पचवर्षीय योजना के अतिम वर्ष 
(996-97) मे औद्योगिक सवृद्धि का लक्ष्य 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया हैं। 
जवकि औद्योगिक वृद्धि दर केवल 5 6 प्रतिशत रही। अर्थव्यवस्था की बिगडी दशा 
के वीच ऊची औद्योगिक सवृद्धि दर प्राप्त करना कठिन है। औद्योगिक क्षेत्र के 
पिर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 300 
डॉलर से बढकर दुगुनी हो सकती है। 


औद्योगिक विकास की जो समसयाए है उन्हें प्रयास करके दूर किया जा 
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सकता है। ऊची औद्योगिक विकास दर अर्जित करने के लिए पूजी निवेश मे वृद्धि 
की आवश्यकत्ता है। विदेशी धूजी निवेश के खतरे समाहित्त है ऐसी स्थिति मैं 
सार्वजनिक परिव्यय का बडा भाग औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित करने की आज 
भी आवश्यकता है। किन्तु इसके साथ सार्वजनिक उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था मे 
व्यापक सुधार करना होगा इसके अभाव मे विनियोजित पूजी पर उचित्त प्रत्याय दर 
प्राप्त करना कठिन होगा। आधारिक सरचना के विकास में विदेशी निवेशकों को 
बढावा देकर तथा पिछड़े क्षेत्रो मे निविशको को रियायते देकर औद्योगीकरण की 
समस्याओ से चडी सीमा त्तक निपटा जा सकता है। 
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प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
] भारतीय अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक विकास का महत्त्व बताइए। 
2. सार्वजनिक उपक्रमो से क्या अभिप्राय है। 
3 सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश की प्रगति स्पष्ट फीजिए। 
4. भारत में औद्योगिक विकास की रुमस्याए बताइए 
5 आर्थिक उदारीकरण मे औद्योगिक विकास की स्थिति बताइए। 
निवन्धात्मक प्रश्न 
] 'राष्ट्र का आर्थिक विकास ओद्योगीकरण पर निर्भर करता है' स्पष्ट कीजिए। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये औद्योगिक दिकास 
का महत्त्व लिखना है।) 
2. पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक विकास की प्रगति बताइए तथा भारत के 
औद्योगिक विकास मे क्‍या बाघाए है। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दी गई पचवर्षीय योजनाओं में 
औद्योगिक विकास की प्रगति लिखनी है प्रश्न के दूसरे भाग म ओद्योगिक 
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विकास की बाधाओ का वर्णन करना है।) 

सार्वजनिक उपक्रम क्‍या है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक *उपक्रमा 
का महत्त्य बताइए। सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश का लक्ष्य कहा तक 
प्राप्त हुआ है। 

(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में सार्वजनिक उपक्रमो का अर्थ और महत्त्व 
लिखना है तथा प्रश्न के दूसरे भाग मे अध्याय में दिए गए सार्वजनिक 
उपक्रमो मे विनिवेश का वर्णन लिखिए।) 


20 


भारत से बड़े पैसाने के उद्योग 


(9९6 8९26 पावाईइ6९४ गा पाता) 








राष्ट्र का औद्योगिक विकास बडे पैमाने के उद्योगो के विकास पर निर्भर 
है। औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है। बिना इसके आज कोई 
देश न तो अपने जनसमूह को जीवन के प्रचुर साधन उपलब्ध करा सकता है और 
न ही अस्तर्राष्ट्रीय मच पर उचित भूमिका निमा सकता है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न 
और विकसित कहे जाने वाले देश बडे पैमाने के उद्योगों के विकास द्वारा ही 
आर्थिक विकास के उच्चतम शिखर तक पहुचे हैं। आज सभी विकासशील देश 
तीव्र औद्योगिक विकास के लिए प्रयासरत है। भारत मे बडे पैपाने के उद्योगो के 
विकास की महत्ती आवश्यकता हैं। उद्योगो के समुचित विकास से देशवासियों की 
आय में अर्थपूर्ण एव नियमित रूप से वृद्धि सभव है। औद्योगिक विकास के द्वारा 
अधिक रोजगार और श्रेष्ठतर व्यावसायिक ढाचा निर्मित होता है। लोगो के जीवन 
स्तर मे सुधार आठा है। बचत और निवेश मे वृद्धि की सुखद परिणति उत्पादिता 
मे वृद्धि के रूप मे परिलक्षित होती है। व्यक्ति और समाज का बहुमुखी दिकास 
होता है। राष्ट्र आर्थिक एव राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त होकर उभरता है। 

भारत मे स्वतत्रता के बाद औद्योगिक क्षेत्र मे व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात 
हुआ। औद्योगिक दातावरण को सुदृढ करने के दास्ते 6 अप्रैल, [948 को राष्ट्रीय 
सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा कर मिश्रित अर्थव्यवस्था को 
अगीकार किया। आर्थिक योजनाओ की व्यूहरचना मे आधारभूत ढाचे एवं भावी 
औद्योगीकरण पर जोर दिया गया। फलस्वरुप सातवीं पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ 
होने तक औद्योगिक विकास सबधी व्यापक आधारभूत ढाच्चा तैयार हो चुका था। 

भारत ने विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ अर्थव्यवस्था को 
समायोजित करने के लिए जुलाई 99] से आर्थिक सुधारो की शुरुआत की। 
आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक दस वर्षों मे अर्थव्यवस्था मे मूलभूत बदलाव किए गए। 
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औद्योगिक नीति म किए गए परिवर्तनो से देश मे औद्योगिक विकास का अच्छा 
वातावरण बना हैं। वर्तमान म भारत के बडे उद्योगो में सीमन्‍्ट उद्योग, लोहा-इस्पात 
उद्योग, कोयला उद्योग, कागज उद्योग, भारी इजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग, 
सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग आदि मुख्य है। बडे पैमाने के उद्योगो 
में से कुछ का प्रारम्भ उन्‍्नीसर्वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ किन्तु वास्तविक 
विकास बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म मे ही हुआ। भारत की अधिकाश फैक्टरिया 
महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बगाल, तमिलनाडु, उत्तरप्रदश, बिहार, कर्नाटक, आदि 
राज्यों में स्थित हैं। 

भारत के बडे उद्योगों मे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं 
0) लोहा एव इस्पात उद्योग। 
(0). सीमेट उद्योग। 
(0) सूती वस्त्र उद्योग। 
(७) चीनी उद्योग। 
(४). जूट उद्योग। 

इन बड़े उद्योगो का विवरण नीचे दिया जा रहा है 

[ लोहा एवं इस्पात उद्योग 
(फ7० गाए 502८ [ध्र0०४४ए) 

लोहा एव इस्पात उद्योग महत्त्वपूर्ण आधारमूत उद्योग है। देश का आर्थिक 
विकास बहुत कुछ अशो मे लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास पर ही निर्भर है। 
अर्थव्यवस्था के अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों यथा कृषि, यातयात्, आधारभूत सरचना, 
आवास निर्माण आदि में इस्पात उद्योग की महत्ती भूमिका होती है। भारत मे लोहा 
एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए सभी आवश्यक प्राकृतिक ससराधन 
उपलब्ध हैं। विश्व के कूल लोह अयस्क के भडारो का एक-चौथाई भाग भारत में 
उपलब्ध है। एक अनुमान के अनुसार भारत मे 2,00 करोड टन लोह अयस्क के 
भडार हैं। इस्पात उद्योग मे प्रयुक्त कच्चे माल जैसे मैगनीज, लाइमस्टोन, डोलामाइट 
भारत मे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। 

विश्व मे लोहा एव इस्पात उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन अमरीका मे होता 
है। भारत का भी लोहा एवं इस्पात उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान हैं किन्तु 
भारत में लोहा एव इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत विश्व में तुलनात्मक दृष्टि से कम 
है। 
संक्षिप्त इतिहास (छत प्ाइणर>) 

विश्व इतिहास मे लोहा एवं इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में हुआ। 
लोहे की गलाई एव दुलाई मे भारत विश्वविख्यात था। प्राचीन काल में लोहे की 
टिकाऊ और सुन्दर वस्तुए विश्व के अनेक देशो को निर्यात की जाती थीं। दिल्ली 
मे कुतुबमीनार के पास स्थापित अशोक का लोह स्तम्म आज मी विश्व के 
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वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य बना हुआ है। समय के बदलाव के साथ भारत का लोह 
इस्पात उद्योग पिछड गया। 

भारत में आधुनिक ढंग से लोहा एवं इस्पात बनाने का प्रयास वर्ष 830 
मे श्री जे एम हीथ नामक अग्रेज द्वाया चेन्नई के निकट दक्षिणी अर्काट मे किया 
गया किन्तु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। भारत में लोहा एव इस्पात उद्योग का 
प्रारम्भ 870 में हुआ, जब बगाल आयरन वर्क्स कम्पनी ने पश्चिम बगाल के 
कुल्टी में सयत्र की स्थापना की। इसके पश्चात निम्नलिखित कारखानो की 
स्थापना की गई - 

907 मे टाटा आयरन एण्ड स्टील कपनी (टिस्को) जमशेदपुर 

99 मे इडियन आयरन एण्ड स्टील कपनी (इसको), बर्नपुर। 

]923 में विश्वेश्रैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती। 

भारत मे विश्वेश्रैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की वर्ष 923 मे स्थापना 
के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य प्रारम्भ क्रिया। सन 939 मे 
आसन सोल मे स्टील कारपोरेशन ऑफ इडिया की स्थापना की गई जिसे बाद मे 
इंडियन आयरन एण्ड स्टील (इसको) मे मिला दिया गया। 
स्थानीयकरण (,0९8॥52007) 

लोहा एव इस्पात उद्योग के ऐसे स्थान पर स्थापित होने की प्रवृत्ति होती 
है जहा कच्चा माल पर्याष्त मात्रा मे उपलब्ध हो। ऊर्जा और बाजार भी इस उद्योग 
के स्थानीयकरण के लिए आवश्यक है। भारत मे लोहा एव इस्पात उद्योग का 
स्थानीयकरण बिहार, पश्चिम बगाल, मध्यप्रदेश, उडीसा आदि राज्यो मे हुआ है। 
इन राज्यो में लौह अयस्क के पर्याप्त भडार उपलब्ध है। इसके अलावा डोलोमाइट, 
लाइमस्टोन, मैगनीज आदि आवश्यक पदार्थ भी इन राज्यो में उपलब्ध है। भारत 
में लोहा एवं इस्पात उद्योगो के छोटे नागपुर के पढार क्षेत्र मे स्थानीयकरण के 
लिए कोयले की पर्याप्तता, सस्ते श्रम की बहुलता, पर्याप्त जलपूर्ति, यातायात के 
साधना की प्रचुरता तथा बाजार की निकटता ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। 
वर्तमान स्थिति (ए7८5९८ण। ?ए०ञ्ञागा) 

भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति का पता निम्नलिखित 
विवरण से लगाया जा सकता है 

. लोहा एव इस्पात का उत्पादन (छ660जाण ण ॥ण गाते जल्टी) - 

भारत मे नियोजित विकास के चार दशको तथा आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक 
दस वर्षों में इस्पात के उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लोहा एवं इस्पात 
उत्पादन की प्रवृत्ति को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है 
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भारत मे लोहा एव इस्पात का उत्पादन 


(लाख टन) 
वर्ष इस्पात पिंड तैयार इस्पात 
950 5 ]47 704 
960 6! 348 239 
]970 7 64 464 
980 8] १033 68 2 
990 9 353 
99] 92 7266 43 3 
992 93 ]325 752 0 
993 94 4390 50 
994 95 १590 9780 
995 96 2240 270 
3996 97 238 0 2270 
997 98 2480 2340 
998 99 230 238 0 





स्रोत - इकोनॉमिक सर्वे 998 99 एस 34 तथा 999 2000 


भारत मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन वर्ष 950-57 में [47 लाख टन था 
जो बढकर 994-95 मे 59 लाख टन तथा १997-98 मे 248 लाख टन हो 
गया। इसी प्रकार वर्ष 950-5! में तैयार इस्पात का उत्पादन 04 लाख टन 
था जो बढकर ]994-95 मे 78 लाख टन तथा ]997-98 में 234 लाख टन 
हो गया। वर्ष 950-5] से 997-98 के बीच के चवालीस वर्षों मे इस्पात पिण्ड 
और तैयार इस्पात के उत्पाद मे क्रमश 7 गुना तथा 22 गुना वृद्धि हुई। 

2. आयात एव निर्यात (रण छत 5्णा) - भारत में आतरिक माग की 
तुलना म लोहा एव इस्पात का उत्पादन कम है। नतीजतन प्रतिवर्ष लोहा एवं 
इस्पात्त का आयात करना पडता है। दश में लोहा एवं इस्पात उद्योग के तेजी से 
विकास नहीं होने क॑ कारण प्रमुख कच्चा माल 'लोह अयस्क' का निर्यात किया 
जाता है। वर्ष 985-86 मे कच्च लोहे के कुल उत्पादन का 552 प्रतिशत निर्यात 
किया गया। लोह अयस्क का निर्यात 960-6] मे 32 मिलियन टत था जो 
घढकर ६990-9] मे 325 मिलियन टन हो गया। दर्ष 997-98 म लोह अयस्क 
निर्यात 276 मिलियन टन था जिससे 474 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त 
हुई। लोह-अयस्क पर आधारित उद्योग की स्थापना से लोहा इस्पात के आयात 
को नियतज्रित क्या जा सकता है। भारत से हाल ही के वर्षों मे लोहा एवं इस्पात 
का तिर्यात किया जाने लगा है। 
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लोहा एव इस्पात का आयात और निर्यात 








(करोड रूपए) 
वर्ष आयात निर्यात 
960-6] 23 न 
970-7 ॥47 9 
2980-87 852 70 
990-9] 2]3 049 
993-94 2494 उ74 
994-95 3653 ]297 
995-96 4838 ]490 
996-97 6866 2396 
997-98 5287 2936 
998-99 4956 2509 





स्रोत - इफोनॉमिक सर्वे 996-97, पृ 28, 998-99, पृ 07, 999-2000, 
पृ 423 एवं एस-85 


भारत लोहा एव इस्पात का आयातक राष्ट्र हैं। वर्ष 960-6 में लोहा एव 
इस्पात का 23 करोड रुपए का आयात किया गया। लोहा एव इस्पात का आयात 
994-95 मे बढकर 3.653 करोड रुपए तथा 995-96 मे और बढ़कर 4,838 
करोड रुपए तक जा पहुचा। भारत से लोहा एवं इस्पात अल्प मात्रा में निर्यात 
होता है। वर्ष 980-8 में 70 करोड रुपए तथा 994-95 में ।,297 करोड 
रुपए का लोहा एवं इस्पात निर्यात किया गया। वर्ष 998-99 मे लोहा एव इस्पात 
का आयात 4,956 करोड रुपए तथा निर्यात 2509 करोड रुपए था। 

3. पूजी विनियोजन ((2३छाथ ॥7५८5ए९॥१) - भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के 
लोहा एवं इस्पात उपक्रमो मे लगभग 25,000 करोड रुपए विनियोजित है जो कि 
केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमो मे निवेश का 9 प्रतिशत है। सार्वजनिक 
उपक्रमो के अलावा निजी क्षेत्र के उपक्रमो मे 5,000 करोड रुपए की पूजी 
पिनियोजित है। 


4. लोहा एवं इस्पात की मांग (0९ए४76 ० ६07 206 806९]) - भारत में 
लोहा एवं इस्पात की माग, उत्पादन की तुलना मे अधिक है। अतिरेक माग की 
पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। वर्ष 7994-95 में तैयार इस्पात की माग 220 
लाख टन थी। वर्ष 996-97 मे इसके 250 लाख रहने की समावना थी। तैयार 
इस्पात की माग 999-2000 मे 30 लाख टन होगी 0 वर्ष 7994-95 मे लोहा 
एव इस्पात का उत्पादन, माग की तुलना में 60 लाख टन कम था।[ 

5 लघु इस्पात सर्यंत्र (शत 5७८ ए800 - लोहा एवं इस्पात्त के बड़े 
उद्योगो_क अलावा देश मे लगभग 20 लघु इस्पात सयत्र है। ये निजी क्षेत्र मे 
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सचालित है इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 80 लाख टन के लगभग है। 

6 लोहा एवं इस्पात उद्योग में आर्थिक सुधार (८07णग्रा८ एडणिग5 का 
एणा 979 $06। [700589) - आर्थिक उदारीकरण के दौर मे लोहा एवं इस्पात 
उद्योग क्षेत्र में किए गए बदलाव इस प्रकार हैं 

] नई औद्योगिक नीति, जुलाई 99] मे सार्वज्गनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित 
उद्योगों की सूची मे से लोहा एव इस्पात उद्योग को हटा लिया गया है। 
2 वर्ष 799! की जनगणना के अनुसार |0 लाख से अधिक जनसख्या वाले 
शहर की 25 किलोमीटर की सीमा से बाहर निजी क्षेत्र मे किसी भी क्षमता 
के लोहा एव इस्पात सयत्र की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेस 
की आवश्यकता नहीं है। 
लोहा एवं इस्पात उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र मे रखा गया है। 
5 प्रतिशत की विदेशी पूजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी समझौते के साथ 
'कुछ शर्तों पर इसकी स्वत मजूरी। 
5 सार्वजनिक क्षेत्र मे लोहा एव इस्पात उद्योग स्थापित नहीं करने का 
निर्णय। 
भारत में लोहा एवं इस्पात के कारखाने ([क्रा5 67 [गा 276 श€८९] [05509) 
मारत मे लोह एव इस्पात उद्योग का विकास मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र 
में हुआ। टाटा आयरन एण्ड स्टील, जमशेदपुर निजी क्षेत्र में टाटा समूह का है। 
स्टील अथारिटी ऑफ इडिया लिमिटेड (सेल) भारत सरकार के स्वामित्व में है। 


स्टील अथारिटी ऑफ इडिया लिमिटेड (छ€९| #एाणा( णी पाता 
तगा80) ($४.) - यह भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर एकीकृत 
इस्पात सयत्र दुर्गापुर के मिश्र इस्पात सयत्र, सेलम इस्पात कारखाने के प्रवन्ध के 
लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार ने सेल का प्रबन्ध 4 जुलाई 972 को अपने 
हाथ मे लियां। सेल ने एक अगस्त 989 को विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील 
लिमिटेड को अपने अधिकार मे लिया। 

समन्वित इस्पात सयत्रो की कच्चा इस्पात क्षमता 0,990 हजार टन तथा 
बिक्री योग्य इस्पात क्षमता 8,823 हजार टन है। समन्वित इस्पात सयत्रो मे मिलाई 
तथा बोकारों इस्पात शयत्रो की क्षमता अधिक है। भिलाई इस्पात सयत्र की कच्चा 
इस्पात क्षमता 4,000 हजार टन तथा विक्री योग्य इस्पात क्षमता 353 हजार टन 
है। बोकारो इस्पात सयत्र की कच्चा इस्पात क्षमता 4,000 टन तथा बिक्री योग्य 
इस्पात क्षमता 3,53 हजार टन है। 

समन्वित इस्पात सयत्रो (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इसको) 
द्वारा वर्ष 9992-93 में कच्चा इस्पात का उत्पादन 9,827 हजार टन, बिक्री योग्य 
इस्पात का उत्पादन 8,335 हजार टन ज्ञथा कच्चा लोहा का उत्पादन 765 हजार 
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टन किया गया। 
इस्पात सयत्रों की क्षमता 
(हजार टन) 

सत्र कच्चा इस्पात क्षमता बिक्री योग्य इस्पात 
मिलाई 4000 353 
दुर्गापुर ]50 938 
राउरकेला १456 70 
बोकारों 4000 356 

इसको 384 406 

कुल (समन्वित इस्पात सयत्र) १0990 8823 


स्रोत - भारत ॥994, पू 59 


स्टील आथरिटी ऑफ इडिया लिमिटेड (सेल) की अधिकृत पूजी 50 अरब 
रुपए थी और मार्च 993 को इसकी प्रदत्त पूजी 39 अरब 85 करोड 89 लाख 
रुपए थी। 992-93 के दौरान कुल कारोबार एक खरब एक अरब 75 करोड 
रुपए का हुआ इसमे इसको शामिल नहीं है|? 


स्टील अथारिटी ऑफ इडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 995-96 में !,38 6] 
करोड रुपए का लाभ अर्जित किया गया, जबकि [994-95 मे ,63 33 करोड 
रुपए का और 993-94 मे 54533 करोड रुपए का लाभ अर्जित किया गया 
था। 995-96 के दौरान सेल द्वारा 3,9,523 टन इस्पात का निर्यात किया 
गया।* 
आर्थिक नियोजन मे लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास 
(76सरथनेग्फ़ाला ती छा 490 5९९) 0750५ ठणाह३ 8०णाणार ?]भाधाड) 

भारत मे स्वतत्रता के पश्चात्‌ विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में लोहा एव 
इस्पात उद्योग क॑ विकास को गति मिली। स्वतत्र भारत की पहली औद्योग्रिक नीति 
]948 में घोषित की गई। इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने लोहा एव 
इस्पात उद्योग का दायित्व अपने ऊपर लिया। स्वतत्रता के समय भारत मे लोहा 
एवं इस्पात के त्तीन कारखाने थे टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को), 
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कपनी (इसको), मैसूर आयरन एण्ड स्टील कपनीं 
(मिस्को) | वर्तमान मे लोहा एव इस्पात के कारखानो फी सख्या बढकर 9 हो गई 
है तथा दो कारखाने निर्माणाधीन है। वर्ष 950-5। मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 
47 लाख टन था जो बढकर 994-95 मे 47 लाख टन तक जा पहुचा। 
तैयार इस्पात का उत्पादन 3950-5] के ]04 लाख टन से बढ़कर 994--95 
मे [78 लाख टन तक जा पहुचा। देश मे लोहा एव इस्पात के विकास मे 'सेल' 
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जे प्रभावी भूमिका तिभाई। 
विभिन्न पचवर्षीय योजताओ मे लोहा एवं इस्पात उद्योग का विफास इस 
प्रकार रहा 


प्रथम पचवर्षीय योजना ([॥8/ पए८ ४८० ?]2॥) (95] 56) - आजादी 
के प्रारम्भिक वर्षो में भारत विभाजा की त्रासदी से ग्रस्त था। गुलामी के दियो में 
कृषि की स्थिति दयीय हो गई थी। इरालिए प्रथम पचवर्षीय योजा में कृषि 
विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उद्योगो के विकास पर तुलनात्मक रूप से 
कम ध्यात्र दिया गया। रचतत्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास पर प्रथम 
प्रचवर्षीय योजगा में विचार कथा गया। इस योजना में विदेशी आर्थिक एव 
तकाीकी राहायता से सार्वजविक क्षेत्र में पश्चिमी जर्मी की सहायता से राऊरकेला 
(उडीसा) मे सोवियत रूस की सहायता से मिलाई (मध्य प्रदेश) मे तथा ब्रिटेन की 
सहायता से दुर्गापुर (प *गाल) मे इस्पात कारखाते स्थापित करी के लिए 
समझौते किए गए। योजाया म उद्योग के विकास पर 63 करोड रुपए व्यय किया 
गए। वर्ष 950-5] में इस्पात पिण्ड का उत्पादत ]47 लाख टा तथा तैयार 
इस्पात का उत्पादा 404 लाख टा था। 955-56 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 
बढकर 9 लाख टा तथा तैयार इस्पात उत्पादग बढकर ]3 लाख टन हो गया। 


दिततीय पचवर्षीय यौजना (50००४ 8१६९ #८थ 9)) (956 6) - इस 
योजा मे औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम गोजाा में 
जिन तीन कारखातों की स्थापना के लिए समझौते किए गए थे उगका निर्माण 
इस योजना की अवधि मे किया गया। पिजी क्षेत्र के दो इरपात कारखानो-'टिस्कौ 
और इसको की उत्पादन क्षमता क्रश 20 लाख टन और 0 लाख टन तक 
बढाने का काम हाथ मे लिया गया। सार्वजातिक क्षेत्र के तीवों कारखायों मे 
उत्पादग 956 और 959 के बीच आरम्भ हुआ। निजी क्षेत्र के कारखानो का 
विस्तार 959 में पूरा हुआ। 

योजा मे लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास के लिए 43 करौड रुपए 
का प्रावधान रया गया। वर्ष 7960-6] मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन बढकर 34 8 
लाख टा त्था तैयार इस्पात वा उत्पादा बढकर 239 लाख टग हो गया। 

तृतीय पचवर्षीय योजना (]970 एाए्ट भव्थश 79) (96] 966) ० इस 
योजा मे सार्वजकिक क्षेत्र के तीयो इस्पात कारयायो के विस्तार पर जोर दिया 
गया। लोहा और इस्पात उद्योग के विफास पर 525 बरोड रघए का ण़वधाद 
किया गया। सलेम (तमिलाडु) विजयागर (काटिक) और विशाखापट्टाम 
(आउ्क्प्रदेश) मे पए इस्पात कारखाते स्थापित करके इस्पात की उत्पाद? क्षमता 
बढाग का प्रयास किया गया। 

तीसरी योजता में भारतीय अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त थी। 962 में चीगी 
आक्रमण तथा 965 मे पाफिस्तात द्वारा आक्रमण के कारण लोहा तथा इस्पात 
उच्याग में सरधित लक्ष्य अर्खित पहीं किए “ग सा । 965-66 में इस्पात पिण्ड 





टी 
भारत मे बडे पैमाने के उद्योग 
॥। 


५, दलित है 
का उत्पादन 65 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन ' कस टन था। 


म598], 


तीसरी पचवर्षीय योजना के बाद वित्तीय ससाधनो के के कारण » 


चौथी पचवर्षीय योजना नियत समय पर प्रारम्भ नहीं की जा सकीएएर्कएक्‌ वर्ष 
की तीन वार्षिक योजनाए प्रारष्भ की गई। त्तीन वार्षिक योजनाओं में लोहा एव 
इस्पात उद्योग के विकास के लिए और विस्तार कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए 
पर्याप्त पूजी विनियोजन की व्यवस्था की गई। 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना (छ०णा॥्र हाश८ शध्या शंथा) (!969-]974) - 
समन्वित इस्पात सयत्र के विकास को सभव बनाने के लिए 4 जुलाई 972 को 
स्टील ऑथरिटी ऑफ इडिया लि (सेल) का गठन चौथी योजना की मुख्य 
उपलब्धि है। इस योजना में इडियन आयरन एण्ड स्टील कपनी (इसको) का 
प्रबन्ध भारत सरकार ने अपने हाथो मे लिया। योजना मे लोहा एवं इस्पात के 
विकास के लिए ,034 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। वर्ष 973-74 मे 
इस्पात का उत्पादन 63 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 49 लाख टन 
था। 

पाचवी पचवर्षीय योजना (स्रफ्ति छाए6 शल्थ 0) (974 979) - 
लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास पर 2,237 करोड रुपए व्यय का प्रावधान 
किया गया। 977-78 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 0] लाख टन था। तैयार 
इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 88 लाख टन निर्धारित किया गया जबकि उत्पादन 
70 लाख टन हुआ। 

छठी पचवषीय योजना ($फ50॥ गिर १८७४ 7970) (980-985) - लोहा 
एवं इस्पत उद्योग के विकास पर 3,757 करोड रुपये व्यय का प्रावधान था। 
योजना म॑ इस्पात्त प्रिण्ड का 444 लाख टन तथा तैयार इस्पात का 385] लाख 
टन लक्ष्य निर्धारित किया गया। 984-85 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 08 
लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 88 लाख टन था। 

सातवीं पचवर्षीय योजना ($९४८शफ फाएट ४८क 9) (985 990) - 
लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास पर 6,220 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान 
किया गया। इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य 5338 लाख टन तथा तेयार 
इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 264 लाख टन निर्धारित किया गया। सातवीं 
योजना के अत मे अर्थात 989-90 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 372 लाख 
टन तथा तैयार इस्पात्त का उत्पादन 30 लाख टन था। 

सातवीं योजना के बाद दो दार्पिक योजनाओं में अर्थात 990-9] मे 
तैयार इस्पात का उत्पादन 353 लाख टन तथा 99]-92 मे इस्पात पिण्ड का 
उत्पादन 266 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 433 लाख टन था। 

आठर्वी पचवर्षीय योजना (ह8॥ हा56 एम छ७0) (992-997) - 
आठर्वी योजना मे इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य 270 लाख टन तथा तैयार 
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इस्पात के उत्पादय का लक्ष्य 24] लाख टन पर्घारित किया गया। आठवीं योजना 
इस्पात पिण्ड का उत्पादन 992-93 मे 325 लाख टन 993-94 म 39 
लाख टन 994-95 मे 59 लाख टन 995-96 मे 224 लाख टन तथा 
]996-97 मे 238 लाख टन था। इसी प्रकार तैयार इस्पात का उत्पादन 
]992-93 मे 52 लाख टन 993-94 में 450 लाख टन 994-95 में 78 
लाख टन 995-96 मे 277 लाख टन तथा 996-97 मे 227 लाख टन था। 
भारत मे लोहा एवं इस्पात उद्योग की समस्याएं तथा समाधान हेतु सुझाव 
(एकाटा णी [07 थात ड66] ताज & 5प्रश८४॥०ण5 लि $0एछा0्त)े 
लोहा एवं इस्पात उद्योग महत्त्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। भारत मे लोहा 
एव इस्पात उद्योग के विकास की व्यापक समाव्यता के बावजूद इसका अपेक्षित 
गति से विकास नहीं हो सका है। इस्पात उद्योग के विकास म अनेक समस्याए हैं। 
इन पर निदान पाकर विकास को गति दी जा सकती है। लोहा एव इस्पात उद्योग 
की प्रमुख समस्याएं तथा समाधा+ हेतु सुझाव इस प्रकार हैं 

4 कोकिग कोयले का अभाव (०७६ ० 06८ताए 0०४) - लोहा एव 
इस्पात उद्योग मे अच्छी किस्म के कोकिग कोयले की आवश्यकता होती है। भारत 
मे अच्छी किस्म के कोकिग कोयले का अमाव है। आवश्यकता की पूर्ति आयात 
द्वारा की जाती है। इसके अलावा कोयले की धुलाई करके इस्पात निर्माण में काम 
मे लिया जाता है। समस्या से निपटने के लिए कोकिग कोयले का उत्पादन बढाया 
जाना चाहिए तथा कोकिग कोयले के यवीः क्षेत्रों की खोज पर जोर देना चाहिए। 
कोयले धोने की क्षमता को बढाया जाना चाहिए। 

2. यातायात सवबधी बाधाए (शछ0एला७ ० पाब्राफ्र॒णांभाणा) ५ लोहा एव 
इस्पात उद्योग मे प्रयुक्त कच्चा माल यथा खनिज लोहा कोयला चूना मैंगनीज 
अति भार वाले पदार्थ हैं। देश मे यातायात सुविधाओ के अभाव के कारण समय 
ओर धन व्यय होता है तथा उत्पादन की प्रति इकाई लागत भी अधिक बैठती है। 
देश म रेल व जल यातायात का विकास किया जाना चाहिए। लोहा एवं इस्पात 
उद्योग की स्थापना ऐसे रथान पर हो जहा विभिन्न पदार्थों के परिवहन की लागत 
कम हो। 

3. श्रम समस्याएं (श०ाल्या$ ० [.0००) - लोहा एवं इस्पात उद्योग में 
श्रमिक वडी राख्या म नियोजित हाते हैं। बडे कारखाने मे लगभग 50 हजार 
श्रमिक काम पर लगे होते हैं। श्रमिको एव पूजीपतियो के बीच स्व-हित को लेकर 
टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वतीजतन दिन-ब-दिन हड़ताल और 
तालेबदी की समस्या मुहवाए खडी रहती हैं। इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव 
पडता है। इस समस्या के समाधान के लिए श्रमिका की प्रबन्ध म भागीदारी की 
दिशा मे व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए। 

4 उत्पादन क्षमत्ता के उपयोग की समस्या (शण्ताला ण एग|डथागा रण 
गण्वफ्धाणा (कण्ला>) - लोहा एव इस्पात उद्याग की उत्पाद क्षमता का पूरा 
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लाकर कपड़े की लागत मे कमी करनी चाहिए। 


]0 श्रमिकों की नीची उत्पादकता ([.0- छा०ठएथाशाह ण.३००एण५) - देश 
मे प्रशिक्षित कर्मचारियो का अभाव हे। शोध एव अनुसधघान के क्षेत्र मे विश्व के अन्य 
देशो की तुलना मे कम खर्च किया जाता है। सूती वस्त्र मे श्रमिकों की उत्पादकता 
अमरीका जैसे विकसित देशों! की तुलना मे बहुत कम है। प्रशिक्षित श्रमिको की 
नियुक्ति तथा स्वचालित मशीनो के प्रयोग द्वारा श्रमिको की उत्पादकता मे वृद्धि की 
जा सकती है। 


]] केन्द्रीयकरण की समस्या (ए्छांथा ण 0शाधभाइआ0ा) - भारत में 
सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश मे 
केन्द्रित है। सूती वस्त्र उद्योग के अत्यधिक केन्द्रीयकरण से एक ओर अन्य राज्य 
सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र मे पिछडे हुए है। वहीं सूती वस्त्र के केन्द्रीयकरण वाले 
राज्य गन्दी बस्तियों, प्रदूषण, आवास समस्या, अपराध आदि समस्याओ से ग्रसित 
है। इन समस्याओ के समाधान के लिए सूती वस्त्र उद्योग के विकेन्द्रीयकरण पर 
जोर देना चाहिए। 
सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य 
(#ाणर 7059८९७ 0 6576 गराएएाज) 


भारत मे सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। वस्त्र मानव की 
आधारभूत आवश्यकता है। अभी भारत मे प्रति व्यक्ति वस्त्र उपभोग काफी कम है। 
आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ-साथ लोगो क॑ जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है। 
गरीबी की रेखा से भी लोग अपर उठ रहे है। ऐसी स्थिति मे भविष्य मे पत्रों की 
माग के बढने की सभावना है। 

भारत की निर्यातित आय का बडा भाग स्स्त्रो के निर्यात से प्राप्त होता है। 
सरकार बस्त्रो के निर्यात को बढाने के लिए प्रयासरत हे। देश मे लम्बी रेशे की 
कपास के उत्पादन के बढ़ने से उद्योग के लिए कच्चे माल का अभाव भी नही रहा 
है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण, स्वचालित करघा का 
प्रयोग तथा विकास और अनुसधान पर जोर दिया जा रहा है। 

जूट उद्योग 
(706 #700059) 

जूट उद्योग भारत के सगठित उद्योगो मे एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। विश्व 
मे सर्वाधिक जूूट का उत्णदल भारत मे द्ोता ह।॥, भारत की अर्धव्याएथ्फ मे, पहह. 
उद्योग का निर्यातित आय, रोजगार तथा औद्योगिक उत्पादन मे महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। पैंकिग मे प्रयोग की जाने वाली वस्तुए जैसे बोरिया, टाट, सुतली, रस्सी आदि 
जूट से बताई जाती हैं। जूट फो ऊन व कपास क साथ मिलाकर गहिया, कारपंट, 
पर्दे आदि कलात्मक वस्तुए भी बनाई जाती है। विश्द के सर्वाधिक जूट करघे 
भारत में हैं। मारत के बाद बाग्लादेश, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास का स्थान आता है। 
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रवतज्ता सो पूर जूट उत्पादग पर भारत का एकाधियार था विन्तु स्पातृन्द्योत्तर 
विभाजा फे कारण जूट उत्पादक श्ेत्र पाकिरतात में चले गए। वर्तमाः में भारतीय 
जूट उद्योग को गग्लादेश ये जूट उद्योग रो प्रतिस्पर्धा करी पडती है। विफसितत 
राष्ट्रो मे जूट फरा विकल्‍प खोज लिए जाते के कारण भारत से जूट के तिर्यात पर 
विपरीत प्रभाव पडा है। प्लारिटव' उद्योग रे प्रतिस्पर्धा मे टिको बे लिए जूद 
पिर्मित्त वस्तुओ वी राख्या में वृद्धि यी गई है। आज जूट से यालीा दरिया 
वबाटरप्रूप बवर सोषा आदि का तिर्माण होता है। 

भारत में जूट उद्योग फा आधुतित ढंग वा वारयाता 855 में स्वाटलैण्ड 
के व्यवसायी जार्ज आकलैण्ड गे पश्चिमी रगाल में रिशरा स्थातर पर स्थापित 
क्या। 865 तक जूट ये चार और वारया) पश्चिम बगाल में रथापित गए 
गए। वर्ष 959 मे जूट उद्योग मे शक्ति सचालित वारयाओे यी रथापा हुई। वर्ष 
939-40 में जूट का उत्पादा 28 लाय टा था। वर्ष 946-47 में जूट मिलो 
की संख्या 06 7रघो की राख्या 66 हजार तथा तकुओं यी सख्या | 295 हजार 
थी। 
योजना काल मे जूट उद्योग का विकार 
(90८एल०फ्राला( ठ ]00 ]40जछ ताग्राहु िज्मा ऐला०१) 

प्रथम योजना (95] 56) - इस योजा मे जूट उद्योग विभाजा यी 
त्रारादी से ग्रस्त था। भारत के विभाजा बे कारण जूट उद्योय के अधिकाश 
कारखाते भारत के हिरसे मे आए और जूट उद्योग ये ऊध्चे माल वे उत्पादा क्षेत्र 
पाफिस्तात मे चले गए। इससे भारतीय जूट उद्योग के रामो कच्चे माल की 
समस्या उत्पन्न हो गई। पहली योजया मे अधिक कारयाते पहीं खोले गए। कच्चे 
माल की समरया फे पिराकरण के लिए कच्चे जूट ऐे उत्पाद मे वृद्धि के प्रयारा 
किए गए। वर्ष 95]-52 मे कच्चे जूट य] उत्पादा 34 लाय गाठे थी जो बढकर 
955-56 में 43 लाया गाठे हो गई। जूट विर्मित माल वा] उत्पादा 95-52 
में 84 लाख टग से बढकर 955-56 मे 07 लाख टा हो गया प्रथम योजगा 
में जूट विर्मित्त माल का विर्यत 65 लाख टा था। प्रथम योजा के प्रारम्भ मे 
भारत में 6 जूट मिले थीं जिएक़ी क्षमता 2 लाख दा थी। 

दित्तीय योजना (8956 67) - योजाग में ऊच्चे जूट के उत्पाद में 
आत्पर्मर होते का लक्ष्य तिर्धारित किया गया। चये कारखाने सोली फे स्थात पर 
कच्चे जुट का उत्पाद बढाते पर ध्यात केन्द्रित किया गया। योजाग में जूट की 
65 लाय गाठें के उत्पादन का लक्ष्य गरर्धारित किया गया। वर्ष !960-6! में 
कच्चे णूट का उत्पादा 43 लाख गाठे जूट तिर्मित्त माल ] लाख टग था तथा 
जूट तिर्मित्त माल का तिर्यात 76 लाय्य टा था जो पहली योजाा ऊे जूट भिर्यात 
से 90 हजार रा कम था। 


तृतीय योजना (96]-66) - योजा मे कच्चे जूट का उत्पादय लक्ष्य 75 
लाख गाठे पिर्घारित किया गया। योजा फे अन्त में तिर्घारित लक्ष्य अर्जित यहीं 
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किया जा सका। वर्ष 965-66 मे कच्चे जूट का उत्पादन 58 लाख गाठे ही 
हुआ। वर्ष 965-66 मे जूट निर्मित्त माल का उत्पादन 3 लाख टन था जो 
निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप था। वर्ष [966 मे रुपए के अवमूल्यन के बावजूद भारत 
से जूट निर्यात में अपेक्षित बढोतरी नहीं हो सकी। 965-66 मे जूट निर्मित माल 
का निर्यात 93 लाख टन था। 


वार्षिक योजनाएं ([966-69) - वार्षिक योजनाओ मे वित्तीय ससाधनों के 
अमाव में जूट उद्योग का तेजी से विकास नहीं हो सका। वार्षिक योजनाओ में जूट 
उद्योग के सामने प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल का अभाव, अकाल आदि समस्याए थीं। 
नतीजतन 8968-69 मे कच्चे जूट का उत्पादन महज 305 लाख गाठे, निर्मित्त 
माल का उत्पादन ] लाख टन था। वार्षिक योजनाओ मे जूट के निर्यात मे भारी 
कमी आई। 


चतुर्थ योजना (969-74) - इस योजना मे ईंधन सकट तथा हडताल 
का जूट उद्योग पर विपरीत प्रभाव पडा। जूट निर्मित्त माल के उत्पादन के लक्ष्य 
अर्जित नहीं किए जा सके । जूट उद्योग को गति प्रदान करने के लिए वर्ष 97 
मे भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई। वर्ष 973-74 में कच्चे जूट का 
उत्पादन 56 लाख गाठे तथा जूट निर्मितत माल का उत्पादन 074 लाख टन था। 
योजना काल मे जूट के निर्यात मे वृद्धि के लिए सरफार ने निर्यात कर (फृणा 
90029) मे कमी की घोषणा की। सरकारी प्रयासो के बावजूद निर्यात मे वृद्धि नहीं 
हो सकी। वर्ष 973-74 जूट निमित्त माल का निर्यात केवल 56 लाख टन था। 

पाचवी योजना (4974-79) - योजना मे जूट उद्योग के आधुनिकीकरण 
तथा उत्पादत क्षमता के अधिकाधिक उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया गया। कच्चे 
जूट का उत्पादन लक्ष्य 77 लाख गाठे निर्धारित किया जबकि उत्पादन 70 लाख 
गाठे हुआ! वर्ष (977-78 मे जूट निर्मित माल का उत्पादन 25 लाख टन था। 
जूट निर्मित का निर्यात 52 लाख टन था। 

छठी योजना (980-85) - योजना मे कच्चे जूट तथा जूट निर्मित्त माल 
के उत्पादन के ऊचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। जूट निर्मित्त माल क॑ उत्पादन का 
लक्ष्य 45 लाख टन निर्धारित किया, किन्तु 984-85 मे जूट निर्मित माल का 
उत्पादन 37 लाख टन था। कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य 9) लाख गाठे 
रखा गया जबकि उत्पादन 75 लाख गाठे ही सभव हो सका। 

सातवीं योजना (985-90) - योजना में कच्चे जूट का उत्पादन 95 
लाख गाठो तथा जूट ।निमित्त वस्तुओ का उत्पादन 625 लाख टन का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया। 989-90 मे कच्चे जूट का उत्पादन 83 लाख गाठे तथा 
जूट निर्मित माल का उत्पादन केवल 73 लाख टन था। योजनावधि मे राष्ट्रीय 
जूट निर्माण निगम ने 5 मिलो के आचुनिकीकरण का कार्य पूर्ण किया। 

आठरव्वी योजना (992-97) -- आठवी योजगा मे कच्चे जूट का उत्पादन 
लक्ष्य 955 लाख गाठ तथा जूट निर्मित्त माल के उत्पादन का लक्ष्य 35 लाख टन 
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निर्धारित किया गया है। मारत मे जूट निर्मित्त माल का उत्पादन वर्ष 992-93 
में 430 लाख टन तथा 996-97 में 40॥ लाख टन था। 


भारत मे जूट निर्मित्त माल का उत्पादन वर्ष 950-5$] मे 837 लाख टन 
था जो बढकर 994-95 में 374 लाख टन हो गया। चवालीस वर्षो की 
समयाववि म जूट निर्मित माल के उत्पादन में लगमंग डेढ गुना वृद्धि हुई है। कच्चे 
जूट का उत्पादन दर्ष 950--5] में 34 लाख गाठे था जो बढकर 994-95 मे 
95 लाय गाठे हो गया। इस समयावधि मे कच्छ जूट के उत्पादन मे लगमग त्तीन 
गुना वृद्धि हुई। जूट निर्मित माल का उत्पादन 998-99 में 587 लाख टन 
(प्राविजनल) था। 


भारत में जूट के माल का उत्पादन 








वर्ष उत्पादन (लाख टन) 
950-5 837 
960-67 0 7] 
970-7 0 60 
980-8] 3 92 
990-9] 4 30 
99-92 3 78 
992-93 3 0 
993 94 [4 48 
994-95 ]3 74 
995-96 44 33 
996-97 40 
997-98 6 78 
998-99 85 57 
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जूट उद्योग की वर्तमान रिथिति 
(ए2इ5लां 20550 07 06 [600579) 

] मिलो की साख्या (07८ ० ३॥5) - दर्तमान में भारत में 73 जूट 
मिले है जिनन 6 कपडा मत्रातय के अवीन सार्देजनिक क्षेत्र के उपक्रम - राष्ट्रीय 
पटसन उत्पाद नियम की हैं। कपडा मग्रालय के अधीन एक दैधानिक सस्था 
पटस उत्पादन विकास परिषद्‌ जूट क्षेत्र मैं विकास और निर्यात रावर्द्धन सबधी 
दिनिन गतिदिबियो के लिए दित्तीय और दिपणा] ठथा टैक्नालाजी सबधी सहायता 
एदान करती है। जूट उद्यार की सर्दाधिक मिलें पश्चिमी दगाल में हैं| मारत की 
ऊुल 73 जूट कलो मे से 58 मिल अकले पश्चिमी बगल मे हैं। इसके बाद 
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आमख्ध प्रदेश में 5, बिहार में 4, उत्तर प्रदेश में 3 तथा मध्यप्रदेश, आसाम एवं 
उडीसा मे एक-एक है। 


2 रोजगार (शाफ़ो०/शदा) - जूट उद्योग मे लगभग 2.5 लाख मजदूरो 
को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा जूट उद्योग से 40 लाख पटसन 
किसानो की रोजी-रोटी भी चलती है। उद्योग मे लगभग 300 करोड रुपए की 
पूजी लगी हुई है। 

3 उत्पादन (९7047८७00) - मारत में जूट उद्योग की स्थापित क्षमता 
लगमगय 58 लाख टन प्रतिवर्ष होना आका गया है। वर्ष 7997-98 में जूट 
निर्मित्त माल का उत्पादन १678 लाख टम था। कच्चे जूट का उत्पादन वर्ष 
994-95 में 95 लाख गाठें था। 


4. निर्यात (9:फण)) - भारत से जूट निर्मित्त माल का निर्यात वर्ष ।960-6] 
में (35 करोड रुपए था जो बढकर ॥994-95 मे 473 करोड रुपए तथा 
996-97 मे और बढकर 552 करोड रुपए हो गया। वर्ष 997-98 में जूट का 
निर्यात और बढकर' 634 करोड रुपए हो गया। 








निर्मित माल का निर्यात 
जूट (करोड रूपए) 
वर्ष जूट निर्मित माल का निर्यात 
960-6! 35 
970 7 १90 
१980-87 330 
990 9 298 
99-92 99] 
992-93 355 
993.94 389 
994 95 473 
995-96 6्श्‌ 
996 97 552 
997-98 634 
998-99 595 
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जूट उद्योग का स्थानीयकरण ([.0०८०१४७॥णा) 


भारत में जूट उद्योग के अधिकाश कारखाने पश्चिमी बमालप मे स्थापित 
है | पश्चिम बगाल में जूट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण हुगली नदी 
के द्वास पद की गई अनुकूल रिथिति है। पश्चिम बगाल ऊच्चे जूट का लगभग 
90 प्रतिशत उत्पादत करता हैं) हुगली नदी जूट उच्चोग को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति 
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8 उत्पादन क्षमता के उपयोग की समस्या (?70छंत्या ण [जइगाणा ० 
शि०0ए०७॥०॥ 0०9००५७) - जूट मिलो में उत्पादा क्षमता ऊा पूरा उपयोग नहीं हो 
पाता। पूर्ण क्षमता के उपयोग मे कच्चे माल की कमी ऊर्जा का अभाव माग में 
कमी हडताल आदि मुख्य बाधाए है। भारत में जूट उद्योग फी स्थापित क्षमता 
लगमग ।58 लाख टन प्रतिवर्ष है। वर्ष /994-95 मे जूट निर्मित्त माल का 
उत्पाद] 360 लाख टा था जो जूट उद्योग की स्थापित क्षमता का 86 प्रतिशत 
था। 


चीनी उद्योग 
($एहथ7 4707579) 


चीगी उद्योग भारत का महत्त्वपूर्ण उपभोग उद्योग है। चीगी उद्योग में 
लाखो की सख्या मे देशवासिया को रोज़गार मिला हुआ है तथा रारकार को भी 
करो रो काफी आय प्राप्त होती है। ची॥्ने उद्योग के विकास पर बडी सीमा तक 
भारतीय किसायो की समृद्धि भी निर्मर करती है | गत्रा भारत की प्रमुख व्यावसायिक 
फसल है और इसे कच्चे माल के रूप मे चीए उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है॥ 
भारत म विगत वर्षो म अच्छे माउसून्र के कारण चीगी के उत्पादन मे रिकार्ड वृद्धि 
हुई है। भारत विश्द मे प्रमुख चीग उत्पादक राष्ट्र के रुप मे उभरा है किन्तु चीनी 
की आतरिक खपत अधिक हाने के कारण भारत चीनी निर्यातक देशो मे विशिष्ट 
रथान नहीं वग़ सका। बदलते परिवेश मे चीनी उद्याग को आर्थिक उदारीकरण के 
दायरे मे लिए जाने के प्रयास जारी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर 996 तक 
चीगी उद्योग को लाइसस से मुक्त 7हीं किए जाते के कारण चीगवी मिलो की सख्या 
में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। किसात कम दामों पर गन्ना बेचने को मजबूर है। 
उपभोक्ता पर चीती की बढती कीमतों की अधिक भार है। सक्रिय चीनी लॉबी के 
प्रभाव का कम करो के लिए उद्योग को लाइसेस से मुक्त किए जाते की 
आवश्यकता है। इरासे चीगी उद्योग का बेहतर गति रो विकार होगा और भारत 
ची॥ के निर्यात मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। 
रखतत्रात प्राप्ति रो पूर्व चीनी उद्योग का विकास 
(9०एल०ृएव्वा 6 5प६भ दण्ड, ज्ञात ॥0ल्‍९ए242१०९) 

भारत आगीत से चीगी उत्पादक राष्ट्र रहा हैं। चीग्री के आधुतिक कारखाने 
वी स्थापाा सर्पप्रथन 903 मे बिहार में हुई इसके वाद उत्तर प्रदेश और बिहार 
में हुई | किन्तु भारतीय चीनी उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिरपर्धात्मक रिथति मे टिक नहीं 
सका। 930 कं विश्वव्यादी मदी का चीनी उद्योग का विपरीत प्रमाव पडा। वर्ष 
93]-32 मे चीगी मिलो की राख्या 32 थी और चीगी का उत्पादन फेवल 460 
लाय टा था। घीगी उद्योग की विगंडी दशा को सुधारों के लिए 933 में चीनीं 
उद्योग को सरक्षण प्रदाग क्या गया। उतीज़ता चीगी उद्योग को गति मिली | वर्ष 
938-39 में चीगी मिला की राख्या बढकर 32 हो गई तथा चीगी का उत्पादन 
642 लाय टा था। द्वितीय विश्वयुद्ध (939) के समय चीनी की माग में 
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अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण चीनी उद्योग की आर्थिक दशा सुधरी। चीनी मिलो 
की सख्या 945-46 मे 38 हो गई तथा चीनी का उत्पादन 8 23 लाख टन था। 
चीनी की माग अधिक बढ जाने के कारण सरकार ने 942 में चीनी पर 
मूल्य नियत्रण तथा राशनिग व्यवस्था लागू थी। सन्‌ 947 मे चीनी पर नियत्रण 
समाप्त किया किन्तु मूल्यों में अधिक बढोतरी के कारण सन 948 मे नियत्रण पुन 
लागू किया गया। देश के विभाजन का चीनी उद्योग पर जूट उद्योग की भाति 
विपरीत प्रभाव नहीं पडा। अधिकाश चीनी मिले और गन्ना उत्पादक क्षेत्र भारत में 
ही रहे। किन्तु चीनी की माग, उत्पादन की तुलना में अधिक होने के कारण देश 
में चीन की समस्या सदैव बनी रही साथ ही चीनी पर सरकारी नियत्रण बना हुआ 
है। 
चपचवर्षीय योजनाओं में चीनी उद्योग का विकास 
(06एलकृगला। रण $च8५ ितच॥नए 7णाहड़ ?ग रिस्ा०व) 


प्रथम योजना - प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में चीनी मिलो की 
सख्या 38 थी। इन मिला की उत्पादन क्षमता 5 लाख टन थी। 950-5 में 
चीनी का उत्पादन  8 लाख टन था। योजनावधि मे चीनी उद्योग के विकास 
पर 5 करोड रुपए व्यय किए गए, नतीजतन चीनी मिलो की सख्या बढकर 
955-56 में 43 हो गई तथा चीनी का उत्पादन बढ़कर ]862 लाख टन हो 
गया। चीनी उत्पादन का लक्ष्य 5 लाख टन निर्धारित किया गया था जिसे बाद 
मे बढाकर 8 लाख टन कर दिया गया। योजना मे चीनी उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त 
कर लिया गया किन्तु चीनी की माग, उत्पादन से अधिक रही जिसकी पूर्ति नहीं 
की जा सकी। 

द्वितीय योजना - इस योजना में चीनी उद्योग के विकास पर 56 करोड 
रुपए व्यय किए गए। चीनी मिलो की सख्या 960-6 मे 75 हो गई तथा चीनी 
का उत्पादन 3028 लाख टन था। इस योजना मे चीनी उत्पादन का लक्ष्य 
225 लाख टन निर्धारित किया गया। योजना मे 29 सहकारी चीनी मिलो को 
लाइसेस दिया गया। माग की तुलना मे चीनी का अधिक उत्पादन हुआ। 


तृतीय योजना - योजना में चीनी उत्पादन का लक्ष्य 35 लाख टन 
गरिर्धारित किया गया। सहकारी क्षेत्र मे 25 नई चीनी मिलो की स्थापना की गई। 
965-66 में चीनी मिलो की सख्या 200 थी तथा चीनी का उत्पादन ३5 लाख 
टन था। योजना मे चीनी उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इस 
योजना मे चीनी के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत ने 972 के 'क्यूबा 
सकट' के बाद चीनी के क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रवेश किया। 

वार्षिक योजनाए (966-69) - वर्ष 968-69 मे चीनी मिला की सख्या 
25 थी तथा उत्पादन 356 लाख टन था। वर्ष 966-67 तथा 967-68 मे 
अकाल के कारण चीनी का उत्पादन घटा। सरकार ने 40 प्रतिशत चीनी खुले 
बाजार में बेचने की छूट दी तथा 60 प्रतिशत चीनी नियत्रित दर पर बेचने की 
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व्यवस्था की गई। 


चतुर्थ योजना - योजात मे चीनी उत्पादा का लक्ष्य 47 लाय ८ग 
पिर्धारित किया गया। योजना के अत में चीगी मिलो की सख्या 229 की। वर्ष 
]973-74 में चीनी का उत्पादन 39 लाख टय॒ था जो निर्धारित लक्ष्य से काफी 
कम था। योजना काल मे चीनी उद्योग सकटग्रस्त रहा। उद्योगो की प्रगति 
सतोषजनक नहीं थी। चीनी उत्पादन म भारी उतार-चढाव रहा। 


पाचर्वी योजना - योजना मे चीनी उत्पाद का सशाधित लक्ष्य 54 लाख 
टन निर्धारित किया गया। पाचवी योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया 
गया। ॥977-78 मे चीनी मिलो की सख्या 228 थी तथा चीगी का उत्पादत 
6462 लाख टन था। चीनी सहकारी मिलों की सख्या 32 थी। 


पाचवी योजगा के बाद की वार्षिक याजना 979-80 में चीनी का 
उत्पादन 39 लाख टा था। वार्षिक योजना में चीनी की कीमत म अप्रत्याशित 
वृद्धि हुई। 

छठी योजना - योजना मे चीनी की बढती माग को दृष्टिगत रखते हुए 
उत्पादन लक्ष्य 76 लाख टन निर्धारित किया गया। उद्योग फी उत्पादन क्षमता 80 
लाख टन थी। 984-85 में चीनी का उत्पादन 62 लाख टन था। याजना के अत 
तक चीनी मिलो की सख्या बढकर 359 हा गई। याजना के वित्तीय वष 98-82 
मे चीनी का उत्पादा 84 लाख टन था। 


सातवीं योजना - योजना मे चीनी की उत्पादन क्षमता 07 लाख टन 
तथा चीजी उत्पादग का लक्ष्य 02 लाख ट निर्धारित किया गया। सातवीं योजना 
में चीनी मिलो की सख्या 396 थी। 989-90 म चीनी की उत्पाद क्षमता 20 
लाख टव तथा चीगी का उत्पादन 07 लाख टन था। इस प्रकार योजना के चीनी 
उद्योग की उत्पादन क्षमता और चीती का उत्पादय निर्धारित लक्ष्य से अधिक था; 

सातवीं योजया के बाद की दो वार्षिक योजग़आ मे भी चीनी उद्याग की 
प्रगति हुईं। 090-9 में चीगी का उत्पादन ]2047 लाख टय तथा 499]-92 
मे 34]॥ लाख टन था। 

आठवीं योजना - योजाग॥ में चीनी उत्पाद का वार्षिक लक्ष्य 35 लाख 
टा. निर्धारित किया गया। चीनी उद्योग की उत्पादन क्षमता )43 लाख टन 
वार्षिक फिर्धारित की गई हैं। 994-95 में चीनी मिलों की सख्या 430 लाख टन 
औी। १४५७-०७) तक चीनी मिलें। दी। सख्या (लक्ष्य) 550 थी। दर १970-9) में 
चीनी का उत्पादन 53 लाख टन था। 
चीनी उद्योग की वर्तमान र्थिति 
(शिर्इला। 20500 ७ $फञ ॥09॥9) 

3 चीनी मिलो की सख्या (४णगाएटल ण 595१आ ६४5) - भारत में चीगी 

मिलों की सरद्या 950-5) मे 38 थी। दर्ष 7994-95 में चीनी मिलो वी संख्या 
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430 थी। आठवीं पचवर्षीय योजना में चीनी मिलो की सख्या का लक्ष्य 450 था। 
अधिकाश चीनी मिले सहकारी क्षेत्र मे हैं। राजस्थान मे चीनी मिलो की सख्या 
महज 3 हे। इनमे से एक सहकारी क्षेत्र मे है। भारत की अधिकाश चीनी मिले 
उत्तरप्रदेश तथा दिहार राज्य में है। इन दो राज्यो के अलावा चीनी की मिले 
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्चधप्रदेश तथा कर्नाटक राज्यो मे है। 


2 चीनी का उत्पादन (श000८700 ० 5घ९४५) - योजनाबद्ध विकास मे 
चीनी के उत्पादन मे वृद्धि हुई है। भारत मे चीनी का उत्पादन गन्ने के उत्पादन से 
सवद्ध हे। गन्ने के उत्पादन मे घटत-बढत का चीनी उत्पादन का प्रभाव पडत्ता है। 

भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने के उत्पादन पर निर्मर है। 990-9 मे 
गन्ने का उत्पादन 2,40 लाख टन तथा चीनी का उत्पादन 2050 लाख टन 
था। 99-92 मे गन्ने का उत्पादन बढकर 2,540 लाख टन हो गया तो चीनी 
का उत्पादन भी बढकर 43404 लाख टन हो गया। वर्ष ॥993-94 में गन्ने के 
उत्पादन म भारी कमी हुई इसका चीनी उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पडा, चीनी 
का उत्पादन घटकर 9833 लाख टन ही रह गया। 994-95 मे गन्ने का 
उत्पादन बढकर 2,772 लाख टन हो गया। गन्ने के उत्पादन मे यह उल्लेखनीय 
वृद्धि थी। इस वर्ष चीनी का उत्पादन भी ठेजी से बढकर [260 लएखख टन तक 
जा पहुचा। 


भारत में गन्ने और चीनी का उत्पादन 











(लाख टन) 
वर्ष गन्ने का उत्पादन चीनी का उत्पादन 
990-9 240 ]20 50 
99]-92 2540 34 04 
992-93 2280 06 09 
993-94 227 98 33 
994-95 272 26 0 
995-96 28] धवा 8] 
996-97 2776 53 03 
997-98 2795 3] 60 
998-99 2957 १55 20 
4999-2000 (प्रा ) 35 ]65 00 
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नब्व के दशक म चीनी के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्व के 
दशको में चीनी का उत्पादन कम था। चीनी का उत्पादन ]950-5] में ]] उ4 
लाख टन, ]960-6] मे 3029 लाख टन, 970-7] मे 3740 लाख टन, 
980-8] में 548 लाख टन था। ॥990-9] मे चीनी का उत्पादन बढकर 
420 47 लाख टन था। अक्टूबर-जून 995-96 मे चीनी का उत्पादन अप्रत्याशित 
बढकर 6068 लाख टन तक जा पहुचा था। वर्ष 4997-98 मे चीनी का 
उत्पादन 3] 60 लाख टन था। चीनी उत्पादन मे वृद्धि के लिए लगातार अच्छा 
मानसून, अनुकूल नैसर्गिक र्थितिया य प्रशासनिक कारण सहायक रहे हैं। किसानो 
को अच्छे मानसून का लाभ मिला है तो सरकार ने भी गन्ने की खेत्ती को प्रोत्साहित 
करने के लिए समर्थन मूल्य मे वृद्धि की है।' चीनी मिलो द्वारा किसानों से गन्ने 
खरीदने के भाव 99-92 मे 26 रुपये प्रति टन था ज़ो बढकर 7992-93 में 
3400 रुपए, 993-94 मे 345 रुपए तथा 994-95 मे 39 रुपए प्रति टन 
हो गया।# 

3 चीनी का विदेशी व्यापार (एकलएा वाबतल ण॑ 508०) लक चीनी के 
उत्पादन क॑ आतरिक उपभोग की तुलना में वढ जाने से भारत द्वारा निर्यात की 
जाने वाली चीनी का मात्रा मे वृद्धि हुई है। चीनी का निर्यात 986-87 मे मात्र 
20 हजार टन था जो बढकर 990-9] मे 223 लाख टन व 99[-92 में 
562 लाख टन हो गया। बाद के वर्षा में चीनी का निर्यात घटा है। चीनी का 
निर्यात 992-93 मे 4]] लाय टन था जो तेजी से घटकर 993-94 मे केवल 
0 हज़ार टन रह गया। वर्ष ॥995-96 में चीनी का निर्यात 734 लाख टन 
उल्लेखनीय रहा। ध्यातव्य है कि पूर्व के वर्षों मे भारत बडी मात्रा मे चीनी का 
आयात करता था। वर्ष ]986-87 मे 953 लाख टन तथा 989-90 में 242 
लाख टन चीनी का आयात किया गया। ॥993-94 मे 20 लाख टन तथा 
]994-95 में 2 लाख टन चीनी का आयात्त किया गया। वर्तमान में भारत चीनी 
उत्पादन में आत्मनिर्भर है। 


4 सहकारी क्षेत्र की भूमिका (8०९ ० (0०-०फ़लगएट 5८००) - भारत में 
चीनी उत्पादन के क्षेत्र मे सहकारी क्षेत्र की भूमिका मे वृद्धि हुई हैं। वर्ष 9950-5 
मे चीनी मिलो की कुल सख्या 38 मे से सहकारी मिलो की सख्या केवल 2 थी। 
सहकारी मिलो की सख्या 960-6] मे वढकर 38 तथा 989-90 मे और 
बढकर 25 हो गई। वर्ष 995-96 में भारत मे कुल 430 चीनी मिलें थीं उनमे 
से 265 मिले सहकारी क्षेत्र की थीं। 


चीनी उद्योग का रथानीयकरण ([.०वथाउ्बाठा ठ 5प9287 ॥760509५) ८ 
भारत के अधिकाश चीनी कारखाने उत्तरप्रदश, विहार, महाराष्ट्र आदि राज्यो में 
केन्द्रित है। इन राज्यों में चीनी कारखानो की स्थापना में कच्चे माल की 
उपलब्धि, शक्ति के साधन, सरता श्रम, विस्तृत बाजार, परिवहन के साधन, 
उपजाऊ भूमि एवं विकसित व्यापारिक मडिया आदि मुख्य कारण है। गत्ना 


भारत मे बडे पैमाने के उद्योग १8 ॥| 


अत्यधिक भार खोने वाला पदार्थ है। इसलिए गन्ना उत्पादक क्षेत्रों मे ही चीनी 
कारखानो की स्थापना हुई। उद्योग से सबधित अन्य आवश्यक सुविधाए गन्ना 
उत्पादक क्षेत्रा मे आकर्षित होती है। 

चीनी कारखानों की संख्या की दृष्टि से उत्तरप्रदेश तथा महाराष्ट्र का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। उत्तरप्रदेश में 93 तथा महाराष्ट्र 78 चीनी की मिले है इनके 
अलावा बिहार, कर्नाटक, त्तमिलनाडु, गुजरात, पजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान मे भी 
चीनी मिले है। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र मे होता है। महाराष्ट्र मे देश 
के चीनी के कुल उत्पादन का 34 प्रतिशत होता है इसके बाद उत्तर प्रदेश का 
स्थान आता है जहा देश के कुल चीनी उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन होता 
है। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, आख््रप्रदेश, कर्नाटक का भी चीनी उत्पादन 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

वर्तमान मे चीनी उद्योग का विकास तुलनात्मक रुप से दक्षिणी भारत में 
अधिक हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण के दौोर मे महाराष्ट्र, गुजरात, विदेशी 
निवेशकों को आकर्षित करने मे अधिक सफल हुए है। यहा औद्योगिक विकास का 
अच्छा वातावरण है। इसके अलावा इन राज्यो मे गन्ने की उन्नत किस्म है जिसमें 
शक्कर का प्रतिशत अधिक है। यहा चीनी बनाने की औसत अवधि 50-80 दिन 
है। सहकारी चीनी मिले छीनी उत्पादन के साथ गन्ने के उत्पादन में भी सलग्न है। 
आधारभूत सरचना की दृष्टि से भी ये राज्य विकसित हैं। इन राज्यो को निकटतेम 
बन्दरगाह का लाभ प्राप्त है। 

चीनी उद्योग की प्रमुख समस्याएं तथा समाधान के सुझाव 
(व शिफ्राशाड ० 50997 [07509 थाद 5प88९57075 णि 507०7) 

। घाटे की समस्या (शण०्छाथा ०.055) - देश मे जहा एक ओर चीनी के 
उत्पादन मे वृद्धि हुई है वही दूसरी ओर चीनी उद्योग को घाटा उठाना पड रहा 
है। चीनी उद्योग को 990-9] मे 600 करोड रुपए तथा 99]-92 में 700 
करोड रुपए की हानि उठानी पडी। चीनी मिलो द्वारा गन्ने की ऊच्ची कीमत चुकाए 
जाने के कारण उत्पादन लागत मे वृद्धि हुई है। मिलो द्वारा किसानो के गन्ना 
खरीदने के भाव 99-92 मे 26 रुपए थे जो 992-93 में 3] रुपए, 
4993-94 में 345 रुपए तथा !994-95 मे 39 रुपए निर्धारित किये गए। वर्ष 
994-95 मे गत वर्ष की तुलना मे 3 प्रतिशत वृद्धि की गई। देश में चीनी की 
आय घूर्कि, के सतर्क कै, झुस काएण, हनी के घुल्पे, रुच्यादयन की प्रदत्त सहरी। 
है। वर्ष [995-96 मे चीनी के उत्पादन में हुई वृद्धि को देखकर यदि यकायक 
चीनी की आपूर्ति बढा दी जाती तो चीनी की कीमते काफी गिर सकती थी जिसका 
भय चीनी उद्योग को होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति का तात्कालिक समाधान है, 
चीनी की उत्पादन लागत कम कर निर्यात में वृद्धि करना। देश में चीनी की बढती 


कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए आपूर्ति मे वृद्धि कर कीमतो को कुछ कम किया 
जाना चाहिए। 
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2 गन्ने की खराब किस्म ([.0७ 0एथाा५ ० 50. अ८था८) - भारत गन्ने का 
बडा उत्पादक देश है। किन्तु उत्पादित गन्ने की किस्म घटिया है। गज्ने मे चीनी की 
मात्रा कम होती है। गज म चीनी की मात्रा कम होने के कारण चीनी की उत्पादन 
लागत अधिक बैठती है। उत्तरी भारत में उत्पादित गन्ने मे चीनी की मात्रा काफी 
कम है। दक्षिणी भारत मे उत्पादित गन्ने मे अवश्य चीनी की मात्रा अधिक है। 
सारत भारत के गन्न मे चीनी की मात्रा अन्य देशो की तुलना म॑ कम है। उन्नत 
किस्म के बीजो का प्रयाग करके गत्ने मे चीनी का मात्रा को बढाया जा सकता है। 


3. अनार्थिक इकाइया ([९८णाणा० (77) - योजनाबद्ध विकास में घीनी 
मिलो की सख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। किन्तु अनेक इफाइया आर्थिक है। 
चीनी उद्योग में छोटे पेमाने की इकाइया अधिक होने क कारण उत्पादन लागत 
अधिक आती है तथा पैमाने की बचते भी कम प्राप्त होती है। यीनी मिलो की न 
केवल उत्पादन क्षमता कम है अपितु मिलो मे चीनी का उत्पादन भी काफी कम है। 
इस कारण चीगी उद्योग अनार्थिक इकाईयो की समस्‍या से ग्रसित है। अनार्थिक 
इकाइयो की समरया से निपटने के लिए चीनी मिलो की गन्ना पेरने की क्षमता में 
वृद्धि की जानी चाहिए तथा अनार्थिक इकाइयों का आर्थिक इकाइयो के साथ 
विलीनीकरण फिया जा सकता है। 

4 गुड एवं खाडसारी उद्योग से प्रतिस्पर्धा (0णाफुट्आणा धाएं। 000 
00509) - भारत में गाव-गाव में गुड एय खाडसारी उद्योग की छोटी-छोटी 
इकाइया है। गुड एय खाडसारी उद्योग मे गन्ने का प्रयोग किए जाने से चीनी मिलो 
के लिए गन्ने का सकट उत्पन्न हो जाता है। गुड एव खाडसारी की माग बदने से 
चीनी की खपत घटती है। पुड खाडसारी और चीनी उद्योग मे परस्पर सामजस्य 
और समन्वय अपगाकर प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सजता है। 


६ कच्चे माल की समस्या (छाक्ाला 9 ए३७ शाला) - गद्य चीतगी 
उद्याग क लिए प्रमुख कच्चा माल है। देश मे गन्ने का प्रति हैक्टेयर उत्पादन काफी 
कम है| भारत मे गन्ने का 60 टन प्रत्ति हैक्टेयर उत्पादन अन्य गन्ना उत्पादक शष्ट्रो 
की तुलना मे कम है। भारत मे गन्ना उत्पादन भे भारी उच्चायचत है। गजे का 
उत्पादन कम हो जाये से चीनी मिलो के सामने कच्ये माल की समस्या मुखर हो 
जाती है। गौरतलब है यर्ष 993-94 मे गन्ने का उत्पादन 2 27] लाख टा रह 
जान से चीनी का उत्पादन केवल 9833 लाख टत हो सका और भारत को 20 
लाख टन चीनी का आयात करना पडा। देश मे एत्रे का फसल क्षेत्र तथा प्रति 
हैक्टेयर उत्पादन बढाकर कच्चे माल वी रामस्था से निपटा जा सकता है 

6 अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग की समस्या ([#फाल्क्त ० (5९ जी छए८ 
97०9०८७) - चीती मिला मे गन्ने को उपयोग में लेने के बाद अपणिष्ट पदार्थ 
यथा योई (820755८) शीरा (१४०७५६८४) तलछट हथ८5छ्णव) तथा उन्‍्टद्रेस 
आदि बच जाते है। चीगी मिलो के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके चीनी वी 
उत्पादन लागत म कमी की जा सकती है तथा रोजगार के अयसरो म॑ भी वृद्धि 
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सभव है। मोलासिस से शराब, स्प्रिट, अल्कोहल की औद्योगिक इकाइया स्थापित 
की जा सकती हैं। छिलके से कागज, पैकिग सामग्री, ब्लाटिग पेपर तथा तलछट 
से बूट पालिश, कार्बन पेपर, अखबारो के लिए स्याही बनाने मे प्रयोग किया जा 
सकता है। 


7 निर्यात मे कमी (3८८ ० 5/कुणा) - देश मे चीनी का उत्पादन कम है 
तथा माग अधिक है इसलिए निर्यात के लिए चीनी का अभाव रहता है। इसके 
अलावा भारतीय चीनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे भी नहीं टिक पाती इसका कारण 
चीनी की उत्पादन लागत अधिक तथा किस्म घटिया हैं। वर्ष 994-95 मे 63 
हजार टन चीनी का निर्यात किया गया। चीनी निर्यात मे वृद्धि के लिए उत्पादन 
वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन लागत मे कमी तथा किस्म सुधार के प्रयास किए 
जाने चाहिए। 


8 प्रति व्यक्ति कम खपत (एल (8छा9 [.0७ (00॥5प्णाएा०9) - भारत में 
प्रति व्यक्ति चीनी की खपत विकसित देशो की तुलना मे कम है। विगत वर्षों मे 
चीनी की खपत में अवश्य वृद्धि हुई हैं। वर्ष 7950-5 मे चीनी की प्रति व्यक्ति 
खपत केवल 3 किलोग्राम थी जो बढकर ]960-6] में 5 किग्रा, 970-7 मे 
73 किग्रा 980-8। मे 72 किग्रा हो गई। चीनी की प्रति व्यक्ति खपत 
989-90 मे 36 किग्रा थी। इसके विपरीत यूरोपीय देशो मे चीनी की प्रति 
व्यक्ति खपत 40 किग्रा है। अब देश मे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ चीनी 
उपभोग मे वृद्धि हो रही है। भविष्य में अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी। 


५ आधुनिकीकरण की समस्या (?:7फ)ट्या ० १४००९८०॥४०४४०॥) + भारत की 
अधिकाश चीनी मिले पुरानी है। सयत्र उपकरण पुराने पड चुके हैं। चीनी मिलो 
मिलो में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान मे चीनी मिलो के सम्पूर्ण 
प्लाट देश में ही निर्माण किए जा रहे है तथा चीनी मिलो के आधुनिकीकरण के 
लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अत पुरानी 
चीनी मिलो को लाभ उठाना चाहिए। 


0 राजकीय नियत्रण (009४वगाशव्या 0०॥०/) - चीनी उद्योग पर दोहरी 
मूल्य नीति लागू है। चीनी आशिक रूप से नियत्रण से मुक्त है। चीनी उद्योग को 
55 प्रतिशत उत्पादन खुले बाजार मे बेचने की छूट है। खुले बाजार मे चीनी का 
विक्रय स्वतत्र है। भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के दौर मे 996 तक 
चीनी उद्योग को लाइसेस से मुक्त नहीं किया। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात 
के लिए "भारतीय चीनी उद्योग निर्यात निगम" को नामंजद किया है। 

बदलते आर्थिक परिवेश मे चीनी उद्योग को लाइसेस से मुक्त करने की 
आवश्यकता है। चीनी उद्योग पर लाइसेस समाप्त करने से चीनी मिलों की सख्या 
मे वृद्धि स्वाभाविक हे तथा उद्योग का विकेन्द्रीयकरण भी होगा। चीनी के उत्पादन 
मे वृद्धि होगी। सरकार सीधे चीनी के निर्यात को छूट देने की स्थिति मे होगी। 
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सरफार को ची+ के सबंध में एक ऐसी युक्तिसगत नीति अमल में लानी 
चाहिए जिससे चीनी उद्योग मे हो रहे घाटे को पाटा जा सके, निर्यात में उत्तरोत्तर 
वृद्धि की जा सके व उपभोक्ताओ को घरेलू बाजार मे चीनी वाजिब दामो पर मुहैया 
हो सके ताकि देश चीनी उत्पादन और चीनी के निर्यात में सिरमौर बन सके। 
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प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 

].. भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारमूत उद्योगों का महत्त्व बताइए। 

2. लोष्टा एव इस्पात उद्योग की वर्तमान रिथति बताइए। 

3 लोहा एव इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 

4 चीनी उद्योग की प्रगति स्पष्ट कीजिए। 

5 सूती वस्त्र उद्योग का महत्त्व बताइए। 

निवन्धात्मक प्रश्न 

]. भारतीय अर्थव्यवस्था में लोहा एवं इस्पात उद्योगो का महत्त्व और विकास 
बताइए त्तथा लोहा एव इस्पात उद्योग की प्रमुख समरयाए कया है। 

2. भारत मे सीमैन्ट उद्योग की वर्तमान रिथति और उसकी समरयाओ का वर्णन 
कीजिए। 

3. भारत मे यूती वस्त्र उद्योग की आलोचगात्मक समीक्षा करते हुए इस उद्योग 
की समरयाए तथा रामाघान के सुझाव बताइए। 

4. जूट उद्योग की प्रगति और मह्त्त्य का वर्णन कीजिए। 

5 भारत म चीनी उद्योग के महत्त्व और विकास की विवेचना कीजिए तथा 
'उरायी प्रमुख समस्याओं के समाधान के उपाय रुझाइये। 
(सबोेत - सभी प्रश्गो के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए प्रश्नों में पूछे 
गए शीर्षको के अनुसार सबधित उद्योग का महत्व, विकास, वर्तमान रिथति, 
समरयाए और रामाघान को लिखिए।॥) 


ट 


भारत में लघु उद्योगों का महत्त्व 
एवं विकास 


(फराएणांभालश गाते 0९7९०आशा[ 0 जनों 82९4९ 
वग00५॥765 | ता») 








लघु उद्योगों का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण रथान है। भारत में 
वित्तीय ससाधनों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी परियोजनाओं में घन का 
विनियोग किया जाना चाहिए जो सीमित ससाघनो से प्राप्त की जा सके त्तथा 
रोजगार को बढाने वाली एब मुद्रास्फीति को नियत्रित करने वाली हो। इस दृष्टि 
से लघु उद्योगों का अधिकाधिक विकास सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। लघु उद्योगो के 
विकास से उत्पाद की माग तथा पूर्ति में अतराल को कम करके मुद्रास्फीति को 
बडी सीमा तक नियत्रित किया जा सकता है। कम पूजी से लघु उद्योगो की 
स्थापना कर अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराना सभत्र है। 

भारत अतीत से एक कृषि प्रधान राष्ट्र होने के साथ प्रतिष्ठित औद्योगिक 
राष्ट्र भी रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में अतीत से ही भारत के लघु उद्योगों की 
पृथक्‌ पहचान रही है। लघु उद्योग इस स्थिति मे नहीं होते कि बडे उद्योगों से 
प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके बावजूद इन उद्योगों मे स्वतत्रता उपरात भारतीय 
अर्थव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निमाई है। वर्तमान मे उत्पादन, नियोजन तथा 
निर्यात के क्षेत्र मे लघु उद्योगों की प्रासगिकता बढी है। 

लघु उद्योगों की परिभाषा और वर्गीकरण 

(0थीआएगा शत (]35$ड#8७णा ० छ़ाबी। 5८४6 तपताइएा८5) 

आधुनिक लघु उद्योगों और असगठित क्षेत्र के परम्परागत उद्योगों को ग्राम 
तथा लघु उद्योगों के नाम से जाना जाता हैं। ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र को 
आठ उपक्षेत्रो में बाटा गया है। लघु उद्योगों और विद्युतवालित करधा को आधुनिक 
लघु उद्योगो की श्रेणी मे तथा खादी व ग्राम उद्योग, हथकरघा, रेशम उद्योग, 
हस्तशिल्म और नारियल के रेशे से सबधित धरन्धों का परम्परागत उद्योगो की श्रेणी 


446 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


से रखा गया है। पूजी निवेश और श्रमिको की सख्या के आधार पर लघु उद्योगों 
की परिभाषा समय-समय पर परिवर्तित की जाती रही है। लघु उद्योगा फी 
उपादेयता फो ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने इनके लिए पहली बार अगस्त 
99। मे पृथक से ओद्योगिक नीति की घोषणा की। 


977 की औद्योगिक यीति में लघु उद्योगो को तीन भागों में विभक्त किया 
गया अतिलपघु क्षेत्र (टिनी सेक्टर) मे ऐसी लघु उद्योग इकाई सम्मिलित की गई 
जिसम प्लाट एव मशीनरी मे एक लाख रुपए से कम दिनियोग हो तथ' 97] की 
जनगणता के अनुसार 50 हजार से कम आबादी वाले वस्बे में स्थापित हो। लघु 
उद्याग म ऐसी औद्यागिक इकाइया सम्मिलित की गई जिनमे प्लाट एव मशीनरी में 
विनियोग सीमा 0 लाख रुपए तक हो तथा सहायक उद्योगों में प्लाट एव मशीनरी 
में विनियोग सीमा 5 लाख रुपए तक निर्धारित की गई। 

औद्योगिक नीति 980 मे लघु उद्योग इकाइयों की प्लाट एवं मशीनरी में 
विनियोग सीमा बढा दी गई। अति लघु क्षेत्र में प्लाट व मशीनरी में विनियोग सीमा 
एक लाख से बढाकर दो लाख कर दी गई। लघु उद्योग मे प्लाट एव मशीनरी में 
विनियोग सीमा 0 लाख से बढाकर 20 लाख कर दी गई। सहायक उद्योगों मे 
प्लाट एव मशीनरी मे वित्रियोग सीमा 5 लाख रुपए से बढाकर 25 लाख रुपए 
कर दी गई। 

लघु उद्योगों की नई परिभाषा - भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 99] को 
घोषित लघु उद्योग नीति मे लघु इकाइयो की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन किया 
है। 


अतिलघु क्षेत्र (99 5८९८०) - अतित्घु क्षेत्र में प्लाट एव मशीनरी में 
पूजी निवश सीमा 2 लाख रुपए से बढाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। 

लघु उद्योग (हगगी [800509) - लघु उद्योग में प्लाट एव मशीनरी मं 
पूजी निवेश सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई। 

सहायक ओर निर्यातन्‍्मुखी इकाईया (#॥णा]ग9 834 ए>कृणा 07४20 
[000507०5) - सहायक और नियातोन्‍्मुखी इकाइयों मे प्लाट एवं मशीनरी में 
निवेश सीमा 75-75 लाख रुपए तक बढा दी गई। 
लघु उद्योग की निवेश सीमा में वृद्धि (८६६५९ ॥7 ॥ए6शगदा [ 0 शा 
[70प59॥7८5) 

7 फरवरी 997 को मप्रिमडल की आर्थिक मामला की समिति के द्वारा 
लघु उद्याग तिवेश की मौजूदा 60 ताख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 300 लाख 
रुपए कर दिया गया। प्रिपेश चाहे खरीददार लीज या हायर परचेज के रुप मं 
हा। सयज्ञ या मशीनरी पयी या पुरागी कोई भी हो सकती है। बढ़ी सीमा 
तिर्यातान्मुखी इकाइये पर भी लागू होगी। घरेलू इकाइयो म गिवश सीमा को पाच 
लाख रुपए से पढाकर 25 लाय रुपए कर दिया गया है। लघु उद्याग वी परिभाषा 
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मे वे सभी उद्योग आते हैं जो धारा 3 (जे) उद्योग (विकास और नियमन) एक्ट 
95 के अन्तर्गत लघु उद्योग के रूप मे पजीकरण के लिए हकदार है। 

केन्द्र सरकार ने 29 अप्रेल, 998 को लघु उद्योगो को सरक्षण देने के 
प्रयास मे लघु उद्योगो मे निवेश की सीमा तीन करोड रुपए से घटाकर एक करोड 
रुपए कर दी। केन्द्र सरकार ने आविद हुसैन समिति द्वारा प्रस्तावित लघु उद्योगों 
के उत्पादनों को आरक्षण मुक्त करने से इन्कार कर दिया। 


भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगों की भूमिका 
(१०6७ एण हज 5९2९ [005९5 एप परताआ 8९णाणाए) 


योजनाबद्ध विकास के पाच दशक के बष्द भी भारत मे अनेक समस्याएं 
मुहबाए खडी है। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमत्ता, क्षेत्रीय असतुलन आदि 
समस्याए प्रमुख हैं। लघु उद्योग का विकास इन समस्याओ के समाधान मे 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निमाता हैं भारत का अतीत लघु उद्योगो की दृष्टि से गौरवपूर्ण 
रहा है। लघु उद्योगो के उत्पाद की व्यापक माग थी। लघु उद्योगो के विकास के 
कारण चहुओर खुशहाली थी, किन्तु गुलामी के दिनों मे ब्रिटिश सरकार की 
विद्वेषपूर्ण नीति के कारण लघु उद्योगो का पतन हुआ। स्वातन्त्रयोत्तर लघु उद्योगो 
की बढती उपादेयता के कारण सरकार ने इनके विकास पर विशेष बल दिया। 
लघु उद्योगो के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणाएं की गई। 
इनमे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगो की सख्या मे वृद्धि, राजकीय 
खरीद मे लघु उद्योगो के उत्पाद को प्राथमिकता, ब्याज व करो मे राहत, कच्चा 
माल मुहैया कराना आदि मुख्य है। इसके अलावा सरकार ने लघु उद्योगो को बिक्री 
का भुगतान 30 दिन के अन्दर नहीं मिलने पर ब्याज पाने का अधिकार दिया गया 
है। नतीजतन अर्थव्यवस्था के विमित्र क्षेत्रो में लघु उद्योगो की महत्ता मे उत्तरोत्तर 
वृद्धि हुई है। 

भारत मे लघु उद्योगो की व्यापक भूमिका है। लघु उद्योगों मे कम पूजी 
लागत पर वस्तुओ का उत्पादन होता है तथा स्वदेशी कच्चे माल का प्रयोग किया 
जाता है। स्थानीय कौशल का उपयोग होता है तथा बडे शहरो की ओर श्रमिकों 
का पलायन रूकता है। इसके अलावा लघु उद्योग इकाइयो का सचालन 
मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा किया जाता है। भारत की आर्थिक परिस्थितियों मे लघु 
उद्योगो का विकास सर्वथा उपयुक्त है। 
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लघु उद्योगो की भूमिका 


यर्ष इफाइयो उत्पादन (करोड रूपए). रोजगार निर्यात 
(लाख जज (लाख (करोड 

सख्या) चालू मूल्यों सख्या) रुपए) 

घर 
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]. उज्पादन ((५०/०८७०७) - लघु उद्योगो के विकास के राजकीय प्रणारो 
पी सु्द परिणति उत्पादा मे वृद्धि के रूप भे दृष्टियोचर हुईं। घालू मूल्यों पर 
लघु उद्योगे वी उत्पाद १973-74 भे 7,200 कर्तेड रूपए था जे बढ़कर 
3980-8] मे 28 060 करोड रपए 985-86 में 6,228 करोड रुपए तथा 
]990-9] में ),55,340 करोड रुपए हो! गया। तपु उद्योगों के उत्पादन में 
चग्पूद्दि औसत वार्षिक दर 973-74 से 980-8] के बीच 24 प्रतिशत तथा 
9९0-8॥ से 99-92 + दीघ 8% प्रतिशत रही। भारत मे 99]-92 में 
आर्फि सुपारो यो लागू विए जाते के बाद लघु उद्योगो के उत्पादा के तीम्र वृद्धि 
हुई। लघु उद्योगों के उत्पादा में बड़े उद्योगों के उत्पादन यी तुलना में तेजी से 
पृद्धि हुई। घालू मूल्यों पर सघु उद्योगों का उत्पादन 992-93 में 2,09,300 
करोठ रुपए था जो बढ़कर 993-94 में 2 4,64९ कऊरोड रुपए तथा 997-98 
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मे और बढकर 4,05,)7] करोड रुपए हो गया। लघु उद्योगों के उत्पादन में 
997-98 मे गत वर्ष की तुलना मे [27 प्रतिशत की वृद्धि हुई | स्थिर मूल्यो पर 
लघु उद्योगो का उत्पादन 99-92 मे ,60,56 करोड रुपए था जो बढकर 
993-94 में ,8],!33 करोड रुपए तथा 994-95 में !,99,029 करोड रुपए 
हो गया। वर्तमान मे देश के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत लघु उद्योगों द्वारा होता 
है। 


2 रोजगार (एछप्फ्ॉग्शाद्या ) - लघु उद्योगो मे लाखो की तादाद मे 
देशवासियो को रोजगार मिला हुआ है। भारत श्रम बहुल वाला देश है तथा यहा 
घूजी का अभाव है। लघु उद्योगो की स्थापना कम पूजी से की जा सकती है। लघु 
उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक लागू होने के कारण अधिक लोगो को रोजगार 
दिया जा सकता है। लघु उद्योगो मे 7973-74 मे 397 लाख लोगो को रोजगार 
मिला हुआ था जिनकी सख्या बढकर 980-8] मे 77 लाख, 985-86 मे 96 
लाख तथा 990-9] ]25 लाख हो गई। लघु उद्योगो मे रोजगार मे चक्रवृद्धि 
औसत वार्षिक दर 973-74 से 980-8] के बीच 87 प्रतिशत तथा 980-8] 
से 99-92 के बीच 55 प्रतिशत थी। बाद के वर्षो मे भी लघु उद्योग क्षेत्र मे 
रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हुई। लघु उद्योगो मे रोजगार प्राप्त लोगो की सख्या 
99]-92 मे 29 लाख, 992-93 मे 34 लाख, 993-94 में 39 लाख 
तथा 997-98 में 670 लाख थी। रोजगार के अवसरों में 997-98 में गत वर्ष 
की तुलना में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 


3 निर्यात (55णा) - लघु उद्योग क्षेत्र की निर्यात व्यापार मे भी भूमिका 
बढी है। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुए आरक्षित है चथा लघु उद्योगों का 
उत्पाद किस्म और कीमत की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति 
मे हे। हाल ही के वर्षो मे लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात्त मे उल्लखेनीय वृद्धि हुई है। 
भारत से लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात !973-74 मे 393 करोड रुपए था जो 
बढकर 980-8] मे ,643 करोड रुपए, 985-86 मे 2,769 करोड रुपए तथा 
990-9] मे 9,763 करोड रुपए हो गया। लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात में 
चक्रवृद्धि औसत वार्षिक दर 973-74 से 3980-8॥ तक 226 तथा 980-8॥ 
से 99-92 तक 204 प्रतिशत थी। वर्ष 997-98 मे लघु उद्योग क्षेत्र से 
43,946 करोड रुपए का निर्यात हुआ। 
भारत के कुल निर्यात व्यापार मे लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात की भूमिका 
बढी है। 

भारत के कुल निर्यात मे लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान 980-8] में 
2448 प्रतिशत था जो बढकर 985-86 मे 254] प्रतिशत, 990-9] में 30 
प्रतिशत हो गया। वर्ष 993-94 में लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात 25,307 करोड 
रुपए था जो भारत के कुल निर्यात का 3628 प्रतिशत था। वर्ष 997--98 लघु 
उद्योग क्षेत्र का निर्यात 43,946 करोड रुपए था जो भारत के मिर्यात का 34 8 
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प्रतिशत था। 
लघु उद्योग क्षेत्र की कुल निर्यात में भूमिका 

(करोड रुपए) 

वर्ष कुल लघु उद्योग क्षेत्र कुल निर्यात में लघु उद्योग 
निर्यात का निर्यात क्षेत्र का प्रतिशत 

980 8॥ 67 643 24 48 
985-86 0895 2769 254! 
990-9] 32553 9763 3000 
99]-92 4404] 3883 352 
992 93 53668 7785 33 ]4 
993-94 69754 25307 36 28 
994-95 82674 29068 35 6 
995-96 06353 36470 34 29 
996-97 887 39249 3303 
]997-98 ]26286 43946 34 80 
998 99 (प्रा) 44604 4948] 34 94 


2400 270# 03:83 अपर फट > बट ध: # 00९ की क +क ज-3 शव ८०० जज के 
9000४ &00॥900 5४00५ ]995-96, 998-99, /999.2000- 7#९ ॥॥दं४ 
उफ्त 2) एुववाक्षा सरव509, 4996 शत तीटा5 


4 लघु उद्योग उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि दर (0090 7०06 ० गा) 8026 
]9005७६४ ९70000000) - लघु उद्योगे में उत्पादन वृद्धि पर औद्योगिक क्षेप्र की 
उत्पादन वृद्धि की तुलग़ म अधिक रही है मारतीय अर्थव्यवस्था 99-92 में 
खाडी युद्ध जग्रित आर्थिक सकट रो ग्ररत थी। औद्योगिक उत्पादन पर ययाडी युद्ध 
का विपरीत प्रभाव पडा। वर्ष ।99-92 में लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 3॥ 
प्रतिशत थी जबकि औद्यागिक विकास दर 06 प्रतिशत से अधिक थी। लघु उद्योग 
शैत्र वृद्धि दर 993-94 से 74 प्रतिशत थी। जबकि औद्योगिक विकास की दर 
केवल 4॥ प्रतिशत ही थी। 4994-95 में लघु उद्योग छैत्न की वृद्धि दर 988 
प्रतिशत (अतिम) तथा औद्योगिक थेत्र वृद्धि दर 8] प्रतिशत थी। 


$ औद्योगिक उत्पादन में योगदान (0०00000व प [07579 00फए७) 
- आठवें दशक के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र एक प्रगतिशील और अर्थव्यवस्थ के 
उभरते हुए क्षेत्र के रूप में सामने आया है। सावर्दी योजना के अत में तिमणि क्षेत्र 
मे कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग लघु दष्योग क्षेत्र का रहा है। कुल औद्योगिक 
उत्पादन में लघु उद्योगों का थोगदा+ ॥990-9 में 4॥ प्रतिशत, 799-92 में 39 


प्रतिशत, 992-93 में 3946 प्रतिशत तथा ]993-94 म॑ 4062 प्रतिशत्न रहा 
है 
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6 सतुलित विकास (छव्श्नाट्ल्व 0८४९०फ्ाधय) - भारतीय अर्थव्यवस्था 
असतुलित विकास की समस्या से ग्रसित है। आज भी देश के अनेक राज्य 
औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडे हुए हैं। कृषि प्रधान क्षेत्रों मे कृषि पर 
जनसख्या का अत्यधिक भार है। आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों 
मे लघु उद्योगों का विकास कर पिछडेपन को दूर किया जा सकता है। ग्रामीण 
क्षेत्रों मे लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास करके कृषि कार्य मे अविक नियोजित 
श्रमिको को लघु उद्योगो की ओर मोडा जा सकता है। 


7 आर्थिक विषमता में कमी (06९८९३5९८ ॥ 20ए७7/णार 07%थआा9) “ 
आर्थिक विषमता को कम करने मे लघु उद्योग सहायक सिद्ध हो सकते है। बडे 
पैमाने के उद्योगो पर बडे औद्योगिक घरानो की पकड होती है। लाभ का अधिकाश 
भाग बडे उद्योगपति ही बटोर ले जाते हैं। लघु उद्योगो की स्थापना मध्यमवर्गीय 
परिवारों द्वारा की जा सकती है। लघु उद्योगो का लाभ अनेक व्यक्तियों में बटवा 
है। इन उद्योगों मे स्वामियों की सख्या भी अधिक होती है। लघु उद्योगों के 
अधिकाधिक विकास से समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। 


8 राष्ट्रीय सुरक्षा (४४णा४ ००७7५) - युद्ध के समय शत्रु राष्ट्र की 
निगाहे बडे उद्योगो को नष्ट करने पर होती है। लघु एवं कुटीर उद्योग देश भर 
में फेले होते हे। शत्रु राष्ट्र द्वारा इन्हे नष्ट करना सभव नहीं होता। राष्ट्रीय सुरक्षा 
मैं लघु एव कुटीर उद्योगो का विशेष महत्त्व है। 


9 कम पूजी की आवश्यकता (९८९० ०,०७ (००४) - भारत मे वित्तीय 
ससाधनो का अभाव है। बहुसख्यक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने 
के लिए अभिशपष्त है। लघु उद्योगो की स्थापना में अधिक पूजी की आवश्यकता 
नहीं होती है। इन उद्योगो मे श्रम प्रधान तकनीक प्रयुक्त होती है जो पूजी प्रधान 
तकनीक की तुलना में सस्ती है। लघु उद्योगों मे न्यूनतम पूजी विनियोजन से 
अधिकतम उत्णदन और रोजगार वृद्धि समव है। 

]0 सुगम सचालन (835५ 09शथा०४$) - लघु एवं कुटीर उद्योगो की 
कार्यप्रणाली पैचीदगीपूर्ण नहीं होत्ती है। इसके सचालन के लिए विशिष्ट तकनीक 
ज्ञान की भी आवश्कयता नहीं होती है। भारत के ग्रामीण परियेश में शिक्षा व 
तकनीकी ज्ञाव का नितात्त अभाव है। ऐसी स्थिति मे लघु उद्योगों का विकास 
आवश्यक है। 

]] तकनीकी परिवर्तन (7ल6ए००४५ टप्रथा2०) - आधारभूत उद्योगो मे 
तकनोलाजी परिवर्तन एक पेचीदा कार्य है कभी-कभी तो यह नियत्रण से परे हो 
जता है जिससे विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं अपरिहार्य हो जाती हैं। लघु उद्योगो 
मे तकनोलॉजी पुरानी हो जाने पर उसे बदलने मे कठिनाई यहीं होती है। 

]2. मुद्रास्फीति के नियत्रण में सह्ययक (पलएणि व 0००) 67 [धणा९७ 
॥५0०9) > बडे उद्योगों की निर्माण अदृधि लम्बी होती है। उत्पाद और आपूर्ति 
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में अतराल हात्र क कारण फ्रीमतों में बढोतरी होती है। अनेक बार बडी परियाजगाओं 
का पलायाः ह जाता है जिससे परियोजनाओ की लागत मे अनावश्यक वृद्धि हो 
जाती हैं। लघु उद्योमो की निर्माण अवधि कम होने के कारण उत्पादन शीघ्र होता 
है। लघु उद्योगों वी स्थापना म निर्णय राजनीति से ओत-प्रात पहीं होते। 
सामाम्यतया लघु उद्यागो का पलायन नहीं होता है। शीघ्र उत्पादन के कारण लघु 
उद्योग मुद्रास्फीति नियत्रण में सहायक होते है। 


43. आधद्यागिक शात्ति (0त0आद्या ९८३८८) - बडे उद्योगो से पूजी तथा श्रम व 
मध्य सघप के कारण आए दिन हडत्ताल तालेबदी घेराव आदि समस्याए मुहवाए 
खडी है। लघु उद्योगों मे पूजी तथा श्रम के मध्य मधुर सम्बन्ध होने के कारण 
औद्योगिक अशाति की समस्या नहीं होती है। लघु उद्योगो म श्रमिको की सख्या 
क्रम होने के कारण परस्पर सद्भावना बनी रहती है। 


॥4. व्यक्तित्व विकास (एटाउइगा्शा7 0९४००फाथा) - बडे पैमाने के उद्योगों 
में सम्पूर्ण कार्य मशीनों फे द्वारा होने के कारण श्रमिकों को व्यक्तित्व विकास का 
अवसर नहीं मिलता है। लघु उद्योगों के श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर 
सकता है। कुटीर उद्योगों में विभिन्न उपभोक्ताओं की रूचि क॑ अनसुर वस्तुओं का 
उत्पादन होता है। 


]5 अन्य महत्त्व (00८ पराफुणांभा०ट) - लघु उच्चोगों का अर्द्ध बेकारी 
निवारण कृषि क्षेत्र में सहायक धन्धे के रूप मे उपयोगी शहरी क्षेत्रा मे अतिरिक्त 
आय के साधन बडे उद्योगो के सहायक सामाजिक कल्याण आदि क्षेत्रा में भी 
महत्वपूर्ण यागदान है। 

पचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों का विकास 
(06रला०्गाशा। 6 खानी 5टब6 [ठप्दच्वाट5 दच्ाएट् ए]बा ऐशा०4) 
योजनावद्ध विकास में लघु उद्योगो की महत्ता को रवीकार किया गया। 
स्वात॒न्त्रयोत्तर घोषित ओद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित 
किया गया। पचवर्षीय योजनाओ मे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पर्याप्त परिव्यय की 
व्यवस्था की गई जिसके परिणामस्वरुप योजनाकाल में लघु इकाइया की सख्या में 
पर्याप्त वृद्धि हुई। 


भारत मे ]950 में 6000 लघु इकाइया पजीकृत थी जो 960-6] म॑ 
बढकर 36000 हो गई। लघु स्तर उद्योग के विकास आयुक्त के आकडों के 
अनुसार 976-77 मे लगभग 6 लाख लघु इकाइया थी जो 7979-80 से वढकर 
8 लाख हा गई। पजीकृत लघु उद्योग इकाइयों वी दूसरी अखिल भारतीय गणना 
विकास आयुक्त (लघु उद्योग क्षेत्र) कार्यालय द्वारा तैयार की गई रिपार्ट के अनुसार 
3] मार्च 988 को दश में 5 लाख 82 हजार पजीकृत इकाइया थी। पजीकृत 
लघु उद्याग इकाइया दी पहली गणना के 5 साल बाद वर्तमात गणना की गई। 
गणना रिपोर्ट मे कुल 883 लाख इकाइया शामिल की गई थी जिनमें से 30 
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लाख इकाइया किन्हीं कारणों से बद पडी है। 202 लाख इकाइया लघु-उद्याग 
क्षेत्र के आरक्षित मदों का ही उत्पादन करती है। इन मदों का उत्पादन ,926 
करोड रुपए मूल्य का है जो कुल उत्पादन का लगभग 28 प्रतिशत है। 

लघु उद्योग इकाइयो की सख्या 984-85 मे 242 लाख थी जो बढकर 
993-94 मे 23 84 लाख तथा 994-95 में 257] लाख हो गई। पिछले दशक 
में (984-85 से 994-95) लघु उद्योग इकाइयो की सख्या मे दो गुना वृद्धि हुई। 
लघु उद्योग इकाइयो की सख्या 997-98 मे 304 लाख थी जो गत वर्ष की 
तुलना मे 55 प्रतिशत अधिक थी। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना (95-56) - लघु एव ग्रामोद्योग पर पहली 
योजना मे 42 करोड रुपए व्यय किए गए जो सार्वजनिक क्षेत्र मे वास्तविक योजना 
परिव्यय का केवल 77 प्रतिशत था। योजना काल मे लघु उद्योगो के विकास के 
सुझाव देने के लिए कर्वे समिति की स्थापना की गई) समिति की सिफारिशो को 
योजना काल में क्रियान्वित किया गया। इसके अलावा लघु उद्योगो के विकास के 
लिए फोर्ड फाउडेशन सस्था के विशेषज्ञों की भी सेवाए ली गईं। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (956-6) - द्वितीय पच्चवर्षीय योजना में 
औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। औद्योगीकरण के उन्नयन के 
बास्ते 956 की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में सब्सिडी, 
विभेदक कर तथा बडे उद्योगों के उत्पादन का कोटा निर्धारित कर लघु एवं कुटीर 
उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया गया। इस योजना मे लघु एवं कुंटीर 
उद्योग पर 87 करोड रुपए व्यय कए गए। योजना काल मे 66 औद्योगिक 
बस्तिया (70059 £5082$) स्थापित की गईं जिनमे ],000 लघु उद्योग इकाइया 
थी। राष्ट्रीय लधु उद्योग निगम की स्थापना की गई। सरकार ने योजना के 
आखिरी में (960-6) लघु उद्योग से 6.5 करोड रुपए के माल का क्रय किया। 

तुत्तीय योजना (96-66) - योजना मे लघु उद्योगों के दिकास पर 425 
करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया, किन्तु वास्तविक व्यय 24] करोड रुपए 
छुआ। योजना मे 300 औद्योगिक बस्तियो की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया। 
राज्य वित्त निगमो की स्थापना तथा रिजर्व बैंक की गारटी योजना प्रारम्भ की गई। 

तीन वार्षिक योजनाएं (966-69) - वार्षिक योजनाओं मे लघु एव 
ग्रामोद्योगो पर सार्वजनिक क्षेत्र मे 3255 करोड रुपए व्यय किए गए। 

चतुर्थे योजना (969-74) - योजना मे लघु एव ग्रामोद्योग के विकास पर 
293 करोड व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया, किन्तु वास्तविक व्यय 25] करोड 
रुपए हुआ। इस योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा गैर सरकारी क्षेत्र का 560 
करोड रुपए प्रस्तावित विनियोग था। योजनावधि भें 47 ओद्योगिक बस्तिया 


स्थापित की गई। योजना मे आधुनिक लघु उद्योग तथा परम्परागत लघु उद्योगो के 
विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। 
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पाचवी योजना (974-79) - इस योजना में गरीदी उन्मूलन का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया। गरीबी उन्मूलन मे लघु एव कुटीर उद्योगो ने कारगर भूमिका 
निमाई। योजना मे लघु एवं ग्रामोद्योग पर 530 करोड रुपए व्यय का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया। सशोधित पाचवीं योजना (974-78) मे लघु उद्योगो पर 
सार्वजनिक क्षेत्र मे वास्तविक व्यय 388 कराड रुपए था। निजी क्षेत्र का प्रस्तावित 
व्यय ।,050 करोड रुपए था। 


छठी योजना (980-85) - लघु एव ग्रामोद्योग का इस योजना में 
वास्तविक परिव्यय !,952 करोड रुपए था। इस योजना में ग्रामीण, कुटीर एव लघु 
उद्योग के विकास पर कुल ,780 5 करोड रुपए व्यय फा प्रावधान किया गया 
था। छठी योजना में लघु उद्योग के लिए प्रावधान गत दीन दशको में लघु उद्योग 
क लिए सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक परिव्यय से अधिक था। सरकार ने इस 
योजना मे लघु उद्योग क्षेत्र के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया। वर्ष 4984-85 मे 
लघु उद्योग इकाइयो की सख्या 4242 लाख, रोजगार 90 लाख, उत्पादन वर्तमान 
मूल्यों पर 50,520 करोड रुपए तथा निर्यात 2,563 करोड रुपए था। 

सातवीं योजना (985-90) - योजना मे लघु एव ग्रामोधोग के लिए 
फारीगरे की आय मे वृद्धि, स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि, स्थानीय फौशल का 
विकास, प्रशिक्षण वी व्यवस्था आदि उद्देश्य निर्धारित किए गए। लघु उद्योगों के 
लिए 2,7527 करोड रुपए का प्रावधान किया गया जो योजना परिव्यय का ]5 
प्रतिशत था। योजना काल मे लघु उद्योग पर वास्तविक व्यय 3,249 करोड़ रुपए 
था। 

सातवीं योजना के दौरन लघु उद्योग क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर !2] 
प्रतिशत, रोजगार वृद्धि दर 44 प्रतिशत तथा निर्यात वृद्धि दर 266 प्रतिशत रही। 
योजनायधि में उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से आधुनिक लघु उद्योग तथा 
निर्यात की दृष्टि से पारम्परिक लघु उद्योग की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही। योजनावधि 
में आधुनिक उद्योगों की वृद्धि दर इस प्रकार रही उत्पादन 24 प्रतिशत, 
रोजगार 6! प्रतिशत, निर्यात 265 प्रतिशत, तथा पारम्परिक उद्योग की वृद्धि दर 
इस प्रकार रही उत्पादन 99 प्रतिशत, रोजगार 32 प्रतिशत, निर्यात 266 
प्रतिशत | 

आठवीं योजना (992-97) - लघु तथा ग्रामोद्योग पर 6,3342 करोड 
रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो योजना परिव्यय का 46 प्रतिशत है। 

वर्ष 996-97 क लिए लघु उद्याग क्षेत्र मे उत्पादन का लक्ष्य 2,94,775 
करोड़ रुपए, रोजगार लक्ष्य 5337 लाय व्यक्ति तथा निर्यात लक्ष्य 50,25 करोड 
रुपए निर्धारित किया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र उत्पादन में आधुनिक लघु उद्याग 
का योगदान 859 प्रतिशत है तथा पारम्परिक उद्योग के उत्पादन में हस्तशिल्प का 
योगदान 7]5 प्रतिशत है। लघु उद्याय क्षेत्र निर्यातित आय में हस्तशिल्प का 
प्रतिशल 556 त्तथा लघु स्तर उद्याग का 402 प्रतिशत है। लघु उद्योग क्षेत्र में 
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सर्वाधिक रोजगार के अवसर लघु स्तर उद्योग उपलब्ध कराता है। लघु स्तर 
उद्योग द्वारा 4996-97 मे 505 लाख व्यक्तियो को रोजगार का लक्ष्य रखा गया 
है। आठवीं योजना के आखिर में (996-97) लघु उद्योगो की सख्या 2857 
लाख, उत्पादन 4,65,7] करोड रुपए तथा निर्यात 39,249 करोड रुपए था। 
इन उद्योगों में 67 लाख लोगो को रोजगार मिला हुआ था| 
लघु उद्योग तथा राजकीय प्रयत्न 
($कभं] 3८४८९ [07८5 200 00एलाणटा। शि675) 


भारत की अर्थव्यवस्था में अतीत से लघु उद्योगो का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा। लघु उद्योगो की महत्ती भूमिका के कारण भारत लघु उद्योग के विकास के 
प्रति सचेष्ट था। किन्तु गुलामी की दीर्घावृद्धि में विदेशी सरकार की विद्वेषपूर्ण नीति 
के कारण लघु उद्योगो का पतन हुआ। भारत मे बीसरवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो 
में स्वदेशी आन्दोलन के गति पकडने के कारण स्वदेशी वस्तुओ के प्रति प्रेम की 
लहर दौडी। स्वतत्रता से पूर्व लघु उद्योगो के विकास वास्ते 934 मे ग्रामीण 
सस्थान, 935 में प्रान्तो मे उद्योग विमागो की स्थापना, 935 में ही भारतीय 
ग्राभोद्योग सघ की स्थापना की गई। उद्योग विभागो को लघु उद्योगो के नियत्रण 
तथा विकास का कार्य सौपा गया। वर्ष 939 में राष्ट्रीय योजना समिति ने लघु 
उद्योगों की समस्याओं पर विचार किया। स्वतत्रता से पूर्व गुलामी के कारण लघु 
उद्योगो के विकास के कारगर प्रयास नहीं किए गए। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
लघु उद्योगो के विकास की पहल की गई। भारत में स्वात्न्त्रयोत्तर लघु उद्योगों के 
विकास वास्ते किए गए प्रयत्नो का अध्ययन निम्नाकित शीर्षको के अर्न्तगत किया 
जा सकता है - 


4. निगमों तथा मंडलो की स्थापना (552णक्राशला ० (0एणथाणा ात॑ 
छ0995) - भारत मे लघु उद्योगो के विकास का दायित्व राज्य सरकारों का है 
फिर भी केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगो के विकास के लिए मडलो तथा निगमों की 
रथापना करके लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया हैं। केन्द्र सरकार ने 
लघु उद्योगो के विकास के लिए निम्नलिखित मडलो और निगमो की स्थापना की 
ले 
(). अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड, 998 (७॥] फ़व8 0०0386 पपप्रशा९5 

छ०270) - इस बोर्ड की स्थापना 948 तथा पुनर्गठन 950 में किया 
गया। इस बोर्ड का कार्य लघु उद्योगों के विकास तथा सगठन के सबंध 
मे केन्द्र सरकार को सलाह देना, बडे एव लघु उद्योगो के बीच सामजस्य 
स्थापित करने वास्ते सुझाव देना, लघु उद्योगो के विकास सबधी योजनाओं 
की जाच करके आवश्यक सुझाव देना तथा राज्य सरकारों की योजनाओ 
मे सामजस्य स्थापित करना है। 


(०)... केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (टक्लाग 30 8040) - इस बोर्ड की स्थापना 
949 मे की गई। यह बोर्ड रेशम उद्योग की देखभाल तथा रेशम के कीड़े 
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(0॥) 


(5) 


(७) 


(५0) 


षट 
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पालने की व्यवस्था करता है। 


अखिल भारतीय दरतकारी बोर्ड (॥ [त3 स990209 की 80990), 952 
- इस बोर्ड की स्थापना नवम्बर, 952 मे की गई। बोर्ड दस्तकारी फे 
उत्पादन तथा विपणन में सुधार का काम करता है उसके अलावा वस्तुओं 
की बिक्री के लिए केन्द्रों की व्यवस्था करता है। बोर्ड पायलेट केन्द्रों के 
सच्चालन का भी काम करता है। पायलेट केन्द्रों मे प्रशिक्षण, अन्वेषण व 
उत्पादन के क्षेत्र मे कार्य किया जाता है। बोर्ड द्वारा देश व विदेशों में 
प्रदर्शनिया आयोजित की जाती है। बोर्ड ने विदेशी विशेषज्ञों की सेवाए भी 
प्राप्त की है। चोर्ड के प्रयासो से दस्तकारी उत्पादन मे वृद्धि हुई है। 
दस्तकारी के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होने लगी है। 


अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (6॥| ॥9॥8 [970]00॥ 3090), 952 
- हृथकरघा बोर्ड की स्थापना अक्टूबर 952 मे की गई। बोर्ड हथकरघा 
उद्योगो के विकास के लिए कार्य करता है। बोर्ड हथकरघा उद्योग के 
विकास के लिए सहकारिता पर जोर देता हैं बार्ड ने बुनकरों की सहकारी 
समितिया सगठित की है। हथकरघा बोर्ड में केन्द्रीय बाजार संगठन 
हथकरघा उद्योग की वस्तुओ के लिए प्रचार का कार्य करता है। 
अखिल भारतीय खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड, (&॥ ]984 ॥(॥30) 9॥0 
५॥॥97९ [70056९5 3090) 953 -- इस बोर्ड की स्थापना 953 में 
की गई। यह बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास वास्ते 
कार्य करता है। वोर्ड के कार्यक्षेत्र मे खादी, तेल, सावुन, चावल, दियासिलाई, 
गुड, मधुमक्खी पालन आदि ग्रामोद्योग सम्मिलित हैं। बोर्ड ग्रामोद्योग के 
विकास वास्ते योजनाए निर्भित्त करना तथा आवश्यक व्यवस्था करना आदि 
कार्य भी करता हैं| देश के सभी राज्यों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत 
है। राज्य स्तर पर स्थापित बोर्डों के अन्तर्गत वैयक्तिक और सहकारी 
सस्थाए कार्यरत हैं। 

नारियल जटा बोर्ड ((०८००प५ पउत्त छेग्य0) - नारियल जटा बोर्ड की 
स्थापना 954 म वी गई। वोर्ड का कार्य चारियल जहा से निर्मित्ति 
बस्तुओ का प्रचार तथा उत्रति का कार्य करना है। बोर्ड का केरल में 
अनुसंधान सस्था कार्यरत है। 


लघु उद्योग को आर्थिक और ऋण सुविधाएं (ए८णा०्गार ब्याव [.0भा 


ए॥०॥0४$ णि 9॥०॥ परत०५॥7९७) - लघु उद्योगों, को आर्थिक और ऋण सुविधाएं 
मुहैया कराने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए है। विगत वर्षो मे लघु उद्योगो 
को वित्तीय सहायता की पूर्ति वास्ते निम्नाकित साधन बढाये गए हैं -- 


(९) 


राजकीय सहायता (50०-थाश्ण७६ ध८७) - लघु एवं कुटीर उद्योगो को 
सरकार के द्वाद्य राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण सुविधा 
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() 


() 


(शे 


() 


(थं) 


(भा) 


मुहैया की जाती है| पचवर्षीय योजनाओ मे लघु उद्योगो को दी जाने वाली 
सहायता में निरन्तर वृद्धि हुई। 

रिजर्व बैंक ऑफ इडिया (र८5शाए८ छा: 0 ॥70/9) - रिजर्व बैक मे 
लघु उद्योगो को वित्तीय सुविधा मुहैया कराने के लिए एक जुलाई 960 
से साख गारण्टी योजना चालू की। इस योजना मे रिजर्व बैंक ऑफ 
इडिया और ऋण देने वाली सस्था परस्पर मिलकर जोखिम उठाती है। 
वर्तमान मे यह योजना पूरे देश मे लागू है। साख गारटी योजना मे रिजर्व 
बैंक ऑफ इडिया चुनी हुई ऋणदात्री सस्थाओ द्वारा लघु उद्योगो को दिये 
जाने वाले ऋणो के लिए गारन्टी देता है। 


स्टेट बैक ऑफ इंडिया (58८ छ॥7८ ० [0079) -- यह बैंक 'पायलेट 
योजना' के द्वारा लघु उद्योगो को वित्तीय सहायता मुहैया करता है। 
पायलेट योजना स्टेट बैंक की सभी शाखाओ मे चालू है। इस योजना में 
ब्याज की रियायती दरो पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। स्टेट बैंक 
औद्योगिक विस्तार और नवीनीकरण वास्ते उद्योगो को मध्यावधि ऋण 
प्रदान करता है। वर्तमान में स्टेट बैंक की ऋण मुहैया कराने की शर्ते 
उदार है तथा ऋण का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया भी सरल है। 


राज्य वित्त निगम (3७6 गशाआटाओं (०७०००॥०४) - राज्य वित्त निगमों 
की स्थापना विभिन्न राज्यो में 'राज्य वित्त निगम अधिनियम, १95!' के 
अन्तर्गत की गई। राज्य वित्त निगम लघु उद्योगो को ऋण प्रदान करते हैं। 
राज्य वित्त निगमो ने वर्ष 7987-88 मे 94! करोड रुपए तथा 996-97 
में 2,678 करोड रुपए के ऋण वितरित किए। 


व्यापारिक बैंक (00७ण८्य००) छ»/४) - व्यापारिक प्रैंक लघु उद्योगो को 
सदा से ऋण देते आ रहे हैं किन्तु बडे बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद लघु 
उद्योगो को दिये जाने वाले ऋणों मे वृद्धि हुई। लघु उद्योगो की परिभाषा 
मे परिवर्तन के कारण भी ऋण में विशेष प्रगति हुई। 

औद्योगिक सहकारी समितिया (]रतधद्माब 0०0फलाभए€ $802९०४८४) - 
औद्योगिक सहकारी समित्रिया ग्रामीण कारीगर् को सहायता देने वास्ते 
तथा उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण मुहैया कराती 
हैं। इन समितियो की ऋण शर्ते आसन होती है। इस प्रकार की सहकारी 
समितिया हाथकरघा उद्योगो मे अधिक प्रचलित है। 


औद्योगिक विकास बैंक (0075079 [0९४८ ०छग्राथा। 890) - औद्योगिक 
विकास बैंक का एक अलग विभाग लघु एवं कुटीर उद्योग को वित्तीय 


सहायता प्रदान करता है तथा लघु उद्योगों को ऋण देने वाली विभिन्न 
सस्थाओ मे समन्दय स्थापित करता है। 


(शा) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (ि्रात्प्रभ डगाश 5०96 वत्ितेपशाार5 
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(०फ००/णा) - राष्ट्रीय लघु उद्योग तिगम की स्थापग़ फरवरी ]955 मे 
की गई। निगम लघु उद्योगो को किश्तो पर मशीन व कच्चा माल मुहैया 
कराकर सहायता करता है। इसक॑ अलावा यह गिगम लघु उद्योगो को 
विपणन में कच्चे माल वी. आपूर्ति मे प्रशिक्षण सुविधा तथा वृह्दद्‌ एव लघु 
उद्योगो में समन्वय में सहायता करता है। 


3 लघु उद्योगों की परिभाषा मे परिवर्तन (टाग्राहुए ए गीट 'शट्यागराह 
ह2 3८०6 ॥70507८5) - वर्ष 99] की औद्योगिक नीति मे लघु उद्योगों की 
निवेश सीमा वढाकर 60 लाख रुपए कर दी गई। सयुक्त मोर्चा सरकार ने लघु 
उद्योगो में निविश की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपए से बढाकर 3 करोड रूपए 
कर दी। अप्रैल 998 मे केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगो को सरक्षण देने के प्रयास 
में लधु उद्योगों मे निवेश सीमा 3 करोड से घटाकर एक करोड रुपए कर दी। 


4 आरक्षित चस्तुए (ए८5ट४८्त #व॥2८5) - भारत में लघु उद्योगों को 
प्रोत्साहित करने वास्ते अनेक वस्तुओ का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित 
है। आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के बाद लघु उद्योगो के लिए आरक्षित 
मदो की सख्या मे कमी की गई है। सयुक्त मोर्चा सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में 
विनिर्माण के लिए आरक्षित 4 मदो को अनारक्षित कर दिया तथा वर्ष 999 में 
भी केन्द्र सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदो की सूची से 9 मर्दों 
को हटा दिया। इस्र प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदो की सख्या 836 
से घटकर 83 रह गई है। 

5 जिला उद्योग केन्द्र (95० प्ात॑घज्ञाग/॥ 0७४८) - भारत मे जनता 
सरकार द्वारा 977 की औद्योगिक नीति मे जिला उद्योग केन्द्रा की स्थापना का 
महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिला स्तर पर औद्योगिक विकास का दायित्व जिला 
उद्योग केन्द्रों का होता है। जिला उद्योग केन्द्रों का मुख्य कार्य लघु उद्योगो को 
विभिन्न ससथाओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्र प्रकार की सहायताओ फो एक स्थान 
पर प्रदान करना है। लघु उद्योग मुख्यद कच्चे माल का सर्वेक्षण व उपलब्धि 
आर्थिक सहायता तथा किस्म सुधार के कार्यो में सहयोग प्रदान करते है। ज़िला 
उद्योग केन्द्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापत्रा तथा सचालन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभा रहे हैं। 

6 औद्योगिक बस्तिया (#6050॥9 85७9९७) - केन्द्र सरकार औद्योगिक 
बस्तियां की रथापना के लिए प्रातीय सरकारो को ऋण देती है। लघु उद्योगों के 
प्रियास के लिए देश के विभिन्न भागा में ओद्यागिक बरितियों की स्थापना की गईं 
है। भारत मे प्रथम औद्योगिक बस्ती बी स्थापग्ा जावरी !955 म॑ सौराष्ट्र के 
् मे की गई। वर्तमान में भारत म लगभग 700 औद्योगिक बस्तिया कार्यरत 

। 

7 विषणन सुविधा (थआल्‍्टफा्ट 78०9) - सरकार ये लघु उद्योगों के 
उत्पादों के विक्रय के लिए ओक कदम उठाये है। कर्वे सम्रिति की सिफारिशा के 
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आधार पर देश के विभिन्न भागो मे सहकारी विषणन समितिया और विपणन सघो 
की स्थापना की गई। अप्रैल 949 मे केन्द्र सरकार ने "केन्द्रीय कुटीर उद्योग 
एम्पोरियम" की स्थपना की। यह एम्पोरियम देश और विदेश में कुटीर उद्योगो के 
उत्पाद के विषणन मे सहायता देता है। देश के विभिन्न राज्यों में भी एम्पोरियम 
स्थापित किए जाने से लघु उद्योगो के उत्पादों के विपणन में सहायता मिली है। 


8 प्रशिक्षण सुविधा (आप ए78०४॥॥७) - सरकार लघु उद्योगो के विकास 
वास्ते प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराती है। राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों को प्रशिक्षण 
सुविधाए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु उद्योग विकास सगठन द्वारा प्रदान 
की जाती हैं। राजस्थान मे लघु उद्योगो को प्रशिक्षण सुविधा राजकॉन, जिला 
उद्योग केन्द्र तथा राजस्थान राज्य उद्योग केन्द्र प्रशिक्षण मुहेया कराते है। 


9, प्राविधिकी सहायता (१४९८थयाव्वा छ८७) - सरकार लघु उद्योगों को 
प्राविधिकी सहायता प्रदान करती हे। विगत वर्षो मे लघु उद्योगो को दी जाने वाली 
प्राविधिकी सहायता मे काफी प्रगति हुई हैं। सरकार द्वारा लघु उद्योगो को 
प्राविधिकी सहायता निम्न प्रकार दी जाती है - 


() औद्योगिक विस्तार सेवा (60%॥9 02०0१ $ध५८८४) - औद्योगिक 
विस्तार सेवा का आयोजन लघु उद्योगो को प्राविधिकी सहायता के लिए 
किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग शालाए तथा प्रादेशिक 
सेवा शालाए स्थापित की गई है। 

(#).. फोर्ड फाउण्डेशन (7070 ए०074०0०४) - इसकी सहायता से भारतीय 
विशेषज्ञ विदेशो मे प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं तथा प्राविधिकी सलाह 
के विदेशी विशेषज्ञ आमत्रित किए जाते है। 

(00). औद्योगिक प्रसारण केन्द्र (00507 फिकलाएणा 5शए00९$) - ये केन्द्र 
उद्योगो को प्राविधिकी सुविधाए मुहैया कराते हैं। 

(५) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन (एश्आगने 509! 0एगा5बधणा) 
- इसके द्वारा नियमित रुप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 
इस सगठन ने लघु उद्योगो को विभिन्न औद्योगिक कार्यो के लिए वर्कशाप 
ओर माल की जाच के लिए प्रयोगशाला की सुविधाए देने का प्रबन्ध किया 
है। 

(४) लघु उद्योगो को आधुनिक प्रौद्योगिकी मुहैया कराने वास्ते टैक्नालॉजी 
विकास एव आधुनिकीकरण कोष योजना प्रारम्म की गई है। 

(श) सामुदायिक विकास खण्डो तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्रों के विकास 


अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे अपने क्षेत्र मे उद्योगों 
का विकास कर सके। 


0 प्रचार और प्रदर्शनियां (श0फ०2भ794 गाव 7>कात्रधणा) - सरकार और 
विभिन्न ससथाओ के द्वारा लघु उद्योगो के प्रचार के लिए विभिन्न पत्रिकाओं यथा 
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लघु उद्योग समाचार उद्योग व्यापार पत्रिका आदि का प्रकाशन किया जाता है। 
इसके अलावा प्रदर्शनियो के आयोजन से लोगो को लघु उद्योगो की ओर आकृष्ट 
किया जाता है। 


]॥ पुरस्कार (श्रा2८5) - लघु उद्योग क्षेत्र में कारगर भूमिका निभाने वाले 
उद्यमियों को राप्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। 
इस प्रकार सरकार द्वारा लघु उद्योगो के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य 
किए गए है। लघु उद्योगो को सहायता और सुदिधाए मुहैया कराना सरकार की 
नीति का मूलाधार है। 


लघु उद्योगों की समस्याए 
(शा०्णोलाफऊ ण॑ $7ओ $९व6 ॥6050725) 

भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगों की महत्त्वपूर्ण उपादेयता और योजनावद्ध 
विकार में लघु तथा ग्रामोद्योग का तेजी से विकास के बावजूद यह क्षेत्र समस्याओ 
से अछूता नहीं हैं। सरकार ने तियोजन काल मे लघु उद्योगो के विकास के लिए 
अनेक प्रकार की सुविधाए और उत्प्रेरणाए मुहैया कराई है। वर्तमान मे लघु उद्योगो 
को अनेक प्रकार की कठिनाईये। का सामना करना पड रहा है जिनमे निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं 


]. बडे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा (00फएलएएणा शत |.धह९ 502९ [60050९8) 
- भारत के लघु उद्याग बडे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे नहीं है। बडे 
उद्योगा की भाति लघु उद्योगों को बडे पैमाने के उत्पादन के लाभ नहीं मिल पाते 
है और न ही लघु उद्योगों के पास वित्तीय रुसाधनो की बहुलता होती है। 
प्रचार-प्रसार के मामले म भी ये बडे उद्योगा से पिछड जाते है। भारत में जिन 
वस्तुओ का उत्पादव लघु उद्योगो मे होता है उनमे से अनेक का उत्पादन बडे 
उद्योगो मे भी होता है। नई औद्योगिक नीति (99) मे लघु उद्योगो की अश पूजी 
में बड़े उद्योगो की अश सहभागिता कर दी गई है जिनसे बडे उद्योगों की लघु 
उद्योग मे दखलदाजी बढ़ेगी। 

2 अनार्थिक इकाईयों की समस्या (?70छध्या ० (॥7९९०7०॥ा८०)] (व8) ५ 
लघु उद्योग क्षेत्र में अनार्थिक इकाइयों की समस्या गभीर है। हाल ही के वर्षों में 
अनार्थिक इकाइयों की सख्या मे काफी वृद्धि हुई है। कृप्रबच्ध दित्ते की कमी तथा 
विपणन की समस्या रुग्णता का प्रमुख कारण है। दिसम्बर ]987 में 9] 5 प्रतिशत 
लघु इकाइय। अनाथिक इकाइये| की श्रेणी में थी।। 3) मार्च १99] के अत मे 
चाणिज्यिक बैंको की तामावली में 224 लाख औद्योगिक इकाइया ऋणग्रस्त थी 
जिममे 22] लाख से कुछ अधिक (99% ) लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइया थी। लघु 
उद्योग क्षेत्र पर 33 मार्च 99] को 2 79204 करोड रुपए का बैंक ऋण बकाया 
था जो कुल बैंक ऋण व बकाया का 259 प्रतिशत था॥ 


3 कच्चे माल की समस्या (ए८०छ७८ाक 66 एज ((६/८४७) - लघु उद्यमी 
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असगठित हैं। लघु उद्योगो को कच्चे माल के लिए स्थानीय उत्पादको पर निर्भर 
रहना पडत्ता है। कच्चे माल के बडे स्थानीय उत्पादक ऊची कीमतो पर कच्चे माल 
का विक्रय करते हैं तथा विक्रय के साथ उत्पादित माल को उन्हीं को कम कीमत 
पर बेचने को बाध्य कर देते हैं। कच्चे माल की पूर्ति यदि आयात द्वारा की जाती 
है तो लघु उद्योगो के लिए कठिनाई और अधिक हो जाती है। आयातित कोटे मे 
लघु उद्योगों को कम भाग मिलता है तथा आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती। इन सब 
कारणों से लघु उद्योगो की उत्पादन लागत बढ जाती है। 


4. वित्त का अभाव (].900 ० ए॥747८८) - लघु उद्योगो के विकास मे वित्त 
का अभाव प्रमुख बाधा हैं। इनके पास वित्तीय सराधन सीमित होते है। ये उद्योग 
पूजी बाजार से भी वित्तीय ससाधनो को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लघु उद्यमियों की 
जोखिम पूजी सीमित होने के कारण व्यापारिक बैंक लघु उद्योगो को ऋण 
सुविधा देने मे रुचि नहीं लेते है। सरकारी सहायता भी पर्याप्त मात्रा मे समय पर 
नहीं मिल पाती है। परिणामस्वरूप लघु उद्योगों को निजी सूत्रों से अधिक ब्याज 
दर वित्तीय साधन जुटाते होते है। यद्यपि नियोजन काल मे वित्त व्यवस्था के काफी 
प्रयास किए गए है फिर भी लघु उद्योगो की आवश्यतानुसार वित्त का अभाव है। 


5 विपणन की समस्या (07णशा। ० ४भा०गाए) - लघु उद्योगो के समक्ष 
उत्पादित माल को बेचने की प्रमुख समस्या है। इनके पारा भण्डारण व्यवस्था का 
अभाव होता है। लघु उद्यमी सामान्यतया माल को बिचौलियो के माध्यम से बेचने 
को मजबूर है। लाभ का अधिकाश भाग विचौलिए हडप जाते है। लघु उद्योगो के 
आकार के छोटा होने तथा वित्तीय ससाधनो के अभाव के कारण इन्हे बाजार दूढने 
मे कठिनाई होती है तथा अनेक बार विपणन में बडे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी 
पडती है। लघु उद्योग प्रतिस्पर्धा मे टिक नहीं पाते हैं। 

6 तकनीकी सुविधाओ का अभाव ([.बल॑६ त॑ ल्काल्व ह8७॥॥6$) + 
भारत के परम्परागत लघु उद्योगो मे तकनीकी सुविधाओ का अभाव है तथा लघु 
स्तर उद्योग एव विद्युत चालित करघे आधुनिकीकरण पर जोर नहीं देते हैं। इसके 
विपरीत जापान कोरिया आदि ऐसे देश है जहा के लघु उद्योगो का उत्पाद 
आधुनिकतमक तकनोलॉजी से सुसज्जित होता है। भारतीय लघु उद्यमी पुराने 
औजार और प्राचीन विधि को नहीं छोड पाते हैं। 

4 विद्युत का अभाव (26६ ० 8|८८ा०) - देश में ऊर्जा का अभाव है। न 
बेवल ग्रामीण क्षेत्र अपितु शहरी क्षेत्र भी। विद्युत की अनियमित आपूर्ति से ग्रसित हैं। 
बडे उद्योग विद्युत कटौती से पीडित हैं। पारम्परिक लघु उद्योग में सलग्न कारीगर 
ग्रामीण ओर अर्द्ध शहरी क्षेत्र मे कार्यरत हैं। लघु उद्योग ऊर्जा के अभाव में 
उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं। 

8 यातायात समस्या ((रणाटत ० पाणाुण५७०४७) - देश मे शक्ति के 
साधनो की भाति यातायात विकास भी नहीं हो सका है। ग्रामीण परिवेश मे रेल 
सडक वायु यातायात का अमाव हैं। यातायात के साधनो के अभाव मे लघु उद्योगो 
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को 0िर्मित्त माल बाजारों त्ताः पहुचाने मे तथा कच्चे माल को उद्योगों त+ लाने मे 
मातायात लागते अधिक बैठती है। 


9 प्रशिक्षण की सुविधाओ का अभाव ([.2८॥ ० द्रश्शागाए़ ॥80॥06९७) - 
लघु उद्योगों मे प्रशिक्षण वी रुविधाओ 7 अभाव है। लघु उद्योगो में सलगा 
कारीगर अशिक्षित तथा रूढिवादी है। उगमे तकतीकी शिक्षा का तो उ्ितात अभाव 
है। नदीत उत्पादा विधिया आसागी से स्वीकार उहीं करते हैं। यद्यपि लघु सेवा 
सरथायो द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा प्रदाग की जाती है। किन्तु दूर-दूर फैले लघु 
उद्योग प्रशिक्षण सुविधाओं का लाग नहीं उठा पाते हैं। प्रणिगण सुविधाओं का लाभ 
शहरी क्षेत्रों मे रथापित लघु उद्योगो तक सीमित है। 

]0. धीमी विकास गति (9]0७ 0०४2८८्ाए००0 - लघु उद्योगो मे विकास की 
गति धीमी है। लघु उच्योग क्षेत्र मे उत्पादा वृद्धि दर 99]-92 मे केवल 3] 
प्रतिशत रही। राष्ट्रीय आय मे भी लघु उद्योगो का थोगदात घटा है। वर्ष 
950-57 मे राष्ट्रीय आय में लघु उद्योगो का प्रतिशत 880 था जो घटकर 
॥968-69 मे 3 प्रतिशत ही रह गया। वर्तमात मे लगभग 4 प्रतिशत है। 

॥॥ कर भार (४४६ छ७0८9७) - भारत मे कर प्रणाली जटिल है। लघु उद्यमी 
विशेषज्ञ नहीं होते है तथा वित्तीय ससाधागें के अभाय मे विशेषज्ञों की सेवाए नहीं 
के पा) फे कारण ओक बार अधिक कर चुथा देते हैं और बई बार कर का 
मुगतात यहीं बर पाते हैं। स्थातीय करो मे वृद्धि वे वारण भी लघु उद्योगों की 
लाभदेयता प्रभावित हुई है। 

]2 अन्य समस्याएं - लघु उद्योगो मे सगठत का अभाव है। इनके विकास में 
श्रम संबंधी समस्याए भी आड़े आती हैं। उत्पाद थी पिरम मे समय के बदलाव 
के साथ सुधार 7हीं हो पाता है। सरफारी सुविधाआ वा लाभ प्राप्त करो में 
भ्रष्टाघार गभीर समरया है। 


लघु उद्योगो के विकार हेतु सुझाव 
(50स्‍28९8005$ लि 005 ८]०ृञला। ण 593 5८46 [तत058८5) 
परचवर्षीय योजओ। मे लघु उद्योगो! के विवास के काफी प्रयास किए गए 
हैं। इसके बावजूद भी लघु उद्योगो के सामो फच्चे माल विपणन साख परिवहन 
उत्पादा तकनीकी कराधाग बडे उद्योगों से प्रतिरपर्धा घटिया उत्पाद शक्ति के 
साधों थी कमी सगठा का अभाव तथा श्रम सबधी आदि समसयाए है। हाल ही 
के वर्षों में लघु उद्योगों मे अगरर्थिक इकाईयो की सख्या मे काफी वृद्धि हुईं है। 
तघु उद्योगो के विकास में ये ऐसी समस्याए है जिन्हे प्रयास के द्वारा दूर किया जा 
सकता है। अग्राकित सुझाव लघु उद्योग की रामस्याओ ये समाधान में कारगर 
सादित हो सकते हैं 
। आधुनिक तकनीक पर यल ($प65७ णा 'ै०्वला ॥०टीग्रावुए८४) > चर्तमात 
प्रतिस्पर्धामक युग में किसी भी उत्पाद के बाजार मे टिक कक लिए तीय चीजे 
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बेहद जरुरी है - अघुनाधन तकनोलॉजी, गुणवत्ता और उचित मूल्य। अत लघु 
उद्योगो को समूचा ध्यान इस और केन्द्रित करना चाहिए। बिना अधुनातन तकनोलॉजी 
'को आत्मसात्त किए उद्यमी अपने को खित्ताबी दौड़ मे बनाए रखना त्ता दूर ट्रेक पर 
खडे रहना भी दुर्लभ है। नवीन तकनीक को आत्मसात करते समय यह ध्यान मे 
रखना होगा कि यह हमारी परिस्थितियो के अनुरूप है या नहीं, अन्यथा हमे 
इच्छित परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी।* 


2 कच्चे माल की आपूर्ति (5०७७॥५ ण २०७ काटा) - कच्चे माल की 
नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उद्योगो के विकास के लिए बहद आवश्यक है। 
सरकार को लघु उद्योगो के लिए कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करनी 
चाहिए। कच्चे माल की नियमित आपूर्ति के लिए स्टॉक आवश्यक है। कच्चे माल 
का अभाव होने पर आयात द्वारा पूर्ति की जानी चाहिए। आयातित कच्चे माल का 
लघु उद्योगो को आवश्यकतानुसार आबटन किया जाना चाहिए। 


3 पर्याप्त वित्त व्यवस्था ($गीिटा। गाआ०९ #गआएशाशा) - वित्त का 
अभाव लघु उद्योगो के विकास मे प्रमुख बाधा है। लघु उद्यमियों को सेठ-साहूकारो 
के चगुल से बचाने के लिए व्यापारिक बैंक तथा सहकारी सरथाओं द्वारा स्थिर 
और कार्यशील पूजी के वास्ते उदार शर्तों और कम ब्याज दर पर ऋण सुविधाए 
मुहैया कराई जानी चाहिए ॥ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लघु उद्योगो की वित्त व्यवस्था 
में कारगर भूमिका निभा सकते हैं। 


4 विपणन सुविधा (१७८८एा४ 78०४0/) - सरकार लघु उद्यमियों के लिए 
ऐसी व्यवस्था करे जिससे लघु उद्यमियों को उत्पाद बिचोलियो के माध्यम से 
विक्रय नहीं करना पडे। लघु उद्योग उत्पाद की विदेशो मे पर्याप्त माग होती है। 
सरकार को उत्पादित भाल के विषणन की व्यवस्था करनी चाहिए। देश में लघु 
उद्यमियो के उत्पाद के लिए विक्रय केन्द्र स्थापित किए जाए। लघु उद्यमियो को 
साथ मिल कर प्रचार-प्रसार करना चाहिए। विक्रय के लिए सहकारी विपणन भी 
सहायक सिद्ध हो सकता है। 

5 बडे उद्योगों से समन्वय (00 णवाशाठ्त छवी। [86 5020 ॥00ज9) - 
यद्यपि लघु उद्योगा के उत्पाद आरक्षित है फिर भी अनेक मामला म लघु उद्योगा 
को बडे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पडत्ती है। बडे उद्योगो तथा लघु उद्योगो के 
बीच उत्पाद का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। प्रतिद्वन्द्रिता की स्थिति मे समन्चित 
कार्यक्रम निर्मित्त किया जाना चाहिए। प्रयास ऐसे हैं कि बडे एवं लघु उद्योग एक 
दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर पूरक हो॥ 


6 प्रशिक्षण सुविधा (व्रआगगाड्ध #8०॥९5) - लघु उद्योगो को तकनीकी 
और प्रबन्धकीय प्रशिक्षण सुविधाए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीण परिवेश के 
लघु उद्यमी प्रशिक्षण सुविधाओं से वचित है। अत ग्रामीण क्षेत्रो में प्रशिक्षण केन्द्र 
खोले जाए जिससे लघु उद्यमी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सक। शहरी 
क्षेत्रो मे जो प्रशिक्षण केन्द्र है उनमे अत्याधुनिक प्रबन्धकीय और तकनीकी प्रशिक्षण 
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सुविधाए हो। प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार वो लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 
पोलीटेफीक महाविद्यालय प्रबन्ध पाठयक्रम आदि खोले जाते चाहिए। 


7 औदधोगिक वरितियो की रथापना (757णाज्राग्ाला। छत ॥00च79] 789८5) 
- देश मे औद्योगिक बस्तियो की सख्या मे अवश्य बढोतरी हुई है। किन्तु देश मे 
औद्योगिक बस्तियो का अभाव आज भी बा हुआ है। औद्योगिक बस्तियो में महज 
सख्यात्म वृद्धि हुई है। उामे अद्य सरचनात्मफ अग्राव है। अत लघु उद्योगों के 
तेज विकास के लिए औद्योगिक बस्तियो के विस्तार के साथ गुणात्मकता भी 
आवश्यक है। औद्योगिक बरितया विद्युत सडक रेल, पाती, सचार आदि सुविधाओं 
से सुसज्जित हो। 


8 कर छूट (9६ #था॥॥०) - पैचीदगी पूर्ण कर प्रणाली को आसात 
किया ज़ाआ चाहिए | तिर्यातोन्मुखी लघु इकाइयो को करो मे छूट दी जाती चाहिए। 
स्थागीय करो की मात्रा को भी कम किया जाया चाहिए। 

9 सगठन (078७7590०75) - लघु उद्यमियों को सगठित होता चाहिए। 
सगठित लघु उद्यमी सस्ते दामो पर कच्चे माल था क्रय कर सकते हैं तथा पिर्मित्त 
माल बिना विचौलिए के सीधे बाजार मे विक्रय कर अधिक लाभ अर्जित कर शकते 
है। 

पचवर्षीय योजताओं मे लघु उद्योग के विकास ये प्रयास किए गए हैं। 
सरकार ये लघु उद्योगो को ओक प्रकार की रुविधाए और उत्प्रेरणाए मुहैया वराई 
है। हाल ही के वर्षों मे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए तीतिगत पहल वी गई। खादी 
ग्रामीण और कुटीर उद्योगो को लगातार महत्व दिया जा रहा ऐै। आई आई डी 
ए। एस आई सी और सिडबी योजााओ के अन्तर्गत अति लघु क्षेत्र को व्यापक 
सहायता उपलब्ध करायी गई। व्यापार सप्रधी उद्यमिता राह्यायता और विकात्त 
योजाा पूर्णतया महिलाओ के लिए शुरू की गई तथा औद्योगिव समूह के लिए 
व्यापए योजा बागाई गई। राजकीय प्रयारों के परिणाभस्वरप अर्थव्यवस्था में 
उत्पादन रोजगार तथा तिर्यात के क्षेत्र मे लघु उद्योगो वी भूमिका! बढी। आर्थिक 
उदारीकरण के लागू होते के बावजूद लघु उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता 
घटी है। लघु उद्योगा फे लिए आरक्षित उत्पादों बी सख्या मे कमी की गई है। 
आर्थिक उदारीकरण व बाद भारतीय बाजार मे विदेशी उत्पादों वी रसाख्या तेजी से 
पढ़ रही है। भारतीय उत्पाद तुलगात्मक रूप स॑ पिछड़े तकतीक के कारण विदेशी 
उत्पादा से प्रतिस्पर्धा करत वी रिथिति में जहीं है। तीच्र प्रतिस्पर्धा मे भारतीय 
उत्पादा के टिक क॑ लिए उद्यमियों और केन्द्र रारबार को प्रभावात्पादद कदम 
उठा) वी आवश्यकता है। लघु उद्यागा क॑ विकास में समस्याओ को प्रयास फ॑ 
द्वारा दूर क्रिया जा सकता है। देश वी माली हालत को देखते दुए लघु उद्योगा 
यो प्राथमिकता देगा सारगर्भित है। लघु उद्योगा के विकार से राजगार यृजा 
सभा है। इसके अलावा लपु उद्यागो म शीघ्र उत्पादा से महगाई भी कम शेतती 
है जिसका! लाम गरीबा को मिलता है. लघु उद्यागा की उपादेयता यो दृष्टिगत 
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रखते हुए इन्हे 'स्माल सेक्टर' नहीं 'स्कोप सेक्टर' समझना होगा। 
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प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 


] लघु उद्योगो की परिभाषा और वर्गीकरण बताइए। 

2. अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो का महत्त्व स्पष्ट कीजिए| 

3 लघु उद्योगो के विकास का सक्षेप मे वर्णन कीजिए। 

4. लघु उद्योगो की क्‍या समस्याए हे। 

निबन्धात्मक प्रश्न 

] भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो की भूमिका का वर्णन कीजिए। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए लघु उद्योगों की 
भूमिका को लिखिए।) 

2. पचवर्षीय योजनाओं मे लघु उद्योगों की प्रगति बताइए तथा लघु उद्योगों के 
विकास मे क्‍या बाधाए है। 

(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गए पचवर्षीय योजनाओ में 
लघु उद्योगो का विकास लिखना है तथा प्रश्न के दूसरे भाग मे लघु उद्योग 
के विकास की बाधाएं लिखिए।) 

3. लघु उद्योगो की क्या समस्याएं हे तथा इनके समाधान के सुझाव बताइए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय मे दी गई लघु उद्योगों की 
समस्याए तथा दूसरे भाग मे समाघान के सुझाव लिखिए) 

4. भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु एव कुटीर उद्योगो का क्या महत्त्व है? सरकार 
ने इन्हे प्रोत्साहित करने के लिए क्या-क्या कार्य किये है। 

(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे लघु एव कुटीर उद्यागो का महत्त्व लिखना 
है तथा द्वितीय भाग मे लघु उद्योगो के विकास के राजकीय प्रयास देने हे )) 

5 भारतीय अर्थव्यवस्था म लघु उद्योगो का महत्त्व बताइए| इन उद्योगा की 
समस्याआ के समाधान के लिए क्‍या किया गया है। 

(सकेत - इस प्रश्न का उत्तर पश्त 4 के सकेत्त के अनुसार दना है।) 
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(तातएषफ्ाबी 200 गाते २९९९६ (राथ्वा265 
॥ ॥70॥9) 








औद्यामिक नीति का महत्त्व 
(च्राएगाआलट ० [ातफधाओ 72009) 
ऑद्याँिक विकात दश विशेष वी औद्योगिक नीति पर गिमर करता है। 
सप्ट्र वा यह गिवारित करना हाता है कि औद्यागीर विकास वा बौरी दिशा दना 
चाहता है इस जिए दिशा-तीर्देश औद्यागिक वीति मे समाठित हाता है अत दशा 
वी औद्यानिफ नीति उरायें औद्यायिक विकास वी आप्यारशिला समझी जाती है। 
वर्तमान बदलत अर्पर्थवक परिदृश्य मं ता अऔद्यारिक गति वी उप्राल्यता और भी दई 
गई है। 
औद्यागिक नीति क उद्दृश्य 
00|०लाए5 ण विव४६78 एजा९9) 
रपतयता उह्यत भारत में घाषित औद्याग्वि नीति के उद्दश्य लामा 
समस्प रह हैं। अद्यागिक गीति जा प्रयुय्य उद्दश्य औद्याग्रिक उत्पादन म लीवर 
“नि स वृद्धि करंग्र हता है और अद्याणिक उत्पादन औद्याणिक गति द्वारा 
विर्देशित हाता है। इसमे इस बात पर विशेष दज टिश्ग जाता है कि “्यूनतम लागत 
पर अधिकाबिक उत्पादन हा। 
अपतुलित क्षेत्रीय विकास दश म ऊन असवाब का बढावा दता है। विदिट 
है भारत मे कुछ शज्य यथा गुजरात मशराप्ट्र पता? हस्याणा स्थ्यप्रदेश ऑटि 
आर्थिक दृष्टि स सपत्र हैं जबकि राजस्थान उत्तर प्रदश बिहार कापी पिछड़ हुए 
हैं। औद्योगिक नीति क द्वारा प्राय सभी क्षय्रा द॑ विज्ञास पर बल दिया जाता है। 


भारत मे औद्योगिक नीति तथा उसमे नवीन परिवर्तन 437 


औद्योगिक नीति सतुलित आर्थिक विकास को भी बढावा देती है। इससे उद्योग, 
कृषि तथा अर्थव्यवस्था के अन्य विविध क्षेत्रो का सतुलित विकास किया सकता है। 

ओद्योगिक नीति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र, निजी, सयुक्त एव सहकारी 
क्षेत्र का तेजी से विकास होता हे, क्योकि इसमे सभी क्षेत्रों के अधिकार व दायित्वो 
का स्पष्ट विमाजन होता है। बडे और लघु उद्योगो का क्षेत्र विभाजित कर इन्हे 
परस्पर प्रतिस्पर्धा होने से बचाया जा सकता है जिससे लघु उद्योगो को पर्याप्त 
मात्रा में फलने-फूलने का अवसर मिलता है। उपभोग वस्तु उद्योगों व पूजी वस्तु 
उद्योगो में परस्पर सहयोग को बढावा देकर सतुलन स्थापित किया जाता है| 

औद्योगिक नीति के द्वारा ही विदेशी पूजी व साहस की सहभागिता 
सुनिश्चित होती है। प्राय भारत सरीखे विकासशील देशो मे पूजी के अभाव की 
पूर्ति विदेशी सहयोग द्वारा ही पूरी की जाती है। 

भारत में औद्योगक नीति 
(ठरष्घगे एगारए ण प्रकगे 


स्वतत्रता पूर्व से लेकर आज तक भारत मे औद्योगिक नीति की घोषणा 
अनेक बार की गई है। समुचित विश्लेषण के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन निम्न 
शीर्षको के अन्तर्गत किया जा सकता है 
स्वतत्रता पूर्व औद्योगिक नीति 
औद्योगिक नीति, 948 
औद्योगिक नीति 956 
977 मे घोषित औद्योगिक नीति 
औद्योगिक नीति, 980 
वर्तमान औद्योगिक नीति (अर्थात्‌ जुलाई 99] मे घोषित नीति) 
इनका सक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण निम्नलिखित है 
स्वतत्रता के पूर्व औद्योगिक नीति ([#00४॥9 ए०॥०५ शा ॥0 ॥760ए9शा0१०७) 
भारत का अतीत औद्योगिक रुप से धनाढय रहा है। सूमचे विश्व मे भारत 
'सोने की चिडिया' के नाम से सुविख्यात था। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भारतीय 
उत्पादों की व्यापक माग थी। स्वतत्रता से पूर्व व्यापार सतुलन सदैव पक्ष मे रहा। 
ढाका की मलमल तो विश्व में पृथक पहचान बनाए हुए थी। लघु, कुटीर एव 
हस्तशिल्प उद्योग दुनिया में अपना सानी नहीं रखते। हस्तशिल्प प्रागैत्िहासिक 
'काल से कलात्मक जगत में विख्यात था, यह रोजगारोन्मुख व धनोपार्जन का स्रोत्त 
ही नहीं अपितु दुनिया में कला और सास्कृतिक वैभव की साक्षात अभिव्यक्ति था। 
लोहे की गलाई और छुलाई मे भारत काफी आगे बढा हुआ था। दिल्‍ली के निकट 
स्थित लौह-स्तभ इसका ज्वलत उदाहरण है। 


अठारहर्वी शताब्दी के अत में भारत मे औद्योगिक विकास के स्तर एवं यहा 
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के लोगो यी औद्योगिक दक्षता ए। प्रागेधिकी मुशलता या मोटा अजुमाय टी एप 
हालैण्ड वी अध्यक्षता मे गियुक्त भारतीय औद्योगिक आयोग के झा शब्टो रो लगाया 
जा सकता है. जिस रामय पश्चिम यूरोप मे जो आधुतिय औद्योगिक व्यवस्था फै 
जम रथात है अराभ्य जातिया त्रिवारा करती थी उस रामय भारत अपो शाराको 
के बैभव ए। अपो शिल्पशारों की उच्च कलापूर्ण गिपणुता के लिए ्िख्यात था। 
यही यहीं यल्कि यरापी समय के बाद भी जय पश्विम रो राहरी व्यापारी भारत मे 
पहली यार आए तब भी »श का औद्योगिव विस किसी भी रप मे यूरोपीय 
राष्ट्रो पी तुला में घटिया यहीं था। फुटीर एवं हस्‍्तशिल्प उद्योगों यो विफरित 
अतीत वी दृष्टि रो यह यथा भी उल्लेयीय लगता है कि जिरा रामय मिस्र पे 
पिरामिड जील ये मे झाक रहे थे आर्थिव विकास गे विराट दैत्य अपनी जगली 
अवरथा मे थे भारत अपगी शिल्प और जला मे लिए गिश्वविख्यात था। 


भारत वी सपृद्ध धरोहर पर विश्व थे ओग देशो थी लालचभरी दृष्टि 
पड़ी। देश यो विदेशी आम्रइताओ ये शोषण का शिकार शोणा पड़ा | अग्रेज व्यापारी 
वी टैशियत रो यहा आए और कूटीति रे एमे गुलामी बे शिक्जे मे जवड लिया 
यही रो भारत के औद्योगिक पता और आर्थिक शोषण बी शुरुआत हुई। 

भारत में ब्रिटे। ते जिरा आर्थिक वीति का पाला विया उरायी अभिव्याति 
टिया ने ड्रग शब्दों मे बी हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य रिद्धाग शो कि 
इग्लैण्ड का वा॥ छुआ माल भारत मे बेचा जाए जिसे यदले में भारतीय वरतुए 
बेची जाए। आठारहर्दी शताब्दी यो अत रे परप्परागत उद्योगो वा एा-एक करके 
यात्मा होते लगा। उद्योगो के उणड़ो की प्रव्रिया यूती वरत्र उद्योग रो प्रारम्भ 
होफर अन्य उद्योगो तऊ व्यापा हो गई। यर प्रश्निया तिरन्तर चलती रही। भारत 
एक औद्योगिक राष्ट्र से पृषि प्रधात देश में परिवर्तित हो गया। 

इग्लैण्ड रो राजीतिक राबध कायम होगे तथा औद्योगिक क्राति यो वारण 
भारत मैं पूजीगा उत्पाद यी भरमार हो गई। हृस्तशिल्प उद्योग वे पता रो हुए 
रित्ता रथात थी पूर्ति मशीय उत्पाद फे द्वारा पहीं की गई क्‍योंकि ब्रिटिश गीति 
शोषण रो ओत-प्रोत थी । उगका मुख्य ध्येय भारत को तिर्मित्त वस्तुओं शा बाजार 
बा तथा यहां से फच्चे मांले का वियति कराया थां। भारत रो निर्यात िए गये 
फच्ये माल हो ब्रिटे। में उद्योगो वी रथापता वी गई। भारत से तिर्यातित कच्चे 
माल रो विर्मितत माल रो भारत में लाकर यहा ये बाजारों को पाट दिया गया। 

१98 के औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट के याद भारत में कुछ चुत हुए 
उद्योगों यो विभेदकारी सरक्षण दिया गया। इस रारक्षण फे साथ परमागृयशित्त राष्ट्र 
कणिडियय जुडी हुई थी। फिर भी गुछ उद्योग अर्थात्‌ सूती करत चीगी बागज 
दियासिलाई और कुछ हद तक लोहा तथा इस्पात उद्योग ) प्रगति थी। किन्तु 
श्रिटिश शासागाल मै पूजीगत-बरतु उद्योगो थो विकारा या जतोई प्रयारा पर्शी 
फिया गया। गारा में औद्योगीजरण की सतत्‌ उपेक्षा की गईं। 


रवाय्ाा मी पूर्व राध्या पर भारत में उद्योगो वी स्थिति पर गजर डाली 
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जाए तो हम पाते हैं कि यहा के औद्योगीकरण के ढाचे मे लघु उद्योग इकाइयो की 
बाहुल्यता थी। प्रति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार के अधिक 
विकसित नहीं होने से पूजी की तीव्रता काफी कम थी। उपभोग वरतु उद्योग और 
पूजी वस्तु उद्योगो मे भारी असतुलन था। 

साराशत ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगीकरण मे कतई रुचि नहीं 
ली, इनके शासन में भारत का आर्थिक शोषण हुआ। इग्लैण्ड ने भारत की अथाह 
प्राकृतिक सपदा का मनमाफिक दोहन किया और यहा के उत्पादों पर ब्रिटेन के 
औद्योगीकरण को त्वरित गति दी। इस तरह विद्वेषपूर्ण व्यवहार से जहा ब्रिटेन के 
औद्योगिक विकास को बल मिला वहीं भारत का औद्योगिक आधार लगभग दूट 
गया। 


रचतंत्र मारत की प्रथम औद्योगिक नीति (अर्थात्‌ औद्योगिक नीति, 948) 
(गाज पातण््यान एत९७ एण [॥0ल्‍कृथात॑शा। 979) 

आजादी के बाद जो औद्योगिक विरासत हमे मिली, उस पर प्रगति 
विरोधी औद्योगिक नीति की स्पष्ट छाप थी। यह, जिस समय आजादी मिली, उस 
समय देश मे औद्योगिक ढाचे मे लघु उद्योगो की बहुलता, पूजी वस्तु उद्योगो की 
तुलना में उपभोग वस्तु उद्योगो की प्रधानता, पिछडी हुई कृषि, राष्ट्रीय आय में 
उद्योगो का कम योगदान, अघुनातन तकनोलॉजी का अभाव आदि से स्पष्ट 
परिलक्षित होता है। स्वतत्रता-उपरात देश की बागडोर भारतीयो के हाथो मे थी, 
अब वे अर्थव्यवस्था को मनचाहा रुप देने को लिए स्वत्तत्न थे। 

गुलामी के काल में क्षत-विक्षत हो चुके ओद्योगिक वातावरण को रवातन्त्रयोत्तर 
पुनरुत्थान के लिए 6 अप्रैल, 948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मत्री 
स्वर्गीय डा श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने ओद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति का 
अहम्‌ उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित आर्थिक नियोजन का अनुसरण 
करना था। इसमे सार्वजनिक एवं निजी, दोनो क्षेत्रा को औद्योगिक विकास का 
अवसर प्रदान किया गया। उल्लेखनीय बात यह थी कि निजी क्षेत्र को देश की 
सामान्य औद्योगिक नीति के अधीन कार्य करना था। 

4948 की औद्योगिक नीति की मुख्य बाते अग्राकित थी 


उद्योगों का वर्गीकरण (2]95ञ्ञीट्याएणा ० |67४725) - देश के बडे 
उद्योगो को निम्न चार श्रेणियो मे विभक्त किया गया 

(क) प्रथम श्रेणी मे अस्त्र-शस्त्र और युद्ध सामग्री का निर्माण, परमाणु शक्ति के 
उत्पादन और नियत्रण तथा रेल परिवहन के स्वामित्व और प्रवन्ध पर 
केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियत्रण रहेगा। इन उद्योगों के विस्तार एव 
विकास का दायित्व सरकार का था। 

(ख) दूसरे बर्ग में जिन उद्योगो को शामिल किया गया, वे थे कोयला, लोहा 
और इस्पात, वायुयान निर्माण, पोत-निर्माण, टेलीफोन निर्माण, त्तार और 
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बेतार, यत्र और खनिज तेल। 


भविष्य मे इन उद्योगों के अन्तर्गत केवल राज्य ही कारखाने खोल सकेगा। 
जहा तक उक्त उद्योगा के अन्तर्गत विद्यमान निजी उद्यम का प्रश्न है, 
राज्य सरकार किसी भी औद्यागिक इकाई को स्वामित्वाघीन कर सकेगी। 

(ग) तीसरे वर्ग में 8 महत्त्वपूर्ण आधारमूत उद्योगों को सम्मिलित किया गया 
जो उद्योगपतिय। द्वारा सरकार के नियमन और नियत्रण मे चलाए जाएगे। 
जिन उद्योगो को इस वर्ग मे सम्मिलित किया गया, वे हैं. नमक, मोटर 
गाडियाँ ट्रेक्टर बिजली, इजीनियरी वी भारी मशीनरी, मशीनी औजार, 
भारी रासायनिक सामान उर्वरक, अलौह-धातुए, रवर, सचालन शक्ति और 
औद्योगिक अल्काहल, सूती और ऊनी कपडा, सीमेंट, कागज, चीनी, 
अखबारी कागज, वायु और नौ-परिवहन, खनिज और प्रतिरक्षा से सबधित 
सामान। 


(घ) चौथे वर्ग मे औद्योगिक क्षेत्र के शेष सभी उद्योगों को शामिल किया गया। 
इन उद्यांगो में निजी एव सहकारी उद्यम स्वतत्र रुप से कार्य कर सकता 
है। 


औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे देश मे औद्योगिक विकास की गति को बढाने, 
उद्योगों में विविधता तथा नवीन तकनोलॉजी का लाभ हासिल करने के लिए 
विदेशी पूजी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपगाया गया। नीति में कहा गया कि 
राष्ट्रीय हित को ध्यान म रखते हुए विदेशी पूजी के नियमन के लिए स्वामित्व तथा 
कारगर नियत्रण में एक बडा भाग भारतीयों के हाथ मे हो, किन्तु सभी मामलो में 
याग्य भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए जो अन्ततांगत्वा 
विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ले सके। 


समीक्षा ((70८ाश्मा) - स्वतत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति औद्योगिक 
विकास का एक क्रातिकसाशी कदम था, जिसकी आम तौर पर पूरे देश में सराहना 
की गई। मिश्रित एव नियत्रित अर्थव्यवस्था वी नींव इस औद्योगिक नीति की मुख्य 
सफलता थी। मीनू मसानी के शब्दो म, "इस नीति के द्वारा प्रजातात्रिक समाजवाद 
की नींव डाली गई।" सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के पारस्परिक महत्व को समझा 
गया ताकि औद्यागिक विकास को बल मिल सके। विदेशी पूजी को देश के विकास 
में महत्त्व देना इस नीति कः प्रभावोत्पादक कदम था जिसकी प्रासगिकता देश की 
अर्थष्णययएथ। ० आऊ »ी, चरी हुई है.१ 

प्रथम श्रणी के उद्योगा मे बडे उद्योग सरकार द्वारा पहले से ही चलाए जा 
रह थे इसलिए निजी क्षेत्र न इस पर कोई आपत्ति नहीं की। किन्तु द्वितीय श्रेणी 
क उद्योग एक तरह स॑ राष्ट्रीयकरण बी धमकी थी, जिससे इस नीति को निजी 
क्षेत्र की आलाचा का शिकार ह्वाना पडा। किन्तु आर्थिक सत्ता के सकनन्‍्द्रण को 
नियप्रित करन के लिए यह कदम समयानुकूल था। 
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औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम ॥95॥ 
[तय (0० थंत्म़ास्‍का आए रिव्टणआणा) #6, 95]] 


स्वत्तत्र भारत की प्रथम ओद्योग्रिक नीति को क्रियान्वित करने तथा उद्योगो 
के विकास एवं नियमन करने के लिए अक्टूबर 95] मे औद्योगिक (विकास एव 
नियमन) अधिनियम पारित किया गया, जिसने अपना कार्य 8 मई, 952 से प्रारग्म 
किया। 


अधिनियम की मुख्य धाराए अग्राकित है 


पंजीयन (ए६९॥४रभणा) अनुसूचित उद्योगो की सभी चालू औद्योगिक 
इकाइयो को निर्धारित समय के अन्दर पजीयन कराना अनिवार्य हैं। केन्द्रीय 
सरकार से लाइसेस प्राप्त किए बिना कोई नवीन इकाई स्थपित नहीं की जा 
सकती है और न ही के वर्तमान इकाई चालू प्लाट का काफी विस्तार कर सकती 
है। नवीन लाइसेस जारी करते समय सरकार स्थान और आकार आदि शर्तें तय 
कर सकती है। 


जांच (८॥०८० सरकार किसी भी ऐसे उद्योग की जाच कर सकती है 
जिसमें उत्पादन गिर जाए, कीमत में बढोतरी होती जाए, उत्पादन की किस्म 
घटिया होती जाए या फिर उद्योग राष्ट्रीय महत्व के दुर्लभ ससाधनो का प्रयोग 
करते हों, उपभोक्ताओं को हानि पहुचने की समावना हो। 


सजा (एणग५॥॥०॥) ऐसी औद्योगिक इकाइया जो सरकारी निर्देशानुसार 
प्रबन्ध और नीतियो मे अपेक्षित सुधार नहीं करती, सरकार उनके प्रबन्ध को अपने 
अधिकार मे कर सकती है। 


विकास परिषदे (0९४८०छञाशा। (०णाथा$) इसमे उद्योग, श्रम, उपभोक्ता 
द प्रबन्धको के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विकास परिषदे सबधित उद्योग में 
उत्पादन बढाने, उत्पाद की किस्म सुधारने व प्रबन्ध मे सुघार की व्यवस्था करती 
है। 


केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ ((लाएइग (०5एॉ॥0 (.०णाणा) इसकी 
स्थापना मई 953 मे की गई | परिषद्‌ में उद्योग व उपभोक्ता वर्ग के प्रतिनिधि होते 
हैं। सरकार औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कानून बनाने, 
पजीयन व लाइसेस के विशेष मामलो मे, उद्योग का प्रबन्ध हाथ मे लेते समय 
केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ से सलाह मशविरा करती है। 


समीक्षा (07८४४) ध्यातव्य है कि स्वतत्रता से पूर्व देश की जरुरत के 
मुताबिक औद्योगिक विकास नहीं हुआ। निजी क्षेत्र राष्ट्र-हित को तिलाजलि देकर 
स्व-हित को सर्वोपरि मानता रहा। इस अधिनियम ने निजी क्षेत्र पर अकश रखा, 
औद्योगिक विकास को राष्ट्र-हित की ओर उन्मुख किया। अधिनियम के माध्यम से 
क्षेत्रीय विषमता की समस्या कुछ सीमा तक हल हुई। औद्योगिक घरानो की जाच 
व सजा के प्रावधान के कारण उनकी मनमानी पर लगाम लगी। 
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दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधितियम अपने उद्दश्या को पूर्णरुपेण 
प्राप्त करने म सफल नहीं हो सका॥ प्राफेसर आर के हजारी वी रिपोर्ट ये 
अनुसार कुछ औद्योगिक घरावे एक ही वस्तु के उत्पादन से सबधित बहुत स 
आवेदन पत्र के कारण अधिकाश लाइसेस सामर्थ्य प्राप्त करने म सफल हा गए 
ओर उन्होंने लाइसस सामर्थ्य का पूरा उपयोग भी यहीं किया) बडे औद्योगिक 
घरानो की इस कुप्रवृत्ति के कारण अन्य फर्म लाइसेस सामर्थ्य प्राप्त करने में 
सफल नहीं हो सर्की। 


भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम में समय-समय पर महत्वपूर्ण सशोचन 
किए गए जिसम 970, 973 तथा ॥978 मे किए गए सशावत मुख्य हैं। पिछले 
वर्षो म सरकार द्वारा लाइसेस व्यवस्था को अधिक उदार बनाने के व खत्म करी 
की दिशा म जो कदम उठाए गए हैं, उससे अधिनियम का मूल रवरुप ही 
परिवर्तित हो गया है। 
ओद्योगिक नीति, 956 ([ठ605धा&| ?0॥८५ 956) 


आजादी के बाद से लेकर नवीन औद्योगिक नीति 99] घोषित किए जाने 
से पूर्व तक 956 की औद्योगिक नीति, घोषित सभी औद्योगिक नीतियों, का 
आधार र्तभ रही है। 977 की औद्योगिक नीति अवश्य अपवाद रही है। 956 की 
औद्योगिक नीति भारत का आर्थिक सविद्यान" के नाम से जानी झाती रही) 

30 अप्रैल 956 को रवर्गीय प्रघानमत्री प जवाहरलाल नेहरु मे औद्योगिक 
नीति सबधी प्रस्ताव ससद में पेश किया। 

प्रथम औद्योगिक नीति ]948 से 956 के बीच आठ वर्षो तक क्रियान्वित 
रही । इस दौरान देश की राजीतिक एवं आर्थिक रिथिति मे काफी बदलाव आ गया 
था। 26 जनवरी, 950 को नवीन सविधान स्वीकृत किया गया। प्रथम पचवर्षीय 
योजना की अवधि समाप्त होकर दूसरी पचवर्षीय योजना की अवबि प्रारम्भ हो 
चुकी थी, जो मुख्यत उद्योग प्रधान योजना थी। भारत सरकार ने दिसम्बर 954 
मे समाजवादी ढग के समाज को आर्थिक व सामाजिक नीतियो के आधार के रुप 
में स्वीकार किया। इन सभी परियर्तनो के कारण यह आवश्यक समझा गया कि 
देश म एक ऐसी औद्योगिक नीति घोषित की जाए जो बदली हुई आर्थिक व 
राजनीति परिरिथितियो के अनुरुप हो। 
औद्योगिक नीति की मुख्य बातें (१(थव॥ # ०८७ ० पता 70॥०9) 

उद्योगों का वर्गीकरण ((85छ+८४४०० ता [एत5७४९४३). इस नीति में 
उद्योगा को त्वीन श्रणिया में विमक्त किया गया। राज्य ने किसी भी औद्योगिक 


उत्पादन को नियत्रित करने का अधिकार अपने हाथ म॑ सुरक्षित रखा। उद्योगों वी 
सीन श्रणिया निम्नाकित थीं 


प्रथम श्रेणी इसमें |7 एसे उद्योगो का सम्मिलित किया गया जियके 
विकास का पूर्ण दायित्व सरकार का होगा। यह श्रेणी एक तरह से 948 की 
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औद्योगिक नीति के प्रथम दो श्रेणियो का सम्मिश्रण थी। जो उद्योग इस श्रेणी में 
सम्मिलित थे, वे हैं. अस्त्र-शस्त्र, अणुशक्ति, लौह-इस्पात, कोयला व लिग्नाईट, 
खनिज तेल, कच्चा लोहा, मैगनीज, जिप्सम, गधक, सोना व हीरो का खनन, 
सीसा, जस्ता, ताबा, रागा आदि की खाने खोदना, अणु शक्ति उत्पादन से 
सबधित खनिज, हवाई जहाज निर्माण, हवाई व रेल परिवहन, समुद्री जहाज 
निर्माण, टेलीफोन एव उसके तार एव बेतार का तार, बिजली का उत्पादन एवं 
वितरण, भारी मशीने, बिजली के भाश्व यत्र आदि] 


द्वितीय श्रेणी इसमे ॥2 उद्योगो को सम्मिलित किया गया जिन पर राज्य 
का अधिकार बढता जाएगा तथा नवीन इकाइयो की स्थापना सरकार द्वारा की 
जाएगी। निजी क्षेत्र शज्य का सहयोग करेगा। इस श्रेणी मे जो उद्योग सम्मिलित 
थे, वे है. प्रथम श्रेणी मे सम्मिलित खनिजो के अतिरिक्त अन्य खनिज उद्योग, 
एल्युमीनियम एव अन्य अलौह धातुए जो प्रथम श्रेणी मै सम्मिलित नहीं हैं, मशीनी 
औजार, औजारी इस्पात, रसायन उद्योग, उर्वरक, सश्लिष्ट रबर, एटीबायोटिक्स 
और अन्य दवाईया, कोयले का कार्बनीकरण, रासायनिक घोल, समुद्री परिवहन, 
सडक परिवहन। 

तृतीय श्रेणी शेष सभी उद्योगो को इस श्रेणी में रखा गया, जिनका 
विकास निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। इस श्रेणी के उद्योगो को भी राज्य की 
आर्थिक नीति के अनुरुप कार्य करने की चेदावनी दी गई। सरकार कभी भी इस 
श्रेणी के उद्योगो की स्थापना कर सकती है। 

956 की औद्योगिक नीति मे विभिन्न श्रेणी परथक्‌ नहीं होकर एक दूसरे से 
सबधित है। विशेष परिस्थितियो मे इस विभाजन मे परिवर्तन भी किया जा सकता 
है। निजी क्षेत्र को विशेष परिरिथिति मे प्रथम श्रेणी मे उद्योग स्थापित करने की 
अनुमति दी जा सकती है इसी तरह सरकारी क्षेत्र के अधीन भारी उद्योग अपनी 
आवश्यकताओ के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर हो सकते हैं। 

निजी क्षेत्र को सरकार की आर्थिक व सामाजिक नीतियो के अनुरुप कार्य 
करना होगा। सरकार विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ तथा राजकोषीय नीतियो के द्वारा 
निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी तथा ऐसे उद्योग जहा सार्वजनिक व निजी, दोनो 
क्षेत्र विद्यमान हो, सरकार की नीति न्यायोचित व भेदभाव रहित होगी। 


औद्योगिक नीति मे इस बात पर ध्यान दिया गया कि सरकार विभिन्न 
प्रोत्साहनो के जरिए जैसे सब्सिडी, विभेदक कर, बडे उद्योगों के उत्पादन का 
कोटा निर्धारित करना आदि के द्वारा सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास 
को प्रोत्साहित करेगी। 


मधुर औद्योगिक सबंध मानव दिवस सर्जन व उत्पादन वृद्धि के लिए 
आवश्यक है। नीति-ब्रस्ताव में औद्योगिक शाति के पथ प्रदर्शक के रुप मे 
सार्वजनिक क्षेत्र को भूमिका निभानी होगी। श्रम को प्रबन्ध मे भागीदारी व कामगारो 
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की कार्य की दशाए व कार्यकशुलता मे वृद्धि पर जोर दिया गया। 


नति में इस बात पर ध्यात आकर्षित क्या गया कि विमिन्न क्षत्रो म आर्थिक 
अद्य सरचना सुविधा मुहैया करा कर देश का सतुलित आर्थिक विकास क्या जा 
सकता है। समूचे देश म औद्योगिक व कृषि का समुयत विकास करके गरीबी की 
रेखा से जीचे जीवन बसर कर रहे लोगा को ऊपर उठाकर अच्छे जीवन स्तर मे 
वृद्धि की जा सकती हे। 


आलोचनात्मक मूल्याकन ((शाए८० 8५2४७०००) 956 की औद्योगिक 
नीति को भारत का आर्थिक सविधान माया गया। समाजवादी समाज यी स्थापना 
के ढाचे का प्रस्ताव मे औद्योगिक विकास के रुप मे अभिव्यक्त किया गया। आर्थिक 
विकास की दृष्टि से इस नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु निजी क्षेत्र के 
समर्थकों ने यह कहकर आलोचना की सरकारी क्षेत्र दैत्याकार बनकर निजी क्षेत्र 
को हडप जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व है विदेशी पूजी को हतोत्साहित 
करती है गाधीवादी सिद्धातो के विपरीत है आदि। किन्तु नीति प्रस्ताव मे कहीं भी 
ऐसा परिलक्षित नहीं होता कि निजी क्षेत्र स्वय को उपेक्षित महसूस करे। 


सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के प्रतिद्वन्द्दी के रुप मे विकसित नहीं होगा अपितु 
उसका विकास उन अनुकूल दशाओ और अद्य सरचना के निर्माण के लिए होगा 
जिससे निजी क्षेत्र के विकास में सहायता मिल सके। 

956 की औद्योगिक नीति देश को समाजवाद की ओर प्रवृत्त करने का 
महत्त्वपूर्ण कदम था। गीति मे सार्दजनिक क्षेत्र के उत्तरोत्तर विकास पर विशेष 
ध्यान केन्द्रित फिया गया। इसका मुख्य कारण 945 से 955 क बीच निजी क्षेत्र 
के असतोषजनक कार्य प्रगति थी। 

औद्योगिक नीति इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि इसमे औद्योगिक वर्ग पृथक खड 
नहीं हैं। विशेष परिस्थितियों मे प्रथम श्रेणी के उद्योगों मे निजी क्षेत्र को प्रवेश की 
अजुमति थी इसी तरह सरकार भी निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त कर सकती है। 
नीति मे राष्ट्रीयकरण के सबध में कोई व्यवस्था यहीं वी गई। 

तात्कालिक परिरिथतियो मे 956 की औद्योगिक नीति का कोई विकल्प 
नहीं था। सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों मे औद्योगिक विकास न्‍्यायसगत था। सरकार 
ने कामगारो एवं राष्ट्र के हितार्थ अनेक उद्योगो का राष्ट्रीयकरण किया था। 
सार्वजतरिक उपक्रमो का अधिकाधरिक विकास द्वारा ही देश मे आर्थिक सत्ता का 
सकेन्द्रण कम हुआ। 

भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र की उपादेयता को आने काले कई वर्षो तक 
स्वीकार किया जाता रहेगा। वर्तमाद मे बदलते आर्थिक परिवेश मे सार्वजनिक 
उपक्रमो का दायरा सकूचित पहीं किया गया है यद्यपि इस छेत्र मे कुछ प्रमुख 
पिणय अवश्य लिए गए हैं ये मुख्यत घाटे को कम करना तथा प्रतिस्पर्धी बनाना 
आदि से सवंधित है; आज नवीन औद्योगिक जीति (99१) में निजी क्षेत्र की 
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भूमिका को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो 956 की सरकार की निजी क्षेत्र के 
प्रति न्यायपूर्ण एव भेदमाव रहित नीति के अनुरुप ही है। 
977 में घोषित औद्योगिक नीति 
(0०टगरव ॥009॥)भे 9२००७, 977) 

भारत के तत्कालीन उद्योग मत्री जार्ज फर्नाण्डिस ने 23 दिसम्बर, 977 
को नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की | औद्योगिक नीति के वक्तव्य मे पिछली 
औद्योगिक नीति की यह कहकर आलोचना की गई कि 956 की औद्योगिक नीति 
काफी वर्षो तक क्रियान्वित रही, इस नीति मे कुछ खामियो के कारण देश के 
अर्थतत्र मे अनेक विकृतिया उत्पन्न हो गई, उनमे सुरसा के मुह की तरह बढती 
बेरोजगारी, औद्योगिक उत्पादन मे अपेक्षित वृद्धि नहीं होना, गाव और शहर मे 
बढत्ती असमानता, कीमतो मे वृद्धि, औद्योगिक रुग्णता आदि मुख्य थी। नवीन 
औद्योगिक नीति का मुख्य ध्येय इन विकृतियो को दूर कर देश की औद्योगिक 
प्रगति को सही दिशा देना था। 

977 की औद्योगिक नीति के महत्त्वपूर्ण अश निम्नाकित थे 


. लघु पैमाने की इकाइयो पर विशेष घ्यान (59९०४ &#॥शापण णा धधज) 
पएा005४८5) लघु उद्योगो के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। औद्योगिक 
नीति वक्तव्य मे कहा यया, अभी तक औद्योगिक नीति का बल बडे उद्योगों पर 
रहा है, कुटीर उद्योग तो पूर्णतया उपेक्षित रहे हैं और छोटे उद्योगो का कार्यभाग 
मामूली रहा है।!. "नई औद्योगिक नीति का मुख्य बल लघु एव कुंटीर उद्योगो 
को प्रभावी रुप से प्रोन्नत करना है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कसबो मे फैल 
जाए। सरकार की नीति यह है कि जो कुछ भी लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा 
उत्पन्न हो सकता है, निश्चय ही उनके द्वारा बनाया जाना चाहिए। 
नीति मे लघु उद्योगो को तीन भागो में विभक्त किया गया 

(0). अति लघु क्षेत्र (77५ 5८००) - इसमें ऐसी लघु उद्योग इकाई सम्मिलित 
की गई जिसमे प्लाट एव मशीनरी मे एक लाख रुपए से कम विनियोग हो 
तथा 97] की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम आबादी वाले कस्बे 
मे स्थापित हो। 


(७). लघु उद्योग (57रआ] ॥रतए्रशघ८५) - ऐसी औद्योगिक इकाइया जिनमे 
प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा 0 लाख रुपए तक हो। 

(४). सहायक उद्योग (#7८।४५-०वेषचजञत९$) -- जिनमे प्लाट एवं मशीनरी में 
विनियोग सीमा 5 लाख रुपए तक हो। 

2. लघु उद्योगों की प्रभावी प्रोन्नति पर बल (59655 00 गिल 77087655 
रण $ग्रा। [005ध०5) -- लघु उद्योगो के लिए आरक्षित सूची 80 से बढाकर 
मार्च 978 त्तक 807 कर दी गई। अति लघु एव लघु उद्योगो को "सीमात मौद्रिक 
सहायता” तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता को 
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चार वर्ष के भीतर प्रत्यक जिले म लागू वी गाते वी व्यवस्था वी गई॥ 

लघु उद्याग इकाइया का प्रदात थी जाते वाली सभी प्रकार की सहायताओं 
को वियमन एवं वियत्रण रो के लिए भारतीय औद्यागिक विकास दैंफ़ एक अलग 
विभाग वी रथापना करेगा। लघछु उद्यागा पी उत्पादिता तथा अर्जी क्षमता को 
बढा। क लिए प्रयाग का बढावा दिया जाएगा। सरकार लघु उद्यागा के लिए 
प्रमापीक्रण किस्म तियत्रण तथा बाजार सर्वेक्षण क लिए राह्ययता सुलम कराएगी। 
यादी एवं ग्रामाद्याग आयोग को पुन व्यवरिथत करा पर बल दिया गया। ग्राम 
उद्याग के विक्नास पाग्राम म सरकार यादी का विशप रथात दा चाहती थी। इस 
नीति सम नवीत या पालिस्टर खादी विशेष चर्चा का विषय रही। 


3 जिला उद्योष केन्द्र (9८ ॥9605७५ (लशा॥८) - जिला उद्योग केन्द्र 
की स्थापता का निर्णय जाता सरकार की औद्यागिक नीति बी महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि थी। डा कन्द्रा दी स्थापा का मुख्य ध्यय लघु उच्चागा को एक ही छत्त 
के जीच आवश्यक्तायुस्प रावाए सुविधाएं उपलब्ध कराना था। य कन्द्र एक तरह 
से जिला रतर पर लघु एवं कुटीर उद्यागा क विकास का कन्द्र बिन्दु हैं। जिला 
उद्याग केन्द्र लघु उद्योगा क लिए मशीत व उपकरण सास सुविधा विपणन 
किरम गियत्रण कच्चे माल व आर्थिक साथना का सर्वेक्षण आदि कार्य सम्पन्न करते 
हैं। 


4. बडे पैमाने के उद्योग (.8६,८ 5८०४० 075025) - बडे पैमात क उद्या्ों 
का जाता वी न्यूगतम आवश्यकता के कार्यक्रमा के अनुस्प जोडा जाएगा। इन 
उद्यागा का सरकार आयातित तकागलॉजी + स्तृपा क रुप म प्रदशित नहीं कराया 
चाहगी। इनक लिए जा क्षत्र विवारित किए गए है व॑ हैं मृलभृत उद्याग जो देश 
में आवारभृत सरचना क लिए आवश्यक हैं जैस इस्पात सीमट तल शाप 
कारयान तथा धातु उद्योग। पृजीगत वस्तु उद्याग जा लघु एय कुटीर उद्यागा के 
लिए आवश्यक मशीनरी प्रदात करते हैं। उच्च तकवालाजी उद्याग जा कृषि व 
औद्यागिक विकास + लिए आवश्यक हैं जैस उर्वरक बीटगाशर उद्याग पढ़्ो 
रसाया उद्योग आदि। अय उद्योग जा औद्यागिक विकास क लिए आवश्यक हा 
तथा जा लघु उद्याग क्षत्र क लिए आरक्षित न ह। 

5 बडे व्यापारिक घराने (8६ [00507%| [075९५) - औद्यागिक गीति 
प्रस्ताय मे अर तक सावजतिज सस्थाआ एव रैंक स उचार व कारण फ्लीमृत हा 
रह यड उद्यागा क विकास वी प्रवृत्ति का पलटा वी बात कटी गड। यड़ घराया 
का आय विस्तार था तदीन इफ़ाइया दी सथापगा स्वग्य के रासावगा से करी 
हागी। पए क्षत्र म डगय़ा विस्तार कवल सरकार वी अपुमत्ति स हागा तथा डा पर 
एक्विफर तथा प्रतिउयात्मक व्यापार व्ययहार अधिनियम लागू हागा। 

6 सार्वजनिक उपक्रम (2छ॥० 5९८०७ (॥0९64॥40६५) - सायगतिक उपक्रम) 
का महत्वपृण उद्यागा तक ही सीमित नहीं रखकर उपभाग वरतुआ क उत्पादा 
तक व्यापक यठाया लाएगा। इसक तकगीजी और सुविलता या लाभ लघु उद्यागा 


भारत मे औद्योगिक चीति तथा उसमे नवीन परिवर्तन बवा 


को बढावा देने मे किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र सहायक उद्योगो के विकास को 
भी प्रोत्साहन देगा। 


7. औद्योगिक रुश्णता संबंधी दृष्टिकोण (४८४७ [रेट्छुअतग३ पाएं 
$८.0८55) सरकार रुग्ण इकाइयो के सम्बन्ध मे चयनात्मक दृष्टिकोण आत्मसात 
करेगी, जिससे रुग्ण इकाइयो को चलाने से पड रहे भार को कम किया जा सके। 
औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार प्रबन्धको को उद्योगो के सचालन मे भाग लेने 
नहीं दिया जायेगा। रुप्णता के कारणों की शुरू से ही जाच कर रोकथाम क॑ 
उपाय किए जाएगे जिससे उद्योग रुग्ण होने से बच सके। 


8. विदेशी निवेश और तकनीक (ए0ाशए [५९5४ बा व९्लाग्रावुण्ट) - 
विदेशी सहयोग वाली फर्मो को फेरा के तहत ढाला जायेगा। जहा जरुरी नहीं है 
विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया जाएगा। कुछ अपवादो को छोडकर स्वामित्व एव 
नियत्रण भारतीयों के हाथो मे होगा। सभी स्वीकृत इकाइयो को लाभ स्वदेश मे ले 
जाने की अनुमति होगी। 


समीक्षा (27ध००ग) - 977 की जनता सरकार की ओद्योगिक नीति 
भारत के ओद्योगिक जगत मे एक नवीन प्रयोग थी। यह नीति मुख्यत ग्रामोत्थान, 
निर्धनोन्मुख, रॉजगारोन्मुख थी। विगत औद्योगिक नीति की तुलना मे इसमें लघु 
उद्योगों के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। यह गाघीवादी आर्थिक 
विद्यारधारा के अनुरुप थी जिसे देश की तत्कालीन आवश्यकता माना जाए तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं। 

आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस नीति मे जिला उद्योग केन्द्र के 
अत्तिरिक्त कोई नवीनता नहीं थी। यद्यपि गाधीवादी आर्थिक-विचारधारा की आज 
भी प्रासगिकता बनी हुई थी किन्तु वर्तमान औद्योगिक युग ओर बदलते आर्थिक 
परिवेश मे बडे उद्योगो। की उपेक्षा, देश को औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की 
श्रेणी में खड़ा करने के प्रयास मे बाधक साबित हो सकती है। 

ओद्योगिक नीति (00579 ए०८29) 980 

ज्ञातव्य है कि भारत मे जनता पार्टी का शासन 24 मार्च, 977 में 4 
जनवरी, ]980 तक रहा। इस दोरान श्री मोरार जी देसाई के अतिरिक्त श्री चरण 
सिह भी (20 जुलाई )979 से 44 जनवरी, 980) प्रधानमत्री रहे। राजनीतिक 
उहापोह के बीच जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नही कर सकीं। 
केवल 2 वर्ष 9 माह 2 दिन ही रुत्ता मे रही # जनता पार्टी का शासन काल कम 
होने के कारण 3977 की ओद्योगिक नीति फलदायक सिद्ध नहीं हो सको। 

जनवरी, 980 मे काग्रेस पार्टी पुन सत्तारुढ हुई। समाव्यता के अनुरुप 
काग्रेस सरकार के तत्कालीन उद्योग मत्री श्री चरन जीत चानना ने 23 जुलाई, 


]980 को नई ओद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें 956 की औद्योगिक नीति 
को इस नवीन ओयद्योगिक नीति का आधार बताया गया। 
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उद्देश्य (00|6०0६८५) 


नीति मे आधुतिकीकरण विस्तार तथा पिछड़े क्षेत्रा वी विकास पर विशेष 
ध्यान दिया गया। सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों में उद्योगों की वर्तमान उत्पादन 
क्षमता का अनुकूलतम उपयोग अधिक उत्पादा रोजगार सर्जी क्षेत्रीय असतुला 
को दूर करना कृषि आधारित उद्योगो का विकास तिर्यात वृद्धि आयात प्रतिस्थापत 
उपमोक्ता राशक्षण आदि मुख्य थे। 
मुख्य बाते (|90 ८5) 


आर्थिक पुपरुत्थात हेतु ओद्योगिक यीति मे ग्रिम्नाकित मुख्य बाते समाहित 
है 


॥ केन्द्रक रायत्र (४७८९७ 209005) - औद्योगिक दृष्टि से पिछडे जिलों 
मे लघु एव सहायक उद्योगो को बढावा देगे के लिए केन्द्रक सयत्र रथापित किए 
जाएगे। ये केन्द्रवा सयत्र सहायक उद्योगो के उत्पाद वो एकत्रित तथा लघु 
उद्योगो के लिए आवश्यफ आदागो वी व्यवस्था करेगे। केन्द्रक सयत्र लघु उद्योगों 
को अधुनातन तकत्रोलाजी मुहैया कराएगे। साथ ही औद्योगीकरण के लाभ को 
अधिक से अधिक लोगो तक पहुचाओ का प्रयास करेगे। 

2 लघु इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन लघु इकाइयो की प्लाट एव 
मशीनरी में वितियोग सीमा बढा दी गई। 

(0)... अतिलचघु क्षेत्र - प्लाट एव मशीयरी में वित्ियोग सीमा एक लाख रुपए से 
बढाकर दो लाख रुपए कर दी गई 
(४). लघु उद्योग - प्लाट एव मशीनरी मे वितियोग सीमा 0 लाख से बढाकर 

20 लाख रुपए कर दी गई 
(00). सहायक उद्योगो म प्लाट एवं मशीनरी मे विद्ियोग सीमा 5 लाख से 

बढाकर 25 लाख कर दी गई। 

३ लोक उपक्रम (एपछ॥८ 8९८७७ एगरठद्य.णह$) - सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमा में जनता का विश्वास पुत्र जागृत करत के लिए इन्हे अधिक कुशल 
सक्षम व लाभदायक बड्ाने का निश्चय किया गया। 


4 निजी क्षेत्र (27॥:26 5८९००४)- निजी क्षेत्र के उउयन के लिए अर्थव्यवस्था 
में पर्याप्त अवसर रहैगे किन्तु इस बात का ध्यात रखा गया कि आर्थिक सत्ता का 
सकेन्द्रण न हो। 

5 ग्रामोद्योगों की प्रोज़ति (श०हालड5 ण राग [त0०5७८४) - ग्रामीण 
क्षेत्रों मे रोज़गार सर्जन तथा लोगो की आय मे वृद्धि के लिए ग्रामोद्योग हस्तशिल्प 
व हथकरपों के विकास की बढ़ावा दिया जाएगा। पारिस्थितिकी सतुलन को बााए 
रखते हुए गॉंवो को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जाएगा। 
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6. क्षेत्रीय विषमता को दूर करना (]0 एट्मा०ए एल्ट्टाणाग 05था0) 
- देश मे क्षेत्रीय विषमता की समस्या बडी भयावह है इसे दृष्टिगत रखते हुए 
उद्योगो के क्षेत्रीय फैलाव को बढावा दिया गया, जिससे पिछड हुए क्षेत्र भी 
औद्योगीकरण का लाभ अर्जित कर सके। 


॥. स्वत- विकास की सुविधा (63०भाफए गि $९॥०९ए८०फणदा) - बडे 
पैमाने के उद्योगो को स्वद विकास की सुविधा बढाई गई तथा कार्यविधि को सरल 
किया गया। सरकार ने अगस्त, 980 मे पाच वर्षों की अवधि मे 25 प्रतिशत की 
रवत विकास की स्कीम 9 अतिरिक्त बडे उद्योग समूह पर लागू की। यह स्कीम 
975 में 5 विभिन्न उद्योगो पर लागू की गई थी जिससे कुछ इकाइयो मे रुग्णता 
को दूर करने मे मदद मिली थी। क्षमता के पूर्ण विस्तार के नाम पर औद्योगिक 
(विकास एव नियमन) अधिनियम, 95 की प्रथम अनुसूची मे उल्लिखित सभी 
उद्योगो को स्वत विकास की सुविधा दी गई। 


8. औद्योगिक रुग्णता (7078 50[0९55) - उद्योगो मे बढती रुग्णता 
के कारण चिन्ता प्रकट की गई। ऐसी औद्योगिक इकाइया जिनमे रुग्णता की 
समस्या जानबूझकर कुप्रबन्ध एव वित्तीय दुर्व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई है उनके 
विरुद्ध कडी कार्यवाही की व्यवस्था की गई। 


औद्योगिक जीव्यता वाली इकाइयो को कर रियायते तथा विलयन के द्वारा 
पुनरुथान की स्थिति मे लाने के प्रयास किए जाएँगे। आवश्यकता पडने पर 
औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 95] के तहत, रुग्ण इकाइयो का 
प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले रुकेगी। 


9. अन्य बातें (09८ 7०००७) - उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में 
अभिवृद्धि के लिए अधुनातन तकनोलॉजी को आत्मसात करने की बात कही गई। 
ऐसे उद्योग को रियायती शर्तो पर वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई जो ऊर्जा 
के वैकल्पिक स्रोतो का प्रयोग करते हैं। पूजी व श्रम के मध्य सबंध को मघुर 
बनाया जाएगा। प्रदूषण नियत्रण पर बल दिया गया। सरकार जिला उद्योग केन्द्र 
के स्थान पर अधिक सक्षम विकल्प तैयार करेगी। 


आलोचनात्मक दृष्टिकोण (07८० #0/06८) - औद्योगिक नीति प्रस्ताव 
में उत्पादन को बढाने पर जोर दिया गया किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 
उत्पाद की दिशा क्‍या होगी। औद्योगिक उत्पादन की प्राथमिकता स्पष्ट नहीं की 
गई। एकाधिकार नियत्रण एव व्यापार व्यवहार अधिनियम का जिक्र नहीं करने तथा 
स्वत विकास स्कीम से आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को बढावा मिलेगा। बेहतर होता 
सयुक्त क्षेत्र की चर्चा होती | लघु उद्योग इकाइयो की विनियोग सीमा बढा दी गई, 
इससे इनकी समस्याओ का समाधान नहीं होगा! देश मे बेनामी व झूठी लघु 
इकाइयो की भरमार है। जो उद्देश्य इस नीति में स्वीकार किए गए वे ही लगमग 
विगत औद्योगिक नीतियो मे घोषित किए जाते रहे हैं देश की समस्याए ज्यो की 
त््यो बरकरार है। 
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समीक्षा ((00:आ) - 980 वी औद्योगिक पति मे कोई तयापा परिलक्षित 
नहीं होता । इसमे 956 की औद्योगिक नीति का ही आधारस्वरुप स्वीकार क्या 
गया। छोटे उद्यामों की परिभाषा बदली बडे उद्योगा के महत्त्व को फिर स्वीकार 
किय! ग्या। केन्द्रक सयग्र वी चर्चा नई नहीं है। मात्र घोषणाओ स आर्थिक 
विकास नही हा जाता। नीति मे सार्वजनिक उपक्रमा में पुत्र विश्वास जागृत करन 
की बात कही गई है किन्तु सरकार कई वर्षों बाद भी डामे बढ रह घाटे की 
समस्या से गिजात नहीं पा सकी हैं। पुरानी बातो का यये शब्दा म कहा गया है। 


व्यावहारिक नीति के जाम पर नीति मे औद्योगिक उत्पादन पर नियत्रणा 
को दूर फिया गया। लाइसस प्राप्त क्षमता की सीमा से अधिक स्थापित क्षमता को 
कापूनी घोषित कर दिया गया। स्वत विकास की योजना लागू वी गई। सार्वजनिक 
क्षेत्र मे औद्योगिक विवेश बढाने की व्यवरथा की गई। इस सभी परिवर्तनो की 
सुखद परिणति आर्थिक अद्य सरचना में सुधार होते से औद्योगिक विकास दर में 
अपेक्षित सुधार के रुप में परिलक्षित होने की आशा वी गई। 


वर्तमान औद्योगिक नीति (अर्थात्‌ जुलाई 799] म घोषित जीति) 
(शाटइथा। ॥0प%09 20॥09 99) 


वर्ष 99 के सक्रमण काल में भारत को भारी आर्थिक कठिनाइयों का 
सामना करना पडा । राजगीतिक उहा पोह की स्थिति ने आर्थिक सकट की रिथिति 
को और भयावह बना दिया। तियत समय पर (28 फरवरी 99) का सरद मैं 
आम वजट पश उहीं किए जाने से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि प्रभावित हुई। 
सक्रमण काल थमने का गाम -हीं ले रहा था। भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार की 
रिथ्रिति रसातल त़्क पहुच चुकी थी। वाद्य दायित्या को निपटाने वी समस्या मुखर 
हो उठी। विषम आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए अनेक अभूतपूर्व तिर्णय लेने पडे 
इक अभाव में विश्व म हमारी आर्थिक छवि क घूमिल हाने वी आशा थी। 

आर्थिक सकट की घडी म देश का आम चुगाव का आर्थिक भार ढाआ 
पडा | राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तो पहले ही धराशायी हा चुकी थी। चुताव म॑ काग्रस 
को अपक्षित बहुमत नहीं मिला अन्य सहयोगी राजनीद्रिक दला क बूते पर कांग्रेस 
(३) कन्द्र म सत्तारुढ हुई। श्री पी वी नरसिहराव के मग्रीमडल में सुविख्यात 
अथशारत्री डा मामाहन सिह का महत्त्वपूर्ण वित्त विभाग वी जिम्मदारी सौंपी गई। 
का ने सूझबूझ एव नीतिगत पहल से तत्कालीन आर्थिक सकट को काबू में 
लिया | 

राव सरकार ने सत्ता वी शुस्आत से ही देश म आर्थिक उदारीकरण का 
दौर प्रारम्म किया। सरकार ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ 
रामायाजित करो के लिए अर्थत्त्र म आग मूलभूत आर्थिक बदलाव किए हैं। 
आर्थिक उदारीकरण की शुस्आत 7वीय औद्यागिक नीति 99| की घोषणा के 
साथ हुई जिस खुली औद्योगिक नीति के नाम सर जाग जा रहा है। 
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24 जुलाई, 99] को उद्योग राज्य मत्री श्री पी जे कुरियान ने ससद में 
औद्योगिक नीति की घोषणा की। घोषित नई औद्योगिक नीति स्वात्तत्र्योत्तर भारत 
मे औद्योगिक सस्कृति के उन्नयन और विकास की दिशा मे उठाया गया साहसिक 
और युगातकारी कदम है जिसके जरिए समकालीन विश्व की आमूलचूल परिवर्तित 
अर्थनीतियो के प्रसम मे मारत की प्राथमिकताओ को नए सिरे से परिभाषित करने 
का प्रयास किया गया हें। यह नीति आज की विषम परिस्थितियों मे राष्ट्रीय 
पुनर्निमाण की उपलब्धियो को ओर भी सुदृढ बनाने के उद्देश्य से भारत की नई 
पहल और मौजूदा सकट से उभरने के उसके अदम्य सकल्प और॑ आस्था की 
पुनर्अभिव्यक्ति का ऐतिहासिक दस्तावेज है? 


औद्योगिक नीति. पृष्ठभूमि ([0एषधा्गे ऐणा०४ - छे8०८ह०णा०) - 
आर्थिक नियोजन के चार दशक मे देश मे त्वरित औद्योगिक विकास के लिए 
अनुकूल वातावरण बना है। विदित है कि देश में इस दौरान औद्योगिक सवृद्धि दर, 
कृषि विकास दर, जनसख्या वृद्धि दर तथा आर्थिक विकास दर से अधिक रही है। 
सातवीं पचवर्षीय योजना के तुरन्त पहले विकास का व्यापक आधारभूत ढाचा तैयार 
खडा हो चुका था। बुनियादी उद्योगो का जाल बिछ गया तथा तमाम वस्तुओ के 
उत्पादन मे आत्मनिर्भरता हासिल हो गई। औद्योगिक उत्पादन के नए विकास केन्द्र 
अस्तित्व मे आए। पिछड़े क्षेत्रो मे उद्योगो की स्थापना से क्षेत्रीय असतुलन को दूर 
करने का सार्थक प्रयास हुआ और युवा उद्यमियों की एक समूची नई पीढी उभर 
कर सामने आई। इजीनियरो, त्तकनीशियनो और विविध क्षेत्रो में कुशल कामगारो 
को प्रशिक्षण सुविधाएं देकर समग्र औद्योगिक विकास को एक नई त्वरा और 
गत्यात्मकता प्रदान की गई। सातर्वी योजना मे भारतीय उद्योग का 85 प्रतिशत 
वार्षिक विकास दर से स्पृहणीय विकास हुआ। 


औद्योगिक नीति - आवश्यकता (00४74) 700०५ - [७ इ८८०) 


समग्र देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा वृहत्तर सामाजिक 
अम्मुदय और उत्थान के लिए आवश्यक है कि हम अपनी विकास सबधी नीतियों 
के तेवर ओर उनकी त्वरा को बदले । असमानताओ को दूर कर समाजवादी समाज 
की सरचना के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों मे बडी मात्रा मे पूजी निवेश की 
आवश्यकता है। उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्रो मे दूरगामी परिवर्तनो की 
जरुरत है ताकि अधुनातन तकनोलॉजी के व्यापक प्रयोग के लिए हम उत्पादन में 
आशातीत वृद्धि कर सके। 


पिछले चार दशक की उपलब्धियो को सपुष्ट और समेकित करने की 
आवश्यकता है जिससे देश भावी चुनौतियो का प्रभावी तौर पर मुकाबला करने में 
सक्षम बन सके। 


औद्योगिक नीति * उद्देश्य ([00परद्धाग एगाल्ए - पात्णात८5) 
खुली औद्योग्रिक नीति में अग्राकित उद्देश्य अन्तर्निहित हैं - 
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सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना। 

निर्धनता और वेरोजगारी उन्मूलन 

आधुनिक, लोकतात्रिक, समाजवादी और सम्पन्न एव प्रथतिशील भारत का 
निर्माण। 

विश्व अर्थव्यवस्था के एक अग के रुप मे भारत को विकसित करना। 
आत्मनिर्मरता की प्राप्ति। 

आयात के भुगतान के लिए रवय के स्रोतोँ का सर्जन। 

उद्यमियों का उत्साहवर्द्धन! 

विकास और अनुसधान में निवेश। 

नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात॑ करना। 

पूजी बाजार का विकास। 

उत्पादन मैं स्वदेशी क्षमताओं का विकास। 

आधारभूत सुविधाओं में निवेश। 

पिछड़े क्षेत्रों मे त्वरित औद्योगीकरण। 

आर्थिक कुशलता और उच्नत प्रौद्योगिकी द्वारा लघु क्षेत्र का तेजी से 
विकास । 

श्रमिकों के हितों की रक्षा। 

विकास के लाभों को जन समूह तक पहुचाना। 

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागादारी। 

उद्योगो के सभी क्षेत्रो लघु, मझौले तथा बडे जो सार्दजनिक अथवा निजी 
या सहकारी क्षेत्र मे हो, बढावा देना। 


औद्योगिक नीति की मुख्य बाते (४०७8 (9 घ८गइ॥८5 ० वातप्रन्‍्ताढ ?70॥०%) 
- नई औद्योगिक नीति म उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूलत पाघ क्षेत्रों में 
नीतिगत पहल की घोषणा की गई है। ये है - 


! औद्योगिक लाइसेंसीकरण ([060त१७। [.।८८॥०८) - लाइसेस की प्रचलित 


प्रणाली के कारण उद्यमियो को अनावश्यक परेशानी होती थी, अब अर्थव्यवस्था को 
अधिक दक्ष एवं गतिशील तथा प्रत्तिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ उद्योगों को 
छोडकर लगभग सभी उद्योगा को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। नई नीति के तहत 


अब 


नए उद्योगों की स्थापना के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय में 

पज्जीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। मौजूदा औद्योगिक इकाइयीँ 

यो इसी प्रकार अपने विस्तार के लिए किसी लाइसेंस की जरुरत नहीं 
गगी। 

औद्योगिक लाइसेंस अब केबल 8 विशिष्ट किस्म के उद्योगों के लिए लेना 
अनिवार्य होगा। इनमे कोयला त्तथा लिग्नाइट, पेट्रोलियम, शराब, चीनी, 

सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद, एस्वेस्टस, प्लाइवुड, चमडा तथा उससे 
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निर्मित्त वस्तुए, कार, बस और अन्य प्रकार की मोटर गाडिया, इलेक्ट्रोनिक 
तथा सभी प्रकार के रक्षा उत्पाद, फ्रिज, एयरकडीशनर, वाशिग मशीने 
तथा घरेलू मनोरजन के लिए इलेक्ट्रोनिक सामान जैसी वस्तुए शामिल हैं। 
नए उद्योगो को उत्पादन कार्यक्रम बताने की जरुरत भी अब नहीं रहेगी। 
मोजूदा उपक्रमो की क्षमता बढाने के लिए भी कोई पूर्व अनुमति अब 
आवश्यक नहीं होगी। 

नए उद्योगो के उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमो को भी प्रशासनिक नियत्रण से 
मुक्त कर दिया गया है। मौजूदा उद्योगो को बिना किसी अतिरिक्त पूजी 
निवेश के अपने लाइसेस प्राप्त क्षेत्र की किसी भी वस्तु के उत्पादन की 
छूट होगी। 


2 विदेशी निवेश (ए02ह्ढा 77८5घा०१0 - देश के वृहत्त औद्योगिक विकास 


के हित मे विदेशी निवेश का स्वागत किया जाएगा। विदेशी निवेश से सबधित 
विशेषताए हैं 


] 


| 


जिन मामलो में मशीनो के लिए विदेशी पूजी शेयर पूजी के रुप में 
उपलब्ध होगी उन्हे स्वत ही उद्योग लगाने की अनुमति मिल जाएगी। 
दो करोड रुपए अथवा कुल पूजी के 25 प्रतिशत से कम की उत्पादन 
मशीने बिना किसी पूर्वानुमति के आयात की जा सकेगी लेकिन तत्कालीन 
विदेशी मुद्रा सकट को देखते हुए यह प्रावधान अप्रैल 992 से प्रभावी 
हुआ। 

उत्पादन मशीनो के आयात के अन्य मामलो मे औद्योगिक विकास मत्रालय 
विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार आयात की अनुमति प्रदान करेगा। 


4 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 5] प्रतिशत तक विदेशी पूजी निवेश की 


अनुमति बिना किसी रोक-टोक और अफसरशाही के नियत्रणो के बिना 
प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन मामलो में ही उपलब्ध होगी जहा 
उत्पादन के लिए विदेशी पूजी निवेश जरुरी होगा। इसके लिए विदेशी 
मुद्रा नियमन कानून (फेरा) मे आवश्यक सशोधन किया गया है। 

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कुछ क्षेत्रों मे 5] प्रतिशत से भी ज्यादा पूजी 
निवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि सारा उत्पादन निर्यात के लिए हो तो 
बहुराष्ट्रीय निगमो को शत-प्रतिशत पूजी-निवेश की अनुमति भी दी जा 
सकती है। विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड चुनिदा क्षेत्रो में सीधे पूजी निवेश के 


लिए भारत मै उपक्रम लगाने की इच्छुक बडी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के 
साथ सारे विवरण तय करेगी। 


5 इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की 


नियुक्ति अथवा देश में ही विकसित तकनीको का विदेशों मे परीक्षण करने 
के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता 
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समाप्त कर दी गई है। 


3 विदेशी प्रौद्योगिवी समझौते (&ठाटाइग् व ढटीफजा८ग (-०त्रएब८५) - समग्र 
औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए अबुनातन प्रौद्योगिवीय क्षमता को आत्मसात 
करना हमारी प्रमुख प्राथमिक्ताओं मे एक है। भारतीय उद्योगों म॑ प्रौद्योगिकीय 
गतिशीलता के अपलित स्तर वी प्राप्ति क लिए सरवार निर्दिष्ट मानदडो क भीतर 
उच्च प्राथमिकता वाले उद्यार्गों सर सववित प्रौद्योगिकी रामझौतों को स्वत अनुमोदन 
प्रदान करगी। अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए विदशी तकनीशियनों की 
सेवाए भाड पर ले) और देश मे ही) विकसित प्रौद्यागिकी के विदेशों म परीक्षण के 
लिए अब पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। 

4. सार्वजनिक क्षेत्र सबधी नीति (?७७॥८ 5८८०० ?20॥2८९५) - नई नीति में 
सार्वजनिक क्षेत्र की इजारेदारी को मात्र 8 क्षेत्रों ठक सीमित कर दिया गया है और 
उनमे भी निजी क्षेत्र प्रवेश पा सकेगा। अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को अब निजी 
क्षेत्र से टक्कर लेनी होगी। नई नीति के तहत अब 

] सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रो में रक्षा से सबबित उत्पाद और 
रायत्र परमाणु-ऊर्जा धातु कोयला तेल एव अन्य खनिजों का खनन 
अत्यधिक उज़्त तकनीक से बनी वरतुए और रैल परिवहन ही रह गया है। 
अन्य शी क्षेत्र निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए खोले जा रहे हैं। 

2. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक सुरक्षित क्षेत्र धीरे-धीरे तिजी क्षेत्र के 
लिए यांले जाएगे लेकिन साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को भी अब तक वर्जित 
क्षेत्रों में विस्तार वी अनुमति दी जाएगी। 


3. सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में सरकारी शेयर पूजी के कुछ भाग को 
वित्तीय ससथाना आम जनता तथा कर्मचारियों को बच्चे का भी प्रावधान 
किया गया है। 

4. निरन्तर घाटा दे रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जाच औद्योगिक और 
पुर्नार्मिण बोर्ड अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेष सस्थान करेगा। 

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कामकाज शुधारने के लिए सरकार बोर्ड 
के साथ सहमति पत्रो पर हरताक्षर करगी और पक्ष इस सहमति के प्रति 
जवाबदेह होंगे। 

6 सार्वजनिक क्षेत्र के काम-काज के बारे में खुली चर्चा करने के लिए 
सरकार तथा किसी अन्य उपक्रम के बीच हुए इस प्रकार के सहमति पत्र 
वी प्रति ससद में प्रस्तुत की जाएगी। 

5 एकाधिकार तथा प्रतिबधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (५0०7०7०॥३0९ 
भाव र९६॥2८6 [799९८ ९780॥८८५ # ७) - नयी औद्योगिक यीति के अन्तगत बडी 


कम्पतियां और औद्यागिक घरानों पर "एम आर टी पी के तहत पूजी सीमा 
समाप्त कर दी जाएगी। 


भारत में ओद्योगिक नीति तथा उसमे नवीन परिवर्तन 455 


नयी नीति मे किए गए परिवर्तनो से अब बडे घरानो और कम्पनियो, को 
नए उपक्रम लगाने, किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढाने, कम्पनियो के विलय, 
उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ खास परिस्थितियों मे निदेशक नियुक्त करने के 
लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 


एम आर टी पी अधिनियम के उपब्धों को मजबूत किया जाएगा, ताकि 
आयोग एकाधिकार, प्रतिबधात्मक और अवाछनीय व्यापार कार्यो के सबंध में 
उपर्युक्त कार्यवाही कर सकें। नए अधिकार वाला आयोग उपभोक्ताओ की शिकायवो 
की जाच भी कर सकेगा। 


लघु उद्योगों के लिए पृथक्‌ से औद्योगिक नीति की घोषणा (06८गथाणा ०8 
$6गरग्ट वातकार्भ ?णा०/ गि शाजी 32३८ पाता5इप्रार$) 


भारतीय अर्थतत्र मे लघु उद्योगो के अभिवृद्धित महत्त्व को दृष्टिगत रखते 
हुए सरकार वे इन उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए 6 अगस्त, 99] को लघु 
उद्योग नीति की घोषणा की। 
नई लघु औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताए है 
] लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन - नई नीति मे अतिलघु लघु एव 
सहायक उद्योगो की परिमाषा मे व्यापक परिवर्तन किया है। 


(0). अतिलघु क्षेत्र मे प्लाट एव मशीनरी के पूजी निवेश सीमा 2 लाख 
रुपए से बढाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। 

(0) लघु उद्योगों मे यह सीमा बढाकर 60 लाख रुपए कर दी गई। 

(700). सहायक तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयो मे प्लाट एवं मशीनरी मे 
निवेश सीमा 75-75 लाख रुपए तक बढा दी गई है। 

2 लघु उद्योगों की अश पूजी में भागीदारी (0एब८वथआऔाए ॥7 आर (बकरा 
0 872! 8८४८ [000500८5) -- अन्य औद्योगिक इकाइयो को लघु उद्योगों की 
अश पूजी मे 24 प्रतिशत की भागीदारी की अनुमति दी जाएगी। 

3 अनुसधान और विकास (७८गली था१ 0९४९८०छगध्गा) - केन्द्रीय 
वैज्ञानिक अनुसधान परिषद और अन्य अनुसधान सस्थाओ के साथ उचित तालमेल 
द्वारा खादी और ग्रामोद्योगो में उत्पादन परिसज्जा, पैकेजिग, प्रक्रिया तथा नए 
औजार एव पुर्जों के विकास क्षेत्रो मे अनुसघान और विकास को प्रोत्साहन दिया 
जाएगा। 

4. सुविधाएं (8९७८७) - लघु उद्योगो को भूमि आबटन, विद्युत कनेक्शन 
में वरीयता, प्रौद्योगिकी उन्नयन का लाभ एक वार तथा अति लघु उद्योगो को 
निरन्तर प्राप्त होते रहेगे। लघु क्षेत्र विशेषता अति लघु क्षेत्र को स्वदेशी एव 
आयातित कच्चे माल का उपयुक्त एव उचित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। 
लघु उद्योग निगम इनके उत्पाद को 'कामन ब्राड' के नाम से बेचने पर ध्यान 
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केन्द्रित करेगा। सरकार 3 लघु उद्योगों के लिए एक ही स्थान से ऋण योजना 
की सीमा को बढाते का) तिश्चय किया है। इत उद्योगो वी विलम्बित भुगतान 
समस्या के समाधात वे लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अप सेगाओ का 
जाल सम्पूर्ण देश मे पैलाएगा। 


लघु उद्योग इकाइयो को बहुसख्यक अधितियमो व कापूओरों का अनुपालन 
करने बहुत से रजिस्टरा का रखरखाय करो और १रीक्षकों के दल या पिन्तर 
सामा करने दी विरन्तर शिकायत पर तीय माह की वीर्घोरित समय सीमा मे 
कार्यवाही की जाएगी। 


औद्योगिक नीति युगातकारी कदम (]#0057 70८५. # ४८७ थि०)े 


स्थातत्र्योत्तर उत्तरोतर घोषित औद्योगिय यीतिया पूर्व मे घोषित की गई 
नीति का ही आधार होती थी। कुछेद परिवर्तत को छोडकर हू-ब-हू, यदि उन्हे 
'नई बोतल मे पुरानी शराब' कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हाल ही घोषित की 
गई नई औद्योगिव नीति इस दृष्टि से पृथक हटकर है। इस जीति में भारतीय 
अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अग बनाने के लिए औद्योगिक 
घटको मे भारी बदलाव किया है। औद्योगिक नीति, अब तक अगीकृत की जा रही 
नीतियो को तिलाजलि देकर एक नए युग की शुरुआत है। यह नीति भारतीय 
अर्थव्यपस्था का एक युगातकारी कदम है जिसमे देश की आवश्यकतानुसार 
अपुझूल परिणाम समाहित है। 

नवीन औद्योगिक नीति मे लाइसेस फी प्रचलित प्रणाली के खत्म होने से 
उद्यमियों को बडी राहत मिली है। इससे देश मे बद रहा भ्रष्टाचार थम सकेगा। 
लाइसेस राज मे उद्यमियों को सर्वप्रथम औद्योगिक (विकास एवं नियमन) 
अधिनियम 9%5] के अन्तर्गत लाइसेस प्राप्त कराता पडता था, दूसरे चरण में उन्हे 
मशी+र"' और उपकरण आयात करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेगी प्रड़ती थी, 
तीसरे चरण मे विदेशी जानकारी की आवश्यकता होने पर प्रौद्योगिकी अनुबंध के 
लिए सरकार की अनुमति लेनी पडती थी। अन्तत्त शेयर के माध्यम से पूजी 
एक्जित करो के लिए पूजी निर्ममत तियत्रक की अनुमति आवश्यक थी। कच्चा 
माल आयात करों से पहले आयात तियत्रक की अपुमति लेगी पडती थी। इत 
सभी औपचारिताओ से उद्यमियो का समय व धन बरबाद होता था। परियोजनाओं 
की स्थीकृति मे अनावश्यक विलम्ब से परियोजनाओ की लागत मे वृद्धि हो जाती 
थी। नवीय औद्योमिक नीति मे व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लाइसेस प्रणाली 
ही समाप्त कर दी। 

विदेशी गिवेश स प्रौद्यागिदी हस्तान्तरण बाजार दी विशेषज्ञता, अधुनातन 
प्रबन्धकीय तकनीक तथा तिर्यात्त स्र्द्धत के लाभ प्राप्त होगे। डा मनमोहत सिह 
ने यह स्पष्ट किया कि आज की बदली हुईं परिस्थितियों मै हमे बहुराष्ट्रीय तिगमो 
के प्रति 'प्रयागवादी और 'लचीला दृष्टिकोण अपनाने की जररत है। उन्होते इन 
आशकाओ ऊो उऐिर्मूल बत्ताया कि विदेशी पूजी तिवेश से भारतीय उद्यमियों को 
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कोई खतर पैदा हो सकता है। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए कठोर 
और हठघर्मी रवैये को त्यागना होगा। विदित है कि रुस और चीन मे बहुराष्ट्रीय 
निगमो को शत-प्रतिशत पूजी निवेश में अनुमति के अलावा अन्य प्रकार की 
रियायते सुलभ हैं। सिगापुर जैसे छोटे से देश मे हजारो बहुराष्ट्रीय कम्पनिया काम 
कर रही है। प्रतिस्पर्धा को तेज करने स भारतीय उद्योग अनुसधान और विकास 
कार्यो पर पहले की अपेक्षा अधिक निवेश करने को प्रेरित होगे। सार्वजनिक क्षेत्र 
से सबधित नीति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का अभीष्ट इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक 
तेवर को निखारना है ताकि वह और अधिक सक्षम बनकर अर्थव्यवस्था मे अपना 
योगदान दे सके। 

आलोचक यह कहकर नवीन नीति की आलोचना कर रहे है कि देश के 
औद्योगिक द्वार विदेशियो के लिए खोल दिए जाने से स्वदेशी उद्यमियों का वजूद 
ही खतरे मे पड जाएगा। इस नीति मे आर्थिक सविधान 4956 की औद्योगिक नीति 
को तिलाजलि दे दी है। 

प नेहरु के समय तथा बाद मे भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित 
अर्थव्यवस्था थी, किन्तु नवीन औद्योगिक नीति मे अर्थव्यवस्था पूजीवादी मिश्रित 
अर्थव्यवस्था के रुप मे दिखाई दे रही है। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं आज की 
नीतिया प नेहरु की नीतियो से विमुख हुई है। एकाधिकार नियत्नण कानून 
बदलकर उद्योगो मे पूजी निवेश की सीमा खत्म कर दी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो 
के आगमन से भारतीय साहसियो को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सरकार को 
'एकाधिकारी गतिविधियों का नियत्रण अपने हाथो मे रखना चाहिए था। 

नवीन औद्योगिक नीति में किए गए व्यापक बदलाव से समाजवाद का 
दर्शन, जो 956 की औद्योगिक नीति का आधार था, फीका पड गया हे। 
सार्वजनिक क्षेत्र को कम महत्व देना न्‍्यायसगत प्रतीत नहीं होता है।* 
दृष्टिकोण (॥ ५६७) 

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद युगदृष्टा प्रथम प्रघानमत्री प जवाहरलाल नेहरु 
ने नए विशाल सयत्रो को नए भारत के मदिरो की सज्ञा देकर प्रगति का मार्ग 
प्रशस्त किया। नई औद्योगिक नीति वास्तव मे पडित नेहरु के विलक्षण औद्योगिक 
जीवन दर्शन का समयानुकूल विस्तार है। यह नीति समकालीन सदर्भों के आर्थिक 
परिवर्तनो और पुर्नरचना के प्रयासों की कडी है जिसके साथ ही देश के आर्थिक 
इतिहास का एक नया अध्याय शुरु होता है। देश के समग्र ओद्योगिक रुपातरण की 
इस महत्ती प्रक्रिया के तहत औद्योगिक क्षेत्र को उन्मुक्त, उदार ओर प्रतियोगी बना 
दिया गया है। 

वर्तमान मे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे मे समन्वित हो रही हे 
तथा तकनीकी विकास की अपरिहार्यतताओं से बाध्य होकर दुनिया भर के देश 
अधुनातन तकनोलॉजी को आत्मसात कर रहे हैं क्योकि यह स्पष्ट हो चुका है कि 
औद्योगीकरण ओर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक समवेत मानवीय प्रयास है। 
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उससे समरस होकर ही भारत अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकता है । 


एक समय ऐसा भी था जब हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशी कम्पनियों से 
सुरक्षा की जरुरत थी। लेकिन आज भारत विश्व के विशाल औद्योगिक देशों में से 
एक है। भारत उद्योग को उच्चतर प्रौद्योगिकी विकास के अधिकतर लामीँ को प्राप्त 
करन के लिए अपने को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुला रयना चाहिए। 


नई औद्यागिक नीति स आम लोगो को लाम॑ पहुचेगा। अधिक प्रतियोगिता 
बढने और विदेशी निवेश के ज्यादा बढ़ने रो प्रतियोगितात्मक मृल्यो। घर बंढियां 
किस्म के माल का उत्पादन हांगा। विदेशी कम्पनियों के साथ-साथ अब भारतीय 
कम्पनिया में भी होड शुरु हो जाएगी। इसस हम उच्च स्तर का माल तैयार करेंगे 
जिससे विश्व म हमे रथायी बाजार मिलेगा। 


औद्योगिक नीति में नवीन परिवर्तन 
(ए९०ला। (08८5 ॥ (60568 7०९५) 


भारत में जुलाई 399 मे नई औद्योगिक नीतति की घोषणा की गई थी। 
नई नीति को 'लागू हुए एक दशक का रामय बीत चुका है। जुलाई 99] रे लेकर 
आज तक देश की औद्योगिक सरचना मे महत्त्वपूर्ण बदलाव किए जा चुके है। 
वर्ष 7996-97 के बाद में देश में राजनीतिक सत्ता का वार-वार परिवर्तन हुआ। 
वर्ष 4998 मे वारहर्वी लोक सभा और 999 में तेरहवीं लोक रामा के चुनाव हुए। 
वर्ष ॥99) की औद्योगिक नीति की घोषणा के याद औद्योगिक नीति में अनेक 
महत्त्वपूर्ण परिवत्रन किए गए जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं - 


] 99-92 से 995-96 तक - वर्ष 99-92 में कृषि आधारित उद्योगों 
को उत्पाद शुल्क से मुक्त किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के लिए नीति को 
उदार बनाया गया। फेरा कानून के अन्तर्गत 5] प्रतिशत तक बढ़ी निवेश शीमा के 
साथ विशिष्ट आय प्राथमिकता वाले उद्यागों म प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को तुरन्त 
अनुमोदन दे दिया जायेगा॥# 

वर्ष 992-93 में पूजी निर्गमन नियत्रक की जगह स्टॉक एक्सचेज बोर्ड 
ऑफ इण्डिया (सेवी) की स्थापना की गई। ऊर्जा क्षेत्र और खनिज क्षेत्र को निजी 
और विदेशी निवेशकों के लिए खोला गया। औद्योगिक एल्कोहल निर्माण को 
लाइरोस से मुक्त किया गया तथा खनिज तेल की खोज व अनुसघान को विजी 
विनियोग के लिए युत्ती छूट दी गई। 

चर ॥993-94 मे औद्योगिक उत्पादन को बढाने के वारते महत्त्वपूर्ण कदम 
उठाए गएं। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयात शुल्कों में 
अप्रत्याशिक कमी की। भारतीय उद्योगों का प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हे उत्पाद 
शुल्फों में भारी छूट दी। रारकार ने 28 अप्रैल 4993 को मोटर कार और 
श्वेत-माल (४४०७८ 5००5) उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। वर्तमान मे 
केवल 9 उद्योग के लिए लाइसेस लेना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो 
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का दायरा अधिक सिमट गया। 26 मार्च 993 को केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक 
क्षेत्र के लिए आरक्षित खनिजो को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। अब सार्वजनिक 
क्षेत्र में केवल अणु शक्ति, सुरक्षा उत्पाद, कोयला और लिग्नाईट, खनिज तेल, अणु 
शक्ति, आदेश ]953 मे अनुसूचित खनिज तथा रेल परिवहन ही रह गये हैं। 

वर्ष 994-95 मे पूजी बाजार के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। 
स्क्रीन पर आधारित कामकाज करने वाले एक मॉडल राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेज 
प्रारम्भ करमे की घोषणा की गई। 


2. 996-97 और 997-98 - 20 जुलाई 996 को केन्द्र सरकार ने 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मे विनियोजन के मामले में नीतिया तय करने के लिए 
एक विनियोजन आयोग की स्थापना की घोषणा की। भारत सरकार ने ॥0 
दिसम्बर 997 को एक अधिसूचना जारी करके लघु उद्योगो की परिभाषा मे सयत्र 
व मशीनों मे निवेश सीमा 60 लाख रुपए से बढाकर 300 लाख रुपए कर दी। 
वर्ष 996-97 के केन्द्रीय बजट मे विनिदेश आयोग की स्थापना का निर्णय लिया 
गया। 

वर्ष 997-98 के केन्द्रीय बजट मे विदेशी निवेश के प्रवाह मे वृद्धि के 
लिए अनिवासी भारतीय और विदेशी कम्पनियो द्वारा किसी भी कपनी में निवेश की 
24 प्रतिशत वर्तमान की वर्तमान सीमा को बढाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। लघु 
उद्योग क्षेत्र मे विनिर्माण के लिए आरक्षित 4 मदो को अनारक्षित कर दिया जिससे 
लघु उद्योग के लिए आरक्षित उत्पादो की सख्या 836 से घटकर 822 रह गई।॥* 

3 998-99 से 999-2000 तक - उद्योगो में नये प्राण का सचार!- 

0) औद्योगिक आधार को मजबूत करने के उपाय - कोयला और 
लिग्नाईट, पेट्रोलियम और इसके आरक्षित उत्पाद, चीनी और पाच बल्‍्क 
दवाएं लाइसेस से मुक्त कर दी गईं। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित 
मदो की सूची से 9 मदो को हटा दिया गया हैं। नये उपक्रमों के लिए 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए स्वत अनुमोदन सुविधा 
होगी। पुराने तथा मौजूदा सयुक्त उपक्रमो के लिए यह सुविधा उपलब्ध 
नहीं होगी। औद्योगिक वातावरण सुधारने, विदेशो मे मारतीय प्रयासो को 
मजबूत बनाने को बढावा देने के लिए पेरिस संधि और पेटेट सहयोग 
सधि की शुरुआत की गई। त्वरित और कुशल सेवाओ के लिए पेटेंट 
कार्यालयों का आधघुनिकीकरण' किया गया। गुणवत्ता के प्राति जागरुकता 
और ओयद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिए भारतीय गुणवत्ता 
नियत्रण परिषद्‌ की स्थापना की गई । पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के 
लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई। 

(0). प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (70९एछुए एल [पश्ट्य्रग्रधा) - अर्थव्यवस्था के 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षत्रो में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढाने की अनुमति दी 


460 


(ग्) 


(0१) 


(५) 


च्बकपफ ऊ 


भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


गरई। आपारगूत रारचाा यथा बिजली राडश बदरगाएरो ये क्षेत्र में स्वत 
अगुमोद] सुविधा के अन्तर्गत शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी गिवेश की 
अगुमति दी गई। वित्तीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेष्दी निवेश यी गतिविधिया बदी 
और विदेणी प्रौद्योगिगी आयात घ्ययस्था को और उदार बााया गया। 


रामीक्षा और सारतीकरण (टाएटज्ना शत ॥गत्थाणा) - फायूएे 
एवं वितियमों की समीक्षा व पद्धतियो का सरलीकरण ऐिया गया है। 
उद्योग (वियारा एवं तियमा) अधिनियम 95] थी रामीशा शुर यी गई। 
विर्यतोन्मुयी रफाइयो तथा ॥ीर्यात प्ररास्करण क्षेत्र इफाइया को लिए 
अपुमोदा शेयर श और वियेस्द्रीयररण किया यया। विदेशी गिवेण सावद्धी 
बोर्ड प्रस्तायों पर ३0 दियो फे भीतर पिर्णय बरेगा। 


सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों मे सुघार ([#[॥०६लाला। ॥ ॥फ॥0 5ल्‍ट८एण 
एरतैलध्याआ0७) - रार्बजतिक क्षेत्र वे उपब्रमो में पुर्गठा] पुरर्यास और 
गियत्रण मुत्ति द्वारा व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरु की गई। रार्वजीीक 
क्षेत्र प्रगन्य में अधिक व्यावसायिकता प्रारम्भ वी गई। सार्वजत्िक क्षेत्र 
इफाइयो मे व्यापार प्रक्रिया का पुत्र प्रदध व्‌ पुत रारचाग वी व्यवस्था दी 
गईं। सयुत्त उपक्रमो गठजोड़ों और ियत्रण मुक्ति वे माध्यम से वाणिज्यिक 
गतिविधियों रो सरकार नीतिगत रुप रे पीछे हटी। 

रारचनात्मम विकास ((णाज्राणए९ 90०5 ९०0प्रात्या) + सरचागात्मव 
विकास पर विशेष बल दिया गया। सरचाात्मक विकारा परियोजनाओं के 
लिए विदेणी वाणिज्यिक उधार के भाषदडो में ठील सुविधाजाफ राजकोपीय 
व्यवस्था दीघयिधि बोषो वा आयला तथा सरचात्मय परियोजताओ मे 
विवेण बारते भविष्य तिधि की अमुमति प्रत्यक्ष विदेभी विवेश के लिए 
उदार व्यवस्था आदि प्रयास विए गए। 


यौजगा 30 अप्रेल 993 पृ ॥7 

इण्डिया 992 पृ 843 

गई औद्योगिक तीति तीव्र विकास का सोपा। छठी ए वी पी अगरत 
॥99 

मरु व्यय्ाय चम्म प्रवेणाव पृ ॥2 

चेद्रीय बजट ॥99-92 रो सकलित। 

बेन्द्रीय बजट 997-98 रो सकलित। 

उद्योग मच्रालय भारत सरकार डी ए दी मी 98,736 
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प्रश्न एवं संकेत 


लघु प्रश्न 


] 


ओद्योगिक नीति का महत्त्व और उद्देश्य बताइए। 


2. भारत मे स्वतत्रता पूर्व औद्योगिक नीति क्‍या थी। 

3 औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम 95] की व्याख्या कीजिए। 

4. लघु औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए | 

निबन्धात्मक प्रश्न 

] भारत की 956 की औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दी गई ]956 की 
औद्योगिक नीति को लिखना है।) 

2 भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओ का वर्णन 
करते हुए उसकी विवेचना कीजिए। 

3 भारत की वर्तमान ओद्योगिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 

4. भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति पूर्वदर्ती नीतियो से किस प्रकार भिन्न है? 
इसके प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। 

5 भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 
क्‍या आज इसे निजी क्षेत्र के विकास के लिए लाभदायक कहेगे। 
(सकेत - अध्याय मे दी गई 99]की नवीय औद्योगिक नीति को विस्तार 
से लिखना है।) 

6 भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की व्याख्या कीजिए तथा नई 


नीति म हाल ही के वर्षो मे क्‍या परियर्तन किये गए है। 

(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर मे अध्याय मे दी गई 99] की औद्योगिक 
नीति तथा औद्योगिक नीति मे नवीन परिवर्तनो को लिखना है।) 

भारत सरकार की नवीन लघु औद्योगिक नीति की व्याख्या कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के उत्तर वास्ते अध्याय मे दी गई 99] की लघु औद्योगिक 
नीति को लिखना है।) 


है 
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(ए0-शंए्रा (बछ्ॉश हए९४एा 
99 |099) 








विश्व के प्राय सभी देश विदेशी पूजी निवेश से विकार की ओर अग्रसर 
हुए हैं। आज के सर्वाविक विकसित कहे जाते वाले देशों को किसी त किसी सीमा 
तक विदेशी पूजी निवेश पर निर्मर रहना पडा है। अमरीका ने उन्‍्नीसर्वी शताब्दी 
में यूरोप स पूजी प्राप्त की। दो शताब्दी पूर्व इग्लैण्ड ने हालैण्ड से विदेशी सहायता 
प्राप्त वी॥ अमरीका ने सोवियत्त सघ के आर्थिक विकास म मदद की। विघटन के 
बाद रूस आर्थिक सहायता के लिए अमरीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट वित्तीय 
सस्थाआ की ओर मुखातिव हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध मे आर्थिक रूप से जर्जर हो 
चुके जापान व जर्मनी को अमरीका ब्रिटेन व रूस ये सबल प्रदान किया। विदेशी 
सहायता का महत्व इसके विवेकपूर्ण उपयोग म निहित है। इतर सभी दशा ने प्राप्त 
विदेशी सहायता का उपभोग सर्वागीण विकास के लिए किया और आज ये 
सवाधिक विकसित देशो की श्रेणी हैं। भारत सरीखे विकासशील देश आर्थिक 
विक्रास क लिए बडी सीमा तक विदेशी पूजी गिवेश पर निर्भर है। किन्तु विदेशी 
पूजी के कारगर उपयाग के अभाद में विकासशील देशो की आर्थिक रिथति में 
अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। 


भारत अतीत मे सम्पन्न देश था। गुलामी के दिया मे अग्रेजा की विद्वेषपूर्ण 
नीति क कारण भारत पिछडे देश के रूप में परिवर्तित हा गया। स्वातन्त्रयातर देश 
में वित्तीय ससाधना का अभाव था। ढेरा आर्थिक समस्याएं विरासत मे मिली थी। 
अत पतियाजित विकास के प्रारम्भिक वर्षो म भारत का अधिक विदेशी सहायता की 
आवश्यकता थी। भारत को विदशी सहायता से आर्थिक पिछडापत रत उभरों मे 
मदद मिली। बाद के वर्षों म भारत विदशी सहायता का विवेकपूण उपयाग करी 
में सफल नहीं हा सका। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं होने से भारत 
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बढते विदेशी ऋण की समस्या से ग्रसित हो गया। आज भारत आर्थिक विकास के 
लिए, विदेशी ऋणो और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए तथा बढते आयातो से 
उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए विदेशी पूजी निवेश और विदेशी 
सहायता पर निर्मर है। 
विदेशी पूजी निवेश का अर्थ और विशेषताएं 
(जचट३॥9॥छ का (क्रण्टालाह॥05 0 सिग्रार्शा टांग ॥56९5॥॥0॥0) 

विदेशी पूजी निवेश का अभिप्राय एक देश के पूजी निवेशको द्वारा दूसरे 
देश मे अपनी पूजी को उत्पादक कार्यों में लगाना है। विदेशी पूजी निवेश लाभार्जन 
के उद्देश्य से किया जाता है। विदेशी पूजी निवेश मे विदेशी सहायता, निजी विदेशी 
विनियोग, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से ऋण आदि को सम्मिलित किया जाता हे। 
विदेशी सहायता मे विदेशी ऋणो व अनुदानो को सम्मिलित किया किया जाता है। 
इसमे विदेशी कम्पनियों द्वारा किए गए निवेश को सम्मिलित नहीं किया जाता है। 
विदेशी निजी विनियोग मे विदेशी कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूजी का उल्लेख 
किया जाता है। निजी विदेशी विनियोग मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई), 
विदेशी पोर्टफोलियो विनियोग तथा व्यापारिक बैंको द्वारा विनियोग को सम्मिलित 
किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग में विदेशी स्वामित्व के साथ विदेशी 
नियत्रण भी होता है। इस तरह के विनियोग स सहायता प्राप्त करने वाले देश को 
शोषण का भय बना रहता है। 

विदेशी पूजी निवेश की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है -- 
] विदेशी पूजी निवेश में एक देश के निवेशको द्वारा दूसरे देश में अपनी 

पूजी उत्पादक कार्यों के लिए विनियोजित की जाती है। 
डे विदेशी पूजी निवेश लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। 
3 विदेशी पूजी निवेश के साथ शर्तें हो सकती हैं जो कठोर अथवा उदार हो 

सकती है। 
4 विदेशी पूजी निवेश के आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। 
5 विदेशी पूजी निवेश के चार स्रोत होते हैं जो इस प्रकार है - 

(0). निजी विदेशी विनियोग। 

(0) सार्वजनिक विदेशी विनियोग। 

(हा) अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से ऋण। 

(५) विदेशी व्यापारिक उधार| 


6 विदेशी पूजी निवेश की शर्तें सबधित देशों के निवेशकों के पारस्परिक 
समझोते और सरकारी कानूनो के द्वारा निर्धारित होती है। 
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विदेशी पूजी निवेश की आवश्यकता/लाम/गुण/विदेशी पूजी निवेश के पक्ष 
में तर्क/विदेशी सहायता का दर्शन 
(एक्रा०5०जञाए ग॑ एतदाएा 02 तार्टआशध्या) 
वर्तमान में विश्व के सभी देशों के लिए विदेशी पूजी तिवेश का अत्यधिक 
महत्त्व है। विदेशी पूजी निवेश से अनेक देशो मे आर्थिक विकास की गति बढी है। 
भारत की अर्थव्यवस्था मे विदेशी पूजी निवेश रो अनेक लाभ दृष्टिगोचर हुए हैं - 


]. विदेशी विनिमय सकट का निवारण ([6 गा 7िफटहा पडिलाशाह८ 
(४9४५) - विकासशील देशों में वित्तीय ससाधना का अभाव होता है। विकास को 
गति देने वास्ते भारी वित्तीय रासाधनो की आवश्यकता होती है। विकासशील देश 
प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के अभाव मे निर्यात बढाने की रिथति मे नहीं होते हैं। इन 
देशो की अर्थव्यवस्था मे आयाठो की प्रधानता बनी होती है जिसके परिणामस्वरूप 
चिदेश विनिमय सकट उत्पन्न हो जाता है। भारत को प्रचवर्षीय योजनाओ में 
विकासशील लक्ष्यो की पूर्ति के लिए अधिक विदेशी विनिमय कोषो की आवश्यकता 
थी। वर्ष )990-9 में खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट के कारण भारत का 
विदेशी विनिमय कोष रसातल की स्थिति में था। ऐसी दशा में विदेशी पूजी निदेश 
से विदेशी विनिमय सकट का निवारण किया जा सकता है। 


2 प्राकृतिक सशाधनों का विदोहन (॥0 ए56 ]२०एण० [२९४5०७४८९$) - भारत 
खनिजो का अजायबंधर है। यहा प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता है। किन्तु वित्तीय 
ससाधनो के अभाव मे प्राकृतिक ससाधनो का विदोहन नहीं हो सका। विदेशी पूजी 
निवेश से प्राकृतिक ससाधनो का विदोहल करके उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया 
जा सकता है। प्राकृतिक ससाधनो के विदोहन से देशवासियों का जीवन स्तर ऊचा 
किया जा सकता है॥ 

3 प्राविधिकी ज्ञान की प्राप्ति ([0 #०वणाए उ९्टातात् [(709९679०) ८ 
विकासशील देश प्राविधिकी ज्ञान क॑ अभाव में आर्थिक विकास की दौड़ मे 
विकरित्त देर्शा की तुलना मे पिछड गए है। भारत सरीसे विकासशील देशो में 
शोध एवं अनुसधान पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया जाता हैं। विदेशी सहायता में 
ऋण एवं अनुदान के अलावा प्राविधिकी ज्ञान भी प्राप्त होता है। विदेशी सहायता 
से विकसित राष्ट्रो द्वारा उत्पादित नवीन तकनीक विकासशील राष्ट्रो को प्राप्त 
होती है। नवीन तकनीक को आत्मसात करके विकासशील राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार में प्रतिस्पर्धा की रिथति का सामना कर सकते हैं। 

4 आधारभूत सरचना और औद्योगिक विकास (350९० 0 [700डप्रा्५ 
0८४८०ए7०॥) - आधघारमूठ सरचना यथा रेल, बन्दरगाह, बाध, सिचाई, राडक 
आदि के विकास के लिए विदेशी पूजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके 
अलावा आधारभूत उद्योगों की स्थापना भी विदेशी पूजी निवेश से समव है। भारत 
ने पचदर्षीय योजनाआ में दिदेशी सहायता से आधारभूत उद्योगो की रथापना की। 
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5 विदेशी ऋण का भुगतान (?9थगह्णं ण॑ #णरए्ठा [,0॥5) - भारत ने 
योजनाकाल के प्रारम्भिक वर्षो मे तथा बाद के वर्षों मे आर्थिक विकास के लिए 
भारी मात्रा मे विदेशी ऋण प्राप्त किया। आर्थिक विकास की गति तीव्र नही होने 
तथा निर्यातो के अपेक्षित गति से नहीं बढने के कारण भारत को विदेशी ऋण के 
भुगतान मे कठिनाई हुई। भारत को अनेक बार विदेशी ऋण और उस पर ब्याज 
को चुकाने के लिए विदेशों से ऋण लेना पडा है। आज भारत दुनिया का बडा 
ऋणी देश है। विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान की समस्या है तथा ऋण पर ब्याज का 
भारी बोझ हैं। प्राप्त विदेशी ऋण का बडा भाग पुराने ऋणो को चुकाने मे खर्च 
हो जाता है। विदेशी पूजी निवेश से भारत को विदेशी ऋणो के भुगतान मे मदद 
मिली है। 


6 स्वदेशी पूजी का सर्वोत्तम उपयोग (8८5॥ ए५९ ० ]४७॥४९ (७[॥09) - 
विदेशी पूजी निवेश से स्वदेशी पूजी का सर्वोत्तम उपयोग होता है। इसके अलावा 
विदेशी पूजी निवेश रवदेशी पूजी का अनुपूरक भी होती है। उद्योगपतियो को भारत 
मे उद्योग स्थापित करते समय मशीने कच्चा माल तथा अन्य विकास सामग्री 
विदेशो से प्राप्त करनी पडती है। 


7 अत्यधिक आयात बिल (॥फ्णा छा॥ प्र छंताशग८) - स्वतत्रता के उपरात 
972-73 और 976-77 को छोडकर शेष सभी वर्षो मे भारत का व्यापार शेष 
सदेव प्रतिकूल रहा है। पिछले वर्षो मे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के सगठन 
(ओपेक) द्वारा पेट्रोल के दामो में अत्यधिक वृद्धि के कारण भारत का आयात विल 
अत्यधिक बढा। भारत की अर्थव्यवस्था मे आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के 
बाद भी निर्यातो पर आयातो की अधिकत्ता बनी हुई है। भारत के प्रतिकुल व्यापार 
शेष की स्थिति को देखते हुए रियायती शर्तों पर विदेशी सहायता की आवश्यकता 
है। 


8 मुद्रास्फीति पर नियत्रण (टणराए० 0५% ए्ीशआा०॥) - विदेशी पूर्जी 
मुद्रास्फीति पर नियत्रण मे सहायक होती है। देश में विदेशी पूजी के प्रयोग से 
उत्पादों के अभाव की पूर्ति की जाती हे। उत्पादों की आपूर्ति मे वृद्धि से मुद्रा 
स्फीति मे कमी होती हे। विदेशी पूजी निवेश से पूजीगत और उपभोक्ता उत्पादों 
की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा सकता हे। 


9 रोजगार सृजन ((7८४४०॥ ० &79०»ग्र८०) - विदेशी पूजी निवेश से 
देश का तीव्र औद्योगिक विकास होता है। देश मे कृषि ओर उद्योगो का विकास 
होता है। उद्योगो की स्थापना से देशवासियो के लिए रोजगार के अवसर बढते है। 

]0. विश्व शाति ('|एणां०8 7८४८९) - आज विश्व के अनेक देशो को बीच 
परस्पर टकराव की स्थिति है। भारत को स्वतत्रता के पश्चात चार बडे युद्धो का 
सामना करना पडा तथा जून 999 के भारत-पाक सीमा पर तनाव की स्थित्ति 


थी। भारत की सीमा मे प्रवेश कर चुके पाक सैनिक और घुसपैठियो को खदडने 
के लिए भारतीय सेना द्वारा आपरेशन विजय' चालू किया गया। कारगिल समस्या 
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से पिपटो मे भारतीय सैनिक शहीद हुए। विश्व के आगेक दूसरे देशो के बीच भी 
भारी तनाव की स्थिति है। विदेशी पूजी तिवेश से विश्व के देशो के बीच 
पारस्परिक सहयोग और सदभावना बटती है। विदेशी राहायता विश्व शाति का 
मार्ग प्रशस्त करने में सहायक है। 


]॥ ऋणदाता देश को लाभ (रणा।ि [.०भालट (०णा०७) - विदेशी पूजी 
निवेश से ऋणदाता देश की ब्याज प्राप्त होता हैं। अतिरेक उत्पाद की विदेशों में 
खपाकर आन्तरिक मदी को तियत्रित किया जा सकता हैं। विदेशी सहायता मुहैया 
कराते समय निर्यात की भी शर्त जोड़ो पर व्यापार सतुलन को पक्ष मं किया जा 
सकत्ता है। 


2. तीव्र आर्थिक विकास (एि.9॥0 £८०॥००॥० 0९४८|०क्ाला।) ५ विकासशील 
देशो मे वित्तीय ससाधनो के अभाव के कारण कृषि उद्योग व आधारभूत सरचना 
का विकास उहीं हो पाता है। इन देशो मे बचत व वित्ियोग की दर भी कम होती 
है। इस वमी को विदेशी पूजी से दूर किया जा सकता है। विदेशी सहायता से 
अर्थव्यवस्था के विभिन क्षेत्रा में पूजी वितियोग म वृद्धि होती है जिससे आर्थिक 
विकास को बल मिलता है। 

विदेशी पूजी निवेश के खतरे 
(शिकर णी छतटाए॥ (0०एाग ]॥६6॥॥0॥0) 

विदेशी पूजी निवेश से विश्व के देशो को आर्थिक विकास में मदद मिली 
है किन्तु विदशी पूजी निवेश के अपेक खतरे भी हैं। विदेशी पूजी का उपयोग एक 
सीमा तक ही राष्ट्र के हित म होता हैं। विदेशी पूजी निवेश ओक समस्याएं साथ 
लेकर आती है। अधिक विदेशी सहायता से अर्थव्यवस्था के सकटग्रस्त होने की 
सभावना रहती है | नब्वे के देशक मे दक्षिण-पूर्व एशियाई देश 'एशिया टाईगर्स' के 
रूप में उभरे किन्तु इग देशो में अधिक विदेशी पूजी गिवेश से अर्थव्यवश्था धराशाई 
हो गई। विदेशी पूजी निवेश को बारे में वेनर (32720 के विचार सारगर्मित है 
उनके अनुसार निरन्तर बडे पैमाने पर विदेशी सहायता मिलने से प्राप्तकर्ता राष्ट्र 
का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है और उसमें आत्मनिर्भरता की सच्ची भावना का 

उदय नहीं हा पाता। विदेशी पूजी निवेश के कुछ खत्तरे इस प्रकार है - 
 स्वतत्र आर्थिक नीति को खत्तरा (5६ 00 [9069शावशा: सि८णाणाआ९ 
ए०॥८५) - स्वातन्त्रयात्तर आर्थिक विकास को गति देने वास्त भारत ने नियाजित 
विकास का मार्ग चुना। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक क्षेत्र के 
विकास को सर्वोपरि रखा गया। आज भारत रबतज़ता के पाच दशक पूरे कर चुका 
है। पच्वर्षीय योजनाओ में विकासगत आवश्यताओ को पूरा करने के लिए विदेशी 
पूजी निवश पर अधिक निर्भरता बढी। भारत म दीर्घावधि तक आत्मनिर्भरता को 
प्राप्त नहीं किया जा सका | विश्व के अनेक दशा से भारद न विदेशी सहायता प्राप्त 
की। विदेशी सहायता से भारत की अर्थव्यवस्था मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगाचर हुई 


भारत मे विदेशी पूजी निवेश 467 


किन्तु अनेक कठिनाईयो का भी भारत को सामना करना पडा। विदेशी सहायता से 
भारत की अर्थव्यवस्था पर परोक्ष प्रभाव पडा। पचवर्षीय योजनाओ के लक्ष्य 
प्राथमिकताओ के हिसाब से बदलने पडते हैं। भारत ने विदेशी पूजी निवेश को 
आकर्षित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियो मे परिवर्तन किया है। 
बजट घाटे को कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का दबाव 
रहा है। अनेक बार केन्द्रीय बजट विदेशी पूजी निवेशकों के ददाव मे आकर बनाने 
की बात भी कही जाती रही है। सकट की घडी मे विदेशी पूजी निवेश के कटु 
अनुमव रहे हैं। वर्ष ।965 व 97] मे भारत-पाक युद्ध के दौरान अमरीका ने 
अचानक आर्थिक सहायता बद की जिसका भारत के आर्थिक विकास पर विपरीत 
प्रभाव पडा। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते 
भारत ने 99-92 से आर्थिक उदारीकरण की नीतियो को आत्मसात किया। 
विकास के क्षेत्र में पचवर्षीय योजनाओं की मूमिका घटी है। भारत ने मई 998 
में राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट किए। इसके परिणामस्वरूप अमरीका 
ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा की। आर्थिक प्रतिबन्धो का 
भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडा है। जून 999 मे भारत कश्मीर मे कारगिल 
समस्या से जूझा। भारत-पाक सीमा पर तनाव की स्थिति है। भारत ने, पाक 
घुसपैठियों को खदडने के लिए सैनिक कार्यवाही की। भारत ने सैनिक कार्यवाही 
सीमा रेखा के भीतर तक सीमित रखी। हर्ष की बात है कि भारत की सीमा के 
भीतर सैनिक कार्यवाही का विश्व की पाच 'वीटो' शक्तियो मे से चार ने समर्थन 
किया । भारत को पाकिस्तान के नापाक इरादो को नैस्तनाबूद करने की आवश्यकता 
है। चाहे विदेशी पूजी नियेश के कमी की सभावना का खतरा ही क्यो न झेलना 
पड़े? 

2 बढता विदेशी ऋण (॥गट८४आण४ 0८३7० 0०७) - विदेशी सहायता 
ऋण ओर अनुदान के रूप मे प्राप्त होती है। भारत को अधिकाश विदेशी सहायता 
ऋणो के रूप मे प्राप्त हुई। पचवर्षीय योजनाओं मे विकासगत जरुरतो के लिए 
भारी भरकम पूजी विनियोजन की आवश्यकता थी। मारत मे बचत दर कम होने 
के कारण वित्तीय ससाधनों का अभाव था। परिणामस्वरूप विदेशों से भारी कर्ज 
लिया गया। आज भारत दुनिया का बडा ऋणी देश है। नब्बे के दशक में भारत 
के कुल विदेशी ऋण मे भारी वृद्धि हुई। भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च 99] 
मे 93,80] मिलियन डॉलर था जो बढकर 995 मे 99,008 मिलियन डॉलर हो 
गया। बाद के वर्षों में विदेशी ऋण मे थोडी कमी आयी। मार्च 998 में कुल 
विदेशी ऋण 93,908 मिलियन डॉलर रह गया। सितम्बर 998 में विदेशी ऋण 
फिर बढकर 95,]95 मिलियन डालर (प्राविजनल) हो गया। भारत का विदेशी 
ऋण मार्च 998 से लेकर सितम्बर 998 तक ,287 मिलियन डॉलर बढ गया। 
दित्त मत्रालय द्वारा भारत के विदेशी कर्ज की मौजूदा स्थिति पर जारी रिपोर्ट के 
अनुसार भारत दिदेशी कर्ज लेने के मामले में विश्व मे आठवें नम्बर पर है। यद्यपि 
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सकल परेलू उत्पाद डे मुझूदले में दिदेशी रर्ज का अनुपात ]09-92 के 
१77 प्रीशत से घटकर दिसम्दर 9९ ऊे अत तक 23 प्रतिशत रह गया। रूपए 
में विदेशी फऋण मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। रूपए के अयमूल्यय के कारण दिदेशी ऋण 
डंडा) रूपए में भारत जग विदेशी ऊप्ण मार्च 7०० में .63,७0॥ करोड रूपए था 
जो बठएर माई 905 में १,6$$ करोड रूपए, मार्च 3998 में 3,7.565 
करोए रूपए तथा सिएम्यर १९०९ में और दडशर 4 0६,004 करोड़ रूपए (प्विजाल) 
हो गया। 
3 झ्याज फा ग्ोझ्ठ शश्ञालत्छ फिणाएथ्णे - विदेशी पूछी मिदरेश के शारप 
भारत पर ब्याज एग बोझ पिरन्तर इउता गया। भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी 
ऋषण अदायपी के मामले में 'डिपाल्टर घोषित नर हुआ। विदेशी ऋण मे भूत 
भुगतात ओर व्यास सदायमी मे कठियाई अपश्य उत्पन्न हुई। वर्ष ।००-०२ में 
खाड़ी युद्ध जजित आधिर सक्‍्ट से निपटने यास्ते स्वर्ण विदेशों मे गिरदी रखना 
पड़ा। वर्तमात में विदेशी चर्ण के सूल भुगतात और ब्याज भुतान थी विशट 
समस्या है। अपैल-फरयरी 997-9$8 मे विदेशी सहायता सऊल प्राशि १.३9 
करोड रूपए, मूल भुगतात 6,782 ए'रोड रूपए तथा ब्याज भुगतान 4,462 करोड 
रूपए था। विदेशी सहायता व कऋाप अद्ायी मे बगेतरी हुई। अपैल-परपरी 
१५१९-५५ मे विदेशी सहायता रात प्राप्ति 99]5 फरोड रूपए, मूल भुगतान 
8 040 यरोड रूपए तथा ब्याज भुगता३ 4 605 करोड़ रूपए हो गया।' भारत में 
पिदेशी मुझ आय ये अपुपात में ऊर्ण अदायगी राशि का अगुणत ॥००0-११ मे 
+४६ ३४ प्रतिशत तथा 998-9० में 94 प्रतिशत था। कर्ज अदायगी की राशि 
000-9] में ६० अरब डोलर तथा 09$-99 में $3 अरब डॉलर था। गित्त 
मत्रालय द्वारा विदेशी कर्ज मी मौयूदा स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार आते 
काले पर्षों मे एर्ज़ अदायी यी राशि बढो री सभावा है। इस यर्ष (00९- 
2000) यह राशि ०१4 अरब डोलर हो जाते वी उम्मीद है तथा यह शणि 2003 
तक 236 अरब डोलर हो सकती है।' 

भारत को पिदेशी ऋण पुर ये लिए एई बार विदेशों से ऋण लेगा पडा है 
जो घितनीय दात है। पिदेशी सराय्पा क्यू पूरा उपयोग नहीं होने से भारत पर 
पिदेशी ऋणण बडा है। 








4 आत्मनिर्भरता मे शिचितता ($प9लज८छ घ $त छीलिला०)) + विदेशी 
घूडी, फिपोडए, से, बगसगिएपएए, के प्रषाप्रो। योप रेस पहुदी, है ५ फिर, प्यूजी, फियेए से) 
प्राप्त त्रूगीफ विकासशील राष्ट्रों के अपुजूल नहीं होती है। भारत राजाधिज्य वाला 
देश है तथा यहा बेरोजगारी छी दिऊट समस्या है। अत भारत को श्रम गहा 
तकागीक की आवश्यण्ता है। पिदेशो से प्राप्त तकीक पूजी गहत होती है। विदेशी 
सहायता पर तिर्मरता बडे से झात्मीिर्मरता फे प्रयासों को धढा पहुच्चता है। 


£ आर्थिक शोषण (हटणात्वाए एंफणाआप्यो - विदेशी पूजी तिवेश से 


आ्यिक शोषण होता है। विदेशी सहायता मुहैया कराते वाले देश विदेशी सहायता 
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से सचालित कार्यक्रमो पर विदेशी अधिकारियों की नियुक्ति करते है जो विदेशी 
सहायता प्राप्त करने वाले देश का आर्थिक शोषण से नहीं चूकते हैं। विदेशी पूजी 
निवेशक लाभ का अधिकाश भाग स्वदेश ले जाते हैं। 

6 कडी प्रतिस्पर्धा ([०0४॥ 0०ाएुलाध०ण॥) - भारतीय उद्यमी विदेशी पूजी 
निवेश प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति मे नहीं है। भारतीय उत्पाद आधुनिक 
त्तकनीक से सुसज्जित नहीं है। विदेशी पूजी निवेश सामान्यतया विकसित राष्ट्रों 
द्वारा किया जाता है। उनके पास आधुनिक तकनीक होती है। विदेशी उत्पाद देश 
की अर्थव्यवस्था पर छा जाते हैं। स्वदेशी उद्योगों का प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिकने के 
कारण पतन होता है। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य मे विदेशी पूजी निवेश 
को आकर्षित करने मे भी भारी प्रतिस्पर्धा है। आज विश्व के अधिकाश देश विदेशी 
पूजी को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे 
प्रयासो के बावजूद भारत अधिक विदेशी पूजी आकर्षित नहीं कर सका है। 
राजनीतिक अस्थिरता और समसामायिक घटनाओ के कारण विदेशी पूजी निवेश 
में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। विदेशी पूजी निवेश को एक सीमा तक जनविरोध का 
भी सामना करना पडता है। आज विदेशी पूजी निवेश राष्ट्रों के विकास की 
आवश्यकता है। ऐसी रिथिति में विदेशी पूजी निवेश का राजनीतिक विरोध समीचीन 
नहीं है। 


7. असंतुलित विकास (ग्रा०४%००७ 9€ए८०.४१८४) - विदेशी पूजी असतुलित 
विकास को बढावा देती है। विदेशी पूजी लाभ की अधिक सभावनाओ वाले क्षेत्रो 
मे ही विनियोजित की जाती है। विदेशी पूजी प्राप्त करने वाला देश पूजी के 
उपयोग के लिए स्वतत्र नहीं होता है। अनेक बार विदेश पूजी विशेष कार्यों के लिए 
होती है। भारत मे विदेशी पूजी का उपयोग उपमोक्ता वस्तु उद्योगो मे अधिक हुआ 
है। आधारभूत सरचना क्षेत्र में अधिक विदेशी पूजी निवेश नहीं हुआ है। 


8 राजनीतिक प्रम॒ुत्व (?०॥0८» ]ग्रीएथा००) - विदेशी पूजी निवेश का 
राजनीतिक प्रभाव भी होता है। विदेशी पूजी सामान्यतया सबधित गुट वाले देशो 
को ही अधिक मात्रा मे मुहैया कराई जाती है। विगत मे अमरीका ने पूजी प्रधान 
अर्थव्यवस्था वाले देशे। मे अधिक पूजी निवेश किया। विदेशी पूजी निवेश करने 
वाला देश ऋणी देश पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व थोपने का का प्रयास करता है। 

विदेशी पूंजी निवेश के खतरो को दृष्टिगत रखते हुए भारत को आत्मनिर्भरता 
की महत्ती आवश्यकता है। स्वतत्रता के पाच दशक बीत जाने के बाद भी विदेशी 
पूजी घर आश्रितता चित्ताप्रद है। भारत को दिदेशी पूजी के स्थान पर आतरिक 
वित्तीय ससाधनो से विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए | चाहे विकास फी गति 
थोडी धीमी हो जाए। विदेशी सहायता के मामले में चीन से सीख ले सकते हैं। 
चीन से स्वदेशी मध्यवर्ती तकनीक विकसित करके साठ के दशक मे ही विदेशी 
सहायता से मुक्ति पा ली। आज चीनी दिदेशी पूजी का निर्यातक देश है। भारत 
विदेशी पूजी का अनुकूलतम उपयोग भी नहीं कर सका है। विदेशी पूजी बहुत 
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महगी हाटी है इसस दश के आर्थिक साधना का शापण भी हाता है। अत विदेशी 
पूऊी का उपयाग उत्पादत वृद्धि म हाज्ञ चाहिए। विटशी पूजी की प्रासगिकता 
इसक उपयोग से राष्ट्र की आर्थिक सुदृढता म निहित है। भारत वी आर्थिक 
मजबूती से बाहरी सहायता बी अदायगी आसान होगी। 


विदेशी पूजी निवेश के विभिन्र य्रोत 
(५9005 $0छ6९$ 0 #ठाटा?7॥ (2ुआ3] ॥५ 65टा0) 
विदेशी पूजी विवश के प्रमुख सात पिम्नलिखित हैं - 


. रार्वजनिक विदेशी विनियोग (20७॥० 9धहुए [75८घ0०॥0) - शावेजीीक 
विदेशी वितियाग में ऋण अजुदान तकगीकी सहायता व खाद्यान्न सहायता का 
सम्मिलित क्या जाता है। तिजी विदेशी विनियाग का लाम आरा से नहीं मिल 
पाने के कारण विकासशील राष्ट्रों को सार्वजनिक विदशी विज्ियोग पर अधिक 
निर्भर रहना पडता है। सार्वजनिक विदेशी विनियोग मे विदेशी सरकारों द्वारा 
विकासशील राष्ट्रो को विदेशी सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत को 
अमरीका जमन जापान रूस ब्रिटेन फ्रास आदि से एसी राहायता बड़े पैमाने पर 
प्राप्त हुई। 


2 विदेशी निजी विनियोग (#०0प680 शिाएरभ6 प्रएधाद्या) + विदशी निजी 
विगियांग के विदेशी पूजी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष वितियोग और पार्टफोलिया विनियोग 
द्वारा किया जाता है। 


(0) विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग (ए0लझ्ञा 07९० ॥ए८॥गञशा।) - इसमे विदेशी 
स्वामित्व के साथ-साथ विदेशी गियग्रण भी होता है। विदेशी प्रत्यक्ष 
विनियोग से सहायता प्राप्त करने वाले देश को शोषण का भय बना रहता 
है। 

(॥) पोर्टफोलियो विनियोग (207/0॥9 7५65पग्रा८॥) - पोर्टफोलिया विनियोग 
के अन्तर्गत निवश पर नियत्रण भारतीयों के हार्थों म होता है। इस प्रकार 
के विनियोग पर केवल ब्याज देना हाता है अथवा एक निश्चित लाभाश की 
गारण्टी होती है। पोर्टफोलिया विनियोग में विनियोगकर्त्ता अपने ऊपर 
जाखिम नहीं लेते हैं और प्रवन्ध पर भी नियत्रण नहीं रखत हैं। 

3 अन्तर्राष्ट्रीय सरथाओं द्वारा ऋण और अनुदान ([0व्व शात ताधाा5 99 
[00906#9 [5900065) - अन्तर्राष्ट्रीय ससथाओं म विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष अन्तर्यप्ट्रीय विच्च निगम अन्तर्राष्ट्रीय विकास रूप एशियाई विकास 
बैंक भारत सहायता क्लब आदि मुख्य है। अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से सदस्य देश 
विना किसी राजनीतिक दबाव के सहायता प्राप्त कर अपने आत्मसम्मान वी रक्षा 
कर सकते हैं। 

4. विदेशी व्यापारिक उघार (सलाडी 00छराष्ालराओ! छेला०णाप25) 5 
भारत पूणी दाजार के विभित्र घटका स विदेशी व्यापारिक उचार प्राप्त करता है। 
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इसके स्रोत ब्रिटेन का निर्यात साख गारन्टी निगम, अमेरिकन एक्जिम बैक, जापान 
का एक्जिम बैंक आदि है। यह एक प्रकार से निजी विदेशी विनियोग का ही भाग 
है। 


विदेशी पूंजी निवेश की राजकीय नीति 
(00एशा्रकतला एगारए (0४क्वा05 एछाटाएा (रात #एटघ्शाला।) 


भारत मे विदेशी पूजी के महत्व को प्रथम औद्योगिक नीति, 948 से ही 
स्वीकार किया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे देश की ओद्योगिक विकास की 
गति को बढाने, उद्योगो में विविधता तथा नवीन तकनीक का लाभ प्राप्त करने के 
लिए विदेशी पूजी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। नीति मे कहा 
गया कि राष्ट्रीय हित को ध्यान मे रखते हुए विदेशी पूजी के नियमन के लिए 
स्वामित्व तथा कारगर नियत्रण मे एक बडा भाग भारतीयो के हाथ मे हो, किन्तु 
सभी मामलो मे योग्य भारतीय कर्मचारियो के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए 
जो अन्ततोगत्वा विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ले सके। वर्ष 948 की औद्योगिक 
नीति मे राष्ट्रीयकरण की बात कही जाने के कारण विदेशी निवेशकों मं भय का 
वातावरण उत्पन्न हो गया। विदेशी निवेशको का विश्वास पाने के वास्ते तत्कालीन 
प्रधानमत्री पडित नेहरु ने ससद मे घोषणा की कि विदेशी पूजी और स्वदेशी पूजी 
में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण की नीति में उचित मुआवजा 
दिया जाएगा। इसके अलावा देश मे मुद्रा की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए विदेशी 
निवेशको को लाभ व पूजी बाहर भेजने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त विदेशी 
हितो विशेषकर, प्रतिबन्ध व नियत्रण यथासभव नहीं करने की बात भी कही गई। 
इन घोषणाओ से विदेशी निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था मे विश्वास बनाये 
रखने मे मदद मिली। वर्ष 977 की औद्योगिक नीति मे भी विदेशी सहयोग प्राप्त 
करने की बात कही गई, किन्तु विदेशी 'सहयोग वाली फर्मो को 'फेरा' के तहत 
ढाला गया। विदेशी निवेश और पूजी पर कुछ अपवादो को छोडकर स्वामित्व व 
नियत्रण भारतीय के हाथो मे होगा। सभी स्वीकृत इकाइयो को लाभ स्वदेश मे ले 
जाने की अनुमति होगी। औद्योगिक नीति 990 मे विदशी सहयोग के प्रति रुख 
स्पष्ट किया गया। किसी भी उद्योग मे विदेशी सहयोग की राशि प्लाट एव मशीनरी 
के मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। किसी कपनी मे अश पूजी के 40 
प्रतिशत के बराबर की अनुमति स्वचालित आधार पर होगी। उद्यमी तकनीक के 
आयात को आवश्यक समझता है तो वह सहयोगी से अनुबंध कर सकता है। 

विदेशी पूंजी निवेश की वर्तमान नीति (८5शा 7०॥८५ ० एण्लशा 
(का्ग ॥१९४शाथा) - केन्द्र सरकार ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के 
साथ कदमताल करने वास्ते 99]-92 मे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। 
अब तक अर्थव्यवस्था मे अनेक मूलमूत बदलाव किए जा चुके हैं। भारत मे आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत 99] की औद्योगिक नीति घोषणा के साथ हुई। भारत 
में विकास वास्ते विदेशी पूणी की आवश्यकता तथा भुगतान असतुलन की स्थिति 
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नियोजन काल मे प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता 
(वर्ष 95-952 से 997-98) 
(करोड रुपए) 
पंचवर्षीय योजनाए. योजना परिव्यय प्रयुक्त प्रयुक्त विदेशी 
(सार्वजनिक क्षेत्र) विदेशी सहायता का योजना 
सहायता. परिव्यय मे भाग 





(प्रतिशत मे) 
चतुर्थ योजना के अन तक 376270 ॥922] 5१ 
(795॥-52 से ॥973-74) 

पायवी योजना. (१974-79) 3942620 72593 384 

धार्षिक योजना. (979-80) ॥श7650 353] ॥॥ 

छठी योजना (॥980-85 ) 092970 09039 99 

सातवी योजना... [985-70).. श872962._ 226998 04 

वार्षिक योजना. (990-9) 5836930 67043 5 

(॥99-92) 647520 650 797 

आठवी योजना. (॥792-97).. 4340000... 566440 330 
(अनुमानित ) 

वित्त वर्ष (9997-98)... 73952590 7447 64 
(स अ) 

कुल योग (95-52 से 9797-98. ॥4083].._ 408462 26 

तक) 





खोत +. इकोनॉसिक सर्वे 9792-93 तथा 998-99 से सकलिता 
2 शर्मा ओ पी भारत में नियोजित विकास और आर्थिक उदारीकरण ॥999 


भारत ने पचवर्षीय योजनाओं मे विदेशी सहायता का खूब उपयोग किया। 
भारत ने 95]-52 से लेकर 997-98 तक ,40,846 करोड रूपए की कुल 
विदेशी सहायता प्रयुक्त की | नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षो मे योजना परिव्यय 
का बडा भाग विदेशी सहायता के रूप मे प्राप्त किया गया। बाद के वर्षों मे विदेशी 
सहायता पर निर्भरता मे कमी हुई। चतुर्थ पच्ववर्षीय योजना के अत तक ,922 
करोड रूपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई जो योजना परिव्ययो का 
37 प्रतिशत था। सातवी पचवर्षीय योजना मे 22.6998 करोड रूपए की कुल 
विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई जो सातर्वी योजना परिव्यय 2,8,729 6 करोड 
रूपए का ]04 प्रतिशत थी। वर्ष 99]-92 मे विदेशी सहायता मे तीव्र वृद्धि हुई। 
गौरतलब है इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट से 
ग्रसित थी। वर्ष 99-92 मे योजना परिव्यय के ]79 प्रतिशत कल विदेशी 
सहायता प्रयुक्त की गई । आठवी पचवर्षय योजना मे प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता 
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56,644 करोड रूपए थी को आठवीं पचवर्षीय याजना के अनुमानित योजना 
परिव्यय 4,34,00 करोड रूपए के 3 प्रतिशत बैठती है। आठवीं पचवर्षीय 
योजना का वास्तविक योजना परिव्यय आन पर विदशी सहायता क प्रतिशत मं 
थाडी कमी होगी। सयुक्त मार्धा सरकार क कार्यकाल म विदेशी सहायता में कमी 
की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 997-98 म॑ ।,7447 कराड़ रूपए की कुल 
विदशी सहायता प्रयुक्त की गई जा इस वर्ष क॑ सशाधित याजना परिव्यय 
,39,6259 कराड रूपए का 84 प्रतिशत है। कुल मिलाकर विभिन्न पचवर्षय 
साजनाओआ में याजना परिव्यय का बडा भाग विदशी सहायता के रूप मैं प्रयुक्त 
किया गया। 


आर्थिक उदारीकरण और विदेशी राहायता 





(कराड रुपए) 
(अ) कुल अबिकृत क्र्ण अनुदान कुल कुल विदेशी 

विदशी सहायता सहायता म॑ 

(#प्रश्रेणारभाणा) अनुदान का 

प्रतिशत 
499॥ 92 ]805 8 90।8.. 427076 70 
4992-93 43082 | 80047 44093 8 72 
993-94 688 . 245]. 4033 9 ]72 
3994.-95 323843 7075 8. 3460 ! 79 
995-96 08332... 43300. 263 2 09 
996-97 ]4208 8. 29326 774] 4 व 
]997-98 4865 0 20]0 ]69660 ॥24 
998-99 8320 8 2098. 85306 25 
(अ) कुल उपयाग (प्रयुक्त) 
(09 एत2॥0च) 

99-92 0695 9 909]. ]6750 79 
4992-93 3002 2 8796. 3098] 8 80 
993-94 0895 4 8856. |780 य5 
994-95 9964 5 960. 0880 5 84 
]995-96 99586. 40636. 0222 96 
996-97 08929._ 0856. 978 5 90 
997-98 0823 4 92]3 ॥7447 78 
998-99 2343 4 8955. 32389 68 





स्रोत इकानामिक रार्वे 998 99 एस-98 तथा 999-2000 (अनुदान का 
प्रतिशत निकाले गए हैं।) 
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आर्थिक उदारीकरण और विदेशी सहायता (8८णाणाार +फचटागारआाणा 
भाव एणटाएएप ॥$४५३॥०८) - भारत मे आर्थिक उदारीकरण के दस वर्ष बीत चुके 
हैं। आर्थिक उदारीकरण मे भारत की अर्थव्यवस्था की विदेशी सहायता पर निर्भरता 
बनी हुई है। प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता मे अनुदान का प्रतिशत बहुत कम 
है। विदेशी सहायता मे ऋणो का भाग अधिक होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था 
ब्याज के बोझ तले दबी हुई है। इसके अलावा कुल अधिकृत विदेशी सहायता और 
कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता मे भारी अतराल है। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग 
नहीं हो पाने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था विकास की तेज गति नहीं पकड़ 
सकी। 


आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षो मे विदेशी सहायता की प्रवृत्ति मे 
विशेष बदलाव नहीं आया। कुल अधिकृत विदेशी सहायता 99-92 में 2,7076 
करोड रूपए थी जो बढकर ]997-98 मे 6,966 करोड रूपए हो गई। इस 
प्रकार कुल अधिकृत विदेशी सहायता मे 997-98 मे 99-92 की तुलना मे 
33 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल अधिकृत विदेशी सहायता मे तो वृद्धि हुई, किन्तु 
कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता मे वृद्धि लगभग नगण्य रही। कुल प्रयुक्‍त विदेशी 
सहायता 99-92 मे ,65 करोड रूपए थी जो बढकर 997-98 मे केवल 
,744 7 करोड रूपए ही हो सकी। कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता मे 997-98 
में 99-92 की तुलना मे लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल अधिकृत 
विदेशी सहायता मे 335 प्रतिशत की वृद्धि और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता के 
केवल एक प्रतिशत की वृद्धि चौकाने वाले तथ्य है। 


कुल अधिकृत विदेशी सहायता और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता के बीच 
अतराल बढ़ा है। वर्ष 99-92 मे कुल अधिकृत विदेशी सहायता 2,7076 
करोड रूपए थी। जबकि कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता ,6]5 करोड रूपए ही 
थी। वर्ष 499-92 में कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता, कुल अधिकृत विदेशी 
सहायता की तुलना मे 86 प्रतिशत कम रही। वर्ष 997-98 मे कुल अधिकृत 
विदेशी सहायता और कूल प्रयुक्त विदेशी सहायता मे अतराल भारी बढा। इस वर्ष 
कुल अधिकृत विदेशी सहायता 6,966 करोड रूपए की थी जबकि कुल प्रयुक्त 
विदेशी सहायता ,7447 करोड रूपए ही थी। वर्ष 997-98 मे कुल प्रयुक्त 
विदेशी सहायता, कुल अधिकृत विदेशी सहायता की तुलना मे 30 8 प्रतिशत कम 
रही । कुल अधिकृत विदेशी सहायता की तुलना मे कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता के 
कम होने का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडा। एक ओर भारत मे 
वित्तीय ससाधनो का अभाव है दूसरी ओर कुल अधिकृत्त विदशी सहायता का पूरा 
भाग प्रयुक्त नहीं हो सका। विदेशी सहायता में अनुदान का भाग बहुत कम हैं 
बाहरी सहायता के मूल और ब्याज अदायगी की भारी चिन्ता है परिणामस्वरूप 
भारत विकास की दौड मे विकसित देश की तुलना में पीछे है। 
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प्राप्त विदेशी सहायता के प्रमुख स्रोत (गा 50ण665 ण॑ एष्प्टफा 
एण७(॥ /5४5आ८९) - भारत को विदेशी सहायता भारत सहायता क्लब रूस 
व पूर्वी यूरोपीय देश और अन्य स्रोत यथा अवूधाबी फण्ड, यूरोपीय आर्थिक 
समुदाय ओपेक एशियाई विकास बैंक आदि से प्राप्त होती है। 


भारत राहायता क्लब (0०5०क्‍शाण़ा। थशा०८७) + विश्व बैंक ने भारत 
को आर्थिक सहायता प्रदात करने के उद्देश्य से ।958 मे भारत सहायता क्लब की 
रथापत्रा वी। विश्व के विकसित देश तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय ससथाएं भारत 
सहायता क्लब के सदस्य है। भारत सहायता क्लव के सदस्यों मे आस्ट्रिया 
बेल्जियम कत़ाडा डेनमार्क फ्रास जर्मनी इटली जापान नीदरलैण्ड, स्वीडन 
ब्रिटेन अमरीका विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ आई एफ एफ ट्रस्ट 
फण्ड आदि। भारत सहायता क्लब से भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता 
980 8। में ] 999 करोड रूपए 990-9] मे 5 796 5 करोड रूपए, 995-96 
मे 8904 करोड रूपए तथा 997-98 मे 9 208 करोड रूपए थी। 


रूस सघ और पूर्वी यूरोपीय देशो से भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता 
980-8 में 329 करोड रूपए 990-9] में 3)2 8 करोड रूपए तथा 992-93 
में 348 करोड रूपए थी। वर्ष 993-94 के बाद से भारत को रूस सघ और पूर्वी 
यूरोपीय देशा से विदशी सहायता प्राप्त यहीं हुई | अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल विदेशी 
सहायता 980-8] मे 299 करोड रूपए 990-9 मे 595 करोड रूपए तथा 
997-98 में 25364 करोड रूपए थी। अन्य स्रोतो मे भारत को प्राप्त कुल 
विदेशी सहायता सर्वाधिक एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 
प्राप्त होती है। वर्ष 997-98 मे इस दोनो सरथाआ से क्रमश 2 230 करोड़ 
रूपए तथा 2275 करोड रूपए की कुल विदेशी सहायता प्राप्त हुई। 
भारत मे विदेशी राहायता की उपलब्धिया 
(#&लाश्श्शालाऊ ता ए०शल्एच है 555०९ ॥0 ता) 
भारत के आर्थिक विकास मे विदेशी सहायता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा 
है। प्राकृतिक आपदाआ ओर आर्थिक सकट के समय विदेशी सहायता से राहव 
मिली। भारत मे स्वातन्त्रयोत्त विदशी सहायता की उपलब्धिया तिम्नलिखित हैं - 
] विदेशी सहायता में निरन्तर बृद्धि ((णाए्ताए८१ जालटबषट था गिणशट्टा 
4555007८८) - भारत म॑ स्वतत्रता के उपरात विदेशी सहायता मे उत्तरोत्तर वृद्धि 
हुई। विदशी सहायता क बढो से वित्तीय ससाधना के अभाव से निपटों में मदद 
मिली। भारत ने 95-52 से 997-98 तक ॥ 40 846 कराड रूपए की कुत 
विदेशी सहायता प्रयुक्त की। पाचवी पचवर्षीय याजाय म प्रयुक्त कुल विदेशी 
सहायता 7 259 कराड रूपए थी जा बढकर आठवीं पचवर्षीय यांजता में 56 644 
कराड रूपए तक जा पहुची। 


2 औद्योगिक विकास (॥00ब्राव॥न 0९ए९०फला) - वियोजा काल के 
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प्रारम्भिक वर्षों मे देश में औद्योगीकरण का अभाव था। विदेशी सहायता से 
आधारभूत और मूलभूत उद्योगो का विकास हुआ। द्वित्तीय पचवर्षीय योजना मे 
विदेशी सहायता से आधारभूत उद्योगो की स्थापना की गई। विदेशी सहायता से 
देश मे औद्योगीकरण का वातावरण बना। 


3 तीव्र विकास (२०0 06४८)०एछा०॥) - भारत मे आर्थिक विकास की 
गति को तेज करने मे विदेशी सहायता का बडा योगदान है। भारत को कृषि, 
सिचाई, विद्युत, परिवहन के दिकास मे पर्याप्त विदेशी सहायता मिली है। 


4 तकनीकी और प्रबन्धकीय ज्ञान ([९कग्राटश भा #क्गागाज्ञागाएट 
एा०७/८१४९) - विदेशी सहायता से भारत मे शोध एव अनुसधान को बढावा 
मिला। भारत को विदेशी सहायता मे विशेषज्ञों की सेवाए, भारतीयो को प्रशिक्षण 
सुविधा, तकनीकी सलाह आदि प्राप्त हुई । विदेशी सहायता से भारत मे तकनीकी 
योग्यता व प्रबन्धकीय क्षमता मे वृद्धि हुई। 


5. भुगतान सकट में राहत (ए८॥र्टा ॥ ९) 0098) - भारतें नियोजन 
काल में विकासगत आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए आयातो पर अधिक निर्भर 
रहा। परिणामस्वरूप व्यापार घाटे की समस्या सदैव मुहबाए खडी रही। व्यापार 
घाटे के बढ़ने से भुगतान सतुलन की स्थिति भी ब्रिगडी। सातवीं पचवर्षीय योजना 
में भुगतान सतुलन के अन्तर्गत चूल खाते का घाटा (984-85 मूल्यों के पर) 
20,000 करोड रूपए था। जो सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत था। भारत 
बढते व्यापार घाटे की समस्या से आज भी जूझ रहा है। आर्थिक उदारीकरण के 
दौर में निर्यातो के तेजी से नहीं बढने के कारण व्यापार घाटे की स्थिति और 
बिगडी | भारत का व्यापार घाटा 99-92 मे 3,80 करोड रूपए था जो बढकर 
]996-97 मे 20,003 करोड रूपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 998-99 मे और 
बढकर 30,597 करोड रूपए तक जा पहुचा। भुगतान के मोर्चे पर रिथिति से 
निपटने के लिए विदेशी सहायता मिली तथा विकास के मार्ग मे अडचने नहीं 
आयी। 


6. खाद्यान्न आपूर्ति - भारतीय कृषि नियोजन काल के प्रारम्मिक वर्षो में 
पिछडी रही। आज भी कृषि उत्पादन मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। दूसरी 
ओर जनसख्या विकराल रूप घारण कर चुकी है। ऐसी स्थिति मे भारत को 
खाद्यान्न सकट का सामना करना पडा। अमरीका द्वारा पी एल 480 के अन्तर्गत 
खाद्यान्न आपूर्ति से भारत के गरीब लोगो को बडी राहत मिली। 


4. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना ([्ांगाबाणाब 0००फथभाणा भात 
000०06७7॥॥) - विदेशी सहायता विश्व शाति का मार्ग प्रशस्त करने मे सहायक 
सिद्ध होती हैं। विदेशी सहायता मे समझौते और वार्ताए विश्व के देशो को निकट 
लाती है। भारत की आर्थिक सहायता के लिए 'भारत सहायता कोष' बना हुआ है 
जिसके सदस्य देशो द्वारा भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता मिलती है। 
दक्षिण एशिया के देशो मे गरीबी की समस्या विकट है। भारत विकासशील देशो 
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बढते मूलधन ओर ब्याज अदायगी अर्थात ऋण सेवाओ के भुगतात से निपटने 
के लिए विदेशी सहायता पर बडे पैमाने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विदेशी 
सहायता का उपयोग उत्पादन वृद्धि के लिए किया जाना चाहिए जिससे निर्यात 
बढकर मूलधन और ब्याज का भुगतान किया जा सके। 

3. विशुद्ध विदेशी प्रवाह मे कमी ([.उ८. "पल एटा पगी०0५$) - प्राप्त 
विदेशी सहायता का बडा भाग ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान मे खर्च हो जाता 
है। जिससे विशुद्ध विदेशी सहायता निरन्तर घटी। विशुद्ध विदेशी सहायता का 
प्रवाह ]980-8] मे ,297 करोड रूपए ]990-9] में 2,422 करोड रूपए, 
]994-95 मे 453 करोड रूपए तथा 996-97 मे 4,॥65 करोड़ रूपए रहा । 

ऋण और ब्याज पुनर्भुगतान की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अधिक 
विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए जिससे विशुद्ध विदेशी 
सहायता का प्रवाह बढ सके। 


4 बढता विदेशी ऋण (८९४५ ए0शष्टा। 060) - भारत को अधिकतर 
विदेशी सहायता ऋणो के रूप मे प्राप्त हुई। भारत द्वारा विदेशी सहायता का पूरा 
उपयोग नहीं हो पाने के कारण ऋणभार की समस्या बढी। विदेशी ऋण के बढने 
से समस्या इतनी जटिल हो गई कि कर्ज चुकाने के लिए अनेक बार कर्ज लेना 
पडा | यदि विदेशी ऋण के बढने की प्रवृत्ति बनी रही तो न केवल आर्थिक विकास 
का मार्ग अवरूद्ध होगा अपितु विदेशी ऋण शिकजे की जकडन बढती जाएगी। 
आज भारत दुनिया का बडा ऋणी देश है। भारत की कुल विदेशी ऋण मार्च 
998 में 3,7),565 करोड रूपए था। डॉलर में विदेशी ऋण मार्च 998 मे 
93,908 मिलियन डालर था। 


भारत को बढते विदेशी ऋण की समस्या से निपटने के लिए अनुदान 
प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए जिसमे मूल और ब्याज अदायगी का भार नहीं उठाना 
पड़ता हे। 


5 प्रतिस्पर्धा (0०7एलाए०१) - विदेशी सहायता के तकनीक के रूप में भी 
प्राप्त होने के कारण भारतीय तकनीक को कम प्रोत्साहन मिला। भारत के सभी 
क्षेत्रो में विदेशी सहायता प्राप्त तकनीक का उपयोग किया गया। आज भारतीय 
बाजार विदेशी ब्राण्डो और ट्रेडमार्कों से भरे पडे हैं। भारतीय उत्पादन विदेशी 
उत्पादो से प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिक पाते हैं। भारतीय उत्पादों के घटिया माने जाने 
से स्वदेशी उद्यमी हतोत्साहित होते हैं। 


प्रतिस्पर्धा मे टिकने के लिए भारतीय तकनीक को प्राथमिकता देनी 
चाहिए। उत्पादो को भारतीय ब्राण्डो और ट्रेडमार्कों मे बदला जाना चाहिए। 


6 अनुचित उपयोग (एाप्रफुल्त 75८) - भारत मे पचवर्षीय योजनाओ मे 
भारी विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई। वर्ष ]95-52 से लेकर 997-98 तक 
भारत में ,40,846 करोड रूपए की विदेशी सहायता प्रयुक्त हुई। भारी भरकम 
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विदेशी सहायता के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मे बदलाव नहीं आया। आज 
भी भारत में गरीबी बेकारी निरक्षरता आदि समस्याए मुहवाए यडी हैं। भारतीयों 
की दयनीय आर्थिक स्थिति से विदेशी सहायता के अनुचित उपयाग की पृष्टि होती 
हैं। प्रयुक्त विदेशी सहायता को अनुत्पादक परियाजनाआ में लगा दिया गया। 
जिससे विदेशी सहायता का लाभ जा साधारण का नहीं मिला। विदेशी सहायता 
का उपयोग उत्पादक परियोजनाओ मे किया जाना चाहिए जिससे दश के आर्थिक 
विकास को बल मिले। 


॥ अनिश्चितता (एशत्ट्राध्वा7७) - विदेशी सहायता क मामले में भारत के 
सामने अनेक बार अनिश्चितता की रिथति उत्पन्न हुई। दिसम्बर 97] में भारत-पाक 
युद्ध के समय अमरीका म॑ भारत को दी जान वाली विदेशी सहायता वद कर दी 
जिससे भारत के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडा। मई ]998 मे राजस्थान 
के पोकरण में भारत क परमाणु परीक्षण के कारण अमरीका न भारत के विरुद्ध 
आर्थिक प्रतिबत्धो की घोषणा की जिसका प्रभाव भी भारत की अर्थव्यवस्था पर 
पडा। 


सकट के समय विदेशी सहायता की अविक आवश्यकता होती है। यदि 
ऐस समय में विदेशी सहायता वद या रथगित कर दी जाए तो अर्थव्यवस्था पर 
विपरीत प्रभाव पडना स्वामाविक है। भारत स्वतत्रता के पाच दशक पूरे कर चुका 
है। फिर भी विकास वास्ते विदेशी सहायता पर निर्भरता बगी हुई है। विदेशी 
सहायता पर निर्भरता कम करने क लिए भारत का आत्मािर्भरता की दिशा में 
प्रमावात्यादक कदम उठाने होग आर्थिक नीतिया इस प्रकार निर्मित्त और व्रियान्वित 
कर) होगी कि प्राप्त विदशी सहायता का अधिकाश भाग ऋण अदायगी म ही नहीं 
चला जाए। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेना पडे। इसके लिए आवश्यक है 
आज क॑ आर्थिक उदारीकरण के युग में विदेशी सहायता का उपयोग आधारभूत 
ररचना क विकास और औद्योग्रिक पुनरुत्थान म किया जाना चाहिए। इसके 


अलावा विदेशी राहायता को सामाजिक विकास क ढाचे में सुधार की ओर मोडना 
भी समीचीन होगा। 


2 निजी क्षेत्र विदेशी पूजी निवेश (शारन्वांड $टाण साल 0०४ (४ 
|५८४ग्रथगा) - भारत म विदेशी पूजी निवेश का दूसरा महत्त्वपूर्ण ख्रोत्र निजी क्षेत्र 
दिदेशी पूजी निवेश है। इसमे एक देश की निजी कम्पनिया द्वारा दूसरे देश की 
कम्पतिया ते गिवेश किया जाता है। निजी क्षेत्र विदेशी पूजी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष 
निवेश ([0शह8घ जिश्ल ॥7५८॥//९०७0 और पोर्टफोलिया निवेश (ए७॥ मणी० 
छाश्८आग्था0 द्वारा होता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में विदेशी कम्पत्रिया भारत की 
कृम्पीया की अश पूजी से 50 प्रतिशत से अधिक शेयर्स खरीदकर कम्पनियों का 
रवामित्व प्रेवधध व नियत्रण अपने हाथ मे ले लेवी हैं। पोर्टफोलियों विवेश में 
कम्पनियों पर जियत्रण भारतीया क हाथों म होता है। पोर्टफोलिया विनियोग पर 
केवल ब्याज अथवा एक निश्चित लामाश की गारण्टी होती हैं। 
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भारत मे जनसख्या के बडे भाग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर 
करने के कारण बचत और विनियोग की दर विकसित देशो की तुलना मे कम हैं। 
आर्थिक उदारीकरण के दौर मे औद्योगिक विकास को गति देने यास्ते वित्तीय 
ससाधनो का अभाव है। आधारभूत सरचना का भी देश मे समुचित विकास नहीं 
हुआ है। अर्थव्यवस्था की माली हालत को दृष्टिगत रखते हुए भारत को विदेशी 
प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मे विनियोगकर्ता 
दूसरे देश मे सर्वोत्तम तकनीकी योग्यता और प्रबन्धकीय क्षमता का प्रयोग करते 
है। भारत मे आर्थिक सुधार लागू किए जाने के बाद विकास के क्षेत्र में सरकार 
की भूमिका नियोजन काल की तुलना मे कम हो गई है। भारत के निजी क्षेत्र के 
लम्बे समय तक सरक्षण नीति मे पलने के कारण उनमे प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति नहीं 
बढ सकी। ऐसी स्थिति मे विदेशी उद्योगपतियो को स्वय के जोखिम और नियत्रण 
पर उद्योगो की स्थापना करने के लिए आधिक अवसर देने पर विचार करना 
चाहिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से देश में उत्पादन वृद्धि मे मदद मिलेगी जिससे 
बेरोजगारी की समस्या का भी बडी सीमा तक निदान हो सकेगा। किन्तु अधिक 
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से अर्थव्यवस्था के सकटग्रस्त होने की समावना भी रहती है। 
गौरतलब है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ देश अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 
कारण "एशियन टाईगर्स" के रूप मे उभरे किन्तु निवेशको द्वारा पूजी वापस खींच 
लेने के कारण इन देशो की अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो गई थी। भारत एक विशाल 
देश है। यहा प्राकृतिक एव मानवीय ससाघनों की बहुलता है। विदेशी निवेशक 
आर्थिक शोषण करने से नहीं घूकते हैं। अत विदेशी निवेशको को आमत्रित करते 
समय इनके दुष्परिणामो को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत में 
आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मे वृद्धि हुई है 
किन्तु भारत विदेशी निवेशकों को आमत्रित करने के मामले मे चीन और अन्य 
विकासशील देशो की तुलना में पीछे है। 


योजनागत विकास मे भारी भरकम पूजी विनियोजन किया गया इसके 
बावजूद भारत विकास की दौड मे विश्व के अन्य विकासशील देशो से बहुत पीछे 
है। सयुक्त राष्ट्र विकास सघ के मानव विकास रपट 997 में विकास की दौड में 
भारत का स्थान विकासशील देशो में 38वे स्थान पर था। एशियाई परिप्रेक्ष्य मे 
भी भारत की विकास दर कम है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रपट के अनुसार वर्ष 
995 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 62 प्रतिशत थी जबकि यह चीन में 
0 2 प्रतिशत, मलेशिया मे 96 प्रतिशत, कोरिया में 9 प्रतिशत, सिगापुर मे 89 
प्रतिशत तथा इण्डोनेशिया मे 8] प्रतिशत थी। सितम्बर 995 मे आम भारतीय 
पर 3,465 रूपए के विदेशी कर्ज का बोझ था। 


भारत औद्योगिक मंदी को दूर करने के लिए अधिक विदेशी पूजी निवेश 
आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है! मारत मे 966-97 तथा 997-98 में 
राजनीतिक अस्थिरता विदेशी पूजी निवेश के मार्ग मे बाघा बनी। भारत सरकार ने 
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भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निविश अनुमोदन और प्रवाह 








(करोड रुपए) 

वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी विदेशी प्रत्यक्ष निविश कुल निवेश 

निवेश अनुमोदन का वास्तविक प्रवाह का प्रतिशत 
99] 534 उ5 657 
992 3888 675 ]74 
993 8859 प87 202 
994 490 3289 232 
]995 32070 6820 23 
996 36450 0389 287 
]997 5489] 6425 29 9 
998 3080 3340 433 
999 23795 093 466 


(अक्टूबर त्तक) 
सोत इकोनॉमिक सर्वे 7998 99 पृ 03 तथा 999 2000 


वर्ष 997-98 मे पूर्वी एशियाई देशो मे उत्पन्न सकट के कारण विदेशी 
निवेशको ने भारत मे पूजी निदेश बढाने मे अधिक रुचि दिखाई किन्तु 4996-97 
997-98 तथा मई 999 में भारत में राजनीतिक सफड के कारण विदेशी 
निवेशको द्वारा जोखिम नहीं उठाने के कारण देश मे विदेशी पूजी निवेश पर 
विपरीत प्रभाव पडा। इसके अलावा इन वर्षो में सरकार ने विकासगत खर्चों मे 
कटौती की। रिजर्व बैक की वार्षिक रपट के अनुसार 995-96 मे विकास खर्चों 
में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 996-97 मे केवल 68 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई। घटते विदेशी पूजी निवेश और विकासगत खर्चो मे कटौती का औद्योगिक 
विकास पर बिपरीत प्रभाव पडा। 

3 अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत मे पूजी निवेश (0० ए९आातला। गाता) $ 
[95 ८5गशा ॥ 90/9) - भारत की अर्थव्यवस्था मे अप्रवासी भारतीयो द्वारा भारत 
में पूजी निवेश का महत्त्वपूर्ण योगदान है। अप्रवासी निवेश से भारत को वित्तीय 
ससाधनो के अभाव की समस्या से निपटने मे मदद मिली हे। भारत सरकार 
अप्रवासी भारतीयों के निवेश को आकर्षित करने के लिए रियायततो की घोषणा 
करती है। अप्रवासी भारतीयो के भारत मे निवेश पर आकर्षक ब्याज दिया जाता 
है। भारत मे अप्रवासी निवेश समस्याओ से अछूता नही है। ये अच्छे समय के साथी 
है। सकट मे अप्रवासी निवेशक जमा राशि वापस निकलवाओे से नहीं चूकते हैं। 
खाडी युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था सकट से जूझ रही थी उस समय 
अप्रवासी भारतीयो ने जमा राशि निकलवाकर सकट को और गहरा दिया था। 
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अप्रवासी भारतीय द्वारा जमा (मार्च के अंत में) 


->.....तमततत_त+तहतऋ_ह+#_8#न_न+_६ ६ ल्‍्57 5 


(करोड रूपए) 
पर जी ममता महक जज 2207 कह 2303 20003. 
चर्ष अप्रवासी भारत्तीय जमा 
99 9843 
१992 26737 
]993 343 
994 39729 
995 39006 
996 37802 
997 39527 
998 4789 
999 (प्रा) 52382 
999 (सित) 5669] 





सह, इकोनॉमिक रार्वे, (७99-2000, एस-५७१ 


4. विदेशी व्यापारिक ऋण (66ग१ 0गरााला८० छ०णा०७॥785) - विदेशी 
व्यापारिक ऋण विदेशी पूजी निवेश का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। विदेशी व्यापारिक ऋण 
एक प्रकार से निजी क्षेत्र विदेशी पूजी निवेश का भाग हैं। विदेशी व्यापारिक ऋण 
में वाणिज्यिक बैंक ऋण, सिकक्‍यूरिटी ऋण, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारन्टी और अन्तर्राष्ट्रीय 
वित्त निगम (वाशिगटन) से ऋण अथवा सिक्‍यूरिटी ऋण तथा 'सेल्फ लिक्यूडेटिंग 
लोन' आदि सम्मिलित करते हैं। सिक्यूरिटी ऋण में भारत विकास बौण्ड, रिसरजेण्ट 
इंडिया बाण्ड आदि सम्मिलित करते हैं। 


विदेशी वाणिज्यिक ऋण (मार्च के अत में) 





(करोड रूपए) 
वर्ष वाणिज्यिक ऋण 
99 9727 
992 357 
4993 36367 
994 38782 
4995 409]5 
996 47642 
997 5]454 
998 67068 
१999 (प्रा) 89289 
999 (सितम्बर) 89228 


स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 7999-2000, एस-09 
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भारत के विदेशी वाणिज्यिक ऋणो मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हैं। विदेशी 
वाणिज्यिक ऋण 99] मे 9,727 करोड रूपए थे जो बढकर 998 मे 67,068 
करोड रूपए हो गया। वर्ष )99॥ से 998 के बीच विदेशी वाणिज्यिक ऋण मे 
34 गुना वृद्धि हुई। वाणिज्यिक ऋणो मे वाणिज्यिक बैंक ऋण तथा सिक्‍यूरिटी 
ऋणो का भाग अधिक है | वर्ष 998 के वाणिज्यिक ऋणो में वाणिज्यिक बैंक ऋण 
39,220 करोड रूपए तथा सिकयूरिटी ऋण 23,879 करोड रूपए थे। डॉलर मे 
भारत का विदेशी वाणिज्यिक ऋण 998 मे 6,982 मिलियन डॉलर था। 


सन्दर्भ 

] मथली इकोमोमिक रिपोर्ट, मई 999 एन एन एस । 
2 राजस्थान पत्रिका, 0 जून 999 

3 केन्द्रीय बजट, )996-97 

4... इण्डियन इकोनॉमिक सर्के998-99, पृ स 03 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
! विदेशी पूजी निवेश का अर्थ और विशेषताए बताइए। 
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूजी निवेश का क्या महत्त्व है। 
3. विदेशी पूजी निवेश के खतरे बताइए। 
4. विदेशी पूजी निवेश के विभिन्न रोत क्‍या है| 
5 विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की वर्तमान स्थिति बताइए। 
निबन्धात्मक प्रश्न 
] भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूजी निवेश का कया महत्त्व है। इसके 
सभावित खतरे बताइए। 
2 भारतीय अर्थव्यवस्था मे विदेशी सहायता का दर्शन समझाइए। 
3 भारत में विदेशी पूजी निवेश के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। 
4 भारत मे विदेशी पूजी निवेश की उपलब्धियो और सभावित खतरों की 
विवेचना कीजिए | 
5 भारतीय अर्थव्यवस्था मे विदेशी सहायता क्यो आवश्यक है? इसके सभावित 
खतरे बताइए। 
(सकेत - समभी प्रश्नो के उत्तर में प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये विदेशी 


पूजी निवेश का महत्त्व लिखना है तथा दूसरे भाग मे विदेशी पूजी निवेश के 
सभावित खतरे लिखिए।॥) 


6 भारत मे यिदेशी पूजी निवेश के विभिन्न स्रोत क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था 
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मे विदेशी सहायता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 

(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय मे दिए गये विदेशी पूजी निवेश के 
स्रोत लिखने है तथा प्रश्न के द्वितीय मे विदेशी सहायता की भूमिका को 
विस्तार से लिखिए |) 

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए - 

(अ).. भारत सहायता क्लब 

(व) प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग 

(स) पोर्टफोलियो विनियोग 

(द) . विदेशी व्याणारिक उधार 
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(॥ए९९४एशा 79 िणा-रेटघंतशा पाप 45) 








भारत को अस्सी के दशक के आखिरी मे खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट 
का सामना करना पडा था। उस समय विदेशी मुद्रा भडार की रिथिति बहुत ही 
दयनीय हो गई थी। भुगतान के मोर्चे पर भारत की स्थिति लडखडा गई थी। 
भारतीय अर्थव्यवस्था मे अप्रवासी भारतीयों द्वारा पूजी विनियोग की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है। इराक ओर कुदैत में बसे भारतवासी बडी मात्रा मे विदेशी मुद्रा भारत 
भेजते है। खाडी युद्ध के दौरान उनके भारत लौटने से भारत के विदेशी विनिमय 
कोष पर विपरीत प्रभाव पडा था। 


अप्रवासी विनियोग भारत में विदेशी पूजी नियेश का बडा स्रोत है। 

अप्रवासी भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विभिन्न जमाओ के रूप मे भारत के 

» आर्थिक विकास में कारगर भूमिका निभाते हैं। किन्तु आर्थिक सकट के समय 

अप्रवासी भारतीय जमा राशि वापस निकलवाने मे नहीं चूकते, अत इन्हे सुख का 
साथी की सज्ञा दी जाती है। 


अप्रवासी भारतीय (०ग्-र९56९४॥ ]॥0॥875) - अप्रवासी भारतीय को 
समझने के लिए प्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के व्यक्ति का ज्ञान भी जरुरी 
है। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (फेरा) के अनुसार प्रवासी भारतीय से 
आशय ऐसे व्यक्तियों से हैं जो 25 मार्च, 947 के बाद से व्यापार, रोजगार आदि 
के कारण अनिश्चितकालीन अवधि के लिए भारत मे रह रहे हैं। 


अप्रवासी भारतीयों से आशय ऐसे भारतीयो से है जो व्यापार, रोजगार, 
पेशा अथया अन्य अपरिहार्य कारणो से अनिश्चित काल के लिए अन्य राष्ट्रो में 
रहते हैं। अप्रवासी भारतीयो मे ऐसे भारतीय को भी सम्मिलित किया जाता है जो 
विदेशी सरकारों या अन्तर्राष्ट्रीय वि्तीय ससथाओ जैसे अन्तराप्ट्रीय मुद्रा कोष, 
हा बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि के अनुबन्ध के कारण अन्य राष्ट्रो मे रह 
रहे हैं। 
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भारतीय मूल के व्यक्तिया से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जिनके पूर्वज भारत 
मे रहते थे | भारतीय मूल के व्यक्ति यदि विदेश मे किसी विदेशी महिला से विवाह 
कर लेते हैं तो वह पत्नी भी भारतीय मूल की कही जाएगी चाहे उसने विदेश में 
ही जन्म लिया हो। 
अप्रवासी भारतीयों द्वारा विनियोग 


(॥7९घणट् एए रिणा एिट्झातंशा। गवाआा5) 


भारत मे यांजयाबद्ध विकास के प्रारम्भिक दशकों में भारी वित्तीय ससाधनों 
की आवश्यकता थी। वित्तीय ससाधनो का देश में अमाव था। आज भी बदले 
आर्थिक परिवेश मे विकास की गति को तीव्र करने क॑ वास्ते अधिक वित्तीय 
ससाधनो की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देश में भुगतान रातुलन की 
स्थिति भी अच्छी नहीं है। अत सोचा गया कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए 
अप्रवासी भारतीया को भारत में विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वर्ष 
982-83 का केन्द्रीय बजट पेश करते समय अप्रवासी भारतीयों को भारतीय बैंको 
में खाता खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही अधिक ब्याज दर देने की भी 
घोषणा की गई। वर्ष 982-83 से ही निरन्तर केन्द्रीय बजट पेश करते समय 
इन्हे दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। 


अप्रवासी भारतीय जमा योजनाए 


(मिलियन डालर) 
योजनाएँ बकाया शेष शुद्ध प्रवाह 
मार्च 998 मार्च 4999 997-98 ._ 998-99 
(सशोधित) 
विदेशी मुद्रा अप्रवात्ती 
खाते (&ट४72») 0 00. -2305 | 
विदेशी मुद्रा अप्रवासी 
(बैंक) खाते [70४8 (8)] 8467 8323 भ्र्ा >"44 
अप्रवासी बाहूय रुपया 
खाता [रर (&)7%].. 5637 6620 797 980 
अप्रवासी [स्वदेशी गैर 
दाएसी) रुषए निक्षेष... 6262 6758 256 94॥ 
छ९ (गए) र0 
कुल... 20367 270 9 776 


स्रोत ॥ इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 999 2000, पृ स ॥04 
2 दी इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्‍ली 9 सितम्बर 999 
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अप्रवासी भारतीयो द्वारा भारत मे बैंक निक्षेप, अशो व ऋणपत्रों म विनियोग 
तथा उद्योगा म विनियोग द्वारा पूजी निवेश किया जाता है। 


बैंक जमा (छा. 76फ7०ञञ) 


भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा मे कारोबार करने के लिए कुछ बेंको 
को अधिकृत कर रखा हैं। अप्रवासी भारतीय इन बैंको मे विदेशों से भेजी गई राशि 
जमा करा सकते हैं। अप्रवासी भारतीय अधिकृत बैंको मे निम्नलिखित खाते खोल 
सकते हैं 


] विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते (#गशए॥र एप्राशा०ए पिणा-रटडाठशा। 
4&९००णा5 - 70)५९७) - यह याजना फरवरी 970 मे प्रारम्भ की गई तथा ॥5 
अगस्त, 994 को बद कर दी गई। यह खाता कुछ विशिष्ट मुद्राओ मे स्थायी जमा 
के रूप मे खोला जाता है। आरम्भ मे यह खाता पौण्ड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर 
से ही खोला जा सकता था, किन्तु अगस्त 988 के पश्चात जर्मनी मार्क द 
जापानी येन में भी खोला जा सकता हैं। यदि किसी अप्रवासी भारतीय को अन्य 
विदेशी मुद्रा जमा करानी हो तो वह मुद्रा को उक्त वर्णित मुद्रा मे से किसी एक 
इच्छित मुद्रा मे निर्धारित विनिमय दर से परिवर्तित कराकर जमा करा सकता हैं। 
यह खाता 3 वर्ष के लिए खोला जाता है। इसमे सयुक्त खाता खोलने की 
सुविधा है। ब्याज उसी मुद्रा मे दिया जाता है, जिस मुद्रा में खाता खोलने जाता 
हैं। इस खाते मे 3। मार्च 98। को 2 करोड पौण्ड स्टर्लिंग जमा थे जो बढकर 
3] मार्च 989 को 203 करोड पौण्ड स्टर्लिंग हो गए। अमेरिकी डॉलर 3 मार्च 
98] को 4 करोड थे जो बढकर 3] मार्च 989 को 4245 करोड हो गए। 
मार्च 989 तक इस खाते मे 848 करोड मार्क और 3,57] करोड येन जमा 
किए गए। 

विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते मे मार्च 99] के अत में 0,॥03 मिलियन 
डॉलर बकाया था। बकाया घटकर मार्च 992 मे 9,792 मिलियन डॉलर तथा 
मार्च 9993 में फिर बढकर 0,67 मिलियन डॉलर हो गई। इसके बाद के वर्षों 
में बकाया राशि मे गिरावट आई। बकाया राशि मार्च 994 मे 9,300 मिलियन 
डॉलर तथा मार्च 995 मे 7,05] मिलियन डॉलर थी। इस खाते का बकाया शेष 
(005भ0॥09 820८) मार्च 998 में केवल एक मिलियन डॉलर था। वर्ष 
997-98 मे शुद्ध प्रवाह ऋणात्मक 2,305 मिलियन डॉलर था। 


2 अप्रवासी बाह्य रूपया खाता (४65 छे८३४86७॥ (#टाए) ऐप: 
#&८०००णा, 'शर(&) 78) - यह योजना फरवरी 970 से प्रारम्भ की गई। रिजर्व 
बैंक द्वारा अधिकृत बेंको मे यह खाता स्थायी जमा खात्ते, चालू खाते और बचत 
खाते में रूपये से खोला जा सकता हे। एक वर्ष या अधिक अवधि की जमा पर 
ब्याज दिया जाता हे जो आयकर व सम्पदा कर स मुक्त होता है। इस खाते के 
शेष को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना बाहर ले जाया जा सकता है किन्तु खाता 
खोलते समय खाता खोलने बाले अप्रवासी भारतीय को यह आश्वासन बैंक को 
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देना होता है कि यदि वह अगिश्चित समय के लिए भारत आ जाता है तो इसकी 
सूचना बैक को दे देगा! खाते में जमा राशि से किसान विकास पत्र इदिरा 
विकास पत्र राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र राष्ट्रीय बचत योजना यूनिट ट्रस्ट आफ 
इंडिया की यूनिट आदि खरीदे जा सकते हैं। खाते से स्थानीय दायित्वों का 
निपटारा आसानी से किया जा सकता है। इस खाते मे 3] मार्च 98] को 938 
करोड रुपए जमा थे। जमा राशि बढकर 3] मार्च 989 को 2 864 करोड रूपए 
तथा 3] मार्च 989 को और बढकर 5 899 करोड रूपए हो गयी। 


मार्च 99] के अत मे इस खाते बकाया राशि 3 588 अमेरिकन मिलियन 
डालर थी बकाया राशि घटकर मार्च 992 मे 2527 मिलियन डालर रह गई। 
मार्च 993 मे 2862 मिलियत डालर मार्च 994 मे बढकर 3 523 मिलियन 
डालर तथा मार्च 998 मे और बढकर 5 637 मिलियन डालर हो गई। इस खाते 


का शुद्ध प्रवाह (3७ ४]०७) 993-94 में 728 मिलियन डालर तथा 4997-98 
में ]97 मिलियन डालर था। 


3 विदेशी मुद्रा अप्रवासी (बैंक) खात्ते (0९87 एणाला०५ एणा रिव्छाठथा। 
(89700) ॥८८०४॥७) + यह योजना मई 993 से प्रारम्भ की गई। मार्च 994 के 
अत भे इस खाते मे चकाया राशि 08 मिलियन डालर थी जो बढकर मार्च 
998 मे 8 467 मिलियन डालर हो गई। इस खाते मे शुद्ध प्रवाह 993-94 में 
]075 मिलियन डालर तथा 997-98 मे 97] मिलियन डालर था। 

4 अप्रवासी (स्वदेशी गैर वापसी) रूपया निक्षेप (४०॥ ए८्डाठला। (घ४०॥ 
एटए20१४७८) एच७९९ 0०००४७ ७ (५०) ए७) - यह योजना जून 992 से 
प्रारम्भ की गई है। इस खाते मे मार्च 993 के अन्त मे बकाया राशि 60 मिलियन 
डॉलर थी। बकाया राशि बढकर मार्च 994 मे ]754 मिलियन डालर मार्च 
998 में और बढ़कर 6 262 मिलियन डालर हो गई। इस खाते में शुद्ध प्रवाह 
993-94 में ] 87 मिलियन डालर तथा 997-98 मे ]256 मिलियन डॉलर 
था। 

5 विदेशी मुदा (बैंक एवं अन्य) निक्षेप (एणरहग एक्यला०/ छिक्वां भा? 
009५5) 0०००७४६ [४८ (8&0)0] - यह योजना दिसम्बर ]990 मे प्रारम्म 
की गई तथा 3 जुलाई 992 को बन्द कर दी गई। इस खाते मे विभिन्न वर्षों में 
बकाया राशि इस प्रकार थी मार्च 99] मे 262 मिलियन डालर मार्च 992 में 


607 मिलियन डालर मार्च 993 मे | 044 मिलियन डालर मार्च 994 मे 533 
मिलियन डालर। 


6 विदेशी मुद्रा साघारण गैर वापसी (#०ल[ एचाधया०ए 0:कथ ऐणा 
एथ्छभा।गंजेट ए८0४शर) - यह योजना जून 99] मे प्रारम्भ की गई तथा 20 
अगस्त 994 को बद कर दी गई। यह खाता अप्रवासी (बाह्य) रूपया खाठा वी 
तरह ही है किन्तु इस खाते में जमा राशि को विदेशा में नहीं ले जाया जा सकता 
है और न ही ब्याज आयकर व सम्पदा कर स मुक्त हैं। रिजर्व बैंक वी अनुमति 
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के बिना इस खाते की राशि को अप्रवासी (बाह्य) रुपया खाता एव विदेशी विनिमय 
अप्रवासी खात मे हस्तानतरित नहीं किया जा सकता है। इस खाते मे मार्च 99% 
के अत में एक मिलियन डॉलर तथा मार्च 994 के अत मे 8 मिलियन डॉलर 
बकाया थे। 

अप्रवासी विनियोगो की प्रगत्ति (27088९55 ० रिणा रिट्डावला वाताशा 
]75८४0णषा0) - अप्रैल 982 से मार्च 990 तक अप्रवासी भारतीया द्वारा भारत 
में पूजी निवेश इस प्रकार रहा 


बैक जमा 7 663 00 करोड रूपए प्रत्यक्ष निवेश 466 62 करोड रूपए 
अप्रत्यावर्तन पर प्रत्यक्ष निविश 30268 करोड रूपए पोर्टफोलियो निवेश 7583 
करोड रूपए तथा भारत य कम्पनियो द्वारा प्राप्त जमा 273 करोड रूपए। 


अप्रवासी भारतीयों द्वारा विनियोग (मिलियन डलरो 








वर्ष निक्षेपो की निक्षेपो का प्रत्यक्ष विदेशी 
बकाया राशि शद्ध प्रवाह निवेश 

990 9 3953 

99] 92 2926 63 
992 93 534 220 5] 
993 94 628 097 27 
994 95 ]756 88 442 
995 96 ]7453 944 फ5 
996 97 20389 334 639 
997 98 20367 9 24] 
998 99 230 ]776 62 
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॥ अप्रवासी निक्षेपो की वकाया राशि (0ए्राश्नभाठगा३ 89भा९८$ ती ० 
(१८४।6था। 0९००5७॥) - भारत में विगत पाच वर्षों मे अप्रवासी निक्षेपो की बकाया 
राशि मे भारी वृद्धि हुई है। अप्रवासी निक्षेपो की बकाया राशि वर्ष 990-9] मे 
3 953 मिलियन डॉलर थी जो बढकर ]994-95 मे 7 56 मिलियन डालर हो 
गई। निक्षेपो की बकाया राशि मे 994 95 मे गत वष की तुलना में 528 फीसदी 
वृद्धि हुई। अप्रवासी भारतीयो की निशक्षेपो की बकाया राशि 997-98 मे 20 367 
मिलियन डालर थी। 


2. प्रवासी निक्षेपो का शुद्ध प्रवाह (९ [055 छातट ऐणा एटडातिया 
9८909॥5) - भारत मे अप्रवासी निश्षेपो के शुद्ध प्रवाह में निरन्तर कमी हो रही हैं। 
वर्ष [988-89 मे अप्रवासी जमाए (शुद्ध) 25] मिलियन डॉलर थी जो घटकर 
989-90 में 2403 मिलियन डालर रह गई ।' अप्रवासी निश्षेपो का शुद्ध प्रवाह 
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992-93 में 2,।20 मिलिया डॉलर, 993-94 में ,097 मिलियन डॉलर तथा 
997-98 मे ),9 मिलियन डॉलर था।' 


3. अप्रवासी भारतीर्यों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह (#0९हग जि०ए ॥४८४7707/ 
छा०७ ७५ पारा) - भारत मे अप्रवासी भारतीया द्वारा अप्रैल 982 से मार्च 990 
तक ,466 62 करोड रूपए का प्रत्यक्ष निवेश किया गया। भारत सरकार प्रत्यक्ष 
विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। हाल ही के वर्षों में 
सरकार ने प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक योजनाओं की 
घोषणा की है जिससे अप्रवासी भरतीयों ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि 
की है। 99-92 से 994-95 के बीच अप्रवासी भारतीयें का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 
773 मिलियन डॉलर था। अप्रवासी भारतीयो द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 
में निरन्तर वृद्धि हा रही हैं। अप्रवासी भारतीयों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 99-92 
में 63 मिलियन डॉलर, 992-93 मे 5] मिलियन डॉलर, 993-94 में 27 
मिलियय डॉलर 994-95 में 442 मिलियन डॉलर था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 
997-98 मे 24] मिलियन डॉलर था। 


4, अप्रवासी भारतीय निक्षेप (पारा 69095) - भारत में अप्रवासी भारतीय 
निक्षेप में हाल ही के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। अप्रवारी भारतीय जमाए 
]988-89 मे 0,09 करोड रुपए थी जो बढकर 989-90 में 2,269 करोड 
रूपए, 990 9 मे 3,852 करोड रूपए तथा 99-92 में और बढकर 5,8 
करोड रूपए हो गयी। अमेरिकन डॉलर मे अप्रवासी भारतीय निक्षेप 99-92 में 
5,358 मिलियन डॉलर तथा 997-98 मे ,93 मिलियम डालर था! 


5 अप्रवासी भारतीयों द्वारा अर्शों व ऋण पत्रों में विनियोग ([7४८50ग67 ४ 
$॥भ८5 270 06007 णा८5 5५ )घ२॥) -- यह विनियोग दो प्रकार की सुविधा कै 


अन्तर्गत होता है--एक विदेश में राशि ले जाने की सुविधा तथा दूसरा विदेश में 
राशि नहीं ले जाने की सुविधा। 


यदि अप्रवासी भारतीय का विनियोग किसी कम्पनी की प्रदत्त पूजी के एक 
प्रतिशत से अधिक नहीं है और अश एव ऋण पत्र स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गए 
हों ता वह समस्त विनियोजित राशि एव उस पर अर्जित आय को विदेश ले जा 
सकता है। यदि अप्रवासी भारतीय कम्पनी का पूर्वाधिकार अश, परिवर्तनशील 
ऋणपत्र, यूनिट ट्रस्ट के मास्टर शेयर खरीदता है तो यह विनियोजित राशि एव 
उस पर अर्जित आय को विदेश में नहीं ले जा सकता है। इस सुविधा के अन्तर्गत 
कम्पनी की प्रदत्त पूजी के अधिकतम विनियोजन की कोई सीमा नहीं है। 
6 उद्योगों में विनियोग (9९8एादया ग स्रतप्रशगा८5) - अप्रवासी भारतीय 
एकाकी व्यवसाय, साझेदारी, सार्वजनिक या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में 
कर सकते है। विदेश में राशि नहीं ले जाने की सुविधा के अन्तर्गत इनमें 
शत-प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। सेवा उद्योगो में विनियोग में राशि विदेश में ले 
जाओे की सुविधा के अन्तर्गत पाच सितारा हाटल, अस्पताल तथा निदान केन्द्र 
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आदि में विनियोग किया जा सकता है। 


अप्रवासी भारतीय ऐसी सम्पतियो मे शत-प्रतिशत विनियोग कर सकते हैं 
जिनका शत प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जाता है। नई एव विद्यमान कम्पनियों 
में 40 प्रतिशत तथा निर्धारित प्राथमिकता वाले उद्योगों मे प्रदत्त पूजी का 74 
प्रतिशत विनियोग कर सकते हैं। विनियोजित पूजी व लाम को विदेश ले जा सकते 
हैं। 


अप्रवासी भारतीयों को सुविधाएं 


(फब्टलाॉ॥725 0ि पर 0 [ए€ड ॥ ]09) 


भारत मे विदेशी मुद्रा की समस्या को हल करने मे अप्रवासी भारतीयों ने 
अच्छा योगदान दिया है और विनियोजन की दृष्टि से उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
भारतीय अर्थव्यवस्था मे अप्रवासी भारतीयों की उपादेयता की दृष्टिगत रखते हुए 
भारत सरकार ने वर्ष 982-83 में अप्रवासी भारतीयो के लिए अनेक सुविधाओं 
की घोषणा की। केन्द्र सरकार अप्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए वर्ष 
दर वर्ष इनको दी जाने वाली सुविधाओ मे बढोतरी कर रही है। 


. उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विनियोग (ए९छगधश्या जा गिष्टीग॑५ 
शायभ> $फाश्च०४) - अप्रवासी भारतीयों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो में 
निवेश की स्वत मजूरी होगी लेकिन उद्योग का स्थान सरकारी नीति के अनुरूप 
हो तथा विदेशी अशदान आयात की जाने वाली पूजीगत वस्तुओ की विदेशी मुद्रा 
की आवश्यकता को पूरा कर सके | अप्रवासी भारतीयों के लिए निर्धारित प्राथमिकता 
वाले उद्योगों मे प्रत्यक्ष निवेश प्रदत्त पूजी का अधिकतम 74 प्रतिशत था जिसे अब 
बढाकर ]00 प्रतिशत कर दिया गया है। 


2. पोर्टफोलियो विनियोग की सीमा (गत ० ए०रणिक0 पाए८ाशा) - 


अप्रवासी भारतीयों द्वारा किसी भी भारतीय कपनी मे पोर्टफोलियो विनियोग की 
अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत से बढाकर 24 प्रतिशत कर दी गई है। 


3 विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) से मुक्त (पिल ग्िणा। एणढाए्टा 
छप्णाभा?८ रिध्टृधा४॥०] 8०) - भारतीय मूल के विदेशियो को आवासीय सम्पत्ति 
खरीदने मे विदेशी मुद्रा नियमन कानून से मुक्त कर दिया गया है। 


4 आवासीय ऋण (पत०ए०5ण४ 7.,0॥0) - भारतीय कम्पनिया अप्रवासी भारतीयों 
के स्टॉफ को आवास सबधी ऋण दे सकेगी। अप्रवासी भारतीयो को यह ऋण 
विदेशी, मुद्रा मे चुकाना होगा प्रदासी. भारतीय निवेशकों, को, भारत प्रत्यावर्तन के 
आधार पर आवास सुविधाओ के विकास, आधारभूत तथा सम्पत्ति के कारोबार आदि 
क्षेत्रों मे छूट दी गई है। 


5. भुख्य आयुक्त कार्यालय (एफर्ल एकाफाब्यगाण 0/6८९) - अप्रवासी 
भारतीयो तथा विभिन्न सरकारी एजेन्सियो के मध्य अच्छे सम्पर्क बनाने के वास्ते 
अप्रवासी भारतीयों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय खोला गया है। 
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6 ऋण लेने की छूट (2७:७७७०॥॥० 00(श॥ ।,0०/)) - अप्रवासी भारतीयों 
को अचल सम्पत्ति तथा अशो के विरुद्ध रूपया मे ऋण लेते की छूट है तथा 
भारतीय रिजर्व की अनुमति के बिना अशो की बिक्री से प्राप्त धन को भेजने की 
छूट होगी। 

वर्तमान मे विदेशी विनियोग के क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धा है। ऐसी स्थिति में 
अप्रवासी भारतीयों को अधिकाधिक आकपित करने के लिए सुविधाओ मे वृद्धि की 
आवश्यकता है। अप्रवासी भारतीयों को भारतीय अर्थव्यवस्था में बडा योगदान है। 
इन्हे दी जाने वाली रियायता के राथ यह शर्त अवश्य जोड देनी चाहिए कि सकट 
के समय जमा राशि को वापस नहीं ले जाए तथा वितियोग पर अर्जित आय को 
भारत में ही पुन निवेश करे। 


जब भी भारत के समक्ष आर्थिक सुकट उपस्थित हुआ है अथवा युद्ध हम 
पर थोपा गया है तव हमारे देशवासियों ने, चाहे वह भारत के बाहर रह रहे हो 
त्याग की अगुपम मिसाल पेश की है। देशवासिया को एवं अप्रवासी भारतीया को, 
चाहे वित्रियाग पर इच्छित सुविधाए नहीं मिले, फिर भी मातृभूमि से उगके रिश्ते को 
देखते हुए थोडी तिलाजलि देगी पडे तो सहर्ष तेयार रहना चाहिए। 


प्रश्न एवं सकेत 
लघु प्रश्न 
। अप्रवासी भारतीय का आशय स्पष्ट कीजिए। 
2. अप्रवासी भारतीय जमा योजनाआ का उल्लेख कीजिए। 
3. विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाता क्या है? 
4 भारत म अप्रवासी भारतीयों को दी जाने वाली सुविधाओं की गाया 
कीजिए। 
निवन्धात्मक प्रश्न 
। अप्रवासी भारतीया द्वारा भारत में पूजी तिवेश की व्याख्या कीजिए। 
(सकंत - इस प्रश्त के उत्तर क लिए अध्याय म दिए गये अप्रवासी भारतीयों 
के वितरियाग को लिखा है। ) 
2. भारत मे अप्रवासी भारतीया क विनियोग की वर्तमान रिथिति तथा उन्हे दी 
गई सुविधाआ की विवेचना कीजिए। 
(सकेत - प्रश्त के प्रथम भाग में अध्याय म दिए गए अप्रवासी भारतीयों के 


विनियोग को लियज है तथा दूसरे माग मे अप्रवासी भारतीयों को दी जार 
वाली सुविधाआ का वणन करना है।) 


अ 


निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों 
की भूमिका 


(र06 ० ए07शंह्ा एप7९ $5९2८0०7 बाते 
प्रापंन्राणादन (07907 भ09$) 








वर्तमान मे बहुराष्ट्रीय निगम विश्व भर मे चर्चित है। बहुराष्ट्रीय निगमो 
द्वारा किया गया प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग राष्ट्रों के विकास का पर्याय बना हुआ है। 
बहुराष्ट्रीय निगम विकसित राष्ट्रो की देन है। ये विशाल फर्म होती है। इनका 
कारोबार मूल देश मे प्रारम्भ होने के पश्चात विश्व के अन्य देशो मे फैला होता है। 
बहुराष्ट्रीय निगमों का उत्पाद अधुनातन तकनोलॉजी से सुसज्जित होने के कारण 
किस्म की दृष्टि से तो श्रेष्ठ होता ही है, कीमते भी तुलनात्मक रूप से कम होती 
है। विकासशील राष्ट्र सीमित वित्तीय ससाधनो और पुरानी तकनीक से चिपके होने 
के कारण बहुराष्ट्रीय निगमो से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति मे नहीं होते। बहुराष्ट्रीय 
निगम विकासशील राष्ट्रो के शोषण से नहीं चूकते। इनकी भूख गरीब देशो के 
प्राकृतिक ससाधनो के शोषण की होती है। विकासशील राष्ट्रों के विकास को गति 
देने मे इन निगमो का कोई सरोकार नहीं होता है। 


बहुराष्ट्रीय निगमो के मामले मे भारत का कटु अनुमव रहा है। अग्रेज 
व्यापारी की हैसियत से यहा आए और अपनी कूटनीति से हमे गुलामी के शिकजे 
मे जकड लिया। ईस्ट इडिया कम्पनी के कारण भारत मे उपनिवेशवाद को बढावा 
मिला। ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगीकरण मे कतई रुचि महीं ली। 
विदेशियो ने भारतीय श्रमिकों का शोषण और प्राकृतिक ससाधनो का मनमाफिक 
दोहन किया। भारत का औद्योगिक आधार टूट गया ओर विद्वेषपूर्ण नीति से ब्रिटेन 
के आर्थिक विकास को गति मिली। अरस बाद एक बार फिर भारत मे बहुराप्ट्रीय 
निगमो का बोलबाला है। आज अतीत से सीख ग्रहण करने की आवश्यकता है। 
वहुराष्ट्रीय निगमो को आमत्रित करते समय राष्ट्रहित की अनदेखी न हो जाए, इस 
बात की ध्यान मे रखना होगा। 


496 भारत म॑ आर्थिक पर्यावरण 


बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ और विशेषताएं 
(शश्राताह भाव (वाबटाथाग्रातड त॑ िएधाभ053] (09005) 


विदेशी पूजी का अन्तर्प्रवाह विदेशी सहायता और निजी विदेशी विनियौग 
से होता है। विदेशी सहायता मे ऋण और अनुदान को सम्मिलित किया जाता है। 
विदेशी ऋण से पुनर्भुगतान की समस्या होती हैं। निजी विदेशी विनियोग का ध्येय 
लाभार्जन हाता है। वर्तमाग म निजी विदेशी विगियोग मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों द्वारा किया जाता है। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमो ने रारकारी तथा 
गैर-सरकारी दोना क्षेत्रा मे पूजी विनियोजित कर रखी है। 


बहुराप्ट्रीय निगमो की व्यावसायिक गतिविधिया एक से अधिक देशों में 
फेली होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों को राष्ट्र पारीय निगम (शग्राब्राभागार्श 
(०9०४॥०४) कहा जाता है। आई बी एम वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने 
बहुराष्ट्रीय निगम की अच्छी परिभाषा दी है। इनके अनुसार "बहुराष्ट्रीय नियम वह 
है जो () अनेक देशों में कार्य करता है, (2) उन देशो में विकास, निर्माण तथा 
अनुसधान का कार्य करता है, (3) जिसका वहुराष्ट्रीय प्रबन्ध होता है तथा (4) 
जिसका रकख् स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है।" सश्षेप मे बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी 
व्यावसायिक सरथा है जिसका कारोबार मूल देश से बाहर अनेक देशों तक फैला 
होता है। 
विशेषताए ((म्घ०0(९४5॥८5) 


4 बड़ा आकार (647 52८) - बहुराष्ट्रीय निमगो के पास वित्तीय ससाधनों 
की बहुलता होती है। इग निगमा का लाभ, बिक्री, उत्पादन, विज्ञापन प्रवन्‍्ध आदि 
बड़ा होता है। अनेक वहुराष्ट्रीय निगमो की वार्षिक कार्यशील आय कुछ विकासशील 
राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। ससाधना की अधिकता के कारण 
बहुराष्ट्रीय निगमो का कारोगार अनेक देशो में होता है। 

2 अन्तर्राष्ट्रीय कार्यविधि (्रध्गबधगा्य 0ए080075) - बहुराष्ट्रीय कम्पनियों 
जा भुख्यालय मूल देश म होता है किन्तु कारोबार विश्व के अनेक देशों मे फैल 
जाता है। बहुराष्ट्रीय निगमो की शाखाए और उपशाखाए विश्व के अनेक देशों में 
फैली होती है। सभी शाखाआ पर नियत्रण मूल कम्पनी का होता है। 

3 बहुराष्ट्रीय रकन्धच स्वामित्व (१॥०]0830णाब! 0च्राधआाए) -+ बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों के विश्व व्यापक होने के कारण इनकी अश पूजी में विश्व क॑ अनेक 
देशो की सहभागिता होती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमो का रवामित्व भी अनेक देशों में 
फैला होता है। 

4 बहुराष्ट्रीय प्रबन्ध (॥(७॥७ ]२०४॥०7०! गा ३8व्गाट्ता) - इन निगमों का 


प्रवन्ध बहुराष्ट्रीय हाता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया अपने प्रबन्ध मडल मै विश्व के 
श्रेष्ठ प्रबधकों को सम्मिलित करती है। 
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5 ससाधनो का बहुराष्ट्रीय हस्तान्तरण (१४प्रपागाणा्े प्रोआहईलि ० 
[१८४०४८८६) - बहुराष्ट्रीय निगमो के ससाधनो यथा कच्चा माल, मशीनरी, 
तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धकीय सेवा, निर्मित माल आदि का एक शाखा से दूसरी शाखा 
में हस्तान्तरण सभव है। इन ससाघनो का हस्तान्तरण बहुराष्ट्रीय भी होता है। 
ससाधनो के हस्तातरण की सुविधा के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनिया अधुनातन 
तकनोलॉजी से सुसज्जित होती है। 


भारत मे निजी क्षेत्र एवं बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका 
(२०४ एई शिार्गंल 8९९७० गाव शतताबागर (ण्एणबाणाडऊ गा 7073) 

वर्तमान मे बहुराष्ट्रीय कम्पनिया विकास का पर्याय बनती जा रही है। 
नवीनतम तकनीक के बिना विकास की बात करना महज कल्पना है। आज किसी 
भी देश का लक्ष्य अपने देशवासियो को केवल दो जून रोटी उपलब्ध फराने तक 
सीमित नहीं होकर सभी को अच्छा जीवन स्तर मुहैया कराना तक व्यापक हो गया 
है।* भारत मे 99] से प्रारम्भ आर्थिक सुधारों मे निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमो 
के प्रवेश को छूट दी गई है। आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक चरण मे प्रत्यक्ष निजी 
निवेश मे वृद्धि हुई है। जिससे देश मे औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। 
भारत मे हाल ही के वर्षों मे निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका मे भारी 
बदलाव आया है। यह बात अग्राकित तथ्यो से सहज दृष्टिगोचर होती है 


विदेशी पूजी निवेश (एणाष्टा 0थ॥(४ ॥79९६७१९४/) - भारत में आर्थिक 
सुधारो को लागू किए जाने के बाद विदेशी पूजी निवेश मे बढोतरी हुई। प्रत्यक्ष 
विनियोग और पोर्टफोलियो विनियोग में वृद्धि उल्लेखनीय रही। वर्ष 499-92 मे 
प्रत्यक्ष विनियोग 29 मिलियन डॉलर था जो बढकर ]992-93 में 35 मिलियन 
तथा ]993-94 मे और बढकर 586 मिलियन डॉलर हो गया। वर्ष 994-95 मे 
प्रत्यक्ष विनियोग ,34 मिलियन डॉलर था। यह 997-98 मे 3,97 मिलियन 
डॉलर रहा। इसी प्रकार पोर्टफोलियो विनियोग वर्ष 99-92 मे 4 मिलियन 
डॉलर था जो बढकर 993-94 मे 3,567 मिलियन डॉलर तथा 994-95 में 
और बढकर 3,824 मिलियन डॉलर हो गया। पोर्टफोलियो विनियोग 997-98 मे 
],828 मिलियन डालर रहा। भारत मे कुल विदेशी विनियोग 99-92 मे 33 
मिलियन डॉलर था जो बढकर 994-95 मे 5,38 मिलियन डॉलर हो गया। 
कुल विदेशी विनियोग 997-98 में 5,025 मिलियन डॉलर रहा | आर्थिक उदारीकरण 
के फलस्वरूप विदेशी निवेश प्रवाह मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 


भारत मे 99]-92 से 998-99 तक 28,298 मिलियन डॉलर कुल 
विदेशी निवेश हुआ इसमे प्रत्यक्ष निवेश 2,832 मिलियन डॉलर तथा पोर्टफोलिया 
निवेश 5,466 मिलियन डॉलर था। कुल विदेशी निवेश मे प्रत्यक्ष निवेश तथा 
पोर्टफोलियो निवेश का भाग क्रमश 453 प्रतिशत, 547 प्रतिशत रहा। 


498 भारत मे आर्थिक पयावरथ 


भारत में विदेशी पूजी प्रवाह 


(मिलियम डालर) 
0 >> न पिन फपन - नकल नाव मलन-- न 
वर्ष प्रत्यक्ष निवेश पोर्टफोलियों निवेश. कुल विदेशी निवेश 
(9) (शत) धात) 
99 92 29 4 33 
992 93 35 244 559 
993 94 586 3567 453 
994 95 34 3824 538 
995 96 233 2748 488] 
996 97 2696 33[2 6008 
997 98 397 828 5025 
]998 99 2462 6] 240] 
4022 अ मल 5:205:/ 20 3 टन लनमी कब अल कला (मन मर अवे अब 
फुल. 72832 25466 28298 
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2 प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की मजूरी और वास्तविक प्रवाह (89ए7०ए०5 
गा #लाब गि०च्त व ए0तधछ्ा णिल्दा वाए८घ्गथा। ) + भारत में हाल की 
वर्षों मे विदेशी पूछी परवाह मे लगातार वृद्धि हुई है। किन्तु वास्तविक प्रवाह मै 
मजूर शुदा त्िवेश के मुकाबले कापी कमी है। आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक दर्ी 
वर्षो म॑ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दी मजूरी और वास्तविक प्रवाह मे वृद्धि हुईं है। वर्ष 
99 म विदशी प्रत्यक्ष तिवश की मजूरी 739 करोड रुपए और वास्तविक प्रवाह 
35 करोड रुपए था। मजूरिया बदकर 994 म 3 590 करोड रुपए हो गई। 
इस वष वास्तविक प्रवाह 3009 कराड रुपए था। 

भारत मेँ वर्ष 99] में विदेशी प्रत्यक्ष विनियाग के वास्तविक प्रवाह का 
मजूरिया से प्रतिशत 475 प्रतिशत था जो बाद के वर्षों म घटा। 993 मैं 
वास्तविक प्रवाह का मजूरिया स प्रतिशत कंवल 6 प्रतिशत था। यह 994 में 
बढकर 220 प्रतिशत हो गया | वष 99] से सितम्बर 998 ज्ञक अथातू आर्थिक 
सुधार के प्रारम्भिक वर्षों में प्रत्यक्ष विदशी की मजूरिया (#फफ़ा०५गं5) । 89 968 
करोड रुपए था जबकि वास्तविक प्रवाह 4] 490 करोड रुपए ही था। इन वर्षों मं 
वास्तविक प्रवाह का मजूरियो से प्रतिशत केवल 27 प्रतिशत रहा। 

3. आधारभूत क्षेत्रों का विकास (८०ल०कणला। ० 9386 5९९००) - भीरतँ 
मे आधारभूत क्षेत्रा का विकास विश्व क विकसित देशों की तुलना म कम हुआ है। 
हाल ही के वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पपिया न देश के आधारभूत क्षेत्रों मे निवेश किया 
हैं। भारत म 99! स॒ 995 के बीच प्रत्यभ विदेशी विनियोग के क्षेत्रवार स्वीकृर्ी 


४८ +१ ६७२, 


दर ने 
निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका टी ला 4997 - 
002 4 गु हे 
ञ 
प्रस्ताव इस प्रकार है. दूर सचार क्षेत्र 8,000 करोड रुपए, ऊर्डी क्षेत्र [,700 हि 
करोड रुपए, धात्विक क्षेत्र 400 करोड रुपए, क्षेत्र 3,800 कराड 
रुपए, परिवहन क्षेत्र 3,000 करोड रुपए तथा 20008 क्षेत्र 3500 करोड 


रुपए। दूर सचार क्षेत्र के लिए कुल अनुमोदित गशि का 0 


९ प्रतिशत स्वीकृत 
किया गया। आप 





फ 
भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की मजूरी और प्रवाह 
(करोड रुपए) 
वर्ष मजूरी वास्तविक प्रवाह वास्तविक प्रवाह का 
मजूरियो से प्रतिशत 
99] 739 35] 475 
992 5256 675 2 8 
993 89 786 60 
994 3590 3009 220 
995 37489 6720 8 7 
996 39453 843] 2]4 
]997 5749 2085 2] 
998 (सितम्बर तक) 2503 8433 338 
कुल (99 से 
सितम्बर 998 तक 89968 4490 श्प 
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4 निर्यातों मे यृद्धि (००४४८ ॥ ४४9०) - बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 
आगमन से सबसे अधिक लाम विदेशी व्यापार के क्षेत्र में होने की सभावना है। 
विगत वर्षों से चले आ रहे व्यापार घाटे को पाटने मे मदद मिलेगी। विदित है कि 
स्वातन्त्रयोत्तर केवल दो वर्षों को छोडकर शेष सभी वर्षो में व्यापार शेष प्रतिकूल 
रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमो के माध्यम से हमारा उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 
आधुनिकतम त्तकनोलॉजी से सुसज्जित होकर प्रवेश करेगा, उत्पाद श्रेष्ठ किस्म 
और निम्न फीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डो के अनुरूप होगा। यही अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धा मे विजय के मुख्य घटक हैं। हमारे माल के खरीददार तुलनात्मक रूप 
से अधिक होगे। विदेशी व्यापार की दिशा मे उल्लेखनीय वृद्धि दृष्टिगोचर होगी।” 

5 श्रेष्ठ उत्पाद (507छलाण ?7०00७०) - उत्पाद स्वदेशी हो या विदेशी इससे 
आम उपभोक्ताओ का कोई सरोकार नहीं होता। उन्हे तो श्रेष्ठ किस्म का माल 
चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उत्पद आधुतिकतम त्तकनीक से सुसज्जित होता 
है। इनका उत्पाद विविधता तथा नवीनतायुक्त होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के 
आगमन से देश मे प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा। मारतीय उद्योगपति भी उत्पाद 
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की गुणवत्ता पर जोर देने को बाध्य होंगे। 

6 रोजगार सृजन (एक्राए/0979००६ 50८०४३४८) - भारत मैं वित्तीय सासाधनों 
का अभाव होने के कारण प्राकृतिक ससाधनो का पूर्ण विदोहन नहीं हो सका 
जिससे औद्योगिक विकास की गति विकसित देशो की तुलना में कम रही। 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन रो देश में पूजी निवेश में भारी बढोतरी हुईं है। 
औद्योगीकरण को बल मिलने रे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हुई है। बहुराष््रीय 
कम्पनियों के पास वित्तीय ससाधनो की बहुलता के कारण इनका कार्यक्षेत्र विस्तृत 
होता है। इन कम्पनियों के उत्पादन, प्रबन्ध तथा विषणन में काफी लोगो को 
रोज़गार मिला होता है। दीर्घकाल में बेरोजगार की समस्या कम हो सकेगी। 

7 विपणन में भूमिका (१०७ ॥॥ ।शै॥८०४म४) - वहुराष्ट्रीय कम्पनियों वी 
विश्यव्यापी पहचान होती हैं तथा ये सामान्यतया उपमोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 
विशेष रुचि लेती है। उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। बहुरा्रीय 
कम्पनियों को उपभोक्ता उत्पादो के विपणन में कठिनाई महीं होती है। विदेशों में 
भी वहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों की अच्छी माग होती है। 

8 विशेषज्ञों की सेवाएं (5८:४४०८४ ० 59८०90/$/$) - बहुरप्ट्रीय कम्पनिया 
शोध एवं अनुराधान पर भारी विनियोग करती हैं। इनके पास उत्पादग की उत्रत॑ 
तकनीक होती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पारा कर्मचारियो को नवीन उत्पादन 
विधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। वहुराप्ट्रीय कम्पनिया विकासशील राष्ट्रों 
मैं पूजी विनियोजन के साथ तकनीकी सेवाए भी उपलब्ध कराती है। भारत को 
वहुराष्ट्रीय निगमो से विशेषज्ञो की सेवाए उपलब्ध होगी जिनकी मदद रो हम 
समयोपरात नवीन तकनीक निर्मित्त कर सकेंगे। 

9 जोखिम उठाने की भूमिका (7०८ था [शा पाए) + भारत मे मिश्रित 
अर्थव्यवस्था है, किन्तु विकास का अहम्‌ दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र ने निभाया हैं। 
निजी क्षेत्र ने जोयिम वाले उद्योगों मे कम रुचि ली। भारत में बहुराष्ट्रीय निगम 
उपभोक्ता उद्योगो के अलावा सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, सचार, परिवहन आदि 
क्षेत्रों में विनियोजन कर रहे है। 


0.प्रवन्धकीय कुशलता (](9॥985वे ८०१८५) - बहुराष्ट्रीय कम्पीयां 
प्रव्धकीय कौशल पर विशेष ध्यान देती हैं। ये पेशेवर प्रवन्धकों की रोवाए लेगी 
हैं। कारोबार अनेक राष्ट्र तक फैला होने के कारण दूसरे देशों के कुशल प्रबन्ध 
की सेवाए भी मिलती हैं। वहुराष्ट्रीय कम्पनियों क॑ प्रव्धकीय कौशल का ला 
भारतीय उद्योगपत्रियो को मिला है। 
विदेशी निजी क्षेद्र लथा वहुराष्ट्रीय नियमों के संभावित खत्तरे 
(डफुव्टाट्व 0भाइल$ड ण॑ एकटाहा शिाएन्वट $ल्‍लणड बा णावा॥॥०7व) 
भारतीय अर्थव्यवस्था मे हाल ही के वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की 
उपादेयतता में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक साधनों के विदोहन से औद्योगिक विकार्स 


निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय नियमो की भूमिका 50॥ 


को गति मिली है। किन्तु भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कट्टु अनुभवों को 
आसानी से विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। ये कम्पनिया विकसित राष्ट्रो की देन हैं। 
विकासशील राष्ट्रो का शोषण करने से नहीं चूकर्ती। आज भारत मे ऐसी अनेक 
बहुराष्ट्रीय कम्पनिया है जो अपनी स्थापना के कुछ समय बाद ही अपनी शुद्ध 
परिसम्पत्तियो के बराबर धनराशि स्वदेश भेज देती है। भारत मे बहुराष्ट्रीय निगमो 
के सभावित खत्तरे इस प्रकार हैं 


. कड़ी प्रतिस्पर्धा (टक-पॉंग्रण्श 2०घाएथ्माएणा) - बहुराष्ट्रीय कम्पनिया 
आंधुनिकतम तकनोलॉजी से सुसज्जित हैं। इनका उत्पाद श्रेष्ठ किस्म का होता हैं। 
भारतीय उत्पाद इस स्थिति मे नहीं है कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद से 
प्रतिस्पर्धा कर सके। शनै-शनै बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बाजार पर नियत्रण हो 
जाता है। स्वदेशी उद्योग बन्द हो जाते है। 


2. बेरोजगारी (ग्राफझ्रॉ०»गा८ए) - बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की तकनीक पूजी 
प्रधान होती है। इन कम्पनियों मे अधिकाश काम मशीनों से होता हैं। भारत में 
श्रमिको की बहुलता तथा बढती बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए पूजी प्रधान 
तकनीक तुलनात्मक रूप से कम उपयोगी हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से 
स्वदेशी उद्योग घन्मे बन्द हो जाने के कारण बेरोजगारी की समस्या मुखर हो उठी 
है। आधुनिक तकनीक से अनेक उद्योगों और विभागों से श्रमिक और कर्मचारी 
अधिशेष हो गए हैं। 


3 रवदेशी उद्योग के अस्तित्व का सकट (एऐश्याएटल ि फिन्नश्व०्ट ० 
[४०४०३ |त5५७7९5) - भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के आगमन के साथ-साथ 
स्वदेशी उद्योगो के अस्तित्व का सकट मडराने तगा हैं। भारतीय उद्योगों को 
योजनाबद्ध विकास मे राजकीय सरक्षण के कारण कभी अडचन नहीं आई थी। अब 
यकायक भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खुला छोड दिया गया है। 
राजकीय सरक्षण के कारण भारतीय उद्योगों ने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाने का 
प्रयास नहीं मिला। वित्तीय सस्राधनों के अभाव और पुरानी तकनीक से चिपके होने 
के कारण भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे नहीं हैं। 
आज भारतीय उद्योगपत्ति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौते के लिए विवश है| 

4 अत्यधिक लाभ (प्ृ८३४५ शिणी) - बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का मुख्य ध्येय 
लाभार्जन है। ये कम्पनिया उत्पादों की ऊची कीमतें वसूलती है। भारत मे 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शुद्ध परिसम्पत्तियों पर कर पश्चात लाभ ऊचा है। वर्ष 
977 मे कुछ चुने हुए बहुराष्ट्रीय निगमो की लाभदायकता इस प्रकार थी शुद्ध 
परिसम्पत्तियो पर लाभ दर कालगेट - पामोलिव लि 89 प्रतिशत, मैकलियड रसल 
लि 66 प्रतिशत, पौण्डस लि 6। प्रतिशत, वारेन टी लि 48 प्रतिशत, क्रेसेट 
डाइज एण्ड केमिकल्स लि 32 प्रतिशत 


5 उपभोक्ताओं का शोषण (एछकाग्रांगाणा ण॑ (०णाश$) + विकसित 
राष्ट्रों की देन बहुराष्ट्रीय कम्पनिया उपभोक्ताओं के शोषण से नहीं चूकत्ी हैं। ये 
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कम्पनिया उत्पाद की बहुत ऊची कीमते उपमोक्ताआ से वसूलती है। वहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों के विदशी ब्राण्डो और ट्रेडमार्को के प्रयोग से उपभोक्ता गुमराह हो जाते 
हैं। 


6 विदेशो को धन प्रेषण (९8४७ र्ताए/आ०८5 #07096) - वहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों के आगमन से देश का घन विदेशों म चला जाता है। वहुराष्ट्रीय 
कम्पपिनया कम पूजी विव्रियोजन पर अत्यधिक लाभ बटोरती है और लाभ को मूल 
देश म भेज देती है। लाभ के अलावा ये कम्पया रायल्टी तथा तकनीकी सहायता 
के पारिश्रमिक को भी मूल देश में भेजठी हैं। कोलकोट, वारेन टी, पौण्डस आदि 
बहुराष्ट्रीय फम्पतिपया बड़ी राशि भारत से बाहर भेजत्ी है। 

प पुरानी तकनीक (00550९७ ललए००१५) - भारत रारीखे विकासशील 
राष्ट्र वहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इसलिए आमत्रित करते हैं कि वे अत्याधुनिक 
हकनोलॉजी प्रपप्ड कर सके, किन्तु बहुराप्ट्रीय कम्पनिया विकासशील देशा में वह 
तकनीक लेकर आती है जो उनके मूल देश म अप्रचलित हो चुकी है। वहुराष्ट्रीय 
कम्पनिया अप्रचलित तकनीक के बदले अधिक धनराशि प्राप्त करती हैं। प्राप्त की 
गई मशीने बार-बार खराब हो जाती हैं जिन्हें सुधरवाने में भारी व्यय करना पडा 
है। भारत का इस सबध में कटु अनुभव है। 

8 राष्ट्र हित पर विपरीत प्रभाव (॥0४९5९ 26८७ णा ०१2] [(6४2) 
- वहुराप्ट्रीय कम्पतियो की भारतीय हित्तों की रक्षा म विशष रूचि नहीं है। इनकी 
मुख्य ध्येय लामार्जन होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया लाभ को सामान्यतया पुनर्निवेश 
नहीं करती हैं| ये कम्पनिया नवीन तकनीक की जानकारी भी देशवासियों का नहीं 
देती है। कोका कोला, आई दी एम जैसी वहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत के हिर्ी 
की उपेक्षा के कारण विगत में कारोबार समेटना पडा था। 


9 क्षेत्रीय असतुलन (्ट्टाणजर 0क्रआ॥०5) - वहुराष्ट्रीय फम्पनिया सतुलितत 
विकास पर ध्यान नहीं देती है। ये कम्पनिया विकसित्त क्षत्रो में पूजी निवेश करती 
है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के बिकास मे इनकी रुचि नहीं 
होती है। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अधिकाश पूजी 
निवेश महाराष्ट्र, गुजरात तथा दिल्ली मे किया। ये राज्य पहले रे ही काफी 
विकसित हे। 

70. भुगतान शेष पर प्रभाव (8#6८6 छा छाल 978)व्राध्या) - बहुयद्टीर 
कम्पनिया पियति वृद्धि का आश्वासन अथवा समझौता करके विकासंशील राष्ट्रों मे 
प्रवेश कर लेती है, किन्तु ये कम्पनिया रथापना के पश्चात्‌ निर्यात वृद्धि में विशेष 
रुचि नहीं लेती है। इनका ध्येय आतरिक बाजार पर नियत्रण रथापित करा होता 
है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कम्पनिया कच्चे माल का आयात करती है तथा 
रायल्टी, पारिश्रमिक, लाभ आदि बडी मात्रा मे मूल देश को भेजती हैं जिससे 
भुगतान शेष घर विपरीत प्रभाव पडता है। 
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]. राजनीतिक हस्तक्षेप (९णाध८्बे प्राशाश्या०८) - बहुराष्ट्रीय कम्पनिया 
आर्थिक हित साधने के लिए दूसरे देशो के राजनीतिक भ्रष्टाचार का सहारा लेती 
है। हाल की वर्षों मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार 
के मामले प्रकाश मे आए है। 

सारत यह कहने मे अतिशयोक्ति नहीं कि परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की उपादेयता बढी है। प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता और 
वित्तीय ससाधनो के अभाव बाले भारत जैसे देश में तो बहुराष्ट्रीय कम्पनिया 
महत्त्वपूर्ण है। किन्तु हमे ध्यान रखना होगा कि विकासशील राष्ट्रों के विकास में 
भागीदार बनना बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का उद्देश्य नहीं होता। अत इन्हे आमत्रित 
करते समय सचेत रहने की आवश्यकता है| भारत के आर्थिक परिवेश को दृष्टिगत 
रखना आवश्यक है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सभी क्षेत्रो मे उत्पादन की छूट देना 
उचित नहीं है। केवल ऐसे क्षेत्रों मे ही स्वागत किया जाना चाहिए जिनमे हमारी 
"पहुच" अत्यल्प हो अथवा भारी पूजी निवेश की आवश्यकता हो। भारत को 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के उपभोग के क्षेत्र मे ही अधिक प्रभावी होने की प्रवृत्ति को 
नियत्रित करना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मूल देश को भेजे जाने वाले 
धन को नियत्रित कर उसे भारत मे ही पुनर्निविश कर आर्थिक विकास की गति को 
आगे बढाया जा सकता है। 

बहुराष्ट्रीय निगम और सरकार की नीति 

(५प्राव-षिशाणार्म (.णफएणाएा5 ज्राव॑ 507लाणशां ए०0॥०५) 

भारत मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का इतिहास पुराना है। भारत मे बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियो की शुरूआत ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के साथ हुई। इसके बाद 
"ऐसो" तथा "काल्टेक्स" कम्पनिया भारत मे आई | ये अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कम्पनिया 
थीं। इन्होने तेल और पेट्रोल के क्षेत्र मे काम किया। बाद के वर्षो मे भारत में 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्तमान मे भारत के 
औद्योगिक द्वार विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए गए है। भविष्य मे बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों की सख्या मे भारी वृद्धि की सभावना है। 

भारत मे 973-74 मे बहुराष्ट्रीय कम्पेनियो की सख्या अधिक थी किन्तु 
बाद मे सरकार की नीति के कारण कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कारोबार समेटना 
पडा। भारत मे वर्ष 973-74 मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की शाखाए 540, सहायक 
कम्पनिया 88 तथा इनकी कुल परिसम्पत्तिया 3,,55 करौड रुपए थी। वर्ष 
978-79 मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की शाखाए कम होकर 385 रह गई तथा 
सहायक कम्पनियो की शाखाए भी 25 रह गई किन्तु इनकी कुल परिसम्पत्तिया 
बढकर 4,08 करोड रुपए हो गई। वर्ष 985 मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की सख्या 
224 तथा सहायक कम्पनियों की सख्या 75 ही थी किन्तु कुल परिसम्पत्तिया 
बढकर 6,355 करोड रुपए हो गई। 


भारत मे 985 मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की सख्या मे कमी का कारण 
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भारत सरकार की भारतीयकरण वी यीति रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर विदेशी 
पूजी हिस्सा 40 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए दबाव डाला गया। वर्तमान 9] 
भारत सरकार की जीति विदेशी नियेश को बढादा देते की है। कई बहुराष्ट्रीय 
कम्पनिया भारत वी ओर आकर्षित हुईं है। 

भारत सरकार की विदेशी निवेश के सम्बन्ध में नई जीति इस प्रकार है 


। देश के वृहत्तर औद्योगिक दिझास के हित में विदेशी निवेश का स्वागत 
किया जाएगा। 


2. जिन मामले में मशीयों बे लिए दिदशी पूजी शेयर पूजी के रूप में 
उपलब्ध होगी उन्हे स्वत्त उद्योग की अनुमति मिल जाएगी। 

3. दो करोड रुपए अथवा कुल पूजी के 25 प्रतिशत से कम उत्पादन मशीनें 
बिना किसी पूर्वानुमति के आयात की जा सकेगी। 


4 उत्पादन गशीनोे के आयफ वो अन्य शामले मे औद्योगिक दिकार! मज्ञालय 
विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को अजुसार आयात की अनुमति प्रदान करेगा 

5 अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 5] प्रतिशत तक विदेशी पूजी निवेश की 
अनुमति दिना किसी रोक-टोक और अप्सरशाही के नियत्रणों के दिना 
प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन मामलो में ही उपलब्ध होगी जहां 
उत्पादन के लिए विदेशी पूजी निवेश जरूरी होगा। 

6 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कुछ क्षेत्रो मे 5] प्रतिशत से भी ज्यादा पूजी 
निवेश की अनुमति दी जाएगी। 

7. यदि शत-प्रविधत उत्पादन निर्यात के लिए हो तो बहुराष्ट्रीय कम्पीयों 
को शत-प्रतिशत पूजी निवेश की अनुमति दी जा सकती है। 

8 विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड चुनिदा क्षेत्रों मे सीधे पूजी निवेश के लिए भारत 
मे उपक्रम लगाने की इच्छुक बडी अत्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सारे 
विवरण तय करेगा। 

9 प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विदेशी तकमीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति 
अथवा देश मे ही विकसित्त विशेषज्ञों की नियुक्ति अथवा देश में ही 
विकसित तकनीकों का विदेशो में परीक्षण के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की 
अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। 
आर्थिक उद्शीकरण के दौर मे घोषित नई विदेशी पूजी विवेश नीति फे 

परिणामस्वरूप कूल विदेशी निवेश मे अत्यधिक अच्छी वृद्धि हुई है। वर्ष 99-92 
में कुल विदेशी निवेश 33 मिलियन डॉलर था जो तेजी से बढकर 997 98 मे 
5025 मिलियन डॉलर हो गया। तरिकट भविष्य मे विदेशी पूजी निवेश के और भी 
बढो की सभावना है। वर्तमान में भारत मे अगेक बहुराष्ट्रीय कम्पनिया कार्यरत है 
जिनमे पामोलिव कोलगेट वारेन टी हिन्दुस्तान लीवर लि. पोण्डस इंडिया लि. 
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सीबा, कोका कोला, पेप्सी, गुडलस, नेरोलक, फिलिप्स इडिया आदि मुख्य है। इन 
कम्पनियों का कारोबार कई देशो मे फैला हुआ है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 
आमत्रित करते समय राष्ट्र-हित की अनदेखी नहीं हो। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 
समावित खतरो को ध्यान मे रखा जाना चाहिए। 
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] इबहुराष्ट्रीय कम्पनिया क्‍या है। 
2 भारत मे बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका बताइए। 
3 भारत मे बहुराष्ट्रीय निगमो के क्या खतरे है। 


निबन्धात्मक प्रश्न - 
] बहुराष्ट्रीय निगम क्‍या है? भारतीय अर्थव्यवस्था मे बहुराष्ट्रीय निगमो की 
भूमिका बताइए। 


(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये बहुराष्ट्रीय निगम का 
अर्थ तथा दूसरे भाग मे बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका को लिखना है।) 
2 भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका तथा सभावित खतरो 
की व्याख्या कीजिए। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर में अध्याय मे दिए गये बहुराष्ट्रीय निगमो की 
भूमिका और समावित खतरो को लिखना है।) 
3 बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्‍या समझते है? भारत के आर्थिक विकास में 
बहुराष्ट्रीय निगमो। की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ बताना है तथा 


प्रश्न के द्वितीय भाग मे भारत की अर्थव्यवस्था मे बहुराष्ट्रीय निगमो का 
महत्त्व और समावित खतरो को लिखना है।) 
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भारत का विदेशी व्यापार : आकार, 
संरचना और दिशा 


(ए0लंश्ला "79300 ण ण09: ४०७१९, 
(70४909ञ09 400 ए॥7९८00॥) 








अतीत में भारत व्यापार शेष के अनुकूल होने के कारण एक समृद्ध देश था। 
बुला के दिनें। मे भारत की अर्थव्यवरथा दी रिथति दयनीय हो गई थी। कृषि तथा 
उद्योगो की दृष्टि से भारत बहुत पिछड गया था। इसके अलावा ढेरों समस्याएं 
विरासत मे मिली थीं। रवातन्त्रयोत्तर अर्थव्यवस्था के पुतरुत्थात की आवश्यकता थी 
इसलिए आयातों पर विर्भरता बढी | योजग़बद्ध विकास रो आर्थिक विकास को गति 
मिली। आज भारत के विदेशी व्यापार मे बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है| 
विदेशी व्यापार की मात्रा ने विगत वर्षों की तुलना मे चीध्र गति पकडी | किन्तु आयातों 
की तुला में निर्या्ती के तेजी से नहीं बढने के कारण व्यापार प्राटा चित्ाप्रद बात गया 
है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के गति पकडने से विदेशी व्यापार बी सरचा। बदली 
है इसके अलावा विदेशी व्यापार की दिशा मे परिवर्तन हुआ है। भारत आज विश्व के 
अगैक देशो के साथ विविध उत्पादों के विदेशी व्यापार मैं सलग्न है। 


विदेशी व्यापार का अर्थ (१४९७च४३ रण ए#णढाहा 70०) 


जब व्यापार एक राष्ट्र की सीमा पार कर अन्य राष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर 
जाता है तब उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार में तीन स्थितिया 
सम्मिलित होती हैं। आयात व्यापार िर्यात व्यापार तथा पुत्र निर्यात व्यापार। जब 
कोई देश आवश्यकता की वस्तुए अन्य देशो से प्राप्त करता है तो उसे आयात व्यापार 
कहते हैं! जब कोई देश अतिरेक उत्पाद को अन्य देशों को विक्रय करता है दो उसे 
निर्यात व्यापार कहते हैं। पुत्र निर्यात व्यापार (2 ८७७ 7732०) आयात और 
निर्यात का मिश्रित रूप होता है। इसमें कोई देश अन्य देश से माल बा आयात 
करके उसी माल को तीसरे देश को निर्यात कर देत्ता है। यह व्यापार यस्तुत तीन 
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देशो के मध्य होता है। 
विदेशी व्यापार का महत्व (ग्राएगांश्रा०४ ० ए०ढहए वग्वट)े 

राष्ट्र विशेष की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। 
विकासशील राष्ट्र विदेशी व्यापार से विकास की गति तीव्र कर सकते हैं। विकास की 
प्रारम्भिक अवस्था मे कच्चा माल, अन्तर्वर्ती वस्तुए ([#/शा720॥2 80075), इस्पात 
सयत्र, मशीनरी आदि का आयात करना पडता है। नतीजन विकासशील राष्ट्रो मे 
'दिदेशी| प्फुफर की, प्रत्तिफूलत्त, सीद्रत, से बढती, है | आालपत्िकरिए, और विकासशील: 
राष्ट्रो के उत्पादों का आयात करके विकसित राष्ट्र उनके प्रतिकूल व्यापार शेष को 
कम करने में मदद कर सकते हैं। विदेशी व्यापार का अनुकूल होना आर्थिक सुदृढता 
और इसका प्रतिकूल होना बिगडी आर्थिक दशा का परिचायक है क्योकि विदेशी 
विनिमय कोष की रिथिति बडी सीमा तक विदेशी व्यापार पर ही निर्भर करती है। 
भारत सरीखे विकासशील राष्ट्रो मे धयापार शेष की प्रतिकूलता ने भुगतान शेष की 
स्थिति को विषम बना दिया है। आज विकासशील राष्ट्रो के आर्थिक विकास के लिए 
विदेशी सहायता और विदेशी व्यापार की महत्ती आवश्यकता है। 
स्वतंत्रता से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार 
(#णछशा पघबत8 9९0९ [06029८४पथा०ट) 

अतीत मे विदेशी व्यापार की दृष्टि से भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
भारतीय उत्पाद विश्वविख्यात थे। यहां से सूती वस्त्र, कलापूर्ण वस्तुए, मसाले आदि 
बडी मात्रा मे विश्व के अनेक देशों क्रो निर्यात किए जाते थे। निर्यातों की बहुलता 
के कारण व्यापार शेष सदैव अनुकूल रहता था। भारत मे चहुओर समृद्धि थी। 

विश्व के अनेक देशो की भारत की समृद्धि पर लालचमरी दृष्टि पडी। अग्रेज 
व्यापारी की हैसियत से आए और भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बना लिया। 
आजादी से पूर्व भारत लम्बे समय तर्क ब्रिटिश शासन का उपनिवेश (00079) रहा, 
नतीजन विदेशी व्यापार का ढाचा भी औपनिवेशक ढाचा ही था। अग्रेजो ने भारतीय 
अर्थव्यवस्था का मनमाफिक दोहन क्रिया। उपनिवेश काल मे भारतीय उद्योग धन्धो 
की रीढ टूट गई। भारत की निर्मित माल के निर्यातक की छवि धुधली हो गई। भारत 
कच्चे माल के निर्थातक के रूप में जाना जाने लगा। भारत विकसित देशो विशेषकर 
इग्लैण्ड को कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का निर्यात करता था। भारतीय कच्चे माल 
के बूते पर इग्लैण्ड के औद्योगीकरण को गति दी गई। ब्रिटिश निर्मित माल से 
भारतीय बाजारों को पाट दिया गया। भारत की औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जो पृथक्‌ 
पहचान थी अब भारत कृषि प्रधान रष्ट्र के रूप मे परिवर्तित हो चुका था। 

वर्ष 869 मे स्वेज नहर खुली जिससे भारत और इग्लैण्ड के बीच की दूरी 
9,000 किलोमीटर कम हो गई। नतीजतन भारत के विदेशी व्यापार को गति मिली, 
किन्तु बाद के वर्षो में द्वितीय महायुद्ध, विश्वव्यापी मदी, विकसित राष्ट्रो की विद्वेषपूर्ण 
नीति के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रमाव पडा। 


508 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


स्वतन्त्रता से पूर्व विदेशी व्यापार 


(करोड रुपए) 
5 5-० +िननन पतन न मना + मनन न नन नमन 
वर्ष आयात निर्यात कुल विदेशी व्यापारशेष 
425 कह असम (८): 3 का 64. / जा डक 7... 02202: 2० दल 92.232 2 
900 0! 76 04 80 +28 
१9॥3 ॥4 50 ॥97 २47 +47 
)9१9 20 222 336 558 +]4 
92॥ 22 282 248 530 नउ4 
929 30 249 38 567 +69 
940 4 57 87 344 +30 
944 45 204 20 4]4 +6 





भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति से पूर्व आयातो वी तुला मैं वियतो की अधिकता 
के कारण व्यापार शेष प्राय पक्ष मे ही रहता था। भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटेत और 
राष्ट्रमडल के देशो तक सीमित था तथा विदेशी व्यापार मे आयातो मे तिर्मित 
उपमोत्ता। माल और िर्यातो में प्राथमिक वस्तुओं, की प्रधातता थी। भारत का कुत 
विदेशी व्यापार वर्ष !900-0! मे !80 करोड रुपए था जो बदकर 93-74 में 
347 करोड रुपए तथा 9)9-20 में और बदकर 558 करोड हो गया। 929-30 
में भारत का विदेशी व्यापार 567 करोड रुपए था। बाद क॑ वर्षों मे दिदेशी व्यापार 
मैं कमी आई। वर्ष 940-4 मे विदेशी व्यापार पटकर 344 करोड रुपए ही रह 
गया। वर्ष 99-20 में विदेशी व्यापार मे आयात 222 करोड रुपए और #र्योति 
336 करोड रुपए हो) से ग्यापार शेष )॥4 वरोड रुपए पक्ष मे था जो तब एक 
रिवार्ड था। बाद वे यर्षो मे भारत के पिर्यात घटे। व .92-22 मे व्यापार शेष 
34 करोड रपए प्रतिकूल था। पिर्यत ब्रिटिश शासकों वी विद्वेषपूर्ण गीति और घरेलू 
उद्योगो का पतन आदि के कारण घटे। 

स्वातन्त्रयोत्तर भारत का विदेशी व्यापार 
(#त्रदाएा परग्व6 शीट [0427206८च०८) 

947 मे देश वी राजगीतिक बागडोर भारतीयों के हाथो मे आई। भारत की 
आर्थिक समृद्धि का बीडा उठाया गया। विकास के लिए आर्थिक तियोजाय का मार्ग 
चुग गया। वियोजग काल मे विदेशी व्यापार बे आकार सरचतया तथा दिशा में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तः हुए हैं। भारतीय उत्पादो के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिरपर्धात्मक 
स्थिति में पहीं टिक पाते वे कारण पिर्यात अपेक्षित गति से "हीं बढ पाए। पेट्रोल 
खतिज तेल लुत्रिफेटस के अधिक आयात रो भारत का व्यापार सतुलाग काफी बिगड 
गया। 
भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा 
(ए०घ्कर ७ ॥96095 एणचट्टा। 62) 


विदेशी घ्यापार की मात्रा अथवा मूल्य मे आयात व्यापार तिर्यात व्यापार कुल 
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विदेशी व्यापार, व्यापार शेष, निर्यात और आयात सवृद्धि दर को सम्मिलित किया 
जाता हैं। स्वतत्रता-उपरात नियोजित विकास के कारण विदेशी व्यापार की मात्रा मे 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा को तालिका मे दर्शाया 
गया है। (देखे पृष्ठ 50) 

१. कुल विदेशी व्यापार ([0७! ए5७४७ ॥786०) - स्वातन्त्रयोत्तर भारत के 
कुल विदेशी व्यापार मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल विदेशी व्यापार 950-5] में 
,24 करोड रुपए था जो बढकर 960-6 मे 7,764 करोड रुपए, 970-7] 
मे 3,।69 करोड रुपए, 980-8] में 9,260 करोड रुपए तथा 990-9] मे 
75,75] करोड रुपए हो गया। कुल विदेशी व्यापार 994-95 मे ,72,645 करोड 
रुपए रहा। वर्ष 950-5] से 994-95 तक 44 वर्षो मे कुल विदेशी व्यापार में 
१42 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 997-98 मे कुल विदेशी व्यापार 2,84,277 करोड रुपए 
तथा अप्रैल-दिसम्बर 999-2000 मे 2,67,725 करोड रुपए (प्रावधान) रहा। 

2. निर्यात व्यापार (9फ्र॒णा प्रा90९) - निर्यात सवर्द्धन के बावजूद निर्यात 
व्यापार मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। ऊची कीमत तथा निम्न किस्म के उत्पाद के 
कारण भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिक पाते। 
भारतीय उत्पाद आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित नहीं है। निर्यात 950-5] में 
606 करोड रुपए था जो बढकर 960-6! मे 642 करोड रुपए, 970-7 में 
,535 करोड़ रुपए, 980-8। 6,7] करोड रुपए तथा 990-9 में 32,553 
करोड रुपए हो गया। निर्यात 994-95 मे और बढकर 82,674 करोड रुपए हो 
गया। चवालीस वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार मे 36 गुना वृद्धि हुई। भारत का 
निर्यात 997-98 में ,30,0!करोड रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 999-2000 में 
,8,638 करोड रुपए (प्राविजनल) था। 

- 3, निर्यात सवृद्धि दर (8.फ्रणा (०७ एेआट) भारत की निर्यात सवृद्धि दर 
में उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। अनेक वर्षों मे निर्यात सर्वे्द्धन दर 
ऋषण्ात्मक रही। निर्यातो में गिरावट 952-53 मे 93 प्रतिशत, 953-54 में 
8] प्रतिशत, 956-57 मे 07 प्रतिशत, 957-58 में 73 प्रतिशत, 965-66 
में 07 प्रतिशत, 4985-86 मे 72 प्रतिशत रही । भारत के निर्यातों मे 966-67 
में सर्वाधिक 429 प्रतिशत की वृद्धि उल्लेखनीय है। भारत में आर्थिक उदारीकरण 
की शुरुआत के साथ निर्यात सवृद्धि दर मे वृद्धि हुई। निर्यात सवृद्धि दर 799-92 
में 353 प्रतिशत, 992-93 में 29 प्रतिशत, 993-94 में 299 प्रतिशत, 
995-96 मे 286 प्रतिशत सतोषप्रद कही जा सकती है। 997-98 मे 95 
प्रतिशत निर्यात वृद्धि अवश्य चिन्ताप्रद रही | अप्रैल-दिसम्बर 999-2000 में निर्यात 
सवृद्धि दर 65 प्रतिशत थी। मारत की ग्यारहर्वी लोक सभा राजनीतिक अस्थिरता 
की शिकार रही। महज अठारह महीनों में त्तीन प्रधानमत्री बदले राजनीतिक अस्थिरता 
का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडा है। आर्थिक सक्रमण काल में 
राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चित्तनीय पहलू है । जहा पूर्ववर्ती आर्थिक सवृद्धि 
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दर को बनाये रखना कठिन हो गया है वहीं आर्थिक उदारीकरण की नीतियो को 
घकका लगा है। ऐसी स्थिति मे विदेशी पूजी निवेश के घटने की समावना से इकार 
नहीं किया जा सकता है। 4 दिसम्बर 997 को राष्ट्रपति ने ग्यारवहीं लोकसभा भग 
की। फरवरी-मार्च 998 मे बारहवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। बारहवीं लोक 
सभा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी) सितम्बर-अक्टूबर 999-2000 मे 
तेरहवीं लोक सभा के चुनाव सम्पन्न हुए। भारत के गरीब लोगों को केवल सतरह 
महीनो भें लोकसभा चुनाव का सामना करना पडा। आर्थिक विकास के लिए 
राजनीतिक स्थायित्य आवश्यक हैं। राजनीतिक स्थायित्य से विकासशील देश की 
गरीब जनता की पसीने की कमाई को खर्चीले चुनाव मे व्यय से रोका जा सकता 
है। बार-बार सत्ता परिवर्तन से तथा लोकसभा मे किसी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट 
बहुमत के अभाव मे वित्तीय ससाधनों की बर्बादी तथा दुरूपयोग होता है। राजनीतिक 
स्थायित्व आर्थिक विकास की सही दिशा निर्धारित करने मे सहायक सिद्ध होता है। 


4, आयात व्यापार (छएुणा प्रौ४५८) -- भारत विश्द का एक बडा देश है। यहा 
की बहुसख्यक आबादी जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत दीघविधि तक 
एक उपनिवेश रहा है। इसलिए स्वतत्रता-उपरात विकासगत जरुरतो की पूर्ति के 
लिए आयात व्यापार पर निर्भरता बनी हुई है। विगत वर्षो मे आयात व्यापार में 
उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। आयात 950-5] मे 608 करोड रुपए तथा जो बढकर 
960-6] मे ),॥22 करोड रुपए, 970-7] मे 634 करोड रुपए, 980-8] मे 
2,549 करोड रुपए तथा 990-9] मे 43,॥98 करोड रुपए हो गया। वर्ष 
994-95 में आयात और बढकर 89,97] करोड रुपए हो गया। 950-5] से 
994-95 तक चवालीस वर्षों मे आयात व्यापार मे 48 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 
997-98 मे आयात ,54,/76 करोड रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 999-2000 
मे ],49,087 करोड रुपए रहा। 


5. आयात सवृद्धि दर (पराएणा 00छ॥ ४८) - आयात सवृद्धि दर 
950-5 मे ऋणात्मक 5 प्रतिशत थी जो बढकर 960-6] मे 68 प्रतिशत, 
]970-7 मे घटकर 3.3 प्रतिशत, 980-8] मे तीव्र बढकर 373 प्रतिशत तथा 
990-9 में 223 प्रतिशत हो गई। वर्ष 970-7] के बाद के वर्षो में केवल 
]976-77 को छोडकर आयात सवृद्धि दर मे गिरावट की प्रवृत्ति नहीं देखी गयी। 
आर्थिक उदारीकरण के बाद के वर्षों मे उदार आयात की नीति के अनुसरण के 
कारण आयात सवृद्धि दर मे तीव्र वृद्धि हुई। आयात सवृद्धि दर 992-93 में 
324 प्रतिशत थी जो घटकर 993-94 में 53 प्रतिशत तथा 994-95 में 
23 प्रतिशत रह गई। वर्ष 995-96 मे आयात सवृद्धि दर मे 364 प्रतिशत की 
अभूतपूर्व वृद्धि हुई ॥ आठवे और नौवे दशक मे आयात सवृद्धि दर मे इतनी वृद्धि पूर्व 
में कभी नहीं हुई | ऊँची आयात सवृद्धि दर ने 995--96 मे व्यापार घाटे की स्थिति 
को भयावह बना दिया। अप्रैल-दिसम्बर ]999-2000 मे आयात सवृद्धि दर 
]26 प्रतिशत रही। 
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सयुकत मोर्चा सरकार ने पूववर्ती काग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियो को अत्यल्प 
फेरबदल के साथ लागू किया। वर्ष 996-97 तथा 4997-98 राजनीतिक 
अरिथिरता के वर्ष रहे। इसका भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव पडा है। व्यापार 
घाटा 994-95 मे 7,297 करोड रुपए तथा !995-96 मे 6,325 करोड रुपए 
था। व्यापार घाटा अप्रैल-दिसम्बर 999-2000 मे 30,449 करोड रुपए (प्राविजनल) 
रहा। 


प्रतिकूल व्यापार शेष के कारण (0थाइ८5 0 (॥4ए०ए7०७९ 806 ० [7366) 


१. निर्यात्तों में कमी ((0८०४८७४५८१७ छ/०छ०४७) - निर्यातों मे अपेक्षित वृद्धि 
नहीं होना प्रतिकूल व्यापार शेष का प्रमुख कारण है। भारत के निर्यात सदैव आयातो 
से कम रहे। अनेक वर्षों मे निर्यात सवृद्धि दर ऋणात्मक रही। वर्ष ।985-86 मे 
निर्यात 72 प्रतिशत घटा। वर्ष 997-98 में निर्यात सवृद्धि दर 95 प्रतिशत थी 
जबकि आयाठो मे 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आधुनिकठम तकनीक के अभाव मे 
भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिक पाते हैं। 


2. आयातों की बहुलता (४०८ पगा7075) - नियोजित विकास के अनेक 
वर्षों बाद भी भारत की आयातो पर निर्भरता बनी हुई है। कृषि के पिछडेपन तथा 
जनसख्या की बहुलता के कारण खाद्यान्न आयात करना पडा। भारत को आज बड़ी 
मात्रा में पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेटस का आयात करना पडता है। खनिज तेल की 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमते बढने के कारण तेल आयात बिल काफी बढ गया है। 


3. निर्यातों से आयातों की कम भरपाई ([,255 ९९८८७७ ० एएणञा5 9५ 
छकफ्णा$) + भारत के निर्यात आयातो की तुलना मे कम है। निर्यातों से आयातो 
की भरपाई कम है। निर्यातों से आयातो की भरपाई का प्रतिशत जितना कम होता 
है व्यापार घाटा उतना ही अधिक बढता है। वर्ष 4994-95 मे निर्यातों से आयातो 
की भरपाई 9 8 प्रतिशत थी। वर्ष 990-9] मे यह प्रतिशत केवल 753 प्रतिशत 
ही था। 


4, रुपए का अवमूल्यन (0०९थंघ्नभाणा 0 रिप७९७८) - निर्यात वृद्धि के वास्ते 
रुपए के अवमूल्यन का सहारा लिया गया। सितम्बर 949 मे रुपए का डॉलर मे 
305 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। इसके बाद 6 जून, 966 को रुपए का 
365 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। भारत ने जुलाई 99] के प्रथम सप्ताह में 
रुपए की विनिमय दर मे दो बार कमी की। रुपए को विश्व की प्रमुख मुद्राओ के 
मुकाबले यथा पौण्ड स्टर्लिंग 2) 04 प्रतिशत, अमरिकी डॉलर 23 07 प्रतिशत, जर्मन 
मार्क 2078 प्रतिशत, जापानी येन 22.23 प्रतिशत तथा फ्रासिसी फ्राक 2। प्रतिशत 
सस्ता कर दिया। भारत ने यह भम्भीर कदम आर्थिक सकट से उबरने के लिए 
उठाया था। रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयात व्यापार महगा हुआ है। 
अन्य राष्ट्रो द्वारा भी अवमूल्यन करने के कारण भारत से निर्यात मे अधिक वृद्धि नही 
हो सकी नतीजन व्यापार घाटा तीव्रता से बढा। 


5]4 भारत में आर्थिक पयविरण 


5 युद्ध सामग्री वा आयात (#गा ० ज़्व धवाला॥5) - भारत को थी। 
तथा पािरता। स रे युग्रो या सामगा हरत पडा। आज रुरक्षात्मः कारणो से 
यही माद्रा मैं युद्ध रामग्री 7 आयात करण पडता है| भारत विभाजा या भी विदेशी 
व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 

अग॒ुएूल व्यापार शेष का विवाराशील अर्थव्यवस्था में महत्पूर्ण स्था। हैता 
है। अवुएूल व्यापार शेष अर्थयवरथा पी सुदृठता वा परिचाया' है। इससे दश रे 
विदेशी वितिगय योषो मे यृद्धि होती है तथा वितिगय हर पश्च में बी रहती है। इरके 
अलावा भुगताय अरातुला यी स्थिति यो साम्य मेँ ला) में मदद मिलती है। भारत 
व व्यापार शेष यी रातत्‌ प्रतिएूलता चिन्ताप्रद ऐै। इरो आयात वियन्‍्रण गिर्यात 
सव्दयी राशिपाता अवमूल्या आदि रो पक्ष में रिया जा राकता है। 
भारत के विदेशी व्यापार यी रारधना 
(एजाफु0॥009 66 [6035 7ण/0शएु् [88८*) 

विदेशी व्यापार पी रारबात रो अर्थव्यवस्था यी विवास प्रक्रिया वे साथ 
आर्थिक विवास यी अवस्था यो ज्ञात किया जा राफता है। विदेशी व्यापार वी 
रारचा में आयातित और तिर्याततित बर्तुओं यो सम्मिलित किया जाता है। यदि राष्ट्र 
विशेष ये तिर्यात रैर-परम्परागत बरतुए तथा आयात परम्परागत बरतुए हैं दो यह 
पिरिवत रूप रो यहा जा साय्ता है फए राष्ट्र विस वी ऊँची अवरथा में है। इसके 
विपरीत यदि तिरयति परम्परागत और आयात गैर परम्परागत है तो राष्ट्र अत्य 
विपसित अथवा विवाराशील अवरथा मे है। परम्परागत वरतुओ में य्ाद्य उपयोग 
फध्चे पदार्थ तथा गैर परम्परागत वरतुओ में विधिर्णित पूजीगत बरतुए राग्मिलित री 
जाती हैं। 

भारत रबतप्रता + प्रारम्भिक वर्षों में अल्प विवसित अयर्था मैं था। वियर्ति 
में घाय फ्पारा मछली कच्या लोहा जूट आदि वी बहुलता थी तथा आयात में 
खाद्य उपभोग बरतुए तथा कच्चे पदार्थ आदि प्रगुय्य मदे थी। वियोजित विकास के 
जैरा) विदेशी व्यापार वी रारचा मे महत्वपूर्ण परिवर्तग हुए हैं। आज भारत के 
विदेशी व्यापार मे विविधता आई है विरेशी गापार मे 3000 रो अधिवः बरतुएं 
राम्मिलित है। 
आयात्त सरचना (एणाएण्श्राणा 0 छुआ) 


भारत गयी आयात सरचाग यो चार भागा में वर्गागृत जिया जाता है 
(). याद्य-उपमोग पदार्थ 

([004 शाव॑ ॥४९ था टाली# #ि 9006) 
(४). कच्चे पदार्थ तथा मध्यवर्ती वितिर्मित वरतुएं 

(२3७ 'ैवाशा३] ॥॥ व९ताए८००३/९ शापनि९(प८३) 
(॥॥) .पूजीगत बरतुए 

((०्क्ा(4। 8००१5) 
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(५) अन्य अथवा अवर्गीकृत वस्तुए (0065५, एंगट3ड्डागव्प)। 

खाद्य उपभोग पदार्थ में अनाज और अनाज उत्पाद, कच्चे पदार्थ और 
मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुओ में लोहा व इस्पात, खाद्य तेल, पेट्रोलियम तेल और 
लुब्रिकेट, उर्वरक और उर्वरक सामग्री, रासायनिक तत्त्व, मोती और बहुमूल्य रत्न तथा 
पूजीगत वस्तुओ मे विद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण, गैर विद्युत मशीनरी आदि को 
सम्मिलित किया जाता है। 

सरकार की नीति जरुरी वस्तुओ का आयात जारी रखने तथा गैर जरुरी 
आयात को कम करने की है। कुल आयात का बडा भाग बहुत मात्रा मे मगाई जाने 
वाली वस्तुओ यथा उर्वरक, अखबारी कागज, पैट्रोलियम उत्पाद आदि का होता है। 
हाल के वर्षों मे आयात सरचना मे बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 
960-6 मे कुल आयातो में खाद्य उपभोग वस्तुए 9 प्रतिशत, कच्चे पदार्थ और 
मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुए 469 प्रतिशत, पूजीगत वस्तुएं 37 प्रतिशत तथा अन्य 
अवर्गकृत दस्तुए 2 प्रतिशत थीं। पूजीगत वस्तुओं के आयात मे कमी हुई है। वर्ष 
997-98 मे पूजीगत वस्तुओं का आयात कुल आयात का 75 प्रतिशत ही था। 
देश मे ही गैर विद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि का उत्पादन होने से आयात 
मे कमी सभव हो सकी है। इसके अलावा जिन वस्तुओ का आयात कम हुआ है वे 
हैं - अनाज और अनाज उत्पाद, लोहा एव इस्पात, अलौह धातुए। जिन वस्तुओं के 
आयात मे वृद्धि हुई है, उनमे पैट्रोल, तैल, लुब्रिकेट्स, खाद्य तेल, उर्वरक और उर्वरक 
सामग्री, रासायनिक तत्त्व और योगिक, मोती और बहुमूल्य रत्न आदि मुख्य हैं। 

आयात सरचना सबधी मुख्य विवरण निम्नलिखित है - 

]. अनाज और अनाज उत्पाद (एशटब$ था( (0:९४ शिल्फ्धा005) - 
भारत कृषि के क्षेत्र मे 'हरी क्राति' लागू किए जाने से पूर्व पिछडा हुआ था। आज भी 
कृषि के मानसून पर निर्भर होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन मे उच्चावचन है। विगत 
वर्षों से मानसून के अनुकूल होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि हुई जिसके 
परिणामस्वरूप अनाज और अनाज उत्पाद का आयात घटा है। नियोजन काल के 
प्रारम्भिक वर्षों में अनाज के आयात पर भारी राशि खर्च होती थी। वर्तमान पे भारत 
के खाद्यान्न के क्षेत्र मे आत्मनिर्मर होने के बात कही जा रही है। थोडी मात्रा मे 
खाद्यान्न का निर्यात भी किया जाने लगा है। किन्तु लोगो के गरीबी की रेखा से ऊपर 
उठने पर अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। अत्त भारत को भविष्य में खाद्यान्न 
'सर्पत्दन पें। चूद्धि 'यर ध्याल, केल्ट्रित करन कण कृति प्रयाय रा्ट्र होने के चावजूद 
भारत लम्बे समय तक बडी मात्रा मे खाद्यान्न का आयात करता रहा है इस बात की 
पुष्टि निम्न आकडो से हो जाती है। अनाज और अनाज उत्पाद का आयात 

960-6] मे 8] करोड रुपए, 970-7] में 23 करोड रुपए, 980-8] मे 
00 करोड रुपए, 990-9 में 82 करोड रुपए, 993-94 में 290 करोड 
रुपए, 994-95 में 92 करोड रुपए, 995--96 मे 80 करोड रुपए तथा 
997-98 मे ,06 करोड रुपए था। हाल के वर्षो मे कुल आयात में खाद्यात्न का 


भारत में आर्थिक पर्यावरण 


56 








9039 

94 श्व्श्ट हट. आधांह: कद #06 पक पा फ्रेशि३ 8020 

हट 956॥ "६ $655 6६ ँ 28 60॥. दा डे ४ ऐड 

08 ६८285] ८६६ 0894 ६&$ ५$$0६ 800 | ॥०४ ०४०४ 2६ 0१७ 

60 ८99॥ 08. हद 9६ ६076 ६६ 6६ 9७ 200 ॥80 ४॥08॥७॥७ 

फट 6६॥ हघद.. ४४८६ 9४ ४795 ॥। | ७४४॥४ ५०४७ 30६ ४०७ 

0४ 8६६ 8।. एप 8॥ 09८2 घ६0. # 020 0॥62 

$#$। #906८0. ८0८ ४६४0६ $0८<  ध्व४ट. ॥9 69 १००१४ ४॥७ 2९ 2७४५ 

न न न न न _्छ 69%. ८६८६ ३५४ ॥|॥६॥९] 
धरम 20६४ ०४ एक. : 

90 ६६6 ८४0. ॥90॥ 900 08 49॥. ॥8। 2१४०९ ॥8॥20 208 ॥8॥ ६0 

दर ल्ड्‌ दे न+ बन 8 064. +#र 58 ॥(क४ 209. ॥ 

9820. 8३ घक.. 28९6. गीके... 08९). शक 


४७ 20%. 2४6 20% . %७/क 20% ४०% 20५ 














66 866| 86-६66 96-$06। 495096॥ पक 
___ | ऑऔऋऋ्##झ्झ््ख्ञ्ञरञ्ूरर्र्ञ्ञ्ूर_ _॒_॒_ __- [अं 


2000६ 098 ९४ 020६ 


37 


भारत का विदेशी व्यापार - आकार सरचना और दिशा 


0002-666। 7०४ $8-$ *66-866]॥ ०4488 27740/००व 'शएणु 0 4790स्‍077009. 997॥05 




















८ 22208 + ४8 
2223 नी 23332: वीक दम हज कक टन मर 324४ 7: कज न कप आकलन कक जता अल लि-क जाप कर काय पा या2+ हर पर 
43 6609६. "5 छा. #+ 4 24 द्द्रा छि 
हड लव हर कहे व्द प्र (४७]/0॥0) ४489. # 
दर ॥ड्ट ट्ट.. 89६६ 0६ ६69६ # 9 ट८ ॥2%४8 +928॥8 
9। 9६8॥ 60. ६६६ 0। च्ष्दा 05५ ६५ ३४४४७ ४५४ 
८8 65##। ६6. 9407 8 पक्का 08। ६0८ ७४७४४ ४५३ २६ 
60 806 80... 05। "0 0६6 0्ट ध्द्र 29॥७७ 28 
99। 0्व्द्व्ट 5८॥.. ६99: 0घ. 68८82 धव६. 95६ 5४ 2७.६ 
2७३४ 3७% 9४५: 20७/२४ कफ 235. #फ 
७ ५. #० 2900४ 2५. कफेफकि शक. कक शक 
66-866 86-/66। 96-566॥ 9-096] प्र 
380॥072 


548 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


हिस्सा घटा है। वर्ष ।960-6 मे कुल आयात मे अनाज और अनाज उत्पाद का 
हिस्सा 6 प्रतिशत था जो घटकर 997-98 मे एक प्रतिशत रो भी कम रह गया। 


2 पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स (?शाए८णण, 3], ४१५ ॥.परश0श्वाछ) ८ 
भारत म पट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स का उत्पादन माग की तुलना में कम है। आर्थिक 
विकास के साथ इसकी माग में और वृद्धि हुई है। आज पेट्रोलियम, तेल और 
लुद्रिकेटस सर्वाधिक आयात मद है। भारत को भारी घनराशि खनिज तेल के आयात 
पर खर्च करनी पडती है। तेल निर्यातक देशों के सगठन (07हगाइशणा 
एशा०(९पा ९9०6 0०४१॥7९३) के द्वारा पेट्रोल की कीमतो मे वृद्धि के कारण 
तेल आयात विल बढा। नौवे दशक में खनिज तेल के उत्पादन म॑ वृद्धि तथा तेल की 
कीमतो में कमी के कारण तेल के आयात बिल में कमी आई। वर्ष 990-9 में 
खाडी युद्ध के कारण तेल की कीमतो मे बेतहाशा वृद्धि के कारण भारत की 
अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडा। पेट्रोलियम, तेल और लुबिकेटस (707) का 
आयात 960-6] में 69 करोड रुपए था जो बढकर 970-7] में 36 करोड़ 
रुपए, 980-8] में 5,264 करोड रुपए, 990-9] मे 0,86 करोड रुपए हो 
गया तथा 995-96 मे और बढकर 25,73 करोड रुपए हो गया। पेट्रोलियम, 
तेल और लुब्रिकेट्स फा आयात 997-98 मे 30,538 करोड रुपए था। कुल 
आयात मे पेट्रोलियम, तेल और लुविकेट्स का हिस्सा तीव्र गति से बढा। यह 
960-6] में 6 प्रतिशत से बढ़कर 995-96 में 205 प्रतिशत तथा 997-98 
में 202 प्रतिशत हो गया। 

3. खाद्य तेल (200७ 0॥) - तिलहन उत्पादन में वृद्धि के बावजूद खाद्य 
तेल का अभाव है। अतिरेक माग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। खाद्य तेल का 
आयात 960-6॥ मे केवल 4 करोड रुपए था जो बढकर 980-8] में 677 
करोड रुपए हो गया। 990-9] में खाद्य तेल का आयात घटकर 326 करोड 
रुपए रह गया जो यकायक बढकर ॥995-96 में 2260 करोड रुपए तथा 
997-98 में और बढकर 2,733 करोड रुपए हो गया। वर्ष 960-6 में कुल 
आयात मे याद्य तेल का हिस्सा 035 प्रतिशत था जो बढ़कर 995-96 में 8 
प्रतिशत तथा 997-98 में 8 प्रतिशत हो गया। 


4. उर्वरक और उर्वरक सामग्री (#ला॥एश$ भार्द एशाारश$ शशशा७) 
- कृषि प्रगति के साथ उर्वरकों का उपयोग बढा किन्तु उत्पादन कम होने के कारण 
उर्वरकों का बडी मात्रा मे आयात किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की 
ऊँची कीमते हैं तथा भारत ने हाल के वर्षों में उर्वरक आयात के क्षेत्र में उदार नीति 
का अनुसरण किया है। उर्वरक तथा उर्वरक सामग्री का आयात 960-6 में ॥3 
करोड रुपए था जो बढ़कर ]995-96 में 5,628 त्तथा ॥997-98 में 3,855 
करोड रुपए हो गया। वर्ष 960-6 में कुल आयात में उर्वरक और उर्दरैक सामग्री 
का हिस्सा | प्रतिशत था जो बढकर 995-96 में 46 प्रतिशत हो गया। वर्ष 
997-98 म कुल आयात में उर्वरक और उर्वरक सामग्री का भाग 25 प्रतिशत था। 
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5 रासायनिक त्तत्व और यौगिक ((फरध्यात्ग हक्षाल्राड गाठ 000स्‍900॥05) 
- भारत रासायनिक तत्त्व तथा यौगिको का बडी मात्रा मे आयात करता है। 
रासायनिक तत्त्व तथा यौगिको का आयात 960-6] मे 39 करोड रुपए था जो 
बढकर 995-96 मे 9,403 करोड रुपए तथा 997-98 मे और बढकर 
2,28 करोड रुपए हो गया। कुल आयाठो मे रासायनिक तत्व तथा यौगिको का 
हिस्सा 960-6] मे 35 प्रतिशत था जो बढकर 995-96 मे 76 प्रतिशत हो 
गया। यह 997-98 मे और बढकर 8 प्रतिशत हो गया। 


6 मोती और बहुमूल्य रत्न (९६5 थ6त ?7९९८०७६ $007९5) - भारत 
निर्मित और अनिर्मित मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थर आयात करता है। 
जवाहरात और आभूषण उद्योग की बढती हुई माग के कारण मोती और बहुमूल्य रत्नो 
का आयात बढ़ा है। भारत के उच्च वर्ग मे मोती और बहुमूल्य रत्नो की माग अधिक 
है। मोती और बहुमूल्य रत्नो का आयात 960-6] मे केवल एक करोड रुपए था 
जो बढकर 990-9] में 3,738 करोड रुपए हो गया। वर्ष 995-96 मे मोती 
और बहुमूल्य रत्नो का आयात तेजी से बढकर 7,045 करोड रुपए तथा 997-98 
में [[,680 करोड रुपए तक जा पहुचा। कुल आयात में मोती और बहुमूल्यो रत्नो 
का हिस्सा 960-6 मे 008 प्रतिशत था जो बढकर ]995-96 मे 57 प्रतिशत 
तथा 997-98 मे 77 प्रतिशत था। 


7 लोहा व इस्पात (एणा आ0 $/6॥)) - भारत में लौह-अयस्क के भरपूर 
भण्डार है किन्तु लोहा एव इस्पात उद्योगों का अभाव तथा विद्यमान उद्योगो मे अप्रयुक्त 
क्षमता के कारण इस्पात का उत्पादन कम है नतीजन भारत लोहा एव इस्पात का 
आयात करता है यह बहुत ही निराशाजनक बात है। लोहा एव इस्पात का आयात 
960-6 मे 23 करोड़ रुपए से बढकर 995-96 में 4,838 करोड रुपए तथा 
997-98 में 5,595 करोड रुपए तक जा पहुचा। किन्तु कुल आयात में लोहा व 
इस्पात का हिस्सा 960-6! मे 09 प्रतिशत से घटकर ]995-96 में 39 
प्रतिशत तथा 997-98 मे 37 प्रतिशत रह गया। 


भारत अलौह धातुओ (५०० ८४०७६ ](९४७४५) का भी आयात करता है। 
अलौह धातुओ का आयात 960-6 मे 47 करोड रुपए से बढकर 997-98 में 
3,377 करोड रुपए तक जा पहुचा। कुल आयात मे अलौह घातुओ का हिस्सा घटा 
हैं 997-98 मे यह 22 प्रतिशत रहा जबकि 960-6] मे 42 प्रतिशत था। 
8. पूंजीगत वस्तुएं (0297४॥ 5००१5) - भारत प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र है। 
'पचवर्षीय योजनाओ। मे जैद्योगीकरण चर बल दिया गया है। औद्योगीकरण को गाति 
देने के लिए धातु विनिर्मित, गैर विद्युत मशीनरी, विद्युत मशीनरी तथा परिवहन 
उपकरणों का आयात बढा है| पूजीगत वस्तुओ का आयात 960-6 मे 356 
करोड रुपए था जो बढकर ]995-96 में 28,289 करोड रुपए हो गया। पूजीगत 
वस्तुओं का आयात 997-98 मे 26,532 करोड रुपए था। पूजीगत वस्तुओ का 
बढता आयात तीव्र औद्योगीकरण का परिचायक है, किन्तु यह तकनीकी के मामले मे 
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बढती विदेशी गिर्भरता को भी दर्शाता है | कुल आयात में पूजीगत वरतुओं का घटता 
हिस्सा तकनीकी मे आत्मनिर्भरता की ओर बढता कदम माना जा सकता है। भारत 
मे कुल आयात में पूजीगत वस्तुओ का हिस्सा 960-6 में 37 प्रतिशत था जौ 
995-96 में घटकर 23 प्रतिशत तथा 997-98 मे और घटकर [73 प्रविशत 
रह गया। 

निर्यात सरचना (एगाफण्आाणा रण +क्रुणा5) 


स्वातन्त्योत्तर निर्यात सरचना मे व्यापक बदलाव आया है निर्यातित वस्तुओं 
की राख्या मे वृद्धि हुई है साथ ही निर्यात का ढाचा भी बदला हैं। स्वतत्रता के 
प्रारम्भिक वर्षों मे निर्यातों मे कृषि तथा शाबधित वस्तुओ, अयश्क व खनिजों की 
बहुलता थी | आज भारत निर्मित वस्तुओ का निर्यात करने लगा है। मोटे तौर पर 
निर्यात सरचना को चार भागो में विमक्त किया जाता है - 
()) कृषि व सबद्ध उत्पाद जिसमे चाय, काजू, कपास, मछली व मछती उत्पाद, 
काफी, कच्चा सूत, चावल, फल, सब्जी व दाले आदि सम्मिलित हैं। 
(४) अयस्क और खनिज जिसमे अभश्रक और लौह अयस्क सम्मिलित है। 
(0॥) विनिर्मित वरतुए जिसमे सिले रिलाए कपडे, चमडा व निर्मित सामान, 
हस्तशिल्प, रसायन और संबद्ध उत्पाद, इजीनियरिंग वस्तुए, जूट उत्पाद 
आदि सम्मिलित हैं। 
(ल्‍४) खनिज तेल एव स्नेहक (कोयला सहित) 
भारत के प्रमुख निर्यातों सबधी विवरण निम्नलिखित है - 


हाल के वर्षों मे निर्यात न केवल त्तेजी से बढ़े हैं बल्कि उनमें विविधता भी 
आई है। निर्यात मे यह वृद्धि कई वस्तुओ मे हुई जैसे - इजीनियरी का सामान, 
रासायनिक तथा उससे शवधित उत्पादन, रत्न और आपूषण, दस्त्र, दस्तकारी का 
सामान, चमंडा और चमडे से बनी वस्तुए, सपुद्री-उत्पाद, खेल-कूद का सामान, 
कालीन और ससाधित खाद्य-पदार्थ | परम्परागत वस्तुओं के निर्यत्त में भी दृद्धि हुई 
जैसे कृपिजन्य वस्तुए और खनिज तथा अयस्क ! निर्यातों में कृषि एव सबद्ध, अपस्क 
एवं खनिज के स्थान पर विनिर्मित वस्तुओं का योगदान बढा है। कुल निर्यत में कृषि 
एवं भवद्ध उत्पाद का हिस्सा 960-6) में 442 प्रतिशत था जौ घटकर 
997-98 में 8 8 प्रतिशत ही रह गया इसी प्रकार अयस्क और खनिज का हिंसा 
चुणी, शाणणार्याणि ऐे, ७ प्रतिशत से 'दटकर 24 प्रतिशत रह गया। इत्तके विश्रीति, 
विनिर्धित वस्तुओं का निर्यात मे योगदाव 960-6] में 453 प्रतिशत से बढकर 
]997-98 में 766 प्रत्तिशत्त हो गया। 

]. काफी (0०८८) - भारत काफी का बड़ा निर्यातक देश है। काफी की 
निर्यात 960-6] मे 7 करोड रुपए था जो बढ़कर 997-98 में ),622 करोड 
रुपए हो गया। कुल निर्यातरों मै काफी का योगदान ]960-6] में ]09 प्रतिशत था 
जो बढकर 997-98 में 3 प्रतिशत हो गया। 
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2 चाय और मेट (८३ गाद |(४९) - चाय और मेट भारत का प्रमुख 
परम्पयगत निर्यात हैं। विश्व के अनेक देशो को भारतीय चाय निर्यात वी जाती है। 
वर्तमान मे भारत को चाय निर्यात के क्षेत्र में श्रीलका से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। 
भारत से चाय और मेट का निर्यात 960-6] मे 24 करोड रुपए था जो बढकर 
]997-98 मे ,505 करोड रुपए हो गया। किन्तु निर्यातो में चाय और मेट का 
हिस्सा घटा है। निर्यातो मे चाय और मेट का हिस्सा 960-6 में 93 प्रतिशत 
था जो घटकर 997-98 में १.2 प्रतिशत रह गया है। 


3 काजू गिरी (05॥८७ [(व्कार्टा) - भारतीय काजू गिरी की विदेशों में 
व्यापक माग है। काजू का निर्यात 960-6] मे 9 करोड रुपए था जो बढकर 
997-98 मे ],284 करोड रुपए हो गया। कूल निर्यात में काजू मिरौ का हिस्सा 
960-6व में 29 प्रतिशत तथा 997-98 में ] प्रतिशत था। 


4 मसाले (5/८८$) - भारत प्राचीन काल से ही मसालो का निर्यातक राष्ट्र 
रहा है। मसाले का निर्यात 960-6] मे [7 करोड तथा 997-98 में ॥,402 


करोड रुपए था। निर्यात में मसाले का हिस्सा 7960-6] में 26 प्रतिशत तथा 
997-98 में ] प्रतिशत था। 


5 चीनी और मोलासिस (52% 204 !(००७६६८5) - भारत चीनी और 
मोलासिस का बडा उत्पादक राष्ट्र है। किन्तु आतरिक बाजार में चीनी का अधिक 
उपभोग हो जाने के कारण निर्थात थोड़ी मात्रा में होता है। चीनी तथा मोलासिस का 
निर्यात 960-6 मे 30 करोड रुपए से बदकर 997-98 में 248 करोड रुपए 
हो गया। कुल निर्यात मे चीनी तथा मोलासिस का हिस्सा घटा है। कुल निर्यात में 
चीनी तथा मोलासिस का हिस्सा 960-6] भे 46 प्रतिशत था जो घटकर 
997-98 में 0.2 प्रतिशत ही रह गया है। 


: 6 चावल (200०) - हाल के वर्षों में मारत के चावल की गुणवत्ता की दृष्टि 
से विश्व मे प्रसिद्धि बटी है विशेषकर बासमती चावल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पसन्द 
किया जाने लगा है। नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों मे चावल का निर्यात नगण्य था। 
वर्तमान मे चावल का उत्पादन बढ़ने से निर्यात मे भी वृद्धि हुई है। वर्ष 960-6] 
में चावल का निर्यात शून्य था। 997-98 में चावल का निर्यात 3,275 करोड 
रुपए था जो कि कुल निर्यात का 26 प्रतिशत था। भारत के परम्परागत निर्यातों में 
चादल का योगदान सर्वाधिक है। 


7 मछली और मछली उत्पाद (एक 200 गिक़ एल्एछुअगा०ा३) - भारत के 
पास पर्याप्त समुद्र तट है। अत यहा मछली उत्पादन की विपुल्र समावनाए है। हात 
के वर्षो में मछली का उत्पादन बढा है ॥ मछली उत्पादन भारत के लिए लामप्रद है। 
मछली के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है तथा मछली के उपभोग 


से खाद्याज़ के अभाव की समस्या से निपटा जा सकता है। मछली उत्पादन मे वृद्धि 
से 'नीली क्राति' की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 
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परम्परागत निर्यातो मे चावल के बाद मछली और मछली उत्पाद का दूसरा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। मछली का निर्यात 960-6। में केवल 5 करोड रुपए का जो 
बढकर 997-98 मे 4,33 करोड रुपए हो गया। निर्यातित आय मे मछली और 
मछली उत्पादन का हिस्सा बढा है यह 960-6] मे 07 प्रतिशत से बढकर 
997-98 में 34 प्रतिशत हो गया। 


8 लौह अयस्क (॥707 ण८) - लौह-अयस्क भारत का प्रमुख खनिज है। इस 
दृष्टि से भारत सम्पन्न राष्ट्र है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के कुल लौह अयस्क 
के भण्डारों का /4 भाग भारत मे स्थित है) भारत में लौह अयस्क का अनुमानित 
भण्डार ],447 करोड टन है। वर्तमान मे लौह अयस्क का खनन इसके भण्डारो को 
देखते हुए अल्प है और इसके उपयोग का तरीका भी अलाभप्रद है। गौरतलब है भारत 
लौह अयस्क को कच्चे माल के रूप मे बडी मात्रा मे निर्यात करता है जबकि लौह 
अयस्क पर आधारित लोहा-इस्पात उद्योगो की स्थापना कर सतुलित विकास की 
गति को बल दिया जा सकता है। निर्मित माल का निर्यात करके अपेक्षाकृत अधिक 
विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है !? 


लौह अयस्क का निर्यात 960-6] मे 7 करोड रुपए था जो बढकर 
997-98 में ,763 करोड रुपए हो गया किन्तु कुल निर्यात मे लौह अयस्क का 
हिस्सा 960-6] में 26 प्रतिशत से घटकर 997-98 में 4 प्रतिशत रह गया 
है। 


9 सूती वस्त्र (06॥८ ए०5 ८८ १(आएडिटणा८५) - सूती वस्त्र मारत 
का प्रमुख गैर परम्परागत निर्यात है। वर्ष 995-96 मे भारत की निर्यात आय मे 
सूती वस्त्र प्रथम स्थान रहा है| निर्यातित आय मे सूती वस्त्र का हिस्सा तेजी से बढा 
है। सूती वस्त्र का निर्यात 960-6 में 73 करोड रुपए था जो बढकर 997-98 
मे 30,00। करोड रुपए हो गया। इसी प्रकार कुल निर्यात में सूत्ती वस्त्र का हिस्सा 
960-6। में 43 प्रतिशत था जो बढकर 997-98 में 238 प्रतिशत हो गया। 


]0 मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित (१४०४४घ८७५, वीभाकऋ्रणा ८ "तथा 
थ्धप्र८ाणाप8) -- इजीनियरी वस्तुओ का बढता निर्यात भारत के लिए अभिनदनीय 
प्रवृत्ति है। पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र की बढत्ती मूमिका तथा आर्थिक 
उदाशीकरण में औद्योगिकरण का सुदृढ ढाचा त्तैयार होने से देश मे मशीनरी, परिवहन 
व धातु निर्मित, लोहा एव इस्पात का उत्पादन बढा हैं। निर्यातों में इजीनियरी वस्तुओं 
का योगदान तीव्र गति से बढा है। मशीनरी, परिवहन व घातु विनिर्मित का 
960-6! में निर्यात 22 करोड रुपए था जो बढकर [997-98 में 8,354 
करोड रुपए तक जा पहुचा। कुल निर्यातों मे हिस्सा [960-6] मे 34 प्रतिशत था 
जो बढकर 997 98 मे 4 5 प्रतिशत हो गया। मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित 
बस्तुओ का निर्यात आय में सूती वस्त्र तथा हस्तशिल्प के बाद 995-96 में तीसरा 
स्थान था। 
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प। हरतशिल्प (पब्राताल&छ) - हाल क वर्षों में भारत 3 हस्तशित्प निर्यात 
के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण प्रगति अर्जित की है। विदेशा मे भारतीय हस्तशित्प में माग बदी 
है। हस्तशिल्प नियात मे रत्न व आभूषण की भूमिका उल्लेखनीय है। हस्तशित्प 
निर्यात 960-6) में ॥ करोड रुपए था जो बढकर 995-96 में 20,50 
करोड रुपए तक जा पहुचा। वर्ष 795-96 मे कुल तिर्यातों मे हस्तशित्प की 
हिस्सा 92 प्रतिशत था। रत्न व आभूषण का विर्यति 997-98 में 9,0/4 
करोड रुपए (कुल विर्याता का 5 प्रतिशत) था जबकि यह 960-6 म मात्र एक 
करोड रुपए था| हस्तशिल्प का बढता तिर्यात भारत के लिए शुभसकेत है। 
995-96 में यह तिर्यातित आय का दूसरा बडा स्रोत था। 


]2 रसाग्रन और सबद्ध उत्पाद (एाधायरद/$ ॥0 804 0005) ८ 
रसाय। और सबद्ध उत्पाद भारत का प्रमुस गैर परम्परागत निर्यात है। इसका निर्यात 
960-6] मे केवल 7 करोड रुपए था जो बढकर 997-98 में 3,500 करोड़ 
रुपए हो गया। वर्ष 9997-98 में विर्यातित आय मे रसायन और संबद्ध उत्पाद का 
योगदान 07 प्रतिशत था। 


]3. चमडे और चमडे का सामान ([८शला 370 [.८३गल श॥एवएए 6) 
- भारत म जनसख्या की भाति पशु सख्या भी अधिक है। पशु राख्या अधिक होने 
के कारण देश मे चमडा उद्योग विकसित हुआ है और हाल के वर्षों म चमड़े तथा 
चमडे के सामात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होने लगी है। चमडे व चमडे के 
सामान का तिर्यात 960-6, मे केवल 28 करोड रुपए था जा दढकर ॥997-98 
में 5,46 करोड रुपए हो गया। वर्ष 997-98 निर्यादित आय में चमडे का योगदान 
43 प्रतिशत था। 


उपर्युक्त निर्याता के अलावा भारत से बडी मात्रा में खली (आयल केकस), 
तम्बाकू, कपास, मास, फल, सब्जी, दाले प्रसस्करित खाद्य, अभ्रक, सूती धागा, सिले 
सिलाए वस्त्र, नारियल जटा खगिज ठल व स्नेहक का निर्यात किया जाता है| वर्ष 
995-96 मे सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात 2,295 करोड रुपए तथा खली का 
2,349 करोड रुपए का निर्यात उल्लेखनीय था। वर्ष 9995 96 में सिले-सिलाए 
वस्त्रों का योगदान निर्यातित आय में 5 प्रतिशत था। 
विदेशी व्यापार की दिशा 
(ए॥ढलाणा 07 #0ःधछ्ठा [:468) 


भारत आजादी से पहले ब्रिटेब का उपनिवेश था। इसलिए भारत॑ का 
अधिकाश विदशी व्यापार ब्रिटेन, उसके उपनिवेशक राष्ट्र, मित्र देशों तक सीमित था। 
स्वतत्रता क प्रारमिक वर्षो में भी विदेशी व्यापार की दिशा व्यापक नहीं थी। वर्तमान 
मे स्थिति काफी बदल चुकी है। आज भारत का विश्व के लगभग सभी देशों से 
आयात और निर्यात हाता है | राष्ट्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं और आपसी समझौतों 
से आर्थिक सबंधो को व्यापक बनाया जा रहा है। भारतीय उत्पादों के निर्यात मैं 
एशिया और ओसिनीय देश, यूराप, अमशीका, पूर्वी यूरोप, अप्रीका आदि देशों का 
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प्रमुख स्थान है तथा जिन देशो से भारत आयात करता है उनमे जर्मनी, ब्रिटेन, 
जापान, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, सिगापुर और अमरीका आदि मुख्य हैं। 


भारत जिन देशो से आयात और निर्यात करता है उन देशो को पाच बडे वर्गों 
में विभाजित किया गया है - 


(॥) आर्थिक सहयोग विकास सगठन (ओ ई सी डी) इसमे यूरोपीय सघ, फ्रास, 
जर्मनी, इग्लैण्ड, अमरीका, जापान आदि सम्मिलित हैं। 


(0) तेल निर्यातक देशो का सगठन (ओपेफ) इसमे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी 
अरब सम्मितित हैं। 


(॥7) पूर्वी यूरोप इसमे जी डी आर, रोमानिया, रूस सम्मिलित हैं। 


(५) विकासशील देश इसमे अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका और कैरैंबियन देश 
सम्मिलित हैं। 


(४) अन्य 
भारत के आयातों की दिशा सबंधी विवरण निम्नलिखित है 


. आर्थिक सहयोग विकास सगठन (08गा5थ0० ० 8९0०९ (०- 
०एथगाणा 70०ए९०शण९ा५ 08200) - भारत के आयातो की दिशा मे आर्थिक 
सहयोग विकास सगठन (ओ ई सी डी) का महत्त्वपूर्ण योगदान है। ओ ई सी डी 
से आयात 960-6] मे 875 करोड रुपए था जो 7997-98 में बढकर 75,593 
करोड रुपए हो गया। कुल आयातो में ओ ई डी सी का हिस्सा 960-6] में 78 
प्रतिशत था जो 997-98 मे घटकर 499 प्रतिशत रह गया। ओ ई सी डी के 
अन्तर्गत आयातो में अमरीका, इग्लैण्ड, जापान, जर्मनी का प्रमुख स्थान है। वर्ष 
997-98 मे आयातो मे विभिन्न देशो का हिस्सा इस प्रकार रहा बेल्जियम 6 
प्रतिशत, फ्रास 0 प्रतिशत, जर्मनी 6 प्रतिशत, इग्लैण्ड 57 प्रतिशत, अमरीका 
89 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया, 37 प्रतिशत, जापान 52 प्रतिशत। आयातो में जहा 
बेल्जियम, आस्ट्रेलिय जापान की हिस्स्दारी बढी है वहीं इग्लैण्ड, अमरीका का हिस्सा 
घटा है। वर्ष 960-6] मे आयातो मे इग्लैण्ड का 94 प्रतिशत तथा अमरीका का 
29.2 प्रतिशत हिस्सा था। 


2. तेल निर्यातक देशों का संगठन (0हग्राइथ० ० एथाणेध्णा दकुणांग?़ 
(०प्फधा०5, 0750) - भारत का ओपेक से आयात ]960-6] मे 52 करोड 
रुपए था जो 997-98 मे बढकर 35,008 करोड रुपए हो गया। कुल आयात मे 
ओपैक की हिस्सेदारी बढी है। ओपेक का आयातो मे हिस्सा 960-6] में 46 
प्रतिशत से बढकर 997-98 मे 23 प्रतिशत हो गया। कुल आयातो मे सऊदी 
अरब का महत्त्वपूर्ण स्थान है। हाल के दर्षों मे कुवैत से आयात बढ़े हैं। वर्ष 
997-98 में कुल आयातो मे ईरान का 6 प्रतिशत, कुवैत 57 प्रतिशत तथा 
सऊदी अरब का 62 प्रतिशत हिस्सा था। 
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3 पूर्वी यूरोप (9560 0ण०फ९) - पूर्वी यूरोप से आयात 960-6] मे 
3३8 करोड रुपए था जा बढकर 997-98 मे 3 52 करोड रुपए हो गया। कुल 
आयातो म॑ पूर्वी यूराप की हिस्सेदारी घटी है। वर्ष 997-98 में पूर्वी यूराप का 
हिस्सा 2॥ प्रतिशत था जो 960-6] के 34 प्रतिशत से कम है। रूस से आयात 
अवश्य बढा है। पूर्व सोवियत साघ से आयात ॥960-6] म 4 प्रतिशत था। 
वर्तमात रूस से 995-96 मे 2864 करोड रुपए का आयात हुआ जो कुल 
आयातो का 23 प्रतिशत था। वर्ष 4997-98 में रूस से 2526 कराड रुपए का 
आयात हुआ जो कुल आयातो का ]7 प्रतिशत था। 


4. अन्य विकाराशील देश (00 एरले०्छञाए, 20ए)ध९५) - आपेक को 
छोडकर अन्य विकासशील देशो का आयाठा मे महत्त्वपूर्ण र्थात है। हाल के वर्षों में 
एशिया तथा लेटितः अमेरिका और कैरेविधा] देशा रो आयात बढ़ा है। कुल आयाता 
में अफ्रीका का हिस्सा घटा है। विकासशील देशों से आयात 960-6] म 32 
करोड रुपए था जो बढकर 997-98 मे 33 059 करोड रुपए हो गया। कुल 
आयाती मे विकासशील देशा का 997-98 मे हिस्सा 2] 8 प्रतिशत रहा। कुल 
आयातो मे 997-98 मे अप्रीका का 30 प्रतिशत एशिया का 34 प्रतिशत 
लेटिन अमेरिका और कैरेविया] का 545 प्रतिशत हिस्सा था। 

भारत क निर्यातों की दिशा रावधी का विवरण इस प्रकार है न 


] आर्थिक सहयोग विकास सगठन (0हुभा$इआ0०) ० 8८शाणाए (०0- 
कुशभाण 0९६९०फाम्रथगा) + भारत से बडी मात्रा मे तिर्यात आर्थिक सहयोग 
विकास सगठा (ओ ई री डी) जिसम॑ यूरोपीय सघ उत्तरी अमैरिका देश 
आस्ट्रेलिया जापात आदि सम्मिलित हैं को किया जाता है। आर्थिक सहयोग विकास 
सगठन को पिर्यात 4960-6] में 425 करोड रुपए था जो बढकर ]997-98 मं 
70 34 करोड रुपए हो गया किन्तु कूल गिर्यातों मे ओ ई सी डी का हिस्सा 
]960-6] में 66 प्रतिशत से घटकर 997-98 म 557 प्रतिशत रह गया। 
भारत से निर्यात वेल्जियम फ्रास जर्मनी जापाय अमरीका आदि दशा म बढ़ा है। 
भारत के तिर्याता मे इग्लैण्ड का हिस्सा 960-6॥ में 269 प्रतिशत था जो 
997-98 म घटकर 60 प्रतिशत ही रह गया हैं। वर्ष 7997-98 में अन्य देशों 
का पिर्याल् में हिस्सा इस प्रकार रह) बेल्जियम 35 प्रतिशत फ्रास 22 प्रतिशत 
जर्मगी 55 प्रतिशत अमरीका 9 5 प्रतिशत जापान 55 प्रतिशत। 


2. तेल निर्यातक देशों का सगठन (0इक्राउन्षागा ग॑ ?लाणव्णा पिडएणए९ 
(०णाा८५$) - तेल निर्यातक देशो का सगठन (ओपेक) का न केवल आयातो मं 
अपितु प्िर्याता मे भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 9960-6] म ओपेक को निर्यात 26 
कराड रुपए था जो 997-98 म बढकर 2 638 कराड रुपए जा पहुचा। कुल 
गिर्याता म आपक का हिस्सा 960-6] म 4 प्रतिशत से बढ़कर 997-98 मं 
0 प्रतिशत है| गया। आपेक मे भारत का तिर्यात इरान ईराक कुवैत सऊदी अरब 
का हाता है। हाल क॑ वर्षों में इराक को तियात घटा है। वर्ष 997-98 में कुत 
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निर्यातो मे ईरान का 05 प्रतिशत तथा सऊदी अरब का 20 प्रतिशत हिस्सा था। 

3 पूर्वी यूरोप (88७7 2णा०ए८) - पूर्वी यूरोप के देशो मे जी डी आर, 
रोमानिया, रूस आदि देशो को निर्यात किया जाता है। निर्यातो मे रूस का महत्त्वपूर्ण 
स्थान हैं; कूल निर्यातो मे पूर्वी यूरोप का हिस्सा घटा हे। पूर्वी यूरोप को निर्यात 
960-6! मे 45 करोड रुपए था जो बढकर 997-98 मे 3,944 करोड रुपए 
हो गया। किन्तु कुल निर्यात मे हिस्सा इसी समयावधि मे 7 प्रतिशत से घटकर 
3| प्रतिशत रह गया। वर्ष ।997-98 मे रूस को 3,306 करोड रुपए का निर्यात 
किया गया जो कूल निर्यात का 26 प्रतिशत था। पूर्व सोवियत सघ का 960-6! 
में कुल निर्यातो में 45 प्रतिशत हिस्सा था। 


4 अन्य विकासशील देश (0छल5 79८र८०कणड 0०फ्रा।८5) - भारत से 
अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका और कैरेबियन देशो को बडी मात्रा मे निर्यात्त किया 
जाता है। विकासशील देशों को (ओपेक को छोडकर) मे 960-6! मे 95 करोड 
रुपए का निर्यात किया गया जो 997-98 मे बढकर 35,64 करोड रुपए हो 
गया। कुल निर्यातो मे विकासशील देशो का हिस्सा 960-6 में 4 8 प्रतिशत से 
बढकर 997-98 मे 282 प्रतिशत हो मया। वर्ष 997-98 में भारत से अफ्रीका 
को 3,98] करोड रुपए, एशिया को 26,896 करोड रुपए, लेटिन अमेरिका और 
कैरेबियन को 4,738 करोड रुपए का निर्यात किया गया। कुल निर्यातों मे एशिया 
का हिस्सा 23 प्रतिशत रहा। 


भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताए अथवा आधुनिक प्रवृत्तिया 
(४७७ (ग्चशटॉलशाह९5 6 रिटसथा। वोच्यात5 णी (॥99% #णटाए। परग्त०) 

स्वतत्रता उपरात भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, सरचना और दिशा में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विदेशी व्यापार की मात्रा के बढ़ने से राष्ट्रीय आय मे 
व्यापार का महत्त्व बढा हैं। औपनिवेशक राष्ट्रों से भारत का विदेशी व्यापार कम हुआ 
है। आज विश्व के सभी देशो से भारत का विदेशी व्यापार होता है। विकासशील राष्ट्रो 
से व्यापार मे तीव्र वृद्धि हुई है। किन्तु विश्व व्यापार मे भारत की भागीदारी घटी है। 
भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिकतम प्रवृत्तिया इस प्रकार हैं 


] विश्व व्यापार में घटती भागीदारी (0८८८०७४०९ आग ण एणाव पाबठ८) 
- स्वतत्रता के प्रारभिक वर्षों मे विश्व के कुल निर्यातों मे मारत का भाग 245 
'प्रतिशत था जो बाद के वर्षों में निर्याते। में। अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण घटा। 
विश्व के कुल निर्यात में भारत का भाग 970 में 06 प्रतिशत, 975 में 05 
प्रतिशत, 980 में 04 प्रतिशत, 985 मे 05 प्रतिशत, 990 मे 05 प्रतिशत था। 
विश्व के निर्यात में भारत का भाग बढकर 994 मे 06 प्रतिशत हो गया। वर्ष 
994 मे विश्व का कुल निर्यात व्यापार 4],39,600 मिलियन डॉलर था इसमें भारत 
का भाग 26,330 मिलियन डॉलर था। वर्ष 996 मे विश्व निर्यात में भारत की 
भूमिका और बढी। वर्ष 996 मे विश्व निर्यात 50,82,220 मिलियन डॉलर था 


मर 
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जिसमे भारत का टिस्सा 33470 मिलिया डॉलर था जो विश्व के निर्यात वा 
07 प्रतिशत था। 


2 कुल विदेशी व्यापार में वृद्धि (7८३५८ गा ॥03] एणत्यशा ॥30०) ८ 
आयात और उिर्यात दोजे मे वृद्धि होने के कारण कुल विदेशी व्यापार मे वृद्धि हुई। 
कुल विदेशी व्यापार 950-5] मे ,2)4 करोड रुपए था जो बढकर 990-9] 
में 7:75] कराड रुपए हो गया। चार दशक मे कुल विदेशी व्यापार में 62 गुग 
वृद्धि हुई। कुल विदेशी व्यापार 994-95 में और बढकर ,72,645 बरोड रुपए 
हो गया। अप्रैल-दिसम्बर (999-2000) मे कुल विदेशी व्यापार 2 67,725 करोड 
रुपए (प्राविजाल) था। 


3. तिर्यातों में धीमी वृद्धि (9०७ ाल८5८ गा फ्फुणाऊ) - भारतीय 
उत्पाद अन्तर्राष्दीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे कम टिक पाते है इसका 
प्रमुख फारण भारत फे उत्पादों का आधुनिकतम तफनोलॉजी से सुसज्जित पहीं होना 
है। भारतीय नियांदो मे उत्तरोत्तर वृद्धि अवश्य हुईं किन्तु वृद्धि अपेक्षित नहीं रही। 
भारत का तिर्यात 950-5] मे 606 करोड रुपए था जो बढकर 990-9 में 
32,553 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 994-95 में निर्यात और बढकर 82 674 
करोड रुपए हो गया। अप्रैल-दिसम्बर 999-2000 मे निर्यात ॥8,638 करोड़ 
रुपए (प्राविजइल) रहा। निर्यात दर 965-66 तथा 985-86 में ऋणात्मक थी) 
निर्षात वृद्धि दर ।994-95 मे 8.5 प्रतिशत तथा )997-98 मे 9.5 प्रतिशत थी। 


3 आयातों में त्ीम्र वृद्धि (२०७४8 ठ०श॥ ॥ |905) -+ भारत विकासगत 
जरुरतो फो पूरा करने के लिए आयातो पर अधिक तिर्मर है। आयात वृद्धि दर 
निर्यातों की तुलना मे अधिक है। भारत का आयात 4950-5] मे 608 करोड रुपए 
था जो बढकर 990-9] मे 43,।98 करोड रुपए हो गया। चार दशको में आयाततों 
में 7] गुना वृद्धि हुई। आयात बढ़कर ]994-95 में 89,97] करोड़ रुपए हो गया! 
अप्रैल-दिसम्बर 999-2000 में आयात ,49,087 करोड रुपए था। आयात वृद्धि 
दर 990-9] मे 223 प्रतिशत थी जो बढकर ॥995-96 में 364 प्रतिशत हो 
गई। 997-98 मे आयात वृद्धि दर 44 प्रतिशत रही। 


4 प्रतिकूल व्यापार शेष (7 9ए0प/॥८ 89)97८6 ०६ [790८) +- रवतत्रता 
से पूर्व भारत का व्यापार शेष सामान्यतया अनुकूल रहता था। स्वातन्त्योत्तर दौ वर्षो 
को छोडकर व्यापार शेष सदैव प्रतिकूल रहा। व्यापार शेष 972-73 में 04 करोड 
रुपए तथा 976-77 में 68 करोड़ रुपए से अनुकूल रहा। 950-5॥ मे प्रतिकूल 
व्यापार शेष 2 करोड रुपए था जो तेजी से बढकर ]990-9] में 0,645 करोड़ 
रुपए ज्ञषक जा पहुचा। प्रतिकूल व्यापार शेष ॥994--65 मे 7,297 करोड रुपए तथा 
995-96 में 6 325 करोड़ रुपए था। अप्रैल-दसिम्बर 999-2000 मे प्रतिकूल 
व्यापार शेष 30,449 करोड रुपए [प्राविजनल) था। 

5 विदेशी ध्यापार का सूचकाक ([0465 ७ #०ट्ठाा पोड0०) + मुद्रास्फीति 
तथा वितिमय दर में परिवर्तन के कारण विदेशी व्यापर छे आकडे सही स्थिति 7ही 
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दर्शाते हैं। सही स्थिति के लिए विदेशी व्यापार सूचकाक पर ध्यान देना आवश्यक है। 
वर्ष 7980-8! में निर्यात का इकाई मूल्य सूचकाक ]085 था जो बढकर 
995-96 मे 484 2 तथा 996-97 में 5047 हो गया। इसी प्रकार 980-8] 
मे आयात का इकाई मूल्य सूचकाक 342 से बढकर 995-96 में 35] तथा 
996-97 मे 3998 हो गया। निर्यात का मात्रात्मक सूचकांक 980-8। मे 
]08। से बढकर 996-97 मे 4व8 तथा आयात का मात्रात्मक सूचकाक 
]980-8] मे 379 से बढकर 996-97 मे 58 हो गया। 


6 आयात सरचना ((०॥77०90०7॥ ० [ग्रएण७) - आयात सरचना मे 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। वर्तमान मे भारत पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेटस उर्वरक और 
उर्वरक सामग्री, रासायनिक तत्त्व और योगिक, मोती और बहुमूल्य रत्न, गैर विद्युत 
मशीनरी का मुख्य रूप से आयात करता है। अनाज और अनाज उत्पाद के आयात 
मे भारी कमी हुई है। वर्ष 960-6 मे कुल आयातो मे अनाज और अनाज उत्पाद 
का भाग 6व प्रतिशत था जो घटकर 997-98 मे 07 प्रतिशत ही रह गया। 


7 निर्यात सरचना (एणाफुण्श्माणा ० 859०४) - आयातो की भाति 
निर्यात सरचना मे भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। भारत के प्रमुख निर्यातों मे कृषि 
एवं सबद्ध उत्पाद, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्र, हस्तशिल्प, मशीनरी, परिवहन व 
धातु विनिर्मित आदि का महत्त्वूपर्ण स्थान है। वर्ष 960-6 में कुल निर्यातो में 
विनिर्मित वस्तुओ का योगदान 453 प्रतिशत था जो बढकर 997-98 मे 766 
प्रतिशत हो गया। 


8 आयातो का दिशा (96ला०म ० पफ़णा5) - भारत जिन देशों से 
आयात करता है उनमे बेल्जियम, जर्मनी इग्लैण्ड, अमरीका, जापान, कुवैत, सऊदी 
अरब, रूस तथा एशियाई देशो का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत सर्वाधिक आयात 
अमेरिका तथा उसके बाद जर्मनी से करता है। 


9 निर्यातो की दिशा (076लाणा ० ४/कण७) - भारत जिन देशो को 
निर्यात करता है उनमें अमरीका, जापान, इग्लैण्ड, जर्मनी, रूस, सऊदी अरब, एशिया 
और अफ्रीका के देश आदि मुख्य हैं| भारत से सर्वाधिक निर्यात अमरीका को होता 
है। वर्ष [997 98 में कुल निर्यातो मे अमरीका का भाग 395 प्रतिशत था। निर्यात 
व्यापार मे इग्लैण्ड की भूमिका कम हुई है। कुल निर्यात में इग्लैण्ड का भाग 
960-6 में 95 प्रतिशत से घटकर 997-98 मे केवल 60 प्रतिशत रह 
गया। हे 


]0 कुछ देशो पर अधिक निर्भरता (०65५ एच्छुल्लातेथाल्ड गा 38 लिफ 
(०णाणय्र८5) - भारत आयात और निर्यात व्यापार की दृष्टि से कुछ ही देझों पर 
अधिक निर्भर है| भारत का अधिकाश आयात आर्थिक सहयोग विकास सगठन से है। 
इसमे भी अमरीका, जर्मनी, जापान और इग्लैण्ड का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रूस तथा 
एशियाई देशो से भारत का आयात कम है। इसी प्रकार निर्यात व्यापार में भी कछ 
ही देशो का अधिक महत्त्व है। भारत से सर्वाधिक निर्यात अमरीका तथा जापान को 
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हांता है। 


]। कुछ वस्तुए अधिक महत्त्वपूर्ण (8 ७ ९००05 96 ॥रण€ ग्राएणाथा) ५ 
भारत की आयातित और निर्यातित मदो। की सख्या कम है। निर्यातो मे कुछ ही 
वस्तुओ की प्रधानता बनी हुई है। भारत के निर्यातों मे सूती वस्त्र, सिले सिलाऐ वस्त्र, 
रत्न और आभूषण, मशीनरी व परिवहन मुख्य है। इसी प्रकार आयातो मे पेट्रोल, तेल 
और लुप्रिकेटस और गैर-विद्युत मशीयरी का महत्त्वपूर्ण रथान है। 

2 सार्वजनिक उपक्रमो का बढता महत्त्व (|69आ॥8 ऐिएण८ ० ९४०७८ 
8८८००४४) - भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रर्मो का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
नियोजन काल मे सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या में तीव्र वृद्धि हुई। जिससे निर्यात 
व्यापार मे स्पर्वजनिक उपक्रमो की भूमिका बदी। भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय 
इस्पात प्राधिकरण, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, राज्य व्यापार 
808 हस्तशिल्प एवं हथकरपघा निर्यात निगम आदि सस्थाए महत्त्वपूर्ण भूमिका निमा 
रही है। 


१3. पिकासशील राष्ट्रों का यढत्ता महत्व ([706०४४8 706 ० 9८४०णए४४ 
(०णाएा८४) + हाल के वर्षों मे आयातो और निर्यातों मे विकासशील राष्ट्रों का 
महत्व बढा है। वर्ष 997-98 में कुल आयातो मे विकासशील देशों का भाग 
28 प्रतिशत तथा कुल निर्यातों मे विकासशील देशो का भाग 282 प्रतिशत था। 


]4 उपनिवेशन व्यापार की समाप्ति (8706 ० 000072900 7790८)- आजादी 
से पहले भारत, ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार 
उपनिवेशक राष्ट्रो तथा मित्न राष्ट्रो तक सीमित था। वर्तमान मे भारत का विश्व के 
लगभग सभी देशे। से गिदेशी व्यापार होता है। राष्ट्रो के दीच द्विपक्षीय वार्ताओ और 
आपसी समझौतो से आर्थिक सबंधो को व्यापक बनाया जा रहा है। 


5 विदेशी सहायता का प्रभाव (टटल5 ० एणला्टा घ०0) - भारत को जिन 
देशो से विदेशी सहायता प्राप्त हुई उन देशो के साथ भारत का विदेशी व्यापार 
अधिक था। रवतत्रता प्राप्ति के समय इग्लैण्ड, अमरीका तथा सोवियत सप से विदेशी 
सहायता अधिक प्राप्त होने के कारण इन देशों से आयात-निर्यात अधिक होता था। 
बाद के वर्षो मे जापान, जर्मनी आदि से अधिक विदेशी सहायता मिलने के कारण 
भारत का इन देशो से व्यापार बढा। 


6 समुद्री मार्गों का अधिक महत्व ()०६ ग्राफरणगाथा८ ० गाए: (०००७) 
- भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की भौगोलिक 
रिथीति समुद्री मार्ग ह्वारा व्यापार के अनुकूल भी है। इसके अलावा भारत के पडौसी 
देश यथा पाकिस्तान, बाग्लादेश, औ्रीलका, नेपाल तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए हैं। 
चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के सबंध मघुर महीं है। इसलिए स्थलीय मार्ग 


से अधिक व्यपार नहीं होता। भारत को दूर के देशो से समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार 
करना पडता है। 


भारत का विदेशी व्यापार - आकार सरचना और दिशा ४ 2५ 


]7 विदेशी जहाजरानी पर निर्मरत्ता (0लृटाठलाल्ड था 7णशशा 5फणड़) 
- भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की जल 
परिवहन क्षमता कम होने के कारण विदेशी व्यापार पर विदेशी जहाजरानी का प्रमुत्व 
है। वर्ष !993-94 मे भारत के विदेशी व्यापार मे विदेशी जहाज़ो का भाग 66 
प्रतिशत था जबकि भारत के जहाजो का भाग केवल 34 प्रतिशत ही था। 


8 विदेशी व्यापार का सकेन्द्रण (0८ा0४४३७७७ ०६ एण689७ ॥790८) - 
भारत के विदेशी व्यापार मे सकेन्द्रण की प्रवृत्ति व्याप्त है। अधिकाश विदेशी व्यापार 
मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई आदि बन्दरगाहो से होता है। इन बन्दरगाहो पर भीड कम 
करने के लिए अन्य बन्दरगाहो के विकास पर बल देना चाहिए। 


9 निर्यात सवर्द्धन (£८छुणा 9०700०) - भारत निर्यातो मे वृद्धि के लिए 
प्रयासरत है। निर्यात वृद्धि के लिए भारतीय रुपए का 949, 966 तथा 99] मे 
अवमूल्यन किया गया। 997-98 की आखिरी तिमाही मे भारतीय रूपया, डॉलर 
के मुकाबले टूटा। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे भारतीय रुपए को चालू खाते मे 
पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते उत्पाद शुल्क और 
सीमा शुल्को मे कमी की गई। 

20 आयात प्रतिस्थापन ([तरएणा $5005ए07स्‍0०) - आयात प्रतिस्थापना की 
नीति के अनुसरण के कारण भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद मिली है। इस नीति 
में आयातित वस्तुओ का भारत मे ही उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत ने 
खाद्यान्न तथा पूजीगत सामान के मामले मे बडी सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर 
ली है। 


2] नई निर्यात आयात नीति (८४ एंफुणानंग्राएगणा ऐ००५ ) - भारत ने 
निर्यात वृद्धि के वास्ते पहली बार 992-97 तक दीर्घकालिक निर्यात-आयात नीति 
की घोषणा की। इसके बाद नई निर्यात आयात नीति 997-2002 की घोषणा की 
तथा उसमे समय-समय पर सशोधन किये। नई नीति मे आयात लाइसेसों मे कटौती 
की गई। निर्यात के क्षेत्र मे सरकार की भूमिका को व्यापक बनाया गया। नई नीति 
को निर्यातोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया वही आयातों को भी उदार बनाया गया 
है। 


सन्दर्भ 

] डा ओ पी शर्मा, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, पृ | 
2 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ 7994, पृ 549 

3 डा ओ पी शर्मा, वही, पृ 207 
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होता है। 

॥] कुछ वस्तुए अधिक महत्त्वपूर्ण (8 [2८४ 8००65 आए 7700 ॥9797009॥) - 
भारत की आयातिते और निर्यातित मदो वी सख्या कम है। गिर्याता में कुछ ही 
वरतुओं वी प्रधानता बनी हुई है। भारत के पिर्यातो मे सूती वरत्र सिले सिलाऐ वरत 
रत्न और आभूषण मशीरी य परिवहः मुख्य है। इसी प्रकार आयातो में पेट्रोल तेल 
और लुब्रिकेटस और गैर विद्युत मशीयरी का महत्त्वपूर्ण रथान है । 


]2. ज्ार्वजनिक उपक्रमों का बढ़ता महत्त्व (हठाट्बष्याए रिणंट ्ी शरण 
8९८०/७) - भारतीय अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्वपूर्ण योगदात्र है। 
तियोजन काल मे सार्वजत्रिक उपक्रमो की सख्या में तीव्र वृद्धि हुई। जिससे प्रिर्यात 
व्यापार में स्पर्वजीीिक उपक्रसों की भूमिका बढ़ी । भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय 
इस्पात प्राधिकरण हिन्दुस्ताग मशीन टूल्स भारत हैवी इलैविट्रकल्स राज्य व्यापार 
तिगम हस्तशिल्प एवं हथकरघा तिर्यात तिगम आदि रास्थाए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा 
रही है। 


१3.. विकासशील राष्ट्रों का बढ़ता महत्व (॥रल८बच्ञाए एणं€ 0 [0९ए८०७॥8 
(०घ्रात८४) - हाल के यर्षों में आयातो और निर्यातो मे विकासशील राष्ट्रों का 
महत्व बढा है। वर्ष 997-98 में कूल आयातो में विकासशील देशो का भाग 
28 प्रतिशत तथा कुल निर्यातो में विकासशील देशों का भाग 282 प्रतिशत था। 


4. उपनिवेशन व्यापार की रामाप्ति (6 ० (0०णा2थ/णा [790०)- आजादी 
से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत का अधिकाश विदशी व्यापार 
उपतिवैशक राष्ट्रों तथा मित्र राष्ट्रा तक सीमित था। वर्तमात मे भारत का विश्व के 
लगभग सभी देशे से विदेशी व्यापार होता है। राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं और 
आपसी समझौतो से आर्थिक सबधो को व्यापक बग़ाया जा रहा है। 

5 विदेशी सहायता का प्रभाव ([.6९७ ० एणछाह्ा अत) - भारत को जिन 
देशा से विदेशी सहायता प्राप्त हुई उन देशो के रथ भारत का विदेशी व्यापार 
अधिक था। रवतपता प्राप्ति के समय इग्लैण्ड अमरीका तथा सोवियत रुघ से विदेशी 
सहायता अधिक प्राप्त होते के कारण इत देशो से आयात-निर्यात्त अधिक होता था। 


बाद के वर्षों में जापान जर्मगी आदि से अधिक विदेशी सहायता मिलने के कारण 
भारत का इन देशो से व्यापार बढा। 


6 समुद्री मार्गों का अधिक महत्व (०८ फाएगांधारर त गाल 0प/८5) 
+ भारत का अवकाश विदंशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता हैं। भारत वी भौगोलिक 
स्थिति समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार के अगुकूल भी है। इसके अलावा भारत के पड़ौसी 
देश यथा पाकिरतात बाग्लादेश श्रीलका तेपाल तुलनात्मक रूप से पिछडे हुए हैं। 
चीन और पाविस्तात के साथ भारत के सबंध मधुर यहीं है। इसलिए रथलीय मार्ग 


से अधिक व्यपार नहीं होता! भारत को दूर के देशा स समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार 
करा पडता है। 
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]7 विदेशी जहाजरानी पर निर्भरता (00फशावंशा०८ ०7 #कथश इकएफ़फगा8) 
- भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की जल 
परिवहन क्षमता कम होने के कारण विदेशी व्यापार पर विदेशी जहाजरानी का प्रभुत्व 
है। वर्ष ।993-94 मे भारत के विदेशी व्यापार मे विदेशी जहाजो का भाग 66 
प्रतिशत था जबकि भारत के जहाजो का भाग केवल 34 प्रतिशत ही था। 


8 विदेशी व्यापार का सकेन्द्रण (एल्ापगाहइ्याणा ० ए0दचश्ा प40९) - 
भारत के विदेशी व्यापार मे सकेन्द्रण की प्रवृत्ति व्याप्त है। अधिकाश विदेशी व्यापार 
मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई आदि बन्दरगाहो से होता है। इन बन्दरगाहों पर भीड कम 
करने के लिए अन्य बन्दरगाहो के विकास पर बल देना चाहिए। 


9 निर्यात सवर्द्धन (%छणा श०7०00०7) - भारत निर्यातो मे वृद्धि के लिए 
प्रयासरत है। निर्यात वृद्धि के लिए भारतीय रुपए का 949, 966 तथा 99। में 
अवमूल्यन किया गया। 997-98 की आखिरी तिमाही मे भारतीय रूपया, डॉलर 
के मुकाबले टूटा। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे भारतीय रुपए को चालू खाते मे 
पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते उत्पाद शुल्क और 
सीमा शुल्कों मे कमी की गई। 

20 आयात प्रतिस्थापन ([9णां 5005४ए7००) - आयात प्रतिस्थापना की 
नीति के अनुसरण के कारण भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद मिली है। इस नीति 
में आयातित वस्तुओ का भारत में ही उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत मे 
खाद्यान्न तथा पूजीगत सामान के मामले मे बडी सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर 
ली है। 

2] नई निर्यात आयात नीति (८७ 82फ़णा ्रएणव ९००५ ) - भारत ने 
निर्यात वृद्धि के वास्ते पहली बार 992-97 तक दीर्घकालिक निर्यात-आयात नीति 
की घोषणा की। इसके बाद नई निर्यात आयात नीति 997-2002 की घोषणा की 
तथा उसमे समय-समय पर सशोधन किये | नई नीति मे आयात्त लाइसेसों मे कटौती 
की गई। निर्यात के क्षेत्र मे सरकार की भूमिका को व्यापक बनाया गया। नई नीति 
को निर्यातोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया वही आयातों को भी उदार बनाया गया 
है। 


सन्दर्भ 

]. डा ओ पी शर्मा, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, पृ ] 
2 भारत, वार्षिक सन्दर्म ग्रन्थ, 994, पू 549 
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प्रश्न एव सकेत 

प्रश्न 
स्वतप्रता स पूर्व भारत के विदशी व्यापार की रिथति यताइए। 
आठवीं पचवर्षीय योज॥ मे विदेशी व्यापार वी प्रगति दश्ये। 
भारत ये विदेशी व्यापार की मात्रा की व्याख्या फीजिए। 
भारत के आयातो की रचगा वा वर्णन कीजिए। 
भारत के विदशी व्यापार की आधुपिक प्रवृत्तिय। का वर्णन कीजिए। 
प्रतिकूल व्यापार शेष के कारण बताइए। 


निवश्धात्मक प्रश्न 


भारत के विदशी -५।प्र के आफ़ार रारचा तथा दिशा का वर्णन कीजिए। 
(राकेत - इस प्रशा के उत्तर क लिए अध्याय में दिए गए विदेशी व्यापार का 
आकार सरचा तथा दिशा को लियना है।) 

भारत क 7 $ख आयातो तथा तिर्याता या वर्णन बीजिए। 

(सकेत - प्रशा के प्रथम भाग में अध्याय म॑ दिए गए प्रमुख आयात तथा दूसरे 
भाग म प्रमुख विर्याद्ों को लिखना है।) 

भरात में विदेशी व्यापार की बदलती दिशा को समझाइए। 


(सकेत - इस प्रश्य के उत्तर के लिए अध्याय म दिए गए विदेशी व्यापार वी 
दिशा को लिखता है।) 
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(#5ए0- ?707्राणांणागा प्रात) 





स्वतत्रता से पूर्व भारतीय उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक माग थी। 
गुलामी के दिनो मे अग्रेजो की विद्देषपूर्ण नीति के कारण विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे 
भारत काफी पिछड गया। स्वतत्रता के समय पिछडी हुई अर्थव्यवस्था विरासत मे 
मिली | ढेरों आर्थिक समस्याए मुहबाए खडी थीं | वर्ष 95-52 मे विकास को गति 
देने वारते पचवर्षीय योजनाए प्रारम्भ की गई। आर्थिक नियोजन के काल मे 
विकासगत जरुरतो को पूरा करने के लिए आयातो पर निर्भरता अधिक रही। वर्तमान 
मे आर्थिक नियोजन के पाच दशक पूरे हो चुके हैं। भारत मे आठ पचवर्षीय योजनाए 
तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी | नौ्वीं पचवर्षीय योजना की समयावधि 
अप्रैल 997 से मार्च 2002 तक निर्धारित की गई है। आर्थिक नियोजन की 
दीर्घावधि बीत जाने के बावजूद निर्यात के क्षेत्र मे पिछडे रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था 
के सार्वभौमिकरण से भी निर्यातो मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। भारतीय उत्पाद 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित 
उत्पादों से प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिक पाते है। निर्यात सवर्द्धन के क्षेत्र मे भारत को बहुत 
ही कम सफलता मिली इस बात की पुष्टि भारत के विदेशी व्यापार के आकडों से 
सहज हो जाती है। व्यापार शेष 972-73 और 976-77 को छोडकर शेष वर्षो 
में प्रतिकूल रहा। भारत की निर्यात वृद्धि दर आयात वृद्धि दर की तुलना मे कम रही। 
निर्यात संवर्द्धन का अर्थ (#८गाड़ ण॑ #>फुणा ?7ण्राणाणा) 

आज विश्व के प्राय सभी देश निर्यातो मे वृद्धि के लिए प्रयासरत हैं। राष्ट्र 
विशेष का बढता निर्याते आर्थिक समृद्धि का सूचक भी है। निर्यात सवर्द्धन में उन 
सभी राजकीय और गैर-राजकीय प्रयासो को सम्मिलित किया जाता है जो निर्यात 
बढाने के उद्देश्य से सम्पन्न किए जाते है। 


निर्यात सवर्द्धन के लिए भारत की कार्यनीति मे परिवर्तन किया गया है। नई 


540 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


नीति मे क्षेत्र विशेष का राजकीय अनुदान (5०७५०9) और प्रशासनिक नियत्रणों को 
कम किया गया है और इगफ्के स्थात पर राजकोषीय तियत्रण और प्रोत्साहनों को 
प्राथमिकता दी गई है । इसके अतिरिक्त तर्वसगत विद्रिमय दर की व्यवरथा पर दल 
दिया जाता है। 


निर्यात स्र्द्धाउ की नई 'ीति के प्रमुख उद्देश्य निम्भलिखित है * 


गिर्यात से जुडे आयात के सामान के बारे मे जीतिगत कदम उठागा 
आयात लाइसेसिग को चरणबद्ध रूप से कम करना। 

निर्यात के लिए प्रोत्साहन को सुदृढ़ करागा। 

बाजार आधारित वित्रिमय दर की व्यवस्था शुरू करागा। 

आयात शुल्क को कम करता और इसवी प्रणाली कौ पुनर्व्यवस्थित करगा। 
मूलभूत सुविधाओं की मजबूत करना। 

राज्य सरकारो की व्यापक भागीदारी सुतिश्चित करना। 

नीतियो और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके प्रशासीक बाधाओं को 
समाप्त करगा। 


निर्यात सवर्द्धध की आवश्यकता और महत्त्व 
(3९९८९ भाठ [राएजाभारट 0 ए:एणा शिण्राणाणा) 


अर्थव्यवस्था के चहुओर विकास के लिए तिर्यति सवर्द्धा की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है। निर्यात सवर्द्धव से तिर्यात वृद्धि करके अर्थव्यवस्था के पिछडेपग को दूर 
किया जा सकता है। निर्यात वृद्धि से विदेशी वित्रिमय कोष मे वृद्धि होती है जिससे 
भुगतात के सकट से तिपटा जा सकता है और आवश्यक वस्तुओ को विदेशों से 
आयात करके आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। भारत मे तिर्यात सवर्द्धन 
की अप्वश्यकता और महत्त्व के बिन्दु निम्नलिखित हैं 


] आर्थिक सुदृढता ([.0०४०॥८ 900707255) - उिर्यत सवर्द्धन से तिर्यतों 
में वृद्धि होती है। बढता निर्यात आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। तिर्यातों को बढाते 
के लिए अतिरेक उत्पादन किया जाता है। उत्पादय की क्स्म भी श्रेष्ठ होती है। 
उत्पादन के बढ़ने से राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है। विर्यातो से विदेशी मुद्रा अर्जित 
होती है। विदेशी विनिमय कोष म वृद्धि होती है। जिसका उपयोग तीव्र आर्थिक 
विकास के लिए किया जाता है। निर्यात सव्द्ध) से आकस्मिक आर्थिक सकट से 
निपटो में मदद मिलती है। 


2 अनुकूल व्यापार शेष (78५०घा३।९ 09]क्षा८८ ०व 39८) - निरन्तर प्रतिकूल 
व्यापार शप भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। आजादी से लेकर आज तक केवल 
दो वर्षों को छोडकर (972-73 तथा ]976-77) शेष सभी वर्षों में व्यापार शेष 
प्रतिकूल रहा। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे व्यापार शेष की प्रद्विकूलता और बदी। 
भारत का व्यापार घाटा 992-93 में 9687 करोड रुपए था जो बढ़कर 


997-98 में 24 075 कराड रुपए हो गया। बढ़ते व्यापार घाटे को निर्यात सवर्द्धन 
द्वारा कम किया जा सकता है। 


७० ५ ०७५ ७ #+ ०० ० *++ 


भारत मे निर्यात सवर्द्धन ञ्वा 


3. विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि (ल्‍7६३85९ हा सिणलाहा एप्ाथार/ 
ए८६९7४८) - विदेशी विनिमय कोष विकास के लिए आवश्यक है। विनिमय कोष की 
पर्याप्तेता पर आर्थिक समृद्धि निर्मर है। भारत मे खाडी युद्ध के दौरान निर्यातो के 
घटने से विदेशी विनिमय कोष रसातल तक पहुच गए थे। तात्कालिक सकट से 
निपटने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पडे। बाद के वर्षों मे निर्यात सवर्द्धन 
से निर्यातों मे वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत का विदेशी विनिमय कोष सतोषप्रद स्थिति 
में है। भारत का विदेशी विनिमय कोष 24 अक्टूबर 997 को 300] बिलियन 
डॉलर था ॥ रुपयो में भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार जून 999 मे ,32,506 करोड 
रुपए था। 

4. तीव्र आर्थिक विकास (२०छ0 ए८णाणा० 070५0) - निर्यात सवर्द्धन से 
बडे पैमाने पर उत्पादन होता है। कृषि तथा उद्योगो का विकास होता है। विदेशी 
विनिमय कोषो से अर्थव्यवस्था के पिछड़े क्षेत्रो को गति दी जा सकती है। इन सब 
प्रयासो से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होती है। निर्यात सवर्द्धन से 
राष्ट्र का आर्थिक विकास तेजी से होने लगता है। 

5, औद्योगिक विकास (005078॥ [2८४८०७गटा) - औद्योगिक विकास 
बडी सीमा तक निर्यात सवर्द्धन पर निर्मर करता है। निर्यात सवर्द्धन द्वारा अर्जित 
विदेशी विनिमय कोषो से उद्योगो के विकास के लिए जरूरी कच्चामाल और 
तकनीकी का आयात किया जाता है। निर्यातो मे वृद्धि का सीधा प्रभाव औद्योगिक 
विकास पर पडता है। भारत मे 995-96 मे 2 प्रतिशत औद्योगिक सवृद्धि दर 
प्राप्त करने मे 85 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि दर की बडी भूमिका रही। 

6 कृषिगत विकास (#87०फराणय 0०ए2०फशाथा) - उद्योगो की भाति 
निर्यात सवर्द्धन से कृषि का भी विकास होता है। निर्यात सवर्द्धन से कृषिगत उत्पादों 
का निर्यात बढता है । कृषि पर आधारित उद्योग पनपत्े हैं। भारत मे निर्यात सवर्द्धन 
से कृषि क्षेत्र मे यत्रीकरण को बढावा मिला। 

7. नियोजित विकास (7]॥720 0८४८४०एछा०॥) - नियोजित विकास में 
भारी भरकम पूजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। सतुलित विकास और 
योजनाओ की सफलता के लिए बडी मात्रा मे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। 
निर्यात सवर्द्धन द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की का जा सकती है। 

8. रोजगार सृजन (हए0/गधा (९१४००) - निर्यात सवर्द्धन रोजगार 
सूजन में सहायक है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओ के उत्पादन में अनेक लोगों को 
रोजगार मिला होता है। इसके अलावा निर्यात व्यापार मे अनेक सबधित सस्थाए 
कार्यरत होती है। बैंक एव बीमा सस्थाओ का विकास होता है। भारत मे निर्यात 
सवर्द्धन को बढावा देकर बडी सीमा तक बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा 
सकता है। 

9. राष्ट्रीय सुरक्षा (३४0७) 5६८७॥७) - नियोजित विकास में प्रतिरक्षा व्यय 
मे भारी वृद्धि हुई। कुछ पडौसी देशो से भारत के सबध अच्छे नहीं है। एक पडौसी 
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देण ये भारत फे साथ अपोषित युद्ध छेड रखा है। देश की सुरचा शो ध्यात में रखते 
हुए हमे "ला उपरित्यय मे वृद्धि करी पडी है। प्रभेपाज्ो का भी विकास किया गया 
है। इन सपबे लिए भारी पूजी विनियोजय की आवश्यकता होती है जो वर्यात वृद्धि 
द्वारा समव है। 


]0. विदेशी ऋण [एछालए॥ ऐच0) - भारत दिश्व का बडा ऋणी देच है। 
आज आम भारतीय पिदेणी ऋण मे डूबा हुआ है॥ इसके अलावा भारत सरकार पर 
आन्तरिक ऋण का भी बोझ है। वर्यातों मे वृद्धि करये विदेशी ऋण का बोय कम 
फिया जा सझता है। तिर्यात स्र्द्धन से विदेशी वित्रिमथ कोष में वृद्धि होती है 
जिसका उपयोग विदेणी ऋणो के भुगतान से किया जा सकता है। 


]। आल्मनिर्भरता (इला ब्णीलला०)) - भारत विकासगत जरूरतों की पूरा 
करो के लिए विदेथी सहायता पर अधिक ॥िर्भर रहा है। ओफऊ दार विदेशी सहायता 
के साथ देघहित वे विपरीत णर्ते भी जुडी टोती हैं। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग 
भी नहीं कर पाते है। भारत को वर्ष 995-96 में 72 6१2 करोड रुपए की 
विदेणी सहायता प्राप्त हुई जिसने ] 0222 करोड रुपए का ही उपयोग किया 
गया।' निर्यात सवर्द्धन से विदेशी सहायता को| कम बरपे आत्मीर्भरता की ओर बढा 
जा सकता है। 


82 निर्यात सरचना में परिवर्तन ((फ्ल्‍रशा:८$ था टिच्ू'जा (०घाए०॥00०) “८ 
भारत की गिर्यात सरचगा में कुछ ही वस्तुओ की प्रधागता है। तिर्यात मे आज भी 
परम्परागत वस्तुओ का भहत्त्व बगा हुआ है। आज अधिफ विदेशी मुदा अर्जित करने 
के लिए गैर परम्परागत वरतुओ या निर्यात आवश्यक है। इउ वस्तुओ का उत्पादन 
बढाने वे लिए अधिक पूजी वी आवश्फयता है जो पिर्यात सयर्द्ध द्वारा रामय है। 


॥3 व्यापार की दिशा में परिवर्तन ((॥॥४०5 का जिाच्टाणा ण॑ १50९0) - 
व्यापार वी दिणा में कुछ ही देणो यथा अमरीका जर्मगी जापाग रूस इग्लैण्ड आदि 
का अधिक मदत्व है। ये सभी देण यिकसित है। भारतीय उत्पाद विकसित देभो फे 
उत्पादो से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे यहीं होता है। अत भारत को अन्य देथो को 
व्यापार बढाते के लिए निर्यात सवर्द्धन आवश्यक है। 


]4 जीवन स्तर में सुधार ([प्रद्ञा०१८णावपप का [.७पाए 55950) - भारंत 
पिकासणील राष्ट्र है किन्तु यहा उच्य और मध्यमयर्गीय परिवारों री कमी पहीं है। 
देण मे विलासिता वी वस्तुओं का उत्पादा कम है। जीव+ स्तर मे वृद्धि के लिए 
उपभोग वस्तुओ के आयात की आवष्यकता है जिसके लिए अधिक विदेणी पूजी की 
आवश्यकता पडती है जो निर्यात सवर्द्धन द्वारा समव है। 


॥5 विदेशी प्रतिस्पर्धा (कणराश्त (०गणला।0ा) - अन्तर्षष्ट्रीय व्यापार फे 
क्षेत्र मे गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। बिना निर्यात सर्ड्धन ये पिर्यात मे वृद्धि कठित है। 


प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे टिको बे लिए श्रेष्ठ किस्म और निम्न कीमत का होता 
आवश्यक है। 
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]6 अनिवार्य आयातों का भुगतान (?8>ण्ला। ० ४९८९5४७ #णा$) - 
भारत को पेट्रोल, तेल लुब्रिकेटस, उर्वरक, मशीनरी, खाद्य तेल, बहुमूल्य पत्थर आदि 
का बडे पैमाने पर आयात करना पडता है। इनके भुगतान के लिए निर्यात सवर्द्धन 
आवश्यक है। 


]7 परिवहन विकास (प्रग्ा5०7 /02५६(०७४८४) - भारत एक विशाल देश 
है। यहा आधारभूत सरचना का अभाव है। औद्योगिक विकास को तीव्र गति देने के 
लिए रेल, सडक विकास, जलयानो का निर्माण, बन्दरगाहो का विकास आदि 
आवश्यक है। अत निर्यात सवर्द्धन द्वारा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। 

निर्यात सवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास 
(00एशागाशा। मरलि$ गि फ्फुणा शण्रात्प्रणा) 

ऐसी बात नहीं कि भारत ने निर्यात सवर्द्धन के प्रयास नहीं किए हो, किन्तु 
निर्यात सवर्द्धन के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने ऐसे समय मे निर्यात 
सवर्द्धन पर जोर दिया जब देश मे आर्थिक सकट की स्थिति हो। यदि निर्यात 
सवर्द्धन के प्रयासों मे निरन्तरता लाई जाती तो भारत आयातो की निर्यातो पर 
अधिकता को बडी सीमा तक पाट सकता था। स्वतत्रता के उपरात आर्थिक सकट 
के दोरान निर्यात सवर्द्धन के महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्यात सवर्द्धन के लिए 
जाच समितियो का गठन, विशिष्ट सगठनो की स्थापना, निर्यात प्रोत्साहन योजनाए, 
रुपए का अवमूल्यन आदि प्रयास किए गए। स्वतत्रता उपरात निर्यात सवर्द्धन के 
राजकीय प्रयासो का विवरण निम्नलिखित है - 

(अ) जाच समितियो की नियुक्ति (8979०णगला। ० छावुणा। 0णराण्मा॥2८5) 
- विदेशी व्यापार सबधी घटकों यथा भुगतान असतुलन, व्यापार घाटा, आयात-निर्यात 
नीति आदि का अध्ययन करने के लिए अनेक समितियो की स्थापना की गई जिनमे 
निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं 

. गोरवाला समिति, 949 (007४४०॥३ (/0गरातरा/९९, !949) - भारत सरकार 
ने 949 मे श्री ए डी गोरवाला की अध्यक्षता में गोरवाला जाच समिति की स्थापना 
की। गोरेबाला जाच समिति की नियुक्ति देश विभाजन और द्वितीय विश्वयुद्ध जनित 
आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए की। 

गोरवाला समिति ने व्यापारिक मडल विदेशों मे भेजने, नये बाजारों की खोज 
के लिए इग्लैण्ड की 'बेट्री' जैसी सस्था की भारत मे स्थापना, निर्यात सवर्द्धन 
निदेशालय की स्थापना, आयात प्रतिस्थापन पर बल, निर्यात कर को राष्ट्र के आर्थिक 
हित के अनुरूप मोडना आदि सुझाव दिए। 

2 डीसूजा समिति, 957 (0'80028 (०णणाय्रा।८, 957) - भारत सरकार 
ने फरवरी 957 मे भुगतान सतुलन सबधी कठिनाइयो का अध्ययन करने के लिए 
डा बी एल डीसूजा की अध्यक्षता मे डीसूजा जाच समिति की स्थापना की। नवम्बर 
957 में समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली थी। 


544 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


जैयूतरा जाब समिति ) ग्ि्यातित वरतुओ ही हिरम सुधार अधिव व्यापारिक 
रामझऔ) जोधिम वीमा विगम यी स्थापा विर्यातित बस्तुओ यी उत्पादा लागत में 
कमी विर्यत रागठा यी रथापता तिर्यात कर में कमी परियष्टा व्यवस्था में सुधार 
भारतीय यरतुओ या विदेशा में प्रवार-प्ररार 7रता आणि सुझावा दिए। 


3 भुदालियर रामिति 9 (जएतावा 0णाशा॥ात्ट ]96)) - शारत 
सरपार 3 तृतीय प्रवीय योजा) मे गिर्योत लक्ष्य यो पूर्ति शो लिए सुझाग देस ऐैसु 
96। में श्री ए आर गुणलियर यी अध्यक्षता में मुगलियर रामिति यी स्थापाा की 
गई। 

मुशलियर रामिति 3 तिर्यात घ्यपार चतुर्थ प्चर्षीय रोज तक दुगुत 
करा। वीर्यति कर में विशेष छूट उद्योगों थी तिर्यात रायधी बठियाइयों को दूर 
जरा गिर्यात उद्योगों द्वारा मशीते और कच्चा गाल आएि यरीणो यो लिए विदेशी 
गुद्रा री व्यवस्था परागा आंदि सुझाव दिए। 

4. एलेक्जेण्डर पेनल 977 (#ल्य्थ्राएंथ ?शा८) - भारत रारागर ह एक 
चाग्पर 977 शो ठा पी शी एलेक्जेण्एर यी अध्यक्षता में विशेषज्ञ रामिति का गठा 
फिया। समिति ते 3। जावरी !978 मो रिपोर्ट प्ररतुत यी। 

विशेषज्ञ रामिति ऐ वॉयि आयात यीति यो रथाए पर तीए। वर्षीय आयात 
जि यश उद्योगों ये रारक्षण ये लिए प्रशुल्म प्रणाली को आत्मसात परत विर्या 
यृद्धि की सुविधाओं मे विरवार लघु उद्योगों यो सरक्षण हेतु आयातो पर प्रतिग् 
लाइरोसि॥ प्रणाली या 7च्चा माल पूजीगत सामात तथा उपभोत्ता माल शीत शीर्षक 
में वर्गीकरण तीर्यात राव्द्। के गये क्षेत्रों री पट्घात व विफारा आदि रुझाव दिए। 

4६ टण्डन रामिति 980 ([9॥40॥ (0णाग्रा॥९८ 980) - भारत रारवार 
है पे ह दशा ऐी (कि व्यूटरणण सैशार बरो; ह बारते श्री, पी, एल टण्टा 
यी अध्यक्षता में तेरए रादरयीय राभिीी थी ॥980 में गियुत्ति री। रामिति ै मई 
980 में अन्तरिम रिपोर्ट तथा ]98। में अतिम रिपोर्ट प्रस्तुत बी। 

टडा समिति ने गिर्यत व्यूड रबागा यारते पिशालिणित सुआव दिए - 


॥. विश्य व्यापार में भारत वी भागदारी 990-9॥ तक 03 प्रतिशत से 
प्रगिशत तक यढागे यो लिए आवश्या' सुविधाओं के विस्तार पर जोर। 


2. वहिर्यता) हो अन्तर्राष्ट्रीय सूल्यो पर कच्चामाल उपलब्ध कराया) 

3. लपु गीयतिफ उत्पादों जो विशेष सुविधा प्रदात करगा। 

4. पीिर्यात व्यापार में सलरा सार्वजीक रास्थाओ वी भूमिका में परिवर्ता 
करगा। 

5 य्यापारिक बैंको हारा प्रदत्त वियति साय पर पुर्वित्त जी सुविधा प्रदात 
बारा। 


6. पियतोन्युसी औद्योगिय इफाइयों को कर मुक्त आयात क्री अगुमति प्रदाता 
कराा। 
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(ब) निर्यात सवर्द्धन सस्थाओ की स्थापना (55६0॥क्रगादा रण ऐल्कुणा 
शण्यराणाणा |गपांट5) - स्वतत्रता उपयरात निर्यात सवर्द्धन के लिए अनेक 
सस्थाओ की स्थापना की गई जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं 


. निर्यात सवर्द्धन परिषद्‌ (&ःफुण। शण्याणाणा 0007०!$) - भारत मे 
इस समय ॥8 निर्यात सवर्द्धन परिषदें हैं। ये स्वायत्तशासी निगम के रूप मे कार्य 
करती है। इनमे सरकार के अधिकारी तथा उद्योग एव व्यापार के प्रतिनिधि होते है। 
परिषदो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपने-अपने उद्योग की वस्तुओ के निर्यात में 
वृद्धि करना होता है। वर्तमान मे ये परिषद्‌ रासायनिक पदार्थ, इजीनियरिंग वस्तुए, 
खेल का सामान, सूती वस्त्र, रेशम रेयन, तम्बाकू, चमडा, काजू, मसाले आदि वस्तुओं 
के निर्यात सवर्द्धन का कार्य करती हैं। 


2. निर्यात सवर्द्धन सलाहकार परिषद्‌ (छछफुणा शिण्राणाणा #तएश$०५ 
(००००/॥) - यह परिषद्‌ केन्द्र सरकार की आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करती 
है तथा निर्यात सवर्द्धन के लिए सुझाव देती है। इस परिषद्‌ मे व्यापार प्रतिनिधि होते 
है। 


3, वस्तु मडल ((०राग्मा०धा/ 80०भ95) - विशिष्ट वस्तुओ के उत्पादन, 
विकास तथा निर्यात सवर्द्धन के लिए वस्तु मडल स्थापित किए गये है। वर्तमान मे 
प्रमुख वस्तु मडल निम्न हैं. चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, इलायची बोर्ड, 
हस्तकारी बोर्ड, हथकरधा बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, रेशम बोर्ड, रबड बोर्ड आदि। 
वस्तु मडल सबधित वस्तुओ के उत्पादन से लेकर निर्यात तक सरकार को सलाह देने 
का कार्य करते हैं। 

4. निर्यात सवर्द्धन निदेशालय (0॥९८००६ ० फकृ०त ग्रिणा०ा०प) + 
इसकी स्थापना 957 मे की गई। निदेशालय निर्यातकों को आयश्यक सूचना, 
निर्देशन एव सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय 
हैं तथा मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता में पोर्ट कार्यालय है। 

5. भारतीय विदेश व्यापार सस्थान (ताभा ॥्रञ्ञापार ० 76शट्टा ॥906) 
- इस सस्थान की स्थापना भारत सरकार ने 964 में की। सरथान की स्थापन का 
मुख्य ध्येय विदेशी व्यापार प्रबन्ध मे प्रशिक्षण, अनुसघान तथा बाजार सर्वेक्षण करना 
है। सस्थान के प्रमुख कार्यो मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक विधियों सबधी 
प्रशिक्षण देना, बाजार सर्वेक्षण, अनुसघान से प्राप्त सूचनाओ को सस्थाआ तक 
पहुचाना, विदेशी व्यापार की समस्याओ का अध्ययन करना, विपणन सर्वेक्षण की 
व्यवस्था करना आदि मुख्य है। 

6 भारतीय निर्यात सगठन फेडरेशन (फठटाभाणा णी फतवा सिएणा 
08भाधक्‍ज्ञा07)) - यह फेडरेशन निर्यात सवर्द्धन सबधी सस्थाओं यथा निर्यात 
सवर्द्धन, वस्तुमडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार सगठन व अन्य विशिष्ट सस्थाओ के 
निर्यात कार्यक्रमो मे समन्वय का कार्य करता है। 
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7 निर्यात निरीक्षण परिषद्‌ ([5णा ॥5फल्‍टशाणा एण्राटा$) ८ इसयी 
स्थापना तिर्यात अधितियम 963 के अत्तर्गी वी गई। परिषद्‌ री रथापा का मुख्य 
ध्येय तिर्यातित माल पी क्रिम फो स्तरीय पाये रखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 
परिषद्‌ गिर्यात से पूर्व वस्तुओ की जाच का कार्य ररती है। इराफे लिए परिषद्‌ को 
सरकार से ऋण एव अजुदाग के रूप में सहायता मिलती ऐै। 


8 भारतीय पच निर्णय परिषद्‌ (]990॥ (०णार्मां णी #णााभाणा) ८ 
इसकी स्थापता 965 में की गई। पच्च पैराले ये क्षत्र म यट भारत यी शीर्ष सरथा 
है। यह ररथा दशी एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स उत्पन्न झगड़ों को विपटाते हतु सेवाएं 
प्रदा। करती है। इसमे अलावा विदशी व्यापार म सलगा व्यापारियां में पच गिर्णय को 
लोकप्रिय बगा] का कार्य भी इसके अवीज है। इसमे पचो की एक सूची है जिसके 
पियम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल है। 

9 व्यापार विकार प्राधियारण (]706 ऐल्‍एलणुआधा। #एााणा9) ८ इसकी 
स्थापना 97] मे ध्यापार मग्ालय दे अधीय की गई। प्राविदरण वा प्रधात 
कार्यालय नई टिल्ली म हैं। इस मुख्य यार्य लघु एव मध्यम श्रेणी के उद्यमियों 
की पिर्यात क्षमताओं यो प्रान्नत करा है। प्राधिकरण तए-7ए बाजारा वी योज 
तिर्यात रोवाओ में सुधार माल ये उत्पादय तथा गर्यात में राहयता विदेशी ब्रेताओं 
से सपर्क सामूहिक तिर्यात म वृद्धि आदि कार्य करता है। 

0. भारतीय पैकिंग रारथान (॥0शा वात्राप्राल ० 29००7) - ईराकी 
रथापागा भारत सरकार द्वारा 966 म की गई॥ तिर्यातों में पैंकिग या महत्त्वपूर्ण 
रथात हैं। सस्थाा का प्रमुय उद्दश्य पैंकिग सामग्री हेतु अगुसधात करता तथा पैंकिंग 
वी पई-तई विधिया की जाउकारी देगा है । सस्थात व अय प्रमुयय उद्देश्यों में अच्छे 
पैंकिग बी भावा] विकसित करण भारतीय पैंक्िगि को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बगाए 
रखा पैंकिग उद्योग के लिए कच्चे माल वी योज करा पैंकिग उद्योग के लिए 
सलाहकार रोवाओ वी व्यवस्था कराता आदि मुख्य है। 

] समुद्री उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण (776 श्रि0तघ८$ एणा 
9९ए९०फ्चाशा। &्रश०्ता५) + इरापी रथापता !972 मे कोचीम में थी गई। 
अधिकरण की रथापा का प्रमुख उद्देश्य समुद्री उत्पादों का तिर्यात सर्व है। 

2 भारतीय मानक रास्थान (एव 9300940 |ाहएाट) - इरावा मुख्य 
कायलिय नई दिल्ली मे है। सरथाय गिर्यातित उत्पाद का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
मागक निर्धारित करता है। सरथान का मुख्य उद्देश्य भारतीय उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय 

स्तर पर साख बााये रखता है। सरथान एक पिश्चित माउक रतर से निम्न स्तर के 
सामाय को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। 

3. टेक्सटाइल रामिति (पृर्क्ता८ एणग्राधा८८) - यह समिति मुम्बई में 


कार्यरत है। समिति जहाज पर लदान से पूर्व टेक्टटाइल की उत्तमता अच्छाइयों 
तथा क्स्मि वी जाच का कार्य करती है। 
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१4. भारतीय विनियोग केन्द्र (गज [ाए्टआगला (एथ्गाट) - यह केन्द्र 
भारतीय उद्योगपतियो को विदेशो मे उद्योग अथवा सयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु 
सहायता एव सलाह देना है। यही कार्य विनियोग केन्द्र विदेशियो के लिए भी सम्पन्न 
करता है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्‍ली मे है। 


]5. भाडा जांच ब्यूरो (276 ॥59९९।०णा छेप6०७) - ब्यूरो सामान्य जहाजरानी 
सुविधाए प्रदान करता है तथा जहाज मे स्थान व भाडे से सबधित समस्याओ को हल 
करता है। मुम्बई के जहाजरानी निदेशालय में भाडा जाच ब्यूरो स्थापित है तथा 
कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और गाधीधाम मे इसकी शाखाए हैं। 


6. राज्य व्यापार निगम (8बाधव7०078 0०णएण००) - भारत के विदेशी 
व्यापार मे राज्य ध्यापार निगम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य व्यापार नियम की 
स्थापना 956 में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई | स्थापना के समय 
इसकी प्रदत्त पूजी एक करोड रुपए थी। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य 
आवश्यक वस्तुओं का आयात करना तथा निर्यात सवर्द्धन करना है। देश के निर्यात 
का ॥/4 भाग तथा आयात का 3,/5 भाग राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता 
है। राजकीय व्यापार के कारण निजी मुनाफाखोरी पर अकुश लगा है तथा व्यापार 
मे सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति को वल मिला है। निगम के कार्यो मे निर्यातो का 
विविधिकरण, निर्यातो को प्रोत्साहन, विद्यमान बाजारों का विस्तार तथा आयातित 
वस्तुओ का वितरण करना है। 


राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत सहयोगी (5४७50/29) कम्पनिया यथा 
भारतीय काजू निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, परियोजना एव उपकर निगम, 
दस्तकारी एव हाथकरघा निगम, रसायन एव फार्मास्युटिकल निगम निर्यात बढाने मे 
सलग्न हैं। 

7. खनिज तथा धातु व्यापार नियम (शटागड शात जिलव। वबगाड़ 
(0०फणश्रा००) - इस निगम की स्थापना 963 मे की गई। यह खनिज और 
धातु के विदेशी व्यापार मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निगम उर्वरक, एल्युमिनियम 
ओर इस्पात का आयात करता है तथा लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, कोयला और 
क्रोम अयस्क का निर्यात करता है। 


8. भारतीय चाय व्यापार नियम (6३ प्रब्वगड़ 00फ्ुणबाणा 0 ]769) +- 
यह राज्य व्यापार निगम की सहायक सस्था है। निगम की स्थापना का उद्देश्य 
भारतीय चाय के लिए स्थाई बाजार दूढना है। 


9. अअक व्यापार निगम (८७ ॥30व8 (०फ्ण०0णा) - इसकी स्थापना 
]972 मे की गई। यह नियम भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सहायक 
सस्था के रूप मे कार्य करता है। यह अश्रक निर्यात के कार्य मे सलग्न है। निगम 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो से अधिकाश अश्रक खरीदता है। 
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20 भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (भा जचिणाणा विवाद फिफुणा 
(०फ॒०थ्धाणा) - यह राज्य व्यापार तिगम की सहायक कपगी के रूप मं कार्य 
करता है। यह भारतीय फिल्मों का तिर्यात तथा विदेशा मे उसके प्रचार का कार्य 
करता है। 


2। चैम्वरर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एाग्राकला ण एशाशिश९र आएं 
]040509/) - ये उत्पत्ति का प्रमाण-पत्र (८४0०८ ० 05श॥) जारी करते हैं। 
यह राजकीय नीति के सबंध में विचार हेतु मच का कार्य करता है तथा निर्यातकर्त्ताओं 
के विशेष मामलो को सरकार के सामो रखते है। 


22. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ([906 छा #एा०79 0748) ८ 
प्राधिकरण का गठन मार्च 977 म भारत सरकार द्वारा किया गया। यह देश-विदेश 
में व्यापार मेला का आयोजन करता है| प्राधिकरण की गतिविधिया भारत सरकार वी 
नीतियो के अनुरूप है। इसका प्रधात कार्यालय प्रगति भवन प्रगति मैदान नई दिल्ली 
मे हैं। प्रगति मैदान प्राधिकरण का रथाई प्रदर्शी रथल बन चुका है। यह विस्तृत क्षेत्र 
में फैला हुआ है तथा सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। 

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के प्रमुख कार्यो मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों 
में भाग लेना विदेशो मे भारतीय प्रदर्शनों का आयोजन भारत मे मेलों का आयोजन 
भारतीय पार्टिया को मलो मे सीधे भाग लेने के लिए सहायता जनसचार और 
अन्तर्राष्ट्रीय मेलो के माध्यम से व्यापारिक प्रचार का आयोजन आदि मुख्य हैं। 


23 भारतीय निर्यात साख एव गारन्टी नियम (क्रणा 07९ 876 004०९ 
(0०फ०भाण ० ॥09) - 959 म स्थापित निर्यात जोखिम गिगम का 964 
मे नाम बदलकर निर्यात साख एवं गारन्टी निगम किया गया। निगम का प्रधान 
कार्यातय मुम्बई में हैं। निगम भारतीय निर्यातको को ऋण प्रदान करता है। इसके 
अलावा माल की सामुद्रिक जोखिमों एव मूल्या मे उच्चावचन की जाखियों रो सुरक्षा 
प्रदान करता है। छिगम निर्यातकों को माल लदान से पूर्व तथा उसके पश्चात वित्तीय 
सुविधा प्रदान करता है। 

24. निर्यात आयात बेक (छका--कुणा पराफुण६ छा) + भारतीय 
निर्यति-आयात बैंक नियात और आयात को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली 
सस्थाओ क कामकाज म तालमेल बिठाने वाली प्रमुख वित्तीय सरथा हैं। इस बैंक की 
र्थापत एक जनवरी 982 को भारत के विदेश व्यापार को विक्त प्रदान करने और 
सुविवाए एव प्रोत्साहन दे के लिए हुई थी। 3] मार्च |994 तक बैंक की चुकता 
पूजी 336 कराड रुपए और अधिकृत पूजी 500 करोड रुपए थी।' 

25 कपास नियम (जगा 0०एणााणा) - नियम की स्थापना कपास के 
व्यापार का सरकारी क्षेत्र म लेने के लिए की गई। निगम का प्रमुख कार्य अच्छी 
किरम की कपास दा आयात तथा उसका वित्तरण करना है। 


26 चाय व्यापार निगम (८७ ग्राउक्गाह 0०0फ्ण॥४०ा) - तिगम की स्थापना 
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]97] में की गई। निगम का प्रमुख कार्य चाय का आन्तरिक व विदेशी व्यापार 
देखना, गोदामो तथा बागानो का प्रबन्ध करना, चाय के निर्यात वृद्धि के प्रयास, चाय 
की आन्तरिक माग को पूरा करना आदि। 


27. निर्यात सदन (&क्णा घणाए5८) - निर्यात सदन निर्यातको के न्यूनतम 
मापदड पूरा करने पर प्रमाण-पत्र जारी करता है। निर्यात सदनो मे विदेशी मुद्रा की 
उपलब्धता, निर्यात सवर्द्धन हेतु विषणन विकास मे से अनुदान, विदेशो मे कार्यालय 
खोलने के लिए अनुदान आदि सुविधाए होती हैं। 

28. व्यापार प्रतिनिधि ([720८ ॥8०॥७) - भारत सरकार निर्यातको की सहायता 
के लिए विश्व के महत्त्वपूर्ण नगरो मे व्यापार प्रतिनिधियो की नियुक्ति करती है। 


29. वायु स्थायी समिति (#॥ 77८० 0०गगराध०८) - समिति का मुख्य 
उद्देश्य वायु यातायात द्वास निर्यात के मार्ग मे आने वाली अडचनो को दूर करना है। 
सबधित आवश्यक खानापूर्ति के लिए प्रमुख हवाई अडडो यथा मुम्बई, चेन्नई, 
कलकत्ता, बगलौर, अहमदाबाद आदि पर "सयुक्त वायुयान माल काम्पलेक्स" स्थापित 
किए हुए है। 

30. रेल स्थायी समिति (२9३७ ए/:८० 0०ऋग्रा।९९) - समिति रेल द्वारा 
निर्यात के मार्ग मे आने वाली बाधाओ को दूर करने का कार्य करती हैं। 


3. जहाजरानी स्थायी समिति (599७7 80९९१ 0०४॥ण्रा70९९) +- जहाजरानी 
के माध्यम से निर्यात के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए समिति 
का गठन किया गया है। 


32. वाणिज्य मत्रालय (ट0ग्राघाथा०८ )/॥589) - भारत के विदेशी व्यापार के 
विकास और नियत्रण का कार्य केन्द्र सरकार के वाणिज्य मत्रालय का है। वाणिज्य 
मत्रालय के प्रमुख कार्यो मे विदेशी व्यापार सबध, राज्य व्यापार, निर्यात सवर्द्धन 
उपाय, निर्यात उद्योगो के विकास आदि मुख्य हैं। 


(स) निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं (छ)क्ुणा श०ऋ्राणा $टश॥6८5) - 


विभिन्न जाच समितियो एवं विशिष्ट सगठनो की स्थापना के अलावा सरकार 
ने निर्यातों को बढावा देने के लिए समय-समय पर निर्यात प्रोत्साहन योजनाओ की 
घोषणा की है। निर्यात प्रोत्साहन की प्रमुख योजनाए निम्नलिखित हैं 
. निर्यात बढाने के लिए मध्यकालिक रणनीतति९ (१॥0 शा 7०॥९०५ 0 
पतरण६४४९ 8590०) + सरकार ने सन्‌ 2002 तक वार्षिक निर्यात 90 अरब डॉलर 
तक बढाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 जनवरी 998 को मध्यकालिक निर्यात 
ऋण नीति की घोषणा की। इसके तहत आघारभूत ढाचे की कमिया दूर करना, ऋण 
लागत घटाना, क्षेत्रीय व विशिष्ट बाजार विकसित करने के लिए कदम उठाना 
शामिल है। रणनीति मे बदरगाहों पर लदान में लगने वाली देरी कम करने, विमान 
से दुलाई की क्षमता की कमी को दूर करने और सडक मार्ग से दुलाई मे लगने वाले 
समय को कम करने की ओर ध्यान दिया जाएगा। 
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विश्व नियात मे भारत की हिस्सेदारी | प्रतिशत छक बढाने वी रणनीति दे 
तहत विश्व व्यापार क रूख क अनुकूल गियात के लिए उत्पाद आधार बढाकर 
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बहतर बजाने पर ध्यान दिया जाएगा। 


2. निर्यात ऋण पर व्याज दरों में रियायत ((०॥०८5507 का विश८छ सिगट 
७7। >फण [.0/)) - रिजर्व बैंक ने 3। दिसम्बर 997 को निर्यातको को निर्यात 
ऋण पर ब्याज दरा की शर्तों मे रियायत बी घोषणा वी। एक जनवरी 998 से 
लदाउ बाद रूपया तियात ऋण पर 90 दित स छह महीने वी अवधि तक व्याज दर 
3 प्रतिशत वार्षिक हागी। रिजर्व बैंक ने 26 तवम्बर !997 को अस्थाई उपाय के 
तोर पर माल क॑ लदाग बाद रूपया उियाठ ऋण पर ब्याज दर का 3 से बढ़ाकर 
5 प्रतिशत कर दिया था। यह व्याज दर 90 दिउ से छह महीये की अवधि के लिए 
बढाई गई थी। 9]व दिन से उच्च ब्याज दर लागू कर दी गई थी। उसके बाद भी 
विदेशी मुद्रा वाजार में जब रिथिति यहीं सभली तो 29 नवम्बर 997 को रिजर्व बैंक 
ने नियातको के कर्ज लेते की तिथि से ही उच्च ब्याज दर लगाने वी घोषणा कर 
दी औई इस व्यवस्था को 5 दिसम्बर 997 से लागू करने का कहा। बैंक ने [7 
दिसम्वर का ही वाणिज्यिक बैंका को निर्धारित समय स॑ ज्यादा समय तक लम्बित 
निर्यात विला पर 20 प्रतिशत्त की ऊची दर से व्याज लेते की हिंदायत्न दे दी थी। 
केवल उन मामला म कुछ रियायत का प्रावधा३ रखा था जहा ऋण लेन की तिथि 
से एक महीते से भी कम समय हुआ था। 


रिजव बक न निर्यातका की समस्याओ का समझते निर्धारित अवधि के बाद की 
अवधि पर 20 प्रतिशत की बढी हुई दर से व्याज लगाने की शर्त में भी कुछ रियायदों 
देते हुए इस अब केवल िर्घारित समय स आग की अवबि पर ही लगाए जाने वी 
घोषणा थी | इसक अतावा गिर्यातको के नियत्रण स बाहर अन्य कारणवश दरी हाये 
पर 20 प्रतिशत व्याज नहीं लिया जाएगा। इसमे छह महीने पुरान बिलो को भी 
रियायत दी जाएगी।' 


3 सशेफगार्ड (590८६.०४7०) - सेफ्गार्ड प्रणाली जुलाई 997 में कन्द्र सरकार 
की एक अधिसूचना के जरिए लागू वी गई थी। इसका उद्वश्य आयात म अचानक 
आइ बढातरी स घरेलू उद्यागों को होन वाली क्षति का राकने क लिए आपात उपाय 
करता हैं। यह वैश्वीकरण के दौर म॑ सरक्षण की विश्व व्यापार सगठन द्वार 
अनुवाछित प्रणाली है और निकट भविष्य म॒ पूरी तरह म॑।जूदा तटकर और लाइसत 
प्रणाली का रथान ले लेगी। द्वग्पिग के विपरीत ख्िसमें कि दाढ़ी, का तिर्धतिक देश 
म उत्पादन लागत स कम पर तिर्यात को सादित करना पड़ता है. सेफगार्ड कानूनों 
में कवल आयात म अच्चाउक वृद्धि और शाति को सिद्ध कराया पड़ता है। सेफार्ड 
स आयात क छिलाफ स्वदेशी क्य नारा बुलन्द क्या जा सकता है| अब स्थानीय 
उद्यागा का भी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार हा जाना चाहिए। 

4 “आन लाइन ट्रेडिंग जोन' (ओटीजेड) (09 [ताल पाउकाड 2णशे 7 
राजस्थान सरकार क उपक्रम राजस्थात लघु उद्योग निगम ने इन्टरोट के जरिये 
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समूची दुनिया के नियातकों और खरीददारों को एक मच पर लाकर उन्हे पूरी 
सूचनाए उपलब्ध करवाने का एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया है। इस प्रयोग को 'ऑन 
लाइन ट्रेडिग जोन' (ओटीजेड) नाम दिया गया है। इसे आम बोलचाल की भाषा में 
इडोबाजार कहा जाता है। इससे इन्टरनेट के जरिये भारत के निर्यातक और विश्व 
भर के क्रेता एक मच पर एकत्र होकर लेन-देन कर सकेगे। ओटीजेड की सदस्यता 
शुल्क मात्र 25 हजार रुपए वार्षिक होगा। ओटीजेड मे भारत की निर्यात सूची मे 
शामिल सभी वस्तुओ की सूची होगी। ओटीजेड दो भागो मे बटा होगा। सदस्य क्षेत्र 
और जन क्षेत्र। सदस्य क्षेत्र मे इस योजना मे शामिल सदस्य अन्य सदस्यो की हर 
सूचना प्राप्त कर सकेगे। जनक्षेत्र मे आम आदमी भी भारतीय उत्पादों के बारे मे 
विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेगा। 


5. राजकोप और विनिमय दर की नीतिया (#5०० ९०॥०४ थाव रि88 ० 
एछऋलाआ2०) - वर्ष 992-93 के बजट मे रुपए को आशिक रूप से परिवर्तनीय 
बनाया गया जिसके तहत विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग सरकारी विनिमय दर 
पर तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार निर्धारित दर पर बदले जाने की व्यवस्था थी। वर्ष 
993-94 के आरम्भ मे दोहरी विनिमय दर की व्यवस्था को बाजार द्वारा निर्धारित 
एकीकृत विनिमय दर की प्रणाली मे परिवर्तन की शुरुआत की गई। अब निर्यातक 
अपनी कमाई का शत-प्रतिशत भाग बाजार दरो पर अभ्यर्पित कर सकते है। इस 
प्रकार विगत वर्षों मे रुपए को क्रमिक रूप से व्यापार खाते मे पूर्ण परिवर्तनीय बनाया 
जा चुका है। वर्ष 994-95 के बजट मे रुपए को चालू खाते में परिवर्तनीय कर 
दिया गया है। पूजी खाते मे रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए बहुत ठोस 
वित्तीय स्थिति और दक्ष वित्तीय प्रणाली का होना जरूरी है।' 

993-94 के केन्द्रीय बजट में शुल्क स्तर 0 प्रतिशत से घटाकर 85 
प्रतिशत किया गया। वर्ष 994-95 मे आयात शुल्को की उच्च दरो को 85 
प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत किया गया जिसे 995-96 के बजट में आयात 
शुल्क की अधिकतम सीमा घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई। 

निर्यातको को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर स्पर्धात्मक ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा 
उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा मे लदान पूर्व 
ऋण सुविधा भी निर्यातको को प्रदान की गई है तथा विदेशो में उनके निर्यात बिलो 
पर छूट की भी योजना शुरू की गई है। निर्यात की एक नई व्यापारिक सस्कृति 
विकसित करने के प्रयास किए जा रहे है जिसमे व्यापार और उद्योग के अलावा 
आधारभूत ढाचे के विकास से सबधित एजेसियो और राज्य सरकारो की भी सार्थक 
हिस्सेदारी तय की जायेगी। राज्य सरकारो को उच्च स्तरीय मूलभूत सुविधाओं के 
लिए अनुदान के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। निर्यात सवर्द्धन की प्रक्रिया मे 
निर्यात को राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है और व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र 
से निरन्तर परामर्श से निर्यात बढाने के हर समव कदम उठाए जा रहे हैं।* 
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6 निर्यात ससाधन (प्रोसेसिग) क्षेत्र (2२० शि0०८८5॥॥ह 207८5) - भारत 
में 7 गिर्यात ससाधय क्षय हैं य काडला (गुजरात), शाताक्रूज (महाराष्ट्र), कोच्ची 
(केरल) चन्नई (तमिलनाडु), नायडा (उत्तर प्रदेश) फाल्टा (पश्चिम बगाल) और 
विशाखापट्टनम (आधप्रदेश) म॑ रिथित है। प्रत्येक निर्यात संसाधन क्षेत्र में फैक्ट्री 
निर्माण के लिए विकसित प्लाट, फैक्टरी शेड, विजली, पानी, सडक, जल पिकासी, 
बैंक, डाकधर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा कई 
राजकोपीय प्रोत्साहन भी दिए गए है। इन क्षेत्रों में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 
कस्टम क्लियरेस सुविधा भी प्रदान वी गई है। 


7 निर्यावोन्युखी इकाइया ([+90 070॥20 ए_ञञा७) - निर्यातोन्मुख इकाई 
याजना निर्यात ससाधन क्षेत्र योजना के सहायक के रूप में 98] म॑ शुरू की गई 
थी | पिर्यातोन्मुख इकाइयो मे; मुख्यत इजीनियरी, रसायन, प्लास्टिक, ग्रनाइट और 
खाद्य प्रसस्करण के क्षेत्र कार्यरत है। निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा 993-94 मे 
2,400 करोड रुपए के सामान का निर्यात किया गया। निर्यातोन्मुय्य इकाइयो और 
निर्यात ससाधन क्षेत्र मे सुधार के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं - 


0) .मूल्यवर्द्धन का शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के आधार पर सशोधन करना। 
(0) उत्पादों को स्थानीय वाजार म॑ बेचने की सुविधाओं को उदार बनाना! 
(ए) सोने और चादी के आभूषणो के लिए नियमो का निर्धारण करना। 
(५). आयात-नीर्यात नीति की प्रक्रियाआ को सरल बनाना। 

8 वाणिज्यिक सबंध (0०्राघशटाग ॥२९|॥०॥७) - वर्तमान में भारत के 
विदेशा मे 66 वाणिज्यिक कार्यलेय है। वाणिज्यिक कार्यालय अन्य दशों क साथ 
भारत के व्यापार ओर आर्थिक सबधा को बढावा दन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते 
है। भारतीय राजदूता को वाणिज्यिक और आर्थिक मामलों पर परामर्श देने के 
साथ-साथ वाणिज्यिक प्रतिनिधि वाणिज्यिक और आर्थिक नीति निर्धारण म सरकार 
की सहायता करत है। ये वाजार के रुझानो, व्यापार सवर्द्धन की सभावनाआ और 


सबद्ध देश की सामान्य आर्थिक स्थिति से सबधित जानकारिया सरकार को 
उपलब्ध कराते है। 


9 भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन (0८एरफ्नाठा ती ठग एप्राटा०)) ८ ८ 
भारत सरकार ने पिर्याता म वृद्धि के लिए समय-समय पर रुपए का अवमूल्यन 
किया | सितम्बर ]949 म भारत ने डॉलर क्षेत्रा म निर्यात बढाते के लिऐ रुपए का 
डॉलर म 305 प्रतिशत अवमूल्यन किया। 6 जून, 966 को निर्यात बढाने के लिए 
रुपए का 365 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था। 


भारत न जुलाई ]99] क प्रथम सप्ताह म रुपए वी विनिमय दर मे कमी 
करके, रुपए को विश्व की प्रमुय्य मुद्राआ क मुकावल यथा पीण्ड रटर्लिंग 2 04 
प्रतिशत, अमरीकी डॉलर 23 07 प्रतिशत, जर्मन मार्क 2078 प्रतिशत्त, जापानी येन 
22 33 प्रतिशत तथा प्रासिऱी फ्राक 2] प्रतिशत सस्ता कर दिया। भारत ने यह 
गभीर कदम आर्थिक सक्ट से उबर, विदेशी मुद्रा जुटान तथा निर्यात बढात के लिए 
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उठाया [९ 


]0. करों में छूट्टे (8९८॥८४ ४ 8९८५) - सरकार ने निर्यात सवर्द्धन के लिए 
करो मे छूट दी है। जूट के विर्यात करो में कमी की गई। निर्यात सवर्द्धन हेतु विदेशो 
मे विज्ञापन पर व्यय, सर्वेक्षण, विदेशों मे शाखा, कार्यालय या एजेन्सी का व्यय, 
विदेशी यात्रा, विदेशो मे भेजे गए नमूनो पर व्यय, आयकर मे पूर्णत या आशिक छूट 
के लिए मान्य है। उत्पादन कर मे छूट की व्यवस्था है। रचत्तत्र व्यापार क्षेत्रो मे माल 
के आयात-निर्यात करो मे छूट है। 


]. रेल भाडे मे कमी व प्राथमिकता (एचणा0 ज्ञात 00९९५॥णा व रिया ए३५ 
पथ) - भारतीय रेल द्वारा निर्यात योग्य वस्तुओ को बन्दरगाहो तक पहुचाने मे 
प्राथमिकता दी जाती है तथा निर्यात वरतुओ पर भाडे मे छूट दी जाती है। 


2. वित्तीय अनुदान और सहायता (#भा८३) ठाभ७5 भात #5डाडआ९९) - 
भारत सरकार निर्यातो मे वृद्धि के लिए कुछ निर्यातित वस्तुओ पर सब्सिडी अथवा 
वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। 


3. पारितोषिक योजना (#&५५०४०5$) - निर्यातो को प्रोत्साहित करने के लिए 
968-69 मे पारितोषिक योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना मे निर्यात व्यापार में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निर्यातको को योग्यता प्रभाण-पत्र एव पारितोषिक 
वितरित्त किए जाते है। 


]4 व्यापारिक केन्द्र और शोरूम (790९ (शाध९5 भ१ 5900७ ॥२००ग5$) - 
भारतीय उत्पादो के निर्यात मे वृद्धि के लिए विदेशों मे व्यापारिक केन्द्र और शोरूम 
रथापित किए गए हैं। ये केन्द्र भारतीय उत्पादो का विदेशों मे प्रचार, प्रसार का कार्य 
करते है। इससे भारतीय उत्पादो की विदेशों मे माग बढी है। 


45 निर्यात अधिनियम 4963 (एस्ुणा ८हघ)गाणा, 4963) - यह 
अधिनियम 963 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जहाज पर माल 
लादने से पूर्व ज्यच व निर्यातित माल पर अनिवार्य किस्म नियत्रण की व्यवस्था की 
जाती है। 


6. पूंजीगत माल के आयात की सुविधा (प्राएगां छबलाएए लि एच 
(00०48) - निर्यात यृहो तथा निर्यात उद्योगो को पूजीगत माल और कच्चे माल के 
आयात मे कई सुविधाए प्रदान की गई हैं। निर्यातक उद्योगो को देशी नियत्रित कच्चे 
माल की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। पूजीगत वस्तुओ के आयात 
में सीमा शुल्क में रियायत की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 
नियमित रूप से निर्यात करने वाले निर्यातक 0 करोड रुपए मूल्य तक की पूजीगत 
वस्तुए आयात कर सकेगे। बशर्ते कि इस आयातित पू्जीगत माल के तिगुने के बराबर 
निर्यात करने का उत्तरदायित्व निमाए तथा पिछले वर्षो की औसत निर्यात कार्यकुशलता 
बनाए रखे। 
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]7 विदेशी विनिमय सुविधाएं ([्रशए्ग्7ा फिलाआ[,९ (40065) ८ बडे 
निर्यातका को िर्यात सवर्द्धा] खर्च के लिए उदारता स विदेशी विग्रिमय मुहैया करायी 
जाती है। 


]8 व्यापारिक रामझौते (गरब6८ #छञाट्शा0८१॥७) - भारत रारकार ने विदेशी 
व्यापार मे वृद्धि के लिए विश्व वे ओक देशों के साथ द्विपक्षीय एव बहुपक्षीय व्यापार 
समझौते किए है। व्यापारिक समझौते के परिणामस्वरूप भारत वे विदेशी व्यापार मे 
बढोतरी हुई है। भारत विश्व व्यापार रागठा का रादरय बात चुका है। अक्टाड 
(एघ८+0) में भारत वी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारत गुट पिरपेक्ष में सद्रिय रहा 
है। भारत की ग्रुप-77 तथा ग्रुप-5 में प्रभावी भूमिका है। 

]9 मेला एवं प्रदर्शनी सगठनो की रथापना (॥0 | ब्शाओ न्‍ीशा$ शार्व 
एाए॥0ण 00840/५89०१5) - भारतीय उत्पादों क विदेश म्‌ प्रचार प्रसार तथा 
विज्ञाप। हेतु मेलो एव प्रदर्शीयों का आयोजा करा के लिए प्रदर्शी विदेशालय बी 
स्थापागा की गई है। देश विदेश म व्यापार मेलो का आयोजा करो के लिए 977 
म व्यापार मेला प्राधिकरण की स्थापगा की गई। 


20. स्टार व्यापार गृह (887 4078 05८४) - तिर्यात से जुडे व्यापारिक 
रास्थाय तथा तिर्यति ससाधः क्षेत्रों मे रिथित इकाइया को समय-समय पर विर्धारित 
मायदण्डो जे अनुरूप उगफ़े काराबार के आधार पर घराया को पिर्याठ घराते व्यापार 
घराने अग्रणी व्यापार घराने और शीर्ष व्यापार घराएे में श्रणीया किया जाता है। इ। 
घरागा को उगवी श्रेणी के अगुसार विशेष आयात लाइरोरा दिए जाते है। पिछले 
लाइसस वर्ष में किए गए तिर्यात का औरात मूल्य । 000 करोड रुपए अथवा पिछले 
एक वर्ष मे अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा 600 करोड रुपए थाले घरात का शीर्ष व्यापार 
घराने की श्रेणी मे रखा जाता है। 

निर्यात सवर्द्धन की उपलब्धिया 
(/भस्ाध्णशालहाां5$ ता एं५ए00 शिग्राग000ा) 

रवातच्त्योत्तर भारत ने तिर्यात सवर्द्धन के प्रयास किए। उिर्यात बढाने वास्ते 
जाच समितिया की ियुक्ति की गई। इसके अलावा ग्िर्यात सवर्द्धी सरथाओ वी भी 
स्थापना की गई। िर्यात्त प्रोत्ताहए योजगाओ की घोषणा की गई। स्वतज्ता के 
पश्चात कई बार निर्यातोमुखी तिर्यात-आयात्त जीति (ए>7५ ए०॥८५) की घोषणा 
वी गई। तिर्यात बढात वास्ते गौर्दी पचवर्षीय याजगा बी समयावधि के अगुरूत 
दीर्घकालीय तिर्यात-आयात नीति (997 2002) की घोषणा की गई। तिर्या्त 
सबर्द्ध। के प्रयासा की परिणति विदेशी व्यापार म सुधार की प्रवृत्ति ये रूप मैं 

दृष्टिगोपर हुई | गियात सबर्द्धा क परिणामस्वरूप अथव्यवस्था को सबल मिला। 
] विदेशी विनिमय कोष मे वृद्धि (प्राद्मध्यडट था गणलए॥ा फिशीशाह९ 
२65८४४८) - आज विश्व मे व्यापार के क्षेत्र म कडी प्रतिरपध! है । विकासशील देशों 
के सामते पहुराष्ट्रीय कम्पतियां फी चुतैती है। भारत तिर्यात सवर्द्धय रो विर्यातों की 
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बढाने में सफल हो सका है। निर्यात वृद्धि से भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार बढा। 
भारत मे विदेशी मुद्रा भण्डार वर्तमान मे सतोषप्रद स्थिति मे है। विदेशी मुद्रा भण्डार 
की पर्याप्तता के कारण भारत को 999 मे कारगिल सकट से निपटने में मदद 
मिली। भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार सोना व एस डी आर को छोडकर मार्च 
99] मे 4,388 करोड रुपए था जो बढकर मार्च 999 मे ,25,42 करोड तथा 
जून, 999 मे ओर बढकर ,32,506 करोड रुपए हो गया। डॉलर मे भारत का 
विदेशी मुद्रा भण्डार 990-9] मे 5,834 मिलियन डॉलर था जो बढकर दिसम्बर 
998 मे 30,056 मिलियन डॉलर हो गया। रुपए के विदेशी मुद्रा भडार मे 
996-97 में 375 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। निर्यातो के बढने से भारत 
को विदेशी विनिमय सकट से मुक्ति मिली। 


2. विश्व निर्यात मे भारत की भूमिका (०६ ० ॥0/8 ॥ णाव छणा) 
- भारत विकासशील देश हे और जनसख्या एक अरब को पार कर चुकी है। 
उत्पादन का बड़ा भाग आन्तरिक बाजार से खप जाता है इसलिए वैश्विक व्यापार में 
भारत की भागीदारी बहुत कम रही है, किन्तु हाल के वर्षो मे निर्यात सवर्द्धन के 
कारण निर्यातो मे वृद्धि हुई है। जिससे विश्व के निर्यात मे भारत का हिस्सा बढा है। 
विश्व के निर्यातो मे भारत का हिस्सा 970 मे 06 प्रतिशत, 980 मे 04 प्रतिशत, 
7990 में 05 प्रतिशत, 995 में 06 प्रतिशत तथा 996 में 07 प्रतिशत था। वर्ष 
996 में विश्व का कुल निर्यात 50,82,220 मिलियन डॉलर था जिसमे भारत का 
भाग 33,470 मिलियन डॉलर (कुल का 07 प्रतिशत) था। 


3. निर्यातो में वृद्धि (८९३५८ ४ 8५9०॥5) - निर्यात सवर्द्धन से निर्यातो में 
उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। भारत का निर्यात 950-5] मे 606 करोड रुपए था जो 
निर्यात सवर्द्धन के प्रयासों से बढकर 990-9] मे 32,553 करोड रुपए हो गया। 
निर्यात 997-98 मे और बढकर 300। करोड रुपए हो गया। नब्बे के दशक 
के 99-92 मे निर्यात वृद्धि दर 353 प्रतिशत उल्लेखनीय थी। डॉलर मे भारत्त 
का निर्यात 997-98 मे 35,006 मिलियन डॉलर था। 


4. व्यापार घाटे मे कमी (7)0८6३५९ ॥ 7736£ 0८३०४) - तीव्रता से बढती 
जनसख्या की आवश्यकताओ की पूर्ति और विकास को गति देने वास्ते आयात 
आवश्यक है | भारत के आयात निर्यातो की तुलना मे तेजी से बढे। निर्यात सवर्द्धन 
से निर्यातों मे वृद्धि हुई है। जिससे व्यापार घाटा विकराल रूप धारण नहीं कर सका। 
स्वतत्रता के बाद व्यापार शेष 972-73 मे 04 करोड रुपए तथा 976-77 में 
68 करोड रुपए से अनुकूल था। ये दो वित्त वर्ष निर्यात व्यापार के क्षेत्र में बेहतरीन 
थे। नब्ये के दशक मे व्यापार घाटा बेकाबू हो गया। निर्यात सवर्द्धन की बदौलत 
व्यापार घाटा 99-92 में 3,80 करोड रुपए और 993-94 मे 3,350 करोड 
रुपए तक सीमित रहा। व्यापार घाटा 4997-98 में 24,075 करोड रुपए को छू 
गया। 
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5. निर्यात रारघाा में यदलाव - ((ा[.९ शा | जएणा (०7ए०आ॥णा) 
फिर्सात रावर्दी के जारण वीयत्ति व्यापार थी रारचा यहली है। वर्तमात मैं भारत रो 
विविध प्रदार वी वस्लुआ या विर्यात दिया जाता है। शैते पर्षो गे परग्पराणत बरतुओं 
की तुला में गैर परम्परागा बरतुओं या तिर्यात बढा है। कुल तिर्यातों में कृषि एव 
सातद्ध उपादा शी भूमिया घटी और विपिर्मित वस्तुओं यी भूमिका बढी है। वर्ष 
997-98 में फुल विर्यातरों मे यृषि व समझ क्षेत्र गा भाग ]8 8 प्रतिशत था जबकि 
शिरर्मित यरतुओं का योगदा)त 766 प्रतिशत था। 

6 रोवाओ या यढ़ता निर्यात (म्दा८३० जिफुणा ण $टाश८८३) 5 वीर्यति 
साय से देश वी विदेशी मुद्दा आय में सेवाओ गैरो अदृश्य तिर्यात रो प्राप्त आय 
का हिसशा उठा ९ै। कुल ीर्यात आय में गिर्गिज्ञ उत्पाणे थे तीर्यात से प्राप्त आय 
भी तुला मे फ्प्प्यूटर सापटवेयर रावा पर्यटा और ऐसो ही दूरारे अदृश्य गर्यात 
से प्रात आग थी माया यढी है। रोवाओं फे तिर्यात या भविष्य में उत्पादों गे विर्याति 
रे आगे य७ जाते यी राभावा है। देश जे गीर्यात में युतियादी बदलाव आया है। वर्ष 
]990-9] मे ”श हैं फुल पिर्यति में अदृश्य पिर्यात आय या हिररग़ 28 8 प्रतिशत 
था जो 997-98 में यड्मर 399 प्रतिशत तर पहुंच गया।' 


7 आर्थिव राह्योग विकास रागठन (ओई शी डी ) देशों को निर्यात (कण 
40 07005ग75 ता 05000८ 0०ग्ञटाब७०१० 9९एटोकिप्राटएए (70ए00९$) 
- भारत हारा गीर्यात रावद्धी के प्रयासों रो आर्थिक राहयोग विग्ारा सगठा। देशों 
को पिर्यात यद्ा है। इस रागठा में बेल्णियम प्रास जर्मी इग्लैण्ड अमरीका 
जापाग आर देशो यो राग्मिलित रिया जाता हैं | आर्थिक राहयोग विगञारा रागठा 
देशों थी तरफ भारत या गिर्यात ]980-8] में 466 प्रतिशत तथा !990-9 में 
535 प्रीशा था यो उढयर 997-98 गे 557 प्रतिशत तथा ॥998-99 में 
579 प्रतिशव हो गया। 


8 विवाराशील देशों रो व्यापारिक रावर्धों की रुदृढता (50078 406 
रिशबाणा5 भावी 70४८॥0ए९0 (0000705) - ॥र्यात राव ३ कारण भारत के 
विशराशील ऐैशो ये राथ व्यापारिक राबधों में मणयूती आर्ड है विगत वर्षों में 
अप्रीय) (शिया लेटि। अमरीया और घैरेविया देशो यो विर्यात यहा है। आपैक यो 
छोड़कर विगासाशीन "शो यी तरफ भारत या #िर्यात 990-9] में 68 प्रतिशत 
था जो ॥997-98 में यढयर 282 प्रतिशत हो गया। 

९ पैट्रोलियण पि्याव देशों, बे सगठन (ओपैक) वो, निर्यात ([#9णा॥0 
0६,2759007 0 | दीपा) (.एुणाव[, (0प्राध८5) - पियति रावर्द्वाी की 
सुर” परिणी ओपेफ दैशो यो गीर्यात यूति यो रूप मे भी दृष्टिगोचर हुई। भारत 
या विर्यात गिया ये में ओपेक यथा ईराय ईराए झुत्ता राऊदी अरब देशों को बढ़ी 


हैं। ओरेफ को भारा या जिर्यात 990-9] में 56 प्रतिशत था जो ॥997-98 में 
बढागर ॥0 प्रतिशा हो गया। 
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9 औद्योगीकरण मे सहायक (घटाफए़॒ग्ि था #0090429॥0॥) - निर्यात 
सवर्द्धन के कारण भारतीय उद्योगो के उत्पाद का विदेशों को निर्यात बढा जिससे देश 
मे औद्योगिक विकास का अच्छा वातायरण सूजित करने में मदद मिली। निर्यात से 
प्राप्त विदेशी मुद्रा से आधुनिकतम तकनीक और ओद्योगिक कच्चा माल का सुगमता 
से आयात किया जा सका जिससे औद्योगिक विकास को वल मिला। 


]0. रोजगार सृजन ((श्थाणा ० छगाफ०आश्का) - निरययति सवर्द्धन से 
औद्योगीकरण को गति मिलने से देशवासियो को रोजगार के अवसर मुहैया हुये है। 
निर्यातों मे प्राथमिक उत्पादों की अच्छी मूमिका है। भारत से चाय, काफी, तम्बाकू 
काजू का बडे पैमाने पर निर्यात होता हैं। इनके उत्पादन और निर्यात मे सैकडो लोगो 
को रोजगार मिला हुआ है। निर्यात सवर्द्धन कार्य मे भी रोजगार के अवसर 
उपलब्ध है। 


निर्यात सवर्द्धन के सुझाव 


($प8९5005 6ि छकुणा श्राणाणा) 


भारत मे निर्यात सर्वद्धन के कारण निर्यातो मे अवश्य वृद्धि हुई। रुपए मे 
निर्यात वृद्धि दर 99-92 मे 353 प्रतिशत तक जा पहुची थी। भारत विश्व का 
बडा देश है और यहा की अर्थव्यवस्था विकासशील है | अर्थव्यवस्था की सुदृढता वारते 
निर्यातोी मे वृद्धि की महत्ती आवश्यकता है। हाल ही के वर्षो मे (997 98) भारत 
की निर्यात वृद्धि दर बहुत घटी। निर्यात वृद्धि मे उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
होती है। डॉलर मे भारत की निर्यात वृद्धि दर 997-98 मे 5 प्रतिशत तथा 
अप्रैल-दिसम्बर 998-99 मे नकरात्मक 29 प्रतिशत चिन्ताप्रद थी। निर्यातो के 
तीव्र गति से नहीं बढने की स्थिति मे भारत की अर्थव्यवस्था को सकट का सामना 
करना पड सकता है। निर्यात सवर्द्धन मे निम्नाकित रुझाव सहायक सिद्ध हो सकते 
हैं 5 

दक्षिण पूर्व एशियाई देशो मे निर्यात वृद्धि के प्रयास (एणि5 0 
एकुणा। प्रालट35९ हा 5070 रे #5भव (00070765) - नब्बे के दशक के 
आखिरी वर्षो मे दक्षिण पूर्व एशियाई देशो की अर्थव्यवस्था सकट की चपेट मे थी। 
इण्डोनेशिया थाइलैण्ड, मलेशिया आदि देशो की मुद्राओ का भारी अवमूल्यन हुआ 
तथा मुद्रास्फीति सुरसा के मुह की भाति बढी। वर्ष 999 मे दक्षिण पूर्व एशियाई 
देशो की अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर हुए। भारत को दक्षिण पूर्व 
एशियाई देशो की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर निर्यात वृद्धि का प्रयास करना 
चाहिए। 

2 प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन (एण्राफुलगाएल 0९ए20ए्रथाणा) - मुद्रा का अवमूल्यन 
निर्यात वृद्धि का महत्त्वपूर्ण उपाय है। भारत ने निर्यात बढाने वास्ते विगत मे 
अवमूल्यन का सहारा लिया। सितम्बर 949 मे रुपए का डॉलर में 305 प्रतिशत 
तथा जून 966 में 365 प्रतिशत अवमूल्यन किया इसके अलावा जुलाई 99] मे 
भी विश्व की प्रमुख मुद्राओ के साथ 20 से 22 प्रतिशत अवमूल्यन किया। वर्तमान 
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मे अनेक देश निर्यात बढाये के लिए अवमूल्या का सहारा लेते हैं। हाल के वर्षों मे 
(997 98) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की मुद्राओ का भारी अवमूल्या हुआ। जापानी 
येन का भी अवमूल्यन हुआ। अन्य देशों की मुद्राओं के अवमृल्या] का भारत के 
निर्यातों पर बुरा प्रभाव पडा है। अत भारत को भी निर्यात बढागे वारते रुपए के 
अवलमूल्यात का सहारा लेना चाहिए | किन्तु रुपए का अवमूल्यन बहुत अधिक परहीं 
होना चाहिए। रुपए के अधिक अवमूल्यन रो अर्थव्यवस्था के लडखडाने का भय रहता 
है। अवमूल्यन से आयात महगे तथा विदेशी ऋण भार रवत बढ जाता है। 


3. जनराख्या पर अकुश (009॥फए्लागा था 70एपरथाणा) + अमरीका वर्ल्ड 
वाच' सर्था के अयुसार भारत 5 अगस्त 999 को एक अरब वी जनराख्या को 
पार कर गया। जासख्या बी विकरालता के कारण उत्पाद का अत्यविक भाग 
आन्तरिक बाजार मे ही खप जाता है| पिर्यात हेतु अतिरेक कम बच्च जाता है। अत 
पिर्यात बढाते के लिए आन्तरिक माग पर अकुश लगाग्र जरूरी है जो वर्तमान हालात 
में जनसख्या वी कम वृद्धि से समव है। 


4. मुद्रारफीति पर नियत्रण (0गराधण! ००८ ]4ण) - विय्यत सवद्धी के 
लिए र्थायित्व के साथ आर्थिक विकास आवश्यक है। मुद्रास्पीति की दशा मे उत्पाद 
वी लागत ऊँची बैठी है तथा गिर्यातक भी उत्पाद को निर्यात करो के रथात पर 
आन्तरिक बाजार में ही वेचकर अच्छा लाम अर्जित कर लेते हैं। भारत म वीर्य वृद्धि 
क मार्ग में मुद्रास्फीति बाधक रही है। वर्ष 998 मे मुद्रास्पीति चरम पर थी। अकेले 
जून 998 मे थोक मूल्य मे 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो नवम्बर 998 में तो 
प्रतिशत और बढ गई। जूए 998 म॑ उपमोक्ता मूल्य 2 प्रतिशत ऊँचे थे और 
नवम्बर ]998 तक इनमे 8 प्रतिशत की और वृद्धि आ चुकी थी [ इसके बाद कीमते 
गिरो का दोर शुरू हुआ। भारत में इस असामान्य मुद्रास्पीति का कारण जनता के 
पास अधिक मुद्रा हैं पहीं बल्कि आवश्यकता की आपूर्ति तत्काल घर कर जाना 
था। भारत वी विकासशील अर्थव्यवस्था कृषि प्रवा] है और कृषि बडी सीमा तक 
३ पर तिर्भर है। कृषि उत्पादग के कम होगे पर मुद्रास्फीति आसमात छूने लगती 

॥ 

कृषि उत्पादों वी आपूर्ति में सुधार के कारण मुद्रास्फीति काबू में होती है। 
जूत-जुलाई 999 मे भारत कारगिल सकट से जूझ रहा था। सकट की घड़ी में 
मुद्रारफीति के बढ़ने की सभावता थी किन्तु अच्छी कृषि पैदावार के कारण मुद्रा 
स्फीति उत्तरोत्तर घटी। थोक मूल्य सूचकाक आधारित मुद्रा स्फीति 24 जुलाई 
999 को 9 प्रतिशत थी जो विगत बीस वर्षों के न्यूनतम स्तर पर थी। 
मुद्रास्फीति के घटने से भारत के व्िर्याता को गति मिली। मुद्रास्फीति को -यूनतम 
रतर पर स्थायित्व क्या जाना चाहिए। 

5 बाणर सर्वेक्षण (शाध्ट! 50४८५) - बाजार सर्वेक्षण निर्यात सवर्द्धन का 
महत्त्वपूर्ण साधन है। भारतीय उत्पादों वी विदेशी बाजारों मे माग का गहत सर्वेक्षण 
किया जागा चाहिए। बाजार सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय उत्पादों के तिर्यात का 


भारत मे निर्यात सवर्द्धन 559 


प्रयास किया जाना चाहिए। 


6 मेले एव प्रदर्शनियो का आयोजन (]0 0क्काख९ एब्चा5 था| छराजाणा5) 
- मैले एव प्रदर्शनियो का आयोजन निर्यात वृद्धि मे सहायक सिद्ध होता है। भारतीय 
उत्पादों को मेले एव प्रदर्शनियो मे अधिकाधिक प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे 
भारतीय माल की लोकप्रियता बढेगी तथा निर्यात वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। 

7 विदेशी व्यापार समझौते (एणाटाड्ा 806 #शाध्ट्ा7७१5) - भारत को 
निर्मात सवर्द्धन के लिए विदेशी व्यापार समझौतो को प्रोत्साहन देना चाहिए। कई देशो 
को भारत से निर्यात बहुत कम है। ऐसे देशो मे समझौतो के द्वारा निर्यात वृद्धि के 
प्रयास किए जाने चाहिए। वर्ष 998 मे परमाणु परीक्षणो के बाद से अमरीका ने 
भारत पर आर्थिक प्रतिदथ लागू कर रखे है। आर्थिक प्रतिवधो को परस्पर वार्ता द्वारा 
समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 


8 उत्पादन वृद्धि (#द6३5९ 9 थि०ठए८ण) - यद्यपि भारत मे जनाधिक्य 
के कारण उत्पादों की आन्तरिक भाग अत्यधिक है किन्तु भारत मे उत्पादन वृद्धि की 
विपुल सभावनाए हैं। भारत मे प्राकृतिक ससाधनों की बहुतायत है इसके अलावा 
मानवीय ससाधनो की भी कोई कमी नही है। भारत विश्व का बडा बाजार है। 
प्राकृतिक ससाधनो और सस्ते श्रम के कारण विदेशी निवेशक भारत मे पूजी लगाने 
के लिए उत्सुक हैं। वर्तमान मे देशी एव विदेशी निवेशकों को अधिकाधिक विनियोजन 
के लिए आकर्षित कर उत्पादन वृद्धि पर जोर देना चाहिए इससे एक ओर आन्तरिक 
माग की पर्याप्त आपूर्ति हो सकेगी तथा दूसरी ओर निर्यात वास्ते अतिरेक उत्पाद 
बचेगा। 

9 कर छूट (8६ 7८७७८) - भारत सरकार को निर्यात व्यापार में सलग्न 
औद्योगिक इकाइयो को करो में छूट देनी चाहिए। शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी 
इकाइयो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निर्यात के क्षेत्र मे उल्लेखनीय भूमिका 
निभाने वाले उद्योगो और उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। 

0 आधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्पाद (00000८७ [0९८०8(८९ शत 
].॥6७ १९८॥॥००४५) - निर्यात सवर्द्धन वास्ते उत्पाद का आधुनिक तकनीक से 
सुसज्जित होना बेहद आवश्यक है। विश्व मे व्यापार के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक 
को आत्मसात किए बिना तिर्यात व्यापार की प्रतिस्पर्धा मे टिकना मुश्किल है। भारत 
को चाहिए कि वह शोध व अनुसघान पर परिव्यय मे वृद्धि करे। प्रतिभा पलायन को 
रोका जाए। देश मे अनुपलब्ध तकनीक को विदेशों से आयात करने में सकोच नहीं 
करना चाहिए। देशवासियो को नवीन तकनीक का अनावश्यक विरोध नहीं करमा 
चाहिए। 

आयात प्रतिस्थापन 
(फुणा 5फ्रडआाप्ाण) 


आयात की जाने वाली वस्तु का विदेशों से आयात नहीं किया जाकर देश 
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में ही उत्पादा करो को आयात प्रतरथापन कहते हैं। स्वतजता के प्रारम्भिक वर्षो में 
भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दयीय थी। विकासगत जरूरतों को पूरा करने के 
लिए भारत वी आयातो पर अधिक 0िर्मरता था। नियोजित विकास का मार्य 
आमसात कर विकास फी गति को तीव्र करो का प्रयास किया गया। छठी पचवर्षीय 
योजत़ा म आत्मनिर्मरत! प्रमुख लक्ष्य गिर्धारित किया गया। आयात की जाने वाजी 
वस्तुओं का देश मे ही उत्पादव बढाते का भरपूर प्रयास किया गया और कुछ आयातो 
को प्रतिबंधित किया गया और कुछ आयातो के लिए अभ्यश निर्धारित किया गया। 
आयात प्रतिस्थापन के प्रयासों से भारत वी विदेशों पर आश्रितता कम हुई तथा 
विदेशी विनिमय सकट का सामा भी नहीं कराता पडा। 


भारत में आयात प्रतिरथापन की प्रवृत्ति 
(फलाव5 ० ॥%णा 50७० 7 709) 








(प्रतिशत मे) 
मदे कुल आयातो में घटता भाग 
कान 4 22 २८24: कप 02 %-7-2:28/# 25 
960 6] 3997 98 

] अनाज और अनाज उत्पादक 6व 07 
2 लोहा एवं इस्पात ]0 9 37 
3 गैर विद्युत मशीनरी 8 0 97 
4. विद्युत मशीनरी 50 07 
६ परिवहन उपकरण 64 22 





स्त्रोत झण्डियन इकरोनामिक सर्वे 4998 99 से सकलित। 


साठ क॑ दशक के याद भारत मे आयात-प्रतिस्थाप३ की प्रवृत्ति बढी है। 
भारत 960-6। मे खाद्यात लोहा इस्पात मशीनरी व परिवहन उपकरणों का बडी 
मात्रा मे आयात करता था। पचवर्षीय योजगाओ मे कृषि विकास और औद्योगीक्रण 
के कारगर प्रयारा किए गए। परिणामस्वरूप भारत के कुल आयातो म कृषि और 
औद्योगिक उत्पादों का भाग घटा हैं। भारत वर्तमात्र म खाद्यान्न फे मामले में 
आत्मनिर्भर है। हाल ही के वर्षो म भारत से खाद्यात का निर्यात भी होते लगा है। 
भारत के कुल आयातों मे अगाज और अनाज उत्पादा का भाग 960-6 में 
१6] प्रतिशत से घटकर 997-98 मे केवल 07 प्रतिशत रह गया। इसे 
समयावधि में लौह व इस्पात का भाग १09 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत ॥र 
विद्युत मशीपरी का ॥8 प्रतिशत से घटकर 97 प्रतिशत विद्युत मशीयरी का ई 
प्रतिशत से घटकर 07 प्रतिशत तथा परिवहन उपकरण का भाग 64 प्रतिशत से 
घटकर 22 प्रतिशत रह गया। 


भारत मे बढते व्यापार घाटे को कम करते के लिए आयात्त प्रतिस्थापा की 
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महत्ती आवश्यकता है। भारत मे पेट्रोल, आयल, लुबत्रिकेटस आयात की बडी मद है। 
इसके अलावा खाद्य तेल का भी बडी मात्रा मे आयात किया जाता हे। भारत म 
खनिज तेल के विकास की अच्छी समावनाए है। इस दिशा मे राजस्थान के थार 
मरुस्थल मे प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। देश मे तिलहनो के 
उत्पादन वृद्धि द्वारा खाद्य तेल की आन्तरिक माग को पूरा किया जा सकता है। 
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स्य्ठ 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
]. निर्यात सवर्द्धन क्या है? 
2. निर्यात सवर्द्धन का महत्त्व बताइए 
3 आयात प्रतिस्थापन की व्याख्या कीजिए। 
4. निर्यात सवर्द्धन की क्या उपलब्धिया हे? 
निबन्धात्मक प्रश्म 
].. निर्यात सवर्द्धन क्या है? इसकी आवश्यकता बताइए। भारत मे निर्यात सवर्द्धन 
के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे निर्यात सवर्द्धन का अर्थ और आवश्यकता 
बतानी है तथा प्रश्न के दूसरे भाग मे निर्यात सवर्द्धन की उपलब्धियों तथा 
'कमियो को लिखना है |) 
2 भारत सरकार द्वारा निर्यात सवर्द्धन के लिए क्या-क्या प्रयास किये गए है? 
आप भी इस सबंध मे सुझाव दीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे निर्यात सवर्द्धन के राजकीय प्रयासो को 
लिखना है तथा दूसरे भाग मे निर्यात सवर्द्धन के सुझाव देने है।) 
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भारा मे तिर्यात रावद्धीा पर लेख लिखिए। 

(७॥॥) 5 [ग्राध्दा5 वा0, 998) 
(राकेत - प्रशा के उत्तर के लिए उिर्यात रुवर्द्धी गा अर्थ आवश्यकता 
महत्त्व राजकीय प्रयास उपलब्धिया तथा सुझाव लिया है) 


28 


नयी निर्यात-आयात नीति 


]997-2002 
(र९एछ 77५४७07-07707 70८९) 
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भारत में आर्थिक नियोजन के प्रारम्भिक वर्षो मे वार्षिक निर्यात-आयात नीति 
की घोषणा की जाती रही। नीतियो के बार-बार बदले जाने से आयातक एवं 
निर्यातक अनिश्चितता की स्थिति मे थे। बाद के वर्षो मे निर्यात-आयात नीति को 
थोडा स्थायित्व दिया गया। नीति तीन वर्षो के लिए घोषित की जाने लगी। देश में 
पहली बार नरसिम्हराव सरकार ने आठवीं पचवर्षीय योजना की अवधि के अनुरूप 
निर्यात-आयात नीति (एक्जिम पॉलिसी) 992-97 की घोषणा की। नयी एक्जिम 
नीति के दीर्घकालिक होने के कारण अर्थव्यवस्था मे कुछ निश्चितता दृष्टिगोचर हुई। 
नवीन नीति को लोचपूर्ण बनाने के लिए हर तीन महीने मे पुनरावलोकन का प्रावधान 
किया गया जिससे अनावश्यक रुकावटो को दूर किया जा सके। 
निर्यात आयात नीति 992 97, (छ>त4 एणगा०५) 

इसकी समयावधि अप्रैल 992 से मार्च 997 तक निर्धारित की गई। नीति 
का प्रमुख उद्देश्य प्रबच्धकीय नियत्रणो मे कमी करना तथा व्यापार को अधिक 
रतत्रता प्रदान करना निर्धारित किया गया। नीति के अन्य उद्देश्य भारत के विदेशी 
व्यापार को विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजित करना, निर्यात 
क्षमता मे वृद्धि के लिए भापत्तीण उद्योगो की; प्रतिस्पर्धात्पकता को प्रोल्साहल देना 
उत्पाद की किस्म को अन्तर्राष्ट्रीय मापदड के अनुरूप बनाना तीव्र ओद्योगीकरण के 
लिए आवश्यक आयातो की पूर्ति करना निर्यात सवर्द्धन परिषदों तथा निर्यात सदनो 
की भूमिका को अहमियत देना आदि निर्धारित किए गए। 

एक्जिम नीति को उदार और पारदर्शी बनाया गया। यह सबसे छोटा नीति 
दस्तावेज है। 828 पृष्ठो वाली पूर्व नीति को केवल 85 पृष्ठो तक सीमित कर दिया 
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गया। विदेशी व्यापार वी स्वत्यता के लिए यकारात्मक सूची के अलावा विदेशी 
व्यापार को खुला कर दिया गया | लाइसेस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। 
केवल 5। वस्तुओ का विर्यात लाइसेस द्वारा किया जा सकता है। आयात की 
नकारात्मक सूची को छोटा क्या गया है। तीत वस्तुओ का आयात निषेध, 68 
वस्तुओ को प्रतिबंधित तथा 8 वस्तुओ यथा पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक, खाद्यान्न, तेल 
आदि का आयात सरकारी एजेन्सियों के द्वारा ही किया जाएगा। पर्यटन तथा होटल 
उद्योग खेल सगठनो को विशेष आयात की सुविधा दी गई। 


निर्यात की नकारात्मक सूची मे वन्य पशु पक्षी, पशु पक्षियों के अग, लुप्त 
प्राय पक्षी मानव ककाल, गाय का मास लकडी एवं लकड़ी के प्रौद्योगिक उत्पाद 
आदि को सम्मिलित किया गया है। नीति में 62 वरतुओ का निर्यात प्रतिबन्धित, 46 
वस्तुओं का निर्यात न्यूनतम नियमनों के अन्तर्गत तथा 0 वस्तुओ का निर्यात 
सरकारी एजेन्सियों के द्वारा किए णाने की व्यवस्था की गयी। नकारात्मक सूची में 
लाई गई बस्तुआ के अलावा राभी बस्तुओ को बिता रोक के निर्यात किया जा 
सकगा। सभावित निर्यात की परिभाषा को सशेधित किया गया है और शुल्क छूट 
योजगा शुल्क वापसी योजना, टर्मिगल उत्पाद शुल्क की यापसी योजनाए जैसी 
सुविधाएं दी गई है। हीरो रत्नो, आभूषणों के तिर्यात सदर्द्धन की योजनाए बहाल कर 
दी गई हैं। 

पूजीगत सामाउ के निर्यात सवर्द्धन की योजना को उदार किया गया है। अप 
5 प्रतिशत सीमा शुल्फ की रियायती दर पर पूजीगत सामान का आयात किया जा 
सकता है। जो गियतिक अपो उत्पादों मे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता रखेंगे उन्हे 
प्रोत्माहईत के रूप मे विशेष आयात लाइसेस दिए जाएगे। एक नई योजाा 'स्वय 
घोषित पाराबुक योजना के अन्तर्गत प्रमुख निर्यात घराना, व्यापारिक घरानो, शीघ्र 
निर्यत घरानो और कुछ वस्तुओ के तिर्यातको को इस योजा॥ में भाग लेने की छूट 
दी गई| योजाा के अन्तर्गत योग्य गिर्यात्तक पास बुक प्राप्त करके उसमे मात्रा, 
लागत बीमा, भाडा राहित मूल्य की स्वय घोषणा क॑ आधार पर आयात कर सके। 
इसी त्तरह गिर्यात के मामले मे भी वे नाम गिर्यातित माल का विवरण और बढे हुए 
मूल्य के बारे मे स्वय घोषणा करके तथा स्वय प्रमाण पत्र देकर उनकी पास बुक मैं 
प्रविष्टियो के आधर पर तरिर्यात् के दायित्व से छूट पा राकते है! 
उदारीकरण को बढावा (एग्रागाणा (० [.फथबारआाणा) 


एक्जिम नीति 992-97 की नीति मे स्थायित्व का प्रयास किया गया किन्तु 
विश्द के बदलते आर्थिक परिवेश के अनुरूप समायोजाय वास्ते नीति मे उदारीकरण्ण 
को बढावा दिया गया। नीति की तिमाही समीक्षाओं में महत्त्वपूर्ण सशोधन करकें 
उदारीकरण के क्रम को गति दी गई। वाणिज्य मत्रालय ने जुलाई 992 में 
निर्यात-आयात नीति की तिमाही समीक्षा के बाद कुछ सशोधन किए जिसमें उत्पादन 
की परिभाषा से कृषि, मछली पाला, पशु पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मुर्गीपालन 
तथा रशम पालन आदि का शामिल किया गया। केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 992 में 
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बहुप्रतीक्षित विशेष आयात लाइसेस योजना की घोषणा की जिसमे निर्यातों की छह 
श्रेणिया विशिष्ट आयात लाइसेंस प्राप्त करने की हकदार हो गई | आयात की यह 
विशेष योजना मार्च 992 में घोषित की गई निर्यात-आयात नीति की पूरक थी। 

तत्कालीन वाणिज्य मत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 30 मार्च 993 को 
निर्यात-आयात नीति मे व्यापक परिवर्तन करते हुई कृषि क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी 
इकाइय। लगाने पर और छूट देने तथा बैंक और अन्य सेवा क्षेत्र के लिए विशिष्ट 
योजना की घोषणा की। इसमे निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 44 अतिरिक्त 
वस्तुओ को निर्यात योग्य वस्तुओ की सूची मे डाल दिया जिनके निर्यात पर पहले 
रोक थी। सशोधित नीति के तहत कृषि एव सदद्ध क्षेत्र को अपने उत्पाद का आधा 
निर्यात करने पर भी शुल्क रहित आयात की अनुमति होगी। इन क्षेत्रों के लोग अपने 
उत्पादन का शेष 50 प्रतिशत घरेलू बाजार मे बेच सकते हैं। शेष कृषि क्षेत्र के लिए 
यह छूट 25 प्रतिशत की है। पूजीगत माल की परिभाषा को व्यापक बनाया गया 
ताकि कृषि और सबद्ध क्षेत्रों में उपयोग के उत्पादन करने वाली इकाइया पूजीगत 
माल योजना के तहत उपकरणो और मशीनों को रियायती दरो पर आयात कर सके। 
कृषि क्षेत्र मे काम आने वाले कुछ सामानो को प्रतिबधित आयात सूची से हटा दिया 
गया है। एक्जिम नीति में किए गए इस सशोधन से कृषि निर्यात मे वृद्धि हुई ।? 

30 मार्च, 994 को निर्यात-आयात नीति में उदारीकरण को और गति दी 
गई | इसमे सुपर रटार ट्रेडिंग हाऊस की नई श्रेणी को मान्यता दी गई। इसमे उन 
निर्यातको को सम्मिलित किया जिनका विगत तीन वर्षों मे औसत निर्यात 750 करोड 
रूपए अथवा विगत वर्ष मे निर्यात ,000 करोड रूपए रहा हो। आयातो की 
ऋणात्मक सूची में कटौती की गई। विशेष आयात लाइसेस के अन्तर्गत आने वाली 
वस्तुओ की सूची व्यापक बना दी गई। इसके अलावा निर्यात सवर्द्धन पूजीगत सामान 
(ई पी सी जी) योजना को सरल बनाया गया है। 
नई निर्यात-आयात नीति, 997-2002 (१४८७ एज 7०॥०)) 

नई पचवर्षीय निर्यात-आयात नीति 997-2002 नौर्वी पचवर्षीय योजना के 
मसोदे को अतिम रूप दिये जाने के साथ अस्तित्व मे आई। आर्थिक सुघारो के 
प्रारम्भिक वर्षों मे निर्यातों में वृद्धि हुई किन्तु निर्यात वृद्धि को 4996-97 और 
997-98 में बनाए नहीं रखा जा सका। अत निर्यति क्षेत्र के पुनर्विकास की 
आवश्यकता महसूस की गई। आज भारत विश्व व्यापार सगठन का सदस्य है। 
निर्यातकों को सब्सिडी देने पर प्रतिबन्ध है। बदले परिवेश मे प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में 
टिकने के लिए उत्पाद की उच्च युणवत्ता ओर कम मूल्य आवश्यक है। 
नयी निर्यात्त आयात नीति (997-2002) के उद्देश्य (0णुल्लाए४5 ए पिटए 
एडता। एगा०) 
| । उपमोक्ताओ को कम मूल्य पर अच्छी किस्म का उत्पाद मुहैया कराना। 


2 आर्थिक विकास की गति बढाने के लिए आवश्यक कच्चा माल एव पूजीगत 
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माल की उपलब्धता में दृद्धि करमा। 
नए रोजगार के अवसर पैदा करना। 
उत्पाद वी उच्च गुणवत्ता का विकास करना। 


5 भारतीय उद्योग, कृषि तथा सेवा क्षेत्रो मे तकनीकी क्षमता एव कार्यकुशलता 
मे वृद्धि द्वारा तुलनात्मक शक्ति में सुधार लाना। 


6 भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के अनु्तार 
समायोजित करा तथा देश की अर्थव्यवस्था की विश्व की अर्थव्यवस्था का 
अग बनाना। 


नयी नीति की मुख्य बाते (१४७७ ए8८०७०5 ० बट७छ ९०७०५) 


]. एक्रापोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ई पी सी जी) (फ़्फुणा शणा०णाणा 
(थणा॥ 00005) - ई पी सी जी योजना में नये और पुराने माल के आयात पर 
उत्पाद निर्यातको, निर्यातक व्यापारियों एव सेवा उपलब्ध कराने वालो को हर क्षेत्र के 
लिए आयात कर मे 0 प्रतिशत की कमी और पशु पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी 
पालन, पुष्पोद पाला, बागवानी, समुद्री जीव पालन, मछली पालन, अगूर की खेती की 
पाच करोड रुपए अथवा इससे अविक फे लाइसेंस मूल्य वाली योजनाओं को एवं 20 
करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की सी आई एफ आयात लागत याली बडी 
परियोजनाओ को आयात कर मे पूरी छूट होगी। 


2. निर्यात बाध्यता (20फ्रणाइण> 89$०/) - निर्यात कर में 0 प्रतिशत 
की छूट का लाभ लेने वालो को पाच वर्ष के भीतर लाइसेस मूल्य की चौगुनी राशि 
के बराबर का तिर्यात करना होगा। कृषि एवं सबद्ध क्षेत्रों मे पूजीगत सामात्र के कर 
मुक्त आयातको को छह साल के भीतर (एफ ओ बी) का छह गुना और 'मेट फोस 
एक्सचेज़' के पाच गुना निर्यात करना होगा। 

3. निर्यातकों को सुविधाएं (पनला॥८5$ (० छकृणाश्ा9) - नई नीति मैं 
मान्यता प्राप्त तिर्यतका को नवीन सुविधाएं दी गई है जिससे घरेलू उद्योग को 
सहायता मिलेगी। इसके अन्तर्गत ई पी सी जी लाइसरोस प्राप्त निर्धातकों कौ 
पूजीगत माल बेचने याले घरेलू उद्यमियों को भी वही लाभ दिये जाएंगे जो मान्यता 
प्राप्त निर्यातिकों को दिये जाते है|? 

4. कर हकदारी पास युक (909 छा्राशालय। ?०55०0०0) - कर हकदारी 
पास बुक (निर्यत पूर्व) पिछले तीन वर्ष से निर्यात कर रहे निर्माताओं तथा र्यतिकों 
को उपलब्ध कराई जाती है। यह पास बुक एक वर्ष तक बैध होती है। पिछले तीन 
वर्षों में किए गए 'एफ ओ बी' निर्यात मूल्य का पाच प्रतिशत अस्थायी कर हकदारी 
ऋण के रूप मे दिया जाता है। कर हकदारी पासबुक घारक निर्यात द्वारा अर 
कर हकदारी ऋण की पूर्ति कर सकता है। कर हकदारी पास बुक (निर्यातोत्तर) पर 
शुल्क ऋण निश्चित प्रतिशत में निर्यात के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण 
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ऐसे उत्पादों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा जो आयात कर से मुक्त तथा 
आसानी से हस्तान्तणीय हो। 

5. गुणवत्ता (00०॥09) - उत्पाद की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए स्तरीय 
गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त प्रमुख निर्यातको के लिए 'एफ ओ बी' निर्यात पर 
विशेष लाइसेस आयात दर 2 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है 

6. ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम (0प्रा/ &:थाफ्ाणा $टाव्याट) - डी ई एस 
का उद्देश्य निर्यात पूर्व और निर्यात पश्चात्‌ कर मुक्त उत्पाद सामग्री उपलब्ध कराना 
है। डी ई एस के अन्तर्गत तीन स्कीमे है। निर्यातक किसी एक स्कीम का चुनाव 
कर सकते है। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेस तथा पास बुक योजना समाप्त कर दी 
गई है। मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेस योजना के तीन चरण है 


. अग्रिम लाइसेंस (8०९०४८८ [.0९७८८) - इसमे क्रयादेश के आधार पर 
अग्रिम लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है। अग्रिम लाइसेंस हस्तान्तरणीय है। 


2. अग्रिम माध्यमिक लाइसेस (80५४०॥८९८ |/0-[९व॥ 6९7९८) -- यह उन 
निर्यातको को उपलब्ध कराया जाता है जो विशेष अग्रदाय लाइसेस धारको 
को माध्यमिक सामग्री की आपूर्ति करेगे। इन्हे यह विकल्प भी दिया गया है 
वे कर भुक्त लाइसेस घारको की मध्यरथ उत्पादों की माग की आपूर्ति करे 
या सीधे स्वय निर्यात करे। यह लाइसेस हस्तान्तरणीय है। 


3. विशेष अग्रदाय लाइसेस (59९८३ 40५9॥०९ [.0९0०) - यह हस्तान्तरित 
नहीं किया जा सकता। अग्रिम लाइसेस योजना के तहत जारी किए गए 
लाइसेस निर्यात अनुबध पूरा होने तक उपयोग की वास्तविक स्थितियों द्वारा 
नियत्रित होगे। 
मूल्यांकन (2५०७४४०४) - नई निर्यात आयात नीति से उदारीकरण को 

गति मिली । इसके दीर्घकालिक होने से अर्थव्यवस्था मे स्थायित्व की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
हुई। नयी नीति मे उदारीकरण से निर्यातो मे अवश्य वृद्धि हुई किन्तु व्यापार घाटे मे 
सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। 992-93 मे निर्यात 53,688 करोड रूपए 
था जो बढकर 994-95 मे 82,674 करोड रूपए तथा 995-96 में ,06,353 
करोड रूपए हो गया। निर्यात वृद्धि दर 992-93 मे 29 प्रतिशत, 993-94 
मे 299 प्रतिशत 994-95 मे 85 प्रतिशत तथा 995-96 मे 286 प्रतिशत 
थी। उदारीकरण की नीति लायू करने से आयातो मे निर्यातों तुलगा मे अधिक वृद्धि 
हुई। आयात 992-93 मे 63,375 करोड रूपए था जो बढकर 994-95 मे 
89,97] करोड रूपए तथा 995-96 में ,22,678 करोड रूपए हो गया। आयात 
वृद्धि दर 992-93 में 324 प्रतिशत तथा 995-96 मे 364 प्रतिशत थी। 
आयातो की निर्यातों पर अधिकता के कारण व्यापार घाटा तेजी से बढा। व्यापार 
घाटा 3992-93 में 9,687 करोड रूपए था जो बढकर 995-95 में 6,६25 
करोड रूपए तक जा पहुचा। 
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॥ई विर्यात आयात गीति भी कारगर सिद्ध पहीं ह सकी। यद्यपि इरासे 
उदारीबृत व्यापार व्यवस्था के नए युग वी शुरआत हुई। इस गीति मे प्रक्रिया का 
आसा7 बया7 का प्रयास क्या गया। कुछ क्षेत्रों म जैस ई पी सी जी उदारवादी 
नीतिया का असर कम हुआ | ययी गीति लक्षित ग्िर्यात और वास्तविक निर्यात ये 
बीच अतर को पाटत मे सफल 7हीं € सरी। भारत म विदेशी वितिष॑य कोष वी 
आवश्यकता और बढ़त व्यापार घाट शो वियत्रित करा के लिए परिर्यातों में तीव्र गति 
से वृद्धि भी व्यूटरचागा को मूर्त रूप देगे थी आवश्यकता है। उपमोक्ता यस्तु वे 
आयात के रथातर पर औद्यागिक विकास और प्रौद्यागिक उन्नया + आयात को बढावा 
देने वी जरुरत है। 


नई सशोधित निर्यात आयात नीति (४८ए रिट्ए5८० ()>॥४ एणाटए) 


भारत म॑ वर्ष 997 म पचवर्षीय तिर्यात-आयात नीति (997 2002) वी 
चाषणा वी गर्ई। भारत मे 996-97 तथा 997-98 मे विर्यति म मंदी का रुख 
रहा। वर्ष 997-98 म तिर्यात वृद्धि दर 95 प्रतिशत रही थी। इग वर्षों में 
औद्योगिक विकास वी दर भी घटी। 


तत्फालीय कन्द्रीय वाणिज्य मत्री रामफृष्ण हेगड़े ने 3 अप्रैल 998 को 
997-2002 यी पच्वर्षीय गिर्यात-आयाद नीति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तग की घोषणा 
कौ | तिर्यात-आयात नीति (एक्जिम जीति) मे परिवर्ता का उद्देश्य तिर्याता में वृद्धि 
तथा औद्योगिक उत्पादा में आई गिरावट को रोका है। पिर्यात मदी को दूर कराया 
सरफ़ार का एक मात्र लक्ष्य है। हाल के वर्षो म॑ गिर्यात वी जटिल प्रक्रिया, वुतियादी 
रुविवाआ का अभाव बढ़ी हुई दुलाई लागत लग्रित दावा के पिपटाग मे देरी तथा 
गिर्यात कण वी ऊँची दर य कारण तिर्याता में फमी हुई। 

राशोषित विर्यात-+आयात गीति क मुख्य बिन्दु गिम्नलिखित है - 


] निर्यत्र वृद्धि वा लक्ष्य (8८० फफुणा पराध्व०5५८७) - सरकार ने 
गियात म 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य ग्िर्धारित किया है। सरकार "| रूपये का 
अवमूल्या य करक तिर्यात वृद्धि की घाषणा की है। उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षो 
म निर्यात वृद्धि का लक्ष्य विर्धारित किए जागे के फारण तिर्यात करीब 20 प्रतिशत 
की दर से बढा किन्तु बाद के वर्षो म उियय॑ति वृद्धि दर घट गई। 997-98 में 
तिर्यात वृद्धि दर 95 प्रतिशत थी। 


2 खुला आयात लाइसेस (0कला क़ाएणा [/०ला०्ट) - भारत मे विदेशी 
व्यापार के उदारीकरण की प्रक्रिया का जारी रखते हुई 340 वस्तुओ को प्रव्रिबरित 
सूची से उिकालक्र युली सामाय सूची मे रयो बी घापणा की। इससे विदेशी 
व्यापार म॑ प्रतिस्पर्धा का बढावा मिलेगा। आयात वी सुली सामायय सूची मेँ क्रिकैट 
गद ताश क पत्ते शवरण सट शेविग ब्रीम रेजर ब्लैड आदि वस्तुओं को शामिल 
फ्िया जाता है। इग वस्तुआ का भारत म॑ पर्याप्त उत्पादय छाता है। 


3 उदार आयात ([७०«। ॥%णा) - आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया मेँ 
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भारतीय कृषि बडी सीमा तक अछूती रही। अब नई नीति मे प्याज, खीरा, ककडी, 
रुई, डिब्बा बद सब्जिया फल, आम और अखरोट के आयात को उदार बनाया गया 
है। इसके साथ ही कृषि पैदावारो तथा फलो ओर फूलो का निर्यात बढाने के लिए 
भी कहा गया है। सरकार चाहती है कि उत्पादों की कभी होने पर आयात और 
ज्यादा होने पर निर्यात का मार्ग खुला रहे। 


4 लघु उद्योग को महत्व (रफृणांभा८९ ॥0 था परतपषधाह३) - निर्यात 
बढाने में लघु उद्योगो का महत्त्वपूर्ण योगदान है। पूजीगत सामान पर निर्यात प्रोत्साहन 
की योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग सीमा को 20 करोड रूपए से घटाकर एक 
करोड रूपए किया है। देश की निजी क्षेत्र की पाच सौ बडी कम्पनियों का निर्यात 
उनकी बिक्री का मात्र 0 प्रतिशत है और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का तो मात्र 
3 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति मे लघु उद्योगो को बढावा उचित है। 

5 डूयूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक योजना ($लाढा१९ ०00७ साधवल्ाला। 
7९०४६ 800/, 0878) - इस योजना को लागू रखा जाएगा और इसमे लागू 5 
प्रतिशत के विशेष सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया हैं। पिछले वर्ष (997) 
शुरू की गई इस योजना मे केवल मूल सीमा शुल्क को ही समाप्त किया था। इसके 
अलावा 300 नई निर्यात वस्तुओ के लिए जल्द ही डी ई पी बी दरे जारी की 
जाएगी। 

6 पूजीगत सामनो की निर्यात प्रोत्साहन योजना (फ्फुणा ऐणा०ाणा 
इत्ाल्याल णि 0270४॥5८० 00055) (ई पी सी जी)- ई पी सी जी के 
तहत परिधानो, इलेक्ट्रोनिक सामानो, रत्न एव आभूषणो, खेलकूद के सामान, चमडा, 
खिलौने, कृषि एव खाद्य प्रसस्करण उत्पादो के लिए निर्यात सीमा को घटाकर एक 
करोड रूपए कर दिया गया हैं इससे पूर्व यह सीमा पाच करोड रूपए थी। इसके 
अलावा ई पी सी जी शुल्क मुक्त योजना के तहत सॉफ्टवेयर क्षेत्र से निर्यात के 
लिए निर्यात सीमा 20 करोड रूपए से घटाकर 20 लाख रूपए कर दी गई है। 

7 निजी भडार गृह (एटाइगा् 806 प्०ए5८) - अग्रिम लाइसेस धारकोी के 
लिए माल के आयात, उनके भडारण और नकारात्मक सूची वाली वस्तुओ की बिक्री 
के लिए निजी भडार गृह खोलने की अनुमति दी गई है। यह कदम विशेष तौर पर 
छोटी इकाइयो को कम मात्रा मे कच्चे माल क॑ आयात में आ रही परेशानियों को 
देखते हुई उठाया है। इस व्यवस्था से निर्यातको को समय पर आसानी से 
प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। निजी भडार गृहो से 
अब विदेशी खरीददारों को भी थोक मे माल उपलब्ध कराया जा सकेगा। 

8 सरल प्रक्रिया (8ग्राफ्रो८ ०८८५७) - सशोधित एक्जिम नीति मे प्रक्रियाओ 
को सरल बनाने की दिशा मे कदम उठाए गए है। सरकार ने क्षेत्रीय स्तर के 
कार्यालयो और बन्दरगाहो स्थित कार्यालयो के अधिकारियो को विभिन्न मामलो पर 
निर्णय लेने के अधिकार दिए हैं। इससे पहले किसी भी महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिए 
दिल्‍ली पर निर्भर होना पडता था। विदेशी व्यापार महानिदेशालय और सीमा शुल्क 
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विभाग के बीच की दूरी को बडी सीमा तक कम कर दिया गया हैं इसके अलावा 
कम्प्यूटरीकरण से सूचनाओ और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आईं है। 
दृष्टिकोण (५८७ ए०४७॥) 


निर्यात आयात नीति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए है। इससे विदेशी 
व्यापार में उदारीकरण को गति मिली है। सशोधित निर्यात आयात नीति का फैडरेशन 
आफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डरट्री (फोर्टी) एव राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड 
इण्डस्ट्री ने स्वागत किया हैं। नीति मे पहली बार निजी भडार गृही की स्थापतरा को 
निर्णय किया गया है। इन भडार गृहो मे आयातित कच्चा माल रखा ज़ा सकता है। 
नकारात्मक सूची मे दर्ज वस्तुओ को भी इत भडार गृहों मे रखा जा राकता है। इन 
भडार गृहो से निर्यात्तक उद्योगो को तथा विदेशी खरीददारों को थोक मे खरीद की 
सुविधा दी जाएगी। 


शुल्क पातञ्जता पास बुक योजना (009 छापलादया। 7855 छि00 
$८0१९) (डी ई पी बी) के तहत पाच प्रतिशत विशेष सीमा शुल्क समाप्त करने 
का निर्णय सराहनीय हैं| डी ई पी बी योजना 997 में शुरु की गई थी इसमे 
निर्यात के लिए आयात की अउुमति मिलती है। यदि आयातित सामान की एवजम 
निर्यात कर दिया जाए तो शुल्क नहीं लिया जाता हैं लेकिन सामानो का आयात कर 
यदि निर्यात नहीं किया गया तो शुल्क लगाया जाता था। 997 में इस योजना में 
कुल सीमा शुल्क को ही समाप्त किया गया अब नई सशोधित एक्जिम नीति मं 5 
प्रतिशत के विशेष शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल 
गुडस (ई पी सी जी) मे आयातित मशीनों की मूल्य सीमा को 20 करोड से 
घटाकर केवल एक करोड रूपए कर दिया गया है। फिलहाल इस योजना में सात 
उत्पाद क्षेत्रो यथा सिले सिलाए कपडे इलेफ्ट्रोनिक्स रल एव आभूषण खेलकूद का 
सामान चमडा उत्पादन खिलौने कृषि एवं खाद्य प्रसस्करण के लिए मशीमने मगाने 
की अनुमति दी गई है। 
ऋणात्मक पहलू ()२९९३॥६८ 257८८) 


वर्ष 998-99 मे विर्यात से 20 प्रतिशत वी वृद्धि का लक्ष्य महत्त्वाकाक्षी 
है। गौरतलब है 996-97 मे निर्यात वृद्धि दर ]8 7 प्रतिशत आर 997-98 मे 
केवल 95 प्रतिशत ही रही। ऐसी रिथिति मे 20 प्रतिशत नियात वृद्धि का लक्ष्य 
चुनौतीपूर्ण है। भारतीय वाणिज्य एबं उद्योग मडल महासघ (णिम्की) के अनुसार 
भारतीय उद्योगो को लागत के मामले मे विदेशी उद्यमिया के मुकाबले ६6 प्रतिशत 
अधिक लागत पड़ती है। इसमे करीव 77 प्रतिशत हिस्सा राज्य शुल्को यथा बिब्री 
कर चुगी सेवा शुल्क आदि घन ससाधना की लागत 4 प्रतिशत महगी तथा 
बुनियादी सुविधाओ यथा बिजली की ऊची दर बदरगाहा पर अपयाप्त सुविधाए आदि 
के मामले मे 5 प्रतिशत वी लागत आदि सम्मिलित है। 


निर्यात वृद्धि के लक्ष्य अर्जित करने के मार्ग मे अन्य अडचने हे। उनमें 


नयी निर्यात - आयात नीति 997 2002 दा 


दक्षिण-पूर्वी एशिया मे उत्पन्न गभीर सकट मुख्य है। गभीर वित्तीय सकट के कारण 
भारतीय निर्यात व्यापार गिरने से विदेशी व्यापार घाटा काफी बढ चुका है। 
उल्लेखनीय है कि दक्षिण-पूर्व एशिया मे इडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैण्ड, फिलिपाइस 
आदि देशो मे एक साल मे करेसियो का लगभग 25 से 50 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। 
भारतीय रूपया भी डॉलर के मुकाबले टूटा। रूपया गिरकर 45 रूपए पर आ चुका 
है। 

भारत ने ]। मई, 998 को राजस्थान के पोकरण मे 24 वर्ष बाद एक साथ 
तीन सफल परमाणु परीक्षण किए। इन परमाणु परीक्षणो की देश भर मे सराहना हुई। 
किन्तु विश्व में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अमरीका ने विरोध स्वरूप भारत पर आर्थिक 
प्रतिबन्ध लगाये। भारत की आर्थिक सहायता मे कटौती की। अमरीका भारत पर 
दबाव बढाकर आयात व्यापार ढीला करा रहा है। ऐसी स्थिति मे 20 प्रतिशत निर्यात 
वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल काम है | विश्व बाजार क्ी प्रतिकूल परिस्थितियों 
में निर्यात बढाने के लिए राष्ट्रीय स्तर प्र प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए सभी 
सरकारी विभागो और राज्यो को मिलकर प्रयास करना होगा। निर्यात वृद्धि दर को 
बढाने के लिए केवल निर्यात उद्यमियों को ही नहीं बल्कि सभी घरेलू उद्योगो को 
प्रोत्साहन दिया जाना होगा | भारतीय उद्योगो को उनके विदेशी प्रतिस्पर्धी उद्योगों के 
समक्ष समस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना भी महत्त्वपूर्ण है। नई नीति में भारत की 
अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया है। विदेशी व्यापार मे 
प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिए 340 वस्तुओ को प्रतिबधित सूची से निकाल कर 
खुली सामान्य सूची (ओ जी एल) मे सम्मिलित कर लिधा गया है। इससे घरेलू 
उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड सकता है। किन्तु जिस तरह बडे उद्योगो और व्यापार 
महासघो ने निर्यात आयात नीति का स्वागत किया है उससे प्रतिस्पर्धा के लिए 
आत्मविश्वास दृष्टिगोचर होता है। निर्यात आयात नीति दीर्घकालिक होनी चाहिए। 
नीति मे बार-बार परिवर्तन किए जाने से निर्यात की गति प्रभावित होती है। 


सन्दर्भ 

त भारत वार्पिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 994, पृ 554 

2 ओ पी शर्मा, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, 996, पृ 43 
3 योजना, सितम्बर, 997, पृ 6 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
। नई निर्यात-आयात नीति के उद्देश्य बताइए। 
2. नई निर्यात-आयात नीति की सक्षेप मे व्याख्या कीजिए। 


कट भारत मे आधिक पयांवरण 
निबन्धात्मक प्रश्न 

].. भारत सरकार बी 7ई तिर्यात-आयात जीति वी आलाचगात्मक रामीशा 
चीजिए॥ 

(सकेत इस प्रशत के उत्तर वे लिए अध्याय मे दी गई तिर्यात-आयात गीति 


(997 2002) ढो विस्तार से लिखता है। सशाधित निर्यात-आयात्त वीति 
का भी उल्लेस करना है।) 


हम" 


भारत में रेल परिवहन 
(रत्वां। 77शा50000॥09) 








भारतीय रेल से पहली बार 853 मे मुम्बई से थाना तक 22 किलोमीटर 
की यात्रा की गई। आज भारतीय रेल परिवहन सेवा के एक सौ सैतालीस बरस पूरे 
कर चुकी है। प्रारम्भिक पचास वर्षों मे रेलवे का अधिक विकास हुआ। बाद के वर्षो 
मे रेलवे विकास घीमा पड गया। रेलवे का तीव्र विकास आजादी के बाद ही सभव 
हर सका। वर्तमान मे भारतीय रेल केन्द्र सरकार का सबसे बडा सार्वजनिक उपक्रम 

॥ 

आज देश मे रेलो का व्यापक जाल बिछा हुआ है। 3] मार्च 7993 तक 
कुल रेल मार्ग की लम्बाई 62,486 किलोमीटर, चालू रेलपथ 79,200 किलोमीटर 
तथा कुल रेल पथ ,09,49 किलोमीटर था। भारतीय रेलवे के पास 7,806 
इंजन, 39,929 यात्री डिब्बे, 3,444 विद्युत चालित गाडियो के डिब्बे और 3,37,562 
माल डिब्बे थे। रेलवे स्टेशनो की सख्या 7,043 थी। रेल मार्ग की कुल लम्बाई 
997-98 मे 62,500 किलोमीटर थी जिसमे विद्युतीकरण रेल मार्ग की लम्बाई 
4,000 किलोमीटर थी। भारत की रेल प्रणाली का एशिया में दूसरा स्थान है। 
रेलवे ने देश के आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायी है। 

भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्व 
(प्रफुणांग्राट्ट ण रियो ग्गरा5एणां पा वपाभा 5०ग्राण्णए) 

रेल देश में माल और यात्री परिवहन का मुख्य साधन है। रेले देश के 
दूर-दूर बसे लोगो को करीब लाने और व्यापार, देशाटन, तीर्थ यात्रा एव शिक्षा के 
अवसर प्रदान करती है। भारतीय रेल पिछले सौ वर्षो मे राष्ट्रीय एकता बनाये रखने 
दाली एक महान शक्ति बनी हुई है। इसने देश के आर्थिक जीवन को एक सूत्र मे 
पिरोया है और कृषि दथा उद्योगो के विकास की गति तेज की है |' भारत मे रेल 
परिवहन का अत्यधिक महत्त्व है - 


574 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


] महत्त्वपूर्ण आधारभूत सरचना ([7फणआ 728070ए7८) - रेल परिवहन 
की गिनती महत्त्वपूर्ण आधारमूत सरचना मे होती है। आज राष्ट्र का आर्थिक विकास 
बडी रीमा तक रेल परिवहन पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में रेल सुविधा मुहैया 
है वहा औद्योगीकरण में वक्त नहीं लगता है। भारत सरकार अर्थव्यवस्था के विकास 
वास्ते आवश्यक परिवहन सबधी आधारभूत ढाचे विशेषकर रेल की व्यवस्था करती है। 
रैलों का कृषि, उद्योग व ऊर्जा के विकास के अनुरूप विकास का प्रयास किया जाता 
है। 


2 कृषि विकास में सहायक (#.5950४726 ॥ #हा९णॉफिल 0०र९८०फशश॥) 
- कृषि विकास में रेल परिवहन की उपादेयता बढ़ी है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 
में रेल कृषि विकास में कारगर भूमिका निभा रही है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए 
कृषिगत कच्चा माल रेल द्वारा सुगमता से पहुचाय जाता है। कृषि विकास के लिए 
जरुरी यत्रीकरण, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि की आपूर्ति मे रेलें। की भूमिका 
होती है। भारत वर्तमान में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु निर्यातक देश 
भी बन गया है। भारत से घावल का विदेशों को निर्यात होता है। कृषिगत उत्पादों 
को निर्यात वास्ते बन्दरगाहों तक रेलों द्वारा पहुचाया जाता है। रेल सुविधा मुहैया होने 
से भारत के समूचे ग्रामीण परिवेश का परिदृश्य ही बदल गया है। आज गाव 
खुशहाली की ओर अग्रसर है। 


3 औद्योगिक महत्व ([एकप्रद्यानं प्राफुणाभा०्ट) - रैल परिवहन बिना 
औद्योगीकरण की कल्पना तक नहीं की जा सकती। भारत में आधारभूत उद्योगों का 
विकास रेल परिवहन से ही सभव हो सका है। रेलों से श्रमिक औद्योगिक केन्द्रों तक 
पहुचते है। आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे लोहा एव इस्पात उद्योग के 
लिए लौह अयस्क, सीमेंट उद्योग के लिए लाइम स्टोन आदि रेलो द्वारा ढोया जाता 


५ | निर्मित्त माल को औद्योगिक इकाइयो से बाजारो तक रेलों द्वारा पहुचाया जाता 
। 


4 मूल्य स्थायित्व (0706 5040709) -- भारत विशाल देश है। बहुसाख्यक 
आबादी विशाल भू-भाग मे निवास करती है। यहा की अर्थव्यवरथा कृषि प्रधान है। 
जिसकी मानसून पर निर्भरता बनी हुई है। मानसून के क्षेत्र विशेष मे अनुकूल नहीं 
होने की दशा में कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ऐसी स्थिति मे रेल परिवहन मूल्य 
स्थायित्व में सहायक होता है। रेलों की सहायता से उत्पादों को जरूरत बाले क्षेत्रों 
में आसाती से मुहैया कराया जा सकता है। रेलों से देश में मूल्यों की विषमता बडी 
सीमा तक समाप्त हो गई है। 

5 प्राकृतिक आपदाओं में कारगर (णाएि ॥ 'पिब्षाणान एिडबह८ा३) ८ 
भारत को विषत वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पडा। वर्तमान में भी 
अकाल, भूकम्प, बाढ, अनावृष्टि, ओलाबृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाए मुहवाए खडी हैं। 
रेल परिवहन से प्राकृतिक आपदाओं जगत समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है। 
प्राकृतिक आपदा वाले श्षेत्रों मैं रेलों द्वारा खाद्यात मुहैया कराकर स्थिति को वियत्रित 
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किया जा सकता है। 


6 नाशवान वस्तुओ की बिक्री (526 ण एटा #0८०६६) - रेल 
परिवहन के विकास से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के बाजार को विस्तृत करने में 
मदद मिली है। रेलो द्वारा सब्जिया, दूध, फल, मक्खन, घी, गन्रा, मछलिया एक 
स्थान से अन्यत्र भेजी जाती है। 


7. सामरिक महत्व ([7फ॒णतंग्राल्ट वणगाए भथ-ए76) -- भारत को स्दतत्रता 
के पाच दशकों में 947-48, 962, 7965, 97] तथा 999 (करगिल सकट) 
पाथ युद्धों का सामना करना पडा। पडौसी देश ने अघोषित युद्ध छेड रखा है। ऐसी 
स्थिति मे भारत की अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्त्व अत्यधिक बढ जाता है। 
रेलो से सफट की घडी मे सुरक्षा सबधी उपकरणो और सैनिको को देश की रक्षा के 
लिए सीमा पर भेजा जाता हैं। राजस्थान के पश्चिम मे थार मरूस्थल मे रेलो का 
सामरिक महत्व है। 


8. डाक सेवा (?0508 $९:५०८) - भारत विशाल भू-भाग में फैला हुआ है। 
रेल प्रतिदिन डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। रेलो के कारण ही 
देशवासियों को सस्ती व शीघ्र डाक सुविधा मुहैया हो सकी है। 


9 श्रम गतिशीलता ([.,8890ण ॥॥९८७०॥॥७9) - रेल परिवहन के विकास से 
अश्रमिको में गतिशीलता बठी है। रेलो से श्रमिक और कर्मचारी औद्योगिक केन्द्रों तक 
पहुचते हैं। रेलवे मासिक सीजन टिकट उपलब्ध कराती है। कर्मचारी कम दूरी के 
स्थानो पर रेलो से यात्रा करते है। रेलो के विकास से जनसख्या के उचित वितरण 
मे भी सहायता मिली है। 


]0. राजकीय आय (5० कगला। प८णा7८) - रेलवे मारत सरकार का सबसे 
बडा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेलदे से यात्री परिवहन और माल दुलाई द्वारा 
सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। रेलवे को होने वाला लाभ सीधा सरफारी 
खजाने मे जमा होता है। 


. रोजगार (छज्रा०/०५गथा) - रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का बडा उपक्रम है 
इसमे लाखों की सख्या मे देशवासियो को रोजगार मिला हुआ है। रेलवे अप्रत्यक्ष रूप 
से भी रोजगार के अवसर मुहैया कराती है। रेलदे के विकास से कृषि और उद्योगा 
का विकास होने से भी रोजगार के अवसर सृजित होते है। 


2. पर्यटन उद्योग का विकास (८रटॉ०कुपाशा ० ०ए्रशञ्मा) - रेल परिवहन 
पर्यटन विकास में सहायक हैं। रेलो से देशी एवं विदेशी पर्यटक ऐतिहासिक, 
सास्कृतिक एव धार्मिक स्थलों पर पहुचते है। "पैलेस ऑन व्हील्स" से भारत मे 
विशेषकर राजस्थान मे पर्यटक आकर्षित हुए है। 

3 विदेशी विनिमय की प्राप्ति (२€८८फुछ ण॑ कग्रराश्ा >िकंगाएटे 
भारतीय रेल विश्व की महत्त्वपूर्ण रेल प्रणालियो मे से एक है| भारत रेल के डिब्बे, 
इजिन निर्यात करने लगा हे।रैल सामग्री के निर्यात से दुर्लभ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति 
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होती है। इसके अलावा 7्रिर्यात की जाये वाली सामग्री को रेला से बन्दरगाहों तक 
पहुचाया जाता है। 


4. नगरीकरण ((॥09॥590०7) - रेल सुविधा मुहैया हा जाने स क्षेत्र विशेष 
का समूचा परिदृश्य परिवर्तित हो जाता है। रेल परिवह के विकास से भारत के गाव 
नगरों में नगर बड़े शहरो म॑ शहर महागगरों मे परिवर्तित हा गए है। जयपुर में बडी 
रेल लाइग उपलब्ध होने से क्षेत्र का आर्थिक कायाकल्प हुआ है। गावो के लोग 
जयपुर की आर पलायन वारते प्रयासरत है। 


5 प्राकृतिक सम्पदा का विदोहन (छक्ञ/ण्राभाणा ० गण॥। 650फ००8) 
- भारत प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से सम्पन्न देश है। आर्थिक विकास की गति 
तेज करने वास्ते विविध प्रकार के खनिज उपलब्ध है। पनिजा के विदोहन म॑ रैलो 
की कारगर भूमिका होती है। भारत में लौह-अयरक तथा कोयला को रेलो से 
औद्योगिक इकाइयो तक पहुचाया जाता है। खनन उपकरण और श्रमिक रेला से 
खानो; तक पहुचत हैं। 


6 राप्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक रौहार्द (व्ाणा॥ ]7९800/ भा0 
(०१जाणा॥। प6१6579) - भारतीय रेलों मे विभिन्न समुदाय भाषा क्षेत्रों के लोग 
एक साथ यात्रा करते है जिससे परस्पर भ्रातृत्व की भावना पनपती है। रला से लोगों 
को परस्पर सस्कारो और सस्कृति का लाभ अर्जित होता है। भारतीय रेल सम्पूर्ण देश 
'को एकता के सूत्र मे पिरोये रखने म सहायक सिद्ध हुई है। 


पचवर्षीय योजनाओं में रेलों का विकारा 
(एवरलक्ज़ाशा व फिग्राए३५5 तणा॥आए शा 76709) 


भारतीय अर्थव्यवरथा रेलो की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विभित 
पचवर्षीय योजनाओं मे रेल विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया उतीजन रेल मार्ग की 
लम्बाई 950-5 में 53 596 किलोमीटर थी जा 997-98 मे बढ़कर 62 500 
किलोमीटर हो गई | योजनाकार रेल विकास इस प्रकार है 

प्रथम पचवर्षीय योजना 95 56 (पाए पाए शत्य शुआ) प्रथम 
योजना म रल विकास के लिए 'जीण परिसम्पत का प्रतिस्थापन' प्रमुख लक्ष्य निर्धारित 
किया गया। याजना के प्रारम्म म अर्थात्‌ 950-5] म रेल माग की लम्बाई 
53 596 किलोमीटर थी जिसम विद्युतीकृत 388 किलोमीटर थी। यात्रिया की सख्या 
] 284 मिलियन तथा माल की मात्रा 93 मिलियप टन थी। रेल के विकास पर 287 
करोड रुपए व्यय किए गए जो यांजना व्यय का ] प्रतिशत था। विभिन्न विकास 
कार्यों से रेल मार्म की लम्बाई ]4]5 किलोमीटर बढ़कर 55 0] किलोमीटर हो 
गई। योजना काल में चितरजन लोक्ममोटिद वर्क्स टाटा इजीनियरिंग एव लाकौमाटिव 
तथा इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। 

द्वित्तीय पचवर्षीय योजना 4956 6 (इ८८णाव एड शब्था ऐग) 5“ 
दूसरी योजता उद्योग प्रवान थी। रेल विकास का लक्ष्य इस्पात उद्योग तथा बोयले 
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के बढते उत्पादन के अनुरूप रेल विकास को ढालना निर्घारित किया गया। योजना 
में रैला के विकास पर 723 करोड रुपए व्यय किया गया।| योजनाकाल में | 236 
किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया जिससे योजना के अत मे रेल मार्ग की 
लम्बाई बढकर 56 247 किलोमीटर हो गई | 960-6। मे विद्युत्तीकृत रेल मार्म की 
लम्बाई 748 किलोमीटर यात्रियो की सख्या ] 594 मिलियन तथा माल की मात्रा 
562 मिलियन टन थी। 


तृतीय पचवर्षीय योजना 96॥ 66 (979 ८ #८थ 9॥87) - तीसरी 
योजना मे रेल विकास का लक्ष्य अतिरिक्त क्षमता का निर्माण निर्धारित किया गया। 
योजनावधि मे रेल विकास पर 326 करोड रुपए व्यय किए गए। 2452 
किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया जिससे रेलमार्ग की लम्बाई बढकर 
योजना के अत मे 58 399 क्रिलोमीटर हो गई। 965-66 मे यात्री वहन क्षमता 
2082 मिलियन यात्री त्तथा माल ढोने की क्षमता 203 मिलियन टन हो गई। 


तीन वार्षिक योजना 966 69 (उ्नल७ #शग०० ए95) - तीन वार्षिक 
योजनाओ में रेल विकास पर 589 करोड रुपए व्यय किए गए। योजना में 905 
किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण तथा | 268 किलोमीटर पर दोहरी लाइन 
बिछायी गई। इसके अलावा 54 किलोमीटर नए रेल मार्ग का निर्माण किया। 
विकास कार्यो के परिणाम 968-69 मे रेल मार्ग की लम्बाई 59 553 किलोमीटर 
९8 वाहन क्षमता 223 मिलियन यात्री ठथा माल वहन क्षमता 205 मिलियन टस 

गई। 

चतुर्थ पचवर्षीय योजना 969 74 (80ण एाए९ १८० ए)4॥) -- चौथी 
योजना का लक्ष्य रेल व्यवस्था का आधुनिकीकरण रखा गया। रेल विकास पर 9.94 
करोड रुपए व्यय किए गए योजना के अत मे रेल मार्ग की लम्बाई बढकर 60 234 
किलोमीटर हो गई। योजनाकाल मे 500 फिलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया 
गया। यात्री वहन क्षमता 2654 मिलियन यात्री तथा माल ढोने की क्षमता 225 
मिलियन टन हो गई। 

पाचवी पचवर्षीय योजना 974 78 (#7ह शेर श८क्ष ए०9) - पाचवी 
योजना का लक्ष्य वर्तमान क्षमता की उन्नति तथा कार्यकारी कुशलता मे वृद्धि निर्धारित 
किया गया | पाचदी योजना मे रेल विकास पर 2 063 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 
योजना के अत मे रेल मार्ग की लम्बाई 60 500 किलोमीटर यात्री वहन क्षमता 
3505 मिलियन यात्री माल ढोने की क्षमता 237 मिलियन टन थी। 


छठी पचवर्षीय योजना (980 855). छठी याजना मे रेल विकास के 
लक्ष्यों मे यात्री वहन तथा माल वहन क्षमता मे वृद्धि आधुनिकीकरण आत्मनिर्मरता 
अनुसधान एव विकास को प्रोत्साहन आदि मुख्य थे। योजना मे रेल विकास पर 
6587 करोड रुपए व्यय किए गए। ]980-8 मे रेल मार्ग की कुल लम्बाई 
6]240 किलोमीटर थी जिसमे विद्युतकृत रेल मार्ग की लम्बाई 5 345 किलोमीटर 
थी। इस वर्ष यात्रियो की सख्या 36]25 मिलियन तथा माल की मात्रा 220 
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मिलियन टन थी। याजना के अत म रेल माग वी लम्बाई बढकर 6] 850 
किलोमीटर हा गइ। यात्री वह क्षमता 3 380 मिलिया यात्री तथा माल ढ़ाने वी 
क्षमता 265 मिलियन टन थी। 


सातर्वी पचवर्षीय योजना (985 90) - सातवीं योजागा म वाष्प इजियों 
को डीजल और ग्रिजली के इजिना म परिवर्तित करना तथा माल्ल भाडे के टर्मिनला 
के विकास की प्राथमिकता दी गई। यांजता म रल विकास पर 6 549 कराड रुपए 
व्यय किए गए। 

सातर्वी याजना क अत म रल माग की लम्बाई 62 2] किलोमीटर यात्रिया 
की सख्या 3653 मिलियन तेथा माल वी दुलाई मात्रा 334 मिलियन टन थी। 
योजना म विद्युतीकृत रेल मार्ग म वृद्धि उल्लेयनीय रही। विद्युततीकृत रेल मार्ग की 
लम्बाइ [985-86 मं 657 स बढकर 989-90 मे 9 00 किलोमीटर हा यई। 
विद्युतीकृत रल माग वी लम्बाई म॑ 396 प्रतिशत वृद्धि हुई। योजना म॑ भाष इज 
को डीजल और विद्युत इजना म परिवतन का लक्ष्य रखा गया था। योजनाववि में 
इस दिशा म प्रयास हुए नतीजा भाष इजना की सख्या 985-86 में 557] थी 
जा घटकर ]989-90 म 3 336 रह गइ | इसके विपरीत इस समयावधि म डीजल 
इजनो की सख्या 3 046 स बढकर 3 6]0 तथा विद्युत इजनों की सख्या |302 
स बढकर | 644 हो गई। 

दो वार्षिक योजना 990 92 (७० #गराण्ब ए]आ॥5) - वर्ष 990-9 
तथा 499-92 दो वार्षिक याजनाआ म रेल विकास में वृद्धि हुई। रेल मार्ग की कुल 
लम्बाई 990-9] म 62 367 क्लिामीटर तथा ]99-92 में 63 458 किलोमीटर 
हा गई। दा वार्षिक याजगाआ म 685 किलोमीटर विद्युतीकृत रेल मार्ग का निर्माण 
किया गया। विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई बढकर 99-92 म॑ 0 653 
किलामीटर हो गई। वर्ष 7990-9] और 99-92 म रेल विकास पर 0 28 
कराड रुपए व्यय क्या गया। 


आठवीं योजना मे रेल विकास 992 97 (#॥७४४ ए€एढ०फ्ञाधा गा 
छाष्टा। 0७) - आठवीं योजना में रेलवे विकास वी रणनीति म रेल सम्पत्ति के 
प्रतिस्थापन ओर नवीनीकरण्रा उत्पादकता और विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए 
अनुरक्षण तकनीकी विकास रेल मार्मो क दाहरीकरण तथा विद्युतीक्रण आदि पर 
जार दिया गया। 


आठवीं याजगा म रल विकास पर 27 202 कराड रुपए व्यय का प्रावधाते 
किया गया है जा सार्वजनिक क्षत्र याजना परिव्यय का 63 प्रतिशत है। याजनावाल 
म 3 500 किलोमीटर रेल माम विद्युतीकरण का तक्ष्य निर्धारित क्या गया है। रला 
की माल ढागे वी क्षमता 44 कराड टन वार्षिक हाने का लक्ष्य है। 

आठदर्दी योजना के प्रारम्भ (992 93) न कुल रेल माग की लम्बाई 625 
हजार फिलामीटर + जिसम विद्युतीकृत रल माग 3] 3 हजार किलामीटर तथा 7*र 
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विद्युतीकृत रेलमार्ग 53 2 हजार किलामीटर था। रेल पथ 79,200 किलोमीटर था। 
इजनो की कुल सख्या 7,806 थी जिसमे भाप इजन ,725, डीजल इजन 4,069 
तथा विद्युत इजन 20॥2 थे। यात्रियो की सख्या 3749 मिलियन तथा माल की 
दुलाई क्षमता 370 9 मिलियन टन थी। वर्ष 996-97 मे रेल मार्ग की कुल लम्बाई 
628 हजार किलोमीटर थी। जिसमे विद्युतीकृत रेल मार्ग 727 हजार किलोमीटर 
था। 996-97 मे 4234 मिलियन टन माल तथा 4,53 मिलियन यात्री ढोये। 
आठवीं योजना मे रेल विकास पर 27,202 करोड रुपए ब्यय का प्रावधान था जो 
योजना परिव्यय का 63 प्रतिशत था। 


आठवीं योजना मे रेल विकास एक दृष्टि 








रेल पिकास ]9920-93.. 49399. 99+95  ॥95% ॥996-9 
कुल रेल मार्ग (हजार फिमी) 625 625 627 629 628 
विद्युतीकृत रेल मार्ग (हजार किमी)... ॥3 8 8 323 ॥27 
माल की मात्रा (मिलियन टन) ३709 उा5.. 386. 4055... 4234 
माल ढोया (बिलियन टन किमी) 58॥.. झा।... 230. 25... 2800 
यात्री सख्या (मिलियन) 3490... 3080. 3950. 4080. 4530 
यात्री ढोने से आय (करोड रूपए) 430.. 4890. 5७48. 6250. 66330 
८ 0-2 2५९५०६४.२५०६०/२०२५५५ <हि-०० ५५४५ 00,054“ 0 75५4४. २४५५० :॥220:::6 मे 


स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 9997 98 $ 30 


रेल परिवहन की आधुनिक प्रवृत्तिया 
(ए९०ला। वीशाएं$ . $90भ] रिक्ञा७०५५) 

भारतीय रेल का इतिहास लगभग डेढ सौ वर्ष पुराना है। स्वतत्रता से पहले 
रेल विकास को अपेक्षित गति नहीं मिली। स्वातन्त्रयोत्तर रेलवे मे विकास की प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर हुई। आज भारतीय रेल विश्व की महत्त्वपूर्ण रेल प्रणालियो मे एक है। 
भारत मे रेलवे सार्वजनिक क्षत्र का बडा प्रतिष्ठान है। इसमे भारी पूजी निवेश है तथा 
लाखो की तादाद मे देशवासियों को रोजगार मिला हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे 
रेलवे की अत्यधिक उपादेयता है। वर्ष 924-25 से रेलवे राजस्व से अलग हे। 
रेलवे के अपने खाते तथा कोष है। प्रत्येक वर्ष ससद मे रेल बजट अलग से पेश 
किया जाता है। आजादी के बाद रेल परिवहन की प्रवृत्तिया मे विशेष बदलाव आया 
है जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है 


[ रेल परिव्यय मे वृद्धि (72८356 98 रथ ५3५5 0093५) - रेल परिवहन 
मे भारी पूजी निवश की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे का विशेष 
महत्व है। इसके अलावा रेलवे का आर्थिक एव सामाजिक महत्त्व भी है| आजादी के 
बाद से लेकर आज तक रेल परिवहन के विस्तार एव विकास का दायित्व कन्द्र 
सरकार पर रहा है। 948 तथा 956 की ओद्योगिक नीति मे उद्योगो के पर्भकरण 
के अन्तर्गत रेल परिवहन को प्रथम श्रेणी के उद्योगो मे रखा गया जिनके स्वामित्व 
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तथा प्रवन्ध पर केन्द्र सरकार का पूर्ण नियत्रण रहता है। पचवर्षीय योजनाआ में रेल 
विकास परिव्यय म उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 

रेल विकास पर पहली योजना म 27 करोड रुपए व्यय किए गए। रेल 
विकास पर व्यय बढकर सातवीं योजना में [6,549 करोड रुपए तक जा पहुचा[ 
रेलवे विकास पर वर्ष 95] से 4990 तक 28,988 करोड रुपए व्यय हुआ। 
गौरतलब है सातवीं याजना का रेल व्यय छठी योजना के रेल व्यय से 5] प्रतिशत 
अधिक था। आठवीं याजना के रेल विकास व्यय 27202 करोड रुपए व्यय वा 
प्रावधान किया गया जो आठवीं योजना सार्दजनिक क्षेत्र परिव्यय (4,34,00 करोड 
रुपए) का 63 प्रतिशत था। 


परचवर्धीय योजनाओं में रेलों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 








(करोड रुपए) 
योजना रैल विकास सार्वजनिक क्षेत्र 
सार्वजनिक क्षेत्र योजना व्यय का 
व्यय प्रतिशत 
प्रथम योजना (95 56) 27 ]0 
द्वितीय योजना (956 6) 723 5 5 
तृतीय योजना (96 66) ,326 5 5 
वार्षिक योजना (]966 69) 589 77 
चतुर्थ योजना (969 74) 934 59 
पाचवी योजना (974-79) 2,063 कि. 
छठी योजना (980 85) 6,587 60 
सातर्वी योजना (985 90) 6 549 92 
वार्षिक योजना (990 92) 0,28 # ०) 
आठवीं योजना (प्रस्तावित) 27,202 63 


(992-97) 
80006. 502॥/ 7798 #€क्क /74#₹ १४०एकर व, 60727979607॥ 0# 00]9 


2. रेल मार्ग (२७॥७३७ 72८०0 - रेल मार्ग की लम्बाई 950-5] में 
53,596 किलोमीटर थी जो। बढकर 990-9] में 62,367 किलोमीटर हो गई। 
चार दशक में रेल मार्ग में 637 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 992-93 में रेल मार्ग 
की कुल लम्बाई 62,486 किलोमीटर थी। इसमें बडी रेल लाइन (676 मिमी) 
36 504 किलामीटर, मीटर लाइन (000 मिमी) 2!,997 किलोमीटर तथा छोटी 
लाइन (762 मिं मी और 60 मिमी) 3,985 किलोमीटर थी; वष 992-93 में 
चालू रेल पथ की लम्बाई 79,200 किलोमीटर तथा कुल रेलपथ ,09,49 
किलोमीटर था। नब्दे के दशक क प्रारम्भिक चार वर्षों में रेल मार्ग में कम वृद्धि हुई। 
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वर्ष 7994-95 मे रेल मार्ग की लम्बाई 62,660 किलोमीटर थी जो 990-9 की 
तुलना में 047 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 997-98 मे रेल मार्ग की लम्बाई 
62,500 किलोमीटर थी। 


3. रेल क्षेत्र (2७४७३५६ 2.८४) -- 3 मार्च 993 तक समूची रेल प्रणाली 
को नौ रेल क्षेत्रों में बाटा गया है। रेल क्षेत्रों के माम से प्रकार है. मध्य रेलवे (मुम्बई), 
पूर्व रेलवे (कलकत्ता), उत्तर रेलवे (नई दिल्ली), उत्तर-पूर्वी रेलवे (गोरखपुर), उत्तर 
पूर्व सीमान्त रेलवे (भालीगाव), दक्षिण रेलवे (चेन्नई), दक्षिण मध्य रेलवे (सिकन्दरादाद), 
दक्षिण पूर्वी रेलवे (कलकत्ता) तथा पश्चिम रेलवे (मुम्बई) कोष्ठक मे रेलवे क्षेत्र के 
मुख्यालयो के नाम हैं। वर्ष 7996-97 के रेल बजट मे & रेलवे क्षेत्र और खोले 
गए। 

जनता तथा रेलवे के बीच सहयोग के लिए रेलवे उपभोक्ता सलाहकार 
समिति, क्षेत्रीय रेलवे उपमोक्ता सलाहकार समितिया, मडलीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार 
समितिया और मडलीय रेलवे उपमोक्ता समितिया कार्य कर रही हैं। रेल मत्रालय के 
अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के पाच उपक्रम है जिनके नाम इस प्रकार है 


इण्डियन टैक्नीकल कस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान) 

रेल इडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेज लि (राइट्स) 
कटेनरं कारपोरेशन ऑफ इडिया लिमिटेड। 

इंडियन रेलवे फाइनेस कारपोरेशन लिमिटेड) 

कोकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड । 


4 रेलवे में विद्युतीकरण (8।९८४१००४०॥ ०६ ४०७५) - वर्तमान मे रेलवे 
का लक्ष्य विद्युतीकरण में वृद्धि करना है। वर्ष 950-5। मे विद्युतीकृत रेल मार्ग 
केदल 388 किलोमीटर था जो बढकर 990-9] मे 9,968 किलोमीटर हो गया। 
चार दशक में रेल मार्ग के विद्युतीकरण में पच्चीस गुना महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अस्सी 
के दशक में रेलवे विद्युतीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 980-8। में 
विद्युतीकृत रेलमार्ग 5,345 किलोमीटर था जो बढकर 990-9] म 9,968 
किलोमीटर हो गया। वर्ष 990-9] में कुल रेल मार्ग मे विद्युतीकृत रेल मार्ग 6 
प्रतिशत था। बाद के वर्षों में विद्युतीकृत रेल मार्ग मे विशेष यृद्धि नहीं हुई। वर्ष 
994-95 मे विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई [,800 किलोमीटर थी। आठवीं 
योजना में विद्युतीकृत रेल मार्य का लक्ष्य 3,500 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। 
आठवीं योजना के आखिर मे विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 2,700 किलोमीटर 
थी। विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 997-98 मे बढकर 4,000- किलोमीटर हो 
गई। 

5 यात्री सेवाएं (?855९॥४८ $5८75८९५) - रेलवे लम्बी दूरी तथा उपनगरीय 
यात्रियो के लिए यातायात का प्रमुख साधन हैं हाल ही के वर्षो मे रेल यात्रियो की 
सख्या में भारी वृद्धि हुई है। रेल यात्रियो की सख्या के बढने से रेलवे के सामने 
ससाधनो की कमी की समस्या मुखर हो गई है। एक्सप्रेस रेलगाडियो के सामान्य 


पके ०० ० ++ 
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कोच मे कप्टप्रद यात्रा को कलमवद्ध करता कठित है। 950-5] मे रेल यात्रियों 
की सख्या ]284 मिलिया थी जो बढकर [990-9] में 3858 मिलियन तथा 
994-95 म और बढकर 3,95 मिलियन हो गई। वर्ष ॥997-98 में रेल 
यात्रियों की सख्या 4348 मिलियन थी। यात्रियो की सख्या म वृद्धि यात्रा 
किलोमीटर से भी देखी 5 सकती है। यात्री किलोमीटर 950-5] में 6652 
बिलियन किलोमीटर था जो ॥992-93 म 300] विलियन किलोमीटर तथा 
]997 98 में 380 बिलियन किलोमीटर हो गया। 


6 माल बुलाई (पा८ष0 प्रशी०) - औद्योगिक विकास के साथ रेल 
परिवहन की माग बढी है| विशेष रूप से यह माग कोयला इस्पात सयप्रो के लिए 
कच्चा माल, इस्पात सयत्नों से पिग आयरन और निर्मित स्टील विर्यात के लिए 
लौह-अयस्क सीमेट खाद्यान्न खाद, पेट्रोलियम खनिज तेल जैसे महत्त क्षेत्रों में बढी 
है। सर्वाधिक माल दुलाई कोयला क्षेत्र मे होती है। वर्ष ।997-98 में कोयला दुलाई 
2087 मिलियन टन थी। 

माल यातायात 950-5] म 93 मिलियन टन था जो बढकर 990-9] 
में 3484 मिलियन टन तथा 997-98 मे 4455 मिलियन टन हो गया। माल 
दुलाई को टन किलोमीटर में देखे तो यह 950-5 मे 44 बिलियव टन हो गई 
जो वढकर 989-90 में 237 विलियन टन हो गई। वर्ष 950-5] में माल 
दुलाई से 393 करोड रुपए की आय हुई जो 989-90 में बढ़कर 7 4608 
करोड रुपए हो गई |? वर्ष 997-98 म माल दुलाई 287 बिलियन टन किलोमीटर 
थी। माल दुलाई से 997-98 मे 9 595 करोड रुपए की आय हुई। 

माल दुलाई मे अधिक सुधार के लिए रेलवे द्वारा उठाये गए कदम इस प्रकार 


ण्फ 


रेल मार्गों की क्षमता मे वृद्धि तथा सिगनल प्रणाली का आधुतिकौकरण, 

कोयला के लिए विशेष माल गाड़ियों का सचालन 

रोलर वियरिंग वाले माल डिब्बों की सख्या में वृद्धि 

ट्रेलिग भार क्षमता बढाकर 4 500 टन तक करना, 

पूरे देश में यूनीगेज रेल प्रणाली की स्थापना, 

भारी त्था मजबूत पटरिया 

रेल मार्गों में कक्रीट रलीपरो का इस्तेमाल, 

माल दुलाई के लिए चितरजा लोक्मोटिव वर्द्स में 5000 अश्व-शक्ति 

वाले प्रोटोटाइप बिजली के इजना का निमाण। 
7 इजन और रेल डिच्बे (साह्ञागाट३ गाव ७92३७ 802८५5६)- भारत इजनों 
और रेल डिब्बों के पिर्माण म आत्मगर्मरता की ओर अग्रसर है। रेल इजनों का 
निर्माण चितरजन लाक्यमोटिव वर्क्स (चितरजन), डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (वाराणसी) 
तथा भैल (भोपाल) में क्या जाता है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विद्युत 
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रेल इजन बनाने की क्षमता विकसित कर ली है। यात्री रेल डिब्बों का निर्माण इटीग्रल 
कोच फैक्ट्री, पैराम्बूर (चेन्नई) तथा रेल कोच फैक्ट्री (कूपरथला) मे होता है। 

वर्ष 4950-5] मे रेल इजनो की सख्या 8,209 थी जो 992-93 मे 
घटकर 7,806 रह गई। रेल इजनो क॑ घटने का कारण भाप इजनो के स्थान पर 
डीजल और विद्युत इजनो के निर्माण मे वृद्धि है। विगत दशक मे भाष इजनो की 
संख्या में भारी कमी की गई है। 950-5] में भाप इजनो की सख्या 820 थी 
जो 992-93 मे घटकर ,725 रह गई। इसके विपरीत इस समयावधि मे डीजल 
इजनों की सख्या 7 से बढाकर 4,069 तथा विद्युत इजनो की सख्या मे 72 से 
बढकर 2,02 हो गई। 

रेल इजनो मे वृद्धि के साथ कोच दाहनो तथा माल डिब्बो की सख्या मे भी 
वृद्धि हुई है। कोच वाहनो की सख्या 950-5 मे 9,628 से बढकर 992-93 
में 39,929 हो गई तथा माल डिब्बो की सख्या 950-5] मे 206 लाख से बढकर 
992-93 में 338 लाख हो गई। 

भारतीय रेलवे मे वर्ष 996-97 मे भाप इजिन ($6था) 85, डीजल 
इजिन 4,363 तथा विद्युत इजिन 2,59 थे। कोच (0०००४९४) की सख्या 
30,000 माल डिब्बे (१४७४०७) 2,72,000 तथा रेलवे स्टेशनों की सख्या 6,984 
थी।' भारत मे 997-98 मे माल दुलाई की औसत दर 67 पैसे प्रति टैन 
किलोमीटर तथा यात्री भाडा की औसत दर प्रति यात्री 20 पैसे प्रति किलोमीटर थी ॥# 

रेलवे मे लगभग 6 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं जो देश के किसी भी उपक्रम 
की तुलना मे सर्वाधिक है। कर्मचारियों तथा श्रमिकों के कल्याण पर रेलवे ध्यान देती 
है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते, बोनस आदि का रेलवे पर बड़ा भार है। पाचवे वेतन 
आयोग की सिफारिशो के लागू होने पर रेलवे पर भार में वृद्धि हुई । वर्तमान में रेलवे 
में कम्प्यूटरोकरण पर जोर दिया जा रहा है। इससे रेलवे मे कार्यकुशलता वृद्धि की 
अपेक्षा की जाती है। 

8 आर्थिक उदारीकरण और रेल परिवहन (8८०णाग्ग़ाल [.फलथाशभाणा 
थाते एशा 79907) - भारत मे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 99-92 से 
हुई। उदारीकरण के प्रारम्भिक दस वर्षों में अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो मे मूलभूत 
बदलाव किए गए। सार्वजनिक उपक्रमो के सबध में भी नीतिगठ बदलाव किए गए। 
रेलवे भारत सरकार का सबसे बडा उपक्रम है। ऐसी स्थिति मे रेलवे का आर्थिक 
सुधारो के दायरे में आना स्वामाविक है। रेलवे का स्वामित्व और प्रबन्ध भारत सरकार 
के हाथो में है किन्तु हाल ही के वर्षों मे रेलवे के उदारीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
हुईं है। रेलवे के बजटीय समर्थन मे उल्लेखनीय कमी हुई है। रेलवे को ससाधन 
जुटाने के लिए बाजार पर छोडा जा रहा है। रेल क्षेत्र मे निजी निवेशकों को आमत्रित 
करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ससाधनो की प्राप्ति मे आन्तरिक ससाधनो पर बल 
दिया जा रहा है। 
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वर्ष 995-96 म रेलवे म निजी क्षेत्र वी भागीदारी को बढाने वे लिए कुछ 
महत्त्वपूर्ण योजनाएं प्रारम वी गई जिनम से "अपने माल डिब्बे के मालिक बनिए" 
मुख्य है। कुछ परियोजनाओं को "बनाइए, भालिक चनिए और पड्टे पर दीजिए 
और हरतातरित कीजिए" (बमापट्ट) यांजना मे शामिल करने का प्रस्ताव क्या 
गया। जिसके अन्तगंत निजी उद्यमियों को रेलवे के निर्माण कार्यों मे निवेश करने के 
लिए आमत्रित क्या जा रह! है। ये ऐसी योजनाए है जिनके अच्छे परिणाम से रेलये 
द्वारा बाजार स॑ उघार मे कमी आ सकती है। 


रल पर पर्यटन को बढावा देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिससे पर्यटक 
गाडियो में निजी-उद्यमियो ने पहल वी है। पर्यटकों के लिए महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर 
रेलवे की भूमि पर 995-96 मे सी "कम खर्चीले होटल" के निर्माण में सहायता 
देने का प्रस्ताव किया गया। खान-पान निगम वी स्थापना के लिए 995-96 के 
बजट में 0 करोड रुपए प्रारशभिक पूजी वी व्यवस्था की गई। इस निगम की स्थापना 
से खान-पान सेवा व्यावसायिक बन सकेगी तथा गुणवत्ता की दृष्टि से भी उन्नत हो 
सकेगी। 


9. रेलवे की वार्षिक योजनाएं (रिक्रा४३३ #ण्ाए8] ९07 00059) + रेलवे की 
विकास सबधी योजनाओ को पूरा करने के वास्ते वार्षिक योजनाओ मे वृद्धि की गईं। 
रेलवे 'की वार्षिक योजना (वास्तविक) 992-93 मे 6,62 करोड रुपए, वर्ष 
993-94 मे 5,90] करोड रुपए तथा 994-95 मे 5,472 थी। बदले आर्थिक 
परिवेश में रेलवे की बढती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 995-96 में रेलवे 
योजना परिव्यय 7,500 करोड रुपए निर्धारित किया गया। यह राशि कॉकण रेलवे 
निगम द्वारा जुटाए जाने वाले 20 करोड रुपए तथा भारतीय कटेनर द्वारा जुटाए 
जाने वाले 74 करोड रुपए के अतिरिक्त थी। वर्ष 4995-96 की वार्षिक योजना 
(वास्तविक) 6 335 करोड रुपए रही। गत वर्ष की तुलना मे 5 8 प्रतिशत अधिक 
थी। वर्ष 4996-97 की बार्षिक योजना 8,30 करोड रुपए, 997-98 की 
चार्षिक योजना 8,239 करोड रुपए तथा 998-99 की वार्षिक योजना 8,755 
करोड रुपए (स अ) थी। वर्ष 999-2000 की रेलवे वार्षिक योजना 9,700 
करोड रुपए (बजट अनुमान) निर्धारित की गई है। रेलवे की आठवीं योजना का 
वास्तविक परिव्यय निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने की समावना हैं क्योकि पांच वार्षिक 
योजनाओ का कुल परिव्यय आठवीं योजना के प्रस्तावित परिव्यय से अधिक बैठता 
है। आठवीं योजना के रेल परिवहन के लिए 27,202 करोड रुपए का प्रावधान किया 
गया। 

0. चजटीय समर्थन में कभी ([.3८७६ #ऋ्र 8ए02ट<८ह $0०फगाणए) - रेलवे के 
बजटीय समर्थन म निरन्तर कमी हुई है। पाचवी योजना मे रेलवे योजना परिव्यय का 
75 प्रतिशत बजटीय समर्थन था जो घटकर सातर्वी योजना मे 40 प्रतिशत रह गया 
है। आठवीं योजना के पहले तीन वर्षो में रेलवे को वजटीय समर्थन इसकी वार्षिक 
याजनाआ के लगभग 8 प्रतिशत रहा। वजटीय समर्थन के कमी के साथ रैलवे आय 
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में कमी हुई जिसका विपरीत प्रमाव इजन, कोच एव बैगन निर्माण पर पडा। बजटीय 
समर्थन के अलावा वित्त पूर्ति का ख्रोत बाजार ऋण है जो अनिश्चित तथा खर्चीला 
है। 


रेलवे ने 993-94 मे 7 प्रतिशत और 994-95 में 8 प्रतिशत के 
बजटीय समर्थन से काम चलाया जो पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना मे बहुत कम था। 
रेलवे बजटीय समर्थन वर्ष 995-96 मे 5 प्रतिशत, 996-97 मे 8 प्रतिशत, 
997-98 मे 24 प्रतिशत, 998-99 मे 232 प्रतिशत तथा 999-2000 में 
262 प्रतिशत (बजट अनुमान) था।* 


रेलवे मे आन्तरिक ससाधनो के अपेक्षित नहीं बढने से ऋणो पर निर्भरता बढी 
है। रेलवे के आन्तरिक ससाधन वर्ष 994-95 मे 6623 प्रतिशत से घटकर 
]995-96 (बजट अनुमान) मे 5467 प्रतिशत रह गए। जिससे 994-95 के 
योजना परिव्यय मे ऋणो का हिस्सा 6| प्रतिशत था जो तेजी से बढकर 
995-96 मे बजट अनुमानो मे 30 प्रतिशत हो गया। 

आज भारतीय अर्थव्यवस्था सक्रमण के दौर से गुजर रही है। सरकार के 
पास ससाधन सीमित हैं। बजट घाटे को नियत्रित करने की आवश्यकता है। ऐसी 
स्थिति मे रेलवे को विकासगत जरुरतो को पूरा करने के लिए आन्तरित ससाधनो में 
वृद्धि के प्रयास करने होगे। माल तथा यात्री परिवहन के निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित 
करके इस दिशा मे आगे बढा जा सकता है। बदलते परिवेश में रेलवे को खुद अपने 
पैरों पर खडे होना है। 

. रेल वित्त (२७|५४३५ #797०6) - वर्ष 924-25 से रेल वित्त को केन्द्रीय 
सरकार के सामान्य वित्त से पृथक्‌ रखा जाता है और रेल बजट अलग से ससद मे 
पेश किया जाता है। रेलवे की सकल प्राप्तियो मे यात्री किराया, माल भाडा, अन्य 
प्राप्तिया एव उचती खाते ($05%275९ #०८०णा)) को सम्मिलित किया जाता है। 
कुल कार्यकारी व्यय मे साधारण कार्यकारी व्यय, मूल्य ह्ास निधि को योगदान, रेलवे 
पेन्शन निधि को योगदान सम्मिलित किया जाता है। 

रेलवे की कुल प्राप्ति 9950-5] मे 263 करोड रुपए थी जो बढकर 
990-9] मे 2,096 करोड रुपए, 992-93 मे बढकर 5,688 करोड रुपए 
हो गई। वर्ष 7998-99 के सशोधित अनुमानो मे कुल प्राप्ति 30,45 करोड रुपए 
थी। रेलवे की कूल प्राप्ति मे माल से प्राप्तियो (50065 २९८८८७७) का योगदान 
अधिक है। वर्ष 992-93 की कुल प्राप्ति 45,688 करोड रुपए मे माल भाड़ा प्राप्ति 
0,903 करोड रुपए थी जो कुल प्राप्ति का 695 प्रतिशत थी। 

रेलये के कुल कार्यकारी व्यय में भारी वृद्धि हुई। यह 950-5] में 25 
करोड रुपए था जो बढकर 990-9] में ,54 करोड रुपए तक जा पैहुचा ॥ इन 
चार दशको मे रेलवे के कार्यकारी व्यय मे बावन गुना वृद्धि हुई। कुल कार्यकारी व्यय 
992-93 मे 3,980 करोड रुपए तथा 998-99 के सशोधित अनुमानो में 
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28 400 करोड रपए था। कुल उार्यवारी व्यस म सावारण वार्यतारी व्यय का भाग 
अधिक है। सावारण कार्यगारी व्यय 4980-8] में केवत 2 233 कराड़ रुपए था 
जो बटकर ]992-93 मे 0 480 क्रांड रुपए तक जा पहुचा। बर्ष 4995-96 
फे राशोधित अउुमाएं में शाधारण कार्यकारी व्यय कुल जार्यकारी व्यय का 86 
प्रतिशत था। रेलवे सार्वजणविक क्षेत्र का बडा उपक्रम हो के कारण इराम भारी सख्या 
में कर्मचारी नियोजित है। पाचवे वेतन आयोग वी सिफारिशे लागू होते के परिण भी 
रेलवे के व्यय मे वृद्धि हुई। 


भारतीय रेल की वित्तीय भूमिका 
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स्रोत | इण्डियन डकोशैम्रिक सर्वे 998 99 एस-50 
2 इक्ॉोर्नॉमिक टाइम्स 26 फरवरी 999 


(2. वित्तीय स्थिति (४५४०॥८४४ ?०5॥॥09) + आरग्भिक तीय दशकों में रेलो 
की शुद्ध प्राप्ति काफी कम थी। बाद के दशकों मे रेल यातायात्त मे भारी वृद्धि हुई 
जिससे शुद्ध प्राप्ति में वृद्धि दी प्रवृत्ति दृष्टिगाचर हुई । वर्ष 950-5 मे शुद्ध प्राप्ति 
48 करोड रुपए थी जो बदकर 990-9] म | ]3 करोड रुपए हो गई। शुद्ध 
प्राप्ति 7992-93 में [955 करोड़ रुपए तथा 998-99 के सशोधित अगुमागें मे 
2 37] करोड रुपए थी। रेलवे की ब्याज-देय-पूजी ((४फ़ाप्या ३६ लावाह्ए) 980-8 
में 6096 करोड़ रुपए तथा 992-93 में 20 23 करोड रुपए थी। शुद्ध प्राप्ति 


का व्याज देय पूजी पर प्रतिशत 980-8] म 2] प्रतिशत तथा 4992-93 में 
क््य्था। 
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रेलवे द्वारा शुद्ध प्राप्ति का बडा माय सामान्य राजस्व को लाभाश के रूप में 
दिया जाता है। शुद्ध प्राप्ति मे वृद्धि के साथ सामान्य राजस्व को लाभाश मे भारी वृद्धि 
हुई। सामान्य राजस्व को लाभाश 950-5 मे 33 करोड रुपए था जो बढकर 
990-9] मे 938 करोड रुपए तथा 992-93 मे और बढकर ,54 करोड 
रुपए हो गया। वर्ष 994-95 की वित्तीय स्थिति का उल्लेख रुचिकर होगा। इस 
वर्ष रेलवे को शुद्ध प्राप्ति 3808 करोड रुपए हुई। सामान्य राजस्व को लाभाश 
,362 करोड रुपए दिए और रेलवे को 2,446 करोड रुपए का अतिरेक हुआ। जो 
अब अधिकतम था। वर्ष 999-2000 के बजट अनुमानो में सामान्य राजस्व को 
लाभाश ]94 करोड रुपए तथा ,544 करोड रुपए का अतिरेक था। 


रेलवे वर्तमान मे अतिरेक ($०9।०७) में है। अतिरेक स्थिति 990-9] से 
पूर्व के वर्षो मे कम थी किन्तु बाद के वर्षो विशेषकर 993-94 मे उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई। 950-5] मे अतिरेक केवल 5 करोड रुपए था जो 990-9] मे 75 
करोड रुपए तथा 993-94 मे और बढकर ,806 करोड रुपए हो गया। अतिरेक 
998-99 के सशोधित अनुमानों मे 6/9 करोड रुपए था। रेलवे का घाटा 
980-8। मे ब्याज-देय-पूजी पर ऋणात्मक 32 प्रतिशत था। बाद के वर्षो मे रेलवे 
को अतिरेक प्राप्त हुआ। 990-9 में अतिरेक ब्याज-देय-पूजी का ] प्रतिशत था 
जो बढकर 992-93 मे 22 प्रतिशत तथा 993-94 मे (सशोधित अनुमान) 
96 प्रतिशत हो गया यह 994-95 के बजट अनुमानो मे 77 प्रतिशत था। 

बदलते आर्थिक परिवेश मे भारतीय रेलवे को आर्थिक सुधारो के अनुरूप 
ढालने का प्रयास समाचीन प्रतीत होता है। वर्तमान मे भारतीय रेलवे मे गुणवत्ता का 
अभाव है। रेलवे के विकास मे अनेक बाधाए हैं। आज तीव्र औद्योगीकरण के लिए 
रेलवे विकास की आवश्यकता है। रेलवे मे आर्थिक सुधारो को गति देने से ससाधनों 
की सीमितता की समस्या हल हो सकेगी। 

रेल परिवहन की समस्याएं 
(ए०्0शा5$ ॥ २४॥एछ३५5$) 

भारतीय रेलवे मे स्वतत्रता के पश्चात्‌ विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। 
यह बात रेल मार्गों की बढती लम्बाई, विद्युतीकरण, यात्रियों की सख्या, माल की 
मात्रा आदि से सहज सिद्ध हो जाती है। किन्तु भारत की विशाल जनसख्या और 
विस्तृत क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे में अभी भी त्तीद्र विकास की आवश्यकता 
१ रेलवे के सामने अनेक समस्याएं नुद्याए खडी है ऊिनमे निन्‍्नलिखित उल्लेखनीय 


. धीमा विकास (5]0७ 06ए९८०प्ाध्या) - देश की आवश्यकता को दृष्टिगत 
रखते हुए रेल सेवाए अपर्याप्त है। आज भी अकूत प्राकृतिक ससाघनो वाले क्षेत्र रेल 
सेवा से जुडे हुए नही है। विगत दशको मे जो रेलवे विकास हुआ है वह विश्व के 
अन्य देशो की तुलना मे धीमा है। रेल व्यवरथा भले ही विश्व मे बेहतर स्थॉन रखती 
हो किन्तु यह आदर्श नही बन पायी है। भारत में प्रति एक लाख जनसख्या के लिए 
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रेल मार्ग की लम्बाई 96 किलोमीटर है जबकि यह अमरीका मे 224 किलोमीटर, 
ब्रिटेन मे 46 किलोमीटर तथा कनाडा मे 465 किलोमीटर है। इसी प्रकार प्रति 00 
वर्ग मील क्षेत्रफल के लिए भारत मे रेल मार्ग की लम्बाई 27 किलोमीटर है जबकि 
यह ब्रिटेन मे 20 किलोमीटर, कनाडा मे 0 किलोमीटर तथा अमरीका में 66 
किलोमीटर है। 


2. विद्युतीकरण का अभाव ([,उ6८ ८ ० हाल्ट्शाीप्याणा) ५ रेलमार्गों के 
विद्युतीकरण के काम मे प्रगति हुई है किन्तु कुल रेल मार्ग में विद्युतीकरण आज भी 
कम है। वर्ष ।997-98 मे कुल रेल मार्ग की लम्बाई 62,500 किलोमीटर थी इसमें 
विद्युतीकृत रेल मार्ग केवल ]4,000 किलोमीटर था जो कुल रेल मार्ग का 224 
प्रतिशत है। स्पष्ट है लगभग अरसी प्रतिशत रेल मार्ग विद्युतीकृत नहीं है। विद्युतीकरण 
के अभाव मे तेज रपतार की यात्री तथा माल गाडिया चलाने मे कठिनाई आती है। 


3. पुरानी तकनीक (00 [€८००४५) - रेलवे मे तकनीक सुधार के क्षेत्र 
में भाप इजनो के रथान पर डीजल और विद्युत इजन का प्रयोग बढा है। देश में आज 
भी भाप इजनो का प्रयोग हो रहा है। डीजल इजनों की सख्या अधिक है। तेज 
रफ्तार के लिए विद्युत इजन आवश्यक है। रेलवे मे विद्युतीकृत रेल मार्गों के अभाव 
में विद्युत इजनो की सख्या नहीं बढ पाई और अब विद्युत एव डीजल इजनों के प्रयोग 
की तकनीक भी तीन दशक पुरानी हो चुकी है। आज विश्व में अधिक हार्स पावर तथा 
कम ऊर्जा के इस्तेमाल वाले इजनो का विकास हो चुका है। बदलती तकनीक के 
अनुसार भारतीय रेलवे मे सुधार आवश्यक हो गया है। 


4. रेल पटरिया तेज रफ्तार की गाडियो के अनुकूल नहीं (79॥99) 30७ 
एफा९०चाब॥६ 0ि ३5 पता) - भारत में रेल गाडियो की रफ्तार विकसित 
देशो की तुलना मे फाफी कम है और कुछ तेज रपतार वाली गाडिया हैं किन्तु रेल 
पटरियों के उपयुक्त नहीं होने के कारण उनकी रफ्तार क्षमता का उपयोग नहीं हो 
रहा है। राजधानी एक्सप्रेस श्रूखला की रेल गाडिया ]30 किलोमीटर प्रति घटे की 
रफ्तार से दौड राकती है। इसके अलावा शताब्दी श्रृखला रेल गाड़ियों की रफ़्तार 
60 किलोमीटर प्रति घटा है। भारतीय रेलवे मे लकडी के स्लीपरो के रथान पर 
कक्रीट स्‍्लीपर का प्रयोग होने लगा है किन्तु लकडी के सलीपरो को बदलने का काम 
पूरा नहीं हुआ है। रेल पटरियो को बैल्डिग से जोडा जाना चाहिए। 

5 आमान परिवर्तन (टाभाए*5 ०-09९8०८) - भारत में बडी रेल लाइन, 
मीटर लाइन, छोटी लाइन (762 मिं मी और 60 मि ली) है। एक सामान 
(यूनीगेज) रेल लाइने नहीं होने से लम्बी दूरी की यात्रा और माल यातायात में 
कठिनाई आत्ती है। यात्रिया और माल की एक रेल गाडी से दूसरी रेल गाडी मे 
अदला-बदली करनी पडती है और फिर तीव्र विकास के लिए बडी रैल लाइन 
आवश्यक है। रेलवे मे आधुनिकीकरण के लिए भी समा गेज वाली रेल लाइन 
जरूरी है। मार्च 993 मे रेल मार्ग की लम्बाई 62,486 किलोमीटर थी जिसमे बडी 
रेल लाइन 36,504 किलोमीटर, मीटर लाइन 2,997 किलोमीटर तथा छोटी लाइन 
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3,985 किलोमीटर थी। वर्ष 996-97 मे भारतीय रेलवे की 62,800 किलोमीटर 
रेल पटरियो मे 24,000 किलोमीटर मीटर गेज तथा 4,000 किलोमीटर नैरो मेज 
थी। 

6 प्रतिस्पर्धा (207ए८४ए०ा) - भारतीय रेलवे को सडक तथा वायु यातायात 
से प्रतिस्पर्धा करनी पडठी है। देश मे सडके रेल पटरियो के साथ-साथ बनी हुई है। 
सडक परिवहन के अलग लाभ है। सुविधा होने के कारण लोग माल को सडक 
परिवहन से मेजना पसन्द करते हैं। जिससे रेलवे को माल राजस्व मे कमी का 
सामना करना पडता है। शताब्दी श्रृंखला रेल गाडियो को वायु यातायात से 
प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। रेल गाडियो की रफ्तार तथा यात्रियों की सुविधाओ में 
वृद्धि कर रेलवे को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। 

7. विदेशी निर्भरता (एणरष्छा87 0८9००१९४०९) - भारत रेलवे मे उच्च तकनीक 
के क्षेत्र मे विदेशों पर निर्भर है। विगत मे कनाडा से डीजल इजन आयात किया। 
हाल मे स्विजरलैण्ड से छह हजार हार्स पावर क्षमता के तीन फेज वाले अत्याधुनिक 
विद्युत इजनो का आयात किया गया। इसके अलावा हाल मे जर्मनी से तेज रफ्तार 
की रेल गाडियो मे काम आने वाले 2] यात्री डिब्बे खरीदने का फैसला किया गया। 
इन्हे 300 किलोमीटर प्रति घटा रफ्तार की रेल गाड़ियो में काम लिया जा सकता 
है। रेलवे की इन अत्याधुनिक तकनीक के सामने क्‍या भारत की रेल पटरिया 
उपयुक्त हैं रेलवे मे दुर्घटना की समस्या मुहबाए है। कर्मचारियों मे तकनीकी कौशल 
का अभाव है। सिगनल प्रणाली स्तरीय नहीं है। अत्याघुनिक तकनीक को आत्मसात 
करने से पूर्व भारतीय रेल को रेल मार्गों और सिगनल प्रणाली में सुधार की और 
ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। 

8 वित्तीय समस्या (7209 श०७।४०) - आर्थिक विकास के साथ माल 
यातायात और जनसख्या वृद्धि के साथ यात्री यातायात मे वृद्धि हो रही है। रेल सेवा 
को स्तरीय बनाने की भी आवश्यकता है। वर्तमान मे रेलवे के विस्तार की माग 

अधिक है। किन्तु रेलवे वित्तीय ससाधनो के अभाव से ग्रसित है। योजना आयोग तथा 
वित्त मत्रालय ने रेल बजट 997-98 के लिए वित्तीय समर्थन बढाने मे असमर्थता 
व्यक्त की। रेलवे की विकासगत जरूरतो को पूरा करने के लिए नौर्वी योजना मे 
50,000 करोड रुपए से अधिक की आवश्यकता होगी। रेलवे वार्षिक योजना 
परिव्यय 0,000 करोड रुपए निर्धारित करना होगा। नौर्वी योजना के तीसरे वित्तीय 
वर्ष 999-2000 मे रेलवे की वार्षिक योजना का आकार 9,700 करोड रुपए 
निर्धारित किया गया है जो रेलवे की विकासगत जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। इस 
योजना परिव्यय मे 262 प्रतिशत बजटीय समर्थन का प्रावधान है। वर्ष 9999-2000 
के आर्थिक सर्वेक्षण मे आर्थिक सुधारों को जारी रखने की बात कही गई है ऐसी 
स्थिति मे बजटीय समर्थन के अधिक बने रहने की सभावना कम है गौरतलब है वर्ष 
997-98 मे बजटीय समर्थन केवल 24 प्रतिशत था। अत रेलवे को भविष्य मे 
आन्तरिक ससाधनो से ही वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति करनी होगी। अत रेलवे 
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की आय बढ़ाना जरूरी है। 


9 यात्री और माल परिवहन में रेलवे का घटता भाग (ए6टट३$ह रिग्रा 
ए29,399 हव शिउ5९8९०३ आत (50005 ग्रभा5छएण) - यात्री परिवहन मैं रैलवे का 
भाग 950-5] में 88 प्रतिशत था जो घटकर 990-9 मे 466 प्रत्तिशत तथा 
994-95 म और घटकर 40 प्रतिशत रह गया। यात्री परिवहत के साथ-साथ 
माल परिवहन का हिस्सा भी घटा। माल परिवहन मे रेलवे की भागदारी 950-5! 
में 74 प्रतिशत थी जो घटकर 990-9] म 2। प्रतिशत तथा 994-95 में और 
घटकर 20 प्रतिशत रह गई |" रेल परिवह] वी दशा सुधार वास्ते यात्री और माल 
परिवहन मे रेलवे बी भागीदारी बढाने की आवश्यकता है। माल भाडे की दरों को 
वियत्रित करके तथा रेल यात्रियो को सस्ती और आरामदेह यात्रा मुहैया कराके रेलवे 
की भूमिका मे बढ़ोतरी की जा सकती है। 


]0 रेल दुर्घटनाए (र]) #९८०शा७) - भारतीय रेल मे दुर्घटनाओं की 
समस्‍या मुखर है। हाल की 2 अगस्त 999 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गैसल 
स्टेशन (५ बगाल) पर अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मल के बीच भीषण टक्कर 
में 500 से ज्यादा यात्री मारे गए तथा साढ़े सात सौ से अधिक घायल हो गए। गत 
अटारह वर्षो में कई भीषण रेल हादसे घटे। राजस्थात में भी भीषण रेल दुर्घटनाए 
हुई | 2 सितम्बर 993 को पश्चिम रेलवे के छबड़ा तथा भूलोन (राजस्थान) रेलवे 
स्टेशन के बीच कोटा बीआ यात्री गाडी तथा एक मालगाडी के दीच टक्कर में 78 
लोगो की मोत हुई तथा 88 घायल हुए। रेल परिवह को विश्वसनीय बने के लिए 
रल दुर्घटनाओ पर नियत्रण आवश्यक है| रेल परिवहत म आधुतिकतम तकनीक को 
आत्मसात करके तथा कर्मचारियो को उचित प्रशिक्षण देकर रेल दुर्घटनाओं को कम 
किया जा सकता है। 


]। कुल कार्यकारी व्यय में वृद्धि (ठ695९ ॥ [09] १/णावगाडढ़ एफशा८5) 
- हाल ही के वर्षो मे रेलवे के कुल कार्यकारी व्यय म भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 
990-9] में कुल कार्यकारी व्यय ]] 54 कराड रुपए था जो बढ़कर 998-99 
के सशोषित अनुमात्रों में 28 400 करोड रुपए तक जा पहुचा। कुल कार्यकारी यय 
मे साधारण कार्यकारी व्यय का भाग अधिक है। 995-96 मे साधारण कार्यकारी 
व्यय 4 500 करोड रुपए (सशोधित अपुमान) था जो कूल कार्यकारी व्यय का 
86 6 प्रतिशत था। कूल कार्यकारी व्ययो मे कमी करक॑ रेलवे के वित्तीय ससाधनों 
मे वृद्धि की जा सकती है। 

"भारतीय रेल मे अधिक मीड बिना टिकट यात्रा भ्रष्टाचार रेल दुर्घटनाएं 
गाडिया का विलम्ब से आग चन खींचता डकैती हाज पाइप काटना सम्पत्ति की 
चोरी आदि समस्याए भुहृदाए खड़ी है। रेलवे म आम आदमियो की सुविधा का कम 
घ्यात रखा जाता ह। तेज रफ्तार की रेल गाडियो के सामाय कोच मे यात्रा करत 
वड़ा कष्टप्रद है। इन समस्याओ के रहते रेलवे विकास अधूरा है। 
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भारत में रेल परिवहन की सभावनाए 

(?709%८ए७ 0 एऐगा वोगाफुणा गा पाता) 
भारत में रेल परिवहन के विकास की अच्छी सभावनाए है। भारत अमेरिकन 
सस्था वर्ल्ड वाच के अनुसार 5 अगस्त, 999 को [00 करोड की जनसख्या पार 
कर चुका है। भारत मे जनसख्या वृद्धि दर विश्व के देशो की तुलना मे अधिक है। 
यात्री यातायात की दृष्टि से रेलो का मविष्य उज्जवल है। भारत की लम्बी दूरी की 
अधिकाश रेलगाडियो की यात्री सख्या यात्रा क्षमता के बराबर होती है। यात्री सख्या 
990-9] मे 3,858 मिलियन थी जो 997-98 मे बढकर 4,348 मिलियन हो 
गई। सात वर्षों मे यात्री सख्या मे 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत की राष्ट्रीय 
यातायात नीति समिति 980 के अनुसार दिसम्बर 2000 तक भारत मे रेल यात्री 

यातायात 520 अरब यात्री किलोमीटर पहुचने की सभावना है। 


भारत मे प्राकृतिक ससाधन भरे पडे है। आर्थिक सुधारो को आत्मसात करने 
के बाद औद्योगीकरण गति पकड रहा है। अत माल यातायात के विकास की विपुल 
सभावनाए हैं। उत्पादन वृद्धि से निर्यात फलीभूत हुआ है। भविष्य मे माल को 
बन्दरगाहों तक पहुचाने मे रेल परिवहन का अधिकाधिक उपयोग होगा। केन्द्र सरकार 
ने आधारभूत सरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है जिससे रेल परिहवन के 
विकास की सभावनाए है। देश मे आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर हैं। रेल मार्गों 
के विद्युत्तीकरण ने भी जोर पकडा है। रेल की दार्षिक योजनाओ मे वृद्धि वास्ते रेल 
मत्रालय प्रयासरत है। कुल मिलाकर भारत मे रेल परिवहन का भविष्य बेहतरीन है। 


सन्दर्भ 

व्‌ भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 994 

2 इण्डियन रेलवे, एनूवल रिपोर्ट एण्ड एकाउटस, 989 90 
3 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 4994, पृ 569 

् पावाशा एैेटणाणाए इप्थाआटवे श्ट्ण 8०0५, 998 

5 पाताभा 8९07०छा० $5फ्ए९८७, 998-99, 5-30 

6 छ९0्रणाव० प्रग्राट5, 26 एल्शएथज/, 4999 

है 


काठागा 8८००7 5गातराटग ४८ण 8006, 998, ए 22] 


अश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
]. भारतीय अर्थव्यवस्था मे रेल परिवहन के महत्त्व को बताइए। 
2 रेल परिवहन की आधुनिक प्रवृत्तियो की व्याख्या कीजिए। 
3 रेल परिवहन की प्रमुख समस्याए कया है? 
4. भारत मेशरेल परिवहन के विकास की क्‍या सभावनाए है? 
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निवन्धात्मक प्रश्न 

]. प्रषवर्षय योजनाआ मे रेल परिवहन दे विकारा की व्याख्या कीजिए | 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय म दिए गए पच्वर्षीय योजनाओं 
में रेलो का विकारा लिखना है।) 

2. भारतीय अर्थव्यवस्था मे रेल परिवहन का क्‍या महत्त्व है? विभिन्न पचवर्षीय 
याजागाआ मे रेल परिवहन की क्या प्रगति हुयी? 

(राकेत - प्रश्ा के प्रथम भाग मे रेल परिवह] का महत्त्य बताना है तथा दूरारे 
भाग में पचवर्षीय योजगाओ मे रैला की प्रगति को लियना है |) 

3. भारत मे रेल परिवहन की प्रगति और समस्याआ वी विवेचा। कीजिए। 
(राकेत - इस प्रश्न के उत्तर के प्रथम भाग मे रेलो की प्रगति तथा दूसरे भाग 
मे रेल परिवहन की समरयाए बतानी है।) 

4. भारत मे रेल परिवहन की बया शगरयाए है तथा इसके रामाधान के सुझाव 
दीजिए। 

5 भारत मे रेल परिवहन का क्या महत्व है। आर्थिक उदारीकरण मे रेल परिवहत 
की प्रगति बताइए॥ 

(सकेत - प्रशा के प्रथम भाग मे रेल परिवहा का महत्व बताना है तथा दूसरे 
भाण में उदारीकरण भे रेलो का विकास लियना है।) 


30 


भारत में सड़क परिवहन 
(२०३० पफ्शा5फणा।॥ वातवां 4) 








राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास मे सडको का महत्त्वपूर्ण स्थान है| 
भारत में सड़को की उपादेयतता मध्य काल से ही नहीं प्राचीन काल मे भी स्वीकार 
की जाती थी। शासक व्यापार प्रोत्साहन के लिए सडको को महत्त्व देते थे। भारत 
गावो का देश है तथा भौगोलिक स्थिति विविधता से ओत-प्रोत है। ऐसी स्थिति म॑ 
सडको का विशेष महत्त्व हे। सडफे व्यापार, कृषि और उद्योगा के विकास का 
आधार है। प्रसिद्ध विचारक रस्किन के अनुसार "राष्ट्र की समस्त आर्थिक ओर 
सामाजिक प्रगति सुन्दर और अच्छी सडको के चारो और घूमती है।" श्री बेन्थम ने 
सडको के महत्व के सम्बन्ध मे लिखा है कि "सडके किसी देश की धमनिया व शिराए 
है जिसके माध्यम से उत्पादन रूपी रक्त का सचार होता है।" 
सडक परिवहन की विशेषताएऐँ 
(एगवकटाशाइ005 ० ३09१ वोगा5०एणा) 
सडक परिवहन की कुछ प्रमुख विशेषताए हे जो उसे परिवहन के अन्य 
साधनो से पृथक करती है। सडक परिवहन, रेल व वायु परिवहन की तुलना में 
अधिक व्यापक व उपयोगी है। सडके प्रमुख नगरा व गावों को परस्पर मिलाती हैं। 
सडक परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं - 

[. सस्ती सेवा (0॥९०9 $ट८ाश०८८) - भारत मे वित्तीय ससाधनो का अभाव है। 
यहा की जनता निर्धन है। सडक परिवहन रेल व वायु परिवहन की तुलना में सस्ता 
है। सडको के निर्माण और रख-रखाव मे अपक्षाकृत कम विनियोजन होता हे। 
सडको के निर्माण मे विशेष कौशल की भी आवश्यकत्ता नहीं होती है। 

२ लोच (&]००४७७॥॥७) - सडक परिवहन सर्वाधिक लोचपूर्ण साधन है। सडक 
की पहुच प्रत्येक रथान तक है। गावो को सडको से जोडा जा सकता है| सडको 
पर ट्रक, बसें, रिक्शा, स्कूटर, बैलगाडी आदि का उपयाग किया जा सकता है। जहा 
चाहे वहा रुक सकते हैं। 
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3 सुरक्षा (5४0७9) - सडक परिवहन सुरक्षित साधन है। जान व माल की 
अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा रहती है। सडक परिहदन मे माल को सुरक्षित पहुचाने का 
दायित्व स्वामी का होता है। 


4. रामय और श्रम की बचत (8३४८ ० [शधट आते [.8900७) - गन्तव्य रथल 
तक सेवा प्रदान करने के कारण समय व श्रम की बचत होती है। माल को बार-बार 
उतारने की जरुरत नहीं पडत्ती है। रेल परिवह्तन की रुविधा स्टेशन तक ही सीमित 
होती है। स्टेशन से घर के लिए साड़क परिवहत्र की आवश्यकता होती है। 


5 बहुमुखी सेवा (/०ॉध 7णा००५८ 05८) - सडकें बहुमुखी सेवा प्रदान 
करती है। रुडको का मोटर, ट्रक, तागा, रिक्शा, बैलगाडी, मनुष्य, पशु, ठेला आदि 
सभी उपयोग करते हैं। सडको का उपयोग घर, कार्यालय, बाजार, उद्यान, पर्यटन 
रथल, मरुस्थली क्षेत्र आदि सभी रथानो पर आसानी से किया जा सकता है। 


6 पूर्ण सेवा (007रफ/०८ 5९४८८) - सडक परिवहन पूर्ण सेवा प्रदान करता 
है। सडके गोदाम से गन्तव्य स्थल तक सेवा देती हैं। सडकों पर बस व ट्रकों की 
सेवा इच्छानुसार प्रारम्भ व समाप्त की जा सकती है। 


7 अधिकतम जनकल्याण (७8चाग्राष्या 50८7 फल) - सडक परिवहन 
अधिकतम जनकल्याण का मार्म प्रशस्त करता है। सडके अमीर-गरीब सभी के लिए 
उपयोगी हैं। सडके अन्य परिवहन के साधना की तुलना में सस्ती एवं सुलम हैं। 


8 कम पूजी ([,८5५ 0990)) - सडक परिवहन में कम पूजी की आवश्यकता 
होती है। इसके विपरीत रेलो वायुयानो व जहाजो म अधिक पूजी की आवश्यकता 
पडती है। सडक परिवहन मे प्रयुक्त मोटर, ट्रको मे कम विनियोजन होता है। 


9. रवतत्रता (0०9८76श॥०८) - सडक परिवहन मे स्वतत्रता है। यदि एक 
सडक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो दूसरे मार्ग का प्रयोग किया जा राकता है। 

]0 सामान्य पैंकिग (5॥096 72८०४९) - सडक परिवहन म रेलो की भाति 
माल की विशेष पैंकिग की आवश्यकता नहीं होती है। सडक परिवहन के रवागी 
वैथक्तिक रूप स उत्तरदार्यी होता है। इसके अलावा माल का स्वामी सडक परिवहन 
में साथ रह सकता है। 


] विविधता (0।ए९ञ५) - सडक परिवहा विविवतापूर्ण है। इसमे यातायात 
के अनेक साधन यथा माटर, ट्रक, कार, जीप, स्कूटर, मोटर साईकिल, तागा, टैम्पू, 
आटो आदि का आनन्द लिया जा सकता है। 


]2 असगठित (एग्रणह्ठृआ्भाइ८त) - सडक परिवहन निजी, सार्वजनिक तथा 
सहकारी क्षेत्र मे बटा हुआ है। इसम पिजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक है । ये परस्पर 
सगठित नहीं हैं। स्वामित्व की मित्रता के कारण सगठन स्थाई नहीं रहता है। 

]3. असुविधाजनक (त्गराश्थ्धाध्य) - सडक परिवहन अन्य साधनों की 


तुला में असुविधाजनक है। रेला की तुलगा म सडक परिवहन में विश्राम करो बैठने 
एव सामान्य सुविबाओ का अभाव हाता है। 
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4 दुर्घटना (8०८०४८४) - सडक परिवहन से दुर्घटना का भय अधिक रहता 
है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आये दिन दुर्घटनाए होती हैं। दुर्घटना मे जान व माल की 
बडी क्षति होती है। 

45 सरकारी नियत्रण की आवश्यकता (२९९० ० 00एथागगल्ा (गाव) 
- सडक परिवहन मे अधिक सरकारी नियत्रण की आवश्यकता होती है। सडक 
परिवहन के सबध मे सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते है जिनका 
पालन करना वाहनो के लिए अनिवार्य होता है। 


]6 हित संघर्ष (8८४८४ 50ए९९।८)- सडक परिवहन का सचालन निजी क्षेत्र 
में होने के कारण उपभोक्ताओं और वाहन चालको के बीच हित संघर्ष होता है। 
उपभोक्ता कम भाड़े के साथ अधिक सुविधाए चाहते हैं जबकि वाहन चालक अधिक 
भाड़ा और अधिक सवारिया चाहते हैं। 

]7 पूरक (5099८णथा)- सडक परिवहन, रेल, वायु और जल परिवहन के 
पूरक का काम करता है। रेल, वायुयानो से यात्रा के बाद गन्तव्य स्थलो तक पहुचने 
के लिए सडक परिवहन का उपयोग किया जाता है। 
भारतीय अर्थव्यवस्था में सडक परिवहन का महत्त्व ([प्राएणांक्षाए९ एण ए०३0 
वाभाह्रणा गा पिता 8207ण79) 

अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सडक परिवहन की उपादेयता समाहित है। 
आज कृषि, उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक-सेवा आदि का पिकास सडढको द्वारा ही 
सभव है। सडको की उपादेयता के कारण ही इन्हे अर्थव्यवस्था की शिराए और 
धमनियो की सज्ञा भी दी जाती है जो उत्पादन रूपी रक्त का सचार करती है। भारत 
जैसे समृद्ध प्राकृतिक ससाधन, विशाल आबादी, बहुमूल्य सास्कृतिक विरासत वाले 
देश मे सडको का महत्त्व अधिक है - 

| कृषिगत विकास (#झञारणाणाने 02४८०फआक्या) - भारत कृषि प्रधान 
देश है। यहा की बहुसख्यक आबादी गावो मे जीवन बसर करती है। गावो के विकास 
बिना भारत का विकास अधूरा है। कृषि गाववासियो की रोजी-रोटी का साधन है। 
गावो का विकास कृषि से जुडा है और कृषि विकास सडको पर निर्भर है। कृषि का 
ही नहीं गावो का सर्वागीण विकास सडको से सभव है। किसानो को कृषि उपज 
मडियो तक पहुचाने मे सड़कों की आवश्यकता होती है। मारत के गाव सडको से 
जुड़े नहीं होने फे कारण किसान से5-साहूकारो के चगुल में फसे रहे। किसानों को 
कृषिगतत उपकरण बीज खाद, कृषि पडत आदि औद्यागिक केन्द्रों से मगाने मे भी 
सडक परिवहन का विशेष महत्त्व है। 

2 ओद्योगिक विकास (700श779] 0९५ ९०८०४) - ओद्योगिक विकास के 
लिए आधारभूत सरचा आवश्यक है। सडक परिवहन महत्त्वपूर्ण आधारिक सरचना 
है। बिना सडका के औद्यागिक विकास को गति नहीं दी जा सकती है। कृषिगत 
कच्चा माल और अय औद्योगिक कच्चा माल यथा खनिज सडक परिवहन के द्वारा 
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औद्योगिक केन्द्रों आए पहुचाया जाता है गिर्मित्त माल भी उपभोक्ताओं तक साडको 
से ही पहुचाया जाता है। गाये मे लघु एव कुटीर उद्योगों का वियास भी बडी सीमा 
तक सडको पर वीर्भर है। 


3 व्यापारिक महत्व (प्राशत८ वरा[शणा/आ०९) - राडको का व्यापारिव महत्व है। 
सडकें आन्तरिक और विदेशी व्यापार बदाओ में सहायक है। राष्ट्रीय उत्पादा सडकों 
के माध्यम रो देश वे कोते-कोमे मे पहुचता है। विदेशी व्यापार के लिए उत्पादा को 
बनन्‍्दरगाहो तक पहुचाते मे सडदे राहायक होती है। 


4. प्राकृतिक राराधनो का विदोहन (छक्/गाभाणा ० पिज्षपाज 50प्र०८5) 
- सडफ परिवहा से प्राकृतिक ससाधों फा विदोहा होता है। पशाडो और रेगिस्तागी 
क्षेत्रो की प्राकृतिक सपदा के विदोहा में सड़क परिवहत सरता और सुगम साधा है। 
वन्य उत्पाद। को सड़क मार्गों द्वारा उपभोत्ता तक पहुघाया जाता है। 


5. रोजगार सृजन ((शञाए०्ज़ाला। ठलाल॥०7) - राडवें रोजगार सृजा मे 
राहायक हैं। सडको के गिर्माण मरम्मत मोटर यातायात परिवहा का प्रशासा आदि 
मे लाखो व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। अकाल के रामय भी सडक पिर्माण 
में लोगों को रोजगार मुहैया कराकर राहत दी जाती है। 


6 सामरिक महत्त्य (0५ |गए02शा८८) - युद्ध के रामय सड़कों या 
महत्व बढ जाता है। रैतिक और युद्ध सामग्री सडको वे माध्यम से गन्तव्य रकल तक 
पहुचायी जाती है। देश की सीमाओ के लिए भी सडको का महत्व है। भारत-पाक 
तथा भारत-ची+ युद्ध के समय सडक परिवहन मररथल जम्मू कश्मीर मे सहायक 
सिद्ध हुआ। 


7 सकट काल मे सुरक्षा (8९८ण॥७ एऐफाए थिाशहल्वा०५) - देश में 
प्राकृतिक आपदा यथा अकाल बाद भूकम्प और महामारी के सायम राडफो का विशेष 
महत्त्व है| जरुरतमदो यो खाद्य सामग्री तथा रोगियो| को दवा की पूर्ति सडको से वी 
जाती है। 


8 शामाजिक और सारकृतिक लाम (50९३) शत (७॥छ9 ]77णाआ८८) 
- राडको का सामाजिक और सारत्तिक महत्त्व अधिक है। सड़क परिवहा में 
विभिन जाति धर्म समुदाय के लोग पररपर मिलते हैं। एक-दूरारे की सरफृठति रो 
लाभान्वित होते है। विभिन्न भा्ों के लोग एक-दूसरे के सम्पर्व मे आग से विचारों 
का आदाय-प्रदात करते है। 


9 राजस्य प्राप्ति (२९५००८ एे८०८७७) - सडक परिवहात राजफीय आय 
का भहत्त्वपूर्ण स्रोत है। रारकार प्रतिवर्ष वाटनो से सडक कर प्राप्त करती है। 

0 प्रशासनिक महत्व (#काग्ागाउध्रआर८ ॥970क्‍30८८) - प्रशासत्रिक कार्यो 
में सडक परिवद्दत वी आवश्यकता होती है। आन्तरिक शाति व व्यवस्था बनाए रखो 
में सडकों का महत्त्व है। अशात व दगाग्रस्त क्षेत्रों में सडक परिवहन वी सहायता रो 
रिथति नियत्रित की जाती है। विकास कार्यों का राग्पाद] और नियत्रण कर्मधारियों 
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का आवागमन, प्रजातात्रिक चुनाव आदि मे सडक परिवहन की उपादेयता निर्विवाद 
है। 

॥ शिक्षा (£00८०४०॥) - भारत निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए 
कृतसकल्प है। सरकार गाव-गाव मे स्कूल खोल रही हैं। शिक्षा के प्रसार मे सडक 
कारगर भूमिका निभा रही है। 

2. पर्यटन विकास ([०णाआ 0०एट०एञा८ण) - सडक परिवहन पर्यटन के 
विफास मे सहायक है। सडक परिवहन मे प्रयुक्त वाहन निजी भी होते हैं। वाहन 
स्वामी अपनी सुविधा अनुसार पर्यटन का कार्यक्रम बना सकते हैं। पहाडी क्षेत्रों मे 
पर्यटन विकास के लिए सडके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 

भारत में सडकों का वर्गीकरण 
(ए5थ्लीएभाणा ण हि०30 व ॥769) 
दिसम्बर 943 मे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारो के इजीनियरो का एक 
सम्मेलन नागपुर मे सम्पन्न हुआ जिसमें सडकों के विकास के लिए दस वर्षीय योजना 
बनाई गई जिसे नागपुर योजना कहा जाता है। मागपुर योजना के अनुसार सड़कों 
को पाच भागो मे वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार है - 


) राष्ट्रीय सडके। 
2... प्रान्तीय सडके। 
3. बडी जिला सडकें। 
4... लघु जिला सडके। 
$ ग्रामीण सडके। 


राष्ट्रीय राजमार्य (]३३४ण७छ! ला2॥४०५५) - राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के 
विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। वर्तमान मे देश की राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्रणाली में 34,058 किलोमीटर लम्बी सडके शामिल है। सातवीं पचवर्षीय योजना मे 
राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास पर ,48] 70 करोड रूपए ओर 993 के दौरान 494 
करोड रूपए खर्च किए गए। आठवीं पचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास 
पर खर्च के लिये 2,460 करोड रुपए आबटित किए। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल 
लम्बाई देश मे संडको की कुल लम्बाई का केवल 2 प्रतिशत है लेकिन इमके जरिए 
सड़क का करीब 40 प्रतिशत यात्तायात होता है। 

राज्यों की सडकें (509८ ॥२०५७०5) -- राज्यौ के राजमागों तथा जिला और 
ग्रामीण सडको की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हैं। इन सडको का रख-रखाव 
राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो की विभिन्न एजेन्सिया करती है | ग्रामीण क्षेत्रो मे 
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सडको का विकास किया जा सकता है। 

सीमावर्ती सडके ([दग्राण्य४ १२०७१५) - सीमा सडक विकास बोर्ड की 


स्थापना 900 मे की गई थी ताकि उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रो मे 
परियहन का समन्वित तथा तीव्र विकास करके वह्म के आर्थिक दिकास को तेज किया 
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जा सके तथा प्रतिरक्षा सबधी तैयारी को मजबूत बनाया जा सके | 3] मार्च 4993 
तक सीमा सडक सगठा )े लगभग 24 000 किलोमीटर सडको का निर्माण क्या। 


भारत मे सडक परिवहन का विकारा 
(06र९०फ्ााला। णी॑ प्090 दीआा5एणा पर 743) 


मारत मे प्राची। काल रे ही सडकी के विकास पर ध्यात दिया गया। शासक 
अपोो-अपने प्रटेशा मे व्यापार प्रोत्साहाा के लिए सडको का निर्माण कराते थे। 
शासका की सडक परियहन व्यवस्था अच्छी होने से प्रशासन में सुविधा होत वे कारण 
सडके बनवाए मं दिलचरयी थी। मोहाजोदडों और हडप्पा में अच्छी सडक व्यवस्था 
थी। अथर्ववेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सडको का उल्लेख हैं। परन्तु भारत मे 
गुलामी के दिना म सडक परिवहन की स्थिति बदल गई। अग्रेजो ने लगभग दो सौ 
वर्षो मे सडको के विकास पर ध्यान यहीं दिया। उनके शास्त्र काल के दौराग सडक 
परिवहा का उद्देश्य आर्थिक विकास में सहायता पहुचाना न होकर प्रशासत व्यवस्था 
को मजबूत कराया था। ब्रिटिश शासन काल मे सडक परिवहन पर प्रथम सगठित 
प्रयास 943 दी एगपुर योजना से प्रारम्भ हुआ। 


स्वाठन्त्रयोत्त सडको के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। परिणामरवरूप 
ब्रिटिश शासन मे विगडी सडक परिवहन व्यवस्था में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। 
वर्ष 950-5] मे सडको की कुल लम्बाई 400 हजार किलोमीटर थी जो बढ़कर 
990-9] मे 2327 हजार किलोमीटर तथा 995 96 मे और बढकर 3 320 
हजार किलोमीटर (प्राविजाल) हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल लम्बाई 950 
5] में 22 हजार किलामीटर थी जो बढकर 990-9] में 34 हजार किलामीटर 
तथा 995-96 मे और बढ़कर 35 हजार किलोमीटर (प्राविजनल) हो गई। इसी 
प्रकार राज्य राजमार्गों का भी विकास हुआ। राज्य राजमार्गों की लम्बाई 970-7] 
म 57 हजार किलोमीटर थी जो बढकर 990-9] में 727 हजार किलोमीटर तथा 
995-96 मे 35 हजार किलोमीटर (प्राविजनल) हो गई। (देखें टेबिल पृ 600) 

योजनाकाल में सडक विकास 
(९एढ०जाएट( 56 ऐ5305 त5छ९ ए508 ९९5००) 


प्रथम पचवर्षीय योजना 95] 56 (रत्न ए८ एटा 0॥॥) - संडक 
विकास के कार्यक्रम गागपुर योजना के परिप्रेक्ष्य मे तैयार किए गए। प्रथम योजागा 
के प्रारम्भ म (950 5]) मे भारत में पक्की सड़को की कल लम्बाई 60 000 
किलोमीटर और कच्ची सडको की कुल लम्बाई 240 000 किलामीटर थी। इस 
प्रकार सडको वी कुल लम्बाई 950-5] म 400 हजार किलोमीटर थी। प्रथम 
याजाता म सडक विकास पर 35 करोड रूपए व्यय किए गए। 

द्वितीय पचवर्षीय योजना 4956-6] (5८८०ए० ट्राएड ४८०८ शंध्वा) ८ 
दूसरी योजग म सडको के विकास पर 224 करोड रुपए व्यय किए गए। वर्ष 
960-6] म॑ सडका की कुल लम्बाई 524 हजार किलोमीटर थी जिसमें पक्की 
सडके 263 हजार किलामीटर तथा कच्ची सडकें 26] हजार किलोमीटर थी। 
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सडक विकास की वीस वर्षीय योजना 96-8॥ (छट्णए/ शह्डा$ एव 
०(२०४५ 0८ए८०फञाण्शा।) - राज्यों के मुख्य इजीनियर वर्ष 959 मे हैदराबाद 
मे 496-8[ के बीस वर्षों मे सडको के विकास की योजना बनाने के उद्देश्य से 
एकत्रित हुए। “मुंख्य इजीनियरो के प्रयत्नो से बीस वर्षीय सडक विकास योजना 
तैयार हुई। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे - 
] बीस वर्षों मे अवधि में लगभग 4,00,000 किलोमीटर लम्बी सडकों का 
निर्माण होना चाहिए। 


2. देश के सभी महत्त्वपूर्ण केन्द्र पक्की सडको से जुडे हो। 


3 इस योजना मे 5,200 करोड रूपए के कुल व्यय का प्रावधान किया गया 
जिसमे से 630 करोड रुपए ग्रामीण सडको के लिए प्रस्तीवत थे। 


4 98] तक प्रति 00 किलोमीटर क्षेत्र मे 3? किलोमीटर सडके बनाने का 
लक्ष्य रखा गया। 


5 विकसित क्षेत्रों में गाव पक्की सडको से 67 किलोमीटर से अधिक दूर और 
अल्प विकसित क्षेत्रों मे (34 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होने चाहिए। 


6 बीस वर्षों की अवधि मे राष्ट्रीय राजमार्गो मे 30 प्रतिशत, राजमार्गो मे 00 
प्रतिशत, जिला सडको में 60 प्रतिशत तथा ग्रामीण सडको मे 6 प्रतिशत 
वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। 

7 आगे की पचवर्षीय योजनाओ मे सडको के विकास की 20 वर्षीय योजना 
को आधार बनाया गया। 


तृतीय पंचवर्षीय योजना 96-66 (पश्ञा4 पए€ श८्थ ९|॥॥) - तीसरी 
योजना में सडक विकास के लिए हैदराबाद योजना को आधार बनाया गया। योजना 
मे संडको के विकास पर 440 करोड रूपए व्यय किए गए। योजनावधि मे पिछड़े 
हुए एव सीमावर्ती क्षेत्र की परिवहन आवश्यकताओ का विशेष ध्यान रखा गया। भारत 
चीन सीमा विवाद के कारण सरकार ने सीमावर्ती प्रदेशों मे सडको के निर्माण पर 
25 करोड रुपए अतिरिक्त व्यय किए। वर्ष 965-66 मे 769 हजार किलोमीटर 
सडके थी जिनमे 343 हजार किलोमीटर पक्की सडकें व 426 हजार किलोमीटर 
कच्ची सडके थी। 


वार्षिक योजनाएं 966-69 (#ए्राए० ९95) - 4966 से 969 तक 
तीन वर्षो मे सडको के निर्माण पर 309 करोड रूपए व्यय किए गए। वार्षिक 
योजनाओ मे 0 हजार किलोमीटर पक्की ओर 227 हजार किलोमीटर कच्ची 
सड़कों का निर्माण किया गया। 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 969-74 (ए०णया पिए८ भरध्थ ?]) - चौथी 
योजना मे सड़कों के विकास पर 862 करोड रुपए व्यय किए गए। योजना के अन्त 
में (]973-74) ॥.7 हजार किलोमीटर सडकें थी जिनमे से 498 हजार 
किलोमीटर पक्की सडके तथा 672 हजार किलोमीटर कच्ची सडके थी। 
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पाचर्वी पचवर्षीय योजना 974-79 (हि प्ाएट शैथथा 290) - पाचवी 
योजना मे सडको के विकास पर 70] करोड रूपए व्यय किए गए। योजना के अद 
मे सडको की कुल लम्बाई ,372 हजार किलोमीटर थी। इसमे 595 हजार 
किलोमीटर पक्‍की तथा 776 हजार किलोमीटर कच्ची सडकें थी। 


छठी पचवर्षीय योजना 980-85 (8 पएट ऐट्ण शक्रा) - छठी 
योजना मे सडको के विकास पर 3,807 करोड रूपए खर्च किए गए। योजनावधि 
मे 8,000 गावो को सडको से जोड़ा गया। योजना मे राष्ट्रीय राजमार्गो मे सुधार 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण काम हुए। 980-8] मे सडका की कुल लम्बाई ,49] 
हजार किलोमीटर थी जो बढकर 984-85 मे ,687 हजार किलोमीटर हो गई। 
984-85 मे पक्की सडको की लम्बाई 788 हजार किलोमीटर थी। 984-85 
मे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 32 हजार किलोमीटर तथा राज्यमार्गो की कुल 
लम्बाई 99 हजार किलोमीटर थी। 


सातर्वी पचवर्षीय योजना 985-90 (86एथाएँं सिएड ऐैश्श शिशा) - 
सातवीं योजना मे सडक विकास पर 6,335 करोड रुपए खर्च किए गए। 985-86 
में सडको की कुल लम्बाई 3,726 हजार किलोमीटर थी जो बढकर 989-90 मे 
,970 हजार किलोमीटर हो गई। इस प्रकार सडको की कुल लम्बाई मे योजनावधि 
में 4 प्रतिशत वृद्धि हुई। योजना के अत्त मे पक्की सडको की लम्बाई 960 हजार 
किलोमीटर थी। वर्ष ॥989-90 मे राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 34 हजार 
किलोमीटर तथा राज्यमार्गों की लम्बाई 22 हजार किलोमीटर थी। 

वार्षिक योजनाएं 990-9] 4 99-92 (४००) ?)॥5) - सडको की 
कुल लम्बाई 3990-9] मे 2,037 हजार किलोमीटर तथा 99-92 मे 2,04 
हजार किलोमीटर थी। दो वर्षों मे सडको की कुल लम्बाई में 4 हजार किलोमीटर 
की वृद्धि हुई। 99-92 मे राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 337 हजार किलोमीटर 
तथा राज्यमार्गों की लम्बाई 28 6 हजार किलोमीटर थी। दोनो वार्षिक योजनाओं 
के सडको के विकास पर 3,779 करोड रुपए व्यय हुए। 

आठवीं पचवर्षीय योजना 992-97 (हाइ्ठाक ष्ट फध्वा ए]भ) -+ 
आठवीं योजना मे सडको के विकास पर 2,600 करोड़ रूपए केन्द्रीय व्यय का 
प्रावधान किया गया। राज्यीय क्षेत्र मे सडको के विकास पर 0,6]0 करोड रुपए 
व्यय का प्रावधान है। इस प्रकार आठवीं योजना मे सडका के विकास पर 3,20 
करोड रूपए का प्रावधान किया गया। आठवीं योजना मे सडक परिवहन के मुख्य 
क्षेत्र और रणनीत्ति के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे इस प्रकार हैं -- सडक 
निर्माण को रोजगारोन्मुख बनाना, ऊर्जा का सरक्षण, सडक परिवहन की उत्पादकता 
बढाने के लिए सडक प्रणाली मे सुधार करना, आठवीं योजना के दौरान 30,000 
गावो को सडकों से जोडना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गावो मे 
सडकों के निर्माण पर बल, सडक नेटवर्क में निरन्तर विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गो व 
राज्य मार्गों की कमियो को दूर करना आदि। 
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राडक परिवहन का राष्ट्रीयकरण 
(रिक्माणागाइआतठा ठी (००० त90590) 


भारत मे नियोजित विकास के दौरान सडक परिवहन को गति मिली॥ वर्ष 
950-5। में पजीकृत वाहनों की रुख्या 306 हजार थी जो बढकर 994-95 
में 30 287 हजार हो गई। चवालीस वर्षों में पजीकृत वाहना की सख्या में लगभग 
सौ गुना वृद्धि हुई। वर्ष 950-5] के वाद सडको पर ट्रकों की सख्या 82 हजार 
से बढ़कर 994-95 म ,796 हजार हो गई त्तथा बसो की सख्या ॥950-6 
मे 34 हजार स बढकर ॥994-95 मे 425 हजार हो गई। चवालीस वर्षों मे ट्रका 
की सख्या म 22 गुगा तथा बरसों की राख्या मे साढे बारह गुना वृद्धि हुई। 


वाहयो की राख्या के बढने से रोड यातायात रो सरकार को प्राप्त आय मं 
वृद्धि हुई। रोड यातायात से 994-95 में केन्द्र सरकार को 6,98 करोड रूपए 
तथा राज्य सरकार को 4,424 करोड रुपए की आय हुई। ]950-5 में रोड 
यातायात से केन्द्र सरकार को 35 करोड रूपए तथा राज्य सरकार को ]3 करोड 
रुपए की आय हुई थी। भारत मे मोटर गाडियो पर कराधान की दरे अधिक है। 
पैट्रोल डीजल की कीमत में भारी वृद्धि के कारण मोटर परिवहन का विकास तीव्र गति 
से नहीं हो सका। केन्द्र और राज्य सरकारें राडक निर्माण और राडक अनुरक्षा 
(2096 ](३४८४४॥०८) पर अधिक ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकी। बहुत से गाव 
आज भी सडक सुविधः से वचित है। सड़क परिवहन में निजी क्षेत्र लाभप्रद सडक 
मार्गों तक ही सीमित रहा। 


भारत म आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने से पूर्व पच्रवर्षीय योजनाओं मे 
सार्वजनिक उपक्रमो का बोलवाला था। सडक परिवहन की समस्याओ के निराकरण 
के लिए सडक परिवहन विशेषकर बस्रो को राष्ट्रीयकरण के दायरे में लिया गया। 
सडक परिवहन को जिजी क्षेत्र तथा सहकारी समितिया भी चलाती हैं! रवातन्द्रोत्तर 
राज्यीय सरकारों मे बसों का आशिक या पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया है। 


वर्तमान में भारत मे 68 राज्यीय सडक परिवहन उद्यम (5धव6 वराब्राक्रणा 
एत८व४4॥55) है जिनके पास मार्च 990 के अत तक 02 लाख बसें थीं। 
इनम 3800 कराड रूपए का विनियोग हुआ था और इनमें 5 लाख व्यक्तियों को 
रोजगार प्राप्त था। इनम प्रतिदिन 600 लाख सवारिया यात्रा करती थी। 


राष्ट्रीय परमिट योजना 
(गाठं एथपताए $ववीटफट) 
वर्ष 975 म परिवहन गाडियों की गतिविधियों पर सीमा बच्धन समाप्त करने 
के उद्दश्य से राष्ट्रीय परमिट योजना प्रारम्भ की गई। इस योजगा म॑ एक वर्ष में 
पिश्चित सख्या तक परमिट दिए जाते हैं। योजग़ के अन्तर्गत प्राप्त परमिट वाहन 
एक क्षत्र से दूसरे क्षेत्र में विना रुकावट लम्बी दूरी तक आ-जा सकते हैं। वर्ष 986 
पें खुली राष्ट्रीय परमिट योजना प्रारम्भ की गई जिसमें एक वर्ष मे परमिट जारी करने 
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की निश्चित सख्या को समाप्त कर दिया गया। इस निर्णय से भ्रष्टाचार पर अकुश 
लगा। 
मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे तर्क - 


(&8ए०ए०७॥८ #एणाला।5 0 िह्वाणा॥53007 0 ०० वाशा5७णा) 


] सार्वजनिक उपयोग रोवा (?छञार एणाओ 5४४०९) - मोटर परिवहन 
सार्वजनिक उपयोगी सेवा है। इसे राज्य के अधीन लेने से जनता की अधिक सेवा 
की जा सकती है। यात्रियो की सुविधाओ मे वृद्धि की जाएगी। बसों मे क्षमता से 
अधिक भीड-भाड का लालच राष्ट्रीयकृत बसो मे नहीं होगा। 


2 आय स्रोत ($0एा८९$ ० [#70णगरा/) + सडक परिवहन से सरकार को 
आय प्राप्त होती है जिसका उपयोग तीव्र आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता 
है। 


3 रेलवे और सडक के बीच समन्वय ((00 णरवागाणा एशचल्ला रि्राफ3५ 
था २०७०) - राष्ट्रीकरण से रेल-सडक प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सकता है। 
दोनो ही क्षेत्रो के राजकीय नियत्रण से समन्वय सभव है। 


4 बड़े पैमाने के उत्पादन से लाभ (77०5५ 5 [.87७९ 5९४८ ९7007९0०प) 
- छोटी बस कम्पनियों को अधिक सुविधाए उपलब्ध नहीं होती हैं। मोटर परिवहन 
के राष्ट्रीयकरण से बडे पैमाने पर उत्पादन से अधिक सुविधाओ का लाभ होता है। 


5 कर्मचारियों की उन्नत काम दशाएं (प्राष्ठाह 5805 0 थिए0/6९७) - 
बसो के राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियो को कई प्रकार की सुविधाए दी जाती है। उन्हे 
अच्छा वेतन, भत्ते व बोनस आदि दिए जाते है जिससे कर्मचारियो के व्यक्तित्व का 
विकास होता है। 

6 सडको का विकास (70८४८०फ्ञाथव( ० (१०७४) - सडक परिवहन के 
राष्ट्रीयकरण से सरकार को राजरव की प्राप्ति होती है जिसका उपयोग पक्की सडकों 
के निर्माण मे किया जाता है। 

7 सतुलित परिवहन विकास (छ3]गा०९१९ व्रोग्याक्रणा 0९5 ९०ााला) - 
राष्ट्रीयकरण का मुख्य ध्येय सामाजिक उद्देश्य होता है। सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों मे 
हानि उठाकर बसे चलती हैं। निजी क्षेत्र लाभप्रद मार्गों पर ही बसे चलाना पसन्द 
करता है। 

8 सामाजिक लाभ ($०८०] 2०0 - बसो के राष्ट्रीयकरण से यात्रियों को 
सस्ती सेवा व सुविधाए समान रूप से उपलब्ध होती है। 

9 निश्चित किराया (5८० एथा।)) - बसो के राष्ट्रीयकरण से किराये मे 
निश्चितता एव रिथरता आती है। सरकार द्वारा बस किराया निश्चित करने के बाद 
भी निजी वस चालक मनमाना किराया वसूलने से नहीं चूकते है। 


0 समयबद्धता (एण्ाटाण्था।>) - राष्ट्रीयकृत बसे सामान्यतया समय की 
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पाबन्द होगी हैं ये वर सवारिया यहीं होते वी स्थिति मे भी समय पर प्रसथात करती 
है। तिजी बस सवारिया पूरी होते पर ही रवाना होगी है। 
मोटर परिवहन के राप्ट्रीयवरण के विपक्ष में तर्क 
अथवा 


राष्ट्रीयकरण से हानिया 
(0००9९ #५६ पाला! ० घिंवा]ण१॥5ग0 तीर्चण॑क पराभाफ्णा णश 
[८५८७5 00 ऐ२६७७७०७०७७०७) 


॥ घाटे की रामरया ("क्काला ०0८20 - भारत मे सार्वजत्रिक क्षेत्र के 
उपक्रम घाटे की समस्या रो ग्रसित है। मोटर परिवहन भी इस समस्या से अछूता नहीं 
है। अधिकाश राज्यीय सडक परिचह। दिगम घाटे मे चल रहे हैं। 


2 कुशलता का हारा (0८८०४४९८ ० ट2८१०७) - राडक परिवहन के 
राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियो की नौकरी सुरक्षित हा जाती हैं। इससे कर्मचारियों में 
लगन तत्परता कुशलता मे कमी होती है। सरकारी सरथाओ मे लालफीताशाही व 
अफसरशाही का प्रभाव होता हैं रारकारी वाहनों को त्रिज़ी वाह की तरह सोच-रामझ 
कर नहीं चलांथा जाता है। 


3. मुआवजे की समस्या (060|0॥9 0 00॥92८754॥0॥) - राष्ट्रीयकरण के 
कारण ओक बार निजी बरा चालको को मुआवजा देना पड़ता है। मुआबजे के 
विर्धारण में भी कठिगाईयो का साना॥ करना पडता है। मुआवजे वी राशि का अन्य 
उत्पादक साधनों मं उपधोग किया जा सकता है। 


4 हडतालें ($०/८८४) - अआगेक बार सरकारी कर्मचारी वेतन भत्तों में वृद्धि के 
लिए हडताल फा सहारा लेते हैं जिससे सरकार पर वित्तीय भार बढता है तथा 
यात्रिया को असुविधा होती है। 


5 प्रतिस्पर्धा में कभी (90८ ण॑ एणाएल्काणा) - राष्ट्रीयकरण रे प्रतिस्पर्धा 
रामाप्त हो जाती है। परिवहन सबधी शक्तिया सरकार के हाथ में आ जाती हैं। 
सरकार एकाधिकारी प्रवृत्ति का लाभ उठाती हैं। थाद्रियों से ममचाहा क्रिया वसूलने 
लगती है। 

6 राजनीतिक हरतक्षेप (20॥॥८० |प्राशटि८१८८) - राष्ट्रीयकरण के कारण 
महत्त्वपूर्ण पदा स राजगीतिक नियुत्तिया की जाती है। उच्च प्रबन्ध में सरकारी 


0:88 से दिगम की स्थायत्तता में कमी आती है। विर्णयो में अआगवश्यक विलस्ब 
ता है। 


7 शिकायतों का निराकरण कठिन (॥700७९॥० 570४6 हल (ठाफ्रा७) 
- राष्ट्रीयपरण के कारण शिकायते सुत्र थी व्यवस्था कर दी जाती है किखु उाके 
विय्यकरण का प्रयास गहीं क्या जाता है। जाता व मोटर मालिको के यीच दूर का 
सबंध हाता है अत समरयाआ का 7िराकरण फटियाई स हाता है। 
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8 यात्री सुविधाओ का अभाव ([.बल८ ० 9355शाएल फिटाधटड) - 
राष्ट्रीयकरण के कारण एकाधिकारी प्रवृत्ति पनपती है। यात्रियों से अधिक किराया 
वसूल किया जाता है किन्तु उन्हे सुविधाए कम दी जाती है। रास्ते मे बैठने व उतरने 
की सुविधा समाप्त हो जाती है। 

9 समय पावन्दी के दोष (96८८७ ० एगाटाएशाएं) - राष्ट्रीयकरण से 
यद्यपि समय पाबन्दी बढती है किन्तु इससे बसे समय पर रवाना हो जाती है चाहे 
बस में सवारी हो अथवा नहीं हो। खाली या कम सवारियो से बसे चलाने से सरकार 
को कम राजस्व प्राप्त होता है। 

0 भ्रष्टाचार ((थ्राप्र॥०) - सडक परिवहन के राष्ट्रीयकरण से भ्रष्टाचार 
को बढावा मिला है। बस कन्डक्टर सवारियो से किराया ले लेते है किन्तु उन्हे 
टिकिट नहीं देते। इससे सरकार को राजस्व का घाटा होता हैं। निगम के कर्मचारी 
अपने दोस्तो व रिश्तेदारों को मुफ्द यात्रा करवाते है| 


सडक परिवहन की समस्याएं 
(?97006७5 6 ए०54 [एडएठत) 
सडढके महत्त्वपूर्ण आधारिक सरचना है। आर्थिक विकास बडी सीमा तक 
सडकों के विकास पर निर्भर है। भारत मे नियोजित विकास के पाच दशक बीत चुके 
हैं। पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपरिव्यय मे वृद्धि हुई है इसके 
बावजूद सडकें परिवहन के सामने अनेक समस्याए मुहबाए खडी है - 

। अच्छी सडकों का अभाव ([.8८ ० (50०0 ९०३०५) -- योजनागत विकास 
के दौराग सडक निर्माण मे वृद्धि हुई है किन्तु कुल सडको मे अच्छी सड़को का 
अभाव है। देश में अधिकाश सडके कच्ची हैं| बरसात मे कच्ची सडकें यातायात के 
अनुकूल नहीं होती है। जो सडके पक्की है उपकी दशा भी अच्छी नहीं है। सडक 
निर्माण मे भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण स्तरीय सडको का निर्माण नहीं हो पाता 
है। एक-दो बरसात बाद सडकें खराब हो जाती है। देश मे सडक अनुरक्षण का भी 
अभाव है। राष्ट्रीय राज सडको की दशा अवश्य अच्छी होती है किन्तु कुल सडको 
राष्ट्रीय राजमार्गों का भाग बहुत कम है। 

2 विकास की धीमी गति (8005 596९0 ० 70८५टो०एगा०थ॥) - देश में 
सडको का विकास तीव्र गति से नही हुआ हे । राष्ट्रीय राजमार्गो की लम्बाई मे गत 
दो दशकां म॑ वृद्धि नहीं हुई हैं। [980-8। में राष्ट्रीय राजमागों की लम्बाई 32 
हजार किलोमीटर थी। यह 994-95 मे बढकर केवल 34 हजार किलोमीटर थी। 
नब्बे के दशक मे राज्य राजमार्गो की विकास की गति भी बहुत धीमी रही। 

3 चालकों की अधिकता (8,0655 ण्गाएंट ण ऐशएटा5) + मोटर परिवहन 
में चालकों की अधिकता की समस्या है। अधिकाश चालको के पास पाच से कम 
गाडिया हैं। चालकों की अधिकठा के कारण अकुशलता की समस्‍या उत्पन्न होती है। 
सरकार पर दित्तीय मार भी बढता है। 
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4. अत्यधिक कर भार (४८८५५ [35 8७0८४) - सडक परिवहय पर पजीकरण 
शुल्क मोटर गाडी कर आयात शुल्क बिक्री कर आदि कर लगाये जाते है। इनके 
अलावा रोड टैक्स भी लगाया जाता है। 


5 अधिक परिचालन लागतें (5८८५५ रिप्रग778 0०5४७) - भारत मे सडक 
परिचालन लागत अधिक बैठती है। इसका प्रमुख कारण शुल्क और करों की 
अधिकता के अलावा खराव सडको की अधिकता भी है। अच्छी राडको के नहीं होने 
से दुर्घटगाए अधिक होती है तथा ईंघा का भी अधिक प्रयोग होता है।॥ 


6 अनावश्यक प्रतिवन्धात्मक उपाय ([॥्रहट०८५5४५ रिट्डाप7ा0९6 ]४९८॥॥००$) 
- सडक परिवहन को मोटर-गाडी अधिनियम क अधीय काम करना पडता है। 
इसके अलावा प्रत्यक राज्य के अपने-अपो प्रतिवन्धात्मक उपाय है। 

7 घाटे की समस्या (0लीटा! शठ्छाथा) - देश के अधिकाश सडर्क 
परिवहन निगम घाटे की समस्या स ग्रसित है। घाटे के कारणों में बसों का 
अलाभकारी मार्गों पर चलाना, कर्मचारिया की यहुल्यता कुप्रबन्ध, लागत आधारित 
भाडा सरचना का अभाव आदि मुख्य है। 


8 अपर्याप्त सड़कें (#5परीटिथा। २००0५) - देश में जनसख्या की वहुलता 
है। प्रति लाख जासख्या पर सडके अन्य देशा की तुलना में कम है। भारत में प्रति 
एक लाख जनसख्या पर 293 किलोमीटर सडकें है जबकि अमेरिका मैं 3,200 
किलोमीटर, जापाए मे ,॥00 किलोमीटर तथा ब्रिटेन में 600 किलोमीटर सड़कें है। 

9 पुलो का अभाव (४०६ ० 8708८5) - बडे सडक मार्गों पर पुलों का 
अभाव है जिससे सडक बरसात मे टूट जाती है। यातायात मे व्यवधाय उत्पन्न होता 


है। अनेक रेल-रोड क्रॉसिंग पर पुल नहीं होने से सडक परिवहन में अनावश्यक 
विलम्ब होता है। 


0 सड़क दुर्घटनाए (0090 ८८१८७) - परिवहा के अन्य साधनों की 
तुलना म सडक परिवहन म दुघटनाए अधिक होती है। दुर्घटनाओं के कारण सड़क 
परिवहत को लाखा रुपए मुआवजा चुकाना पडता है | सडक दुर्घटनाए चालकों की 
लापरवाही बसा म खराबी टूटी सडके आदि कारणों स होती हैं। 


सडको की वदतर हालत तथा यात्यात तियमो की उपक्षा से भारत की 
सडढके दुतिया की सबसे असुरक्षित सडकों के रूप म जाती जाती है। हर दिन भारत 
म जितन लागो की मोत सडक दुर्घटनाआ मे हाती हैं उतनी मौत्त विकसित देशों मे 
एक साल म भी नहीं होती । भारत मे राज लगभग 280 लाग सडक दुर्घटनाओं के 
ग्रास बनते है, जबकि ब्रिटेन म एक साल म इसरा भी कम अर्थात 67 लोगों के 
सडक दुर्घटनाओं म मृत्यु हात के प्रमाण है। कन्द्रीय सडक अनुसवात सस्थान (सी 
आर आर आइ ) के यातायात एवं परिवह्तत विभाग के प्रमुख डॉ टी एस रेड्डी के 
अनुसार भारत म हर साल 70 से 75 हजार लागा क॑ सडक दुघटनाआ में मरने की 
पुलिस रिपार्ट दज होती है। 
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]. मोटर गाडियों व साज सामान का अभाव ([.3८(८ ७ एलाट९5 ब्रात॑ 
एवणए्णा८णा$) - सडक परिवहन में वाहनों का अभाव है। साथ ही परिवहन 
सबधी साज-सामान का भी अभाव है। बसो के कल-पुर्ज, टायर-टयूब आदि की 
कभी के कारण वाहन बेकार पडे रहते हैं! 


2 पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि (गला€३5९ था शाप्ल ती एलफएत 
270 [)/052) - भारत मे खनिज तेल का अभाव है। पेट्रोल, ऑयल और लुविकेटस 
के आयात पर भारी विदेशी खर्च करनी पडती हे। विगत वर्षों मे पेट्रोल, डीजल की 
कीमतो मे वृद्धि हुई है इससे मोटर परिवहन काफी महगा हो गया है। 

3. रेल रोड प्रतिस्पर्धा (00ग्राएुथाएणा 9९छथा २७) धआत (९०७०) - देश में 
रेल एव रोड मे तीद्र प्रतिस्पर्धा है। इससे परिवहन के दोनो साधनो को क्षति होती है। 
सडक परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक खर्चीला साधन है। 


4. विश्रामगृहो का अभाव (].80८ ० १८५ 90०५४८5) - सडक परिवहन के 
लिए विश्रामग्रहो का अभाव है। इस कारण बस व ट्रकों को ठहरने मे कठिनाई का 
सामना करना पडता है। विश्रामगृहो के अभाव मे बस व ट्रक सडको के किनारे खड़े 
रहते है। 

5 राज्यों भे पररपर सहयोग का अभाव ([36६ ० ४ए७४| 0००फ॒थभा0र 
दागणा?३ 888/05) - सडक परिवहन के क्षेत्र में विभिन्न राज्यो मे परस्पर सहयोग का 
अभाव है। एक राज्य से दूसरे राज्य मे जाने के लिए परमिट लेना पडता है, कर 
चुकाने पडते हैं। यातायात अधिकारियो द्वारा निरीक्षण किया जाता है। 

सडक परिवहन की समस्याओं में सुधार के सुझाव 
(इच४४९श०] गि $50णाग्रा ण॑ शि6था5 06 (२००१ प्रशाह्णा) 
भारत मे सडक परिवहन के विकास की महत्ती आवेश्यकता है। सडक 
परिवहन की समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते 
 सडको के निर्माण पर बल (50255 69 7९२0०30 ((०7४४0०07) - बढती 
जनसख्या और दुर्घटनाओ को दृष्टिगत रखते हुए सडको का निर्माण तीर्व गति से 
होना चाहिए। सडक परिवहन पर सार्वजनिक परिव्यय मे वृद्धि की जानी चाहिए। 
वित्तीय ससाधनो के अभाव मे सडक निर्माण क्षेत्र मे निजी निवेश को आमत्रित किया 
जा सकता है। आर्थिक उदारीकरण में सडक विकास क्षेत्र में विदेशी पूजी निवेश को 
आमत्रित किया जा सकता है। 

2 राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण (एणा%एणाग गण लाह७३५5) 
+“ सडक परिवहन मे राष्ट्रीय राजमार्गो का महत्त्वपूर्ण योगदान है। किन्तु इनका 
विकास अपेक्षित गति से नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सडको के मात्र 2 प्रतिशत 
होने पर भी सम्पूर्ण सडक परिवहन का 40 प्रतिशत भाग सभालते हैं। राष्ट्रीय 
राजमार्गों की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इनके विकास पर अधिक वित्तीय 
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ससाधना के आवटन की आवश्यकता है। 


3 राज्य राजमार्ग की दशा में सुधार (7रा०४लाला पर 56 पराहाए898 
(०४०॥४०१७) - राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानी व जिला मुख्यालयों को जोडते 
है। राज्य राजमार्गों की दशा में दयनीय है। राज्यीय राजमार्गो की समय पर मरम्मत, 
पर्याप्त चौडाई, मोटाई आदि की आवश्यकता है। 


4 ग्रामीण सडकें (एघाव! ॥१०७05) - ग्रामीण राडको की रिथति बदतर है। 
बरसात मे अधिकाश ग्रामीण सडक यातयात के अपुपयुक्त है। ग्रामीण सडकों के 
अनुरक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। गावा की कच्ची सडको को पक्की 
सडको मे परिवर्तित किया जाना चाहिए।+ 


5 शोध एवं अनुसधान पर बल (58८55 ०॥ रिट्ड्थला शव एछ८०८०फ़ालाए 
- भारत में शोध एवं अनुसघान पर अपेक्षाकृत कम ध्यान केन्द्रित किया जाता है। 
परिवहन के क्षेत्र मे शोध एव अनुसधान सीमित रहा है। परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा, 
पर्यावरण सरक्षण, ईंधन की बचत आदि शोध एवं अनुरावधान की आवश्यकता है। 


6 मोटर वाहनों का निर्माण (श06पथला० ००० ४०धा८९५) - जनराख्या 
की दृष्टि रो भारत विश्व का दूसरा बडा देश है। विशाल आवादी की आवश्यकतानुसार 
वाहना का निर्माण किया जाना चाहिए। नये वाहन निर्माण उद्योगा की स्थापना तथा 
विद्यमान वाहन निर्माण उद्योगों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। अच्छी किस्म के 
वाहनों का विदेशों से आयात भी किया जा सकता है। 


7 पुर्लो का निर्माण (एणञ्राएलाणा ० 90765) - सडको पर पुलो के 
अभाव में परिवहन के अवरोध उत्पत्र होता है। सरकार का सडको पर पुला का 
निर्माण करना चाहिए । क्षतिग्रस्त पुलो का निर्माण व रेल-रोड क्रॉसिंग पर पुलो का 
निर्माण किया जाना चाहिए। 


8 दोहरे मार्गों का निर्माण (टजाआरपलाणा ० 0000]6 [886 ०३०5) ८ 
देश म दोहरे मार्गों का नितात अमाव है। जनसख्या की अधिकता के कारण प्राय 
सडको पर यातायात अधिक रहता है। दुर्घटनाओ म कमी त्तथा यात्रियों की सुविधा 
के लिए दौहरे मार्गो के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। 


9 रेल सडक समन्वय (0० णरद्ागाणा एशएच्था रिशां था0 (04५) ८ 
भारत में रेल और सडको मे प्रतिस्पर्धा समाप्त कर समन्वय रथापित किया जाना 
चाहिए। प्रयास ऐसे हो जिससे दोनो एक दूसरे के पूरक बन रह्ढे तथा यात्रिया को 
कम स कम लागत पर अच्छी सेवाए उपलब्ध हो सके। 

0. सुलभ पेट्रोल-डीजल आपूर्ति (८०5७८ 5णफञा# ० एलएण-ज6डट) ८ 
विगत वर्षों में माटर यातायात का तीव्र विकास हुआ है। परिणामरचरुप पेट्रोल-डीजल 
की माग मै वृद्धि हुई है। सरकार को सडक परिवहन के लिए पेट्रोल-डीजल की 
सुलभ आपूर्ति की व्यवरथा की जानी चाहिए। पेट्रोल की अतिरेक माग की पूर्ति के 
लिए पेट्रोल के उत्पादन में वृद्धि तथा अधिक पेट्रोल आयात किया जाना चाहिए। 
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भारत को तेल पूल घाटे मे कमी के लिए देश मे ही आयल रिफाइनरी की स्थापना 
करनी चाहिए, इसके लिए कच्चे खनिज तेल का आयात किया जा सकता है। 


]] करो में कमी ([0ल्‍८८७5९ ४ 8४८$) -- सडक परिवहन पर कर भार 
अधिक है। वैसे ही देश मे डीजल-पेट्रोल की कीमत अधिक है। इन कारणों से 
परिवहन लागत मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। समूचे देश मे मोटर वाहनों पर एक जैसी 
कर व्यवस्था होनी चाहिए। 
भारत में रेल सडक प्रतिस्पर्धा 
(रा १०2१ (ग्राफकृबापणा था ता) 


स्वातन्त्रयोत्तर रेल-सडक प्रतिस्पर्घा मे दीव्र वृद्धि हुई। प्रतिस्पर्धा के कारण 
रेलो व सडको दोनो को ही क्षति होती है। सडक परिवहन के प्रतिस्पर्धी विकास से 
रेल राजस्व मे कमी हुई है। प्रतिस्पर्धा के कारण रेलो को माल एव यात्री परिवहन 
में कमी का सामना करना पडा है। माल परिवहन मे सडको का भाग 960-6] 
मे 28 प्रतिशत था जो तीव्रता से बढकर 985-86 में 4 प्रतिशत हो गया इसके 
विपरीत माल परिवहन में रेलो का भाग 960-6! मे 72 प्रतिशत से घटकर 
985-86 मे 59 प्रतिशत रह गया। रेल और सडको के बीच यात्री परिवहन मे भी 
तीव्र प्रतिस्पर्धा है। यात्री परिवहन में सडको की भूमिका बढ़ी है। यात्री परिवहन मे 
सडको का भाग 960-6] मे 42 प्रतिशत था जो बढकर 985-86 में 66 
प्रतिशत हो गया जबकि यात्री परिवहन मे रेलो का भाग 960-6 मे 58 प्रतिशत 
से घटकर ]985-86 मे 34 प्रतिशत रह गया। 
भारत में 27 मिलियन किलोमीटर का 'रोड नेटवर्क' है जो विश्व मे तीसरा 
सबसे बडा रोड नेटवर्क है। किन्तु भारत की सडके तीव्र और कुशल परिवहन के लिए 
कम उपयुक्त है। लगमग आधी सडढके कच्ची हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग फुल सडको का 
केवल 2 प्रतिशत है किन्तु यात्री और माल परिवहन मे 40 प्रतिशत की भागीदारी है। 
यात्री और माल परिवहन मे सडक यातायात की प्रधान भूमिका है। 
995-96 मे यात्री परिवहन में सडको का भाग 80 प्रतिशत और माल परिवहन मे 
60 प्रतिशत था। रेलो की भूमिका तेजी से घटकर यात्री परिवहन मे 20 प्रतिशत 
तथा माल परिवहन मे 40 प्रतिशत रह गयी। सन 2000 मे सडकों की भूमिका माल 
यातायात मे 65 प्रतिशत तथा यात्री यातायात मे 87 प्रतिशत का अनुमान है ।'रेल 
सडक प्रतिस्पर्धा के अनेक कारण है जिसमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है 
। देश में रेलो व सडको का विकास अनियोजित ढंग से हुआ। रेलो और 
सडको का विकास समानान्तर हुआ। दोनो का कार्य क्षेत्र लगभग समान है। 
अत रेल-सडक मे प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। 
2. सड़क यातायात अपेक्षाकृत सस्ता है। सडक यातायात मे रेल यातायात की 
तुलना मे कम पूजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। 
3. सडक यातायात रेल यातायात की तुलना मे अधिक सुविधाजनक है। कम 
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दूरी की यात्रा और माला परिवहय् के लिए राडक यातायात अच्छा है। 
4. राडक परिवहम म पर्याप्त लोचता है। सुरक्षित है। व्यक्तिगत सेवा पर अधिक 
ध्यान दिया जाता है। 
रेल सडक समन्वय 
(रिक्ा। 090 (0० ठाताशभा0ता) 


रेलवे भारत सरकार का सबसे बडा सार्वजकिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसमे 
सरकार की करोडों रूपए की पूजी विनियोजित है तथा लाखां लोग वियांजित है। 
रेलवे की सडको से प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के लिए चिताप्रद है। प्रतिस्पर्धा से रेलवे 
को घाटा होता है जिसका प्रभाव आर्थिक विकास पर पडता है। देश के सर्वांगीण 
विकास के लिए रेलवे और साडको म परस्पर सहयोग आवश्यक है। रेल सडक 
एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं पूरक होने चाहिए। 

भारत में रेलो को सडक प्रतिस्पर्धा स बचाने के लिए अनेक प्रयास किए गए 
जिनम जिम्नलिखित उल्लेखनीय है -- 


] वैजवबुड समिति (५/८१६९७००१ (0०कऋरग्रा।०९) + भारत सरकार ने 
रेल-सडक समन्वय के लिए 939 में वेजबुड समिति की रथापता की। चैजबुड 
समिति ने इस सबंध म अनेक सुझाव दिए जिम मुख्य सुझाव इस प्रकार थे - 
(॥) . रज्यीय सरकारो द्वारा सडक परिवहन का विनियमा किया जाना घाहिए। 

निजी और सार्वजनिक मोटरो पर एक से नियम लागू करना। 
(7) मोटर मालिको को भाड़े की दर के मामल म स्वतप्रता यहीं देना। 
(7) सडक परिवहा मे यात्री और माल ढाने की क्षमता निर्धारित करया। 
(7९) माल यातायात के लिए ट्रको को प्रादशिक लाइसेस देना। 
(४) सडक परिवहत के लिए लाइसस देगा। 


2 मोटर गाडी अधिनियम (७०६७० ४८कथा९5 4८०) - वैजबुड समिति की 
सिफारिशों को माटर गाडी अधिनियम 939 मे शामिल किया गया | अधिनियम का 
उद्देश्य रेलों को सडक प्रतिस्पर्धा से बचाना था इसके लिए कापूए द्वारा सभी मोटर 
गाडिया को लाइसस लने क लिए बाध्य किया गया। मोटर गाडिया की गति धीमी 
करने भीड कम करते माटर गाडिया के रक्षण आदि के सवव में नियम बगाए गए। 
इसके अलावा माल के स्वत्तत्र यातायात पर प्रतिदध लगाये गए। 


3 सिद्धात एवं व्यवहार नियमावली, 945 (0०86 ० एऐक्‍रश्ञा९8 शाव 
978९(०८5) - भारत सरकार ने 945 में राज्यीय सरकारो के मार्गदर्शन के लिए 
सिद्धात एव व्यवहार सहिता लागू की। इसके अनुसार मोटर माग 25 किलोमीटर 
ठक सीमित कर दिए गए। किन्तु रेल परिवहन की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रा में मोटर 
मालिको का ]25 किलोमीटर से भी लम्बे मार्गों पर मोटर चलाने की अनुमति दी 
गई। इसके अलावा जहा रेल परिवहन पर क्षमता से अधिक दवाव है वहा सडक 
परिवहन पर नियत्रण ढीला करने की आवश्यकता महसूस की गई। 
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4 परिवहन नीति और समन्वय समित्ति (पच्णछ्ुण्त एठत्टए द्ात 
(0ण4गब्राणा (णग्रग्रा।८८) +- इसकी रथापना तरलोक सिह की अध्यक्षता मे की 
गई। समिति के अनुसार परिवहन साधनों का इस प्रकार विकास किया जाए कि 
परिवहन आवश्यकताओ को न्यूनतम लागत पर पूरा किया जा सके। परिवहन विकास 
के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। समिति ने परिवहन समन्वय परिषद्‌ बनाने 
का भी सुझाव दिया। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। 


5 सडक परिवहन का राष्ट्रीयकरण (एआणाबरभाणा ०॥२०३१ वाक्षाक्रणा) 
- स्वातन्त्रयोत्तर विभिन्न राज्यो ने सडक परिवहन का धीरे-धीरे पूर्ण अथवा आशिक 
राष्ट्रीयररण किया। 

6 सडक परिवहन निगम कानून (२०४१ परगाक्रणा (0एणवबाणा ७) - 
950 के सडक परिवहन निगम कानून के द्वारा राज्यीय सरकारो को सडक सेवाओं 
के राष्ट्रीय का अधिकार दे दिया गया। 

रेलो को राडक परिवहन से प्रमावी पतियोगिता के लिए रेल सेवाओ में 
सुधार करना चाहिए। रेलो को वस सर्विस व शटल गाडिया चलानी चाहिए | रेला को 
सारणी में सुधार करना चाहिए; रेलो मे समय पाबन्दी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 
मौसमी टिकिटो व बारातों आदि को रियायते देनी चाहिए। रेलो मे शयनयान कक्ष मे 
दिन में यात्रा छूट दी जानी चाहिए। 
सडक परिवहन की श्रेष्ठता 
($फ्र्टागा। ण ००6 प्राण 
] सडक परिवहन मे घर-घर से माल एकत्र करना माल पहुंचाना तेज 
परिवहन समय सारणी मे लोच गुण आदि पे व्यापारी वर्ग मे सडक परिवहन 
को वहुत ही लोकप्रिय बना दिया है। डेविड डियूस के अनुसार सडक 
परिवहन द्वारा कई बार हमारी परिवहन लागत आधी हा जाती है ओर माल 
पहुचाने का समय बहुत हद तक बच जाता है। इसके अतिरिक्त रेल की 
तुलना मे राडक से माल मगवाने का एक लाभ यह भी है इसमे चोरी नहीं 
होती। कोई हानि कोई कष्ट या पैंकिग की खर्चीली विधि का भी प्रयोग नहीं 
होता है। 
2. रेल निर्माण अपेक्षाकृत महंगा होता है। पहाडो पठारो मे रेल निर्माण कठिन 
होता है। ऐसे क्षेत्र मे सडक परिवहन उपयुक्त होता है। 

3 भारत गावो का देश है। सभी गावो को रेल परिवहन से जोडना सभव नहीं 

है। सडक परिवहन द्वारा गावो का विकास सभव है। 

4 सडक परिवहन का सुरक्षात्मक महत्त्व भी है। सीमावर्ती क्षेत्रो मे सडक का 

अधिक महत्त्व है। युद्ध साज-सामान को पहाडो पठारो नालो मे पहुचाना 
समव है। 
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दत्त सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ 790 


राजस्थान पत्रिका, 27 नयम्बर 997 
इकोनोमिक सर्वे, 4996-97, पू [74 


प्रश्च एव संकेत 


लघु प्रश्न 


॥५ 
2 
3 
4 


सडक परिवहा की विशेषताएं बताइए। 

भारतीय अर्थव्यवस्था मे सडक परिवहन का कया महत्त्व है। 
भारत में सडको मे वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। 
रेल-सडक समन्वय पर ट्रिप्पणी लिखिए। 


निवन्धातत्मक प्रश्न 


घ 


भारत मे सडक परिवहन का बया महत्त्व है? पचवर्षीय योजनाओं में सडकों के 
विकाश्न की व्याख्या कीजिए । 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में सडक परिवहन का महत्त्व बताना है तथा 
दूसरे भाग म पचवर्षीय योजनाओ मे सडको के विकार को लिखना है|) 
भारत म सडक परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। 
(सकेत > प्रश्न के प्रथम भाग मे सडक परिवहन के पक्ष में तर्क तथा दूसरे भाग 
में विपक्ष मे तर्क लिखने है।) 
भारत म सडक परिवहन की मुख्य समस्याए क्‍या है? सडक परिवहन के 
विकास के सुझाव दीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दी गई सडक परिवहन की 
समस्याए तथा दूसरे भाग में सडक परिवहत की समस्याआ के रामाधान लिखने 
है।) 
भारत मे रेल सडक प्रतिस्पर्धा के क्या कारण है? रेल सडक समन्यय के क्या 
प्रयास किये गये है। 
(राकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये रेल सडक प्रतिस्पर्धा के 
कारण बताने है तथा दूसरे भाग में रेल सडक समन्वय के प्रयास लियने है) 
भारत में सडक परिवहन के महत्त्व तथा विकास का वर्णन कीजिए। इसके 
रुधार हेतु सुझाव दीजिए। 

(0.5. ऐग्राश्लाज्ञाए $)7०, 990) 


(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय दिए गए सडक परिवहन के महत्त्व की 


लिखना है तदुपरात सडक परिवहन के विकास को लिखना है तथा दूसरे भाग 
में सडक परिवहन मे सुधार हेतु सुझावों को बताना है।) 


3] 


भारत में वायु परिवहन 
(का पीशा5७070॥709) 








मानव की प्रारम्भ से ही आकाश में पक्षियो की भाति स्वछन्द विचरण करने 
की आकाक्षा थी। यद्यपि रामायण, महाभारत, पौराणिक गाथाओ मे वायु मार्ग द्वारा 
यातायात यथा पुष्पक विमान आदि का उल्लेख मिलता है। किन्तु सर्वप्रथम 903 
में राइटबघुओ ने बिना इजन के ग्लाइडर से आकाश मे. उडकर मानव की कल्पना 
को साकार किया। भारत मे वायु परिवहन की शुरुआत 932 में हुई। टाढा एण्ड 
सस लिमिटेड ने टाटा एयरवेज कम्पनी की स्थापना की। टाटा एयरवेज कम्पनी ने 
]5 अक्टूबर 932 को कराची चेन्नई के बीच वायु सेवा प्रारम्म की। जुलाई 946 
में भारत के वायुमा्गों का सचालन टाटा एयरलाइन्स, इण्डियन नेशनल एयरवेज, 
एयर सर्विसेज ऑफ इडिया, डैकन एयरवेज लिमिटेड कम्पनियों के हाथ मे था। इन 
कम्पनियों के पास 9 बडे वायुयान थे। 946 मे वायु परिवहन लाइसेस बोर्ड की 
स्थापना की गई। देश मे 950 तक 2॥ कम्पनिया थीं।। वर्ष 953 में वायु निगम 
अधिनियम पास कर भारत सरकार ने वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 

भारत जैसे विशाल देश में स्वतत्रता के पचास वर्ष बाद भी कई क्षेत्रों मे रेल 
और सडक परिवहन की सुविधा मुहैया नहीं है। इसलिए देश की परिवहन प्रणाली मे 
वायु परिवहन (नागर-विमानन) की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। नागर-विमानन यात्री 
परिवहन व माल दुलाई का सर्वाधिक तेज साधन है। बेशकीमती और हल्की वस्तुओं 
तथा डाक के यातायात के लिए नागर विमानन का प्रयोग किया जाता है। विश्व में 
नागर-विमानन की माग तीव्रता से बढी है, किन्तु भारत में आर्थिक पिछडेपन के कारण 
नागर-विमानन की माग सीमित है। हाल के वर्षों मे नागर-विमानन की उपादेथता बढी 
है। औद्योगिक कम्पनियों के प्रतिनिधि तथा व्यापारी वायु परिवहन का उपयोग करने 
लगे हैं। 

वायु परिवहन का महत्त्व 
(फ-एमागारर ० 87 पाऋणा) 
आसमान मे उडान भरता सबको अच्छा लगता हे। आज विमान सेवा महगी 
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होते के बावजूद हर पलाइट पूरी तरह बुक होती है। प्रतिस्पर्धा युग मे एक रथात 
से दूसरे स्थात पर शीघ्र पहुचो की होड लगी रहती है। ऐसे मे बिमाग सेवाओं की 
'उपादेयता और भी बढ़ी है। विमान सेवा मे ट्रेफिक जाम और रागमों से आ रहे याहत 
से भिड जाते की चिता नहीं होती है। आसमाय से यात्रा पिश्चित रूप से 
आरामदायक और रोमाच से भरी होती है। वायु परिवहयत के महत्त्व को व्यक्त करते 
हुए फेयर एव विलियम्स ते कहा है. मजुष्य को उपलब्ध विभिन्न साधनों मे से वायु 
परिवहत सर्वाधिक विकासशील सबसे यदीनतम, सबसे अधिक चुशती देते वाला एव 
आर्थिक और सारकृतिक जीवा में सबसे अधिक क्राति लाते वाला है। भारत की 
अर्थव्यवस्था मे वायु परिवहन के महत्त्व को गिम्नाकित शीर्षकों मे व्यक्त किया जा 
सकता है - 


] तेज गति (85 906८0) - वायु परिवहन सर्वाधिक गति वाला परिवहन का 
साधा है। वायु परिवहा से एक रथाय से दूसरे रथात्र को तीव्र गति से पहुचा जा 
सकता है। वायु परिवहन की तेज गति के कारण विश्व की भौगोलिक दूरी कम हो 
गई है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण भविष्य में दायु परिवहन वी गति और बदने की 
इन है। वायुयात्रों की औसत गति रेलों और जलयातो की तुलना में अधिक होती 

। 


2 भूल्यवान वस्तुओं के लिए उपयोगी (05६८७॥ छः ५४००८ #7४०९७) ८ 
भारत में वायु परिहवा का अधिकतर उपयोग यात्री परिवहन के लिए किया जाता है। 
किन्तु अब माल परिवहन के क्षेत्र मे भी वायु परिवहन का उपयोग किया जाते लगा 
है। बैशवीमती वस्तुओ के परिवहा मे वायु परिवहा उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

3 राकटकालीन परिस्थितियों मे सहायक (प्रदक्ञावा था छादाइला०) ५ 
प्राकृतिक विषदाओ यथा अकाल बाढ़ भूकम्प आदि में वायु परिवहन का अत्यधिक 
महत्त्व है। अकाल के रामय पीडितो को वायु परिवहन से खाद्य सामग्री शीघ्रता से 
पहुचाई जा सकती है। बाढ की स्थिति मे दायुयानो तथा हेलीकाप्टरो का उपयोग 
किया जाता है| सुरक्षा के क्षेत्र मे वायु परिवहन का अत्यधिक महत्त्व है। विश्व का 
कोई देश सुरक्षात्मक मामले मे वायु परिवहा की आदेखी नहीं कर सकता है। 


4 धरातल सवधी बाधाओं से मुक्ति (हल गण [.आ0 सवावागाप्व्ड 5५ 
थल परिवहत में अनेक धरातल सबधी बाघाए आती है। पहाडो पर रेल व सडक मार्गों 
का पिमाण कठिन हाता है। नदी और नाले भी थल परिवहन के मार्म में अवरोध होते 


हैं 92980 वायु परिवहन मे मार्ग आकाश होते के कारण धद्मतल सबधी बाधाएं 7हीं 
आती है। 


5 कम विनियोग (८5६ वाश्ट्शाग्रध्या) - वायु परिवहन में रेल सडक 
परिवह- की तुला में कम विगियोग होता है। वायु परिवहय के लिए रेलपटरिया नहीं 
विछायी जाती है। मार्गो के विद्युतीकृत की भी आवश्यकता नहीं होती । लम्बी दूरी की 
सडक बगाने वी भी आवश्यकता नहीं पडती। वायु परिवहन में अपेक्षाकृत कम 
वितियोग से काम चलता है। 
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7. कृषि विकास में सहायक (पुटाएए! छ #९7८७७ए०] ऐ८एथ०एशश८ए७0 - 
कृषि विकास मे वायु परिवहन का महत्त्व बढा है। हरित क्राति के कारण कीटनाशको 
का प्रयोग बढा है। कृषि क्षेत्र मे वायुयानो से कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव किया 
जाता है। टिड्डी दल के प्रकोप को रोकने मे भी वायुयानों का उपयोग किया जाता 
है। हाल के वर्षो मे वायुयानो से कृत्रिम वर्षा भी की जाने लगी है। वन विकास हेतु 
वायुयानो से बरसात मे बीज बिखेरे जाते हैं। इसके अलावा शीघ्र नाशवान कृषि 
पदार्थों के परिवहन मे वायुयानों का उपयोग किया जाता है। 


7. औद्योगिक महत्त्व (00504! प्राए५(॥०९) - वायु परिवहन का औद्योगिक 
महत्त्व भी है। आज के औद्योगिक युग मे प्रबन्धको, तकनीशियनो, उद्योगपतियो के 
लिए समय का अधिक महत्त्व है। इन्हे कम समय मे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने 
पडते है। देश विदेश की यात्रा भी अधिक करनी पडती है। इन सब कार्यों के लिए 
वायु परिवहन की महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। वायु परिहवन से बहुमूल्य औद्योगिक 
उत्पादों को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुचाया जा सकता है। 


8. व्यापारिक महत्त्व ((ण्ाग्राद्यटाब ।्रफ॒णाध०८) - वायु परिवहन का 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक महत्त्व है। वायु परिवहन से व्यवसाथियो की समय बचत होती 
है जिससे उनकी व्यावसायिक क्षमता मे वृद्धि होती है। इसके अलावा हल्की ओर 
मूल्यवान वस्तुओ जैसे हीरा-जवाहरात, शीघ्र नाशवान वस्तुए यथा मास, मछली, 
अण्डा, दूध, फल आदि तथा जीवन रक्षक औषधिया लाने ले जाने मे वायु परिवहन 
का अधिक महत्त्व है। समाचार पत्रो तथा पत्रिकाओं के शीघ्र परिवहन मे भी वाथुयानो 
का महत्त्व है। 

9. पर्यटन विकास ([0एा7)ञञ 0९४८(०77/०॥) -- वायु परिवहन पर्यटन विकास 
में सहायक है। देशी-विदेशी पर्यटक कम समय मे अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों 
का भ्रमण करना चाहते हैं जो दायुयानो द्वारा सभव है। 

0. सर्वेक्षण (४४४८५) - वायु परिवहन का प्राकृतिक ससाधनो तथा नदी घाटी 
परियोजनाओ के सर्वेक्षण मे उपयोग होता है। इसके अलावा रेलों, सडकों व पुलो 
आदि की निगरानी का कार्य वायु परिवहन से शीघ्रता से किया जा सकता है। 

वायु परिवहन का विकास 
(0व००९०ला। ० हा व्रोगाऋणा) 

र्वातन्त्रयोत्तर भारत मे वायु परिवहन का तीव्र विकास हुआ। स्वतत्रता से पूर्व 
वायु परिवहन निजी क्षेत्र मे था। 946 मे वायु परिवहन लाइसेस दोर्ड की स्थापना 
की गई । उदार नीति के कारण अनेक वायु परिवहन कम्पनियों की स्थापना की गई 
किन्तु परस्पर तालमेल के अभाव मे सभी कम्पनिया घाटे की समस्‍या से ग्रसित थी। 
सरकार ने 950 मे वायु परिवहन जाच समिति नियुक्त की जिसने परिवहन 
कम्पनियों की सख्या कम करने, परिवहन कम्पनियों को आर्थिक सहायता देना, 
कम्पनियों मे समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीयकरण करने, कम्पनियो को 
स्थायी परिसम्पत्ति पर दस प्रतिशत लाभ प्राप्त आदि सिफारिशे की। भारत मे वायु 
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परिवहन की विभिन्न कम्पीया समामेलय को तैयार भहीं हुई॥ सरकार ये 953 में 
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 

वर्ष 947 से 95] तक की अवधि में सरकार ते वायु परिवहन पर 66 
करोड रूपए व्यय किए। वर्ष 948 मे उद्योगपति टाटा के सहयोग से एयर इडिया 
इम्टरनेशनल कम्पनी स्थापित की जिसमे सरकारी अशदान बढाकर 5] प्रतिशत 
किया गया। वायु परिवहन मे 960-6] मे 95 लाख यात्रियों पै यात्रा की। वायु 
परिवहन मे यात्रियो की सख्या बढकर 980-8] मे 6847 लाख तथा 990-9] 
में और बढकर 0027 लाख हो गई। वर्ष 7997-98 मे 443 लाख यात्रियों 
(प्राविजनल) ने वायु परिवहन से यात्रा की। बायु परिवहन से आय 960-6। में 
756 करोड रूपए थी जो बढकर ]990-9] मे 208 करोड रूपए हो गई। वायु 
परिवहन से आय और बढकर 997-98 मे 233 करोड रूपए (प्राविजनल) हो गई। 
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वर्ष आय टन किलोमीटर यात्री लाये-ले जाये गए 
(करोड रुपए मे) (लाख में) 
]960 6] ]7 56 945 
970 7 47 52 26 7 
980 8] 38 04 658 47 
985 86 83 70 ]] 42 
990 9 208 00 ]00 27 
99॥ 92 92 02 73 94 
992 93 77 58 00 44 
993 94 78 90 98 73 
994 95 207 2 99 4] 
995 96 234 ॥7 05 93 
996 97 226 47 ]2] 
997 98(प्रा ) 233 00 4 43 





प्रा प्रोविजनल स्रोत- इकोनाम्रिक सर्वे 998 99 एस-32 


वर्षो से भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र म तीन नाम चर्चित है। इडियन 
एयललाइन्स एयत इडिया तथा वायुदूत। एयर इडिया के जबो यात्रियो को केवल 
देश की सरहद के पार के लिए उपलब्ध हैं| इडियन एयर लाइन्स चुतरिदा शहरों तक 
विमान उत्तारत या उडात भरो को उपलब्ध है। वायुदूत सेवा तो धीरे-धीरे दम लोडने 
की रिथति मे है। वर्तमान मे देश म आर्थिक उदारीकरण का दौर है। हर क्षेत्र में 
निजी प्रवश भी पिरन्तर बढ गया है। एस में वायु परिवहन से भी जिज़ी क्षेत्र की 
भूमिका वढी है। देश मे चंद निजी विमान सेवाओं ने कदम रखा है। 'मोदी लुफ्त' गई 
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* बायु सेवा निजी क्षेत्र मे प्रारम्भ की गई हैं। बडे उद्योग समूह टाटा ने भी वायु परिवहन 
के क्षेत्र मे विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिए केन्द्र के समक्ष प्रस्ताव पेश कर दिया 
है॥ 

पचवर्षीय योजनाओं मे वायु परिवहन का विकास 

(06रथा0एाएढच्र 9 #व पशाछए00 तराएड पट एथशा एटए0१) 

परिवहन के साधनो मे वायु परिवहन सर्वाधिक तीव्र गति का साधन है किन्तु 
अर्थव्यवस्था मे विशेषकर कृषि व उद्योगो के विकास मे रेल व सडक परिवहन की 
तुलना मे वायु परिवहन का कम महत्त्व है। इस कारण पचवर्षीय योजनाओ मे वायु 
परिवहन पर अपेक्षाकृत कम व्यय किया गया। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं मे वायु 
परिवहन का विकास निम्न प्रकार है - 

प्रथम पचवर्षीय योजना 395-56 (एज पोर्ट भरद्या ए00) - प्रथम 
योजना मे वायु परिवहन पर बहुत कम राशि व्यय की गई। इस योजना मे वायु 
परिवहन पर वास्तविक व्यय केवल 23 करोड रूपए था। योजनावधि मे मुख्यत हवाई 
अड्डो के विकास, सचार सुविधाओ के विस्तार, प्रशिक्षण एव शिक्षा, अनुसधान व 
विकास पर ध्यान दिया गया। 953 में वायु परिवहन कम्पनियो का राष्ट्रीयकरण 
किया गया। इस योजना मे 9 हवाई अड्डे बनाए गए। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना 956-6] ($च८णा४ ए४६ ५८श ९00 - 
दूसरी योजना मे वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय 49 करोड रूपए था। योजनावधि 
में चार नए हवाई अड्डो का निर्माण किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़यन समझौते 
के अनुसार सभी हवाई अड्डो पर निर्धारित सुविधाओ की व्यवस्था की गई। देश के 
सभी प्रमुख नगरो को वायु परिवहन से जोडा गया। ]960-6] मे वायु परिवहन से 
756 टन किलोमीटर करोड़ रूपए आय अर्जित हुई तथा 9]5 लाख यात्री वायु 
परिवहन से लाये ले जाये गये। 

तृतीय पचवर्षीय योजना 96-66 (ए%76 ५6 ४८४7 797) - तीसरी 
योजना में वायु परिवहन पर 49 करोड रूपए व्यय किए गए। योजनावधि मे हवाई 
अड्डो के दौड पथो मे सुधार किया गया। चेन्नई हवाई अड्डे को जेट विमान के लिए 
उपयुक्त बनाने पर ध्यान दिया गया। अगस्त, 963 मे बगलौर मे हिन्दुस्तान 
एयरोनॉटिक्स की स्थापना की गई। 965-66 के अत में भारतीय विमानों की 
क्षमता 6 लाख यात्रियो, 4 करोड किलो माल तथा 550 लाख किलोमीटर दूरी पर 
लाने-ले जाने की थी। 

वार्षिक योजनाएं 966-69 (#7ण००७। ?]905) - तीन वार्षिक योजनाओ मे 
वायु परिवहन पर 66 करोड रूपए व्यय किए गए। योजनावधि मे बोइग विमानों को 
पहली दार क्रय किया गया। वर्ष 968-69 में परिवहन क्षमता 265 लाख यात्री, 
422 लाख किलोग्राम माल तथा 78 लाख किलोमीटर दूरी तय करने की थी। 
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चतुर्थ पच्रवर्षीय योजना 969-74 ([0णा [7ए6 ४८थ 7|आ0) - च्चौथीं 
याजा मे वायु परिवहा पर वास्तविक व्यय ॥77 करोड रूपए था। इसम 666 
करोड रूपए एयर इडिय! पर 539 करोड रूपए इडिया एयरलाइरा पर और 
306 करोड रूपए इटराशाल एयरपोर्ट अथौरिटी आप इडिया पर व्यय किए 
गए। वर्ष |972 में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो यथा मुम्बई कलकत्ता चेन्नई दिल्‍ली 
की व्यवस्था करत्र क लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमात पत्ता प्राधिफरण ([गटग्राभाणाबा 
4 फएुणा /पी009 ० [3 //) की रथापाता दी गई। 


पाचर्वी पचवर्षीय योजना 974-79 (0 वए८ ४८श ?॥7) - यीजगा 
में वायु परिवहय पर वास्तविक व्यय 294 करोड़ रूपए था। योजा मे वायु परिवहन 
की सुविधा प्रदा। करो क लिए रूचार विमात चाला उपफ़रणा की व्यवस्था पर 
जौर दिया गया। योजगाबधि म॑ एयर इडिया वी वाहा क्षमता ॥96 करोड़ 
उपलब्ध सीट किलोमीटर तथा इडिया एयर लाइन्स वी क्षमता 4846 करोड 
उपलब्ध सीट किलोमीटर हो गई। 


छठी पचवर्षीय योजना 980-85 (ऋचा सिर एट्क श्री) - छठी 
योजना मैं वायु परिवहा पर वास्तविक व्यय 957 करोड रूपए था। योजनावधि में 
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की क्षमता मे विस्तार कार्यशाला और रख-रखाव की 
सुविधाओं में विस्तार हवाई अड्डो पर सुरक्षा उपकरणा वी. अधिक व्यवस्था आदि पर 
विशेष ध्यान दिया गया। देश के भीतर ही वायु परिवह] की सुविधा प्रदान करो के 
लिए जनवरी 98। मे वायुदूत सेवा शुरू वी गई। 


आातवी प्रचदर्षीय योजना 4985-90 (5९५९! 9९ ५ ९श 9]90) - साहवी 
याजना मे वायु परिवहा विकास पर 948 करोड रूपए रर्च किए गए। 985 में 
पव] हस लिमिटेड हैलीकोप्टर सेवा तथा 986 मे प्रशाल एयरपोर्ट अथौरिटी बी 
स्थापना वी | तीसरी परिवहा सेवा वायुदूत लिमिटेड का विस्तार करके 05 स्टेशनों 
को जोड़ा गया | योजाबबि मे वायु परिवहन का आधुनिवीकरण तथा यए वायुयान 
खरीद कर क्षमता बढाते का लक्ष्य रपा गया। 

वार्षिक योजनाएं 990-9, 99]-92 (५४5०० !१४75$) - वायु परिवहन 
से 990-9] म आय टन किलोमीटर 20 करोड रूपए तथा 99-92 में आय 
टा किलोमीटर ]94 करोड़ रूपए हुई। वायु परिवहा यात्रियों यी राख्या मे भी वृद्धि 
हुई। 990-9] में 05 8 लाय तथा 99-92 म॑ 3 94 लाख यात्री लाय ले 
जाये गए। वर्ष 990-92 मे वायु परिवहन पर 765 कराड़ रूपए खर्च किए गए। 

आठवीं पचवर्षीय योजना 992-97 (एाइ्टा॥) १४६ शल्य 0]89) - आदी 
योजना में वायु परिवहतर विकास पर 4 06 करोड़ रूपए व्यय का प्रावधाग किया 
गया जो योजग् परिव्यय का 09 प्रतिशत था। दायु परिवहन रो 996-97 मे आय 
टा क्लिोमीटर 22647 करोड रूपए तथा 44 43 लाख यात्री लाये ले जाये गए। 
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वायु परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 








(करोड रुपए) 
पचवर्षीय योजनाए व्यय योजना का प्रतिशत 
प्रथम पचवर्षीय योजना (95-56) 23 १3 
द्वितीय पचवर्षीय योजना (956-6॥) 49 ]0 
तृतीय पचवर्षीय योजना (96-66) 49 06 
वार्षिक योजनाए (966-69) 66 30 
चतुर्थ पचवर्षीय योजना (969-74) ]77 ॥4 
पाचवी पंचवर्षीय योजना (974 79) 294 08 
छठी पचवर्षीय योजना (980-85) 957 09 
सातवीं पचवर्षीय योजना (१985 90) 948 ]0 
वार्षिक योजना (990-92) 765 06 
आठवीं पचवर्षीय योजना (992-97) 406 09 
/002:7 34:48, (2 80/:ल्‍2 6 29 0%6:56%%:4 / नस्ल व 70: 54: टी भिदविल कक वीक 


80066 ह8॥#॥7 कया € #एक् 2०6, 00एलापाटा। ० [0॥9, 992-97, एण 


भारत मे वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति 
(शिछडछ्या 709॥07 0० #&॥ 7995907 ॥ 09) 

पिछले कुछ वर्षों मे वायु परिवहन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। मार्च 

995 मे इन्टरनेशनल एयरपोर्टस अथौरिटी और नेशनल एयरपोर्टस अथौरिटी को 

मिलाकर एयरपोर्टस अथौरिटी ऑफ इडिया का गठन किया गया। भारत में 

99-92 से आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारम्भ हुआ। उदारीकरण मे अर्थव्यवस्था 

के हर क्षेत्र मे निजी प्रवेश निरन्तर बढा। वायु परिवहन के क्षेत्र मे भी निजी प्रवेश 

को गति मिली। भारत मे वायु परिवहन के क्षेत्र मे एयर इडिया, इडियन एयरलाइन्स 

तथा वायुदूत नाम चचित रहे। एयर इडिया के जम्बों यात्रियों को केवल देश की 

सरहद के पार के लिए उपलब्ध है। इडियन एयनलाइन्स चुनिदा शहरो तक उडान 

भरने के लिए उपलब्ध हैं। वायुदूत सेवा धीरे-धीरे दम तोड बैठी | उदारीकरण के दौर 

में चन्द्र निजी विमान सेवाओं ने कदम रखा है। वायु परिवहन की वर्त्तमान स्थिति 
निम्नलिखित है 

एयर इंडिया (#॥7 770/9) - एयर इडिया अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा 

मे सलग्न है। इसकी स्थापना वायु निगम अधिनियम 953 के अन्तर्गत हुई। एयर 

इडिया ने 990-9॥ मे 2[6। लाख यात्रियो को सेवाए प्रदान की जो बढकर 

997-98 मे 3063 लाख यात्री हो गई। एयर इडिया का 990-9] मे राजस्व 

टन किलोमीटर 38 0 करोड रूपए था जो बढ़कर 997-98 मे 50 24 करोड 
रूपए हो गया। 

एयर इडिया पर !995-96 मे 27 8 करोड रूपए शुद्ध हानि का भार था 

जबकि ]994-95 मे एयर इडिया का लाभ 408 करोड रूपए था | अप्रेल-सितम्बर 
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296 में एयर इंडिया को ]95 फरोड रूपए (प्राविजाल) हाती हुई। 997-98 
मे एयर रडिया कठिय दौर से गुजरी। एयर इडिया य) अप्रैल सितम्बर 997 वे 
बीच 02 करोड रूपए का घाटा उठाग़ पडा। एयर इडिया का कुल सघाता 
राजस्व 994-95 मे 2989 करोड रूपए था जो बढ़कर 995-96 में 
3426 5 करोड रूपए हो गया। इस प्रदार 7995-9 में कुल राघाला राजरव 
(ए०७॥ 0फुलागात, 7१९५ ००८) मे 46 प्रतिणत्त की वृद्धि हुई। एयर इडिया वा 
झुल राचानः रार्च 904-95 मे 2920 करोड रूपए था जो 249 प्रीश) बढकर 
]995-90 मे 3 6475 करोड रूपए हो गया। 


एयर इडिया की हाति का कारण अन्तर्राष्ट्रीय विमाउ रोवाओ के बीच छिडी 
किराया जाग रहा। पूर्वी एशियाई देशो के मुद्रा सफट रूपए की गिरती दर और हाल 
में (997 98) अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइगो के बीच विराए कम करो के लिए छिडी 
स्पर्धा 3 एयर इंडिया के हितो के लिए अत्यन्त गभीर सकट पैदा कर दिया। एयर 
इंडिया अपे पेटवर्क को मुनाफे के दृष्टिकोण से देखो हुए घाटा उठाओे वाले देशों 
जैसे य्यूरिख दणिण अप्रीका वी उड़ाएों के स्थात पर सिशापुर पश्चिम एणिया और 
जिकागो में तथा डालर वाले रुट पर अधिक उडायो पर जोर दिया जा रहा है। एयर 
इडिया में हाति से विपटो के लिए एकदम यए विमात शामिल करता आवश्यक हो 
गया है। धर्ष 9997-98 मे दो बोईग 747-200 विमा। ऐेचने वा निर्णय हो चुफा 
हैं दो ऐसे ही विमात और बेचे जाएगे तथा इयवे रथात्र पर चार 7ए विमान जल्द बेडे 
में शामिल हो जाएगे। 


2 इडियन एयरलाइन्रा ([03 8॥॥0९5) - इडिया एयरलाइन्स वी 
स्थापा वायु गिगम अधितियम 953 के अर्न्तगत की गई थी। यह देश के प्रमुख 
नगरो मैं बायुया। सेवाए उपलब्ध कराता है। इडियय एयरलाइन्स देश के आन्तरिक 
भागो ये अतिरिक्त पडौसी देशो यया श्रीलका तेपाल बाग्लादेश मालटह्वीप सिंगापुर 
थाइलैण्ड अफगाठिस्तात तथा पाकिस्तान मे वायु परिवहन रोबा प्रदाउ करता है। 
वर्तमाग मे इडिय] एया लाइन्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में कार्यरत है। यह 
आवश्यकत्ातुसार पूजी बाजार से पूजी प्राप्त वर सदती है। 

इंडियन एयरलाइन्स से 990-9] मे 7866 लाख व्यक्तियों ते सफर 
किया। यह सख्या 997-98 मे बढवर 83 80 लाख हो गईं। इडिया एयरलाइन्स 
वा राजस्व टा। किलोमीटर 990-9] मे 6992 करोड रूपए था जो बढकर 
997-98 मे १275 करोड रूपए (प्राविजयल) हो गया। इडियन एयरलाइन्स के 
लिए 995-96 पिछले कुछ वर्षो की तुला में अच्छा रहा। कम्पररी ते 7995-96 
मे 565] फरोड रूपए का साचाला लाम अर्जित किया जो 994-95 के 
१624 करोड रूपए की नुलाग मे 332 प्रतिषत अधियः था। 

3 वायुदूत (६०)०५००) - देश में वायुदूत्त सवा जावरी 98। मे प्रारम्भ वी 
गई। वायुदूत एसे क्षेग्रे मे सेवाए प्रदान करती है जहा इंडिया। एयर लाइन्स की 
सेवाए नहीं पहुच पाती हैं। वायुदूत मुख्यत उत्तरपूर्वी अचल के दुर्गम क्षेत्रों व्यापार 
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वाणिज्य तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो मे सुविधाएं प्रदान करती है। 

वायुदूत की अधिकृत पूजी 25 करोड रूपए है जो एयर इडिया लि व 
इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बराबर बराबर प्रदान की गई। वायुदूत का मुख्यालय नई 
दिल्‍ली मे, क्रियात्मक मुख्यालय गुवाहटी में तथा सर्विसिंग केन्द्र कलकत्ता मे है। 
वायुदूत को 990-9] मे 3007 करोड रूपए तथा 99-92 मे 30 59 करोड 
रूपए की हानि हुई। वर्ष 993-94 में वायुदूत का इडियन एयरलाइन्स मे विलय 
कर दिया गया। वायुदूत मे 980-8] मे 9 हजार व्यक्तियो ने सफर किया। 
वायुदूत में यात्रियो की सख्या 990-9] मे 553 लाख तथा 992-93 में 
227 लाख यात्री थी। वायुदूत का राजस्व टन किलोमीटर 985-86 मे 70 लाख 
रूपए था जो बढकर 990-9] मे 99 करोड रूपए हो गया तथा 992-93 
में ]]0 करोड रूपए था। 


4. पवन हंस (94एव॥ प्रथा७) - पवन हस का मुख्यालय नई दिल्‍ली मे है। 
मुम्बई तथा नई दिल्ली मे क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। पवनहस की स्थापना कम्पनी 
अधिनियम 956 के अन्तर्गत 5 अक्टूबर 985 को की गई। यह कार्य सम्पन्न 
करने के लिए हेलीकाप्टरो का प्रयोग करता है। पवम हस की स्थापना का मुख्य 
ध्येय पेट्रोलियम क्षेत्र की हवाई सेवा की आवश्यकता को पूरा करना है। पवनहस 
पेट्रोलियम क्षेत्र के अलावा पजाब, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सरकार, 
लक्ष्यद्वीप प्रशासन, गैसे अथौरिटी ऑफ इडिया, सीमा सुरक्षा बल, राजस्व विभाग को 
भी हवाई सेवाए प्रदान करता है। 


पवन हस की कूल राजस्व उडान 994-95 में 8,458 घटे तथा 
995-96 मे 8,562 घटे थी। वर्ष 995-96 मे राजस्व आय 5668 करोड 
रूपए तथा शुद्ध लाभ 3726 करोड रूपए था। अप्रैल-सितम्बर 996 के दौरान 
उड़ान 0,470 घटे, राजस्व 8772 करोड रूपए और शुद्ध लाभ 2650 करोड 
रूपए था। 

5. अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स विभाग (फ्ांटगभाणाओं #वाएणां5 शझमञणा) ८ 
एयरप्रोर्ट्स अथौरिटी ऑफ इडिया का अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस विभाग देश में पाच 
अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस यथा मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और तिरुअनतपुरम का 
प्रबन्ध, सचालन व विकास करता है। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस विभाग ने 994-95 
मे 977 करोड रूपए तथा 995-96 मे 3 59 करोड रूपए शुद्ध लाभ अर्जित 
किया। 995-96 के दौरान इसके खर्घों मे 35 प्रतिशत तथा राजस्व में 27 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स डिवीजन मे 995-96 मे यात्री 
राख्या 2564 लाख तथा जहाजों मे लादा माल (09९2०) 5,6,582 टन था। वर्ष 
995-96 मे यात्री सख्या मे 2 प्रतिशत और जहाजो मे लादे माल में 42 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस डिवीजन ने 994-95 मे 528 
करोड रूपए (3] मार्च 995 को चुकता पूजी का 25 प्रतिशत) तथा 995-96 
में 2272 करोड रूपए (कर पश्चात्‌ लाभ 20 प्रतिशत) लाभाश घोषित किया। 
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6 भारतीय एयरपोर्टस प्राधिकरण (#शाएणा5 #पाणाओ ण॑ परत #&/४) 
- एक अप्रैल 995 को दो प्राधिकरण यथा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस प्राधिकरण क्षथा 
राष्ट्रीप एयरपोर्टस प्राछिकरण की विल्लण करके भारतीय एयरप्रेर्टस. प्रधिकरण का 
गठा किया गया। यह गागर विमानन के क्षेत्र में आधारभूत सरचना सुविधा मुहैया 
कराता है। प्राधिकरण सुरक्षित व कुशल वायु परिवहन के लिए उत्तरदार्यी है। 


पर राजस्व (एटएशाएट) - नागर-विमानन से आय टन क्लोमीटर ]990-9 
मे 208 करोड रूपए शी जो घटकर ॥993-94 मे 7890 करोड रूपए रह गई। 
राजरव टन किलोमीटर 995-96 में 234 7 करोड रूपए तथा 997-98 में 
233 करोड रूपए था। 


8 यात्री ([प्रष्णाएश रण ?85डछय8९5 (कव7८0) - नागर विमाता से 
१990-9] मे 40580 लाख यात़ियो ने सफर किया। यातियों वी सख्या बढकर 
99-92 मे 394 लाख हो गई। बाद के वर्षों म यात्रियों की सख्या घटी। 
नागर-विमानत से 3994-95 मे 99॥] लाख यातजियों तथा 997-98 मैं 
१]443 लफख यात्रियों (प्रविजनल) ने सफर किया। 


9 भारत का अन्तर्राष्द्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (]#शग्रआणाबी क्षाएण७ 
ैएॉ।00 0|70॥4 ॥8/॥) - अन्तर्राष्ट्रीय विमापपत्तन प्राधिकरण द्वारा 4990-9 
से 7723 लाख यात्रियों का प्रवन्ध किया गया। साप्रियो की राख्या बढ़कर 
994-95 में 228 90 लाख तथा 997-98 में 365 लाख (प्राविजाल) हो गई। 
इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 990-9] में 37733 
हजार टत माल जहाज पर लादा गया। जहाजो पर लादा माल (0989० प्र०त्रता९०) 
994-95 मे 494 हजार टन था जो बढकर 995-96 मे 56] 58 हजार टन 
तथा 997-98 में 706 हजार टन हो गया। 


चायु परिवहन का राप्ट्रीयकरण 
#डागाब]$गात ता 4 वशाउएणा) 

स्वातन्त्यानर वायु परिदहन थे दिक्तस के लिए ओक महत्त्वपूर्ण कदण उतापे 
गए। वायु परिवष्ठन के विकास हेतु सुझाव देगे क लिए कई समितियों की स्थापना 
की गई। फरवरी |950 मे नियुक्त की गई वायु परिवहन जाच समित्ति ने सितम्बर 
950 मे रिपोर्ट दी। वायु परिवहन कम्पनिया की आर्थिक रिथिति वदततर थी। भारत 
सरकार ये मई ]953 में वायु निगम अधिगियम पारित कर वायु परिवहन सेवा फा 
राष्ट्रीयरण कर दिया। अनेक विमान कम्पनियों के रथान पर दो विगम यथा 
इडियय एयरलाइन्स कारपोरेशा तथा एयर इडिया इन्टरनेशनल कारपोरैशन बनाए 
गए। वर्तमात मे इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशा का नाम इडिया एयरलाइन्स 


लिमिटेड तथा एयर इण्डिया इन्टरोशाल कारपारशा का ताम एयरइडिया लिमिटेड 
है। 
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वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क 


(#8प7/टा5 कह ३४० ता िज्ञाजा305॥0 7 #॥7 वाआऋणा) 


] तीव्र विकास (२०७एाव 0९५९०७गाथा।) - निजी विमान कम्पनियों के घास 
वित्तीय ससाधनो का अभाव होता है। इस कारण वे विमानों की खरीद प्रौद्योगिकी 
विकास व आधुनिकीकरण पर अधिक व्यय नहीं कर पाती है। राष्ट्रीयकरण के कारण 
सरकार गे वायु परिवहन के विकास पर भारी पूजी विनियोजन किया नतीत्तजन वायु 
परियहन का तीव्र विकास सभव हो सका है। 


2 लोकोपयोगी (778॥0 ]7रए0०४37९८) + वायु परिवहन लोकोपयोगी सेवा 
है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मे इसका सार्वजनिक क्षेत्र मे होना ही तर्कसगत है। निजी 
विमान कम्पनिया जनता का शोषण करने से नहीं चूकती हैं। राष्ट्रीयकरण से वायु 
क राष्ट्रीय धरोहर बन गया है तथा जनहित मे इसका सचालन सभव हो सका 

॥ 

3 राष्ट्रीय सुरक्षा (१२७४०7० 56८प०५) - वायु परिवहन का नियत्रण सरकार 
के हाथो मे होने के कारण सकट के समय वायु सेवा का उपयोग आसानी से किया 
जा सफता है। आपातकालीन परिस्थितियो मे भी वायु परिवहन का उपयोग सभव है। 

4. प्रतिस्पर्धा से रक्षा (शरण6८०ा०णा गणा 0०फुटाा०४) - भारत की निजी 
विमान कम्पनिया इस स्थिति मे नहीं थी कि वे विकसित देशो की विमान कम्पनियों 
से प्रतिस्पर्धा कर सके। राष्ट्रीयकरण के कारण भारतीय वायु परिवहन विदेशी 
कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति मे आ सका है। आज भारतीय वायु परिवहन 
अन्तर्राष्ट्रीय नियमो के पालन में सक्षम है। 

5 मितव्ययिता (8००7०॥५) - राष्ट्रीयकरण से पूर्व वायु परिवहन के क्षेत्र में 
अनेक कम्पनिया सक्रिय थीं। वायु परिवहन के नियत्रण मे अनेक व्यवस्थाए थीं। वायु 
परिवहन तथा वायुयानो का निर्माण दोनो पृथक क्षेत्रो मे थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात 
केवल दो ही प्रबन्ध व्यवस्था रह जाने के कारण वायु सेवाओ मे समरूपता के कारण 
प्रशासन मे आर्थिक मितव्ययिता आई है। 

6 समन्वय (0० ०था०0०ा) - राष्ट्रीयकरण से पूर्व विमान कम्पनियों की 
अधिकता के कारण इनमे समन्वय का अभाव था। राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक 
क्षेत्र मे रथापित इडियन एयरलाइन्स को देश की सीमा के भीतर और पडौसी देशो 
को भारतीय महानगर के साथ मिलने वाले वायु मार्गों पर वायु परिवहन सेवा प्रदान 
हा का अधिकार है तथा एयर इडिया अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्गों पर सेवा प्रदान करता 

| 

7 सार्वजनिक विनियोजन का सर्वोत्तम उपयोग (865 एग्माइबाणा 
शिएणार 80९० ]५८5प्रा००) - राष्ट्रीयकरण से पूर्व वायु परिवहन पर राजकीय 
स्वामित्व नहीं होने के बावजूद भी सरकार वायु परिवहन कम्पनियो को भारी-भरकम 
वित्तीय सहायत्ता मुहैया कराती थी तथा हवाई अड्डो फे निर्माण पर सरकार ग्रारम्भ से 
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ही भारी व्यय कर रही थी। निजी वायु परिवहा कम्पनिया इसके बावजूद भी जनता 
को स्तरीय सुयिधाए मुहैया क्यो * असभम थी। अत ऐसी स्थिति मे वायु परिवहन 
कम्पनियों को निजी क्षेत्र मे रखना असगत था। 


8 अधिक सुविधाएं (००८ ४8०॥४८४) - उजी विमान कम्पतिया लामार्जन 
पर अधिक ध्यान केन्द्रित करती हैं। इनका सामाजिक उद्देश्य गौण होता हैं। वायु 
परिवहर के राष्ट्रीयकरण से यात्रियो वे लिए अच्छी व अधिक सेवाए प्रदान किया 
जाना सभव हो सका है। जन कल्याण के क्षेत्र मे भी राष्ट्रीयकृत कम्पनिया अधिय 
खर्च करती हैं। 


9. अव्यवस्था का अन्त (सात ० ७ गराआउशशाध्या) - राष्ट्रीयकरण से पूर्व 
अनेक छोटी-छोटी वायु परिव्टन कम्पनिया थी। इससे साधओे का एकीकृत प्रयोग 
सभव नहीं था। प्रत्येक कम्पनी नियमों के अधीन मनमानी करती थी। राष्ट्रीयकरण 
के पश्चात साजोसामान कर्मचारियों तथा कार्य-केन्द्रों की क्षमता का समुचित 
उपयोग सभव हो सका है। 


40. समाजवाद (500७अ5य) - भारत मे सार्वजीक क्षेत्र की रथापना का ध्येय 
समाजवाद को गति देना था। इसे दृष्टिगत रखते हुए पचवर्षीय योजनाओं में 
सार्वजनिक क्षेत्र फे उपक्रमो का उत्तरोत्तर विकास किया गया। इस कारण वायु 
प्ररिवहन का भी राष्ट्रीयकरण फिया गया। 


)॥ कर चोरी (8४8०7 ० ]3%) - निजी क्षेत्र सरकार को ईमानदारी से व॑ 
समय पर कर का भुगतान नहीं करता हैं। दिज्ली वायु परिवहत्र कम्पनियों की भी यही 
स्थिति थी। राष्ट्रीकरण से कर चोरी की समस्या कम हुई है। 
वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष मे तर्क 


(#वहपाशा। ॥89॥50 )३३४०7३॥५४90व्ा ती #ा। वीाफऋ्र्णा) 


॥ क्षतिपूर्ति (0०घ्रए८०5७४०॥ ) - निजी क्षेत्र की वायु परियहन कम्पनियों फे 
राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार को भारी राशि क्षतिपूर्ति के रूप मे देनी पडी जिससे 
सरकार पर आर्थिक भार बढा। वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार को 


वायु परिवहन कम्पनियों को 95 करोड रूपए का भुगतान करना पडा। इसका भार 
करदाताओ को वहन करना पड़ा। 


2 दोहरी प्रबन्ध व्यवस्था (008 ॥(आज्टृ्याधग) - वायु परिवहन के 
राष्ट्रीयकरण के पश्चात दोहरी व्यवस्था यथा इडियन एयरलाइन्स त्तथा एयर इडिया 
लागू हुई। इंडियन एयरलाइन्स देथ के भीतर तथा एयर इडिया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
वायु सेवाओं का सचालन करता है। दोहरी व्यवस्था के कारण अनेफ समरस्याए उत्पन्न 
हुई। 

3. निर्णयन का अभाव (90, ० 0८८5० ४ओ.॥४) - वायु परिवहन के 
राष्ट्रीयकरण से इसकी निर्णयन क्षमता पर प्रभाव पडा है। सार्वजतिक क्षेत्र के 
उपक्रमो में सरकारी हस्तक्षेप के कारण लालफीताशाही अफसरशाही आदि के कारण 
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निर्णयो मे अनावश्यक विलम्ब होता है। 

4. एकाधिकार (]/०॥०००७) - राष्ट्रीयकरण से 
एकाघिकार स्थापित हो गया। वायु परिवहन के क्षेत्र मे 5 
होने लगे। एकाधिकार के कारण सरकार उपभोक्ताओं से 32 
'करती है। '। ९ हे 

5. निजी साहस की समाप्ति (दर ० शार्थर एश्लाण८) - सेष्ट्रीयफरण से ,  - 
वायु परिवहन में निजी साहसी का प्रवेश निषेध हो गया है। वायु परिवहन के क्षेत्र मे... 
सार्वजनिक उपक्रमो के साथ निजी साहस को भी प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए थी 
जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बढावा मिलता जिसका लाभ अन्तत आम लोगो को 
मिलता। 

6. अपव्यय (0घ्र॥४०६आ॥७)- निजी क्षेत्र मे कर्मचारियो का प्रत्यक्ष हित होता 
है इस कारण ससाधनों की बरबादी नहीं होती है। राष्ट्रीयकरण के कारण कर्मचारियों 
का निजी हित नहीं होने के कारण अपव्यय अधिक होता है। "सरकार की सम्पत्ति 
किसी की सम्पत्ति नहीं" के कारण ससाधनो की बरबादी होती है। 

पर. औद्योगिक नीति के प्रतिकूल निर्णय (0८०ह्ञणा बहा प्रात: 
7?०॥०७) - भारत की पहली 948 की औद्योगिक नीति मे वायु परिवहन का 
आगामी दस वर्षो तक राष्ट्रीयकरण नहीं करने का उल्लेख था इसके बावजूद 953 
में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिसका विरोध होना स्वाभाविक 
था। 


दोष उजागर 
वसूल 


वायु परिवहन की समस्याएं एवं समाधान 
(एच०७७७७७ 8७९ 50९९८६७००५ ०६ 6७ पृएश७एगा पा [ए१७) 
भारत में वायु परिवहन का 953 मे राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 998 
मे राष्ट्रीयीरण के 45 वर्ष पूरे हो चुके। आर्थिक उदारीकरण मे वायु परिवहन 
राष्ट्रीयररण से निजीकरण की ओर अग्रसर है। निजीकरण और राष्ट्रीयकरण के 
अनेक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वायु परिवहन समस्याओं से अछूता नहीं है। आज 
वायु परिवहन के सामने अनेक समसस्‍्याए मुहबाए खडी हैं जिनमे निम्नलिखित 
उल्लेखनीय है 
. प्रतिस्पर्धा (02०॥0/४॥०॥) - एयर इडिया इस स्थिति मे नहीं है कि वह 
विकसित देशो की वायु परिवहन कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके। विदेशी वायु 
परिवहन क्ृम्पनिया यात्रियो को अनेक प्रकार की सुविधाए देती है। एयर इडिया 
सीमित ससाधनो तथा ऊँचे किराये भाडे के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा मे पिछड जाता 
है। विदेशी प्रतिस्पर्धा मे टिकने के लिए एयर इडिया को सस्ती व प्रतिस्पर्धी सेवाए 
यात्रियो को प्रदान करनी चाहिए। 
2. वित्तीय ससाधनों का अभाव (3०८ ० #गरभार] (१९५०ए८९४) - वायु 
परिवहन के क्षेत्र मे शोध व अनुसधान की अधिक आवश्यकता होती है। विकसित 
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राष्ट्रो द्वारा आविष्यार और विकास पर अधिक बल दिये जाते वे कारण विकासशील 
राष्ट्रो की तकनीक शीघ्र पुरागी पड जाती है। भारत में वायु परिवह ये क्षत्र म 
आधुनिकतम तकगीक नहीं होने के कारण इस मद पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी 
पडती है। भारत के पास विदेशी मुद्रा अधिक नहीं है। विदेशी मुदा के अभाव को 
दृष्टिगत रखते हुए वायु परिवहन के क्षेत्र के शोध व अयुसघान पर अधिक बल दिया 
जाना चाहिए। 

3 अधिक किराया व भाडा (पाह्ठाध रत) + भारत में बायु परिवहा की 
किराया व भाडे की दरे अधिक है। तेल की कीमतो मे हुई वृद्धि गे इसे और महगा 
बागा दिया है। इसके अलावा भारत मे वायु परिवहन की गति बढाने पर ही अधिक 
दिया गया। सस्ती व सुरक्षित सेवा मुहैया कराने पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया 
गया। भारत में वायु परिवहन के किराये व भाडे वी दरे कम की जाग चाहिए। 


4. सुविधाओं का अभाव (8८६ ० [8०॥॥८5) - भारत में हवाई अड्डो पर 
और वायुयात मे स्तरीय सुविधाओं का अभाव है। आधुतिकतम सुविधाओं के अभाव 
के कारण भारतीय वायु परिवहन कम यात्रियों को आकर्षित कर पाती है। इस 
समस्या से ग्िपटने के लिए भारतीय वायु परिवहा कम्पत्ियों को विकसित देशो की 
वायु परिवहन कम्पनियों द्वारा प्रदान की जाते बाली सेवाओ और सुविधाओं की 
जानकारी प्राप्त की जागी चाहिए भारतीय वायु परिव्टा कम्पाियों को भी यात्रियों 
को आधुनिकतम सुविधाए मुहैया कराती चाहिए। 

5 महा पेट्रोल (म्राह॥ ०८ ९८७०) - भारत में खनिज तेल की माग व 
पूर्ति म भारी अततराल है। अतिरेक माग की पूर्ति आयात द्वारा पूरी की जाती है। इस 
कारण भारत का तेल पूल घाटा निरन्तर बढा। बायु परिवहन मे ऊर्जा के रूप मे 
पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल बी अधिक कीमते के कारण धायु परिवहा 
का सचालत व्यय बढ जाता है। वायु परिवहय को पर्याप्त पैट्रोल उचित कीमतों पर 
मुहैया कराया घाहिए। 

6 योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव (70५ ण 0ग्थ॑० भाएं 
7090966 ४99॥०,९९७) - देश मे प्रशिक्षण सरथाओ ये अभाव के कारण योग्य एय 
प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। वायु परिवहन मे योग्य चालको का अभाव है। 
वर्तमात मे राजकीय क्षेत्र मे पूषा बयलौर तथा इलाहाबाद मे तीन ग्लाइडिग केन्द्र हैं। 
इगके अलावा दिल्ली व पिलागी मै निजी क्षेत्र मे सचालित दो ग्लाइडिग वेन्द्र हैं। 
प्रचवर्षीय योजनाओ मे प्रशिक्षण पर पर्याप्त राशि व्यय की गई। इसके बावजूद भी 
देश मे योग्य व प्रशिक्षित कमचारियो का अभाव बाग हुआ है। देश मै प्रशिक्षण 
सुविधाओं का विस्तार क्या जाया चाहिए। वायु परिवहा के विकास कौ दृष्टिगत 
रखते हुए अधिक ग्लाइडिग केन्द्र विकसित किए जाते चाहिए। 

7 हडतालें ($0६८5) - एक तो देश मे बायु परिवहा के क्षेत्र मै योग्य व 
प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है दूसरी आर जो कर्मचारी वायु परिवहः में कार्यरत 
है | अपने वेतन भत्ते व सुविधाए बढाने के लिए हड़ताल करते रहते हैं जिससे वायु 
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परिवहन की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पडता है। कर्मचारियों से सबध सुधार कर इस 
समस्या को सुलझाया जा सकता है। 

8 सीमित क्षेत्र (7720 5००७८) - वायु परिवहन के लिए हवाई अड्डो का 
विकास आवश्यक है। भारत विशाल देश है किन्तु यहा हवाई अड्डो का अभाव है। देश 
मे केवल पाच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जयपुर में अन्तर्साष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। 
वायु परिवहन के विकास के लिए प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्रों पर हवाई 
अड्डो का निर्माण किया जाना चाहिए। 

9 वायुयानो का अभाव (7.०८ ० #८ए्ञाआ०5) - वायु सेवा की निरन्तरता 
को बनाए रखने के लिए वायुयानो की पर्याप्तता आवश्यक है। भारत मे वित्तीय 
ससाधनो का अभाव है। इस कारण एयर इडिया व इडियन एयनलाइन्स मे वायुयानो 
का अभाव महसूस किया जाता है। समस्या से निपटने के लिए वायुयानो के क्रय के 
लिए पर्याप्त वित्तीय ससाधनो की व्यवस्था करनी चाहिए। 

29. दुर्घटनाए और अपहरण (4८८ब०कछ ब्यव मत्ुब्टा।त8) + भारत में कायु 
परिवहन दुर्घटना की समस्या से ग्रसित है तथा वायुयानो के अपहरण की घटनाए भी 
घटित हुई है। चालकों की लापरवाही, खराब मौसम, यात्रिक खराबी तथा पक्षियों से 
टकराने के कारण दुर्घटनाए होती है। वायुयान दुर्घटना से जाना व माल की बड़ी 
क्षति होती है। लोग वायु परिवहन यात्रा से डरते हैं। वर्ष |985 मे एयर इडिया के 
"कनिष्क' दिमान की दुर्घटना भयावह थी इसमे 329 लोग मारे गए। विमान दुर्घटनाओ 
के कारण वर्ष 990 मे एयर बस ए-320 की उडानें रद्द करनी पडी। आधुनिक 
यत्रों, सुरक्षा उपकरणो तथा योग्य चालको की नियुक्ति से दुर्घटनाओं व अपहरण की 
समस्या को नियत्रित किया जा सकता है। 

॥ घाटे की समस्या (शक्ल ० 0८6०0 - वायु परिवहन घाटे की 
समस्या से ग्रसित है। हाल ही के वर्षों में एयर इडिया को भारी घाटा उठाना पडा। 
वायुदूत का तो घाटे के कारण इंडियन एयरलाइन्स मे विलय करना पडा है। एयर 
इंडिया पर 995-96 मे 2778 करोड रूपए शुद्ध हानि का भार था तथा 
अप्रैल-सितम्बर 997 के बीच 02 करोड रूपए का घाटा उठाना पडा। वायुदूतत 
को ]990-9] मे 3007 करोड रूपए तथा 99-92 भे 3059 करोड रूपए की 
हानि हुई। बायु परिवहन मे घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल के उपभोग तथा 
प्रशासनिक ख्चों पर नियत्रण की आवश्यकता है। 

2 प्रदूषण (?0॥0४०४॥) - वायुयानो की गति घ्वनि से भी ठेज होती हे। 
वायुयानों के उडने पर ध्यनि प्रदूषण होता है। आज विश्व में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध 
जागरुकता है। आधुनिकतम तकनीक से वायुयानो की ध्वनि पर नियत्रण किया जा 
सकता है। 

3 दोहरी व्यवस्था (0पथ $५झध्या) - भारत मे आन्तरिक परिवहन के लिए 
इंडियन एयर लाइन्स तथा अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवा के लिए एयर इंडिया की स्थापना 
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की गई है। वायु परिवहन मे दोहरी व्यवस्था के कारण कार्यकुशलता का हास, 
सचालन व्यय म॑ वृद्धि, प्रबन्ध में शियथिलता आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। इस 
समस्या पर उिजात पाने के लिए निगमो में पररपर समन्वय आवश्यक है। 


4 ओपचारिकताए (ए०गर/४॥॥८5) - हवाई अड्डों पर अनेक प्रकार की 
ऑऔषचारिकताओ शा कस्टप, स्वास्थ्य, आवास आदि के कारण याद्रियों विशेषकर 
पर्यटको पर प्रतिकूल प्रमाव पड़ता है| वायु परिवहन मे कुछ औपचारिकताए आवश्यक 
होती है किन्तु अनेक बार यात्रिया को जानबूझकर परेशान किया जाता है जो कि 
गलत प्रवृत्ति है। वायु परिवहन मे यात्रियो को आकर्षित करने के लिए औपचारिकताओं 
को कम तथा सरल बनाया जाना चाहिए। 
भारत मे वायु परिवहन के विकास की रामावनाएं 
(ए?ठंथााब।[ह$ णी 0९ए९०कशा। ० #ा। वाआ5इएणा ॥॥ 89) 

भारत में वायु परिवहद के विकास की अच्छी सभावनाएं है। भारत 
जनाधिक्य की दृष्टि से दुनिया को दूसरा बडा देश है तथा भारत का भौगोलिक 
क्षेत्रफल भी अधिक हे । भारत विकासशील देशो में अग्रणी है। आज भारत की गिनती 
दुनिया की बडी अर्थव्यवस्था मे की जाती है। देशवासियो के जीवन स्तर में सुधार 
की प्रवृत्ति बढती जा रही है। हाल के वर्षो पे लोगो की प्रति व्यक्ति आय पे भी वृद्धि 
हुई है। जीवन स्तर बढने के साथ लोग वायु परिवहन का उपयोग करने लगे हैं। 
भारत की भौगोलिक सरचना भी वायु परिवहन की दृष्टि से अनुकूल है। देश मे दुर्गम 
पहाडी रथलो की बहुलता है जहा यात्रा वायु परिवहन द्वारा उपयुक्त रहती है | वर्तमान 
मे हृदाई अड्डो की सख्या कम है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो की सख्या तो केपल पाच 
ही है। भारत की आर्थिक प्रगति के साथ वायु परिवहन के विकास की भी आवश्यकत्ता 
होगी। भारत की राष्ट्रीय यातायात चीति समित्रि, 980 के अनुसार भारत मे वायु 
यातायात 987-88 मे 68 अरब यात्री किलोमीटर था जो बढकर 992-93 मैं 
29 अरब यात्री किलोमीटर हो गया। वर्ष 2000 तक वायु यातायात 236 अरब 


यात्री किलोमीटर होने का अनुमान है। अत भारत में वायु परिवहन का भविष्य 
उज्ज्वल है। 


सान्दर्भ 


राजस्थान पत्रिका, 2 फरवरी, 998 
2 वही, 3 फरवरी, 4998 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
] भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन का क्या महत्त्व है? 
2 वायु परिवहन की वर्तमान रिथति पर प्रकाश डालिए। 
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चायु परिवहन की क्या समस्याए है? 
आठवीं पचवर्षीय योजना में वायु परिवहन विकास बताइए। 
वायु परिवहन के विकास की क्या सभावनाए है? 


निबन्धात्मक प्रश्न 


3 
4 
५ 
बः 
। 


भारत मे वायु परिवहन का क्या महत्त्व है? पचवर्षीय योजनाओ मे वायु परिवहन 
के विकास का विवेचन कीजिए। 

(सकेत - इस प्रश्ा के उत्तर के लिए प्रथम भाग म अध्याय मे दिए गये वायु 
परिवहन का महत्त्य बताना है त्तथा दूसर भाग मे पचवर्षीय योजनाओ मे वायु 
परिवहन के विकास को लिखना है।) 

भारत मे वायु परिवहन की वर्तमान रिथिति समस्याओ ओर सभावनाओ का 
विवेचना कीजिए। 

(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये वायु परिवहन की 
वर्तमान स्थिति समस्याओं और सभावग्ग़ओ को लिखना है।) 

भारत में वायु परिवहन की क्‍या समस्याए है तथा उनके समाधान के सुझाव 
दीजिए। 

(सकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई वायु परिवहन की समस्याएं 
तथा समाधान के सुझाव लिखने है) 

वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष मे तर्क दीजिए। 

(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे तर्क 
और दूसरे भाग मे विपक्ष मे तर्क लिखने है।) 
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(१५श्वासः 77975907॥ पता 9) 








भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे जल परिवहन वी महत्त्वपूण भूमिका है। 
विकासशील देशो! मे भारत के पास व्यापारिक जहाजो का सबसे बडा बेडा है। 
जहांजो द्वारा ढोये जाने वाले माल की दृष्टि स विश्व मे भारत का पन्द्रहवा रथान है। 
3 दिसम्बर 993 तक भारतीय जहाजी वेडे मे 443 पात शामिल थे जिनकी 
सकल पजीकृत क्षमता (जी आर टी) 6267 लाय टन थी। वर्त्तमाग समय में भारत 
की कुल जहाजी शक्ति समस्त विश्व दी जहाजी शक्ति का केवल एक प्रतिशत है। 
अतीत म भारत का समुद्री यातायात और जहाज तिर्माण उद्योग उप्ति के शिखर पर 
था। डॉ राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार प्राचीन भारतीय सभ्यता ससार के कोन-कोएे 
में इसलिए पहुच सकी कि भारत के पास विशाल समुद्री शक्ति थी। हमार शक्तिशाली 
जल जहाजी उद्याग के कारण ही ससार के लाग हमारे थर्म एव ससकृत्ति से प्रभावित 
हुए। सोलहरवी शताद्दी में भारत मे निर्मित्त जहाजों का प्रयोग आज के विकसित दर्शों 
यथा इग्लैण्ड फ्रास तथा अन्य यूरोपीय देशा मे क्या जाता था। किन्तु भारत की 
जहाजी शक्ति का गुलामी के दिना मे अग्रेजो की विद्वेपपूर्ण तीति के कारण पतन की 
शुरुआत हो गई। महात्मा गाधी के शब्दा मे भारतीय जहाजराती को समाप्त हागा 
पडा ताकि ब्रिटिश जहाजरानी उम्रत्ति कर सके। ! 


भारत मे जल परिवहत को सुविधा की दृष्टि स दा भाग म विभक्त किया जा 
सकता है--एक सामुद्रिक परिवहा (जहाजरागी) तथा दूसरा अन्तर्देशीय जल 
परिवहन | 
जल परिवहन का महत्त्व 
(वाएगाॉशारट ० एल प्राग्ाउएणा) 


भारत वी भीगालिक रिथिति जल परिवहा की दृष्टि स अच्छी ह। भारत तीन 
आर समुद्र से घिरा है। भारत का समुद्र तट 5 560 क्लामीटर लम्बा है। भारत का 
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अधिकाश विदेशी व्यापार जल परिवहन से है। यहा उत्तम बदरगाह है जिससे व्यापार 
ट्वारा काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। भारत मे जल परिवहन का महत्त्व 
निम्नलिखित है - 

१. रोजगार सृजन (छाफणशण6८ा (उ८आा०ा) - भारत में जल परिवहन में 
रेल, सडक और वायु परिवहन की भाति काफी लोगो को रोजगार मिला हुआ है। 
भारत सरीखे विकासशील देश के लिए रोजगार सृजन की दृष्टि से जल परिवहन 
उपयोगी स्रोत है। 


2. सस्ता साधन (0॥2०9 $00८८)- जल परिवहन अन्य परिवहन के साधनों 
की तुलना मे सस्ता है। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त निशुल्क उपहार है। रेल परिवहन 
में रेलवे लाइन तथा सडकें परिवहन मे सडके बनाना आवश्यक होतो है जिनके लिए 
भारी विनियोजन की आवश्यकता होती है। जल परिवहन मे ऐसे विनियोग की 
आवश्यकता नहीं होती हैं। इसके अलावा समुद्री जहाज डीजल अथवा कोयले से 
चलते हैं जो अपेक्षाकृत सस्ता ईंघन है। 


3. विशाल समुद्र तट (५४४४००७५०0- भारत का समुद्र तट 5,560 किलोमीटर 
लम्बा है। अन्य देशो से व्यापारिक सबध बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे वृद्धि 
वास्ते जहाजरानी स्वाभाविक है! 

4. अधिक माल ढोने के लिए कारगर (5प्रीशह्या ॥0 एथाओए फिट९55 
१.090) - जल परिवहन लम्बी दूरी तक बडे पैमाने पर माल ढोने के लिए सबसे 
कारगर और अपेक्षाकृत सस्ता साधन है। समुद्र तटवर्ती स्थानों के लिए तो यह सबसे 
उपयुक्त साधन है। समुद्री जहाजों में माल ढोने की क्षमता अधिक होती है। 

5 सामरिक महत्त्व ((॥089 [शाएणांआ/००) - जल परिवहन का सामरिक 
दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। व्यापारिक जहाजो का राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी 
उपयोग होता है। सामुद्रिक जहाजों से यौद्धिक साजोसामान और सैनिको को लाने 
और ले जाने का काम किया जाता है | युद्ध के समय समुद्री सीमा की निगरानी और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नौ सेना के सरक्षण मे होता है। 

6, आधारभूत उद्योग (855० ॥70050५) - जहाजरानी उद्योग एक आधारभूत 
उद्योग है| इस उद्योग की स्थापना से सहायक उद्योगो का विकास होता है। 

7. व्यापार का विस्तार (0९४थ०णटा। ० गरा46०) - जल परिवहन से 
अन्तर्देशीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है। अन्तर्देशीय जलमार्गों से 
जान्तरिक व्यापार बढता है। तटीय व्यापार मे जल परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान 
होता है। शातिकाल मे जहाजरानी से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। 

8 नये व्यापारिक क्षेत्रों की खोज (0:500/ट५ ०९८७ 79866 5८0९४) - 
जल परिवहन से नये-नये व्यापारिक क्षेत्रों की खोजना सभव हैं। सामुद्रिक परिवहन 
ट्वारा |442 मे अमरीका की खोज हुई। 
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9 विदेशी विनिमय कोष मे वृद्धि (#लल्यपट का जला :५८ीआ९८ 
]२९५६६८) - सामुद्रिक जहाजों द्वारा आयात और 0िर्यातो का किराया विदेशों द्वारा 
चुकाने पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा के प्राप्त होते से भारत सरीखे 
विकासशील देश की भुगतान शेष की स्थिति सुघरती है। 


]0 कम पोषण व्यय (८5५ 57एणाणड फिफलाधाणर) +- जल परिवहन का 
पोषण व्यय रेल और सडक मार्ग ये पोषण व्यय से बहुत कम होता है। उच्चतर 
आर्थिक अनुसधाग की राष्ट्रीय परिषद्‌ के प्रतिवदत के अनुसार रेल मार्ग का पोषण 
व्यय 2 000 रुपए से 7 000 रुपए तक प्रति मील सडक का पोषण व्यय 800 
रुपए से 8 600 रुपए तक प्रति मील आता हैं। जल परियहन मे गंगा यदी का पोषण 
व्यय 350 रुपए प्रति मील ही आता है। 


भारत में सामुदिक परिवहन अथवा जहाजरानी 
(05675९८३६ 509गराह ण [0073) 


भारत विस्तृत समुद्र तट और उपयुक्त भौगोलिक रिथिति के कारण समृद्ध 
जहाजरागी का विकास कर सकता है। युद्ध और शाति दोनो ही स्थितियों मे 
ज़हाजरानी की कारगर भूमिका होती है। स्वातन्त्रयोत्तर भारत मे जहाजरानी का 
विकास हुआ। वर्तमात मे भारत का सामुद्रिक जहाजरागी वी विशालता की दृष्टि से 
एशिया में दूसरा तथा विश्व में पन्द्रहवा स्थात है। योजता काल मे भारतीय 
42000 के विकास के बावजूद विश्य के जहाजी बेडे मे भारत का भाग केवल एक 
प्रतिशत है। 


'जहाजरानी का प्रारम्भ (प८७ए्राधा8 ०६ 50एए॥2) - भारत में टाटा ने 
893 में जापान ओर चीन से सूत का व्यापार करने वास्ते जहाजी कम्पनी प्रारम्भ 
की थी। इसके बाद 906 मे चिदम्बरम पिल्लई ने श्रीलका से व्यापार करने के लिए 
तूतीकोरन मे रवदेशी शिपरिग कम्पनी की स्थापना की! आधुनिक जहाजरानी का 
प्रारम्भ वास्तव में 99 मे बालचद हीराचद के प्रयत्नो से सिधिया स्टीम जैविगेशन 
कम्पनी की स्थापगा से हुआ। मारत के सामुद्रिक परिवहन के इतिहास मे सिधिया 
कम्पनी का नाम उल्लेखनीय है। 


भारतीयों द्वारा जहाजी बेडे के विकास की माग जोर पकडो) के कारण 
923 में सरकार ने हैण्डरम की अध्यक्षता म "भारतीय व्यापारिक जहाजी बेडा 
समिति' (परदाजा [लटबार ैगराार (०ग्रणाभा।८९) नियुक्त की। जिसने भारतीयों 
को प्रशिक्षण देगे वास्ते एक प्रशिक्षण जहाज की व्ययस्था करने, किसी ब्रिटिश मार्ग 
को खरीदकर मान्यता प्राप्त मारतीय कम्पनी को सौंप, भारत का समुद्र तट भारतीय 
जहाजो के लिए सुरक्षित करना तथा लाइसेस केवल भारतीय जहाजो को ही देना 
आदि सिफारिश की गईं। वर्ष 928 मे एस एन हाजी ने विधाय सभा मे भारत के 
समुद्र तटीय व्यापार को भारतीय जहाज) के लिए सुरक्षित रखने वो लिए बिल पेश 
किया किन्तु विरोधाभास के कारण बिल पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। वर्ष 930 
मे लार्ड इरविन द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद 
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937 में सर अब्दुल गजनवी ने जहाजी क्षेत्र मे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्ति वास्ते 
बिल प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप तटीय शिपिग के नियमन का आश्वासन 
दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जहाजरानी को पनपने का पर्याप्त 
अवसर मिला। जहाजरानी की समस्या पर विचार करने वास्ते सर सी पी राम स्वामी 
अय्यर की अध्यक्षता मे एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण नीति उपसमिति की नियुक्ति की गई 
जिसने विकास के ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। स्वतत्रता प्राप्ति के समय भारतीय 
20३8५ बेडे मे 59 जहाज थे तथा उनकी माल ढोने की क्षमता 92 लाख जी आर 
थी। 


परचवर्षीय योजनाओं मे जहाजरानी का विकास 
(06ए९०ायया। 0 8॥एज़ाए एणाए शक एशा००0) 


भारत मे नियोजन काल में जहाजरानी का पर्याप्त विकास हुआ | पचवर्षीय 
योजनाओ में जहाजो की सख्या तथा जहाजरानी क्षमता मे वृद्धि हुई। योजनावार 
जहाजरानी का विकास निम्नलिखित है - 


प्रथम पचवर्षीय योजना 95-56 (एव पएाए९ भरट्थ शीश) - भारत में 
4950-5] मे जहाजो की कुल सख्या 30 थी जिसमे सामुद्रिक जहाज (जहाजरानी) 
24 तथा तटीय जहाज (0०45४8॥ 50979४४8) 79 थे। कुल जहाजी क्षमता 39 
लाख सकल रजिस्टर्ड टन (जी आर टी) थी जिसमें सामुद्रिक जहाजी क्षमता 
7 लाख जी आर टी तथा तटीय जहाजी क्षमता 22 लाख जी आर टी थी। 
प्रथम योजना के प्रारम्भ मे आधे से अधिक जहाज पुराने थे। जहाजी क्षमता बढाने 
के लिए पुराने जहाजो को बदलने की आवश्यकता थी। प्रथम योजना मे जहाजरानी 
विकास पर व्यय 9 करोड रुपए था। योजना के अत मे जहाजी क्षमता 48 लाख 
सफल रजिस्टर्ड टन (जी आर टी) हो गई। इसके अलावा योजना के अतिम चरण 
मे ]2 लाख जी आर टी क्षमता के जहाज निर्माणधीन अवस्था मे थे। देश विभाजन 
के कारण कराची बदरगाह के पाकिस्तान के चले जाने के कारण पश्चिमी तट पर 
बन्दरगाह की समस्या थी। प्रथम योजना मे काडला बन्दरगाह का निर्माण पूरा किया 
गया। जहाज निर्माण के प्रोत्साहन वास्ते सरकार ने 952 मे विशाखापट्टनम जहाज 
कारखाने को अधिकार में लिया। 

द्वितीय पचवर्षीय योजना 956-6] ($९८णाएं छाए८ भध्या ?]शा) ८ 
द्वितीय पचवर्षीय योजना मे जहाजरानी विकास के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए। 
वर्ष 959 में सरकार को जहाजरानी के सबंध में सलाह देने के लिए नेशनल शिपिंग 
बोर्ड का गठन किया गया। जहाजरानी की उन्नति के लिए 957-58 मे जहाजी 
विकास कोष की स्थापना की गई ! इसके अलावा अगस्त 959 मे ट्रेनिंग योजनाओं 
की देखरेख फे लिए मर्चेट नेवी ट्रेनिय बोर्ड की स्थापना की गई। योजनावधि मे 
भारतीय जहाज़ी बेड के विकास वास्ते तटीय व्यापार की आवश्यकताओ की पूर्ति तथा 
विदेशी व्यापार को भारतीय जहाजो के नियत्रण मे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया। द्वितीय पचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हो गई। द्वितीय योजना के अत 
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में (960-6]) मे वास्तविक जहाजी क्षमता 85 लाख जी आर टी तथा जहाजों 
की सख्या 72 थी। इसमे सामुद्रिक जहाज 75 तथा तटीय जहाज 97 थे। द्वितीय 
योजना मे जहाजीरानी विकास व्यय 53 करोड रपए था। 


तृतीय पचवर्षीय योजना 96-66 (गर्व ६९ ऐैष्आ शिवा) ८ 
याजनावधि में भारत को 962 मे चीन से तथा 965 में पाकिस्तान से युद्ध करना 
पडा। जहाजरात का सामरिक महत्त्व भी होता है। वर्ष 962 मे भारतीय जहाजराओी 
के लक्ष्यों में वृद्धि कर दी गई | योजना के अत तक 3 लाख जी आर टी क्षमता 
प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। हर्ष की बात यह है कि यह लक्ष्य 30 नवम्बर 
964 को ही पूरा किया जा चुका था। ठृतीय योजना के अत में जहाजी क्षमता 
59 लाख जी आर टी तथा जहाजो की सख्या 22] थी। योजनावधि मे उडीसा 
का पाराद्वीप बदरगाह चालू हुआ। तृतीय योजना मे जहाजरानी पर 40 करोड रुपए 
व्यय किया गया। 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना 969-74 (ह#०णाए॥ पिरढ एथ्य शुआ) ५ 2 
जनवरी, 3972 को भारतीय प्रशिक्षण जहाज 'राजेन्द्र' बन कर पूरा हो गया। राजेन्द्र 
जहाज द्वारा 25 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष जहाज प्रशिक्षण प्राप्त करते है। वर्ष 974 में 
भारतीय जहाजो की टनेज विश्व की कुल जहाजी टनेज की एक प्रतिशत थी। 
आवश्यकता की तुलना मे भारत का जहाजी टनेज बहुत कम है। योजना के अत मे 
भारत की जहाज़ी क्षमता का लक्ष्य 40 लाख जी आर टी निर्धारित किया गया। 
किन्तु वास्तविक उपलब्धि 309 लाख जी आर टी था। योजना के अत में जहाजो 
की सख्या 274 थी। 974 में देश मे 33 भारतीय जहाजी कम्पनियों पर 32,000 
भारतीय कार्य करते थे। चतुर्थ योजना मे जहाजरानी विकास पर 55 करोड रुपए 
व्यय किया गया। 


पाधर्वी पच्रवर्षीय योजना 974-79 (70 ४६ ४८३ श॥) - पाचर्वी 
योजना मे जहाजरानी विकास पर 469 करोड रुपए व्यय किया गया। योजना के 
अत में जहाज़ो की सख्या बढकर 375 हो गई | योजना काल मे जहाजीरानी क्षमता 
का लक्ष्य 8640 लाख जी आर टी निर्धारित किया गया। योजनावधि में कोई 
विशेष प्रगति नहीं हो पाई। वर्ष 978 मे जहाजरानी क्षमता 536 लाख जी आर 
टी तक ही पहुच पाई जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम थी। 


छठी पंचवर्षीय योजना 4980-85 (छारक्षा हए९ शव्ण एव) -+ छठी 
योजगा मे जहाजरानी विकास पर 468 करोड रुपए व्यय किया गया। योजनावधि 
ये जहाज! वी सख्या बढ़कर 450 हो गई। योजना के अत म॑ जहाजरानी क्षमता 6५ 
लाख जी आर टी हो गई। प्रमुख बन्दस्गाहो पर यातायात की मात्रा $984-85 
में 0673 मिलियन टन थी। 

सातवीं पचवर्षीय योजना 985-90 ($6ए६॥॥ फिष्ट ४टथआ शशि) ५८ 
सातर्वी योजना म जहाजरानी विकास परिव्यय 693 4] करोड रुपए निर्धारित किया 
गया किन्तु वास्तविक व्यय 67005 करोड रुपए ही था। इसमें आन्तरिक ससाधन 


भारत मे जल परिवहन 635 


और अतिरिक्त बजटीय ससाघन सम्मिलित नहीं हे |" सातवीं योजना मे जहाजो की 
सख्या बढकर 408 हो गई तथा जहाजरानी क्षमता 598 लाख जी आर टी थी। 
प्रमुख बन्दरगाहो पर यातायात की मात्रा ।989-90 मे 47 28 मिलियन टन थी।* 

वार्षिक योजना 990-92 (#्रष्यां छ/ाआ5) - जहाजरानी विकास पर 
990-9] में परिव्यय लक्ष्य 708 करोड रुपए जबकि वास्तविक व्यय 274 45 
करोड रुपए था। वर्ष 99-92 मे जहाजरानी विकास परिव्यय लक्ष्य 68। करोड 
रुपए जबकि वास्तविक व्यय 96646 करोड रुपए था | वर्ष 499-92 मे जहाजो 
की सख्या 430 तथा जहाजरानी क्षमता 628 लाख जी आर टी थी। प्रमुख 
बन्दरगाहो पर यातायात की मात्रा 55 मिलियन टन थी। 

आठवीं पचवर्षीय योजना 992-97 (हछ्ठागा। [१९८ ४८ 297) - आठवीं 
योजना मे जहाजरानी विकास परिव्यय 3,669 करोड रुपए निर्धारित किया गया 
इसमे केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय 3,400 करोड रुपए तथा राज्य क्षेत्र परिव्यय 269 करोड 
रुपए था। योजनावधि मे जहाजो की सख्या का लक्ष्य 460 तथा जहाजी क्षमता 70 
लाख जी आर टी था। 


योजनाकाल में जहाजरानी की प्रगति 








वर्ष जहाजो की सख्या जहाजी क्षमता 
(योजनाओं के अत मे) (लाख जी आर टी) 
955-56 26 60 
960-6] 72 86 
१965-66 22 १5 9 
973-74 274 30 9 
977-78 375 536 
984-85 450 640 
989-90 408 598 
99-92 430 628 
996-97 460 700 
997-98 484 679 





सोत ॥| विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओ से सकलित 
2 इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्‍ली, 4 मई 999 


नियोजन काल मे भारतीय जहाजरानी का पर्याप्त विकास हुआ | जहाज़ो की 
सख्या 955-56 मे 26 थी जो 989-90 मे बढकर 408 तथा 996-97 
में ओर बढकर 460 (लक्ष्य) हो गई। जहाजी क्षमता मे भी वृद्धि हुई। जहाजी क्षमता 
955-56 मे 6 लाख जी आर टी थी जो 989-90 मे बढकर 59 8 लाख जी 
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आर टी तथा 996-97 मे भौर बढ़कर 70 लाय जी आर टी (लक्यो हो गई। 
योजागयाल मे जहाजगगी माल दुलाई मे भी वृद्धि हुई। वर्ष 960-6 में 
जहाजराउी फुल माल दुलाई 33 मिलिया टन थी जो बढकर 990-9] में 52 
मिलियन ट तथा 995-96 में और बढकर 25 मिलिया] टन हो गई। 


जहाजरानी के विविध आयाम 
(णलिएणा छच्चलाइाएा5 णी 5शत्रागाणे 


१. जहाज निर्माण (कर्ण जआउितणाप्रश) - भारत में सार्यजनिक क्षेत्र में 4 
बडे और तीन मध्यम दर्जे की गोदिया काम कर रही हैं। इसके भलावा गिजी ध्षेत्र 
की ३5 गोदिया दे की छोटे जलयागो की आयश्यकताए पूरी फरती है। छोटी 
गोदियो से मछली पवड़ते वाले छोटे जलयाओं की आवश्यकता भी पूरी की जाती है। 
कोचीय शिययार्ड कोचीन से अधिकतम $6 000 डी डब्ल्यू टी और हिन्दुस्तान 
जिपयार्ड पिणाखापट्टनम में अधिकतम 45 000 डी डब्ल्यू टी क्षमता के जहाजो की 
पिर्माण की प्यवस्था है। जहाज पिर्माण उद्योग अब निजी क्षेत्र के लिए भी खुला है। 
पीजी क्षेत्र को किसी भी आकार के जहाज बनाते की अउुमति है। छोटी गोदियों से 
मछली पफकंडने वाले छोटी जलयागे की आवश्यकता भी पूरी की जाती है।" 


2 जहाजों की मरम्मत (पल्कृआर5 ० 5शए5) - भारत में ॥3 शुष्क गोदियों 
मे वाणिज्यिक जहाजो की मरम्मत का काम किया जाता है। कोचीय वी गोदी में एक 
लाख डी डब्ल्यू टी और विभाखापट्टाम की गोदी में 57 हजार डी डब्ल्यू टी की 
क्षमता के जहाजो की मरम्मत की जा सकती है। अन्य थुष्फ गोदियों में 30 000 
तक डी डब्ल्यू टी क्षमता वाले जहाजों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। 

3 डिजाइन और अनुसघान (0लघशा शाते ए८६८आ८॥- विायापट्टाम में 
राष्ट्रीय जहाज डिजाइग और अगुसघाय सस्याउ स्थापित है। यह एफ स्वायत्त राष्ट्रीय 
सस्थाय है। यह देथ के जहाज तिर्माण तथा जहाजराग उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर 
टैक्नोलाजी सबंधी आधारभूत ढाद्या उपलब्ध फराता है। 

4.प्रशिक्षण सुविधाएं (प्रण्मागराए [श्था।065) - व्यापारिक जहाजराती के 
अधिकारियोी के प्रणिषण के लिए देश मे ती। सस्थान है - 

(१) टी एस चौस्या रास्थात मुस्बई - यह नौयहा बैडेटो को समुद् पूर्व प्रचिषण 
दता है। 

(७) लाल बहादुर णास्त्री इजीतियरिंग महाविद्यालय मुम्बई - यह भौयहन तथा 
इजीजियरी में उच्च स्तर वे यात्रिव पाठयक्रम आयोजित करता है। 

(७0) समुद्री इजीपियरिंग प्रणिभण विदेचालय मुम्ब्द और कलऊत्ता - यह समुद्दी 
इजीवउियरिंग के कैडेटो को प्रशिक्षण प्रदातर करता है। 


< प्रमुख बन्दरगाह (७५०7 7०७) - भारत के 5000 किलोमीटर लम्बे 
समुद्र तट पर ॥] बडे बन्दरगाह है। बडे बन्दरगाहो की जिम्मेदारी बेन्द्र सरकार वी 
है। बडे बन्दरगाहो वो अलावा भारत मे 39 छोटे बदरगाह भी है जो सविधान की 
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समवर्ती सूची मे आते है। इनका प्रबन्ध और प्रशासन सबध्रित राज्य सरकारे करती 
है। 


पश्चिम तट के प्रमुख बन्दरगाह काडला, मुम्बई, मार्मुगाओ, न्यू मगलौर, 
फ्रोचीन और मुम्बई का नया जवाहरलाल नेहरु बन्दरगाह है। जवाहरलाल नेहरु 
बन्दरगाह आधुनिक सुविधाओ से सुसज्जित है। पूर्वी तट के प्रमुख बन्दरगाहो में 
तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम पाराद्ीप और कलकत्ता-हल्दिया शामिल है। देश 
के सभी प्रमुख बदरगाहो का प्रशासन प्रमुख बदरगाह न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) अधिनियम, 
963 की व्यवरथाओ के अनुसार चलाया जाता है। 

देश के सभी प्रमुख बदरगाहो से होने वाले कुल कारोबार के पाचवे हिस्से से 
भी अधिक का यातायात मुम्बई बदरगाह से होता है। चेन्नई पूर्वी तट का सबसे पुराना 
बदरगाह है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बदरगाह है। 


6. प्रमुख बन्दरगाहो पर यातायात की मात्रा (५०णणाह ० परशीर 
॥४४]० ९07७) - प्रमुख बन्दरगाहो पर माल दुलाई 984-86 मे 07 मिलियन 
टन भी जो बढकर ]989-90 मे 747 मिलियन तथा 990-9] मे 53 मिलियन 
टन हो गई प्रमुख बन्दरगाहो पर माल दुलाई 99]-92 म 55 मिलियन टन थी। 
वर्ष 99-92 मे मुम्बई बदरगाह पर माल दुलाई 28 32 मिलियन टन, चेन्नई पर 
2335 मिलियन टन काडला पर 2030 मिलियन टन तथा विशाखापट्टनम पर 
9 28 मिलियन टन थी। वर्ष 99]-92 में प्रमुख वन्दरगाह पर माल दुलाई में 
मुम्बई बदरगाह का योगदान 8 प्रतिशत तथा चेन्नई बदरगाह का योगदान 5 
प्रतिशत था [? प्रमुख बदरगाहो पर दुलाई 996-97 मे 227 मिलियन टन तथा 
अप्रैल-नवम्बर 997-98 मे 255 मिलियन टन थी।* 


7. प्रमुख बन्दरगाहों पर वरतु अनुसार ढलाई (एणागा०्वा॥ एफ प्रशी० 
2 ](७]०० ९0०75) - भारत के प्रमुख बदरगाहो से पेट्रोल ऑयल और लुब्रिकेटस 
(पी ओ एल), लौह-अयस्क, उर्वरक और कच्चा माल, खाद्यान्न, कोयला, खाद्य तेल, 
अन्य त्ततल, कनटेनर सामान्य कारगो आदि की दुलाई होती है। प्रमुख बदरगाहो पर 
सबसे अधिक दुलाई पेट्रोल ऑयल ओर लुबिक्रेट्स, कोयला, लोह अयस्क की होती 
है। वर्ष 996-97 मे प्रमुख बन्दरगाहो पर 227 मिलियन दन की दुलाई हुई उसमे 
पेट्रोल ऑयल और लुबिक्रेटस का भाग 43 प्रतिशत, कोयला का भाग 5 प्रतिशत 
दथा लौह अयस्क का भाग 45 प्रतिशत था। प्रमुख बन्दरगाहों से 996-97 मे 
पेट्रोल ऑयल लुबिक्रेट्स की दुलाई 98 मिलियन टन थी। 

$. प्रमुख बन्दरगाहों पर वरतु अनुसार क्षमता ((णाग्र०वाए शा5द टब्एक०५७ 
2 ५0० ?०॥5) - प्रमुख बन्दरगाहो पर वस्तु अनुसार क्षमता 984-85 में 
32 73 मिलियन टन थी जो बढकर 989-90 में 6] 32 मिलियन टन हो गई। 
प्रमुख बन्दरगाहो की वस्तु अनुसार क्षमता 99-92 मे 67 58 मिलियन टन थी। 
यह बढकर !996-97 मे 25349 मिलियन टन हो गई। 
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० यदरगाह क्षमता और दुलाई (एएत (श०दात्र आ५ गाजी ९) - यर्ष 
॥99]-77 मे पमुय्य बदरगाएं वी दुलाई क्षमता 675% मिलिया। टन थी जबधि 
दुलाई 5६ मिलिया टा रही। बदरगाहो वी क्षमता बढवर ]996-97 मे 25१49 
मिलिया टा घो गई जयवि दुलाई 22864 मिलिया टा7 ही हुईं। वर्ष 7996-07 
मे राषयिप्र क्षमता याउला बनन्‍्दरगाह वी 3760 मिलिया टा थी जबकि दुलाई 
रर्वाधिय चर यदरगाह वी २470 मिलिया टा थी। 

]0 जहाजरानी पर रार्जनिक क्षेत्र योजना प्यय (गात्तार $हटात विश 
0 ( ्ापप्यध 0 जज) + भारत मे जशजराओी पर सार्दजतिक क्षेत्र प्यय प्रथम 
चौयया में )) करोड रपए छ्वितीय योजा) मे 53 वरोड रपए तृतीय योजा मे 
40 वरोड रुपए तीत वार्षिक योजाओ (966 69) से 32 करोड रपए घतुर्ष 
शरण मे १६६ दराड रपए पएच्ी रोझए, मे 469 करोड रुएए छठी योणाए मे 
4७५ वरोद रपए सातर्दी योजाा में 79 गरोड रुपए (अनुमात्ित) यार्पिक 
यो वयाओ (990 १2) में ]007 यरोड रुपए तथा आठयी योजाा में 669 
करोड़ रुपए (लक्ष्य) था। 


जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र परिय्यय 





(करोड़ रुपए) 

योजना योजगा जञहाजराती हजराती या 

परिव्यय परिव्यय योजता परिव्यय 

में प्रतिशत 

प्रषम योजना (95] 56) 965 00 १9 097 
ट्वितीय योजना (956 6)) 4672 00 53 ]53 
तृतीय योजा (96] 66) 8576 50 40 047 
वार्षिक योजगाए (906 69) 6625 40 32 048 
सतुर्थ योजगा (969 74). 45778 00 ]55 098 
पाचवी योजना (974 79) 39426 20 469 ]१9 
छठी योजावा (980 85). 0929॥ 70 46$ 042 
सातदी योजता (985 90) 28729 62 79 (अतु ) 033 
वार्षिक योजना (990 92) 2320 50 ]007 082 
आएगी योजवा (992 77) 43400 (अनु ) ३669 084 


5तणाए९ ६&08॥ ६ १६८० वा (992 97) ५णग्राल वा फ़ 2५7 


भारत मे जहाजरानी वी समस्याएं और राझाय 
(एक्तीला छी 508 फछुञाएं ए वाल गाते 50 एल्‍च्राता$) 


भारत में तिय्ोजा] वाल में शहाजरशाी हे प्रगति यी विन्तु अभी पहे 
रामरयाओ से अछूता पहीं है। विश्व यो विकसित देभो वी तुला में भारतीय 
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जहाजरानी की स्थिति दयनीय है। भारत मे जहाजरानी की समस्याएं ओर उउक॑ 
समाधान निम्नलिखित है - 

] कम जहाजी क्षमता (.८५५ 5फएएष्ट 0४०4०५) - बीते वर्षो मे भारत के 
विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत बडी है। विदेशी व्यापार की मात्रा (आयात और निर्यात 
दोनो) 997-98 मे 2 84,277 करोड रुपए था। विश्व के निर्यातो में भारत का 
भाग ]996 मे 07 प्रतिशत था। भारत के बढते विदेशी व्यापार को दृष्टिगत रखते 
हुए जहाजरानी क्षमता बहुत कम है। भारत की जहाजरानी क्षमता ]996-97 मे 
लगभग 70 लाख जी आर टी थी जो अन्य देशो की तुलना मे कम है। गोरतलब 
है जापान की जहाजी क्षमता 400 लाख जी आर टी है। भारत मे जहाजी क्षमता 
को बढाने की आवश्यकता है| सरकार को जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 
में वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा निजी कम्पनिषयो को भी जहाज खरीदने के 
लिए वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। 

2 पुराने जहाज (00 509) - भारत मे जहाजो की कमी है इसके अलावा 
अधिकतर जहाज बहुत पुराने है। ज्यादा पुराने जहाजो मे ईंधन की खपत ज्यादा 
होती है तथा उनके चलाने और रख-रखाव पर भी अधिक खर्च आता है। 
परिणामस्वरूप पुराने जहाजो के परिचालन व्यय, कर्मचारियो पर खर्च आदि बढ जाते 
है। भारतीय जहाजो का पुराना होना चिन्ताप्रद बात है। देश मे 55 प्रतिशत से 
अधिक जहाज ॥] वर्ष के अधिक पुराने हैं। केवल 20 प्रतिशत जहाज ही पाच वर्ष 
की अवधि के है। वर्ष 998 मे 4 प्रतिशत जहाज 20 वर्ष से अधिक पुराने था।* 
रख-रखाव पर बढते खर्च को कम करने वास्ते नये जहाजो के निर्माण पर बल देना 
चाहिए। 

3. रेल जहाज प्रतिस्पर्धा (005ए९॥७णा ७८छच्ला रिक्षौज३५ बात 99979) 
- तंटवर्ती परिवहन से भारी लदान यथा कोयला, सीमेट, नमक आदि बस्तुए बडे 
पैमाने पर भेजी जाती है। इन वस्तुओ के लिए रेलवे ने माल भाडा अपेक्षाकृत कम 
रखा है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता रेल परिवहन को ही प्राथमिकता देते हैं। माल भाडा 
कम रखने से रेलवे को घाटा उठाना पडता है। जहाजी कम्पनियो से व्यर्थ ही 
प्रतिस्पर्धा होती है। जून 955 के नियुक्त रेल जहाज समन्वय समिति ने रेल भाड़े 
लागत व्यय के अनुसार निश्चित करने का सुझाव दिया था। परन्तु रेलो की 
प्रतियोगिता जारी है। रेल जहाज प्रतिस्पर्धा को कम करने की आवश्यकता हैं। 

4. अनावश्यक विलम्ब ((07९८९5५३ 0८]99) - बन्दरगाहो पर होने वाली 
देरी के कारण तटवर्ती नौ परिवहन को अन्य साधनों की तुलना मे कम महत्त्व मिल 
पाता है। अनुमान है कि समुद्री जहाजो का 70 प्रतिशत समय बदरगाहो पर व्यतीत 
होता है| इस समस्या से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जहाजो 
को बन्दरगाहो पर अधिक खडा नहीं रहना पडे | 

5 जटिल प्रक्रिया (८००७॥८३४८१ ?70८९5५) - बदरगाह और तटकर सबधी 
जटिल प्रक्रिया के कारण जहाजरानी क्षमता के अधिकतम उपयोग में बाघा पडती है। 
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पटवर्ती नौ परिवहा के छेत़् म दिशा-ीर्देश वो अरातुला सम्धी बाधाए भी है। 
बदरगाहा पर योयला उतारने क बाद तटवर्ती इलाका मे जहाजा के राचाला मै आये 
वाली बाधाओं को दूर करा। के यथारामव प्रयास किए जाये चाहिए। केन्द्र सरवार 
ने त़टफर प्रक्रियाओं को सरल बनाते बुनियादी सुव्रिधाआ को लागू कराते और 
वित्तीय पहलुओ के बार में अध्यया करो वारते एक अन्तर मत्रालय कार्यदल का 
गठ। किया था। इसमें त्टवर्ती गौ-परिवहा वे विकास वारते कई रिफारिशे वी। 


6 अप्रयुक्त क्षमता (एरणा॥रथ्व 07ए०्या9)- बदरगाहो वी क्षमता का पूरा 
उपयाग 7हीं हो सका है। भारत मे 99-92 म प्रमुख बन्दरगाहों की क्षमता 
676 मिलिया टा थी। जबकि दुलाई 55 मिलिया टन ही थी इस प्रकार क्षमता 
का 925 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया। वर्ष 996-97 में बदरगाहों की क्षमता 
253 5 मिलियन टन थी जबकि दुलाई 2286 मिलिया टग ही थी अर्थात्‌ क्षमता 
का 90 प्रतिशत ही उपयोग हो सका। जहाजरागी की स्थिति को सुधारने के लिए 
प्रमुख बन्दरगाहो की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। 


१ विदेशी प्रतिस्पर्धा (70०६४ (0०॥३८७७०॥) - भारतीय जहाजरागी फी 
ब्रिटेन अमरीका जापात जर्मनी इटली आदि देशो के जहाजा से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। 
विकसित देशो के जहाज! की तुला में भारतीय जहाजरागी की रिथति कमजोर है। 
विदेशी जहाजी कम्पिया अधिक प्रलोभन देकर भारत के विदेशी व्यापार का 70 
प्रतिशत स अधिक भाग ढोती है। भारतीय जहाजरागी को विदेशी जहाज़ो से बढती 
प्रतिस्पर्धा मे टिक) के लिए सक्रिय प्रयत्नो की आवश्यकता है। भारत तटीय व्यापार 
का शत-प्रतिशत तथा विदेशी व्यापार का कम से कम 50 प्रतिशत भाग भारतीय 
जहाजा द्वारा किया जाता चाहिए। 


8 ऊँची लागत (॥8॥ 0०५0) - बढते मूल्य स्तर के कारण जहाणो बी ऊची 
लागत हुई है। विश्व मे जहाजा वी माग अधिक हाग के कारण जहाजा का मूल्य 
त्तेजी से बढा है। ऊची वीमतो पर जहाजो को खरीदा भार लगता है। जहाजा की 
लागता मे वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण योजत़ा के अगुमाग गलत रिद्ध होते है। भारत 
सरफार द्वारा जहाज निर्माण कार्य से अधिक आर्थिक सहयोग प्रदात किया जाता 
चाहिए। 


9 जहाज निर्माण क्षमता का अभाव (36. ण॑ $॥ए 'ैज्ञापव०एा॥ 8 
(४००७) - भारत मे हिन्दुस्तात शिपयार्ड विशाखापट्टनम तथा कोचीन शिययार्ड 
कोचीन में जहाजो के तिर्माण की व्यवस्था है। जहाज तरिर्माण उद्योग अब पिजी क्षेत्र 
के लिए भी खुला है। जहाज पिर्माण क्षमता में कमी के कारण जहाजी क्षमता मे वृद्धि 
नहीं हो पाई। भारत में त्तडागपोतों (7७॥८८४७) का अभाव है। भारत में खत्रिज तेल 
का अधिकाश आयात समुद्री मार्ग से होता है। भारत मे यात्री पोत) और प्रशीत्रपोतो 
(ए८ताइटाश० 50099) का भी अमाव है। सरकार यो जहाज तिर्माण क्षमता में वृद्धि 
वास्ते प्रयत्न करो चाहिए। 
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0, कुशल कर्मचारियो का अभाव (36. ० 4#लत्वा घफ्ा०/८९४) - तीव्र 
गामी जहाजो के सचालन मे योग्य एव प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकता होती है। 
अत्याधुनिक जहाजो के सचालन मे तो इजीनियरो की जरुरत पडती है। भारत मे 
सीमित जहाजरानी प्रशिक्षण ससथान हे। इस कारण आवश्यकतानुसार योग्य एव 
प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार नहीं हो पाते हैं। अत अधिक प्रशिक्षण सरथान खोले जाने 
चाहिए। 

4. गोदी कर्मचारियो की हडताल (507॥.6 ० 00०६ छगरए॥09८८५) - गोदी 
कर्मचारियों की हडताल के कारण जहाजरानी को हानि होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के 
गोदी कर्मचारी वेतन भत्तो मे बढोतरी के लिए हडताल करते हैं। गोदी कर्मचारियों की 
रिथिति को सुधारने वास्ते गोदी कर्मचारी जाच समिति की सिफारिशो को स्वीकार 
किया जाना चाहिए। 

]2. निजी जहाज कम्पनियों की दयनीय स्थिति (शप्क्र6 (णावाकता त॑ 
00॥ $ए/ग्रा8 (:०णगएआ॥८$) - भारत के सामुद्रिक परिवहन मे निजी क्षेत्र की भी 
भूमिका है किन्तु निजी जहाजी कम्पनियों की आर्थिक स्थिति दुर्बल है तथा उनकी 
जहाजी क्षमता सीमित है। ये विदेशी जहाजी कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति 
मे नहीं है। निजी जहाजी कम्पनियो का राष्ट्रीयकरण करके समस्या से निपटा जा 
सकता है किन्तु आर्थिक उदारीकरण के दौर मे राष्ट्रीयकरण की सभावना न्यून है। 
अत निजी जहाजी कम्पनियो को दीर्घकालीन ऋण सुविधा मुहैया कराकर दुर्बल 
आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। 

3 प्राकृतिक बदरगाहों का अभाव (8८ ० एप प्रक्ष0०घा$) - देश में 
प्राकृतिक बदरगाहो का अभाव भी जहाजरानी के विकास म॑ बाधक है। प्राकृतिक 
बदरगाहो के अभाव मे कृत्रिम बदरगाहो का निर्माण करना पडता हे। जिसके लिए 
का पूजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। भारत मे वित्तीय ससाधनो का अभाव 

। 


आन्तरिक अथवा अतर्देशीय जल परिवहन 
(भाव जब्ंश वाभा5णा) 

भारत मे नदियो, नहरे, अप्रवाही जल और सकरी खाडियो मे लगभग 
]4,500 किलोमीटर लम्बा नौकायान के योग्य जलमार्ग है। देश की प्रमुख नदियों 
में 300 किलोमीटर की दूरी यात्रिका नौकाओ से तय की जा सकती है लेकिन 
अभी लगभग 2,000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा 
4,300 किलोमीटर पोठगम्य लम्बी नहरो मे से केवल 900 किलोमीटर की दूरी 
यात्रिक नौकाओ के नौ वहन के उपयुक्त है॥० अन्तर्देशीय जल परिवहन मे काफी 
लोगो को रोजगार के अवसर मुहैया है। पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव नहीं 
पडता है| ईंधन खपत की दृष्टि से भी यह किफायती साधन है। 
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चचवर्षीय योजनाओ में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास 
(065९०क्ञाला! ७ 30 9 गत वराशा्णा णिड शिया शक्षा०9) 


भारत म प्राचीत काल से ही विशेषकर मुगल और मौर्य काल मे आन्तरिक 
जल परिवह+ का विषेष महत्त्व था। रेलवे के विकास पर तुलनात्मक रुप रो अधिक 
ध्यान दिए जाये के कारण आन्तरिक जल परिवहन को तीव्र गति नहीं मिल सकी। 
स्वातन्त्योत्तर पचवर्षीय योजग़ाओ मे अन्तर्देशीय जल परिवहा विकारा के विशेष 
प्रयास किए गए। 

प्रथम पचवर्षीय योजना 95] 56 (प्ाञ्न छा5८ १८० शिआ) - प्रथम 
यौजा मैं अन्तर्देशीय जले परिवहन पर अत्यल्प राणि खर्च की गई। योजगावधि मे 
'गगा-बह्यपुत्र बोर्ड वी स्थापना की गई। इस बॉर्ड वी स्थापाग का उद्देश्य गगा व 
बहापुत्र यदियां मे जल परिवहय व! विकास कराग था। बोर्ड मे केन्द्र सरकार के 
अलावा असम विहार पश्चिमी बगाल उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरफार सम्मिलित थी। 


द्वित्तीय पचवर्षीय योजना 956 6] (8८८०१ ए७८ ४८०४ छ॒50७) - प्रथम 
और द्वितीय पचवर्षीय योजग़ा म अन्तर्देशीय जल परिवहन पर लगभग एक बरोड 
रुपए खर्च किया गया। योजनावधि मे जल परिवहन नियम की रथापना की गई। 
इसके अलावा दामोदर घाटी मे नौकायात मार्गों का विकास क्या गया तथ। केरल 
में वाडगरा से माही तक नहर का विस्तार किया गया। 


तृतीय पचवर्षीय योजना 96] 66 (वश्ञात 8६6 १ €थ शा) - तृतीय 
योजना मे अन्तर्देणीय जल परिवहा पर सार्वजत्रिक क्षेत्र व्यय 4 करोड रुपए था जो 
त्तीसरी याजना परिव्यय का केवल 005 प्रतिशत था। वष 965 म आतरिक जल 
परिवहन निदेशालय की स्थापना की गई। इसके अलावा 32 लाख रुपए की लागठ 
स पाण्डू मे यदी बदरगाह का तिर्माण कराया गया। 

तीन वार्षिक योजनाएं 966 69 (व॥766 #कए 225) - तीन वार्षिक 
याजनाओं म अन्तर्देणीय जल परिवहा पर सार्वजकिक क्षेत्र व्यय 6 करोड रुपए था। 
जो तीन वार्षिक योजनाओ के परिव्यय का 009 प्रतिशत था। वर्ष 967 में गगा 
बह्पुत्र जल परियहा मंडल का आन्तरिक जल परिवहाय विदेशालय मे विलय कर 
दिया गया। 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना 969 74 ([0ण७0_0 ॥१६ ४८श ?थ॥) - चतुर्थ 
योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहय पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय । कराड रुपए था जो 
चतुर्थ याजवा परिव्यय का 007 प्रतिशत था। यांजागवधि में राजस्थान में नौका घाट 
जोमीमोपा तथा पाण्डू बदरगाहों का विकास किया गया। इसके अलावा कलकत्ता 
राजबगात डाक-यार्ड का आधुतिकीकरण किया गया। 

पाचदी पचवर्षीय योजना 974 79 (0 ॥0६८ ४८०४८ 798) - पार्चवीं 
याजगा म अन्तर्देशीय जल परिवहः पर सार्वजतिक क्षत्र ध्यय 6 करोड रुपए था 
जा पाचवी याजता परिव्यय का 004 प्रतिशत था। योजाता अवधि में फरक्फा 


| 
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परियोजना के विकास को प्राथमिकता दी गई। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मं जल परिवहन 
विकास पर बल दिया गया। हुगली एव गगा नदी पर परियहन सुविधाए बढाने से 
सबधित कार्य किए गए। 

छठी पच्चर्षीय योजना 980-85 (5फत॥ ५९ १८आ 79) - छठी 
योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 63 23 करोड रुपए 
था जो छठी योजना परिव्यय का 006 प्रतिशत था। योजनावधि मे केन्द्र की 72 
योजनाओ पर कार्य प्रारम्भ किया गया। 


सातरवी पचवर्षीय योजना 985-90 ($८एटाएं हएट ४८७ [आ) - 
सातर्वी योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन को उच्च प्राथमिकता दी गई। सातवीं 
योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 55 करोड रुपए 
निर्धारित किया गया था जबकि वास्तविक व्यय 3] 85 करोड रुपए हुआ। केन्द्रीय 
अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (ऐश ज़ांगात 'बल प्रोगाक्णा 00फुण/0, 
एाश्ा2) पर 975 करोड रुपए खर्च किया गया) इसके अलाव अभन्तर्देशीय 
जलमार्ग प्राधिकरण (]्रा्रात एएबल०३५5 #णााणा> ण 708, 79४५॥) पर 36 
करोड रुपए खर्च किया गया। योजनावधि मे जलमार्गो के विकास और जहाजो के 
आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। बह्यपुत्र मे सादिया ओर धुव्री को राष्ट्रीय 
जलमार्ग घोषित किया गया। 

वार्षिक योजनाएं 990-92 (#ग्शघ४ ?905) - अन्तर्देशीय जल परिवहन 
पर 990-9] मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 57 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया 
जबकि वास्तविक व्यय केवल [44 करोड रुपए था। वर्ष 99[-92 मे 50 करोड 
रुपए का प्रावधान किया गया। 

आठवीं पचवर्षीय योजना 992-97 (8800 छा५९ ४८श ?9) - आठवीं 
योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन की कठिनाईयो और विकास की सभावनाओ को 
दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक लाभ के आनन्द बाले क्षेत्रो मे अन्तर्देशीय जल परिवहन 
का विकास, आधुनिकीकरण और उन्नत तकनोलॉजी द्वारा सपदा की उत्पादकता में 
सुधार तथा आन्तरिक जल परिवहन मे प्रशिक्षित और योग्य श्रम शक्ति का निर्माण 
आदि बातो पर विशेष बल दिया गया। 

आठवीं योजना मे अन्तर्देशीय परिवहन पर केन्द्रीय सार्वजनिक परिव्यय 240 
करोड रुपए तथा राज्य क्षेत्र मे ॥07 63 करोड रुपए परिव्यथ स्वीकृत किया गया 
अर्थात अन्तर्देशीय जल परिवहन पर कुल सार्दजनिक क्षेत्र परिव्यय 347 63 करोड 
रुपए था जो आठवीं योजना परिव्यय का 008 प्रतिशत था। 

अन्तर्देशीय जल परिवहन पर प्रथम योजना से लेकर आठवीं योजना तक 
सार्वजनिक क्षेत्र व्यय सभी पचवर्षीय योजनाओ मे परिव्यय का एक प्रतिशत से कम 
रहा 
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अन्तर्देशीय जल परिवहन की वर्तमान रिथिति 
(0+रइलना 70ड05व7 ता कीआद १ए३८४ 77975707) 

भारत मे अन्तर्देशीय जल परिवहन का स्वरूप देश भर मे फैले कूल यातायात 
जल का बहुत थोडा भाग है। भारत मे भू तल परिवहन के विभिन्न साधनों से लगभग 
550 मिलियात टन माल ढोया जाता है इरामे आन्तरिक या अतर्देशीय जल परिवहन 
का भाग केवल 66 मिलियन टन ही है। टन किलोमीटर मे अन्तर्देशीय जलपरिवहन 
का भाग एक प्रतिशत से भी कम है। यह यातायात गोदा जल मार्ग पर लौह अयस्फ 
के ढोने के कारण है। जो कुल अन्तर्देशीय जल परिवहन का लगभग 96 प्रतिशत 
है। दूसरे जल मार्गों पर केवल 5 से 2 मिलियन टन माल दोया जाता है। 

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (एलाएड! पाक्तिव एटा 
गाभा5७०5 (णए७०ण०ाण)) 5 इस निगम की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र फे एक 
सस्थान के रूप में 987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। यह 
निगम गगा हुगली, भागीरथी, सुदर वन और बद्यपुत्र नदियों में अन्तर्देशीय जलमार्गों 
से माल की दुलाई के काम म॑ लगा हुआ है। 

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्य प्राधिकरण (7क्वा प्राआव एड्ाटफ3)5 
#एााणा(/)- भारत में 27 अक्टूबर 986 को भारतीय अतर्देशीय जल मार्ग 
प्राधिकरण गठित किया गया था। यह राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रख-रखाव और 
वियमन का काम करता है। प्राधिकरण केन्द्र और राज्य सरकारों को अन्तर्देशीय जल 
परिवहन सबधी सलाह भी देता है। 


राष्ट्रीय जलमार्ग ()४भ०9) १/३/८:७४७७५५) - देश की परिवहन प्रणाली मे 
अन्तर्देशीय जल परिवहन की भूमिका बढ़ाने वास्‍्ते सरकार ने ॥0 महत्त्वपूर्ण जलमार्गो 
की पहचान की है इनमे से निम्नलिखित को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया जा चुका 
है। 

(3) राष्ट्रीय जलमार्ग | (४०७०७ एए8८७०७७ ) - गगा नदी के इलाहाबाद 
और हल्दियाँ के बीच 620 किलोमीटर के जलमार्ग को 27 अक्टूबर 
986 को राष्ट्रीय जलमार्ग सख्या-] घोषित किया गया। 

(॥9) राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (२०0० "/३टा७३७ 2) ५ ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया- 
धुत्री तक के 89] किलोमीटर खण्ड को 26 दिसम्बर, 988 को राष्ट्रीय 
जल मार्ग सख्या -2 घोषित किया गया। 

(737) राष्ट्रीय जलमार्ग 3 (१४४७०० ४४8/ट%99५ 3) - केरल में उद्योग सडल 
न्‍और चम्पाकारी जलमार्गों तथा पश्चिमी घाट जलमार्गा के कोल्लम -कोहापुरम 
खड को एक फरवरी 993 को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गयां। 

अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकारा की समावनाए (0055७॥0८६ ७ 0९४८००० 
गाशा। रत जाजाप 0३267 गरग्राछुणा) 


भारत म अत्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की काफी सभावनाए मौजूद 
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है। अब तक आन्तरिक जल परिवहन की समाव्यता का बहुत कम विदोहन किया गया 
है। भारत में लगभग 4,500 किलोमीटर लम्बा नोगम्य जल मार्ग है इसमें 0,00 
किलोमीटर नदियों मे तथा 4,400 किलोमीटर नहरो मे है। नदी मार्ग मे केवल 
2,000 किलोमीटर तथा नहरो मे केवल 900 किलोमीटर का ही उपयोग हो रहा है। 
इसके अलावा अन्तर्देशीय जल परिवहन निम्नलिखित जलमार्गो के कुछ हिस्सों तक 
ही सीमित है - गगा, भागीरथी, हुगली नदियो के कुछ खड केरल की सकरी 
खाडिया, ब्रह्मपुत्र और वोराक नदिया, गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र और 
गोवा की नदिया। देश मे अन्य नदी मार्ग और नहर मार्ग मे आतरिक परिवहन विकास 
की अच्छी सभावनाए हैं। उडीसा की महानदी, राजस्थान मे इंदिरा गाघी नहर, पजाब 
की सरहिन्द, दामोदर घाटी योजना अच्छे जलमार्ग है। भारत सरकार ने अन्तर्देशीय 
जले परिवहन पर नियोजन काल मे तुलनात्मक रुप से कम राशि खर्च की है। यदि 
अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय मे वृद्धि की जाए तो देश की 
परिवहन प्रणाली मे अन्तर्देशीय जल परिवहन की भूमिका तेजी से बढ सकती है। 
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प्रश्च एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
] भारतीय अर्थव्यवस्था मे जल परिवहन का क्या महत्त्व है? 
'जहाजरानी की प्रमुख समस्याए क्‍या है? 
राष्ट्रीय जल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। 
अन्तर्देशीय जल परिवहन की वर्तमान स्थिति की व्याख्या कीजिए | 
अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की क्‍या समावनाए है? 


के के ०० ० 
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निवन्धात्मक प्रश्न 

].. भारत मं जल परिवहन का क्या महत्त्व है | पचवर्षीय योजनाओं मे जहाजरानी 
विकास का विवेचन कीजिए। 
(सकेत -- प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये जल परिवहन के महत्त्व 
को बताना है तथा दूसरे भाग में पचवर्षीय योजनाओं में जहाजरानी विकास को 
लिखना है।) 

2. भारत म सामुद्रिक परिवहन की वर्तमान रिथति और समस्याओ का वर्णन 
कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये सामुद्रिक परिवहन की 
वर्तमान स्थिति तथा दूसरे भाग मे समस्याओं को लिखना है।) 

3. भारत मे अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास का विवेचन कीजिए तथा इसके 
और अधिक विकास के सुझाव दीजिए। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये 
अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास को लिखना है तथा दूसरे भाग में इसके 
विकास के सुझावो को बताना है।) 

4. भारत में जहाजरानी के बदलते आयामों की व्याख्या कीजिए। 
(सकेत - अध्याय मे दिए गये जहाजरानी के विविध आयामो को लिखना है। 

5 भारत में जहाजरानी की प्रमुख समरयाओ और उनके समाधान के सुझावों की 
व्याख्या कीजिए। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गये भारत मे जहाजरानी 
की समस्याए और सुझाव को लिखना है।) 


उ3 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था की 
आधारभूत विशेषत्ताएँ 


(फेब्नआर (याश्राब्टाशांब९5 ए 0९0ा॥0ताए 
0 रिश्व]|॥ञञी भा) 











राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था मे कृषि की 
महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। राजस्थान की कुल राज्य आय का 40 प्रतिशत से अधिक 
भाग कृषि एव सबध क्षेत्रों से प्राप्त होता है। राजस्थान नियोजन काल के 50 वर्ष पूरे 
कर चुका है। योजनाबद्ध विकास मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक 
योजनाए सम्पन्न हो चुकी हैं। नौवीं योजना की समयावधि अप्रैल 997 से मार्च 
2002 तक निर्धारित की गई है। राजस्थान मे 95-52 से 997-92 तक 
विभिन्न पचवर्धीय योजगाओ और वार्षिक योजनाओ में 9,349 6 करोड रुपए का 
विनियोजन किया जा चुका है। आठवीं पचवर्षीय योजना मे ),500 करोड रुपए के 
'उद्व्यय के मुकाबले ,999 करोड रुपए व्यय किए गए। इस प्रकार राजस्थान मे 
95]-52 में 996-97 तक गत 45 वर्षो की योजनावधि में 2!,349 करोड 
रुपए व्यय किए गए। आठवीं योजना मे राजस्थान का प्रति व्यक्ति ओसत विनियोजन 
2,64 रुपए था जो कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत विनियोजन 2,0। रुपए से 
अधिक था | योजनाबद्ध विकास मे भारी पूजी विनियोजन से राजस्थान का आर्थिक 
और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में 
राजस्थान की भूमिका बढी है। राजस्थान की आधारभूत विशेषताओ मे बदलाव की 
प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। 
4, क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति (676३ गाव॑ 56०ट्ाग्फशञगर्न 0८४०) 
- राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बडा राज्य है जिसका 
क्षेत्रफल 342 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य हरियाणा, पजाब उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों की भौगोलिक सीमाओ से जुडा हुआ है तथा देश 
के उत्तर-पश्चिम भाग मेँ पाकिस्तान से एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ 
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है। 


राजस्थान का पश्चिम और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 
6] | प्रतिशत भाग रेत के धोरो से पटा हुआ है। इस क्षेत्र में राज्य के ] जिले आते 
हैं जिनमे प्रदेश की 40 प्रतिशत जनसख्या निवास करती है। राजस्थान के थार 
मरुरथल का इदिरा गाधी नगर परियाजना के कारण कायाकल्प हुआ है। 


राजस्थान भारत के उत्तर-पश्चिम में 230.3' से 30"-2"' उत्तरी अक्षाशों तथा 
6973' से 7807' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। राजस्थान की लम्बाई पूर्व से 
पश्चिम मे 869 किलोमीटर तथा चौडाई उत्तर से दक्षिण मे 826 किलोमीटर है। 
अरावली पर्वत श्रृखला, जो विश्व की सदस बडी पर्वत श्रूखलाओ मे है, राज्य के मुख्य 
भाग से हांते हुए 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। 

2. प्रशासनिक स्वरूप (# 0गरागा5ए४0४८ 5839८) - वर्तमान के राजस्थान 
राज्य प्रशासनिक दृष्टि से 32 जिलो के साथ 6 समागो मे विभक्त है। सभाग 
उपखण्डो और तहसीलो में विभाजित है। राजस्थान मे वर्ष 999 मे 05 उपखड, 
24] तहसीले, 83 नगरपालिकाए, 237 पचायत समितिया, 9,84 ग्राम पचायते 
हैं। राज्य मे दर्ष 999] की जनगणना के अनुसार 39,80 कुल गाव, 37,889 कुल 
आबाद गाव तथा 222 कस्बे व शहर थे। 


3 जनसख्या (?०%णै०४०9)- राजस्थान मे जनसख्या तीव्र गति से बढ रही 
है। राजस्थान की जनसख्या वृद्धि दर भारत की जनसख्या वृद्धि दर से अधिक है। 
भारत मे जनसख्या की दशक वृद्धि दर 2356 प्रतिशत थी जबकि यह राजस्थान 
में 28 44 प्रतिशत थी। राजस्थान की जनसख्या 95] मे केवल 60 लाख थी जो 
98] में बढकर 343 लाख हो गई। राज्य की जनसख्या 99] में 449 लाख 
तक जा पहुची। राजस्थान की जनसख्या देश की जमसख्या का 5 20 प्रतिशत है। 
राजस्थान की जनसख्या का 77 प्रतिशत भाग गावो मे तथा 23 प्रतिशत भाग शहरों 
में निवास करता है। 


4 सकल घरेलू उत्पाद (0055 00८जञ्ञा८ 770600८) - राजस्थान ने 
आर्थिक विकास को गति देने वास्ते आर्थिक नियोजन का मार्ग आत्मसात किया। वर्ष 
99] के वाद राजस्थान ने भारत के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदम- 
ताल की। आर्थिक नीतियो म किए गए बदलाव और आधारभूत सरचना के विकास 
पर बल देने से राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई। 


सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि मे अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण स्थिति 
का दर्शाता है। राजरथान मे सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि कृषि उत्पादन पर निर्भर 
करती है। राज्य मे सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि का सर्वाधिक योगदान है किन्तु 
राजस्थान की कृपि आज भी बडी सीमा तक मानसून पर निर्मर है। अत राजस्थान 
के सकल घरेलू उत्पाद मे मानसून के उतार-चढाव की स्थिति का व्यापक प्रभाव 
पडता है। 
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राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतो पर ]995-96 मे 
4,96] करोड रुपए था। वर्ष 997-98 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 53,770 
करोड़ रुपए था जो वर्ष 7996-97 के सकल घरेलू उत्पाद 50,428 करोड रुपए 
से 663 प्रतिशत अधिक था। अग्रिम अनुमानो के आधार पर 998-99 मे सकल 
राज्य घरेलू उत्पाद 57765 करोड रुपए आका गया जो गत वर्ष से 743 प्रतिशत 
की वृद्धि दर्शाता है। 

रिथिर (980-8।) कीमतो पर वर्ष 995-96 मे सकल राज्य घरेलू 
उत्पाद 0,897 करोड रुपए था। वर्ष 997-98 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 
3,043 करोड रुपए था जो वर्ष 996-97 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 
2,695 करोड रुपए से 274 प्रतिशत अधिक था। अग्रिम अनुमानो के आधार पर 
998-99 मे स्थिर (980-8) कीमतो पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3,57 
करोड रुपए अनुमानित है जो 087 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। 

5. आर्थिक विकास दर (8८ण०ाणाा८ 070४0 ८) - राजस्थान में सकल 
राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। सकल राज्य घरेलू 
उत्पाद वृद्धि दर प्रचलित कीमतो पर 995-96 में 24 प्रतिशत थी जो 
996-97 में तेजी से बढकर 202 प्रतिशत तक जा पहुची। बाद के वर्षों मे वृद्धि 
दर में भारी ग्रिरावट दृष्टिगोचर हुई। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर घटकर 
997-98 में 66 प्रतिशत तथा 998-99 मे 74 प्रतिशत रह गई। स्थिर 
(980-8]) कीमतो पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 995-96 मे 
नकारात्मक 3] प्रतिशत थी जो 966-97 मे बढकर 65 प्रतिशत हो गई। 
सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 997-98 में 27 प्रतिशत तथा 998-99 में 
09 प्रतिशत रही। 

6. प्रति व्यक्ति आय (एल (४७४ प्राएणग०) - शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मे 
जनसख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। राजस्थान मे विगत 
वर्षों मे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मे वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि हुई है। 
प्रचलित भूल्यो पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 994-95 मे 6,95] रुपए थी 
जो 996-97 मे बढकर 8,974 रुपए (ग्रावधानिक) हो गई। वर्ष 998-99 के 
अग्रिम अनुमानो मे प्रति व्यक्ति आय 9,89 रुपए थी जो 997-98 क॑ त्वरित 
अवुमानो 9,356 रुपए से 49 प्रतिशत अधिक थी। 

स्थिर मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 994-95 में 2,060 रुपए थी जो 
996-97 के प्रावधानों मे बढकर 2,290 रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय 
998-99 के अग्रिम अनुमानों मे 2,275 रुपए थी जो 997-98 के त्वरितत 
अनुमानों 2,306 रुपए से 3 प्रतिशत कम थी। 
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राजरथान में प्रति व्यक्ति आय 





न 3 अं रुपयों मे. 
वर्ष स्थिर मूल्यों पर प्रचलित मूल्यों पर 
न न------+न+>-+ मम न तन न नि तत सन न मनन 
994-95 2,060 6,95] 
995-96 ,974 7,523 
996-97 (प्रा) 2,290 8,974 
997-98 (त्व) 2,306 9,356 
998-99 (अ) 2,275 9,89 
999-2000 (अं) 7/4* 7030 


स्रोत आर्थिक समीक्षा, 4998-99 राजस्थान सरकार। 
प्रा 5 प्रावधानिक अनुमान, त्व 5 त्वरित अनुमान, अ 5 अग्रिम अनुमान 
+रिथर (993-94) की कीमतो पर। 


4. कृषि विकास (#8ए९८णा८ 0९४९(०७ए०॥) - राजरथान गावो का प्रदेश 
है। यहा की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि का योगदान 
987-88 मे राज्य की घरेलू उत्पत्ति में 36 प्रतिशत था| कृषि का अश शुद्ध घरेलू 
उत्पादन मे 997-98 में 43 4 प्रतिशत तथा 998-99 में 39 8 प्रतिशत था। वर्ष 
992-93 में राजस्थान का कुल रिपोर्टिग क्षेत्रफल 342 करोड हैक्टेयर भूमि था। 
राज्य म॑ शुद्ध कृषिगत भूमि 95-52 में 93] लाख हैक्टेयर थी जो बढकर 
992-93 मे 69 4 लाख हैक्टेयर तथा ]995-96 में 658 लाख हैक्टेयर हो 
गई। वर्ष १995-96 मे शुद्ध कृषिगत भूमि रिपोर्टिंग क्षेत्र का 484 प्रतिशत थी॥ 
राजस्थान में 996-97 में कुल बोये गए क्षेत्रफल का केवल 326 प्रतिशत 
(औसत) सिचित क्षेत्र है। 

राजस्थान मे नियाजित विकास के दौरान (95।-90) कृषि एवं सबद्ध 
रोवाओ पर सार्दजनिक उपरिव्यय 3454 करोड रुपए था। आठवीं योजना मे कृषि 
एवं सवद्ध सेवाओ पर पर ,286 करोड रुपए तथा नौर्वी योजना में ।,880 करोड 
रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य मे कृषि क्षेत्र में उन्नत बीज, रासायनिक खाद 
तथा कीटनाशको के प्रयोग को बढावा देने से खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि हुई है। 

राजरथान मे खाद्यान्न उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव है। वर्ष ]950-5 में 
खाद्यात्र उत्पादन 294 लाख टन था जो वबढकर ]960-6] में 455 लाख टन, 
970-7! में 884 लाख टन तथा 4990-9] में तेजी से वढकर [093 लाख 
टन तक पहुच गया। वर्ष १993-94 मे खाद्यात्न का उत्पादन वर्षा की कमी से 
घटकर 705 लाख टन के स्तर पर आ गया। 994-95 मे खाद्यान्न उत्पादन 
बढकर ]]7 लाख टन तक पहुंच गया। बर्ष 4998-99 मे खाद्यात्र का उत्पादन 
]723 लाख टन होने की सभावना है। देश क खाद्यात्र उत्पादन में राजस्थान का 
योगदान कम है। सिच्ाई क्षमता का विस्तार करके तथा सूखी खेती दे विधियों को 
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अपनाकर खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि की जानी चाहिए। समस्त भारत के खाद्यान्न 
उत्पादन में राजस्थान का योगदान वर्ष [992-93 मे 64 प्रतिशत तथा 993-94 
में 39 प्रतिशत ही था। 


8. सिचाई (778॥0०7) - राज्य मे कृषिगत विकास के लिए सिचाई सुविधाओ 
का विस्तार आवश्यक है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए पचवर्षीय योजनाओ मे 
सिंचाई को अधिक प्राथमिकता दी गई नतीजतन राज्य मे सिचित क्षेत्र का विकास 
हुआ है। 

राजस्थान मे शुद्ध सिचित क्षेत्र 958-52 मे 0 लाख हैक्टेयर था जो 
996-97 मे बढकर 559 लाख हैक्टेयर हो गया। पैत्तालीस वर्षों मे शुद्ध सिचित 
क्षेत्र मे 56 गुना वृद्धि हुई। राज्य मे कुल सिचित क्षेत्र 950-5] मे 5 लाख 
हैक्टेयर था जो बढकर 994-95 मे 582 लाख हैक्टेयर, 995-96 में 63 6 
लाख हैक्टेयर तथा 996-97 मे 674 लाख हैक्टेयर हो गया। कुल सिचित क्षेत्र 
में वर्ष [950-5] से 996-97 के बीच 59 गुना वृद्धि हुई। 

राजस्थान मे कुल कृषि योग्य भूमि मे से सिचित भूमि 739 प्रतिशत हे। 
कृषि मत्रालय के !992-93 मे आक्तड़ों के अनुसार इदिरा गाधी नहर परियोजना पर 
मार्च 996 तक कुल 423 करोड रुपए व्यय किया गया। मार्च 996 तक 649 
किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और कुल 5635 किलोमीटर वितरण प्रशाली का निर्माण 
पूरा किया गया। मार्च, 7996 तक इदिरा गाधी नहर परियोजना चरण एक और दो 
द्वारा सृजित सिचाई क्षमता 938 लाख हैक्टेयर थी जबकि वर्ष 995-96 के दौरान 
वास्तविक सिचाई 790 लाख हैक्टेयर रही। यह परियोजना पूरी होने पर कुल 
8 69 लाख हैक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र मे से 5 7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिचाई 
सुविधा मिलने लगेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार इदिरा गाधी नहर परियोजना 
वर्ष 2005 तक पूरा होने की सभावना है। केन्द्र सरकार ने देश मे इंदिरा गाधी नहर 
परियोजना समेत किसी भी सिचाई परियोजना को राष्ट्रीय सिचाई योजना का दर्जा 
नहीं दिया है।' 

9 विद्युत विकास (झाध89 0८ए९०फ़ााथा) - आर्थिक विकास के लिए 
विद्युत एक महत्त्वपूर्ण आधारभूत सरचना है। राजस्थान के आर्थिक विकास की दृष्टि 
से अब तक पिछड़े रहने का प्रमुख कारण ऊर्जा का अभाव रहा। राजस्थान सरकार 
ने पंचवर्षीय योजनाओं मे ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ऊर्जा विकास 
शीर्ष पर 95] से 990 तक की अवधि मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 2,039 5 
करोड रुपए था। आठवीं योजना में 3,255 करोड रुपए तथा नौवीं योजना मे 
0,534 ]9 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा ऊर्जा विकास पर 
ध्यान दिए जाने के कारण राज्य मे विद्युत उत्पादन क्षमता 950-5 मे 8 मेगावाट 
थी जो बढकर 973-74 मे 432 मेगावाट, 984-85 मे ,75। मेगावाट तथा 
990-9] में 2,720 मेगावाट हो गई। वर्ष 998-99 के प्रारम्भ मे विद्युत 
उत्पादन क्षमता 3,097 मेगावाट थी। नियोजित विकास मे विद्युतीकृत बस्तियो की 
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सख्या म भी पृद्धि हुई है। विद्युतीकृत दस्तियो वी सख्या वर्ष 950-5] में केवल 
42 थी जो बढ़कर ॥990-9] में 27737 तथा 992-93 में और बढकर 
29 482 हो गई। राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग उपभोग 950-5। में 
कैवल 3 यूत्रिट था जो बढकर ]993-94 मे 254 क्लोवाट (शा) तथा 
994-95$ में 270 कि वा हो गया। राजस्थान मे मार्च 995 में 858 प्रतिशत 
ग्राम विद्युतीकृत थे। इस दृष्टि से राजस्थान का देश में पाचवा स्थान था। 

]0. औद्योगिक विकास (]0पञनाथ्र 0०5८०फञागर८्व) - आर्थिक विकास के 
लिए औद्योगीकरण विकास आवध्यक है। योजग़बद्ध विकास मे राजस्थान फे 
औद्योगीफरण को गति मिली है किन्तु अभी राजस्थाय तुलगात्मक रूप से पिछडा हुआ 
है। राजस्थात के औद्योगिक क्षेत्र मे समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोग का 
लगभग 2 प्रतिशत अश ही पाया जाता है | राज्य मे पियोजित विकास के प्रारम्भिक 
वर्षों मे सूती वस्त्र चीनी व वतस्पति घी की कुछ मिले थी। वर्तमान मे राजस्थात मे 
सूती व सिथेटिक रेशे की इकाइया ऊगी चीनी सीमेट टेलीविजन टायर टयूब 
वास्पति पेल इजीतियरिंग इकाइया खगिज आधारित बडी एवं मध्यम श्रेणी की 
इकाइया हैं। लघु उद्योगो का राजस्थान वी अर्थव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण रथान है | वर्ष 
975-76 में राज्य में पजीकृत इकाइयो की रख्या 2002 थी जिममे 
7 237 29 लाख रुपए की पूजी वितियोजित थी तथा 37 लाख लोगो को रोजगार 
मिला हुआ था। पजीकृत इकाइयो की सख्या दिसम्बर 993 तक ]66 84 थी 
इनमे ]26 664 लाख रुपए की पूजी वित्रियोजित थी तथा 630 लाख लोगों को 
रोजगार मिला हुआ था। वर्ष 995-96 के अत में लघु उद्योगो की सख्या 
75 000 हो गई। 

५ राजस्थात मे चयत्रित मदो का औद्योगिक उत्पादा निम्प तालिका में दर्शाया 

गया ६००१ 


राजरथान में औद्योगिक उत्पादन 


उद्योग इकाई 994 947 998 999 
(प्रावधानिक) (प्रावधानिक) 
शक्कर टन ]22]5 26375. 58 695 3] 493 
वनस्पति घी. टन 39645 24985. 26 976 34.4 $4 
नमक लाख टन ]2 ं ] 7 
सीमेण्ट हजार ट्ावा 6567 6493. 6206 8 33 
सूती वस्त्र. लाख मीटर ३73 505 472 350 





स्रोत | आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार 99596 पृ स 22 
2 आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार 998 99 पृ स॒ 22 तथा 
]999 2000 
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]] परिवहन (]एशा5००७) - सडके आथिक विकास के क्षेत्र मे मानव शरीर 
की भाति शिराओ और घमनियो का काम करती है। राजस्थान परिवहन साधना की 
दृष्टि से पिछडा है। योजनाबद्ध विकास मे सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जान के 
कारण राज्य मे परिवहन विकास को गति मिली है| केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान मे 
परिवहन विकास पर कम ध्यान दिये जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई कम 
है। राजस्थान मे ।998-99 मे राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 2 964 किलोमीटर थी। 
राजस्थान में सडको की कुल लम्वाई 95] मे केवल 8 300 किलोमीटर थी। 
पचवर्षीय योजनाओ में परिवहन विकास शीर्ष पर सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में भारी 
वृद्धि हुई। इस मद पर 95] से 990 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 
5403 करोड रुपए था। आठवी योजना मे परिवहन विकास के लिए 783 करोड 
रुपए का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप राजस्थान मे सडको की कुल लम्बाई 
में वृद्धि हुई है। वर्ष 955-56 मे सडको की कुल लम्बाई बढकर 225]] 
किलोमीटर हो गई। सडको की कुल लम्बाई 965-66 मे 30 86 किलोमीटर 
977-78 में 84958 किलोमीटर ॥993-94 मे 62 25 किलोमीटर हो गई। 
आर्थिक समीक्षा 998-99 के अनुसार राजस्थान मे सडको की कुल लम्बाई 
84 958 किलोमीटर थी। 


राजरथान मे सडके 








(किलोमीटर) 
सडकें सडको की लम्बाई 
995 96 998 99 _999 2000 
राष्ट्रीय राजमार्ग 2 846 2964 2964 
राज्य राजमार्ग 980 9990 9966 
मुख्य जिला सडके 5 549 5 789 5947 
अन्य जिला सडक॑ एव 
ग्रामीण सडकें 46 393 63 976 66395 
सीमावर्ती सडकें 2 239 2 239 2239 
योग 66 837 84 958 875] 





स्रोत आर्थिक समीक्षा 4995 96 998 99 999 2000 राजस्थान सरकार। 


राजस्थान मे सार्वजनिक विभाण द्वारा निर्मित्त सडको की लम्बाई (95) से 
998 के बीच) [8 300 किलोमीटर से बढकर 84 958 किलोमीटर हो गई। 
राजस्थान मे पजीकृत मोटर वाहनो की सख्या मे वृद्धि हुई है। वर्ष 988 में पजीकृत 
मौटर वाहनो की सख्या 82 लाख थी जो बढकर ]99]-92 मे 204 लाख 
992-93 मे 320 लाख 995-96 में और बढ़कर 72 लाख तथा 998 
मे 22 लाख हो गई। राजस्थान मे प्रति हजार दर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की 
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लम्बाई 99-92 म ॥702 किलोमीटर थी। राजस्थात मे सडको वी लम्बाई 
997-98 मे प्रति 00 वर्ग किलोमीटर पर केवल 427 क्लिोमीटर है।& 


]2. सचार ((०प्रभमाष्मा०्याणा) - वर्तमात मैं सचार विकास का पर्याध है। 
आर्थिक विकास की गति को तेज करो में सचार वी महत्ती भूमिका है। योजनाबद्ध 
विकास मे राचार सुविधा के क्षेत्र मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्तमाय में सभी जिला 
मुख्यालय तथा उपखड एस टी डी से जुड़े हुए है। गावों में भी साचार सुविधा पहुच 
चुकी है। स्तरीय सचार शुविधा वी अवश्य आवश्यकता है। राजस्थान मे वर्ष 
995-96 में पोस्ट आफिस की राख्या 0289 टेलीग्राफ कार्यालय 2 280 
टेलीफोन एक्सचेज ] 44) तथा सार्दयत्रिक काल ऑपिस (ग्रामीण) 32 274 थे 

]3. सामाजिफ रोवाओ का विकास (06६ लक्ग़ात्या ० $00०] 505%0८$) ८ 
योजााबद्ध विवास मे सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र यथा शिक्षा चिकित्सा पेयजल 
सामाजिक कल्याण श्रम कल्याण सामाजिक सुरक्षा आदि मे सुधार दी प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर हुई राजस्थान में तिरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए सात्‌ 2000 
तक राजस्थात को राम्पूर्ण साक्षर बगाते का लक्ष्य पिर्धारित दिया गया है। मातव 
ससाधन विकार मय्ालय मे तत्कालीन राज्य मत्री एम आर सैक्या के आगुसार वर्ष 
995-96 के दोरान साक्षरता अमियातर वे लिए राजस्थात सरकार को 5 33 
लाख रुपए की धरराशि प्रदात बी गई। राजस्थात वे 3] जिलों में से 29 जिलों 
को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा चुदा हैं| जयपुर और 
चूरू को ]996-97 के दौर सम्मिलित किए जाते का प्रस्ताव था। राजस्थान मे 
नियोजित विकास म साक्षरता म वृद्धि हुई है। राज्य में 95] में साक्षरता का 
प्रतिशत 895 था जो बढकर 96) मे 52] प्रतिशत 97 में 907 प्रतिशत्त 
तथा ]98] में और बढकर 23 38 प्रतिशत हो गया। वर्ष 99] मे 7 वर्ष और 
अधिक आयु की जउसख्या में साक्षरता बढकर 3855 प्रतिशत हो गई। पुरुषों में 
साक्षरता 5499 प्रतिशत तथा महिलाओ मे साक्षरता 2044 प्रतिशत थी। यद्यपि 
राजरथात म साक्षरता मे वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी राजरथात अय राज्या बी तुला 
में साक्षरता की दृष्टि से कापी पिछडा हुआ है। गौरतलब है कि विहार के बाद 


सर्वाधिक निरक्षरता राजस्थात मे है। महिलाओं मे साक्षरता की दृष्टि से राजस्थन की 
स्थिति शाचनीय है । 


राजस्थान म सरकार शहरी और ग्रामीण दोतो क्षेत्रा मे चिकित्सा सुविधाओं 

के ब्िस्तार के लिए प्रणणत, है ५ व्यिदिल्ल, सुक्तिय, के छेक मे स्पस्लार की दुआ है ५ 
व६ 996-97 में राजस्थान म॑ पोलियां उन्मूलत कार्यक्रम सचालित किया गया हैं। 
राज़रथा7 के शहरी क्षेत्रा म अस्पताला की सख्या ]986-87 म ]70 थी जो बढकर 
99-92 में 99 तथा 995-96 मे 205 हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालों 
की सख्या 986-87 म ॥9 थी जो घटकर 995-96 म केवल ]4 रह गई। 
ग्रामीण क्षय्र में प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रा की सख्या 99]-92 में 373 992-93 
में 4व3 ॥994-95 म 507 तथा 995-96 म ]596 थी। 
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4 ढांचागत निवेश (5९5७ाथग 0८5) - देश में हुए ढाचागत निवेश के 
क्षेत्र में राजस्थान का चौथा रथान है। जबकि इस क्षेत्र मे सर्वाधिक निवेश मध्यप्रदेश 
में हुआ है। अगस्त 99] से लेकर दिसम्बर !994 के बीच देश मे कुल 4,40,620 
करोड रुपए का ढाच्वागत निवेश हुआ। इसमे से ,500 करोड रुपए का निवेश 
राजस्थान मे हुआ था। राजस्थान मे हुए कूल निवेश का 324 प्रतिशत निजी क्षेत्र 
की भागीदारी से हुआ। प्रति व्यक्ति निवेश के क्षेत्र मे हिमाचल प्रदेश प्रथम रहा है। 
राजस्थान इस मामले मे नीचे है। यहा प्रति व्यक्ति निवेश 4,254 रुपए है। निर्माण 
क्षेत्र मे अगस्त 99] से दिसम्बर 994 तक की अवधि मे 2,28,940 करोड रुपए 
का निवेश हुआ | इसमे से राजस्थान मे 6,857 करोड रुपए का निवेश हुआ | राज्यो 
मे प्रस्तावित निदेश के सन्दर्भ मे राजस्थान में 8,772 करोड रुपए के निवेश का 
प्रस्ताव है, जबकि पूरे देश मे 7,76,462 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। 
राजस्थान भे इस प्रस्तावित निवेश के कारण 2 लाख 47 हजार रोजगार अवसरों का 
सृजन होगा। 

5. पूजी निवेश (0० ॥0९७॥०0() - परिवर्तित आर्थिक परिवेश मे 99] 
से 995 के बीच राज्य मे एक दर्जन बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ने कुल ! अरब रुपए 
का पूजी निवेश किया। राज्य सरकार ने 994-95 मे प्रदेश मे वृहद्‌ एव मध्यम 
श्रेणी के उद्यमों के 237 आई ई एम केन्द्र सरकार को प्रेषित किए। इनके माध्यम 
से 4,453 करोड रुपए का विनियोजन होने की आशा है, जिससे 39,790 व्यक्तियो 
को रोजगार प्राप्त होगा। 

राज्यवार मजूर प्रत्यक्ष पूजी निवेश के अन्तर्गठ जनवरी 993 से जुलाई 
994 तक राजस्थान मे 38 करोड रुपए के 42 प्रस्ताव मजूर किए गए। पूजी 
निवेश मे वढोतरी दर के लिहाज से राजस्थान देश मे तीसरे स्थान पर हैं। पूजी 
निवेश क्षेत्र मे वर्ष 994--95 और 995-96 मे राजस्थान ने कुछ विकसित राज्यो 
को भी पीछे छोड दिया है। राज्य की यह उपलब्धि प्रदेश की नई ओद्योगिक नीति 
के कारण सभव हो सकी है। अक्टूबर 994 से दिसम्बर 995 तक प्रस्तावित 
निवेश 4880 फीसदी की दर से बढा! गुजरात (66 44%) और तमिलनाडु (56 
4%) के साथ देश मे क्रमश प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे। राजस्थान की निवेश 
बढोतरी के मुकाबले उत्तर प्रदेश (26 25%) और मध्य प्रदेश (20 89%) काफी 
पीछे रहे। यह पूजी निवेश औद्योगिक क्षेत्र फे लिए है। देश के वित्तीय सस्थानो ने 
राजस्थान को मिलने वाले कर्ज मे बढोतरी की है। अप्रैल-दिसम्बर 995 के बीच 
अखिल भारतीय वित्तीय ससथानो से मिलने दाला कर्ज ,308 करोड रुपए था। 
जबकि इससे पूर्व के वर्ष मे इस दौरान मात्र 877 करोड रुपए का कर्ज मिला। 
6 निर्यात मे बढोतरी (८०६८ था 55००7) -- राजस्थान के प्रमुख निर्यातो 
मे कपड़े, सिले-सिलाए वस्त्र, खाद्य एव कृषि उत्पाद, रासायनिक एवं सबद्ध उत्पाद 
इजीनियरिग, हस्तशिल्प उत्पाद, मारबल, ग्रेनाइट, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, गलीचे-दरिया, 
प्लास्टिक एव लिनोनियम, चमडे से बनी वस्तुए, दवाइया, ऊन एव ऊन तैयार उत्पाद 
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और हाथवकर्घा निर्मित वस्तुए उल्लेखगीय हैं! 


राजस्थान से पिछले वर्षो में तिर्यात मे वापी वृद्धि हुई है। वर्ष 9990-9 
म जहा कुल 42]8] करोड रुपए दा निर्यात हुआ था वहीं 99]-92 मे 688 86 
करोड रुपए 992-9+ मे 05] 94 कराड रुपए और !993-94 में ]432.28 
करोड रुपए का नियात हुआ। वर्ष 994-95 म 2 632 59 करोड रुपए मूल्य के 
विभिनर प्रकार के उत्पादों का विर्यात किया गया जो वि इसस पहले वर्ष के मुफाबले 
8> प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 994-95 म राज्य से सर्वादिय 54१78 करोड 
रुपए मूल्य का निर्यात हीरा! का रहा जबदि रत्ना व आभूषण का वियति 44066 
करोड रुपए का था। निर्यात किए गए अन्य प्रमुख उत्पादा के तहत कपडे का पिर्यात 
47809 करोड रुपए सिले-सिलाए वस्त्र 3043 कराड रपए खाद्य एवं कृषि 
उत्पाद 22740 करोड रुपए रासायत्रिक एव रुम्बद्ध उत्पाद 224 9] करोड रुपए 
का था जबकि इजीनियरिंग हस्तशिल्प उत्पादों मारवल तथा ग्रेगाइट और इलेफ्ट्रोतिक 
उपकरणो का तिर्यात क्रमश 2944 करोड 0] 02 करोड 87 करोड और 60 
करोड रुपए का रहा। राज्य से निर्यात किए गए उत्पादों मे सर्वाधिक बदोतरी हीरो 
के निर्यात मे रही। रत्न एव आभूषण तथा खाद्य एव वृषिजन्य उत्पादा वे निर्यात मे 
यह बढोतरी क्रमश 6]2 प्रतिशत तथा 0688 प्रतिशत वी रही। 


]7 योजना परिव्यय (2)॥ 0009) - राजस्थात मे योजााबद्ध विवास में 
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मे भारी वृद्धि हुई। सार्वजतिक क्षेत्र मे 
योजगावार बारत्तविक व्यय इस प्रकार है---प्रथम यौजठ़ा 54] करोड रुपए द्वितीय 
योजना 027 करोड रुपए तृतीय योजगा 2727 करांड रुपए तीज वार्षिक 
योजताए (966 69) में [368 करोड रुपए चतुर्थ याजगा 3088 करोड रुपए 
पाचवी योजना 8576 करोड रुपए वार्षिक योजया (979 80) 2902 करोड 
रुपए छठी योजना 2 ]205 करोड रुपए सातर्वी योजागा 3 ]06 2 करोड रुपए 
वार्षिक योजना 999-9! में 9732 करोड रुपए वार्षिक योगा 993-92 
(समावित)  70 करोड रुपए ॥* आठवीं योजना 998 97 करोड रुपए। 


]8 राजरथान की नौर्वी पचवर्षीय योजना (ग्राक्त ॥६९ शल्य गरैज्ञा जे 
4१2)35027) - राजस्थान की जौर्दी पचवर्षीय योजना वी समयावधि अप्रैल 997 
से मार्च 2002 तक है। भारत के योजाा आयोग द्वारा राजरथान की नौर्वी पचवर्षीय 
योजना का प्रस्तावित प्रारूप प्रचलित कीमता पर 27 650 कराड रुपए रवीकृत किया 
गया है। नौर्दी पच्चवर्षीय योजग़ वी स्वीकृत राशि आठवीं परचवर्षीय योजना के 
वास्तविक उद्व्यय से 5 65] करोड रुपए अर्थात्‌ 23 युना अधिक है। प्रतिशत मे 
वृद्धि की दृष्टि से देखे तो नौर्दी पचवर्षीय योजना की रवीकृत राशि आठवीं पचवर्षीय 
योजना की वास्तविक राशि से ]304 प्रतिशत अधिक है। नौवी पचवर्षीय योजना की 
स्वीकृत राशि के संबद्ध में एक ओर महत्वपूर्ण बात यह है कि नौवीं पचवर्षीय योजना 
की स्वीकृत राशि राजस्थान में 95-52 से 996-97 तक के 45 वर्षो के 
नियोजन काल में वास्तविक उद्व्यय 2] 349 करोड रुपए से भी 630] करोड 
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रुपए अर्थात 395 प्रतिशत अधिक है। स्पष्ट है कि राजस्थान मे बडे आकार वाली 
योजना स्वीकृत हुई है। 

योजना के उद्देश्य (00॥८०७ ० शक्षा) - राजस्थान की भौगोलिक स्थिति 
देश के अन्य राज्यो की तुलना मे अलग है। राज्य के कुल भू-भाग का 60] 
प्रतिशत से अधिक रेत के घोरो से पटा है इसके अलावा राजस्थान सामरिक महत्त्व 
वाला राज्य है। राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। राज्य की योजनाओ के 
उद्देश्यो मे विषम भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्त्व को ध्यान मे रखा जाता है। 
राजस्थान मे कृषि क्षेत्र मे पूजी निर्माण का अभाव, गरीबी का ताण्डव, ढाचागत 
सुविधाओं का अभाव, सामाजिक क्षेत्र मे पिछडापन, क्षेत्रीय विषमता आदि समस्याएं 
भी है| योजना आयोग द्वारा नौर्वी योजना के मसौदे मे नौ उद्देश्य निश्चित किए जो 
इस प्रकार है - 

। कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता जिससे पर्याप्त मात्रा मे क्रियाशील 

उत्पादन होना और गरीबी समाप्त करना। 
'कीमतो को स्थिर रखते हुए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को त्वरित करना। 

3 सब को खाद्य एव पोषाहार राहत देना, विशेष तौर से समाज के कमजोर वर्ग 

को। 

4. समयवद्ध तरीके से पीने योग्य पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, 
सार्वजनिक सर्वागीण प्राथमिक शिक्षा, सभी को आश्रय जैसी न्यूनतम आवश्यक 
सेवाए उपलब्ध करवाना। 
जनसख्या वृद्धि दर पर अकुश लगाना। 
विकास की क्रियाओ वास्ते गतावरण को बनाए रखना एवं सुनिश्चित करना। 
महिलाओ और समाज के अलाभान्वित समूहो को अधिकार दिलवाना। 
लोगो की सस्था मे भागीदारी को बढावा देना। 
आत्मनिर्मरता के प्रयत्नों को बढावा देना। 
विकास शीर्ष अनुसार उद्व्यय (09089 ३८००णकाड़ ॥0 0९ए९०छ़ादाओ) 
- नौर्वी पचवर्षीय योजना के 27,650 करोड रुपए के उद्ृव्यय (00049) को 
सर्वाधिक सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओ पर आबटित किया है इसके बाद ऊर्जा 
विकास शीर्ष के आबटन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। 

नौवी पचवर्षीय योजना मे सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओ पर 7,59 4 
करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना उद्व्यय का 272 
प्रतिशत है। ऊर्जा पर 6,5349 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल उदव्यय 
का 23 6 प्रतिशत है। इन दो विकास शीर्षो के बाद सबसे अधिक आवटन सिचाई 
और बाढ नियत्रण पर 3,|004 करोड रुपए किया गया है जो कुल उदव्यय का 
/ 2 प्रतिशत है। नौ्वीं योजना मे कृषि और सबद्ध सेवाओ पर 7,880 करोड रुपए, 


फू ० ०७० ७ 
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ग्रामीण विकास पर 2,3573 करोड रुपए, विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 406 
करोड रुपए, उद्योग व खडिज पर 2,54 करोड रुपए, यातायात पर 2,689 2 
करोड रुपए, वैज्ञानिक सेवाओ पर 384 करोड रुपए, आर्थिक सेवाओ पर 3497 
करोड रुपए, सामान्य सेवाओ पर 86 करोड रुपए तथा हस्तान्तरित केन्द्र प्रवर्तित 
योजनाओ पर 700 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। 


नौवीं पंचवर्षीय योजना का विकास शीर्ष अनुसार उद्व्यय 


(करोड रुपए) 
विकास शीर्ष उद्व्यय कुल उद्व्यय का 
प्रतिशत 

। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाए ,880 0 68 
2. ग्रामीण विकास 23573 85 
3. विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम 840 6 05 
4. सिचाई और बाढ नियन्त्रण 3,800 4 2 
5. उर्जा 6 534 9 23 6 
6 उद्योग व खनिज 2,54 0 78 
7. यातायात 2689 2 97 
8 वैज्ञानिक सेवाए 38 4 0 
9 सामाजिक एव सामुदायिक सेवाए.. 7,59 4 272 
।0 आर्थिक रोवाए 349 7 ]3 
]] सामान्य सेवाए 86 0 07 
]2 हस्तान्तरित केन्द्र प्रवर्तित योजनाए 700 0 235 

९ नननसनन 9-0 2 या 
कुल 27 650 0 00 00 





स्रोत आर्थिक समीक्षा, 998 99, राजरथान सरकार। 


केन्द्र की राजनीतिक अर्थिरता के कारण राजस्थान म॑ भी नौर्दी पचवर्षीय 
यौजता निर्धारित समय अर्थात अप्रैल, 997 से क्रियान्वित चहीं हो शकी। मौर्वी 
याजना वास्तव श 998-99 के आखिरी मे ही क्रियान्वयन मे आ सकी वित्त वर्ष 
2000 200। नौवीं पचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष है| अब नौर्वी पचवर्षीय योजना 
का एफ वर्ष वर समय शेष बचा है। योजना क विलम्ब से क्रियान्दयन के कारण ऐसा 
नहीं लगता कि याजता के निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त किया जा सकेगा। 

वतमात राज्य सरफ़ार को जौर्वी पच्चवर्षीय याजना की रदीकृत राशि को व्यम 
करने म कारगर कदम उठाने हागे। राजस्थात की वित्तीय स्थिति तुलतात्मक रूप से 
कमजौर है। राज्य का बढता कर्जभार चिताप्रद स्थिति में है। आठवीं पचवर्षीय योजना 
म भारी विगियोजन क बावजूद राजस्थान विकास की दृष्टि स विकसित शज्यो की 
श्रणी में स्थान म स्थान नहीं बना सका | अउेक विकास सूचकों मे राजस्थान आज 
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भी पिछडा है। वर्ष 990-92 से 996-97 के बीच स्थिर' कीमतों पर सकल 
घरेलू उत्पाद वृद्धि दर राजस्थान में 553 प्रतिशत थी जो आन्ध प्रदेश, गुजरात, 
'कनदिक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, प बगाल आदि राज्यो से कम थी। 
राजस्थान की सकल घरेलू वृद्धि पर स्थिर (980-8) कीमतो पर 995-96 मे 
नकारात्मक 3 0 प्रतिशत तथा 998-99 मे 087 प्रतिशत चितनीय है। वृद्धि दर 
996-97 में 65 प्रतिशत उल्लेखनीय थी। घीमे आर्थिक विकास के अलावा 
सामाज्कि विकास क्षेत्र मे भी राजस्थान की रिथति बेहतर नहीं है। राज्य में निरक्षरता 
का अधकार है, गरीबी का ताण्डव नृत्य है, बेरोजगारी विकेट रूप धारण कर चुकी 
है। वर्तमान राज्य सरकार के लिए इन आर्थिक समस्याओ पर काबू पाने तथा आर्थिक 
विकास की गति को तीव्र करने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। 


9. वार्षिक योजनाएं (#॥ग्रापभ 2975) - राजस्थान मे प्रति व्यक्ति योजनान्तर्गत 
निवेश 992-93 में 320 प्रति व्यक्ति से बढ़कर 996-97 मे 727 रुपए हो गया 
है। देश मे योजना के आकार मै सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि राजरथान मे हुई है। राज्य 
की वार्षिक योजनाओ के आकार मे उत्तरोतर वृद्धि हुई है। वार्षिक योजना का आकार 
992-93 में ,400 करोड रुपए था जो बढकर 993-94 मे 700 करोड 
रुपए, 4994-95 मे 2,450 करोड रुपए तथा 995-96 मे और बढकर 3,200 
करोड रुपए हो गया। आठवीं योजना के आकार को देखते हुए 996-97 की 
वार्षिक यौजना 2,750 करोड रुपए की होनी चाहिए थी किन्तु विकासगत जरुरतो 
को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजना 3,200 करोड रुपए की निर्धारित की गई।' 
... राजस्थान की 997-98 की लार्षिक योजना 3,2404 करोड रुपए थी। 
वार्षिक योजना का आकार 998-99 मे थढकर 4,078 करोड रुपए (सशोधित 
अनुमान) हो गया। गोरतलब है 998-99 की वार्षिक योजन्ग 4,300 करोड रुपए 
की स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष के सशोधित अनुमानों मे 222 करोड रुपए अर्थात 
5.2 प्रतिशत कम था। 

20. वार्षिक योजना 999-2000% (88779| ?|०॥5) +- नोवीं योजना के तीसरे 
वित्त दर्ष मे [999-2000 मे वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड रुपए 
निर्धारित किया गया है जो 998-99 की सशोधित वार्षिक योजना 4,078 करोड 
से 232 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 999-2000 की वार्षिक योजना मे उत्पादन व 
रोजगार मे वृद्धि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओ मे सुधार, बिजली व सिचाई परियोजनाओं 
का विकास तथा पेयजल आदि पर विशेष वल दिया गया हे। वार्षिक योजना में 
सर्वाधिक उद्व्यण का प्रावधान सामाजिक आर सामुदायिक सेवाओं पर तथा 
आधारभूत सरचना यथा विद्युत, परिवहन, सिचाई पर किया गया है। 


के 


660 भारत में आर्थिक पर्यावरण 


राजस्थान की वार्षिक योजना, 999 2000 








(करोड रुपए) 
विकास शैर्य योजना उद्व्यय कुल उद्व्यय का 
(प्रस्तादित) प्रतिश्त 

| सामाज्कि और सामुदायिक सेवाए.._ 556 80 डा 
विद्युत 954 20 39 
परिवहन 753 30 5 
रचाई एद दाद नियन्त्रण 652 90 ॥3 
ग्रामीण व विशेष क्षेत्रीय विकास 40] 80 8 
कृषि व संदद्ध सेवाए 3550 प्र 
उद्योग व खनिज 200 90 न 
विदिघ व्यय 50 70 3 
कुल योजना उद्व्दय 502 20 00 


झोल साजस्थान के दर्ष 99 2000 के बजट से सकलित। 
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देशों की है। विदेशी कम्पनिययो के तकनीक सहयोग से रगीन टीवी टयूब्स, 
टीवी, पिक्चर टयूब्स, ग्लास शैल, बीयर और बीयर केन, सिक्‍योरिटी प्रिटिग इक, 
एल्युमीनियम रेडिएटर्स, डायमड टूल्स, कॉटेक्ट लैंस, ए वी एस रेसिन, सिरेमिक 
रग, साईकिल टायर ट्यूब, इलेक्ट्रोनिक स्विचिग प्रणाली, शैविंग ब्लेड, मास्टर बैचेज, 
टोनर्स व डेवलपर्स, पोलिस्टर फिलोमेट यार्न, चिप्स, टेरीटॉवल, कोल्डरोल्ड, स्ट्रिप्स, 
एयर सेपरेटर सयत्र, पी वी सी रिजिड पाइप्स और आप्टिकल फाइबर आदि का 
व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। 

आर्थिक खुलेपन के दौर मे भारत मे किए गए कुल विदेशी पूजी निवेश पर 
दृष्टिपात किया जाए तो पाते हैं कि राजस्थान में किया गया विदेशी निवेश अन्य 
राज्यो यथा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्‍ली आदि की तुलना मे अत्यल्प है। राजस्थान में 
जो थोडा बहुत विदेशी निवेश किया गया है वह भी क्षेत्रीय विषमता को बढावा देने 
वाला ही है। अधिकतर बहुराष्ट्रीय कपनिया राज्य के कोटा, भिवाडी, शाहजहापुर, 
अलवर और आबूरोड जैसे औद्योगिक क्षेत्र तक ही केन्द्रित है। इन क्षेत्रों मे औद्योगिक 
विकास की कोई समस्या नहीं है। अकूत प्राकृतिक सपदा वाले क्षेत्रों की पूजी 
विनियोजन की दृष्टि से उपेक्षा की गई। 

22. बढती ऋणपग्रस्तता (८३5९१ 0९00/९55) - राजस्थान में आर्थिक 
उदारीकरण के प्रारम्मिक वर्षों में अर्थव्यवस्था मे किए गए ढाचागत बदलाव से पूजी 
निवेश, निर्यात, ढाचागत निवेश आदि क्षेत्रों मे विकासात्मक प्रवत्ति दृष्टिगोचर हुई है। 
किन्तु प्रदेश मे क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या बढी तथा राज्य को ऋणग्रस्तता से 
मुक्ति नहीं मिली है। राजस्थान सरकार की देनदारिया 3] मार्च, 990 तक 
6]27.]] करोड रुपए थी जो बढकर 3 मार्च 996 तक !4249.20 करोड रुपए 
हो गई। राजस्थान पर कुल ऋण भार 998-99 में 23,840 करोड रुपए 
(अनुमानित) था। राज्य सरकार को वर्ष 995-96 मे सार्वजनिक ऋण पर 8784 
करोड रुपए तथा अन्य देनदारियो पर 362 8 करोड रुपए का ब्याज चुकाना पड़ा। 
राज्य सरकार की देनदारियो मे वृद्धि का प्रमुख कारण योजना व्यय मे वित्त पोषण 
के लिए अधिक ऋण प्राप्त करना है। 

23. क्षेत्रीय असन्तुलन (ए८९2णा» 759भा9) - आर्थिक सुधारो के दौर मे 
राजस्थान मे क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या उमरी है। कोटा, अलवर, जयपुर, 
भीलवाडा तेजी से औद्योगीकरण की ओर अग्रसर है वही सवाईमाधोपुर, बारा, टोक 
तथा पश्चिमी जिले आर्थिक विकास की दौड मे पिछड गए है। एक सर्वेक्षण के 
अनुसार राजस्थान के मैदानी तथा पहाडी क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद राज्य 
स्तरीय औसत की तुलना में काफी कम रहा है| वर्ष 986-87 से 990-9] की 
अवधि मे प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद का राज्य स्तरीय औसत 027 प्रतिशत रहा। 
इसकी तुलना मे हनुमानगढ़, श्रीगगानगर वाले सघन सिचित और कृषि क्षेत्र में यह 
औसत ॥]772 प्रतिशत रहा जबकि सवाईमाघोपुर, टोक, धौलपुर, भस्तपुर दौसा 
आदि मैदानी क्षेत्रो मे सकल घरेलू उत्पाद का औसत्त केवल 8] 5 प्रतिशत रहा। 
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24. राजरथान का बजट [999 20007 (९9१४४ 948०, ]999-2000) 
- राजस्थान के तत्कालीन वित्तमृत्री चन्दममल बैद ने 26 मार्च, 999 को राज्य 
विधान सभा में वर्ष 999-2000 का वजट पेश किया । बजट पेश किए जाते समय 
भारतीय अर्थव्यवस्था रामेत अनेक राज्यो की अर्थव्यवस्था की रिथिति दयनीय है। 
राजस्थान की नई सरकार ने हाल ही (9 मार्च, 999) राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत 
पत्र जारी किया है जिसमे अर्थव्यवस्था की माली हालत पर चिन्ता प्रकट की गई है। 
विगत वर्षों में विभिन्न आर्थिक सूचको में राजरथान के आर्थिक विकास की बात कही 
जाती रही है किन्तु यारत्तविकता यह है कि राजस्थान आज भी विकास के क्षेत्र मे 
देश के कई राज्यों से पीछे है 


ताजे बजट (999-2000) मे राजस्थान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को बरापस 
पटरी पर लाने के प्रयास दृष्टियोचर होते हैं। बजट मे एक ओर आधारभूत सरचना 
के विकार पर दल दिया गया है, वही दूसरी ओर सामाजिक विकास पर भी ध्यान 
केन्द्रित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र मे महत्त्यपूर्ण कदम उठाये गए है। राज्य की 
वित्तीय दशा को सुधारने के लिए बजट मे कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। 
बिजली य सिचाई दरों मे वृद्धि की गई है। वेतन भोगियों पर व्यवसाय कर लगा दिया 
है जिन पर पहले की आयकर का भार अधिक है। 
राजरथान के राजस्व घाटे मे तीव्र बढोतरी हुई है। राजस्व व्यय की तुलना 
में राजरव प्राप्तिया कम हैं। वर्ष 998-99 के बजट अनुमानो मे राजरव घाटा 
,332 09 करोड़ रुपए था जो सशोधित अनुमानों में 2,933 45 करोड़ रुपए तक 
जा पहुचा। वर्ष 999-2000 में राजस्व प्राप्तिया ।0,65 26 करोड़ रुपए तथा 
राजस्य व्यय 3,556,76 करोड रुपए अनुमानित है जिसरे राजस्व घाटे के 
3,39] 50 करोड़ रुपए तक पहुचने की सभावना है। राजस्व घाटे के बदने से प्रदेश 
के ऋण भार में भारी वृद्धि हुई है तथा बजट घाटा भी बढा है। वर्ष [998-99 के 
बजट अनुमानों में बजटीय अधिशेष 228 20 करोड़ रुपए आका गया था जो 
राशोधित अनुमानो मे 974 66 करोड़ रुपए के बजट घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 
999-2000 में पूजीगत प्राप्तिया 7,॥9586 करोड़ रुपए, पूजीगत व्यय 
4,405 95 करोड रुपए तथा पूजीगत खाते में आधिक्य 2789.9। करोड़ रुपए 
अनुमानित है तथा 60॥ 59 करोड रुपए का बजटीय घाटा छोड़ा गया है। वर्ष 
999-2000 के बजट में वर्ष १998-99 के अतिम घाटा के ,20] 83 करोड़ 
रुपए का कोई इतजाम नहीं किया गया है। इसकी पूर्ति के लिए राजरथान सरकार 
को केन्द्र सरकार की राहायता का इतजार है | राज्य सरकार ने 762 करोड़ रुपए 
के अतिरिक्त सासाधन जुटाने का प्रस्ताव किया है जिससे 60] 59 करोड़ रुपए के 
घाटे का बजट 604॥ करोड़ रुपए के अधिशेष बजट में बदल गया। 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएँ 663 


बजट 999-2000. एक दृष्टि 


(करोड रुपए) 
न अम्मी कम कक जा > कह म न, ५2::2/0: 286 0 //8 
क्र मर्दे 998 99 998-99.. 999-2000 
स्‌ बजट सशोधित... बजट 
अनुमान अनुमान अनुमान 

। राज़ख् प्राप्तियाँ 089 47 8838 0._ 065 26 
2. राजस्व व्यय ]52] 56 [77 55 3556 76 
3 राजस्व घाटा 433209.. -293345. -339 50 
4. पूजीगत ग्राप्तियाँ 5758 4 8260 79 795 86 
5 पूजीगत व्यय 498 2 630] 83. 4405 95 
6 पूजीगत खाते मे 

आधिक्य +560 29 +]958 96. +2789 9] 
7 बजटीय अधिशेष/घाटा. +228 20 >974 49 -60] 59 
8 प्रारम्भिक घाटा >227 34 "227 34 न 


9 अन्तिम अधिशेष/घाटा +8600... -20] 83 न 
सोते राज्य बजटों से सकलिता। 


राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास में याघाए 

(एगाध्गा७ जी (०७॥0 8९०णाग९ 2९एश०फ्ाला ण रथ) 
राजस्थान योजनावद्ध विफास के 95-52 से लेकर 996-97 त्तक के 
45 वर्षों में 2,349 करोड रुपए खर्च कर चुका है तथा नौर्वी पचवर्षीय योजना 
27,650 करोड रुपए की स्वीकृत की गई। भारी भरकम पूजी विनियोजन के बावजूद 
एजेसथान विकास की तीव्र गति नहीं पकडा सका। आज राजस्थान आर्थिक विकास 
के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्‍ली, आश्र प्रदेश पश्चिम बगाल आदि राज्यों से बहुत 
पीछे है। हाल के वर्षों भे राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर मिरी। वर्ष 
980-8। की स्थिर कीमतो पर राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 
997-98 में 274 प्रतिशत तथा ॥998-99 में केवल 087 प्रतिशत रही। 
हा के तीव्र आर्थिक विकास मे कुछ बाधाए है जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय 
। मरुरथल (0८5८४) - राजस्थान का तीव्र विकास नहीं होने का प्रमुख 
कारण मरुस्थल का होना है। राज्य के कुल भू-भाग का 6। प्रतिशत रेत के 
धोरों से पटा हुआ है। राज्य के पश्चम एव उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के ।॥ जिलो मे 
गज्य की 46 प्रतिशत जनसख्या थार मरुस्थल में निवास करती है| रेत के समुद्र 

कठोर जीवन जीते हैं। 

2 मानसून पर निर्मरता (0ककलाठशा८ जा शण्याइ०णा) - राजस्थान की 
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कृषि मानयून पर निर्भर है। रवतग्नता के पचार! वर्षों बाद भी सिचाई ससाधनों को 
्पेक्षित गति रे विकास नहीं हुआ नतीजन कृषिगत उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद 
पर प्रभाव पडता है। कृषि उत्पादन के घटने-बढने से सकल घरेलू उत्पाद में 
उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। मानशून की विफलता रो प्रदेश की 
अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाती है ( गरीब किसानो के लिए रोनी-रोटी की व्ययस्था 
मुश्किल हो जाती है। 

3. अकाल ([ आशा०) - राजस्थान में माययून के अनुकूल गही होने की 
परिणति अकाल के रूप मे दृष्टिगोचर होती हैं। राज्य में 99]-92 मे भयकर 
अकाल की स्थिति थी। इस वर्ष राज्य के 30 जिले अकाल से प्रभावित थे तथा 
30,04] गाव अकाल के चपेट में थे, 289 लाय जनराख्या को अकाल की मार 
सहनी पडी। द्रदेशवासियों को राहत वास्ते 3259 लाख रुपए का भू-राजस्थ 
निलबित करना पडा। इसके चाद 995-96 में भी राजस्थान मे अकाल की रिथति 
थी। इस वर्ष 29 जिलों के 25,478 गावों की 274 लाख जनसख्या अकाल रे 
प्रभावित थी। वर्ष 997-98 में भी अकाल ने प्रदेश का पीछा नहीं छोडा। इस वर्ष 
20 जिलो के 20,069 गावो की 25 लाख जनराख्या अकाल से प्रमावित थी 
परिणामरयरूप 685 लाख रुपए का भू-राजरव निलवित करमा पडा। रपष्ट है 
राजरथान मे अकाल की रामस्या मुहवाए खड़ी है॥ राज्य 2000-200] में भी 
अंकाल की चपेट में है। 


4. उच्च जनसंख्या वृद्धि दर (गा |छलध्व5८० 2070!॥00 86) - 
राजरथान मे जनसाख्या वृद्धि दर अभी बहुत ऊची है| प्रदेश की प्रगति जनसख्या 
रूपी बाद मे बह जाती है। राजस्थान मे जनराख्या की दशक वृद्धि दर भारत की 
दशक वृद्धि दर रो अधिक है। जनसख्या वृद्धि दर के मामले में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह 
है जहा भारत मे जनराख्या की दशक वृद्धि दर 97] के बाद निरन्तर घटी वही 
राजरथान की दशक बृद्धि दर 97] के बाद 98। मे तीव्रता से बढी। राज्य की 
दशक वृद्धि दर ॥99] मे अवश्य घटी किन्तु यह भारत की 99] की दज्षक वृद्धि 
दर से बहुत अधिक थी। भारत्त की जनराख्या की दशक वृद्धि दर 97] में 2480 
प्रतिशत, 98] में 24 66 प्रतिशत तथा 99] में 23 56 प्रतिशत थी इसके विपरीत 
शजस्थान की दशक वृद्धि दर ॥97 में 27 83 प्रतिशत, 98] में 3297 प्रतिशत 
तथा 99॥ में 28 44 प्रतिशत थी। राजस्थान में जनसख्या की ऊची वृद्धि दर से 
आर्थिक विकास की गति धीमी रही इसके अतिरिक्त श्रमिकों की तीव्र वृद्धि दर से 
बैरोजगारी की समरया विकट हो गई। 

5 पानी की कमी ([.3८६०॥ ६४०८८) - राजरथान पानी की कमी बाला राज्य 
है जिसमे रातही एव भूमिगत जल दोनों एक दुर्लभ ससाधन है। कई रथानों में भूमिशत 
जल मानव एय पशुओ दोनों के उपयोग के अनुकूल नहीं है। प्रदेश का बड़ा भाग 
मरुरथल, ऊपर रो मानयूत की अनिश्चिता फिर अकाल से मर प्रदेश के बाशिदे 
पेयजल के लिए तरस जाते है। पानी की कमी के कारण बहुत री जनराख्या प्रदूषित 
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पानी पीने के लिए अभिशप्त है। प्रदूषित पानी से सैकडो लोग अनेक रोगों से ग्रसित 
४70 प्रवाह) नदियों के बावजूद पूर्वी राजस्थान भी पयजल समस्या से अछूता 
नहीं है। 

6 ऊर्जा का अभाव (4०. ० 57०९५) - ऊर्जा महत्त्वपूर्ण आधारभूत सरचना 
हैं इसके बिना औद्योगीकरण की बात महज कल्पना है। राजस्थान मे ऊर्जा उत्पादन 
के ससाधनों की कमी है। ऊर्जा की माय एवं पूर्ति मे अतराल है। राजस्थान में 
998-99 के प्रारम्भ में विद्युत उत्पादन क्षमता 3,097 मेगावाट थी। राज्य मे विद्युत 
का शुद्ध उत्पादन 998-99 मे 0,223 2 मिलियन यूनिट तथा विद्युत क्रय 
१,300 मिलियन यूनिट था। विद्युत की कमी के कारण लोगो को अधिक विद्युत 
मुहैया नहीं है। राज्य में विद्युत की कमी के कारण जून और दिसम्बर 998 में कृषि 
कार्य हेतु औसतन आठ घटे प्रतिदिन एव शेष महीनो मे सात घटे प्रतिदिन विद्युत 
मुहैया कराई गई। राज्य के 39,80 गावों मे से 35,25 गाव ही विद्युतीकृत है। 
राज्य के 4,595 गावो मे विद्युत नहीं है। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत 7998-99 मे 
307 यूनिट (अनुमानित) ही है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अपरिहार्य है। 

7 निरक्षरता (॥23०५) - राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र मे अत्यधिक पिछड़ा 
हुआ प्रान्त है। राजस्थान मे बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यो की तुलना मे साक्षरता 
सबसे कम है। महिलाओ की साक्षरता मे स्थिति चिन्ताप्रद है। निरक्षरता के कारण 
सायाजिक और आर्थिक ढाचा बहुत कमजोर है। राजस्थान मे 499] की जनगणना 
के अनुसार साक्षरता 38 55 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 5499 प्रतिशत तथा महिला 
साक्षरता 2044 प्रतिशत है। राजस्थान के गावों मे साक्षरता की स्थिति दयनीय है। 
ग्रामीण साक्षरता 3037 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 4764 प्रतिशत तथा महिला 
साक्षरता ।! 59 प्रतिशत ही है। शहरी साक्षरता की स्थिति गावो की तुलना में थोडी 
ठीक है। शहरी साक्षरता 65 33 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 78 50 प्रतिशत तथा महिला 
साक्षरता 5024 प्रतिशत है। गावो में निरक्षरों की बहुलता के कारण चहुओर 
पिछडापन दृष्टिमोचर होता है। 

8 यातायात और सचार सुविधाओं का अभाब (7.9८६ ० वाशाक्रणर भात 
(क््धाप्रार्त्ञाणा 7००7॥९5) - राजस्थान मे यातायात और सचार सुविधाए 
राष्ट्रीय औसत से बहुत रूम है। राजस्थान मे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 
सडको की लम्बाई 998-99 मे 84,958 किलोमीटर थी। राजस्थान म सडकों की 
लम्बाई प्रति !00 वर्ग क्रिलोमीटर पर केवल 427 किलोमीटर है जबकि देश की 
औसत सडको की लम्बाई 73 किलोमीटर है। राजस्थान मे जो सडके है वे 
खस्ताहाल हैं। गावो मे सघार सुविधाओ का नितात अभाव है। 

9 अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (फाध्यगाणावो छ०णस्‍399) - राजस्थान उत्तर पश्चिम 
भाग मे पाकिस्ताउ से एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। स्वतत्रता के बाद 
पाकिस्तान से 947-48 मे, 965 मे, 97] मे तथा हाल ही जून-जुलाई 999 
मे कारगिल में युद्ध हो चुके है। ऐसी स्थिति में राजस्थान का देश के लिए अत्यधिक 
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सामरिक महत्त्व है। राजस्थान को भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के कारण ससाधनो का एक 
बडा भाग सुरक्षात्मफ उपायो पर व्यय करना पडता है। 

शजरथान मे आठर्वी पच्वर्षीय योजना का सुचारु रूप से क्रियान्वयन हुआ 
है परिणामस्वरूप राज्य मे आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई 
है। किन्तु राजरथान अभी तुलनात्गक रूप से पिछडा हुआ है। विकास के लिए किए 
गए प्रयत्नों का लाभ तभी होगा जबकि किए गए प्रयत्नो को आगे की ओर अग्रसर 
करते हुए उच्च वृद्धि की ओर उन्मुख किया जाए। 


सन्दर्भ 

राजस्थान पत्रिका, 3 दिसम्बर, !996. 

845४2 $/4857<5, रिक्लुगञ्जी)39, 997, 085, ॥8फ्फ, छ 303 

बही, 988, 994 तथा 997. 

9वी हाइ। कतार उश्वा शिंक्क, ?थ६ ६. 

शर्मा ओ पी, वित्तीय अनुशासब और बजद, राजस्थान पत्रिका, 7 अप्रैल 

]996 

6. लेखक का तथ्य भारती, मई 999 मे प्रकाशित लेख राजस्थान का बजट 
से सकलित। 

7 लेखक का तथ्य गारती, मई ६999 में प्रकाशित लेख। 

५] आर्थिक समीक्षा, 7998-98, राजस्थान सरकार[ 


पके ७० के ह+ 


प्रश्न एवं संकेत 

लघु प्रश्न 

। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताए सक्षेप में बताइए। 

2. राजस्थान की जनरख्या पर टिप्पणी लिखिए। 

3 राजरथाना मे कृषि विकास की सक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 
नियन्धात्मक प्रश्न 

].. राजस्थान की अर्थव्यवरथा की आधारभूत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। 
राजस्थान की नौर्वी पच्वर्षीय योजना पर लेख लिखिए। 
राजरथान की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव बत्ताईए। 
राजस्थान के 4999-2000 के बजट की समीक्षा कीजिए। 
राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषदाए तथा इसके तीव्र विकास मे 
बाघाओ का विवेचन कीजिए। 


प्र के एम कर 
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। (0]4९6 ० िवखुंबच्रा भा वी वा0॑का (९०॥०75) 








| भारत के इतिहास में राजस्थान का गौरवपूर्ण स्थान रहा है! राजस्थान अनेक 
साहसी और पराक्रमी योद्धाओ की जन्मस्थली रहा है। प्राकृतिक कठिनाइयो की 
तपोभूमि राजस्थान ने बिडला, डालमिया, सिघानिया, बागड, पोद्दार आदि उद्योगपतियों 
को जन्म दिया, जिन्होंने देश-विदेश में औद्योगिक और व्यापारिक जगत मे काफी 
ख्याति अर्जित की है। 

राजस्थान का निर्माण 9 छोटे-छोटे राज्यो व तीन चीफशिपो के एकीकरण 

से हुआ था। एकीकरण की प्रक्रिया 948 से प्रारम्भ होकर 956 में सम्पन्न हुई थी। 
राजस्थान का वर्तमान वैधानिक स्वरूप एक नवम्बर 956 को लागू हुआ। भौगोलिक 
दृष्टि से राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बडा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 342 लाख 
वर्ग किलोमीटर है। देश मे तीन नये राज्यो के गठन के बाद राजस्थान का अब 
क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान हो गया है। राजस्थान देश के उत्तर-पश्चिमी भाग 
में पाकिस्तान से एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। राजस्थान के पश्चिम 
और' उत्तर-पश्चिम क्षेत्र मे भारत का सर्वाधिक बडा थार मरुरथल है। विश्व की 
सबसे बडी पर्वत श्रृखलाओ मे अपनी स्थलाकृति के कारण अरावली पर्वत श्रृंखला का 
प्रमुख स्थान है। जनसख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश मे नया स्थान है। 

| राजस्थान में वर्ष 999 मे 32 जिले, ॥05 उपखड, 24 तहसीले, 83 
नगरपालिकाए, 237 पचायत समितिया, 9,84 ग्राम पचायते तथा वर्ष 99| में 
कुल गाव 39,80, कुल आबाद गाव 37,889 तथा कुल कस्बे/शहर 222 थे। 
आरत की अर्थव्यवस्था मे राजस्थान की स्थिति का विवरण इस प्रकार है - 
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गारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान का स्थान गा 


! 036 महिलाए है। लियानुपात आखाप्रदेश में 972 बिहार मे 967 गुजरात मे 934 
तथा हिमाचल प्रदेश मे 976 है। अरुणाचल प्रदेश मे लिगानुपात सबसे कम प्रति 
हजार पुरुषो के पीछे 859 महिलाए है। 

(0) साक्षरता (८7३८४) - राजस्थान मे साक्षरता की दृष्टि ' स्थिति 
बहुत दयनीय है। महिलाओं की साक्षरता चिताप्रद है। राजस्थान मे साक्षरता अखिल 
भारत साक्षरता रो कम है। सात वर्ष और अधिक आयु की जनसख्या में भारत में 
साक्षरता 52 2] प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 64 ॥3 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 
39 29 प्रतिशत है। राजस्थाय मे साक्षरता 3855 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 
5499 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 2044 प्रतिशत है। 

साक्षरता के मामले म राजस्थान की तस्वीर धुघली है। वैसे विहार साक्षरता 
मे सबसे यीचे है। बिहार मे साक्षरता 38 48 प्रतिशन है। राजस्थान के पुरुष बिहार 
से थोड़े अधिक सक्षर हैं। बिहार मे पुरुषो की साक्षरता 5249 प्रतिशत है जबकि 
राजस्थान म यह कुछ अधिक 5499 प्रतिशत है। किन्तु महिला साक्षरता के मामले 
में राजस्थान सर्वाधिक पिछडा राज्य है। जबकि विकास के लिए ओर अर्थव्यवस्था की 
ढेरों समस्याओ पर निजात वास्ते महिलाओ का शिक्षित होना अति आवश्यक है। 
साक्षरता वृद्धि से आर्थिक विकास सभव है। साक्षरता ओर शिक्षा विकास से जनराख्या 
नियत्रित होती है और भारत मे जनसख्या वृद्धि के कम होने का अभिप्राय तीव्र 
आर्थिक विकास है। 

(९) राजरथान में जन्म व मृत्यु दर दोनो अधिक (85८९६६ छा] 906 
एव 46 ॥ २2०४) - राजरथान मे जन्मदर मृत्युदर एव शिशु मृत्युदर 
राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हालाकि 985 की तुलना मे 996 मे जन्म दर मृत्यु 
दर एवं शिशु मृत्यु दर म मामूली गिरावट दृष्टिगोचर हुई है। राजस्थान की ग्यारहवी 
विधान सभा मे प्रस्तुत परियार कल्याण विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के अजुसार 
दश में वष 996 में जन्म दर 274 प्रति हजार थी जबफि राज्य मे यह दर 
32० प्रति हजार आकी गई। वर्ष 985 मे देश की जन्म दर 32.9 तथा शज्य में 
397 थी। इस तरह वर्ष 996 मे वर्ष 985 की तुलना मे देश की जन्म दर में 
पाच तथा राज्य फी जन्म दर में 7 अको की गिरावट आई है। इसी तरह वर्ष 996 
में देश की मृत्यु दर 89 आकी गई जबकि राज्य म मृत्यु दर 97 थी। हालाकि वर्ष 
985 की तुलना में देश की मृत्यु दर 2 मे तथा राज्य मे तीग अका की गिरावट 
भाई है। 

शिशु मृत्यु दर के मामले मे भी राजस्थान की स्थिति देश की तुलना में 
बदतर है। बर्ष 996 मे देश की शिशु मृत्यु दर 72 तथा राज्य की 86 प्रति हजार 
थी। जबकि वर्ष 985 मे यह 97 तथा 08 प्रति हजार थी। राजस्थान म॑ पिछले 
90 वर्षों म 'जसख्या म लगातार वृद्धि देखी गई! राजरथान की जनसख्या के बच 
200] मे 56] करोड होने का अउुमान है। 


672 भारत मे आर्थिक पर्यवरण 


भारत एवं राजस्थान में जन्म दर और मृत्यु दर की स्थिति 











(प्रति हजार) 
वर्ष जन्म दर मृत्यु दर 
भारत राजस्थान भारत राजस्थान 

१985 32 9 397 (है । 832 
(99] 29 5 350 98 98 
992 290 उब7 0 0 30 8 
993 28 5 336 92 90 
994 28 6 337 92 90 
995 28 3 333 90 9 
996 274 323 89 97 





स्रोत राजस्थान पत्रिका, 5 अप्रेल 999 


3 राज़रथान में कृषि (#हा८णाएा८ ॥ ०४ ) - राजस्थान कृषि 
प्रधान राज्य हैं। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि 
पर निर्भर है। जल ससाधन सीमित होने के कारण कृषि मानसून पर निर्भर है। 
वर्तमान मे राज्य के क्षेत्र का एक-चौथाई से कम भाग सिचित है। सकल फसल क्षेत्र 
में कृषि की मानसूतर पर निर्भरता के कारण उच्चावचन की प्रवृत्ति है। यद्यपि शुद्ध बोये 
गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों मे राजस्थान मे खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि हुई 
है। भारतीय अर्थव्यवस्थाओ मे राजस्थान की कृषि स्थिति इस प्रकार है - 


() कुल फसल क्षेत्र (०४ ८०7फु८ठ #व९०) - वर्ष 4990-9] में भारत 
का कुल फसल क्षत्र ,85,477 हजार हैक्टेयर था जिसमे राजस्थान का कुल फसल 
क्षेत्र 9,380 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान का कुल फसल क्षेत्र भारत के कुल 
फसल ज्षेत्र का 04 प्रतिशत है। राजस्थान का कुल फसल क्षेत्र 7973-74 में 
7 886 हजार हैक्टेयर था जो बदकर 996-97 मे 20,693 हजार हैक्टेयर तथा 
997-98 में 22,325 हजार हैक्टेयर (प्राविजनल) हो गया। 


(0) शुद्ध वोया क्षेत्र (बल 8८9 50) - भारत मे शुद्ध बोया क्षेत्र 
]990-9] में ,42,234 हजार हैक्टेयर था जिसमे राजस्थान मे शुद्ध बोया क्षेल 
6,377 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान का शुद्ध बोया क्षेत्र भारत के शुद्ध बोया क्षेत्र 
का ॥॥ 5 प्रतिशत था। वर्ष 9973-74 से 997-98 के बीच राजरथान के शुद्ध 
योया क्षेत्र म॑ वृद्धि हुई। राज्य में शुद्ध बोया क्षेत्र 9773-74 से ॥5,967 हजार 
हैक्टेयर था जो बढकर 996-97 में 6,790 हजार हैक्टेयर तथा 997-98 मे 
47075 हजार हैक्टेयर हो यया। 


(॥) एक से अधिक बार वोया क्षेत्र (६८३ 56छवा तट 09॥ ०८) ८ 
वर्ष 9990-9॥ म एक से अधिक बार बोया क्षेत्र भारत में 43 246 हजार हैक्टेयर 
तथा राजस्थान 3,003 हजार हैक्टेयर था। राजरथान का एक से अधिक बार बाया 
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क्षेत्र भारत का 69 प्रतिशत था। राजस्थान मे एक से अधिक बार बोया क्षेत्र 
973-74 में ।,99 हजार हैक्टेयर से बढकर 996-97 मे 3,904 हजार 
हैक्टेयर तथा 997-98 मे 5,250 हजार हैक्टेयर (प्राविजनल) हो गया। 


(0५) शुद्ध सिचित क्षेत्र (९८ !ाह#८व #९०) - भारत मे शुद्ध सिचित 
क्षेत्र /988-89 में 45,86 हजार हैक्टेयर था जिसमे राजस्थान मे शुद्ध सिचित 
क्षेत्र 3,48 हजार हैक्टेयर था। शुद्ध सिचित क्षेत्र मे राजस्थान का भाग 77 प्रतिशत 
था। राजस्थान मे स्रोत अनुसार शुद्ध सिचित क्षेत्र 973-74 मे 2,378 हजार 
हैक्टेयर था जो बढकर 996-97 मे 5,588 हजार हैक्टेयर तथा 997-98 में 
$,42। हजार हैक्टेयर (प्राविजनल) हो गया। स्रोत अनुसार सकल सिचित क्षेत्र 
996-97 में 6,743 हजार हैक्टेयर था। फसल अनुसर सिचित क्षेत्र 4996-97 
में खाद्यान्न का 3,03] हजार हैक्टेयर, दालो का 353 हजार हैक्टेयर, तिलहन का 
2,25 हजार हैक्टेयर तथा गन्ने का 26 हजार हैक्टेयर था। 

(५) खाद्यान्न (70048/भ7॥ ?०००८४०४) - खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से 
राजस्थान की स्थिति सुधरी है। वर्ष 990-9] मे भारत मे अनाज उत्पादन 
],62,!25 हजार टन था जिसमे राजस्थान का अनाज उत्पादन 9,2!5 हजार टन 
था जो देश के अनाज उत्पादन का 57 प्रतिशत था। वर्ष 990-9] मे दालो का 
उत्पादन भारत मे 4,265 हजार टन था जिसमे राजस्थान का उत्पादन ,79 
हजार टन था। दालो के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा !2 प्रतिशत था। 


खाद्यान्न उत्पादन 


(मिलियन टन) 
वर्ष भारत राजस्थान खाद्यान्न उत्पादन में 


राजस्थान का प्रतिशत 





7995-96 80 4 96 83 
996-97 99 4 2 8 64 
4997-98 492 4 40 73 
998-99 203 0 42 9 64 
4999-2000 (प्राविजनल) _ ॥99 89 435 


स्रोत  इकोमॉमिक सर्वे, 7998-99, भारत सरकार। 
2 आर्थिक समीक्षा, 998-99, 999-2000 राजस्थान सरकार। 


भारत की अर्थव्यवस्था के खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की 
भूमिका बढी है। देश के खाद्यान्न उत्पादन मे राजस्थान का योगदान 995-96 में 
5.3 प्रतिशत, 996-97 मे 64 प्रतिशत था जो बढकर 997-98 में 73 प्रतिशत 
हो गया। दर्ष 997-98 मे भारत में खाद्यात्र का उत्पादन 924 मिलियन टन था 
जिसमे राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन ।4 मिलियन टन था। राजस्थान वर्तमान मे 
खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु अतिरेक वाला राज्य बन गया है। 
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(५७) प्रमुय॒ फ्सलों का उत्पादन (०तएलाणा री शिगएज (0०७) 
- राजायः? मे 59 )998-99 मे अनाऊ उत्पादन 92 मिलियन ट., दलहा 2 
मिलियन टन प्ाद्यात्न “त्मादन ]2 मिलियन टन तिलहन 36 मिलियन टन यत्ना 
09 मिलियन टन लथा कपास 09 निलियन “गठ था। 

भारत मे दलक]) और तिलहा के उत्मादन म राजस्थात वी महत्त्वप्रा] भूमिका 
है। दघ 998-99 म मारत ज दलहा उत्पादन मे शज़स्थात का भाग ॥35 
प्रतिशत तथा तिवहन में ]49 प्रतिशत (समादित) था। राजस्थान में तिलहन का 
क्षतणल 998-99 मं 4027 लाख हैक्टयर था। तिलहन का उत्पाद 998-99 
में 36 मिलिएन टन फमादित्त था। यय गत 4997-98 के तिलहन उत्पादन 33 
मिलियन टन की ठुरना म 9 प्रनिशत दृद्धि दशाता है। 


प्रमुझ फसलों क उत्पादन की स्थिति वर्ष 998 99 (समावित) 





कस 2 .क््लजजध्अ 54453 47 >> शक कर, (मिलियन टन) 
बच भारत शजरस्थान एसना क उत्पादन में 
राजस्थान का प्रतिगत 
अनाज 380 4 92 50 
दलहन ]4 8 20 3 5 
खाद्यान्न 95 2 ]82 $5 
तिलहन 242 36 4 9 
गन्ना 259 7 9095 03 
कापास ]4 9 098 70 


(मिलियन ग्गठ) 





खाते डकानमिक रावे ॥998 99 तथा आधथिक सर्म-मा 998 99 राजरथान 
सरकार 
(५॥) प्रमुख फसलों वी औसत उत्पादकता (#५ श३2९९ ४६९ ० शिहलए्ग 
(४०95) - राजरथान फसला बी औरात उत्पादकता म प्रपतिशील राज्या यथा 
प्रजाय हरियाणण दी तुलना से पीछ है। राजस्थान मे वष 995-96 मे प्रति हैक्टयर 
औसत उत्पाहकता “हूँ की 2 50] सिलिप्राम चावल वी ,264 किलाग्राम मूग्फली 
762 डिलाप्राम कपास वी | 26 क्लिग्राम गन्ना वी 50 336 क्लिाग्राम थी+ 
$ घ्यदरकों, झा, 'टापणोए१ (एछणाक्चणा थी प्च्लोफलऊ ५ + उ्रतवों, कं 
उपमाण की दृष्टि स राजरयान राष्ट्रीय औसन और अय राज्या वी तुलना म पीछ 
हैं। मारत मे बाए एए क्षय्र म प्रति हैकलयर उर्वरक झा औसत उपमाय 78 क्लोग्रान 
है जाफि रातस्पार मे यह फदल 35 जिलाप्रान ही है। राजस्थात में दध 3995-96 
मे नाइट्राज़त का जउपमाय 486 लाख टा फासफ्ट का उपमाय 50 लाख टा तथा 
पाटाश का उपमाए 57 हजार टत था। राजस्थान उर्दरका के उपभोग की दृष्टि से 
पजाब उत्तर प्रदश गुझरात जथ्य प्रदश आदि राज्यों स पीछ था। 
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5. पशुधन (!॥६८ 506) - राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे पशुपालन 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राज्य मे बहुतेरे लोग लामप्रद रोजगार पशुधन पर आश्रित 
है। राजस्थान का पशुधन 992 में 47773 लाख था जा बढकर 997 में 
54349 लाख हो गया। राज्य के पशुधन मे 992 की तुलना मे 997 में 
]3 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई॥ राजस्थान का ऊन और दूध उत्पादन मे देश मे 
महत्त्वपूर्ण रथान है। वर्ष 987 मे भारत के पशुधन मे राजस्थान का भाग 92 
प्रतिशत था। 


6. भारतीय परिप्रेक्ष्य मे राजरथान की ओद्योगिक स्थिति (गरतए5एछ०। ए०प्भागा 
0०२9]3४॥ञ ४ 09) - देश मे आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए दस वर्ष बीत 
चुके हैं। आर्थिक सुधारों के कारण देश मे विदेशी पूजी निवेश बढा है। किन्तु 
राजस्थान नब्बे के दशक मे विदेशी निवेशकों को आकर्पित करने मे अधिक सफल 
नहीं हो सका। परिणामस्वरूप राजस्थान औद्योगिक विकास की दौड मे महाराष्ट्र, 
गुजरात, दिल्‍ली, हरियाणा आदि राज्यो की तुलना मे पिछड गया। राज्य के पिछडेपन 
का अन्य प्रमुख कारण केन्द्रीय पूजी निवेश का अभाव है। राज्य मे सार्वजनिक क्षेत्र 
हे उपक्रमो का नितात अभाव है। राज्य के अनेक उद्योग घाटे की समस्या से ग्रसित 

| 

वर्तमान मे राज्य सरकार औद्योगिक दिकास को गति देने के लिए प्रयासरत 
है। राज्य की वर्ष 999-2000 की वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड रुपए 
निर्धारित किया गया है जो 998-99 की सशोधित वार्षिक योजना की तुलना मे 
23 ]5 प्रतिशत अधिक है। योजना परिव्यय का 4 प्रतिशत उद्योग व खनिज पर, 9 
प्रतिशत विद्युत पर तथा 5 प्रतिशत परिवहन पर व्यय करने कः प्रावधान है। 
आधारभूत सरचना के विकसित होने से विदेशी निवेशक आकर्षित होगे जिससे 
औद्योगीकरण की गति को बल मिलेगा। वर्तमान मे यह प्रमाणित हो चुका है कि तीव्र 
औद्योगिक विकास के बिना गरीबी निवारण सभव नहीं है। औद्योगिक विकास से 
गरीबी का दुष्वक्र थमता है। रोजगार के अवसरों मे बढोतरी से चहुओर खुशहाली का 
मार्ग प्रशस्त होता है। 

राजस्थान मे मार्च 998 तक 53] वृहद एय मध्यम उद्योग स्थापित किये 
गए हैं, जिनमे 3,740 करोड रुपए की पूजी विनियोजित हे तथा ]70 लाख 
व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष 4998-99 के दौरान लघु एव दस्तकारी 
उद्योगो में आशातित वृद्धि हुई। दिसम्बर 998 तक 5,400 इकाइयो के लक्ष्यों के 
सापेक्ष 5.60 इकाइया पजीकृत हुई जिनमे 224 33 करोड रुपए के विनियोजन से 
22,350 व्यक्तियों को रोजगारा उपलब्ध हुआ। ३ 

राजस्थान औद्योगिक विकास की दौड मे औद्योगिक रुग्णता, आधारभूत 
सरचना का अभाव, कम पूजी निवेश, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमो का अभाव आदि 
कारणो से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे पिछड गया है। इस बात की पुष्टि भारत और 
राजस्थान के अग्राकित तुलनात्मक विवरण से सहज हो जाती है। 


676 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


राजस्थान का 997-98 मे साधन लागत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 
प्रचलित कीमतो पर 47,05,467 लाख रुपए था जिसमे विनिर्माण क्षेत्र (पजीकृत 
और गेर पजीकृत) का अशदान 3,72,785 लाख रुपए था। राज्य मे शुद्ध घरेलू 
उत्पपाद मे विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 79 प्रतिशत था| भारत का साधन लागत पर 
सकल घरेलू उत्पाद 997-98 मे 0,49,9 करोड रुपए (त्वरित अनुमान) था 
जिसमे निर्माण क्षेत्र का अशदान 2,59,426 करोड रुपए था। भारत के सकल घरेलू 
उत्पाद मे निर्माण क्षेत्र का योगदान 997-98 मे 247 प्रतिशत था जो राजस्थान 
की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। स्पष्ट है विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से 
राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। 


शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यो की तुलना में 
पिछडा हुआ है। चालू मूल्यो पर शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद (नई श्रृखला) 4996-97 
में राजस्थान मे 4,872 करोड रुपए (त्वरित अनुमान) था जबकि यह महाराष्ट्र में 
,52,29 करोड रुपए, उत्तर प्रदेश मे !,03,|70 करोड रुपए, आज्र प्रदेश में 
72,95 करोड रुपए, पश्चिम बगाल मे 70,537 करोड रुपए तथा गुजरात में 
63,50] करोड रुपए था। राजस्थान शुद्ध घरेलू उत्पाद मे बिहार, आसाम हरियाणा, 
केरल, एउडीसा से आगे है। 

(7) धीमा आर्थिक विकास (5009 ए८णा०णा 0९ए९|०७॥गथ॥0) - औद्योगिक 
पिछडेपन का राजस्थान के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडा है| राज्य में 
औद्योगीकरण के गति नहीं पकडने के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और प्रति 
व्यक्ति आय मे वृद्धि धीमी रही। अखिल भारत स्तर पर प्रचलित कीमतो पर वर्ष 
995-96 की प्रति व्यक्ति आय 0,525 रुपए थी जबकि राजस्थान मे प्रति व्यक्ति 
आय 7,523 रुपए रही। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में 
ग्यारहवा स्थान रहा। पजाब मे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 6,053 रुपए थी। 


राज्यवार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, रिथर (980-8) कीमतों पर 





राज्य यृद्धि दर (99-92 से 996-97) 
गुजरात 8 23 
महाराष्ट्र 796 
आन प्रदेश 790 
त्रिपुरा 78 
पश्चिम बगाल 6 82 
कर्नाटक 6] 
तमिलनाडु 5या 
राजस्थान 558 
पजाब 509 
हरियाणा 4 75 


स्रोत आर्थिक समीक्षा, 998-99, राजस्थान सरकार। 


भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान का स्थान 677 


वर्ष !980-8] की स्थिर कीमतो पर राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 
दर 99-92 मे ऋणात्मक 604- प्रतिशत, 992-93 में 374 प्रतिशत, 
993-94 में ऋणात्मक 644 प्रतिशत, 994-95 मे 8 82 प्रतिशत, 995-96 
में ऋणात्मक 3 0 प्रतिशत तथा 996-97 मे 6 50 प्रतिशत थी। वर्ष 99-92 
से 996-97 के बीच राज्य की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर तीन बार ऋणात्मक 
रही जो कि चिन्ताप्रद बात थी। राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 
980-8) की स्थिर कीमतो पर 99-92 से 996-97 के बीच 5 58 प्रतिशत 
थी जो कई राज्यो की तुलना में कम है। 

(8) आधारमूत संरचना का अभाव (एलीललाटए ण॑ छ84घ6 [73- 
आ्रशधार) - राजस्थान में आर्थिक विकास और औद्योगीकरण मे पिछडेपन का 
प्रमुख कारण आधारभूत सरचना का अभाव है। नियोजन काल और आर्थिक 
उदारीकरण के दौर में आधारभूत सरचना यथा ऊर्जा, सडक, रेलवे, सिचाई, सचार, 
शिक्षा, बैंक आदि का तुलनात्मक रूप से कम विकास हुआ। वर्ष 998-99 के 
प्रारम्भ में राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता 3,097 365 मेगावाट थी। राज्य मे 
998-99 मे विद्युत उत्पादन (शुद्ध) 0,223 23 मिलियन यूनिट तथा विद्युत क्रय 
१,300 मिलियन यूनिट (अनुमानित) था। राजस्थान मे सडको की कमी है। 
राजस्थान मे सडकों की लम्बाई प्रति 00 वर्ग किलोमीटर पर केवल 4268 
किलोमीटर है जिसके वर्ष 998-99 के अन्त तक 4367 किलोमीटर होने की 
सभावना है। जबकि देश में प्रति 00 वर्ग किलोमीटर औसत सडको की लम्बाई 73 
किलोमीटर है। राजस्थान मे सडके अखिल भारत की औसत सडक लम्बाई से बहुत 
कम है। राजस्थान मे सडको की लम्बाई 998-99 मे 85,008 किलोमीटर थी। 
सितम्बर 998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 64, प्रति व्यक्ति बैंक 
जमा 3,582 रुपए तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण ,595 रुपए था। राजस्थान में 
साक्षरता 99] मे 38 55 प्रतिशत थी। रेलवे विकास की दृष्टि से तो राजस्थान की 
रिथिति अधिक दयनीय है। आय व्ययक अध्ययन 994-95 के अनुसार में प्रति 
हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई केवल 702 किलोमीटर थी। 

कुल मिलाकर राजस्थान औद्योगिक विकास में तुलनात्मक रूप से कम 
विकसित राज्य है। विगत वर्षो मे राजस्थान की औद्योगिक स्थिति सुधर नहीं सकी। 
वर्तमान मे राज्य सरकार को गरीबी की समस्या और आर्थिक पिछडेपन से निपटने 
के लिए ओद्योगिक विकास को गति देने वास्ते प्रभावोत्पादक कदम उठाने होंगे। राज्य 
सरकार को न क॑वल नय॑ उद्योगों को आकर्षित करना होगा अपितु वद पडे उद्योगो 
की भी सुध लेनी होगी। आर्थिक उदारीकरण के दौर में राजस्थान स्वदेशी और विदेशी 
पूजी निवेश को अधिक आकर्षित करने मे सफल नहीं हो सका है। ऐसी रिथति मे 
ओद्योगीकरण को गति देना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। 

आज उदारीकरण के दोर में विकास के क्षेत्र मे विशेषकर सार्वजनिक उपक्रमो 
की स्थापना मे सरकार की भूमिका गौण हो गई है! सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश 
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की प्रक्रिया जारी है। नियोजन काल मे राजस्थान केन्द्र द्वारा सार्वजनिक उपक्रमो की 
स्थापना के मामले मे उपेक्षित रहा है। राजस्थान मे आज सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
मे उद्योगो की रथापना की आवश्यकता है। राज्य मे प्राकृतिक ससाधनो का अभाव 
नहीं हैं। यहा विकास की विपुल सभावनाए हैं। राज्य सरकार को वार्षिक योजनाओं 
मे उद्योग व खनन पर परिव्यय मे वृद्धि करनी चाहिए। राजस्थान की नौर्वी पचवर्षीय 
योजना 27,650 करोड रुपए की निर्धारित की गई है जिसमे उद्योग व खनिज क्षेत्र 
पर 2,54 09 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना उदृव्यय का 
779 प्रतिशत है। इसके अलावा ऊर्जा पर कुल योजना उद्ृव्यय का 23 63 प्रतिशत 
तथा यातायात पर 973 प्रतिशत व्यय का प्रावधान है। आशा की जाती है कि नौरवीं 
योजना में राजस्थान मे औद्योगिक वातावरण सृजित होगा और आर्थिक विकास गति 
पकडेगा। 

सन्दर्भ 


] राजस्थान पत्रिका, 5 अप्रैल 999 
डे छ4॥0 50805705, 997, ए3]45गभा 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
] भारतीय परिप्रेक्ष्य मे राजस्थान की औद्योगिक स्थिति क्‍या है? 
2 जनसख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत मे स्थान बताइए। 
3 राजस्थान की आधारभूत सरचना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 
4 भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान की कृषि की स्थिति का विवेचन कीजिए | 
निवन्धात्मक प्रश्न 
] राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था मे रथान निर्धारण 
कीजिए। 
2 भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान की जनसख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग एव 
इन्फ्रास्ट्रक्चर के सदर्भ मे क्या स्थिति है? 
3 भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान राज्य की वर्तमान स्थिति की विवेचना 
कीजिए। 
4. राजरथान राज्य के अन्य राज्यो की तुलना में पिछडेपन को दर्शाने वाली 
विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
5 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए - 
() भारतीय सदर्भ मे राजस्थान की जनसख्या 
(४). राजस्थान में कृषि 
(४) उचद्योगो की दृष्टि से राजरथान का भारत मे स्थान 
(४४) राजस्थान का क्षेत्रफल 


उ5 


राजस्थान में जनसंख्या 
की विशेषताएँ 


(हश्य्ए/९5 ० ?00करपा॥आएंणा रेत ॥5तक्षा) 








राजस्थान मे जनसख्या की विकरालता विकट समस्या है। बढती जनसख्या 
अब विस्फोटक स्थिति के सन्निकट है जो विकास मे अवरोध साबित हो रही है। 
ज़नसख्या के सख्यात्मक पहलू की अपेक्षा उसका गुणात्मक पहलू अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। तीव्र आर्थिक विकास के वास्ते तेज गति से बढ रही आबादी को थामना अपरिहार्य 
है, इसके अभाव में विकासगत प्रयासो की कोई प्रासगिकता शेष नहीं रह सकेगी। 

मानवीय साधनो की दृष्टि से राजस्थान की रिथति देश के अन्य प्रान्तो की 
तुलना में दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रो मे विशेषकर महिलाओ मे साक्षरता का नितात 
अभाव है| सरकार प्रान्त मे साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई व पोषण आदि 
सुविधाए मुहैया कराने के लिए सचेष्ट है। हाल ही के वर्षो मे राज्य मे औद्योगिक 

का अच्छा वातावरण बना है। लोगो की आमदनी के बढने से जनसख्या की 
हे य मे वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। राजस्थान मे जनसख्या की विशेषताएँ अग्राकित 


. जनसख्या का आकार 
(छश्ष ण ए70फ॒णआाणा) 

99] की जनगणना के अनुसर राजस्थान की जनसख्या 440 करोड़ थी। 
इसमे ग्रामाण जनसख्या 340 करोड तथा शहरी जनसख्या एक करोड थी। वर्ष 
98] मे राज्य की जनसख्या 343 करोड थी। [98] से 99] के बीच राज्य 
की जनसख्या मे 00 97 करोड व्यक्तियों की वढोतरी हुई है। 98-9] के दशक 
में राज्य की जनसख्या मे वृद्धि 2844 प्रतिशत बेठती है जो भारत की दशकीय वृद्धि 
(2385%) की तुलना मे 459 प्रतिशत अधिक है। जाहिर है राजस्थान मे 
जनसख्या वृद्धि डरावने काले बादलो की दरह मडरा रही है। 
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राजस्थान मे 95] से 99] तक की अदधि मे जनसख्या मे दशकीय वृद्धि 
अग्राकित है 


वर्ष जनसख्या दशकीय वृद्धि दर 
(करोड मे) (प्रतिशत मे) 

95] ]60 5 2 

]96] 202 262 

क्र 258 278 

98] 3 43 330 

99 440 28 4 


स्रोत आर्थिक समीक्षा, 998-99, राजस्थान सरकार। 


स्वतत्रता उपरात राजस्थान की जनसख्या 95 मे 60 करोड से बढकर 
]99] मे 440 करोड हो गई। चालीस वर्षो में 280 करोड की वृद्धि हो गई। 
95) से 98] तक जनसख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई॥ 399॥ की दशकीय वृद्धि 
का 98। की तुलना मे कम होना प्रान्त के लिए शुभ सकेत है लेकिन अखिल भारत 
की वृद्धि दर से तुलना करने पर स्थिति निराशाजनक परिलक्षित होती है। अत राज्य 
की जनसख्या वृद्धि दर को भविष्य मे और कम करने की आवश्यकता है। 99 
में राजस्थान की जनसख्या भारत की कुल जनसख्या का 5.20 प्रतिशत रही है। 


2. जिलेवार जनसख्या 
(0507९एश5८ एक्नाणा)) 

वर्तमान मे राजस्थान मे 32 जिले हैं। करौली को हाल ही (998) नया 
जिला बनाया गया है| जनसख्या के वितरण की दृष्टि से सभी जिलों की स्थिति 
समान नहीं थी। वर्ष 499] की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसख्या 
440 करोड थी। राजस्थान मे वर्ष 799] मे जयपुर जिले की जनसख्या 388 
लाख थी। इसमे 205 लाख पुरुष तथा 83 लाख महिलाए थी। जयपुर की 
जनसख्या मे 2]] लाख ग्रामीण तथा 77 लाख शहरी थी। 


राजस्थान मे सबसे कम जनसख्या जैसलमेर जिले की है। 99] में 
जैसलमेर जिले की जनसख्या 34 लाख थी। इसमे ]9 लाख पुरुष तथा 5 लाख 
महिलाए थी। जैसलमेर की कुल जनसख्या मे 29 लाख ग्रामीण तथा 53 हजार 
शहरी थे। 


3. जनसख्या वृद्धि दर 
(रिग2 ० 70एप्रमाणा (ण्च्याओ 
राजरथान की दशकीय जनसख्या वृद्धि दर (2०लणाबी 70एएगा0णा 
(0०५७७) भारत की दशकीय जनसख्या वृद्धि दर से अधिक है। 98-9 में 
भारत की ज़नराख्या वृद्धि दर 23 85 प्रतिशत है जबकि राजस्थान की जनसख्या 
वृद्धि दर 2844 प्रतिशत है। राजस्थान की ग्रामीण और शहरी दशकीय वृद्धि दर 


राजस्थान मे जनसख्या की विशेषताएँ 68 
। 

सष्ट्रीय औसत से अधिक है। दर्ष 98-97 मे ग्रामीण वृद्धि दर 2546 प्रतिशत 
तथा शहरी वृद्धि दर 3962 प्रतिशत है। विगत जनगणनाओ में राजस्थान की 
दशकीय वृद्धि दर इस प्रकार रही 94] मे 8 प्रतिशत, 95] में 5 02 प्रतिशत, 
396] में 2602 प्रतिशत, !97। मे 2708 प्रतिशत 98] में 3297 प्रतिशत, 
99] मे 2844 प्रतिशत। 

राजस्थान मे 99] मे दशकीय जनसख्या वृद्धि दर 98] की दशकीय 
जनसख्या वृद्धि की तुलना मे कम हुई है। राज्य मे बीकानेर जिले मे 498]-9 में 
जनसख्या वृद्धि दर 4270 प्रतिशत सर्वाधिक है। बीकानेर जिले मे ग्रामीण जनसख्या 
वृद्धि दर 42 2 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 43 59 प्रतिशत है। सबसे 
कम दशकीय जनसख्या वृद्धि पाली जिले की है। पाली जिले की 98--9 में 
जनसख्या वृद्धि 663 प्रतिशत है। पाली जिले की ग्रामीण जनसख्या वृद्धि ] 86 
प्रतिशत तथा शहरी जनसख्या वृद्धि 3773 प्रतिशत है। 

4. जनसख्या घनत्व 
(ए0शातआऑए ण 96फ॒णै॑भाणा) 

स्वतत्रता उपरात राजस्थान के जनसख्या घनत्व मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 
जनसख्या घनत्व मे वृद्धि का प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ रही जनसख्या है। 
वर्तमान में राजस्थान में जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 8$ प्रत्तिशत है। वर्ष 997 
की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसख्या घनत्व 29 व्यक्ति प्रति वर्ग 
किलोमीटर था। भारत का जनसख्या घनत्व 99 मे 274 रहा। भारत की तुलना 
मे राजस्थान का जनसख्या घनत्व आज भी बहुत कम है जो कुछ सीमा तक प्रदेश 
के आर्थिक पिछडेपन को दर्शाता है। 

राजस्थान के सभी जिलो मे जनसख्या घनत्व मे असमानता है। जयपुर जिले 
का जनसख्या घनत्व 336 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है जो कि सर्वाधिक है। 
जैसलमेर जिले का जनसख्या घनत्व 9 है जो कि राज्य मे सबसे कम है। वर्ष 98] 
में त्तो जैसलमेर का जनसख्या घनत्व केवल 6 ही था। वर्ष 99] मे राजस्थान के 
जिलो का जनसख्या घनत्व इस प्रकार रहा था - कोटा 63, सवाईमघोपुर 86, 
टोक 36, चित्तौड 37, बूदी 39, भीलवाडा 52, उदयपुर 67, अजमेर 204, 
बासवाडा 229, डूगरपुर 232, मरतपुर 326, अलवर 274, धौलपुर 247, झुझुनू 
267 प्रति दर्ग किलोमीटर। राजस्थान के ग्यारह जिलो मे जनसख्या घनत्व राज्य के 
औसत घनत्व से कम तथा 9 जिलो मे घनत्व राज्य के ओसत से अधिक है। 

5. जनसख्या का लिगय अनुपात 
(56४ रब्रात0 ण ?क्ण॑गाणा) 

राजस्थान मे प्रति हजार पुरुषो के पीछे महिलाआ की सख्या कम है। 
राजस्थान मे लिगानुपात 90 है। ग्रामीण क्षेत्र में यह 99 त्तथा शहरी क्षेत्र मे 879 
है जबकि भारत में लिगानुपात 927 है। ग्रामीण लियानुपात 938 तथा शहरी 
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लिगानुपात 894 है। राजस्थान में 95 मे प्रति हजार पुरुषो के पीछे 92) महिलाए 
थीं। वर्ष 496। में यह सख्या घटकर 908 रह गई। वर्ष !97॥ और 98। में 
स्त्रियो की सख्या की स्थिति मे थोडी सुधार की प्रदृत्ति दृष्टिगोचर हुई। 98 मे 
लिगानुपात वढकर 99 हो गया किन्तु 99 में प्रति हजार पुरुषो के पीछे स्त्रियों 
की राख्या (लिमानुपात) घटकर 90 ही रह गयी। राजस्थान मे प्रति हजार पुरुषो 
के पीछ महिलाआ की सख्या म हो रही कमी महिलाओं के प्रति उपेक्षित व्यवहार का 
परिचायक है। राजस्थान के लगभग सभी जिलो म स्त्रिया की सख्या पुरुषो से कम 
है। 

वर्ष 99] में राजर्थान की कुल जनसख्या 440 करोड में से 209 करोड 
महिलाए हैं। राज्य की ग्रामीण जनसख्या 339 करोड में 62 करोड़ आमीण 
महिलाए तथा एक करोड शहरी जनसख्या में 47 लाख शहरी महिलाए हैं। 

राजस्थान म सर्वाधिक लिगानुपात डूगरपुर जिले मे 995 है। डूगरपुर मे 
ग्रामीण लिगानुपात 003 तथा शहरी लिगानुपात 897 है। राज्य में सबसे कम 
लिगानुपात 795 धोलपुर जिले में है! धौलपुर में ग्रामीण लिगानुपात 786 तथा शहरी 
लिगानुपात 84] है। जयपुर मे लिगानुपात 892 है जो राज्य के औसत 90 से 
बहुत कप है। 

6. राज्य में साक्षरता दर 
([#0ह३८५ रिया) 

भारत मे निरक्षरों की भरमार है। स्वतय़्ता के पाच दशकों में विभिन्न पचवर्षीय 
याजनाओ मे शिक्षा पर सार्वजनिक उपरिव्यय में कमी के कारण देशवासियों को 
शिक्षा सुधिधा मुहैया नहीं हो सकी। आज भी देश में अनेक गाव ऐसे है जहा स्कूल 
नहीं हैं। शिक्षा पाने के लिए बच्चा को कई किलोमीटर पैदल चलना पडता है। देश 
म गरीबी की समस्या मुयर होने क कारण शिक्षा के प्रति लागा की रुचि कम है। 
भारत के राजस्थान राज्य की साक्षरता की दृष्टि रो स्थिति शोचनीय है। महिलाओं 
म साक्षरता की दर बहुत कम है। ग्रामीण महिलाओ का तो हाल ही बेहाल है। 


राजरथान में साक्षरता की स्थिति, 499 








(प्रतिशत में) 
वर्ष भारत राजस्थान 
व्यक्ति 522] 38 55 
पुरुष 64 ॥3 54 99 
महिला 39 29 20 44 





भारत म ॥99] में 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसख्या में साक्षरता 
522॥ प्रतिशत थी पुरुष साक्षरता 643 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 3929 
प्रतिशत थी। साक्षरता के मामले म राजस्थान बहुत्त पीछे है। वर्ष ।99॥ मे राजस्थान 


राजस्थान में जनसख्या की विशेषज्ञाएँ 683 


मे साक्षरता केवल 38 55 प्रतिशत थी। पुरुष साक्षरता 5499 प्रतिशत तथा महिला 
साक्षरता 2044 प्रतिशत थी। विगत वर्षो मे राजस्थान की साक्षरता को तालिका में 
दर्शाया गया है - 

राजस्थान में साक्षरता 








(प्रतिशत मे) 
वर्ष व्यक्ति पुरुष महिला 
95 89 4 4 30 
96 ]52 237 58 
97] 9॥ 287 85 
98॥ 30] 44 8 4 0 
99 386 550 204 





राजस्थान मे यद्यपि विगत दशको मे साक्षरता मे वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी 
राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। वर्ष 99] में 
साक्षरता में राजरथान का देश मे 23 वा स्थान था। पुरुष साक्षरता मे 22 वा तथा 
महिला साक्षरता में 25वा रथान था। 

राजस्थान मे अनेक जिले ऐसे हैं जहा ग्रामीण साक्षरता की स्थिति राजस्थान 
की ग्रामीण साक्षरता के औसत से कम है। बाडेमर, जालौर, बासवाडा, सिरोही, बूदी 
आदि जिलो मे ग्रामीण साक्षरता की दशा चिन्ताप्रद है। गौरतलब हैं प्रदेश की 
राजघानी जयपुर मे ग्रामीण महिला साक्षरता केवल 232 प्रतिशत थी। 

राजरथान मे निरक्षरता अभिशाप है। राज्य मे नीची साक्षरता की दर बिगडी 
मानव ससाधन की रिथिति को दर्शाती है। नीची साक्षरता के कारण राजस्थान में 
जनाधिक्य भी है। प्राकृतिफ ससाधनो की बहुलता के बावजूद विकास की दौड मे 
राजस्थान पीछे है। 

7, श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा 
(0००फथाणाब जफलसाणर ० [.800फ) 

राजस्थान मे श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढाचे मे बदलाव आया हे। कुल 
जनसख्या मे श्रम शक्ति मे वृद्धि हुई है। वर्ष 97 मे कुल श्रम शक्ति जनसख्या का 
34] प्रतिशत थी जो !98] मे बढकर 366 प्रतिशत हो गई। वर्ष 99] मे कुल 
श्रम शक्ति जमसख्या का 38 87 प्रतिशत रही। श्रम शक्ति के बढने के बावजूद आज 
भी राजस्थान मे जनसख्या का बडा भाग गैर श्रम शक्ति के रूप में है और जो श्रम 
शक्ति है उसका बडा भाग कृपक, खेतिहर श्रमिक, पशुधन, मछली, वन आदि 
गठिविधियो मे लगा हुआ है। कृषि एव सहायक क्रियाओ मे श्रम शक्ति का अधिक लगे 
हुए होना यजरथान के पिछडेपन को दर्शाता है। श्रम शक्ति का बहुत कम भाग खनन, 
उद्योग, निर्माण व सेवाओं में लगा हुआ है। श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढाचे को 
तालिका मे दर्शाया गया है - 


हे 
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श्रमशक्ति का व्यावसायिक ढाचा 





(प्रतिशत मे) 

औद्योगिक श्रेणी 98] 99] 
ल््ज्ज 64 5 58 80 
2 श्रमिक 85 0 00 
3 पशुधन मछली वन आदि 28 ] 80 
4. खनन पत्थर निकालना 07 4 03 
5 (9) घरेलू उद्योग ३30 200 
(0) घरेलू उद्योग के अलावा उद्योग 50 5 45 
6... निर्माण ॥7 2 42 
7 व्यापार व वाणिज्य 44 64] 
8 परिवहन सपग्रह व सचार 2 2 39 
9. अन्य सेवाएँ 73 969 
कूल (लगभग) 0000 १00 00 





कृषि एवं सहायक क्रियाओं में (श्रेणी | से3 तक) श्रम शक्ति का बर्ष 98॥ 
की सुलना मे वर्ष 99 में 52 प्रतिशत कम हुआ है खनन व उद्योगों में (श्रेणी 4 
व 5) यह मामूली 0.22 प्रतिशत कम हुआ है। निर्माण व सेवाओ में (श्रेणी 6 से 9 
तक) 54] प्रतिशत बढा है। 


वर्ष 99] मे राज्य मे श्रमि शक्ति के औद्योगिक वितरण मे 98 की तुलना 
में जो परिवर्तन आया है वह एक सही दिशा मे होने वाला परिवर्तन है। इस दौरान 
कृषि का महत्व कम हुआ है। निर्माण व सेवाओ के क्षेत्र मे प्रगति झलकती है। 

राजस्थान मे तेज गति से बढ़ रही जयसख्या एक चिताजनक स्थिति है। 
कुल आबादी में 6 प्रतिशत गैर श्रमिक हैं| प्रति हजार पुरुषों के पीछे घटती 
महिलाओ की सख्या साक्षरता की अत्यन्त नीची दर आदि घितनीय पहलू हैं। कृषि 
क्षेत्र मे आश्रितों की सख्या अभी अधिक बनी हुई है। अधिक आबादी के सामने राज्य 
में अथाह प्राकृतिक साधन सीमित नजर आये लगे है। अत बढ रही आबादी की दर 
को तेजी से कम करने की सख्त आवश्यकता है। 

तीव्रता से बढ रही आबादी के अनेक कारणों में शिक्षा का अभाव परम्परावादी 
दृष्टिफोण पिर्घनता अदि मुख्य है। आज भी अधिकाश भागो मे जन्म लेने वाले बच्चे 
फो दायित्व के रूप मे यहीं लिया जाकर परिवार की आर्थिक इकाई के रूप मे 
स्वीकार किया जाता है | ग्रामीणो मे इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा है शहरी निर्धनों मे 
भी कमोबेश यही हालत है। 

बढ रही आबादी को नियत्रित करने के लिए आवश्यक है कि मानवीय 
साधा मे वृद्धि की पुरजोर कोशिश की जाए। इसमे सरकारी प्रयत्न के साथ जन 
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सहयोग भी लाजिमी है। यदि समस्त राष्ट्र मे साक्षरता का अलख जगाया जाए तो 
यह आबादी नियत्रण मे कारगर सिद्ध हो सकता है। 

सरकार सावचेत है, लोगो मे भी जागृति है। लोग खुद-ब-खुद परिवार 
नियोजन को आत्मस्ात करने लगे हैं, कई स्वैच्छिक सगठन भी इस और अग्रसर है। 
सर्वाधिक आवश्यकता पारिस्थितिकी सतुलन तथा आबादी को नियत्रित करने की है। 
ऐसा करने से मानव पूजी मे अपेक्षित सुधार होगा तथा भावी पीढी के हित सुरक्षित 
रहेगे। यदि इसमे सफलता मिलती है तो आने वाले वर्षों मे राजस्थान विकास की 
दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यो मे होगा। राजस्थान में प्राकृतिक ससाधनो का अभाव 
नहीं है। वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करके प्राकृतिक ससाधनों को गति देने की 
आवश्यकता है। यहा विकास की विपुल सभावनाए है। 

राजस्थान में जनसख्या वृद्धि के कारण 
((8०5९५ ण धाशा ता०णाी। 5 ?१कृ्णेगाणा ए २8]4509) 

राजस्थान में जनसख्या 95] मे केवल 6 करोड थी जो तेजी से' बढकर 
98 मे 34 करोड तथा 99! मे और बढकर 44 करोड हो गई। राजस्थान मे 
जनसख्या की दशक वृद्धि दर 99] मे 2844 प्रतिशत थी जो भारत की दशक 
वृद्धि दर 23 56 प्रत्तिशत से बहुत अधिक है। यदि राजस्थान में जनसख्या इसी गति 
से बढती रही तो जनसख्या 2003 मे 6 करोड को पार कर जाएगी। शजस्थान मे 
तीव्र जनसख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित है- 

4, बाल विवाह (00॥6 ॥४»77०2८) - सरकार ने लडके और लडकियों के 
विवाह की आयु क्रमश 2] और !8 वर्ष निर्धारित कर रखी है किन्तु राजस्थान में 
लडकियो का विवाह कम भ्म्न में ही कर दिया जाता है। लडकियों पर कम आयु में 
ही प्रजनन भार पड जाता है और उनकी प्रजनन अवधि लम्बी होने से अधिक बच्चे 
पैदा होते हैं। राजस्थान मे लडकियो के विवाह की औसत आयु 8 वर्ष है जबकि 
यह केरल में 22 वर्ष तथा तमिलनाडु में 20 वर्ष है। राजस्थान में लडकों की भी कम 
आयु में शादी कर दी जाती है। 

2. ऊंची जन्म दर (प्राष्ठी। 977 7२४९) - राजस्थान में ऊची जन्म दर 
जनसख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। राज्य में जनसख्या की दशक वृद्धि दर 
98] में 329 प्रतिशत तथा 999 मे 28 4 प्रतिशत थी। राजरथान की जनसख्या 
की दशक वृद्धि दर भारत की दशक वृद्धि दर 23 6 प्रतिशत से अधिक है। राजस्थान 
की जनसख्या में 498-9! के दशक में 97 लाख की वृद्धि हुई। 

3. ऊची सकल प्रजनन दर (97055 छाष्टा) 870 ९०॥८) - राजस्थान में 
प्रत्येक महिला औसतन चार से अधिक बच्चो को जन्म देती है जबकि सकल प्रजनन 
दर का राष्ट्रीय औसत केवल 34 है। केरल में प्रत्येक महिला के औसतन दो से कम 
बच्चे होते है। 

4. शिशु मृत्यु दर (८0॥6 0८४७ 0७(८) - राजस्थान मे शिशु मृत्यु दर का 
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औसत 8] है जयकि शिशु मृत्यु दर का राष्ट्रीय आसत 74 है। अविक शिशु मृत्यु 
दर क कारण राजस्थान म दम्पत्ति खतरा उठाग पसन्द नहीं करते। व अधिक बच्चे 
चाहते है। 


5 विवाहित महिलाओं की अधिकता (&#९८5५ १(भा।९व १४०फ८०) + हाल 
ही क दिना में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाआ म विवाह के प्रति रुआन कुछ कम हुआ 
है। समाज में विवाह अपरिहार्य मात्रा जाता है। राजरथा+ में रग्रमान्यतया महिलाए 
विवाहित हाती हैं. परिणामस्वरूप जन्म दर ऊची हात्ती है। 


6 महिलाओं में निरक्षरता ([८श3८7 भाणाढ़ १४०००) - राजस्थान की 
महिला साक्षरता की दृष्टि स स्थिति शोचगेय है। राजस्थान म 99] म महिला 
साक्षरता 204 प्रतिशत ग्रामीण महिला साक्षरता 6 प्रतिशत तथा शहरी महिला 
सामरता 502 प्रतिशत है। महिला साक्षरता का राष्ट्रीय औसत्त 393 प्रतिशत है। 
राजस्थान में निरक्षतता के कारण महिलाओ की आर्थिक एवं सामाजिक रिथति 
क्मजार है | ग्रामीण महिलाए परिवार क आकार के बारे म समुचित निर्णय लेने की 
स्थिति म॒ नहीं है। उन्हें पुस्षा की दया पर निर्भर रहा पड़ता है। 

4 गरीबी (०४८४७) - राजस्थान म बहुतेरी जनसख्या गरीबी की रेखा से 
नीच जीवन बसर के लिए अभिशप्त है तथा समाज में सामाजिक पिछडापन व्याप्त 
है। गरीबी म लोग बच्चा को आर्थिक इकाई के रूप में देखते है। जगसख्या वृद्धि की 
उन्ह कोई चिन्ता नहीं होती है। 


8 चिकित्सा और रवास्य्य रोवाओं का विस्तार (इदशाडणा ० १/८्वाप्वा 
ब्याह घल्थाश 5ल्‍ण८८5) - राजस्थान म योजनावद्ध विकास में चिकित्सा और 
स्वास्थ्य संवाआ का विस्तार होने स मृत्यु दर में कमी हुई है इस कारण जासख्या 
मे तीव्र वृद्धि हुई। 

9 कम दम्पत्ति सुरक्षा दर ((.255 5८८णाए छ४८ 0 0००फ़ा८) - विगत 
दशर्को में राज्य में परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रम अपेक्षित गति नहीं 
पक्ड सका! नतीजतन दम्पत्ति सुरधा दर कम है। भारत में औसत दम्पत्ति सुरक्षा दर 
44 प्रतिशत क मुकाबले राजरथान म दम्पत्ति सुरक्षा केवल 29 प्रतिशत है। अधिकाश 
दम्पत्तिया क परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमा क दायरे में यहीं होने 
से जनससय्या तीद्रता से बढ़ी है। 

0. लड़कों की इच्छा (0८॥6 णिः !४०८ 55०८)- समाज में रुढिवादिता की 
समस्या व्याप्त है। पुरुष प्रधान समाज में दम्पत्ति लडकों की अधिक इच्छा रखते है। 
लडके की लालसा में बच्चों की कतार लगा देते हैं। 

जनसख्या वृद्धि रोकथाम के प्रयास 
(हकिक ॥० टाच्द, एककुणेगाणा छुफुभाडाणा) 


जाराख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने पिछले दशक में कई विशेष 
उपाय किए हैं। उनम निम्न प्रमुख है 
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दो से अधिक बच्चो वाले दम्पत्तियो की पचायत राज सरथाओ, सहकारी 
ससथाओं व नगरपालिकाओ के चुनाव लडने की निर्योग्यता। जन प्रतिनिधि छोटे 
परिवार का आदर्श प्रस्तुत करे, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने कानून बनाकर दो 
से अधिक बच्चो वाले दम्पत्तियो के सहकारी सरथाओ, पचायत राज सस्थाओ व 
नगरपलिकाओ के चुनाव लडने पर प्रतिबन्ध लगाया है। यदि चुने जाने के बाद वे 
उपरोक्त निर्योग्यता प्राप्त करते हैं तो उन्हे सम्बन्धित पद धारण के लिए अयोग्य 
घोषित किया जाता है। 

जनमगल योजना जरुरतमद दम्पत्तियो को गर्भ निरोधक उपायो की 
आपूर्ति करने तथा उन्हे आवश्यक सूचना देते के लिए समुदाय आधारित जनमगल 
योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत लगभग 6,000 प्रशिक्षित दम्पत्ति गावो 
में गर्भ निरोधक सामग्री उपलब्ध कराएगे। 

राजलक्ष्मी योजना इस योजना के अन्तर्गत दो बच्चो के बाद नसबदी 
कराने वाले दम्पत्तियो को प्रत्येक लडकी के लिए सरकार ,500 रूपए जमा कराती 
है और इस पर यू टी आई उसे एक बॉण्ड उपलब्ध कराती है। 20 वर्ष बाद इस 
बौण्ड की एवज मे वौण्ड धारक को 2,000 रूपए मिल जाते है। अब तक लगभग 
4 लाख दम्पत्तियो ने इस योजना का लाभ उठाया है। राजस्थान के अनुसरण में 
हरियाणा व तमिलनाडु मे भी इस प्रकार की योजनाए चालू की गई हैं। इससे कम 
उम्र मे नसबदी कराने वाले लोगो में वृद्धि होगी। यह योजना वर्ष 2000 मे बद कर 
दी गई है। 

सामाजिक सुरक्षा नसबन्दी कराने वाले दम्पत्ति के अकेले लडके का 
निधन होने पर सरकार ऐसे दः्पत्तियो को वृद्धावरथा पेन्शन देती है। 

विकल्प योजना परिवार कल्याण कार्यक्रम को सामाजिक विपणन पद्धति 
से चलाने के लिए दौसा व टोक मे यह योजना चलाई गई है। इसमे महिला स्वास्थ्य 
गर्भ निरोधक उपायो के सामाजिक विपणन, दम्पत्तियो की सुविधा के अनुसार परिवार 
कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, आदि उद्देश्य रखे हुए हैं| विकल्प की लक्ष्य विहीन 
रणनीति को सारे प्रदेश मे लायू किया था। इसके परिणाम अच्छे निकले हैं। यद्यपि 
दिभागीय रुकाबटो के कारण पिछले दिनो इसकी क्रियान्विति मे कुछ कठिनाईया आई 
हैं। 


मानव ससाधन विकास के प्रयास 
(एणा$ लि पिणाओ रिट०ए९८$ 2ए९८॥०छालाएओ 
. राजीव गाधी पारम्परिक जल स्रोत सधारण कार्यक्रम (रक्कुल्ट४ 0ग्रागा 
वाब्गाणब! एल एट5०ण०८5 0काग> शण्ड्राध्यगा6) -- रीजस्थान मे वर्ष 
999 से ग्रामीण क्षेत्र मे पारम्परिक जल स्रोतो जैसे कुए, बावडी, तालाब, जोहड 
आदि के रख-रखाव, सरक्षण एव सुदृढीकरण करने के लिए राजीव गाघी पारम्परिक 
जल स्रोत सघारण कार्यक्रम पचायती राज सस्थाओ के माध्यम से पूरे राज्य मे लागू 
करने का निर्णय किया गया। इस योजना के तहत किसी भी पारम्परिक जल स्रोत 
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के रख-रखाव, सुदृढीकरण एवं सरक्षण के लिए प्रस्तादित लागत का न्यूनतम 30 
प्रतिशत अश जन सहयोग के रूप में आवश्यक होगा। इस योजना के क्रियान्वयन 
के लिए राज्य के जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग को 999 में 2 करोड रूपए का 
बजट उपलब्ध कराया गया। 


2. राजीव याधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन (79]६८ए 0क्कवीा! 
एल्हहआॉबछ छतपटवाएणा बात 7३0७ १६800) - राजस्थान में समयबद्ध 
अवधि में सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने एव प्रारम्मिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करने 
के लिए समुचित प्रयास व तीव्र गति से चिर्णय लेने के लिए राजीव गाघी प्रारम्भिक 
शिक्षा एव साक्षरता मिशन की स्थपना करने का निर्णय वर्ष 999 में लिया गया। 
इस मिशन का प्रशासनिक विभाग पच्चायती शज एव ग्रामीण विकास विभाग होगा। 


3. साक्षरता मिशन के उद्देश्य (#ग्राछ ण [८३८५ (४४०) - साक्षरता 
मिशन का उद्देश्य यह होगा कि 6-4 दर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चो की 
प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार लाया जाएगा जिससे इस आयु वर्ग के समस्त बच्चो के 
लिए एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय उपलब्ध हो सकेगा। 


4. नामाकन और ठहराव में वृद्धि (0:768५० 97 हशणागदाा आ6॑ 599) - 
प्रारम्भिक कक्षाओं में नामाकन 00 प्रतिशत एवं ठहराद 90 प्रतिशत क्तक बढाया 
जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 80 प्रतिशत से अधिक बच्चे प्रारम्भिक 
शिक्षा पूर्ण करे। इसके अलावा प्रारश्मिक शिक्षा को अनिवार्य करने तथा सम्पूर्ण 
५७ अभियान के तहत 5-35 दर्ष आयु वर्ग के समस्त लोगों को साक्षर करना 

पग। 

5. शासकीय परिषद्‌ (8०ग्राघाआाब7५८ 0००४०॥) - राज्य स्तर पर साक्षरता 
की शासकीय परिषद्‌ के अध्यक्ष मुख्यमत्री होगें। शासन सचिव पचायती राज इस 
मिशन की शासकीय परिषद्‌ के सदस्य सचिव होंगे तथा वे इस मिशन के निदेशक 
का कार्य भी देखेंगे। इस मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास एव 
पचायत राज्य मत्री तथा सदस्य सचिव शासन सचिव पचाण्ती राज मिशन निदेशक 
होंगे। 

6. माध्यमिक शिक्षा (5९८०7१४7५ ४97 ८४४००) -- आर्थिक समीक्षा 4998-99 
के अनुसार राजस्थान में 3,844 माध्यमिक विद्यालय एव ,683 सीनियर माध्यमिक 
विद्यालय है। इनमें क्रमश 29] लाख तथा 2.37 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। 
माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक स्तर की शिक्षा राज्य में लगभग 92 हजार 
अध्यापकों द्वारा दी जा रही है। 

7. उच्च शिक्षा (पाल ४६0७८०४४०४) - राजस्थान में उच्च शिक्षा प्रदान करने 
के लिए 6 विश्वविद्यालय, 87 स्नातकोत्तर महाविद्यालय एव 70 स्नातक महाविद्यालय 


पर दिसम्बर 998-99 तक उच्च शिक्षा पर 760 लाख रूपए (अनुमानित) व्यय 
ए गए। 
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8 चिकित्सा सेवाए (१४८४८थ $2५7८९$) - वर्ष ।998-99 मे राजस्थान में 
लोगो को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वास्ते 2/9 चिकित्सालय, 268 औषघालय, 
,662 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 263 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 8 मातृ एव शिशु 
कल्याण केन्द्र थे। आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत 3 733 अस्पताल डिस्पेसरी राज्य मे 
कार्यरत हैं। 

राजस्थान की जनसख्या नीति 999 
(?९०फुण॑गधत्र एणा<ए रण 7509 - ]999) 


जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के परिणामो को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान 
सरकार ने जनसख्या नीति बनाई है। जनसख्या नीति के मसौदे को राज्य मत्रिमडल 
ने 3 जुलाई, 999 को मजूरी दी। जनसख्या नीति मे महिला एव बाल स्वास्थ्य, 
महिला शिक्षा व सबलीकरण, परिवार कल्याण सेवाओ मे सुधार एव सामाजिक, 
विपणन, प्रशिक्षण, प्रबन्ध, सामाजिक सहयोग, निजी क्षेत्र की भागीदारी आदि बातो 
का समावेश किया गया है। राजस्थान की नयी जनसख्या नीति की प्रमुख विशेषताए 
निम्नलिखित है - 


] प्रतिस्थापन प्रजनन अवस्था ($फडधाणाण छाप 0070007) - राजस्थान 
की जनसख्या 2003 तक 6 करोड को पार कर जाएगी। जनसख्या की इस गति 
से वृद्धि दर को देखते हुए आगामी 30 वर्षों मे जनसख्या के दो गुना हो जाने का 
अनुमान है। इस स्थिति मे प्रतिस्थापन प्रजनन अवस्था जो कि जनसख्या स्थायित्व 
का प्रथम चरण है, उसे राजस्थान 2048 मे प्राप्त कर पायेगा। यदि ऐसा होता है 
तो 205] की जनगणना मे प्रदेश की जनसख्या 0 करोड हो जाएगी। नीति के 
तहत राजस्थान सरकार ने अगली शताब्दी मे राज्य की जनसख्या को 75 से 8 
करोड पर स्थिर करने एव अधिक से अधिक सन 206 तक प्रतिस्थापन अवस्था 
प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक महिला के औसतन 2] बच्चे होने पर ही यह 
लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 

2. महिला साक्षरता (ए०राद्मा ८३०५) - महिलाओ को अधिकाधिक साक्षर 
बनाया जाएगा क्योकि प्रजजन दर, गर्भ निरोधको का प्रचलन एव प्रजनन तथा बाल 
स्वास्थ्य की समस्याओं का महिला साक्षरता से सीधा सबध है। इसके लिए अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा के लिए वाछित कानून बनाया जाएगा। 
सन्दर्भ 


] राजस्थान पत्रिका, 29 जुलाई, 999 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
राजस्थान में जनसख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। 
2. राजस्थान मे जनसख्या नियत्रण के सुझाव दीजिये।| 
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राजरथात॒ की जासख्या की प्रमुख विशेषताए बताइए। 
राजस्थान मे जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसख्या पर टिप्पणी लिखिए। 
राजस्थात मे साक्षरता की दर मृत्यु दर व जन्म दर का विवेचन कीजिए। 


निबन्धात्मक प्रश्न 


] 
2 


प्र 


राजस्थात की जनसख्या के प्रमुख लक्षण बताइए। 

राजस्थात की जासख्या के विभिन्न पहलुआ का उल्लेख कीजिए | राजस्थान 
मे तीव्र जवसख्या वृद्धि के कारण बताइए। 

राजस्थात मे जनसख्या के आकार वृद्धि दर व्यप्वसायिक वितरण और मातव 
ससाधनो के विकास के सकेताको का विवेचन कीजिए। 

(सकेत - सभी प्रश्नो के उत्तर के लिए अध्याय मे दी गई राजस्थान की 
जयसख्या की विशेषताओं को लिखा है।) 

राजस्थाम मे श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढाचे को स्पष्ट कीजिए। 

(सकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए श्रम शक्ति का 
व्यावसायिक ढाचे को लिखना है।) 

राजस्था। मे जनसख्या वृद्धि के क्या कारण है। जनसख्या वृद्धि रोकथाम के 
क्या प्रयास किये गए है। 

(सफेत - प्रश्म के पथम भाग मे जयसख्या वृद्धि के कारणों को बताग है तथा 
दूसरे भाग मे जनसख्या रोकथाम के प्रयासों को लिखना है।) 

राजरथाग मे मायव ससाधन विकास के क्या प्रयास किये गए है। राजस्थान 
की ॥999 की जयसख्या जीति की व्याख्या कीजिए। 

(सकेत - प्रश्त के प्रथम भाग मे अध्याय में दिए गये मानव ससाधन विकास 
के प्रयास लिखो है तथा दूसरे भाग मे राजस्थात की 999 की जनसख्या 
नीति को बताया है।) 


36 


राजस्थान में कृषिगत विकास 


(5शा०णॉाप्रात्वा 0९४९४०॥एआशा।ग एरक्वुं३४तत्वा)) 








राजस्थान गावो का प्रदेश है। यहा की बहुसख्यक आबादी जीवन बसर के 
लिए कृषि पर निर्भर है। राजस्थन की आय मे कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 
980-8। के मूल्यो के आधार पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन में कृषि का अश 
995-96 में 407 प्रतिशत तथा 997-98 में 434 प्रतिशत था। वर्ष 998-99 
मे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद ।,648 करोड रुपए था। इसमे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र 
का अश 4,632 करोड रुपए था जो राज्य की कुल आय का 398 प्रतिशत था। 
राजरथान मे कृषि मानसून का जुआ है। यहा अकाल के कारण कृषिगत उत्पादान 
मे भारी उच्चावचन रहता है। 

पचवर्षीय योजनाओं मे कृषि विकास 
(#शाप्णाणग एचएटॉण्ग़ाढा। गा शिज्ञातत्त शक्वा०१ ) 

राजस्थान मरुस्थल प्रदेश है। यहा का अधिकाश भाग रेत के धोरो से पटा 
हुआ है। योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षों मे कृषि के क्षेत्र में राजस्थान की 
रिथति दयनीय थी। बहुसख्यक जनसख्या कृषि कार्यों से जुडी है उनके पास 
नियमित आय का अन्य साधन नहीं है | अनाज पैदा करने वाला ही स्वय भूखा रहता 
है। कृषि उपकरणों मे असमानता के कारण कुछ किसानो को ही हरित क्राति का 
वास्तविक लाम पहुचा हे | कृषि क्षेत्र मे आर्थिक विषमता की प्रवृत्ति बढी है। वर्तमान 
में कृषिगत क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय कम्पनिया प्रवेश कर चुकी हैं| भारत मे डकल प्रस्ताव 
स्वीकृत किया जा चुका है। भविष्य मे कृषि अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की आशका 
है। देश के किसानो की माली हालाव दयनीय होने के कारण वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो 
से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे नहीं होगे। कृषि अर्थव्यवस्था पर मुट्ठी भर बहुराष्ट्रीय 
औद्योगिक घरानो की पकड मजबूत हो जाएगी। 

भारत मे 965--66 मे कृषि की नवीन व्यूहरचना लागू की गई। राजस्थान 
मे भी नवीन कृषि व्यूहरचना क्रियान्विठ की गई। नियोजित विकास के दौर मे कृषिगत 
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क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक तथा कीटमाशकों के प्रयोग को बढावा दिया 
गया। हाल ही के वर्षो मे राजस्थान मे कृषि विकास की गति द्वेज हुई है। 


॥ भूमि उपयोग (.2॥6 ए॥5200०॥) - राजस्थान में योजनावद्ध विकास में 
मूमि के उपयाग में व्यापक बदलाव आया है। राज्य में शुद्ध कृषिगत भूमि 995]-52 
म 9] लाख हैक्टेयर थी जो बढकर 985-86 में 556 लाख हैक्टेयर, 
986-87 में घटकर |543 लाख हैँक्‍्टेयर हो गई। शुद्ध कृषिगत क्षेत्र बदकर 
99]-92 म 549 लाख हैक्टेयर तथा 992-93 मे 694 लाख हैक्टेयर हो 
गया। वर्ष 9995-96 म शुद्ध कृषिगत क्षेत्र (65 8 लाख हैक्टेयर था जो कूल क्षेत्र 
का 484 प्रतिशत था। 


राजस्थान का रिपोटिय क्षेत्र 995-96 में 3424 लाख हैक्टेयर था। इसमें 
बनो का भाग 7 ]8 प्रतिशत, गैर कृषिगत उपयोग मे लगाई गई भूमि 4.9 प्रतिशत, 
कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ]4 90 प्रतिशत, शुद्ध कृषिगत भूमि 48 4 प्रतिशत, एक से 
अधिक बार जोता गया क्षेत्र ।87 प्रतिशत, सकल कृषिगत क्षेत्र 57.5 प्रतिशत था। 


2. सिंचित क्षेत्र (29026 #४८३ ) - राजस्थान जैसे मरुस्थल प्रदेश में 
सिचाई के साधनों का महत्त्वपूर्ण र्थान है। हरित क्राति का लाभ सिधाई द्वारा ही 
समव है। राजस्थान मे सिचाई महरे, तालाब, कुए एव नलकूप से की जाती है। 
प्रचवर्षीय योजना में सिचाई एवं बाढ़ वियत्रण पर भारी राशि व्यय की गई। इस मद 
पर 495] से 990 के बीच नियोजित विकास में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 
8363 फराड रुपए था। आठवीं पच्रर्षीय योजना से सिचाई एप बाद नियत्रण के 
लिए ,99 करोड रुपए तथा नौदीं योजना में 3004 करोड रुपए का प्रावधान 
किया गया है। पचवर्षीय योजनाआ में सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने के 
कारण राज्य म सिचित क्षेत्र का विकास हुआ है। 

राजस्थान में विभिन्न साधमो द्वारा शुद्ध सिचित क्षेत्र 985-86 में 3 09 
लाख हैक्टेयर था जो बढकर 99॥-92 मे 4343 लाख हैक्टेयर, 992-93 में 
44 7। लाख हैक्टेयर तथा 996-97 में 5588 लाख हैक्टेयर हो गया। राज्य में 
सिचाई अधिकतर कुए एव नहरो से होती है। वर्ष 4996-97 में कुओं व नलकूपों 
द्वारा 329 लाख हैक्टेयर तथा नहरों द्वारा (534 लाख हैक्टेयर शुद्ध सिचित क्षेत्र 
था। 

फसल अनुसार सफल सिचित क्षेत्र /985-86 में 386 लाख हैक्टेयर था 
जो बढकर 99-92 में 526 लाख हैक्टेयर, 992-93 में 549 लाख हैक्टेयर 
तथा 995-96 में 636 लाख हैक्टेयर हो गया। वर्ष 995-96 में खाद्यान्न 
सकल सिचित क्षय 2864 लाख हैक्टेयर तथा तिलहन सकल सिचित क्षेत्र 29 
लाख ईक्टेयर था| 

राजस्थान में सर्वाधिक सिचाई भाखरा, गया नहर, चम्बल तथा इदिरा 
गाधी नहर सिचाई परियोजनाओं से की जाती है। वर्ष 995--96 में इंदिरा गाघी 
नहर द्वारा 464 लाख हैक्टेयर भूमि की सिचाई की गई। राज्य में ॥996-97 के 
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दौरान कुल बोए गए क्षेत्रफल का केवल 326 प्रतिशत (औसत) सिचित क्षेत्र था। 


3. फसलों का ढांचा (0०ए्ाष्टड ?भधए) - फसलो के ढाचे में अनाज, 
दाले, तिलहन, कपास, गन्ना, तम्बाकू आदि शामिल हैं। अनाजों में बाजरा, ज्वार, गेहूँ, 
मक्का, जौ, मोटा अनाज व चावल शामिल हैं। दालों मे चना, तुर, रबी व खरीफ की 
फसलें, तिलहन में सिसमम, राई और सरसो, अलसी, मूगफली व अरण्डी तथा अन्य 
में कपास, गन्ना, तम्बाकू, मिर्च, आलू, अदरक आदि शामिल हैं। राजस्थान में 
992-93 मे सकल फसल क्षेत्र 207 लाख हैक्टेयर तथा सकल फसल सिचित 
क्षेत्र 549 लाख हैक्टेयर था। 


राजस्थान मे 985-86 से 992-93 के बीच अनाज के क्षेत्रफल में 
मामूली वृद्धि, दालों के क्षेत्रफल में कमी हुई तो तिलहन के क्षेत्रफल मे दोगुनी से भी 
अधिक वृद्धि हुई है। अनाज का क्षेत्रफल 985-86 मे 89.2 लाख हैक्टेयर था जो 
बढकर ]992-93 में बढकर 93 9 लाख हैक्टेयर हो गया। इस समयावधि मे दालों 
का क्षेत्रफल 38 9 लाख हैक्टेयर से घटकर 344 लाख हैक्टेयर रह गया। तिलहन 
के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुईं। तिलहन का क्षेत्रफल 985-86 में 6 8 
लाख हैक्टेयर था जो बढकर 992-93 में 336 लाख हैक्टेयर हो गया। वर्ष 
992-93 मे कपास का क्षेत्र 48 लाख हैक्टेयर तथा गन्ने का क्षेत्र केवल 24,000 
हैक्टेयर था। 


हाल ही के वर्षों मे राज्य के फसलों के ढाचे में क्रातिकारी बदलाव हुआ है। 
अनाज का क्षेत्रफल तेजी से घटा है। तिलहन के क्षेत्रफल मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई 
है। अनाज का क्षेत्रफल 998-99 में घटकर केवल 78 लाख हैक्टेयर (सभावित) 
रह गया है। इसके विपरीत तिलहन का क्षेत्रफल 998-99 मे तीव्रता से बढकर 
40.3 लाख हैक्टेयर हो गया है। इसके अलावा दलहन के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई 
है। स्पष्ट है प्रदेश के किसानों ने वाणिज्यिक फसलों की ओर कदमताल की है। 
4. खाद्यान्न उत्पादन (700वझञभा. ?०07८४००) - नियोजित विकास में 
राजस्थन में खाद्यान्न के उत्पादन मे वृद्धि हुई है। खाद्यात्र उत्पादन मे अनाज और 
दालों का उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। अनाज का उत्पादन वर्ष 952-53 
में 29 लाख टन था जो 998-99 मे बढकर 9]8 लाख टन हो गया। दालो के 
उत्पादन मे अधिक सिचाई की आवश्यकता होती है। राज्य में अच्छे मानसून वाले 
वर्षों मे दालो के उत्पादन मे भारी वृद्धि होती है। दालो का उत्पादन 952-53 में 
$ लाख टन था जो 998-99 मे बढकर 205 लाख टन हो गया। 
योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षों में राजस्थान में खाद्यात्र का अभाव था। 
वर्तमान मे राजस्थान न केवल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है अपितु निर्यात की 
स्थिति मे भी आ गया है। राजस्थान को खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि अवश्य हुई है 
किन्तु खाद्यान्न उत्पादन में भारी उच्चावचन है। इसका कारण कृषि का मानसून पर 
है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था अकाल त्रासदी से जूझती रही है। खाद्यान्न 
का उत्पादन ]952-53 मे 34 लाख टन था जो 990-9] में बढकर 093 
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लाख टन हो गया। वर्ष 99]-92 मे खाद्यान्न उत्पादन घटकर 9]2 लाख टन रह 
गया। यर्ष 4993-94 मे सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पादा घटकर 706 लाख टन 
रह गया। यर्ष 994-95 मे खाद्यान्न का उत्पादन बढकर 7 लाख टन तक जा 
पहुचा। वर्ष 998-99 मे खाद्यात्र का उत्पादा 292 लाख टत् तथा 999 
2000 मे 899 9 लाख टत् था। 


5 तिलहन उत्पादन (0॥ 56८१ छ7०0७८४०४) - देश मे खाद्य तेल का 
अभाव है। अतिरिक्त माग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। देश मे तिलहन का 
उत्पादत कम है। हाल ही के वर्षो मे राजस्थान मे तिलहन उत्पादन मे भारी वृद्धि हुई 
है। समूचा प्रदेश तिलहत का उत्पादन बढने से 'स्वर्ण-क्राति की ओर अग्रसर है। 
देश के कुल तिलहन उत्पादन का 2 प्रतिशत राजस्थात मे होता है। सरसो के 
उत्पादन में तो राजरथाय अग्रणी राज्य है। राजस्थान मे तिलहन क्षेत्रफल मे काफी 
वृद्धि हुई है। वर्ष 985-86 में तिलहन फसलो का क्षेत्र 68 लाख हैक्टेयर था 
जो ॥998-99 मे बढ़कर 403 लाख हैक्टेयर हो गया। राज्य मे तिलहन क्षेत्र के 
बढ से तिलहत के उत्पादन मे वृद्धि हुई है। 

राजस्थात मे तिलहन का उत्पादन 950-5] मे केवल 08 लाख टव था 
जो 993-94 मे बढकर 24 लाख टन हो गया। वर्ष 990-9॥ से 994-95 
के बीघ तिलहन उत्पादन मे तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 7996-97 में तिलहन का 
352 लाय दा उल्लेखगीय उत्पादन हुआ। वर्ष 998-99 मे तिलहत फसलो का 
उत्पादग 35 6 लाख टा (सभावित) था। 


6 अखाद्य फसलो का उत्पादन (शरठकालाणा -ीीरणा 6005ह8ाभग (70०05) 
- राजरथान मे कुल सिघित क्षेत्र के बढटो से तिलहन के साथ अन्य अखाद्य फसलों 
के उत्पादा मे वृद्धि हुई है। 950-5] मे कपास का उत्पादन 06 लाख गाठे थी 
जो बठफर 990-9। मे 92 लाख गाठे हो गया। वर्ष ॥999-2000 मे कपास 
का उत्पादा ।॥ 04 लाख गाठे होते की सभावता है। गन्ने का उत्पादा 950-5] 
में 05 लाख टा से बदकर 992-93 मे ।29 लाख टन हो गया। 999 
2000 मे गन्ने का उत्पादा 25 लाख टन होने की सभावाता है। 992-93 में 
तम्बाकू का उत्पादत 2 हजार टन था। 


7 उर्वरको का प्रयोग ((56 ० एश०॥225) - राजस्थात मे कृषि की नवीन 
व्यूटरचाग लागू किए किए जाने के बाद उर्वरको के प्रयोग मे वृद्धि हुई है। आज 
कृषक इतता जागरुफ हो गया है कि बिना किसी राजकीय प्रयास के उर्वरको का 
प्रयोग करता है। उर्वरफो के बढते प्रयोग से राजस्थाय ने कृषि ऊे क्षेत्र में तेजतर 
फदम ताल किया है। राजरथान मे 985-86 मे नाइट्रोजय (१४) का उपभेग 6॥ 
लाख ट] फारपेट (०) का उपभोग 56 जार टन तथा पोटाश (.) का उपभोग 
4 हजार टय॒ था। उर्वरको का प्रयोग 992-93 मे बढकर क्रमश ३94 लाख टन 
436 लाख टत तथा 5 हजार टन हो गया। वर्ष 995-96 मे उर्यरको का उपभोग 
और बढकर याइट्रोज का 49 लाख टव फारफेट का ] 5 लाख टठत तथा पोटाश 
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का 57 हजार टन हो गया। 

8 अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र (#7८३ एा0टा म्ाशा 
शाथकाए शएभार८ा८५) - राजस्थान मे उन्नत किस्म के बीजो का प्रयोग बढा है। 
वर्तमान मे उन्नत किस्म के बीज पैदा करने के लिए लगभग 60 बीज गुणक फार्म 
है। राज्य मे 4957-52 मे अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्र लगभग 
शून्य था। वर्ष 984-85 मे 39 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे अधिक उपज देने वाली 
किस्मो (प्र४५) का प्रयोग किया गया। 993-94 मे मानसून के अनुकूल नहीं होने 
के कारण अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्र घटा। इस वर्ष क्षेत्र केवल 
29 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 995-96 मे कुछ प्रमुख फसलो का अधिक उपज देने 
वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्र इस प्रकार था - गेहूँ 623 लाख हैक्टेयर, बाजरा 
248 लाख हैक्टेयर, धान (९9७०५) 525 हजार हैक्टेयर, मक्का 78 हजार 
हैक्टेयर, ज्वार 430 हजार हैक्टेयर। राजस्थान मे वर्ष 998-99 में अधिक उपज 
देने वाली किस्मो के बीज (४७४) का 2626 हजार व्विटल तथा अन्य सुधरी 
किस्मों के बीज 354 हजार क्विटल वितरण किया गया। वर्ष 998-99 मे 
अधिक उपज देने वाली फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल का लक्ष्य 77 लाख हैक्टेयर 
था जबकि उपलब्धि 6 लाख हैक्टेयर थी। 

9. कृषि उपकरण (4ह70फ्रषया ।ध79/थग्रथव5) - कृषि क्षेत्र मे यत्रीकरण 
को बढावा देने के लिए राजरथान में अनेक स्थानों पर कृषि यत्र निर्माण के वर्कशाप 
है तथा रतनगढ व जेतसार मे रूस के सहयोग से फार्म खोले जा चुके है। 
योजनाबद्ध विकास मे कृषिगत उपकरणे के प्रयोग मे वृद्धि हुई है। राज्य मे ट्रेक्टरो 
की संख्या 960-6] में 3,।54 थी जो बढकर 983 मे 53,94॥ 988 में 
86,904 तथा 997 मे और बढकर 29 लाख हो गयी। 

0, डेयरी विकास कार्यक्रम (0गा/ ए९एलण्गाशा। शण्ह्राभा6) - पशु 
कृषि कार्य मे ही प्रयुक्त नहीं होते हैं अपितु औद्योगिक विकास के आधार भी है। 
राजस्थान के पशु सपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण डेयरी उद्योग को बढावा 
मिला है। हाल ही के वर्षो मे लाइसेस राज के खात्मे की नीति के अन्तर्गत डेयरी 
उद्योग को लाइसेस से मुक्त करने का फैसला (या है। अत निकट भविष्य में डेयरी 
उद्योग के विकास की अच्छी सभावनाए है। 

राजस्थान मे वर्ष 985-86 मे दुग्ध सहकारी समितियो की सख्या 4045 
थी तथा इनकी सदस्य सख्या 264 लाख थी। दुग्ध सहकारी समितियों की सख्या 
बढकर ]995--96 मे 4,925 तथा सदस्यों की सख्या 370 लाख हो गई। वर्ष 
985-86 में कुल दुग्ध प्राप्ति 025 लाख लीटर प्रतिदिन थी जो घटकर 
992-93 मे 647 लाख लीटर प्रतिदिन रह गई ॥ कुल दुग्घ प्राप्ति (995-96 मे 
753 लाख लीटर प्रतिदिन थी। 

राज्य मे दिसम्बर 998 के अन्त तक कुल कार्यशील दुग्ध उत्पादन 
सहकारी समितियो की सख्या 3,535 थी, जिनकी कुल सदस्य सख्या 396 लाख 
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थी। अप्रैल से दिसम्बर 998 के दौरान औसतत 658 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदित 
एकत्रित किया गया। दिसम्बर 998-99 मे राज्य में चार पशु आहार सयत्रो के 
माध्यम से 68 8 हजार टन पशु आहार का उत्पादन तथा 68 हजार टन पशु 
आहार का वितरण किया गया।' 


] पशुधन एवं मुर्गीपालन ([ए८ 500८८ शव ए०एा७ए) - राजस्थान की 
अर्थव्यवस्था मे पशुधन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य मे अनेक उद्योगो यथा ऊन, 
चमडा, डेयरी, मास आदि का आधार पशु ही हैं। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे 
लगमग ॥5 प्रतिशत अश पशु सम्पदा से प्राप्त होती है। राजस्थान मे पशुधन सख्या 
95] में 2552 लाख थी जो बढकर 96] में 335] लाख, 983 में 496 5 
लाख, 988 मे 4090] लाख तथा 992 मे और बढकर 477 3 लाख हो गई। 
988 से 992 के बीच पशुधन सख्या मे 676 की वृद्धि हुई। राजस्थान में 
मुर्गियो (20०७॥७५) की सख्या 983 मे 229 लाख, 988 मे 2608 लाख तथा 
992 मे 30 लाख हो गई। मुर्गियों की सख्या मे 988 से 992 के बीच 
504 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 4997 की पशु गणना के अनुसार राज्य में 
543 5 लाख पशुधन 438 लाख कुक्‍्कुट सपदा थी। 


पशु पालन सुविधाओ के अन्तर्गत राजस्थान मे वर्ष 7998-99 में ,276 
पशु चिकित्सालय थे। वर्ष 995-96 मे 285 डिस्पेसरी, 55 चल चिकिसा इकाई, 
37 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 228 गौ शालाए, 42 भेड विस्तार केन्द्र, $ भेड बिड्लिग 
फार्म थे # 

१2. मत्स्य विकास ((४०8255 ० 9598९7८५) - राजस्थान मे मत्स्य पालन के 
लिए नहरे नदिया तथा तालाब है। योजयाबद्ध विकास मे मत्स्य पालन का विकास 
हुआ है। राजस्थान में 985-86 मे मछली दीज उत्पादन 4495 मिलियन फ्राई, 
मछली उत्पादन 44 हजार टन था जो बढकर 992-93 मे मछली बीज का 
उत्पादन 54 मिलियन फ्राई, मछली उत्पादन 09 20 हजार टन हो गया। मत्स्य 
से आय 985-86 मे 7833 लाख रुपए थी जो घटकर 992-93 में 97 
लाख रह गई 

वर्ष 995-96 मे मत्स्य बीज उत्पादन 75 मिलियन फ्राई, मत्स्य उत्पादन 
24 हजार टन तथा मत्स्य से आय 359 लाख रुपए थी। वर्ष 998-99 (नवम्बर 
998 तक) मत्स्य उत्पादन 3,500 टन हुआ। वर्ष 998-99 में 260 मिलियम 
फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध नवम्बर 998 तक 82 मिलियन फ्राई 
मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। जबकि 997-98 मे 220 मिलियन फ्राई 
मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ थाए 

]3 कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर योजना परिव्यय में वृद्धि (7टा८्३5८ था 
00099 गा हह7८प्रोष्म ८ भव &६0 5८८ए७५) - राजस्थान में पचवर्षीय योजनाओं 
में कृषि त्था सदद्ध क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय मे भारी वृद्धि की गई। 
वर्ष !95। से 990 के बीच कृषि एव सबद्ध क्षेत्र विकास शीर्ष पर 3454 करोड 
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रुपए व्यय किया गया। इस विकास शीर्ष पर प्रथम योजना मे 2 6 करोड व्यय किया 
गया जो बढकर सातवीं योजना मे 69 करोड रुपए तक जा पहुचा। आठवीं 
योजना से कृषि एवं सबद्ध सेवाओ पर [,286 करोड रुपए व्यय किए जाने का 
प्रावधान था। नौर्वी पचवर्षीय योजना कृषि एव सबद्ध सेवाओ पर ,880 करोड रुपए 
व्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना उद्व्यय का 68 प्रतिशत है। 


]4 कृषि विकास दर मे वृद्धि ([#ल६३५९ ॥ 4हव९पएार (अठ्ए्णा छह) - 
सार्वजनिक क्षेत्र मे कृषि तथा सबद्ध सेवाओ पर योजना परिव्यय मे वृद्धि तथा सरकार 
द्वारा कृषि विकास को प्राथमिकता दिये जाने के कारण राजस्थान में कृषि विकास 
दर मे वृद्धि हुई है। 

कृषि उत्पादन सूचकाक (979-80 से 980-82500) के आधार पर 
वर्ष 985-86 मे ।3796 तथा 986-87 मे 734 था जो बढकर 99-92 
में 8233 तथा 995-96 मे 277 हो गया। वर्ष 995-96 मे अनाज का 
सूचकाक 6] 33, दालो का सूचकाक 23 9, अनाज एक दालो को मिलाकर 
खाद्यान्न फसलो का उत्पादन सूचकाक 4998 था। गैर खाद्यान्न फसलो के 
उत्पादन का सूचकाक 480 था। राजस्थान मे तिलहन उत्पादन का सूचकाक 
995-96 में 6362 था। कृषि उत्पाद सूचकाक !997-98 में 26727 था। 

सारत योजनाबद्ध विकास मे राजस्थान मे कृषि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति 
हुई है। एक ऐसा प्रदेश जिसका अधिकाश भू-भाग रेत के घोरो से पटा हुआ है फिर 
कृषि के क्षेत्र मे त्ीव्रतर विकास की ओर अग्रसर है। राजस्थान की तिलहन क्राति 
आश्चर्यजनक हे। श्वेत क्राति मे भी राज्य ने नवीन आयाम स्थापित किए है। 
राजस्थान मे क्ृृषि के क्षेत्र मे हुई प्रगति का श्रेय मरु के मेहनतकश लोगो और राज्य 
सरकार के कारगर प्रयासो को दिया जा सकता है। इन सबके बावजूद राजस्थान 
कृषि के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना मे कम विकसित है। यहा कृषि 
विकास की विपुल सभावनाए हैं, किन्तु विकास के मार्ग मे अनेक बाधाए आडे आती 
हैं जिनमे प्राकृतिक प्रकोप, सिचाई सुविधाओं का अभाव, किसानो की ऋणग्रस्तता, 
कृषिगत क्षेत्रों मे परिवहन सुविधाओ का अभाव आदि मुख्य है। यदि राजस्थान मे 
सिचाई सुविधा का पर्याप्त विकास कर दिया जाए तो राजस्थान खद्याज्न के क्षेत्र में 
पृथक पहचान बना सकता हे। भारत के खाद्यान्न के निर्यातो मे बढोतरी मे राजस्थान 
प्रमुख भूमिका निभा सकता है। 

कृषि विकास शीर्ष पर परिव्यय मे वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि आधारित 
उद्योगो को बढावा देकर राजस्थान का आर्थिक कायाकल्प किया जा सकता है। 

राजस्थान के कृषि विकास में बाधाए तथा समाघान के सुझाव 
((गात्रागा5 ॥ #छ्ञाटणाएड ए९ए2०क्ााला का रिक्ुक्शीगा 
भा0 5ए22९॥ण5 6छि $0[0॥०7) 

अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। कृषि विकास से एक 

ओर लोगो को खाद्यान्न मुहैया होता है दूसरी ओर उद्योगो को कच्चा माल प्राप्त होता 
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है। विगत वर्षों में किसायो की मंहातत के कारण कृपिगत उत्पाद में वृद्धि हुई है 
किन्तु अभी भी राजस्थान मे कृषि विकास की तीव्र गति उहीं पकड सकी। कृषि के 
विकास में अनेक बाघाए मुहचाए खडी है जिममे निम्नलिखित्त प्रमुख है - 


। कम सार्वजनिक क्षेत्र उद्व्यय (7८५५ ?च)० 5ज्ञाश८ 0०94५) > राजरथात 
में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ है। राज्य को आय का बडा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता 
है। अर्थव्यवस्था में कृषि की कारगर भूमिका के बावजूद कृषि एवं शाबद्ध क्षेत्र पर 
सार्वजनिक उद्ृव्यय कम रहा है। आठवीं पचवर्षीय योजाा मे कृषि एवं सावद्ध क्षेत्र 
पर ।286 करोड रुपए व्यय का प्रावधात किया गया जो कूल थोजता उदव्यय का 
केवल ]2 प्रतिशत था। नौरवीं पचवरषीय योजगा म कृषि एवं राबद्ध सेवाओं पर व्यय 
में भारी कमी की गई। नौर्वी योजना मे कृषि एवं रावद्ध क्षेत्र पर | 880 करोड रुपए 
व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना उदृव्यय का केवल 68 प्रतिशत है जो आठवीं 
प्रचवर्षीय योजगा की तुलना मे कम है। वर्ष 999-2000 की वार्षिक योजना में 
कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर 355 करोड रुपए व्यय प्रस्तावित है जो वार्षिक योजया 
का 7 प्रतिशत है। कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर उद्व्यय में कमी से प्रदेश में कृषि विकास 
को तीव्र गति हीं मिल सकी। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उद्व्यय म वृद्धि 
आवश्यक है। 


2. भरुरथल (0८5था) - राज्य मे कृषि के पिछडेपन का प्रमुख कारण कुल 
भू-भाग का 6] ]] प्रतिशत भाग का मरुर्थल होना है। प्रदेश का अधिकाश भाग 
मरुस्थलीय होगे के कारण कृषिगत उत्पादा कम होता है। थार मरुरथल म तेज 
हवाओ के कारण भूमि कटाव की समस्या मुखर है। इसके अलावा टिड्ढी दल का 
आक्रमण फसलो को पष्ट कर देता है। समस्‍या से निपटो के लिए मरुरथलीय 
विकास कार्यक्रम हाथ मे लिए जाने चाहिए। 


3 कृषि की मानयून पर निर्भरता (0क्कूशातशाल्ट ० #हञाटपॉपाट 0 
॥05000) - योजगाबद्ध विकास के पचास वर्षो के पूरा होगे के बावजूद कृषि की 
मानयून पर निर्भरता बगी हुई है। श्ागसूत के अनुकूल पहीं होते की दशा में 
अर्थव्यवस्था की रिथिति विगड जाती है। इन्द्र देवता के आशीर्वाद रे 997-98 में 
403 लाख टन का खाद्यान्र उत्पादन हुआ। इन्द्र देवता के रूढठो पर 995-96 
रद द्यात्न उत्पादा केवल 957 लाख टा ही था। अच्छे याद्यान्न उत्पादन के 
बावगूद ]997-98 मे 20 जिलों के 20069 गावो की 25 लाख जनराख्या 
अवाल से प्रभावित थी। 

$ रिचाई रशुविचाओं का जमाव (४-४० ए ग्रगए््रपणा ऐ्टथाट३ + शणस्थान 
में सिचाई सुविधाओ की कमी विकास की बडी बाघा है। राज्य में 996-97 में शुद्ध 
सिदच्चित क्षेत्रफल 559 लाख हैक्टेयर तथा कुल सिचित क्षेत्रफल 674 लाख हैक्टेयर 
था। राज्य में [996-97 में कूल बोये गए क्षेयएल का फ्रेवल 326 प्रतिशत 
(औसत) सिचित क्षेत्र था। स्पष्ट है कुल बाए गए क्षेत्ररल के 674 प्रतिशत भाग में 
सिचाई सुविधाएं मुद्ैया नहीं हैं। कृषि के पिछडेपा को दूर करते के लिए सिचाई 
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सुविधाओ का विस्तार किया जाना चाहिए। बरसात के पानी का पूरा उपयोग 
आवश्यक है। अधूरी पडी सिचाई परियोजनाओ को शीघ्र पूरा करके नयी सिचाई 
परियोजनाए हाथ मे ली जानी चाहिए। 

5 आधुनिक तकनीक का अमाव (36६ ०]४०१८॥ €लाणवृध८७) - कृषि 
के क्षेत्र मे आधुनिक तकनीक को आत्मसात किए बिना उत्पादन वृद्धि सभव नहीं है। 
डकल प्रस्तावों की स्वीकृति और विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व मे आने के बाद 
कृषि तकनीक मे क्रातिकारी बदलाव आया है किन्तु राजस्थान का किसान निरक्षरता 
और निर्धनता के कारण कृषि की आधुनिकतम तकनीक को आत्मसात नहीं कर 
सका। राजस्थान मे रासायनिक उर्वरको, उन्नत वीज व कीटनाशको का कम उपयोग 
किया जाता है। राज्य सरकार को कृषि विशेषज्ञों के द्वारा किसानो को कृषि की 
नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण व प्रदर्शन सुविधाए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 

6. सडकों का अभाव (8॥098० ० १०७१५) - सडके विकास के लिए 
अपरिहार्य है। राजस्थान मे सडकों का अभाव है गावो मे सडको की स्थिति दयनीय 
है। आज भी बहुत से गाव सडको से जुडे हुए नही है। राजस्थान मे 998-99 मे 
अन्य जिला एव ग्रामीण सडको की लम्बाई केवल 63,976 किलोमीटर थी इसमे भी 
,637 किलोमीटर सडके कच्ची थी। वर्ष 997-98 मे सडको की लम्बाई प्रति 
00 वर्ग किलोमीटर पर केवल 477 किलोमीटर ही है। गावो मे सडको का अभाव 
कृषि विकास मे बाधक है। सडको क॑ अभाव में कृषिगत उत्पाद को मड़ियो तक 
पहुचाने मे भारी कठिनाई का सामना करना पडता है। कृषि विकास को गति देने 
वास्ते ग्रामीण सडको का विकास आवश्यक है। 

4. दोषपूर्ण कृषि विपणन व्यवस्था (06८४९ #छ700॥076 ॥थैथर८८५॥७8 
$५86॥) - राज्य के अधिकाश किसान माली हालात दयनीय होने के कारण 
बिचौलियो के चगुल मे फसे हुए है। बिचौलिए अधिकाश लाभ हडप जाते हैं। कई बार 
बिचौलिए किसानो का शोषण करते है। बिचौलियो के कारण किसानो को उपज का 
उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कृषि विपणन में सुधार के लिए कृषि विपणन 
निदेशालय की भूमिका को बढाने की आवश्यकता है। मण्डी नियमन प्रबन्धन को 
प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। 

8. साख सुविधा का अभाव (3०. ० टात्वा! #8०]68) - राज्य के 
किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। निरक्षरता के कारण गरीब किसान सेठ-साहूकारों 
द्वारा शोषण का शिकार होता है। लम्बे समय तक गावो मे बैंकिग सुविधा मुहैया नहीं 
होने के कारण ग्रामीण परिवेश मे साहूकारों का प्रभाव बना रहा । साहूकारो ने किसानो 
को आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बना दिया। किसानो के खेत और उपकरण गिरवी 
रखे होते हैं। गावो मे आज भी बैकिग सुविधाओ का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। 
सित्तम्बर 998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 64 थी। प्रति व्यक्ति 
बैंक जमा 3,582 रुपए तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण .595 रुपए था जो कि अखिल 
भारत औसत से बहुत कम है। 
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सन्दर्भ 


806 उा॥976 ॥997 रिश्ुम्धाया 

शर्मा ओ पी. भारत बी अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश 996 पृ 45 
[3954९ 50805॥05 994 तथा ]997 एछ8$ उक्रणा 

आर्थिक समीक्षा 4998 99 राजस्थात सरकार॥। 

86पग्रट 5/6॥9#05 रिग्रु्श्राशा 997 एछ ॥07 

वही ॥994 9 2 

आर्थिव समीक्षा 9998 99 राजस्थाव सरकार। 


च्च ७ ऊ> मे ध > ० 


प्रश्न एव सकेत 
लघु प्रश्न 

। राजस्थात की भूमि उपयोग की विवेचा॥ कीजिए। 

2. राजरथाग मे प_ृषि विकास की प्रमुख रामरयाए क्‍या है? 

3. राजरथाम मे हरित क्राति के प्रमुख तत्त्व बताइए। 

निबन्धात्मक प्रश्न 

। योजाकाल मे राजस्थाय मे कृषि विकास की समीक्षा कीजिए। 

2. रखानन्त्योत्तर राजस्थात मे कृषि के क्षेत्र मे प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियों; का 
वर्णय कीजिए। 

3. राजरथाग मे कृषि विकास की मुख्य प्रवृत्तियो का विवेचा कीजिए। 

4. राजस्थान मे हरित क्राति की विवेचता कीजिए तथा इसकी उपलब्धियों का 
मूल्याका करे | 

5. राजरथाप मे करँपि विकास की उपलब्धियों तथा कृषि विकास मे बाधाओं का 
विवेचा कीजिए। 

6. राणस्थाग म प्चवर्षीय योजाकाल मे फृषि के विकास की विवेचगा कीजिए। 

7 राणस्थाग मे स्वतत्नता के पश्चात्‌ कृषि विकास की आलोचात्मक व्याख्या 
यीजिए। 
(सकेत - राभी प्रश्गों के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये पचवर्षीय 
गोजग़ओ मे कृषि विकास को लिखा है।) 

8. राजरथाग मे कृषि क्षेत्र की क्‍या उपलब्धिया है? राज्य के कृषि विकास में आओ 
वाली यराधाआ एवं उपके विराकरण हेतु अपने सुझाव दीणिए। 
(राकेत - प्रशा के प्रथम भाग में राजस्था) मे कृषि विकास की उपलब्धिया 


बता है तथा दूसरे भाग मे कृषि विकार मे बाधाए तथा निराकरण के सुझाव 
लिया है।) 


उप 


राजस्थान का औद्योगिक विकास 


(ग्वा्राएंश 082९0०फएशा! ण 77 ५गशाः) 








राजस्थान की औद्योग्रिक पृष्ठभूमि 
(4फादओ 832870फ्रावे 60 ह॥5एक्षा) 

राजस्थान विकासोन्मुखी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक कम विकरित राज्य 
है। यहा की भौगोलिक व प्राकृतिक परिरिथितिया अन्य राज्यों की तुलना में काफी 
विकट हैं। वर्तमान मे राजस्थान के समक्ष मुख्य चुनौती भौतिक एवं मानव ससाधनों 
का पूरा उपयोग करने की है। वित्तीय ससाधनो की कमी की समस्या सदैव मुहबाए 
खडी है। 

हाल ही तीन नये राज्यो के गठन के बाद राजरथान क्षेत्रफल की दृष्टि से 
भारत का सबसे बडा राज्य है। खनिजो की दृष्टि से बिहार के बाद राजस्थाव का 
नाप आता है। यहा अधिकाश अलौह (नान फ़ेरस) एवं अधात्विक (नान मेटेलिक) 
खनिज है। राज्य खनिजो का अजायबधर है। लगभग 45 प्रकार के खनिज पाए 
जाते हैं। शज्य मे उपलब्ध खनिजो का यदि नियोजित रूप से विदाहन किया जाए 
वो राजस्थान स्वय की अनेक समस्याओं पर निजात पा सकता है। 

राजरथान नियोजित विफास के पाच दशक पूरे कर चुका है। योजनाकाल 
मै औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारमूत सुविधाओं के विकास के लिए 
राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए गए, जिससे प्रदेश मे औद्योगिक विकास का 
हा बना है| समग्र राज्य में उद्योगो विशेष रूप से लघु उद्योगों का विकास हुआ 

॥ 


आज राज्य मे आधारभूत सरचना की स्थिति में सुधार आने के कारण 
उद्योगपति दिनियोग करने मे उत्तना नहीं कतराते जिवना की पूर्व के दशकों मं। 
वर्तमान में राजस्थान में सूची व सिथेटिक रेशे की इकाइया, ऊनी, चीनी, सीमेट, 
टेलीविजन, टायर दयूब फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मिले, इजीनियरी की ओद्योगिक 
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इकाइया, खनिज आधारित बडी व मध्यम श्रेणी की इकाइया आदि है। राजस्थान 
से वर्ष 994-95 मे मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, टैक्सटाइल अभियात्रिक बस्तुए, 
रेडीमेड वस्त्र, दस्तकारी बस्तुए, रसायन, कृषि उत्पाद, खनिज आधारित वस्तुओ का 
निर्यात किया गया। वर्ष 994-95 में राज्य से लगभग 2,800 करोड रुपए का 
निर्यात किया गया जो कि पिछले दर्ष के मुकाबले लगभग दो गुना था। निर्यातको 
को राज्य मे पुरस्कृत किया जाता है। 
केन्द्र सरकार ने राजस्थान के 6 जिलो फो औद्योगिक विकास की दृष्टि 
से पिछडा घोषित किया था। केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था मे पिछडे जिलो को तीन 
श्रेणियो यथा अ, ब तथा स के अन्तर्गत विभक्त किया जो इस प्रकार थे - 
(अ) इसके अन्तर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही, चूरू व बाडमेर 
जिलो के लिए रखी गई थी। ये शून्य उद्योग जिले कहलाते थे। सब्सिडी की 
अधिकतम सीमा एक इकाई के लिए 25 लाख रूपये रखी गई। 
(ब) इसके अन्तर्गत ।5 प्रतिशत सब्सिडी पाच जिलो अलवर, भीलवाडा, जोधपुर, 
नागौर व उदयपुर के लिए रखी गई तथा इसकी अधिकतम राशि ]5 लाख 
रुपए रखी गई। 
(स) इसके अन्तर्गत 0 प्रतिशत सब्सिडी सात जिलो बासवाडा, डूगरपुर, जालौर, 
झालावाड, झुन्झुनू, सीकर व टोक के लिए थी तथा एक औद्योगिक इकाई के 
लिए सब्सिडी की अधिकतम राशि 0 लाख रुपए रखी गई। 
शेष ।] जिलो अजमेर, भरतपुर, वूदी बीकानेर, चित्तौडगंढ, जयपुर, कोटा, 
सयाईमाधोपुर, श्रीगगानगर, पाली व धौलपुर के लिए राज्य सरकार सब्सिडी देती थी। 
पचवर्षीय थोजनाओ मे राजस्थान का औद्योगिक विकास 
(एएचातत 0०रटाकराएडत ता एि०ु३४७७७७ तपाएए शे50 ऐटए०व) 

राजस्थान नियोजित विकास के पाच दशक पूरे कर चुका है। इस दौरान 
राज्य मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक योजनाए सम्मन्न हुईं। पचवर्षीय 
योजनाओ मे राज्य सरकार ने औद्योगीकरण को गति देने वास्ते प्रयास किए। सरकार 
ने समय-समय पर औद्योगिक नीति की घोषणा की। राज्य के आर्थिक वातावरण को 
राष्ट्र के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजन का प्रयास किया गया 
परिणामस्वरूप राजरथान में विदेशी पूजी निवेश भी हुआ है। पचवर्षीय योजनाओं में 
राजस्थान औद्योगीकरण की ओर अग्रसर हुआ है। 

॥ बचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक विकास पर व्यय (छकुशावत्याद णा 
[7705७ 0९5९०एघद्या। ॥ कष्ट शैटववा 005) - राजस्थान की विभिन्न 
पच्र्षय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं मे औद्योगिक विकास पर व्यय में 
उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। किन्तु पचवर्षीय योजनाओ का थोडा भाग ही उद्योग तथा सना 
पर खर्च किया जाता है। 


राज्य की प्रथम पचवर्षीय योजना मे 54 करोड रुपए व्यय किया गया 
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जिसमें से उद्योग व खनन पर व्यय 05 करोड रुपए था जो कुल योजना व्यय का 
09 प्रतिशत था। बाद की घचवर्षीय योजनाओ मे उद्योग तथा खनन पर व्यय 
उत्तरोत्तर बढा। उद्योग त्तथा खना पर व्यय पाचवी पच्चवर्षीय योजना मे 34 करोड़ 
रुपए तथा छठी पचवर्षीय योजना मे 83 करोड रुपए था। सातवी पचवर्षीय योजना 
में उद्योग तथा खना पर व्यय बढकर !45 करोड रुपए तक जा पहुचा। आठवीं 
पचवर्षीय योजना मे उद्योग व खनात पर 536 करोड रुपए प्रावधान के विरुद्ध 639 
करोड रुपए व्यय किए गए जो आठवीं पचवर्षीय योजना के सार्वजविक क्षेत्र व्यय का 
53 प्रतिशत था। 


पचवर्षीय योजनाओं में उद्योग तथा खनन पर व्यय 








(करोड रुपए) 

योजनाएँ पचवर्षीय योजनाओं उद्योग तथा कूल व्यय 

में सार्वजतिक खनन पर॒ का 

क्षेत्र व्यय व्यय प्रतिशत 
प्रथम पंचवर्षीय योजना (95 56) ञ् 05 09 
द्वितीय पचवर्षीय योजना (956 6) ॥छ 34 उउ 
तृतीय पचवर्षीय योजना (96-66) 23 33 5 
वार्षिक योजनाएँ (966 69) प्र 3] ॥5 
चतुर्थ पचवर्षीय योजना (969 74) ३0 86 28 
पाचवी पंचवर्षीय योजना (974 79) 858 अञ। 40 
छठी पचवर्षीय योजना (4980 85) 23॥ 834 39 
सातवीं पचवर्षीय योजना (985 90) ३06 ]45॥ 47 
वार्षिक योजनाएँ (990 92) १ ५2॥ 355 70 
आठवीं पचवर्षीय योजना (992 97) [%9 6390 53 
नौवीं पचवर्षीय योजना (997 2002) (अनु)... 2769 2/550 78 





आर्थिक उदारीकरण के दोर मे तीव्र औद्योगिक विकास वास्ते अधिक 
सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होगी इस बात को दृष्टिगत रखते हुए नौ्वीं 
पचवर्षीय योजना मे उद्योग व खनन पर 2 55 करोड रूपये का प्रावधान किया गया 
है जो नौर्वी पचवर्षीय योजना उद्व्यय 27 650 करोड रुपए का 78 प्रतिशत है। 
यह पचवर्षीय योजना के उद्योग व खनन पर प्रतिशत्त की दृष्टि से अब तक का 
सर्वाधिक है। वर्ष 999-2000 की वार्षिक योजना मै उद्योग व खनन उद्व्यय 
20] करोड रुपए निर्धारित किया गया है जो कुल वार्षिक योजया का 4 प्रतिशत है। 
2 पजीकृत फेक्ट्रिया (सवड्ाशटाध्वे ८णा65) - राजस्थान में भारतीय 
फैक्ट्री एक्ट 948 के अन्तर्गत सेक्शन 2 एम ()) सेक्शन 2 एम (४) तथा सेक्शन 
85 के अन्तर्गत पजीकृत फैक्ट्रिया हैं। पजीकृत फैक्ट्रियो की सख्या वर्ष 987 मे 
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9665 श्री या 993 में यदकर 2580 तथा 996 मे आर बढ़कर ॥3 665 हो 
गई। 

3 शुद्ध घरेलू उत्पाद म विनिर्माण क्षेत्र का योगदान (7०८ ० 
१7एश्टाएगह १०८०७ मा तल हगर 9णाव्जाए 2०0८) + अभी राजस्थाय 
री अर्थव्यवस्था म॑ प्राथमिक क्षेत्र यथा कृषि पशुपालन वा मत्त्य एव खान यी 
प्रमुखना 47 हुई है। विनिमाण क्षय का भी राज्य दी अथग्यवस्था मे महत्त्वपृण सथाय 
है। पप 995-96 मे शुद्ध राज्य घरलू उत्पाद 956] फराड रुपए था जिसम 
विजिमाण का यागदान | 384 कराड रुपए था जा शुद्ध घरलू उत्पाद का 45 
प्रतिशत प्र) व 998-99 के अग्रिम अनुदाया मे राज्य शुद्ध घरलूृ उत्पाद ] 648 
कराउ रुपए म वित्रिमाण का) यागदात । 283 कराड़ रुपए रहा जा #ि शुद्ध घरलू 
उत्पाद का ] प्रत्तितत था। 

4 राकल रथायी पूजी निर्माण (60% 7९४ (ब्ख़ाबी [ण्ाभाणा) - 
विगत पर्पा मे राजरथाय मे सफल रथाइ पूरी उिमाण म वृद्धि हुई है। सकल रथाई 

जी जिमाण 993-94 से प्रचलित परीमाग पर 6 !68 उराड रपए था थी बढ़कर 
995-96 म 8 40 करोड़ रुपए तथा ॥997-98 से और बढकर ]0 67॥ झड़ 
रुपए (प्रावधातिक) हा गया। 


सफल रथाई पृर्जी तिमाण मे 3995-96 रा 997-98 तक सावजतिक 
क्षत्र का अश जिजी क्षत्र से अधिक रहा। 997-98 म॑ यह गिजी सा 297 प्रतिशत 
जधिक हैं जयय्रि य५ ॥993-94 में जिजी क्षत्र बे पूजी गिर्माण से 75 प्रतिशत 
जंग्रिक थां। राजरथात मे 997-98 के राझ़्ल स्थाई पृजी तिर्माण सफल घरलू 
उसयाट (प्रचलित वीमता पर 53 770 करोड़ रुपए) क। 9 85 प्रतिशत था। 


5 लघु उद्योगों का विकारा (0०४ल०एमला। णी जाए 5९४९ [॥009705) 

अथव्ययस्था मे लघु उद्यागा वी महत््वपूण उपादयता हात के कारण राज्य सरवार 
ने पचयर्वीय याजग़आ मे लघु उद्यागो क विकास पर बल दिया परिणामरवरूप लघु 
उद्यागा क विकास को गति मिली। लघु उद्योगा दी पर्जीकृत डकाठया 975-76 
मे 2002 थी जा 997-98 म॑ बढफर ॥ 93 000 हा गई। लघु उद्यागा मं 
राजगार ॥975 76 मे । 37 लाये से बढकर ॥997 98 म 750 लाख हा गया 
तथा विवियाजित पूजी 975-76 में 7 2373 लाय रुपए रा बढकर 997-98 
में 225 900 लाख रुपए हो गई। 

6 खादी और ग्रामोद्योग वी प्रगति (070.94655 ० (98 276 शा।9[,० 
[005005) - राजस्थात रारकार से याजगाबद्ध विकास म खादी और प्रामाद्योग 
विकारा क कारगर प्रयारा क्ए जिसस्र अर्थव्यवरथा म खादी एव ग्रामाद्योग वी 
भूमिया बढी। यादी का फुल उत्पादा 979-80 में । 327 लाय स्पए था जो 
4997-98 मे प्रद्ौकर 4 300 लाय रुपए हो गया। यादी उद्याग में !992-93 म 
39 लाख लोगा को राज़गार मिला हुआ था। राज्य मे ग्रामाद्योगा वी भूमिका म॑ भी 
उत्लेयवीय बदोतरी हुई। राज्य म 0 उत्पाद ग्रामाद्योग म सब्मिलित है। वर्ष 
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]990-9 मे ]9 लाख ग्रामोद्योग इकाइया थी। ग्रामोद्योग का उत्पादन ]979 80 
में केवल 360 करोड रुपए था जो 997-98 मे बढकर 340 »4 कराड रुपए 
हो गया। 

7 वृहद उद्योग (३8८ 5८०९ ॥76050८5) - राजस्थान में मार्च 998 तक 
53] बृहद्‌ एव मध्यम उद्योग स्थापित्त किए गए हैं जिनमे 3 740 करोड रुपए की 
पूजी विनियोजित है तथा | 70 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिल हुआ है। वर्ष 
999 2000 मे (नवम्बर 999 तक) मे 64 वृहद उद्योगो की स्थापना के प्रस्ताव 
भारत सरकार को भेजे गये जिनमे 692 करोड रुपए की पूजी विनियोजन तथा 
4662 व्यक्तियो का नियोजन सभव है। 


8 औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि (पटाट३5९ 0 ॥ताजा् श०त0८०7) 
राजस्थान मे केन्द्रीय साख्यिकी सगठन के निर्देशानुसार वर्ष ]970 मे 26 औद्यागिक 
मदो का चयतर किया गया। दर्ष 998 मे गत वर्ष की तुलना मे 6 मदो के उत्पादन 
में गिरावट आई। केवल रस्प्रिट जस्ते की छड केडिमियम अतिम उत्पाद पाती के 
मीटर कास्टिक सोडा पी वी सी कम्पाउण्ड सल्फ्यूरिक एसिड और शक्कर के 
उत्पादन मे वृद्धि हुई। शक्कर के उत्पादन मे वृद्धि उल्लेखनीय रही। शक्कर का 
उत्पादन 997 में 26375 टन था जो बढकर 998 मे 58 695 टन हो गया जो 
गत वर्ष की तुलना मे 22 54 प्रतिशत अधिक था। जे के फेक्ट्री म॑ उत्पादन बन्द 
होने के कारण नाइलोन और पोलिस्टर धागे का उत्पादन नहीं हुआ। सवाईमाधोपुर 
की सीमेट फैक्ट्री बरसो से बद पडी है। 


चयनित मदो का औद्योगिक उत्पादन 





मद इकाई 97. 998 )997 की ॥999 
प्रावैधानिक तुलना मे... प्रापैधानिक 
998 मे 
% परिवर्तन 
शक्कर मै टन 2637. 58695 ॥2254 393 
वनस्पति घी मै टन 24983. 24936 020. 3754 
नमक लाख मैं टन ॥2 ॥| 833 ॥7 
यूरिया 000 मै. टन 398 38 ६ ५४८ 47 
सीमेण्ट 000 मै टन 6493 6,206 442 833 
सूती कपड़ा. लाख वर्ग मीटर 505 बा2 -653 350 
सूती धागा 000 मै टन प्रा ६० 260 या 





स्रोत आर्थिक समीक्षा 998 99 999 2000 राजस्थान सरकार। 


राजस्थान मे वर्ष 4997 मे वनस्पति घी का उत्पादन 24 985 टन नमक 
का उत्पादन 72 लाख टन यूरिया का उत्पाद 398 हजार टन सीमेट का उत्पादन 
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6493 हजार टन सूती कपडे का उत्पादन 505 लाख वर्ग मीटर तथा सूती धागे 
का उत्पादन 77 हजार टन था। राज्य मे चयनित मदो के उत्पादन में 998 के 
प्रावधानो मे 997 की तुलना मे शक्कर को छोडकर सभी में कमी हुई। वर्ष 998 
म सूती कपडे के उत्पादन म गत वष की तुलना मे 65 प्रतिशत तथा सीमेट उत्पादन 
में 44 प्रतिशत की कमी हुई। 
राजरथान मे प्रमुख वृहद्‌ उद्योग 
([.ध8९ 503॥९ [76025 जा रि3]4537) 

वर्तमान मे राजस्थान के प्रमुख बृहद्‌ उद्योगो मे सीमेट उद्योग, सूती वस्त्र 
उद्योग चीगी उद्योग नमक उद्योग काच उद्योग आदि मुख्य है जिनका सक्षिप्त 
विवरण अग्राकित है 

] सीमेट उद्योग (टल्माल्या 00579) - भवन निर्माण मे सीमेट उद्योग का 

वर्चस्व काफी समय से चला आ रहा है जिसका गुणवत्ता लागत और क्षमता का दृष्टि 
से कोई प्रतिस्थापन नहीं हे । राजरथान सीमेट उद्योग मे भारत का अगुआ राज्य माना 
जाता हे। प्रान्त म सर्वप्रथम 9]5 में लाखेरी (बूदी) में सीमेट फैक्ट्री स्थापित की 
गई इसके बाद सवाईमाधोपुर मे जयपुर उद्योग लि स्थापित किया गया। 

राजस्थान मे साधारण पोर्टलेण्ड सीमेट बनाने वाले प्रमुख रोटरी किलन 
सयय्र निम्नानुसार हैं 


क्र. इकाई प्रक्रम प्रारम्भिक 
स उत्पादन 
। .लाखेरी सीमेण्ट वर्क्स (एसीसी) लाखेरी आर्द्र 97 
2 जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाईमाधोपुर आर्द्र 4953 से 959 
3. विडला सीमट वर्क्स चित्तोड़गढ़ शुष्क 967 से 969 
4 उदयपुर सीमेण्ट वर्क्स उदयपुर शुघ्क ]970 
5 जे के सीमेण्ट वर्क्स निम्बाहेडा शुप्क 974 से 982 
6. लाखेरी सीमेण्ट सिरोही शुष्क 982 
7 मगलम सीमेण्ट मोडक (कोटा) शुष्क ]982 
8 जे के छ्वाईट सीमेण्ट गोटन शुष्क 984 
9. श्री सीमेण्ट लिमिटेड ब्यावर शुष्क 985 





सात झराजस्थान पत्रिका 2 जनवरी ]988 


राज्य म पिछले कुछक वर्षो स सीमट क उत्पादन म काफी वृद्धि हुई है जो 
पिए्१ तालिका स स्पष्ट है 
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राजस्थान मे सीमेण्ट उत्पादन 





वर्ष सीमेण्ट का उत्पादन 
(हजार में टन) 

9473 7 पर क्तानेकतनतत 7 कह “पता 
985 3,939 

986 3,654 

987 3,898 

988 3,947 

989 4,75 

990 4,263 

99] 4,774 

992 4,828 

993 4,749 

996 6592 

4997 6,493 

4998 6,206 

999 (प्रावधानिक) 833 





स्रोत ॥ आयव्ययक अध्ययन, 99-92 एवं 994-95 
2 आर्थिक समीक्षा, 998 99, 999-2000, राजस्थान सरकार। 


सीमेट उद्योग पूजी गहन व ऊर्जा गहन उद्योग है। राजस्थान मे सीमेट सयत्र 
ऊर्जा आपूर्ति की कमी से प्रभावित है, कोयले का स्तर निम्न है, वैगन आपूर्ति 
आवश्यकताओं के अनुरूप नही होती है| जनशक्ति मे उच्च स्तर की दक्षता और 
आधुनिक सयत्रों को चलाने की योग्यता की आवश्यकता है। इसके सचालन व 
रख-रखाव के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सीमेट के मूल्य व वितरण 
सबधी नीति भी दोषपूर्ण है, इसके बार-बार बदलने से इस उद्योग मे अनिश्चितता 
बनी रहती हे। सीमेट फैक्ट्रिया पुरानी तकनीक को अपनाए हुए है, उनकी उत्पादन 
क्षमता बहुत कम है। अधिकाश सीमेट सयत्र अपनी उत्पादन क्षमता के मुताबिक 
उत्पादन नहीं करते हैं। आधुनिकीकरण व विवेकीकरण का नितात अभाव है। मिनी 
सीमेट प्लाट प्रतिस्पर्धा मे बडे सीमेट प्लाट के सामने नहीं टिक पाते हें। 

राजस्थान मे सीमेट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। राज्य मे इस उद्योग की 
स्थापना से सबधित सभी आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाती है। सीमेट ग्रेड बूने की 
वाहुल्यता है, जिप्सम भी राज्य में पर्याप्त मात्रा मे है। कोयला बाहर से मगाना पडता 
है। सीमेट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 990-9] के 
'शज्य बजट मे सीमेंट पर केन्द्रीय बिक्री कर 6 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर 
दिया। आशा है भविष्य मे सीमेट उद्योग का काफी विकास होगा। 
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2. सूती वरत्र उद्योग ((जाणा 605४५) - सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का 
प्राच्चीनत्तम उद्योग है। यह उद्योग बडे पैमान के उद्योगों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 
राज्य मे पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर मे 889 में कृष्णा मिल्स लि निजी क्षेत्र 
में स्थापित की गई। इसके पश्चात ब्यावर शहर में ही 906 मे एडवर्ड मिल्स लि 
व 925 मे श्री महालक्ष्मी मिल्स लि स्थापित हुई। वृहद्‌ राजस्थान के निर्माण के 
समय 949 म राज्य म 7 सूती मिले थी। वर्तमान म इनकी सख्या बढकर 23 हो 
गई | इनम से 7 मिल निजी क्षेत्र मे 3 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र मे ओर 3 सहकारी 
क्षेत्र में है। 


राजरथान में सूत व सूती वस्त्र का उत्पादन 





वर्ष सूत (हजार टन) सूती वस्त्र (करोड मीटर) 
978 336 3 32 
]983 427 558 
(989 475 405 
8990 486 466 
992 न्न+ 378 
993 44 6 3 80 
]996 570 457 
997 770 35 
998 750 4 72 
]999 (प्रावधानिक) 770 350 





रोत | आय व्ययकफ अध्ययन, 994-95, राजस्थान सरकार। 
2. आर्थिक समीक्षा, 4998 99, 999-2000, राजरथान सरकार। 


राजस्थान मे सूत्ती वस्त्र उद्योग के स्वस्थ विकास वास्ते सूती वस्त्र मिलो के 
आधुनिकीकरण एवं नवीतीकरण की आवश्यकता है। कच्चे माल के रूप मे लम्बे रेशे 
के कपास की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए | कुप्रवन्ध को जियत्रित एव पर्याप्त 
मात्रा म पूजी की व्यवस्था की जानी चाहिए। बद इकाइयों के बारे मे अविलम्ब निर्णय 
लिया जाए तथा रुग्णता के कारणों की बारीकी से जाबच की जाए। श्रम सबधी 
समस्याए मिल बैठ कर सुलझाई जा सकती है। प्रबन्ध मे श्रमिको की भागीदारी को 
नजरअदाज नहीं किया जाना चाहिए। 

3 चीनी उद्योग (556० ॥700४79) - राजरथान मे चीनी की तीन मिले है। 
केशाराय पाटन (बूदी), मेवाड (चित्तौडगढ) तथा श्रीगगानगर | सर्वप्रथम 932 में 
मेवाड चीनी मिल्स की रथापना मोपाल सागर में की गई। 938 मे श्रीगगानगर चीनी 
मिल्स की स्थापना की गई। इसमे उत्पादन 946 मे प्रारम्भ हुआ। एक जुलाई 
956 रो यह सार्वजनिक क्षेत्र मे काम कर रही है। 965 मे श्री केशोरायपाटन 
राहकारी चीनी मिलस लिमिटेड की स्थापना वी गई। राजस्थान में कार्यरत चीनी की 
तीना मिल पिजी, सार्दजनिक व सहकारी क्षेत्र मे होने के कारण ये तीय प्रकार के 
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स्गठनो के उत्पादन की तुलना करने का अकसर प्रदान करती है। 


राजस्थान मे चीनी उत्पादन 











वर्ष उत्पादन (हजार मै टन) 
984 22 
4985 20 
4986 ]6 
4987 23 
988 09 
989 ॥ 54 
4990 43 
99] 25 
4992 39 
993 26 
4996 3 
7997 26 
998 3 
999 (प्रावधानिक) ३] 


स्रोत ] आय व्ययक अध्ययन, 99-92, 994-95 राजस्थान सरकार। 
2 आर्थिक समीक्षा, 998-99 राजस्थान सरकार। 


राज्य की चीनी मिले घाटे की समस्या से पीडित है। घाटे का मुख्य कारण 
गबन-घोटाले, गन्ने की चोरी, बिना काम के वेतन लेने की प्रवृत्ति, कुप्रबन्ध आदि हैं। 
घीनी मिलो की प्रबन्ध व्यवस्था मे सुधार तथा मिलो मे क्षमता के अनुसार गन्ने की 
पिराई कर घाटे को कम किया जा सकता है। मिलो के लिए वित्त, नई मशीने व 
पॉवर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मिलो को अपनी आर्थिक रिथिति सुधारने के 
लिए गोण पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। चीनी मिलों मे मोलासिस की अतिरेक 
मात्रा को देखते हुए डिस्टिलरी इकाइयो की सख्या बढाई जा सकती है। 

4 नमक उद्योग (59॥ ॥00579) - नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान 
का सम्पूर्ण देश में महत्त्वपूर्ण रथान है। नमक उत्पादन से सबधित सभी अनुकूल 
दराए प्रान्त मे उपलब्ध है। यहा खारे पानी की झीले बहुतायत मे है। वर्तमान में 
राज्य में सार्वजनिक तथा निजी दोनो ही क्षेत्रो मे नमक का उत्पादन किया जा रहा 
है। सजस्थान मे ममक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम निम्नाकित है - 

व राजरथान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री) 
2 राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स) 

रे राजरथान सरकार का साल्ट वर्क्स, डीडवाना 

4 राजस्थान सरकार का साल्ट वर्क्स, पचमदरा 
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साभर मे त्मक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिन्दुस्ताय साल्टस 
लिमिटेड की सहायक कम्पनी सामर साल्टस लिमिटेड की देखरेख मे होता है। साभर 
झील नमक उत्पादय मे अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य मे निजी क्षेत्र मे 
लघु पैमाते के उद्योग पोकरन फलौदी कुचामन व जाब्दीनगर (नागौर) मे पाए जाते 
हैं। 


राजस्थान में नमक उत्पादन 








वर्ष उत्पादन (हजार टन) 
]984 82] 
985 ]093 
986 906 
987 833 
988 ]038 
989 934 
990 055 
99] ]44] 
992 0 ॥॥| 
993 ]296 
996 02 
997 ]200 
998 00 
999 (प्रावधानिक) ]700 





स्रोत | आय व्ययक्र अध्ययन 99] 92 994 95 राजस्थान सरकार 
2 आर्थिक समीक्षा 998 99 999 2000 राजस्थान सरकार। 


शजरथान की खारे पानी की झीलो मे (डीडवाना) सोडियम सल्फेट अधिक 
होने के काण अखाद्य ग॒मक का उत्पादन अधिक होता है जिसको बेचने मे कठिनाई 
आती है। राज्य सरकार के नमक उपक्रम या तो बद है या घाटे में चल रहे है। 
राजरथा+ स्टेट केमिकल वर्क्स 988 से बन्द कर दिया गया है। राज्य मे प्रमक 
आधारित बस्तुओ के उत्पादन की स्थिति अगिश्चित बनी हुई है। राज्य सरकार के 
नमक उपफक्रमो की प्रबन्ध व्यवस्था बेहतर बताकर रिथति को सुधारा जा राकता है। 
5 काच उर्धाग (0955 [70050)) - काच उद्योग मैं बालू मिट्टी सिलिका 
मिट्टी सोडा सल्फेट शीरा चूते का पत्थर आदि प्रयुक्त होते हैं। ये सभी राज्य मे 
चहुतायत मे उपलब्ध है। काच बनाने वाले कुशल मजदूर भी राज्य मे है। 
राज्य मे काच बनाते के आठ कारखाड़े है जिसमे से पाच कारखाने बद पडे 


है। उदयपुर कारखाग मे उत्पादय हाल ही प्रारम्भ हुआ है। वर्तमात में धौलपुर मे तिम्न 
दो कारखाते विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है - 
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. धौलपुर ग्लास वर्क्स - इसमे लगभग एफ हजार टन कोच का वार्पिक 
उत्पादन होता है। यह कारखाना निजी क्षेत्र मे कार्यरत है। * 

2. हाई टैंक प्रेसीजन ग्लास वर्क्स, घौलपुर - यह कारखाना दी गगनगर शुगर 
मिल्स लिमिटेड के अन्तर्गत है एव मदिरा विभाग के लिए बोतलो का उत्पादन 
करता है। 
राज्य में सिलिका मिट्टी के भण्डारा को देखते हुए काच उद्योग के विकास 

की काफी सभावाए है। जयपुर सवाईमाधोपुर, बीकानेर तथा उदयपुर मे काच के 
कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं। काच के बद पडे कारखानो को शीघ्र चालू कर 
यहा काच उद्योग से सबधित ससाधनो का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। सरकार 
की उदार नीति इसका और विकसित कर सकती है। 

6. वनरपति घी उद्योग (४८४००७८ 0॥66 [660७४॥५) - मूगफली व बिनौले 
का तेल वनरपति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। राजस्थान मे सर्वप्रथम 
964 मे भीलवाडा मे वनस्पति घी का कारखाना खोला गया। इसके बाद जयपुर, 
कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौडयढ व श्रीगगानगर आदि शहरो मे स्थापित हुए। 

राज्य मे वनस्पति घी की माग मे हो रही वृद्धि के साथ वनस्पति घी का 
उत्पादन भी तेजी से बढा है। 970-7। से 980-8] के मध्य वनस्पति घी का 
उत्पादन तिगुना हो गया है। 


राज्य में वनस्पति घी उत्पादन की स्थिति 





वर्ष उत्पादन (हजार टन) 
970-7 9 8 
980-8] 580 
985-86 657 
989.90 546 
990-9] 55 
99-92 342 
992.93 338 
4995.96 304 
996-97 24 9 
997-98 24 9 
998-99 (प्रावधानिक) 3] 8 





स्रोत । आय व्ययक अध्ययन 99-92, 994-95 राजस्थान सरकार। 
2 आर्थिक समीक्षा, 7998-99, 999-2000, राजस्थान सरकार। 


राज्य मे मूगफली व विनोले के साथ तेल शोधन हेतु प्रयुक्त रासायनिक 
पदार्थों का नित्ात अभाव है। उत्पादित घी की किस्प्र भी घटिया है| कारखानो के 
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पास सहायक उद्यागा का अभाव हाते के कारण लाभ भी तुलनात्मक रूप से कम 
होता है। पूजी व कुशल श्रमिफ्रा का अभाव भी राज्य में है। 


राज्य म वरस्पति घी वी बढती हुईं माग को देखत हुए इसफ विकास की 
काफी समायगए हैं। मूगफली व विनौले का उत्पादा भी राज्य में बढाया जा सकता 


है। राजस्थात पहर क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। राज्य मे इस उद्योग का भविष्य 
उज्ज्वल है। 


उपर्युक्त विवेचा स स्पष्ट है कि राजस्थात म सीमेट सूती वरत्र चीनी 
वारपति घी काच व उमक आदि उद्योगा की प्रभावी भूमिका है। भविष्य में इन 
उद्योगा बे विकास की अच्छी सम्भावनाए है। 


राजरथान में केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम 
(?फ७॥९ एऑशिागराइट४ 6 एशाश्ओं गलत ॥8 ०७]१६॥था) 
राजरथान मे केन्द्रीय औद्योगिक वित्रियोगों का भाग बहुत कम है यह 970 
म केवल 09 प्रतिशत ही था 985 म केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगो का |4 


प्रतिशत अश लगा हुआ था? राज्य मे केन्द्र का तिवेश वर्ष 990-9] में ]70 
प्रतिशत था ।' 


राज्य मे कुछ प्रमुख केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान अग्राकित है 
हिन्दुरत्तान जिक लिमिटेड देवारी (उदयपुर)। 
हिन्दुस्तात कॉपर लिमिटेड खेतडी (झुन्झुग्‌)। 
हिन्दुस्तान मशीय टूल्स अजमेर। 
इन्सट्रेमेन्टेशन लिमिटेड कोटा। 
साभर साल्टस लिमिटेड जयपुर। 
मॉर्डा बेकरीज विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। 
राजसर्थात इलेक्ट्रातिक्स एण्ड इन्सट्रेमेन्ट्स लिमिटेड कनकपुरा (जयपुर)। 
गस आवारित पॉवर सयत्र अता कोटा (एन टी पी सी द्वारा रथापित) 
राजरथाग में कुछ महत्त्वपूर्ण केन्द्र सरकार के उपक्रमा बी सक्षिप्त जानकारी 
इस प्रकार है - 

] हिन्दुस्तान लिक लिमिटेड (]॥00शथा ट7९ [00 )- यह जस्ता ब शीसा 
क उत्पादन के साथ भारत के आवुतिक जीवठउ का एक अभिन अग बन गया हैं। 
966 मे रथापित हिन्दुस्तान जिक लि बहु इकाई व बहु उत्त्पाद वाली सरकारी क्षेत्र 
यी कम्पती हे जा सीसा जरता वी आत्मीमरता के लिए पूरी त्तरह वचावबद्ध है। 
वर्ततमा] में हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड देश के विभित् भागो म आठ इकाइया संचालित 
कर रहा है जिसमें तिम्न इकाइया शाजरथात मे है।' 
॥। जावर माइन्स राणस्थात। 
2 राजपुरा दरीबा माई राजस्थात। 
डे मदूग रॉक फास्पेट माइत राजरथात। 
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4 देबारी जिक स्मेलटर, राजस्थान। 


2. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (प्रागवपच्नआ 0०फए८ 0 ) - राजस्थान के 
झुन्झुनू जिले मे अरावली पर्वत श्रृखला मे स्थित एक छोटी सी इकाई खेतडी आज 
देश में ताम्र उत्पादन के क्षेत्र मे अति आधुनिक और प्रौद्योगिक इकाई के रूप में उभर 
कर सामने आई हैं। इसके (खेतडी कॉपर काप्लेक्स) विकास का फैसला सन 962 
मे लिया गया। सन्‌ 967 मे शापट खुदाई के साथ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की 
रथापना हुई और खनन कार्य प्रारम्भ किया। सन्‌ 970 मे सबसे पहले अयस्क का 
उत्पादन शुरू हुआ | ताम्र उत्पादन 5 फरवरी, 975 को प्रारम्म हुआ, तब तत्कालीन 
प्रधानमत्री श्रीमती इंदिरा गराधी ने खेतडी कॉपर काम्पलेक्स मे एशिया के सबसे बडे 
प्रणालक सयत्न को राष्ट्र को समर्पित किया। 


3. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर (प्रतातप्ञाभा ४३९०० 700) - भारत 
सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्तर्गत 6 इकाइया एच एम टी, 
4 इकाई वाच व तीन डेयरी मशीनरी की इकाइया है। एच एम टी अजमेर इस क्रम 
की छठी इकाई है। भारत मे एच एम टी को 987-88 मे 3] लाख रुपए का 
शुद्ध लाभ हुआ। इसकी स्थापना में चेकोसलोवाकिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त 
किया गया। 

4. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (ग्राथा।४700 ,06 , ॥१0७७) - कोटा 
सयत्र 965 मे स्थापित किया गया था। इसमे 968-69 से उत्पादन प्रारम्भ 
हुआ। इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट (केरल) मे स्थित है। इसे 
]987-88 मे 263 करोड रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। यह रासायनिक उद्योगो, 
स्टील उद्योगो तथा थर्मल पावर मे काम आने वाले सयत्र बनाता है। इन्स्ट्रूमेन्टेशन 
लि के उत्पाद का निर्यात भी किया जाता है। 

5. सांभर साल्ट्स लिमिटेड ($आगणाथ 50.0 )- यह हिन्दुस्तान साल्टस 
लिमिटेड की सहायक कम्पनी है। राजस्थान की सामर झील नमक उत्पादन के लिए 
प्रसिद्ध रही है। यहा का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। 

साभर साल्ट्स लिमिटेड 30 सितम्बर, 964 मे स्थापित हुई। इसे पिछले 
वर्षो मे शुद्ध घाटा रहा है। 987-88 मे घाटे की राशि 45 लाख रुपए थी। 

6. मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (४०807 ४0०00 ॥900577९5) - यह 
965 से स्थापित हुई, इसकी 3 ब्रेड इकाइया है इनमे से एक मॉडर्न बेकरीज, 
जयपुर है। इरो 987-88 मे 90 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। 990 में 50 
लाख रुपए में 99] मे 257 लाख रुपए की हानि हुई॥९ 

7. राजरथान इलेक्ट्रोनिक्स व इन्स्टूमेन्टस लिमिटेड (१9[904 सिंट(कछगाट5ड 
गाए धाडधरणा॥९७७ [.6 ) - यह कोटा इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी 
है। इसमे भारत सरकार की 5] प्रतिशत तथा रीको की 49 प्रतिशत पूजी लगी हुई 
है। इसे 987-88 मे 42 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। 


पट मारत म आर्थिक परयावरण 


शाससथात मे कह सरकार के लगमग सामी उपस््म लाम मे चल रह हैं फ़िर 
भी उपक्रमा शी सरयया इबाइ अंक तक सीमित है जा कि राज्य क लिए दुयद 
स्थिति है। वन्द्रीय औद्यागिफ वियोगा या सीमित माग केन्द्र का राज्य ऊ प्रति 
सौतैल व्ययशार का द्यातक है। 


राजस्थान सारकार के सार्वजनिक क्षेत्र बे उपक्रम 
(फट विालाजा$इ25 0 9]9च्रीज (505 टणाहा॥।) 


राजरथा] मे राज्य सरकार + फुल 4] सावजनिक उपक्रम हैं। इन रा 7 
वैधातिक विगस 6 उम्पी जगयूत्र के अन्तर्गत पंजीकृत फस्पीया ॥4 पज़ीयृत 
राहकारी सरथान एय 4 विमागीय उपक्रम हैं। सहशारी सरथाय के अन्तर्गत तिलम्‌ 
सघम 990-9] म गा था। राज्य सरकार के अयुरार रक्त उपक्रमा में से 9 की 
वेटबथ ऊऋणात्मक 6 उपक्रमों दी 50 प्रतिशत से कम 5 उपक्रमा की 50 स 00 
प्रतिशा के बीच ]9 उपक्रमा बी 00 प्रतिशत सा ऊपर है ।* 


विनियोजन (#ए9एा/09720०7) मार्च 990 तक राज्य क॑ 40 उपक्रमा मे 
3 30 29 कराड रूपए को वितियाजा हा चुका था। इस वितिमाजा मे राज्य 
रारकार का गोगटा 445 करांड रुपए था। शष घाराशि केन्द्र राष्ट्रीयकृत बैंक 
एवं अन्य स्रोता द्वारा विीगयोजित की गई है।" 


वित्तीय वार्यरिद्धि ([कराआधण टगिलला८५). राज्य रारकार के उपक्रमी 
न वित्तीय कायसिद्धि के क्षेत्र म तिराश ही किया हैं। अधिकाश उपक्रम घाटे फी 
रामरया सा ग्रसित है। छठी पद्रवर्षीय याजया के पाध वर्षों मं कर स पूर्व घाटे वी 
झुल सशि 236 कराड़ रुपए रही थी। 987-88 म॑ कर स पूर्व शुद्ध घाटा 02 
फराड़ रुपए 8आ जा राविक था कुल घाटा ।989-90 के अम्त मे 708 करोड़ 
स्पए तक पहुच गया ।” राज्य के कई सार्वजतऊ प्रतिष्ठाता का रवास्थ्य नाजुक दौर 
मे पहुंच चुका है। इगम से ओए प्रतिष्ठात असाध्य राग सं ग्रसित है और कुछ दम 
ताड़ चुझ है। 

रार्यजफिक क्षेत के इग उपक्रम म घाटा मुख्यतया गलत परियाजनाओं का 
चया कच्चे माल का अभाय औद्यागिक विवाद मांग की यमी कुप्रवन्ध श्रम बाहुल्य 
गजत मृल्य जीति आवश्यक राजीतिक हरततक्षेप परियाजगाओं का पलायन क्षमता 
का पूरा उपयाग नहीं हाग्रा आदि कारणों से होता है। जिन्हे प्रयारा के द्वारा कम 
क्या जा सकता है। प्रान्त मे सीमित ससावाों क बावजूद उपक्रमा म भारी 
वितियाजा यो देखते हुए यह उपयुक्त हागा कि इग उपक्रमो वे बारे में कुछ ठौरा 
विणय लिए जाए अययथा धीरे- धीरे राज्य के सभी उपक्रमा का भविष्य अधकारमय 
होता घला जाएगा। 

भारत के औद्योगिक विकास में राजस्थान की रिथन्नि 


(०%पणा ० फ0फच्ता। ९०६९० ्ाला। त एश॒बरीका था ॥004) 
राजस्थात औद्योगिक व्रिकास वी लौट ये ऊँद्योगिय रुणता आधारभूत 
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सरचना का अभाव, कम पूजी निवेश, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमो का अभाव आदि 
कारणो से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पिछड गया है। इस बात की पुष्टि भारत और राजस्थान 
के अग्राकित तुलनात्मक विवरण से सहज हो जाती है - 

4. शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे उद्योगो का अंश (?थ ण॑ [काइ॥छ था बल 
[0ण7०50९ ९000८) - राजस्थान का 997-98 मे साधन लागत पर शुद्ध 
राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतो पर 47,05,467 लाख रुपए था जिसमे 
विनिर्माण क्षेत्र (पजीकृत ओर गेर-पजीकृत) का अशदान 3,72,785 लाख रुपए 
था। राज्य मे शुद्ध घरेलू उत्पाद मे विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 79 प्रतिशत था। 
भारत का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 997-98 मे 0,49,9] करोड 
रुपए (त्वरित अनुमान) था जिसमे निर्माण क्षेत्र का अशदान 2,59,426 करोड रुपए 
था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद मे निर्माण क्षेत्र का योगदान 997-98 मे 
247 प्रतिशत था। जो राजस्थान की तुलना मे लगभग तीन गुना अधिक है। स्पष्ट 
है विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। 


शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यो की तुलना मे 
पिछडा हुआ है। चालू मूल्यों पर शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद (नई श्रृखला) 996-97 
में राजस्थान में 4],872 करोड रुपए (त्वरित अनुमान) था जबकि यह महाराष्ट्र में 
,52,।29 करोड रुपए, उत्तरप्रदेश में ,03,।70 करोड रुपए, आश् प्रदेश में 
72,95 करोड रुपए, पश्चिम बगाल के 70,537 करोड रुपए तथा गुजरात मे 
63,50] करोड रुपए था। राजस्थान शुद्ध घरेलू उत्पाद मे बिहार, आसाम, हरियाणा, 
केरल, उडीसा से आगे है। 

2 उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि (एल एक्ाओ ५६०6 260९0 व 
पा0प४४८५) - उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति 
दयनीय है। वर्ष 994-95 मे अखिल भारत स्तर पर उचद्योगो से प्रति व्यक्ति आय 
वृद्धि ,200 रुपए थी जबकि राजस्थान मे यह केवल 750 रुपए ही थी। उद्योग से 
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दृष्टि से राजस्थान का देश मे दसवा स्थान है। उद्योगों 
से प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि महाराष्ट्र मे 2,820 रुपए, गुजरात में 2,806 रुपए तथा 
तमिलनाडु में 2,02 रुपए थी। 

3. प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (९८८ (था 005णाज्ञाणा ० 8]6०९७) 
- राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग तुलनात्मक रूप से कम है जो औद्योगिक 
पिछडेपन को दर्शाता है। राजस्थान में विद्युतीकृत ग्रामो का अभाव है। राजस्थान 
राज्य विद्युत बोर्ड घाटे की समस्या से ग्रसित है। राज्य मे विद्युत चोरी की समस्या 
विकट है। राजस्थान मे मार्च 995 तक केवल 85 82 प्रतिशत ग्राम विद्युत्तीकृत थे 
जबकि आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, 
पजाब, तमिलनाडु मे सभी गाव विद्युतीकृत हो चुके है। अखिल भारत स्तर पर प्रति 
व्यक्ति विद्युत उपभोग 994-95 मे 30 0 किलोवाट था जबकि राजस्थान मे यह 
कंवल 269 53 किलोवाट था। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की दृष्टि से राजस्थान का 
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देश मे दसवा स्थान है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग पजाब मै सर्वाधिक 75937 
किलोवाट है इसके बाद गुजरात मे 60843 किलोवाट, महाराष्ट्र मे 50036 
किलोवाट तथा हरियाणा मे 46678 किलोवाट आदि का स्थान आता है। 


4 प्रति व्यक्ति विकास व्यय (छल 09० 06रलक्ग्राथा। एंएफएलाए।एर ) 
- प्रति व्यक्ति विकास पर व्यथ की दृष्टि से राजस्थान का देश मे नवा स्थान है। 
वर्ष ]998-99 के बजट अनुमानो मे राजस्थान का प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय 
,359 88 रुपए था। प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय के मामले में राजस्थान अन्य 
राज्यों की तुलना मे पीछे है। प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय 997-98 मे हिमाचल 
प्रदेश में 2,564 87 रुपए, वर्ष 998-99 मे हरियाणा मे 2,4390 रुपए, पजाब 
में ,964 47 रुपए तथा केरल में ),854 67 रुपए था। 


5. अष्टम योजना उद्व्यय (छाष्टा॥॥ ए)97 07099) - अष्टम योजना उद्व्यय 
की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सत्तोषप्रद मानी जा सकती है। भारत का अष्टम 
योजना उद्व्यय ,86,235 करोड रुपए था। राजस्थान मे अष्टम योजना उद्व्यय 
(॥992-97) ,999 करोड रुपए रहा। अष्टम योजना उदृष्यय की दृष्टि से 
राजस्थान का देश मे पाचवा स्थान रहा। उत्तरप्रदेश का अष्टम योजना उद्व्यय 
2,000 करोड़ रुपए था जिसका देश मे प्रथम स्थान रहा। 


कुल मिलाकर राजस्थान औद्योगिक विकास में तुलनात्मक रूप से कम 
विकसित राज्य है। विगत वर्षों मे राजस्थान की औद्योगिक स्थिति सुधर नहीं सकी। 
वर्तमान मे राज्य सरकार को गरीबी की समस्या और आर्थिक पिछडेपन से निपटने 
के लिए औद्योगिक विकास को गति देने वास्ते प्रभावोत्पादक कदम उठाने होगे। राज्य 
सरकार को न केवल नए उद्योगो को आकर्षित करना होगा अपितु बद पडे उद्योगों 
की भी सुध लेनी होगी। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे राजस्थान स्वदेशी और 
विदेशी पूजी निवेश को अधिक आकर्षित करने मे सफल नहीं हो सका है। ऐसी 
रिथिति मे औद्योगीफरण को गति देना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। 
आज उदारीकरण के दौर मे विकास के क्षेत्र मे विशेषकर सार्वजनिक उपक्रमो की 
रथापना मे सरकार की भूमिका गौण हो गई है। सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश की 
प्रक्रिया जारी है। नियोजन काल मे शजरथान केन्द्र द्वारा सार्वजनिक उपक्रमो की 
स्थापना क मामले में उपेक्षित रहा है। राजस्थान मे आज सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
में उद्योगो की स्थापना की आवश्यकता है। राज्य मे प्राकृतिक ससाधनो का अभाव 
नहीं है। यहा विकास की विपुल समावनाए है। राज्य सरकार को वार्षिक योजनाओं 
म उद्योग व खनन पर परिव्यय मे वृद्धि करनी चाहिए। यजस्थान की नौर्वी प्रधवर्षय 
योजया 27,650 करोड रुपए की निर्धारित की गई है जिसमे उद्योग व खनिज क्षेत्र 
पर 2,5409 कराड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना उद्व्यय का 
799 प्रतिशत है। इसके अलावा ऊर्जा पर कुल योजना उद्व्यय का 23 63 प्रतिशत 
तथा यातायात पर 973 प्रतिशत व्यय का प्रावधान है। आशा की जाती है नौवीं 
योजना म राजस्थान मे औद्योगिक वातावरण सृजित होगा और औद्योगिक विकास 
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गति पकडेगा। 
राजस्थान के औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका 


(रे०६ णी 60शलागला। पा हवफातन ए९एटो०ड़गाला ् ए३]9च्रा9त)े 

देश मे आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए दस वर्ष बीत चुके है। आर्थिक 
सुधारों के कारण देश में विदेशी पूजी तिवेश बढा है। किन्तु राजरथान नब्बे के दशक 
में विदेशी तिवेशको को आकर्षित करने में अधिक सफल नहीं हो सका परिणामस्वरूप 
राजस्थान औद्योगीकरण की दोड मे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यो 
की तुलना मे पिछड गया। राज्य के पिछडेपन का अन्य प्रमुख कारण केन्द्रीय पूजी 
निवेश का अभाव है। राज्य मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का नितात अभाव है। 
राज्य के अनेक उद्योग घाटे की समस्या से ग्रसित है। राज्य सरकार ने विगत वर्षो 
में औद्योगिक विकास को गति देने वास्ते प्रयास किये हैं जिनमे निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं - 

] उद्योग परिव्यय मे वृद्धि (गटाट्व5८॥ 005078॥ 000]9/) - वर्तमान मं 
राज्य सरकार ओद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रयासरत है। राज्य की वर्ष 
999-2000 वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड रुपए निर्धारित किया गया 
है जो 998-99 की सशोधित वार्षिक योजना की तुलना मे 23 5 प्रतिशत 
अधिक है। योजना परिव्यय का 4 प्रतिशत उद्योग व खनिज पर ]9 प्रतिशत्त विद्युत 
पर तथा (5 प्रतिशत परिवहन पर व्यय करने का प्रावधान है। आधारभूत सरचना के 
विकसित होने से विदेशी निवेशक आकर्षित होगे जिससे औद्योगीकरण की गति को 
बल मिलेगा। वर्तमान मे यह प्रमाणित हो चुका है कि तीव्र औद्योगिक विकास के बिना 
गरीबी निवारण सभव नहीं है। औद्योगिक विकास से गरीबी का दृष्यक्र थमता है। 
रोजगार अवसरो मे बढोतरी से चहुओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। 

2 उद्योग विभाग की बढती भूमिका (0९३5४ ०९ ० 00कशांग्रशा[ ० 
[700509) - राज्य मे औद्योगीकरण के लिए उद्योग विभाग उत्तरदायी है। वर्तमान 
में उद्योग विभाग के अधीन 33 जिला उद्योग केन्द्र एव 8 उप जिला उद्योग केन्द्र 
कार्यरत है। वर्ष 998-99 की राज्य आयोजागा में 5765 करोड़ रुपए का 
प्रावधान रखा गया है। जिसके विरुद्ध उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओ में दिसम्बर 
998 तक 4720 करोड रुपए की राशि व्यय की जा चुकी थी। राजस्थान मे 
वर्तमान में सूती व सिथेटिक रेशे की इकाइया, ऊनी, चीनी, सीमेट, नमक, कांच, 
टेलीविजन, टायर टयूब, वनस्पति तेल की मिले इजीनियरी की ओद्योगिक इकाइया 
कार्यरत है। 

3 ओद्योगिक विकास के प्रति समर्पित सरथान (068०८३९०७ छाश्धफा5९5 
हि [4ञ्ञाउउ एि2ए्टॉफ्रगाला) 

(0 उद्योग निदेशालय (प़ाब्टगरग्गाल ण ग्रातण्आ३) - राज्य मे लघु 
उद्योगों ओर दस्तकारी इकाड्यो के पजीयन, नियत्रण, मार्गदर्शन और आवश्यक 
सहायता व सुविधा प्रदान करता है। 
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राज्य है जिसने औद्योग्रिक सवर्द्धन पार्क को पूर्ण किया है। सीतापुरा की प्रगति को 
देखकर केन्द्र सरकार राजस्थान मे भिवाडी मे दूसरे निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क 
हेतु स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। 
राजरथान मे औद्योगिक नीति 
(ए्र4पद्थाव ९00९४ ए रिक्लुक्ाशा) 

केन्द्र सरकार समग्र राष्ट्र के औद्योगिक विकास को ध्यान मे रखते हुए ही 
औद्योगिक नीति की घोषणा करती है, जिसे प्राय सभी राज्य आत्मसात करते है। 
राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर स्वदेशी एव दिदेशी उद्यमियो को आकर्षित करने के 
लिए प्रलोभनयुक्त घोषणाए करती हैं। राजस्थान मे बेहतर औद्योगिक वातावरण निर्मित 
करने के लिए दिसम्बर !990, जून 994 तथा 998 मे औद्योगिक नीति की 
घोषणा की। 
औद्योगिक नीति, 990 (09509 ९००५, 990) 

राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति मे राज्य की आय मे उद्योगों का 
योगदान बढाने के लिए खनन, कृषिगत व अन्य साधनों के अधिकतम उपयोग पर 
सर्वाधिक ध्यान दिया गया। इसके अलावा रोजगार सर्जन, क्षेत्रीय असतुलन को 
समाप्त करना, उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा औद्योगीकरण को बढावा आदि पर भी 
विशेष बल दिया गया। 

प्राथमिकताए (?700/065) - ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार सर्जन को बढावा 
देने के लिए खादी एव ग्रामोद्योग, हथकरघा, दस्तकारी व चमडा उद्योगो के विकास 
को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। लघु पैमाने की इकाइयो यथा अतिलघु उद्योग, लघु 
उद्योग एव सहायक उद्योग के विकास पर बल दिया गया। प्राथमिकता क्रम में 
मध्यम एव बडे उद्योगो को आखिरी मे रथान दिया गया। 

नीति में इलेक्ट्रोनिक्स, वायो टेक्नोलॉजी, एग्रो फूड प्रोसेसिग, साधन 
आधारित, कम पानी, कम ऊर्जा व श्रम गहन वाले उद्योगो को विशेष प्रोत्साहन देने 
की बात कही गई है। 

33 के वी से 220 के वी पर बिजली लेने वाले को 5 प्रतिशत से 0 
प्रतिशत विद्युत प्रशुल्क रियायत दी जाएगी। 990-95 की अवधि मे पावर कनेक्शन 
प्राप्त नई औद्योगिक इकाइयो के लिए 3,000 के वी तक के भार पर 3 मार्च, 
995 तक कोई पावर कटौती नहीं होगी। 
पूजी विनियोजन सब्सिडी (एके ॥ए०जगला। 570509) 

सभी नए मध्यम व बडे पेमाने के उद्योगो की स्थिर पूजी विनियोज पर 5 
प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपए), निम्न श्रेणी के उद्योगो को 20 प्रतिशत 
(अधिकतम 20 लाख रुपए) की दर से सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध होगी। 

यह सुविधा लघु एव सहायक उद्योगो, साधन-आधारित उद्योगो, प्रवासी 
भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगो तथा सौ फीसदी निर्यात मूलक इकाइयो को 
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उपलबग्म होगी। 2 प्रतिशत अतिरित्त सब्रिडी (अधिकतम 2 लाय रुपए) श्रम गहा 
उद्योगो को टी जाएगी। 

वितियोग राब्सिडी जोधपुर उदयपुर अजमेर अलवर भीलवाडा शहरों फी 
स्युगिसिपल व शहरी सुधार सीमाओं मे स्थापित उद्योगो तथा जयपुर व वोटा शहरों 
बी शहरी राफुचात सीमाओ में नहीं दी जाएगी। रीफो ये औद्योगिए क्षेत्रों मे स्थापित 
औद्योगिक इफ़ाइयो को भी राग्णिडी थी सुविधा प्राप्त होगी। इलेफ्ट्रोतिक्स व 
टेलीउग्यूगिवेशा जैरों उद्योगों को राम्पूर्ण राज्य में पूजी वितियोग राब्सिडी 
उपलब्ध वी जाएगी। 
विग्री बरों में रियायते (२८७०८$ शा 59|०5 ]75४८५) 

987 व ॥989 वी वित्री कर प्रेरणा व आरथगा यी रगीम 3 मार्च 
]995 त्तक तए उद्योगों पर्याप्त विरतार व विविधीकरण करो वाली इयाइयो पर लागू 
होगी। 

जो औद्योगिक इकाइया रिथर पूणी विगियोग के सौ पीरादी पर अधिक 
विस्तार और पर्त्तमात उत्पादा लाइसेंस क्षमता फा सौ पीरादी या अधिक बढाते जा 
रही है उह्टे 75 प्रतिशत तक कर रो मुत्ति का आस्थगा लाभ मिलेगा। 

नई पायोतियरिंग इकाइया जिसमे व्रितियोग सीमा 0 फरोड़ रपए तव है 
तथा प्रतिष्ठामूलक इकाइया जितमे वितियोग रीमा 25 करोड रुपए है ये वही भी 
स्थापित है उन्हें ग्रित्री फर रियायत्त 9 यर्ष तम मिलेगी। अतिप्रतिष्ठा मूलक उद्योय 
जिगमे स्थिर पूजी वित्वियोग 00 करोठ रुपए या अधिफ है वर दायित्व वे 90 
प्रतिशत तक प्रिक्री कर रो मुत्त रया गया है| प्रतिष्ठा मूलम उद्योग कुल उत्पादा 
या 90 प्रतेशत तक ब्राघ-ट्राम्सफर ये माध्यम रो अन्य राज्यो में हरतान्तरित फर 
रागेगे। 

ऐसी इकाइया जिह्टे उिक्रीकर शी अय +िशी रगशीम वा लाभ परी मिल रहा 
छाफे लिए गित्री कर वी एवज में 7 वर्ष बे लिए याज मुक्त कर्ज वी रगीम लागू 
वी जाएगी। 
चुगी रे छूट (0966 ॥7 एचाए) 

उत्पादा ये शुरआती पाच वर्षों मे गए उद्योगों को आठवीं पचवर्षीय योजगा 
में कच्चे माल पर चुगी पर छूट मिलेगी। उन्हें अप्यात्रित मशीयरी विस्तार वे लिए 
आयोजित मशीण पर युगी गहीं देगी शेगी। वृतरी आधारित लघु उद्योगों फो रीधे 
विसाग से जररत शा सामात यरीदो पर मडी यर रो मुक्त रया जाएगा। 
विपणन (#/ब्राप्ट्ावह) 

सरकारी विभागो द्वारा लघु उद्योगों से 30 वस्तुओं जले सरी”ोे यी व्यवस्था 
थी अब 34 और वरतुए जोउ दी जाएगी। राज्य वे माधव रतर पे लएु उद्योगों को 
5 प्रतिशत का एव अय उद्योगो यो [0 प्रीशत शा बीमत अधिमात पिया जाएगा। 
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राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगो के उत्पादन की नुमाइश तथा 
बिक्री के लिए व्यापार केन्द्र तथा औद्योगिक म्युजियम की स्थापना की जाएगी। 
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमकर्त्ताओं के लिए विशेष सहायता ($फ९८छा 
#पप 40 [9695773]55 92098 50 390 $7) 

रीको के औद्योगिक क्षेत्र में एस सी /एस टी के उद्यमियो द्वारा क्रय की जाने 
वाली 4 हजार वर्भ मीटर तक के भूखण्डों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक रिबेट दी 
जाती है। राजस्थान वित्त निगम एक लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज मे 2 प्रतिशत 
रिबेट देता है। शिक्षित बेरोजगारी की स्वरोजगार योजना (सीयू) के तहत 30 
प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। यजस्थान राज्य विद्युत मडल विद्युत कनेक्शन मे 
प्राथमिकता देता है। जन जाति उपयोजना मे स्थापित उद्योगो को आर एफ सी 
ब्याज पर । प्रतिशत रिबेट देगा। रीको भी इतनी ही रिबेट देगा। जनजाति उपयोजना 
क्षेत्र के उद्योगो मे रीको शेयर पूजी मे 0 प्रतिशत हिस्सा लेता है। एससी /एसटी 
के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योग में शेयर पूजी प्रदान करने के लिए एक पृथक 
'शैयर पूजी कोष' स्थापित किया जाएगा। 
औद्योगिक रुण्णता से संबंधित नीति (7०0८५ ॥९४०१ ० 96८ एग्रा७) 

उद्योगो की रुग्णता का प्रमाण-पत्र जिला स्तर पर जारी किए जाने की 
व्यवस्था की जाएगी। रुग्ण इकाइयो को 2 वर्ष के लिए पावर की कटोती से मुक्त 
रखा जाएगा। इन इकाइयों का सर्वेक्षण कर उनकी रूग्णता की जाच कर पुनर्स्थापना 
की व्यवस्था की जाएगी। 

औद्योगिक पित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड (वी आई एफ आर) के विचाराधीन 
रुग्ण इकाइयो को निम्न रियायते दी जाएगी - 

] .रुग्ण इकाइयो को बिक्री प्रेरणा तथा आस्थागन के लाभ मिलते रहेगे। 

2. सरकार द्वारा रुग्ण इकाइयो की भूमि को वित्तीय सस्थाओ के पास गिरवी 
रखने की इजाजत । 

3. विद्युत शुल्क, बिक्रीकर व क्रय कर का पुनर्निर्धारण। 
पुनर्वास की अवधि मे पाच वर्ष तक विद्युत-शुल्क का स्थगन, ब्याज, जुमनि 
व दड स्वरूप ब्याज को छांडना। 

5. राज्य सरकार की अनुमति से रुण्ण इकाइयो की अतिरिक्त भूमि वेबकर प्राप्त 
राशि का उपयोग इकाई के पुनर्वास की योजना के आधार पर ब्याज मुक्त 
कर्ज के रूप में किया जा सकता है। 

6 आर एफ सी की एक मुक्त सहायता के अन्तर्गत स्थिर पूजी की 5 लाख 
रुपए की सहायता के साथ 25 लाख रुपए की कार्यशील पूजी भी दी 
जाएगी। 
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समीक्षा (तट) 

राजस्थान सरकार की औद्यागिक नीति व्यापक एव व्यावहारिक है। पूजी 
विनियोग, सब्सिडी एव बिक्री करों मे रियायतो के कारण देशी विदेशी उद्यमी राज्य 
में अधिकाधिक विनियोग हेतु आकर्षित हुए है। 

ग्रामोद्योगो को प्राथमिकता के साथ क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की 
पुरजोर कोशिश की गई है| रुग्ण ओद्योगिक इकाइयो को पुनर्वास करने के प्रयास 
से इन उद्योगो की समस्याओ का निदान हो सकेगा। सरकार इस नीति मे राज्य के 
समग्र एव तीव्र औद्योगीकरण के प्रति दृढ-प्रतिज्ञ लगती; है। 

राजरथान की औद्योगिक नीति, 994 : औद्योगिक विकास 
की सुखद परिकल्पना 
(र]4509भ॥7 00ञञाज ?एणा०ए, 994 6 7625 वज़णा655) 

राजस्थान मे औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने वास्ते तत्कालीन 
मुख्यमत्री श्री भेरोसिह शेखावत द्वारा 5 जूच 994 को नवीन औद्योगिक नीति की 
घोषणा की गई। श्री 'शेखावत ने औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए कहा, "मेरा 
दृढ़ विश्वास है कि नई औद्योगिक नीति 994 औद्योगिक विकास की गति को तीव्र 
करेगी और राजस्थान के आर्थिक विकास मे 'मील का पत्थर' सिद्ध होगी।" 
औद्योगिक नीति 994 की प्रमुख विशेषताएँ ().(307 (.#थ8९०॥९5005 0 [त5074] 
207०५, 994) 

] अद्य सरचनात्मक सुदृढीकरण पर विशेष ध्यान 

निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनेक मामलो मे प्रोत्साहन। 
आदान और सुविधाओ की समयबद्ध सूची। 
प्रदूषण निवारण, श्रम कानून, फैक्ट्रीज एक्ट, भूमि रूपान्तरण तथा अनेक 
प्रक्रियाेओ का सरलीकरण। 
गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक प्रोत्साहन। 
बिक्री कर रियायतो मे वृद्धि। 
क्रय कर में कमी। 
विशिष्ट उद्योगो के विकास हेतु विशेष प्रावधान! 
अधिकाश राजकीय आदेश नीति के साथ ही जारी। 
औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना (ए६३६था प्रजफुणा€्थ्5 णी ॥त5पग 
७9७5 ल०फ॒शाथाओ 

नई औद्योगिक नीति में राजस्थान के ओद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना 
के लिए जिन बातो को सम्मिलित किया गया है, वे हैं - 

] निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रण (गशाजधणा गि पारटशगउता णि 

[५५46 5९८०) -रशज्य मे आधारमूत सरचता की स्थिति को मजबूत करने दास्ते 
दिद्युत एत्पादन सयग्र, सडक निमाण, पर्यटन, अनुसघान व विकास, प्रबन्ध विकास 


के. एस 
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सरथान की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, दूर सचार सेवा तथा औद्योगिक 
राभावना, सर्वेक्षणो के लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमत्रित किया जाएगा। 


2. निर्यात सवर्द्धन (ह्क्ुणा शिणा॥०0४०॥) - केन्द्र सरकार की सहायता से 
"निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क” की स्थापना की जाएगी। निर्यात रावर्द्धन औद्योगिक 
पार्क और निर्यात जोन में स्थापित होने वाली शत-प्रतिशत निर्यातक एवं अन्य 
इकाइये| को पावर कनेक्शन मे प्राथमिकता दी जाएगी तथा उन्हे यथासभव 'पावरकट' 
से मुक्त रखा जाएगा। निर्यात पुरस्कारों की घोषणा तथा शत-प्रतिशत निर्यातक 
इकाइयो को अनुदान में वृद्धि की जाएगी। 

3 पूजी विनियोग अनुदान ((छ्ञा0] छार्टब्णाथा। ध»॥0) - विद्यमान योजना 
में सापटवेयर पिकास, विशिष्ट क्षेत्रों मे दुग्ध उत्पाद, विशिष्ट विनियोजन स्तर की 
साफ्ट ड्रिक्‍्स इकाइयो, औद्योगिक एल्कोहल विद्युत गहन इकाइयो एवं बीयर 
सम्मिलित किया जाएगा। फलोरीक्लचर, टिशूकल्चर व कोल्ड स्टोरेज को अनुदान 
दिया जाएगा। अनुदान योजना कुछ सशोधनो के साथ 997 तक बढायी गई। 

4 महिला उद्यमियों के सम्बल (50फएणा णि एशागर ]00903॥985) 
दो हजार वर्ग मीटर मूखड पर महिला उद्यमियों को 0 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान 
की जाती है। युद्ध मे शहीद सैनिको की विधवाए 5 प्रतिशत्न छूट के लिए पात्र है। 
इसके अलावा महिला उद्यम निधि योजना राजस्थान वित्त निगम मे लागू है। महिला 
उद्यमियों सबधी घरेलू उद्योग कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाएगा। 

5 विक्री कर प्रोत्साहन (590 प७४ ॥7060॥५९) - महिला उद्यमियों द्वारा 
स्थापित लघुतर औद्योगिक इफाइयो को तीन वर्ष की अवधि के लिए शत-प्रतिशत 
बिक्री कर मुक्ति का लाम प्राप्त होगा। दस करोड रुपए से अधिक पूजी विनियोजन 
वाली साफ्ट ड्रिक्स तैयार करने वाली इकाइया बिक्री कर प्रात्साहन की पात्र होगी। 
बिक्री कर को अधिक विवेकपूर्ण और आकर्षक बनाने की दृष्टि से अपेक्षित परिवर्तन 
फिया जाएगा। आस्थगन योजना के तहत उद्योगो द्वाय एकत्रित कर रखी गई विक्री 
कर की राशि लाम प्रारम्भ होने की तिथि से चार वर्ष में ही चुकाने योग्य होगी। 
रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करने वास्‍्ले रोजगारोन्मुख इकाइयो को स्थाई पूजी 
पिनियोजन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। सिरेमिक व ग्लास इलेक्ट्रोनिक्स 
तथा चर्म उद्योगो को बिक्री कर मे अधिक छूट होगी। नई सीमेट इकाइयो का 
आस्थगय याजना मे लाम प्राप्त होगा। 

6 क्रय कर (एफ्लाउ5८ 795) - क्रय कर की कुछ वस्तुओं पर कम कर दिया 
गया है। इसबगोल पर यह कर 25 प्रतिशत से घटाकर |] प्रतिशत कर दिया गया 
है। चर्म उद्याग के कच्च माल पर क्रय कर 3 से घटाकर ॥ प्रतिशत कर दिया गया 
है। शत- प्रतिशत निर्यातक इकाइयों को क्रय कर मे छूट ऊन पर क्रय मे कमी तथा 
इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के लिए क्रय कर मे विशेष रियायत होगी। 

7» विशेष उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उपाय (फरछि5 07 साल्पा 
गटृश्पाया। गा 5ध्ट्ाग [एतपर्रा८३) - राज्य में उपलब्ध कच्चे माले पर आधारित 
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उद्योगा यथा चर्म उद्योग सिरेमिक एव काच उद्योग ऊन उद्योग इलेक्ट्रोनिक्स 
उद्योग यनिज उद्योग कृषि एव खाद्य प्रसस्करण उद्योग एवं पर्यटन उद्योगो की 
स्थापना एव विकास के लिए विशेष प्रावधान एवं सुविधाए दी जाएगी। 

8 ग्रामीण उद्योग (५॥॥७४८ पता507८5) - कुशल श्रमिकों की क्षमता बढाने 
के विशेष प्रयास किए जायेगे। पच्चायत समिठियो द्वारा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों को 
विकसित करने की योजना बनायी जाएगी। 


9 निरीक्षणो मे कमी त्ञथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण (झ्गाफाब्ब्राणा 
085श0५ग१०ा गत $टवा2(9 ॥ ]7590८८7०) - औद्योगिक इकाइयो के निरीक्षणो 
की सख्या कम की जाएगी। श्रम कानूनो के तहत एकीकृत निरीक्षण किया जाएगा। 
लघु एव लघुत्तर इकाइया जिनमे 20 से कम श्रमिक नियोजित है का पाच प्रतिशत 
एव अन्य का 0 प्रतिशत आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों 
का निरीक्षण करने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। लघु औद्योगिक इकाइयो के लिए 
एक नांटिस एवं एक रिटर्न की व्यवस्था होगी। कारखाना अधिनियम की परिधि से 
पाच हजार इकाइयो को मुक्ति दी जाएगी। प्रदूषण निवारण मडल से अनापत्ति प्राप्त 
करने की प्रक्रिया मे सरलीकरण किया जाएगा। 


१0. औद्योगिक रुग्णता समाघान (5009॥/० ० तब कीट॑धाट55) + 
सरकार और उसके निकायो द्वारा औद्योगिक रुग्णता के निवारण के लिए किए जा 
रहे प्रयास और सुदृढ किए जायेंगे। रुग्ण लघु इकाइयों और दूसरी गैर बी आई एफ 
आर इकाइया भारत्तीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार चिन्हित्त की 
जाएगी। पुनर्जीवित की जाने वाली इकाइयो के लिए राहत एवं रियायतों का एक 
अलग पुज जारी किया जाएगा। बी आई एफ आर प्रकरणों मे घोषित सुविधाओं पर 
विचार करने और रवीकृति देने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठन होगी। इसी प्रकार 
रुग्ण लघु उद्योगा और गैर बी आई एफ आर इकाइयो के लिए भी समितिया गठित 
की जाएगी। 

]2. चुगी (0:00) - औद्योगिक नीति की घोषणा करते समय चुगी समाप्ति की 
बात कहीं गई थी गौरतलब है राजस्थान मे चुगी को समाप्त किया जा चुका है। 

3 अनुसूचित जाति एव जनजाति के उद्यमियो को सहायता (#6॥0 4लाएट 
80 भाव 87 ॥005977॥58) - रीकों के औद्योगिक क्षेत्रों मे भू-खण्डो के आवटन 
पर दर से छूट दी जाती है। राजस्थान वित्त निमम द्वारा प्रदत्त 5 लाख रुपए तक 
के सावधि ऋणो के प्रत्येक मामले में दो प्रतिशत की दर से ब्याज पर छूट दी जाती 
है। जनजाति उपयाजता क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को ब्याज पर | प्रतिशत 
की अतिरिक्त छूट की व्यवस्था होगी। एस टी एव एस सी के उद्यमियो को विद्युत 
मण्डल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पावर कनेक्शन दिये जाते है। प्रधा।मत्री की 

राजगार योजा के अन्तर्गत भी 225 प्रतिशत की छूट दी जाती है। 
4 समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था (#शाहुशाशा ॥0 $0ए८ हट 
ए00|५७) - औद्योगिक समस्याओ के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर 
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की अध्यक्षता में तथा राज्य स्तर पर मुख्यमत्री की अध्यक्षता मे उच्च अधिकार प्राप्त 
समिति का गठन फिया जाएगा। भूमि स्थानातरण के बार मे 5 से 20 हेक्टयर तक 
जिला कलेक्टर को तथा 30 हैक्टेयर तक समागीय आयुक्त को अधिकार दिया गया] 
5 नीति का क्रियान्वयन (राफ्ञाव्णथात्राणा ण॑ ९०7८५) - राज्य स्तरीय 

उच्च अधिकार प्राप्त समिति नई औद्योगिक नीति की अनुपालना सुनिश्चित करेगी। 
नई नीति के अन्तर्गत घोषित अधिकाश सुविधाओ के सबध मे आदेश नीति की घोषणा 
के साथ ही जारी कर दिये गए। 

दृष्टिकोण (8४09८) - राजस्थान की 994 की औद्योगिक नीति को 
बदले राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश के अनुरूप बनाने का भरपूर प्रयास किया गया | इसकी 
घोषणा के समय भारत की जुलाई ]99] की औद्योगिक नीति को भी बखूबी ध्यान 
में रखा गया। नई औद्योगिक नीति की महत्त्वपूर्ण बात निजी क्षेत्र को निवेश के लिए 
आमत्रण, निर्यात सवर्द्धन तथा औद्योगिक रुग्णता के समाधान है। नई नीति मे घोषित 
अधिकाश सुविधाओं के सबध मे साथ ही जारी किए गए आदेश उल्लेखनीय बात है। 
ओद्योगिक नीत्ति से राजस्थान मे औद्योगक विकास का वातावरण बना हे। 

औद्योगिक नीति, 4998 
(769ष्तयाभ 7०९५, ॥998) 

राजस्थान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति-]998 घोषित की है। औद्योगिक 
नीति मे मुख्य रूप से आधारभूत सुविधाओ को उच्च प्राथमिकता, भूमि रूपान्तरण की 
प्रक्रिय का सरलीकरण, निजी क्षेत्र को ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, कम्प्यूटर एडेड 
डिजाइन सेन्टर एव बुडनवेयर सर्विस सेन्टर की स्थापना, विश्वव्यापी फलक पर 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र का सृजन, विपणन सहायता, मानव रासाधन विकास, प्रदूषण 
मडल क॑ आपत्ति पत्र जारी करने की शक्तियो का क्षेत्रीय कार्यालयां व जिला उद्योग 
केन्द्रो को हस्तान्तरण, 4! थ्रस्ट क्षेत्रों यथा गारमेन्टस एव बुने-बुनाए वस्त्र, रत्न एव 
आभूषण, वाहन एवं उनके पुर्जे, टैक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स एव दूर सचार, सोफ्टवेयर, 
फूटवीयर एव अन्य चर्म वस्तुओं आदि का चिन्हीकरण करना सम्मिलित है। अन्य 
प्रावधानों म डी जी सेट क्रय करने पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक का अनुदान, 
भूमि एव भवन कर तथा स्टाम्प डयूटी में रियायते आदि का प्रावधान सम्मिलित है।" 

राजरथान के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाए 
((कान्नाग्राणा$ प्रा एत0ञच्ञा् 9९ए९०फागशा। ए १8500) 

राजस्थान आर्थिक नियोजन के पाच दशक पूरे कर चुका हे, फिर भी 
औद्योगिक विकास की स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं हो पाई है। राज्य की आय मे 
विनिर्माण क्षेत्र का अश (स्थिर मूल्यों पर) 978-88 मे 29 प्रतिशत तथा 
995-96 में 2309 प्रतिशत था जो 998-99 मे ]02 प्रतिशत रहा। खनन 
व विद्युत को मिलाने पर समस्त औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की आय मे योगदान 
998-99 मे 946 प्रतिशत रहा, जो औद्योगिक दृष्टि रो पिछडेपन का द्योतक 
है | 
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आज भी राजस्थान की आय मे कृषि क्षेत्र की प्रधानता बनी हुई है। जबकि 
राज्य खनिजो का अजायबघर हे, कुछ खनिजो का उत्पादन तो केवल राजस्थान मे 
ही होता हे। औद्योगिक विकास हेतु वाछित प्राकृतिक ससाघन उपलब्ध है। विविध 
उद्योगों के विकास की प्रबल सभावनाओ के बीच औद्योगिक विकास के मार्ग के 
अग्राकित बाधाए मुख्य है - 

]. राज्य के गठन मे विलम्ब ([.स्‍€ 08भ727०ा ० 546) - राजस्थान 
का वैधानिक स्वरूप एक नवम्बर, ]956 को पूरा हुआ। प्रथम पचवर्षीय योजना के 
समय राजस्थान एकीकरण की समस्याओ से उलझा रहा। इस कारण राजस्थान 
सपूर्ण भारत क ओद्योगिक विकास की तुलना मे पाच वर्ष पीछे हो गया। 


2. विषम भोगोलिक स्थिति (॥6४श९5९ 06०ह79एशगा८4| 8॥02॥0॥) - राजस्थान 
के औद्योगिक विकास मे प्रमुख बाधा भौगोलिक है। उत्तरी पश्चिमी भाग रेत के धोरो 
से पटा हुआ है जो सपूर्ण भू-भाग का 6] ]] प्रतिशत है। जैसलमेर, बाडेमर, 
जोधपुर, बीकानेर, गगानगर, चूरु, नागौर आदि जिले रेतीले है। दूर-दूर तक मानव 
ता क्‍या परिदे भी नजर नहीं आत॑ है। वनस्पोते के नाम पर काटेदार झाड़िया है। 
जनसख्या के दूर-दूर तक फेले होने के कारण बुनियादी सेवाओ जैसे विद्युत, जल, 
सडक, सचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि के पहुचाने मे कठिनाई आती है एव प्रति व्यक्ति 
लागत भी बहुत ऊची होती है। 

3 कृषि की मानसून पर निर्भरता (एल्कुशाएटाल्ड णा ०50० शि 
#87००॥प०) कृषि उत्पाद, औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण स्रोत 
है। राज्य मे कृषि की मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। मानसून के विलम्ब से 
आने अथवा इसके अभाव अथवा वर्षा के क्रम मे अन्य गडबड हो जाने से कृषिगत 
उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। उद्योगो के लिए कृषिगत कच्चे माल की आपूर्ति 
अनियमित व अनिश्चित हो जाती है जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहता। राज्य की अर्थव्यवस्था पर सदैव 'अकाल का साया' मडराता रहता है। 
अकाल राजस्थान का दूसरा नाम है। यहा अकाल अपने डैने फैलाए पसरा रहता है। 
राजस्थान को प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप मे अकाल का सामना करना पडता रहता 
है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात दिगत वर्षों मे 959-60, 973-74, 
975-76, 976-77 व !990-9 मात्र 5 वर्षो को छोडकर लगातार ही 
अकाल की स्थिति रही है। वर्ष 999-92 मे मानसून न केवल देर से आया, बल्कि 
आने के बाद भी वर्षा कम हुई और जल्दी ही चला गया। परिणामत राज्य के तीस 
जिलो मे से 9 जिले अकाल की चपेट मे आए। वर्ष 992-93 मे घिलहन के 
रिकार्ड उत्पादन और खाद्यान्न के औसत उत्पादन के बावजूद अकाल की स्थिति थी। 
अकाल के कारण ॥,54 78 करोड रुपए की फसले खराब हो गई |" वर्ष 997- 
98 मे 20 जिलो के 20,069 गावो की 25 लाख जनसख्या प्रभावित हुई। 

4. मरुरथल का विरत्तार (5९09 ० 9८5८१) - राजस्थान मे मरुरथल 
हर साल लगभग पौन किलोमीटर पूरब की तरफ बढ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों की 
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राय में अगर हालात पर काबू षादे के लिए जल्दी ही ठोस तथा क्रातिकारी कदम नहीं 
उठाए गए तो अगले लगभग नौ वर्षो में हम राज्य के सम्पूर्ण वन क्षेत्रा से हाथ घो 
बेठेगे। वेज्ञानिको का मानना है कि राजस्थान का मरुरथल एक जीवन्त मरुस्थल है 
जहा मनुष्य एवं पशुओ की सख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण पर्यावरण रान्तुलन 
बिगडने की रिथति बन गई। उपग्रह से लिए चित्रों का निष्कर्ष है कि अरावली पर्वत 
श्रृंखला मे नौ दर्रे ऐसे है जहा रो रेगिस्तान का प्रसार होता है। वनो के नष्ट होने 
के कारण अरावली वृक्ष विहीत हो गई और वह इतनी मजबूत नहीं रही कि रेगिस्तान 
को बढ़ने से रोक सके | 

5. सौतेला व्यवहार (809-9९॥3५00₹) - राजस्थान के साथ विकास के 
अधिकाश क्षैत्रो मे सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। चाहे वह केन्द्रीय सरकार 
द्वारा ससाधनो का आवटन हो या औद्योगिक इकाइयो की स्थापना की बात हो | 
राज्य मे नई रेलगाडियो को शुरू करने या नई लाइनो का काम शुरु करने के मामले 
में राजस्थान की उपेक्षा की गई। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र मे समस्त भारत के 
कुल केस्द्रीय विनियोगो का लगभग 2 प्रतिशत अश ही पाया जाता है जो कि अत्यल्प 
है। आर्थिक विकास पर दृष्टि डाले ता प्रकृति तो सदियो से रुठी चली आ रही है 
लेकिन आजादी के बाद केन्द्र सरकार ने भी प्रभावी भूमिका नहीं निभाई हे। केन्द्रीय 
मत्रिमडलों मे राजस्थान के राजनीतिज्ञो को बहुत कम स्थान मिला है। केन्द्र में नेहरु 
से लेकर नरसिहराव तक के मत्रिमडलो मे 45 साल मे सिर्फ पाच राजस्थानियो को 
ही केबिनेट का दर्जा बख्शा ग्रया।" इस फारण से केन्द्रीय विनियोगो का अधिक भाग 
राज्य की ओर आकर्षित नहीं हो सका। 

6. मुद्रास्फीति ()(०॥९५/ [79007) - केन्द्र व राज्य सरकार के आकडों के 
अनुसार वर्ष 99-92 मे देश भर में महगाई वृद्धि 3 प्रतिशत रही, वहा 
राजस्थान के सबसे अधिक महगाई 24 7 प्रतिशत रही, जो किसी भी सरकार के 
लिए चिन्ता का विषय है| राजस्थान में 952-53 को आधार मानते हुए सामान्य 
थोक भाव सूचकाक वृद्धि दर 996 में 82 प्रतिशत, !997 में 698 प्रतिशत तथा 
998 मे 486 प्रतिशत थी जो भारत की थोक मूल्य यूचकाक वृद्धि दर से अधिक 
है॥* भारत मे थोक मूल्य सूचकाक वृद्धि दर 98-82 को आधार मानते हुए 
996-97 मे 69 प्रतिशत, (997-98 मे 53 प्रतिशत तथा जनवरी ॥999 को 
46 प्रतिशत थी।" राजस्थान में थोक भावो मे अधिक वृद्धि से औद्योगिक उत्पादो की 
लागत बढी। 

7. अपर्याप्त आर्थिक सहायता (]#:070॥ट८8 890) - राजस्थान को गाडगिल 
फार्मूले क॑ अनुसार केन्द्र से यहा की भौगोलिक, आर्थिक रूप से पिछडेपन के 
आधार पर अधिक सहायता! और वार्षिक योजना का अगकार भी बढ़ना जेहिए, लेकिन 
स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य की वार्षिक योजना का आकार 
यहा से अधिक होता है। 

8 आधारभूत संरचना का अभाव ($टछा८५ तीत9न्रााथाए८) - राजस्थान 
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के सभी पडोसी राज्यो मे वर्षो पूर्व बडी रेल लाइग्गे का जाल बिछा दिया. गया लेकिन 
पूरा राजस्थान तो दूर इसकी राजधानी जयपुर' भी बडी रेल लाइत के लिए 992 
क आखिरी दिन तक तरसती रही। ध्यातव्य है कि दुर्गापुरा सवाई माधोपुर रेल मार्ग 
पर 0 जनवरी 993 को प्रात बडी लाइन पर सवारी गाडी के आवागमन की 
शुरुआत से इस क्षत्र के लागो का सौ वर्ष पुराना सपना पूरा हो गया। जयपुर-सवाई 
माधोपुर मार्ग पर जयपुर रियासत के समय छोटी लाइन डाली गई थी और आजादी 
के बाद स ही इस मार्ग का बडी लाइन (ब्राड गेज) मे परिवर्तित करने की माग चल 
रही थी। यही हालात जयपुर म अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रथापना को लेकर है। 


9 निर्णयो मे विलम्व (2209, था (0८८७०४५) - राजस्थान नहर 965 तक 
9 कराड रुपए म पूरी की जानी चाहिए थी समय पर केन्द्रीय मदद के अभाव में 
यह अब तक पूरी नहीं हुई और इसकी निर्माण लागत उत्तरोत्तर बढती गयी। 
राजरथात खनिज सपदा की दृष्टि से सपन्न प्रात है किन्तु यह खनिज आधारित 
उद्योगो की स्थापना के लिए तरस रहा है। राजस्थान में 30 मार्च 992 को एक 
हजार मगावाट विद्युत की कमी थी लेकिन बीकानेर लिग्नाइट धौलपुर 
तापीय-परियोजग सूरतगढ पनविजली परियोजनाए अधरझूल मे रही। प्रदेश में 
प्राकृतिक गैस एय तेल की खोज के कार्य मे भी केन्द्र सरकार का रुख उदासीन रहा 
है। नही ता कय; कारण हे कि थार के मरुस्थल से ही पाकिस्तात तेल तिकाल रहा 
है ओर भारत मे अभी तेल ब गैस की खोज का कार्य वह भी अनमने ढग से हो रहा 
है 


]0 पर्यटन की उपेक्षा (%८४॥शदथा८४ णी॑ 0०णाज्मा) - पर्यटन के क्षेन्न मे 
राजर्था। समृद्ध है। किन्तु यहा के ऐतिहासिक स्मारको किलो का रख-रखाव तो 
दूर इनकी सफाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकार अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही है। 
दूसरी आर पर्यटा उद्याग वे बूते पर हरियाणा जेसा छोटा राज्य समृद्ध हो रहा है। 
राजर यात सहित दिल्‍ली उत्तरी युजरात मध्य प्रदेश हरियाणा और पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश का मोसम वर्षा पर्यावरण सतुलन का नियत्रित रखने वाली अरावली पर्वत 
श्रृखला में वनो का विनाश हो चुका है इससे राजस्थान सहित पडौसी राज्य के 
सरसब्ज इलाफों म पिछले एक दणक से अवाल का साया मडेरा रहा है।* 

]। पेयजल का अभाव ($७०ा३ ण॑ छाताह शश) + राज्य में सतही 
जल व भूतल जल की मात्रा समस्त भारत की एक प्रतिशत है जो बहुत कम है। भूमि 
क नीचे जल कई रथातं पर लवणीय है तथा अन्य स्थानों पर यूखे के कारण जल 
स्तर गिरता गया है। 

]2 विद्युत की कमी (ऐलीललाल३ गा हल्टाला।) + राज्य में स्वय के 
विद्युत उत्पादन के स्ातो का विकास होग बाकी है। जयवरी ]99 मे राजस्थान मे 
शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 2 72062 मगावाट थी जिसमे लगभग आधी राज्य के 
बाहरी साधते से प्राप्त होती है और शेष आधी राज्य के स्वय के साधनों से प्राप्त 
होती है। वर्ष ।998-99 के प्रारम्भ मे राज्य वी विद्युत उत्पादय क्षमता 3097 365 
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मेगावाट थी। वर्ष 9998-99 मे अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य 254 335 मेगावाट रखा 
गया और 694 0 मेगावाट उत्पादन क्षमता केन्द्र द्वारा अस्थायी रूप स॑ उपलब्ध 
करवायी जाएगी।' विद्युत की आपूर्ति मे भारी उतार-चढाव आने से औद्यागिक 
उत्पादन को क्षति पहुचती है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 987-88 
में [52 यूनिट तथा 997-98 मे 289 यूनिट रहा जो पजाब की तुलना म बहुत 
कम था। मार्च 989 म राजस्थान मे कुल ग्रामा में विद्युतीकृत गावो का अनुपात्त 70 
प्रतिशत पाया गया, जबकि अखिल भारत के लिए यह 78 प्रतिशत रहा। वर्ष 
998-99 तक राजस्थान के 39,80 गावों में से $5,25 गाव विद्युतीकृत थे। 
जवकि आशख्प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, 
पजाब, तमिलनाडु के 00 प्रतिशत गाव विद्युतीकृत हो चुके है। 

3. सडको का अभाव ([.90६ ० १०७१5) - वर्ष 987-88 मे राजस्थान मे 
प्रति 00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सडको की लम्बाई 5 64 किलोमीटर रही, 
जबकि अखिल भारतीय औसत 984-85 के लिए 5392 किलोमीटर रहा था। 
इस प्रकार राज्य मे सडको की लम्बाई भारत की तुलना मे काफी कम है। राजस्थान 
में सडको की लम्बाई मे अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। विगत वर्षों में थोडी बहुत संडके 
बनी है किन्तु सडको की स्थिति ऐसी नहीं है कि वाहनों को तीत्र गति से चलाया जा 
सके। ग्रामीण सडकें हो बहुत खराब स्थिति मे है। समय पर मरम्मत के अभाव में 
सडको की दशा लगातार बिगड़ी है। राजस्थान मे सडको की कुल लम्बाई 
998-99 में 84,958 किलोमीटर थी। राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई तो राज्य में 
केवल 2,964 किलोमीटर ही है। राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई मे लगभग 
ठहराव की स्थिति है। राज्य मे ।998-99 के प्रारम्भ मे सडको की लम्बाई प्रति 
00 वर्ग किलोमीटर पर केवल 427 किलोमीटर है जबकि देश की औसत सडको 
की लम्बाई 73 किलोमीटर है। रेल विकास के क्षेत्र मे स्थिति ओर भी दयनीय है। 
मार्च 987 में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर रेल मार्ग की लम्बाई 64 किलोमीटर 
रही जो कि गुजरात, उत्तरप्रदेश व पजाव से काफी कम है। इस प्रकार रेल मार्ग की 
लम्बाई की दृष्टि से भी राजस्थान काफी पिछडा हुआ है। 

4. शैक्षिक पिछडापन (80प८४0ण)भ 890-४०7९55) - राज्य मे साक्षरता 
का अनुपात काफी नीचे हे। 99] मे यह सभी व्यक्तियो के लिए 38 8 प्रतिशत रहा, 
जबफि पुरुषो के लिए 55 प्रतिशत व महिलाओ के लिए 208 प्रतिशत रहा है। 
राजस्थान की स्थिति महिला साक्षरता की दृष्टि से ज्यादा पिछडी हुई है, इसमे 
ग्रामीण महिलाओ मे साक्षरता का प्रतिशत और भी नीचे पाया जाता है। जनवरी, 
987 में राजस्थान मे प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर अस्पतालो की सख्या 
केवल 4 रही, जबकि गुजरात में दर 25 व समस्त भारत मे 0 पाई गई। दिसम्बर, 
998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 64 है जो कि हिमाचल प्रदेश 
व पजाब से काफी कम हे। 

45. ओद्योगिक रुग्णता (प्रतगज्ञा॥॥ 5९८5४) - राजस्थान मे औद्योगिक 
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रुग्णता के कारण भी औद्योगिक विकास में बाघा पडी है। लघु एव मध्यम उद्योगों के 
बद होते का मुख्य कारण कार्यशील पूजी का अभाव है। बैक उद्योगो को 
आवश्यकतानुसार पूजी समय पर व पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध यही कराते है। विभिन्न 
वित्तीय सरथाओ जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त तिगम भारतीय औद्योगिक विकास 
बैक राजस्थान वित्त निगम रीको व्यापारिक बैंको आदि में परस्पर सहयोग का 
अभाव है। इससे उद्यमकर्त्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करो मे कठिनाई होती है। 
राज्य मे ओद्योगिक सस्कृति व औद्योप्रिक वातावरण का नितात अभाव है। छोटे-छोटे 
कामो को करवाते के लिए उद्यमकर्ताओं को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाये पडते 
हैं एव बार-बार अनेक इस्पेक्टर अकारण त्तग करते रहते है। इसे अलावा राज्य मे 
उद्यमियो को आकर्षित करते के लिए सुविधाओ व प्रेरणाओ का अमाव है सवाई 
माधोपुर रिथित देश का प्रमुख सीमेट उद्योग 'जयपुर उद्योग लिमिटेड 985-86 से 
बद पड़ा है। आज उसका कोई धणी-धोरी नहीं। 


औद्योगिक विकास हेतु युझाव 


(50886500॥ 6ि ॥605ग9 0०5 2०पत्का) 


राज्य के औद्योगिक विकास मे बाघक तत्त्वो को दूर कर भविष्य मे औद्योगिक 
विकास की गति को तेज किया जा सकता है। औद्योगिक विकास मे निम्नलियित 
सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते है - 


!. आधारभूत रारचना का विकास (0% लकक़ला ० वहीए:ालपट) ५ 
औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करने के लिए सुदृढ अद्य सरचना का होना 
आवश्यफ है। सुदृढ अद्य सरचा से उद्यमी औद्योगीकरण के लिए प्रेरित होते है। 
राजस्थान मे केवल भरतपुर सवाई माधोपुर व कोटा ही (५0 जनवरी 993 से 
जयपुर भी) ब्रोड गेज लाइग पर स्थित है। राज्य के औद्योगिक पिछडेपन पर प्रहार 
व विभिन्न जिलो मे औद्योगिक सभाव्यता का लाभ उठाते के लिए रेल व सडक 
परिवहन का जाल बिछाया जाना चाहिए। इदिरा गाधी नहर क्षेत्र मे नई रेल लाइगो 
से औद्योगिक विकास का आधार-ढाचा सुदृढ हो सकता है। सडको की असतोषजनक 
रिथिति अभाव व रख-रखाव की दृष्टि से व्यापक सुधार किया जाया चाहिए। 

2 मानव सासाधन विकास (प्रण्ञाआ रि९5०ण९ 0९5८०फाग्था) - राज्य 
सरकार निरभरता के अभिशाप को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है इस हेतु विभिन्न 
जिलो मे 'सपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम' आयोजित किए जा रहे है। अजमेर 3 इस क्षेत्र 
में आदर्श जिले का स्वरूप हासिल किया है। सरकार को इसके अलावा औद्योगिक 
तकगीकी ज्ञाउ के विकास पर भी बल देगा चाहिए। बडे उद्यमी भेी। तककी विकास 
मे अहम भूमिका निभा सकते हैं। 

3 विद्युत्त आपूर्ति के प्रयास (सागर 6 हित्दाला॥ 5घछकी) - 
औद्यागीकरण मे विद्युत-आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण स्थात है। यज्य में विद्युत की माय व 
पूर्ति म भारी अतराल है। राजस्थात विद्युत की पूर्ति के लिए आत्तरिक साधना का 
पयाप्त विकास नहीं कर पाया है नतीजता विद्युत की आपूर्ति के लिए यह अन्य 
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राज्यो की ओर मुखातिब है। विद्युत के क्षेत्र मे अनिश्चितता व अनियमितता की 
समस्या मुहबाए खडी रहती है। विद्युत की अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाए केन्द्र के 
पास विचाराधीन है। राज्य मे विद्युत की महत्ती आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए 
अविलम्ब निर्णय लिया जाना चाहिए। 


4, विकास का वातावरण (घझाशाणागशा। ० 0९ए९॥०फञशा) - औद्योगिक 
विकास के लिए शाति, पारस्परिक सौहार्द्र आज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शर्त हैं यदि 
किसी क्षेत्र मे औद्योगिक आवश्यकतानुरूप सभी ससाधन उपलब्ध हैं मगर अमन चैन 
नहीं है तो ससाधनो का सर्वाधिक उपयोग सभव नहीं है। साम्प्रदायिक सोहार्द्र के 
बिगडने से औद्योगिक विकास प्रभादित होता है। औद्योगिक विकास में आवश्यक 
अमन-चैन को प्राथमिकता देते हुए हमे ऐसे कदम उठाने चाहिए कि प्रान्त में 
साम्प्रदायिक सौहार्द्र बना रहे और औद्योगिक विकास मे अडचने नहीं आए। 


5. औद्योगिक संरकृति 'का विकास (0९५ ८०काग्रला। 0 ॥70फ४व4े (णाए८) 
- राज्य में औद्योगिक विकास के अनुरूप औद्योगिक सस्कृति व औद्योगिक वातावरण 
निर्मित किया जाना चाहिए। उद्यमियों को अपनी औद्योगिक जरुरतो को पूरा करने 
के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पडे, इसके लिए 
'एक खिड़की सेवा' को बढावा दिया जाना चाहिए। रीको, आर एफ सी, डी आई 
सी, बिजली, बैंक आदि सुविधाओं को एक ही छत के नीचे एकत्रित किया जाना 
चाहिए। इन सब चीजो के आसानी से उपलब्ध होने पर एक ओर घरेलू उद्योगो को 
प्रोत्साहन व बढावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों व देश से बाहर के उद्योगपति 
व पूजीपति राजस्थान की ओर दौडेगे तथा राज्य का औद्योगिक विकास सभव हो 
सकेगा। 

6. औद्योगिक रियायते ([0005779 [8९॥0९$) - उद्यमकर्त्ताओं की समस्याओं 
पर विचार करने के लिए 'खुले मच' आयोजित किए जाए। विभागीय अधिकारियों का 
व्यवहार उद्यमियों के हितार्थ होना चाहिए | औद्योगिक विकास हेतु सरकारी सुविधाओं 
की जानकारी अधिक से अधिक उद्यमियो तक पहुचाई जाए। उद्यमियों को रियायते 
देते समय अन्य राज्यो विशेषकर पडौसी राज्यो द्वारा दी जा रही रियायतो की भी 
जानकारी रखनी चाहिए। तुलनात्मक रूप से कम सुविधाओं के कारण उद्यमी अन्य 
राज्यो की ओर पलायन कर सकते हैं। एक उपयुक्त औद्योगिक वातावरण के लिए 
प्रावैगिक व लचीली औद्योगिक नीति हो जिसमें आवश्यकदानुसर परिवर्तन व समायोजन 
किए जा सकें। 

7. कारगर योजनाएं (0एाष्चि शशि) - राजस्थान की स्वय की भौगोलिक 
एवं वातावरण सबंधी समस्याए है, इन पर निदान पाने हेतु योजनाए क्षेत्रीयता और 
ससाधमो को ध्यान मे रखकर तैयार करनी होगी। क्षेत्रीय योजनाए पश्चिम के लिए 
थार मरुस्थल को ध्यान मे रखकर, पूर्व के लिए अधिक समृद्धि को ध्यान मे रखकर, 
दक्षिण के लिए आदिवासी क्षेत्र को ध्यान में रखकर और उत्तर के लिए नहर और 
नदियो के जाल को ध्यान मे रखकर तैयार की जानी चाहिए। योजनाओं को इस 
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तरह निर्मित किए जात स॒ उद्यागो के लिए स्थातीयकरण क॑ सिद्धात को पभावी रूप 
से अमन म लाया जा सकता है। 

8 खनिज आधारित उद्योगों पर बल (50655 ०५८ राग ऐएलावला 
एात0४7725) - राज्य मे अकाल का साया मडराता रहता है कृषि उत्पाद में भारी 
उच्चावचन है अत कृषि आधारित उद्योपो की तुलना म खनिज आधारित उद्योगों के 
विकास पर बल दना अधिक वियेकपूर्ण होगा इससे खनिजो के अजायबघर मे व्याप्त 
सूनापा दूर हा सकेगा खनिज आधारित उद्यागा का विकास कर राजस्थान देश के 
औद्यागिक दृष्टि स समृद्ध राज्या के समक्ष खडा हो सकेगा। 

हाल फे वर्षों में तिलहन उत्पादन मे हुई भारी वृद्धि ने राज्य में स्वर्ण-क्राति 
ला दी है इसका अधिकाधिक लाम प्राप्त करने के लिए वनस्पति उद्योग की स्थापना 
हेतु देश-विदश क॑ उद्यमियों को प्रात्साहित किया जाना चाहिए। 
राजस्थान मे औद्योगिक विकास की उभावनाए 
(#प्रापर ऐ0तलाव925 ० [90059 96९९]०कणञशथाप ॥ २३॥95004॥) 
शजरथान के प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण यहा 
भावी औद्योगिक विकास की काफी सभावनाए है। जयपुर के बडी रेलवे लाइन से 
जुड़ने के कारण राज्य मे औद्योगिक विकास पी समावनाए सजीव हो उठी है। राज्य 
म औद्योगिक विकास की भावी सभावनाएँ निम्नलिखित हैं 

] खनिजों का अजायबघर (0५८७० ० [पा८्०५) - राजस्थान खनिज 
सपदा की दृष्टि से समृद्ध प्रान्त है। यहा 45 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ 
खनिजो का उत्पादन तो केवल राजस्थान म ही होता है। राजस्थान कई खनिजो के 
उत्पादन म॑ देश म अग्रणी है। राजस्थान मे धात्यिक खनिजो मे ताबा सीसा-जस्ता 
लोहा मैंगनीज चादी टगस्टन आणविफ खनिज तथा अधात्विक खनिजो मे अंभ्रक 
जिप्सम राक फास्फेट लाइम स्टोन (चूना पत्थर) साप स्टान सगमरमर व ग्रेनाइट, 
एसबेस्टस पाइराइटस ब्रेम्टोनाइट पन्ना व गारनेट चायना क्‍्ले व व्हाइट क्ले फायर 
क्ले सिलिकासेण्ड पाए जाते हे। इसके अलाया खनिज इधन मे लिग्नाइट राज्य मे 
उपलब्ध है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस भी राज्य मे प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है। 

2 नेशनल काउसिल ऑफ एप्लाइड इकफोनॉमिक रिसर्च नई दिल्‍ली (03008 
(०पाला 6 #फुछा९9 ६८णाण्गा१८ २८5९० ६८७ )शुश्ञा) ने राजस्थात का 
टैक्ना-इकानामिक सर्वेक्षण करके विभिन्न उद्योगों की क्षमता और भावी समावना को 
ध्यात मे रखते हुए राजस्थान मे अग्राकित उद्योगां की स्थपना का औचित्य बताया - 

ट्रैक्टर व सबधित यत्रा डीजल इजन स्कूटर व मोटर साईकिल मोटर 
गाडिया फ पुर्जे विद्युत सामग्री इस्पात के त्तार पाइप टयूव कीले दोल्ट पोर्टलैण्ड 
सीमट सफेद व रन सीमेट काच त्तल शाधक आदि कारखाने । 
3 राजस्थात म निम्नलिखित उद्यागा के विकास की प्रबल सभावनाए है- 


॥ काटा मे जिप्एम आधारित सल्फयूरिक एसिड के तिर्माण का सयत्र 
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लगाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए। 


2 उदयपुर मे एक पिग लोहा सयत्र लगाने की आवश्यकता है वहा 
निकटवर्ती क्षेत्रों के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है। 

3. निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारो के बोर्ड बनाए जाते है जिसके पूर्व 
निर्मित्त भवन बनाकर कुछ सीमा तक भवन-समस्या का समाधान 
निकाला जा सकता है। 


4. सवाई माधोपुर मे सीमेट उद्योग, उर्वरक उद्योग, खनिज तेल रिफाइनरी, 
तथा कृषि आधारित उद्योगो के विकास की अच्छी सभावनाए हैं। 

5  फेल्सपार, क्वार्टज, चिकनी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के 
सामान के कारखानो की रथापना का क्षेत्र बढ सकता है। सिलिका 
के उपयोग से काच के उद्योग का विस्तार किया जा सकता है। 


4. कृषि सप्पदा पर आधारित उद्योग (8छ7८७४छाद ए९5०७०९5 ऐ९७९१0९०६ 
008९5) - कृषि सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
995-96 मे कृषि का अश राज्य मे शुद्ध घरेलू उत्पादन मे लगभग 4] प्रतिशत 
तथा 998-99 के प्रावधानिक अनुमानो के अनुसार 40 प्रतिशत रहा |? कपास, 
गन्ना, तिलहन, मक्का, चना, गेहूँ आदि ऐसी फसले है जिन पर आधारित अनेक 
छोटे-बडे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं| इदिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में 
कृषिगत उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि हो रही है, नहर के पूरा होने पर खाद्यान्न मे अपूर्व 
वृद्धि अपेक्षित हैं। 

पिछले वर्षों मे राजस्थान देश मे तिलहन के उत्पादन की दृष्टि में एक 
महत्त्वपूर्ण राज्य के रूप मे उभरा है। देश मे तिलहन उत्पादन का 2 प्रतिशत भाग 
राजस्थान मे होने लगा है। सरसों के उत्पादन में यह एक अग्रणी राज्य हो गया है। 
यहा देश की कुल सरसो के उत्पादन का 35 प्रतिशत अश होने लगा है। 
राज्य मे जयपुर, अलवर, धौलपुर, चित्तौडगढ जोधपुर, डूगरपुर, झुन्झुनू, 
नोहर में सूती वस्त्रों के उद्योग स्थापित किए जा सकते है। कोटा, भरतपुर व उदयपुर 
में चीनी मिले लगाई जा सकती है। कोटा में वनस्पति घी का उद्योग व भरतपुर, 
अलवर, गगानगर व सवाई माधोपुर मे खाद्य तेल मिलें स्थापित की जा सकती है। 
सम्पूर्ण राज्य मे मक्का व बाजरे पर आधारित फूड प्रोसेसिग उद्योग स्थापित किए जा 
सकते हैं ५ 
5. पशु सम्पदा पर आधारित उद्योग (जाय ऐट50चा३८5 395९0 पाक्राइग65) 
- राज्य मे चमडा, ऊन, मास, दूध व दूध से बने पदार्थ का आधार पशुधन है। 
पश्चिमी शुष्क मैदान के नगरों में चमडा उद्योग, डेयरी उद्योग, दूध पाउडर के उद्योग, 
मक्खन, पनीर व पशु आहार के उद्योगो की स्थापना की विपुल समावनाए हैं। 
बीकानेर य जोधपुर में होजरी, ऊनी व चमडे के कारखाने, सवाईमाधोपुर, अलवर, 
भरतपुर, बीकानेर में हड्डी पीसने के कारखाने तथा अलवर व उदयपुर मे मछली 
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उद्योग का विकास क्या जा सकता है। 


6 वर्नो पर आधारित उद्योग (7वपल्‍८5 885८७ ०ा एथ्र८४) - राजस्थान 
में वनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों क विकास की अच्छी समावनाए हैं। 
राज्य में दियासिलाइ उद्याग, कागज उच्याग, पैंकिग के कागज का उद्योग, टोकरी 
उद्याग, चमड़ा साफ करने का उद्योग, दीडी उद्याग, खस पर आवारित उद्योग, दशी 
शराब उद्या] एव इसी प्रकार के अन्य छोटे-बड़े उद्याग स्थापित किए जा सकते हैं। 

7 आधारमूत सरचना (832० 5फ्रश्टापाट)- किसी मी क्षेत्र के औद्योपिक 
विकास क लिए आधारभूत सरचना की महत्त्वपूर्ण मूमिका हाती है। प्राकृतिक व 
मानवीय ससाधनों बी दाहुल्यता के बीच यदि अद्य सरचना का अमाव हा तो 
ससाबन अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। राजस्थान में आधारमूत सरचना की स्थिति 
निम्नलिखित है - 


0) विद्युत (हाध्लाथाए) औद्योगीकरण म विद्युत का रथान सर्वोपरि है। 
राजस्थान म विद्युत वी अधिष्ठापित क्षमता बढकर 3097 मेगावाट हा गई जबकि 
राज्य क गठन के समय मात्र 3 मेगावाट थी। प्रति व्यक्ति ऊजा का उपभोग 29 
यूनिट स बढकर ]998-99 में 307 यूनिट हा गया। उच्च प्रसारण लाइनों की दूरी 
जो वष 98]-82 म 7,23 रुट किमी थी, अगस्त 992 के अत में बढकर 
]2,265 रुट किमी हा गई है। यह लम्दाई राज्य के गठन के समय शून्य थी। आज 
ई एच वी ग्रिड सयर स्टशरनों की सख्या 32 है जा वर्ष 949 में शून्य थी आज 
हमारे पास 3340 लाख स अधिक उपमोक्ता है, जा 43 वर्ष पूव प्राय नगण्य थे। 
वष ॥949 मे मात्र 42 बस्तिया विद्युतीकृत थी जबकि 997-98 के अत में 
35,25 ग्राम (885) पिद्युतीकृत हो चुक हैं। उर्जीकृत कुओं वी सख्या अगस्त, 
995-96 के अत में 5,02,30 है यह राज्य के गठन क समय शून्य थी।? 

(॥) राडके (१०००५) राजस्थान में सभी प्रकार की सडकों की लम्दाँई अग्राकित 
है 


राजरथान में सडके 








सडक _.. लाई (किमी) 
4992-93 4998-99 4999-2000 
] राष्ट्रीय राजमार्ग 2,846 2,964 2,964 
2 राज्यीय राजमाग 3,0५१ 9,998 9,966 
3 मुख्य जिला सड़कें 3,638 5,789 5,947 
4 अन्य जिला एवं ग्रामीण सडकें 45646. 63,976. 66 395 
$  सोमावर्ती सडक 2,239 2,239 2,239 


स्राव ] आय व्ययक अध्ययन 4994 95 
2 आर्थिक समीक्षा 4998 99, 999 2000, राजस्थान सरकार। 
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(॥) शिक्षा (209८॥7०7) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश मे "निरक्षरता 
छोडो अभियान" चलाया जा रहा है। हाल ही के वर्षों में साक्षरता में वृद्धि की प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर हुई है। राज्य मे 95 मे साक्षरता का प्रतिशत 895 था वह बढकर 
96 में 52] प्रतिशत, 97] मे 9 07 प्रतिशत तथा ]98] में और बढकर 
23 38 प्रतिशत हो गया। वर्ष 99] में 7 दर्ष और अधिक आयु की जनसख्या में 
साक्षरता बढकर 38 55 प्रतिशत हो गई | पुरुषों मे साक्षरता 54 99 प्रतिशत तथा 
महिलाओ में 2044 प्रतिशत रही +साक्षरता की यह स्थिति अन्य राज्यो की तुलना 
मे काफी दयनीय है। 


(॥५) चिकित्सा ()४९०7८४)) राज्य मे शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रो मे 
चिकित्सा सुविधा का तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्ष [995-96 मे शहरी क्षेत्रो मे 
205 अस्पताल, 278 डिस्पेन्सरीज, 92 एम सी डब्लू केन्द्र, 3 एडपोस्ट तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों में (4 अस्तपाल, ,596 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 26 एम सी डब्लू 
केन्द्र थे। वर्ष 7995-96 मे राजकीय चिकित्सा सस्थाओ मे 36772 बेड थे।् 


(४) सचार (एणाफण्णाप्ञाणा) तीव्र गति से औद्योगीकरण फे लिए 
सचार साधनो की प्रभावी भूमिका होती है। मार्च, 4993 तक राज्य की सभी तहसील 
मुख्यालयो को एस ठी डी से जोडा जाना प्रस्तावित था। राज्य के सभी जिला 
मुख्यालय एस टी डी से जोडे जा चुके हैं। वर्ष 995-96 में राजस्थान मे 
0,289 पोस्ट-आफिस, 2,280 टेलेग्राफ ऑफिस, ,44] टेलीफोन एक्सचेज तथा 
2,274 सार्वजनिक कॉल ऑफिस थे। 

(श) आवास (प्ृ००७ग8) जनसख्या व आर्थिक दबावों के बावजूद 
राजस्थान सरकार लोगो की आवासी जरुरतो को पूरा करने के लिए आवास 
सुविधाओ के निर्माण का वृहद्‌ कार्यक्रम चला रही है। राजस्थान आवासन मडल 
कमजोर वर्गों को, अल्प आय एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध करवा 
रहा है। राजस्थान आवासन मडल ने वित्त वर्ष 4998-99 मे (दिसम्बर 998 तक) 
,243 मकानो का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इसके अलावा पूर्ण निर्मित्त मकान 
2,294, आवटित मकान 858, मकानों को कब्जा दिया ,973, राजस्थान आवासन 
मडल को 93 करोड रुपए की प्राप्ति हुई ।५ राजस्थान आवास मडल द्वारा 30 मार्च 
992 तक एक लाख 4 हजार मकान पूर्ण किये गये तथा इनमे से एक लाख दो 
हजार 570 मकानो का आबटन सभी आय वर्गों के लोगो को किया जा चुका था। 
आवास, एग शहरी विकास निगम (हुडको) ने राजस्थान मे 989-90 में 29 ॥7 
करोड रुपए का निवेश किया, जो 990-9 में 355 करोड रुपए तक जा 
पहुचा। हुडको द्वारा वित्तीय वर्ष 7992-93 के प्रारम्म तक 40 आवासीय 
योजनाओ मे | लाख 24 हजार 880 मकान विभिन्न शहरो मे बनाने के लिए स्वीकृत 
किए। इंदिरा आवास योजना मे वर्ष 999-92 मे 966 करोड रुपए का प्रावधान 
किया गया है। इस योजना मे फरवरी, ]992 तक ,368 आवासो का निर्माण 
फिया गया। सानसरोवर का विकास व परिवर्तन एक अनूठी योजना है।? 
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(९0 बैंकिय (छक्षाएतघ४). वर्ष 987 में राजस्थान मे अनुसूचित वाणिज्यिक 
बैंको के 2687 कार्यालय थे जिनमे जमा 2,60,28 लाख रुपए व अग्रिम 
,74 235 लाख रुपए थे प्रत्ति व्यक्ति जमा 646 रुपए व प्रति व्यक्ति अग्निम 433 
रुपए थे।* राज्य मे सितम्बर [998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 
64 थी प्रति व्यक्ति बैंक जमा 3,582 रुपए तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण ,595 रुपए 
था।? 

8 उद्यमी (74050785) राजस्थान मे जन्मे उद्यमियों ने देश के औद्योगीकरण 
में प्रभावी भूमिका निभाई है। बिडला, पोद्दार, गोलेछा, साहू, जैन आदि राज्य के बडे 
उद्यमी है, यदि ये चाहे तो रातो-रात राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं। 

9 औद्योगिक क्षेत्र (005779 20॥९५) - रीको द्वारा राज्य में वर्ष १99-92 
मे 87 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए जिनसे सबधित तथ्य निम्नाकित है'"-.. 


अधिग्रहित भूमि 27,79540 एकड 
विकसित भूमि 8,754 82 एकड 
नियोजित भूखण्डो 

की सख्या 25854 00 
विकसित भूखण्डो 
की सख्या 20,85 00 
आबटित भूखण्ड 22,0 00 
उत्पादन मे सलग्न 
इकाइया 9,797 00 


रीको ने दिसम्बर 998 तक 270 औद्योगिक क्षेत्रो को विकसित किया एव 
वित्त वर्ष 998-99 मे (दिसम्बर 998 तक) 800 एकड भूमि अवाप्त की। रीको 
ने बैंकिंग सस्था के रूप मे वृहद्‌ एव मध्यम उद्योगों के विकास दास्ते वित्तीय सहायता 
भी उपलब्ध करवायी है। वर्ष 998-99 के दौरान (दिसम्बर 998 तक) 63 4 
करोड रुपए की सावधि ऋण सहायता स्वीकृत की एव 38 4 करोड रुपए का 
वितरण किया गया। 


0 विकास केन्द्र (ऊ०श्य। एलाध) 'ग्रोथ सेन्टर' - विकास केन्द्र केन्द्रीय 
प्रवर्तित योजना है तथा ये केन्द्र भारत सरकार द्वाया निर्धारित मार्गदर्शिका एव 
मापदडों के अनुसार स्वीकृत किए जाते है। भारत सरकार द्वारा 8 सितम्बर 988 
को राजस्थन के लिए 4 विकास केन्द्र आबटित किए थे। राज्य सरकार ने 8 विकास 
केन्द्रों के प्रस्ताव भेजे थे, वे थे भरतपुर, सवाईमाघोपुर, भीलवाड़ा, झालवाड, बीकानेर, 
सिरोही, अजमेर एव अलवर। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 8 जिलो में से भारत 
सरकार द्वारा बीकानेर, झालावाड, भीलवाडा एव आबू रोड (सिरोही) जिलो को 
विकात केन्द्र हेतु चयनित कर 20 अक्टूबर 989 को स्वीकृति प्रदान की। राज्य 
सरकार के प्रयासो से भरतपुर के समीपवर्ती जिले घौलपुर को भारत सरकार द्वारा 
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0 फरवरी 992 को विकास केन्द्र घोषित किया।# 


प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए तीन वर्ष की अबधि मे 30 करोड रुपए खर्च 
किए जाएगे। प्रमुख उद्देश्य परियोजना और प्रायोजक के लिए सभी सभव सुविधाए 
उपलब्ध कराना है।” चार विकास केन्द्रों मे वर्ष 993-94 के दौरान कार्य प्रगति पर 
रहा। प्रथम चरण मे वर्ष के दौरान इन चार विकास केन्‍्द्रो पर 985 बीघा भूमि के 
प्रस्तावित्त लक्ष्य के मुकाबले ,857 बीघा भूमि अधिग्रहित आबटित की जा चुकी है। 
मार्च [994 के अन्त तक ॥5 करोड रुपए की राशि व्यय किए जाने का अनुमान 
था।? 


!] लघु विकास केन्द्र (शागर 0050 (शाह८) - जोधपुर व उदयपुर दो 
लघु विकास केन्द्र के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार 
को प्रेषित कर दी गई ।+ दोनो लघु विकास केन्द्र के लिए 5 करोड रुपए खर्च किए 
जाएगे। इसमे केन्द्र सरकार द्वारा 3 करोड रुपए की मदद व सिडबी से 2 करोड 
रुपए के ऋण का प्रावधान हे राजस्थान में रीको द्वारा 4 एकीकृत आधारभूत 
विकास केन्द्र (मिनी ग्रोथ सेन्टर) यथा जोधपुर, नागौर, निवाई, कालडवास स्वीकृत 
किए गए है, जिनमे प्रत्येक की लागत 5 करोड रुपए है| दिसम्बर [998-99 तक 
केन्द्रों के क्रियान्वयन पर 655 लाख रुपए खर्च किए जा चुके है ॥४ 

राजस्थान मे विद्यमान प्राकृतिक सपदा का समुचित विदोहन किया जाए तो 
यह राज्य देश के अन्य औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यो के समकक्ष आकर खड़ा 
हो सकता है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह यहा की विषम भौगोलिक स्थिति को 
दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक वित्तीय ससाधनो का आबटन करे जिससे तीव्र 
विकास की गति सुनिश्चित की जा सके। 
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9. वही, 6 जुलाई 992 

0.. वही। 

]!. आर्थिक समीक्षा, 998-99, राजस्थान सरकार। 
]2. बही। 
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4.. वहीं, रेस्पोस परिशिष्ट, 23 सितम्बर 992 
)5... बही, 30 मार्च 992 
6.. आर्थिक रामीकषा, 998-99, राजस्थान सरकार। 
]7.. इण्डियन इकोनोमिक सर्वे, 7998-99 
]8.._ वक्‍्भारत टाइम्स, 3] जनवरी 993 
]9.. नवभारत टाइस्‍्स, 30 मार्च 992 
20... आर्थिक समीक्षा, 4998-99, राजस्थान सरकार। 
2।... मरु व्यवशाय चक्र, प्रवेशाक। 
22... आर्थिक समीक्षा, 998-99, राजस्थान सरकार। 
23... नक्‍्मारत टाइम्स, 23 सितम्बर 992, रैस्पोस परिशिष्ट तथा आर्थिक 
समीक्षा, 7998-99, राजस्थान सरकार। 
24... पापूलेशन ऑफ राजस्थान, 99, पृ 6 
25... वैस्िक स्टेटिस्टिक्स, 997, राजसरथान। 
26... आर्थिक समीक्षा, 4998-99, राजरथान सरकार। 
27... नक्‍्भारत टाइस्स, 30 मार्च 4992 
28. बेसिक स्टेटिस्टिक्स, 4988, राजरथान। 
29. आर्थिक समीक्षा, ।998-99, राजस्थान रसरकार। 
30... रीको न्यूज़ लेटर, सितम्बर 992 
3]... नवभारत टाइम्स, 7 मार्च 992 
32. रीको न्यूज़ लैटर, सितम्बर 992 
33... आय-व्ययक अध्ययन, राजस्थान, 994-95 
34... रीको न्यूज लेटर, जनवरी 993 
35... यवमारत टाइग्स, 7 मार्च [992 
36... आर्थिक समीक्षा, 4998-99, राजरथान सरकार। 
प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
।. वियोजन काल में राजस्थान में औद्योगिक विकारा के लिए कितना व्यय किया 
गया। 
2. राजरथान मे औद्योगिक विकास की प्रमुस प्रवृत्तिया बताइए। 
3 राजस्थान में सार्दजकिक क्षेत्र के उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। 
4. राजरथान मे औद्योगिक विकास की सभावनाओं पर टिप्पणी लिखिए। 


के 


राजस्थान के औद्योगिक विकास मे प्रमुख बाधाए क्या है? 


निवन्धात्मक प्रश्न - 


पच्रवर्षीय योजनाओ में राजस्थान में औद्योगिक विकारा के लिए किप्तना घ्यय 
किया गया | योजनाकाल में औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तिया बताइए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय मे दिए गए पच्चवर्षीय योजनाओं में 
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औद्योगिक विकास के व्यय को बताना है तथा दूसरे भाग मे योजनाकाल में 
औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियो को लिखना है|) 

2 स्वातन्त्रयोत्तर राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख उपलब्धिया बताइए। 
औद्योगिक विकास मे सरकार की भूमिका की विवेचना कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे औद्योगिक विकास की उपलब्धिया तथा दूसरे 
भाग मे औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका लिखनी है |) 

3 राजस्थान के प्रमुख बड़े व मध्यम उद्योगो के विकास व समस्याओ पर प्रकाश 
डालिये। 
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए राज्य के प्रमुख 
उद्योगो का विकास और उनकी समस्याओ को लिखना है।) 

4. राजस्थान मे औद्योग्रिक विकास की स्थिति तथा भावी समावनाओ पर प्रकाश 
डालिए और औद्योगिक विकास की बाघओ का विवेचन कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय मे दी गई औद्योगिक विकास की 
रिथति तदुपरात औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाओ को लिखना है। प्रश्न 
के तीसरे भाग मे औद्योगिक विकास की बाधाओ को बताना है।) 

5 राजस्थान मे ओद्योगिक विकास वास्ते राजकीय सुविधाओ और रियायतो का 
वर्णन कीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए औद्योगिक विकास में 
राजकीय प्रयास को लिखना है।) 

6 राजस्थान की औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 
(सकेत - अध्याय मे दी गई राज्य की औद्योगिक नीति का वर्णन तथा समीक्षा 
लिखनी है।) 

7 राजस्थान के औद्योगिक विकास मे प्रमुख बाघाए क्या है। विकास हेतु सुझाव 
दीजिए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे औद्योगिक विकास की बाघाए तथा दूसरे भाग 
मे विकास हेतु सुझाव लिखने है|) 
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(शञागरी। $८०7॥0ाइप ९४ | रिश्वत था) 








सरकार के द्वारा समय-समय पर लघु उद्योगो की परिभाषा मे परिवर्तन 
किया जाता रहा है। गई लघु औद्योगिक नीति जुलाई 99] मे लघु उद्योगो की दी 
गई परिभाषा निम्न प्रकार थी - 


] अति लघु क्षेत्र के उद्योगो मे प्लाट व मशीनरी मे निवेश सीमा 2 लाख रूपए 
से बढाकर 5 लाख रूपए कर दी है। इस मामले मे इस बात का ध्यान नहीं 
रखा जाएगा कि वह उद्योग किस जगह लगाया गया है। 


लघु क्षेत्र में प्लाट व मशीपरी मे तिवेश सीमा 60 लाख रूपए कर दी है। 


सहायक उद्योगों तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयो की प्लाट व मशीनरी मे पूजी 
नियेश सीमा क्रमश 75-75 लाख रूपए तक बढाने की घोषणा की जा 
चुकी है। 


लघु उद्योग की नई परिभाषा - 29 अप्रेल 998 को केन्द्र सरकार ने लघु 
उद्योगो का सरक्षण देने के प्रयास मे लघु उद्योगो मे निविश की अधिकतम सीमा तीन 
करोड रुपए से घटाकर एक करोड कर दी। एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है 
कि लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा को व्यापक बनाया जाएगा और इसमे उद्योग से 
सम्बद्ध सभी सेवाए तथा व्यापारिक उद्यमियो को शामिल किया जाएगा चाहे वे कहीं 
भी स्थापित किए हुए हा उन्हे अब लघु उद्योगो के रूप मे मान्यता दी जायेगी और 
उनकी निवेश सीमा अत्यन्त लघु उद्योगो के अनुसार होगी॥ 7 फरवरी 997 को 
मत्रिमडल की आर्थिक मामलो की समिति ये लघु उद्योग निवेश की मौजूदा 60 लाख 
रूपए की सीमा को वढाकर 300 लाख रूपए कर दिया था। बढी सीमा निर्यातोन्मुखी 
इकाइयों पर भी लागू होगी। घरेलू इकाइयो की निवेश सीमा को 5 लाख रूपए कर 
दिया गया है। 

लघु उद्योगो की दृष्टि से राजस्थान का महत्त्वपूर्ण रथान है। यहा फैक्ट्री व 
गैर फेक्ट्री क्षेत्र मे इकाइयो की सख्या काफी है किन्तु मध्यम पैमाने के उद्योगों का 
अभाव है| कृषि पदार्थों घर आधारित लघु उद्योगों म वनस्पति तैल,/”घी उद्योग गुड 


राजस्थान में लघु उद्योग [ 
हम 


व खाडसारी की इकाइया, हाथ करघा उद्योग, दाल फैक्ट्रिया, बैकरी व कन्फैक्शेनुरी 
की इकाइया, कपास की जिनिस द प्रेसिग इकोइया, दरी व निवार बनाने की इकाइथा, 
आदि आती है। पशु आधारित लघु उद्योगो में दुग्ध पदार्थ, चमडे-खाल, हंड्डिया, ऊनी 
वस्त्र आते हैं। खनिज पदार्थ आधारित उद्योग मे मूर्तिया, पीतल ताबे व सोने चादी 
के बर्तन, लोहे के कृषिगत औजार आदि आते हैं तथा वन आधारित उद्योगो मे लकडी 
के खिलौने, बीडी उद्योग, कत्था, गोद व लाख के उपयोग के कारखाने माचिस व 
फर्नीचर बनाने की इकाइया आदि आती हैं। 


राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास 





वर्ष पजीकृत इकाइयो. रोजगार विनियोजित पूजी 
की सख्या (सख्या मे) (लाख रुपए) 
975-76 20,02 3,37,7 7,237 29 
4976-77 22,946 ,56,682 8,723 27 
977-78 36,342 4,78,933 9,84 62 
978-79 3],292 2,03,8]9.. 2,076 58 
979-80 38,45 2,33,097..._ 4,560 39 
980-8] 47,78 2,70,268.. 20,865 02 
98-82 70,22 3,25,953... 26,628 56 
982-83 88,20] ३,70,50... 32,845 42 
983-84 ,0,08 4,04,633... 37,698 78 
984-85 ॥3,24 4,37,247... 43,8] 96 
985-86 ,24,539 4,67,933..._ 48,78 9 
986-87 ,3,330 4,88,036. 53,352 [] 
987-88 ,37,482 5,09,23...60,29] 52 
988-89 ,43,265 5,30,0... 68,428 72 
989-90 ],48,353 5,49,487.. 76,52 59 
990-9] ],53,060 5,70,866. 85,993 30 
997-98 3,93.000 7,50,000.. 2,25,000 00 
999-2000 2,08,497 8,2,000__ 2,83 875 00 


स्रोत निदेशक, उद्योग निदेशालय, राज जयपुर क्रमाक एफ/पर्स,/मिस/ 
9-92/4492 दिनाक 25-4-92 
2 आय व्ययक अध्ययन, 994-95 
3 आर्थिक समीक्षा 7999-2000, राजस्थान सरकार! 


लघु उद्योगो का विकास (फच्श्टाग्ज़ाध्या ता उग्र 5९गे९ 0025) 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगो का रोजगार, विनियोजन और 
उत्पादन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण योगदान है| स्वातन्त्रयोत्तर सरकार द्वारा ध्यान 
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केन्द्रित किए जाने के कारण लघु उद्योगों का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। राजरथान 
में लघु उद्यार्मों का घिकास निम्नलिखित है - 

] लघु उद्योगों की राख्या (व्ताएल ० गाज! 5286 ]70050725) - लघु 
उद्योगा की राष्या मेँ भारी वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों की राख्या मे !975-76 में 
20,02 थी जो बढठकर 990-9| में ,53,060 हो गई। विगत पन्द्रह वर्षों में लघु 
उद्योगों दी ससया म॑ साढ़े रात गुना वृद्धि हुई। लघु उद्योगों की सख्या 997-98 
तक और बढकर 93,000 हो गई] वर्ष 990-9] से 997-98 तक लघु 
उद्योगा की सस्या मे 26 प्रतिशत वृद्धि हुई। 

2 शेजगार (ाएप्शाश्था) - रोजगार की दृष्टि से लघु उद्योगों की 
महत्त्यपूर्ण उपादेयता है। राज्य में लघु उद्योगों में रोजगार फे अवसरों में वृद्धि हुई है। 
राजस्थान के लघु उद्योगों में 9975-76 म ,37,7। लोगों को रोजगार मिला 
हुआ था। रोजगार प्राप्त लोगों की राख्या बढफर 990-9। में 570866 हो गई। 
विगत पन्द्रह्ट वर्षो में लघु उद्योगों में रोजगार मे लगभग चार गुना वृद्धि हुई। वर्ष 
997-98 में लघु उद्योगों में 7,50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वर्ष 
990-9 से 997-98 के बीच रोजगार में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई! 

3. विनियोजित पूजी (£79009व ९५४) - राजस्थान के लघु उद्योगों में 
१975-76 में 7,2373 लाख रूपए की पूजी विनियोजित थी जो 990-9] में 
बढ़कर 85,993 3 लाया रूपए तथा ]997-98 में और बढकर 2,25,000 लाय 
हा गईं। विनियोजित पूजी में 990-9] रो 997-98 के बीच 62 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई। 

4. उत्पादन में वृद्धि (07695० ॥ 7700॥000॥) - लघु उद्योगों की राख्या 
और झगमे पूजी विनियोजा से उत्पादन में वृद्धि हुई। लघु उद्योगों का उत्पादन 
990-9! में लगभग 25 करोड़ रूपए था जो 7997-98 में बढ़कर 220 करोड़ 
रूपए (अगुमानित) हो गया। वर्ष 4990-9 से 997-98 के बीच उत्पादन में 76 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

वर्ष )998-99 के दौद्यन लघु एवं दरतकारी उद्योगों में आशात्रीत वृद्धि हुई 
है। माह दिसम्बर ।998 तक 5,400 इकाइयो के लक्ष्यों के रापेक्ष 5,।60 इकाइया 
पजीफृत हुई हैं, जिगमे 224 33 करोड रूपए के विवियोजन से 22,350 व्यक्तियों 
को रोजगार उपलब्ध हुआ 

यजरथाए के सघु उद्योग इन दिनों सकट के दौर से युजर रहे हैं। इराका 
मुख्य कारण ऋणों पर ब्याज की अत्यधिक दरें, पूजी का अभाव, विपणन की समस्या 
तथा उद्योग विभाग वी निरत्साहित करने वाली कार्यप्रणाली आदि ऐै। राज्य रारिकार 
अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इनक विकास के 
प्रति प्रयासरत है। हाल ही में सरकार के प्रयत्ना से लघु उद्योगों के विकास हेतु 


अच्छा वातावरण बाते लगा है। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार अपने प्रयाशा द्वारा 
ऊर्जा सकट को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। 
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राजस्थान में हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग 

(मगाकटाबीड, (08804 ०00 ५॥596 [पवाज्ञार5 ॥ रि4]890भा) 

हस्तशिल्प उद्योग (प्रआउालणी [0757९8) - हस्तशिल्प उद्योग को 
पर्यटन उद्योग के दिकास का विकल्प माना जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं। पर्यटक 
शिल्पकला की ओर आकृष्ट होते है, और अपने घर के किसी कोने मे सजावट के 
लिए शिल्पियो द्वारा निर्मित्त उत्पाद को खरीदने के लिए तत्पर हो जाते है। कारीगर 
हाथ के औजारो से ऐसी अनोखी वस्तुओ का निर्माण करते हैं जिन्हे मशीनों द्वारा 
निर्मित किए जाने की कल्पना त्तक नहीं की जा सकती है। विदेशी माल की 
चकाचौंध मे देशी प्राचीन कलात्मक वस्तुओ के प्रति, देशी विदेशी पर्यटको के बढते 
आकर्षण से हस्तशिल्प उद्योग के प्रोन्नत होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 


राजस्थान अतीत से ही हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख केन्द्र रहा है, यहा की 
निर्मित्त कलात्मक कृतिया देश-विदेश मे विख्यात हैं| यहा हस्तशिल्प उद्योग को 
अधिकाशत पुश्तैनी धन्धे के रूप मे अपनाया जाता है, बढती सरकारी सहायता और 
विदेशी मुद्रा के आकर्षण से हाल के वर्षो मे नए उद्यमी भी आकर्षित होने लगे हैं। 
आज यह उद्योग राजस्थान के लाखो लोगो के जीवन बसर का साधन तथा राज्य 
सरकार की आय प्राप्ति का मुख्य स्रोत बन चुका है। 

हस्तशिल्प के अदूमुत नमूने (5घग86 [5 ०(]7906/020७) - राजस्थान 
के शिल्पकार हस्तकौशल और चातुर्य से निर्जीव मे हर रोज प्राण फूकते हैं। यहा की 
अद्भुत कला ने राजस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय मच पर उमारने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निमाई है। 

मोलेला (उदयपुर) की मृणकला वाकई हाथो का कमाल और जादुई है। यहा 
के कुम्हारों का मूर्ति कला पर विशेष अधिकार है। जयपुर न केवल राजस्थान का 
वरन भारत का हस्तशिल्प उद्योग का बडा केन्द्र है, यहा की बधेज की चुनरियाँ, 
ओठढनियों, लहरियो, बगरु व सॉगानेरी प्रिन्ट काफी प्रसिद्ध है। जयपुर की 'पाव रजाई' 
को देशी-विदैशी पर्यटक बडे चाव से खरीदते हैं। इनके अलावा जयपुर में मूल्यवान 
रत्नो एवं सोने-चादी आदि बहुमूल्य धातुओं के आभूषण, पीतल पर खुदाई, मीनाकारी 
के बर्तन, लाख से बनी घूडियाँ, सगमरमर की मूर्तियां, कारीगरी युक्त मोजडिया व 
नागरे, ब्ल्यू पोटरी, मृण कला, लकडी के खिलौने व हाथी दात की वस्तुए आदि 
राजस्थानी शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। जयपुर निर्मित्त राजस्थान के आभूषण व 
जवाहरात विश्व प्रसिद्ध हैं। 

उदयपुर की भूण कला व जयपुर की बहुआयामी हस्तशिल्प के अलावा 
प्रतापपढ की काच पर सोने की नक्कासी (घेवा कला), अलुवर का पतली परतदार 
बर्तन कागजी, जोधपुर का 'बादला', नाथद्वारा की कोस्टयूम ज्वेलरी, सवाईमाधोपुर में 
लकडी पर खुदाई का काम व हाथ से बना कागज, उदयपुर के लकडी के खिलौने, 
सिरोही व नागौर के लोहे के औजार, बीकानेर की लोइयॉँ व कालीन, मालपुरा के 
'कम्बल व मोठडे, कोटा की डोरिया व मसूरियाँ, मकराना की कलात्मक मूर्तियों तथा 
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जैसलमेर मे जाली के कपडे पर हाथ की छपाई आदि हस्तशिल्प के निर्माण में 
राजस्थान विश्व मे अनुपम स्थान रखता है। 


राजस्थान के शिल्पकार बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण की समस्या 
से ग्रसित है। इसके अलावा शिल्पकारो के लिए प्रशिक्षण का मुकम्मल इन्तजाम भी 
प्रान्‍्त में नहीं है। शिल्पकारो की दशा में सुधार के लिए इनका सगठित होना 
आवश्यक है। शिल्पकारो को स्वनिर्मित वस्तुए सहकारी समितियों तथा विभिन्न 
सरकारी एजेन्सियो के माध्यम से विक्रय करनी चाहिये। हस्तशिल्पियो को प्रोत्साहन 
तथा कला के विकास की दृष्टि से राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 984 से प्रारम्भ 
राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना एक सराहनीय प्रयास है। इस योजना को और अधिक 
व्यापक करके हस्तशिह्पियो को लाभान्वित किया जा सकता है। 


खादी उद्योग ((॥80॥ 7005825) -- राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे खादी 
उद्योग का महत्त्वपूर्ण श्थान है। यह एक परम्परागत उद्योग है जिसमे काफी सख्या 
में स्त्री-पुरुषो को कृषि एवं पशुपालन के पश्चात्‌ पूर्णकालिक एव अशकालिक 
रोजगार मिला हुआ है। इसके अन्तर्गत सूती, ऊनी व रेशमी खादी को सम्मिलित 
किया जाता है। सम्पूर्ण देश का 45 प्रतिशत ऊन उत्पादन राजस्थान मे ही होता है। 
988 मे राजस्थान में भेडों की सख्या 99 लाय थी। 


वर्तमान मे राजस्थान में ऊनी, सूती, सिलकेन तथा पाली खादी का उत्पादन 
होता है। खादी का कुल उत्पादन 985-86 मे ,887 लाख रूपए था जो 
995-96 में बढकर 3,942 लाख रूपए हो गया। खादी के कुल उत्पादन में एक 
दशक मे दो गुना वृद्धि हुई। वर्ष 7995-96 मे सूती खादी का उत्पादन ,532 
लाख रूपए, ऊनी खादी का उत्पादन 2,34 लाख रूपए, पाली खादी का उत्पादन 
274 लाख रूपए तथा सिलकेन खादी का उत्पादन 24 लाख रूपए था। वर्ष 
997-98 में खादी का उत्पादन 4,300 लाख रूपए था। खादी का उत्पादन 
दिसम्बर 998-99 में 200 लाख रूपए रहा। 

बिक्री - 979-80 मे ऊनी खादी की खुदरा बिक्री 235 89 लाख रूपए 
व सूती खादी की 42222 लाख रूपए थी जो बढकर 7988-89 मे क्रमश 
838 6] लाय रूपए और 99849 लाख रूपए हो गई॥ खादी की कुल बिक्री 
१994-95 में 7347 लाख रूपए तथा 995-96 में 8,906 लाख रूपए थी। 
]995-96 में खादी की थोक बिक्री 5322 लाख रूपए तथा खुदरा बिक्री 
3,774 लाख रूपए थी ४ 

मजदूरी - मजदूरी का भुगठान ऊनी व सूती खादी के लिए 979-80 मे 
43699 लाख रूपए तथा 988-89 मे 883 77 लाख रूपए का किया गया।# 

शेजगार - खादी उद्योग मे काफी सख्या मे लोगो को रोजगार मिला हुआ 
है। खादी उद्योग मे 979-80 मे 30 लोगो को रोजगार मिला हुआ था। खादी 
उद्योग मे शेजगार प्राप्त लोगो की सख्या बढ़कर ॥985-86 में 42 लाख, 
990-9] मे 58 लाख तथा 992-93 मे और बढकर 59 लाख हो गई। 
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समस्या - खादी उद्योग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडता है! रगो की 
खरीद मे अनियमितताए की घटनाए सामने आती रहती है। प्रबन्धकीय व्यवस्था 
सुप्यवरिथत नहीं होने के कारण ये ससथाए अधिक लाभ बटोरने मे सफल नही हो 
सकी है। खादी उद्योग विकास के लिए भेड बहुत क्षेत्रो मे प्रशिक्षण एव अनुसघान पर 
बल दिया जाना चाहिए। 


ग्रामोद्योग (ए॥॥986 ॥0एचञाइट5) 


राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन से पूर्व राज्य में ग्रामोद्योग का 
कोई सगठन नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ करने की दृष्टि 
से बोर्ड का गठन किया गया। आज बोर्ड अपने क्रियाकलापो के कारण ग्रामीण 
खुशहाली का प्रतीक बना गया है। 

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 96 ग्रामोद्योगो की सूची में से राजस्थान 
में 8 ग्रामोद्योग लिए गए हैं। जिनके विकास के लिए राजस्थान खादी एव ग्रामोद्योग 
बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य के 8 ग्रामोद्योगो के नाम निम्न 
प्रकार हैं* - 

] अनाज दाल प्रशोधन, 2 घाणी तेल, 3 गुड, खाडसारी, 4 ताड गुड 
5 कुटीर दियासलाई एवं अगरबत्ती, 6 अखाद्य तेल व साबुन 7 बास बेत 8 हाथ 
कागज 9 मधुमक्खी पालन 0 कुम्हारी [| चर्म उद्योग ॥2 लुहारी सुथारी 3 रेशा 
4 कली चूना 5 फल प्रशोधन 6 वन औषधि 7 एल्युमिनियम के घरेलू बर्तन 
8 पोली वस्त्र 

4. ग्रामोद्योग इकाइया - बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग विकास कार्य अपने हाथ मे लेने 
के बाद राज्य मे ग्रामोद्योग की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हुई है। कुल स्वीकृत ग्रामोद्योग 
इकाइया 979-80 मे 2,622 थी जो बढकर !985-86 में 72,272 तथा 
990-9] मे और बढकर ॥9 लाख हो गई। वर्ष 990-9] में कुल स्वीकृत 
ग्रामोद्योग इकाइयो में 260 सरथाए, ],56] समितिया तथा ,7,268 व्यक्तिगत 
इकाइया थी |? 

2. प्रामोद्योग उत्पादन -- राजस्थान मे ग्रामोद्यागों का उत्पादन 979-80 मे 
,360 लाख रूपए था जो 985-86 मे बढकर 8,992 लाख रूपए हो गया। 
ग्रामोद्योग उत्पादन 990-9] मे बढकर 8,338 लाख रूपए हो गया। ग्रामोद्योग 
उत्पादन 997-98 मे 34,034 लाख रूपए तक जा पहुंचा। ग्रामोद्योग उत्पादन के 
मार्च 2000 तक 450 करोड रूपए त्तक पहुचने की सभावना है। 

3 ग्रामोद्योग रोजगार - ग्रामोद्योग की रोजगार सख्या 979-80 में 4,804 
थी जो बढकर 985-86 मे ,95,98] तथा 990-9] मे और बढकर 2,97,654 
हो गई। ग्रामोद्योग मे वर्ष 7997-98 के दौरान 32,88 व्यक्तियो को अतिरिक्त 
रोजगार उपलब्ध करवाया गया त्था वर्ष 998-99 मे 45,000 व्यक्तियो को 
अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है| 
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3 कुल विक्रय - 979-80 मे ग्रामोद्योग की कुल बिक्री ,9776 लाख 
रूपए थी ज़्ो वबढकर ॥988-89 मे 7,53909 लाख रूपए हो गई॥ वर्ष 
979-80 मे कुल दसतकारी आय 294 68 लाख रूपए से बढकर 988-89 मे 
6,74 58 लाख रूपए हो गई। ग्रामोद्योग की कुल बिक्री 994-95 में 3,946 
लाख रूपए तथा 995-96 में 35,768 लाख रूपए थी। 

ग्रामोद्योगों के सगठन, वित्त व्यवस्था, उत्पादन विधि व तकनीक, विक्रय और 
औजारो के वितरण आदि की व्यवस्था में सुधार कर इनका तीव्र गति से विकास 
किया जा सकता है। 
सन्दर्भ 
] नई औद्योगिक नीति, डी ए वी पी, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत 
सरकार, अगस्त 99] 
आर्थिक समीक्षा, 4998-99, राजस्थान सरकार। 
राजस्थान मे खादी एव ग्रामोद्योग की दशक (980-89) मे प्रगति। 
छे49० $५5050८$, छे3]850.39, 997 
राजरथान मे खादी एप ग्रामोद्योग की दशक (980-89) मे प्रगति। 
खादी ग्रामोद्योग - प्रवृत्तिया और प्रगति, 499-92 
बही। 
आर्थिक समीक्षा, 4998-99, राजस्थान सरकार। 


प्रश्न एवं संकेत 
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लघु प्रश्न 
। लघु उद्योगो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 
2. राजस्थान मे लघु उद्योगों की प्रगति सक्षेप मे समझाईए। 
3 राजस्थान में हस्तशिल्प की प्रगति बताइए॥ 
4 खादी की प्रगति के आयामो की विवेचना कीजिए। 


निबन्धात्मक प्रश्न 
। राजरथान क्षे ग्रामोद्योगो का विवरण दीजिए | इनमे मुख्यत किन वस्तुओ का 
निर्माण होता है। 


(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे ग्रामोद्योगो की प्रगति लिखनी है तथा दूसरे 
भाग मे ग्रामोद्योगो में उत्पादित वस्तुओ को बताना है |) 

2. लघु उद्योग किसे कहते है| राजस्थान के लघु उद्योगो की प्रगति का विवेचन 
कीजिए 
(सकेत्त - प्रश्न के प्रथम भाग में लघु उद्योगो का अर्थ तथा दूसरे भाग में राज्य 
में लघु उद्योगों की प्रगति लिखनी है।) 

3 राजस्थात मे लघु, खादी तथा ग्रामोद्योगो की प्रगति का विवेचन कीजिए। 


(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये लघु खादी तथा 
ग्रामोद्योग की प्रगति को लिखना है।) 
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(?0छलः 7९४९४०फगश९आ् ०] 95097) 








ऊर्जा की खपत प्रगति की माप का बैरोमीटर है। हाल ही के वर्षो मे ऊर्जा 
की माग मे तीव्र वृद्धि हुई है। आर्थिक उदारीकरण के कारण विदेशी निवेशकों के 
आकर्षित होने से भविष्य मे औद्योगिक विकास के गति पकड़ने की सभावना है। 
* औद्योगीकरण के बढने से आधारभूत सरचना के विकास की अधिक आवश्यकता 
होगी। राजस्थान में ऊर्जा का अमाव आर्थिक विकास के क्षेत्र मे बडी बाधा है। राज्य 
में ऊर्जा की माग के अनुरूप उत्पादन नहीं बढा है। राजस्थान सरकार सन 2000 
तक ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत हे। विगत वर्षों में सरकार ने 
विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविधाए आमत्रित की हैं तथा निजी 
क्षेत्र के उद्यमियों को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे आमत्रित किया है। राजस्थान मे 
वित्तीय ससाधनो का अभाव है। अत ढाचागत निवेश विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में 
विदेशी निवेशकों को आर्कर्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य की वार्षिक 
योजनाओ मे ऊर्जा विकास शीर्ष पर उद्व्यय (00089) मे वृद्धि की जानी चाहिए। 
राजस्थान में ऊर्जा विकास के क्षेत्र मे केन्द्रीय पूजी निवेश अत्यल्प है जिसे बढाने की 
आवश्यकता है। 
राजस्थान में ऊर्जा का विकास (70987 (0९५४९]0फफल्आ # रि०8४0७9)) 
- ऊर्जा विकास का प्रयांय है। धीमे औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण ऊर्जा की 
कमी है। हाल के वर्षो मे ऊर्जा की माग तीद्रता से बढ़ी हे किन्तु बढती माग के 
अनुरूप उत्पादन नही बढसे से राजस्थान मे ऊर्जा की समस्या ने गभीर रूप धारण 
कर लिया है। 
राजस्थान को जुलाई 995 मे 4,500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी 
परन्तु काफी प्रयासो के बादे 3,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो पाई है।' दिसम्बर 
996 में बिजली सकट के कारण बडे उद्योगो पर 75 फीसदी कटौती लागू की 
गई। गावों में 6 घटे बिजली दी गई तथा शहर से तीन घटे की कटौती की गई।' 
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पजाब के विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ए एस चडढा के अनुसार राजस्थान मे कोई उच्च 
क्षमता का विद्युत स्टशा नहीं होने के कारण साय 6 बजे से 9 बजे त्तक बिजली 
की घरेलू खपत का अत्यधिक दबाव बढता है। दित की खपत की अपेक्षा 300 से 
350 मेगावाट बिजली खर्च होती है। पजाब मे बिजली का अतिरिक्त उत्पादन होने के 
कारण पजाब राज्य विद्युत बोर्ड राजरथान को प्रतिदिन दिन के समय 60 हजार 
यूनिट बिजली बेचता है।' 


4 नेफ्ता पर आधारित विद्युत (205८८ 595८6 ० परथिग#) - केन्द्र 
सरकार ने दिसम्बर ]996 मे राजस्थान को ॥45 मेगावाट बिजली पैदा करने 
जितग नेष्था आबटित किया है। इससे राज्य मे नेप्था आधादित विद्युत परियोजाओं 
के शीघ्र स्थापित होने की सभावना बढी। राजस्थान दिद्युत मर्डल ने 996 मे नेप्था 
एवं फर्नेस ऑइल आधारित 6 बिद्युत परियोजनाओ के लिए समझौते किए। इन 
परियोजनाओ के माध्यम से 3,300 मेगावाट ब्रिजली का उत्पादन होगा। इनमे से 
2 700 मेगावाट बिजली नेफ्ता आधारित एव 600 मेगावाट फनेस ऑयल आधारित 
परियोजनाओं से मिलते की सभावना है। धोलपुर की 800 मेगावाट की बडी 
परियोजना के शीघ्र चालू होने की सभावना है॥ 


2. विद्युत विकास पर योजना परिव्यय (ए]था 0णए04७५ णा ए०एशः 
9०६९०फए थमा) - राजरथान मे ऊर्जा की कभी और विकास मे विद्युत की महत्ता 
को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध विकास मे ऊर्जा पर भारी विनियोजन किया गया। 
पत्नवर्षीय योजनाओ की प्राथमिकताओ मे ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान दिया 
गया। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे ऊर्जा पर सार्वजकिक क्षेत्र का वास्तविक 
परिव्यय इस प्रकार है. पाचबी योजना 249 करोड रूपए, छठी योजना 566 करोड 
रूपए, सातवीं योजना 9278 करोड रूपए। आठवीं योजाया में ऊर्जा पर 3,255 
करोड रूपए व्यय का प्रावधान किया गया है जा कि कुल योजना परिव्यय ,500 
करोड रूपए का 283 प्रतिशत था। आठवीं पच्रवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नौवीं पचवर्षीय योजना मे भी ऊर्जा विकास को 
सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। जोवीं पच॒वर्षीय योजना मे ऊर्जा विकास शीर्ष पर 
6 535 करोड रूपए उदव्यय का प्रावधात किया गया है जो कुल योजना उद्व्यय 
का 236 प्रतिशत है। वर्ष 999-2000 की वार्षिक योजना में ऊर्जा पर 954 
करोड रूपए उद्ब्यय प्रस्तावित है जो वार्षिक योजना का 9 प्रतिशत है। 

3 राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं (3॥9० 70४6 0६८७ ० 
छ०॥|9६0७७७) - योजगायद्ध विकास मे राजस्थान में कई विद्युत्त परियोजनाओं की 
रथापत्रा की गई। राजस्थान मे 992-93 मे 0 विद्युत घर (705९ [4005९5) 
थे जिउकी सस्थापित क्षमता 7,99,85 किलोवाट थी। कोटा के विद्युत घरो की 
क्षमता 640 000 किलावाट, माही के तीज विद्युत घरो की क्षमता ॥,40 65 
किलोवाट सूरतगढ़ विद्युत घर की क्षमता 4000 किलोवाट मागरोल विद्युत घर की 
क्षमता 6000 किलोवाट तथा पूगल विद्युत घर की क्षमता 650 किलोवाट थी। 
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कोटा तापीय विद्युत गृह ((०ब प्रलागा् ऐ0७ट घणा5८)* - कोटा 
तापीय विद्युत गृह को उत्पादन के लिए पूर्व मे पाच बार उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त 
हो चुका है। वर्ष 993-94 मे 8096 प्रतिशत का रिकार्ड पी एल एफ प्राप्त कर 
विद्युत गृह पुन उत्कृष्ट उत्पादकता पुरस्कार का पात्र था। सितम्बर 994 के अन्त 
तक राज्य मे विद्युत ऊर्जा की कुल उपलब्धि 74 4 करोड यूनिट रही। मार्च 994 
के अत में कोटा तापीय विद्युत गृह 20 मेगावाट क्षमता की पाचवी इकाई बनकर 
तैयार हुई। 
4. निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाए (?०छल ए०][०८ एात॑ल (णाश्ञाएलाणा) 
- राजस्थान में दिसम्बर 994 में सूरतगढ तापीय विद्युत गृह प्रथम चरण (22250 
मेगावाट), रामगढ गैस परियोजना 355 मेगावाट निर्माणाधीन परियाजनाए थी। 
रामगढ गैस परियोजना (3 मेगावाट) से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। 


प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं (0०5८९ ए०एथ ९०]०८७) - राजस्थान 

की दिसम्बर 994 मे प्रस्तावित विद्युत योजनाए इस प्रकार थी - 

बरसिगसर लिग्नाइट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजन 2%240 मेगावाट 

सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना, द्वितीय चरण 22250 मेगावाट। 

'कपूरडी जालीया लिग्नाईट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजना । 

धौलपुर तापीय विद्युत गृह 750 मेगावाट। 

मथानिया मे सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत गृह। 

कोटा तापीय विद्युत गृह की छठी इकाई %20 मेगावाट । 

चित्तौडगढ तापीय विद्युत गृह 500 मेगावाट। 

डीजल व अन्य ईंधन पर आधारित विद्युत गृह। 
5 मथानिया परियोजना (४४॥रआ३ शि०९०) - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
ने 27 अगस्त, 4999 को जोधपुर जिले के मथानिया गाव में स्थापित होने वाली 
40 मेगावाट के एकीकृत सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना को मजूरी दी। 
प्राधिकरण की तकनीकी व आर्थिक स्वीकृति मिल जाने से इस परियोजना के 
क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मथानिया परियोजना मे 35 मेगावाट बिजली 
का उत्पादन सौर तापीय तकनीक तथा शेष 05 मेगावाट बिजली पारम्परिक नेष्था 
गैस मिश्रित चक्रीय तकनीक से बनेगी यह परियोजना विश्व मे अपनी तरह की पहली 
परियोजना होगी जिसमे सौर तापीय तकनीक को परम्परागत मिश्रित चक्रीय तकनीक 
के साथ जोडा जाएगा। करीब 87! 86 करोड रुपए की लागत वाली इस परियोजना 
के माध्यम से 6 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन रोका जा सकेगा। इसलिए 
ग्लोबल एनवायरमेट फेसिलिटी विश्व बैंक की ओर से 89 करोड रूपए का अनुदान 
दिया जाएगा। के एफ डब्ल्यू नामक जर्मनी की एक वित्तीय सस्था इस परियोजना 
के लिए 637 करोड रुपए का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाएगी। परियोजना 
के लिए 50 करोड़ रूपए भारत सरकार से प्राप्त होगे तथा शेष अशदान राजस्थान 
सरकार देगी।* 
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6. विद्युत उत्पादन ((द्यालगाणा णी (०्टापलाए) - राजस्थाग में ]988-89 
मे कुल विद्युत उत्पादा और ब्रय (शुद्ध) 9442 55 मिलिया यूनिट था जो 
]99-92 मे बढकर 2 979 59] मिलियत यूनिट हो गया। 998-99 मे कुल 
विद्युत उत्पादय और क्रय (शुद्ध) और बंढकर 2] 523 23 मिलियन यूटिट हो गया। 


वर्ष 992-93 में त्तापीय विद्युत उत्पादग 3 875 353 मिलिया यूनिट 
जल विद्युत उत्पाटग 77498 मिलिया यूतिट था इराके अलावा 0 576 065 
मिलियय यूटिट विद्युत साझेदारी परियोजगाओ से अश तथा बाह्य स्रोतों से क्रय की 
गई। वर्ष 995-96 मे तापीय विद्युत उत्पादन 5 209 469 मिलिया यूत्रिट तथा 
जल विद्युत उत्पादय 353 953 मिलिया यूत्रिट था| 


साझेदारी विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन में अश भागिता (झआग्या 
एशाहाजागा था एज्गालऊ)ए0 एिणुटत 9५ र9]9४0979) + विद्युत उत्पादा के 
क्षेत्र मे राजस्थात की कुछ साझेदारी विद्युत परियोजताए हैं जिनसे राजरथान को 
विद्युत प्राप्त होती है। राज्य की साझेदारी परियोजताओ मे भाखरा प्रोजेक्ट चम्बल 
प्रोजेक्ट सतपुरा पावर स्टेशन व्यास प्रोजेक्ट तथा आर एम री ट्वितीय माही है। 
वर्ष 9992-93 में राजस्थात को भायरा प्रोजेक्ट से | 052 043 मिलिया यूतिट 
चम्बल प्रोजेक्ट से 64280 मिलियन यूनिट सतपुरा यॉँवर स्टेशाा से 552 370 
मिलिय+ यूत्रिट व्यास प्रोजेक्ट से 7707 653 मिलिय। तथा आर एम सी द्वितीय 
माही से 0 4 मिलिया यूत्रिट विद्युत प्राप्त हुई। 


7. विद्युत क्रय (ए०लालाओ एचा८व०5९०१) - राजस्थान मे विद्युत फा उत्पादा 
मांग की छुलागा मे कम है। इस अतराल को पाटो के लिए राजस्थान को प्रतिवर्ष 
विद्युत खरीदगी पडती है। राजरथा) ये वर्ष 992-93 में 6 62] 005 मिलिया 
यूनिट 995-96 में 9985 624 मिलियन यूनिट तथा ॥998-99 में ॥॥ 300 
मिलिय। यूत्रिट (अनुमात्रित) विद्युत क्रय की । 

8 विद्युत उपभोग ((07%एशप्गञएणा ० ९९८७४०५५) - राजस्थान मे बिजली 
का उपभोग घरेलू, वाणिज्यिक औद्योगिक कृषि सार्वजत्िक प्रकाश सार्वजीक 
पेयजल कार्य आदि क्षेत्रों मे होता है। विद्युत वा रर्यधिक उपभोग बडे पैमाते फे 
उद्योगो मे होता है। इसवो बाद कृषि क्षेत्र मे विद्युत का उपयोग होता है। 


राजस्थाप मे विद्युत का कुल उपभोग 985-86 मे 4808 0]] मिलिया 
यूगिट था जो बढकर 990-9] में 7990 362 मिलियत यूतिट तथा 998-99 
में ओर बढकर ]6 280 ७0 मिलिया यूत्रिट हो गया। राजरथात में 998-99 मे 
बडे उद्योगों द्वारा 5843 07 मिलियत यूत्रिट तथा कृषि द्वारा 5470 25 मिलिया 
यूतिट विद्युत का उपभोग किया गया। 


राजस्थान मे ऊर्जा विकास फ्रठा 


राजस्थान में विद्युत के उपभोक्‍ता 


(मिलियन यूनिट) 

उपभोक्ता 996-97 ]998-99.. 999-2000 
] घरेलू 268 3 2707 5 2822 9 
2... गैर घरेलू 750 9 926 4 899 0 
3 औद्योगिक 4853 3 5843 4 520]3 
4 कृषि 4337 4 54703 64]7 3 
है सार्वजनिक जल प्रदाय 559 9 6680 79 5 
6. पथ प्रकाश प्73 02 6 872 
हि अन्य 5230 569 8 625 6 
योग ]3670 0 ]6288 5... 6772 8 


स्रोत आर्थिक समीक्षा, 998-99, 999-2000, राजस्थान सरकार। 


9 विद्युतीकृत कस्बे और गाव ([6जव गाते ४॥॥82९5 8९८४०७) - 
योजनाबद्ध विकास मे विद्युतीकरण कस्बो और ग्रावो की सख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुई 
है। वर्ष 950-5। मे राज्य में विद्युतीकृत बस्तियो की सख्या केवल 42 थी। मार्च 
993 तक राज्य के 20] कस्बे विद्युतीकृत थे। वर्ष 988-89 में विद्युतीकृत गावो 
की सख्या 25,024 थी जो बढकर 992-93 में 29,28। तथा 997-98 में 
34,780 हो गई। वर्ष 995-96 मे 750 गावो,कस्बो को विद्युतीकृत किया गया। 
राजस्थान मे विद्युत चालित कुओ की सख्या 992-93 तक 430 लाख तथा 
995-96 तक 502 लाख थी। राजस्थान मे मार्च 995 म॑ कुल ग्रामों से 
विद्युतीकृत ग्राम 85 82 प्रतिशत थे। अखिल भारत स्तर पर विद्युतकृत ग्राम 85 95 
प्रतिशत थे। 

१0 प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (एद ए०ज्ञांब शिव्टालाओ एगाशइप्राए/0०) 
- राजरथान में वर्ष 985-86 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 6] 8 यूनिट तथा 
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 24 00 यूनिट था। वर्ष 99-92 मे प्रति व्यक्ति विद्युत 
उपलब्धता बढकर 286 82 यूनिट तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बढकर 36 ]] 
यूनिट हो गया। राजस्थान मे प्रति वर्ग किलोमीटर विद्युत उपलब्धता 99-92 में 
37,925 यूनिट तथा 995-96 में 56,06 यूनिट थी। राजस्थान मे प्रति व्यक्ति 
विद्युत उपभोग अखिल भारत स्तर की तुलना में कम है। राजस्थान में 994-95 
मे प्रति व्यक्ति उपभोग 2695 यूनिट था जबकि भारत मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपमोग 
320 0 यूनिट था। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग मे राजरथान का देश मे 0वा स्थान 
है। राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 997-98 मे 289 यूनिट 998-99 
में 297 यूनिट तथा 7999 2000 मे 309 यूनिट था। 


॥ आठवी योजना में विद्युत सृजन के कार्यक्रम'ः - आठवीं पचवर्षीय योजना 


प52 भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


में राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता मे 73 मेगावाट की वृद्धि निम्नलिखित झोतो से 
होने की सभावना थी 


] सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना 250 मेगावाट 

2. कोटा तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण 2]0 मेगावाट (पाचवी इकाई) 

3. नरसिहसर लिस्नाईट आधारित विद्युत परियोजना 22<20 मेगावाट 

4. रामगढ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना 3 मेगावाट 

5. मागरोल, चरणवाला, बिरसिलपुर, इटावा और पूगल एक लघु पन बिजली 
परियोजना 97 मेगावाट 


आठवीं पचवर्षीय योजना मे ऊर्जा क्षेत्र का वास्तविक उद्व्यय 3,254 करोड 
रूपए था जो आठवीं पचवर्षीय योजना क॑ वास्तविक उद्व्यय !,999 करोड रूपए 
का 274 प्रतिशत था। 


आर्थिक विकास मे विद्युत का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान मे सरकार 
विद्युत की उपलब्धता और आपूर्ति के अन्तर को पाटने के लिए प्रयासरत है। 
राजस्थान के विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता राज्य के गठन के समय केवल !3 
मेगावाट थी जो बढकर सित्तम्बर 992 मे 2,776 मेगावाट तथा फरवरी 995 मे 
और बदकर 2,988 80 हो गई। उच्च प्रसारण लाइनो की दूरी वर्ष 98-82 मे 
7,823 रूट किलोमीटर थी जो अगस्त 992 के अत में बदकर 2,265 रूट 
किलोमीटर हो गई। यह लम्बाई राजस्थान के गठन के समय शून्य थी। !992 मे 
ई एच वी ग्रिड सब स्टेशनों की सख्या 32 थी। 


शजस्थान मे सब प्रयासो के बावजूद विद्युत की माग और पूर्ति मे अतराल 
बना हुआ है। आठवीं पचवर्षीय योजना मे राजस्थान मे लगभग 40 प्रतिशत विद्युत 
की कमी का अनुमान लगाया गया था। राजस्थान मे विद्युत विकास की विपुल 
समभावनाए है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र मे राजस्थान प्रभावी भूमिका निभा सकता है। राज्य 
सरकार के इस ओर कारगर प्रयास प्रशसनीय है | विद्युत क्षेत्र मे राज्य विद्युत मडल 
का घाटा तथा विद्युत की चोरी प्रमुख समस्या हैं जिनके निराकरण की आवश्यकता 
है। इनके अलावा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता मे सुधार की आवश्यकता है। राजस्थान 
को विद्युत की कमी की समस्या से निपटने के लिए ऊर्जा विकास के क्षेत्र मे विदेशी 
निवेशकों को आमत्रित करना चाहिए। 


सन्दर्भ 

! तथ्य भारती, जुलाई 995, पृ 6 
2 राजस्थान पत्रिका, 27 दिसम्बर, पृ ! 
ठ बही। 

4 राजस्थान पत्रिका, 26 दिसम्बर 996 
के 


राजस्थान उपलब्धियों के निए क्षितिज, सौदगमिनी, 4 दिसम्बर,994 


राजस्थान में ऊर्जा विकास फ़र 


6 राजस्थान पत्रिका, 28 दिसम्बर ]999 
7 यजर्थान का औद्योगिक विकास एव भावी सभावनाए (शोध प्रबन्ध) पु 05 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
।.. ऊर्जा का महत्त्व बत्ताइए। 
2 राजस्थान मे ऊर्जा विकास का सक्षिप्त विवेचन कीजिए। 
3 मथानिया परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। 
4. राजस्थान के गावो मे विद्युतीकरण की क्या स्थिति है| 
निवन्धात्मक प्रश्न 
] राजस्थान मे ऊर्जा विकास पर लेख लिखिए। 
2 राजस्थान मे विद्युत शक्ति विकास का विवेचन कीजिए | 
3. थोजनाकाल मे राजस्थान मे विद्युत विकास की प्रगति बताइए। 
4 राजस्थान मे विद्युत विकारा के राजकीय प्रयासों की समीक्षा कीजिए। 
(संकेत - सभी प्रश्नो के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए राज्य मे ऊर्जा 
विकास को लिखना है।) 


|40 | 0 


राजस्थान में परिवहन विकास 


(ए१म्रा59०॥[ 0९ए९०क़ााला॥ रिप्र|9५व्वा) 








आथिफ विकास मे परिवहन का महत्त्वपूर्ण रथान है। औद्योगिक विवास के 
लिए तो परिवहत अपरिहार्य है। परिवहत के साध से सतुलित विकास को गति 
मिलती है। कच्चे माल की अतिरिक्त उपलब्धता को अन्य स्थानो को आपूरित फिया 
जा सकता ऐप और रथात विशेष का प्राकृतिक सस'धनों के अभाव में भी विकास किया 
जा सकता है। आज परिवहन के साधनो का औद्योगिक विकास मे ही महत्त्व यहीं 
अपितु प्राकृतिक आपदाओ के समय में बडी उपादेयता है। परिवहत का सास्कृतिक 
महत्त्व है। युद्ध के समय तो परिवहन के साधनों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। 
परिवहन में मुख्यत रेल सडक व वायु यातायात वो सम्मिलित किया जाता है। 
राजरथा+ के योजगाबद्ध विकास में परियहत विवास पर ध्यात दिया गया है। सउक 
परिवहन मे क्षेत्र मे तो राजरपात्र ने गति पकडी है किन्तु रेल व वायु यातायात की 
दृष्टि से राजस्थात तुलनात्मक रूप से पिछडा हुआ है। 

राजस्थान में सडक परियहन 
(०१ पीभाकआणा पा रिश३६गशा) 

बडे महात्गर और शहर सामान्यत वायु और रेल यातायात से जुडे होते है। 
भारत यायो का देश है और राजस्थान सरीखे प्रदेश मे तो बहुसख्यक आबादी गायो 
में जीय] बसर याण्ती है। सडके ही गांदी के विकास वां पर्याय है। जहौ-जहा संडफे 
पहुंची है समृद्धि स्वत ही दृष्टिगोचर हो जाती है। सड़को के विकास के बिना गाव 
अधूरे हैं। सडको के अभाय मे दूरदराज के ग्रामवासियो को भारी कंठियाईयो का 
सामता करना पडता है। राजमर्र की चीजे गावो मे मुहैया वहीं होने के कारण 
ग्रामबासियों को अपगी आवश्यकताए सीमित कर लेनी पड॒ती है। सड़कों वे अभाव 
में गाया क' सामाजिय पिकास भी गति यहीं पक्ड पाता है | ग्रामीण विकास के लिए 
राडकी की महंती भूमिका है। सडफो द्वारा है| यावो के अतिरेक उत्पाद फौ लाभप्रद 


स्पा क लिए यातायात किया जा राकता है। फृषि पडत को गावों मे सड़कों से 
सहज उपलब्ध कशाया जा सकता है॥ 


राजस्थान में परिवहन विकास 755 


] यातायात विकास पर योजना परिव्यय (शिक्षा 0जीॉ39 था हे0965 
प्रोक्षाएएण) - राजस्थान के सडक परिवहन की दृष्टि से पिछडे हुए होने के कारण 
योजनाबद्ध विकास मे सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय मे वृद्धि की गई है। विमित्र 
प्चवर्षीय योजनाओ में यातायात विकास पर परिव्यय मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 
यातायात व्यय विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं मे इस प्रकार रहा प्रथम योजना मे 
56 करोड रुपए, द्वितीय योजना 202 करोड रुपए, तृतीय योजना में 98 करोड 
रुपए, तीन वार्षिक योजनाएं 44 करोड रुपए, चतुर्थ योजना 00 करोड रुपए, 
पाचवी योजना 84 2 करोड रुपए, छठी योजना 250 करोड रुपए, सातवीं योजना 
मे 42 5 करोड रुपए। आठविी पचवर्षीय येजना मे यातायात पर 868 करोड रुपए 
व्यय किया गया जो कुल योजना उद्व्यय ,999 करोड रुपए का 7.2 प्रतिशत 
था। नौर्वी पचवर्षीय योजना मे यातायात पर 2,689 2 करोड रुपए व्यय प्रस्तावित 
है जो कुल योजना उद्व्यय का 97 प्रतिशत है। राज्य की वर्ष 999-2000 की 
वार्षिक योजना मे यातायात विकास शीर्ष पर 954 2 करोड रुपए व्यय का प्रावधान 
किया गया जो कुल वार्षिक योजना 5,022 करोड रुपए का 5 प्रतिशत है। वर्तमान 
में परिवहन विकास राज्य सरकार का महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष है। 

2 सडकों का विकास (0९४८ं०््राथग/ ० ४०००) - योजनाबद्ध विकास में 
यातायात परिव्यय में वृद्धि से सडक परिवहन का विकास हुआ है। राजरथान में 
सडको की लम्बाई 950-5व में केवल 7,339 किलोमीटर थी जो बढकर 980- 
8] में 4,94 किलोमीटर हो गई। 

राजस्थान में वर्ष दर वर्ष सडकों के विकास मे वृद्धि हो रही हे। सार्वजनिक 
निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़को की लम्बाई 990-9] मे 58,350 किलोमीटर 
थी जो बढ़कर 993-94 में 63,078 तथा ]995-96 मे और बढकर 66,837 
किलोमीटर हो गई। सडको की लम्बाई 998-99 मे 84,958 किलोमीटर थी। 
राजस्थान मे 950-5) से 998-99 के बीच अडतालीस वर्षों की समयावधि मे 
सड़कों की लम्बाई में पाच गुना वृद्धि हुई है। सडको की लम्बाई 999-2000 में 
87,57] किलोमीटर थी। 

3 सडक विकास में असमानता (सञाल्वुण्बॉशए था रि०११ 0९एशं०्ज़ाशथा) - 
नियोजित ठिकास मे सडको की लम्बाई मे वृद्धि हुई है किन्तु सडको के विकास मे 
असमानता है। राजस्थान में सडकों की लम्बाई की दृष्टि से जोधपुर, पाली, बाडमेर, 
मीलवाडा पिकालित हैं। वर्ष 7992-53 में इन जिलो में सउकों की लम्बाई तज्य' की 
कुल सड़कों का लगमग 3 प्रतिशत थी। 

राजस्थान मे वर्ष 9992-93 मे सडको की सबसे कम लम्बाई दौसा जिले 
में थी, वहा सडकों की लम्बाई केवल 636 किलोमीटर थी! बारा जिले मे सडको की 
लम्बाइ 806 किलोमीटर थी। इसके विपरीत जोधपुर मे सडको की भ्रेम्बाई सर्वाधिक 
4,82 किलोमीटर थी। इस प्रकार जिलेवार सडका की लम्बाई मे भारी असमानता 
है। वर्ष 995--96 मे सडकों की सबसे अधिक लम्बाई जोधपुर मे 4957 
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किलोमीटर तथा सबसे कप सडके दौसा में 874 किलोमीटर थी। सवाईमाधोपुर मे 
]995-96 में 2,268 किलोमीटर सडके थी। 

4 नागपुर वर्गीकरण के अनुसार रोड (8०३१ ४५ >४०8७पा 0]45ञ्री८आाणा) 
- नागपुर वर्गीकरण मे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, बडी जिला सडके, अन्य 
जिला सड़के और ग्रामीण सड़के सम्मिलित की जाती है। नागपुर वर्गीकरण के 
अनुसार राजस्थान में सडक विकास निम्न तालिका मे दर्शाया गया है - 


नागपुर वर्गीकरण के अनुसार सडकों की लम्बाई 





(किलोमीटर) 
वर्गीकरण 985-86_ 992-93 995-96 998-99 999-2000 
राष्ट्रीय राजमार्ग 2524.. 2846... 2846. 2964... 2964 
राज्य राजमार्ग उ457.. 257. 9870.. 9990 9966 


मुख्य जिला सडके 3676. 3638 5549. 5789 5947 
अन्य जिला सड़के 

और ग्रामीण सडकें 34603. 45646 46393 63976... 66395 
सीमावर्ती सडके.. 2239... 2239. 2239... 2239 2239 


योग - 50436 6520 66837 84958 ४750] _ 
80८८ | 8452 5005 865, २2]2"॥थआ 988 & 994 


2 आर्थिक समीक्षा, 995-96, 998-99, 999-2000, राजस्थान 
सरकार। 





राजस्थान मे राष्ट्रीय राजमागां की लम्बाई काफी कम है। वर्ष 985-86 
में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाइ 2,52] किलोमीटर थी जो बढकर 995-96 में 
2,846 किलोमीटर तथा 998-99 मे 2,964 किलोमीटर हो गई। वर्ष 998-99 
में राज्य राजमार्ग की लम्बाई 9,990 किलोमीटर, मुख्य जिला सडके 5,789 
किलोमीटर, अन्य जिला सडके और ग्रामीण सड़के 63,976 किलोमीटर तथा 
सीमावर्ती सडके 2,239 किलोमीटर थीं। राजस्थान मे 95 में प्रति 00 वर्ग 
किलोमीटर मे सडको की औसत लम्बाई केवल 54 किलोमीटर थी। राजस्थान मे 
प्रति 00 वर्ग किलोमीटर मे सडको की औद्नत लम्बाई 995-96 में 332 
किलोमीटर तथा 998-99 के अन्त में 4367 किलोमीटर थी। जबकि प्रति 00 
वर्ग किलोमीटर मे अखिल भारतीय सडकों की औसत लम्बाई 998-99 मे 73 
किलोमीटर है। यह रिथिदि राजस्थान के सडक परिवहन की दृष्टि से पिछडेपन को 
दर्शाती है। 

5 मोटर परिवहन का विकास (0एल०एछचला। ण॑ णक प्रोधाफणा) - 
योजनावद्ध विफास मे राज़रथान मे पजीकृत मोटर बाहनो की सख्या मे भारी वृद्धि 
हुई है। पजीकृत वाहनो मे प्राइवेट कारो, जीप, मोटर साईकिल, आटो साईकिल, 
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आटोरिक्शा, स्कूटर, टैक्सी कार, ट्रेक्टर्स, हेलर्स, स्टेट कैरेज आदि मुख्य हैं। 
राजस्थान में ।985-86 मे पजीकृत वाहनों की सख्या 572 लाख थी जो 
बढकर ]994-95 मे 5 85 लाख हो गई। इस प्रकार केवल नौ वर्षों मे पजीकृत 
वाहनो की सख्या मे लगभग तीन गुना वृद्धि हो गई। राज्य मे जैसे-जैसे सडको का 
विकास और आर्थिक समृद्धि मे वृद्धि हो रही है वैसे-वैसे पजीकृत वाहनों की सख्या 
में भी वृद्धि हो रही है। पजीकृत वाहनो की सख्या 997 मे 20 27 लाख तथा 
998 मे 22 लाख थी। जो 999 में और बढकर 26 48 लाख हो गयी। 


6. सडक दुर्घटनाएं (०90 #०८४०४८४७७) - राजस्थान मे सडक परिवहन के 
विकास के साथ बढती सडक दुर्घटना चिन्ता की बात हैं सडक दुर्घटना से जान और 
माल की भारी क्षति होती है। राजस्थान मे वर्ष 986 में 5,724 सडक दुर्घटनाए हुई 
इनमे 2,2] व्यक्ति मारे गए तथा 5,975 व्यक्ति जख्मी हुए। 992-93 मे सडक 
दुर्घटनाओं की सख्या और बढकर 2,757 हो गई इनमे मरने वाले लोगो की सख्या 
बढकर 3,893 हो गई। सर्वाधिक सडक दुर्घटना जयपुर में होती है। वर्ष 993 में 
जयपुर मे 2,9। सडक दुर्घटना हुई इसके विपरीत जैसलमेर मे सडक दुर्घटनाओ 
की सख्या 82 थी। राजस्थान मे 996 में 8,89 सडक दुर्घटनाओं मे 5,430 
व्यक्ति मारे गए तथा 24,24 व्यक्ति जख्मी हुए। 

7. ग्रामीण सडकें (७॥॥७४८ २०७१५) -- राजस्थान में विगत दस वर्षो मे अन्य 
जिला सडके और ग्रामीण सडको की लम्बाई में वृद्धि हुई है। ग्रामीण सडको की 
लम्बाई 985-86 में 34,603 किलोमीटर थी जो बढकर 992-93 मे 45,646 
किलोमीटर, 995-96 मे 46,393 किलोमीटर तथा 998-99 मे और बढकर 
63,976 किलोमीटर हो गयी। राज्य मे ग्रामीण सडको की लम्बाई मे अवश्य वृद्धि 
हुई है इसके बावजूद अधिकाश गाव सडको से जुडे हुए नहीं है। 797। की 
जनगणना, के अनुसार 3] मार्च 994 तक 33,305 गावों मे से 425 गाव 
सडकों से जुडे थे। सडको से जुडे गाबो का प्रतिशत 424 था। 98] की 
जनगणना के अनुसार सडकों से जुडे गावो का प्रतिशत कम है। 34968 गावो में 
से 9805 गाव ही सडको से जुडे थे। सडकों से जुडे गावो का प्रतिशत 28 था। 
98] की जनगणना के अनुसार ,000 से कम जनसख्या के 26,822 गावो मे 
8,03] गाव सड़कों से जुडे थे। ।,000 से ),500 तक जनसख्या के 3,69] गावों 
में 2542 गाव सडकीं से जुडे थे तथा ,500 से अधिक जनसख्या वाले 4,455 
गावो मे 4,089 गाव सडको से जुडे थे। वर्ष !993-94 तक 78 प्रतिशत गाव 
सडको से जुडे नहीं थे। 

नौर्दी पचवर्षीय योजना के अन्त तक (सन्‌ 2002) राजस्थान के सभी 37 
हजार गावो को सडको से जोडने की तैयारी की जा रही है। सातवीं योजना मे 
संडको के विकास के लिए जो बजट 24 प्रतिशत था वह १999-2000 में ॥5 
प्रतिशत तक पहुच चुका है। 4996 मे सडको से जुडे गावो की तादाद 9 हजार 
थी। 3] मार्च 997 तक 97] की जनगणना के अनुसार एक हजार की आबोदी 
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वाले गाव डामर की सडको से जोडने का लक्ष्य था तथा मार्च 999 तक प्रत्येक 
पचचायत केन्द्र सडक से जोडने का लक्ष्य था।' राजस्थान मे वर्ष 99] की जनगणना 
के अनुसार 37,889 आबाद गाव है। इनमे से मार्च 998 के अत तक 4,48 
गावों को सडक से जोड दिया गया अर्थात्‌ राज्य मे 373 गाव सडको से जुड़े थे। 
मार्च 999 के अन्त तक सडको से जुडे ग़ाव 5,98 (सभावित) थे। नवम्बर 
998 तक 7,256 पचायत मुख्यालयो को बीटी सडको से जोड दिया गया है और 
शेष रहे पचायत मुख्यालयो को नौर्वी पचवर्षीय योजना (997-2002) मे सडको से 
जोड जाना प्रस्तावित है | 


आजादी के अनेक बरस बीत जाने के बावजूद भी असख्या गावों का सडको 
से जुडे नहीं होना चिन्ताप्रद हैं। सडक परिवहन के लिए वित्तीय ससाधनों के अभाव 
के साथ विषम भौगोलिक स्थिति भी सडक विकास में बाधा है। विषम भौगोलिक 
स्थिति के कारण सडको मे स्थायित्व नहीं रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों और रेत के धोरों 
पर सडक निर्माण कठिन है। सडके गावो के विकास का विकल्प है अत ग्रामीण 
सडको के विकास पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की महती आवश्यकता है। समंयवद्ध 
कार्यक्रम के तहत निकट भविष्य मे सभी गावों को सडको से जोडा जाना चाहिए। 
सडक परिवहन पर विनियोजन मे वृद्धि की जानी चाहिए। आबटित राशि का सार्थक 
उपयोग हो। सड़को के निर्माण के गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए। अष्ट 
अधिकारियों पर कडी दृष्टि रखी जाए। प्राकृतिक आण्दाओ के कारण क्षतिग्रस्त 
सडको के पुनर्निर्माण की माकूल व्यवस्था हो। 


परिवहन के साधनो मे सडको का सास्कृतिक महत्त्व भी है। युद्ध के समय 
तो सडको की महत्ता और भी बढ जाती है| राजस्थान की बहुसख्यक आबादी गावों 
में जीवन बसर करती है| सडक विकास से गावो की समृद्धि सहज दृष्टिगोचर होती 
है। सडको से गावो मे सामाजिक विकास गति पकडता है। सडको के विकास की 
दृष्टि से राज्य लम्बे समय तक पिछडा रहा| आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 
योजनॉबद्ध विकास मे सडक परिवहन पर ध्यान केन्द्रित करने तथा पचवर्षीय॑ 
योजनाओं मे यातायात विकास पर परिव्यय मे उत्तरोत्तर वृद्धि से राज्य में परिवहन 
के क्षेत्र मे सुधार हुआ है। सडक यातायात में राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम 
प्रासगिक भूमिका निभा रहा है। 


राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम (एआब्जञात 5७66 हि०३0 वीज्ञाफणा 
(०9००४॥००, 859८) - यह राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख 
प्रतिष्ठान है एक वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना मेँ 964 मे हुई। वर्ष 
99-92 मे निगम के कुल वित्तीय ससाधन 53 करोड रुपए थे। राजस्थान राज्य 
सडक परिवहन निगम ने पिछले दर्षों में लाम अर्जित किया है। विगत वर्षों मे निगम 
द्वारा अर्जित लाम इस प्रकार है 989-90 मे 5.3 लाख रुपए, 992-93 में 
27 करोड रुपए, |993-94 मे 224 करोड रुपए। वर्ष ॥995-96 में राजस्थान 
राज्य पथ परिवहन निगम को 26 करोड रुपए का लाम हुआ। लाभ अर्जित करने 
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की दृष्टि से निगम ने कीर्तिमान स्थापित किया है। 990-9] में निगम को 86 
करोड रुपए का घाटा हुआ था। 


राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वर्ष 998-99 मे 50 करोड 
किलोमीटर बस सचालन का लक्ष्य रखा था इसके विरुद्ध दिसम्बर 998 तक 
3849 करोड किलोमीटर बसे सचालित की गई। वित्त वर्ष 7998-99 में 40 
पुरानी बसो को नयी बसो मे बदलने का लक्ष्य रखा गया था इसके विरुद्ध दिसम्बर 
998 तक 400 बसो के चेसिस खरीदे जा चुके थे। 


सडक परिवहन के सबध मे राजस्थान को 'मॉडल स्टेट' माना जा सकता है। 
राजस्थान मे परिवहन व्यवरथा और कार्यविधि अनुकरणीय है। राजस्थान सरकार ने 
परिवहन निगम विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया। 
राज्य के 32 जिलो मे चालको के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए झ्गने की 
योजना है भविष्य मे सडक परिवहन सेवा मे सुधार की आशा की जा सकती है। 


राजस्थान में रेल मार्ग 
(रआ। ए०प्राह का १8]9500ा) 

] वर्तमान स्थिति (065९४ ९०५॥07) - तीव्र औद्योगिक विकास वास्ते रेल 
परिवहन आवश्यक है। राजस्थान रेल परिवहन की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से 
पिछड़ा हुआ है। विगत कुछ वर्षों मे राजस्थान का सामरिक महत्त्व होने के कारण 
थार मरुस्थल में रेलवे विकास पर बल दिया गया है जिससे रेल परिवहन मे विकास 
की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। राजस्थान मे रेल मार्गों की लम्बाई लगभग 6,500 
किलोमीटर है जो भारत के कुल रेल मार्गों 62,500 किलोमीटर का केवल 04 
प्रतिशत ही है। 

राजस्थान मे प्रति लाख जनसख्या पर वर्ष 990-9] मे रेल मार्ग की 
लम्बाई 3 28 किलोमीटर थी जो अखिल भारत स्तर पर प्रति लाख जनसख्या पर 
रेल मार्ग की लम्बाई 739 किलोमीटर से अधिक थी। राजस्थान मे प्रति लाख 
जनसख्या पर रेल मार्ग की लम्बाई 997 98 मे 3 43 किलोमीटर थी। क्षेत्रफल 
के हिसाब से रेल मार्गों की लम्बाई में राजस्थान पिछडा हुआ है। राजस्थान मे प्रति 
हजार वर्ग किलोमीटर मे रेल मार्गों की लम्बाई केवल 7 किलोमीटर है जो अन्य 
राज्यो यथा पश्चिम बगाल, पजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि की तुलना में कम है। 
पश्चिम बगाल में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर मे रेल मार्ग की लम्बाई 43 किलोमीटर 
है जो देश मे सर्वाधिक है। 

2. रेल मार्यों का विकास (0८एल०फ्गाढग ण ए। 7०ण९) - स्वतत्रता से 
पूर्व राजस्थान में रेल मार्गों का विकास नगण्य सा था। थोडा बहुत रेल मार्गों का 
विकास जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत तथा उदयपुर रियासत मे हुआ था। 
डूगरपुर, बासवाडा जैसलमेर रियासतें रेल मार्गों से जुडी हुई नहीं थी। स्वातन्त्र्योत्तर 
रैल विकास का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने हाथो मे लिया। रेल परिवहन भारत 
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सरकार का सबसे बडा सार्दजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। राजस्थान मे रेल विकास का 
दायित्व भारत सरकार पर है। राजस्थान के रेल परिवहन की दृष्टि से पिछडे होने 
के लिए बडी सीमा तक केन्द्र सरकार को जिम्मेदार माना जा सकता है। 


() रेलवे जोन - राजस्थान मे उत्तरी रेलवे (भत्राप्वद्या रश्राए9)), 
पश्चिम रेलवे (फ़९ञथा ९॥॥999) तथा केन्द्रीय रेलवे (0७॥/श रथञ७०३५) है। 
राजस्थान भे सेन्द्रल रेलवे की कुल लम्बाई 990-9] मे !786 किलोमीटर थी। 
वर्ष 990-9] उत्तरी रेलवे की कुल लम्बाई 2659 ]3 किलोमीटर तथा पश्चिम 
रेलवे की कुल लम्बाई 3,050 3] किलोमीटर थी 


00) ब्रोड मेज (3050 628८) - राजस्थान 990-9] मे ब्रोडगेज की 
लम्बाई ,235 27 किलोमीटर थी जिसमे 490 70 किलोमीटर रेल मार्ग विद्युतीकृत 
था। वर्ष 997-98 मे ब्रोड गेज की लम्बाई बढकर 3006 4 किलोमीटर हो गयी। 


(॥) मीटर ग्रेज (१४९४६ 59०४८) - राजस्थान मे 990-9] में मीटर 
ग्रेज़ की लम्बाई 4,505 52 किलोमीटर थी। राज्य मे मीटर गेल विद्युतीकृत वहीं है। 
भारतीय रेल की सभी मीटर गेज लाइनो को ब्रोड गेज मे बदलने की योजना है। 
राज्य मे मीटर गेज की लम्बाई 997-98 मे 28]4 7 किलोमीटर थी। 

(9) नेरो गेज (२०7०७ 0थ8०) - 990-9] मे नेरो गेज की लम्बाई 
86 5] किलोमीटर थी। राज्य का सम्पूर्ण नेरो गेज सेन्‍्ट्रल रेलवे मे सम्मिलित हैं। 
वर्ष ]997-98 मे नेरो गेज की लम्बाई बढकर 88 8 किलोमीटर हो गयी। 


(२) विद्युतीकृत रेल मार्य (ह€८का०९८त ए०७४८ ) - राजस्थान मे 
विद्युतीकृत रेल मार्ग का अभाव है। राज्य मे 990-9 म॑ सेन्‍्ट्रल रेलवे मे ब्रोडगेज 
3] 35 किलोमीटर तथा पश्चिम रेलवे मे ब्रोडगेज 459.35 किलोमीटर मार्ग विद्युतीकृत 
था। इस प्रकार राज्य मे 990-9] मे विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 49070 
किलोमीटर थी। वर्ष 997-98 तक विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई मामूली बढकर 
49] 2 किलोमीटर हो गयी। 


3. प्रमुख रेल मार्ग (ध2० रथ ३०७०) - राजस्थान के प्रमुख रेल मार्गो 
में जयपुर-मुम्बई रेलमार्ग, जोधपुर-हावडा रेल मार्ग, दिल्‍ली-अहमदाबाद रेल मार्ग, 
उदयपुर-दिल्ली रेलमार्ग, बीकानेर-दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर-दिलली रेलमार्ग, जयपुर- 
गगानगर रेल मार्ग, बीकानेर-गगानगर रेल मार्ग, फुलेरा-दिल्ली रेलमार्ग आदि मुख्य 
हैं। 

4 प्रमुख रेल गाडियां (३॥७॥० 74705) - राजस्थान मे जयपुर-दिल्ली रेल 
मार्ग पर तीव्र गति की रेलगडी शताब्दी एक्सप्रेस है। जयपुर को ब्रोडगेज से जोडे 
जाने के बाद जयपुर-मुम्बई सुपर फास्ट, जोघपुर-हमवडा सुपरफास्ट, जयपुर-चेन्नई 
एक्सप्रेस, जयपुर-इन्दौर एक्सप्रेस, जयपुर-बगलौर एक्सप्रेरा प्रारम्भ हो चुकी है। 
राजस्थान मे चलने वाली अन्य रेल गाडियो मे आश्रम एक्सप्रेस, पिकसिटी एकराप्रेस, 
चैतक एक्सप्रेस, गगानगर एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, अवध एक्सप्रेस, जनता 
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एक्सपेस, पश्चिम एक्सप्रेस, स्वर्णमदिर मेल आदि प्रमुख है। 

5 गेज परिवर्तन (0902८ टआए८) - वर्ष 992-93 में जयपुर-सवाई 
माधोपुर 32 किलोमीटर रेलमार्ग का गेज परिवर्तन किया गया। वर्ष 992-93 मे 
लालगढ-कोलायात तथा लालगढ मेडता रोड का गेज परिवर्तन किया गया। वर्ष 
993-94 में मेडता रोड-फुलेरा, जयपुर-अलवर-रेवाडी तथा जयपुर-अजमेर- 
मारयाड रेल मार्ग का गेज परिवर्तन किया गया। वर्ष 994-95 म मेडता रोड- 
जाधपुर तथा जोधपुर-जैसलमेर रेल मार्ग का गेज परिवर्तन किया गया। 


आर्थिक उदारीकरण में राजस्थान में रेल विकास 
(शित्री 92एटो0्ज़ाबा गा (/]3॥0भा 007वन्‍रए् ४एग्रागाए [एशगाट0ा) 

वर्ष 4996-97 के रेल बजट मे प्रशासनिक आवश्यकता के कारण जयपुर 
मे रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई तथा राज्य के लिए नई चार 
रैल गाडिया यथा बीकानेर-मेडता रोड लिक एक्सप्रेस हावडा तक, जयपुर-चेन्नई 
साप्ताहिक एक्सप्रेस, अहमदादाद-जोधपुर-बीकानेर एक्सप्रेस एव दिल्‍ली अहमदाबाद 
मेल (बडी लाइन) चलाने की घोषणा की गई। जोधपुर-लखनऊ मरुधर एक्सप्रेस को 
वाराणसी तक बढ़ाया गया। दौसा से गगापुर सिटी तक नई रेल लाइन का कार्य 
बजट मे शामिल फिया ग्य्या! वर्ष ।997-98 में गगानगर-स्वरूपसर, बीकानेर-हिसार, 
रैबाडी-सादुलपुर, अजमेर-चित्तौडगढ-उदयपुर आमान (027९6) परिवर्तन के लिए 
सर्वेक्षण की घोषणा की गई। बर्ष 999-2000 मे राजस्थान मे रेलवे विकास पर 
बहुत कम ध्यान दिया गया। इस वर्ष राजस्थान से केवल एक रेलगाडी जयपुर-बगलौर 
सिकदराबाद (सप्ताह मे दो बार) चलाई गई। एक मीटर गेज की रेलगाडी 
बीकानेर-जयपुर एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र अजमेर तक बढाने की घोषणा की गई। 
इसफे अलावा राजस्थान से सबंधित अनूपगढ-बीकानेर, जैसलमेर-काडला, रामगज 
मडी-झालावाड-भेपाल मार्गों पर नई रेल लाईन के सर्वेक्षण की घोषणा की गई। 

राजस्थान में रेल परिवहन की समस्याएं और समाधान 

(?्रशा$ आत॑ 50005 रण रिक्वों गरद्याउएणा ॥ २8]8४9) 

] रेलवे विकास मे क्षेत्रीय विषमता की समस्या विकट है। राजस्थान मे प्रति 
हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई केवल 7 किलोमीटर है जो 
पश्चिम बगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पजाब, हरियाणा की तुलना मे कम है। 

2. राजरथान भारत का सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद भी 
रेल विकास की दृष्टि से पिछडा हुआ है| हाल के रेल बजटो मे राजस्थान 
कक लिए कम धन आवटित किया गया 

3. जयपुर-सवाईमधोपुर ब्रोडगेज रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण नहीं है! मत्स्य 
सघ का ऐतिहासिक क्षेत्र करौली रेल परिवहन के अभाव मे आज भी पिछड़ा 
है जबक यहा विकास की विपुल सभावनाए हैं। 


4. राज्य मे रेल दुर्घटना, चोरी, गाडियो को जगह-जगह रोक लेना, बिना 
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टिकट यात्रा, गन्दगी आदि- समस्याए आम है; राजस्थान में 2] सितम्बर 
993 का पश्चिम रेलवे ६० छबडा तथा भूलोन रेलवे स्टेशना के बीच 
कोटा-यीना यादी गाडी तथा एक मालगाडी के बीच टक्कर में 78 लोगों की 
मौत हुई तथा 88 लोग घायल हुए। 

5. राजरथान के कई जिले झालावाड, करौली आदि रेल से जुड हुए महीं है। 
ब्राडगेज और विधुतीकृत रेल मार्गों का अभाव है। 

सुझाव (80086500॥) 

॥ राजस्थान की आर्थिक और सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए रल 
मत्रालय को रेल विकास परिव्यय मे वृद्धि करनी चाहिए। राज्य मे अधिक 
रैल गाडिया चलाने, पुरानी गाडियोँ के फेरे बढाने, गेज परिवर्तन व अधिक 
विद्युतीकरण की आवश्यकता है। 

2. जयपुर-चेन्नई साप्ताहिक रेल को सातों दिन चलाने की आवश्यकत्ता है। 
बारा गुना होते हुए एक ओर रेल चलाई जानी चाहिए। 

3. कोटा-गुना-वीना रेलमार्ग के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण की आवश्यकता 
है। जयपुर-सवाईमधोपुर रेल मार्ग का शीघ्र विद्युतीकरण किया जाया 
चाहिए। इसके अलावा जयपुर-सवाईमाधोपुर रेल को कोटा तक बढाने पर 
विचार करना चाहिए। 
राजरथान मे विकास की समावमाए बिखरी पडी है। विगत दशकों से रेल 

विकास की दृष्टि से पिछडे राजस्थान की केन्द्र सरकार यदि सुध ले तो राज्य का 
आर्थिक कायाकल्प सभव है। 


राजरथान में वायुमार्य 
(6 रि0्पाह ॥70 २2450) 
राजस्थान वायु परिवहन की दृष्टि रो देश का पिछडा हुआ राज्य है। 
राजस्थान म वायु मार्गों और हवाई अड्डों का नितात अभाव है। राजधानी जयपुर में 
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। राज्य के कुछ ही जिलों में वायु सेवा उपलब्ध है। 
राजस्थान के वायु परिवहन की दृष्टि से विकसित नहीं होने के कारण तीत्र 
औद्योगीकरण में बाधा आती है। 


वायु परिवहन का विकास (00९२८०फादा' ० #॥ पर) - सवतत्रता 
से पहले राजरथान में वायु परिवहन का विकास नहीं के बराबर था। राज्य में केवल 
जोधपुर म ही हवाई अड्डा था जो दिल्ली व कराची से जुडा था। वर्ष 947 में 
दीकानेर जोधपुर वायु रोवा प्रारम्भ हुई। 

रवातन्त्रयोत्तर 953 में वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु 
यातायात का सचालन नागर विमानन विभाग करता है। देश में एयर इंडिया तथा 
इंडियन एयरलाइन्श प्रमुख वायु सेदाए हैं। हाल के उदारीकरण मे वायु यातायात मे 


राजस्थान में परिवहन विकास है 


निजी वायु सेयाए प्रारम्भ हुई है। राजस्थान मे वायु परिवहन की वर्तमान रिथति इस 
प्रकार है - 

वायु मार्ग (#॥॥ ०७८७) - वर्तमान में राजस्थान मे केयल तीन मुख्य मार्ग 
है जिनके नाम है - दिलली-आगरा-जयपुर, दिल्‍ली-जयपुर-उदयपुर-औरगाबाद- 
मुम्बई, दिल्‍ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-अहमदाबाद-मुम्बई । 

हवाई अड्डे (६९४०१०ए९६४) - राजस्थान में सागानेर (जयपुर), डबोक 
(उदयपुर), कोटा एयरपोर्ट, रातानाडा (जोधपुर) आदि हवाई अड्डे है। इन हवाई अड्डों 
के अलावा सूरतगढ़ तथा बाडमेर ने सैनिक महत्त्व के हवाई अड्डे है। बीकानेर भे 
भूमिगत सैनिक हवाई अड्डा है। 

उपर्युक्त विवरण राजस्थान में वायु परिवहन की दयनीय स्थिति को दर्शाता 
है। राजस्थान औद्योगिक घरानो का प्रदेश हे। यहा जन्मे उद्योगपतियों ने भारत के 
औद्योगिक विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन्तु राजस्थान मे आधारभूत 
सरचना विशेषकर परिवहन के साधनों के अभाव के कारण पूजी निवेश मे वृद्धि नहीं 
हो सकी। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भारत का समृद्ध राज्य है। यहा के पर्यटन 
स्थलों विशेषकर रणथम्पौर, सरिस्का, घना राष्ट्रीय पार्क तथा ऐतिहासिक 
स्थलो-चित्तौडगढ, रणथम्भौर दुर्ग आदि में विदेशी पर्यटके को आकर्षित करने की 
क्षमता है। राजस्थान के पर्यटन रथलो को वायु सेवाओं से जोडकर विदेशी पर्यटको 
की विदेशी विनिमय प्राप्त कर भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि की जा सकती 

। 


रान्दर्भ 


] राजस्थान पत्रिका, 27 दिसम्बर 996 
2 आर्थिक समीक्षा, 4998-99, राजस्थान सरकार।[ 
४ उादाऊउ॥#टवाँ 48042 रि३०५पआ, 993, 9 208 


प्रश्न एवं संकेत 
लघु प्रश्न 
] राजस्थान की ग्रामीण सडको पर टिप्पणी लिखिए। 
2. सडको के वर्गीकरण को समझाइए। 
3. राजस्थान मे रेल विकास की क्या स्थिति है? 


4. राजस्थान मे वायु परिवहन की स्थिति स्पष्ट कीजिए। 
निवन्धात्मक प्रश्न 


। राजस्थान मे परिवहन विकास पर प्रकाश डालिए। 


(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए राज्य मे सडक वायु 
व रेल परिवहन के विकास को लिखना है॥) 
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भारत मे आर्थिक पर्यावरण 


राजस्थान में सड़क परिवहन की वर्तमान रिथिति और समस्याओं का वर्णन 
कीजिए। 

(४.9.5. एजश्सआए #शाश', 999) 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे सडक परिवहन की वर्तमान स्थिति तथा दूसरे 
भाग मे सडक परिवहन की समस्याओ को लिखना है|) 
राजस्थान के रेल मार्गों की क्‍या स्थिति है। आर्थिक उदारीकरण मे राज्य में 
रेल विकारा के क्‍या प्रयास किये गए। रेल परिवहन की समस्याएं तथा 
समाधान बताइए। 
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे राजस्थान में रेल मार्गों की स्थिति बतानी है 
तदुपरात उदारीकरण मे रेल विकास के प्रयासो! को लिखना है | प्रश्न के तीसरे 
भाग में रेल परिवहन की समस्याए और समाधान का विवेचन करना है।) 


(४0(85 


